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दो शब्द 


हिन्दी के राष्ट्र माषा पद पर आसीन होने और विभिन्न भारतीय विश्व विद्यालयों द्वारा उच्च 
बज्षाश्रों में हिन्दी माध्यम स्वीकार किये जाने के फत्लस्वरूप हिन्दी में उच्च कोटि के प्रामाणिक स्रन्थों 
एवं उच्च कच्षाओ्रों के लिये उत्तम कोटि की पाख्य पुस्तकों की रचना आवश्यक हो गईं है। प्रस्तुत 
पुस्तक उसी दिशा में एक प्रयत्न मात्र है। 

इधर अथशाक्त के सैद्धान्तिक पक्ष पर तो हिन्दी में उच्च कल्षाश्रों के लिये कुछ पुस्तकें प्रकाशित 
हुई हैं, किन्तु भारतीय अ्रथशासत्र पर अब तक शायद एक ही पुस्तक प्रकाशित हुई है। आवश्यकता 
तो विमिन्‍न विषयों पर बीसियों पुस्तकें लिखी जाने की है । 

प्रस्तुत पुस्तक विभिन्‍न विश्वविद्याज्ययों के बी० ए० के पाव्यक्रमों को ध्यान में रखकर लिखी 
गई है, और इस बात का पूण प्रयास किया गया है कि न तो विषय से सम्बन्धित कोई अंश छूट 
'पावे और न किसी विश्व विद्यालय के पाण्यक्रम का कोई अंश । भाषा ओर पारिमाषिक शब्दों के 
सम्बन्ध में जहाँ तक बन पड़ा है क्लिश्ता एवं दुरूहता से बचने का प्रयास किया गया है । 

पुस्तक के कार्य में श्री ऋष्ण प्यारे ढुबे का पर्यात्त सहयोग मिल्ला है, जिसके लिये वे धन्यवाद 
के पात्र हैं। 
न आशा है विद्वान अध्यापकगण पुस्तक को विद्यार्थियों के लिये उपयुक्त एवं उपयोगी पा4वेंगे 
र्‌ इंसे उनके लिये स्वीकृत करेंगे। 

-ओमग्रकाश केला 
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प्राकूथन-मालगुजारी की विभिन्न प्रणात्रियाँ .- स्थायी वन्दोवस्त--बंगाल का मात्रगुजारी 
कमीशन--अस्थायी बन्दोवस्त --जमींदारी बन्दोवस्त--महल्ववारी प्रथा--रैय्यतवारी प्रथा--मदरास 
का रेय्यतवारी बन्दोबस्त--ल्गान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है--क्या भारत में मालगुजारी 
का भार अत्यविक है--कर या लगान - क्या भारतीय मालगुजारी कर सिद्धान्तों के अ्रनरूप है-.. 
रिकाडों का सिद्धान्व तथा थूमि राजत्व--भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार--छोटे काश्तकारों को 
लगान से मुक्त करने का प्रश्न । पृष्ठ २१७--२ १८: 
द १७-भारतोय उद्योग-पन्धे 

प्राकवन-- मारत का श्रोद्योगिक पतन - कुटीर उद्योग धन्धे--अआधुनिक ऑऔद्योगिक संगठन 
में कुटीर उद्योग घन्धों का स्थान - मारत में छोटे पैमाने वाले उद्योग धन्चे--कुटीर उद्योगों की 
वर्तमान स्थिति-हावाथ से बुने कपड़े का धत्था--रेशमी कपड़े का घन्‍्धा--ऊन का पस्धा--हाथ के 
बने कागज का धन्वा--कुटीर उद्योगों के दोष तथा उसके सुधार के उपाय |. प्रष्ठ २१९६४-- २३६ 


_/<--कुछ सद्गठित उद्योग-धन्धे 
यूती कपड़े का उद्योग--छूती कपड़े के उद्योग के संगठन की युद्ध के बाद की दशा--जूट 
का उद्योग-लोहे और फौलाद का उद्योग--शकर का उद्योग--शकर के उद्योग में युद्ध तथा युद्ध 
के बाद के विकास--करागज का उद्योग -...चमड़े का उद्योग--रासायनिक उद्योग-- युद्ध के बाद की 
स्थिति--तेल्न पेरने का उद्योग | । . पृष्ठ २३२७---४४६ 


( ८ ) 
१६-चबड़े पैमाने के उद्योग 


कॉँच का उद्योग-- सीमेन्ट का उद्योग--दियासलाई का उद्योग ““वाय का उद्योग--तम्बाकू 
का उद्योग--ल्ाख का उद्योग--सिनेमा उद्योग--कच्चे रेशम का उद्योग--रेशम का-उद्योग--ऊन 
का धन्धा --नमक का धन्‍्धा-.. कुछ अन्य उद्योग घन्‍्चे--वनस्पति घी का उद्योग--ओ्रौद्योगिक. विकास पर 
एक दृष्टि--ओऔद्योगिक उत्पादन की समस्या--हमारे ओ्ौद्योगिक संगठन का आधार | पृष्ठ ५४७ २६७ 

._ २०ओद्योगिक पूंजी व प्रबन्ध 

प्राकृषन--छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों की पूंजी--बड़े उद्योग और उनकी पूंजी-.. 
वास्तव में इन्हें पूंजी केसे मिल्ती है- शेयर तथा डिबेंचर हमारे बेछु तथा उद्योग--अन्य देशों मे 
ओद्योगिक पूंजी -ओऔद्योगिक पूंजी में सुधार कैसे हो--ओऔद्योगिक पूंजी समिति विभिन्न राज्यों में 
पूंजी समितियाँ--विदेशी पूंजी - विदेशी पूंजी से लाभ--विदेशी पूंजी से हनि--विदेशी पूंजी सम्बन्धी 
नवीन नीति--पूंजी की व्यवस्था--मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति--मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति से ल्ञाम ओर 
हानि-..राज्य तथा उद्योग सरकार की नवीन श्रौद्योगिक नीति--उद्योग धन्धों के विकास तथा 
०8 नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक-हमारा उद्योग तथा राज्यों की सरकारें--राज्य व कुछ अ्य' 
उद्योग । पृष्ठ २६८--२८६ 

.. २१-ओऔद्योगिक श्रम ह 

श्रम प्राप्त होने के लोत -- श्रमिक्रों की मर्तों कैसे होती है ? - औद्योगिक श्रम की कुशलता - 
श्रम की अकुशल्ता के कारण - श्रम-हितकारी कार्य-ओऔद्योगिक शिक्षा--भारत में श्रम सम्बन्धी 
कानून-..खानों का कानून--श्रम सम्बन्धी कुछ और कानून --सामाजिक बीमे की अ्रावश्यकता-- 
भमिकों के राज्य द्वारा बीमे की व्ण्वस्था--न्यूनतम मजदूंरी का प्रश्न -- न्यूनतम मजदूरी का कानून -- 
उचित मजदूरी का प्रश्न--मजदूरी तथा र:न सहन का व्यय --औद्योगिक झगड़े - औद्योगिक कंगड़ों 
के निपटने तथा उनको रोकने के ल्षिए काबून--१६ २६ का मजदरोें के कगडों का के [नून - बम्बई 
का मजदूरों के कड़ों के निपटारा वाला कानून--अम्बई का औद्योगिक कगड़ों का कानून १६ ३८___ 


ओद्योगिक कगड़ों का कानून १६४७--१६४० का उद्योग सम्बन्धी काबून- भारत में मजदूर सझ्छः 
आन्दोलन । हि पृष्ठ ६६०--३१ ६ 
२२--यातायात- रेलें 

यातायात का महत्व--भांस्त में रेल्लों का महत्व--रेत्रों से ल्ञाम - भारतीय रेल्ों का दोषपू णु 
विकास--रेत् मार्गों के विकास का इतिहास--राज्य द्वारा रेल्षों के प्र/न्ध पर विचार-- युद्ध के बाद 
की रेले--रेल्षों की दुधंट्नायें--रेल्षों का प्रबन्ध- रेल्नों का राजस्व १६५०-५१ का बजट--रेलवे 
राजस्व और उसका भविष्य -रेल्वे जाँच समितियाँ रेलवे के माड़े की दर--युद्ध के बाद रेलों की 
विकास योजना । पृष्ठ ३११७ ३३६ 

्ि २३-भारत में यातायात- सड़कें 

सड़कों से ल्लाम--भारत की सड़कों की श्रन्य देशों से तुलना--भारत में सड़कों की दशा-- 
सड़क॑ तथा उनकी आर्थिक स्थिति--सड़कों का प्रबन्ध--नागपुर :योजना--रेलें तथा सड़कैं-- 
यातायात के साधनों का एक्रीकरण--यातायात के विभिन्न साधनों का कार्य क्षेत्र--एकीकरण की 
प्रादेशिक योजना--सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण--युद्ध के बाद की सड़कें |. पृष्ठ ३४०--३%० 

 २४-भारत में यातायात-जल तथा वायुमाग 

जलमार्ग--नदियों का यातायात--अ्न्तरदेशीय जल्लमार्ग के विकास का प्रयत्न>“समुद्री तटों 
का यावायात--भारत के जहाजी व्यापार को सुधारने का प्रयत्न -- भारत के बन्दस्गाह-- भारत में बायु 
यातायात--वायु यातायात की कुछ योजनाएँ | पृष्ठ ३४१-- ३५८८ 


( है 9) 


२५--मारत का व्यापार 
अन्तवेशीय व्यापार--भारत में अ्न्तरेशीय व्यापार--व्यापार का मविष्य --तटीय व्यापर-- 
तटीय ब्यागर का महत्व->भारत के जलयान - वाह्म व्यापार--भीषण मनन्‍्दी का समय १६२६-३३ 
_.दे। में कच्चे माल की अविकराधिक खपत तथा विदेशों के लिये कच्चे माल के अधिकाधिक निर्यात 
का प्रयत्न-- व्यापारिक संगठन--भारतीय व्याथार की मुख्य गतिविधियाँ युद्ध के पूर्व के वर्षों में 
(१६३६ के पहले)--युद्ध के वर्षों में (१६३६-४५)--युद्ध के बाद के वर्षों में--भारतीय व्यापार की 
गातविधि मारत तथा पाकिस्‍्तान--व्यापार का निदेश, वस्तुश्रों के दिसाब से निर्यात--व्यापार का 
सनत्तुलन--होम चार्जेज--भारत का व्यापारिक सन्तुल्लन विपक्ष में क्‍यों -यह सन्ठुल्लन ठीक कैसे हो-- 
मुद्रा अवमूल्यन--बन्दरगाहों का पारस्परिक ब्यापार--भारत के विदेशी व्यापार को गतिविधि श्रन्त- 
राष्ट्रीय व्यापार संघ व भारत --हवाना चाटर तथा वित्तीय आयेग | पृष्ठ ३३६--४०५ ' 
२६--भारत की अथनीति 
प्राककथन--भारत की अ्रर्थ नीति पर एक दृश्ि--भारत में संरक्षण--संरक्षण के दोप-- 
आिक स्वतन्त्रता अभिसमय--मभारतीय अथे-अ्रायोग--इंडियन टैरिफ बोड--विवेचनात्मक संरक्षण 
काय रूप में--कुछ अन्य छोदे-छोटे उद्योग--वे उद्योग जिन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है--बड़े रासायनिक 
उद्योग--क्या . रक्ष्ट एक भार है-विवेचनात्मक संरक्षण पर एक आल्ोचनात्मक दृष्टि--साम्राज्यान्ते- 
गंत रियायत...-ओटदावा सम्मेलन, १६३२--ओओदावा समझौते का भारत में प्रभाव--भारत तथा ब्रिठेन « 
का व्यापारिक समझौता १६३६-- युद्ध के बाद के वर्षों में--भारत की भावी अश्रथ नीति । 
ह पृष्ट ४०६ -- ४१३६ 
२७ . बेंड्विंग ओर साख 
प्राकृथन-- भारतीय बेक्लिंग की वतमान अवस्था--ज्वायन्य स्टाक बैड का कार्य-लेनी तथा 
देनी --प्रम्शयिऋ नेक--स्म्म्म्सससत-पेकर-5छापचाछुछ-केघार पे-वर्षो--में ज्वाइन्ट स्टाक बैंकिंग 
-“रिजव बैह्ु के अधिकार--विदेशी विनिमय बैक्ु--विनिमय बैड्लों के कार्य - इन विनिमय बैड़ों 
के दोष--भारतीय विनिमय बेक्कू का प्रश्न--विनिमय बैछ्ढलों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुकाव-- 
इम्पीरियल बेछू आफ इंडिया--इम्पीरियत्ल बैड आफ इन्डिया संशोधन १६३४ तथा उसके बाव-- 
इम्पीरियल ब्रेड की सुविधाओं के विरोध में--आमीण बैक्लिंग जाँच समिति की सुफाव--इम्पीरियत्न 
बेड के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न --मारतीय द्रव्य बाजार के दोष तथा एक केन्द्रीय बैड संव की आव- 
श्यकत--रिजर्व बैक ओर इंडिया--रिजिव बैक के कार्य--रिजर्व बेकू और इस्पीरियल बैड्ड-- रिजर्व 
बेक्न की संकलताएँ -- रिजव बैह्ल का राष्ट्रीयरण--भारत में औद्योगिक बैक्लिंग - स्टाक एक्सचेज्ञ -- 
द्रव्य का संचय, वितियोग तथा बचत--क्या देश में बैल्लिंग सुविधाएँ पर्यात हैं-- इसमें सुधार कैसे 
हो--अन्तर्रास्ट्रीय बैड । ु पृष्ठ ४४० --४८१ 
द २८- मुद्रा तथा विनिमय 
ऐतिदसिक प्रृष्ठभूमि--स्वण विनिमय प्रमाप का विकास--चेम्बरलेन कमीशन-- स्वर्ण विनि- 
मय प्रमाष हा अन्त-थ्सिथ समिति--विशेष वक्तव्य--स्वर्ण विनिमय प्रमाप--स्टलिड्ग विनिमय 
प्रभाग--लण निर्यात--रुपये के पुनः मूल्य निर्धारण का अश्न--एक मौद्विक सत्ता के रूप में रिजर्व 


बैड्-- भारतीय पत्र मुद्रा ६१५४ तक--रिजव बेछू नोटों को परिचालित करने वाली सत्त के रुप में 

“5 का विस्तरण ब्संकुचन । हष्ठ ४८२ - ४६६ 
ह २६ : मुद्रा तथा विनिमय 

- आककथन---युद्ध तथा हमारी मोदरकि स्थिति--विनिभय नियंत्रणु--भारत तथा युद्ध के समय 

किडालर पूल--करसी की युद्ध के समय में खपत+--समुद्रा स्फीति--बतमान समस्यायें- -भाखीय 
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मौद्रिक पद्धति की विशेषताये--विनिमय प्रमाप की समस्याये --मुक्त श्बजा--अनुपात की समस्या--- . 
पींड पावना--पौंड पावने का समझौता --पौंड बावने सम्बन्धी समझौते - अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि 
“अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि तथा भारत - अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक संघों में सम्मिल्चित होने से त्ञाभ--.- 
अवमूल्य 4--अवमूल्यन्‌ के परिणाम--पाकिस्तान तथा अवमूल्यन | पृष्ठ ४०००. ४ ६६ 
.. ३० -साव जनिक राजसत्र 

भारत में सावंजनिक राजस्व--भारतीय राजस्व का विकास--१६१६ के विधान के अनुसार - 
संघीय राजस्व- मेस्टन एवाड --संघीय राजस्व १६३५ के विधान के अनुसार--संघीय खोत--नीमि- 
यर रिपोट--देशमुख एवाड--संघी4 राजस्व--नवीन संविधान में राजत्व व्यवस्था । 

पृष्ठ ४९० --४ १६ 
३१-केन्द्रीय राजस्व 
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६-- उत्तर प्रदेश बजट 


प्रथम परिच्छेद 
विषय ओर ज्षेत्र 


प्राक्थन-- भारखीय अर्थशात््र शब्द का प्रयोग किस अथ में किया जाना चाहिये और 


उसका वास्तविक अथ क्या है ?! यह एक बहुत लम्बे समय तक वेवाद और मतभेद का प्रश्न रहा 
है। इस मतभेद के मूल में प्रमुख कारण यह है कि भारतीय अ्रथशास्त्र शब्द का प्रयोग अपने सही 
श्रर्थ के अतिरिक्त कुछ अन्य भ्रमात्मक एवं गलत शअ्र्थो' में किया जाता रहा है, और आज भी 
जब कि इसका वास्तविक और सही अर्थ सवमान्य हो चुका है, कुछ ऐसे व्यक्ति जो अ्थशात्र के 
विषय से अ्रनभिज्ञ हैं, इस शब्द का प्रयोग गलत श्र्॒थों में करते हैं । 

अतएव भारतीय अथशा्र के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि वे भारतीय अथशात्र के 
प्रमुख-प्रमुख प्रचल्धित अर्थो' में से वास्तविक और सही अथ समझ लें और उसी को आधार 
मानकर भारतीय अथशास्र का अध्ययन करें क्‍योंकि यदि किसी गलत अथ .को भारतीय अथ- 
शास्र का वास्तविक और सही अ्रथ' मानकर अध्ययन किया गया तो वह मूल विषय का अध्ययन न 
होकर किसी अन्य विषय का ही अ्रध्ययन होगा । 

इस परिच्छेद में हम भारतीय अ्रथशासत्र के लगभग सभी प्रचलित अर्थों का विचार करेंगे। 
सवप्रथम उसके वास्तविक ओर सही अ्रथ का विचार किया जावेगा ओर तत्पश्चात्‌ उसके अश्रमात्मक 
ओर गंलत अर्थों' का। भारतीय अथशाज्त्र के श्रमात्मक अर्थो' पर विचार करते हुए. यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया जावेगा कि उन श्रर्थी' में भारतीय अथंशासत्र शब्द का प्रयोग करना भूल है और 
भारतीय अथशासत्र शब्द का प्रयोग अपने सही ओर वास्तविक अ्रथ के अ्रतिरिक्त श्रन्य किसी अ्रथ 
में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता । 

भारतीय अथशास्त्र का वास्तविक और सही अथे--भारत “की आर्थिक 
स्थित को प्रृष्ठभूसि में रखकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सारतीयों के आधिक जीवन,'तथा 
भारत की आधिक समस्याओं तथा उनको हल करने सम्बन्धी उपायों एवं योजनाओं 
के श्रध्ययन को भारतीय अथशाशञ्र कहा जावेगा 

इस भाँति भारतीय अथशास््र के अ्रन्तगंत देश को आधिक स्थिति का विचार करते हुए 
देश की भोगोलिक स्थिति, खनिज पदाथ, शक्ति के साधन, प्राकृतिक साधन आदि का विचार किया 
जायगा । भारतीयों के आथिक जीवन के सम्बन्ध में विचार करते हुए भारतीयों के सामाजिक संगठन, 
राजनैतिक वातावरण, जनसंख्या आदि का विचार किया जायगा। भारत की आर्थिक समस्याओं के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए. भारतीय खेती, खेती सम्बन्धी समस्‍यायें, ग्रामीण कजंदारी, सहकारिता 
की कमी, सरकार की खेती सम्बन्धी नीति, भू राजस्व, भारतीय उद्योग धन्धे, उद्योग धन्धों संम्बन्धी 
समत्याये, भारतीय मजदूर, उनकी समस्‍यायें, राष्ट्रीय घन, यातायात के साधन, व्यापार, आयात- 
निर्यात, मुद्रा, विनिमय, वित्त व्यवस्था, बेकारी आदि की समस्‍यायें आदि सभी बातों का विचार 
किया जायगा | क्‍ 
ु अधिक समस्यात्रों के सम्बन्ध में विचार करने के साथ ही जहाँ आवश्यक होगा भारत की 

आ्रथिक स्थिति की विदेशों से तुलना मी की जावेगी और यह जानने का प्रयत्न किया जावेगा कि 

भारत आशिक दृष्टि से इतना पिछड़ा हुआ क्‍यों है ! आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के साथ ही 
साथ उनको हल करने सम्बन्धी योजनाओं पर भी विचार किया जायगा | ।योजनाओं के सम्बन्ध में 


२ भारतीय अथशाख्र का विवेचन 


विचार करते समय यह भी विचार किया जायगा कि सरकार ने उन समस्याओं को हल करने में क्‍्या- 
क्या कार्य किए हैं और वह भविष्य में क्या करने का विचार रखती है। देश की आर्थिक स्थिति पर 
सरकारी नीति का भारी प्रमाव होता है क्योंकि समस्यात्रों के हल सम्बन्धी योजनाञ्रों को पृण करने 
के लिए सरकार की सहायता अपेक्षित ही नहीं होती वरन्‌ कुछ समस्याश्रों का निराकरण तो सरकारी 


यता के वगेर हो ही नहीं सकता । 
इस स्थह्न पर यह उल्लेखनीय है कि विषय के अध्ययन में राष्ट्रीय हश्कीण रहना नितान्त 


आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय दश्कोण के अभाव में न तो आर्थिक समस्यात्रों को भत्नी-माँति समभा 
जा सकता है ओर न उनको हल करने सम्बन्धी योजनाश्रों का विधिवत निर्माण ही किया जा 
सकता है | ९ 
उपरोक्त विवेचन से यह पूर्णरूपेण स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अथशाछ्” व्यवहारिक 
अर्थशासतत्र का ही एक भाग है, क्‍योंकि इसके अन्तर्गत देश की भौगोत्षिक स्थिति, सामाजिक और 
राजनैतिक संगठन तथा देश के ऐतिहासिक विकास का अ्रध्ययन आवश्यक होगा । उपरोक्त विषयों 
के अध्ययन के वगैर न तो आर्थिक समस्याओं को विधिवत समझा जा सकता है और न देश की 
आर्थिक स्थिति का सही चित्रण ही हो सकता है। भारतीय अ्रथशाख्र केवल. व्यवहारिक अथशा्त्र का 
ही भाग नहीं है, वह व्यवह्रिक अथशासत्र के अतिरिक्त आदश अथशास्र के एक भाग को भी अपने 
में सन्निहित करता है क्‍योंकि देश की वास्तविक स्थिति के चित्रण के अतिरिक्त भारतीय अथंशाश्र के 
अन्तर्गत यह भी विचार किया जाता है कि मारतीय जनता शआार्थिक दृष्टि से कैसे सुखी, सम्पन्न ओर 
समृद्धशाल्ली हो 

भारतीय अथशास्त्र के कुछ अन्य अ्रमात्मक अथू-रिच्छेद के प्रारम्भ में ही 
बतलाया गया है कि भारतीय अ्थशात्र शब्द अपने सही श्रथ के अतिरिक्त कुछ अन्य गलत शअ्रथों 
में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस स्थल्न पर हम उन अ्र्थों पर बारी-बारी से प्रकाश डालेंगे और 
यह बताने की चेट्टा करेंगे कि भांरतीय अथशास्र शब्द का प्रयोग अपने सही श्रथ के अतिरिक्त अन्य 


श्रर्थों में प्रयुक्त करना गलत है । 
भारतीय अथंशाख्र; भारतीय विचारकों के आयिक विचारों का इतिहास नहीं 


हे--अ्रब से कुछ समय पूव तक मारतीय अथंशान्न शब्द का प्रयोग प्रचीन और मध्यकाल्ीीन भारतीय 
विचारकों एवं शासकों के आथिक विचारों और आशिक पद्धतियों कै इतिहास से लिया जाता था। 
भारत में प्राचीन और मध्ययुग में अरथशात्र को विचारकों और शासकों द्वारा पर्याप्त महत्त्व दिया जाता 
रहा है ओर अथशाख्तर संबन्धी बहुत से सफल, असफल समी प्रकार के प्रयोग भी हुए हैं। उद्दहरणतः 
कोटिल्य का अथशांख्र, शुक्रनीति, ब्राहस्पति अ्र्थशाश्र तथा कुछ अन्य प्राचीन संस्कृत के ग्रन्थ इस 
बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन काल में अथशास्त्र पर काफी मनन तथा अध्ययन किया गया था और 
इस विषय का पर्यास. विकास हो चुका था। मध्ययुग में कुछ मुसलमान शासकों द्वारा अथशाजञ््र संबन्धी 
कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग भी किए गए थे | उदाहरणतः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अनाज, बस्तर, शक्कर 
गोंद, तेल, पशु और गुल्लामों के क्रय-विक्रय पर नियंत्रण ( (१07:70] ) स्थापित किया गय्ा था। 
मुहम्मद ठुगलक द्वारा अपने राजकोष के घाटे की पूर्ति के लिए सांकेतिक मुग्त ( 70]:69 2प्र७७6- 
729 ) का प्रयोग भी किया गया था। अल्लाउद्दीन, शेरशाह तथा अकबर “द्वारा भू-राजस्व ( व्‌ 980- 
787५७776 ) सम्बन्धी अनेक सुधार किए. गए, थे । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मुगल शासकों ने 
वित्त व्यवस्था ( [270]6 ए५ं७७४०८९ ) में महत्त्वपूर्ण सुधार किए थे। आधुनिक युग में महात्मा 
गांधी ने संसार के सम्मुख सर्वोदयत्राद के अंतर्गत पूजीवादी और समाजवादी दो विपरीत आर्थिक 
विचारधाराश्रों में सामंजस्य स्थापित कराने वाल्ली खादी अथंशासत्र” नामक एक नई ही आर्थिक विचार- 
धार को जन्म दियां है.जो कि संसार में अपने तरह की अद्वितीय है । 
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उपरोक्त विचारधारात्रों एवं ऐतिहासिक तथ्यों म॑ कोई निश्चित विकास क्रम नहीं है। एक 
शताब्दी के विचार लगभग दूसरी शताब्दी के विचारों सरीखे ही हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय इति- 
हास में आर्थिक तथ्यों का ठीक निरूपण न होने के कारण कई स्थलों पर हम अज्ञान के कारण विकास 
का क्रम अथवा विज्नारों का तारतम्य बैठा भी नहीं पाते । 
यदि उपयु क्त समस्त विचारधाराओं, प्रयोगों तथा आर्थिक तथ्यों का विधिवत्‌ तारतम्य बैठा भी 
लिया जावे और भारतीय आर्थिक विचारधाराओं का इतिहास प्रतिपादित भी कर लिया जावे तो 
भी आर्थिक विचारधाराओों के इतिहास को भारतीय अथशासत्र कहना उचित न होगा। इसे 
भारतीय ञ्आारथिक विचारघाराओं का इतिहास अथवा भारतीय विचारकों के आथिक विचारों का इतिहास 
कहना ही उचित और उपयुक्त होगा। 
भारतीय अथंशाखत्र किन्हीं मौलिक आधिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन नहीं है-- 
यदि कोई भारतीय अर्थशास्त्र के संबन्ध में यह कल्पना करे कि इसके अ्रंतगत ऐसे नूतन एवं मौलिक 
ग्रार्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जाता है, जो पश्चिम में प्रचलित और मान्य श्रार्थिक सिद्धान्तीं 
"से सवंथा भिन्न होंगे तो यह उसकी भारी भूल होगी | ऐसा होना केवल उसी दशा में संभव हो सकता 
था जब कि भारतीय परिस्थितियाँ पश्चिमी देशों की परिस्थितियों से इतनी मभिन्‍न होती कि बंतमान 
अथशाख्र के सिद्धान्त भारत में लागू ही न होते वरन्‌ उन परिस्थितियों के अनुसार नवीन सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन करना होता | किन्तु भारतीय परिस्थितियों ओर पश्चिमी परिस्थितियों में कोई मौलिक अन्तर 
नहीं है इस कारणुं भारतीय परिस्थितियों के आधार पर वतमान में तो किसी नवीन अथशाम्न की 
रचना की ही नहीं जा सकती, मविष्य में भी ऐसे किसी मौलिक अ्थशात्र की कल्पना करना दुराशा 
मात्र है क्योंकि भारत या कहीं और इस भूतल पर सर्वत्र मनुष्य की प्रकृति एक सी है ओर जब मनुष्य 
की प्रकृति एक सी है तो उनके थ्रार्थिक प्रयत्न भी एक से ही होंगे ओर जो अ्रथशात्र के सिद्धान्त 
यहाँ लागू होंगे वही उन परिस्थितियों में कहीं ओर लागू होंगे । उदाहरणत: जिस भांति पश्चिम में 
लोग अपने स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर काय करने के लिए प्रेरित होते हैं, उसी भाँति भारत में 
भी ऐसी कल्पना करने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता कि भारत के निवासी आशिक कार्यों" को 
स्वार्थ की भावना से प्रेरित न होकर परमाथ की भावना से प्ररित होकर करते हैं। स्वतन्त्र व्यापारिक 
स्पर्धा, भ्रम ओर पू जी के स्थानान्तर सम्बन्धी नियम पश्चिम की ही भाँति कम और अधिक: रूप समें 
भारत में भी लागू होते हैं। पश्चिमी उदाहरणों से हम मारत की समस्यात्रों को समझने और उन्हें 
हल. करने में बहुत ह॒द तक सहायता प्रास्त कर सकते हैं। 


उपरोक्त विवेचन से यह निष्कष निकलता है कि आर्थिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन मनुष्य की 
प्रकृति से किया जाता है, और सत्र मनुष्य की प्रकृति एक सी है, इस कारण संसार में केवल एक ही 
अथशाज्न हो सकता है, जिस भाँति संसार में एक भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक गणित 
है। भारतीय अथशास्र कोई नवीन अथशाज्तर के सिद्धान्तों का प्रतिपिदन न होकर साधारण अ्र्थंशात्र 
के नियमों. के श्राधार पर प्रतिपादित किया गया व्यवह्रिक अथशाख्र का ही एक भाग है। 

भारतीय अथशाख्र ; भारतीय आथिक जीवन के विकास का इतिहास मात्र 
नहीं हे--भारतीय अथशाख्र का आशय भारतीय आर्थिक जीवन के विकास के इतिहास से लेना भी 
भूल होगी । भारतीय आथिक जीवन का विकास क्रम ब्रिठाना एक कठिन कार्य है क्‍योंकि भारतीय 
आर्थिक जीवन में विकास नाम की वस्तु प्राप्य नहीं है| प्रचीन और मध्य युग में एक शताब्दी 
आथिक जीवन में और दूसरी शताब्दी के आ्रार्थिक जीवन में कोई विशेष अन्तर प्रतीत नहीं होता 
जब तक कि हम आधुनिक थुग के समीप तक नहीं पहुँच जाते। इसके साथ ही साथ जैसा कि पहिले 
बत|या जा चुका हे आर्थिक जीवन सम्बन्धी पूर्ण तथ्य भी उपलब्ध नहीं हैं जिनके आधार पर विकास 
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क्रम स्थिर किया जा संके । यदि आर्थिक-विकास का इतिहास प्रतिपादित कर भी लिया जावे तो उससे 
हम अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए. कोई नवीन हल अथवा योजना का निर्माण नहीं 
कर सकते. क्योंकि अन्य देशों की भांति भारत के भी प्राचीन कालीन आर्थिक तथ्य एक सीमित त्षेत्र 
की वस्तु हैं, उनसे भविष्य संबन्धी योजनाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता ।. अतणव भारतीय 
अथशाख्र को मारतीय आथिक जीवन के विकास के अथ में प्रयुक्त करना भी भूल होगी | 
.. भारतीय अर्थशासत्र : अथंशाख्र के सिद्धान्तों का भारतीय छजदाहरणों द्वारा 

निरूपण मात्र ही नहीं--भारतीय अथशास्र का आधुनिक सवमान्य श्रथ तो न्यायमूर्ति रानाडे 
द्वारा १६ वीं शवाब्दी के अन्त में प्रतिपादित किया गया था | इसके पूव उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त 
तक भारतीय श्रथशात्र का आशय अ्रथशाञ्न के सिद्धान्तों का भारतीय उदाहरणों द्वारा चित्रण 
ओर निरूपण मात्र करने से ही लिया जाता था। न्यायमूर्ति रानाडे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 
सन्‌ १८६२ ई० में दक्षिण कालेज पूना में भाषण देते हुए भारतीय अथशाश्न के आधुनिक अर्थ पर 
प्रथम बार प्रकाश डाला । ह 

अ्रथंशात्र के सिद्धान्तों को यदि उदाहरणों द्वारा समझाया जावे तो . वह निश्चित रूप से 
अथशाज्न के सिद्धान्तों को समभने में भारतीय विद्यार्थी को सहूलियत प्रदान करेगा । किन्तु इस प्रकार 
के अ्रध्ययन को भारतीय अथशाज्न नहीं कह्य जा सकता | मारतीय अ्रथशात्र के अन्तगंत तो भारतीय 
ग्रार्थिक तथ्यों और मारतीय आथिक समस्याओं का विवेचन ही किया जावेगा | तथ्यों और समस्याश्रों 
की समभने के लिये यदि किसी स्थत्न पर सैद्धान्तिक विवेचन की आवश्यकता पड़े तो वह किया जा 
सकता है किन्तु सैद्धान्तिक विवेचन को प्रधानता नहीं दी जा सकती। सैद्धान्तिक अर्थशात्ष और 
भारतीय अथंशात्र में मौलिक भेद यही है कि अथशास्र के सैद्धान्तिक विवेचन में सिद्धान्तों का विवेचन 
प्रधान है, ओर आधिक समस्‍यायें तथा उन सम्बन्धी हल गोण हैं, किन्तु भारतीय अथशास््र में इसके 
विपरीत भारतीय थ्रार्थिक तथ्य और आर्थिक समस्‍यायें प्रधान हैं, सैद्धान्तिक चर्चा गौण है। 

क्या भारतीय अथेशास्त्र अध्ययन का एक स्वतन्त्र विषय है १ भारतीय 
अंथेशारत्र के विषय में।अमभी जैसा कि बताया गया कि वह व्यवह्रिक अथशासत्र का ही भाग है | उप- 
रोक्त आधार पर ही स्वभावतया यह प्रश्न उठता है कि क्‍या मारतीय अ्रथशासत्र को अ्रध्ययन का एक 
स्वतंत्र विषय माना जा सकता है! वस्तुतः उपरोक्त प्रश्न नया नहीं है। इस प्रश्न पर . काफ़ी ममतमेद 
अथशाञ्नियों के मध्य रह चुका है। श्रौर इसी प्रश्न पर उनके दो मत हो गए. हैं। प्राचीन अर्थ- 
शाह्रियों का मत है कि अ्रथंशासत्र एक सैद्धान्तिक विषय है | इसके सिद्धान्त सबंदेशीय और सबंकालीन 
हैं अर्थात्‌ सब देशों में, सब काल्लों में समान रूप से लागू होने वाले हैं.। आगे वे कहते हैं---जब सच्र 
देशों में अथशात््र के सिद्धान्त समान रूप से लागू होते हैं तो स्वाभाविक है कि सब देशों को आर्थिक 
समस्‍यायें भी लगभग एक सी ही होंगी | श्रतणव भारतीय अथंशात्र या इंगलेंड का अथशाम्न प्थक 
पृथक नहीं हो सकते, ओर इस कारण न तो उनको श्वध्ययन का एक प्रथक विषय माना जा सकता है 
आर न उसके अध्ययन की ही कोई आ्रावश्यकता है | 

अथशाज्नियों का एक दूसरा वर्ग भी है जो भारतीय अ्थशात्र या इंगलेंड के अथशाख्र को 
अ्रध्ययन का एक स्वतन्त्र और पृथक विषय मानता है। इस मत के प्रतिपादक जमन अथशास्री लिस्ट 
थे। इस मत का दूसरा नाम ऐतिहासिक मत भी है। इस मत के समथकों के अनुसार अथशाज्र के 
सिद्धान्त सवंदेशीय एवं सवेकाल्लीन नहीं हैं | श्रथंशासत्र के सिद्धान्तों पर बदलती हुई एवं मिन्न-मिन्न 
प्रकार की परिस्थितियों का मिन्न-मिन्न प्रभाव पड़ता है। विभिन्न देशों! की भोगोत्विक स्थिति, प्राकृतिक 
साधन, सामाजिक संगठन, राजनैतिक परंपराएँ भिन्न-मिन्न होती हैं और उनका प्रभाव भी देशों की 
. आर्थिक व्यवस्था एवं श्रार्थिक समस्याश्रों पर मिन्न-मिन्न रूप से पड़ता है। इसी कारण प्रत्येक 
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देश की आर्थिक समस्‍यायें दूसरे देश की आर्थिक समस्याश्रों से मिन्न होती हैं | एंक नीति एँक देश के 
लिंये लाभकारी सिद्ध हो सकती है तो दूसरे देश के लिए हानिकर । उदाहरण स्वरूप मुक्तद्वार व्यापार 
नीति शंगलेंड के लिये १६वीं शताब्दी में ल्ञामकारी सिद्ध हो रही थी किन्तु वही नीति उसी समय में 
भारत के लिए आथिक शोषण का कांम कर रही थी। 

इस भाँति यह सिद्ध होता है कि अथशाज्न के सिद्धान्त स्वदेशीय, एवं सबकालीन नहीं हैं। 
बस्तुतः वे समान परिस्थितियों में समान रूप से लागू होने वाले हैं। भारत की भौगोलिक टस्थितिं; 
सामाजिक संगठन, इतिहास एवं राजनैतिक परम्पराएँ अन्य देशों से मिन्न हैं, फलस्वरूप उसकी अधिक 
समस्‍यायें भी भिन्न हैं| अतएवं भारतीय अ्रथंशल्न अध्ययन का एक स्वतन्त्र विषय है। 

भारतीय अर्थशास्त्र के जनक श्री रानाडे और उनका महत्वपूण कार्य -< 

श्री रानाडे को भारतीय थ्रथशास्र का जनक कहा जा सकता है। उन्होंने ही दक्षिण कालेज 
- पूना में भारतीय अ्रथनीति पर भाषण देते हुए. सन्‌ १८६२ ई० में प्रथम बार भारतीय अ्रथशात्र 
शब्द का उस अ्थ में प्रयोग किया था जो आज भारतीय अथशात्र का सवमान्य ञ्रथ बना हुआ है। 
' बखुतः इस शब्द के प्रयोग के पीछे भी एक संक्षिप्त इतिहास है । 

भारत का आर्थिक शोषण करने के हेतु अंग्रेजों ने उन्नीसबीं शताब्दी में भारत के लिए अहस्त- 
क्षेप नीति ([,&886५2 49778 (00709) अपनाई। इससे उन्हें दोहरा ल्ञाभ था | प्रथम तो यह 
कि इस नीति के अपनाए जाने से भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो सकता था और भारत पूणतयां 
एक खेतिहर देश रह जाता | फलस्वरूप भारत ब्रिटेन के कत्न-कारखानों को कच्चा मात्र देने वाला देश 
ही बना रहता और इससे ब्रिटेन के कारखानों को कच्चे माल की कभी भी कमी न होती | दूसरे यह 
कि भारत ब्रिटेन के ल्लिए. एक विशाल बाजार बना रहता जहाँ निर्बाघ रूप से ब्रिटेन का पका मांले 
बिका करता | अ्रपनी उपरोक्त नीति के समर्थन में अंग्रेज शासक अ्रथंशात्र के सिद्धान्तों की अकसर 
दुहाई दिया करते थे | उनका कहना था कि अहस्तक्षेप नीति इंगलेँंड के लिए ल्ञाभप्रद है अतएंव 
वह भारत के लिये भी लामदायक पिद्ध होगी | 

भारतीय अथशाल्रियों एवं राजनीतिशों ने उपरोक्त नीति का जोरदार शब्दों में विरोध किया। 
उनका कहना था कि श्नज्ञरेजों ने उपरोक्त नीति को अपनाने में पूर्णतया ब्रिटेन के हितों का ध्यान 
रखा. है और भारत के हितों की पूणतया उपेक्षा की है। भारत के हित के लिए. उपरोक्त नीति का 
अपनाना रोका जाना चाहिये | आयात, निर्यात, मुद्र। आरि के संबंध में नीति स्थिर करने में सरकार 
की भारतीय आर्थिक हितों को प्रधानता प्रदान करनी चाहिये । 

भारतीय राजनीतिशों और अधशथात्तरियों ने भारत की श्रार्थिक दुरावस्था के कारणों की अवश्य 
मालूम कर लिया था किन्तु वे अपने विचारों को उपयुक्त तर्कों-से सुसज्जित नहीं कर पाये। भरी 
गोखले ने उपरोक्त काय को अ्रपनी विद्वता एवं प्रतिभा से पूर्ण किया । उन्होंने अनेक तथ्यों एवं तकों' 
द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि अथशाख्त्र के बहुत से सिद्धान्त भारतीय परिस्थितियों में उस भांति लौगू 
नहीं होते जैसे कि इंगलेंड में होते हैं। अतणव मारतीय सरकार को- किसी भी प्रकांर की अ्रथनीति की 
त्थिर करते हुए, भारत की विशेष परिश्थितियों का अवश्य ध्यान रखना चाहिये और इंगलेंड का अन्ध- 
विश्वास के रूप में अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपनी पुस्तक ( 7 8589ए98 00 यशवांबा 
ए!००॥077289) में उन्होंने तिद्ध कर दिया कि व्यक्तिवाद, स्वतंत्र. प्रतित्पर्षा, पूं जी. और श्रम की 
गतिशील्ता सम्बन्धी सिद्धान्त श्रार्थिक दृष्टि से उन्नत राड्टों में भी पूर्णरूपेण लागू नहीं होते और भारत 
सरीखे पिछुड़े देश में तो वे त्रिल्षकुल ही लागू नहीं होते | भारतीय समाज का संगठन पश्चिमी देशों के 
सामाजिक संगठन से स्था भिन्न है। भारत में व्यक्ति के व्यक्तित्व की अ्रपेक्षा उसकी: जाति. और 
परिवार को अधिक महत्त्व अदान किया जाता है और उसका साम्राजिक पद भी उपयुक्त: दोनों बातों 


हक भारतीय अथशाख्र का बिवेचन 


पर आधारित होता है। यह तो नहीं कह्य जा सकता कि भारत में मनुष्य व्यक्तिगत श्र्थिक हितों की 
भावना. से प्रेरित होकर कार्य नहीं करते किन्तु यह अवश्य है कि उनके जीवन का वही एक मात्र 
लक्ष्य नहीं होता । मारत में रीति-रिवाज एवं प्रथाएँ अधिक प्रभावशाली हैं| प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी 
नियम, पूँ जी तथा श्रम की गतिशीलता सम्बन्धी नियम भारतीय समाज में बहुत हद तक नहीं लागू होते । 
जनसंख्या यहाँ तेजी से बढ़ती है और उत्पादन ल्वगभग एक सा ही रहता है। उपरोक्त प्रकार के 
अनेक तथ्यों एवं तकों' द्वारा रानाडे ने यह सिद्ध कर दिखाया कि भारत में केवल अथशाख्र के 
सिद्धान्तों एवं मान्यताओं को आधार मानकर सरकार द्वारा आर्थिक नीति स्थिर करना भूत है | 
यहाँ की सरकार को सरकार की आर्थिक नीति स्थिर करने में भारतीय परिस्थितियों का पूर्ण|रूपेण 
ध्यान रखना चाहिये | । 
यह निर्विवाद- है कि रानाडे के उपयुक्त काय से द्वारा देश को भारी द्वाभ पहुँचा । उन्होंने 
भारत के हित के लिए एक प्रकार से वही कार्य किया जो फ्र डरिक लिस्ट ने योरोपीय देशों के लिये 
किया था | इस स्थल्ल पर यह बताना अ्प्रासांगिक न होगा कि श्री गोखले अपना मत स्थिर करने में 
बहुत अंश तक फ्र डरिक लिस्ट से प्रभावित हुये थे। इस स्थत्न पर हमें यह स्मरण रखना चाहिये 
कि अब दोनों दिशाओं में परिवर्तन हो गया है। एक ओर भारतीय परिस्थितियाँ मी काफी बदल गई 
हैं और बहुत कुछ पश्चिमी देशों सरीखी होती जा रही हैं| दूसरी ओर अथशाखत्र के सिद्धान्तों एवं 
मान्यताओं में भी काफी परिवर्तन हो गया है। अब अथशाख्तरियों ने यह दावा करना छोड़ दिया है, 
कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्त सर्वदेशीय और सवंकाल्ीन हैं और सब परिस्थितियों में समान रूप से 
लागू होते हैं। श्रव अ्रथशासतत्र के सिद्धान्तों में व्यवहास्किता और यथाथता को भी पर्याप्त महत्त्व 
प्रदान किया जाने लगा है। क्‍ 
भारतीय अथंशास्त्र का क्षेत्र--भास्तीय अथंशाञ्र की परिभाषा से उसके क्षेत्र का 
काफी आमास मिल जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि भारतीय अ्रथशात्र के अ्रन्तगंत 
उसकी अ्रार्थिक सभस्याश्रों एवं तत्सम्बन्धी हत्लों के सम्बन्ध में विचार किया जायगा | मारतीय अथ- 
शास्त्र क्रा मुख्य विषय-वास्तविकताओं का अध्ययन करना होगा। सैद्धान्तिक चर्चा का स्थान उसमें 
नग्रण्य होगा | इस भाँति भारतीय अथशाञ्न के अन्तगत भारतीय खेती, भारतीय व्यापार, वाणिज्य, 
भारतीय उद्योगों, विनिमय, भारतीय मुद्रा, भारतीय लेन-देन प्रथा आदि सम्बन्धी सभी समस्याश्रों:पर 
विन्वार किया जायगा । मारतीय मजदूर आन्दोल्नन एवं मारतीय सहकारिता आन्दोलन आदि: का 
अव्ययन भी भारतीय अथशात्र के अन्तगंत ही सम्मिलित होगा | प्राकृतिक साधनों एवं सामाजिक 
वाताबरण का पयविक्षण एवं उनका आर्थिक प्रभाव भी विषय के पूण अध्ययन के लिए. आवश्यक 
शोगा। इन सब बातों के अतिरिक्त भू-राजस्व पद्धति, यातायात के साधन तथा भारत की वित्त 
व्यवस्था का भी सूक्ष्म निरीक्षण करना आवश्यक होगा। ग्रामीणों की कजंदारी सम्बन्धी समस्याश्रों, 
विदेशी पू जी आदि का भी विवेचन मारतीय अथशाख्र के अन्तगत शामिल है। संक्षेप में कह्य जा 
सकता है कि भारत और भारतीयों के आर्थिक जीवन का प्रत्येक पहलू भारतीय अरथशात्र का 
एक अक्ञ है | 
भारतीय अथशाख्त्र का क्षेत्र काल और समय की सीमाओं से बँधा हुआ नहीं है। भूतकालीन 
आ।थिक स्थिति एवं समस्याओ्रों का अध्ययन तथा वर्तमानकालीन आर्थिक समस्याश्रों के अध्ययन के 
अतिरिक्त भविष्य की ओर भी यह देखता है। आर्थिक समस्याओ्रों का अध्ययन उन्हें जान लेने से 
हो समाप्त नहीं हो जाता। आधिक समस्याश्रों के अ्रध्ययन के अन्तर्गत उनके मूल कारणों का प्रत्येक 
पहलू से विश्लेषण तथा उन्हें भविष्य में हल करने के उपायों को मी समस्याओं के अध्ययन के 
झन्त्रगृत सम्मिल्चित किया जाता है $ इसके साथ ही साथ यह्द भी विचार करना आवश्यक होता दै 


विषय ओर क्षेत्र . ७ 


कि उन समस्यात्रों को हल करने के लिए अपनायी गई नीति का अन्य बातों पर क्‍या असर हो 
सकता है। इस भाँति मारतीय अथशाझ्न का क्षेत्र बहुत ही गहन और व्यापक है । 


भारतीय अथशास्त्र के अध्ययन का उदृश्य--- भारतीय अ्थशात्ष के अध्ययन 
का एक मात्र उदद श्य भारतीयों के आथिक जीवन को उन्नतशील बनाना है । हमें गंभीरतापूवक 
विचार करना होगा कि हम इतने गरीब क्‍यों हैं! हम किस प्रकार अपनी श्रार्थिक दुरादस्था एवं 
गरीबी को दूर करके समृद्ध एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न हो सकते हैं| मारतीय झथंशात्र का उद्द श्य 
भारतीय आर्थिक हितों को प्रधानता अवश्य प्रदान करना है, किन्तु इसका यह अथ नहीं है कि वह 
ऐसा किसी अन्य देश का शोषण करके करना चाहेगा। भारतीय श्रथशात्र का विश्रार्थी राष्ट्रीय 
हष्टिकोश अवश्य रखेगा किन्तु अन्तर्राष्टरीयता की भी आवश्यक महत्व अवश्य प्रदान करेगा, क्योंकि 
आधुनिक जगत में कोई भी देश या राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से न तो पूर्णरूपेण स्वावलम्बी हो सकता है 
आ्ौरन आशिक दृष्टि से एकाकी जीवन ही बिता सकता है। भारत की अन्न की कमी का 
प्रभाव अमेरिका ओर रूस को प्रभावित किए. बगैर नहीं रह सकता । संसार के किसी एक देश की 
-कोई भी बड़ी आर्थिक समस्या अन्य देशों को प्रभावित किसी न किसी रूप में अवश्य करती हे | 
अतएव भारतीय अ्रथंशात््र के विद्यार्थी का कत्तव्य है कि वह राष्ट्रीय एवं अनराष्ट्रीय दश्कोणों का 
समन्वय करते हुए. अपने देश को अधिक से अधिक आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने की चेश्टा करे | 

भारतीय अर्थशास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता--भारतीय अर्थशात्ल का. भ्रध्य- 
यन व्यवहारिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं ल्लोकहित की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं 
उपयोगी है। 

व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि हम विचार कर तो पावेंगे कि भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति 
भले दी वह किसी भी पेशे में क्यों न लगा हो, उसके लिए भारतीय अथंशाखत्र का अध्ययन बहुत आवश्यक 
एवं उपयोगी है । उदाहरणतः खेती सम्बन्धी समस्याश्रों का अध्ययन भारतीय किसान के ल्विये बहुत 
लाभकारी सिद्ध होगा.। उद्योगपति भारतीय उद्योग धन्धों सम्बन्धी समस्याओ्रों के अध्ययन से बहुत 
कुछ सीख सकते हैं। व्यापारी तथा वाणिज्य में लगे हुये लोग भी मारतीय व्यापार आदि के अध्ययन 
से काफो ल्लाम उठा सकते हैं। लेन-देन का काम करने वाले तथा बेकिंग व्यवसाय में त्रगे हुये 
लोग भारतीय बेकिंग के अ्रध्ययन से अपने व्यवसाय में काफी उन्नति कर सकते हैं। मारतीय मज़दूर 
नेता मजदूरों की आर्थिक समस्याओं का हल उनकी वास्तविक स्थिति को जानकर ही कर सकते हैं, 
ओर इसके लिये उन्हें मारतीय अ्रथशास्त्र का पर्यात्त ज्ञान आवश्यक है | इन सब बातों के अतिरिक्त 
सर्वोपरि बात यह है कि भारत की दरिद्रता ओर आर्थिक हीनता का निराकरण भरी भारतीय अथशाख्र 
के अध्ययन से ही किया जा सकता है | 

शैक्षिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीय अथशारत्र के अध्ययन की उपयोगिता पर 
विचार करे तो पावेंगे कि भारतीय अ्रथशाश्र के अंतगंत हम इतनी पेचीदा एवं विभिन्न प्रकार की 
आर्थिक समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो मस्तिष्क को विकसित करने में एवं ज्ञानवर्धन में बहुत 
सहायक सिद्ध होता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिये आवश्यक है कि वह भारत की मौजूदा 
आर्थिक समस्याश्रों से अवगत रहे और उन्हें दूर करने के हेतु एक भारतीय नागरिक होने के नाते 
पूर्ण सहयोंग प्रदान करे । यह उत्तरदायित्व पूर्ण काय वह भारतीय अ्रथंशात्र के ज्ञान के वगैर सम्पन्न 


नहीं कर सकता | हु 5 
सांस्कृतिक और शैक्षिक दृष्टि के अतिरिक्त राजनैतिक दृष्टि से भी भारतीय अथशात्न का 


महत्व किसी दशा में कम नहीं है। भारत सदियों की ग़ुल्लामी के पश्चात्‌ स्वतन्त्र हो चुका है। 
ऐसी दशा में शासकों एवं विधि निर्माणकर्ताश्रों के लिये आवश्यक है कि वे ऐसे कानून बनावें और 


हे भारतीय अथशाख्र का विवेचन 


इस भाँति शासन करें जिससे कि भारतीयों का श्रार्थिक जीवन उन्नत हो सके और भारत की आर्थिक 
समत्याओ्रों का शीघ्र से शीघ्र निराकरण हो जावे । इस महान कार्य को तब तक सफल्न रूप से सम्पन्न 
ज्ह्मीं किया जा सकता जब तक कि भारतीय संसद एबं राज्यों - के विधान मंडल के सदस्य तथा विभिन्न 
राज्यों की सरकार तथा संध के मन्त्रिमंडल्ल के सदस्य भारतीय अ्रथशासत्र का गहन श्रध्ययन न किये 
हुये हों । देश की आर्थिक अवस्था पर, सरकार की वित्त व्यवस्था, कर निर्धारण संबंधी नीति, मुद्रा के 
चत्नन तथा विनिमय सम्बन्धी नीति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। श्रतण्व शासकों एवं विधि 
निर्माताओं के लिये राजनैतिक दृष्टि से मी भारतीय अथशाखस््र का ज्ञान आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि 
से सत्तुष्ट एवं सुखी जनता ही सुदरण एवं स्थाई राष्ट्र का आधार होती है। आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र 
हुये बगैर राजनैतिक स्वतन्त्रता का कोई अ्र् नहीं होता । भारत का आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र होना 
भारत की आर्थिक समस्याश्रों के हत्न हुये वगेर संभव नहीं है| अतणव स्वतन्त्रता के मधुर फलों का 
रसास्वादन हम आर्थिक समस्याओं का अन्त करके ही कर सकते हैं, जिसके लिये भारतीय श्रथशाझ््र 
का शान नितान्त आवश्यक है। क्‍ 

भारतीय अथेशास्त्र के अध्ययन में सही आंकड़ों की उपलब्धि सम्बन्धी 


कठिनाई--भारतीय अथशात्न के अध्ययन में कुछ व्यवहरिक कठिनाइयाँ भी हैं जिनके सम्बन्ध में 
विभिन्न स्थलों, पर प्रकाश डाल्ला जायगा। देश की आ्थिक स्थिति के सही चित्रण के . लिए. सही 
आंकड़ों (3६७(780708) की बहुत आवश्यकता होती है। भारत में सही श्रांकड़ों की भारी कमी है । 
सही आंकड़ों के बगैर श्रार्थिक स्थिति और समत्याश्रों का सही चित्रण नहीं हो सकता और वास्तविक 
ध्थिति के अभाव में समस्याओ्रों के निराकरण ओर देश की उन्नति के लिये सही योजनाय नहीं बनाई जा 
सकती | उदादरणवत्‌ आज देश के सम्मुख खाद्य-समस्या प्रधान है। भारत सरकार का अनुमान है 
कि भारत में श्रावश्यकता के अनुपात में खाद्य-पदार्थों' का उत्पादन १०% कम है | किन्तु यह १०% 
की कमी का आंकड़ा विश्वस्त आधार पर नहीं हे। मेरे और अन्य अ्रथशात्रियों की सम्मति में 
उत्पादन १०% से कहीं अधिक कम है। यदि यह मान लिया जाय कि वस्तुतः उत्पादन खपत के 
मुंकाबले में १०% से. अधिक कम है. तो जो भी योजना इस कमी को पूरा करने के लिए बनाई 
जावेगी बह यदि पूणतया सफल्न भी हो जावे तो भी समस्या का हत्न नहीं हो पावेगा। समस्या का 
वास्तविक हल्ल उसी दशा में संभव होगा जब. कि उत्पादन ओर खपत के आंकड़े सही हों | इस भाँति 
यह स्वयं सिद्ध है कि भारतीय अथशाज्न . के सही अ्रध्ययन में आंकड़ों सम्बन्धी कठिनाई एक बड़ी 
कठिनाई है। संरकार को आर्थिक नीति प्रतिपादन करने में तथा देश की आर्थिक समत््यायों को हल 
करने संबंधी सफल योजनाओ्रों को बनाने और कार्यान्वित करने में सही आंकड़ों के अ्रभाव के कारण 
भारी कठिनाई अनुभव होती है। 


द्वितीय परिच्छेद 


भारत की भोगोलिक स्थिति ओर प्राकृतिक साधन 


भोगोलिक स्थिति ओर ग्राकृतिक साधनों का महत्व--अत्येक देश का आर्थिक 
उत्थान या पतन, उस देश के निवासियों का ग्रार्थिक जीवन बहुत कुछु उस देश की भौगोल्लिक स्थिति 
ओर प्राकृतिक साधनों द्वारा निश्चित होता है। किसी भी देश की जलवायु, उसके धरातल की बना- 
वट, उसकी खनिज सम्पत्ति, उसकी वनस्पति आदि का प्रभाव उस देश के निवासियों के आर्थिक 
जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। इस प्रकार किसी भी देश की भौगोलिक परिस्थिति वह धुरी है जिस 
पर उसका सम्पूर्ण आर्थिक जीवन चक्कर लगाता है| यह वह आधार-स्तम्भ है जिस पर देश के 
आशिक संगठन का भव्य-मवन स्थिर रहता है। 
यदि किसी देश के जलवायु का प्रभाव उस देश के श्रम की कुरशालता पर, श्रमिक की कायक्षमता 
पर पड़ता हे, तो प्राकृतिक साधन देश के औद्योगिक स्तर को निश्चित करते हैं, वहाँ की प्राकृतिक परि- 
स्थिति देश के वाणिज्य-व्यवसाय को प्रभावित करती है | उस देश को समस्त थ्रार्थिक समस्याएँ भी 
बहुत अंश तक प्राकृतिक साधनों पर ही निमेर रहती हैं। 
प्राकृतिक परिस्थिति का देश के व्यवसाय, उद्योग धन्घे तथा कृति पर तो प्रभाव पड़ता ही है, 
उसका देश के आर्थिक संगठन परभी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि देश के उद्योग-पन्चे अपने प्राकृतिक 
साधनों के अनुरूप होने के कारण उन्नत अवस्था में है, यदि देश के प्राकृतिक साधनों की स्थिति 
अच्छी है तो उसके आयात-निर्यात में सन्तुललन रहेगा जिसका देश को आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रमाव 
पड़ेगा | यदि देश की कृषि प्राकृतिक परिस्थिति के कारण अच्छी स्थिति में है तो उसका प्रभाव देश 
के राजस्व पर पड़ेगा | सरकार को राजस्व के रूप में अच्छी रकम प्राप्त होगी। इसके विपरीत यदि ये 
आर्थिक साधन अनुरूप नहीं हैं, आर्थिक साधनों की दृष्टि से कोई देश निधन है ती उस देश की कृषि 
वाणिज्य, व्यवसाय आदि भी अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, जिनका प्रभाव राज्य या सरकार की आय 
पर, उसकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा ही पड़ेगा । इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि किसी भी देश का 
आर्थिक जीवन उसकी भोगोल्षिक स्थिति, ओर उसके प्राकृतिक साधनों द्वारा नियंत्रित होता रहता है । 
बसे तो आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की सहायता से मानव ने किसी सीमा तक 
प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है । मानव ने वायु को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, ढुर्गम पर्बतों को 
काटकर यात्रा के योग्य बना लिया है, विशाल ओर श्रथाह समुद्र पर उसकी बविजय-वेजयन्ती फहरा 
रही है। विद्युत के द्वारा उसने तमसाब्ृत्त रात्रि को जगमगाते दिवस में परिवर्तित कर दिया है। 
वेशानिक यन्त्रों की सहायता से उसने ग्रीष्म ऋतु की तपतपाती गर्मी और शरद के कंपकपाते शिशिर 
की अपनी सुविधानुसार सहनशीज्न बनाने में सफलता प्राप्त कर ल्ली है । 
किन्तु कुछ भी हो चाहे मनुष्य कितने ही वेज्ञानिक यन्त्रों का आविष्कार कर ले, वह प्रकृति के 
प्रभावों का,प्राकृतिक साधनों का किसी न किसी सीमा तक दास बना ही है, वह अपने देश की भौगो- 
ज्िक स्थिति तथा प्राकृतिक साधनों के महत्त्व की उपेक्षा नहीं कर सकता | 
उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि किसी भी देश के आर्थिक जीवन पर उसके प्राकृ- 
तिक साधनों का, भोगोलिक स्थिति का गहरा प्रभाव पड़ता है। फल्नतः भारत के आर्थिक जीवन पर 
भी इस देश की भौगोलिक स्थिति तथा प्राकृतिक साधनों का काफी प्रभाव पड़ा है। देश के उत्तर 
में स्थित हिमौखव की उत्तज्ञ श्रेणियाँ वर्षा पर अपना प्रभाव डालती हैं, वर्षा समस्त देश की कृषि को 
फा० रे | 


१० भारतीय अथशाख्र का विवेचन 


निश्चित करती है | देश के समुद्री तठों तथा सीमान्त प्रदेशों ने यहाँ के वाणिज्य-व्यवसाय को प्रभां- 
वित किया है | यहाँ की खनिज सम्बन्धी स्थिति ने खनिज सम्पत्ति को निर्धारित किया है, उससे भारतीय 
उद्योग-धन्धों के संचालन के लिए शक्ति-साधन मी प्राप्त हुए हैं। भारतीय जलवायु ने यहाँ की बन- 
सम्पत्ति पर तो अपना प्रभाव डात़ा ही है, साथ ही यहाँ के श्रमिकों को कुशह्वता पर सो अपना गहरा 
असर डाला है। इस माँति मारत की कृषि, उसके उद्योग-बन्चे उसका व्यापार, उसका राजस्व आदि 
सभी कुछ यहाँ के प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक स्थिति द्वारा प्रमादित हुए हैं। अतः मास के 
आर्थिक जीवन के किसी मी अंग की कल्पना देश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधनों 
का विचार किए बगैर नहीं की जा सकती । 
इस परिच्छेद में हम देश की भीगोत्निक स्थिति, प्रकृतिक साधनों एवं उनके आशिक प्रभाव 
का विचार करेंगे । 
भारतवर्ष की प्राकृतिक स्थिति-भारतवर्ष एक विशाल भूखंड है। इसके उत्तर में 

हिमालय की ऊँची, बफ से ढकी दीवार है; बाकी तीन तरफ यह समुद्र से घिरा हुआ है। जुदा-जुदा 
जल-वबायु, तरह-तरह की भूमि, विचित्र-विचित्र दृश्य और भांति-भांति की पैदावार देकर मानों प्रकृति ने: 
इसे जगत की प्रदर्शिनी या नुमायश बना दिया है | ऐसी कोई मुख्य चीज़ नहीं, जो यहाँ पैदा न हो 
सकती हो । कच्चे पदार्थों का भंडार होने के कारण इसे झद्योगिक पदार्थों की आवश्यकता पूरी करने 
के लिए खास प्राकृतिक सुविधा प्राप्त है । पूर्वी गोलाड का केन्द्र होने से इसकी स्थिति एशिया, योरप 
और अफ्रीका से व्यापार करने के ल्लिए वहुत अनुकूल है। हाँ, इसे एक बड़ी बाधा का सामना करना 
पड़ता है, यहाँ अच्छे बन्दरगाहों की कमी है। करीब तीन हजार मील लम्बा समुद्र-तट होते: हुए भी 
यहाँ व्यापार के लिए अच्छे उपयोगी बन्दरगाह इने-गिने हैं। इस विषय का विशेष विचार व्यापार के 
सिल्नसिले में किया जायगा | मीतरी आमदरफ्त के विचार से दक्षिण मारत की ठुल्लना में उत्तर भारत 
की त्थिति अच्छी है; कारण कि वहाँ पर एक तो ऐसी नदियाँ हैं, जिनमें नाव अच्छी तरह आ-जा 
सकती हैं, दूसरे, वहाँ सड़कें और रेलें बनाने में वहुत सुविधा रहती है, जब कि दक्षिण में पहाड़ या 
पथरीली भूमि होने से इसमें बड़ी कठिनाई होती है | 


विस्तार---विभाजन (सन्‌ १६४७) से पूर्व मारतवर्ष का क्षेत्रफत्त १५८१,४१० वर्गमील 
था । पीछे सिन्‍्ध, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पश्चिमी पंजाब, बिल्ोचिस्तान, पूर्वी बंगाल और सिल्नहट तथा 
इन प्रदेशों से मित्नी हुईं रियासतों का पाकिस्तान राज्य बन गया; और ब्म्वई, उत्तर-प्ररेश, मध्यप्रदेश 
विहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल पूर्वी पंजाब, दिल्ली, अजमेर-मेरवाड़ा, कुग और इन प्रदेशों से 
मिल्री हुईं रियासतें मारतीय संध्‌ में रह गई | इस प्रकार भारतीय सच्डः का क्षेत्रफ्त १९,२०,०६६ वंगे- 
मील रह गया, इसमें से ५,८७,८ू८८ वरगमील रियासतों का था। सन्‌ १६४८ में छोटी-बड़ी २१६ 
सियासतें अपने पास के प्रान्तों में मिल गई, इनका कुल क्षेत्रकल ८४,७७४ वर्ग मील था | इस प्रकार 
अब भारतीय संघ के सवा बारह लाख वर्गमील से अधिक क्षेत्रफत्न में के पाँच लाख वर्गमील क्षेत्रफल 
देशी स्थासतों में है । पाकिस्तान और उसकी सियासतों का क्षेत्र ३,६१,३११ वर्गमील है । 
विभाजित होने के पश्चात्‌ मी मारत एक महाद्वीप ही है। इसका मौजूदा क्षेत्रफल ग्रेटब्रिटेन का बारह 
गुना है ओर फ्रान्स, यूनाइटेड किंगडम, बेलजियम, हालेंड, जर्मनी, डेनमार्क, आस्ट्रिया, हंगरी 
स्विय्जरत्नंड, स्पेन, पुतंगाल, इव्ली ओर रूबानिया के सम्मिलित क्षेत्रफत्न के बराबर है | 

भारतवषे के प्राकृतिक भागू--भारतवष एक विशाल देश है। यहाँ पर उत्तंग हिम- 
श्वंग, सुन्दर पवतीय उपत्यकाए, नदियों की सुन्दर धाटियाँ, उबवरा भूमि वाले समतत्न मेदान, सघन वन 


डे 


निजन उजाड़ मरु प्रदेश आदि सभी स्थित हैं| इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की भोगोलिक 


भारत को भोगोलि क ह्थिति और प्राकृतिक साधन ११ 
स्थिति, प्राकृतिक छुटा वाले प्रदेशों के दशन होते हैं। मू-स्वना के अनुसार, अर्थात्‌ प्रृथ्वी की 
बनावट की दृष्टि से भारत को हम मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 

(१) हिमालय का पव॑तीय प्रदेश । 

(२) सिन्ध ओर गंगा का मेदान | 

(३) पूर्वीय तथा पश्चिमीय किनारों से युक्त दक्षिण का पठार। 

हिमालय का प बंतीय प्रदेश-- भारतवर्ष के उत्तर में एक विशाल पवत श्रेणी है, 
जो १५०० मील लम्बी तथा १०० से २५० भील तक चौड़ी है | हिमालय की यह पव॑त श्रेणी पामीर 
से ध्रारम्म होती है । इस उत्तरी पव॑तीय प्रदेश में हिमालय की एक ही श्रेणी नहीं है । वास्तव में यहाँ 
कई पव॒॑त श्रेणियाँ हैं | ये पर्वत श्रेणियाँ संसार की सबसे ऊंची पव॑त श्रेणियों में से हैं। इसकी सबसे 
ऊँची चोटी गौरीशंकर या माउंट एवरेस्ट है जो संसार की सबसे ऊँची चोटी है। इसके बाद धवल्वा- 
गिरि तथा किंचिंचिंगा अन्य ऊँची चोटियाँ हैं | ये पवत श्रेणियाँ पूवं से पश्चिम को न जाकर उत्तर 
से दक्षिण तक सीधी चली गई हैं। इनके प्रधान दर नेनीताल, तथा दाजिलिंग से तिब्बत जाने वाले 
मार्गों पर पड़ते हैं । लेह से आगे जाने पर कराकोरम का प्रसिद्ध दर्स हे जो पश्चिमी तिब्बत के लिए 
रास्ता खोलता है | शिमला के आगे सतल्लज की कनदरा के ऊपर शिपंकी दर्रा पड़ता है। नेनीताल 
और अल्मोड़ा के आगे भी हिमालय में माना और नीति दर हैं। हिन्दू यात्री इसी मार्ग से मानसरोवर 
को जाया करते हैं। उत्तर में पेशावर ओर काबुल के बीच खैबर तथा दक्षिण में शिकारपुर और 
कन्धार के बीच में बोलन दर हैं। इन थोड़े से दरों! को छोड़ कर अन्य कोई आवागमन का रास्ता 
नहीं है | इस प्रकार उत्तर का यह हिमागार एक चाहार-दीवारी का, एक सुहढ़ दुग की दीवार का काम 
करता है । 

आशिक प्रभाव--ये पव॑त-श्रेणियाँ, जल बृष्टि में हमारी सहायता करती हैं। कितनी ही 
नदियाँ जितसे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई होती है,:इन्हीं प॑तों से निकल्नती हैं। यह हिमागार घुर 
उत्त से प्रवाहित होने वाल्ली शीतल्ल और शुष्क वायु से हमें बचाता है । इसके अतिरिक्त उसको 
अमूल्य वन-सम्पत्ति, बहुनूल्य चरागाह भी हमारे लिए काफ़ी महत्व रखते हैं। काश्मीर के समान 
रम्य, मनोरम, बहुपूल्य घाटी हमें हिमालय से ही प्रात्त हुई है । अतः हमारे आ्थिक जीवन पर इस 
हिमागार का जो प्रभाव है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | इसने भारत के आ्िक जीवन पर 
ही नहीं, वरन्‌ उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन पर भी अपनी मौलिक छाप डाली है । 

गंगा और प्रिन्ध का मैदान-छ्मिलय के पव॑तीय प्रदेश के दक्षिण में सिन्ध और 
गंगा का विशाल मैदान है| यह मैदान संसार के सबसे उपजाऊ समतल्ष मेदानों में से है। इसका 
क्षेत्रफल पांच लाख वगभीत है। इसमें सिन्ध का अधिकांश भाग, उत्तरी राजपूताना, समस्त पंजाब 
उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल और आधा झासाम सम्मित्षित है| इस प्रकार पश्चिम में सिन्ध नदी से 
लेकर पूव में गंगा के डेल्णा तक यह प्रदेश फेल्ला हुआ है | इसका पश्चिमीय प्रदेश शुष्क है और 
उतना उपजाऊ नहों हे जितना पूर्वीय । जैसे-जैसे हम पूव से पश्चिम की ओर बढ़ते जाते हैं, हमें गन्ने 
ओर गेहूँ के लहलहते खेतों से लेकर बांस, ताड़ और केले के सुन्दर पौधों से मरे हुए मैदानों के दर्शन 
होते हैं। सुदूर पूव में अपने हरे-भरे चाय के खेतों वाला आसाम का स्मणीय प्रदेश हमारे मन को 
आकषित कर लेता है । इस मेशन का पश्चिमी प्रदेश मरु प्रदेश है, किन्तु पूर्वीय प्रदेश की मिई 
अत्यन्त उबरा है, नदियों ने इस प्रदेश को और भी उपजाऊ बना दिया है। यह प्रदेश अन्न का 
भंडार है, भारतीय कृषि का केन्द्र है। इसी भूमि पर प्राचोन काल में सर्वोच्च सम्यता का उदय छुआ 


8 हल 


था। गंगा, सिन्‍्ध, अह्मपुत्र आदि नदियों द्वारा सिंचित यह स्थल मारत का एक गौखपूण प्रदेश है । 


१२ भारतीय अथशाञ्र का विवेचन 


ददिश का पठार-गंगा-सिन्ध के विशाल मैदान के दक्षिण में भारत का प्रायः समस्त 
भाग त्रिभ्ुजाकार पठारी प्रदेश है जो कि अपने तीनों ओर से पहाड़ों से घिरा है। उत्तर में विंध्या 
आऔर सतयुड़ा पर्व॑त श्रेणियाँ तथा पूर्व और पश्चिम में क्रमशः पूर्वीय तथा पश्चिमीय घाट हैं। इस 
पठारी प्रदेश का धरातत्न बड़ा ऊबड़-खाबड़ है | इसमें प्रवाहित होने वाली नदियाँ पश्चिम से पूव 
की ओर बहती हैं और प्रायः बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं | समुद्र की सतह से इस पठार की औसत 
ऊँचाई दो हजार फीट है| इस पठार के ऊँचे-ऊँचे पश्चिमीय और पूर्वीय सिरे, पश्चिमीय और पूर्वीय 
घाट कहलाते हैं | पश्चिमीय घाट, पूर्वींय घाट की अपेक्षा अधिक दालू है। दक्षिण की बहुत सी 
नदियाँ इसी ओर प्रवाहित होती हैं, जिन नदियों का प्रवाह पूर्व की ओर है, वे नदियाँ लम्बी तथा 
मन्दगामी हैं । कृष्णा और कावेरी तथा गोदावरी के डेल्टे बहुत उपजाऊ हैं। यहाँ की काली मिट्टी 
कपास के लिए, बहुत , उप्रयोगी है | देश के आशिक जीवन के उत्थान में इस प्रदेश ने भी अच्छा 
हाथ बँटाया है। 
जल॑बायु--वे तथ्य जो किसी देश के आर्थिक जीवन को निश्चित करते हैं, उनमें से जल्- 
वायु का विशेष महत्त्व है | प्राकृतिक वनस्पति, मानव की कार्यकुशल्ञता, उसकी कार्यक्षमता, उसकी 
आवश्यकताएँ, उद्योग-घन्धों के स्थानीयकरण तथा विभाजन आदि बहुत कुछ जलबायु पर ही निर्भर 
होते हैं । 
हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष एक विशाल देश है, अतः यह आशा करना कि यहाँ पर 
सारे प्रदेश में एक सी ही जलवायु पाई जायगी, भूल होगी। कुल्ल मिल्लाकर भारत को जलवायु 
मानसूनी है । ऋतुओं तथा जल वृष्टि के विचार से भारत को कई प्रदेशों ,में विभाजित किया जा 
सकता है। पवतीय प्रदेशों में ठंदी जलवायु है, जब कि मैदानों में शुष्क और गर्म जलवायु 
रहती है। किन्तु जलवायु की इस विभिन्नता में भी एक एकता है । अपनी इस जलवायु के बल्ल 
पर ही हम अपने इस देश में विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पन्न कर सकने में सम हुए हैं। 
अपनी इस जल्लवायु की सहायता से ही हम देश में अच्छे उद्योग-पन्धों की स्थापना कर सकते हैं। 
इस जलवायु के द्वारा ही हम अपने अन्य आर्थिक उद्दे श्यों को पूरा कर सकते हैं। किन्तु इस स्थल 
पर हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि कुछ लोगों का मत है कि भारत की जलवायु ने ही भारतीयों 
को अशक्त, बलहीन, अलसी ओर सुस्त बना दिया है। हमें इस बात को इतना अधिक महत्त्व 
न देना चाहिए ओर इसे अपनी थ्रार्थिक अवनति का मुख्य कारण न समझ लेना चाहिए। हमें यह 
स्मरण रखना चाहिए कि इसी जलवायु में प्राचीन काल में भारतीय समाज कल्ला-कौशल, साहित्य, 
वाणिज्य-व्यवसाय, उद्योग-धन्धों आदि का विकास कर उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँच गया था । 
अतः हमारे देश के आथिक दृष्टि से पिछुड़े होने का कारण यह नहीं वरन्‌ कुछ और द्वी है, जिसके 
कारण हमारा देश विशेष उन्नति नहीं कर सका | 


जल वृष्टि--भारत जेसे ऋषि प्रधान देश में जहाँ कि ७० प्रतिशत जनता कृषि पर ही 
निर्मर करती है, जल दृष्टि का विशेष महत्त्व है। जलइृष्टि उचित समय पर, उचित रूप में, उचित 
मात्रा में होनी चाहिए | यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक होती है या कम होती है अथवा कुसमय 
होती है तो उसका परिणाम भारतीय कृषक को भरुगतना पड़ता है| यदि वर्षा न हुईं तो उससे केवल 
भारतीय कृषक को ही हानि नहीं उठानी पड़ेगी, वरन्‌ उसका प्रभाव देश व्यापी होगा, वस्तुओं का 
अभाव हो जायगा, दैनिक जीवन के आवश्यक उपकरणों के मूल्य में वृद्धि हो जायगी, सरकार के 
राजस्व में कमी हो जायगी ।.इस माँति जलबृष्टि देश के थआर्थिक जीवन में तारतम्य बनाए रखने के 
लिए, ओर उसके आयिक ढाँचे को सुसंगठित बनाए, रखने के लिए बड़ी आवश्यक है। 


भारत की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधन १३ 


भारत में वर्षौ-भारतवष के विभिन्न भागों में जल्ल-बइष्टि विभिन्न मात्रा में होती है | वर्षा 
के विचार से हम भारतवष को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं :-- 

(१) अधिक वर्षा वाले प्रदेश--जैसे पश्चिमी तट, गंगा का डेल्या, आसाम, सुरमाघाट 
आदि जहाँ १०० इंच से ऊपर वर्षा होती है। ु 

(२) अच्छी वर्षा के प्रदेश--जैसे गंगा की घाटी में प्रयाग तक, पूर्वों तट तथा ब्रह्मा से 
उत्तरी-पर्वी पहाड़ी प्रदेश | यहाँ ४० से ८० इंच तक वर्षा होती है । 

(३) शुष्क प्रदेश--जेसे दक्षिण, मध्यभारत के पठार तथा माँडले के दक्षिण-त्र्मा का मध्य 
भाग जहाँ २० से ४० इंच तक वर्षा होती है । 

(४) अधिक शुष्क प्रदेश--जेसे सिन्‍्ध, कच्छ, उत्तरप्रदेश का कुछ भाग, खानदेश, बरार, 
हेदराबाद, मध्यभारत, गुजरात, मेसूर, राजपूताना, पंजाब उड़ीसा तथा उत्तरी मद्रास | यहाँ १ से 
१० इंच तक वर्षा होती है। 

.. जल वृष्टि के विचार से हम वर्ष को दो और भागों में बाँठ सकते हैं--एक तो वे महीने जिनमें 
वर्षा बिल्कुल नहीं होती, इन्हें हम सूखे महीने कह सकते हैं। इन दिनों प्रायः हवाएँ प्रथ्वी से समुद्र 
की ओर चला करती हैं, ये महीने नवम्बर से मई तक के होते हैं। वर्षा के महीने जून से नवम्बर 
तक के होते हैं । इन दिनों समुद्र से प्रथ्वी की ओर चलने वाली हवाश्रों की प्रधानता रहती है। यह 
हवा काफी नम होती है और तापक्रम पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । गरमी के दिनों 
में तापक्रम में विशेष उतार-चढ़ाव हुआ करता है। 

भारत में वर्षा प्रायः मानसून हवाश्रों ( अरब सागर की तथा बंगाल की खाड़ी की मानसूनी 
हवाओं ) द्वारा होती है | भारत की ६०%<वर्षा प्रायः इन्हीं हवाओं द्वारा होती है। जब काफी गमों 
पड़ने लगती है तो हिन्द महासागर से मानसूनी हवाएं उठती हैं और पवतों से यकरा कर खूब बरस 
जाती हैं । अरब सागर की मानसूनी हवाएँ पश्चिमीय घाट को पार करती हुईं पश्चिमी ढाल पर खूब 
जलदृष्टि करती हैं। इस मानसून की एक शाखा उत्तर में काठियावाड़, सिंघ, और राजपूताना की 
ओर भी बह जाती है किन्तु इस प्रदेश में कोई पवत न होने के कारण तथा तांपक्रम के अधिक ऊंचे 
होने से बर्षा नहीं होती। इसलिए इस हवा से कोई लाभ नहीं होता । उधर बन्ञाल् की खाड़ी से 
: प्रवाहित होने वाल्ली मानसून आसाम की पहाड़ी से टकरा करके मूसल्लाधार वर्षा करती हैं। ये 
हवाएँ पश्चिम की ओर मुड़कर बन्नाल को भी खूब सिंचित कर देती हैं। अरब मानसून की एक 
शाखा बाद में बल्ञाल की खाड़ी की मानसून से मिलकर उत्तरी भारत में खूब वर्षा करती है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतवष के विभिन्न भागों में वर्षा समान रूप से नहीं होती, कहीं 
अधिक वर्षा कहीं कम ओर कहीं त्रिल्कुल वर्षा नहीं होती । 

नोचे दी हुईं तालिका' से भारत के विभिन्न भागों में होने वाली जलबृश्टि का हमें अनुमान हो 


जायगा । 
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१४ भारतीय अथशास्र का विवेचन 


भारत में वर्षा की विशेषताएँ---भारत की वर्षा के विषय में बहुत-कुछ प्रकाश ऊपर 
डाला जा चुका है। भारतीय वर्षा को मुख्य-मुख्य विशेषवाएँ निम्नलिखित हैं-- 

(१) यहाँ वर्षा मॉसम में ही होती है। इंगलेए्ड में वर्ष में किसी समय वर्षा की आशा की 
जा सकती है । परन्तु भारत में यह निश्चय रहता है कि वर्षा निश्चित समय या मौसम में ही होगी । 

(२) भारत में वर्षा की दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ निश्चय नहीं रहता कि वर्षा कितनी 
मात्रा में होगी । कमी मूसल्लाघार पानी बरसता है तो कमी घीमा। तेज वर्षा का पानी मिट्टी नहीं 
सोखती उल्टे यह अपने साथ बहुत सी मिट्टी बहाकर ले जाता है। जिससे कोई विशेष ल्लाम नहीं 
होता, इससे नमी और तरी का अभाव हो जाता है | 

(३) पश्चिम की अपेक्षा यहाँ पर पूर्व में अधिक वर्षा होती है। 

(४) सब भागों में एक समान वर्षा नहीं होती । 

(४) अरब सागर की ओर से आने वाली मानसून की मात्रा बन्नाल की खाड़ी की मानसून से 
अधिक रहती है | बज्ञाल की खाड़ी की मानसून का विस्तार अधिक हो जाता है, इस हवा से इरावदी 
के डेल्टा, ब्रह्मा के पश्चिमी तट ओर गंगा के डेल्टा में प्रबल्ल वर्षा होती है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत में वर्षा अनिश्चित सी रहती है, जिसके कारण भारतीय 
किसान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है] वर्षा की इन विशेषतादों के कारण हमारे क्ृपक 
और कृषि को कभमी-कभी- बड़ी हानि उठानी पड़ती है। यही कारण है कि आज सिंचाई पर अधिकाधिक 
जोर दिया जा रहा है, सिंचाई को अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जा रही है, देश की मिट्टी को अधिक 
उपजाऊ बनाने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। नीचे हम भारत की मुख्य-मुख्य मिद्ठी की किस्मों पर 


प्रकाश डालेंगे | | 

मिट्टी विशात्र देश होने के कारण, मारत में मिट्टी कई प्रकार की पाई जाती है। भार- 
तीय मिट्टी को स्थूल्न रूप से हम निम्नलिखित वर्गो' में विभाजित कर सकते हैं 

नदियों द्वारा लाई हुईं मिट्टी (&पएं9) 507])--मारत में यह सबसे उबर मिट्टी 
होती है | यह मिट्टी उत्तर में सिन्ध-गंगा के विस्तृत मैदानों तथा दक्षिण प्रायद्वीय के दोनों तटों पर 
मिलती है। अधिकांश सिंध, उत्तर राजपूताना, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और ञ्रासाम के 
आ्रावे भाग में यही मिद्दी पाई जाती है। इस मिद्टी वाले प्रदेश का ज्ञेजफल तीन लाख वर्गमील है। 
यह मिद्दी मुलायम गहरी है ओर नमी को रख सकती है | इस मिट्टी की गहराई का टीक-ठीक पता 
नहीं है किन्तु बोरिंग करने से यह मिट्टी १६०० फीट नीचे तक मिल्नती है। 

सिंध ओर गंगा के मेदानों की मिद्दी में पोटेश और फासफोरिक एसिड की मात्रा अधिक है 
परूतु नाइट्रोजेन कम है | दक्षिण की भी इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्यात् मात्रा में नहीं मिलता, उसमें 
फासफोर्कि एसिड और बनस्पति का अश कम है किन्तु पोटाश और चूना काफी मात्रा में मिलता है । 

लाल मिट्टी--यह मिट्टी मदरास, मेंसूर, दक्षिण-पूव बम्बई, हैदराबाद और मध्यप्रदेश के 
पूर्व, छोथ नागपुर, उड़ीसा और बंगाल के दक्षिण में पाई जाती है। लोह् मित्ला होने के कारण इस 
मिट्टी का रंग लाल होता है। विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी होने के कारण यह मिट्टी गहराई और 
उबरा शक्ति में विभिन्न प्रकार की होती है। जो त्ञाल मिट्टी ऊँचे मैदानों में मिलती है, वह इतनी 
उबरा नहीं होती जितनी नीचे मेदानों में पाई जाने वाल्लीहोती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फासफोरिक 
एसिड और वनस्पति का अश कम होता हे, परन्तु पोटश और चूना ययथेष्ट मात्रा में मिलता है। 

काली मिदट्टी--यह मिट्ी प्रायः सारे दक्तिण ट्रेप में दो लाख वगमील के क्षेत्र में फैली 
हुई है | बम्बई राज्य के अधिकांश भाग में, समस्त बरार; मध्यप्रदेश और हैदराबाद के पश्चिमी भाग 
में यद मिट्टी फैली हुईं है | यह मिट्टी कई प्रकार की होती है, पहाड़ियों की ढाल्ों पर यह मिट्टी पतली 


भारत की भौगोत्विक स्थिति और प्राकृतिक साधन 3. ॥ 


हैं, अतंः उतनी उवरा नहीं है जितनी नदियों की घाटियों की | नदियों की घाटियों की मिट्टी काफी 
और उवरा है | इस मिट्टी में धातुश्ों के अधिक होने के कारण उसका रंग काला हो गया है। 
यह मिट्टी कपास के लिये बहुत उपयुक्त होती है । ु 
लैेठेराइट भिद्टी--अन्य मिट्टियों की मांति यह मिट्टी मी कई प्रकार की होती है। इस मिट्टी 
में फासफोरिक एसिड, पोदास और चूना तो कम होता है किन्तु इसमें वनस्पति का अ्रश॒पर्यास होता 
है । यह मिद्ठी मुख्यतया मध्य-भारत ( ग्वालियर, कोटा, भूपाल, पन्ना और रींवा राज्यों में ) आसाम 
ओर वर्मा तथा पूर्वी ओर पश्चिमी घाटों के समीपवर्ती प्रदेश में पाई जाती है । 

, इसके अतिरिक्त रेगिस्तानी मिट्टी भी होती है जो राजस्थान तथा दक्षिण पंजाब के प्रदेशों में 
पाई जाती है, पंजाब में रेह या कल्वार नाम को मिट्टी भी पाई जाती है। परन्तु यह मिट्टी खेती के 
योग्य नहीं होती । रा 

अभी हात्र में मिट्टी की किस्मों तथा उसकी उबरा शक्ति के विषय में काफी खोजपूर्ण काय 
किया गया है। भारत की अन्य आर्थिक समस्याश्रों के समान भारतीय मिट्टी को समस्या भी बड़ी 
महत्वपूर्ण है। हमारी मिट्टी का अधिकांश भाग शुष्क है जब कि अन्य देशों की मिट्टी नम और तर 
रहती है | श्रतः हमें यहाँ की मिट्टी की उबरा शक्ति को बढ़ाने के काफी प्रयत्न करने होंगे | 


भारत के वन---भारत की भूमि विभिन्न प्रकार के इल्चों कीं उ्तत्ति के लिये अनुकूल 
है, यहाँ पर प्रायः वृक्ष उन्हीं स्थानों में प्रात होते हैँ जहाँ पर वर्षा पर्यात मात्रा में होती है। 

भारत में मुख्य रूप से निम्नल्निखित प्रकार के वन पाये जाते हैँ :--- 

(१) समुद्र तट के बन-- इनकी लकड़ी अधिक उपयोगी नहीं होती, वह केवल्न इंधन के 
ही काम आती है | क्‍ 

(२) पवतीय बन- ये वन हिमालय के पवतीय ग्रदेश में पाए जाते.हैं। इनमें देवदार, 
पाइन, स्पस, सफेद सनोवर, बलूत, सुनहत्ली लकड़ी वाले, ल्वारेल श्रादि इच्च मिलते हैं| 

(३) सदा हरे रहने वाले बन--ये वन हिमालय के पूर्वीय प्रदेश, आसाम के .उस भाग 
में जहाँ वर्षा अधिक होती है, पाए जाते हैं। ये जंगल बाँस और बेंत से भरें हैं। इनमें वनस्पति 
बहुत पाई जाती है । 

(४) पतमड़ वाले बन--ये वन भारत में बहुतायत से पाए. जाते हैं। इन वनों के 
वृत्षों की पत्तियाँ साल के थोड़े से दिनों तक झड़ जाती हैं। इनमें साल, सागवन, शीशम आदि के 
वृक्ष मिलते हैं। 

(५) सूखे वन प्रदेश--इस प्रकार के वन राजपूताना, सिंध, दक्षिणी पंजाब, और 
ब्रिज्ञोचिस्तान में पाए. जाते हैं | इन वनों में बबूल बह्ुुतायत से होता है । 

एक समय था जब ,भारत की समस्त भूमि सुन्दर हरे-हरे वृक्नों से आइत्त थी, सत्र हरे-भरे 
बच्चों का पुञ्ञ प्रदर्शित होता था | परन्तु बाद में इसकी बड़ी उपेक्षा की गईं, सहस््रों उच्च और सैकड़ों 
जंगल काट डाले गए । जंगलों के इस प्रकार नष्ट करने का क्रम आज से लगभंग दो सौ वष पूब तक 
चत्नता रहा, इसके पश्चात्‌ कुछ वेश्ञानिकों के अन्वेषणों के फलस्वरूप लोगों ने वनों का, वृक्षों का 
महत्व समझा । यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि वनों को नश्ट कर दिया जायगा तो बहुत से उद्योग-पन्चे 
जो वनों पर निर्भर हैं, नष्ट हो जायेंगे, दूसरे इक्चों के कट जाने से जल्नवायु पर भी बड़ा बुरा प्रमाव 
पड़ेगा | अतः लोग जंगत्नों के महत्व को मल्ीमांति समझ गए, लोगों का ध्यान वनों को सुरक्षित 
रखने की ओर आकर्षित हुआ । सब देशों के लोग वनों को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करने लगे | 


है भारतीय अथशांख का विवेचन 


वर्नों से लाभ--वन या जंगल किसी भी राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति होते हैं, फिर भाँरतें 
जैसे देश के लिए जहाँ पर कि प्रायः फसल में कमी हो जाती है, अन्नाभाव हो जाता है, ढक्तों का 
जिनसे फल, तेल, वनस्पति इत्यादि प्राप्त होती है, महत्व बहुत अधिक है। 

वनों से होने वाले लाभ को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं :--- 

(ञ्र )--अप्रत्यक्ष लाभ । 

(ब )-अत्यक्ष ल्ञाभ । 

अप्रत्यक्ष लाम--(₹*) वन पानी के बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे 
वर्षा होती है। वन्य प्रदेश में वर्षा अधिक और निश्चित होती है । 

८२९) वृक्षों की जड़ें बरसात के पानी को खूब सोख लेती हैं, जिसके द्वारा मिट्टी में कुछ नमी 
बनी रहती है और प्रथ्वी के नीचे बहने वाले जल्खोत में पूरे वष भर पानी मिलता रता है।.. 

(३) ये वन बरसात के तथा नदियों के जत्ल को मनमाने ढंग से नहीं बहने देते | यदि पवतों 
पर वन न हों तो बरसात का जल्ल तेज प्रवाह में मेदानों की ओर बह्दे जिसका परिणाम बुरा हो। वनों 
के न होने पर बरसात का पानी अपने तेज प्रवाह के साथ पत्थर की बड़ी-बड़ी चेद्धानों को अपने साथ 
बहा ले जाए, ये चट्टानें लुढ़क कर बड़ी हानि पहुँचाती हैं । 

(४) ये वन नित्यप्रति वायु द्वारा बहुत सा जल्ल देते रहते हैं, जिससे वनों के निकट्वर्त्ती प्रदेश 
बढ़े ठंठे रहते हैं। 

प्रत्यज्ञ लाभ--(१) वनों से हमें इमास्ती तथा घरों में आग जलाने की लकड़ी प्राप्त 
होती है। 

(२) वनों से उत्पन्न होने वाले पदार्थों पर ही कागज़, दियासलाईं, खिलौने, तेल्न तथा वार्निश 
आदि के व्यवसाय चलते हैं। 

(३) वनों से ही हमें बहुत प्रकार की वनस्पति तथा फल्न जो दवाइयों के काम आते हैं 
मिलते हैं ह 
(४) वृक्चों की छाल जो चमड़ा कमाने के काम में आती है, तथा जड़ें भी जो बहुमूल्य होती 
ं वनों द्वारा ही प्रात होती हैं। 

इसके अतिरिक्त वन देश के नैस्गिक सोन्दय को बढ़ाने में सहायता देते हैं | 


हमारी वन सम्पत्ति--वनों से उत्पन्न होने वाले पदार्थों' को हम दो मार्गों में विभाजित 
कर सकते हैं-- 

(१) प्रधान उत्पत्ति वाले पदा्थ- (५७/०४७ 2706प०७9) 

(२) गोण उत्पत्ति वाले पदार्थ--(॥४४907' 72%007टांड) 

वनों से उत्पन्न होने वाले प्रधान पदार्थो' में इमारती लकड़ी तथा परों में जलाने वाली 
लकड़ी है | जलाने की लकड़ी का उत्पादन लगभग ३७५ लाख घन फीट तथा इमरती लकड़ी 
लेगभग २६० ल्लाख घन फीट प्रतिवष उत्पादित होती है | इमारती लकड़ी में साल, देवदार, महोगनी 
तथा शीशम मुख्य हैं। इमारती लकड़ी की प्रायः ३० किसमें देखने को मिल्लती हैं । 

छोटी उत्पत्ति वाल्ते पदार्थों में लाख, तारपीन का तेल, बाँस, डल्ता और सबाई घास, चमडा 
कमाने वाली वस्तुएँ, जड़ी बूटियाँ आदि हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग ३४,००० टन 
बॉस का गूदा तथा २५००० टन सबाई घास कागज बनाने में त्ग जाती है | ल्लाख तो भारत के 


भारत की भौगोलिक स्थिति ओर प्राकृतिक संधर्न १७ 


बनों की मुख्य उत्पत्ति है। यह प्रायः मध्यप्रदेश, उड़ीसा, विहार, मध्यमारत, हेद्राबींद तथा झासाम 
के मध्यमाग में पैदा की जाती है। मारत में जितनी लाख उतन्न होती है उसका ध्८ प्रतिशत भाग 
विदेशों को भेजा जाता है | मीरबालन मी बहुत उपयोगी ढइक्षों में से है। यह मुख्यकर रंगने तथा 
चमड़ा कमाने के काम में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी लकड़ी कितने ही युरोपीय देशों को भेजी 
जाती है| बाँस भी बड़े लाभ की वस्तु है | 

इतने बड़े वन्य प्रदेश में से केवल थोड़ा सा ही माग हम लोगों के काम में श्राता है। बहुत 
से ऐसे जंगल हैं जो हम ल्लोगों की पहुँच के बाहर हैं। अपने जंगलों के विकास में सबसे बड़ी बाधा 
आवागमन के साधनों का भ्रभाव है। भारतवर्ष के विभाजन ने इन कठिनाइयों में और इंड्धि कर 
दी है |. कश्मीर से इमारती लकी आसानी से नदियों द्वारा बहाकर लाई जा सकती ३ किन्तु जिन 
नदियों में बहाकर उसे भेजा जाता था, वे नदियाँ पाकिस्तान के हाथ में चल्ली गई हैं। .इस प्रकार 
कश्मीर की वन-सम्पत्ति से हम पूरा ल्ञाभ नहीं प्राप्त कर सकते | 

इन रिनों जंगल की गौण उत्त्ति ने, छोटी-छोटी पैदावारों ने अच्छा स्थान प्रास कर लिया 
है| उदाहरण के लिए सन्दल् का तेल इच्र इत्यादि के काम में बहुत आता है। मारगोसा ( नीम ) 
साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है | बहुत सी ऐसी वनस्पतियाँ तथा जड़ी बूटियाँ हैं जो औषधियाँ 
तैयार करने में प्रयुक्त होती हैं। इन सब बातों के होते हुए मी हम अपनी वन-सम्पत्ति का पूर्ण रूप 
से उपयोग नहीं कर पाये हैं। श्रभी करोड़ों रुपए की इमारती लकड़ी हमें बाहर से ही मंगवानी पड़ती 
है | गत महायुद्ध ने तो यह स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी वन सम्पत्ति का पूरा-यूरा लाभ उठाने में 
असमथ रहे हैं। यह हमारे लिए. बड़े खेद की बात है कि अपनी इस आवश्यकता को पूत्ति के लिए 
भी हम विदेशों पर ही निर्भर हैं। अमी हाल्न में देहरादून के फारेश्ट रिस्र इन्स्टीव्यू: ने बन सम्पस्ति 
का अच्छा उपयोग करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है। वत्तमान समय में हमारी सबसे बड़ी 
आवश्यकता यह है कि हम जंगलों की लकड़ी का सस्ता कागज बनाने, वायुयान निर्माण करने तथा 
बिजली के सामान को बनाने आदि में प्रयोग करें | इस श्शा में कुछ प्रगति की जा चुको है। वन 
सम्पत्ति का पूर्ण उपयोग होने के लिए. औद्योगिक उन्नति तथा दन सम्पत्ति का सम्बन्ध होना बहुत 
अनिवाय है | क्‍ 


हमारी सरकार और वन-विभाग-- हम ऊपर यह कह चुके हैं कि आज से दो सौ वर्ष 
पूव तक जंगलों की ओर लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, कितने ही जंगल काट डाले गए । 
जिसका परिणाम हमारे आशिक जीवन पर बहुत बुरा पड़ा । 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सरकार का ध्यान इधर आकर्षित हुआ | प्रत्येक प्रान्त या 
राज्य में वन विभाग की स्थापना की गई | वन विभाग ने जंगल्लों का इस प्रकार वर्गोकरण किया-- 
| (४ सुरक्षित बन--([१०४९४ए९ ते ह07685॥8) 
) रकज्षित वन--([2705९८(९० 07686) 
(६) श्रेणीरहित वन-- ((7770888९0 #0788(8) 

. सुरक्षित वनों पर सरकार का पूण अधिकार है | सरकार इन वनों पर इसलिए, पूरा नियन्त्रण 
नहीं रखती कि ये वन बहुमूल्य सम्पत्ति वाले हैं बरन्‌ उन्हें इसलिए सुरक्षित रखा गया है' कि उनके 
कट जाने पर जलवायु पर बुर प्रभाव न पड़े | रक्षित वन भी सरकार के अधिकार में रहते हैं। इन 
वनों से बहुमूल्य व्यापारिक लकड़ी मिलती है। जनता इस प्रकार के बनों का उपयोग करने में 
किसी सीमा तक खतन्त्र है | श्रेणी रहित जंगलों में सरकारी नियंत्रण बहुत कम रहता है। वन प्रदेश 

फा० हे 


रद भारतीय अथशाञ्न का विवेचन 


का यह वर्गीकरण उपयुक्त नहीं है। आर्थिक दृष्टि से इसका एक अच्छा वर्गीकरण किया जा 
सकता है-- 

(१) वे क्षेत्र जो इमारती तथा जल्लाने की लकड़ी देते हैं। 

(२) चारेवाले क्षेत्र | 

(३) वे क्षेत्र जिन्हें आसानी से खेतों में परिवर्तित किया जा सकता है | 

निष्कर्ष... उपरो क्त वशणशन से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की वन सम्पत्ति अतुल है किन्तु 
यह होते हुए भी अभी हमें विदेशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। हमारे वन हमें बहुमूल्य सम्पत्ति 
देते हैं, उनसे हमें उत्तम वस्तुएँ यराप्त होती हूं किन्तु जितना दूपरे देसों में वनों की सम्पत्ति,का 
उपयोग किया जाता है वसा हम लोग नहीं कर पाते । सरकारी वन-विभाग वनों की सम्पत्ति को 
अधिक से अधिक तथा अच्छे से अच्छे ढंग से प्रयुक्त करने में प्रयत्नशील हैं किन्तु अभी इस दिशा 
में बहुत काम करना बाकी है। देश में बहुत से तो ऐसे वन हैं जिनसे हमारे वन-विभाग परिचित 
दो नहीं हैं। बहुत से ऐसे वन हैं जिनमें गमनागमन की सुविधा ही नहीं । ऊँचे स्थानों पर स्थित 
जंगलों से मैदानों में लकड़ी ल्वाने को कोई व्यवस्था नहीं । श्रभी तो हमारा वन-विभाग बहुत सी 
लकड़ियों के विपय में यह नहीं जानता कि उनका प्रयोग किस विषय में होना चाहिए। हमारे बनों में 
प्रायः वे सभी वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं जिनको हमें उद्योग-पन्धों के विकास में काफी आवश्यकता है । 
अरब आवश्यकता इस बात की है कि वनों की उन्नति में यथेप्ट ध्यान दिया जावे | जैसा कि श्रभी वन 
प्रदेश का क्षेत्र पर्याप्त नहीं है, नए वनों की स्थापना की जानी चाहिये । वनों की उन्नति करने से 
हम अपने कई उद्योग-पन्धों को उन्नति कर सकेंगे | 


भारत के खनिज पदार्थ--देश के अधिकांश व्यक्तियों की अपनी खनिज सम्पत्ति के 
विषय में भ्रमपूर्ण धारणा है | कुछ लोग यहाँ से उत्पन्न होने वाले खनिज पदार्थों को उल्क्ृष्टता, 
तथा उसकी बहुलता का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर अनुमान लगाते हैं। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिए 
कि हमारी खनिज सम्पत्ति इतनी अठुल्ल और अ्रनन्त नहीं है जितना कि लोग प्रायः अनुमान लगाते 
हैं, किन्तु इसका यह तात्पय भी नहीं कि हमारे यहाँ खनिज पदार्थों की उत्पत्ति कम या अपर्याप्त है। 
यह हमारे लिए गौरब की बात है कि अपना देश इस क्षेत्र में भी धनी है । 

वी० बाल महोदय ने अपनी 'एकनामिक ज्योत्राजी (8/८0707970 0660029)' नामक 
पुस्तके में मेगस्थनीज के भारत के खनिज पदाथ सम्बन्धी विचार वर्णित किए हैं जिसके अनुसार यह 
स्पष्ट हो जाता है भारत के भूगम में सब प्रकार की घातुए यथेष्ट मात्रा में विद्यमान हैं | बाल महोदय 
ने मेगस्थनीज के इस कथन का समर्थन किया है। इसके श्रतिरिक्त १६१८ में स्थापित औद्योगिक 
आयोग (]70 प50779) (00777775807 ०४ 98) को रिपोट से यह स्पष्ट हो गया है कि 
भारत में खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में है, जिसके द्वारा यहाँ के मूत्र उद्योग-पन्धों को 'सरक्षता से 
चल्लाया जा सकता है| हाँ वे उद्योग जो निकल, बेंडम आदि पर निर्मर करते हैं। उनके लिए अवश्य 
हमें दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना होगा । हा 

वतमान अन्वेषणों ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि भारत की खनिज सम्पत्ति अ्रतुल 
ओर अ्रनन्त नहीं है किन्तु वहू इतनी अवश्य है जो हमें बहुत से उद्योग-धन्धों के चत्नाने में अच्छी 

यता प्रदान कर सकती है । 
.... भारत में प्रायः सभी प्रकार के खनिज पदार्थ प्राप्य हैं। कहना न होगा यदि इस दिशा में और 

प्रयत्न किया जावे तो भारत अ्रपनी खनिज पदाथ की सभी आवश्यकताओं के लिए स्वावलम्बी ह 
सकता है| भारत में निम्मल्नखित मुख्य खनिज पदाथ पाए जाते हैं-.. 


भारत की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक साधन श्हृ 


(१) लोहा ([700) (११) जिप्सम (09%8प70) 

(२) तांबा ((0]779 ९7) (१२) फुलस अथ ([678 ॥78740) 

(३) मैंगनीज ( 0. 80]2:97086)2 (१३) बाक्साइट (3%प5॥९) 

(४) सोना (७०0) (१४) हीरा ([0)877070) 

(५) चोदी (87]ए०7०) (१५) वेल्सफार (7'6]90879 

(६) शीशा (॥,०७०) (१६) नीला थोथा 

(७) क्रोमाइट ((0]70776) (१७) मैंगनेसाइट ()६270570) 

(८) अबरख (]१८७) (१८) टंग्सटन (["प728॥07) 

(६) कोयला ((08)) (१६) ग्रेफाइट क्‍ 

(१०) तेल ([2९(४०७प0) (२०) अस्वैस्सस (७&8)9९5098) 
(२१) नमक (8४709 


भारत के विभाजन से हमारी खनिज सम्बधी स्थिति को विश्ष ह्वानि नहीं पहुँची है, हाँ 
. पाकिस्तान के हाथ से ग्रवश्य मुख्य-मुख्य खनिज पदार्थ निकल गए  हैं। लोहा, ताँबा, मैंगनीज, अ्भ्रक: 

जैसे महत्वपूण खनिज पदार्थ अब उसके ज्षेत्र में नहीं रहे हैं । 

अभी तक भारत के खनिज धन्धों का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि यहाँ की खानों से खनिज 
पदार्थों' को अच्छे ढंग से निकाला नहीं गया है| यद्यपि गत दो मद्मयुद्धों ने लोगों का कुछ ध्यान इस 
ओर आकृष्ट किया परन्तु अ्रमी इस दिशा में बहुत ध्यान दिए. जाने की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ से कच्चे माल का बराबर निर्यात होता रहा है, इसका प्रभाव देश की आथिक दशा पर 
अच्छा नहीं पड़ा | आवश्यकता इस बात की है कि हम विदेशों को खनिज पदार्थ भेजने के प्रलोभन' 
में न पड़े, ऐसा करने से हमारे यहाँ इन पदार्थों” की कमी हो सकती है, दूसरे यदि विदेशों को काफी 
खनिज सम्पत्ति भेज दी गई तो यहाँ की खाने काफी खाली हो जायेगी | एक बार खानों के खाली हो 
जाने पर उन्हें भरा नहीं जा सकता । इसलिये इस ओर बड़ी सावधानी से कार्य करना है। हमें उतने 
ही पदार्थ खानों से निकालने चाहिये जिनकी हमें आवश्यकता हो | खनिज पदार्थो' का हमें दुरुपयोग 
नहीं करना चाहिये | 

भारत में उत्पन्न होने वाली खनिज सम्पत्ति का औसत मूल्य प्रायः ४० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 
होत| है | यहाँ हम देश के मुख्य-मुख्य खनिज पदार्थों पर रुक्षेप में प्रकाश डालेंगे | 

लोहा ([7070)---यदि कोई देश अ्रपनी औद्योगिक उन्नति के लिये किसी देश का दाम नहीं 
रहना चाहता तो उसे यंत्रारि बनाने वाली घाठुश्रों में स्वावल्म्नी होना अनिवाये है | इस हि से लोहे 
का महत्त्व काकी है.। एविया भर में भारत लोहे की दृष्टि से काफी घनी देश है। भूगमवेत्ताश्रों का 
तो यहाँ तक कहना है कि भारत में संसार के सभी देशों से अधिक तथा बढ़िया लोहा विद्यमान है। 
भारत के बहुत से भागों में लोहे की खाने पाई जाती हैं फिन्त॒ बंगाल, बिद्दार, उड़ीसा में लोहे को 
बहुत सी खानें हैं। सिंह भूमि, क्योंकर, बोनाई, मयूरगंज, बंगाल, मैसूर श्रादि में लोहा अनन्त 
शशि में भरा पड़। है । ये खानें संसार की लोहे की खानों में से अत्यन्त घनी खाने हैं। सौभाग्यवश' 
लोहे को खानों के समीप ही कोयले की खाने हैं जिससे हमें लोहा गल्लाने में काफी सुविधा होती है । 
भारत वष की लोहे की खानें भारत में ही हैं, पाकिस्तान में लोहे की खानें नहीं हैं | सिरिल फाक्स के 
अनुसार भारत की खानों का लोहा गुण तथा परिणाम दोनों .में संयुक्त राज्य अमरीका से श्रेश है। सन्‌ 
१६४७ में भारत में साधारण लोहा ६६२ करोड़, फोलाद २१ २८ करोड़ तथा फेरो. मैंगनीज ५७ . 
लाख रुपये के मूल्य का उत्पन्न हुआ था । 


२० भारतीय अथशाख का विवेचन 


पींवा--ताँबा मुख्य रूप से छोटा नागपुर, सिंह मूमि, राजपुृताना, सिल्नेकस, कुलू तथा 
गढ़वाल में पाया जाता है | प्राचीन इत्तान्तों से यह पता चलता है कि पग्राचीनकाल में भारत में ताँबे 
का व्यवसाय बहुत उन्नत अवस्था में था। आजकल तो बहुत सी ताँबे की खानों का हम उपयोग ही 
नहीं कर पाते | बहुत सी खाने तो अनाज के खेतों के नीचे फैली हुई हैं। भारत का ताँबा उत्पन्न 
करने वाले देशों में तेरहयाँ नम्बर है । सन्‌ १६४७ में लगभग ६० लाख रुपया के मूल्य का ताँचा 
भारत में उत्पन्न हुआ था | 

,सैंगनीज (४६७४ ०]898 86)-शुक समय सर्वोत्कृष्ट मेंगनीज उत्पन्न करने में भारत ही 
अगुआ था परन्तु वर्तमान काल में उसे रूस तथा दक्षिण श्रक्रीका की मैंगनीज की खानों सें काफी होड़ 
लेनी पड़ रही है। मेंगनीज बड़ी उपयोगी धातु है, यह प्रायः हर धन्चे में काम आती है परन्तु इसका 
उपयोग स्टील निर्माण में बड़ा होता है। अ्रभी देश में स्टील या फौलाद »। घन्धा काफी उन्नत नहीं 
है. इसलिये देश में उत्पादित मैंगनीज का एक बड़ा माग विदेशों को भेज दिया जाता है। फौल्ाद 
के निर्माण के अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य रासायिनक पदार्थों जैसे प्लास्टिक, वार्निश, तथा चिकनी 
मिट्टी के बर्तनों के बनाने में होता है। रूस के पश्चात्‌ मैंगनीज उत्पन्न करने में भारत की गणना 
दूसरी श्रेणी में आती है । सन्‌ १६४८ में मारत में ४,६७०० टन मैंगनीज उत्तन्न हुईं थी, उस वष 
केवल ६० हजार ठन मैँगनीज का ही प्रयोग हुआ शेष विदेशों को भेज दी गई। मेंगनीज नागपुर 
बालाघाट, मदरास, छिंदवाड़ा, बम्बई प्रदेश के कुछ मांग में, मेसूर, मदरास, ब्रिहार तथा उड़ीसा में 
पाया जाता है | पाकिस्तान में मेंगनीज बिल्कुल्न नहीं होता 

सोना (50]0)--प्राचीन काल में भारत अपनी बहुमूल्य खनिज सम्पत्ति के लिये संसार 
में प्रसिद्ध था | वह सोने की चिड़िया? के नाम से जगत में विख्यात था | वतभान काल में उसकी इन 
चीजों की उत्पत्ति बहुत नहीं हैं | सोना भी इन्हीं वरतुश्रों में से है | संसार में जितना सोना उत्पन्न 
होता है उसका केवल दो प्रतिशत भारत में होता है। देश में उत्पन्न होने वाले सोने में से मैसूर की 
कोलार को सोने की खानों से हमें ६६ प्रतिशत सोना प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त, हैदराबाद मद- 
रास, अनन्तपुर, बिहार, छोटा नागपुर में तथा कुछ अ्र शों में असाम में भी सोना मित्रता है। 

> चाँदी--यद्ञपि मारतत्रष में अधिक चाँदी नहीं होती तो मी वह संसार में सबसे बड़ा चाँदी 

को प्रयुक्त करने वाला देश है। व में लगभग १०,०००,००० पौंड की चाँदी विदेशों से भारत में 
शथ्राती है। अभी चाँदी को कोई खान भारत में नहीं खोज निकाली गई है। भारत में यह सोने और 
शीश के साथ उपोत्पत्ति के रूप में प्राप्त होती है । 

शीशा--शीशा मदरास, राजस्थान तथा बिहार के मनाभूम व हजारीबाग जिलों में पाया 
जाता है। कुल मिलाकर भारत में शीशे की उत्तत्ति बहुत थीड़ी है । 

-“अबरख ( ]७]८७ )--अबरख अजमेर, त्रावनकोर, मेधूर, हजारीबाग, मद्रास में नेलोर 
तथा नीबगिरी जिलों के ज्ञेत्र में पाया जाता है। आज के युग में जब कि दिनोंदिन बिजली का प्रचार 
प्रसार बढ़ता जा रहा है अबरख विशेष महत्व रखता है। बिजली के सामान बनाने में अबरख बडा! 
उपयोगी होता है | यह खबर के घने में, रेडियो तथा वायुयान-निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। 
संसार में जितना अबरख उत्पन्न होता है उसका ७४ प्रतिशत अबरख भारत में उत्पन्न होता है। 
परन्तु भारत में अबरख को खपत अ्रधिक नहीं है, इसलिये अधिकांश अबरख का निर्यात कर दिया 
जाता है। 

है क्रोमाइट ( ()॥/077786 )- प्रकृति ने भारत को यह भी अत्यन्त उपयोगी खनिज 
पदार्थ पर्यात मात्रा में प्रदत्त किया है। यह युद्ध में काम आता है। इसी क्रोमाइट से क्रोमियम 
नमक तैयार किया जाता है जो चमड़ा रंगने में प्रयुक्त होता है । हम लोग औद्योगिक दृष्टि से बहुत 
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उसकी उत्पत्ति का एक वहत बड़ा 


पिछड़े हुए हैं, इसलिए भारत में इसको खपत बहुत नहीं है । 
छ ब्ड 0 ७७ चर सपा 
सता विदेशों को भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ वर्ष में औसतन करोत्र ६,४६४ टन क्रोमाइट की 
खपत होती है । परन्तु जेसे-जेसे मारतव्ष ओद्योगिक उन्नति करता जायगा, भारत म मॉट्रूगाडियां 


ओर वायुयानों का निर्माण होता जायगा, क्रोमियम की खफ्त बढ़ती ज यगी । भारत में सबसे अधिक 
तिरिक्त सिह् भूमि, मदरास तथा बम्बई के कुछ 


क्रोमाइट मैसूर राज्य म॑ पाया जाता है, इसके शअ्रति | 
भागों में पाया जाता है । 

बाक्साइट ( 3फ05४॥0) अल्वमनियम के धव सवाक्साइट का अत्यन्त उपयोग होता है । 
अल्मूनियम' का धनन्‍्धया तमी पनप सकता है जब कि देश में सस्ती जलविद्यूत पाप्त हो । भारत में 
ययेष्ट मात्रा में बाक्साइट प्राप्त होता है पर्तु अमी इसका उपयोग यहाँ अल्मूनियम बनाने में विशेष 
रूप से नहीं किया गया है। वाक्साइट आसाम, मध्यप्रदेश, बड़ौदा, मद्रास तथा बम्बई के कुछ भागों 
में हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। ः 

अन्य खनिज्ञ पदार्थ--उपरोक्त खनिज पदार्थों के अ्रतिरिक्ति विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य 
पत्थर भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं, इनमें हीरा, पन्ना, नीलम मुख्य है। हीरा, अनन्तपुर 
वेल्लारी, क्रिश्ना, गंद्रर तथा मदरास के गोदावरी' डिबीजन में निकत्षता है। उड़ीसा, मध्यप्रदेश 
बुन्देलखण्ड तथा मध्यभारत के कुछ भागों में मी हीरा निकलता है | इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार 
के साधारण पत्थर जैसे ग्रेनाइ2, वेसल, संगमरमर आदि होते हैं जिमका उपयोग इमारतें बनाने में 
होता है। भारतवष में कई प्रकार की सुन्दर चिकनी मिट्टी मी पाई जाती है जो तरह-तरह के बर्तन 
क्या अन्य वस्तुएं बनाने में प्रयुक्त को जाती है| चीनी मिट्टी उत्तरी गोंडवाना, बंगाल, सिदमभूमि, 
मेसूर, दिल्‍ली और जबलपुर म॑ मित्रती है | इसके पश्चात्‌ हमें बड़ोदा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों 
में विभिन्न प्रकार को बालू मित्रती है जो कांच की वस्तुएं बनाने के काम में आती है । 

दश को खांनज सम्पांत्त पर एक हॉप्ट--उपरोक्त वन से यह स्पष्ट हो गया कि 
भारत की प्रकृति काफी घनी है| उसके प्रथ्यी के गर्भ अनेक बहुमूल्य घातुएँ पर्याप्त मात्रा में विद्यमान 
हैं। हमारे प्राऊृतिक साथन हमारे अनुकूल ८ं। कहना न होगा कि निकट मविष्य में आशिक जगत 
में भास्तवप एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेगा | कम से कम हमारे चार खनिज पदाथ - अबरख 
मेंगनीज, इलमेनाइट, और मोनोज़ाइट संसार के प्रमुख उद्योग-घंधों के लिए बड़े ही अनिवाय तथा 
श्ाउश्यक हैं। परन्तु खेद को बात है इन खनिज पदार्थी' का अधिकांश कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात 
कर दिया जाता है। हम अश्रक ( )76७ 5]7007928 ) के टुकड़ों से माइकानाइट, मोनोजाइट 
से प्ीरियम तथा इलमेनाइय्से स्वेत विरनियम तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारे 
उद्योग-षन्चे और विकसित हो जाय तों हम ४३ विभिन्न प्रकार के कय्चे खनिज पदार्था' वा &.ख्छा 
प्रयोग कर सकते हैं। बाक्साइट, क्रोमाइट, जिप्सम, चूना, ट्टिन्टियम, टंगसटन तथा बेनडियम था 
का हम अपने उद्योग-धन्धों में श्रच्छा उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्राकृतिक साधन देश 
के थ्रोद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त हैं। हम अपने इन प्राकृतिक साधनों की सहायता से देश के. 
श्रौद्योगिक नव-निर्माण में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देश स्वतन्त्र है, हमारी संट्रीय 
सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील है| आवश्यकता इस वात की है कि हम अपनी खनिज सम्पत्ति 
का अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग अपने देश में हो करें, विदेशों में अपने इन पद्मार्थो' को कच्चे 
रूप में भेजने को अपेक्षा, उनका यहाँ पर सदुवयोग करता देरा के लिए हितकर होगा । 

प्रभी दाल में मूगम विभाग को थ्रा46 सुतंगठित करने की ओर सरकार ने फियात्म6 कर्म 
उ्याया है जिसके द्वाय भारत वी खनिज सम्पत्ति का और भी पता लगाया जा सके तथा देश का 
आ्रौद्योगिक और आ्रार्थिक विकास किया जा सके । डिह्ल्ली में एक खनिज सूचना ब्यूरो (९: 
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प्रथा) की भी स्थापना की गई है। यह ब्यूरो खनिज पदाथ सम्बन्धी प्रयोग करके श्रौद्योगिकों 
को खनिर्ज़ सम्पत्ति विषयक मामलों में उचित परामश देगा। क्‍ 
शक्ति के साधन-- किसी भी देश का ्रौद्योगिक विकास उस देश के शक्ति के साधनों 
पर बहुत कुछ निर्मर करता है | अतणव हम इस दृष्टि से विचार करेंगे कि भारत में ये साधन किस 
सीमा तक तथा किस रूप में उपलब्ध हैं। 
शक्ति प्राप्त करने के कई साधन हैं। जैसे लकड़ी, वायु, जल, श्रत्कोहल, तेल्ल श्रौर कोयला । 

वायु का प्रयोग यूरोप के नीदरलैण्ड में अधिक होता है, वहाँ की हवाई चक्ियाँ प्रसिद्ध हैं। भारत में 
शक्ति के रूप में इसका प्रयोग नहीं के बराबर है। शकर या चीनी के उद्योग में अलकोहलं उपोत्पत्ति 
के रूप में उत्पन्न किया जाता है, परन्तु अमी इसका इस रूप में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। लकड़ी 
का प्रयोग प्राचीनकाल में बहुत होता था, परन्तु वनों का विनाश उसका भीषण परिणाम निकला । 
अतः श्रौद्योगिकों को अन्य वस्तुओ्रों की शरण लेनी पड़ी | श्रब हमें पेट्रोलियम, कोयला तथा जल्लशक्ति' 
के ही साधन प्राप्त हैं | 

“ पेट्रोलियम--..भारतवर्ष से वर्मा के अलग हो जाने पर मारत में तेल बहुत कम रह गया है | 
पेट्रोलियम बहुत ही कम मात्रा में आसाम, विल्लोचिस्तान, तथा पंजाब में मिलता है। आसाम से कुल 
६८,०००,००० गैलन पेट्रोलियम प्राप्त होता है। १६४४ में कुल ६७"५४ लाख गैल्न पेट्रोलियम 
उत्पन्न हुआ था जिसमें १५९२ लाख गैलन पाकिस्तान के क्षेत्र में था। इस प्रकार हम देखते हैं भारत 
में पेट्रोलियम बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। भारत अपनी आवश्यकता का केवल्ल 
५ प्रतिशत पेट्रोलियम ही उत्पन्न कर सकता है। विदेश से लगभग तीस करोड़ गैल्लन पेट्रोलियम प्रतिवष 
आता है। विभाजन के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम प्राप्त करने का हमारा हिमालय वाला खोत 
हमारे हाथ से निकल गया है। अब हमें केवल अपने पूर्वीय खोत--अ्रासाम वाले प्रदेश--का ही 
सहारा है। इस प्रदेश में मुख्य तीन तेल्न लोत हैं--दिगबोई, बसापुग, तथा हंसापुग | सन्‌ १६४८ 
में इसकी कुल उत्पत्ति ६६६ लाख गेलन हुई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ 
हमारी आवश्यकता से कितना कम पेट्रोलियम होता है। अभी हाल के अन्वेपणों से यह आश। की 
जाती है कि उत्तरी भारत में पेट्रोलियम के ओर खोतों के मिलने की सम्भावना है । 


४ कोयला--कोयला हमारी यांत्रिक शक्ति का मुख्य साधन है| हमारे वत्तमान उद्योग घन्मों 
को कोयला कई प्रकार से सहायता पहुँचाता है। भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 
लगभग ६०,०००,०००,००० टन कोयला है, परन्तु इसका हैं भाग इतने गहरे में है कि सरलता 
से नहीं निकाल्ला जा सकता | सन्‌ १६४६ में भारत में ३१,५००,००० टन कोयला उत्पन्न हुआ था 
जब कि अमरीका में ४४६,०००,००० टन तथा बेल्लजियम जैसे छोटे प्रदेश में २६,०००,००० टन 
की उत्पत्ति हुई थी। यद्यपि राष्ट्रमंडलीय देशों में कोयला उत्पन्न करने में भारतवंष का दूसरा तथा 
संसार में नवाँ नम्बर है तो भी देश की विशाल्ञता को देखते हुए हमारा यह साधन बहुत ही सीमित - 
है। अपने देश के कोयले में नमी और राख अधिक होने के कारण वह अच्छे किस्म का नहीं होता । 
इसके अ्रतिर्क्ति कोयले का वितरण भी देश में ठीक नहीं है। कोयले की समस्या मुख्य कर उसके 
उलादन से सम्बन्ध नहीं रखती वरन्‌ उसके वितरण से या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
स॒ुविधापूवंक भेजने से सम्बन्ध रखती है । 

हमारे देश में न तो इंगलैश्ड की भाँति कोयले की खाने समुद्र के किनारे हैं और न जर्मनी 
की भाँति नदियों के बेसिन में | भारी पदाथ होने के कारण कोयला रेल मार्ग द्वारा ही भेजा जा 
सफ़ता है. परतु रेल द्वाया भेजने में काफी व्यय पड़ता है। 
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भारत में कोयला निम्नत्रिखित स्थानों में पाया जाता है-- 

बंगाल--रानीगंज | 

विहार-उड़ी सा--मरिया, गिरीडीह, राजमहत्न, पहाड़ियाँ, पालमऊ, रामगढ़ तथा उत्तरी व 
दक्षिणी कणपूर आदि । 

मसध्यभारत--उमरिया, सोहागपुर, सिंगरौली । 

मध्यप्रदेश--मोहयानी, शाहपुर, पंचधारी, भूतमाल, बल्लालपुर । 

हैद राबाद---शस्ती, तांदूर व सिंगरेनी । 

राजपूताना--बीकानेर । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में कोयला का वितरण उचित रूप में नहीं है। इतने 
विशालत्न देश में कोयला थोड़े से ही भाग में हैं जहाँ से सरलता से वितरित नहीं किया जा सकता | 
कोयला एक -भारी पदाथ है अतः उसे ओऔद्योगिफ़ क्षेत्रों जैसे बम्बई तथा मद्रास में भेजने में बड़ा 
व्यय हो जाता है। इन क्षेत्रों में कोयले के अभाव के कारण वहाँ के उद्योग-घन्वों को आसानी से 
चलाने में कठिनाई पड़ती है । 


इधर हम प्रायः इस बात को सुनते चले आ रहे हैं कि निकट भविष्य में भारत में कोयले का 
बड़ा अभाव हो जायगा । सन्‌ १६३४ में ड० सी० एस० फाक्स ने यह अनुमान लगाया था कि 
भारत में सुरक्षित कोयला ५,०००० लाख वन है । १६३७ में मारतीय कोयला समिति : ]॥;(७॥॥ 
(08) (!07777[(668) ने यह अनुमान लगाया कि भारत में अच्छा कोयला ११२ वर्ष तक तथा 
साधारण कोयला ६२ वर्ष तक चलेगा । एक अन्य विशेषज्ञ ने अभी हात्न में यह कहा है कि नियंत्रणों 
के होते हुए भी इसी शताब्दी के अन्त में भारत में अच्छे कोयले का अ्रभाव हो जायगा | द 
कुछ भी हो श्रमी हमें कोयले की वास्तविक स्थिति के विषय में ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है, हमें 
यह ठीक से पता नहीं कि भारत में वास्तव में अ्रमी कितना सुरक्षित कोयला है। इसके अतिरिक्त 
खानों से कोयल्ला निकालने की वत्तमान प्रणाल्री से केवल्ल ४० प्रतिशत कोयला ही निकाला जाता 
है | आवश्यकता इस बात की है कि खानों से कोयला निकालने को अ्रच्छी प्रणात्ञी अपनाई जाय; 
ससे कोयले की खानों का जीवन भी अधिक बढ़ सके और हमें अधिक कोयल्ला भी प्राप्त हे सके। 
तो भूगभवेत्ताओं का विचार है कि भारत में कोयले की कुछ और खाने हैं जिनके द्वारा हमें 
, पर्याप्त मात्रा में कोयला प्राप्त हो सकता है, परन्तु हमें इसी आशा के सहारे नहीं पड़े रहना है। यदि 
हम अपने श्रौद्योगिक विकास में कोयले से अच्छी सहायता लेना चाहते हैं तो हमें शक्ति के इस 
सीमित साधन की ओर यथेष्ट ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में लोहे की इतनी बहुल्नता 
होने पर यदि हमें कोयले की कमी का सामना करना पड़ा तो यह हमारे लिए बढ़े खेद की बात होगी। 
अतः हमें कोयले के उद्योग-धन्घे को अच्छा बनाने को ओर बड़े सावधान रहने की आ्रावश्यकता है । 


जल-विद्यर---उपरोक्त वन से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में शक्ति के साधन सन्‍्तोष- 
जनंक नहीं हैं, न तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम है, नं कोयल्ला और न लकड़ी । लकड़ी के लिये 
हम देख चुके कि देश में वनों की, जंगलों की स्थिति ठीक नहीं । यदि हमने जंगल्लों से लकड़ी काटकर 
काम चलाया तो हमारे जंगल शीघ्र ही नष्ट हो जायँगे जिसका प्रभाव हमारे श्रार्थिक और सामाजिक 
जीवन पर बुरा पड़ेगा | जहाँ तक कोयले का सम्बन्ध है, भारत में कोयला कम ही नहीं है वरन्‌ वह अच्छे 
किस्म का भी नहीं है | इसके अतिरिक्त वितरण की दृष्टि से भी उसका वितरण ठीक नहीं है, जो 
कुछ कोयला हमारे पास है वह बहुत सीमित मात्रा में ही है। पेट्रोलियम भी अ्रपर्यात ही है | परल्तु 
यदि प्रकृति से हमें ये वस्तुएँ, शक्ति के ये साधन उचित रूप और प्रकार में नहीं प्राप्त हुए तो हमें 


| ५ 
श्४डं भारतीय अथशात्र का विवेचन . 


हतोत्साहित होने की विशेष आवश्यक्रता नहीं है, उसने हमें जल्शशक्ति के साधन पर्याप्त मात्रा में 
प्रदान किये हैं । 

भारत में जल्विद्युत के विकास की बड़ी सम्भावनाएँ. हैं और वे प्रदेश जो कोयले की खानों से 
काफी दूर हैं, वहाँ तो शक्ति के इस साधन से ह्वाम उठाने में तो और भी सुविधा है। ऐसा अनुमान 
किया गया है कि संसार भर की जल्नशक्ति ४००, ०००, ९००, अरत शक्ति के बराबर है । संयुक्त 
राज्य श्रमतीका की जल्लशक्ति ३८० ल्लाख तथा भारत की २७० लाख अश्वशक्ति के बराबर मानी गईं है। 
बिछुले दस वर्षों में मारत की जल्शक्ति ढुगुनी हो गईं है। संसार के कितने ही देश जैसे जापान, 
ञ्रास्ट्रेलिया, रूप, चीन आरि देशों की ओऔद्योगिक उन्नति का मूल कारण इन देशों की. विद्य त शुक्ति 
का विकाप्त ही है। श्राज संसा: में जल्ल विद्यूत का प्रयोग क्रमशः बढ़ता जा रहा है | इसका परिचय 
हमें निम्नतिखित थरंकड़ों से मिल जायेगा--- 











शक्ति के साथन॑ १६१३ १६२० श्ध्रप १६३१ 
कीयतल। प्प८१ ५, ८२'१% ७५३५८ ६६-५५% 
पेट्लियम ७'२५८ ११"७९८ १६" १% २१९१० 

' जलन शुक्ति ४२५८ ६,२५८ ८४% १२४५८ 

योभ १० ० १००५८ १००५६ मा का 


इस भाँति यह स्पट है कि कोयले का महत्व रिनोदिन घट्ता जा रहा है, उसका स्थान विद्युत 
ले रही है । विद्य॒त श्रौद्योगिक उन्नति की आधारशिला तो है ही, साथ ही हमारी सिंचाई को योज- 
नाओं से भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। फ्रांस में ६६%, जापान में ६०% तथा हालेंड में शतृ- 
प्रतिशत खेतों को जिजल्ली द्वारा सींचा जाता है | उन देशों में जल्लशक्ति द्वारा सिंचाई में बड़ी सहायता 
मित्र रही है। भारत में मी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास के कुछ ग्रामों में बिजली का सिंचाई के 
लिए अच्छा उपयोग किया जा रहा हे । | 

विद्युत से आधि के लाभ--त्रज के मानव समाज के लिये बिजली या विद्य॒त एक 
बड़ी देन है। वर्चमान सम्बता की यह प्रतीक एवं द्योतक है। प्रकाश सम्बन्धी हमारी घरेलू 
कठिनाइयों को दूर कर इसने हमारे ण्हों को शोभा बढ़ाने में अपना अच्छा हाथ बढाया है। 
इसके अ्रतिरिक्त इसने हमें कई सुविधायें प्रशान की हैं । उद्योगपतियों को तो यह वरदान-स्वरूप ही 
सिद्ध हुई हे | उन्हें बड़े सस्ते में यह शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे उद्योगों का चलाना सुल्लभ हो 
जाता है । जितना व्यय पेट्रोलियम, कोयला या अन्य उपायों द्वारा शक्ति प्राप्त करने में होता है 
उतना व्यय विजली में नहीं | कितने ही आद्योगिक कार्यो के विकास का माग बिजल्ली ने प्रशस्त कर 
दिया. है । तहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका निर्माण इसके बिना होना असम्मव है। उदाहरणाथ 
बाक्साइट (38057॥8) को ही ले लीजिये | इससे अल्वलमूनियम बनाने में बिजल्ली का ही सहारा लेना 
पड़ता है। बिजली हमारे उद्योग-घन्धों के प्रसार में एक प्रकार से 'सफर मैंना? का कार्य करती है। 
यह ल्लगभग ढाई सौ मील की दूरी तक आसानी से पहुँचाई जा सकती है जिससे दूर-दूर पर स्थित उद्योग- 
घन्वे सुगमता से चल्लाए, जा सकते 'हैं। बिजली के द्वारा ऋतु-परिववत्तेन कर हम अपने दैनिक जीवन 
को अधिक सुखमय बना सकते हैं। हम शिशिर की निष्ठुस्ता, तथा ओ्रीष्म की प्रचंडता को सहज ही 
सहनशील्ता एवं आनन्दमय रूप में परिवर्तित कर लेते हैं जिससे हमारे श्रम की कुशलता में बृद्धि 


होती है । के कक 

। थह तो रही बड़े-बड़े नगरों की बात, ग्रामों में भी ग्रामोद्योगों की स्थापना करने में, छोटे घरेलू 
उद्योग-धन्धों को चल्लाने के लिए. बिजल्ली बड़ी उपयोगी है | यातायात में भी यह हमें अ्रच्छी सहायता 
पहुँचा सकती है । ऊपर हम देख जुके हैं कि बिजली ने सिंचाई में भी हमारी अच्छी सहायता की है। 


भारत की भौगोलिक स्थिति ओर प्राकृतिक साधन श्षूं 


इसके अतिरिक्त हम बिजली के द्वारा अपनी कृषि को उन्नत कर, कृषक के जीवन को सुखमय बनाकर, 
ग्रामोत्थान कर सकते हैं | इस प्रकार बिजली हमारे आर्थिक जीवन के लिए ही उपयोगी नहीं है। वरन 
यह हमारी आर्थिक उन्नति की आधार शितला है। यही कारण है कि आज उसका महत्व बढ़ता चला 
जा रह है। आज संसार जितना शक्ति का प्रयोग करता है, उसका १२"५ प्रतिशत भाग जल विद्युत 
के द्वारा ही प्राम हो रहा है। 


भारत में जल विद्यत-..जत्न विद्य त के बिचार से मारत काफी समृद्धशात्री देश है। श्रभी 
तक भारत में जल्शक्ति का अच्छा उपयोग कर उसे उन्नत करने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
गया | देश में जितनी जल्लशक्ति उत्पन्न हो सकती है उसका केवल दो प्रतिशत ही उत्पन्न किया 
जाती हे। 
यहाँ सबसे पहले १८६७-६८ में दार्जिलिंग में जलविद्यत शक्ति-यह की स्थापना की गईं। 
इसके पश्चात मैसूर राज्य में कावेरी नदी के तट पर एक और शक्ति-ग्रह स्थापित किया गया | इस 
समय बम्बई राज्य में तीन जलशक्ति ग्रह हैं--ल्ोनवला, आंध्र घाटी, तथा नीलमुल्ला। इनसब की मित्री 
हुई शक्ति २४६००० घोड़ों के बराबर है। इन शक्ति-ग्रहों द्वारा बम्बई की मिल्नों को बड़े सस्ते दाम 
पर बिजली प्राप्त होती है। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित 'पायकरा” शक्ति-ण्ह, राष्ट्रमंडलीय 
देशों में सबसे बड़ा शक्ति-णह है। इसके द्वारा यहाँ की मित्रों को खूब बिजली प्राप्त हो रही है। 
६० प्रतिशत विद्य त शक्ति तो यहाँ की कपड़ों की मिल्लों में ही खप जाती है । इसके पश्चात्‌ मेतूर 
का जलविद्य त ग्रह है जो संसार में अपने प्रकार के ग्रहों में सबसे बड़ा है। इसके अतिरिक्त मद्रास 
में अनोली, कारतेरी, मुनार की जल्नविद्य त योजनाएँ: मी चल रही हैं| पंजाब में मंडी का जल्विद्युत 
गृह भी बड़ा कारखाना है । उत्तर प्रदेश में गंगा नहर की जल्विद्य्‌ त. योजना इस राज्य के प्रमुख 
नगरों को सहायता पहुँचा रही है । यहाँ जल्न-प्रपातों से बिजली उत्पन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त 
मेरठ के निकट भोला? तथा बुलन्दशहर के पास पात्षराः शक्ति शह हैं। कश्मीर में केलम नदी के 
तट पर बरामूला शक्ति ग़ह है जिसकी शक्ति २६,००० घोड़ों के बराबर है | 


भारत में जलविद्य त का विकास और उसका भविष्य--भाइत में अतुल जल- 
शक्ति होते हुए भी उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। भारत में अधिकांश नगरों और आमों में बिजली 
का प्रचार नहीं है। केवल थोड़े से नगरों और कस्त्रों में ही बिजली पहुँच सकी है। कल्लकत्ता तथा 
बम्बई जैसे नगरों में जहाँ कि देश की कुल जन संख्या का केवल्न एक प्रतिशत ही है वहाँ मारत में 
उत्पादित बिजली का ५० प्रतिशत बिजली खप जाती है, शेष ५० प्रतिशत भारत की ६६ ०६, जनता 
प्रयोग करती है। जब भारत में जल्विद्य त योजना का श्रीगणेश हुआ था, उसके तीन वर्ष पश्चात्‌ 
कैनाडा ने जल्विद्य त का विकास करना प्रारम्भ किया। आज उसकी जल्नशक्ति हमसे १५ गुनी 
अधिक है, संयुक्त राज्य अमरीका की २६ गुनी, तथा सोवियत रूस की जल्नशक्ति यहाँ से ४५ गुनी 
अधिक है। क्रान्स, स्विट्जरलैण्ड, नाव, स्वीडेन और जापान जैसे छोटे-छोटे देशों की जलशक्ति 
५ से लगाकर १० गुना तक है। भारत में वष भर में जितनी बिजल्ली का प्रयोग होता है, उतना 
अमरीका में एक सप्ताह में। जितनी शक्ति भारत में उत्पन्न की जाती है, उसका ४२ प्रतिशत 
कलकत्ता, बम्बईं, अहमदाबाद तथा कानपुर इन चार बड़े नगरों में जिनकी जन संख्या देश की 
जनसंख्या की कुल १३ प्रतिशत ही है, प्रयोग की जाती है । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस ज्षेत्र 
में भी हम अभी काफी पिछुड़े हुए हैं। 
कुछ नवीन योजनाएँ--भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर हमारी राष्ट्रीय सरकार देश के 
आर्थिक उत्थान के लिए, जल्लशक्ति उत्पादन की भी कई योजनाएँ बनाई | इन योजनाओं फो कारक 
फा० ४४ 


श्६्‌ ..._ भारतीय अथशाज्नर का विवेचन 


रूप में परिणित किया जा रहा है, आशा है निकट भविष्य में देश इस दिशा में अच्छी प्रगति कर 
लेगा । हम यहाँ पर इनमें से प्रमुख योजनाश्रों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे | 

“दीमोदर घाटी योजना--पश्चिमीय बंगाल में दामोदर घाटी योजना बड़ी महत््वपूण है | 
इसके निर्माण में लगभग - ५५ करोड रुपए व्यय होंगे, निर्मित हो जाने पर यह तीन लाख किल्लोवाट 
की बिजली उत्पन्न करेगी | इससे लगभग ७३ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी | भारत सरकार 
ने एक कानून पास किया है जिसके द्वारा एक स्तन्त्र दामोद्र घाटी संस्था का निर्माण किया 
गया है । 

(१ + > 

/तुगभद्रा योजना ( मदरास )--इस योजना का मुख्य काय तुणभद्रा नदी के ऊपर 
१६० पीट लम्बा बाँध तैयार करना है। बाँध तैयार हो जाने पर यहाँ ७० हजार किलोवाट की बिजत्ी 
उत्पन्न की जायगी जिसके द्वारा लगभग ५ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी । ु 

“महा नदी घाटी योजना ( उड़ीसा )--इ्सके अन्तगत हीराकुएड बाँध, नार बाँध, तथा 
तिकरपारा बाँध की योजनाएँ आती हैं | इनमें से हीराकुएश योजना को आजकल्ल कार्यान्वित किया जा 
रहा है | जिसके अनुसार सम्बलपुर के निकट लगभग डेढ़ सो फोट ऊंचा एक बाँध बनाया जा रहा 
है जो महानदी के तेज प्रवाह को रोककर लगभग २ ल्लाख किल्लोवाट की विद्युत उत्पन्न करेगा । 
इसके द्वारा क़रीब ५ ल्ञाख एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी | 

“मकरा बाँध योजना ( पूर्वी पंजाब )--इस योजना का मुख्य अंग, जैसा कि उसके 
नाम से ही स्पष्ट हे सतल्लज नदी के तट पर सीमेंट का विशात्न एवं सुदृढ़ बाँध निर्माण करना है। 
इसके पूरा होने में लगभग ७ वष लगेंगे। यह अनुमान किया गया है कि करीब ७० करोड़ रुपए 
इसमें व्यय .हो जायगे । 

“न्ांगल बाँध योजना ( पूर्वी पंजाब )--यह योज़ना पूरी हो जाने पर पंजाब के ६७ 
नगरों को विद्युत शक्ति पहुँचायगी | यह भी आशा की जाती है कि इस विद्यू त का उपयोग देहल्ी 
से अमृतसर तक बिजली की गाड़ियाँ चलाने में भी हो सकेगा। योजना के पूर्ण हो जाने पर प्रायः 
४,००,००० किल्लोबाट की बिजली उत्पन्न की जा सकेगी | 

उत्तर प्रदेश में जल्लशक्ति के उत्पादन के लिए कई योजनाएँ निर्मित की गई हैं जिनमें से 
गढ़वाल जिले की मरोरा बाँध, तथा गंगा बाँध योजनाएँ तथा मिर्जापुर की रिहंड योजना मुख्य हैं । 
इनके द्वारा इस प्रदेश में विद्य त का यथे'्ट प्रसार हों सकेगा । 

इनके अतिरिक्त कोसी बाँध योजना, ताप्ती घाटी योजना, नवंदा घाटी योजना, साबरमती 
बाँध योजना, अह्मपुत्र घाटी, उत्तर प्रदेश की नायर बाँध योजना आदि को पूर्ण करने की ओर 
क्रियात्मक कदम उठाया जा रहा है | 


आशा है निकट भविष्य में हमारी ये योजनाएँ पूरी होकर भारत में जल्न-विद्यत का प्रचार 
ओर प्रसार करने में अच्छी सहायता प्रदान करेंगी। जदत्न-विद्य त के प्रसार से बढ़े-बड़े उद्योगों, तथा 
कुटीर उद्योगों का विकास हो सकेगा, इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा ल्ाम तो इन धम्धों के विकेन्द्रीकरण 
का होगा | इन योजनाश्रों के सफलं हो जाने पर देश के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय 
जुड़ जायेगा, भारत भी अन्य देशों के समान अपना .औद्योगिक विकास करने में समर्थ हो सकेगा, 
उसकी आर्थिक उन्नति का मार्ग खुल जायगा | द 


धनी देश में निधन मनुष्य में निधन प्य-.पिछले पृष्ठों में हमने देश की भौगोलिक परिस्थिति तथा 
प्राकृतिक साधनों पर प्रकाश डाला । देश के प्राकृतिक साधनों, खनिज पदार्थों, शक्ति के साधनों 
आदि को देखकर कोई व्यक्ति बिना किसी संशर्य या सल्देह के यह कह सकता. है कि मारत की प्रकृति. 


भारत की भोगोल्निक स्थिति और प्राकृतिक साधन २७ 


धनी है, देश को ५ट्टति द्वारा अच्छे साधन प्रदान किए गये हैं। प्रकृति की सबसे बड़ी देन हिमालय 
का पर्वतीय प्रदेश हमारी उन्‍नति का एक बहुत बड़ा साधन है। सिन्ध-गंगा के विशाल समतल मैदान 
की उबंरा भूमि, अन्न का मंडार है। इसके अतिरिक्त . देश के विभिन्‍न भागों में पाई जाने वाली 
विभिन्‍न प्रकार की जलवायु हमारी आर्थिक उन्नति में सहायक हो सकती है | हमारी खनिज सम्पत्ति 
भी अतुत्न है, हाँ देश में कोयले का अभाव अवश्य है किन्दु प्रकृति ने हमें अच्छी जल्लशक्ति प्रदान 
कर हमारे उस अभाव की भी पूर्ति कर दी है। यहाँ मानवीय शक्ति का भी अश्रभाव नहीं है, आए 
दिन हम अपनी जनसंख्या में वृद्धि देख रहे हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश कोई बुरी स्थिति 
में नहीं है। इस प्रकार देखने से पता चल्लता है कि मारत एक बड़ा ही समृद्ध, एक बड़ा ही 


सम्पत्तिवान, एक बड़ा ही धनी देश है । 


परन्तु हमारी वास्तविक स्थिति तो इससे कहीं भिन्‍न है। देश में दरिद्रता का साम्राज्य फैला 
हुआ है, निधघनता ने अपना स्थान सत्र स्थापित कर रखा है, संसार का कोई भी देश भारत की 
निधनता का सामना नहीं कर सकता । इन सब बातों को देखकर बड़ा आश्चर्य होने लगता है कि हम 
प्राकृतिक क्षेत्र में इतने वभवशाली, इतने धनी होते हुए भी इस निधनता की गोद में करवट ले रहे 
हैं। हमारे साधन अच्छे होते हुए भी हम दरिद्रता के विकराल्न पाश में आबद्ध हैं, मुखमरी, कंगाली 
हमारा गल्ला घोंट रही हैं | यहाँ हमें अपने देश की इस समस्या पर विचार नहीं करना किन्तु यह 
देखना है कि हमारी प्रकृति इतनी धनी होते हुए मी देश निधन क्‍यों है, हमारी इस निर्धनता का . 
क्या रहस्य है । 


/ ॥ सबसे पहली वस्तु जो हमारा ध्यान इस ओर आकषित करती है वह यह कि यहाँ के लोगों ने 
प्रकृति के इस महत्त्व को ठीक से नहीं समझा; प्रकृति की इस देन से हमने पूरा-पूरा और उचित ल्ञाभ 
नहीं उठाया है। हमने अपने प्राकृतिक साधनों को बुरी तरह नष्ट किया है, उनका दुरुपयोग किया है 
इन सब बातों पर हम पिछले प्रष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं| डा० आर० के० दास ने अपनी पुस्तक 
भारत की श्रौद्योगिक कुशलता? , एआवप्रछजं& 7 06३८ए 07 वरशपां9) में देश के 
प्राकृतिक साधनों की बरबादी पर काफी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार हम अपनी भूमि का केवल्ल 
३० प्रतिशत भाग ही कृषि के उपयोग में लाते हैं, शेष ७० प्रतिशत बेकार पड़ी हुई है। हम अपने 
बनों से भी केवल्न २५% लाम उठा पाते हैं, जब कि ७५% बरबाद हो जाता है। लोहे का भी 
उत्पादन हम ठीक से नहीं कर पाते, उसका उत्पादन ११ प्रतिशत से कुछ ही ऊपर कर पाते हैं, 
जबकि इससे कहीं अधिक होना चाहिये | जलशक्ति का तो ६६% भाग हम उपयोग में ही नहीं लाते, 
उसे यों ही नष्ट हो जाने देते हैं। सब मिल्लाकर हम अपने प्राकृतिक साधनों से केवल्न २५% ज्ञाभ 
' उठा पाते हैं, जब कि ७५% नष्ट हो जाता है । 


(2 यही नहीं यहाँ पर मानवीय शक्ति का भी पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अस्वस्थता, . 
अशिक्ञा, मूखता, बेकारी ने यहाँ अड्डा जमा रखा है। यदि हम १६२१ की जनगणना के आंकड़ों 
पर एक दृष्टि डाल्लें तो हमें पता चह् जायगा कि १७८० लाख भनुष्यों (जिनमें €२० लाख पुरुष तथा 
८७० लाख ख्त्री सम्मिलित हैं ) में से भारत ११४० लाख मनुष्यों के अम का उपयोग नहीं कर पाता 
दूसरे शब्दों में कुल मानवीय शक्ति का ६४% वष में नष्ट हो जाता है । 


_ भूमि, श्रम, एँजी का लगभग दो-तिहाई से भी अधिक बरबाद हो जाता है | इस प्रकार हम 
अपनी उत्पादन-शक्ति का केवल एक तिहाई ही प्रयोग कर पाते हैं, फिर यदि हम निधन हैं तो इसमें 
कोई आाश्चय की बात नहीं | 


श्व्र भारतीय अथंशालत्र का विवेचन 


हमारी उत्पादक शक्ति के विनष्ट होने के कई कारण हैं, उनका सम्बन्ध हमारे आर्थिक 
सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन से है। हमारी संकीण जातीयता, मूखंता, अशिक्षा आदि सभी 
बातों का इसमें कुछु न कुछ हाथ है। हमारी अ्रब तक की राजनैतिक परतन्त्रता ने भी इमारी निभ्नता 
की बढ़ाने में हिस्सा बठाया है.। इसके अतिरिक्त हमारा धामिक कट्टरपन, संयुक्त कुठ्म्ब प्रणात्री 


भी हमारे आर्थिक पतन का कारण रही है। 


ब पराधीनता की शंखलाएं टूट चुकी हैं। झ्राशा है निकट भविष्य में स्वतन्त्र भारत अपनी 
इन च्रुटियों को, अपनी इन भूलों को दूर कर, अपने इन अमभावों की पूत्ति कर एक समरुद्ध तथा उन्नत 
देश बनने में समथ हो सकेगा। 


तृतीय परिच्छेद 
जनसरख्या 

जनसंख्या का महत्व--किसी भी देश का आर्थिक उत्थान मुख्य रूप से दो वस्तुओं पर 
आधारित होता है--(१) उस देश के प्राकृतिक साधनों तथा (२) श्रम साधन पर | दूसरे शब्दों में 
'यह कहा जा सकता है कि प्रकृति और मनुष्य ये दो ही प्रधान आधार-स्तम्भ है, जिन पर किसी देश 
का वैभव, उसका औद्योगिक विकास, उसका आर्थिक उत्थान निभर करता है। किसी भी देश का 
उत्थान उस देश में रहने वाले मनुष्यों पर इतना अवलम्बित होता है कि (बिना उस देश की जन- 
संख्या के विभिन्न अंगों पर भत्नीमांति विचार किए, हुए भविष्य में उसके विकास की कोई निश्चित' 
योजना बनाना संभव नहीं है । 

भारत एक निधन देश है, अन्य कोई मी देश उसकी निर्धनता से समता नहीं कर सकता | 
यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की औसत आय किंतनी कम है, यह सभी जानते हैं। संसार के सभी देशों से 
यहाँ के निवासियों के रहन-सहन का स्तर भी निम्नकोटि का है। इस प्रकार भारतीय जनसमुदाय का 
सर्वां गीए जीवन नि्धनता के कराल्न पाश से आबद्ध है। इस निधनता को दूर कर देश को समृद्ध- 
शाली बनाने के लिए. सबसे पहली आवश्यकता भारत के आर्थिक जीवन को एक अच्छे एवं वेशानिक: 
ढंग से अध्ययन करना है । परन्तु बिना देश में निवास करने वाले लोगों की संख्या, उनकी अवस्था, 
उनके व्यवसाय, उनके स्वास्थ्य, तथा र्त्री-पुरुषों के बीच के अनुपात आदि का अध्ययन किए हुए 
हम॑ अपनी इस समस्या का कोई अच्छा हल नहीं निकाल सकते । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अन्य 
देशों की भांति भारत के आर्थिक जीवन में भी जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण स्थान है। 


जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े-.ऊपर हम देख चुके' कि भोरतीय आर्थिक जीवन में 
जनसंख्या अपना श्रल्लग स्थान रखती है, अतः उसका सम्यक अध्ययन करना, उसके विभिन्न अंगों 
पर भल्नीमांति विचार करना हमारे लिए अतीव आवश्यक है। परन्तु भारतीय जनसंख्या सम्बन्धी 
समस्या पर अध्ययन करने के पूव हमें यह भत्नीमांति ध्यान रखना चाहिये कि भारत की जनसंख्या के 
अध्ययन में कई कठिनाइयाँ हैं | सबसे पहली कठिनाई तो यह है कि मारत में जनसंख्या सम्बन्धी सही 
श्ाँकड़े उपलब्ध नहीं हैं| जनसंख्या सम्बन्धी आँकड़े प्रात करने का केवल एक ही साधन है--जन- 
गणना की रिपोट । भारत में जनगणना प्रति दसवें वर्ष होती है | दसवें व के उपरान्त में प्रकाशित 
इसी रिपोट के आधार पर ही मारत की जनसंख्या समस्या पर कुछ विचार किया जा सकता है| इस 
प्रकार हमें प्रतिदष की जनसंख्या की जानकारी का ज्ञान नहीं हो पाता, केवल दसवें वर्ष में कार्य करने 
बाल्ली शक्तियों एवं प्रददृत्तियों के निष्कष ही हमें प्राप्य होते हैं| इसके अतिरिक्त इन आँकड़ों के पूर्ण 
रूपेण सही होने में भी सन्देह रहता है। अन्य देशों में जनसंख्या के सब आ्रॉकड़े उचित रुप में प्राप्त 
होते हैं, वहाँ जन्म, मृत्यु तथा विवाह सम्बन्धी सब आँकड़े सरल्षता से प्राप्त हो जाते हैं। परन्तु भारत 
में ये आँकड़े या तो मित्नते ही नहीं ओर यदि मित्रते भी हैं तो वे इस योग्य नहीं होते कि उन्हें जन- 
संख्या सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन का आधार बनाया जाय | 
जनसंख्या सन्बन्धी समस्या को श्रध्ययन करने में हमारी दूसरी कठिनाई भारत की विशालता 
है। इसमें विभिन्न प्रकार की भोगोल्लिक परिस्थिति वाले प्रदेश पाए जाते हैं, जो अन्य बहुत सी बातों 
में एक दूसरे से मिन्‍न हैं। फत्नतः समस्त देश को ध्यान में रखते हुए हम जिन निष्कर्षों' पर पहुँचते। 
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हैं, वे सब प्रदेशों के लिये यूर्ण रूवेण लागू नहीं हो सकते । अतणएव भारत की जनसंख्या का अध्ययन 
करने वाले विद्यार्थी को देश की जनगणना सम्बन्धी इन दो कठिनाइयों की भंत्लीमाति समझ कर, 
यहाँ की जनसंख्या सम्प्रन्धी समस्याश्रों पर विचार करना चाहिये । 
थों तो भारतवर्ष की जनगणना अभी हाल में सन्‌ १६५९ में हुईं है, किन्त॒ उसके अभी तक 
केवल प्रांरमिक आँकड़े ही आए, हैं। अतए्व अधिकांश स्थलों पर हम १६४१ की जनगणना के अड़ों 
को ही आधार मानकर जनसंख्या सम्बन्धी समस्यात्रों का विचार करेंगे। सन्‌ १६५१ की जनगणना 
के प्रारम्मिक आँकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या ३६१० ल्लाख के लगभग है । इन आँकड़ों में 
जम्मू एवं काश्मीर तथा आसाम के कबायली क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या जो ( क्रमशः ४३ लाख 
७० हजार, तथा ५ लाख ६० हजार के ब्रगभग आऑँकी गई है) भी सम्मिलित है उक्त दोनों त्षेत्रों 
को छोड़कर शेष भारत का कोेत्रफल ११, रे८,८१४ वर्गमील है झ जनसंख्या २५,६८,६१,६९४ है, 
जिसमें १८,३३,८४,८०७ पुरुष हैं और १७,३५,०६,८१७ स्त्रियां हैं। सन्‌ १६४१ की जनगणना के 
अनुसार अ्विभाजित भारतवर्ष की जनसंख्या २८/८६,६७,६५४४६ थी । विभाजन होने से जितना ज्षेत् 
भारत के हिस्से में आया है उसकी जनसंख्या सन्‌ १६४१ में २३१,४८,३०,१६० ही थी। इस भांति 
गत दश वर्षो' (१६४१ से १६५४१ तक) में जनसंख्या में लगभग सवा चार करोड़ की वृद्धि श्रर्थात्‌ 
१३"४ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है। ' 
जनसंख्या में बृद्धि--ऊपर हम बता चुके हैं कि विभाजन होने से जितना ज्षेत्र भारत के 
हिस्से में आया है उसकी जनसंख्या सन्‌ १६४१ में ३१,४८,३०,१६० थी और सन्‌ १६४१ में यह 
बढ़कर ३५,६८;६१;/९२४ हो गई । इस प्रकार यह स्पष्ट ही है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत काफी 
संपन्न है | समस्त संसार की जनसंख्या का पाँचवोँ माग भारत का है। दूसरे शब्दों में संसार का प्रत्येक 
पाँचवाँ व्यक्ति मारतीय है । पिछली अर्दशताब्दी में तो भारत की जनसंख्या में अनवरत बृद्धि हुई है । 


यह बात नीचे दी हुईं तालिका से ओर स्पष्ट हो जायगी | 


वर्ष जनस ख्या. घटी या बढ़ीतरी . घटी या बढ़ोतरी प्रतिशत में 
क्‍ (लाखों में) 
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उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दशाब्द से दूसरे दशाब्द तक की जनसंख्या 
में वृद्धि मन्द तथा अनियमित रही है । १८६१-१६०१ तक लाखों आदमी भुखमरी ओर महामारी के 
कारण काल के ग्रास बन गए, इससे जनबृद्धि में काफी अवरोध- हुआ । १६०१-११ तक का समय कृषि 
की दृष्टि से काफी समृद्ध काल्न था। इसमें कृषि की खूब उन्‍नति हुईं अतः जनता को अकाल आदि भयं- 
कर. प्रकृतिक दुघवनाओं का शिकार नहीं बनना पड़ा, फल्ततः जनसंख्या की बृद्धि - का खोत अबाध 
गति से प्रवाहित होता रहा, उसमें कोई बाधा नहीं पहु ची । इसके पश्चात्‌ १६११-२१तक के समय में 
पुनः संक्रामक रोगों का दौर-दौरा हो गया, लाखों मनुष्य काल के गाल्न में चले गए। अतः इस दशाब्र 
में. भी जनवृद्धि का खोत मन्द गति से बहा । १६२१ के पश्चात्‌ से हम जनसंख्या की दृद्धि में.उत्तरोत्तर 
व्रिकास पा रहें हैं । इन दशाब्दों में जनसमुदाय ग्रकृति के रोमांचकारी प्रकोपों का शिकार नहीं बना, 


नन्‍्संज्या ३१ 
प्रकृति हमारी ओर कृपा-दष्टि बनाए. रही । इसके परिणाम स्वरूप १६३१-४१ में हमें जनसंख्या में 
१४-३ प्रतिशत की वृद्धि मिलती है। यह वृद्धि मारतवर्ष के विभिन्‍न मांगों में प्रायः समान रही है | 
इस प्रकार गत बीस वर्षों में हमारी जनसंख्या में उत्तरोत्तर इद्धि हुईं है। गत दो शाद्दों में हमारे 
देश की जनसंख्या में इतनी वृद्धि क्‍यों हुईं इस पर हम आगे विचार.-करते हैं | 

जनबृद्धि के कारशु--भारत की जन संख्या में इस तीत्रगामी इंद्धि के निम्नलिखित 
कारण हैं क्‍ 
.... (१) १६३१ की जनगणना उस समय हुई थी जब कि देश में राजनेतिक अशान्ति फेल्ली 

हुईं थी, भ्रतः कितने ही व्यक्ति जनगणना से छूट गए थे, ओर उनकी गणना नहीं हो सकी थी। 

(२) सन्‌ १६४१ की जनगणना के समय सारा देश जनगणना की ओर आकर्षित था, कोई 
भी व्यक्ति जनगणना से छूट नहीं जाना चाहता था । 

(३) कुछ प्रदेशों जैसे पंजाब आदि में सिंचाई की नई योजनाश्रों से कितने ही ऐसे क्षेत्र 
जो आबाद नहीं थे, उनमें नई वस्तियाँ बस गई । इन प्रदेशों में जनसंख्या में दिनोंदिन इद्धि होती 
चल्ली जा रही है | पश्चिमी बंगाल्न में मी कृपि की उन्नति ने जनबड्धि में अच्छी सहायता पहुँचाई है | 

(४) यद्यपि. मारत में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ अच्छी प्रकार सुल्लम नहीं हैं। यहाँ पर 
ओषधालयों, प्रसूति हों आदि का भारी अभाव है फिर भी पिछले वर्षों में इस दिशा में काफी 
प्रगति हुईं और जनता को इस ज्षेत्र में अच्छी सहायता प्राप्त हुईं । फलतः मृत्यु संख्या आदि में 
भी कमी हुई । 

(५) पिछुले वर्षों में देवी दुधव्नाएँ, अकाल आदि के भीषण आधातों से जन सम्र॒दाय को 
विशेष हानि नहीं पहुँची जिससे मृत्यु संख्या में एक दम से वृद्धि नहीं हुईं । 

(६) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त हमारे सामाजिक संगठन ने, हमारी धर्मान्धता ने, हमारी 
सामाजिक-धार्मिक कुरीतियों ने भी हमेशा की तरह, बिना किसी रुकावट के जनबृद्धि में हाथ 
बंटाया है 


जनसख्या का घनत्व---जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्पय मनुष्य के प्रतिवर्ग मील 
निवास से है | एक वगमील् क्षेत्रफल में जितने मनुष्य निवास करते हैं, वह संख्या जनसंख्या का 
घनत्व कहत्लाती है। भारतवष एक विशालत्र देश है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व एक राज्य से दूसरे 
राज्य में या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में - काफी मिन्न है। यदि एक प्रदेश में एक वर्गमील में 
काफी घनी आबादी है तो दूसरे में कम | उदाहरण के लिए मध्यप्रदेश को ही ले तल्लीजिए, वह 
प्रति वरगमील आप को केवल १६२ मनुष्य निवास करते हुए दिखलाई पड़ेंगे | इसके विपरीत यदि 
आप बंगाल की ओर बढ़े तो वहाँ प्रतिवर्ग मील ८४० व्यक्ति बसे हुए मिल्लेंगे | यह मिन्नता क्‍यों 
है, एक ही प्रदेश की जनसंख्या में इतना अन्तर क्यों है !? इसके कई कारण हैं। किसी भी देश 
की जनसंख्या का घनत्व कई बातों द्वारा प्रभावित होता है । | 

(१) सर्वप्रथम तो उस देश की जलवायु का जनसंख्या के घनी या बिखरी हुईं होने पर” 
गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुकूल तथा स्वस्थ जल्लवायु वाला प्रदेश अधिक लोगों को अपनी ओर 
आकर्षित करेगा, फलतः वहाँ की आबादी भी घनी होगी | यदि जल्लवायु प्रतिकूल है, जेसे कि आसाम 
में हे तो वहाँ की जनसंख्या का घनत्व कम होगा, वहाँ की आ्राबादी घनी नहीं होगी । 

(२) जनसंख्या के घनत्व पर दूसरा प्रमाव वर्षा का होता है। भारत में जनसंख्या का घनत्व 
( जैसा कि श्रन्य देशों में मी है ) वर्षा के वितरण पर भी निर्मर करता है। यदि वर्षा पर्यात् मात्रा 
में, उचित समय पर उचित रूप में होती हे, तो उसका प्रभाव चावल जैसे श्रन्न के उत्पादन पर . 
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पड़ेगा और चावल एक उपयोगी अन्न है अतः यह एक बड़ी जनसंख्या के भरण-पोषण में सहायता 
पहुँचा सकता है। किन्तु हम वर्षा को ही सब कुछ नहीं मान सकते, देहरादून, शिमला अल्मोड़ा 
जैसे पर्वतीय प्रदेशों में वर्षा पर्याप्त मात्रा में वष में ६० से ८४ इंच तक होती है, परन्तु वहाँ 
प्रति वर्गमील जन संख्या का घनत्व कम है। उसी प्रकार आसाम में भी जहाँ वर्षा काफी होती है 
वहाँ प्रति वर्गमील जनसंख्या का धनत्व केवल १८६ है | यही बात काश्मीर के सम्बन्ध में कही 
जा सकती है जहाँ की जनसंख्या का घनत्व केवल ४६ है। 

ऐसे प्रदेशों में जहाँ वर्षा तो पर्यात्त मात्रा में होती है । किन्तु धरातल पवतीय तथा वनों से 
दका हुआ है वहाँ चावल जैसे खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन नहीं हो सकता । इस प्रकार कोई एक ही 
कारण का हम जनसंख्या के घनी या बिखरी हुई होने के लिए. माप दण्ड नहीं मान सकते | वस्तुतः 
जनसंख्या को घनत्व कई कारणों द्वारा निश्चित होता है। 

१३) सिंचाई की सुविधाओं से जिनके द्वारा कृषि का स्थायीकरण होता है, जनसंख्या की 
वृद्धि में आबादी के घनी होने में अच्छी सहायता पहुँची है। पंजाब की नहरों वाली बस्तियाँ अन्य 
जिलों 'की/श्रपेदा अधिक घनी बसी हैं। 

(४) यदि कोई देश आर्थिक दृष्टि से उन्नत अवस्था में है तो वहाँ आबादी घनी होगी, 
इसके विपरीत स्थिति वाले प्रदेश में जनसंख्या बिखरी हुईं होगी | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
व्यापार तथा उद्योगधन्धों वाले प्रदेशों की आबादी काफी घनी होती है । बंगाल में जनसंख्या का 
घनत्त्व अधिक होने का मुख्य कारण यही है । 

(५) इसके अतिरिक्त मिद्ठी की उवंराशक्ति का भी जनसंख्या के घनत्व पर अच्छा प्रभाव 
पड़ता है । वे प्रदेश जहाँ की मिट्टी. उबरा है, वहाँ घनी आबादी पाईं जाई जाती है, इसके विपरीत 
जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं है जैसा कि राजस्थान में है वहाँ जनसंख्या बिखरी हुईं होगी । 

(६) जनसंख्या के घनत्व को निश्चित करने में सम्भवतः सबसे महत्त्वपूर्ण कारण पृथ्वी के 
घरातल् का आकार-प्रकार है। भारत के उत्तर-पूब या उत्तर-पश्चिम वाले प्रदेश बिखरी हुई ओर 
कम आबादी वाले प्रदेश हैं, दूसरी ओर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के समतत्न मैदान अच्छी तरह से 
घने रूप में आबाद हैं। . 

(७) इसके अतिरिक्त वे प्रदेश, जहाँ पर जन-धन की सुरक्षा को सुविधा है, वहाँ मी आबादी 
धनी होगी । वनों, सीमान्त प्रदेशों आदि में जहाँ जन-धन की सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है 
जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है । 

(८) इन सब कारणों के अतिरिक्त मानव का अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह भी जनसंख्या 
के घनत्व पर प्रभाव डालता: है । मनुष्य जहाँ जन्म लेता है, उसे वहीं अ्रच्छा मालूम पड़ता है, मले 
ही वहाँ जीवनयापन के लिए, आवश्यक उपकरण प्राप्त हों अथवा नहीं | उसके अन्दर तो जननी 
. जन्म भूमिश्च स्वर्गादीषि गरीयसी, की भावना कार्य करती है, जिसके कारण वह अपने जन्म स्थान 
के प्रति एक प्रकार का मोह सा अनुभव करता है, उसकी यह मावना उसे अपनी जन्मभूमि के 
छोड़ने में बाधा खड़ी करती है। 

इस प्रकार किसी भी देश की जनसंख्यां का घनत्व उपरोक्त बातों पर निभर रहता है । 


भारत की जनसंख्या के घनत्व की अन्य देशों से तुलना--यदि हम भारत 
की जनसंख्या के घनत्व की तुलना कुछ अन्य देशों की जनसंख्या के घनत्व से करें तो यह स्पष्ट हो 
जायगा कि भारत में ही नहीं वरन्‌ अन्य देशों की जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । गत 
चार शतार्दियों में संसार की जनसंख्या में 'जो इद्धि हुईं, उसका परिचय हमें कार सान्‍्डस के दिए, हुए 
संसार की जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों से लग जावेगा । 


जने-संख्या ३ 


जनसंख्या ( दस लाख में ) 
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नीचे कुछ देशों में प्रति वगमील निवास करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या का घनत्व दिया 
जा रहा है-- 


(्‌ 


देश घनत्व वध 
यू० के । ब्व््प्‌ 
बेलजियम ६५४ 2७३३ 
जाषान २४१ 
जम॑नी ४४ रे 
भास्त २४६ १९४१ 


ऊपर दी हुईं इस तालिका में जिन देशों का नाम अड्लित है वे औद्योगिक ज्षेत्र में काफी बढ़ 
चुके हैं। अतः यदि वहाँ जनसंख्या का घनत्व प्रति वगमील अधिक है तो उसके लिये विशेष चिन्ता 
की बात नहीं। यदि हम मारत की ठुलना कृषि उद्यम वाले देशों से करें तो हमें अ्रपनी जनसंख्या 
सम्बन्धी रे समस्या की गम्भीरता का पता चल्न जायगा। नीचे दिये हुये आंकड़े ऐसे ही देशों से 
सम्बन्धित हैं... 


देश घनत्व वर्ष 
फ्रान्स श्ष्प्ड ॥ 
संयुक्त राष्ट्र श्रमरीका ४१ 
न्यूजीलैए्ड फ १२ श्ध्श्र 
इजिप्ट ३४ 
भारत २४६ $६४१ 


इस तालिका में दिए हुये देश मुख्यतः कृषि प्रधान देश हैं, इन देशों में मारत की जन- 
संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ भूमि के भार में भी वृद्धि 
होती चली जा रही है। इधर देश के कृषि के साधनों में कोई वृद्धि या विकास नहों हुआ है । 
१६०१ से लेकर १६४१ के बीच में जनसंख्या में ३२ प्रतिशत की वृद्धि हुईं है जब्र कि अन्नोत्पादन 
वाले ज्षेत्र में केवल १३ प्रतिशत ही बृद्धि हुईं । गत महायुद्ध ( १६३६-४५ ) में हमें भयंकर खाद्य 
संकट का सामना करना पड़ा | इस जनसंख्या की वृद्धि के परिणाम स्वरूप और कृषि में कोई विशेष 
प्रगति न होने के कारण आज, ,भी भारत में खाद्य संकट मृकवाचक प्रश्न के रूप में हमारे सन्मुख 
खड़ा है | 


जनसंख्या के घनत्व का देश की समृद्धि से सम्बन्ध--ऊपर के वर्णन से यह 

सध्ट हो गया कि जहाँ तक हमारी जनसंख्या के “घनंत्व का सम्बन्ध है, हम संयुक्त राष्ट्र बेतजियम 

जमनी, जापान जैसे देशों की तुल्नना में आते हैं। इन देशों की माँति भारत में भी प्रति वगमील 

जनसंख्या का वनत्व काफी है। इस महती जनसंख्या के होने से यह कहा जा सकता है कि इतनी 

बड़ी जनसंख्क अपने देश के प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर उनकी समृद्धि में सहयोग प्रदान 
हे | 


8 भांरतीय अथशाब्न का विवेचर्न 


करेगी । परन्तु यदि कोई देश घना बसा हुआ है तो उसका यह तात्पय नहीं कि वह बड़ा बैभववा , 
बड़ा समृद्धशाल्ी होगा | जनसंख्या के घनत्व को आ्राथिक उत्थान का मापदंड नहीं माना जा सकता। 
यद्यपि संयुक्तराज्य अमरीका बहुत समृद्धशाल्ी देश है किन्तु उसकी जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ही 
कम केवल ४१ व्यक्ति प्रति वगमील ही है। न्यूजीलैण्ड में प्रति वरग्मील १२ व्यक्ति निवास करते हैं, 
किन्तु वहाँ के निवासी काफी धनी हैं| इसी प्रकार ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका की जनसंख्या 
के घनत्व में काफी अ्समानता है किन्ठु दोनों देश समृद्धि के समान स्तर पर हैं। सब कृषिवाले 
देशों में भारत ही ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या का घनत्व सबसे अ्रधिक है | किन्तु इसकी अपेक्षा 
कि यह महान जनसंख्या हमारे ऐश्वर्य या वेभव में सहयोग प्रदान करे उल्टे हमारे सामने एक संकट 
उपस्थित किए हुये है। ः 

नगरों तथा भ्रार्मों में जनसंख्या का वितरणु--संठल्षित आर्थिक स्थितिवाले देश 
में ग्रामों तथा नगरों में जनसंख्या का बंटवारा उचित रूप में होता है । नगरों या आमों में से किसी 
एक ही स्थान में जनसंख्या के एकत्रीकरण से अनेक समस्याएँ उठ खड़ी होती हैं। १६वीं शताब्दी 
के पूर्वाद तक भारत में जनसंख्या का वितरण बड़ा उपयुक्त था। उस समय हमारे गाँव 
स्वावलम्बी तथा खतंत्र थे, प्रत्येक्ष आम एक इकाई के रूप में अपने क्षेत्र का कार्य संचालन 
पंचायतों द्वारा करता था | नगर उद्योग-घन्धों, व्यापार तथा वाणिज्य के केन्द्र थे, इन नगरों में अपने 
अनुचरों अपने सहायक अधिकारियों से युक्त छोटे-बड़े राजा शासन किया करते थे। राजाशओं द्वारा 
प्रोत्साहन प्राप्त कर इन्हीं नगरों में ललितकलाएँ आदि विकसित हुआ करती थीं। इन नगरों को 
ग्रामों द्वारा खाद्यान्न प्राप्त होता रहता था और ग्रामों को यहाँ से कुछ तैयार मात्र मित्न जाता था । 
ऐसे थे हमारे गाँव ओर नगर । 

इधर युग ने अपनी करवट बदली, काल-चक्र ने अपनी गति में परिवत्तंन किया । छोदे-छोटे 
कुटीर उद्योगों, घरेलू धन्धों का स्थान बड़े-बड़े कारखानों ने ले ज्िया। नए-नए आाविष्कारों से, 
अन्वेषणों, वेज्ञानिक यंत्रों से बड़े-बड़े यंत्रात्ययों की स्थापना से समाज के आर्थिक जीवन का ढाँचा 
बदल गया। पश्चिम की ओद्योगिक क्रान्ति का सूर्य पूर्व में भी उदय हुआ, भारत मी मोपड़ियों 
से उठकर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाओं की ओर बढ़ने लगा। पराधीनता काल में यहाँ की शिल्पकला 
का, यहाँ के कुटीर उद्योग-घन्धों का गल्ला घोंट दिया गया । अब यहाँ की जनता का मुख्य अवलम्ब 
कृषि ही रह गयां | भारत एक कृषि-प्रधान देश कहलाने लगा, उसकी शिल्पकल्ा की अल्ौकिकता 
का नाम-निशान भी न रहा | 

सन्‌ १६२१ में भारत की १०२ प्रतिशत जनता नगरों में निवास करती थी, १६३१ 
में ११ प्रतिशत जब कि १६४१ में १२८ प्रतिशत जनता नगरों की निवासी थी। विभाजन के 
पश्चात्‌ १६४१ की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारतीय संघ ( जिसमें हेद्राबाद 
तथा कश्मीर भी सम्मिल्षित है) के नगरों में देश की १३"६ प्रतिशत जनता रहती है तथा पाकिस्तान 
के नगरों में केवल ८.३. केवल प्रतिशत जनता रहती है | इस प्रकार भारत की लगभग ८७ प्रतिशत 
जनता अब भी गाँवों में रहती हैं । इसके विपरीत पश्चिमी देशों में नगरों की जनसंख्या आमों 
की जनसंख्या से कहीं अधिक हैं। फ्रान्स में ५२ प्रतिशत जनता, तथा इंगलैरड में ८० प्रतिशत 
जनता नगरों में निवास करती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या का नगरों तथा ग्रामों में वितरण भी श्रपना एक 
विशिष्ट महत्त्व रखता. है। किसी मी देश का आर्थिक उत्थान उस देश के नगरों की बढ़ती हुई 
जनसंख्या द्वारा काफी निर्देशित हुआ है | हमारी जनसंख्या का कितना कम भाग नगरों में निवास 
करता है, यह हमारी आथिक अवनति का द्योतक है। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश 
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अन्य सम्य देशों की तुलना में कितना पिछुड़ा हुआ है। हमारा व्यवसाय, हमारा उद्योग, हमारे 
यातायात के साधन अन्य देशों से कितने पीछे हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 

जनसंख्या का ग्रामों तथा नगरों के अनुसार वितरण का एक और महत्व है | उससे लोगों 
के राष्ट्रीय चरित्र पर भी प्रकाश पड़ता है। कहना न होगा कि हमारे देश के गाँवों में निवास करने 
वाले ल्ञोग सुस्त, आलसी, काहिल, प्राचीनता के उपासक, नवीनता के शड्ठ तथा दकियानूसी होते 
हैं। हमारे गाँव ऐसे केन्द्र हैं जहाँ पर सम्यता जाने से डरती है, जहाँ मानवता दबी पड़ी है जहाँ 
व्यक्तित्व अपने वास्तविक मूल्य से अपरिचित है | 

दूसरी ओर नगरों के निवासी चुश्त, उद्योगी व साहसी होते हैं। नगरों से ही सम्यता अन्य 
स्थानों को प्रस्थान करती है। नगरों से ही नवीन विचारों की लहर चारों ओर फैलती है। हमारे देश 
में कितने कम नगर हैं, इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारे आथिक विकास की गति मन्द है । 
हमारी विशाल आमीण जनता हमारे विकास में बाधा खड़ी करती है । कोई भी देश अपने निवासियों 
द्वार ही बनता और बिगड़ता है | 

इन सब बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि ग्राम तथा 
नगरों की जनसंख्या का एक सन्तुलित वितरण होना आवश्यक है। हमारे नगरों ओर ग्रामों की जन- 
संख्या का वितरण असन्तुलित तो है ही साथ ही साथ हम लोग इस दिशा में सुधार का कोई प्रयत्ष 
भी नहीं कर रहे हैं। हम ऊपर देख चुके हैं कि १६२१ में हमारी जनता का १०.२ प्रतिशत भाग 
ग्रामों में रहता था, १६४१ में यह संख्या १२,८ प्रतिशत पहुँच गई । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हमने इस दिशा में कितनी मन्द प्रगति की है | 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे नगरों की जनसंख्या की बृद्धि मन्दगामी रही है, किन्तु इधर 

कुछ वर्षो से नगरों में जनसंख्या में थोड़ी-बहुत वृद्धि होती जा रही है । १६४१ की जनगणना में ५७ 
नगर ऐसे थे जिनकी जनसंख्या एक लाख से ऊपर थी और केवल ७ नगर ऐसे थे जिनकी जनस ख्या 
भू लाख से ऊपर थी। किन्तु साथ ही साथ हमें यह स्मरण रखना चाहिए. कि १६२१ से १६४१ तक 
के दो दशाब्दों में नगरों की जनसंख्या में उल्लेखनीय परिवतन हुए । 

सन्‌ १६२१ की जनगणना के अनुसार ५०,००० से १०,०००० तक जनसंख्या रखने वाले 
नगर केवल ६५ थे जब कि १६४१ में इनकी संख्या बढ़कर ६५ हो गई | सन्‌ १६२१ में १०,००० से 
२०००० तक की जनस ख्या वाले नगर केवल्ल ५४३ थे, सन्‌ १६४१ में यह संख्या श्रढ़कर ७३३ 
होगईं | इसी भाँति ५००० से १०,००० की जनस ख्या वाले नगर १६२१ में: €ृ८७ थे, इनकी 
संख्या बढ़कर सन्‌ १६४१ में ३०१७ हो गई । उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि देश की जनस ख्या 
नगरों में, ग्रामों की अपेक्षा उत्तरोत्तर बढ़ रही है | यदि इस दृष्टि सें भारत की समस्त जनस ख्या पर 
विचार करे तो यह स्पष्ट हो जायगा कि नगरों में जनसंख्या की वृद्धि श्रामों की अपेक्षा बहुत तीव्रगति 
से हो रही है | उदाहस्णाथ १६३४६ में भारत के समस्त नगरों की जनस ख्या ३ करोड़ ७० लाख के 
लगभग थी किन्तु सन्‌ १६४१ में यह बढ़कर ५ करोड़ हो गईं | जब कि इसके. बिपरीत सन्‌ १६३१५ 
में भारत के कुत्न ग्रामों की जनस ख्या ३० करोड़ १० लाख के लगभग थी, १६४१ में यह ३३ 
करोड़ ६० लाख तक ही पहुँच पाई | इस भाँति उस एक दशाब्द में नगरों की जनस ख्या में ५४.८ 
प्रतिशत का अन्तर पड़ा | जब कि आमों की जनस रया में यह वृद्धि केबल १२.३ प्रतिशत ही रही | 

नगरों की जनस रुया की इस वृद्धि के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-- 

(१ ) नगरों में औद्योगीकरण बड़ी तीत्रगामी गति से हो रहा है| इसके लिए. यह आव- 
श्यक है कि नगर निवासियों के स्वास्थ्य, स्वच्छुता आदि का ध्यान रखना चाहिए नहीं तो इस अनि- 
यंद्रित बृद्धि का जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पढ़ेगा । 
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( २) नगरों का जीवन ग्रामों की अपेक्षा कहीं अधिक आकषक है। बहाँ का चमक-दमक 
का जीवन, यातायात आदि की सुविधाएँ, ल्ड़के-लड़कियों के लिए. शिक्षण-स स्था५, पुस्तकालय 
सिनेमा आदि ने भी ग्रामीण जनता को इधर आकर्षित किया है। 

भारतीय स'व॒कै समस्त राज्यों में बम्बई राज्य में नगरों की स झ्या सबसे अधिक है ? यहाँ 
३२६ प्रतिशत जनता नगरों में निवास करती है, आसाम में नगरों में सबसे कम जनस ख्या निवास 
करती है। केवल २.८ प्रतिशत जनता का निवास नगरों में है। ., 

उत्तरप्रदेश में नगरों की सख्या सबसे अधिक है | बंगाल में कल्कत्ते को मिलाकर केवल 
चार बड़े नगर हैं। बंगाल की जल्नवायु नगरों के लिये उपयुक्त नहीं है। बज्ञाली लोग कारखानों का 
जीवन पसन्द नहीं करते, वे स्वच्छु वातावरण ही पसन्द करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब में भी 

नगरों में अच्छी जनस ख्या है।. 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटेन, जमनी, स युक्त राज्य अमरीका जैसे देशों में नगरों में लोगों 
की संख्या काफी है और भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है । परन्तु इसका कारण एक दूसरा हैजिसकी 
हम उपेक्षा नहीं कर सकते। मारत एक मानसूनी प्रदेश वाला देश है। एक विशिष्ट जलवायु के 
होने के कारण यहाँ पर जनसस्या का नागरीकरण होना उतना सुविधाजनक और सुलभ नहीं है। 
अभी जब कि केवल्न १२.८ प्रतिशत जनता ही नगरों में रहती है, इतने पर भी कुछ नगरों की 
आबादी इतनी घनी है कि श्रव उनकी स्वच्छुता आदि की बड़ी विकट समस्या खड़ी हो रही है। ऐसे 
नगरों में बड़ी-बड़ी भयंकर बीमारियाँ फेल रही हैं क्षय तथा मूत्राशय सम्बन्धी बीमारियाँ अपना अड्डा 
जमा रही हैं । 

पिछली जनगणना के चीफ आयुक्त श्री इंट्स महोदय का कथन है कि भारत में नागरीकरण 
के सम्बन्ध में कई कठिनाइयाँ हैं, बड़े-बड़े नगरों की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, हजारों 
आधदमियों को नगरों में रहने के लिए घर नहीं मित्नते | यहाँ के बड़े से बड़े नगरों को ले लीजिये चाहे 
वह देहल्ली हो, या कलकत्ता सभी जगह मकानों की जो दुरावस्था है उससे सभी परिचित हैं। बम्बई 
कलकत्ता, देहल्ली के कारखानों में काम करने वाले अ्रमिकों के रहने के ल्षिए छोटी-छोटी कोठरियाँ हैं 
जिसमें न तो हवा ही पहुँचती है और न प्रकाश । इससे श्रमिकों के स्वास्थ्य तथा चरित्र पर बड़ा बुरा 
असर पड़ता है | 

इस प्रकार हम भारत में नागरीकरण को विशेष महत्त्व नहीं दे सकते | इस बात में हमारा 
पश्चिम का अनुकरण करना, अ्रहितकर होगा । इसके लिए हमें नगरों की एक सुयोजित योजना के 
आधार पर व्यवस्थित करना होगा । हमें तो स्वच्छु, हवादार, स्वस्थ नगरों की ग्रावश्यकता है। भारत 
में तो आवश्यकता ग्आरामों के नागरीकरण तथा नगरों के ग्रामीकरण की है | 


पेशों के अनुसार जनसंख्या का वितरण--जनसंख्या का पेशों के अनुसार 
बंटवारे सम्बन्धी आंकड़े भी अपना बड़ा महत्त्व रखते हैं। इन आंकड़ों से हमें उस देश की सामाजिक 
स्थिति, उसके ओ्रोद्योगिक या श्रार्थिक स्तर का परिचय मित्नता है। 

नीचे दी हुई तालिका से भारतीय जनता का पेशों के अनुसार बँट्वारे का परिचय मिल्र 
जायगा | यह आँकड़े १६३१ की जनगणना के अनुसार है ;--- 


जनस ख्या-- पेशों के अनुसार 


साधारण पेशे प्रतिशत कुल प्रतिशत 
(श्र) कच्चे माल की उत्पत्ति (१) पशु आदि में ६५,६० 2 लक 
(२) खानों. में ०२४ | ' द 
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(आ) कुछ वस्तुओं की तैयारी (१) उद्योग १०, रेद 
तथा उनका व्यवसाय. (२) यातायात १.६४ १७,३४६ 
(३) व्यापार परे 
(इ) शासन, सरकारी नौकरी 
आदि में | २,८२६ २.८६ 
ई) अन्य पेशे (१) वे व्यक्ति जो ४० 
| आय पर ही निममर हैं. .१६ 
(घरेलू कामों में लगे हुए ७.५१ १३,७४ 
(३) जिनका कोई निश्चित पेशा 
, , , *हीं है। . ००३ 
(४) अनुत्पादक कार्यों में लगे 
ड्ुए, १.०४ 


ऊपर की तालिका को देखने से हमें यह पता चल जाता है कि १६३११ में ६६ प्रतिशत व्यक्ति 
कृषि में लगे हुए थे जब कि केवल १०% उद्योग में थे | तथा ६ प्रतिशत व्यापार में | ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि इस दिशा में अ्रमी तक कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ है । 

हमारे देश की जनता के विभिन्न पेशों के असमान बँट्वारे को देखकर किसी भी व्यक्ति को 
आश्चर्य हो जायगा । यदि देश का उचित आर्थिक विकास हुआ होता तो हमारी जन संख्या का 
यह वितरण ओर अच्छा होता | 

आज तीन प्रतिशत से भी कम व्यक्ति शासन आदि कार्यों में लगे हुए हैं। इससे यह पता 
चलता है कि कितने कम लोग इस धन्धे में गे हुए हैं| इसका मुख्य कारण यही है. कि यहाँ पर 
अशिज्षा का काफी प्रसार है। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों में शिक्षा का काफी प्रचार 
किया जाय | नागरिक शासन, पोलिस, फौज आदि में केवल एक प्रतिशत जनता ही लगी हुईं है। 
यदि इस अनुपात को दुगना भी कर दिया जाय तो समस्या का हल नहीं हो सकता | उसका कारण 
यह है कि लोगों को अन्य धन्धे तो मिलते नहीं हैं । 

यद्यपि उद्योग-धन्धों में केवन्ल १०.३८ प्रतिशत जनता लगी हुईं है किन्तु संगठित उद्योगों 
में केवल १.५ प्रतिशत व्यक्ति ही लगे हुए हैं । जब हम यह देखते हैं कि हमारे ९ से भी कम व्यक्ति 
व्यापार, उद्योग, यातायात में तो लगे हुए हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि हमारा देश इतना 
निधन क्‍यों है। यहाँ की अधिकांश जनता अनुत्पादक श्रम में लगी हुईं है जिससे कि देश की समृद्धि 
में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती । 

देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमें अपने देश के ओ्रोद्योगीकरण की ओर ध्यान 
देना होगा। कृषि के ही पुनरुत्थान से हमारा काम नहीं चलेगा, इससे हम निध्नता से 
छुटकारा नहीं पा सकते । वास्तव में हमारे पेशों के सम्बन्ध में सबसे बड़ा दोष यह है कि यहाँ की 
अधिकांश जनता कृषि पर निभर करती है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जैसे औद्योगिक प्रदेशों में की 
भी अधिकांश जनता खेती में लगी हुईं है। यही हाल पंजाब और उत्तर प्रदेश का भी है। भारत 
में संसार में सबसे अधिक व्यक्ति खेती के धंघे में लगे हुए हैं तो मी दुख की बात यह है कि हम 
इस उद्योग का कोई विकास नहीं कर सके है । अरब भी हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना पड़ता है | 

ल्ञाभ की दृशि से कृषि में सबसे कम लाभ होता है | किसी देश का अच्छा आधिक विकास 
उस देश के व्यापार, यातायात या उद्योग के विकास पर ही हो सकता है | इंगलैरड आदि देशों में 
बहुत कम जनता कृषि में लगी हुईं है, वहाँ की अधिकांश जनता व्यापार, या उद्योग शआ्रादि में ही त्रगी 
हुई हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी निषनता का कारण हमारी अधिकांश जनता का कृषि में 
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लगा होना ही है। देश की निधनता को दूर करने के लिए इस दिशा में सुधार करना अत्यन्त 
अ्रवश्यक है| हमारा कृषि पर निभर रहना अत्यन्त हानिकारक है। इस संबन्ध में श्य८० के हुरभिक्ष 
आयोग ने भी काफी प्रकाश डाला था। देश के विभाजन ने हमारी कृषि सम्बन्धी स्थिति को और भी 
खराब बना दिया है । ह 

उपरोक्त आँकड़ों से यह पता चल जाता है कि एक दशाब्द से लेकर दूसरे दशाब्द तक 
हमारी जनसंख्या का पेशों के अनुसार वितरण प्रायः एक सा रहा | गत ४० वर्षों में इस दिशा में 
कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है, हाँ यातायात तथा शिक्षा, आदि में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या में 
कुछ वृद्धि अवश्य हुई है । 

भारत के स्वतन्त्र होने से वह समय आ गया है जब कि हमें अपने देश की समस्त जनसंख्या 
का पेशों की दृष्टि से उपयुक्त वितरण कर डालना चाहिये जिससे कि हमारी आ्रथिक उन्नति में निश्चित 
रूप से तत्काल सुधार हो सके । 


जनसंख्या का जातियों के अनुसार बँटवारा-.सत्‌ १६४१ की जनगणना के पूर्व 
की जनगणनाएँ धर्म के अनुसार ही अक्लित की जाती थीं। १६४१ से सरकार ने कुछ कारणों से अपनी 
यह नीति बदल दी | इस बार की गणना कुछ अच्छे वेशानिक आधारों पर ली गईं। इस बार धर्म के 
ग्राधार को छीड़कर जाति के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण किया गया । 

भारतवष का विभिन्‍न जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत नीचे दिया जा रहा है-- 

वर्ष हिन्दू. मुस्तिम सिक्‍्ख. ईसाई जैन द्राइब्स अन्य जातियां 

श्ध्र्श धवकऋर ५ कह १२ शप्य हा २"४ ३९६ 
१६४१५ ६५४६ श्र १५ १६ हा ६*६ ०*२ 

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में प्रत्येक १०० मनुष्य पीछे, ६६ व्यक्ति हिन्दू, 
२४ मुसलमान, ७ आदिम जातियों के, शेष लोगों में आरापे सिक्ख तथा आधे ईसाई थे। 


भारत के मध्यमाग तथा दक्षिण में हिन्दुओं की संख्या अधिक थी, मुसलमानों की अधिकता 
उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त, काश्मीर, बिल्लोचिस्तान, सिंध, पंजाब तथा बंगाल में थी | सिक्‍्ख लोगों का 
निवास-स्थान मुख्यतया पंजाब है किन्तु अन्य राज्यों में भी वे फेले हुए हैं। आदिम जातियाँ आसाम, 
बिहार तथा उड़ीसा में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। ईसाई लोग मदरास में अधिकता से बसे 
हुए हैं। 

इधर भारतवष के विभाजन ने जनसंख्या के जातियों के अनुसार बंटवारे के महत्व को काफी 
कम कर दिया है। पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है जब कि भारत एक धम निरपेत्ष राज्य है, इससे यहाँ 
के किसी भी जाति विशेष, वर्ग विशेष के व्यक्ति को कोई विशेष सुविधाएँ नहीं मिल सकतीं, सब धर्म के 
अनुयायी, सब जातियों के व्यक्तियों को समान अधिकार थाप्त हैं। अतणव अत्र यहाँ जनस ख्या 
के जातिगत वर्गीकरण का कोई महत्त्व नहीं । यह हष की बात है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रचारित 


संकुचित जातीयता के सिद्धान्तों का भारत से अन्त हो गया है, भेद-माव की वह दीवार दूर हो 


गई दे । 


स्त्री-पुरुष के अनुसार जनसंख्या का विभाजन-...जनसंख्या का स्त्री-पुरुषों में विभा- 
जन का भआआथिक दृश्शि से बड़ा महत्त्व हे, क्योंकि भारत में स्लियों की एक बहुत बड़ी संख्या का 
उत्पादन में कोई द्वाथ नहीं रहता । हमारा सामाजिक सज्ञटन कुछ इस प्रकार का है जिसके कारण 


जन-संख्या रहे 


मुख्य रूप से उच्च तथा मध्यमवर्ग की स्त्रियों का उत्पादन में कोई हाथ नहीं रहता । भारत में ल्लियों की 
अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक रहती है, यहाँ पुरुषों ओर ख्त्रियों की संख्या में क्रशः १०८३ १०० 
का अनुपात है | १६११ की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति हजार पुरुष पीछे स्लियों की संख्या 
६५४४ थी। सन्‌ १६२१ में यह ६४६ हुईं ओर सन्‌ १६३१ में यह ६४० ही रह गईं । सन्‌ १६४१ 
की जनगणना के अनुसार यह €४५४ थी ओर १६५१ की जनगणना के अनुंसार ६४६ | इससे यह 
स्पष्ट है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या में पिछले ४० वर्षों में हास ही हुआ है। नीचे दी हुई 
तालिका द्वारा यह बात और स्पष्ट हो जायगी | 
प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे ख््षियों की स'ख्या 


सन्‌ संख्या 
१६११ ६५४ 
१६२१ ६ ४६ 
१६३९१ ६४० 
१६४९१ € ४५४ 
१६४९ ६४६ 


अमी हाल में १९४१ की जो जनगणना हुईं है उससे पता चलता है कि इस बार भी स्त्रियों 
संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुईं है। इस जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत के चार राज्यों मद- 
रास, उड़ीसा, ट्रावनकोर-कोचीन तथा मनीपुर--में त्लियों की संख्या १००० पुरुषों पीछे क्रमशः 
१००४, १०२३, १००७, और १०३४ नारियाँ हैं। कुग में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या सबसे 
कम है अर्थात्‌ वहाँ १००० पुरुष के पीछे ८२६ नारियाँ | इसी प्रकार पटियात्रा और पूर्वी पंजाब में 
१००० पुरुषों के पीछे ८५२ ल्लियाँ और पश्चिमी बंगाल में ८६१ हैं | 

वेसे तो भारत में सब मिल्लाकर ब्लियों की जन्मसंख्या पुरुषों से अधिक रहती है परन्तु स्लियों के 
जीवन की अवधि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में कम है। कुछ वर्षों पूव राष्ट्र सच्ठ ((,०६०४९ ०7 
९७॥४०॥७) ने एक सूचना प्रकाशित की थी | इस सूचना में दिए हुए ऑँकड़ों का तुलनात्मक अध्य 
यन करने से पता चल्नता है कि भारत को छोड़कर अन्य देशों में स्लरियों की आयु'या जीवनावधि 
पुरुषों से अधिक रहती है। भारत में बालिकाओं की मृत्यु संख्या में १२-१३ साल की अवस्था तक कोई 
विशेष अन्तर नहीं आता | इस अ्रवस्था तक बालकों की मृत्यु संख्या ही अधिक रहती है, किन्तु इस 
अवस्था के पश्चात्‌ स्त्रियों की मृत्यु स ख्या में उत्तरोत्तर-बृद्धि होने लगती है| बारह-तेरह साल से लेकर 
४५ साल तक की अवस्था में ञ्लियों की मृत्यु संख्या काफी बढ़ती जाती है| स्लरियों की इस अवस्था में 
मृत्यु के कारणों को दृढ़ने जाने की आवश्यकता नहीं । यहाँ पुरुषों की अपेक्षा स्रियाँ के रहन-सहन का 
स्तर बड़ा गिरा हुआ है ।इसी बीच की अवस्था में स्त्रियों को मृत्यु संख्या का मुख्य कारण उन्हें अच्छी 
प्रसूति सहायता का न प्राप्त होना है | यहाँ का अधिकांश ज्ली वर्ग प्रसवावस्था में ही परत्लोक सिधार 
जाता है | | 

अ्रभी हाल में कुछ चिकित्सकों ने देश के तीन प्रमुख नगरों--मद्रास, कल्नकत्ता तथा 
बम्बई--में इस विषय सम्बन्धी जाँच-पड़ताल की | इससे यह पता चल्ना कि इन नगरों में ऋमशः 
१६“६, २४४ तथा ८'६ प्रति हजार के हिसाब से स्त्रियों की इस दशा में मृत्यु हो जाती है। 
१६३३ में सर जान भीगो की जाँच के अनुसार ग्रसवावस्था में २४४ प्रति हजार स्त्रियों की मृत्यु 
होती थी। कुत्र मिज्ञाकर भारत में प्रसूति अवस्था में १००० पीछे प्रायः २० ब्लियों की मृत्यु होती 
है जब कि इंगलैरड तथा वेल्स में १००० में केवल २६ माताएँ इस अ्रबस्था में काल की आस 
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बनती हैं | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि भारत में स्लियों को उचित प्रसूति सहायता नहीं प्राप्त 
होती | ग्रामों की तो बाव ही छोड़िये कुछ नगरों में भी ल्लियों की प्रसव सहायता की कोई अच्छी 
व्यवस्था नहीं है। ग्रामों में तो बहुत से स्थानों पर दाइयाँ हैं ही नहीं, या हैं तो बहुत कम और 
अकुशल | इस प्रकार भारत में उचित प्रसब-सहायता का प्राप्त होना भी स्लियों की म्॒त्यु संख्या सें 
वृद्धि का एक कारण है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बच्चियों के लालन-पालन की ओर भी विशेष 
थ्यान नहीं दिया जाता | अधिकांश ल्ञोग इस दिशा में उदासीन रहते हैं। कुछ समय पूर्व तो यहाँ 
की कुछ जातियों में बच्चियों को मार ही डाला जाता था, परन्तु अब इस पथा का प्रायः अ्रन्त हो 
चुका है। इनके अलावा हमारी निर्धनता, बाल्वविवाह, पर्दा प्रथा आदि कई कारणों से भी कितनी 
ही स्तनियों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। भारत में तो ल्लोग ल्लरियों की ओर से प्राय: 
उदासीन ही रहते हैं। बड़े-बड़े घरों में भी उनके स्वास्थ्य का उचित ध्यान नहीं दिया जाता। इन्हीं 
कारणों से यहाँ स्लियों की संख्या में उत्तरोत्तर हास होता जा रहा है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में कुल मिल्ांकर ह्लियों की संख्या पुरुषों से कम रहती 
है। उसके मुख्य कारणों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ 
पर स्लियों की चिकित्सा, उनकी प्रसूति-सहायता आदि की उचित व्यवस्था की जाय, गाँवों में 
शिक्षित तथा कुशल दाइयों का प्रबन्ध किया जाय जिससे मानव समाज का यह उपेक्षित वर्ग व्यथ में 
मृत्यु का ग्रास न बने | 


भारतीयों की आपयु-.- भारतीय जनसंख्या की समस्या पर विचार करते समय यहाँ के 
निवासियों की जीवनावधि के विषय में, श्रर्थात्‌ भारतीयों के आयु की विष्रय में कुछ कह देना 
अनुचित न होगा । जहाँ भारत अन्य कई बातों में दूसरे देशों से पिछड़ा है, वहाँ भारतीयों की औसत 
आयु भी अन्य देशों के निवासियों से कम ही रही है| अन्य किसी भी देश के निवासियों की आयु 
भारतीयों की आ्रायु से कहीं अधिक होती है । इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर लोगों के रहन- 
सहन का स्तर बड़े निम्नकोटि का है। जहाँ अन्य देशों के लोगों के रहन-सहन के स्तर में उत्तरोत्तर 
विकास हुआ है, वहाँ मारतीयों के रन-सहन में उत्तरोत्तर हास। लोगों के रहन-सहन का स्तर, 
उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, श्रादि का प्रभाव आयु की दृद्धि या हास पर अवश्य पड़ता है। 
कहना न होगा कि हमारे देश के निवासियों को किस प्रकार का भोजन प्राप्त होता है। यहाँ के 
निवासी जिस प्रकार का भोजन करते हैं, वह आवश्यक पौष्टिक तत्वों से वंचित रहता है, उसमें 
जीवन-रक्षक पदार्थों का श्रभाव रहता है | पौष्टिक भोजन तो दूर रहा यहाँ पर कितने ही ऐसे व्यक्ति 
हैं जिन्हें पेट मर मोजन भी नहीं मित्न पाता । ऐसी दशा में यह आशा करना कि भारतीयों की आयु 


अधिक होगी दुराशा मात्र है| 
नीचे दी हुई ताजिका से हमें कुछ अन्य देशों के निवासियों की आयु के विषय में थोड़ा 


परिचय मित्न जायगा | ह 


देश ओसत आयु ( वर्ष में ) सन्‌ 
न्यूजीलैएड ६७ १६ ३४-३८ 
ब्रिटेन ६२ १६३७ 
जापान पद १६३५-२६ 
सं० रा० अ्रमरीका ६५, १६४०-४१ 
सोवियत रूस ४४ १६२६-२७ 


ब्रिय्शि भारत २७ १६३९१ 


अन-संख्या डर 


इंगलैण्ड में गत वर्षों में, वहाँ के निवासियों की औसत आयु में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है । 
इसका आभास नीचे दिए हुये आ्ांकड़ों से लग जायगा-- 


सन ओसत आयु 
श्८६ १ ४४.१३ वर्ष 
१६३१ ५५४,६२ वर्ष 
१६३७ &२ वर्ष 


[कक 


उन लोगों की ग्रायु में इस वृद्धि का मुख्य कारण उनके रहन-सहन के स्तर का ऊंचा होना 
तथा चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा की सुल्लभता है। राष्ट्र सद्भ ने संसार के निवासियों की आयु सम्बन्धी 
जो आंकड़े एकत्रित किए, उससे यद्द पता चलता है कि भारत में लोगों की औसत आयु कितनी कम 
होती जा रही है । किसी भी देश के निवासियों की ग्रायु का सम्बन्ध वहाँ के आर्थिक जीवन से होता 
है। भारतीयों की आयु के कम होने का प्रभाव यहाँ के मी आशिक जीवन पर पड़ा है। आयु के कम 
होने के कारण यहाँ के निवासियों के श्रम का भारत के लिए उचित तथा पूरा उपयोग नहीं हो सका 
है । कितने ही मनुष्य जब श्रम के योग्य होते हैं, युवक होते हैं, तो काल के ग्रास बन जाते हैं, जिससे 
उनका कुछ उपयोग नहीं हो पाता । इसके अ्रतिश्क्ति यहाँ की स्त्रियों की मृत्यु संख्या मी अधिक है 
एक तो अपने सामाजिक सज्ञठन, दसरे उनकी आयु के कम होने के कारण हंम उनके श्रम को 
अच्छा उपयोग नहीं कर पाते । हम ऊपर ख्ियों की मृत्यु संख्या की अ्रधिकता के विपय में प्रकाश 
डाल चुके हैं | हमने देखा कि यहाँ पुरुषों की अपेक्षा ज्लियों की सख्या कम है । उनको स्याही 
कम नहीं है वरन्‌ उनकी आयु भी पुरुषों से कम है। स युक्त राष्ट्र अमरीका में स्लरियों की औसत 
आयु ६८६१, पुरुषों की ६३६५, जब कि भारत में ह्लियों की औसत आयु केवल २६"५६ और 
पुरुषों की २६६१ है | । | 

इधर भारतीयों के भोजन में पौष्यणिक आहार की कुछ अधिकता तथा चिकित्सा सम्बन्धी 
सुविधाओं की सुल्लमता के परिणाम-स्वरूप मारतीयों की आयु में कुछ इृद्धि हुई है। श्थू८श में य 
के' निवासियों की ओंसत आयु २३"६३ वर्ष थी, १६१३ में यह बढ़कर २७-वर्ष हो गई | परन्तु 
वृद्धि से हमें सन्‍्तोध कर लेने की श्रावश्यकता नहीं, हमें भारत में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता की 
अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी है, लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा कर,' मारतीयों की आयु 
में वृद्धि करनी है । ' 


आयु के अनुसार जनसंख्या का विभाजन---जनस ख्या का आयु के अनुसार 
वर्गीकरण एक पिरामिड-- जिसका कि आधार सबसे चौड़ा तथा सिर बिल्कुल पतला होता है--के 
रूप में किया जा सकता है। जितने बात्नक-बाल्निकाए उत्पन्न होते है वे 'सबके सच जीवित नहीं 
जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं उनकी सख्या कम होती जाती है। दसरे शब्दों में जनस ख्या का यह 
पिरामिड ज्यों-ज्यों ऊपर को व्ढ़ता जायगा त्यों-त्यों सड चित होता जायगा | ससार के अन्य देशों की 
अपेक्षा भारत में जन्म तथा मृत्यु दोनों सख्याएँ अधिक हैं। इस प्रकार भारतीय जनस ख्या क 
इस पिरामिड का आधार बहुत वस्तृत तथा सरा बहुत सक्लचित है। यहाँ सबसे अधिक बच्चों का 
जन्म होता है, परन्तु इंद्ध रत्री-पुरुषों की स ख्या अत्यन्त अल्प होती है| यहाँ ५० वष की अवस्था के 
उपरान्त बहुत थोड़े व्यक्ति जीवित बचते हैं। इस प्रकार हम इन व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों का 
कुछु उपयोग नहीं कर पाते । यूरोप में मनुष्य कम से कम ६०-६४ वष्ं की अवस्था तक जीवित रहक 
अपने अनुभव से देश को ल्ाम पहुँचाता है | वहाँ वह इस अवस्था तक बराबर काये करता रइता- है 
जब कि भारत में ४४ वष को अवस्था में ही वह अवकाश प्राप्त कर लेता है। साधारणतया यहा 

दे 


ध्प्पि 


डरे भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


४५ से ४० वर्ष तक की अवस्था वालों का उत्पादन का में सहयोग प्राप्त होता है जब कि यूरोप 
तथा अन्य पश्चिमीय देशों में १५ से लेकर ६४ वर्ष तक मनुष्य काय करता रहता है। नीचे १६३१ 
की जनगणना के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं के ख्री पुरुषों की स ख्या दी जाती है-- 


सन्‌ १६३१ की जनगणना के अनुसार आयु-समूह 


अवस्था पुरुष 
० २६*६ १ . २६५६ 
१० ३६ शेष २६९६ १ 
२० र्प्या६७ २७"०ष्प 
३० २३९६० | २२९३० 
० श्व्याः६० '.. शा २३ 
५० १४१३ १ १४९६५ 


“जन्म तथा मत्यु संख्या-भारतवर्ष में जन्म तथा मृत्यु ये दोनों सख्याएँ सब देशों से 
अधिक है। विवाह स स्कार की व्यापक्ता के कारण यहाँ जन्म संख्या सर्वाधिक है। यहाँ के अधिकांश 
लोग अशिक्षित, भूख, तथा दकियानूसी हैं॥ वे अपने कुटुम्ब की बढ़ती हुई स ख्या को रोकने में त्िल्कुल 
अ्समय हैं। यहाँ पर प्रत्येक विवाहित पुरुष पुत्रवान, प्रत्येक नारी सन्‍्तानवती होने की कामना 
रखती है। पुत्र उत्न्न करना धार्मिक कत्त व्य समझा जाता है। यहाँ के लोग अपुत्रस्य गतिर्नास्तिः 
की भावना को आगे रखकर चलने वाले हैं। अधिकांश मारतीयों के रहन-सहन का स्तर इतना निम्न 
है कि यरि बच्चों की संख्या अधिक बढ़ जाती है, कुट्ठम्ब बड़ा हो जाता है तो उनको इन सम्तानों के 
के पालन-पोषण में विशेष आथिक स कट नहीं उठाना पड़ता । सन्‍्तति निरोध के नियमों तथा स युक्त 
कुठम्ब॒ प्रणाली आदि के कारण भी यहाँ जन्म स ख्या अधिक रहती है । परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं कि जितनी अधिक सख्या में यहाँ बालक-बालिकाओं का जन्म होता हे, उतनी ही अधिक 
स ख्या में उनकी मृत्यु भी होती है| क्‍ 

यहाँ जितने बच्चे.उत्पन्न होते हैं उसका पाँचवाँ भाग एक वष की अवस्था में पहुँचते-पहुँचते 
मृत्यु का ग्रास बन जाता है। बालकों की इतनी बड़ी मृत्यु स ज़्या का मुख्य कारण बाल विवाह, 
कुशत्न दाइयों का अभाव, मातात्रों की मूखंता आदि है | निधनता के कारण हमारे बच्चों को उचित 
आहार नहीं प्राम हो पाता | जब बालक रोग असित होते हैं, उस समय भी उनकी चिकित्सा की उचित 
व्यवस्था नहीं हो पाती । हमारे घरों में स्वच्छुता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जिसके कारण 
अनेक बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और मृत्यु सख्या की वृद्धि में हाथ बेटाती हैं। इसके अतिरिक्त ये 
माताएँ जो किसी उद्योग-धन्धों में लगी रहती हैं, वे काम में व्यस्त होने के कारण बच्चों का उचित 
पात्नन-पोषण नहीं कर पातीं । 

यह तो हुई बच्चों की बात | हम ऊपर देख चुके हैं कि यहाँ स्त्रियों की भी मृत्यु संख्या 
अधिक है। यहाँ १५ से लेकर ४० वष की अवस्था तक ख्नियों की मृत्यु स ख्या में अधिकता रहती 
है । इसी विशेष अवस्था में ज्लियों की अधिकतर मृत्यु होने के कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१ ) बाल-विवाह या अपरिपक्व अवस्था में विवाह होने के कारण स्लरियों की एक बड़ी 
तंस्या को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। छ्षयी रोग तथा प्रसवावस्था के कारण कितनी दी 
ञ्लियाँ विवाह के दस वर्षों के अन्दर ही परलोक सिधार जाती हैं । 

(१ ) प्रसव काल के पूर्व तथा उपरान्त की अवस्था में स्रियों को उचित विश्राम 
नहीं मित्नता । ह ह 


जन-संख्या डरे 

( ३ ) प्रसव काल में ल्लियों को उचित प्रसव-सहायता नहीं आत द्ोती । भारत में कुछ अच्छे 
घरों को छोड़कर शेष स्त्रियों का प्रसव या तो उनकी पड़ोसिन त्रियों द्वारा होता है, या अ्शिक्षित व 
अकुशल् दाइयों दारा । 

प्रसिद्ध जनसंख्या विशेषज्ञ डा० श्ञानचन्द्र के अनुसार जीवन यात्रा करने वाले मनुष्यों 
४५ प्रतिशत तो १० वर्ष की अवस्था के पूर्व, तथा ६४ प्रतिशत ३० वर्ष की अवस्था के अन्दर ही 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर परल्ोक सिधार जाता है। सन्‌ १९४० में जन्न कि प्रति एक इजार में 
जन्म संख्या ३२ थी तो मृत्यु संख्या २९ थी | १६४० से इधर जन्म तथा मृत्यु संख्या में एक भारी 
उतार हुआ दहै। इसका परिचय नीचे दी हुई तालिका से लग जायगा | 


जन्म तथा सृत्यु सख्या ( प्रति हजार ) 
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जन्म तथा प्र॒त्यु संख्या सम्बन्धी जो विवरण ऊपर दिया जा चुका है उससे हमारी जन- 
संख्या सम्बन्धी समस्या की विभीषिका का परिचय मिल जाता है | हमें यह पता चल जाता है कि अन्य 
देशों की श्रपेज्ञा भारत में कितने अधिक बच्चों का जन्म तथा उनकी मृत्यु होती है। प्रो० का ने 
अपनी पुस्तिक भारतीय नज संख्या? ( त+ +&0 720%प्रॉ६४0४ ) में लिखा है कि यदि भारत 
में दुर्मिच्ञ और महामारी आदि भयंकर दुर्घटनाओं का भीषण प्रकोप न हुआ तो यहाँ की जन्म संख्या 
में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी इसके इसके अतिरिक्त भारतीय चिकित्सा सेवा ( [मतांब्त॥ 2०१- 
वध) 867"०0९ ) के एक विशेष अधिकारी का भी ऐसा विचार है कि बच्चों की मृत्यु में उतार के 
परिणामस्वरूप यदि मृत्यु संख्या में ओर अधिक कमी न हुई तो १६५१ तथा १६६१ की जन संख्या 
में क्रशः ६५ लाख तथा एक करोड़ दस लाख की और अधिक बृद्धि होगी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि १६४४ के उपरान्त से भारत की जन्म तथा मृत्यु दोनों संख्याओं 
में उतार हुआं है। यदि हम भारत के जन्म-मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों की तुलना पश्चिमीय देशों से 
करे तो हमें यह पता चल जायगा कि मारत में मृत्यु तथा जन्मसंख्या की क्‍या स्थिति है। 


(8पूर्वी पाकिस्तान को छोड़कर 
--फैबल भारतीय संघ का 
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जन्म तथा मृत्यु सखया ( १६४० ) 


' देश “जन्म संख्या - मृत्यु संख्या 
हालैण्ड २३ & 

यू० के० १७ १ 
'जमेनी . १७ ११ 
इटली: . . १७ श्ड 
फ्रान्स - श्ष्द श्६्‌ 
भारत : रेड श्र. 


इस प्रकार अन्य देशों की अपेन्ञा मारत में जन्म तथा मृत्य दोनों सख्याएँ अधिक हैं। 
हमारे देश में ये दोनों स ख्याएँ क्‍यों अधिक हैं, इसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। हमारा 
सामांजिक स गठन, हमारी चरम सीमा पर पहुँची हुईं निधनता, हमारे रहन-सहन के स्तर का नीचा 
होना, स्वास्थ्य के नियमों की अनमिशता, ,झ्रिकित्सा का अभाव, स्वच्छुता के नियमों का उल्लंघन आदि 
कितनी बातें; हैं जिनके कारण यहाँ की जन्म तथा मृत्यु दोनों संख्या अन्य देशों की अपेक्षा अधिक 
है। हमें आुपनी जनस ख्या सम्बन्धी समस्या को हल करने के -लिए इन दोषों को दूर करना 
आवश्यक है | 
वास्तविक उत्पत्ति की गति-..उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में जन्म 
तथा मृत्यु दोनों सख्याएँ अधिक हैं। निकट भविष्य में इस दिशा में कोई विशेष सुधार होने के 
लक्षण भी नहीं दिखाई पड़ते | अ्रतः हमें ' जनस ख्या की भावी *गति विधि का ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है। जनसंख्या की मावी गति विधि मालूम करने के लिये कुछ दिनों पूव तक.कोई निश्चित 
वेज्ञानिक ढंग नहीं था। अमी तक रेमन्ड पल्स आदि के सिद्धान्त"के अनुसार जन्म/्संख्या में से 
मृत्यु स ख्या'को घटा कर जन स ख्या के “भावी निष्कर्षों का ज्ञान प्राप्त किया- जाता थां। परन्तु 
डा० क्यूजयुस्किस की वास्तविक उत्पत्ति की नवीन प्रणाल्री से इस दिशा में काफी परिवर्तन हो गया है। 
उसकी इस परुँति से हम जन स ख्या के भावी निष्कर्षों का सही एवं निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकने , 
में संमथ हो सके हैं । उसकी वास्तविक उत्पत्ति सम्बन्धी स्थिति अ।जं सवमान्य- एवं प्रचल्षित है 
परन्तु क्यूंजयुत्किस के इस सिद्धान्त का उपयोग भारत में नहीं किया जां सकता । यहाँ की जनसे ख्या 
की पुस्तकों में पू्ण तथा सही ऑकड़े नहीं दिए रहते, इसलिए बिना सही आंकड़ों . की ग्रास्ि के 
वास्तविक उत्पत्ति के निष्कर्षों को निकालने के लिए क्यूजयुस्किस की वज्ञानिक प्रणाल्री नहीं अपनाई 
जा सकती | किन्तु इससे हमें कोई विशेष असुविधा नहीं है | क्‍योंकि यहाँ मिंन्न-मिन्न आयु - के मनुष्यों 
'के अनुपात में कोई विशेष परिवतन नहीं हो रहा है. जों कि जनस'ख्या पर विशेष प्रभाव डाल 
सके | अतः यदि हम यहाँ जन्म तथा मृत्य के आकड़ों पंर निर्भर रह कर जनसंख्या के भांवी 
निंष्कर्षों' को निकालें तो कोई विशेष भूल न होगी | जन्म संख्या से मृत्य संख्या को घटाकर हेम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत की जनस ख्या में प्रतिवष लगभग ५० लाख की वृद्धि होती रहेगी। 
.. दशाल्तर गमन तथा अवास  .( 0१००७४४00 )--किसी भी. देश क्री जनस ख्या 
पर जिन बस्तओ्नों. का प्रभाव पड़ता है. उनमें देशान्तर गन का, देश परिवतन का भी एक महत्वपूण 
स्थान है | यह परिवतन दो प्रकार का होता है - आन्तरिक या अन्तदंशीय तथा विदेशी या वाद्य । 
अन्तदेशीय प्रवास आकस्मिक, अस्थाई या स्थाई हो सकता है ।- एक प्रदेश से दूसरे: प्रदेश में, एक 
जिले से दूसरे जिलों में कुछ लोग थोड़े समय के लिए जाकर बस जाते हैं | यह. निबाल सामयिक 
होता है । स्थाई रूप से देश-परिवततन बहुत ही कम हुआ। करता है। लोगों का अपनी मातृभूमि के 
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प्रति प्रेम, उनकी रूढ़िवादी विचार धारा, उनकी नि्धनता, देश के अन्य भागों में श्रम सम्बन्धी स्थिति 
आदि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो प्रवास में रोड़ा अव्काती हैं, जिनके कारण लोग कूप-मण्डक बने 
पड़े रहते हैं । ु । कि है 
: यूरोप के इतिहास में प्रवास ने एक महत्त्वपूर्ण काय किया। एक जम॑न अथशास्त्री. के अनुसार 
चार सौ वर्षों के इस यंग में जब से अमरीका का पता चला तब से कुछ नहीं तो १०४ लाख लोग 
यूरोप से देश परिवर्तन कर चुके हैं| १६ वीं शताब्दी में १९ लाख आदमी अमरीका तथा अन्य 
स्थानों में जा बसे हैं। श्य४० से १९०० तक में स यक्त राष्ट्र के कम से कम १५ लाख आदमी इस 
प्रकार विदेशों में जाकर बस चुके हैं ।६8 
इस प्रकार हम देखते हैं अन्य देशों में जनस ख्या की समस्या को सुल्लभ करने के लिए 
प्रवास! ने अपना अच्छा सहयोग प्रदान किया है। भारतीय जनस ख्या की गतिविधि भी प्रवास 
द्वारा प्रभावित या. निश्चित हुई है। साधारणतया भारत के तीन लाख लोग राष्ट्रीयमए्डल के अन्य 
देशों में निवास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त १००,००० के लगभग लोग डच पूर्वी द्वीपसमूहं,. 
ड्चंगिनी, मैडागस्कर, अमरीका आदि देशों में प्रवास कर रहे हैं। प्रायः दो प्रकार के लोग भारत : 
से जाकर विदेशों में निवास कर रहे हैं--(अ्) वे श्रमिक जो कि शतंबन्दी कुल्ी प्रथा के अनुसार, 
किजी, नेटाल. मारिशश तथा पूवीं छीप समूह में ले जाए गए, अथवा विशेष रूप से लंका तथा 
मल्लाया को भेजे गये (ब) दूसरे प्रकार के वे लोग है जो किसी व्यापार व्यवसाय शिल्प कला आदि में 
झन्य देशों में लगे हुए हैं, जो यहाँ से धन प्राप्त करने के लिए विदेशों में गए हैं 
हम देख चुके हैं कि पिंछुले दशाब्दों. में यहाँ जनसंख्या में अनवरत वृद्धि हुईं है किन्तु जहाँ 
तक प्रवास का प्रश्न है, उससे हमें अपनी जनस ख्या की समस्या को हल करने में कोई विशेष 
हायता नहीं प्राप्त हुई | यहाँ से विदेशों को बहुत कम लोग जाकर बसे हैं। यहाँ से विदेशों. को 
लोग क्‍यों कम जाना पसन्द करते हैं, उसके कुछ कारणों का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इसके 
अतिरिक्त विदेशों में मारतीयों के साथ अ्रच्छा व्यवह्यर न होना भी एक कारण है | दक्षिण अफ्रीका 
'की वरण-विद्व घ की नीति इस बात की द्योतक है कि विदेशों में मारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं 
फ़िया जाता। विदेशों में भारतीयों को नागरिकों के उचित अधिकार नहीं प्राप्त होतें, उसके साथ अन्य 
गरिकों की माँति समान व्यवहार नहीं किया जाता। कोई भी देश भारतीयों को अपने यहाँ बसने 
ग्रादि की सुविधाएं नहीं देना चाहता । अतः प्रवास के द्वारा हम अपनी जनस ख्या की समस्या को 
सुल्ञकाने में समथ नहीं हो सकते | 


: यह तो हुईं विदेशों में प्रवास की बात | अब अन्तर्देशीय प्रवास को ले ल्लीजिये। थ्राजकल 
आवागमन के साधनों के बढ़ जाने से जनता का एंक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना सुगम हो गया. 
है किन्तु सवंसाधारण में अपना निवास स्थान छोड़ने की प्रवृत्ति बहुत कम है | इसका एक कारण तो 
यही है कि यहाँ कितने ही आदमी कृषि आदि का कार्य करते हैं.। जिसे सहसा छोड़ा नहीं जा 
सकता | परन्तु आर्थिक आवश्यकताएं कुछ त्लोगों को अपने घर का मोह छोड़कर अन्य स्थानों में 
शर्थोपाजन के हेतु जाने के लिए वाब्य करती हैं। कुछ व्यक्ति नौकरी आदि के लिए बाहर जाते रहते . 
है, इनर्म से अधिकाँरा को पहुँच अपने निकटवर्तती नगर या कस्बे तक ही होती है। कुछ आदमी 
अपने प्रान्त को छोड़कर दूर किसी दूसरे प्रान्त में जाकर बस जाते हैं। उदाहरण के लिए मारवाड़ी 
लोग इस समय बंगाल, आसाम, हेद्राबाद आदि में बसे हुए है| इसी प्रकार बंगाली, पंजाबी 
गुजराती आदि भी प्रवास में खासे उद्योगी रहे हैं | यद्रपि अन्तप्रन्तीय प्रयास का क्षेत्र बहुत कम है 
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४६ भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


फिर भी उसने कुछ क्लत्रों के आर्थिक जीवन में अच्छा कार्य किया है। आसाम के चाय के बगीचे 
निहार, मद्रास, तथा मध्यप्रदेश के श्रमिकों से भरे पड़े हैं | बह्मपुत्र की उबंरा घाटी में मैमनसिंह तथा 
पूर्वीय अंग्राल्न के कितने ही व्यक्ति जा बसे हैं। बंगाल के कितने ही उद्योग-घन्चे, बिहार, उड़ीसा, 
उत्तरप्रदेश के पूर्वीय भाग के श्रमिकों द्वारा चल्न रहे हैं। बम्बईं में भी कितने ही अन्य प्रान्तों के लोग 
जाकर बस गए है। 

भारतवर्ष के विभाजन के परिणामस्वरूप लाखों की स ख्या में शरणार्थी भारत के विभिन्न 
भागों में त्रा गए. हैं। हिन्दू और सिक्‍्ख लोग पाकिस्तान से यहाँ आए हैं और यहाँ से कुछ मुसलमान 
पाकिस्तान को चले गए. हैं| यह एक असामयिक घटना थी परन्तु इसने मारत की जनस ख्या 
की समस्या को और भी जख्लि बना दिया है । 

जन स्वास्थ्य--जनस ख्या की समस्या का अध्ययन करते समय हमारा ध्यान उस प्रदेश 
या देश की जनता के स्वास्थ्य की ओर स्वभावतः आकर्षित हो जाता है। स्वास्थ्य का प्रभाव जन 
सछ्या की कुशलता, उसकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। भारत की अ्रधिकांश जनता अशिक्षित है। 
वह स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता के नियमों से बहुत कम विज्ञ है। यहाँ के कुछ प्रदेशों की जलवायु भी 
इस प्रकार की है जिससे अनेकों दूषित तथा छूत की बीमारियाँ जैसे द्ेजा, महामारी, चेचक, मलेरिया 
आदि आसानी से अपना अड्डा जमा लेती हैं | तपेदिक या क्षयरोग की तो बात ही क्‍या है। आज 
हजारों युवक इस भयंकर रोग से ग्रस्त हैं | भारत में बहुत कम ऐसे माग हैं जो इस प्रकार की दूषित 
बीमारियों से बचे हुए हैं, जिनमें मलेरिया आदि का प्रकोंप नहीं है । 

अतएव यहाँ के जनसमुदाय के स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करने के लिए सबसे पहली आधव- 
श्यकता स्वास्थ्य के नियमों का ग्रचार तथा चिकित्साज्षयों का उचित प्रबन्ध करना है | जब तक 
साधारण आदमी शिक्षित नहीं हो जाता, उसे स्वास्थ्य तथा स्वच्छुता के नियमों का ज्ञान नहीं हो जाता 
तब तक यहाँ की जनता के श्रम का हमें पूरा पूरा ल्ञाभ नहीं प्राप्त हो सकता । 

-हमें आज अपने स्वास्थ्य इत्यादि को अच्छा करने के लिए; सरकार का ही मुह नहीं ताकना 
चाहिए | आवश्यकता इस बात की है हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने रहन-सहन के स्तर को 
ऊँचा करने के लिए, कमर कस ले, वह राष्ट्र की आय बढ़ाने के लिए. दृढ़ प्रतिश्ञ हो जाय । वह अपने 
करत्तव्य को अच्छी तरह सममे, स्वास्थ्य रक्षा के आवश्यक नियमों का पालन करे तथा दूसरों को ऐसा 
करने के लिए वाध्य करे। ऐसा कि बिना देश के समृद्धि और शक्तिवान होने की आशा करना 


दूराशा मात्र होगी । 

भारत में विवाह का ग्रश्न--भारत में शादी या विवाह की व्यापकता किसी से छिपी 
नहीं है | विवाह करने के लिए धम पथ-प्रदर्शित करता है, तो हमारी सामाजिक रीतियाँ, उसको कार्य- 
रूप में परिणित करती हैं। कोई भी पुत्रहीन हिन्दू मुक्ति की तब तक आशा नहीं कर सकता जब तक 
कि उसके सन्तान नहीं होती, अतः यह विवाह समाज का एक अनिवाये बन्धन माना गया है। विवाह 
से हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाय पड़ेगा, हमारी निर्धनता में कहाँ तक वृद्धि होगी, इस बात का 
कोई ध्यान नहीं रखता। शादी होना आवश्यक है इसलिए वह होती है, त्लरी आती है िर जीवन 
सगिनी के रूप में न वरन्‌ एक भोजन बनाने वाली सेविका या दासी के रूप में | पुत्र भार स्वरूप 
नहीं होता इसलिए कि उसका होना आवश्यक है; व्यय का भार बढ़ा हुआ इसलिए, नहीं मालूम पड़ता 
क्योंकि यहाँ रहन-सहन का स्तर निम्न है। १६३१ की जनगणना में अनुसार यहाँ ४७ प्रतिशत पुरुष 
तथा ४६ प्रतिशत स्त्री विवाहित थे | ये आंकड़े संसार के श्रन्य देशों से कहीं अधिक बड़े हैं | 

जहाँ तक विवाह का सम्बन्ध है, उसे किसी सीमा तक मान्य समझ जा सकता. है किन्तु 
हमारे विवाह-विषयक ऐसी बुराइयाँ एवं कुरीतियां हैं जिनसे हमारा सामाजिक जीवन जजर हो गया 
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है । यहाँ १९ अपरिपक्व अवस्था म॑ विवाह की प्रथा अत्यन्त प्रचलित है| इस बाल विवाह का प्रभाव 
जन समुदाय के स्वास्थ्य पर बहुत गहरा पड़ता है | बाल्यावस्था में विवाह हो जाने के कारण कितनी 
दी बाल नारियों मृत्यु का ग्रास बन जाती हैं। कितनी नारियाँ पति विहीन हो जाती हैं। यहाँ विध- 
वाओ्रों को स ख्या कुछ कम नहीं । श्राज यहाँ १४ से ४० वर्ष को अवस्था को £ लाख से भी अधिक 
महिलाएं बेधव्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। हिन्दुओं म॑ मुसलमानों से विधवाओं की स ख्या अधिक 
। यहाँ प्रति एक हजार में १५ से ४० वर्ष की अवस्था की १२४ विधवाएँ हैं जब कि मुसलमानों 
में केवल ६१ । हिन्डुओं में पुनर्विवाह धर्म के द्वारा मान्य नहीं इसलिए अन्य देशों की अपेक्षा हिन्दू- 
विधवाओं की .स झ्या अधिक है । 
पश्चिम में जनसंख्या का प्रश्न--ऊपर हम जनसंख्या सम्बन्धी समस्या के विभिन्न 
पहलुओं पर प्रकाश डाल चुके | अब हम यहाँ पश्चिमीय देशों की जन संख्या विषयक कुछ प्रश्नों पर 
विचार करेंगे | गत महायुद्ध के पूव के दिनों में पश्चिमीय देश अपनी जनसंख्या में वृद्धि चाह रहे थे | 
अंगेज विचारकों का ऐसा अनुमान था कि यहाँ पर सनन्‍्तान की भारी कमी पड़ जायगी | फ्रान्सीसी 
लोग भी इस दिशा में प्रयत्नशील थे | वे जनवृद्धि के लिए लोगों को बराबर प्रोत्साहित करते थे | फ्रांस 
में जिन लोगों के घर में अधिक सनन्‍्तानें होती थीं उन्हें कर, शिक्षा, रेलवे-टिकटों आदि में अनेक सुबि- 
घाएँ प्राप्त होती थीं | जमंनी में हिटलर ने जनवृद्धि के कितने ही उपायों का प्रचार किया था | इव्ल्ली 
म॑ मुसोलिनी ने अपने जनता का ध्यान जनवृद्धि की ओर आकर्षित कर रखा था। वहाँ जिन माताश्रों 
अधिक सन्‍्तान होती थी उन्हें पुरष्कृत किया जाता था । उस समय इस बात पर ग्रायः जोर दिया 
जाया करता था कि बिना अच्छी जनसंख्या के कोई भी देश साम्राज्य स्थापित करने में सफलता नहीं 
प्राप्त कर सकता । 
इस प्रकार ये सब यूरोपीय शक्तियाँ जनवृद्धि की ओर बड़ी प्रयक्ञशील थीं | फलत्वरूप १८७० से 
१६३० तक में इन देशों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुईं । इसका परिचय नीचे दी हुई तालिका 


से चत्र जायगा | 


देश सन्‌ सन्‌ ६० वष में वृद्धि 
१८:७० १६३० हा 
जम॑नी ४१० लाख ६४० लाख पद ८९८, 
इय्ली २७० ,, ४१० ,, २९.८ 
कान्स २३७० ,, ४०० ,, पा 
इंगलेंड तथा वेल्स २३० ,, ४०० ,; ७४०५८ 
यूरोप 4 शा ४०६० ,, ६४५८ 
भारत २६५४० ,, २४३० ,, २३५ 


प्रथम महायुद्ध के काले बादलों के मंडराने के बावजूद भी फ्रान्स को छोड़कर अन्य, पश्चिमीय 
देशों में १६११-२७ के बीच जनसंख्या में बड़ी अबाध गति से वृद्धि हुईं | जहाँ तक यूरोप का सम्बन्ध 
है, माल्थस का सिद्धान्त गलत सिद्ध हो चुका है। यूरोप की जनस ख्या की दृद्धि ज्यमितिक रूप में 
नहीं हुई हैं। 
[मालथस नामक अथशाज्री का यह सिद्धान्त है कि यदि कोई बाधा उपस्थित न हो तो देश 
की जनस ख्या की वृद्धि ज्यमितिक शअ्रथत्‌ १, २, ४, ८, १६, ३२ या १, ३, ६, २७, ८१, २४३ 
आदि के हिसाब से बढ़ती है । यदि जनता की यह वृद्धि नियमित रूप से न रोकी जाय तो दरिद्रता या 
ईश्वरीय प्रकोप द्वारा उसका ह्ास होता है। राज्यों में परस्पर युद्ध छिड़ जाता है, भांति-मांति के रोग 


फैलते हैं और बालकों की मृत्यु स ख्या बढ़ जाती है । 


श्र भारतीय!श्रभशास्त्र का विवेचन 


आज अधिकतर विद्वान. आदर्श जनसंख्या के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, मालथस के 
सिद्धान्त के अनुसार इसका आधार भी केवल आर्थिक ही हे] । 

आज से सौ वर्ष पूव की अपेक्षा यूरोप अधिक सम्रद्ध है। वहाँ के निवासियों के रहने का 
स्तर काफी ऊँचा हो गया है। लोगों की आयु में भी इृद्धि हो गई है । अब लोगों को यह भावना कि 
उनके अधिक सन्ताने- हों, समाप्त हो गई है, अब तो वे कम से कम सन्तान चाहते है। इसी कारण से 
फ्रान्स, जर्मनी, यू० के०, स्वीडेन, आपश्ट्रिया में आज वास्तविक उत्त्ति की संख्या एक से भी कम है । 

डा० क्यूकजिन्सकी के अनुस थानों से यह स्पष्ट हो गया है कि यूरोप के सब औद्योगिक दृष्टि 
से प्रधान नगरों में जनसंख्या की उत्पत्ति में कमी हो गई है | आस्ट्रेलिया में भी डा० चाल्स का 
अनुमान है कि जनसंख्या का हास हो रहा है, उसके उत्पादन में कमी हो रही है | उनका कथन है 
कि चाहे मृत्यु संख्या में कितनी ही कमी हो किन्तु ब्रिटेन तथा अन्य स्थानों से जनसंख्या की कमी 
को रोका नहीं जा सकता | ब्रिठेन की जनसंख्या में इस पतन या हास का "करण न तो कोई देवी 
प्रकोप है और न पुरुषों की शिथिलता ही । प्रो० हैरड के अनुसार वहों जनसंख्या के हास के मुख्य 
रूप से दो कारण हैं--सबसे पहला कारण तो यह है कि वहाँ के निवासियों के रहन-सहन के स्वर में 
काफी वृद्धि हो गई है | लोग सन्‍्तान उद्यत्ति की अपेक्षा बेभवशाली जीवन व्यतीत करना अधिक पसन्द 
करते हैं। इसके अतिरिक्त अब लोग यह अच्छी तरह समझ गए हैं क्रि अधिक सन्तानोलत्ति का स्वास्थ्य 
तथा सम्पत्ति दोनों पर बुरा असर पड़ता है । परिवार के सुख ओर शान्ति में बाधा पड़ती है। इन्हीं 
कारणों से/यूरोप आदि देशों में जनसंख्या की बुद्धि का खोत मन्दगामी हुआ है । 

भारत में जनसंख्या की संमस्या--ऊपर भारतीय जनसंख्या की स्थिति सम्बन्धी कुछ 
जातव्य बातों पर प्रकाश डाला गया | श्रब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या भारत में अत्यधिक जन- 
संख्या है! इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह सम लेना चाहिये कि वास्तव में अत्यधिक 
जनसंख्या का तात्र्य क्‍या है। अत्यधिक जनसंख्या की समस्या का आदश जनसंख्या के विचार से 
चडा घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रत्येक देश के लिए एक आदश जनसंख्या हो सकती है जो कि उस देश के 
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साथनों के अनुकूल होती है, ऐसी आदरश जनसंख्या की कुशलता,पूर्णता, उसका भरण पोषण, उसका 
स्वास्थ्य आदि सरलता से चलाया जा सकता है | यह आदश जनसंख्या कोई एक निश्चित जनसंख्या 
नहीं होती । उसका सम्बन्ध उस देश के प्राकृतिक साधनों तथा उनके विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित 
रहता है | यदि किसी देश में इन साधनों का पूर्र रूप से विकास नहीं हुआ है तो यहाँ छोटी से छोयी 
जनस ख्या का भी निर्वाह होना सरल नहीं होगा । इसके विपरीत यदि इन साधनों का पूर्ण बिकास हो 
चुका है तो वहाँ बड़ी से बडी जनसंख्यां भी सरलता से अपना जीवनन्यापन कर सकती है। 

एक निश्चित जनसंख्या अपने देश के साधनों का अच्छा से अच्छा उपयोग कर देश को 
समृद्धशाली बना सकतीं है। यदि. यह संख्या आदश जनसंख्या से कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय 
वास्तव में जितनी आय होनी चाहिये उससे कम होगी, क्योंकि वह जनसंख्या अपने देश के प्राकृतिक 
साधनों का यथेष्ट विकास करने के लिए, पर्यास न होगी | यह तो कम जनसंख्या की बात हुई | इसके 
विपरीत यदि जनसंख्या अ्रत्यघिक है तब भी प्रति व्यक्ति आय जितनी होनी चाहिये उससे कम होगी । 
ऐसी होने का मुख्य कारण जनसंख्या का आदश ज़नसंख्या से अधिक होना होगा। क्‍ 

अ्रत्यधिक जनसेख्या की दशा में तथा अत्यधिक जनसंख्या की ओर अग्रसित होने वाली 
प्रवुत्तियों में कुछ अन्तर होता हैं। अ्रत्यधिक जनसंख्या की स्थिति में कोई भी देश पहले से ही अत्य- 
घिक जनसंख्या से युक्त होता है, और वहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी होनी चाहिये उससे :कम होती 
है । ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या में कुछ भी कमी हुई तो अति-व्यक्ति आव में बद्धि हो जायगी ॥ 


ज॑न-संख्या 8 


यदि किसी देश की जनसंख्या में उत्तरोत्तर अत्यधिक वृद्धि होती चल्ली जा रही है और 
प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है तो ऐसी स्थिति को यह कहा जायगा कि वहाँ अत्यधिक जनस ख्या 
की प्रवृत्ति है| मारत की तरह अन्य कुछ देशों में अत्यधिक जनस ख्या की प्रद्वत्ति या अत्यधिक जन- 
संख्या की स्थिति हो सकती है। प्रोफेसर कार सानन्‍्डस ने अत्यधिक जनसंख्याको ऐसे अधिक लोगों की 
जतस या कहा है जिनकी स ख्या कुब्न उत्पत्ति से कम होती है । 

क्या भारत में अत्यधिक जनसंख्या है १--अब हमें वह देखना है कि क्या भारत 
में अ्रत्यधिक' जनस ख्या है ? इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के मतों में काफी अन्तर है। कुछ लोगों 
का ऐसा विचार है कि मारत में अत्यधिक जनस ख्या नहीं है| इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि 
भारत में जनस ख्या का घनत्व कतिपय यूरोपीय देशों से कम है तथा यहाँ प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा 
में हैं। परतु यह धारणा उपयुक्त नहीं। निसस्देद हमारे प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में हैं 
परन्तु उनका उपयोग भत्नीमाँति नहीं किया गया है| जब हम यह विचार कर रहे हों कि किसी देश की 
जनस ख्या अत्यधिक है या नहीं तो हमे वहाँ के वास्तविक प्राकृतिक साथनों के आधार पर ही अपना 
निष्कर्ष निकालना चाहिए न कि सम्मानित साधनों पर । यरि हम अपने वत्त मान प्राकृतिक साधनों का 
. विचार करें तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि हमारी इस वत्त मान जनस ख्या का घनत्व भी 
भारस्वख्य है | वे देश जिनकी जनस ख्या का घनत्व हमारे देश से अधिक है, वे हमसे अधिक समृद्ध 
हैं और वे और भी अधिक जनस ख्या का भार वहन कर सकते हैं जितना हम नहीं कर सकते | यदि 
हमारे देश में इतनी अधिक जनस ख्या न होती तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ प्रति व्यक्ति 
आय आज की अपेज्ञा अधिक होती । यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी स ख्या कुछु भी उत्पादन नहीं 
करती | यदि भविष्य में भारत किसी प्रकार प्रति एकड़ भूमि में अधिक अन्न उत्पन्न करने लगे, 
कारखानों में सस्ते दामों पर वस्तुओं का निर्माण करने लगे, अ्रपनी खनिज सम्पत्ति को ओर अधिक 
निकाल कर उनका भज्ली प्रकार उपयोग करने लगे तो वह भी अधिक जनस ख्या के भार को वहन 
कर सकेगा अपने निवासियों के रहन-सहन के स्तर को भी अधिक ऊंचा कर सकेगा । परन्तु हमें यह 
स्वीकार करना होगा कि आज मारत में जनस ख्या उस स ख्या से कहीं अधिक है जिसका वह आसानी 
से भार-वहन कर सकता है| 

.. इस सम्बन्ध में कुछ लोग यह भी कहा करते हैं कि हम दिनोंदिन प्रति व्यक्ति आय में इद्धि 

पा रहे हैं तो फिर ऐसी दशा में अत्यधिक जनस ख्या का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इस विषय में हम 
यह कहकर उपरोक्त मत का खण्डन कर सकते हैं कि यदि हमारी जनस ख्या में इतनी अधिक बृद्धि 
न होती तो हमारी प्रति व्यक्ति झ्राय आज से कहीं अधिक रहती । हमारी राष्ट्रीय आय में उत्तरोत्तर वृद्धि 
हो रही है, पर साथ ही साथ हमारी जनस ख्या भी घट नहीं रही है | इसके अतिरिक्त हमारे रहन-सहन 
के स्तर में भी कोई बृद्धि नहीं हुईं है तो फिर हम यह केसे कह सकते हैं कि हमारी यह जनस ख्या 
ग्रत्यधिक नहों है । 

._.. इस सम्बन्ध में तीसरी बात यह भी कही जाती है कि भारत में चिरकाल् से श्रम या श्रमिकों 
का अभाव रहा है। एक अत्यधिक जनस ख्या वाले देश में श्रम का अ्रभाव होना सम्भव नहीं | 
इस सम्बन्ध में यह उत्तर दिया जा सकता है कि यहाँ अकुशल श्रमिकों का अभाव नहीं, अभाव तो 
कुशल या दक्ष श्रमिकों का है| ऐसे देश में जहाँ पर श्रमिकों को उचित शिक्षा देने की व्यवस्था न हो 
तो वहाँ यदि कुशल श्रमिकों का अभांव है तो कोई आश्चय की बात नहीं। श्रम के अ्रभाव वाली 
बात तो आज की बात नहीं वह कई साल पहले की है | इस प्रकार जो लोग श्रम के अमाबव वाली 
बात का सहारा लेकर यह कहते हैं कि भारत में अत्यधिक जनस ख्या नहीं है, उनका कथन 
उचित नही है। 

फा» ७ 


पू० भांरतीय अथशाल्न का विवेचन 


इस प्रकार हम देखते हैं कि मारत की जनस ख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। 
यहाँ जितनी सन्तानोत्यत्ति हो सकती है उतनी बिना किसी रुकावट के होती है। यहाँ के लोग सन्तानों 
की इस उत्पत्ति को रोकने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते | संतति-निग्नह के न तो वे प्राकृतिक और न 
कृत्रिम उपायों को ही काम में लाते हैं | हमारे यहाँ जनस ख्या की अत्यधिक दृद्धि होती चली जा 
रही है इस बात का एक और प्रमाण है। हम ऊपर प्रसिद्ध अथशाश्री माल्थस के पिद्धान्त्‌ पर 
थोड़ा सा प्रकाश डाल चुके हैं| उसके अनुसार जब्र किसी देश की जनस ख्या की इंद्धि का खोत 


च्न््क 


श्रवाधित गति से. प्रबाहित-झेता है तो उसको इस प्रवाह में कुछ प्राकृतिक रुकावट आती हैं। 
मृत्यु सख्या में वृद्धि होने लगती है, बा, दुर्भिक्ष तथा महामारी आदि प्रकृति के मीबण प्रकोप अपना 
आतंक जमाने लगते हैं, खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता है। हम यह देख चुके हैं कि माल्थस 
का यह उिद्धान्त पाश्वात्य देशों के लिए तो सही नहीं सिद्ध हुआ किन्तु उसका यह सिद्धान्त मारत के 
लिए उपयुक्त ठहरता है। आज यहाँ खाद्याभाव की विभीषका, हैजा, चेचक्र, महामारी आदि प्रकृति 
के भीषण प्रतिनिधियों का साम्राज्य छाया हुआ है जिसके कारण मृत्यु संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रही है । 
भारत में मृत्यु सख्या से जन्म संख्या की अधिकता यह स्पष्ट करती है कि यहाँ जनस ख्या की 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती चल्ली जा रही है। १६३१ की जनगणना के आयुक्त डा० हइन ने अपनी रिपोट 
में कहा था कि “इस देश की जनस ख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हैं| यहाँ की जनस ख्य। की वृद्धि 
इतनी अधिक हुई है कि केवल दृद्धि ही क्रॉस या इटली की कुल जनस ख्या से अधिक हो जाती है। 
इसके पश्चात्‌ श्री ईंव्स महोदय ने भी हमारा ध्यान जनस ख्या की इस अत्यधिक वृद्धि की ओर 
आकर्षित किया था। इसका विशेष परिचय पीछे दिए हुए श्रॉकड़ों से लग गया होगा | यहाँ पर 
'ह्लियों तथा बच्चों की मृत्यु सख्या की श्रधिकता, लोगों की आयु का कम होना, प्रति व्यक्ति आय. का 
कम होना आदि बातें इस बात के पर्यास प्रमाण हैं कि भारत की जनस ख्या अत्यधिक है। प्रसिद्ध 
विद्वान डा० राधाकमल मुकर्जी, श्री पी० के० वन्तल्न तथा डा० ज्ञानचन्द्र के अनुसार भारत की 
जनस ख्या अपने खाद्योत्पादन से कहीं अधिक बढ़ती चल्ली जा रही है ।द० राधाकमल मुकर्जी ने , 
लिखा है #कि जब देश में साधारणतया फसल ठीक रहती है तब भी उस वर्ष बारह प्रतिशत 
जनता के लिए मोजन का श्रभाव रहता है। श्री पी० के० बन्तल ने भी यह हिसाब लगाया था कि 
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१६१३-१४ से १६३५-३६ तक के समय २ के समय में जनस ख्या में प्रतिवष एक प्रतिशत की बृद्धि हुईं जब्र कि 
अन्नोत्पादन मे प्रतिवर्ष ०६५ के हिसाब से औसत वृद्धि हुई | इससे यह पता चलता है कि हमारी 
जनस ख्या की वृद्धि के साथ ही साथ हमारे अन्नोत्पादन में उसी गति वृद्धि नहीं है । 
इसके विपरीत डा० पी० जे० ठामस का कहना है कि १६२०-२१ तथा १६३०-३१ में जब 
कि जनस ख्या में १०४ प्रतिशत बृद्धि हुई तब अन्नोत्रादन में १६ प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन 
में ५१ प्रतिशत वृद्धि हुईं। 
इस विषय में हम कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारी सबसे 
दी कठिनाई सही आंकड़ों का न प्राप्त होना है । यदि डा० थामस का मत सही है तो हम कह सकते 
हैं कि माल्थंस के सिद्धान्त के अनुसार भारत में अत्यधिक जनसंख्या नहीं है। यदि डा० मुकर्जी के 
विचारों को सही मान लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि भारत में अत्यधिक जनसंख्या है। 
इन दिनों की खाद्य परिस्थिति की भीषणता से हम सभी लोग परिचित हो चुके हैं| देश में खाद्याभाव 








# देखिए राधाकमल मुकर्जी कृत 'फूड श्रनिंग फार फोर हंड्रोड मिलियन्स |? 


जन-संख्या 8५ 
जिस सीमा पर पहुँच घुका है उससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि के हिसाब से 
इमारे खाद्योत्पादन में कोई दर्द नहीं हुई है । 
| कुछ भी हो हम यह निन्‍्सन्देद कह सकते हैं कि देश की जनसंख्या अ्त्यूधिक है और यदि इस 
वद्धि पर कोई नियन्त्रण न रखा गया तो्‌ उसका परिणाम भयंकर होगा । 

जनसंख्या की वृद्धि की रोकने के उपाय--हम यह देख चुके हैं कि भारत की जन- 
सह्या अ्त्यविक है| अत्र प्रश्न उठता है कि हम अपनी इस समस्या को केसे सुल्लकावे, इस रोग से 
ग्रस्त समाज को कैसे मुक्त के | अपनी जनसंख्या की इस समस्या को हल्ल करने के लिए हमारे सामने 
दो ही मुख्य उपाय है--(£) राष्ट्र की आय में वद्धि की जाय, देश का ओद्योगिक सन्जंठन किया जाय 
अपने प्राकृतिक साधनों का सदुपयोग कर उनका विकास किया जाय और इस प्रकार अपने देश को 
जन-संख्या के अधिक से अधिक भार को वहन करने योग्य बनाया जावे | 

इसके अतिरिक्त जनसंख्या »गबद्धि की इस समस्या को हल करने के लिए, कुछ अन्य प्रति 
बन्धक उपाय भी हैं। कहने की आ|बश्यकता नहीं कि भारत म॑ जनसंख्य। को अ्रतिवद्धि को रोकने के 
लिए जैसा कि माल्थस ने अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, कुछ प्राकृतिक उपाय स्वतः चल्न रहे 
हैं। परन्तु इससे हमारी समस्या का दल होना हितकर नहीं । हमारा देश निर्धनता के विकरात्न पाश 
में आबद्ध है । इस नि्धनत। को दूर करने के लिए, हमें ग्रपनी जनसंख्या को इस अतिव॒द्धि के निय॑- 
त्रणु के लिए. कुछ नैतिक उपायों का सहारा लेना पड़ेगा | 

कुछ विचारशील व्यक्तियों का यह कथन है कि जनसंख्या की इस वद्धि को रोकने के लिए 
सबसे अच्छा तरीका संयम और ब्रह्मचय का पालन है | किन्तु हम प्रत्येक साधारण मनुष्य से यह 
आशा नहीं कर सकते कि वह सदा-सबंदा अपना जीवन संयम से ही व्यतीत करेगा। यह उपाय केवल 
उच्च विचार वालों के लिए ही उपयुक्त हो सकता है, सवंसाधारण के लिए यह व्यवह्यरिक नहीं | इसके 
अतिरिक्त चिहित्सा शात््र विज्ञों तथा आज के मनोवेश्ञानिकों का भी यह कथन है कि यदि विवादित 
स्री-पुरुष लगातार एक लम्बे असे तक इन्द्रिय-निम्रह करें तो इसका उनके मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव 
पड़ेगा | ' ॥ | 
इस प्रकार हम यह देखते हैं कि संयम-नियम के नैतिक नियमों से हम जनसंख्या की इस अति- 
वृद्धि को रोकने मे पूणु रूप से सफल नहीं हो सकते इसके लिए हमें कृत्रिम उपायों का ही सहारा लेना 
पड़ेगा । सन्‍्तति निग्नह के कृत्रिम उपायों का प्रचार पाश्चात्य देशों में बहुत है। इन कृत्रिम उपायों के 
विपय में कुछ छोगों का प्रबल्ल विरोध है | सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि यह उपाय अनैतिक 
है, साथ ही साथ यह अप्राकृतिक भी है। इस प्रकार के कृत्रिम उपायों के प्रचार से योनि सम्बन्धी 
व्यभिचार का प्रसार होगा | 

इसके अतिरिक्त चिकित्सा विज्ञों का यह विद्यार है कि इस प्रकार के उपायों से स्वास्थ्य ९ 
बड़ा बुरा असर पड़ेगा | इस प्रकार के कृत्रिम उपायों का प्रयोग केबल थोड़े से शिक्षित और ऐसे 
वाले व्यक्ति ही कर सकेगें, निधन मनुष्यों को इस प्रकार के उपायों से कोई ल्ञाभ नहीं होगा | परन्तु 

स प्रकार के विरोधी विचारों की विशेष चिन्ता न करनी चाहिये। इस प्रकार के विचारों औ< 

श्रमावों के होते हु ? भी हमें ऐसे चिकित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए. जो कि सन्तति निगम्नह के 
उपायों को जन समुदाय के सामने रखते हुए, उनका प्रचार और प्रसार करें। तथापि प्रारम्भिक अ्रवस्था 
में ऐसे प्रचार का दुरुपयोग ही होगा किन्तु बाद में इसका प्रभाव काफी श्रच्छा पड़ेगा | इसके अतिरिक्त 
ओर कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके द्वारा जनवद्धि को रोका जा सके | मारत सरकार के प्लानिंग 
और डेवलपमेन्ट ([?]4॥४77 2 ४70 4)0ए०।०])000॥) के भूत पूर्व सदस्य सर अदंशिर दयाल 
ने १८ जौलाई १६४५ में कनाडा के एक भाषण में यह कहा था कि मारत के श्राथिक जीवन के स्तर 


पर भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


को ऊँचा उठाने के लिए, राष्ट्रीय आय की वृद्धि करने के लिये सनन्‍्तति निम्नह की नीति का पात्तन 
करना अ्रतीव आवश्यक है । ॒ 

ग्रमरीका की प्रसिद्ध सन्‍तति निग्नह व्याख्यात्री श्रीमती मारगरेट से गर ने भारत में सनन्‍्तति-निग्रह 
की आवश्यकता बतलाते हुए यह कहा था कि सन्तति-निग्नह के नियमों का अनुकरण किर्य बिना, भारत 
के लोगों के रहन-सहन 'के स्तर को उच्च बनाने तथा वहाँ के ल्लोगों की प्रति-व्यक्ति आय की वद्धि करने 
का विचार निष्फल्न होगा । जनसंख्या के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० ज्ञानचन्द्र ने भी इस बात पर जोर दिया 
है कि बिना सनन्‍्तति-निग्रह के नियमों का प्रचार किए तथा औषधियों या दूसरे शब्दों में कत्रिम उपायों 
का प्रयोग किए बिना भारत में उत्पादन की वद्धि असम्भव होगी । 

हस प्रकार इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहाँ सनन्‍्तति-निम्नह के क्त्रिम उपायों के प्रचार की अंतीव 
आवश्यकता है। हाँ, यह अवश्य है कि पहले सन्तति-निग्नह का प्रचार शिक्षित समाज मे ही किया 
जावे. ऐसे ही लोगों में उसका प्रसार किया जावे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जो प्रगतिशील 
विचारों के हैं। इस बर्ग के लोगों के इन उपायों को अपना लेने का प्रभाव साधारण श्रमिक और 
क्षक वर्ग पर भी होगा । वे लोग मी ऐसे नियमों का पालन करने लगेंगे । 

जनसंख्या की समस्या को हल करने के लिये बाल-विवाह तथा प्रवास के विषय में पीछे कह 
चुके हैं | बाल-विवाह की प्रथा को रोकने के लिए हमें स्वयं प्रयत्नशील होना चाहिये । बाल्न-विवाह का 
जन्म तथा मृत्यु दोनों संख्याओं पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है| प्रवास के विषय में भी हम पिछले 
पृष्ठों पर सम्यक प्रकाश डाल चुके हैं | हम यह देख चुके हैं कि देश परिबतन के लिए भारतीयों को 
विदेशों में सुविधा प्रास नहीं है | श्रन्य देश यह नहीं चाहते कि यहाँ वाले वहाँ जाकर बसें | दूसरे 
भारतीयों की संकुचित मनोबृत्ति, उनका अपने देश के प्रति मोह भी इस दिशा में बाधक है | जहाँ तक 
ग्रन्तदेशीय प्रवास का सम्बन्ध है वहाँ हमें इस ओर बड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वतंत्र 
भारत में सरकार ने नदियों के विकास की बहुमुखी योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं के तैयार हो 
जाने से जनसंख्या के समान वितरण में सहायता मिल्ष सकेगी | . 

प्रारम्भ में हमें सन्‍्तति-निग्रह के प्रचार में, जनसंख्या की समस्या को सुलकाने के लिए अनेक 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा | यहाँ के लोगों की रूढ़िवादिता; कट्टरता, उनका संकुचित दृष्टिकोण 
इस दिशा में वाधक होगा | किन्तु हमें इन सब बातों की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिये । सरकार 
को भी इस दिशा में जोरदार क्रियात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है | 

एक आयोजित जनसंख्या ( & [287760 7709प8900 )--ऊपर हम यह 
देख चुके कि न तो प्रवास से और न अन्य नैतिक उपायों से ही हम जनसंख्या की इस समस्या को 
सुल्लका सकते हैं। अतः हमें अपने प्राकृतिक साधनों के अनुरूप ही जनसंख्या का वितरण करना 
होगा । इस समस्या को अपने प्राकृतिक साधनों के आधार पर ही सुल्रकाना होगा | स्वतंत्र भारत की 
सरकार ने १६५० में एक आयोजना तआ्रायोग ( 7?4॥079 00ऋाशांइछ07 ) की नियुक्ति 
की है| इस आयोग का कार्य देश के आर्थिक साधनों का उचित ज्ञान प्राप्त कर देश का नवनिर्माण 
करना होगा | यदि जनसंख्या की समस्या के सुलमाने का कार्य भी यह आयोग अपने हाथ में ले ले 
तो यह अत्युत्तम होगा। अच्छे निष्कष् पर पहुँचने के लिए हमें दस वर्षों में होने वाली जनगणना 
की रिपोट ही पर्याप्त न होगी, इसके लिए हमें विस्तृत आंकड़ों की आवश्यकता है । 

सन्‌ १६५४१ की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस दशाब्द में ( १६४१-- 
१६५१ ) में जन्म संख्या के दृद्धि-क्रम में उतार हुआ है, किन्तु साथ ही साथ मृत्यु संख्या में भी 
कमी हुईं है। इस प्रकार जनसंख्या की कमी का कोई विशेष त्ञाभ नहीं | दोनों जनसंख्याओं में समान 
रूप से कमी होने के कारण उसका कोई महत्व नहीं रह जाता | इससे यह समस्या हल नहीं होती। 


जन-संख्या ध३ 


जनस ख्या का अत्यधिक हेनना तथा कम होना दोनों एक ही समस्या के दो रूप हैं। आज की जन- 
ख्या में जो वृद्धि हो रही है वह आज के समाज के लिए एक चुनौती है। अतः इस समस्या को 

सत्॒काने के लिए वडी साववानी से कार्य करना होगा। भारतीय जनता के रहन-सहन के स्तर को 
ऊंचा उठाने के लिए, देश के आर्थिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम 
जनस ख्या की इस समस्या को सुलभाने की एक सुव्यवस्थित आयोजना बनावें। इसके लिए हमें 
निम्नलिखित वातों का ध्यान रखना होगा | 

जन-स्वास्थ्य--किसी मी देश की जनस ख्या भले ही वह परिमाण में कम हो, किन्तु यदि 
उसका स्वास्थ्य अच्छा है, सारी जनस ख्या स्वस्थ है तो वह एक अस्वस्थ अल्पायु किन्तु परिमाण में 
अधिक जनस ख्या की अपेज्ञा कहीं अच्छी है। यरि हमारे देश की जनता का स्वास्थ्य अच्छा है 
उसकी आयु अधिक होगी, वह देश के विकास में अधिक सहायता दे सकेगी | अतः जनता के 
स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए हमें सदा सावधान रहना चाहिए । उत्तम स्वास्थ्य वाली जनस ख्या 
का प्रदेश एक ज्ञीण एवं दुर्बल जनस ख्या वाले प्रदेश से कहीं अच्छा है | जन स्वास्थ्य को उत्तम 
बनाने के लिए हमें निम्नलिखित प्रयत्न करते रहना चाहिए | 

(अ ) अधिक औषधालयों तथा चिकित्सालयों की स्थापना--भारत में सुशिक्षित- 
चिकित्सकों तथा सुव्यवत्यित औषधालयों की बड़ी कमी है। आज कल्न भारत के नगरों में ४०,००० 
व्यक्तियों के बीच केंबल एक ओऔषधालय है। गावों में तो इससे भी गिरी हुईं दशा है। इसके अ्रति 
रिक्त रोगियों के निवास के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं है | चिकित्सालयों में स्थान पाने के लिए, 
रोगी को हफतों और महीनों ग्रतीज्ञा करनी पड़ती है। अतः चिकित्सालयों के बृद्धि की एक निश्चित 
योजना की बड़ी आवश्यकता है। गावों में चलते-फिरतें आषधालयों से बड़ी सहायता पह्ु च सकती 
है। आयुर्वेदिक, यूनानी, तथा होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों को वेश्ञानिक पद्धति पर आधारित कर 
उनसे अच्छा ल्लाम उठाया जा सकता है। 

अन्वेषण--कुछ मंयकर छूत की बीमारियों को दूर करने के लिए अन्वेषण कार्य की मी 
अत्यन्त आवश्यकता है। ऐसे अन्वेषणों से हमें काफी लाभ होगा । सबसे पहले तो हमें कुछ भयंकर 
बीमारियों से मुक्त होने के लिए सस्ती ओषधियाँ प्रात हो जायेगी, दूसरे आज करोड़ों रुपयों की जो 
श्रौषधियां हम विदेशों से मंगाते हैं उससे हमें छुट्टी मिल्ल जायगी, देश का धन देश में ही रह जायगा। 
प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय सरकार इस और काफी प्रय॒त्नशील है । 

स्वच्छुता--ग्रामों तथा नगरों दोनों स्थानों में छोगों को सफाई तथा स्वच्छुता आदि की शिक्षा 
देना भी अत्यन्त आवश्यक है आज हमारे ग्रामों ओर नगरों में जिस तरह से स्वच्छुता का लोप हो रहा 
है, उससे सभी क्लोग परिचित हैं। इसके लिए यदि हम सरकार पर ही निर्भर रहते हैं तो हमारा काम 
नहीं चलेगा, हमें स्वयं अपनी स्वच्छुत। का ध्यान रखना होगा । इस विषय मे' प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
कत्तव्यों को सममकर अपने उत्तरदायित्व का पालन करना होगा । आमों में मैजिक लैन्‍न्टने, प्रदर्शि- 
नियों तथा चल्नचित्रों द्वारा यह कार्य करना होगा | स्वाच्छुता के लिए पारितोषिक आदि का प्रल्लोमन 
दे लोगों को स्वच्छुता-प्रिय बनाना होगा। आरामों में शिक्षित तथा कूशल्न दाइयों की भी व्यवस्था 
रखनी होगी । 

पौष्टिक भोजन--जनस ख्या को कुशल एबं उत्तम बनाने के लिए हमें उसके लिए 
सन्वुल्षित भोजन का भी ध्यान रखना आवश्यक है। आज जो भोजन हमारी अधिकांश जनता को 
प्रात होता है, उसमें जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाने वाले पदार्थों' का अ्रभाव रहता है| उस 
भोजन में विटामिन, तथा प्रोटीन आदि जीवन रक्तुक पदाथ पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते । उत्तम 
स्वास्थ्य उत्तम आहार पर आधारित रहता है। यदि देश की जनता को सदा-स्वेदा पौष्टिक एवं स तु- 


! कक 


पूछ... भारतीय अथशाखत्र का विवेचन 


लित आहार प्राप्त होता जाता है, तो उसी कार्य कुशलता में भी उत्तरोवर इंद्धि होती जायगी | आज 
भारतीय जनता का अविकांशनिधनता के कारण पौष्टिक अहिर प्रात करने में अपने की असम 
पाता है। अतएव देश की जनसंख्या को कार्य कुशलता तथा उसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, 
उसको उचित तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था करनी होगी। 


उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता - कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी देश के 
निवासियों के रहन-सहन का स्तर उस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक स्थिति का परि- 
चायक होता है । रहन-सहन के स्तर के उच्च या निम्न होने का सम्बन्ध उत्त देश की जनस ख्या से 
होता है। हमारे सन्मुख आज यूरोप का उदाहरण है। हम देखते हैँ कि वहाँ के लोगों के रहन-सहन के 
स्तर ऊँचे उठ जाने से यहाँ की जनस ख्या की वृद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ा है | यदि भारतीय 
जनता के रहन-सहन के स्तर में भी इद्धि हो जाय तो सम्मबतः उसका भी यहाँ की जनस खझूया की डेढ्ि 
पर अच्छा प्रभाव ही पढ़ेगा । यहाँ के व्यक्तियों के सहन-सहन के स्तर को तभी उच्च किया जा सकता 
हैं जब कि यहाँ के कृषि तथा औद्योगिक उत्प[दन में पर्यात मात्रा में इंद्धि हो जाय | 

क्षि-उत्पादन--क्ृषि के उत्पादन में इद्धि तमी हो सकती है जत्र कि नहरों, नदियों या 
बाँधों के द्वारा सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाय । यही नहीं इसके लिये हमें कृषि की उन्नति के 
लिए वैज्ञानिक यंत्रों की भी आवश्यकता होगी । उसके लिए. अच्छी वेश्ञानिक खाद, तथा पतों के 
उल“-फेर से भी कृषि का उत्पादन अच्छी तरह बढ़ाया जा सकेगा। झृषि के उत्पादन के विषय में 
यहाँ पर हमें अधिक नहीं कहना, इस विषय में अगले पृष्ठों में प्रकाश डाला जायगा पर इतना अवश्य 
है कि हमें इस ओर सतर्क रहना होगा, इस ओर उपेक्षा करने से हमारी जनसंख्या की समस्या जब्लि 
होती जायगी | 

ओद्योगिक उत्पादन--जनसंख्या की समत्या को सरलता से सुल्लकाने के लिए लोगों के 
रन-सहन का स्तर ऊंचा करने के लिए, हम अपने कृषि उत्पादन पर ही निर्मर नहीं रह सकते, हमें 
भारत का औद्योगिक नव निर्माण मी करना होगा । कृषि उत्पदन की वृद्धि के साथ-साथ, औद्योगिक 
उत्पादन में मी यथेश विकास करना होगा। आज भारत का करोड़ों रुपया विदेशों से आने वाली 
वस्तुओं के क्रय में व्यय हो जाता है। अब उसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपने ही 
हाथों से काम चल्लाना होगा | यदि हम अपने देश के ओ्रौद्योगिक उत्पादन में दृद्धि करेंगे तो हम 
भ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वावलस्ब्ी तो होंगे ही साथ ही साथ हमारी वेकारी की 
समस्या का भी कुछ न कुछु हल हो जायगा, जनसंख्या को यह अत्यधिक वृद्धि हमें उस समय नहीं 
खट्केगी। | 

शिक्षा--हम यह कह चुके हैं कि भारत की ग्रधिकाँश जनता अशिक्षित तथा मूख है। 
भारत शिक्षा की दृष्टि से भी अन्य सब देशों से विड्ंड़ा हुआ है । इसके लिए जनता को स्वयं ही 
: प्रयत्नशील होना चाहिए, बिना जनता के सहयोग के सरकार कुछ नहीं कर सकती | जब तक शिक्षा 
का यथयेष्ट प्रचार नहीं होता तब्र तक हमारा यह आशा करना कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि को 
गेकने के उपाय सफलता प्राप्त करेंगे, व्यथ है। यहाँ पर प्रारंभिक अनिवाय शिक्षा की आवश्यकता 
तो है ही साथ ही प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार की भी बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक शिक्षित ब्यक्ति मी 
है अच्छी तरह समझ ले कि उसके शिक्षित हो जाने का तब तक कोई महत्त्व नहीं है जब तक वह 
कुछ अन्य अशिक्षितों को शिक्षित नहीं बनाता। इस दिशा में रूस ने एक अच्छी योजना द्वारा 
यथेड्ट प्रगति की है। श्रव देश के स्वतंत्र हो जाने पर यह आशा को जाती है कि राष्ट्रीय सरकार 
अपने इस अभिशाप को दूर करने में कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ेगी | है 


है 


जन-संख्या पूफं, 


डपसंहार-भारत की जनसंख्या सम्बन्धी समस्या के विभिन्न पहलुओं पर ऊपर विचार 
किया जा चुका है | ऊपर के अध्ययन से हम इस निष्कष पर पहुँचते है कि भारत की जनसंख्या 
अत्यधिक है, उसकी इस श्रतिद्वद्धि को रोकने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, | जनसंख्या की वृद्धि 
की रोकने के लिए. मैतिक तथा कृत्रिम उपायों पर यथेष्ट प्रकाश डाल्ला जा चुका है । परन्तु हमें 
जनसंख्या की इस वृद्धि को रोक कर ही अपने कर्तव्य की इतिश्री न समझ लेनी चाहिए | देश के 
* मब-निर्माण, राष्ट्र के आर्थिक सज्ञठन की रूप रेखा को स्थिर करते समय हमें जन स ख्या के महत्व 
को भी न भूलना चाहिए.। आशा है निकट भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सरकार अन्य योजनाओं के 
साथ ही साथ इस ओर भी क्रियात्मक कदम उठाकर भारत के समृद्धि के पथ पर ऋग्नसित करने में 
सहायता पहुँचाएगी । 


चतुथ परिच्छेद 
सामाजिक ओर धामिक संस्थायें और उनका 
आशिक जीवन पर प्रभाव 


आशिक जीवन में सामाजिक संस्थाओं का महत्त--प्रत्येक देश के सामाजिक, 
धार्मिक संध्थाओ्ों का, सामाजिक तथा धार्मिक सन्नठन का मानव के आशिक जीवन पर, उसके 
आशिक क्रियाकलापों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्रियाकल्लाप सामाजिक तथा सांस्कृतिक 
आधार पर आधारित रहते हैं। मानव का चरित्र उसकी नित्य की धार्मिक सामाजिक तथा आशिक 
क्रियाश्रों द्वारा चित्रित होता रहता है। दूसरे शब्दों में मानव ने आशिक क्षेत्र में जो कुछ भी विकास 
किया है, वे सब उसकी सामाजिक परिस्थितियों के फल्लस्वरूष ही है | इस प्रकार किसी भी समाज का 
औद्योगिक एवं व्यावसायिक जीवन, उस देश के सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्ञठन का प्रतित्रिम्ब 
होता है। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार के धामिक तथा सामाजिक वातावरण में मनुष्य निवास करता 
है, उसी प्रकार उसका आर्थिक जीवन-चक्र भी सब्चाल्षित होता है । 

इससे यह स्पष्ट हे कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का भल्लीमाँति ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए, उस देश की सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना परमावश्यक हैं | अतः इस 
परिच्छेद में हम भारत की धामिक तथा आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करेंगे । 


भारतीयों का धामिक जीवन--भारतीय लोगों के जीवन में धर्म का स्थान बड़ा 
महत्वपूर्ण रहा है। उसने भारतीय समाज में एकसूत्रता स्थापित करने वाली >ंखलाओं को उसके 
सज्ञठन के मूलखोतों को, भारतीय इतिहास की मूल प्रवृत्तियों की गतिविधि को निश्चित करने में 
अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मारतीय जीवन का अंग-प्रत्यज्ञ इसी धामिक भावना से 
अनुप्राणित होता रहता है। भारतीय जीवन का कोई भी अंग चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक, 
धर्म द्वारा अवश्य प्रभावित हुआ है । 

प्रायः धर्म के वास्तविक रूप से लोग अपरिचित हो जाते हैं, उसे भूल जाते हैं, और उसके 
बाह्य रूप को ही अपना कर उसी में वास्तविकता का अनुमव कर अपने कत्तव्य की इतिश्री समझ 
लेते हैं। धर्म की विशालता उनकी दृष्टि से लोप हो जाती है, उनका विशाल दृश्कोण एक सड्ड|चित 
धर्मान्वता में परिवर्तित होकर उनके सामाजिक, राजनीतिक तथा आशिक जीवन के क्रियाकल्ापों को 
निर्धारित करने लगता है। ठीक यही बात भारतीयों के धम के सम्बन्ध में मी कही जा सकती है | यहाँ 
भी एक मूल धर की शाखाएँ, उपशाखाए अपने नवीन रूप में प्रदर्शित होती हैं। ऊपर से देखने 
पर पता चलता है, कि इनमें विभिन्नता की मात्रा अपनी चस्म सीमा पर पहुँच चुकी है किन्तु यदि हम 
ध्यान से देखें तो हमें घम की इस विभिन्नता या विविधता में एकता के दशन होने लगेंगे | यदि हम 
इन धर्मों पर पढ़े हुए बाहरी आवरण को अलग कर दें तो हमें इनके मूल्कुः में एक ही प्रमुख माव सूत्र 
कार्य करता हुआ, दृष्टिगोचर होगा । 

भारतीयों के धम की या यूँ कह लीजिये कि यदि हिन्दू धर्म के मूलसिद्धान्तों का अवल्लोकन 
करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि उसका लक्ष्य लौकिक सुखों का परित्याग कर, इन्द्रियों पर विजय 
प्रा्त कर, स्वर की प्राप्ति करना है | इस प्रकार भारतीय धम के मूल सिद्धान्तों तथा पाश्चात्य मौतिक- 


सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं श्र 


वादी सिद्धान्तों में आकाश पाताल्न का अन्तर है। आज की पाश्वात्य सम्यता मौतिकता को ही सब 
कुछ मानती है। यही कारण है कि उनको इस भावना ने उनके आर्थिक जीवन की अधिक सुखमय 
बना दिया है। पश्चिमीय देशों में, वेज्ञानिक और आर्थिक विकास ने उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ 
बना दिया है। परन्तु वास्तव में न तो उन्होंने पूर्ण प्रसन्नता की ही प्राप्ति की है ओर न पूणरूप से 
दरिद्रता को ही दूर करने में सफल हुए हैं। इसके विपरीत भारतीय धर्म में मौतिकता के लिए कोई 
विशेष स्थान नहीं हैं। परन्तु आज भारतीय धम के विरुद्ध कितने व्यक्ति अपनी आवाज बुलन्द कर 
रहे हैं। आज के शिक्षित समाज का अधिकांश भारतीय धरम के प्रति विरोधी मावना रख रहा है। 
इसका उत्तरत्ययित्व हमारे धर्म के ठेकेदारों पर ही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि भारतीयों के 
निराशावादी दृश्कोण के ल्षिए यहाँ की धामिक रूढ़िवादिता ही उत्तरदायी है | परन्तु ऐसी धारणा 
उपयुक्त नहीं । भारतीय आध्यात्मिकता देश की दरिद्रता तथा निराशावादिता के लिये उत्तरदायी नहीं 
है | हमारा सच्चा धर्म हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, पुरुषाथ करने के लिए, उद्योगी 
जीवन विताने के लिए, परिश्रम करने के लिए पथ-प्रदर्शित करता है। वह हमें यह नहीं सिखलाता कि 
तुम सदेव दरिद्रता के डी पाश में पड़े रहो, जिराशपूर्ण भावनाओं में कुढ़ते रहो । 
बह यह नहीं कहता कि तुम परिश्रस से अपना मुख मोड़ लो, पुरुषाथ की ओर पीठ 
फेर कर खड़े हृ[ जाओ ।' हाँ वह यह अवश्य सिखलाता है कि अपने जीवन को भौतिकता में ही 
मंत डाले रहो, धन के आगे अपने कत्तंव्य का बलिदान मत करो, धर्म के नाम पर श्रमानवीय क्यों 
की मत करो। संसार में रहकर सम्पत्ति का उत्पादन करो किन्तु उसका उपयोग समाज सेवा के लिये 
ही करो। इस प्रकार तुम अपने लोकिक तथा पारल्लौकिक जीवन का निर्माण करो। 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि मारत में निधनता तथा निराशाबादिता ने अपना अडडा ज॑मा रखा 
है। पर हम अपने इन शअ्रभावों के लिए, सारा दोष धर्म के सर पर ही नहीं मढ़॒ सकते | इन कारों 
के लिये यहाँ की भौगोल्लिक परिस्थिति तथा यहाँ की जलवायु मी उत्तरदायी है | विदेशी शासन व , 
हमारी अशिक्षा ने हमारी इस निघनता को बढ़ाया है, भारतीयों के दृष्टिकोण को निराशावादी बनाया है 
न कि धम ने। कहना न होगा कि भविष्य में भारतीय घम ही भारत में ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व 
में आथिक विषमता का नाश कर विश्व को शान्ति, प्रसन्नता और समृद्ध के पथ्थ पर अग्रसित करेगा | 


८“ सामाजिक संस्थाएं, जाति प्रथा ... भारतीय समाज की दूसरी महत्वपूर्ण संस्था यहाँ 
की जाति प्रथा है । यह एक बहुत प्राचीन संस्था है. परन्तु यह ,कहना कि इसका जन्म, कब्र हुआ 
सम्मव नहीं । इसका प्रारम्भ आज से कितने ही वष्ष पूव हुआ था, परन्तु भारतीय समाज का संगठन 


आज भी उन्हीं सिद्धान्तों पर आधारित है | 
कतिपय विद्वानों ने इस जाति या वण व्यवस्था के जन्म के विषय में निष्कप निकालने की 


चेष्टा की, परन्तु वे कोई ,पूणरूप से सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम पर नहीं पहुँच सके | इस विषय 
में डा० माशल का विचार है कि आदिकाल में जब कि समाज का वर्गीकरण धार्मिक, राजनैतिक 
सैनिक तथा औद्योगिक सम्रहों में होता गया तो ये सभी वर्ग बाद में जाकर जातियों में परिवर्तित होते 
गए | जेम्स मिल्ल का विचार है कि श्रम की आवश्यकता के अनुसार ही समाज का यह वर्गीकरण हुआ 
जो बाद में जाकर जाति-प्रथा के नाम से प्रचलित हुआ । 

इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना चाहिये कि भारतीय ऋषि-मुनि तथा विचारक धार्मिक 
चिन्तन-सन्थन में ही व्यस्त रहते थे, वे राजनीति के पचड़े में बहुत कम पड़ते थे | जहाँ तक सामाजिक 
व्यवस्था का सम्बन्ध था, उनका उद्देश्य एक सुव्यवस्थित एवं सुहढ़ समाज का संगठन करनी था, इस 
- उच्च श्य की पूर्ति वे धामिक रीति से करना चाहते थे। अतः पग्राचीनकाल में समाज की व्यवस्था के 
फा०ण्८ 


कद मभारतीय/अ्रथशात्र;का विवेचन 


लिए, सम्पूर्ण जन समुदाय चार वर्णों में विभक्त कर दिया गया। ये वर्ण वस्तुतः सामाजिक जीवन 
के अनेक पेशों और कार्यों पर निर्मर थे । 

जो व्यक्ति जिस वण का कार्य करता था, वह उसी वण में गिना जाता था। पुरोहित और 
उपाध्याय, ब्राह्मण कहलाते थे | इनका काय पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना और दान देना, यज्ञ करना 
श्र यज्ञ कराना था शासक ओऔ्रोर योद्धा क्षत्रिय कहलाते थे। इनका काय समाज ओर देश की शब्जुश्रों 
से रक्षा करना था। कृषकों तथा व्यापारियों की गिनती वश्यों में होती थी। इन पर समाज के भरण- 
पोषण का काय था; ये कृषि, गो-रक्षा और व्यापार करते थे | शिल्पकार, श्रमिक और श्रमजीबी लोग 
शूद्ध कहलाते ये, ये अन्य तीन वर्णों की नाना प्रकार से सेवा करते थे। इस प्रकार वर्णंगुण-कर्मा- 
नुसार थे । जो जिस काय को करता था, वह इस वण का माना जाता था | एक वर्ण के पखिवर में 
जन्में हुए व्यक्ति के लिए, दूसरे वर में प्रविष्ट होने में कोई बाधा नहीं थी । प्रत्येक ब्ण की समाज के 
लिए, उपयोगिता थी, अ्रतः सभी का समाज में सम्मान था, ऊच-नीच का भेदमाव न था। धीरे-धीरे 
बर्णों में अन्तर हो गया, कम का सिद्धान्त लुप्त हो गया और जन्म से इसका निश्चय किया जाने 
लगा | एक वण के लोग कोई भी काय करते हुये जन्म के कारण उसी वर्ण के गिने जाने लगे | इससे 
कई हानियाँ हुईं, हमारे समाज में कई दोष, कई बुराइ्योँ, कई कुरीतियाँ आ घुसीं | हमारे ऋषियों 
और महर्षियों ने वर्ण-व्यवस्था की जो सुन्दर योजना बनाई उसका रूप विकृृत हो गया | यहाँ पर हम 
यह विचार करेंगे कि इस वण व्यवस्था से कौन-कौन मुख्य लाभ थे । 

ः से मुख्य-मुख्य ल्ञाभ ये थे :-- 

१ इस प्रथा के कारण समाज में कुछु ऐसे भिन्न-भिन्न वर्ग बन गए 
जो पूर्ण रूप से संगठित थे जिनमें श्रम का विभाजन भत्ती-भांति होता था। एक वर्ग के ल्लोग 
आपस में अधिक प्र म और सहानुभूति रखते थे | प्रत्येक वर्ग अपने कार्य को सम्मान की दृष्टि से 
देखता ओर दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं डालता था। प्रत्येक वर्ण के लोग दूसरे की सहायता करना 
अपना परम धर्म समझते थे | एक बण के त्ञोग अपनी सुविधा के लिए अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद 
के केन्द्र हे केश मन्दिर, सावजानिक कुएं इत्यादि बनवाते थे | 

६) कार्यकुशल्तता-:प्रत्येक वण अपने कार्य में पू्णरूपेण अम्यस्त और अनुभवी होता 
था । प्रत्येक वर्ण के लोग अपना निर्दिष्ट काय करते थे | पुत्र अपने पिता से अपना - परम्परागत पेशा 
सीखता था, इससे उसे वंशागत ,कार्य-कुशल्नता प्राप्त होती थी, इसका उस समय और महत्त्व था 
जब कि इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का अभाव था । इस प्रकार प्रत्येक वर्ण के लोग अपने-अपने 
कार्यों में दत्त तथा प्रवीण होते थे । 


५३ ) व्यक्तित्व का विकास--प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह धनी हो या निधन, छोटा हो या बड़ा 
बराबर सममका जाता था । प्रत्येक जाति के व्यक्तियों का एक सच्च होता था, यह संध प्रत्येक छोटे से 
छोटे व्यक्ति के लिए शिक्षा तथा काम-काज की व्यवस्था करता था। ल्ञोग छोटे-छोटे असहाय बच्चों 
परिवारों या निधन कुट्ठम्बों की सहायता करना अपना प्रधान धर्म सममते थे | 

(४) जनतन्त्र का विकास--समाज के इस प्रकार वर्गों में विभाजित होने के कारण ही 
प्रामों में स्वतन्त्र सस्थाओं का विकास हुआ था । इसने अशान्ति पूर्ण वातावरण में शान्ति की स्थापना 
की हा 25 के आर्थिक विकास में सहायता पहुँचाई। 

) विदेशी आक्रमण से समाज की रक्षा--जाति प्रथा से एक और लाभ था वह यह 


कि विदेशियों के आक्रमण से सामाजिक संगठन को विशेष हानि नहीं पहुँच पाती थी। समाज में 
भय, निराशा और अशान्ति नहीं फैलने पाती थी । 





सामाजिक ओर धार्मिक संस्थाएं पूह्‌ 


इस प्रकार ग्राचीन काल में इस. वर्ण व्यवस्था से, जाति प्रथा से कितने लाभ थे, यह ऊपर की 
बातों से सिद्ध हो चुका । परन्तु धीरे-धीरे यह वर्ण व्यवस्था जटिल रूप धारण करती गईं, उसमें अनेक 
भेद हो गए. | आज हमारे देश में लगभग तीन हजार से भी अधिक जातियाँ हो गई हैं, उनमें अनेक 
कुरीतियाँ और कुरूढ़ियाँ घुस आई हैं। जहाँ इससे इतने लाम थे, वहाँ इसकी हानियों ने उन पर 
परदा डाल दिया । 
इस जाति-पाँति से जो हानियाँ हुई हैं, उनमें से मुख्य-मुख्य का उल्लेख नीचे दिया जा 
रहा है-- 
१ -जाति भेद से समाज छिन्न-मिन्न हो गया है। राष्ट्रीय एकता की भावना को इससे गहरा 
धका लगा है। इसी कारण हिन्दू और भारतीय राष्ट्र को शक्ति काफी क्षीण हुईं है । 
२---प्रत्येक जाति का दृश्कोण संकुचित हो गया है । पारस्परिक ईर्षा ओर &घ की वृद्धि 
हुईं | अपने फूट और असंतोष के कारण ये लोग राजनैतिक क्षत्र में कभी एक न हो सके और 
विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक संयुक्त और सुसंगठित मोर्चा न बना सके, इससे विदेशियों 
को भारतीयों पर विजय प्राप्त करने में कोई विशेष कठिनाई न हुईं | 
--इसके कारण समाज की आर्थिक उन्नति में भी बाधा पड़ती है | प्रत्येक जाति का भिन्न- 
भिन्न पेशा होने के कारण उनका स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता। 
४--इस प्रथा के अनुसार समाज के श्रम का विभाजन ठीक नहीं है। कुछ लोग दिन मर 
परिश्रम करते हैं तब मी उन्हें पेट मर भोजन नहीं मित्र पाता और दूसरी श्रोर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं 
जो ब्रिना परिश्रम किए या थोड़े परिश्रम से ही आनन्द्मय जीवन व्यतीत करते हैं। 
५ -- सामाजिक सुधार में जाति-पांति के इस भेद ने सदा रोड़ा अट्काया है। 
६--इससे छ्लियों के सामाजिक विकास में काफी धक्का पहुँचा है। इसके अनुसार ब्रियों 
को स्वतन्त्र रूप से पाणिग्रहण करने का तो कोई स्थान ही नहीं है । 
७ -इस प्रथा ने उच्च जातिवालों में व्यथ का दम्म तथा घमणड उत्पन्न किया है, जिससे उन 
लोगों ने अ्रन्य जाति वालों को हमेशा नीची दृष्टि से देखा है | - 
८- इसके अस्पृश्यता जैसे दूषित रोग को समाज के गले त्वगाकर उसके विकास में बाधा 
ईं है। 
६--जाति प्रथा ने श्रम और पू जी की गतिशीलता में भी बाधा पहुँचाई है। 
० ““इसके कारण समाज के श्रमिक, पूजीवादी तथा. बुद्धिवादी वग में सामझस्य नहीं 
स्थापित हो सका है जिससे बड़ी मात्रा की उत्पत्ति में बाधा पहुँची है । 
विशेष वक्तव्य--आज संसार के सभी देशों का वह विषम अन्तर दूर हो गया है। 
यातायात के साधनों के विकास से एक देश का दूसरे देश से सम्बन्ध स्थापित होने में, एक सस्कृति 
का दूसरी संस्कृति से सामझजस्य स्थापित करने में, शिक्षा का प्रचार बढ़ने के कारण लोगों की विचार 
धारा में कुछ परिबतन हुआ है । पाश्वात्य देशों की सम्यता के प्रभाव ने मारत पर भी अपना सिक्का 
जमाया है। लोगों के विचारों की संकीणता दूर हो रही है, उनके विचार उदार तथा दृश्कोश विशाल 
हो रहे हैं | जाति-पाँति के कारण लोग जिन पेशों को करते थे, वे आज के समाज की मांगों को पूरा 
करने में असफल हुए हैं।आज का शिक्षित बरग जाति-पाँति के इन संकुचित बन्धनों में बाँधना नहीं 
पसन्द करता, वह प्रत्येक वर्ग के साथ उठने बैठने में, प्रत्येक जाति के व्यक्ति के साथ मोजन आदि 
करने में कोई हानि नहीं समझता । इस कारण जाति-पांति का यह भेद और भी दीला हो रहा है। 
छुआहूत को दूर करने में यातायात के आधुनिक साधनों ने भी काफी सहायता पहुँचाई है| उच्च 
तथा नीच वश के व्यक्ति एक गाड़ी या ट्राम के एक डिब्बे में साथ-साथ बैठते हैं | एक ही डिब्बे 


६०' भारतीय अथशाखत्र का विवेचन 


में वे खान-पान भीं करते हैं। जाति-पाँति के इस भेद-भाव को दूर करने के लिए हिन्दू समाज में भी 
समय-समय पर सुधारकों ने लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा स्थापित त्रारय समाज? ने भी जाति-पाँति के इस भेद को दूर करने म॑ अच्छा हाथ बठाया है। 
इस्लाम धर्म के प्रचार के कारण, तथा उत्तर मारत में सिक्ख सम्प्रदाय की उदार भावनाश्रों के कारण. 
भी जाति-ाँति के बन्धनों के दीले होने में सहायता पहुँची है । 

: अभी हाल में भारतीय संविधान निर्माताश्रों ने ऊँच-नीच के मैद-भाव को दूर करने के लिए, 
जाति प्रथा के बंधनों को दीला करने के लिए संविधान में यह स्पष्ट कर दिया है.कि समाज में 
कोई भी व्यक्ति किसी विशेष वर्ग में जन्मित होने के कारण छोटा नहीं समझा जायगा। उसे अन्य 
नागरिकों की माँति समान अ्रधिकार प्राप्त होंगे । 

आशा है निकट भविष्य में हमारे सामाजिक मानस-पटल से कल्लंक का यह धब्बा छूट 
जायगा, और भारतीय समाज एक स्वस्थ्य, सुसंगठित समाज बनाने में समथ हो सकेगा | 


“संयुक्त कुठुम्प प्रशाली -भारत में समाज की इकाई व्यक्ति न हो कर कुठठम्ब है। यहाँ 
कुटम्ब अविभाजित और संयुक्त होता है। पश्चिमीय देशों में कुठम्ब के अन्दर साधारणतया पति-पत्नी 
तथां छोटे बच्चे होते हैं, परन्तु भारत में एक कुट्म्ब में कई व्यक्ति मिल्कर रहते हैं | ये कुट्ठम्ब प्राय: 
पितृ प्रधान होते हैं| जिस प्रकार जाति-व्यवस्था विशेषकर हिन्दुओं तक ही सीमित है, उसी प्रकार 
संयुक्त कुठुम्बर प्रणात्री मी हिन्दुओं में ही पाई जाती है । 

संयुक्त कुठ्म्ब में पति, पत्नी, पिता, माता, पितामह, मातामही, चाचा, चाची, भाई, बहिन, 
पुत्र, पुत्रबधू , पुत्री, दामाद, पौत्र--आदि सब सम्मिलित होते हैं। सब का भोजन एक स्थान पर 
बनता है और सब सम्मिल्षित रूप से काय करते हैं। परिवार की सम्पत्ति भी सम्मिल्षित समझी जाती 
है | सब्च से वयोइड्ध और ज्येष्ठ पुरुष कुटुम्ब का स्वामी होता है। उसी के द्वारा परिवार का आयव्यय 
होता है। सब कमाने वालों की आय उसी के पास एकत्र होती है। परिवार के सब प्राणी उसी की 
आज्ञानुसार काय करते हैं। कठम्ब की मर्यादा, उसकी आर्थिक स्थिति तथा अन्य बातों का वह पूरा 
पूरा ध्यान रखता है | 

संयुक्त कटम्ब प्रणाली से जहाँ पर अनेक ल्लाम हैं, वहीं उससे कई हानियाँ भी हैं | यहाँ पर 
पहले हम उससे होने वाले लाभों का वर्णन करते हैं 

(१ ) नागरिकता का प्रथम महाविद्यालय कुठम्ब ही होता है, इसमें देश के भावी नागरिकों 
को अच्छी शिक्षा मिलन जाती है । यहीं बच्चों को मिल्न छुलऋर, एक दूसरे की सहायता करने और 
पारस्परिक प्र म भावना की शिक्षा मित्र जाती है | द 

(२ ) इससे अनाथों की शिक्षा एवं रक्षा में कुछ सुविधा होती है, तथा बीमारी या इद्धावस्था 
में अ्रच्छी सहायता मित्र जाती है । । 

(३) संयुक्त क॒ठुम्ब प्रणाली से घर की प्रतिष्ठा, आदर सम्मान अ्रधिक रहता है | 

(४ ) सम्मिल्नित सम्पत्ति होने के कारण आय के मार्ग भी अधिक होते हैं। भोजन की 
व्यवस्था एक स्थान पर होने से व्यय कम होता है । 

* (५) आज का युग पूजीवादी परम्परा के विरुद्ध अपनी आवाज बुल्न्द कर रहा है। सोबि- 
यत रूस की समाजवादी विचारक्षारा की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। परन्तु यह सिद्धान्त कोई नया 
सिद्धान्त नहीं है । हिन्दुओं की संयुक्त कृटुम्ब प्रणात्षी में हमें इसी सिद्धान्त के बीज मिल्नते हैं, जहाँ 
कठम्ब का प्रत्येक सदस्य अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता तथा आवश्यकता के अनुसार उपभोग 
करता है । 


सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं ६१ 


(/६ ) संयुक्त कृढम्ब प्रणाल्ी निस्वाथ भाव से सेवा करने तथा सहकाओता की भावना की 
वृद्धि करने में सहायता पहुंचाती है। सत्र कुछ एक के लए ओर एक समस्त के लिए? वाली भावना 
इसका उद्द श्य रहता है । 

इस प्रकार संयुक्त कुठम्ब सामाजिक गुणों के लिए, शिक्षण क्षेत्र, बेकारी को समस्या का हल, 
अपंगों तथा निधनों को सहायता देने में राज्य का समकक्ष, तथा अनाथों एवं विधवाश्रों का शरण 
गृह है | यह एक प्रकार से सामाजिक बीमे की व्यवस्था करता है जिसका प्रबन्ध हमारी सरकार करने में 
असमथ है। 

परत आज के आर्थिक तनातनी के इस युग में युक्त कुट्म्ब प्रणात्री में अनेक दोष या 
दुगु ण भी आ घुसे हैं, उससे कई हानियाँ भी हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है। 
. हानिया--पखिार के मरण-पोषण का सारा उत्तरदायित्व घर के सबसे बड़े व्यक्ति पर होने 
के कारण, कुछ सदस्य अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण अनुभव नहीं करते | 

(२ ) परिवार के कतिपय सदस्यों में आत्म निमंरता और स्वयं कुछ करने की इच्छा का 
विनाश हो जाता है । 

(३ ) संयुक्त परिवार का कोई व्यक्ति अपनी सनन्‍्तान के लिए ही अपनी सत्र संपति नहीं छोड़ 
सकता अ्रतः घनोपाजन में उसे विशेष उत्साह नहीं रहता । 

(४ ) कुठम्ब में आदमियों के अधिक होने और आय कम होने के कारण निधनता अपना 
अडा जमा लेती है । 

(५) ऐसे कुट्म्वरों में प्रायः छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हुआ करते हैं, विशेषकर छ्र्रियों में 
इस प्रकार के कल्नह अधिक हुआ करते हैं और पारिवारिक जीवन एक कटु श्रमिशाप सा बन जाता है। 

(६ ) सयुक्त कुठम्ब प्रणाली में प्रायः परदा-प्रथा रहती है जिससे पति-पत्नी के ऐसे मिलने 
के अवसर कम आते हैं जिससे एक दूसरे को बोडिक, सांस्कृतिक या आत्मिक विकास की सुविधा हो । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त कुट्ठम्ब प्रणाली आज के युग में सामाजिक प्रगति में 

कदम से कदम मिल्लाकर चलने में असमथ है। यह प्रथा आजकल्न धीरे-धीरे लुम होती जा रही है। 
आवागमन के साधनों में वृद्धि होने के कारण कटठ॒म्ब के लोग जीविका की खोज में नगरों में जाने 
लगे हैं। आजकल लोगों में वंशानिक विचःरों की वृद्धि होती जा रही है | पहले प्रायः एक परिवार के 
सब आदमी एक ही प्रकार के उद्योग-धन्धों से आजीविका प्राप्त करते थे। अब यातायात के साधन 
अनेक होने तथा जीवन सग्राम की कठिनाई के दिनोदिन बढ़ने से परिवार के जिस आदमी को जहाँ 
जिस प्रकार काय करने का अवसर मिलत्नता है, वह उसे करने लगता है | इस तरह परिवार के सदस्यों 
के दूर-दूर रहने का प्रसंग बढ़ता जाता है। परन्तु सम्मिलित कुूडुग्ब से होने वाले लामों की उपेक्षा 
नहीं को जा सकती | उसके अन्दर यदि एक ओर कुछ इुगुंण हैं तो गुणों की सख्या कुछ न्यून न 
है। आवश्यकता इस बात को है कि सयुक्त कुठम्ब-प्रणाली के दोषों का निवारण करें और उसके 
गुणों को प्रहण कर अपने सामाजिक जीवन को सुखमय बनावें, सामाजिक उन्नति के लिए हमें इससे 
पारस्परिक सहानुभूति, सहयोग और त्याथ के भावों की शिक्षा लेनी चाहिए और अपने समाज को 
सुदरण बनाने की चेष्टा करनी चाहिए । 

उत्तराधिकार के नियम--..ऊपर स युक्त कुठम्ब प्रणात्री केविषय में प्रकाशडाल् चुके हैं। 
यहाँ पर भारतीय समाज की एक दूसरी विशेषता उत्तराधिकार के नियमों पर विचार करेंगे | 

इन उत्तराधिकार के नियमों का भी हमारे आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है| इस 
समय हमारे देश में उत्तराधिकार के दो प्रमुख नियम दायभाग” तथा “मिताक्षरा? प्रचल्नित हैं। दाय- 
भाग. की प्रथा बंगाल में लागू होती है | मिताह्षरा भारत के अन्य भागों में ल्रागू होता है । 





भारतीय अथशाञ्न का विवेचन 


है १६। 
ही 


(अ) मिताक्षरा--इस पद्धति के अनुसार परिवार के सभी सदस्य, यहाँ तक कि पिता 
के जीवन काल में पुत्र मी, परिवार की सम्पत्ति के स्वामी होते हैं। कुटम्ब का बड़ा-बूढ़ा केवल 
प्रबन्धक का ही कार्य करता है | परिवार के अन्य सदस्यों की सल्लाह बिना वह परिवार की सम्पत्ति का 
विक्रय आदि नहीं करता है। कुद्धम्ब एक प्रकार से समिति या संस्था का कार्य करता है जिसके सदस्यों के 
व्यक्तिगत अधिकारों की अल्वग व्याख्या नहीं की जाती | किसी भी सदस्य की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
भाग के विभाजन का साधास्णतया कोई प्रश्न नहीं उठता । वह अपने आप ही परिवार के शेष सदस्यों 
द्वारा प्रयुक्त किया जाने लगता है । जब तक स युक्त परिवार का विभाजन नहीं होता यही क्रम चलता 
रहता है , यदि कोई सदस्य बँटवारा चाहता है तो सम्पत्ति का बँट्वारा हो जाता है। 

(ब) दाय भाग--इस प्रथा के अनुसार परिवार का अध्यक्ष जीवन भर परिवार की स पत्ति 
का -पूर्ण अधिकारी रहता है और परिवार की भलाई के लिए जब वह सम्पत्ति का क्रय या विक्रय करना 
चाहता है स्वेच्छानुसार कर देता है। इस नियम के अनुसार स युक्त सम्पत्ति का उत्तराधिकार कुट्ठम्ब के 
अध्यक्ष के पश्चात्‌ श्रनेवाले के हाथ में चला जाता है | यहाँ पिता और पुत्र के हिस्सों का कोई 
बँंट्वारा नहीं होता, हाँ यह बेटवारा भाई-भाइयों में अवश्य होता है। 

इन दोनों नियमों के अनुसार ल्लियों को अपनी पूवंजों की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं 
रहता । 
दोनों नियमों के अनुसार कुठ्म्ब का अध्यक्ष ही सम्पत्ति का प्रधान होता है। भारत में ज्येष्टता 
के अनुसार सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्रथा नहीं है, हाँ यह प्रथा राज्यों के शासकों के सम्बन्ध में 
अवश्य चलती है जिसमें बँटवारा नहीं होता और सारी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी ज्येष्ट पुत्र ही होता 
है | परन्तु साधारणतया स॑ युक्त सम्पत्ति की प्रथा पूब में तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा पश्चिम में है। 

(स) मुसलमानों में--इस्लामी कानून सम्पत्ति का अधिकार पुरुषों तथा ब्ियों दोनों को 
देता है। परन्तु व्यवहार में अधिकांश राज्यों में मुसलमानों में हिन्दुओं की ही उत्तराधिकार पद्धति का 


प्रचलन है | 
उत्तराधिकार के नियमों का आर्थिक प्रभाव--इस प्रकार हिन्दुओं तथा मुसलमानों 

के उत्तराधिकार सम्बन्धी नियमों में बहुत कुछ साम्य हैं। सम्पत्ति के विभाजन में ज्येट्ट या कनिष्ट का 
भेद नहीं रहता । इस प्रकार लोगों के दिल्लों में विषमता की मावना की उत्पत्ति नहीं होती | इन नियमों 
के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन-यात्रा ग्रारम्भ करने में अच्छी सहायता मित्र जाती है, और 
एक स्वामिमानी मध्यम वर्ग का जन्म होता है | यह मब्यम वग समाज तथा सरकार दोनों की रीढ़ के 
समान होता है। आमों में इससे स्वतन्त्र कृषक-मू-स्वामी बग की उत्पत्ति होती है जो विदेशियों से 
अपनी रक्षा करने तथा आन्तरिक शान्ति की स्थापना करने में सहयोग प्रशन करता है। हाँ यहाँ अवश्य 
हैं कि इसमें व्यक्ति का भाग बहुत थोड़ा रहता है किन्तु उससे प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम की 
प्रेरणा मिल्ती है, उनमें स्वावल्लम्बन की भावना उलब्न होती है | पू जीवाद के दोषों से समाज बचा 
रहता है, सम्पत्ति का समान वितरण होता है । इसका तात्यय यह नहीं कि उत्तराधिकार के इन नियमों 
में सब गुण ही गुण भरे हैं। इसमें अनेक दोत भी हैं इससे भूमि छोटे-छोटे ढुकड़ों में बैंट जाती है, ' 
जिससे उत्ादन पर बुरा असर पड़ता है। इस नियम से मुकदमेंबाजी आदि को बड़ा बल मिलता है। 
इसमें घन-दौलत का बड़ा नाश होता है । द 
भारत में पश्चायतें--यहाँ पर यदि पंचायतों को विषय में मी कुछु विचार कर लिया जाय 

तो अनुपयुक्त न होगा ) प्राचीन काल में पंचायतें मारतीय समाज के संगठन की सुदृढ़ दीवार थीं। 
भारत में विदेशी शासन सत्ता के स्थापित हो जाने से, शासन का केन्द्रीयकरण हो जाने से, ,स्व॒तंत्रता 


सामाजिक और घार्मिक संस्थाएं & है 


का अपहरण हो गया, फल्लतः इन स स्थाओं का भी पतन हो गया । देश के पराधीनता की “इंखलाशों 
से मुक्त हो जाने से, दासता के बन्धनों के टूट जाने से, पदञ्च|यतों की पुनः स्थापना करने की ओर ध्यान 
रिया जा रहा है। अ्रभी १६४६ में उत्तर ग्रदेश में तथा अन्य राज्यों में पश्चायत राज कानून पास 
हुआ है जिसके अनुसार इस राज्य के बहुत से आ्ामों में पञ्चायतों की स्थापना हुई है, तथा अभी हो 
रही है । इसके अतिरिक्त स्वतंत्र मारत के राज्यों की सरकारें अधिक से अधिक पशद्चायतों को स्थापना 
कर रही हैं। यह बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार की स्थिरता तथा हृढ़ता पञ्चायतों पर ही विभर है। 

हम पश्चायतों के काय, अधिकार और आय द आदि को बातों को स्पष्ट करने के लिए उत्तर 
प्रदेश की पश्चायतों की मुख्य-मुख्य बातों का उल्लेख करते हैं । अन्य राज्यों की पद्चायतों सम्बन्धी . 
स्थिति इससे मित्लती-जुल्नती है. उत्तर प्रदेश में कछ ग्रामों तथा ग्राम-समूहों के लिए तीन स स्थाएँ 

--(१/ ग्राम सभा (२) ग्राम पदञ्मायत (१) पश्चायती अ्रदाल्वत | 

(१ ) आम सभा - साधारणतया लगभग एक-एक हजार जनस ख्या वाले गाँव या ग्राम समूह 
में ग्रमम सभा स्थापित की जाती है। यदि किसी ग्राम की जनस ख्या एक हजार से कम हो और उसे 
निकय्वर्ती गाँव या गाँवों में न मिल्लाया ज। सके, तो उसमें एक प्रथक ग्राम सभा होती है । ग्राम ज्षेत्र 
के सब प्रोढ़ व्यक्ति आम सभा के आजीवन सदस्य होते हैँ । ग्राम सभा की प्रतिवष दो बैठके होती है-- 
खरीफ की बैठक और रबी की बैठक | ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभाो- 
पति चुनती है जो तीन-तीन वष तक अपने पद पर रहते हैं। सभा के सदस्यों की कार्य-निर्वाहन संख्या 
उनकी कल स ख्या का पाँचवा भाग होती है | 

ग्राम पंचायत--प्रत्येक ग्राम समा अपने सदस्यों में से एक कायकारिणी समिति निर्वाचित 
करती है| उसकी यह समिति ग्राम पंचायत कहलाती है। पंचायतें अपने ज्षेत्र के अन्दर प्रायः वे ही 
काय करती हैं जो कि नगर पालिकाएँ नगरों में | वे गाँवों के कृषि, व्यापार, उद्योग, स्वास्थ्य, यातायात 
आदि की व्यवस्था करती हैं। वे अपने क्षेत्र के बाजारों, मेल्ों, हाटों को नियन्त्रित करती, पशु गणना, 
मनुष्य गणना, ओर ऐसे दूसरे आंकड़ों के सम्बन्ध में निर्धारित विवरण रखतीं, गावों में सहकारिता 
सम्बन्धी कार्यों की उन्नति और उत्तम बीज तथा ओऔजारों आदि के भंडार स्थापित करती हैं | इस 
प्रकार पंचायतें सारे गाँव का प्रबन्ध करती हैं । 

इसके अतिरिक्त पंचायतों को कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार भी प्राप्त हैं। पंचायती अदावतों 
को दीवानी, फोजदारी तथा मात्र के निर्धारित अधिकार प्राप्त हैं। जो मुकदमा पंचायती अदालत के 
अधिकार का होता है, उसे कोई दूसरी अदाल्वत नहीं करती । पंचायती अदालत को दीवानी के १००) 
तक की माल्नियत का मुकदमा करने का अधिकार होता है| सरकार इस अधिकार को ४० ०) तक बढ़ा 
सकती है। फोजदारी के कुछ मुकदमों के उदाहरण ये हैं---सावजनिक मार्ग पर लड़ाई, सम्मन तामिल 
न करना, अश्लील क्रिया या गीत, मारपीट, हमला, किसी को बन्द करने के लिए हमला, जबरदस्ती 
बेगार, ५०) से कम मूल्य की चोरी, आदि । पंचायती अदालत को कैद की सजा देने का अधिकार 
- नहीं हे, वह केवल १००) तक जुर्माना कर सकती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन में इन ग्राम पंचायतों का बड़ा महत्त्व है। 
आशा है निकट भविष्य में पंचायतें ग्रामीण जीवन के स्तर को उच्च करने में, गावों का आर्थिक 
पुनर्निमाण करने में श्रच्छी सहायता पहुँचायंगी । 


अल डनसप"पलयल नाक >्नाप्तञपापमन न कमममा..क्‍नपलककननआ रकम, 


पाँचवाँ परिच्छेद 
कृषि 
टी ( 
देश के आर्थिक जीवन में कृषि का महत्व--पिछले परिच्छेदों में हमने भारत की 

भौगोलिक तथा सामाजिक प्रूष्ठ भूमि पर प्रकाश डाला, अब हम देश की कृषि सम्बन्धी स्थिति 
पर विचार करेंगे | भारत में लगभग ७४% जनता कृषि में व्यस्त रहती है, श्रतणब उसके लिए कृषि 
तथा तदूजनीन समस्याएँ अपना क्‍या महत्त्व रखती हर, यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं । यहाँ प्रत्येक 
तीन में से दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनका कि मुख्य घन्धा कृषि है, शेष व्यक्ति भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से इसके द्वार अपना जीवन-यापन करते हैं | देश की जनता जो कुछ भोजन करती है, वह अब 
यहीं के खेतों में उत्पन्न होता है । इसके अतिरिक्त कृषि द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएँ हमारे कतिपय 
उद्योग-धन्धों के लिए कच्चा माल देती हैं। कृषि के द्वारा कितने ही आदमियों को काम मिलता है, 
कितने ही व्यापारियों को व्यापार मित्रता है तथा सरकार को इससे एक बड़ी थ्राय मिलती है । 

इस प्रकार हम देखते है कि हमारे आर्थिक जीवन में कृषि का महत्व काफी है। कृषि की 
उन्नति से, उसके विकास से हमारे देश का उत्थान है, उसकी उन्नति है | देश की इतनी बड़ी जन- 
संख्या के कृषि में लगे रहने से कोई भी व्यक्ति यह सोचेगा कि भारत कृषि की दृष्टि से सबसे आगे 
बढ़ा हुआ देश होगा, परन्तु दुर्भाग्यवश हमारी कृषि की वास्तविक स्थिति इससे कहीं विपरीत है । 
आखिर हमारी यह स्थिति क्यों हैं, इस पर हम यहाँ विचार करेगे | 

सबसे पहले हम इस धन्चे में लगी हुई जनसंख्या की ही बात लें | इस उद्योग में देश का 
कितना बड़ा जनसमूह लगा हुआ है, इस विषय में हम ऊपर कह ही चुके हैं। दिनोंदिन इस उद्योग 
में लगी हुईं जनसंख्या में वृद्धि होती चल्ली जा रही है। सन्‌ १६०१ में केवल ६७.४% लोग कच्चे 
पदार्थों' के उत्पादन में लगे हुए थे, १६२१ में यह संख्या बढ़कर ७३%; हो गई । उंघर भूमि पर 
भी जनसंख्या का भार बढ़ता ही जा रहा है, इस बात का स्पष्टीकरण १६११ के आंकड़ों से लग 
जायगा, इस समय हमारे उद्योगों में केवल १७.४% जनता ही लगी हुई थी, १६२१ में यह संख्या 
और घट कर १६.३% हो गई | इस हास का यही कारण है कि उद्योग-धन्धों की अ्रपेत्षा कृषि 
की ओर जनता का क्ुकाव अधिक है। भूमि पर इस प्रकार के भार के बढ़ जाने से अनेक समस्याएँ 
उठ खड़ी हुई हैं। यूमि के कितने छोटे-छोटे टुकड़े हो गये हैं, जिससे उत्पादन पर बड़ा गहरा असर 
पड़ा है, एक ही धन्घे पर इतने अधिक लोगों के भुक जाने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर भी 
गहरा प्रभाव पड़ा है, उनकी निधनता में बजाय हास होने के वृद्धि ही हुईं है । 

अपयाप्त उत्पादन--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि यहाँ की अधिकांश जनता कृषि 
में लगी हुईं है और यहाँ की कुल भूमि का ८०% भाग खाद्यान्न उत्तन्न करने में ही काम आंता है 
किन्तु फिर भी भारत में इतना भी अन्न नहीं उत्पन्न हो पाता जिससे देशवासियों को पूरा और पर्याप्त 
भोजन प्राप्त हो सके | कुछ देशों में कृषि की स्थिति इतनी अच्छी है, और उत्पादन इतना अच्छा 
होता है कि वहाँ एक कुट्म्ब इतना खाद्यान्न उत्पन्न कर लेता है जिससे पाँच कुट॒ुम्बों का पालन-पोषण 
हो जाता हे, जब कि भारत का एक कुट्म्ब इतना भी उत्पादन नहीं कर सकता जिससे वह अपना व 
दूसरे कुठ्धम्ब के आधे सदस्यों का पेट मर सके। १६१४ के पूव भारत अन्य देशों को खाद्यात्र भेजता 
था जब कि आज बीस से लेकर तीस लाख ठन तक अनाज उसे विदेशों से मंगाना पड़ता 


कृषि दरपू 


है । जनस ख्या सम्बन्धी कुछ आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि १६३१ में २४५७० लाख तथा 

१६४१ में २९६० लाख की वृद्धि जनस ख्या में हुई उस समय कुब्न खाद्योत्रादन में हास हुआ। 
१६२६-३० में ४६१ खाख टन खाद्यान्न उत्पन्न हुआ था, १६३६-४० में यह और घट गया, उस वर्ष 
केवल ४७२ लाख टन ही खाद्यान्न उत्पन्न हुआ | 


भारतीयों के भोजन में आवश्यक पदार्थों का अभाव---भारत में जो कुछ अन्न 
उत्न्न होता है वह अ्रपर्याप्त तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी पोषक शक्ति भी सन्तोषजनक 
नहीं होती । यहाँ लोगों का आ्राह्मर असन्तुलित होता है, उनके भोजन में आवश्यक पोषक तत्त्वों 
का अभाव रहता है, भारतीयों के भोजन में दूध, फल्ल, सब्जी तथा अणडे जैसे पोषक तत्व बहुत 
ही कम मात्रा में रहते हैं, कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये वस्तुएँ देखने तक को नहीं मित्नतीं | यही 
कारण है कि अधिकांश भारतीय रोगग्रस्त रहते हैं उनकी आयु कम होती है, और उनकी मृत्यु 
संख्या अधिक रहती है। इन सब बातों का प्रभाव भारतीय कृपक की कुशलता पर पड़ता है, 
उसकी निधनता में बृद्धि होती है। १६३१-३२ में मारतीयों की ओसत आय का अनुमान ६४ रु० 
वार्षिक क्गाया गया था और उसमें भारतीय कृषकों की श्राय तो इससे भी कम आँकी गईं 
थी। आजकल जब कि खाद्यान्नों का मूल्य इतना अधिक बढ़ा हुआ है तब भी उसकी आय में 
कोई विशेष बृद्धि नहीं हुई है । इस व्यापक निधनता का परिणाम यह हुआ है' कि अधिकांश भारतीय 
ऋणा-ग्रस्त हैं, भारत में ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं जिनकी ग्रार्थिक स्थिति काफी अच्छी है| अब 
प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि हमारे देश के लोग इतने निधन हैं, कृषि कार्य में 
लगे हुए लोग इतना कमर उत्पादन क्यों कर पाते हैं, ससार के अन्य निवासियों का आहार भारतीयों 
की अपेक्षा क्‍यों उत्तम होता है। अ्रगले पूष्ठों में हम इन्हीं सब बातों पर प्रकाश डालेंगे | 


राज्य का काये--कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय कृषकों की निधनता का 
एक मुख्य कारण उसका अशिक्षित होना है। यहाँ की अधिकांश जनता अशिक्षित है परन्तु जब 
हमारी जनता अ्रशिक्षित होने के कारण निधन है, तो राज्य का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वह उसको 
शिक्षित कर, उसके अभावों की पूर्ति कर उसे समृद्धि के पथ पर अग्नसित करे किन्तु जब हम अपने 
इतिहास के ख्तंत्रता-प्राप्ति के पहले के प्रष्टों को उलय्ते हैं तो हमें यह पता चल्न जाता है कि हमारी 
तत्कालीन सरकार ने इस दिशा में कोई सनन्‍्तोषजनक कार्य नहीं किया, यह वह समय था जब कि 
भारत में अंग्रेज शासन-यन्त्र सम्चालित कर रहे थे और भारतीय जनता दासता के कठोर बन्धनों में 
जकड़ी हुईं थी। ऐसे समय में इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य हो यह आशा करना व्यर्थ था। 
अंगरेजों ने सदैव अपने स्वार्थ के लिए भारतीय हितों का बल्लिदान किया, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई 
जिससे हमारे यहाँ के कितने ही घरेलू उद्योग-घन्चे नष्ट हो गए और किंसानों को कृषि के अ्रतिरिक्त 
ओर किसी चीज़ का सहारा न रहा । कृषि के विकास इत्यादि की ओर उन्होंने जरा भी ध्यान न दिया, 
हाँ समय-समय पर होने वाले दुभिक्षों के कारण तथा अपनी भू-राजस्व सम्बन्धी आवश्यकता से वाध्य 
होकर उस सरकार ने कुछ उपाय अवश्य किए. जिससे कृषि को कुछ सहारा मित्ना | सरकार की ओर 
से अच्छे बीजों, श्रच्छी खाद आदि का प्रचार किया गया, पशुओं की नस्ल सुधारने का भी प्रयत्न 
किया गया। सिंचाई के साधनों में भी इद्धि हुईं | ग्रामीणों के ऋण सम्बन्धी भार को भी दूर करने 
की कोशिश की गईं, उनको महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए गाँव में सहकारी ऋण और क्रय- 
विक्रय समितियों की स्थापना की गई । ग्रामों के आर्थिक पुनर्निमाण की भी योजना बनाई गई। परल्तु 
इन सब प्रयत्नों कै बावजूद भी ग्रामीणों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, उनके रहन-सहन के 
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स्तर में कोई बिशेष परिवर्तन नहीं हुआ । इसका मुख्य कारण यह था, कि रोग के मूत्र कारणों को 
दूर करने की अपेक्षा, उसके लक्षणों की ओर विशेष ध्यान दिया गया | इससे किसानों को एवं कृषि को 
विशेष ल्ञाम नहीं हो सका । 
मल समस्या-.-भारतीय कृषि को मूल समस्या का सम्बन्ध भू-स्वामित्व तथा भूमि के उचित 
रूथ से वितरण से है। यहाँ की भूमि का अ्रधिकांश ऐसे व्यक्तियों के हाथ में है, जिनका काय केवल 
लगान वसूल करना है, उनको कृषि के विकास आदि के कार्यों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरे 
हमारी कृषि का एक बड़ा दोष यह भी है कि इस धन्धे में आवश्यकता से अधिक आदमी लगे रहते 
हैं। इसका भी हमारी कृषि पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है । हमारे उत्तराधिकार के नियमों के, फत्न 
स्वरूप खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में मी बँटे हुए; हैं। यहाँ कितने ही खेत इतने छोटे हैं जिनका क्षेत्रफत् 
-एक एकड़ भी नहीं, बहुत से खेत आधे एकड़ से मी कम हैं। इसके अ्रतिरिक्त बहुत से 
किसानों के पास एक से अधिक खेत होते हैं जो प्रायः एक दूसरे से दूर-दूर रहते &ै। इससे काश्त- 
कारों की बहुत हानि होती है, बहुत दूर-दूर होने के कारण उनमें अच्छी प्रकार खेती मी नहीं की जा 
सकती, दूसरे आने-जाने में भी उनका बहुत समय नष्ट हो जाता है, उन्हें बेज्ञानिक यंत्र आदि का 
योग करने में बहुत असुविधा होती है, और वे उससे यथेप्ट ल्ञाभ नहीं उठा सकते। इस प्रकार 
प्रति एकड़ भूमि की उत्पत्ति बहुत कम होती है | हमारी १६ ग्रति सैकड़ा ऐसी भूमि है जिसमें फसल 
पैदा करना सम्भव है पर की नहीं जाती | इसके अतिरिक्त यहाँ प्रतिवष १० प्रति सैकड़े भूमि ऐसी 
होती है, जिस पर एक फसल बोकर बाद में उसे परती छोड़ दिया जाता है, जिससे वह आराम कर ले 
ग्रोर उसके जो-जो तत्व फसल बोने से चले गए है, वह वायु-मंडल द्वारा उसमें आ जायें। विचार- 
पूवक फसलों को हेर-फेर से बोने का सिद्धान्त काम में लाने से परती भूमि पर खेती की जा सकती है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी कृषि अनेकों दोषों से पूण हैं। कृषि पर जनस ख्या का मार अधिक 
होते हुए भी उत्पत्ति पर्यात् मात्रा में नहीं होती । 


ये दोष कैसे दूर हों १--उपरोक्त वर्णन से हमें अपनी कृषि के दोषों का थोड़ा सा परि- 

चय मित्र गया | हमने! देखा कि इस व्यवसाय में हमारी जनस ख्या का कितने प्रतिशत भाग लगा 

थ्रा है, फिर भी न तो उत्पादन में ही कोई विशेष प्रगति होती है और न त्ञोगों के रहन-सहन के 

स्तर में ही | उत्पादन की बद्धि के विशेष में तो आगे प्रकाश डाला जायगा । यहाँ हम कछ मुख्य दोषों 
के दूर करने के उपायों पर ही विचार करेंगे । 


सबसे पहली बात जो हमें इस विषय में कहनी है, वह यह है कि जो वास्तविक कृषक है. जो 
स्वयं अपने हाथों से कृषि का काय करता है, खेत' जोतता-बोता तथा काठ्ता है, उसे उसके श्रम का 
पूर्ण पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए | इसके अतिरिक्त राज्य या जमींदारों की मांगें निश्चित तथा तके- 
संगत होनी चाहिए | इस बात का ध्यान रखा जाय कि कहीं जमींदार क्षक से अनुचित कर इत्यादि 
तो नहीं लेता, या कहीं ऐसा तो नहीं होता जिससे कृषक को अपने श्रम का पूरा-पूरा पारिश्रमिक नहीं 
मित्नता | हु की बात है कि स्वतंत्र भारत के कछ राज्यों में किसानों को जमींदारों के अत्याचारों से 
बचाने के लिए जमींदारी उन्मूलन विधियाँ निर्मित की गई हैं जिनके अनुसार किसान भूमिधर बनकर 
अपनी भूमि के पू्णुरूप से स्वामी हो जायँंगे, जमींदार का उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। 


दूसरी बात यह है कि हमें कृषि की इकाई में वृद्धि करनी होगी | खेतों को छोटे-छोटे ढुकड़ों 
में विभक्त होने से बचाना होगा। यदि हम देश में वैज्ञानिक पद्धति से कृषि करना चाहते हैं, उत्पादन 
बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिये हमें खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित होना रोक कर, उतने |. 
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विशाल क्षेत्र में परिवातत कर का गी होगी | इसके ल्लिए यदि सहकारिता के आधार पर खेती की 
जायगी तो उससे हमें ओर भी अधिक लाभ होगा | 

कृषि पर से जनसंख्या के भार को कम करने के लिये हमें नगरों तथा ग्रामों में ज्लोगों के लिये 
नए-नए काम धन्धे देने होंगे । इसका तात्पय यह है कि हमें छोटे तथा बड़े दोनों पैमानों पर देश 
श्रौद्योगीकरण करना होगा । | 

एक निश्चित आथिक योजना की आवश्यकता--यदि हम देश में उद्योग-घन्धों 
का पूर्ण रूप से'स गठन नहीं करते, उनका विकास नहीं करते तो हमारी यह आशा करना कि हमारी 
कृषि में विकास होगा, उत्पादन में विशेष बृद्धि होगी, .कृषि पर से जनसंख्या का भार हत्वका होगा, 
लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा, व्यथ है | कृषि तथा उद्योग-धन्धों के विकास के साथ ही 
साथ यातायात, वारिज्य-व्यवसाय, बेकिंग, करेन्सी इत्यादि के विकास, उनकी उन्नति का भी धनिष्ट 
सम्बन्ध है | हमें इन सब की ओर सम्यक ध्यान देना होगा | इसके लिए हमारी केन्द्रीय सरकारों तथा 
राज्य की सरकारों को विशेष रूप से सतक रहना होगा। देश के सारे आर्थिक ढाँचे के पुनर्निमाण 
करने की, देश के आर्थिक नवनिर्माण करने की अ्तीव आवश्यकता है । भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति 
हो जाने से, देश में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जाने से इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठाया जा रहा 
है । हम यहाँ मारत की कृषि की वर्तमान असन्तोषजनक स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । 

भूमि का वर्गीकरण --हम प्रथम परिच्छेद में यह कह चुके है कि भारत की आर्थिक 
समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सबसे बड़ी कठिनाई विश्वसनीय, तथ्यों या आंकड़ों के प्राप्त होने 
में है। यह अभाव कृषि सम्बधी समस्या के अध्ययन करने में और भी अधिक खय्कता है। इस कमी 
के होने काकारण हमारे ग्रामीण भाइयों की अशिक्षा तथा अधिकारियों की अकुशल्ता या अयोग्यता 
है | विश्वसनीय तथा सही आँकड़ों के प्राप्त करने की ओर प्रयत्न किया जा रहा. है। आशा है निकट 
भविष्य में हमारा यह अभाव दूर हो जायगा । मारत में कुल्न भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

भूमि का वर्गीकरण 
(दस लाख एकड़ों में) 


7 4७ 4< न है 
/ 8 7 कि #5 ठि ि 
देश का नाम वर्ष कुल भूमि बन .. डर कट कफ परती हि द् 
प्रि करता स /फ पर प्र 
पा पट 5: छि ५: 
भारत वध १६४४-- ४०३ ६२५ छराड पिपा५ शछ६ह६ शृषनणचप ३१६९२ 
(देशी राज्यों को १६४६ | हे । 
छोड़ कर ) 
प्रतिशत नण--- १००. १५४७ शफ प्‌ १७ 8 ४२,४ २३ 
भारतीय संघ १६४० उद१. १८६ रचम.. वात पड २७५ प्‌ 
प्रतिशत नञा+ १०० १४ ३२९७ ११ ७ ३५ २० 


भारत सरकार के कृषि विभाग से प्रकाशित १६४५-४६ के आँकड़ों के अनुसार हम निम्न- 
लिखित निष्कष निकाल सकते हैं :-- 

(१) १६४५-४६ में कुल्न भूमि का ३१ प्रतिशत खेती के ल्लिए प्राप्त नहीं था ओर या 
अन्दर परती भूमि को भी सम्मिल्नित कर त्विया जाय तो इस वर्ग के अन्तगत ४० प्रतिशत भूमि भार 
आ जाता है। 


ष्ट् भारतीय अथशास््र का विवेचन 


(२) भारतवर्ष की कुल भूमि का १७ प्रतिशत भाग ऐस था जिस पर इंच की जा सकती थी 


परंतु जो बिना जोती बोई पड़ी रही । 
(३) भारत में कुल्न बोई हुईं भूमि का २३ प्रतिशत भाग ही सींचा जा सका शेष भाग को जब 


वृष्ठि पर ही निमर रहना पड़ा । 

(४) भारत व में कुल्न भूमि भाग जो जोता गया था वह १७१० लाख एकड़ था जो कि 
१६४१ की जनगणना के अनुसार आमीण आबादी का एक एकड़ प्रति व्यक्ति होता है, तथा कुत्न 
जनस ख्या के प्रति व्यक्ति के विचार एक एकड़ का हू भाग ही होता है। यदि श्राज -की अनुमानित 
जनस ख्या (३६ करोड़ १८ ल्लाख) तथा कुल्न भूमि जो जोती गई, उसको लें तो प्रति व्यक्ति एक एकड़ 
का $ भाग प्रत्येक के हिस्से में आता हे। 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि १६४० में भारतीय संघ (राज्यों सहित) का कुल ज्षेत्रफत् 
७८१० लाख एकड़ है जिसमें से १७४० लाख एकड़ भूमि में मकान, जंगल, पव॑त, नदियाँ आदि हैं। 
यदि हम उस भूमि को छोड़ दे जिसमें खेती नहीं हो सकती तो मारत में कृषि के योग्य भूमि ४१७० 
लाख है जिसमें से ३४० लाख एकड़ परती, २७४० लाख एकड़ में फसलें उत्पन्न होती हैं ओर शेष 
८८० लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें खेती की जा सकती है पर की नहीं जाती [# 

भारत की फसलें--.सव्‌ १६४०-४१ में कुल भूमि जो जोती गई ( इसके अन्दर वह भी 
क्षेत्र सम्मिल्नित है जो एक बार से अधिक जोता गया ) कुज्ष २४८० लाख एकड़ थी। इसमें से 
८० प्रतिशत में खाद्य फसलें उत्पादित की गई' शेष २० प्रतिशत में अखाद्य पदार्थ उत्पन्न हुए। 
कुल्न उत्पादन का ७४ प्रतिशत खाद्य पदार्थ उप्तन्न हुआ | १६४८ में कुल भूमि जिसमें खाद्योत्पादन 
हुआ ( इसमें गन्ना भी सम्मिलित है किन्तु तेलहन नहीं ) वह १८०२ लाख एकड़ थी और अखाब 
पदार्थ ( इसमें मसाले और तेलहन भी सम्मिलित हैं ) उत्पन्न करने वाली भूमि का कुल-क्षेत्रपत् 
३६६ लाख एकड़ था। इससे हमारी आशिक स्थिति की असन्तोषजनक दशा का परिचय प्राप्त हो 
जाता है। हमारी जनसंख्या का $ और हमारी जोती हुईं भूमि कार्दे भाग अन्‍्नोत्यादन करने 
में लगा हुआ है; परन्तु इतना होने पर भी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में मोजन या खाद्य पदार्थ उत्नन्न . 
नहीं होते, जिनसे हम अपनी इस आवश्यकता की पूर्ति कर लें। मारतीय संघ को अपनी इस 
आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशों से खाद्य-पदाथथ मंगाने पड़ते है | सन्‌ १६४८ में २८ल्लाख टन 
तथा १६४६ में ३७ लाख टन गेहूं ओर चावल विदेशों से आया। भारत सरकार ने आज से 
कुछ समय पूर्व यह घोषणा की थी कि मारत शीत्र ही अन्नोत्पादन में स्वावलमम्बी हो जायगा, अपनी यह 
आवश्यकता वह अपने आप ही पूरी कर लेगा, किन्तु आज भी हम देख रहे हैं कि हमारी खाद्य 
सम्बन्धी समस्या दिनोंदिन उग्र रूप धारण करती चल्ली जा रही है, आए दिन हम यहाँ खाद्यामाव पा 
रहे हैं| यह सब क्‍यों है ! इसके विषय में विस्तारपृवंक आगे लिखा जायगा | 

यहाँ पर नीचे दी हुई तालिका से १६४७-४८ तथा १६४८-४६ में मारत तथा पाकिस्तान 
की फसलों का तुलनात्मक परिचय मित्र जायगा | 

खाद्य फपल्ले ( लाख टनों में ) 

भारत चावल गेहूँ ज्वार बाजग मक्का ' रागी जौ चना कुल्न गन्ना 
१९४७-४८ १६६ ४४. ६० ६० २१ १४ २६ ४४ ४४५ प्रट 
१६४८-४६ (८६ २४ डप्प प्र श् डे २३ ४५६. ४१४ ४० 


#देखिये भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अ्रन्नोत्रादन में स्वावलम्बन! पृष्ठ ८ 


कृषि ६६ 


पाकिस्तान चावल गेहूँ. ज्वार बाजय मका रागी जौ चना इंल् है 
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अखादय फसले (लाखों में ) । 
तिलहन खाने वाला तिलहन न खाने वाला कपास और जूद पेय पदार्थ अन्य 


टनों में टनों में आदि (गाँठ में) (पौन्‍्डों में) वस्तुए, 

तिल्ल में गफल्ली सरसों अलसी अंडी कपास जूट चाय काफी तम्बाकू. खर रु 

भारत आदि (पोरड में) 

श्श्षद-४७ १२ ३२६... ८ 3३ १९ २१५ ६ ना पा २९.७ ३७० 

१६४७-४८ २४ २४ व ४३ श्र २२ १७ ४६१७ रे।ेव २४ ३४० 

१६४४६ २८ ३१ ७. ४४ ११ १६ २१ ४६०७ ३३६ - | र४० 
पाकिस्तान 
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उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हे कि भारत खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाली फसलें विशेषकर 
गेहूँ और चावल उत्पादन की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है । आगे चल कर हम देखेंगे कि कपास, 
जूट, चाय, तिल्नहन आदि निर्यात की दृष्टि से अपना कितना अच्छा महत्व रखते हैं। 


९५ हे 
खाद्य पदाथ उत्पन्न करने वाली फसलें-.यहाँ पर हम मारत की मुख्य-मुख्य 
फसलों पर संक्षेप में विचार करते हैं| 


(१) चावल--भारतीयों के बड़े भाग के निवासियों का मुख्य भोजन चावल है । यह मारत 
की सबसे महत्वपूर्ण फसल है । चावल्ल उत्पन्न करने के लिए ऐसी उबेरा भूमि की आवश्यकता होती है, 
जिसमें जल्न को सुरक्षित रखने की शक्ति हो। पानी के अन्दर रहने से चावल का पौदा खूब पनपता 
है, अतएव चावल के लिए पानी की बड़ी श्रावश्यकता होती है | अतः यह निचले, पानी वाले मान- 


सूनी प्रदेश में बहुतायत से उत्पन्न होता है। भारत में स्थानीय परित्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार 
का चावल्न उत्पन्न होता है। 


भारत में चावत्न उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में बंगाल, मद्रास, विहार, आसाम, उड़ीसा, बम्बई 
उत्तरप्रदेश और मध्य प्रदेश मुख्य हैं | भारत में चावल्न की फसल्ल उत्नन्न करने वाली भूमि का क्षेत्रफल 
१६४५-४६ में भ८ू० लाख एकड़ था जिसमें १८० लाख टन चावलत्न उत्पन्न हुआ था। 
१६४७-४८ में यह ६१० लाख एकड़ था जिसमें १६६ लाख टन तथा १६४८-४६ में ६०५ एकड़ 
था जिसमें १८९ लाख टन चावत्न उत्पन्न हुआ। 


भारत से वर्मा के अलग हो जाने पर भारत में चावत्न की कमी हुई और भारत को विदेशों से 
चावल मंगाना पड़ा । १६३६-४० में श्८ लाख टन चावल्न बाहर से विशेषकर वर्मा से भारत में 
आयात हुआ | इन दिनों सारे संसार में चावल की कमी हो गयी है | युद्ध के पूर्व सारे संसार में कुल 


२००० लाख टन चावल उत्पन्न हुआ था जबकि १६४५ में १६८० लाख टन ही हुआ : चावल्न के 


नो० १--जितना पिछुले वर्ष योग लिया गया | 


९ विवेचन 
७० भारतीय अथशास्र का विवेचन 


उत्पादन तथा वितरण की समत्याश्रों का अध्ययन करने के लिए युद्ध के पश्चात्‌ एक खाद्यान्न तथा 
कृति संब ( ए60त बगवे ॥9फांटर्पॉग्राएं 07287789007 ) की स्थापना की गईं थी । 

अन्न तथा कृषि संघ की अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग की बैठक मार्च १६४६ में हुई जिसमें 
दक्षिण पूर्वी एशिया के चावल्न के उत्पादन, वितरण तथा उसके उपभोग आदि के विषय में विचार 
किया । इस आयोग ने इस विषय में अपने कई सुझाव पेश किए। इनमें से कुछ सुझाव निम्न- 
लिखित थे :--( १) चावल का उचित उत्पादन, ( २) फसलें तथा बीजों के रोगों पर नियंत्रण 
रखना, ( ३ ) खेती का यन्त्रीकरण, ( ४ ) चावल की कृषि के ल्लिए मिट्टी जलवायु, खाद तथा सिंचाई 
आदि के विषय में जानकारी रखना, ( ४ ) वस्तुओं के प्रमाणीकरण ( 88706 470तए8॥07 ४ 
की व्यवस्था, ( ६ ) भूसा इत्यादि उपोत्पत्ति का उपयोगों, ( ७ ) एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रांकड़ों सम्बन्धी 
नियमों का संग्रह तथा मेट्रिक प्रणात्ी का प्रयोग आदि करना । इस अन्न तथा कृषि संघ ने मारत 
के हिस्से में पर्याप्त मात्रा में चावल रखा हे, परन्तु यह चावल्न काफी मंहगा पड़ता है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि भारत में १६४६ में २८ लाख टन चावल विदेशों से आया जिसका मूल्य ११० 
करोड़ था, जब १६४६ में १४० करोड़ रुपए की कीमत का चावल्ल विदेशों से आया। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत संसार में सबसे अधिक चावल उत्पन्न करने वाला देश होते 
हुए भी उसे विदेशों से काफी मात्रा में चावल मंगाना पड़ता है। आज तो देश में चावल्ल ही नहीं, 
अन्य खाद्यान्नों का भी बड़ा अमाव है। 


गेहूँ-.चावल के उपरान्त देश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है। भारत के प्रत्येक प्रान्त 
में गेहूँ किसी न किसी मात्रा में अवश्य उत्तन्न होता है। यह उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, मध्य 
प्रदेश तथा राजपूताना में अधिकता से उत्पन्न होता है। १६४५-४६ में कुल २४४ लाख एकड़ 
भूमि में गेहूँ को फसल बोई गई जिसमें कुल छे लाख गन गेहूँ उत्पन्न हुआ। पाकिस्तान में प्रति 
एकड़ ८ मन गेहूँ उत्पन्न होता है जब कि भारत की एक एकड़ भूमि में केवल ७ मन ही | यही नहीं यहाँ 
प्रत्येक राज्य की गेहूँ की फंसल में मिन्नता है। बिहार में ८८र पौंड प्रति एकड़, ७२८ पौंड प्रति- 
"एकड़ पंजाब में तथा २३१ पौंड प्रति एकड़ हैदराबाद में | इसके मुकाबले में योरप में ११४० पौंड 
प्रति एकड़, कनाडा में ६७२ पौंड तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ८४६ पौंड औसतन प्रति 
एकड़, उत्पादन हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम आधुनिक वैज्ञानिक, प्रणाली 
के आधार पर कबि करें तो हम देश के गेहूँ के उत्पादन में और ब्ृृद्धि कर सकते हैं। इसके 
अतिसिक्ति यदि सिंचाई की और व्यवस्था की जाय, अच्छी खाद का प्रबन्ध किया जाय और फसलों का 
हेर-फेर किया जाय तो हम गेहूँ के उत्पादन में यथेष्ट मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। 

१६१४ के युद्ध के पूब भारत विदेशों को कुछ गेहूँ मेजा करता था पर उसके पश्चात्‌ तथा 
देश के विभाजन के उपरान्त उसे विदेशों से काफी गेहूँ. मंगाना पड़ता है। १६४६ में भारत में 
विदेशों से २२ ल्लाख ठन गेहूँ का आयात हुआ | इधर मारत सरकार अन्नोत्पादन की दिशा में बड़ी 
प्रयत्नशील है।. इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है फ्ि यहाँ प्रति एकड़ गेहूँ के उत्पादन में वृद्धि 
की जाय । सरकार की ओर से रासायनिक खाद के वितरण की व्यवस्था की जा रही है, वे प्रदेश जो 
अभी तक बर्बाद पड़े थे, अब उनमें ट्रैक्टर तथा हारबेस्टर आदि के द्वारा गेहूँ के उत्पादन की व्यवस्था 
की जा रही है। व्यूबवेल तथा अन्य सिंचाई के कार्यों का प्रबन्ध किया जा रहा है। आशां है 
अगले कुछ वर्षो .में मारत अपनी प्रति एकड़ भूमि में गेहूँ के उत्पादन तथा उसकी किस्म में उन्नति 
कर लेगा, और इस आवश्यकता के लिए, वह आत्मनिर्भर हो जायगा | 
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जों--भारत दी ७५ लाख एकड़ भूमि में जो का उत्पादन होता है। भारत में जितना जो 
उत्पन्न किया जाता है उसका | भाग उत्तरप्रदेश में होता है, शेष बिहार तथा पंजाब मे । भारत में 
प्रतिवर्ष लगभग २५७ लाख टन जा उत्पन्न होता है जब कि पाकिस्तान में केवल्ल १६ लाख टन । जी 
शुओं तथा मनुष्यों दोनों के खाने के काम में आता है । परन्तु इसका सुख्य अयोग शराब वनाने में 
किया जाता है। विभाजन से पूव विदेशों को भी कुछ जो मारत से भेजा जाता था, किन्तु विभाज 
उपरान्त देश में खाद्याभाव के कास्ण इसका निर्यात बन्द कर दिया गया है | १६४६ मं तो हमने 
विदेशों से १,वदू८ू००० टन जो मंगवाया था। इसका उपयोग यमुख्य अन्नाभाव की पूर्ति के लिए 
ही किया गया था | 
ज्वार-बाजरा तथा रागी जुआर--ज्वार, बाजरा आदि प्रायः भारत के सभी भागों 
रतु ये शुष्क प्रदेशों जैसे वम्बर, मदरास, हेदराबाद, मध्य प्रदेश, तथा उत्तरप्रदेश 
मुख्य रूप म॑ उत्पन्न किया जाता है। ये खरीफ की फसलें हैं और इन्हें विशेष पानी की आवश्यक 
नहों होती | नागपु र तथा कोयम्बदर में किए गए प्रयोगों के फत्नस्वरूप अब यहाँ इनकी 
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फसल्लों म॑ काफो उन्नति हो गई है । कुल ज्षेत्रफल्ल जिनमें ये फसलें उत्पन्न की जाती हैं, नीचे दिया 
जा रहा है :-- 
( दस लाखों में ) 
फसल क्षेत्रफल (एकड़ों में) उत्पत्ति ( थ्नों में ) 
१६४७-४८ १६४८-४६ १६४७-४८ ९६४८-४६ 
ज्वार ३६२ २४४ ६ "० हे 
बाजरा २००७ १६-६६ र्‌'८ ५4 
रांगी 9१ ५११ रल्ट १०४ 
कुल ६२०० ६० १०९२ व 
भारत में विषम खाद्य स्थिति के उत्तन्न हो जाने से हमे विदेशों से इन मोटे अनाजों को भी 
मंगाना पड़ा । १६४६ में विदेशों से ३,६०,००० टन मोटे ग्रनाज का आयात मारत में हुआ था। 


सकक्‍काी-यबह बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाव में अधिकता से उत्पन्न होता है। जितने 
क्षेत्रफत् में जिस -परिमाण में मक्‍के का उत्पादन गत दो वर्षों में हुआ, उसका परिचिय नीचे दी हुई 
तालिका से ल्वग जायगा :-- 
सक्‍का ( लाख में ) 


वष क्षेत्रफल ( एकड़ में ) उत्पादन (टनों में) 
१६४७-४व्य ७प्ट लाख २१ लाख 
१६४८-४६ ७५ लाख श्य ल्लाख 


अपने देश के वुभ्॒क्षित निवासियों की ह्लुधा की पूर्ति के लिए मारत को मक्‍का मी विदेशों से 
मंगानी पड़ती है। उत्तरी मारत के अधिकांश निधन मनुष्यों का मुख्य भोजन मक्का ही है| इसका 
डंठल्न चारे में उपयोग किया जाता है। 

दालें-भारतीयों के मोजन में दाल्लों का मुख्य स्थान है। भारत में कई प्रकार की दालें 
उत्तन्न होती हैं। इनमें से अरहर, चना, मसूर, उरद, मूँग मोट आदि मुख्य हैं। दाक़ों की 
फसल उत्तर प्रदेश तथा बिहार में मुख्य रूप से होती हैं। चने की दाल भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग होती 
है | यह उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, बिहार आदि में मुख्य रूप से उत्पन्न होता है। १६४८ में 
भारत की भूमि के १६३ लाख एकड़ भाग में चना उत्तन्न किया गया, १६४६ में १६७ लाख एकड़ 


रे भारतीय श्रथ शास्त्र का विवेचन 


भूमि में चना बोया गया जिसमें ४६ लाख टन चना पैदा हुआ। विभिन्न प्रदेशों में चना विभिन्न 
मात्रा में उत्पन्न होता है । बम्बई में ५० पौंड, गुजरात में ४०० पौंड, तथा पंजाब में १२०० पींड 
प्रति एकड़ के हिसाब से चना उत्न्न होता है। 

गत दो वर्षों में सब दालें कुल नीचे लिखे क्षेत्रफल तथा मात्रा में उत्पन्न हुईं :-- 


( लाखों में ) 
वष क्षेत्रफल पैदावार (वनों में) 
१६४७-४८ ८५८६ ९५ 
१६४वय-४६ ट७'र्‌ श्श्य 


भारत की दालों पर खोज करने तथा उसके उत्पादन में विकास करने के लिए, १६४० में 
शाही कृषि अन्वेषण परिषद (]70609 ए०प्रशाल 0 4 ए276प्रीपरा'छ) ९8९६१८॥) 
ने एक विशेष समिति की नियुक्ति की थी, पर्ठ अभी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई । कुछ दाल 
विदेशों को भी भेजी जाती हैं । 

गन्ना (३४०७/"८७/7०)--गन्ना उसब्न करने वाले देशों में मारत का प्रमुख स्थान है | एक 
समय भारत शकर के उद्योग में सबसे अग्मणी था। परन्तु बाद में यूरोप में चुकन्दर से शकर बनाई 
जाने लगी, दूसरी ओर जावा में भी अच्छे ढंग से चीनी का निर्माण होने लगा । इससे भारत के 
चीनी या शकर के उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचा | प्रथम महायुद्ध के बाद के वर्षों में तो भारत 
चीनी के लिए पू्णरूप से जावा पर ही निर्भर रने लगा । १६१६-२१ में भारतीय शकर समिति 
([79480॥ डिप287 (:07४70778 8) ने भारत में जावा की तरह चीनी उलन्न करने का अनुरोध 
किया । सरकार ने भी इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठाया ओर संरक्षण नीति के आधार पर भारतीय 
चीनी के धन्वे को पनपाने का प्रयत्न किया । द्वितीय महायुद्ध के समय इस वस्तु पर सरकार का भारी 
नियंत्रण रहा । प्रांतीय सरकारों ने चीनी पर भारी कर लगाकर लाभ उठाने का प्रयत्न किया। इससे देश 
में शकर का धन्धा बढ़ने लगा, यहाँ मी श्रच्छी चीनी का निर्माण होने लगा। शकर के इस थधन्धे का 
प्रभाव गन्ने के उत्पादन पर पड़ा | १६४८-४६ में ३६ लाख एकड़ भूमि में गन्ना उत्पन्न किया गया 
जिसमें कुल ५० लाख वन गन्ना उलन्‍न हुत्रा । े 

उत्तरप्रदेश तथा बिहार की सरकारों ने गन्ने के उत्पादन, उसके विक्रय आ्रादि पर समय-समय 
पर नियंत्रण रखा है, जिससे इस धन्वे पर काफी प्रभाव पड़ा है । 

भारत में सबसे अच्छी किस्म का गन्ना बिहार के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल में 
होता है। अभी हाल में हमारी राष्ट्रीय सरकार ने गन्ने की किस्म तथा परिमाण को बढ़ाने की ओर 
विशेष ध्यान दिया है। मदरास के कोयम्बद्वर नामक स्थान में एक केन ब्रीडिंग ((876 -87864- 
78) स्टेशन खोल्ला गया है। इसके अ्रतिरिक्त राज्यों के कृषि विभागों ने गन्ने की विभिन्न किस्मों 
के उत्पादन का प्रचार किया है, जिससे प्रति एकड़ गन्ने की उत्पत्ति में काफी इद्धि होगी। 

अखाब फसल (४००-४००१ (7०७8)--शाद्य पदाथ उत्पन्न करने वाल्ली फसलों 
के अतिरिक्त भारत में रुई, जूट, चाय, काफी, तम्बाकू, अफोम, रबर, मसाले आदि भी पर्यासत मात्रा 
में उत्पन्न किए जाते हैं । कुल क्षेत्रफल जिसमें १६४८ में अखाद्य फसलें ( जिसके अन्दर सभी प्रकार 
का तिलहन भी सम्मिलित है ) हुई थीं, वह २६६ लाख एकड़ था जब कि खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने 
वाली फसलों के नीचे १८०२ लाख एकड़ भूमि थी। दूसरे शब्दों में कुल उत्पादक भूमि का १७ ग्रति- 
श॒त भाग अखाद्य फसलों तथा ८र प्रतिशत खाद्य फसल्लों के लिए, उत्पन्न किया गया था। नीचे हम 
अखाद्य फसलों के मुख्य-मुख्य पदार्थों' पर विचार करते हैं। 


कृषि ७३ 


चाय--भारत में चाय की खंपत दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यही नहीं यह संयुक्त राज्य 
श्मरीका तथा अन्य देशों में भी लोकप्रिय होती जा रही है। चाय के इतने लोकप्रिय तथा ख्याति 
प्राप्त करने का मुख्य श्रेय इंडियन टी असोशियेशन को है| १६४८ में भारत में चाय उत्पन्न करने 
वाल्ला क्षेत्र ७,६७००० एकड़ था, जिसमें ४६१० लाख पौण्ड चाय उत्पन्न हुईं। जिसमें से ३४८० 
लाख पोन्‍्ड चाय का निर्यात हुआ जिसका मूल्य ५६ करोड़ रुपये था | १६५६ में ४६३० लाख पोण्ड 
चाय जिसका मूल्य ७८ करोड़ रुपया था विदेशों को भेजी गई | चाय आसाम, दार्जिलिंग, जल्पाई 
गुड़ी जिलों में, मद्रास के नीलगिरी, उत्तरप्रदेश के देहरादून, तथा पूर्वी पंजाब को कांगड़ा घाटी 
में होती है | -चाय की कुल्ल पैदावार का लगभग ७० प्रतिशत भाग विदेशों को भेज दिया जाता है। 


कहवा ((0/#/००)--काझी की पैदावार मारत के केवल दक्षिणी मारत में होती है। भारत 
में १६९४८ में १६८००० एकड़ भूमि में कहवा ३४ लाख पौणड उत्पन्न हुआ | पिछले बीस वर्षों में 
भारत में कहवे की उत्पत्ति में २० से लेकर ४०,०००,००० पौण्ड में वृद्धि हुई किन्तु फिर भी भारत 
का स्थान संसार के कहवा उत्पन्न करने वाले देशों में, प्रमुख नहीं है | ब्राजील तथा जावा की तुलना 
में भारत का स्थान नगरण्य ही है। भारत में उत्पन्न होने वाले कहवे का आधा भाग विदेशों को भेज 
दिया जाता है। १६४६ में मारत से एक ज्ञाख हंडरवेट काफी जिसका मूल्य एक करोड़ रुपए था 
विदेशों को भेजी गई | १६३५ से इंडियन काफी कमेटी इस पेय पदाथ के प्रचार और प्रसार में काफी 
प्रयत्नशील है किन्तु भारत में काफी के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है । 

कपास ((१०४६०४)--भारत को कृषि सम्बन्धी उत्पादन में कपास का एक महत्वपूण स्थान 
है। संसार में कपास उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में भारत का दूसरा नम्बर है। परन्तु भारत में 
जो कपास उत्पन्न होती है वह घटिया तथा छोटे फूल वाली होती है । भारत को कपास के घश्या होने 
के कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो इस कपास के किस्म में विकास करने की ओर विशेष ध्यान ही नहीं 
दिया गया, क्योंकि यहाँ से ऊन के साथ मिलाने के ल्लिए, कपास विदेशों को भेज दी जाती है, उसके 

ले में अच्छी रकम प्राप्त हो जाती है, अतः उसको किस्म को उन्‍नति करने का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठता । दूसरे घटिया किस्म की कपास इसलिए अधिकता से बोई जाती है क्योंकि यह हवा के कोंके 
। अच्छी तरह सामना कर सकती है। इसके अतिरिक्त इसके ओयने में विशेष असुविधा नहीं होती 

इसका बीज जिनिंग कारखानों में औय्ते समय मित्र जाता है | 

भारतीय रुई की किस्म को बढ़िया बनाने के प्रयत्ञ किए. गये हैं। भारत के राज्यों के कृषि 
विभाग अ्रच्छी किस्म की कपास उत्पन्न करने में व्यस्त हैं। 

भारतवष में जितनी कपास उत्पन्न होती है उसका आधे से भी अधिक भाग विदेशों को भेज 
दिया जाता है। जापान में हमारे कपास की अच्छी खपत होती है। कुत्न उत्पत्ति का ४० प्रतिशत 
भाग हमारे देश की मिल्लों में खप जाता है, शेष १० प्रतिशत का प्रयोग हमारे घरेलू उद्योग-पन्धों 
में होता है । 

भारत के विभाजन के फल स्वरूप हमारी कपास की खेती को बड़ा धक्का लगा है। हमारी 
२७ लाख एकड़ कपास उत्पन्न करने वाल्ली भूमि पाकिस्तान में चल्ली गई है| भारतीय मित्रों को जिस 
श्रच्छी किस्म की रुई की आवश्यकता होती है, उसका उत्पादन पाकिस्तान में ही होता है। १६४६ में 
कपास उत्पन्न क्रने वाला कुल ज्षेत्रफत्त ११,३५५,००० एकड़ था कि जिसमें १८,६४, ००० गाँठें कपास 
उत्पन्न हुईं थी जब कि शृष्ध्८द में २१,८८,००० गाँठ हुईं थीं। १६४० में कपास उत्पन्न 
करने वाले त्षेत्र में कुछ इद्धि हुई है। प्रति एकड़ भूमि में अधिक कपास उत्पन्न करने का भरसक 
प्रयल्ल किया जा रहा है। सरदार दातारसिंह का ऐसा अनुमान है कि भारत में १६५७० में कपास की 
आठ ल्लाख अधिक गाँठं उसन्न होंगी। १६४८ में भारत ने ५२ करोड़ रुपये मूल्य की अच्छे रेशे 

फा० १० 


्ड भारतीय अथशांख का विवेचन 


बाली कपास का आयात किया और बीस करोड़ रुपए, की घटिया किस्म की या छोटे रेशे वाली कपांस 
का विदेशों को निर्यात किया जब कि १६४६ में उसने लगमग १६ करोड़ रुपये के मूल्य को कपास 
का निर्यात किया तथा ७७ करोड़ का आयात | 

भारत सरकार अच्छी किस्म की तथा अधिक परिमाण में कपास उत्पन्न करने के लिये 


क्रियात्मक कदम उठा रही है । 

जूट --भारत की अखाद्य फसलों में जूद का भी बड़ा महत्व है। विभाजन से यूव जूट 
उत्पन्न करने वाले प्रदेशों में बंगाल का एकाधिकार था। परन्तु विभाजन के परिणाम-स्वरूप जूट 
उत्पन्न करने वाले बंगाल के मुख्य जिले अरब पूर्वीय पाकिस्तान में चले गए हैं। अतः भारत 
पाकिस्तान से कच्चा जूट लेनेवाल्ों में सबसे प्रधान हो गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जूट 
उत्पन्न करने वाले केत्र का $ भाग पाकिस्तान में चल्ला गया है जब कि जूट की सब मिलें मारतीय 
सीमा में ही हैं। भारत को जूड की लगभग ५० लाख गाँठों के लिए पाकिस्तान पर ही निभर रहना 
पड़ेगा | अतः भारत में जूठ उत्पन्न करने की अतीव आवश्यकता हो गई है। 

अब भारत सरकार जूट के क्षेत्र तथा उसकी उत्पत्ति बढ़ाने के लिए, कतिपय प्रयत्न कर रही 
है | जूट आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास में भी कुछ-कुछ मात्रा में होती है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि पाकिस्तान ७२ प्रतिशत जूट उत्पन्न करता है जब कि भारत में केवल २८ प्रतिशत 


ही होता है | 

कई अन्य देश पेकिंग आदि के कार्यों के लिए जूट के स्थान पर शअ्रन्य वस्तुओं का उपयोग 
करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु अभी तक इस दिशा में कोई सन्‍्तोषजनक कार्य नहीं हुआ है। 

नील ( 7020 )--भारतीय नील के घन्घे का भी इतिहास एक महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। एक समय था भारत का यह घन्या बड़ी उन्नतावस्था में था भारत से करोड़ों रुपए 
की नील का निर्यात होता था । परन्तु १६ वीं शताब्दी के श्रन्तिम वर्षों में जम॑नी में रासायनिक रंगों 
का आविष्कार हो जाने. से भारत के नील के निर्यात को बड़ा धक्का पहुँचा । भारत में नील उत्पन्न करने 
वाले क्षेत्र में बड़ी कमी हो गई। १८६६-६७ में लगभग १७ लाख एकड़ भूमि में नील की फसल 
हुई, १६४०-४१ में केवल ६४००० एकड़ भूमि में नील के पौधे बोए गए | इस प्रकार भारत में 
नील की खेती में दिनोंदिन कमी होती गईं | आजकल्न मदरास, उत्तरप्रदेश, बिहार, पंजाब तथा बंगाल 
में यह- फसल्न उत्पन्न की जाती है। भारत में नील की खेती का भविष्य उज्वल्न नहीं है क्योंकि भारत 
निर्यात या अपनी ही आवश्यकता की पूर्ति के लिए. उसका उसका उपयोग रंगों के बनाने में नहीं 
कर सकता । . 

अफ्रीम-..-अफीम स्वयं कोई वृक्ष नहीं होता, यह एक पोश्ता नामक वृक्ष से बनाई जाती है। 
१६०७ के पूर्व भारत से अफीम का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होता था, अफीम का सबसे अधिक प्रयोग 
चीन में किया जाता था | परन्तु तत्काल्लीन विदेशी सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप हमारी अफीम 
की कृषि को भी बड़ा धका पहुँचा । १६०७ के एक समभौते के फलस्वरूप भारत से चीन को अ्रफीम 
का भेजा जाना स्थगित हो गया | ब्रिविश भारत में १६०६-०७ में ६१४,८७९६ एकड़ भूमि में अफीम 
की खेती होती थी । १६४०-४१ में यह संख्या और भी गिर गई और इस समय केवक्ष ५८१६ एकड़ 
भूमि भाग में इसकी खेती सीमित रह गईं | आजकल अफीम या पोश्ते की खेती का सारा दारोमदार 
सरकार के हाथ में है | पोश्ता मुख्यकर मात्रवा तथा उत्तर प्रदेश में उत्पन्न किया ज़ाता है। इससे 
भारत सरकार को समय-समय पर अच्छी आय हुई है। 


क्रषि छ्पू 


तम्बाकू --संयुक्त राज्य अमरीका तथा चीन के पश्चात्‌ संसार के तम्बाकू उसन्न करने वाले 

देशों में भारत का तीसरा नम्बर है | १६४८ में ७.८४ लाख एकड़ भूमि में २,४२,००० टन तम्बाकू 

उत्पन्न हुई | तम्बाकू प्रायः मारत के सभी भागों में पेदा की जाती है किन्तु मदरास के गन्हूर, झऋष्णा 

तथा गोदावरी जिलों में अत्युत्तम तम्बाकू उत्पन्न की जाती है जिसका उपयोग सिग्मरेट बनाने में बहुत 

होता है। सेन्ट्रल रिसच स्टेशन होने के नाते गन्दूर तम्बाकू का मुख्य बाजार है। १६४८ में ८,७६ 
लाख रुपयों तथा १६४६ में १०,३२ ल्लाख रुपयों के मूल्य की तम्बाकू का नियांत हुआ था। 

नीचे दी हुई का से भारत तथा अमरीका व चीन में तम्बाकू उत्पन्न करने वाले क्ञत्र 


तथा तम्बाकू की कुल्न पेदावार का परिचय मित्र जायगा :--- 


( हजारों में ) 
वष द भारत संयुक्त राज्य अमरीका चीन 
पौए्ड एकड़ पौएड एकड़ पोए्ड 
१६३४-२५ १,१६ १६८० श(रेग्टद. ११५६७१४४ १४२७ १३८९६ ३८ 
१६१४-३६ १,०६३१५२० १९१४३ १,१५५१र८.. १४३८ १३६४,००८ 
१६३६-२७ १,१११०४० १,श८३े १५६ २८८६ १७५४१ प्राप्त नहीं 
१६३७-३८. १,१३१,२०० श्रणणे श्शेण्णबर३र. शण्ह६ हर 
१६३८-३६ १,०६३,१९० १२६९० ए्लछ४,४०७.. २००५ हि 


भारत में तम्बाकू उत्पन्न करने वाले क्षत्रों में बंगाल, मद्रास, बम्बई, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा 
पंजाब मुख्य हैं। भारत को अपने यहाँ अच्छी पत्तियों वाल्नी तम्बाकू उत्पन्न करने का प्रयत्न करना 
चाहिए. | श्रमी सिगरेट, सिगार आदि के प्रयोग के लिए अच्छे किस्म की तम्बाकू विदेशों से मंगाई 
जाती है। यदि भारत अपने सिगरेट, सिगार आदि के व्यवसाय में स्वावल्म्बी होना चाहता है तो 
उसे अपने देश में अच्छे किस्म की तम्बाकू का उत्पादन करना होगा । इधर विदेशों से तम्बाकू के 
आयात पर सरकार काफी नियंत्रण रख रही है। आशा है कुछ वर्षों में भारत का तम्बाकू का धन्धा 
उन्नांत कर जायगा!) 

सिंकोना--सिंकोना उत्पन्न करने वाले भारत में मुख्य दो प्रदेश हैं--दार्जिलिंग और 
नीलगिरी पहाड़ियाँ | इस पदाथ के उत्पादन में गवनमेंट का एकाधिकार है | इस देश में यह पदार्थ 
गया मात्रा में उत्तन्न होता है। युद्ध के समय में सिंकोना का अभाव काफी खय्कने ल्गा। अब. 
सरकार सिंकोना की खेती बढ़ाने तथा उसके उत्पादन में बृद्धि करने के लिए काफी प्रयत्नशीत्ञ है।.. 

रबर ( फप0७४ )--रबर का आधिक महत्व दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है| इसका 

उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में होता है । भारत में रबर मुख्य रूप से दक्षिण मद्रास, कुर्ग 
ओर मैसूर राज्य में होता है। १६४६ में भारत की १,६२,००० एकड़ मूमि में ३५० लाख पौरड 
खर का उत्ादन हुआ था। युद्ध के पूव्व खवर के मूल्य में भारी उतार हो जाने के परिण 
स्वरूप एक अन्तरोंषट्रीय योजना के अनुसार रबर के उत्पाग्न तथा निर्यात पर नियंत्रण रखा गया था | 
इससे खर के बाजार के क्षुत्र पर काफी प्रभाव पड़ा | युद्ध के दिनों में रबर के उत्पादन में वृद्धि 
करने पर काफी जोर दिया गया, साथ ही इस बात का भी प्रयत्न किया गया कि खबर के स्थान पर 
किसी अन्य वस्तु का उपयोग किया जाय जिससे रबर के अ्रभाव से विशेष प्रभाव न पड़े | भारत को 
प्रतिवर्ष सेंड; टन रबर का आयात करना पड़ता है। खबर के इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए 
इंडियन रबर बोड ने एक नई योजना कार्यान्वित की है जिसके अनुसार बीस वर्ष के अन्त तक आज 
के १४,४०० टन से लेकर; ४१,००० टन तक उत्पादन पहुँच जायगा । इस योजना के अनुसार 
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कम पैदावार वाले रबर के वृक्षों के स्थान पर अधिक पैदावार कर सकने वाले दक्षों को लगाया ज। 
रहा है। भारत में प्रतिवर्ष करीब १६५०० टन रबर का उत्पादन प्रतिवष होता है जो कि संसार के 
खबर के उत्पादन का केवल एक प्रतिरात से कुछ ही अधिक है । इसलिये सर के उत्पादन में बृद्धि 
करने की बड़ी आवश्यकता है | 

तिलहन--मारत में दो प्रकार का तविब्रदन उत्पन्न होता हे--( १ ) खाद्य तिलरहन 
(२ ) अखाद्य तिलरहन | दूसरे शब्दों में एक वह तिल्हन जिसका प्रयोग खाने में होता है। दूसरा 
वह जो खाने योग्य नहीं होता, जिसका प्रयोग अन्य कुछ वस्त॒ओ्नों के बनाने में होता है। खाने वाले 
तिल्लहन में मुख्य मू गफली तथा सरसों आदि हैं। अंडी तथा अलसी आदि अखाद्य तिल्हन के 
अन्तर्गत आते हैं। खाद्य तिलहन में मू गफली सभ्से अधिक महत्वपूर्ण है । मू गफ़ल्ली के महत्व का 

रिचय नीचे दो हुईं तालिका से लग जायगा | 
मूंगफली (070प्र26४प8) 


वर्ष. ज्षेत्र (एकड़ों में). उत्पत्ति (यनों में) निर्यात (करोड़ रुपयों में) 
१६४७-४८ १०,०७६००० २३४५१५५९५००० १२० 
१६४व्स-४६ ६०७८६० ०० ३०७२३२००० १७५ 
१६४६-५० ६,६२४००० ३२७६००० (अनुमानित) १४० (अनुमानित) 


भारत में मू गफल्ली उत्पादन करने वाला सबसे अविक ज्षेत्रफत्ष मदरास में है। मदरास में करीत्र 
चार लाख एकड़ भूमि में, बम्बई में दो लाख एकड़ में, हैरराबाद में १५ लाख तथा मध्य प्रदेश व 
बरार में ६ लाख एकड़ भूमि में मू गफली पेदा की जाती है | मुद्राभ्नवूल्यन ([)208] 06070) के 
पश्चात्‌ संसार की अ्रपेज्ञा मारतीय तित्नहन का मूल्य अधिक था। अतएणव भारतीय तिलहन समिति 
( [रत ांक0 07] 8७०१४ (0777702७ ) ने तिलनहन के उत्पादन के व्यय को कम करने का 
प्रयत्न किया | उसकी खेती तथा उसके विक्रय की अच्छी व्यवस्था की गई | १६४६ में अ्रप्ने ल् से लेकर 
सितम्बर तक में भारत ने २८,००० वन मू गफल्ली का निर्यात किया, जब कि १६४८ में केवल १७,२०० 
टन का ही निर्यात हुआ था। इन छः महीनों के बीच में उसने २६ लाख गैल्ञन तेल्ल का भी निर्यात 
किया | तिह्नहन का उपयोग ख्विरज़रलैएड, नाव इटली, आरि में बहुत होता है, ये देश भारत से काफी 
तिलहन मेंगाते हैं। तेत्न का प्रयोग यू० के०, बर्मा, मारिशस तथा इस्ल्ी में श्रथ्रिकता से होता है । 
बीजों की अपेक्षा भारत सरकार तेल के निर्यात करने में अधिक प्रयत्रशीत्र है । 

अन्य तित्नदन ( अ्रंडी, तित्न, सरसों, नारियत्, बिनोला आदि ) को कुत् भूमि का क्षेत्ररत, 
१६४६ में १३३ लाख एकड़ था जिसमें १६ लाख टन का उत्पादन हुआ जब कि १६४८ में १४ 
लाख एकड़ भूमि में १७ लाख टन तित्वहन का उत्पादन हुआ था | इन सब तिलहनों में अलसी 
का भी काफी महत्व है । १६४८-४६ में ४,२६,००० टन अलसी का उत्पादन हुआ था | इस वर्ष 
करीब २३ लाख टन अलसी के तेल का निर्यात हुआ । अलसी के तेल की खपत सबसे अधिक आस्ट्रे- 
लिया में होती है । इसके अतिरिक्त इय्ल्ी, मराशिस, मिश्र, न्यूजीलैए्ड, यू० के० तथा पाकिस्तान को 
भी अ्रत्लसी के तेल का निर्यात किया जाता है। क्‍ 

अंडी तथा उसके तेतल्न (08४६०0४ 0)) के निर्यात में इधर काफी उतार हो गया है । इसके 
उत्पादन की किस्म को अच्छा बनाने की ओर सरकार प्रयक्शीज्ञ है। सरसों की मुख्य पैदावार उत्तर 
प्रदेश, पंजाब, बिहार तथा बंगाल में होती है | सरसों का निर्यात इटली, बेलजियम तथा फ्रान्स को 
द्वोता हे.। भारत में प्रायः तीव ल्लाख एकड़ भूमि में इसका उत्पादन होता है । सरसों के तेल की खपत 
सबसे श्रधिक्र पाकितान में होती है। बिनौले के तेल का भी अच्छा उपयोग होता है | नारियत्न मान- 


कि ७७ 
सूनी प्रदेश में अच्छी तरह से पैदा होता है। मारत से करीब बीस लाख गैलन नास्बिल का तेल विदेशों 
को भेजा जाता है। 


उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकृता--कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारे गाँवों की 
अधिकांश जनता जितना उत्पादन करती है, वह इतना ही द्योता है जिसमें उसका किसी प्रकार जीवन- 
निर्वाह हो जाय । हमारी ग्रामीण जनता के रहन-सहन का स्तर बड़ा निम्न है | डा० वी० के० आर० 
दी० शब के अनुसार १६३११ में नगर निवासियों की प्रति व्यक्ति आय १६२ रु० थी और आराम 
निवासियों की केवल ४८ रु० । ईल्टर्न एकनामिस्ट्स! ( 78807767 7९०४०77788 ) ने ऐसा 
अनुमान त्गाया है फ्ि १६४८-४६ में की प्रारम्मिक साधनों से प्रति व्यक्ति आय १४८ रु० तथा 
उद्योग-धन्धों से ३८४ रु० है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने का 
एक मात्र मार्ग खेती की पैदावार बढ़ाना ही है । 


उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता केवल इसीलिये ही नहीं कि हमें आय में वृद्धि करनी है | हम 
यह देख रहे हैं कि मारत में खाद्य संकर अपना भीषण रूप धारण करता जा रहा है, यहाँ हम आए दिन 
अन्नामाव पा रहे हैं। अन्न की यह कमी हमें आज ही नहीं ज्ञात हुई वरन्‌ इसका पता हमें गत महायुद्ध 
के समय में ही हो गया था। इधर भारत के स्वतंत्र हो जाने पर, राष्ट्रीय सरकार के अधिक अन्न उप- 
जाओ! आन्दोलन से यह आशा की गई थी कि थोड़े समय में भारत अपनी आवश्यकतानुसार अन्नो- 
त्पादन कर लेगा । परन्तु इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं | हमारी यह आशा केवल आशा 
दही रह गई | इन दिनों जब कि वस्तुओं का इस प्रकार अभाव हो रहा था तो उधरहमारी जनसंख्या में 
भी ४० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से इद्धि हो रही थी। फलतः भारत सरकार को विदेशों से खाद्यान्न 
मंगाने के लिये वाध्य होना पड़ा | श्रब इधर हमारी राष्ट्रीय सरकार खाद्याभाव की समस्या को हल्ल करने 
के लिए, पूर्णरूप से प्रयत्तनशील है | सरकार ने यह घोषणा की है कि १६५२ के मार्च तक वह अपने 
खाद्याभाव की पूर्ति कर लेगा तथा विदेशों से अन्न का मंगाना बन्द कर देगा। किन्तु आजकल की 
परिस्थितियों के अनुसारं यह आशा नहीं की जाती कि हमारा खाद्यसंकट इतनी जल्दी हल हो जायगा | 

भारत सरकार ने निम्नत्निखित उपायों द्वारा भारत में उत्पादन बढ़ाने का विचार किया है :-- 

(१) मशीनों के द्वारा कृषि कर के भूमि को उपयोगी बनाना | 

(२) गहरी खेती तथा प्रति एकड़ भूमि के उत्पादन में इंद्धि करना । 

(३) देश के जल्-स।वन का अच्छा उपयोग कर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करना | 

हम नीचे इनमें से प्रत्येक उपायों पर भल्नि-भांति विचार करेंगे | 


भूमि का उपादेयकरण (].,..)6 8००)७॥))४४०४)--भारत में कुल भूमि जिसका 
ज्ञेवक्ल्न ७८१० लाख एकड़ है, उसमें से ८८० लाख एकड़ ऐसी भूमि है जिस पर खेती की जा सकठी 
है पर की नहीं जाती तथा जो भूमि बरबाद पड़ी हुईं है। एक करोड़ एकड़ ऐसी भूमि है जिसमें किसी 
समय अच्छी खेती होती थी किन्तु अब वह भूमि कांत आदि से भरी पड़ी है और वहाँ पर हल 
चलाने का नाम भी नहीं लिया जाता। यही-नहीं, इसके अतिरिक्त एक तीसरी श्रेणी की ऐसी मृमि 
है जिसमें खेती करना सम्मव नहीं, इसे ऊसर या बंजर कहा जा सकता है| | 

ऊपर हमने कहा कि यहाँ ८८० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें ऋषि की जा सकती है पर की 
नहीं जाती, परन्तु इसके तात्पय यह नहीं कि इसमें से समस्त भूमि को आसानी से कृषि के योग्य 
बनाया जा सकेगा । इसमें से लगभग २५० लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिसे कृषि के योग्य बनाना आय 
की दृष्टि से उपादेय नहीं होगा । वास्तव में ऐसी भूमि का प्रयोग तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के 
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निवास के लिए ही करना होगा। हम द्वितीय परिच्छेद में देख चुके हैं कि विभाजन के उपरांत 
भारतीय भूमि पर जनसंख्या का घनत्व दिनोंदिन बढ़ता ही गया है | यद्यपि भारत की जनसंख्या अवि- 
भाजित भारत की कुल्ल ८२ प्रतिशत थी, फिर मी विभाजन के पश्चात्‌ उसे केवल ७७ प्रतिशत ही 
भूमि भाग प्राप्त हुआ । इससे स्पष्ट है कि इस समय भारत को भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता ही 
जा रहा है | हम यह देख चुके हैं कि यहाँ ४० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से जनसंख्या में बृद्धि होती 
जा रही है | अ्रतः अरब यह अनिवाय हो गया है कि हम कृषि के लिए भूमि का विस्तार करें, कृषि के 
क्षेत्रफत्न में वृद्धि कर | आइए हम उस विषय पर विचार करें, हम देखें कि यहाँ कृषि के क्षेत्रफल 
तथा उत्पादन के बढ़ाने में कहाँ तक सम्मावनाएँ हैं। 

वह भू-भाग जो जंगलों वाला है वह केवल १०६० लाख एकड़ है, दूसरे शब्दों में कुल ज्षेत्र- 
फल का केवल १४ प्रतिशत है। हम प्रथम परिच्छेद में यह देख चुके हैं कि हमारी वन सम्पत्ति पर्याप्त 
नहीं है । इस क्षत्रफत्न के विस्तार करने के लिए, उसे कम से कम २५ प्रतिशत तक बढ़ाने के ल्विए, 
प्रयत्ष करने की आवश्यकता है। इसके बढ़ने से हम वन सम्पत्ति का अच्छा उपयोग कर सकेंगे । अतः 
यह सोचना कि वन-भूमि को कम कर रिया जाय या, वन-प्रदेश में कृषि की जाने क्गे, ऐसे विचार 
उपयुक्त नहीं । 

अगले सात वर्षो' में सरकार ६२ लाख एकड़ भूमि-भाग को कृषि के योग्य बनाने का प्रयक्ष 
कर रही है । आशा है हमारी कृषि के योग्य भूमि के क्षेत्रकत्न में इद्धि हो सकेगी। इस सम्बन्ध में 
हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे भूमि भाग जहाँ पर आज कांस, हरिया, या दूब के पौधे 
दिखल्ाई पड़ते हैं कृषि के योग्य सर्वोत्क्रष्ट भूमि है, किन्तु इन पोधों के उग आने से ऐसे भूमि माग 
में आसानी से खेती करना सम्भव नहीं । इनमें साधारण हल्ल बैलों से खेती नहीं की जा सकती केवल 
बड़े-बड़े टक्टरों से ही यहाँ खेती की जा सकती है और क्योंकि ये प्रदेश पहले से ही बसे हुए. हैं, 
अतः वहाँ पर आबादी बसाकर विशेष व्यय करने की आवश्यकता नहीं | इस दस लाख क्षेत्रन्‍त्ल की 
भूमि को उपादेयकरण का तात्पय हमें तीन ल्ञाख टन अन्न का प्राप्त हो जाना है| 

नए भू-भागों के उपादेयकरण में और भी अधिक कठिनाई होती है | यहाँ पर बहुत से ऐसे 
प्रदेश हैं जहाँ पर मलेरिया आरि दूषित रोग-कीटामु श्रपना अड जमाए हुए हैं। ऐसे प्रदेशों में 
न तो आबादी है, न गाँव ही हैं और न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है। अतः ऐसे प्रदेश को 
साफ करके वहाँ के इन अभावों को दूर कर उन्हें कृषि के योग्य बनाना है। ऐसे प्रदेशों में बड़े-बड़े 
ट्रेक्टरों आरि के प्रयोग से खेती करना है। सरकार ने ऐसे प्रदेशों को कृषि योग्य बनाने के लिए बड़ी 
बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेनीताल की तराई में तथा गंगा खादर में ऐसे 
प्रयोग किए हैँ जिससे उसको बड़ा लाभ पहुँचा है। 

अन्तर्राट्रीय बेक ने अमरीका से ३७५ बड़े ट्रेक्टर तथा अन्य यंत्रों के मंगाने के लिए दस 
लाख डालर की स्वीकृति दी है। इनमें से कुछ ट्रेक्टर भारत में आ गए हैं, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश 
मध्य-प्रदेश तथा मध्य-मारत व भोपाल शआ्रादि में कृषि की जा रही है | 

भारत सरकार ने भी यंत्रों के द्वारा भूमि के उपादेयकरण के लिए कुछ ऋण देने की 
व्यवस्था की है। कुछ प्रयोगों से यह पता चला है कि इस प्रकार के प्रदेशों के उपादेयकरण से हमें 
अच्छा आर्थिक लाभ होगा | ऊसर भूमि को कृषि के योग्य बनाने का काय॑ और भी दुष्कर है, परन्तु 
उन्हें भी थोड़े समय में कृषि के योग्य बनाया जा सकेगा | 

ऐसा अनुमान किया गया है कि सन्‌ १६५४१ के अन्त तक भूमि का इतना उपादेयकरण हो 
जायगा, जिसमें लगभग तीन ल्लाख व्न श्रन्नोत्पादन होगा 


कषि ७६ 


रू 


प्रचलित परती भमि भी कोई कम परिमाण में नहीं है | ब्ष में करीब ५४ लाख एकड़ 
ऐसी ममि रहती है जिसका उपयोग नहीं किया जाता । परती भूमि से हमें उन दिनों का स्मरण हो 
ग्राता है जब कि खेतों को परती छोड़ देना ही केवल एक ऐसा उपाय था जिसके द्वारा प्रृथ्वी को 
अपनी शक्ति के पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता था। उत्तम वज्ञानिक खादों के प्रयोग तथा फसलों 
के हेर-फेर से परती भूमि का भी अच्छा उपयोग किया जा सकता है। पश्चिमीय देशों में कुछ अन्य 
वस्तुएं बीच-बीच में बोकर ऐसी भूमि का प्रयोग कर लिया गया है। हमें भी भारत में ऐसी भूमि का 
उपुत्रोग उसकी शक्ति के अनुसार ही फसल्लों को बोकर करना है। 

शहरी खेती का ज्षेत्र --/ 83096 40% ॥7७0876 0प्रएंए३४00 )-हम 
यह देख चुके हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक एकड़ का केवल हई भाग ही जोता 
जाता है| जापान में खेती वाल क्षेत्र प्रति व्यक्ति 3 से भी कम है। किन्तु जहाँ तक उत्पादन 
का प्रश्न है जापान की उत्पादक शक्ति भारत से कहीं अधिक है। गहरी खेती की पद्धति के प्रचलन 
के फलस्वरूप वहाँ पर सफल्ल में कोई कमी नहीं होती । भारत में प्रति एकड़ पैदावार संसार के अन्य 
देशों से कितनी कम है। यह बात नीचे दिए हुए आंकड़ों से ओर भी स्पष्ट हो जायगी। 

फसलों का तुलनात्मक अध्ययव ( पौएड प्रति एकड़ ) 
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इन आऑँकड़ों से पता चल जाता है भारत में प्रति एकड़ उत्पादन कितना कम है | हम यह 
देखते हैं कि पाकिस्तान की प्रत्येक वस्तु की फसल प्रति एकड़ उत्पादन की दृष्टि से मारत से कहीं 
अधिक है। जब भारत की सिंचाई आदि की समस्त योजनाएँ पूण हो जायेगी तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि वह भी अपनी फसल्षों के उत्पादन में काफी इद्धि कर लेगा और अन्य देशों की तलना में 
पीछे नहीं रहेगा । 

भारत के लिए जापान का उदाहरण बड़ा शिक्षाप्रद है। यह प्रदेश बहुत थोड़े कृषकों का है 
जो भारत की तरह आधुनिक वेज्ञानिक यंत्रों का बहुत कम प्रयोग करते हैं। हाँ, वहाँ सिंचाई के साधनों 


० भारतीय अथशास्न का विवेचन 


की इतनी कठिनाई नहीं हे जितनी कि मारत में । कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमरीका में 
कृषि आदि के इतने विकसित होने तथा फसलों के अधिक होने का मुख्य कारण वहाँ पर वैज्ञानिक 
साधनों के द्वारा विशाल ज्षेत्रों में कृषि करना है। प्रति एकड़ उत्पादक शक्ति की बृद्धि का अथ है प्रति 
व्यक्ति उत्पादक शक्ति में इड्धि | परन्तु भारत जैसे देश में जहाँ को जनसंख्या अधिक हो, ओर जहाँ 
बेकारी आदि की समस्या हो यह सिद्धान्त ठीक नहीं | जहाँ तक भूमि पर जनसंख्या के भार का प्रश्न 
है, उसे हल करने के लिये सबसे अच्छा तरीका गहरी खेती करने का है जिसमें भूमि तथा एँजी का तो 
कम काम पड़ता है किन्तु श्रम की आवश्यकता श्रधिक होती है । 

गहरी खेती की मारत में अनेक सम्माव्यताएँ हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर फसल्न ही नीची नहीं 
है बल्कि यहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य की परिस्थितियों में बड़ी विभिन्नता है। उदाहरण कें लिये 
चावल की फसल को तो लीजिये | १६४८-४६ में मद्रास में ६६१ पोंड, जब कि बिहार में ५८६ पौंड 
प्रति एकड़ चावल्ल उत्पन्न हुआ था। इसी प्रकार पंजाब में ८०६ पौंड जब कि हैदराबाद में १२२ 
पींड गेहूँ प्रति एकड़ उत्पन्न हुआ्आा था। बम्बई में ७,३६४ पौंड तथा पंजाब में २,२७२ पौंड गुड़ 
प्रति एकड़ हुआ था । इसी प्रकार अन्य वस्तुओं के उत्पादन में भी भिन्नता रही। ये विभिन्‍नताएँ 
कुछ तो प्राकृतिक साधनों के, कुछ मिट्टी तथा कुछ वर्षा के कारण हैं परन्तु विशेष करके ये 
विभिन्‍नताएँ भिन्न-भिन्न भागों में होने वाल्ली खेती की विभिन्‍न पद्धतियों के फत्नस्वरूप हैं। 

आज भारत की घध्थिति सनन्‍्तोषजनक नहों है | उसको जनसंख्या तो रिनोंदिन बढ़ती जा रही 
है किन्तु उसका कुत्न उत्पादन ज्यों का त्यों बना है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई | उसके व्यापार का भी 
संतुल्नन सन्‍्तोषजनक नहीं है | इसका मुख्य कारण देश में खाद्यामाव तथा विदेशों से काफी मात्रा में 
खाद्यान्नों का मंगाना है। इस अभाव को दूर करने के लिए भारत को खाद्य तथा अखाद्य ( मुख्यकर 
कपास तथा जूट ) पदार्थों के उत्पादन में यथाशीत्र इृद्धि करना है। हम यह देख चुके हैं कि सरकार 
भूमि भागों के उपादेयकरण की योजना कार्यान्वित कर रही है किन्तु हमारी यह योजना मशीनों या 
क्षि यंत्रों के प्राप्त होने पर ही निमर है। इस उपाय द्वारा अपने खाद्यामाव को दूर करने में काफी 
समय ल्गेगा। हमें तो शीघ्रातिशीत्र “अपने उत्पादन में वृद्धि करनी होगी, इसके लिए, हमें कृषि करने 
के तरीकों में परिवत्तन करना होगा । केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारें देश के उत्पादन की वृद्धि करने 
में क्रियात्मक कदम उठा रही हैं। 

भारत में फसल अच्छी न होने के कारण तथा उनके दूर करने के उपाय- 
किसी भी रोग को दूर करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता इस बात का ज्ञान प्राप्त करने की होती 
है कि वह रोग क्‍यों हुआ, उस रोग के होने के मुख्य कौन से कारण हैं| रोग के कारणों का उचित 
परिचय प्राप्त किए बिना उसे समूल नष्ट करना सम्भव नहीं । ठीक यही बात हमारे देश की कृषि की 
अवनति के लिए. भी कही जा सकती है। हमें यह देखना है कि वास्तव में हमारी खेती की यह 
दयनीय दशा, हमारी कृषि को यह अवनति क्‍यों है। वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी 
कृषि की यह स्थिति हुईं, हमारे देश में यह रोग फैल गया, और लाख चिकित्सा करने पर भी हम इस 
रोग से मुक्त न हुये । 

भारत में कषि की अवनति का यही कारण नहीं कि यहाँ हजारों और लाखों एकड़ भूमि बेकार 
पड़ी है, वह कृषि के योग्य नहीं है, उसमें फसल पैदा नहीं की जा सकती । यह तो कारण है ही, साथ 
ही कई अनेक कारण हैं जिनकी हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते । भारत में कृबि की अवनति के मुख्य 
कारण ये हैं द 

(१) खेतों के छोटे-छोटे ढुकड़ों में बंटे होने के कारण' अल्लाभकारी जोत ([7996८०॥४०770 


कृषि टर्ै 


॥0 07258) । यहाँ अधिकांश किसानों के पास इसी प्रकार के खेत हैं। भूमि का छोटे-छोटे ढुकड़ों 
में बैंगा होना अच्छे ठंग से कृषि करने में बाघक होता है । 

(२) घटिया किस्म के बीजों का प्रयोग तथा प्राचीन पद्धति के अनुसार खेती करना | भारतीय 
ऊिसान खेतों को बोने में प्रायः बीजों की ओर विशेष ध्यान नहीं देता, वह साधारण घटिया किस्म के 
बीजों का प्रयोग करता है। इन बीजों की उवराशक्ति अच्छी नहीं होती । 

(३) खेती में अच्छे ओजारों का प्रयोग न करना । भारतीय किसान अशिक्षित है | वह खेती 
के आधुनिक वेश्ञानिक यन्त्रों आदि के प्रयोग से अनविज्ञ ही है। वह अपने उन्हीं पुराने ओजारों के 
सहारे खेती करता है जिनका प्रयोग आज से कितने ही वर्ष पृ होता था | 

(४) अ्रच्छी खाद तथा सिंचाई का अभाव | भारत की अधिकांश खेती वर्षा पर ही निमर 
रहती है| बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ सिंचाई को कोई व्यवस्था नहीं है अतः ऐसे स्थानों में फसल का 
अच्छा या न अच्छा होना वर्षा द्वारा ही निश्चित होता है | दूसरे हमारे किसान जिस खाद का प्रयोग 
करते हैं, वह बहुत अच्छी नहीं होती । गोबर इत्यादि का खाद के रूप में वे बहुत ही कम प्रयोग करते 

सके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार की अच्छी खादों से भी वे परिचित नहीं हैं| हर्ष की बात है 

कि इधर भारत सरकार के ग्रयत्नों के फल्॒घ्वरूप किसानों के लिए अच्छी खाद की व्यवस्था की गई है | 

पू) पूजी का अभाव | हमारे किसान बड़े निधन होते हैं, यह सभी जानते हैं | इसके अति- 

डिक्ति हमारा सामाजिक संगठन भी ऐसा है जिससे उनकी निर्धनता को और बल मित्रता है। वे 

य॑ं भी अनेक रीति-रिवाजों के पचड़े, अपनी मूखता या अशिक्षावश निर्धनता को आमन्त्रित कर 
लेते हैं। पूंजी के अ्रमाव के कारण वे कृषि में नवीन यंत्रों का उपयोग नहीं कर पांति । 


(६) यहाँ की मिट्टी भी बहुत अच्छी किस्म की नहीं है| भारतीय मिट्टी बहुत सूखी है। भारत 
हुत से भागों में वर्षा होती ही नहीं और यदि होती है तो बहुत कम । 
(७) यहाँ कृषि के उत्पादन की बिक्री का ढंग सी दोषपूर्ण है। इससे किसान के उत्साह पर 
बड़ा गहरा असर पड़ता है । 
हे (८) भारतीय किसान ऋण के भार में दबा रहता हैे। वह ऋण में जन्म लेता, ऋण में पलत। 

तथा ऋण में ही मर जाता है। । । 

(६) हमारे किसान को पुष्टिकारक तथा उचित भोजन नहीं प्राप्त शोता, इससे उसके श्रम की 
कुशलता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है| द 

(१०) भारतीय किसान की अशिक्षा तथा उसकी धार्मिक कट्टरता एवं दकियानूसी विचारधारा 
भी हमारी कृषि की उन्नति में रोड़ा अग्काती है । 

५/(११) भारतीय कर वसूल करने की व्यवस्था भी दोष पूण है। 

उपरोक्त कारणों के फल्न स्वरूप ही हमारी कृषि की यह दशा हुईं है। इन सब बातों--भारतीय 
मिट्टी, कर व्यवस्था, कृषि करने की पद्धति, सिंचाई आदि पर विशेष विचार अगले परिच्छेदों २ 
करंगे। यहाँ पर प्रतिएकड़ भूमि में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नीचे लिखी बातों की ओर 
हमें अवश्य ध्यान देना होगा : 

(१) फसल्षों का अच्छा हेर-फेर । 

(२) विभिन्‍न प्रदेशों में मिद्ठी के अनुरूप कृषि का विशेष प्रसार करना | 

(३) उत्तम तथा उत्कृष्ट बीजों का उपयोग । 

(४) अच्छी खाद, अच्छी खेती तथा अच्छी सिंचाई की व्यवस्था |. 

(५) मनुष्य, पशुओं के स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखकर इस क्षति को रोकना । 

जहाँ तक फसलों के हेर-फेर का सम्बन्ध है जब तक कि खेत बड़े नहीं होते, इस दिशा में 

फा० १६ 


८ भारतीय अथशाञ्न का विवेचन 


विशेष प्रगति नहीं हो सकती । विभिन्‍न ग्रदेशों में फसलों के अत्यधिक विशेषीकरण की कोई 
आवश्यकता नहीं । एक ही गाँव में कई प्रकार की फसलों के उत्तन्न करने से मूल्य को घटा-बढ़ी, तथा 
अनावृष्टि इत्यादि का बुरा प्रमाव नहीं पड़ेगा । 

जहाँ तक अच्छे बीजों का प्रश्न है, भारत सरकार के केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कृषिविभागों ने 
इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त कर ली है। गेहूं, कपास, गन्ना आदि के उत्तम बीजों का जहाँ 
भी प्रयोग किया गया है, वहाँ प्रति एकड़ फसल में काफी इंडि हुईं है | परन्तु अभी इस दिशा में 
और कार्य करने की आवश्यकता है । 

सिंचाई के साधनों का प्रसार करने, अ्रच्छी खाद को व्यवस्था करने की ओर भी ध्यान दिया 
गया है। हमारी राष्ट्रीय सरकार नर्दियों की उन्नति की बहुमुखी योजनाएँ कार्यान्वित करा रही है । अगले 
कुछ वर्षों में सिंचाई को साधनों की अच्छी व्यवस्था हो जायगी । हमारे कृषि, सहकारिता तथा ग्रामो- 
थोग विभाग झिसानों को खाद का श्रच्छा उपयोग कस्ने तथा गोबर आदि को नश्ट न करने का ज्ञान 


करा रहे हैं। 
सरकारी कृषि विभागों द्वारा सस्ते कृषि-यंत्रों का आविष्कार किया गया है, परन्तु अमी इन 


यंत्रों का विशेष प्रचार नहीं हो पाया है । 

खेतों दी चकबन्दी की ओर-मी लोगों का ध्यान श्राक्ृष्ट हुआ है। खेतों की इस छोटी जोत 
के दोष को दूर करने के लिए, सम्मिलित कृषि से बड़ी सहायता प्राप्त की जा सकती है। जहाँ तक 
फसलों के रोगों का सम्बन्ध है, हमारे कृषि विभागों ने इस दिशा में भी बड़ा अच्छा काय किया है, 
फसलों को इन रोगों से बचाने के उपायों का ग्रचार किया गया है | परन्तु अभी इस शिशा में ओर 
कार्य करने वी आवश्यकता है, इसके लिए. आवश्यकता इस बात की है कि कृषकों को कृषि सम्बन्धी 
अच्छी शिक्षा की व्यवस्था को जाय, तभी हम अपनी खाद्यान्न सम्बन्धी समस्या के हल करने में सफल 
हो सकते हैं। 

इस दोषों के दूर करने का मुख्य उपाय-. हमने ऊपर भारतीय कृषि की अबवनति 
को दूर करने के कुछ उपायों पर विचार किया परन्तु जब तक भारत में छोटे-छोटे खेत जोतने की प्रथा 
है, तब तक उपरोक्त उपायों से कोई लाम नहीं होगा । आर्थिक जोत ([0207007706 ॥006॥78) 
की समस्या भारत के लिए. कोई नई समस्या नहीं है। यदि हम अन्य देशों के औद्योगिक इतिहास 
पर एक दृष्टि डाल्लें तो हमें पता चल जायगा कि फ्रान्स, डेनमाक, जरमनी आदि देशों में मी आर्थिक 
जोत का प्रश्न उठा था। उन देशों ने इन समस्या का बड़ी सफलतापूवक हल किया । यदि भारत 
में भी कृषि का विकास करना है तो यहाँ के कृषकों की जोत को, खेतों के क्षेत्रफल को बढ़ाना होगा | 
सोवियत रूस ने इस समस्या का हल भूमि का राष्ट्रीयरण करके, कृषि को राष्ट्र का उद्योग घोषित करके 
किया था | इगलैर्ड की भाँति कुछ देशों में बड़े-बड़े जमींदार हैं जिनके हाथ में बड़े-बड़े खेत हैं । 
किन्तु भारत में नतो हम रूस का और न इंगलैरश्ड का अनुकरण करके कोई योजना कार्यान्वित कर 
सकते हैं | रूस की भाँति हम कृषि का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते क्योंकि उसका भारतीय विचार 
धारा, भारतीय प्र्नत्ियों से मेल नहीं बैठता । हम यहाँ बढ़े-बड़े जमींदारों के हाथ में कृषि को नहीं रख 
सकते क्योंकि ऐसा करना सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं । यहाँ की अधिकांश जनता तो जमीदारों 
तथा जमींदारी प्रथा की विरोधी ही है। कांग्रेसी सरकारे इस अ्रमिशाप का अन्त करने के लिए, प्रयत्नशीत् 
हैं । इसलिए. अरब एक ही रास्ता रहता है वह है सहकारिता के आधार पर कृषि करना | संसार के 
कतिपय देशों मेक्सिको, पैलेस्टाइन, यू० एस० ए० आदि में सहकारिता के आधार पर ही कृषि की 
पाती है। इन देशों मे सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार कृषि करके इस दिशा में अच्छी उन्नति 


प्रा कर ली है. 


क्रषि धरे 


कक 


भारत में मी सहकारिता के आधार पर कृषि करने के लिए काफी क्षत्र है। यहाँ से जमींदारी 
प्रथा का यथाशीघ्र अ्रन्त कर देना चाहिए तथा राज्य को भूमि पर अपना अधिकार जमा लेना चाहिए | 
समस्त भारतीय भूमि को आर्थिक जोतों में विभक्त कर ऐसे काश्तकारों को देना चाहिए जो स्वयं उन 
खेतों को जोतें | इस प्रकार के खेतों को काश्तकारों के सिवाय और कोई न जोत सके, इस बात की 
व्यवस्था कानून द्वारा कर देनी चाहिए | इसके अतिरिक्त लगमग ८८ लाख एकड़ वह भूमि जिस पर 
खेती सम्भव है, उसका भी उपादेयकरण हो जाने के पश्चात्‌ सहकारिता के आधार पर जोतने की 
व्यवस्था की जानी चाहिए! | इस सहकारिता का प्रयोग कृषि के सभी अंगों में होना चाहिए । रैयत- 
बारी प्रथा वाले ज्ञत्र में भी सहकारिता का काफी क्षत्र है इस प्रकार के ज्त्रों में ऐसी व्यवस्था हो 
जिससे व्यक्तिगत भूमि पर स्वामित्व तो रहे किन्तु सब लोगों को मिलकर कार्य करना अनिवार्य कर 
रिया जाय | और खेती की पेदावार का बँट्वारा, प्रत्येक सदस्य द्वारा भूमि, श्रम और कप यंत्रों के 
रूप में दी गई सहायता के अनुपात में हो । इससे किसानों का भूमि पर अपना स्वत्व भी बना रहेगा 
ओर सहकारिता की खेती के समस्त लाभ भी किसानों को उपलब्ध हो जावेंगे। इस ग्रकार यह स्पष्ट 
है कि भारत में सहकारिता द्वारा कृषि करने पर अच्छी सफलता प्राप्त की जा सकती है | 


छठा परिच्छेद्‌ 
4५ | | 40% पीली, 
भूमि खत पद्धातया 
( 8ए8७7 07 ,87व0 76४6 2 

पिछले परिच्छेद में भारत में उत्पन्न होने वाली फसलों, खेतों की जोत की रूप-रेखा, किसान 
की कृषि सम्बन्धी कुछ समस्याओ्रों पर प्रकाश डाला गया है| इस परिच्छेद में हम भारत में प्रचलित 
भमि-स्वत्व की, ममि के बन्दोबस्त की प्रणाल्रियों या पद्धतियों पर विचार करेंगे। भारत जैसे ऋषि 

धान देश के ज्षिए ममि स्वत्व का महत्व कितना है, यह कहने की आवश्यकता नहीं | भारतीय ममि 

सत्व की पद्धति की महत्ता त्रिमुखी है। सव॑ प्रथम राज्य की दृष्टि से, दूसरे भूमि-स्वत्व का प्रभाव उत्ा- 
दन पर पड़ता है, उस विचार से, तीसरे इस पद्धति के द्वारा देश के अधिकांश लोगों के रहन-सहन के 
ध्तर के विचार से | इस प्रकार भूमि के बन्दोबस्त में, मूमि-स्वत्व में मुख्य तीन शक्तियाँ कार्य करती हैं- 
कृषक, मू-स्वामी (जमींदार इत्यादि) तथा राज्य | मूस्वामी भूमि के विकास के लिये आर्थिक सहायता 
देता है, कृषक कृषि करता है, तथा राज्य इन दोनों शक्तियों के बीच सामझस्य स्थापित करता है। 

हम ऊपर कह चुके हैं कि इस भूमि-स्वत्व का महत्त्व त्रिमुखी है| राज्य समस्त देश की मपि 
की व्यवस्था के ल्षिण उस भूमि को या किसी निश्चित मू-माग को किसी व्यक्ति, या व्यक्ति समूह के हाथ 
में देता है । इसके बदले में उसे निश्चित राजस्व या ल्वगान आदि प्राप्त होता है। भमि स्वत्व का 
प्रभाव कृषि के उत्पादन पर भी पड़ता है, इस दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। उदाहरण के लिये 
वह काश्तकार या कृषक जिसकी निज की भूमि है या जिसका अपनी भूमि पर पूर्ण अधिकार है तो वह 
कृपक अन्य काश्तकारों की अपेक्षा ममि को अधिक उत्साह से, अधिक लगन से जोते-बोवेगा | भपि- 
स्वत्व की पद्धतियों का प्रभाव देश के निवासियों के रहन-सहन के स्तर पर मी पड़ता है। अ्तएव ऋषि 

गे उन्नति के लिये,.समाज में सन्‍्तोष तथा शांति को स्थापना के हेतु एक उचित तथा न्याययुक्त मूमि- 

स्वत्व पद्धति की आवश्यकता है । भमि-स्वत्व को सबसे अच्छी पद्धति वही होती है जिसके द्वारा एक 
और तो सम्पत्ति का सबसे अधिक उत्पादन हो, दूसरे उस उत्पादन का उचित वितरण | 

भूमि-स्वत्व को विभिन्न प्रणांलियाँ--भारतवर्प में मूमि-स्वत्व की कई पद्धतियाँ या 
प्रणालियाँ प्रचल्नित हैं | इनमें से नीचे लिखी तीन प्रणाल्ियाँ मुख्य मानी जाती हैं :--(१) जमींदारी 
भमि स्वत्व या बन्दोबस्त (२) आम्य या महत्ववारी बन्दोबस्त (३) रयतवारी भूमि-स्वत्व या बन्दोत्रत्त | 

सन्‌ १६३७-३८ के आंकड़ों के अनुसार इन तीन प्रमुख पद्धतियों के अनुसार भूमि का वर्गी 
करण नीचे दी हुई तालिका से स्पष्ट हो जायगा :--- 
नाम व बन्दोबस्त क्षेत्रफल (लाख एकड़ में) कुल्न प्रतिशत वे मुख्य राज्य जहाँ ये पद्धतियाँ प्रचलित हैं 


शेयतवारी श्ट३० २६% मदरास, बम्बई, सिंध, तथा श्रासाम 
जमींदारी (स्थाई बन्दोबस्त, १३०० २५५६ बंगाल, त्रिहर, मद्रास 
जमींदारी तथा मद्लवारी क्‍ 
प्रथा (अस्थाई बंदोबस्त) १६६० ३६५ ध्य प्रदेश, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश 


जमींदारी प्रथा के अनुसार जमींदार सब खेतों का स्वामी होता है, उसे यह अधिकार राज्य की 
ओर से प्राप्त होता है। वह राज्य को निश्चित .मालगुजारी देता है | वह स्वयं खेती न करके अपनी 
भमि किसानों को उठा देता है ओर किसानों से भूमि के उपयोग के बदले 'ल्वगान” वसूल्न करता है। 
राज्य और किसानों का सीधा सम्बन्ध नहीं होता | ग्राम्य या महत्ववारी प्रथा के अनुसार गाँव की भूमि 


भूमि खत्व पद्धांतियाँ जल 


के सब स्वामी मिलकर राज्य को मालगुजारी चुकाने के लिये उत्तरदायी होते हैं। रेयतवारी प्रथा के 
अनुसार किसान अपनी-अपनी भूमि की मालगगुजारी चुकाने के लिये स्वयं जिम्मेदार होते हैं। उनके 
ओर राज्य के मध्य में कोई तीसरा आदमी नहीं रहता | 

इस प्रकार मारत में मुख्य ये तीन पद्धतियाँ प्रचल्षित हैं | हम इन पद्धतियों पर अलग-अलग 
विचार करेंगे | किन्तु इससे पूर्व हमें इन पद्धतियों के संक्षित इतिहास, तथा इनके विस्तार ज्षेत्र के 
विषय में, उन गाँवों के विषय में जहाँ इन प्रणात्रियों का ग्रचलन है कुछ ज्ञातव्य बातें मालूम कर लेना 
आवश्यक है । 

भारत वर्ष में अ्रति प्राचीन काल से, कृषि के उत्पादन में कुछ न कुछ भाग राज्य का रहता 
था | मनुस्मृति में राज्य को कृषि उत्पादन का ह भाग प्राप्त करने का अधिकार था, युद्ध या अ्रन्य 
विपम परित्थितियों में राज्य को * भाग तक प्राप्त करने का अधिकार था। धीरे-धीरे सम्यता का विकास 
हुआ, जनसंख्या की बृद्धि के साथ ही साथ कृषि के विस्तार में भी इंड्धि हुईं। अतः भूमि के उचित 
वतरण की, आवश्यकता का अनुभव किया जाने क्ञगा | कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्यता के 
इन प्रारम्मिक युगों में भूमि की सारी व्यवस्था ग्राम संस्थाओं के हाथ में थी। उस समय किसान ही 
भमि का स्वामी होता था उसके ऊपर कोई भ-स्वामी या जमींदार आदि नहीं था, किसान का सीधा 
संबंध उस प्रदेश के शासक से होता था । ग्राम संस्थाएं किसानों से ममि कर वसूत्न कर राज्य को देती 
थीं। यवनों के शासन काल्न के पूव तक यही व्यवस्था चलती रही | जब भारतवष में यवनों के पैर जम 
गए तो उन्होंने भूमि के स्वत्व या बन्दोबस्त तथा मालृगुजारी आदि की अनेक नवीन व्यवस्थाञ्रों का 
प्रचत्लन किया । इस दिशा में शेरशाह तथा अकबर ने काफी सुधार किये। मुसलमानी शासन काल 
के प्रारम्म होने से देश की भूमि के बन्दोबस्त पर भी प्रभाव पड़ा। उस श्षमय समस्त भूमि मुख्य 
रूप से दो भागों में विभाजित थी-.-एक खाल्सा दूसरी जागीरी | खालसा भूमि का वह भाग था जो 
कि बादशाह की, उसके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सुरक्षित रखा जाता था । जागीरी 
भमि का विभाजन ताल्लुकेदारों तथा सूती मं होता था। ये सूबा तथा ताल्लुकेदार अप्रनी भ,मि को 
अपन अधीनस्थ सामन्तों या जागीरदारों मे बाँठ देते थे । यह जागीरदारी प्रथा' कहत्वाती थी। बाद में 
इस प्रथा का स्थान ठेकेदारी ने ले लिया | इसके अनुसार गाँव की मात्रगुजारी वसूत्र करने का ठेका 
ठेकेदारों को मित्र जाता था जो एक निश्चित रकम राज्य कोष में दे दिया करते ये। औरंगजेब की 
मृत्यु के पश्चात्‌ मुग़ल शासन छिन्न-मिन्न हो गया, यहाँ अंगरेजों के पैर जमने त्गे। अंगरेजों के 
शासन काल में ग्राम संस्थाओं की बड़ी उपेक्षा की गईं | इस समय एक नया भ -स्वामों वगं--जमींदार 
उतन्न हो गया । जैसे-जैसे अंगरेजों के शासन की नींव यहाँ जमने लगी, यहाँ की भ,मि-स्वत्व पद्धतियों 
में परिवतन होने लगा | अंगरेजों के शासन काल में म मि के बन्दोबस्त के विषय में कई कानून पास 
हुए जिनके अनुसार अमी तक काय चल रहा है। इन बन्दोबस्तों पर हम आगे विचार करेंगे | 

भारतवष के स्व॒तन्त्र हो जाने पर कितने ही राज्यों के ग्रामों में ग्राम संस्थाएँ. स्थापित की गई 
हद साथ हो साथ भमि के बन्दोबस्त में मी कुछ परिवर्तन किया गया है, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में 
जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो चुका है। 


उपरोक्त विवरण से देश में म्‌मि के बन्दोबस्त के इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला गया | अब 
हम यहाँ पर भम स्वत्व या बन्दोबस्त की प्रचल्षित प्रण्षियों पर विस्तार से विचार करेंगे | 
्स्टी रय्यतवारी बन्दोषस्त--.( डिए0फक्षाएं फथआाप्रा'8 ) ब्रिव्श भारत में रेय्यत- 


वारी भूमि-स्वत्व प्रणाल्ली का प्रचलन बखबई, म॒दरास के अधिकांश भाग में बुरार, सिंध, तथा आसाम 
में था। इस प्रथा की मुख्य विशेषताएं ये हैं :--. 


्प६्‌ 

( १) इसके अनुसार समस्त भूमि पर ( जिसमें ऊसर बंजर भूमि भी सम्मिलित है ) राज्य 
का पूरा अधिकार होता है | 

(२ ) ऐसी भूमि के काश्तकार को अपनी जोत का स्वयं प्रयोग करने का, किसी दूसरे को दे 
देने का तथा छोड़ देने का पूरा अधिकार होता है। जत्र तक वह लगान देता रहता है तब तक भूमि 
पर उसका पूरा अधिकार रहता है। | 

( ३ ) प्रत्येक काश्तकार को व्यक्तिगत रूप से सरकार को ल्गान देने का अधिकार है। 

(४ ) इस प्रकार की भूमि को जोतने वाले काश्तकार का सरकार से सीधा सम्बन्ध रहता है | 
उसके तथा सरकार के बीच में किसी व्यक्ति को - मध्यस्थता नहीं रहती | ह 

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि रेय्यतवारी प्रथा के! अनुसार सारी शक्ति राज्य के ही हाथ में 
निहित रहती है, सरकार ही जमींदार होती है । इसके समथन में यह कह्य जाता है कि यदि सरकार 
को निश्चित समय में क्गान नहीं प्राप्त होता तो वह काश्तकार को अधिकार-च्युत कर उस भूमि पर 
अपना अधिकार जमा सकती है। दूसरे सारी ऊसर बंजर या नष्ट-प्रष्ट भूमि पर सरकार का अधिकार 
होता है | यदि काश्तकार उस भूमि को नहीं जोतना चाहता तो वह उसे छोड़ देता है ओर उस पर 
राज्य या सरकार अपना अधिकार जम। लेती है। इन सब बातों से यह स्पष्ट होत। है कि राज्य का 
रैय्यतवारी प्रथा में कितना अधिकार रहता है। 

इसके विपरीत रेय्यतवारी प्रथा के समर्थकों का कथन है कि ऐसी प्रथा के अनुसार राज्य का 
भूमि पर जो अधिकार रहता है, वह कोई निरंकुश अधिकार नहीं है। सारी जायदाद यदि नागरिक 
ल्गान देते रहते हैं तो उनके हाथ में बनी रहती है। राज्य तो उसी ,दशा 'में भूमि पर श्रविः 
कार कर सकेगा जब कि मांगने के पश्चात्‌ मी उसे निश्चित त्गान प्राप्त नहीं होता । 

बंजर या ऐसी भूमि जो खेती के योग्य नहीं है, उस पर॑ राज्य का अधिकार हो सकता है परन्तु 
इसका तात्पय यह नहीं कि जोती जाने वाल्ली भूमि में भी राज्य का अधिकार, उसका पूर्ण स्वामित्व है | 
पंजाब में प्रचलित महत्ववारी प्रथा के अनुसार बंजर या ऊसर भूमि का स्वत्वाधिकार उस गाँव के 
निवासियों के ही हाथों में सामूहिक रूप से होता है। 

इसके अतिरिक्त यदि काश्तकार यह ठीक नहीं समझता कि वह भूमि जोती जाय, या वह उस 
भूमि पर लगाए ल्गान को अधिक समझता है ओर यह सोचता है कि उसके जोतने बोने में उसे 
विशेष आर्थिक त्ञाभ नहीं होगा तो वह उसे छोड़ सकता है। इस नियम से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 
राज्य कोई इसमें अनुचित अ्रधिकार नहीं रखता | 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि यह पद्धति जहाँ तक कृषकों का सम्बन्ध है, काफी सुविधाजनक 
एवं उपयोगी है | रेव्यतवारी प्रथा के काश्तकार की स्थिति एक छोटे मोटे जमींदार की तरह होती 
है | इस पद्धति में सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि इसके द्वारा किसान तथा सरकार के बीच के 
दल्ालों के लिए कोई स्थान नहीं रहता, किसान तथा सरकार का सीधा सम्बन्ध रहता है। परन्तु काश्त- 
कारों के अन्य किसानों के हाथ में भूमि उठा देने के कारण उस पद्धति की उपयोगिता काफी कम हो 
गई है, उसमें कई दोष आग गए हैं किन्तु वे दोष इतने नहीं हैं जितने की जमींदारी प्रथा में । यही नहीं 
इस प्रथा में लगान निश्चित करने की पद्धति में भी दोष हैं । 


महलवारी बन्दोबस्त ( 4॥6 ॥8॥9]ए 877 एआप्रा'8 ) इस प्रथा का प्रचलत्न 
उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्यप्रदेश में हे। इस प्रकार की प्रथा के अनुसार गांव की भूमि का स्वामी 
कोई एक व्यक्ति नहीं होता जो सारे गाँव की मालगुजारी के लिए, सरकार के सामने उत्तरदायी हो । 
इस प्रणात्री के अनुसार सारे गाँव वाले मित्र कुर सरकार को मालगुजारी देने के लिए उत्तरदांता 
होते हैं। यहाँ पर हमें यह अ्रच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि गाँव वालों से तात्पययं गाँव के सब 


|. 


भूमि स्वत्व पद्धतियाँ ट्े७ 


आआदमियों के नहीं वरन्‌ उन लोगों से है जो कि ग्राम की समस्त भूमि के एक न एक भाग के स्वामी 
होते हैं। यहाँ हमारा तातय केवल्ल उन्हीं लोगों से है जो गाँव की भूमि के किसी भाग के वास्तविक 
स्वामी हैं, न कि उन लोगों से जो भू-स्वामियों से भूमि किराए पर लेकर काश्त करते हैं। इस प्रकार 
के ग्रामों की समस्त ऊसर वंजर भूमि आम की सम्मित्षित सम्पत्ति समझी जाती है | 

इस प्रकार के गआ्रामों में मुख्यतः तीन प्रकार से मूमि का विभाजन होता है| दूसरे शब्दों में 
महत्वारी प्रथा वाले ग्रामों में भूमि के हिस्सेदारों में विभाजन का मुख्य तीन प्रणाल्रियाँ हैं । सबसे 

पहले तो हमें पैतृक सिद्धान्त के अनुसार विभाजन वाले, ग्राम ( &शञठछछाग'क्वी 07 ऑक्षाए 

8]87"8 878(670 ) इसके अनुसार भूमि का हिस्सेदार वंशानुगत की दृष्टि से भूमि का स्वामी 
होता है। इसको दूसरी प्रकार से यू. कहा जा सकता है कि गाँव की समस्त भूमि का या उसके 
उत्पादन आदि का विभाजन पैतृक सिद्धान्त के आधार पर होता है। एक कुट॒म्ब में जिस व्यक्ति का 
जो स्थान होता है, उसी हिसाब से भूमि में उसका प्रभ्ुत्व माना जाता है, उसी स्थिति के अनुसार 
गाँव की भूमि में उसका माग निश्चित कर दिया जाता है। इस पैतृक प्रणाल्री वाले गाँवों के तीन 
प्रकार होते हैं--वे गाँव जो एक संयुक्त कुटुम्ब की माँति एक सम्मिलित समूह द्वारा अधिकृत माने 
जाते हैं, जिन पर कुछ व्यक्तियों को सामूहिक अधिकार होता है। पैतृक प्रथा के अनुसार जो आम 
विभाजित होते हैं। उन्हें पद्टीदारी पद्धति वाले ग्राम कहा जाता है। इसी प्रथा वाले आम जो 
अंशतः विभाजित होते हैं उन्हें अधूरी पद्ठीदारी ( [70]007/666 ।'&#70&/त / कह्य जाता है। 

इसके पश्चात्‌ दूसरे प्रकार के गाँव अपैतृक प्रणाल्री वाले होते हैं। ऐसे गाँवों में सच्चे 
'भाई चारे! के सिद्धान्त के अनुसार भूमि के विभाजन की विशेष रीतियाँ प्रचलित होती हैं। ममि 
का यह विभाजन कई प्रकार से हो सकता हे--बराबर-बराबर हिस्सों में जितने जिसके पास हल हों 
उसके अनुसार, या पानी अथवा कुझ्नों में हिस्से के अनुसार | इस प्रकार के विभाजन के हो जाने के 
पश्चात्‌ भी भूमि सामूहिक सम्पत्ति मानी जाती है । 

इन दो प्रकार के गाँवों के अ्रतिरिक्त तीसरे प्रकार के वे गाँव होते हैं जहाँ पर भमि के 
विभाजन के कोई विशेष नियम प्रचत्षित नहीं होते, जो आदमी जितने भूमि-भाग में पहले से खेत 
जोता-बोता रहता है, उतनी भूमि पर उसका अधिकार मान लिया जाता है | 

इनमें से प्रत्येक प्रकार के गाँवों में भूमि का बँटवारा इस बात पर आधारित होता है कि अमुक 
सम्मिलित प्रथा वाले ग्राम का जन्म किस प्रकार हुआ, उसकी उत्पत्ति किन सिद्धान्तों पर हुईं। इन 
गाँवों का निर्माण नीचे लिखे प्रकारों या प्रणाल्षियों में से किसी एक के आधार पर हुआ था ;--- 

वंशानुगत पैतृक आमों का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा हुआ होगा जो उस गाँव का 
संस्थापक, या एक मात्रगुजारी देनेवाला काश्तकार या जमींदार हो सकता है। 

दूसरे, भूमि के स्वामी किसी ऐसे वर्ग के हो सकते हैं जिन्होंने किसी प्रदेश को जीतकर उसे 
अपने यहाँ के रीति-रिवाजों के अनुसार आपस में बाँठ लिया । 

तीसरे, भूमि के स्वामी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उस भू-भाग या गदेश में आबाद हो गए 
तथा वहाँ पर मिश्रित पूंजी के आधार पर कृषि करना प्रारम्भ किया | | 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सम्मिलित प्रणाली वाले आमों का निर्माण उपरोक्त तीन आधारों 


हु की ७ है 
पर ह था होगा | एक आदश महत्ववारी भूमि-स्वत्व वाले आम में भूमि के स्वामी स्वयं काश्तकार 
होते हैं। कुछ स्थानों पर भूमि के स्वामी भूमि को किसानों को दे देते हैं, और उसके बदले में किसान 
उसको या तो नकदी या मात्र के रूप में लगान दे देता है। इस प्रथा को बठाई ग्रथा कह्य जाता है। 
कुछ स्थानों पर भूमि का स्वामी जिसके पास काफी भूमि है, किसानों को कृषि करने के लिए दे देता 


है, अपने वास्ते वह थोड़ी सी जमीन रख लेता हे । वास्तव में महत्ववारी प्रथा वाले आरमों में, इस 


ट्ट भारतीय अथशात्र का विवेचन 


प्रथा का सबसे अच्छा फल्ल उसी समय देखने को मिल्लता है जब कि भूस्वामी के पास इतनी ही मपि 
ती है जितनी कि वह स्वयं जोत-बो सकता है। ऐसा काश्तकार कृषि के उत्पादन में, अपनी ममि 
का विकास करने में बड़ा उत्साह दिखलाता है | यदि इस प्रणात्ली वाले ग्रामों के भू-स्वामी मिल्नकर 
सहकारिता के आधार पर कृषि करने लगें तो उन्हें उससे और भी अधिक लाभ मिल सकता है। 
जमींदारी बन्दोबस्त ( क्षगांगरवेद्षातं ('"शपए6४ )>-ऊपर हमने भूमिसस्वत्व या 
भमि के बन्दोतस्त की मुख्य दो प्रणात्रियों पर प्रकाश डाला । यहाँ पर इन पद्धतियों में सबसे प्रधान 
जमींदारी प्रथा पर विचार करेगे । हे 
भारत में अंगरेजों के आगमन के पूव, शासनसत्ता के हस्तान्तरित होने, शासन-तंत्र के 
परिवर्तित होने का प्रभाव भमि-स्वत्व की विभिन्न पद्धतियों पर लेशमात्र भी नहीं पड़ता था। राज्यों 
के. राजाओं के आने जाने का प्रभाव जमीन के बन्दोबन्त पर त्रिल्कुल् नहीं पड़ता था। भारत में 
अंगरेजों के पैर जमने के कारण इस दिशा में भी शनेः-शनैः परिवतन होने लगा । सन्‌ १७६७५ में 
ईस्ट इंडिया कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दोवानी प्राप्त हो गईं। इस प्रकार इन प्रदेशों 
की मालगुजारी बसूल्र करने का अ्रधिकार अंगरेजों के हाथ में आ गया | कुछ वष्षों तक इन क्षेत्रों में 
लगान या राजस्व की प्राचीन व्यवस्था के आधार पर ही वह माल्गुजारी वसूल करती रही। इसके 
पश्चात्‌ इस दिशा में कम्पनी ने कई प्रकार के प्रयोग किए, कई नवीन पद्धतियों के अनुसार जमीन 
का बन्दोबस्त किया, परन्तु इनमें से 'कोई भी प्रयोग सफल न हुआ। अन्त में १७६३ में लाइ- 
कानवालिस ने ममि के स्थाई बन्दोबरस्त ( [2९777889600 8७॥0९77676 )४ की व्यवस्था को | 
इसी स्थाई बन्दोबस्त के परिणाम स्वरूप जमींदार-बर्ग का जन्म हुआ। इसके पश्चात्‌ ज्यों-ज्यों 
अंगरेजों के राज्य का विस्तार होता गया, जमींदार वर्ग में भी बृद्धि होती गईं। नीचे इस प्रथा को 
मुख्य-मुख्य बातों पर विचार करेंगे | 
इस प्रथा के अनुसार अपने समस्त क्षत्र (गाँव के किसी भाग, एक गाँव या कई गाँवों ) . 
की मात्गुजारी देने का सारा उत्तरदायित्व जमींदार पर होता है। त्गान के बन्दोबस्त की दृष्टि से 
जमींदारी बन्दोबस्त दे प्रकार का होता हे--स्थाई बन्दोबस्त वाले प्रदेश ( 20779॥970७77/) ५ 
5०॥।]९4 75809॥68 ) जहाँ पर कि मालगगुजारी की दर सदैव के ल्लिए निश्चित कर दी जाती है 
जैसा कि बंगाल तथा मदरास के कुछ भागों में है | दूसरे अस्थाई बन्दोबस्त वाले प्रदेश (]'९७॥]०- 
"87५४]ए 56॥0660 #8090०68) जहाँ पर कुछ सात बाद सम्मवतः ३० या ४० सात्न के पश्चात्‌ 
भातगुजारी की दर में हेर-फेर हुआ करता है | 
मींदार के भूमि स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों में समय-समय पर बृद्धि होती रही। प्रारम्भ में 
भूमि पर उन्हीं लोगों का अधिकार रहता था जो कि सारी भूमि की मात्रगुजारी सरकार को दे सकते 
थे, बाद में यह रीति समाप्त हो गईं, कुछ ज्ञोगों का जिनको सरकार से भ-स्वमित्व के अधिकार प्राप्त 
हो गए, ओर जिन्होंने उसके बदले में सरकार को उचित मात्रगुजारी देने की प्रतिज्ञा कर ली, वे लोग 
जमींदार बने रहे । 
जमींदार लोगों के पास भूमि काफ़ी रहती है इसलिए, वे स्वयमेव उस समस्त भूमि पर कृषि 
नहीं कर सकते अतः उन्होंने उस भूमि को किसानों को दे दी। परन्तु ये जमींदार ही किसानों से 
अपना सीधा सम्बन्ध नहीं रख सके, उनके बीच में कई दूसरे छोटे छोटे माल्गुजांर मी ग्रा गए। 
ये माल्गुजार एक प्रकार से छोटे जमींदारों का काय करते हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल के पट्टीदार तथा 
उत्तर प्रदेश के ताहलुकेदार आदि भी किसान तथा सरकार के बीच में मध्यस्थता का कार्य करतें हैं। 


अूप अत +कनीननना ७४ 


- ऑस्थाई बन्दोचस्त के विषय में विशेष प्रकाश अगले पुष्ठों में डाला गया है । 


भूमि स्वत्व पद्धतियाँ दह 


जमींदारी प्रथा के गुण तथा दोष --हम ऊपर कह चुके हैं कि जमींदारी प्रथा का 
जन्म अंगरेजों के शासनकाल में उन्हीं के हाथों द्वारा हुआ | यह पद्धति अंगरेजों ने अपने देश में 
प्रचलित भू-स्वामी प्रणाली के अनुरूप ही प्रचलित की | वे लगान देने वाले काश्तकार जिनका कार्य 
अपने क्षेत्र में लगान वसूल कर सरकार को देना था, उन्हें भूमि स्वामित्व के कुद्य विशेष अधिकार 
प्राम हो गए । यह माल्गग॒जारी स्थाई या अस्थाई बन्दोब॒स्त द्वारा सरकार द्वारा निश्चित कर दी गई। 
उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी का मुख्य ध्येय अधिक से अधिक मालगुजारी प्राप्त करना था, उनका 
कृषि के विकास से या भूमि के सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस प्रकार धीरे-धीरे अंगरजी 
सरकार, ने एक ऐसा वर्ग खड़ा कर लिया जो सरकार को अधिक से अधिक मातशुजारी देने के साथ- 
ही साथ भारत में अंगरेजी शासन की नींव जमाता रहा। 
भारत में जमींदारी प्रथा की स्थापना का चाहे जो कुछ भी कारण हो, परन्तु इतना अवश्य 
है कि जमींदारों से जमींदारी प्रथा से भारत के किसानों को किंचित मात्र भी लाभ नहीं हुआ | स्थाई 
बन्दोत्रस्त के साथ ही साथ जमींदारी प्रथा ने भारतीय कृषि और कृपकों को खूब तबाह किया है । 
जमींदारी बन्दोबस्त से भारत के किसानों के गरथिक जीवन का विकास रुका ही नहीं वरन्‌ उससे भारतीय 
कृषि को भी बड़ा धक्का लगा है। जमींदारी प्रथा के अ्रन्तगंत भूमि का बन्दोत्रस्त ग्रनेश्चित और 
अरक्षित रहा है। जमींदारों ने किसानों से मनमानी लगान वसूल किया। पहले जमींदारों से यह 
आशा की गई थी कि वे किसानों को अपने परिवार का अंग समझेंगे श्रोर देश-हित के लिए. समाज 
का नेतृत्व गृह॒णु करने वाले होंगे | खेद है कि जमींदारों के अधिकांश वर्ग ने इस ओर घोर उपेक्षा 
की | उन्होंने अपनी उपयोगिता का परिचिय नहीं दिया | प्रायः वे आरामतल्वी ओर कुछ दशाश्रों में 
तो विज्ञासिता का जीवन व्यतीत करते रहे । भूमि के सुधार से, कृपि के विकास से उनका कोई काम न 
रहा | कहने को आवश्यकता नहीं कि कितने ही जमींदार अपने गाँवों को छोड़कर, अपना शोक पूरा 
करने के लिए नगरों में जा बसे | इसका जो दुष्परिणाम निकला उसे कोन नहीं जानता | अब यह 
बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि जमींदारों ने कृषि और कृषकों के श्रार्थिक प्रगति में रोड़ा अ्रठ्काया हैं, 
उनकी प्रगति में बाधा उपस्थित की है । १६४० के बंगाल मालगुजारी कमीशन. के इन शब्दों मे य 
जमींदार किसानों की .प्रगति में बाधक हैं, उन्हें कोई भी ठोस कार्य करने का अवसर नहीं दिया जाता, 
जदाँ तक कृषि के विकास का सम्बन्ध है, जमींदारों ने (इस दिशा में ) कुछ भी कार्य नहीं किया 
है।” जमींदारों की अनुपयोगिता बिल्कुल सिद्ध हो जाती है । | 
जमींदारी प्रथा के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों की सरकारों का क्या रुख रहा है, इस बात का 
परिचय नीचे दिए हुए कुछ अवतरणों से लग जायगा। १६४५ में बंगाल दुर्भिद्ञ जाँच कमीशन ने 
कुछ सरकारों से तत्सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछे थे | इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में इन सरकारों ने जमींदारी प्रथा 
के दुष्परिणामों पंर प्रकाश डाला था| उड़ीसा की सरकार ने लिखा था, “साधारणतया जमींदारी प्रथा 
वाले प्रदेशों में चाहे वे स्थाई या अस्थाई बन्दोबस्त वाली हों, कृषि के विकास के लिए, फसल्न अच्छी 
करने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, बाढ़ से खेतों की रक्षा की ओर भी कुछ ध्यान नहीं रखा 
जाता, हाँ किसानों से त्गान लेने वाल्ली प्रत्येक बात पर जमींदार अच्छा ध्यान देते हैं, किसानों से 
चाहे वे जैसी स्थिति में हों लगान आदि वसूल करने में कुछ भी नहीं हिचकिचाते |” बिहार सरकार ने 
भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये थे | आसाम सरकार ने कद्दा था कि जब कि रेव्यतवारी प्रथा में 
उत्पत्ति की दृद्धि पर यथेष्य ध्यान दिया जाता है, जमींदारी में उसका बिल्कुत्न उल्टा होता है | जमोंदारी 
पद्धति में ल्लोगों की प्रायः यह भावना रहती है कि उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है, उनके ( किसानों के) 
अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। यह स्थिति सुधारने के लिए जमींदारी उन्मूलन के अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है ।? मदरास के रेवन्यू बोड ने भी जमींदारी प्रथा को. दोपयुक्त ठहराया था। मदरास के 
फा० १२ 


६० भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


कृषि-विभाग के डायरेक्टर का कहना था कि यदि जमींदारी प्रथा के स्थान पर रेय्यतवारी प्रथा आ 
जाती है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यहाँ पर सिंचाई आदि को व्यवस्था में विकास हो जायगा, 
कृषि-विभाग के कार्यों के क्षेत्र में विस्तार हो जायगा ओर सहकारिता के आधार पर कृषि करने की 
सुविधा मित्र जायगी | 

जमींदारी प्रथा सम्बन्धी राज्यों के उपरोक्त विचारों से चाहे कोई सहमत हो या न, किन्तु इतना 
अवश्य है कि इस ग्रथा से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है । उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त जमींदारी प्रथा 
में कुछ अन्य दोष और भी रहे हैं। इनमें से मुख्य ये हैं :-- | 

(१ ) जमींदार बिना श्रम किए धन पाते हैं, ओर उसका उपयोग वे अधिकांश अ्रपने 
व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं, समाजहित के विचार से नहीं । 

(२ ) जमी दार गैर मौरूसी काश्तकारों से मनमाना ल्गान वसूल करते ओर उन्हें पद्ठा होने 
के समय बेदखल करने की धमकी देते हैं । 

( ३ ) जमींदार त्योहारों तथा विवाह-शादी के अवसरों पर किसानों से नजराना तथा अन्य 
कर लेते हैं । 

(४ ) जमींदार किसानों से रसद तथा बेगार लेते हैं । 

(५ ) प्रायः किसान जमींदारों के गुमाश्तों या कारिन्दों के अत्याचारों के शिकार होते हैं तथा 
उन्हें मुकदमेंबाज़ी आदि में फेंसना पड़ता है । 
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(६ ) अधिकांश जमींदार प्रतिक्रियावादी और सुधार विरोधी होते हैं । 


काश्तकारी प्रथा के दोष (0606८४8 ० ७कक्ा८ए  0पर४ए4॥४00)-- 
जमींदारी प्रथा के अनुसार जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि काश्त स्वयं जमींदार नहीं करता वह 
अपनी भूमि को किसानों को देता है, जो उसको उसके बदले में लगान दिया करते हैं। परन्तु कुछ 
लोगों का ऐसा विचार है कि इस प्रथा से कृषि को उतना लाभ नहीं पहुँचता, उत्पादन उतनी अच्छी 
तरह नहीं होता जितना कि रंय्यतवारी प्रथा मुँ/या उस पद्धति में जिसके अनुसार किसान का अपनी 
भूमि पर पूण स्वामित्व होता है। आथर बूर ने लिखा था कि (किसी आदमी को एक पथरीले प्रदेश 
का पूण स्वामित्व प्रदान कर दीजिए, उस प्रदेश के बोने-जोतने के पूण अधिकार उसको दे दीजिये 
आप देखिएगा कि चन्द दिनों में ही वह अनुवरा भूमि सुन्दर लहलहते खेतों में परिवत्तित हो जायगी। 
इसके विपरीत यदि आप नौ बष के लिए किसी को सुन्दर से सुन्दर उपजाऊ मू-भाग पढ्ढे पर दे 
दीजिये तो यह पट्टेवाली मूमि आपको कुछ समय पश्चात्‌ न्ट-अ्रष्ट स्थिति में मिलेगी ।? इन शब्दों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी काश्तकारी विशेष उपयोगी नहीं होती । पंजाब के काश्तकारों के सम्बन्ध में 
कैल्षबय साहब ने लिखा था&8 कि ये काश्तकार साधारणतया फसल आदि के उत्पादन में बहुत कम 
दिलचस्पी लेते हैं, प्रायः कम बार खेत जोतते हैं, ओर भू-स्वामियों की अपेक्षा कृषि करने में कम 
ओऔजउजारों का प्रयोग करते हैं। वे कम मूल्य वाली सस्ती फसलें पैदा करते हैं, अपने खेतों का विकास 
' करने के ल्विए वे विशेष ध्यान नहीं देते, खेत जोतने आदि के लिए वे अच्छे पशु नहीं रखते, बृत्तों 
आदि की ओर भी वे यथेष्ट ध्यान नहीं देते | इस प्रकार हम देखते हैं कि जमींदारी प्रथा के काश्तकार 
भमि आदि के सुधार में ल्ापरवाह ही रहते हैं । 

यह तो रही रकम में लगान देने की बात, जहाँ किसान बँंठाई प्रथा के अनुसार लगान किस्म 
में (अन्न के रूप में ) देता है वहाँ की स्थिति तो और भी बुरी है। ऐसा काश्तकार कृषि के 
उत्पादन का आधा भाग भ-स्वार्मी को दे देता है, शेष आधे में उसका परिश्रम तथा पूंजी आदि सब 
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सम्मिलित होती हैं | इस प्रकार उसको अपने श्रम का बहुत कम भाग मिल पाता है। कुछ लोगों का 
विचार है कि बँँठाई प्रथा के अनुसार म-स्वामी तथा काश्तकार के सम्बन्धों में विशेष गड़बड़ी नहीं 
होती, इससे ल्गान आदि में काफी सुविधा हो जाती है। परूतु ये सुविधाएँ बड़ी मेहगी पड़ती हैं 
इसके अनुसार कुल्ल उत्पादन का लगभग १८ प्रतिशत भाग ही काश्तकार को मिल्लता है, शेष भाग 
भू-स्वामियों की जेब में चला जाता है | इस प्रकार भारत में काश्वकारी (]!8&8987079) में बड़े दोष 
हैं । परन्तु यह काश्तकारी सदा बुरी ही नहीं रहती इसमें सब दोष ही दोष नहीं हैं। संसार में सबसे 
अच्छी कृषि इंगलैण्ड में होती है जहाँ पर यही प्रथा प्रचलित है | इस पर सन्देह किया जा सकता है, 
यह पूछा जा सकता है कि यह केसे सम्मव हो सकता है ? एक ही प्रथा जो यहाँ के लिये अनुफ्योगी है 
वह इंगेलैएड के लिए, उपयोगी होगी | इस अन्तर का मुख्य कारण यहाँ के ओर वहाँ (इंगलैए्ड ) के 
जमींदारों का अन्तर है। इंगलेंड का जमींरार (],8&70 ॥,070) काश्तकारों को अपना ही आदमी 
समभता है, वहाँ की मूमि आदि को सुधार करने के लिए उसे जो कुछ तगान ग्राप्त होता है, उसका 
एक-तिहाई से भी अधिक वह इस सम्बन्ध में खच कर देता है | अतः जमीन के बन्दोबस्त को ही 
हम सब कुछ नहीं मान सकते | जमींदार तथा काश्तकार का भी इस सम्बन्ध में बड़ा महत्व रहता है । 
जब जमींदार का ध्यान सदैव ल्गान वसूल करने की ओर ही रहेगा, वह भूमि-सुधार के लिए. किसान 
को सुविधाएँ आदि नहीं प्रदान करेगा तो किसान स्वभावतः इस ओर उदासीन हो जावेगा । परन्तु जब 
जमींदार किसान को भूमि सुधार के लिए, कृषि के विकास के लिए सुविधाएँ देगा, उसको इस कार्य 
के ल्रिए कुछ आर्थिक सहायता देगा, किसान को अंपने अधिकारों की सुरक्षा का भरोसा रहेगा, तो 
निश्चय ही यह प्रथा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी | 

सरकार की कृषि सम्बन्धी नोति--.स्तन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारी राष्ट्रीय सरकार 
को देश की खाद्यान्न सम्बन्धी स्थिति की विभीषका का पता चल्ल गया। इन दिनों देश में भयंकर 
खाद्य संकट उपस्थित था, अन्नोत्पादन में बृद्धि करने के ल्लिए सरकार ने अनेक प्रयत्न किए.। इन 
प्रयल्नों का सरकार को थोड़ा बहुत फल अवश्य प्राप्त हुआ, परंत वह यह मल्नीमाँति समझ गईं कि बिना 
इस समस्या पर सुन्यवस्थित ध्यान दिये, उसका सुल्नकऋाना सम्भव नहीं | अतः सरकार इस दिशा में 
एक निश्चित नीति को अपना कर देश की कृषि की अ्रवनति के मूल्कारणों को दूर करने का प्रयत्न 
कर रही हैं। हमारी सरकार की मुख्य नीति देश में कृषि संबन्धी ऐसे सुधार करने हैं जो रेय्यतवारी 
तथा जमींदारी दोनों प्रकार के भमि-स्वत्व वाले ग्रामों में प्रति व्यक्ति प्रति एकड़ अधिक से अधिक 
उत्पादन में सहायता पहुँचायेंगे | इस उद्द श्य को क्रियात्मक रूप देने के ल्विए कांग्रेस ने कृषि सुधार 
समिति की ( १६४८ में ) स्थापना की थी | इस समिति का मुख्य कार्य सरकार को मारत के विभिन्न 
राज्यों सम्बन्धी कृषि की स्थिति के विषय में सलाह देना था | जमींदारी उन्मूलन के पश्चात ग्रामों की 
कपि व्यवस्था कैसी हो, गाँवों में सहकारिता के आधार पर कब्र केसे को जाय, कृषि उत्पादन में वृद्धि 
केसे हो, छोटी काश्तवाले किसानों का तथा खेत-मजदूरों को स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जाय 
ग्रारि बातें समिति के विचाराधीन थीं। इस समिति ने सरकार के सन्मुख कुछ सुझाव पेश किये | 
इन सुझावों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित नेशनत्न प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार कर लिया है। 
इस समिति ने जो मुख्य सिद्धान्त प्रतिपादित किए उनमें कुछ ये हैं :--- 

(१) हमारी कषि सम्बन्धी आर्थिक नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कषक के व्यक्तित्व 
का पूर्ण विकास हो सके । 

(२) कोई भी वर्ग किसी दूसरे वर्ग का शोषण न कर सके | 

(३) उत्पादन में अधिक से अधिक पूणता लाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये | 

(४) तथा सुधारों की योजनाएँ ऐसी होनी चाहिए जो सुगमता से व्यवहार में लाई जा सके | 
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इन सिद्धान्तों के आधार पर हमारी कृषि और कृषकों की स्थिति में एक गौरवपूण परिवर्तन 
हो जायगा। इन सिद्धान्तों को काय रूप में परिणित करने के लिए काश्तकारों की स्थिति को कानून 
द्वारा सघार कर निश्चित कर दिया जायगा, जमींदारी प्रथा का जब भी सम्भव हो उन्मूलन कर दिया 
जावेगा. खेतों को जोत या इकाई में वृद्धि करनी होगी, कृषि को उन्नति करने के लिये वेज्ञानिक यंत्रों 
प्र[ड का प्रयोग करना होगा, जल्ल विद्य त द्वारा सिंचाई की व्यवस्था का उचित प्रबन्ध करना होगा | 
हाँ पर केबल्न काश्तकारी कानून तथा जमींदार उन्मूलन पर ही विचार करेंगे । 

काश्तकारी कानून ([.७8707 ,62788007)--जमींदारी प्रथा आदि के सम्बन्ध 
में भारत के काश्तकारों की स्थिति पर हम कुछ विचार कर चुके हैं। जब भूमि का स्वामी स्वयं खेती 
करता है तो काश्तकारी को समस्या का कोई प्रश्न नहीं उठता | यह प्रश्न तभी उठता है जब कि भ- 
स्वामी किसी दसरे व्यक्ति को किराए पर भूमि को दे देता है । जब स्थायी बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में 
सरकार ने मालगुजारी देनेवाले किसानों को मूमि का स्वत्वाधिकार (॥?70777०६979ए क2॥09) 
दे 4िए, उस समय यह प्रश्न लोगों के सन्मुख आरा खड़ा हुआ | इस प्रकार भूमि के वास्तविक स्वामियों 
की स्थिति नीची हो गई । अतः कानून द्वारा सरकार ने काश्तकारों तथा जमींदारों के अधिकार निश्चित 
किए. | सन्‌ १८५७ के विद्रोह के पश्चात्‌ सरकार ने अवध की विद्रोही जनता की भावनाश्रों को 
कुचलने के लिए, तालुकेदारों की स्थापना की, इस प्रकार राजनेतिक कारणों के फत्चस्वरूप अवध में 
काश्तकारी कानून का जन्म हुआ । आगरे में भूमि का प्रारम्भिक बन्दोबस्त बिना किसी जॉच पड़ताल 
के जमींदारों द्वारा होता था। ये जमींदार अधिक से अधिक ल्गान वसूल करने के चक्कर में रहते 
थ | इस प्रकार वहाँ के काश्तकार की स्थिति केवल एक गैर-मौरूसी काश्तकार (९४876 ६ 
ए३)]) की रद गई थी, उसकी स्थिति बड़ी डाँवाडोल थी। अनुपस्थित जमींदारी प्रथा की कुरूतियों 
ने सब जगह इस प्रकार जोर पकड़ा, लगान वसूल करने की बुराइयाँ इस प्रकार बढ़ गई' कि राज्य को 
कायून द्वारा काश्तकारों के हितों की रक्षा करनी पड़ी 

जब से शिकमी पट्ढेदारी की प्रथा (8प्रा0/७/079) का प्रचलन हुआ तब से रैय्यतवारी 
प्रथा में मी यही दोष आ गया । दक्षिण के ' कुछु जिल्लों में वास्तविक खेती करने वाले किसान भ- 
स्वामियों की संख्या काश्तकारों ([.७७४॥)॥७) से कहीं अधिक है । यहाँ के काश्तकार की स्थिति बड़ी 
खराब हो गई है, उनकी दशा एक बिना मूमिवाले खेत मजदूर के समान हो गई है | इस प्रकार 
जमींदारी प्रथा वाले ज्षेत्रों में ही नहीं बरन्‌ रैयतवारी प्रथावाले प्रदेशों में भी काश्तकारों को अ्रन्य 
दूसरे वर्गों के शोषण से बचाने की बड़ी आवश्यकता है। हम इस समस्या पर प्रान्त या राज्यवार 
विचार करेंगे, क्योंकि हरएक प्रान्तों को ये परिस्थितियाँ एक सी नहीं हैं । उनमें काफी मिन्नता है | 

स्थाई बन्दोबस्त वाले क्षेत्र; बंगाल--स्थाई बन्दोबस्त के विषय में कुछ प्रकाश पिछले 
पृष्ठ ग॑ डाला जा चुका है। बंगाल में १७६३ में स्थाई बन्दोबस्त की व्यवस्था के अनुसार जमींदारों 
कं किसानों से ल्गान वसूल करने का अधिकार प्राप्त हो गया। यद्यपि इस व्यवस्था के प्रारम्मिक 
टिनों में ही लाड कानवालिस ने यह चेष्टा की. थी कि काश्तकारों के अधिकारों पर विशेष आ्राधघात न 
पहुँचे, परन्तु उनको यह इच्छा पहले पूरी न हुईं, अन्त में १८५६ में बंगाल में एक ल्गान कानून 

स्‌ हुआ, ञ्रागे चलकर १८८४ में इसमें पुनः संशोधन हुआ । “इसके अनुसार बारह वर्ष तक एक 

ही भूमि को जोतने-बोने वाले काश्तकारों के हितों की कुछ रक्षा हो गई | बिना किसी अच्छे न्यायालय 
गी आज्ञा के इन काश्तकारों को भूमि से अ्ल्नग नहीं किया जा सकता था और ५ वष के पूष॑ उनके 
लगान में ही किसी प्रकार की वृद्धि की जा सकती थी। १६०७ में इस कानून में ओर संशोधन हुआ्रा 
तथा अन्य कठिनाइयों को दूर करने की चेष्ट की गई । सन्‌ १६२८ में दूसरा काश्तकारी कानून 
(]'छा7०9 ८0 पास हुआ, जिसके अनुसार काश्तकार को एक निश्चित फीस देने के पश्चात्‌ 
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ग्रपनी काश्त को दूसरे लोगों को देने का अधिकार प्राप्त हो गया, जमींदारों को भी इस काबून के 
अनसार ममि का पूर्वक्रयाधिकार (276-९०४9७४07 फं8) प्राप्त हो गया। १६३८ में जब 
राज्य में कांग्रेस मन्त्रिमंडल की स्थापना हुई तो उसने जमींदारों द्वारा लगाए, गये अतिरिक्त करों को 
समाप्त कर दिया, और काश्तकारों पर बकाया त्गान में ६३ प्रतिशत की कमी कर दी। जमींदारों से 
भमि का पूर्व-क्याधिकार लेकर बराबर के सामेदार काश्तकारों को दे रिया गया। ल्गान आदि 
अनेक दोषों को दूर करने के लिये १६३६-४० में इस कानून में पुनः संशोधन हुआ । इन कानूनों 
स्थ्यतों के नीचे तथा मौरूसी काश्तकारों के हितों की कुछ रक्षा हो गई परन्तु इससे बरगदारों की 

ध्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | बंगाल्न में ये बरगदार लोग मूमि का दे भाग जोतते बोते 
हैं ये'लोग इन खेतों को फसलों के बँठाई के आधार पर जोतते हैं। इन लोगों को स्थिति बड़ी 
दयनीय है| बंगाल के रेवन्यू कमीशन ने इनकी स्थिति ठीक करने के लिये इन्हें कुछ सीमित मौरूसी 
अधिकार देने की सिफारिश को थी | 

मद्रास में--मदरा।स में काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा १९०६ के मदरास इस्टेट लैए्ड 
एक्ट को पास कर की गई थी। वे काश्तकार जो इस्टेट की भूमि जोतते-बोते थे, उन्हें मौरूसी भ्रधि- 
कार दे दिये गए | वे जब तक निश्चित त्गान देते रहते थे तब तक उन्हें बेदखल नहीं फ़िया जा 
सकता था। केवल कुछ विशेष स्थानों या स्थितियों पर ही ल्ञगान में ब्ृद्धि की जा सकती थी। १६१३६ 
में कांग्रेस सरकार ने काश्तकारों को और अधिकार देने चाहे पर वह कानून पास नहीं हो सका। 
१६४६ में काश्तकारों की बेदखल्ली को रोकने के ल्लिए, काबून पास किया गया। १६४७ में लगान में 
कमी का कानून पास हुआ । इसने इस बात का ग्रस्ताव रखा कि काश्तकारों का त्गान निश्चित कर 

या जाय, वें लोग वह ही त्गान दें जो १८०२ में दिया गया था| इसके द्वारा स्थाई बन्दोबस्त वाले 

क्षेत्रों के रेयतों को मौरूसी अधिकार प्रात्त हो गए | उनके ये अधिकार पैतृक थे तथा वे उनको दूसरों 
को दे सकते ये । क्‍ 

बिहार में--बिहार में १६३४ के कानून ने अबवाब और सलामी जैसे भारी करों को गैर 
कानूनी घोषित कर दिया, परन्तु ये कर एकदम से बन्द नहीं हुए। १६३७८ में कांग्र स मंत्रिमण्डल्ल ने 
बिहार काश्तकारी कानून (3॥87 7678709 400 पास किया जिसके श्रनुसार काश्तकारों को 
अपनी काश्त के दूसरे को देने का पूण अधिकार मिल गया। अबवाबों के लेने वाल्ों की सजा बहुत 
कड़ी रख दी गई। कोई भी जमींदार गान में उसी समय बृद्धि कर सकता था जत्र कि वह भूमि में 
सुधार करना चाहता | उसी वष बाकी ल्गानमं कमी का भी कानून पास हुआ | रव्यतों की दशा में भी 
सुधार किया गया | छोटे नागपुर के रख्यतों को इसी प्रकार को कुछ सहायता दी गईं। परन्तु इन 
उपायों से गैर मौरूसी काश्तकारों की दशा में कुछ सुधार न हुआ | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थाई बन्दोबस्त वाले क्षत्रों में किसानों की दशा में कुछ सुधार 
के प्रयत्न किये गये, किन्तु उनकी स्थिति में पूर्ण सुधार तभी हो सकता हे जब कि उन्हें जमींदारों के 
चंगुल से पूरा छुटकारा मित्र जाय । 

. अस्थाई बन्दोबस्त के जमींदारी वाले क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में-(८५६ के बढ़ 
के काश्तकारी कानून का अधिकार क्षेत्र आगरा भी हो गया | इस कानून के अनुसार अआ्आगरे के प्रदेश 
में भी उन किसानों को जो बारह वष या इससे अधिक समय तक खेती करते रहे हों, उन्हें मौरूसी 
अधिकार प्राप्त हो गए.। १६०१ के आगरा-काश्तकारी कानून के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि 
मौरूसी काश्तकारों के लिए सात या इससे अधिक साल के पट्टे हो सकते हैं। १६२६ में गेर मौरूसी 
काश्तकारों को भी आजीवन भूमि-स्वत्व का अधिकार मिल्र गया और इसके बदले में सीर और खुद- 
काशत के विस्तृत छ त्र पर जमींदारों को भी अधिकार रहा | १६३६ में कांग्र सी मंत्रिमन्‍्डल ने काश्त- 
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कारी कानून पास किया जिसके अनुसार मौरूसी काश्तकारों को वंशानुगत एवं पैतृक अधिकार प्राप्त हे 
गए, इसके अनुसार जमीदारों के सीर सम्बन्धी अधिकार सीमित कर दिए गये | इस काबून के द्वारा 
लगान की दर की बृद्धि पर भी नियंत्रण .रख दिया गया । बाकी ल्वगान के सूद की दर में ६६% की 
कमी कर दी गई । १६४७ में जमींदारों के अत्याचारों से किसान को बचाने के लिये काश्तकारी. कानून 
में एक और संशोधन हुआ जिसके अनुसार जमींदार को ममि श्रात करने के अधिकारों पर ओर रोक 
लगा दी गई, इसके अनुसार काश्तकारों को यह आज्ञा मित्न गई कि वे चाहें तो अपना लगान जमीं- 
दार को सीधा दे दे, या पोस्टल मनीझ्रार्डर द्वारा दे दें, या किसी न्यायालय में जमा कर दे । इसमें 
यह भी व्यवस्था कर दी गई कि यदि बेदखली के एक मास के अन्दर में किसान बाकी लगान दे देता 

है, तो उसका अपनी उस काश्त पर अधिकार घुनः हो जायगा । अ्रब तो उत्तरप्रदेश में जमींदार 
उन्मूल्लन कानून पास हो गया है, इसके अनुसार यहाँ पर जमींदारी प्रथा का अन्त कर दिया गया है। 

मध्य अदेश में--अन्‍्य स्थानों की अपेक्षा मध्य प्रदेश में किसानों की त्थिति सदैव अच्छी 
रही है । यहाँ जमीन के बन्दोब॒स्त के अवसर पर ग्रधिकारियों ने मालगुजारी की रकम ही नहीं निश्चित 
कर दी बरन उन्होंने काश्तकारों के लगान की दर भी निश्चित कर दी | मौरूसी के अधिकार वंशा- 
नुगत या पैतृक थे, काश्तकार - को अपनी भूमि दूसरों को देने का अधिकार था, हाँ इस सम्बन्ध में 
जमींदार को पूर्व ऋयाधिकार प्राप्त थे । यदि उपकाश्तकारों के पास लगातार कोई जमीन रहती तो उन्हें 
मौरूसी काश्तकार के अधिकार प्राप्त -हो जाते । 

उड़ीसा में--उड़ीसा एंक अस्थाई बन्दोबस्त वाला ग्रान्त है | जब १६३८ में कांग्र सी मंत्रि- 
मण्डल शक्ति में आए, तो उन्होंने बिहार काश्तकारी कानून पास किया जिसके अनुसार काश्तकारों को 
अपनी काश्त के हस्तान्तरण का अधिकार प्राप्त हो गया, अबवाब लेना यहाँ मी अवेध घोषित कर दिया 
गया, बाकी लगान की सूद को दर पर यहाँ मी ६१०८, कणौती कर दी गई | १६४६ में इस्टेट्स लेंड 
एक्ट में संशोधन किया गया जिसके अनुसार इनामदारों के काश्तकारों को मौरूसी अधिकार प्राप्त हो 
गए, इसके पश्चात्‌ १६४७ में इस कानून में और संशोधन हुआ जिसके अनुसार रेय्यत के बन्दोबस्त 
या भूमि स्वत्व की सुरक्षा की व्यवस्था को गई | १६४७ में इस्टेट लड़ एक्ट में भी पुनः संशोधन किया 
गया जिसंके अनुसार ल्गान में कुछ कमी को गई । . 

रैव्यतवारी क्षेत्र में--जैसा कि हम ऊपर कह जुके हैं कि बंबई और पंजाब में रेय्यतवारी 
बन्दोबस्त की प्रथा है| अविभाजित पंजाब में कुछ मिल्लाकर ४२ प्रतिशत भूमि ऐसी है जिसके जोतने- 
बोने वाले स्वामी स्वयं किसान ही हैं। कुल्न भूमि का ८ प्रतिशत मोौरूसी काश्तकारों के अधिकार में था 
और शेष ४० प्रतिशत गैर मौरूसी काश्तकारों के हाथ में थी। मोरूसी काश्तकार वह काश्तकार है 
जिसने दो पुश्त से न तो ल्वगान दिया है और न भूमि के स्वामी को अन्य किसी प्रकार से ही सहायता 
दी है, वह केवल सरकार द्वारा निर्धारित कर कुछ माग देता है । मौरूसी काश्तकार को काफी अधिकार 
प्रास होते हैं । जब तक कि वह सरकार द्वारा निर्धारित लगान देता जाता है तब तक उसका भूमि पर 
बराबर अधिकार बना रहता है। उसे अपने वंशजों को खेत के हस्तान्तरणु का अधिकार रहता है। 
उसमें और भूमि के स्वामी में इतना ही अन्तर रहता है कि जब कि वास्तविक स्वामी अधिक माल- 
गुजारी देता है, मौरूसी काश्तकार के लगान की रकम थोड़ी होती है। भूमि का स्वामी सरकार को 
लगान देने का जिम्मेदार होता है । | क ु 

भारत के विमाजन के परिणामस्वरूप, सारी हिन्दू और सिक्‍्ख जनता पूर्वी पंजाब को चली 
झआाई। पश्चिमी पंजाब में उनको मूमि का बहुत भाग छूट-गया। जितनी भूमि पश्चिमी पंजाब में रह गई, 
उतनी उनको पूर्वी पंजाब में नहीं प्राप्त हुई | इस प्रकार भू-स्वामियों को उनके हिस्से का पूरा-पूरा कोय 
नहीं प्राप्त हो सका | अ्रत्र सरकार ने इन.विध्थापित किसानों को कुछ सिद्धान्तों के आधार पर भूमि बांढ 
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दी है। इन' किसानों को सहकारिता के आधार पर कृषि करने के ल्षिए सरकार ट्रैक्टर आदि की 
सहायता देने का प्रयज्ञ कर रही है। 

बम्बई में--अम्बई में काश्तकारों का संरक्षण भी कानून द्वारा ही किया गया। वहाँ भी 
काश्तकारों की स्थिति ठीक नहीं थी। अ्रतण्व जब वहाँ १६३६ में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना तो इस 
मंत्रिमंडल ने बम्बई काश्तकारी कानून (00099 7"6787८ए४ ८४) पास किया | यह कानून 
१६४१ से लागू किया गया। इस कानून की मुख्य बातें ये थीं-- 

( १ ) इसके अनुसार काश्तकारों की एक नई श्रेणी बनाई गई | इस श्रेणी के किसानों की 
बेदखली से रक्षा की गई | यदि कोई मी किसान १६ रे८ के ६ वर्ष पूर्व से किसी भूमि को अपने आप 
जोत बो रहा था, उस भूमि पर उसका अ्रधिकार था तो उसे बेदखत्ल नहीं किया जा सकता था | 

(२) भूमि स्वत्व की रक्षा के लिए निम्नलिखित बातों की व्यवस्था की गई--(थ्र) जमींदारों 
को अपनी भमि स्वयं जोतने का प्रबन्ध, (ब) काश्तकारों द्वारा ठीक समय पर विश्चित लगान का 
चुका देना तथा अपने सिवाय अन्य किसी को भूमि जोतने के लिए. न देना। परन्तु यदि इतने पर 
कोई किसान अपनी भूमि के अधिकार से वंचित हो जाता तो उसे वह हजनि की रकम मिलने की 
व्यवस्था की गई जो कि उसने भूमि के सुधार के लिए, लगाया था| 

(३) काश्तकार के ल्वगान की दर निश्चित करने का भी प्रबन्ध कर दिया गया | 

(४) काश्तकारों की सभी श्रेणियों को कुछ न कुछ लाभ को व्यवस्था कर दो गई । कुछ ज्षत्रों 
में लगान की ऊँची-से-ऊं ची दर का निर्धारण सरकार के हाथ म॑ था। अ्वंध ल्गान श्रादि वसूल 
करने के लिए जमींदारों को सजा की व्यवस्था कर दी गई। काश्तकारों को अपने त्वगाए हुए पेड़ों पर 
पूरा अधिकार दे दिया गया । यदि उन इक्चों के अधिकार से किसानों को वंचित किया जाता, तो उन्हें 
उसका पूरा हर्जाना मित्नता | 

(५) दस वर्ष से कम के लिए, कोई भी खेती का पद्ठा नहीं लिखा जा सकता | इससे किसानों 
को भूमि के विकास करने का काफी बल मिला | 

इधर इस दिशा में बम्बई सरकार ने कानून निर्माण करके किसानों की दशा को और भी 
अच्छा करने का प्रंयतन किया है। इन नए कानूनों के अ्रनुसार अब किसी मी काश्तकारको, जिसके 
पास ५० एकड़ से अधिक भूमि है, उसे जमींदार बेदखल नहीं कर सकता । अब किसान की, जिस भूमि 
को वह जोत रहा है उसे खरीदने का मी अधिकार मिलन गया है| वह इस प्रकार भूमि तभी क्रय कर 
सकेगा जब कि उसके पास ४० एकड़ से कम जमीन होगी । इस जमीन का मूल्य एक ट्रिव्यूनल द्वारा 
निश्चित किया जायगा । यदि किसान अच्छी तरह से खेती नहीं करतां तो उसे उसके अधिकारों से 
वंचित कर दिया जायगा | यदि ऐसी कोई भी भूमि जो दो ऋतुओं तक बिना जोती बोई पड़ी रही है 
तो सरकार उसका हर्जाना देकर भूमि को अपने अधिकार में कर लेगी । 

काश्तकारी काननों की सफलता--भारतवष में काश्तकारी कानूनों के मुख्य उद्देश्य 
निम्नलिखित रहे हैं--लगान की बृद्धि को रोकना, किंसानों की मनमानी बेदखली को समास्त करना 
काश्तकारों को मौरूसी अधिकार प्रदान करना, बकाया ल्गान के सूद की दरों में कमी करना 
काश्तकारों को हर्जाना ( जो कि रकम उन्होंने भूमि आदि के विकास के लिए. लगायी है ) मिलने की 
व्यवस्था, तथा जमींदारों के अत्याचारों से, सल्नामी और अबवाब जैसे करों से काश्तकारों की रक्ता 
करना इत्यादि । 

इस प्रकार हम देखते हैं सरकार ने किसानों की, काश्तकारों की स्थिति सुधारने के लिए, कई 
कानून पास किए. हैं। किसान इस दिशा में सफल भी हुए हैं | सरकार ने जमींदारों के विशेषाधिकारों- 


६६ भारतीय अथंशासत्र का विवेचन 


को किसी सीमा तक बहुत कुछ कम कर दिया है। परन्तु दुर्भाग्यवश इससे किसानों की स्थिति में 
विशेष सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में खेत जोतने वाले किसान केवल बंठाई प्रथा के अनुसार गैर 
मौरूसी किसान हैं। काश्तकारी कानून से वास्तव में उसे कोई लाभ नहीं हुआ, वह पहले की भाँति 
अर भी ल्गान के बोझ से दबा हुआ है| जनसंख्या का भूमि पर मार इतना अविक है, उसमें इतना 
संव है कि काश्तकार को विशेष आर्थिक लाभ नहीं हो पाता। कहने की ग्रावश्यक्रता नहीं कि इन 
कानूनों में कुछ ऐसे अ्रभाव हैं, न्यायालय में कुछ कानूनी पेचीदगी ऐसी है, जिससे साधारण किसान 
को कोई विशेष लाभ नहीं मित्न पाता 

बंगाल की अ्रकाल जाँच समिति ने इस सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करके ये निष्कष निकाले 
कि काश्तकारी सम्बन्धी स्थिति में मुख्य तीन ग्रवृत्तियाँ हैं--अनुपत्थित स्वामित्व की वृद्धि, काश्तकारों 
के लगान में वृद्धि, भूमि के पहले स्वामियों के अधिकारों के छिन जाने से काश्तकारों को संख्या में 
वृद्धि हो रही है। इस प्रकार काश्तकारी कानूनों के आगमन से उपरोक्त इन तीन प्रश्ृतियों में बृद्धि 
होती चल्ली जा रही है। फसलों की बँटाई की रिवाज प्रायः सभी राज्यों में पायी जाती है | जहाँ तक 
आधी-आधी बँटई का प्रश्न है, यदि मिद्ठी उबर है, बन्दोतरस्त सुरक्षित है, और काश्त बड़ी है तो 
इसका किसान की आर्थिक स्थिति पर विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता | परन्तु हर जगह पर ऐसी ही 
परित्थितियाँ नहीं पाई जातीं | हर स्थान की मिद्दी उपजाऊ नहीं है, हर एक बंठाई वाले खेत का 
क्षेत्रफल बड़ा नहीं है। प्रत्येक स्थान पर भूमि का बन्दोतस्त सुरक्षित नहीं है । हमने देखा है कि उत्तर 
प्रदेश के शिकमी काश्तकारों तथा बंगाल के बरगदारों की स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें इन कानूनों से 
कोई लाभ नहीं मित्ना है । अ्रतः इस रिशा में अभी और काये करने की आवश्यकता है। देश की 
कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, सबसे बड़ी आवश्यकता जमीन का उचित बन्दोतब्रस्त तथा इस 
बन्दोबस्त की उचित सुरक्षा है । 

क्या जमींदारी का उन्मूलन होना चाहिये १--पिछले सौ वर्षों के किसानों के 
आर्थिक जीवन पर, कृषि के इतिहास पर यदि एक दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि गत शताब्दी 
के पूरे भाग में भारत के कृषक की कथा दुखभरी रही। इस युग के किसान की कल्पना करने से आँखों 
के सन्मुख एक क्ञौणकाय, दुबंल, निधन, अशिक्षित, वुम्क्षित प्रतिमा का विकरात्न चित्र आँखों के 
सन्‍्मुख आ जाता है। इन दिनों में किसान को जिन विपत्तियों का सामना करना पड़ा है, उसे जो 
यातनाएँ सइनी पड़ीं हैं, उनका पूरा वर्णन करना असम्भव है | गत शताब्दी में किसान की ध्थिति 
श्नोंदिन पतन की ओर अग्रसित हुईं है। उसका शोषण अच्छी तरह हुआ है । जमींदारों ने तथा अन्य 
भू-स्वामियों ने उससे ल्गान वसूत्र करने में, कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी । किसानों के लगान न 
देने पर उन्हें उनकी भूमि के अधिकार से किस प्रकार वंचित कर दिया जाता था, यह सभी जानते हैं। 
ऐसे उदाहरण कम नहीं जब लगान न देने पर किसान की सम्पत्ति, उसके णहस्थी की छोटी-मो्ी चीजें 
उसके पशु, उसकी कोंपड़ी आदि की नीलाम कराकर जमींदारों ने लगान की रकम वसूल की | यह दशा 
स्थाई बन्दोबस्त वाले प्रदेशों में ही नहीं रही, वरन्‌ अस्थाई भूमि-स्वत्व वाले ज्षेत्र भी जमींदारों की इन 
काली करवूतों के अडडे बने रहे | हम पिछले प्रष्ठों में जमींदारों के अनुत्तरदायित्व पूर्ण अवैध कार्यों पर कुछ 
प्रकाश डाल चुके हैं। हमने देखा कि जमींदारी प्रथा का उपयोग किसानों की स्थिति सुधारने में, भूमि 
का सुधार करने में, कृषि का विकास करने में, कुछ भी नहीं हुआ । जिस बात की आ्राशा जमींदारों से 
की गई थी, वह पूरी न हुईं | जमींदारों ने अपना ध्यान केवल्न लगान वसूल करने में, किसानों से बेगार 
लेने की ओर ही रखा । उन्होंने अपने कत्तंव्य की इतिश्री यहीं से समझ ली | जमींदारों की इस नीति 
का जो परिणाम निकाला वह किसी से छिपा नहीं है | बंगाल के अकाल कमीशन के एक सदस्य सर मनी 
लाल-नानांवती ने इन्हीं कारणों से अपनी रिपोट में जमींदारों की अनपयोगिता के विषय में लिखते 
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हुए जमींदारी प्रथा के अन्त का समथन किया था। सर नानावती का विचार था कि बिना जमींदारी 
प्रथा में आमूल परिवर्तन किये हुये, उसका अन्त किये हुए, स्थायी वन्दोषस्त वाले क्षेत्रों में एक कुशल 
लैन्ड रेबन्यू विभाग की स्थापना करना असम्भव है। क्योंकि जमींदार ऐसी किसी भी योजना का जिसके 
अनुसार उनकी भूमि का नवीन आधारों पर बन्रोबन्त हो, और जिससे उन्हें कोई विशेष आर्थिक लाभ 
न हो कमी समर्थन नहीं करेंगे, तीसरी बात जो इस सम्बन्ध में कही जा सकती है कि आजकल्ल के 
युग में जब राज्य का कार्य-क्ष त्र दिनोंदिन बढ़ता चल्ला जा रहा, राज्य के इस सबसे महत्वपूर्ण विभाग 
(लैएड रेवन्यू डिपार्टमेन्ट) को किसी गैर सरकारी संस्था के हाथ में रखना आर्थिक एवं राजनैतिक 
दोनों दृश्यों से उचित नहीं होगा | इसके अतिरिक्त भूमि सुधार को, कृषि के विकास की, अन्नोत्पाइन 
में वृद्धि'की, किसानों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने वाली कोई भी योजना तब तक सकल 
नहीं हो सकती जब तक कि जमींदारी प्रथा का अन्त नहीं होता । 

राजनैतिक दृश्टि से मी जमींदार प्रथा का समथन नहीं किया जा सकता । आ्राज के जनतंत्रवादी 
युग में जब कि शासन सत्ता धीरे-धीरे जनता के हाथों में आती जा रही है, ऐसी स्थिति में किसानों 
आर सरकार के बीच में अन्य किसी तीसरे आ्रादमी-जमींदार, तालुकेदार, मालगुजार आदि--को कोई 
आवश्यकता नहीं | अतः इन श्रेणियों के आदमियों से भूमि लेकर उसका मुआवजा देकर इस प्रकार 
के मध्यस्थों का अन्त कर देना ही हितकर है । जमींदारों के हाथ से सारी शक्ति लेकर, इस अमिशाप 
का अन्त कर देना ही उचित है। बिना इस प्रथा का अन्त किये हुये कृषि में विकास करने की आशा 
करना व्यथ है । 

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के समर्थन में कुछ विचार--राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस 
ने यह स्पष्ट रूप से घोषित कर शिया है कि उसका उद्द श्य खेत जोतने वालों तथा सरकार के बीच के 
मथ्यस्थों का पूण. रूप से अन्तर कर देना है। जथोंद्रारी क्ष चवालों प्रान्तीय तथा केद्रीय सरकारों ने 
इस सिद्धान्त को पूण रूप से स्वीकार कर लिया है। इस सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने के लिये राज्य 
की सरकारें प्रयत्नशीत्ञ हैं | राज्य जमींदारों के भूमि-स्वामित्व अधिकारों को खरीर लेगी, जमींदर 
केवल खेत जोतने वाले द्वी रह जायेंगे | इस प्रकार सरकार तथा किसानों के बीच के दल्लाल्ञों का अन्त 
हो जायगा और एक स्वावल्म्बी, सुदृढ़ तथा स्वतंत्र व॒गे का उदय होगा | इस वर्ग को अपने श्रम का 
पूरा लाभ मित्र सकेगा । इस प्रकार ग्रामीणों के जीवन के स्तर में वृद्धि के साथ ही साथ क्ृषि के उत्पा- 
दन में भी इद्धि होना सम्भव हो जायगा । परन्तु किसानों के हाथ में भूमि के स्वामी होने के पूण 
अधिकारों के समर्पित हो जाने से कुछ अन्य प्रश्न उठ खड़े होंगे । मारत में तो किसानों के भू-स्वामी 
होने में ओर भी खराबियाँ हैं | यहाँ पर उत्तराधिकार के विशेष प्रकार के नियमों के प्रचलित होने के 
कारण भू-स्वामी की भूमि उसके उत्तराधिकारियों में ठुकड़े-टुकड़ों में विभाजित हो जाती है | इस प्रकार 
छोटे-छोटे खेतों के हो जाने से, उनका आर्थिक दृष्टि से महत्व कम हो जाता है। किसानों की जोत का 
अधिक से अधिक क्ष त्रफल सरकार द्वारा निश्चित कर देने से इस दोष से छुटकारा मिल सकता है | 
इसके अतिरिक्त ऐसे किसान को कृषि करने की अच्छी से श्रच्छी सुविधाएँ देने की भी व्यवस्था करनी 
चाहिये | 

अभी हाल में यूरोप में भी, जमींदारी या भू-स्वामी प्रथा को अन्त कर किसानों के हाथों में 
भूमि स्वामित्व के अधिकार दिये गये हैं | ग्रं ट-बिटेन में भी जो कि जमींदारी प्रथा का अडडा रहा है, 
वहाँ भी जमींदारी प्रथा के अन्त तथा किसानों के भू-स्वामी बनाने की दशा में प्रगति हो रही है। इंग- 
लैण्ड में ऐसे किसान जो अपने जोतने-बोने वाले खेतों के स्वयं स्वामी हैं उनकी संख्या १६१३ में 
१०६ प्रतिशत थी, १६२७ में यह संख्या बढ़कर २६ प्रतिशत हो गई। फ्रात्स में १८६२ में भू-्वा- 
मियों द्वारा जोती हुईं भूमि का क्ष त्रफल ४३ प्रतिशत था १६२६ में ६० प्रतिशत हो गया | कृतिपय 
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यूरोपीय प्रदेशों में काश्वकार ही अपनी भूमि के स्वामी होते राज्य बड़ी-बड़ी भू-सम्पत्ति यो 
जायदाद खरीद कर उनको थ्रार्थिक जोत में परिवर्तित कर कृषि के धन्वे को और अच्छा बनाने का 
प्रयत्न कर रही है । 

भारत में भी कुछ विद्वानां जैसे डा० राधाकमल मुखर्जी तथा प्रो० काले ने इसी प्रकार की. 
नीति अपनाने का समन किया है। उनका विचार है कि सब खेतों पर राज्य का अ्रधिकार होना 
चाहिये, इन खेतों को आर्थिक जोत में बाँ देना चाहिये | इन आ्राथिक जोतों का अ्रधिक से अधिक 

त्फत् सरकार द्वारा निश्चित कर देना चाहिये। उनका ऐसा विचार है कि ऐसी अ्राथिक जोतों का 

ओर उपविभाजन न हो, इस बात की कानून द्वारा व्यवस्था कर देनी चाहिये | इन विद्वानों को यह 
भी राय है कि जितनी भूमि का उपादेयकरण सरकार द्वारा हुआ हो, उस समस्त भूमि पर राज्य के 
अधिकार के अतिरिक्त अन्य किसी का अधिकार न रनाचाहिए ऐसे प्रदेशों में सम्मिलित कुठ्म्ब प्रणात्री 
के आधार पर कृषि को व्यवस्था करनी चाहिए । 

जमींदारी उन्पूलन में कठिनाइवॉ--इसमें कोई संदेह नहीं कि जमींदारी प्रथा का 
श्रन्त हो रहा है. परन्तु उसके श्रन्त होने में अ्रमी कुछ समय लगेगा । जमींदारी प्रथा के उन्मूल 
में मुख्य रूप से दो कठिनाइयाँ हैं| इनमें से सबसे बड़ी बाधा तो आर्थिक कठिनाई है। बंगाल 
के लैए्ड रेवन्यू कमीशन ने यह अनुमान लगाया था कि १५ गुना म॒श्नावजा के हिसाब से जमीदारों 
को देने के लिए करीब १३७ करोड़ रु० लगेंगे | जमींदारों को मुआ्रावजा देने के लिए, श्रन्य राज्यों 
में भी काफी धन. की आवश्यकता होगी। जमींदारी प्रथा को समूल् हटाने में सम्भवतः ३५० करोड़ 

रुपया लग जायेँंगे। आर्थिक समस्या के कारण कुछ लोगों ने यह सोचा कि जमींदारी प्रथा का एकदम 

से अन्त करना सम्भव नहीं । परन्तु यदि हम इस प्रथा को अन्त करने के लिए पूर्ण रूप से दृढ़-प्रतिज्ञ 
हो जायें तो हम इस कठिनाई को भी आसानी.से हल्ल कर लेंगे। सर नानावती का कहना था कि 
अरिक कठिनाई ऐसी नहीं है जिसके द्वारा जमींदारी उन्मूलन अ्रसम्भव है। सबसे पहली बात तो 
यह है कि जमींदारों को सारा का सारा मुग्रावजा एक साथ ही नहीं देना है, उस मुआवजे को २० से 
लेकर ३० साह्न तक में किश्तों के द्वारा चुका दिया जाय | इसके अतिरिक्त सरकार को बहुत से रुपया 
किसानों से ही मिल्न जायगा | इस प्रकार आथिक कठिनाई को दूर कर दिया जा सकेगा । 

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात्‌ दूसरी कठिनाई शासन सम्बन्धी है । यह कठिनाई उन क्षंत्रों 
में जो स्थाई बन्दोबस्त वाले हैं वहाँ और मी अधिक हो जाती है। इन प्रदेशों में भूमि के बन्दोबस्त 
में कुछु समय लगेगा । इस प्रकार जमींदारी प्रथा का अन्त करने के लिए हमें इन मुख्य दो कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा | परन्तु ये दोनों कठिनाइयाँ ऐसी नहीं हैं जिन्हें आसानी से दूर न किया 
जा सके। 

अभी तक जमींदारी प्रथा के उन्मूल्नन में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं है । देश के छे राज्यों 
में जमींदारी उन्मूलन सम्बन्धी मसविदा तैयार कर लिया गया किन्तु अमी इस ओर विशेष कार्य नहीं 
हुआ है । मदरास का इस्टेट्स एक्ट तथा बिहार का जमींदारी उन्मूलन एक्ट ( १६४८ ) को 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिल्ली है | अनुमति न मिलने का मुख्य कारण मुआवजे का अश्न 
है। नए भारतीय संविधान के अनुसार जंमींदारों को मुआवजा देना अनिवाय है। इन दोनों राज्यों 
में मुआवजे की उचित व्यवस्था नहीं की जा सकी, इसलिए अ्रभी वहाँ पर यह कानून रोक लिया गया 
है | ऐसा अनुमान किया गया है कि मदरास, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा 
अम्बई इन छै राज्यों की जमींदारी उन्मूलन में लगभग ३४१ करोड़ रुपया लगेगा । ' उन्मूलन' के 
पश्चात्‌ इन सरकारों को ६.५४ करोड़ रुपया वार्षिक लगान प्राप्त होगा । 

आजकल भारत्र की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अतः सब का सब मुआवजा एक दम से 
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कदी में दे देना सम्मव नहीं है। केवल मद्रास में जहाँ सिफे १७ करोड़ रुपया. मुआवजा है, वहाँ 
पर तो आसानी से सारा का सारा मुआवजा चुकाया जा सकता है। किन्तु अन्य स्थानों में मुआवजे की 
री रकम एक-सुश्त चुकाना संमव नहीं | अतः अन्य स्थानों में जमींदार को सुश्रावजा चुकाने के 


लिए कोई न कोई दूसरा उपाय अपनाना होगा | 

जमींदारी प्रथा का अचन्त----हम ऊपर कह चुके है कि काँग्रेस सरकार 'जर्नादारी प्रथा 
का अ्रन्त करने के ल्षिए दृढ़-प्रतिश है। लोगों का ऐसा विचार है कि यदि स्वराज्य से वास्तविक ल्वाभ 
उठाना है तो जमींदारी प्रथा का अन्त आवश्यक है। जब्र तक देश में सब किसानों को भूमि 
स्वामित्व- के अधिकार नहीं ग्राप्त होते तब तक पंचायत राज का कोई अरथ नहीं | जब तक हमें इस 
दासता से छुटकारा नहीं मिलन जाता, जब तक हमारी यह आशिक कमी दूर नहीं कर दी जाती 
तब तक सामाजिक ओर आर्थिक विकास असम्भव है | अ्रब देश का किसान जाग्त हो चुका है, अतः 
इस दिशा में विशेष दील-ढाल करने का परिणाम भयंकर होगा। नीचे हम जमींदारी उन्यूलन के 
विषय में जो विभिन्न राज्यों में प्रगति हुई है, उस पर प्रकाश डालेंगे । 

फलाडड कमीशन--जब से फ्लाउड कमीशन ने अपनी रिपोट उपस्थित की तब से इस 
विषय पर काफी वाद-विवाद चलता कि जमींदारी प्रथा का श्रन्त किस प्रकार किया जाय । फ्लाउड 
कमीशन की नियुक्ति १६३८ में हुईं थी। इस कमीशन ने जभींदार प्रथा का अन्त कर उप्तके स्थान पर 
स्य्यतवारी प्रथा की व्यवस्था का सुझाव रखा था । इसके पश्चात बंगाल की प्रान्तीय असेम्बली में 
एक लैण्ड एक्पूजीशन तथा ट्निन्सी बिल पेश किया गया | इस विल्न का उद्द श्य केवल खेतीवाले 
प्रदेशों के भू-स्वामियों के अधिकारों को खरीदना था। इस योजना के पूरी होने में. कम से कम दस 
वर्ष लगेंगे । इस ग्रोजना के प्रारम्मिक कार्यों' में (अर) सुआवजे की भुगतान की दर, बाकी लगान 
तथा जमींदारों के ऋण का विचार, राज्य का भूमि पर अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ काश्तकारी कानून, 
तथा बरगा पद्धति को बन्द करना है। 

फ्लाउड कमीशन ने मुआवजे की जो दर प्रस्तावित की थी, वह ८ से लेकर १५ गुनी तक 
थी। धार्मिक तथा अन्य धर्माथ ट्रत्टों को उनको उनकी व की कुल्न आमदनी के बराबर एक वार्षिक 
रकम प्राप्त होती रहेगी। इस बिल में छोटे जमींशारों के ऋणों के भुगतान की पूरी व्यवस्था रखी गई 
है, उन्हीं के लिए. सरकार ने यह निश्चय किया है कि किसानों पर जो बकाया त्गान है उसे वसूल 
कर लिया जायगा | इस बिल में यह प्रस्ताव रखा गया है कि यहाँ केवल एक वर्ग रेय्यत काश्तकारों, 
का रहेगा जिन्हें मोरूसी श्रधिकार प्राप्त होंगे | खेतों की जोत का अधिक से अधिक कज्षत्रफल्ल ६० बीघे- 
भी निश्चित कर शिया गया है। इसके अनुसारप्रत्येक सम्मिलित कुठम्ब को ६० बीघे भूमि निश्चित की 
गई है, अलग-अलग व्यक्तियों को ५ बीबे «ति व्यक्ति के ट्िसाब से भूमि. मिलेगी | यहाँ पर यद्यपि . 
काश्तकारों को मौरूसी अधिकार हो प्रदान किए गए हैं किन्तु व्यवहारिक रूप से ये किसान अपनी 
भूमि के पूण रूप से स्वामी होंगे । द 

मद्रास में स्थाई बन्दोबस्त वाल्ली भू-सम्पत्तियों का अन्त करने के लिए एक बिल पेश किया 
गया है जो केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । इस बिल के अनुसार सरकार का अधिकार २,८०० 
जमीदारी प्रथा वाल्ली जायदादों तथा ३,५०० इनाम वाली रियासतों पर सरकार का अ्रधिकार हो 
जायगा । इस प्रकार करीब १२.५ करोड़ रुपया मुआवजा देकर सरकार के हाथों में लगभग १४ लाख 
एकड़ भूमि प्राप्त हो जायगी। बिहार के जमींदारी उन्मूलन बिल को वापस लौणा दिया गया है। 
१६४० में वहां पर बिहार भूमि-सुधार बिल पेश किया गया है.। इस बिल के अनुसार काश्तकारों की 


स्थिति में कुछ सुधार हो जायगा । 
मध्य प्रदेश. की सरकार ने मालगुजारी प्रथा का अन्त करने के लिए एक बिल पेश किया है 


भूमि स्वत्व पद्धतियाँ १०१ 


भूमि के स्वामी बन जायेंगे । इनके अतिरिक्त जो काश्तकार होंगे उन्हें सीरदार कहा जायगा। इन्हें 
भूमि के स्थाई अधिकार प्राप्त होंगे । खेतों का छोटे-छोटे भागों में बाँठः जाना कादून द्वारा अवैध 
घोषित कर दिया गया है। कुछ विशेष दशाओं में छोड़कर किसी भी व्यक्ति के पास ३० एकड़ से : 
अधिक भूमि नहीं रह सकेगी | 

जमींदारी प्रथा के पूर्णूरूप से उन्मूल्नित हो जाने के पश्चात्‌ सरकार किसानों को सहकारिता के 
आधार पर कृषि करने के लिये अनेक सुविधायें प्रदान करेगी। ऐसे किसानों को ऋण की व्यवस्था, 
लगान में कमी, सिंचाई की अधिक से अधिक सुविधाएँ आदि देने को तैयार है। यदि एक गाँव के 
भूमिप्तरों की ६६ प्रतिशत संख्या सहकारिता के आधार पर कृषि करने की इच्छा प्रकट करती है, 
उसके लिए प्रयक्ष करती है तो उस जिले के अधिकारी अन्य काश्तकारों को भी ऐसा करने के लिए, 
वाध्य कर सकते हैं। यदि कोई भूमिधर सहकारी कृषि समिति में सम्मिलित नहीं होना चाहता, वो 
उसकी भूमि समिति के लिए. ले ली जावेगी, उसके लिए उसे उचित ज्षतिपूर्ति मिल्न जावेगी । भूमिधर 
त्लोग व्यक्तिगत तथा सम्मिल्नित रूप से सरकार को त्वगान देने के लिए, उत्तरदायी होंगे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि इस योजना पर अच्छे ढंग से सहयोग के साथ कायय किया 
जायगा इस प्रदेश की ग्रमीण जनता के स्थिति में आमूल परिवत्तन हो जायगा, कृषि के उत्पादन में 
वृद्धि हो जायगी, ग्रामीयों के रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो जायगा। 

आशा है निकट भविष्य में अन्य प्रदेशों की सरकारें भी इस दिशा में क्रियात्मक कदम 
उठाकर, देश की कृषि में सुधारकर, उसमें विकास कर भारत की समृद्धि का पथ प्रशस्त करेंगी | 


सातवाँ परिच्छेद 
कृषि, भूमि ओर उसकी समस्याएं 


>हम कृषि के उत्पादन तथा भूमि के बन्दोबस्त के विषय में पिछले परिच्छेद में प्रकाश डाल 
ह | यहाँ पर कृषि की भूमि सम्बन्धी समस्या पर विचार करेगे। 

क्षि के विकास के ल्विए मुख्य रूप से तीन बातों का होना आवश्यक है (१) कृषि. की 

आर्थिक ज्ञोत ( ॥)०0707796 7008702 2, (२) कृषि के उचित साधनों की सुविधा, 

(३) प्रयत्न तथा परिश्रम की भावना या ग्र रणा । किसान को जिस प्रकार के कृषि करने के साधन--खेती 
के औजार, खाद, सिंचाई--आदि प्राप्त होंगे उसी प्रकार उसका उत्थान भी हो सकेगा | हम. बाद 

इस समस्या पर विचार करेंगे | यहाँ पर हम .कृषि की इकाई 'जोत” ([06822 पर ही. प्रकाश 
डालेंगे | कृषि की इकाई का या जोत का कोई कम महत्व नहीं है। इसी इकाई के ज्षेत्रफत्ष या विस्तार 
पर ही यह निभर रहता है कि कषक किस प्रकार के खेती के औजारों का उपयोग करे | यदि खेत की 
जोत बड़ी है तो उसमें कृषि के आधुनिक बड़े-बड़े यंत्रों से खेती करना सम्भव होगा। यदि खेत की जोत 
छोटी है तो उसमें इस प्रकार से खेती करना सम्मव नहीं हो सकेगा | यदि खेत की जोत छोटी है तो 
भले ही उस भूमि को जोतने वाला किसान ही स्वामी क्‍यों न हो, उसको विशेष लाभ नहीं होगा । 

> जोत-...( 7॥७ प0०0॥7९ » जोत से हमारा तात्पर्य उस सारे भू-भाग से है, जिस पर 
केवल एक व्यक्ति का स्थायी तथा पैतृक अधिकार रहता है। जोत शब्द का प्रयोग कभी-कभी एक 
व्यक्ति के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को ही कह दिया जाता है। परन्तु इन दोनों व्याख्यों में 
काफी मिन्नता है। जोत शब्द का प्रयोग केवल पहली श्रेणी वाले भा स्वामियों के ल्लिए ही प्रयुक्त 
क्रिया जायगा, दूसरी श्रेणी के काश्तकारों की भूमि के ल्षिए भूमि या जमीन कहना ही उपयुक्त होगा। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि 'जोत” का प्रयोग उन्हीं लोगों की भूमि के लिए, ही किया जा सकता है 
जिनकी निज की भूमि है, और उसः पर वे क॒षि करते हैं। यह जोत वास्तव में प्रारम्भ में बहत बड़ी 
हो सकती है जैसी कि जमींदारी में रहती है किन्तु बाद में काशइतकारों या खेत जोतने वात्नों में 
यह छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभाजित हो जाती है, इस प्रकार खेती की इकाई छोटी हो जाती है । कभी- 
कभी स्वामी स्वयं अपनी जोत” में खेती करता है। वह अपनी जोत के कुछ भाग को किसी दूसरे को 
हस्तान्तरित कर सकता है या पास की भूमि को त्ञगान पर ले सकता है। 

भारत में एक किसान की श्रौंसत जोत केवल्ल क्षेत्रकल में ही कम नहीं होती, वह कितने 

ही छोटे- छोटे ढुकड़ों में बंटी होती हैं। ये ठुकड़े सारे गाँव मर में बिखरे होते हैं | इस प्रकार के छोटे 
छोटे ह। के टुकड़ों में अच्छे ढंग पर खेती करना सम्मय नहीं हो सकता । 

« / आश्िक जोत--( 7८०४००7०८ 800]78 ) उपरोक्त विवरण से 'जोतः शब्द का 
अथ स्पष्ट हो गया, अरब हमें यह देखना हैं कि आर्थिक जोत किसे कहते हैं? उसका हमारी कृषि 
पर क्या प्रमाव पड़ता है, कृषि की दृष्टि से उसका क्‍या महत्व है?! आर्थिक जोत क्रिसी निश्चित 
क्षेत्रफल वाले प्रदेश को ही नहीं कहा जा सकता | विभिन्न प्रदेशों की श्राथिक जोत एक सी नहीं रहती 
सभी देशों की ग्रार्थिक जोत का क्ष त्रफल्ल समान नहों होता | यदि कोई एक क्षत्रफल्त एक स्थान पर 
आर्थिक जोत समझा जाता हेतो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे स्थान पर भी वही क्ञ ब्रफल आर्थिक जोत 
समझा जावेगा । किसी देश की आशिक जोत का क्ष॑ त्रफत्न मुख्यतया निम्नलिखित बातों पर निमर 


ख़्ता दे 


कृषि भूमि और उसकी समस्याएं १०३ 


( अर ) कृषि की प्रणाली पर--यदि किसी प्रदेश में खेती वैज्ञानिक यंत्रों को सहायता से 
की जाती है, उसमें आश्चुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो उस प्रदेश में साधारणतया कृषि का 
या खेतों का क्षेत्रफल दो सी या इससे अधिक एकड़ हो सकता है । इसके विपरीत यदि कृषि प्राचीन 
प्रणाल्री पर ही हो रही है तो वहाँ की थ्रार्थिक जोत दस से लेकर पतच्चीस एकड़ हो रहेगी । 

( व ) फसलों पर--होहूँ श्रादि अ्रज्ों का अच्छी फसलों के लिए, जोत का कु त्रफल्ल काकी 
विस्तृत होना आवश्यक होता है। फल्ल तथा सब्जियों आदि के उलादन के लिए, इसको अपेक्षा कम 
भूमि को आवश्यकता होगी । | 

मिट्टी की उ्वरा शक्ति पर--जब कि किसी प्रदेश को भूमि को मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ 
पर किसी कुटुम्ब का आसानी से पालन-पोषण करने के ल्लिए, भूमि का छोटा सा ज्षेत्र ही पर्यात्त होगा । 
परन्तु यदि मिट्टी उबरा नहीं है, वहाँ पर सिंचाई के साधनों आ्रादि का अभाव है तो काफी विस्तृत 
क्षेत्रफल को आवश्यकता होगी। उदाहरुण के लिए पंजाब के जलंघर जिले की छै एकड़ भूमि से 
पाँच ग्रादमियों के एक कुटुम्ब का पालन हो सकता है जब कि हिसार में १५ एकड़ से | 

कृषि का संगठन--यदि कई कुट्ठम्ब मिलकर सहकारिता के आधार पर कृषि करते हैं, तो 
वहाँ पर बड़ी जोत की आवश्यकता होगी और इस बड़ी जोत से अच्छा उत्तादन हो सकेगा, परन्तु 
यदि सहकारिता के आधार पर कृषि नहीं की जाती, अल्वग-अल्षग व्यक्ति अब्ग खेत जोतते हैं तो वहाँ 
पर छोटी जोत से ही काम चल जायगा | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक जोत का विस्तार या क्ञ त्रफल कई बातों द्वारा निश्चित 
होता है। कुठम्ब के छोटे-बड़े होने का, उसके साधनों की पूर्णता या अपूर्णता का श्रार्थिक जोत के 
क्ञ त्रफल्ष पर कितना प्रभाव पड़ता है, यह कहने की आवश्यकता: नही । मिट्टी, वर्षा, सिंचाई के साधनों 
की व्यवस्था, उत्पादित पदार्थों' की बिक्री की सुविधा आदि बातों के आधार पर, आर्थिक जोत का 
क्षेत्रफल विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है | भारत के विभिन्‍न. भागों में आथिक जोत एक समान ही 
नहीं है। अ्र्थशात्र के कुछ विद्वानों ने विभिन्‍न ज्ञत्रों के लिए आर्थिक -जोत? का क्षेत्रन्‍त्त अत्वग- 
अलग निश्चित किया है। डा० मेनन का निचार है कि दक्तिण में एक साधारण कुट्ुम्ब के लिए 
बीस एकड़ भूमि पर्यात होगी । कीटिंग के अनुसार अच्छी तरद से रहने के लिए, ४० से ४० एकड़ 
अच्छी भूमि एक कुट्म्ब के लिए. उपयुक्त होगी। सर विजय राघवाचार्य का अनुमान है कि कम से 
कम एक छोटे कुद्धम्व के लिए, ४ से लेकर ६ एकड़ क्ष त्रफल की जोत का होना अनिवाय है। 
बुनियादी जोत--(3806 £ 00778 ) कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने अपने रिपोट 
में यह लिखा है कि आर्थिक जोत का क्ष॑त्रफल्ष ऐसा होना चाहिए जिससे रहन-सहन का स्तर' अच्छा 
रह सके, एंक साधारण कुटुम्ब के सब सदस्यों को काम-काज मित्र सके, तथा उस प्रदेश के कृषि 
के आर्थिक संगठन में सामंजस्य स्थापित हो सके | इस समिति ने सामाजिक दृष्टि से आर्थिक जोत से 
भी छोटी जोत की सिफारिश की है | इस जोत को इस समिति के शब्दों में बुनियादी जोत ([3808८ 
प०9792)कहदा जा सकता है। इसके लिए समिति ने यह सुकाव रखा. कि बुनियादी जोत की 
खेती व्यक्रिमर्त आधार पर की जा सकती है | द 

आदर्श जोत--( 08४9० ४09४8 ) इंस कृषि समिति का विचार है कि 
किसी व्यक्ति की जोत की अधिकतम सीमा होनी चाहिए । भारत में साधारण किसान के पास एक 
बड़ी या अ्रसीम -जोत के-लिए न तो प्रचुर साधन ही सुल्लम हैं और न अ्रभी उसमें इतनी क्षमता है 
कि एक बहुत बड़ी जोत का भार वह सुगमता से बहन कर सके। इसके अतिरिक्त किसी के पास बहुत 
बड़ी जोत होने का प्रभाव समाज पर भी बड़ा बुरा पड़ेगा | इससे शोषण आदि को बल मिलेगा तथा 
पूजीबादी वग कीं वृद्धि होगी | अतः इस समिति का यह सुझाव है कि अधिकतम जोत आर्थिक ' जोतः 
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से कमी भी तीन गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए । हाँ सम्मिलित कुठ्धम्बों तथा दांतव्य संस्थाओ्रों के 
लिए कुछ छूट दी जा सकती है। 

भारतीय भू-स्त्रामी की जोत का क्षेत्रफल--( (॥७ 888 ० ॥॥ वांबा 
0ज्ञ76४5३ 709ांग्ष्ट ) आर्थिक जोत की चाहे जो कुछ परिभाषा हो, भारत में अधिकांश जोतें, 
भले ही वे स्वत्वाधिकारी या मालिकाना ([?70]96:075, हों या काश्तकारों को, उन्हें आशिक जोतें 
नहीं कहा जा सकता । सम्मिलित पंजाब में श्री कैलबट महाशय ने मू-स्वामियों की जोतों (0फछ॥675 
४०6४४28 ) की जाँच की थी। इस जाँच के पश्चात्‌ वे निष्क्त पर पहुँचे थे कि :-- 

(१) भू-स्वामियों की लगभग १७६ प्रतिशत जोतें ऐसी हैं जो एक एकड़ं से कम हैं। 
और इस प्रकार की जोतों वाला छत त्रफल कुल क्षेत्रफल का केवल १ प्रतिशत है। | 

(२) लगभग ४०४ प्रतिशत भू-स्वामियों के पास एक से लेकर पांच एकड़ तक की जोतें 
हैं| इस प्रकार का जोतों को क्षेत्रफल कुल का ११ प्रतिशत है। 

(३) लगभग २६२ प्रतिशत भूस्वामियों के पास ४ से लेकर १४ एकड़ तक कौ जोतें 
हैं। इस प्रकार की जोतों का क्ष त्रफल कुल का २६'६ प्रतिशत है । 

(४) लगभग ११"८ प्रतिशत के पास १५ से लेकर ५० एकड़ तक की ही जोते हैं। इस 
प्रकार की जोतों में लगी हुईं भूमि कुल की ३६"६ प्रतिशत है । 

(५ ) ल्गमग ३"७ प्रतिशत के पास ५० या इससे अधिक एकड़ भूमि है जो कि मोटे रूप 
से कुल की २४७ प्रतिशत है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ अ्रधिकांश ऋषक़ों की जोतें कितनी छोटी-छोटी हैं | ऐसे बहुत 
टी थोड़े व्यक्ति हैं जिनकी जोतें आर्थिक इृष्टि से लाभदायक कह्दी जा सकती हैं । 

यह दोष कोई एक ही प्रदेश या राज्य में ही नहीं बरन्‌ भारत के समी भागों में पाया जाता 
है | बिहर और उड़ीसा के घने बसे हुए प्रदेशों में काश्तकारों की श्रौत्तत जोत आधे एकड़ से भी 
कम है, यद्रपि वहाँ प्रति काश्तकर की जोत का औसत २३"१ एकड़ पड़ता है। बंगाल में भी खेतों 
की जोत प्रति कृषक ३१ एकड़ पड़ती है । परन्तु कुल मिलाकर बंगाल में ४६ प्रतिशत ऐसे किसान हैं 
जिनकी जोतें प्रति किसान दो एकड़ से भी कम बैठती हैं, २१ प्रतिशत किसानों के पास दो से लेकर 
चार एकड़ प्रति किसान के हिसाब से है । आसाम में औसत जोत ३ एकड़ से अधिक नहीं है जब 
कि उत्तर प्रदेश में यह औसत २"५ एकड़ ही है। इस संबंध में पंजाब के २,३६७ गाँवों की विशेष जाँच 
की गई थी । इस जाँच समिति के भी अध्यक्ष केल्बट महाशय थे | इस जाँच के अनुसार यह पता चला 
कि १७"६ प्रतिशत जोतें एक एकड़ से भी कम हैं, २५"५ प्रतिशत जोतें एक एकड़ तथा तीन एकड़ 
के बीच में हैं, १४ प्रतिशत चार से लेकर ५ तक तथा १८ प्रतिशत जोतें ५ से लेकर १० एकड़ के 
बीच में हैं। एक एकड़ वाली जोतों की विशेष जाँच की गईं थी और इससे यह पता चल्लाथा कि इसकी 
अधिकांश जोतें खेती वाली जोतें हैं। मद्रास तथा भपम्बई में जोत का औसत क्षत्रफल काफी कम है 
ऐसी कितनी ही जोते हैं जो २"३ एकड़ से भी कम हैं । बम्बई में सर चुन्नीलाल मेहता ने यह दिखला 
दिया था कि जोते कितनी छोटी होती चल्ली जा रही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी जोतों 
सम्बन्धी समस्या कितना महत्व रखती है । इस ओर हमें यथाशीघ्र अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिये 
तथा इस दोष को दूर करने का प्रयक्ष करना चाहिये | 

* किसान को जोत (00ए७607४ ॥70]0072 ) जैसा कि हम ऊपर देख चुके 

हैं कि किसान जितनी भूमि पर खेती करता है, वह बहुत ही छोटी होती है, जब कि भू-स्वामियों 
के पास इससे कहीं अधिक म.मि रहती है। ऐसे भू-स्वामी लोग जिनके पास काफी बड़ी जोतें हैं, उसे 
वे किसानों को दे देते हैं । इसका परिणाम यह निकलता है कि प्रत्येक किसान के हिस्से में छोटी जोत 
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ही आती है। श्री कैलवय महोदय ने किसानों की जोतों के परिणाम व उसके वितरण के सम्बन्ध में 
जो जाँच की थी, उससे यह पता चल्ला था कि वहाँ २२ प्रतिशत काश्तकार ऐसे थे जो एक या एक से 
कम एकड़ भूमि पर खेती करते थे, ३३ प्रतिशत काश्तकार १ से लेकर ५ एकड़ की भूमि में खेती 
करते; ३१"६ प्रतिशत काश्तकार ५ से लेकर १५ एकड़ तक में १२९६ प्रतिशत काश्तकार १४ से 
लेकर ४० एकड़ के बीच के क्षु त्रफत्न वाह्नी भूमि में खेती करते । केवल एक प्रतिशत ही काश्तकार 
ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक के पास ५०-४० एकड़ भूमि थी | पंजाब की अपनी दोनों जाँचों के परिणामों 
की तुलना करने के पश्चात्‌ श्री कैलवरट महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला था कि ल्गमंग ४००,००० 
ऐसे काश्तकार है जिनके पास निज की कोई भूमि नहीं है, यही वास्तव में खेतिहर वर्ग है। वे इस 
नतीजे पर पहुँचे थे कि एक एकड़ से कम खेतों वाले काश्तकारों कीसंख्या अत्यधिक है | इसके अति- 
रिक्त उन्होंने यह भी निष्कष लगाया कि एक से लेकर ५ एकड़ वाले 'छोटे भू-स्वामी लगान पर ओर 
अधिक खेतों के लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि वे और आगे बढ़ सके | उनका एक निष्कर्ष यह 
भी था कि १५ एकड़ से अधिक वाले भू-स्वामी बहुत कम हैं। आगे उन्होने यह तथ्य निकाला कि 
बैज्ञों की एक जोड़ी लगभग १४ एकड़ भूमि जोतने के लिये ठीक होती है, परन्तु यहाँ के अधिकांश 
कृषक अपनी जोत को हम सीमा तक बढ़ाने में असफल हुये हैं, इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
यहाँ लगान आदि की दरों के अधिक होने के कारण कृषक ऐसा करने में असफल रहा है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अविभाजित पंजाब में अधिकांश जोतें आर्थिक स्तर से कहीं नीचे 
थीं। अब विभाजित पंजाब में अविभाजित पंजाब की अपेक्षा जोतों का क्ष त्रफल और कम है | इसका 
एक कारण तो है कि पश्चिमी पंजाब का नहरों से सींचा जाने वाला क्षेत्र अब पाकिस्तान में चाल 
गया है | इसके अतिरिक्त पश्चिमी पंजाब में हिन्दुओं द्वारा खाल्ली की गई भूमि का कुल क्षेत्रफल ५७ 
लाख था जब कि पूर्वी पंजाब में मुसलमानों ने केवल ४२५ लाख एकड़ भूमि ही खाली की। पूर्वी 
पंजाब में जोतों के छोटा होने का यह भी एक कारण है। । 

विभिन्न राज्यों के किसानों की जोत का परिचय नीचे दी हुईं तालिका से लग जायगा :--.- 


(१६३१ के आँकड़ों के अज्लुसार) 
राज्य प्रति किसान द्वारा जोती भूमि (एकड़ों में). जोतों की औसत माप (एकड़ों में) 


आसाम रे ४ लगभग २७० 
उत्तर प्रदेश ३३ ६ ० 
पंजाब दंष् ७२ 
बम्बई श्ध्प् ११७ 
बंगाल ३६ २५ 
मध्य प्रदेश २०० ध्द्पू 
मदरास पूह हंपू 
बिहार-उड़ीसा २६ ४ व के बीच में 


यह तालिका स्थाई अधिकार वाले कृषकों की परिस्थितियों पर ही प्रकाश डालती है, वास्तविक 
स्थिति तो इससे भी बुरी है क्योंकि बहुत से छोटे-छोटे किसान बिल्कुल ही छोटे खेतों को जोतते हैं। 
यदि हम भारतीय परिस्थितियों की, भूमि सम्बन्धी भारतीय समस्याओं की तुत्नना विदेशों से करते हैं 
तो हमें पता चलता है कि फ्रान्स में प्रति किसान १५३ एकड़, जम॑नी में १६ एकड़, इंग्लैरड में 
- २७ एकड़, संयुक्तराष्ट्र अमरीका में १४०. एकड़ से ऊपर ही मूमि प्रति किसान के जोत में आती हे। 
इस सम्बन्ध में कनाडा, अजेन्टाइना, तथा आस्ट्रेलिया की स्थिति और भी अच्छी है । 
फा० १४ 


१०६ भारतीय अथशाख््र का विवेचर्न 


उन देशों में जहाँ कि ज़ोतें छोटी हैं, सम्मिल्रित तथा सहकारिता के आधार पर कृषि करने 
की पद्धति का पचलन किया गया है। ऐसे प्रदेशों में गहरी खेती करने के भी उपाथ काम में लाए 
गए हैं। पैलेस्टाइन के क्वाजा कोश्रापरेटिव सेव्लिमेंट, मेक्सिको के इल्जिदो, इटली की ज्वाइन्ट 
फार्मिंग सोसाइटीज आदि ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। पाकिस्तान से लाखों की संख्या 
में विस्थापितों के आ जाने से तथा भारत में मब॒कर खाद्याभाव हो जाने से भारत सरकार भी किसानों 
को अच्छी तथा बड़ी जोत देने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रही है । 


भूमि का डुकड़ों में बिखरा होना (एफब४7था8४०7 07 ॥7090478)- 
भमि के या यू कद्द त्लीजिये जोतों के ढुकड़ों में बिखरे होने का परिणाम यह होता है -कि एक किसान 
के पास जोती जाने वाली भूमि धीरे-धीरे कम होती जाती हे। यद्यपि किसी व्यक्ति के विखरे हुए 
खेतों के स्वामी होने का तात्परय यही होता है कि उसकी कृषि मी बिखरी हुईं होगी | परन्तु यह के 
्रवश्यक नहीं कि हमेशा यही बात हो | कोई भी किसान जमीन के कई टुकड़ों को खेती करने के लिए 
लगान पर ले सकता है, हो सकता है कि इन टुकड़ों का स्वामी कोई एक व्यक्ति न होकर कई व्यक्ति 
हों | इसके विपरीत यह भी संभव है कि एक भूस्वामी ने अपनी जोत को कई काश्तकारों में विभाजित 
कर दिया हो । परन्तु यदि हम इस विषय पर आर्थिक दृष्टि से बिचार करें तो हमें यह पता चल जायगा 
कि जब तक भूमि का स्वामी स्वयं ही खेती. नहीं कंरता तब तक भू-रवामित्व के एकत्रीकरण को अपेक्षा 
जोतों का, भमि का या कृषि का एकत्रीकरण अथवा चकबन्‍्दी विशेष महत्व रखता है। 

: साधारणतया भमि टुकड़ों में उसी समय विभाजित होती है जब कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति 
का कई आदमियों में बंग्वारा होता है। इनमें से हर एक श्रादमी यह चाहता है कि उसे अपनी 
पैत॒क सम्पत्ति का कुछु न कुछ भाग अवश्य मिले | भारतवर्ष में यह रोग बड़े. भयंकर रूप से फेला 
हुआ है । कमी-कमी तो भूमि के इस प्रकार के विभाजन का ऐसा परिणाम होता है, भूमि इतने छोटे- 
छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है कि उस पर खेती करना सम्भव ही नहीं होता, और यदि किसी 
प्रकार खेती की भी जाती है तो उसमें लगे हुए पूंजी श्रम आदि के हिसाब से उत्पादन की मात्राः 
कुछ भी नहीं होती । पिम्पल्ला सोदागर नामक ग्राम में डा० हैरल्ड मैन ने देखा कि वहाँ १५६ 
भू स्वामियों के बीच में कुल 9२६ प्ल्ाव थे जिनमें से ४६३ तो ऐसे थे जिनका क्ञे त्रफल एक एकड़ 
से कम था, ओर २११ प्लाट तो ऐसे थे जिनमें से प्रत्येक चौथाई एकड़ से भी कम था | रत्नगिरि 
में भी साधारणतया प्रत्येक प्लाट इतना छोटा होता है कि उसका क्षेत्रफल कुल ०.००६१५ एकड़ 
ही है| पंजाब में भी कुछ ऐसे क्षेत्र पाए गए जिनमें से कई एक तो एक मील से भी अधिक लम्बे 
तथा कुछु गज चौड़े थे तथा कुछ इतने छोटे थे कि उनमें खेती करना बिल्कुल्न सम्मव ही नहीं था | 
पंजाब के वेरामपुर नामक गाँव में श्री भल्‍ला महोदय ने काफ़ी पूँछु-ताँछु के बाद पता लगाया कि वहाँ 
३४.४५ किसानों में से प्रत्येक के पास प्रायः २५-२५ भमि के अलग-अलग टुकड़े हैं। पिम्पत्ा 
सौदागर में ६९ प्रतिशत से मी अधिक खेत इस प्रकार के थे जिनका ज्ञेत्रफल्ष एक एकड़ से भी 
कम था। जाट्गाँव में इस प्रकार के ३१ प्रतिशत खेत थे। बम्बई के सम्बन्ध भें श्री कीटिंग 
महोदय ने लिखा था कि यहाँ भूमि ढुकड़ों में इस प्रकार बिखरी हुई है कि किसी प्रकार का सुधार 
करना या वहाँ के किसानों को सुविधाएँ देने का कोई लाभ नहीं हो सकता । 

यह दोष उन स्थानों में ओर. भी भीषण रूप में मिल्रता है जहाँ पर किसान स्वयं भमि के 
स्वामी हैं तथा जहाँ के काश्तकारों को बहुत दिनों से मौरूसी अधिकार प्राप्त हैं। 

भूमि के विभांजन तथा उसके डुकड़े-टुकड़ों में बिखरे होने के कारण. 
भमि के विभ्रजन तथा उसके टुकड़े-टुकड़ों में बिखरे होने के मुख्य कारण ये हैं :--- 

%) ज्नसेख्या की बूद्धि--ज्यों-ज्यों जनसंख्या में वृद्धि होतीं जाती है त्यों-यों भमि 


क्रंषि भूमि और उसकी समस्याएं. १०७ 


अधिक से अधिक आदमियों में बैंटती चल्ली जाती है । इसके परिणाम स्वरूप एक रोसत जोत का 
आकार या विस्तार छोटा हो जाता है | 

(२) उत्तराधिकार के वियम--हिन्दू तथा सुसल्लमान दोनों के उत्तराधिकार के नियम 
इस प्रकार के हैं जिससे भूमि के विभाजन को काफी बल मिलता है | जब कोई भी व्यक्ति उत्तराधिकारी 
होता है उस समय वह इस प्रकार की भूमि का ( जो कि उसकी पैतृक सम्पत्ति होती है ) कुछ न कुछ 

|ग अवश्य माँगता है। इसका फल यह होता है कि भूमि छोटे-छोटे ठुकड़ों में विभाजित होने के 
साथ ही साथु,दुर-दूर पर बिखर भी जाती है । 

८६३) शिल्पकारी का हास--हम पीछे कह जुके हैं कि भारत में एक समय शिल्पकल् 
उन्नति के उच्च शिखर पर थी, परन्तु ज्यों-ज्यों मशीनों का आविष्कार होता गया, मशीनों से बने 
हुए मात्ञ की इंद्धि होती गईं, त्यॉ-त्यों यहाँ के घरेलू उद्योग धन्धों का विनाश होता गया । इसके 
साथ ही साथ जनसंख्या का कृषि पर भार अधिकाधिक होता गया | इससे भी भूमि के विभाजन को 
सहायता मित्री | 

(४) अचल सम्पत्ति से प्रेम-- मारत में लोगों को अपनी अचल संपंत्ति, भूमि, बन,' 
वाठिकाएँ आदि से बड़ा मोह होता है । अ्रचत्न संपत्ति का होना लोगों के लिए. गब की बात॑ होती है | 
इससे उनके आदर-सम्मान में बृद्धि होती है, इसलिये साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि को 
या अपने खेतों आदि को चाहे वे छोटे हों या बड़े, बेचना नहीं पसन्द करता प्रत्येक आ्रादमी अपनी 
भूमि आदि को सदा अपनाए ही रहता है, जिससे उसके विभाजन को और सहारा मिलता है। 

. ७) अंगरेजी शासन का प्रभाव--भारत में अंगरेजी शासन की स्थापना से' भी भूमि 
के विभाजन पर कुछ प्रभाव पड़ा है। अंगरेजों ने यहाँ अपनी शासन-सत्ता की दृढ़ता के लिए, शांति 
और सुरक्षा के लिये भूमि के सम्बन्ध में लोगों को कुछ अ्रधिकार - दे दिये तथा महाजनों व अन्य 

ध्यम श्रेणी के आदमियों को भूमि में रुपया लगाने के लिये उत्साहित किया | 

(६) किसानों का ऋण--किसानों की निधनता ने, उनके ऋण ने भी इसमें हाथ बेंठाया 
है | किसानों के ऋणी होने के कारण कितनी ही बड़ी-बड़ी भूसम्पत्तियाँ छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित 
हो गई 

(७) संयुक्त कुटुम्ध प्रणाली का हास--संयुक्त कुठम्ब प्रणाली के पतन तथा व्यक्तिवादी 
विभक्त कुठ्म्ब प्रणाल्री के प्रचलन से भी भूमि के विमक्त होने तथा खेतों के दूर-दूर बिखरने को 
सहायता पहुँची है । ' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त कुठम्ब प्रणाज्ञी का पतन, - किसानों का ऋण, अंगरेजी 
शासन, श्रचल सम्पत्ति के प्रति मोह, भारतीय शिल्पकल्ला का हंस, उत्तराधिकार के नियम तथा 
जनसंख्या की इद्धि आदि के कारणों से भूमि के विभक्त होने तथा टुकड़ों में बिखरे होने को -सहायता 
मिल्री है। इन सब कारणों में से जनसंख्या की इंद्धि का मी बड़ा गहरा प्रमाव पड़ा है। आज 
जनसंख्या का. अधिकाधिक भार कृषि पर है| कृषि पर इतना भार होने का मुख्य कारण. यहाँ की 
बेकारी को समस्या है। यहाँ के निवासियों के लिए केवल कृषि ही ऐसा सहारा है जिसके द्वारा उनका 
ग़ुजर-बस॒र आसानी से हो जाता है। 


.... भ्रूमि के विभाजन तथा टुकड़ों में दिखरे हेने से हानियाँ--. कुछ लोग इस बात 
के आधार पर जोतों के इस विभाजन का समथन करते हैं कि इससे भूमि के सब उत्तराधिकारियों को 
समान अधिकार ग्राप्त हो जाते हैं तथा इससे बिना भूमि के श्रमिकों की श्रेणी का अन्त होता है | 
दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है इसके अनुसार हर एक किसान के पास' खेत होते हैं कोई 
ऐसा नहीं होता जिसके पास उसकी भूमि न हो। ऐसा होने से समाज की श्रार्थिक मींव हृढ़' होती 


श्०्द् भारतीय अथंशासत्र का विवेचन 


च्क्म्यु 


है । इसके अतिरिक्त इस पक्ष में एक ओर बात कही जाती है, वह यह कि किसान के पास कई प्रकार 
की मिट्टी वाली जोत होने के कारण वह विभिन्न फसलें पैदा कर लेता है, उसे मौसम की अनिश्चितता 
का कुफल नहीं भोगना पड़ता । इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि इस प्रकार को जोतों में 
फसलों को हेर-फेर में ओर सुविधा मिल जाती है। परन्तु इस प्रथा में या जोलों के इतने टुकड़ों में 
अंटे होने में जितने गुण हैं उनसे कहीं अधिक दोष हैं 

भूमि के विभाजन, तथा उसके ठुकड़ों में बंटे होने का प्रभाव मानवी शक्ति तथा प्राकृतिक 
साधनों पर बड़ा बुरा पड़ता है, इससे कृषि के विकास में बहुत हानि पहुंचती है। इससे होने वाली 
मुख्य हानिय्नों ये हैं :-- 

(१) सर्वप्रथम छोटी जोतों में कृषि के अच्छे यन्‍्त्रों के सहारे खेती नहीं की जा सकती | 

(२) इससे कुएं, ताज्लाब आदि के सुधार आदि में ( जिससे कि आदमियों के श्रम की अधिक 
जल न हो ) बाधा पड़ती है | 

) इससे बड़ी मात्रा की उत्पत्ति करना असम्भव है। 

१2) जितना व्यय बड़े खेतों के जोतने बोने में पड़ता प्रायः उतना ही व्यय इनमें मी पड़ता 
है | प्रति इकाई उत्पादन में यहाँ उससे मी अधिक ज्यय होता है। 

(५) पशुओं आदि से फसल्न की उचित सुरक्षा न होने के कारण, इसके कृषक का उत्साह 
मारा जाता है। 

(६) छोटी जोतों के चारों ओर खाई, रास्ते आदि बनाने में बहुत सी भूमि व्यथ में नष्ट हो 
जाती है । 

(७) जब जोत दूर-दूर पर स्थित होती हैं तो इससे समय, शक्ति, खाद, फसल आदि को बड़ी 
हानि पहुँचती हे । 

८) कुछ जोतें इतनी छोटी होती हैं कि उनमें खेती करना सम्भव ही नहीं; इसलिये वे बेकार 


पड़ी रहती हैं। 
(६) ऐसे जोतों के रास्ते, तथा चौहद्दी आदि के विषय में किसानों में प्रायः ऋगड़ा हुआ 


करता है । 

(१०) इससे किसान का समय, शक्ति, पूंजी आदि का बड़ा नुकसान होता है । 

इन दोषों के दूर करने का उपाय - भारतीय भूमि के विभाजन तथा उसके टुकड़ों में 
बिखरे/होने के इस दोष के दूर करने का प्रयत्ष किया जा रहा है| कुछ विद्वानों ने अपने सुकाव पेश 
किए हैं जिनसे आशा की जाती है कि ये दोष अधिक न बढ़ सकेगें। इनमें से मुख्य उपायों का 
उल्लेख नीज़े किया जा रहा हे : 

१) आशिक जोतों की व्यवस्था--भूमि के विभाजन को दूर करने का एक सबसे 
अच्छा तरीका तो यह हो सकता है कि समस्त भूमि पर राज्य का अधिकार हो जाय | राज्य के हाथ 
में समस्त भूमि के आ जाने से सम्मिलित खेती की भी व्यवस्था हो सकेगी । इस प्रकार भूमि- का छोटे- 
छोटे भागों में बिभाजन न हो सकेगा । इस तरह की व्यवस्था सोवियत रूस में है । अथवा सहकारिता 
के आधार पर कृषि करने की व्यवस्था की जाय | इव्ली राज्य की सरकार रुपया चुकाकर पुरानी 
गिरवी रखी हुई जोतों को ञ्रार्थिक जोत में परिवर्त्तित करें देती है | परन्तु भारत में इस प्रकार की 
व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ अ्रनार्थिक जोतें इतनी अधिक हैं तथा लोगों में स्वामित्व की 
भावना इतनी प्रबल दे कि वे इस प्रकार की योजना को सफल नहीं होने देंगे और यदि ऐसा यहाँ 
किया भी गया तो उसमें व्यय काफी पड़' जायगा । 
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आर्थिक जोतों का रक्षण--भविष्य में सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आशिक 
जोतों के अनार्थिक टुकड़े न हों। इस प्रकार आर्थिक जोतों की रक्षा की जानी चाहिये और [उसके 
अनार्थिक जोतों में परिवर्तित होने पर रोक लगाई जाती चाहिये। यह रोक कई प्रकार से लगाई 
जा सकती है। 

(अर) सबसे पहले उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी जाय कि 
अचल सम्पत्ति का अधिकारी सबसे बड़ा पुत्र ही होगा। इससे यह भी एक बुरा परिणाम निकल 
सकता है कि ऐसे व्यक्तियों की अधिकता हो जाय जो भूमि रहित हों। परन्तु हमें इन सबकी इतनी 
चिन्ता नहीं करना चाहिए. । यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो गईं तो कृषि पर जनसंख्या का भार भी 
कम हो जायगा, उद्योग-धन्धों का विकास होने पर, कुछ आदमी उनमें भी लग जायँगे। 

(ब) जब भूमि बँग्ते-बैंटते किसी एक निश्चित सीमा पर पहुँच जाय तो उसका विभाजन रोक 
दिया जाय | मिश्र में इस प्रकार का काबून पास हुआ है, वहाँ पर सब उत्तराधिकारियों में भूमि का 
विभाजन तो कर दिया जाता है, परन्तु यह विभाजन केवल नाम मात्र के लिए ही होता है, वास्तव में 
इस सारी भूमि का प्रबन्ध केवल एक ही आदमी या कुछ ट्रस्थ्यों के हाथ में होता है | कीटिंग महोदय 
ने भारत के लिए यह सुझाव रखा था कि जब एक किसान को आशथिक जोत के अधिकार प्राप्त हो 
जायें तो उसका विभाजन होना कानून द्वारा अवेघ ठहरा दिया जाय । इस ओर क्रियात्मक कदम 
उठाने के लिये मद्रास में एक बिल पास हुआ था, बम्बई में भी इसी प्रकार का एक कानून पास 
हुआ था जिसके अनुसार जोतों और टुकड़ों में विभक्त होना अवैध घोषित कर दिया गया था | 
परन्तु इन योजनाशञ्रों का जनता ने स्वागत नहीं किया, फत्नतः ये निष्फल रहे | 

(स) पूर्वीपंजाब का जोतों या खेतों की चकबन्दी का कानून १६४८ में पास हुआ जिसके 
अनुसार चकबन्दी को अनिवाय ठहरा दिया गया तथा भूमि के डुकड़ों में बिखरे होने की कानून द्वारा 
मनाही करं दी गई। यह काय वहाँ के सहकारी तथा मात्र विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया था, 
परन्तु इस कार्य की यति बहुत मन्द तथा धीमी रही । १६३६ के कानून में इस ओर कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया गया, पंजाब की नहरों बाल्ली बस्तियों में भूमि के अधिक ढुकड़ों में न बंटे होने की कुछ 
व्यवस्था की गईं थी | 

(द) कुछ अन्य देशों में सहकारी कृषि, तथा सम्मिलित जोताई-बोशाई से काफी अच्छे 
परिणाम निकले हैं। भारत में भी इस प्रकार के प्रयोग किए. जा रहे हैं। ये प्रयोग अभी उन 
प्रदेशों में जहाँ की भूमि उपादेयकरण किया गया है, तथा जिन प्रदेशों में जमींदारी का उन्पूल्ञन 
'हुआ है, वहाँ किये जा रहे हैं| इन प्रयोगों से यह पता चला है कि भारत में सम्मिलित खेती का 
बहुत बड़ा क्षेत्र है। 

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि भारत में भूमि के विभाजस को रोकने 
तथा आथिक जोतों की व्यवस्था करने में कई कठिनाइयाँ है किन्तु कुछ भी हो हमें इस ओर प्रयक्ष 
किये/बिना भारतीय कृषि की सफल्लता4की आशा करना दुराशा मात्र है | 

। की चकबन्दी-- (00780०॥08&000 ०४ +र0077828) हम यह देख हके 
कि भारतीय भूमि की इस समस्या का सुल्रकाना कोई सरत्न काम नहीं है किन्तु इसका तात्पय यह भी 
नहीं है कि यह समस्या सुल्काई ही नहीं जा सकती | हमारे सन्मुख इस समस्या के हल के लिए मुख्य 
तीन साधन हैं--(१) भूमि की चकबन्दी (२) आर्थिक जोत की सरकार द्वारा उचित परिभाषा तथ। 
भविष्य में उसके और ढुकड़े न होने देने के ल्लिए कानून द्वारा रुकाबट (३) उत्तराधिकार के नियमों 
में परिवत्तन । उपरोक्त तीनों साधन एक दूसरे से इतने सम्बद्ध हैं कि एक को छोड़कर हम॑ दूंसरे 
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की कल्पना नहीं कर सकते, वास्तव में ये एक ही प्रश्न के तीन पहलू हैं, जिनमें से एक को भी 
छाड़कर उसको आगे ले जाना असम्भब है। पिछुले पृष्ठों में हम उत्तराधिकार के नियमों के 
परिवत्तन तथा कानून छ्वारा आर्थिक जोतों के विभाजन न होने के लिए कह चुके हैं। अरब हम 
यहाँ भूमि या जोतों की चकबन्दी के विषय में विचार करेंगे। 'रायल् कमीशन? ने“भारतीय भूमि के 
ढकड़े-टुकड़ों में विभाजित होने तथा दूर-दूर बिखरे होने के दोष को दूर करने के ल्लिए. कहा था कि 
केवल चकबन्दी के द्वारा ही, इस बुराई को रोका जा सकता है, इसके दूर करने का अन्य कोई 
भी उपाय इससे अच्छी तरह सफल्ल नहीं हो सकता | इस प्रणात्नी या उपाय द्वारा प्रत्येक किसान की 
जोत के खेत एक स्थान--एक चक- में कर दिए जायें या विभिन्न प्रकार की मिट्टी वाले खेतों को 
कुछ समूहों में बाँठ दिया जाय । इस प्रकार चकबन्दी के द्वारा किसान को बिखरे हुये टुकड़ों के. स्थान 
पर एक ही जगह में उसको सारी भूमि प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में उसके पास जितनी भूमि 
छोटे-छोटे ढुकड़ों में बिखरी हुईं होती है, उसके ज्षेत्रंफत्न के बराबर ही भूमि एक स्थान पर दे दी 
जाती है। | 

भारत में सबसे पहले ( १६२०-२१ में ) पंजाब में चकबन्दी की योजना को कार्यान्बित किया 
गया था | वहाँ पर यह कार्य सहकारी समितियों द्वारा प्रचलित किया गया था। १६४३ में बहाँ पर 
इस प्रकार की कुल्न १,८०७ समितियाँ थीं। इन समितियों द्वारा कुल जोती जाने वाली भूमि ( जिसका 
क्षेत्रफल तीन सौ लाख एकड़ था) में से साढ़े चौदह लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी हुई थी | इस योजना 
को सफल बनाने के लिये सरकार ने भी एक कानून पास किया था जिसके अनुसार कुछ ब्ोगों को 
जो कि इस कारय में बाधा डालते चकबन्दी के लिये कानून द्वारा वाध्य किया जा सकता था | चकबन्दी 
से पंजाब को काफी ल्ञाम पहुँचा है, वहाँ पर जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफत्न काफी बढ़ गया, 
ज्षेत्रफल के बढ़ने के साथ ही उत्पादन में भी अ्रच्छी खासी वृद्धि हुई है। इससे किसानों में होने वाली 
मुकदमेंबाजी में भी कमी हुई है। परन्तु भारत के अन्य भागों में चकबन्दी को अच्छी सफलता नहीं 
प्राम हुईं है। द क्‍ क्‍ 
किसी भी प्रदेश में चकबन्दी को व्यवस्था के प्रचलन के लिये दो सबसे बड़ी कठिनाइयाँ हैं । 
पहललो भूमि की उवराशक्ति की मिन्नता तथा सिंचाई के साधन या जल | 

भारत में कृषि की फसल का अच्छा या बुरा होना बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर रहता है, और 
फिर जहाँ पर कि सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं वहाँ तो वर्षा का महत्व और भी अधिक हो जाता 
है । हमारी कितनी ही चकबन्दी की योजनाओं की असफलता का एक यह भी कारण रहा है कि 
किसान यह समझता था कि जो भूमि उसको अपनी भूमि के बदले में मित्र रही है वहाँ पर पानी की 
व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पर सुविधापूबक जल्ल नहीं मिल्न सकता | इसके अतिरिक्त किसान अपनी 
परिस्थितियों के अनुकूल यह आवश्यक सममता है कि वह भिन्न-भिन्न खेतों में मिन्‍न-सिन्‍न फसलें 
पैदा करे जिससे कि यदि एक फसल खराब हे। जावे तो दूसरी तो कम से कम नष्ट न हो। इस प्रकार 
इन दो मुख्य बाधाश्रों के कारण हमारी चकबन्दी योजना अच्छी तरह सफल्ल नहीं हो सकी है । 

जहाँ तक पंजाब का प्रश्न है वहाँ चकबन्दी योजना की सफल्षता में मुख्य रूप से दो बातों ने 
द्वथ बंठाया है एक तो सिंचाई को अच्छी व्यवस्था ने या जल के आसानी से प्राप्त हो जाने की सुविधा 
ने तथा भूमि के बहुत से छोटे-छोटे ढुकड़ों के बेटे होने की च्यूनता ने । विभाजन के पश्चात्‌ भी पूर्वी 
पंजाब ने इस दिशा में अच्छी प्रगति की है। इस समय देहली में करीब ५३ ऐसी समितियाँ हैं । 
१६३६-४० में संयुक्त प्रान्त ( अ्रब उत्तर प्रदेश ) में १८२ ऐसी सहकारी समितियाँ थीं जिन्होंने. उस 
समय तक स्गमग ७७६ अप पक्के बीचे भूमि की चकबन्दी कर ली थी | परन्तु १६४७ में कुछ कारणों 
से ये समितियाँ द्वट गई । अब यहाँ इस ओर फिर ध्यान दिया जाने गा है | मध्य प्रदेश में भी चकबंदी 
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योजनाएँ १६२६ से चल रही हैं। वहाँ पर लगभग छुत्तीसगढ़ के २,४७६ गाँवों में चकबन्दी की योजना 
पूरी हो चुको है। मदरास में १६४७-४८ में केवल १२ ही चकबन्दी समितियाँ थीं | वहाँ की सरकार 
ने अभी इस योजना को इसलिये छोड़ दिया है कि जब तक कि भूमि के विश्धाजन को नहीं रोका 
जाता तब तक चकबन्दी का कोई विशेष उपयोग न होगा। 

सन्‌ १६२७ में बम्बई में मी चकबन्दी की योजना को प्रोत्साहन देने के लिए एक कानून 
प्रस्तावित हुआ था, जिसके अनुसार भूमि को और टुकड़ों में विभाजित न होने की व्यवस्था की गई 
थी, परन्तु इस बिल का काफी विरोध हुआ, इसलिए वह स्थगित कर दिया गया था। अभी हाल्न में 
भूमि की चकबन्दी तथा उसके ढुकड़ों में विभक्त होने को रोकने के लिए. काबून पास हुआ है, परल्तु 
अभी इस दिशा में बहुत थोड़ी प्रगति हुई है। बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में चकबन्दी 
की कोई क्रियात्मक योजना का परिचित्नन नहीं हुआ है। 

रायल कमीशन ने सिखा था कि राज्यों की सरकारों को चकबन्दी योजना का प्रचार करते 
समय बड़ी सावधानी से कार्य करना चाहिए | इसके पूरब कि त्लोगों को योजना को मानने के लिए 
वाध्य किया जाय, कुछ भू-माग को इसे योजना के का्ं-क्षेत्र के रूप में चुन लिया जाना चाहिए | 
राज्य को इसके प्रचार और प्रसार का काफी प्रयत्न करना चाहिए, प्रारम्भ में चकबन्दी की योजना में 
क्गने वाले व्यय-मार को राज्यों को ही सहन करना चाहिए । 

चकबन्दी की योजना को क्रियात्मक रूप देने के लिए सावधानी की आवश्यकता जितनी 
ग्राज से कुछ वर्षों पृू७ थी, उतनी आ्राज नहों है। हमारा ऐसा विचार है कि अब वह समय आा 
गया है जब कि चकबन्दी को प्रत्येक ग्राम में अनिवाय कर दिया जाय, क्योंकि जबतक खेत टुकड़े- 
टुकड़ों में बेटे रहेंगे तब तक कृषि में सुधार करना संभव नहीं | जब जमींदारी प्रथा का पूर्ण रूप से 
अन्त हो जाय, किसानों को भूमि सम्बन्धी यथें्ट अधिकार प्राप्त हो जायें तो कानून द्वारा भूमि के ठुकड़ों 
में तिखरे होने तथा जोतों को एक सीमा से अधिक न विमाजित होने देने के ल्लिए कानून बना दिए 
जायें | इस प्रकार हम अपनी कृषि का यथेष्ट विकास करने में सफल हो सकेंगे। 

५. सके खेती---ऊपर हमने चकबन्दी की आवश्यकता तथा उसके महत्त्व के विषय में कुछ 
विचार किया परेन्‍तु चकबन्दी ही समस्त समस्यात्रों का दक्ष नहीं कर सकती, इसी से कृषि का संग्रणं विकास 
नहीं किया जा सकता | यदि किसी छोटी जोत को एक चक में चकबन्दी कर दी जाय और उसे विभाजित 
होने से रोक दिया जाय तो वह इस समय भी एक छोटी जोत ही बनी रहेगी और यदि उसका 
क्ञंत्रफत्न आर्थिक जोत के क्षेत्रफल से कम है तो उसमें भी पूंजी तथा श्रम दोनों की काफी बरबादी 
होगी । इसके लिए एक दूसरा उपाय जो कि काफी क्रान्तिकारी है, प्रयोग में लाया जाता है। इसके 
द्वारा व्यक्तिगत या निजी स्वामित्व के अधिकार का अन्त कर देना है| कुछ ज्ञोगों का ऐसा विचार 
है कि देश की समस्त भूमि का राष्ट्रीकरण हो जाना चाहिए, इसके पश्चात्‌ उसे बड़े-बड़े टुकड़ों 
में बॉँठकर उस पर आधुनिक यंत्रों की सहायता से कृषि की जानी चाहिए | इसमें काम करने वाले 
श्रमिकों को उनकी आवश्यकता के अ्रनुसार उचित पारिश्रमिक मित्र जाना चाहिए | 

, इस प्रकार की सामूहिक कृषि का भारत में प्रचल्लन का तात्पय॑ देश के सामाजिक 
संगठन में आमूल परिवरतन करना है | परन्तु मारत में धर्म तथा परम्पराश्नों या रीति रिवाजों ने 
निजी संपत्ति की आजा दी है, इसके अतिरिक्त यहाँ के किसानों के मस्तिष्क में निजी भूमि को रखने 
की, उसके स्वामी होने की भावना ने काफी खर कर लिया है। इस भावना को आसानी से हटाया 
नहीं जा सकता | जब तक अन्य ब्षत्रों में इस प्रकार का काय नहीं किया जाता तब तक केवल 
भूमि के राष्ट्रीयरण से काम नहीं चलेग। | इससे लोगों के हृदय में राज्य के प्रति बिरोध की भावन 
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अपना उग्र रूप धारण कर सकती है। अतएव रूस की भाँति यहाँ पर सामूहिक खेती कां प्रचलन 
असम्मव है | 

सहकारी: कृषि ((00967४०४४०४ #'७/77772)--सहकारी कृषि तथा सामूहिक कृषि 
कऊषक के भू-स्वामित्व के बीच की वस्तु है, जिसके द्वारा इन दोनों पद्धतियों में,या इन दोनों प्रकार के 
सिद्धान्तों में एक प्रकार का संठुल्लनन या सामझ्य स्थापित होता है। इसके द्वारा बिना निजी संपत्ति 
का अन्त किए बड़े पैमाने पर खेती करने में सुविधा होती है । इसके अनुसार भू-स्वामियों की सहकारी- 
कृषि समितियों की स्थापना के लिए, उत्साहित किया जाता है। समस्त ग्राम की कृषि के योग्य भूमि 
को सहकारिता के आधार पर जोता बोता बोया जाता है, परन्ठु उसमें व्यक्तिगत स्वामित्व के अ्रधिकारों 
पर किसी प्रकार की आँच नहीं आने पाती । इस प्रकार राज्य के द्वारा प्रदत सभी सुविधाओं का 
उपयोग हो जाता है। कृषि के वेज्ञानिक यंत्रों से कृषि करना सुल्लम हो जाता है क्‍योंकि बड़े-बड़े 
फार्मों में ही ग्रेक्‍्टर हारवेस्टर आदि से खेती करना संभव है, छोटे-छोटे खेतों में न तो आधुनिक 
यंत्र की सहायता से खेती ही को जा सकती है और न उत्पादन में ही इट्धि हो सकती है । 

अतः भारत को कृषि के विकास के ल्विए, किसी न किसी प्रकार की सहाकरी कृषि समितियों 
की स्थापना करना, सहकारिता के आधार पर खेती करना आवश्यक है। सहकारिता के सिद्धान्तों 
के आधार पर भारत में क्रय-विक्रय समितियाँ, सहकारी बीज समितियाँ, ऋण समितियाँ आदि कार्य 
कर रही हैं, परन्तु अभी इनसे काफी ल्लाम नहीं प्राप्त हुआ है| इसका मुख्य कारण भारतीयों की 
गशिकज्ञा, निधनता तथा मूखता ही है। सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुसार काय करने के लिए, 
लोगों में स्वावलंबन तथा एक दूसरे पर विश्वास की भावना होनी चाहिए । इसके अ्रतिरिक्ति इसके 
लिए योग्य नेतृत्व की भी बड़ी आवश्यकता है। भारत में सहकारिता के विकसित न होने का सबसे 
बड़ा कारण लोगों में सहकारी भावना का न होना है । यहाँ की आमीण जनता में तो यह दोष और 
भी अधिक है। 

फिर भी भारत के विभिन्न भागों में जो प्रयोग हुए, हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर 
सहकारिता के लिये काफी क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग साठ लाख एकड़ बंजर तथा नष्ट भूमि का उपा- 
देयकरण हो रहा है । उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, पंजाब, देहली आदि में सहकारिता के आधार पर कृषि 
दी व्यवस्था की जा रही है। इन प्रदेशों के कुछ क्षेत्रों में सब लोग मिलकर खेती करेंगे | फार्म की 
सारी सम्पत्ति सम्मिलित सम्पत्ति समझी जायगी | उसमें काम करने वाले श्रमिकों को निश्चित पारिश्रमिक 
मिलेगा। जिन प्रदेशों में जमींदारी का उन्मूलन हो रहा है तथा जहाँ पर नदियों के उन्नति की योज- 
नाएँ कार्यान्वित की जा रही है, वहाँ पर भी सहकारिता के आधार पर कृषि करना सुलभ हो सकेगा | 

भारत में जितनी भी कृषि के योग्य भूमि है, उसमें से इन प्रदेशों में केवल थोड़ी ही है। इस 
छोटे से भू भाग के भी अधिकांश के स्वामी ऐसे लोग हैं जिनका उस भूमि पर पूण अधिकार है तथा. 
जिनकी वह निजी सम्पति है । 

त्रतः इन प्रदेशों में किसी न किसी प्रकार की सहकारी खेती का होना अत्यन्त आवश्यक है | 
आवश्यकता इस बात की है कि यहाँ के निवासी किसानों को (सहकारी कृषि समितियों के निर्माण 
लिये अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिये, राज्य को इस प्रकार की खेती के लिये आवश्यक 
साधन आदि इन किसानों को देने चाहिये। इस प्रकार थोड़े समय में भारतीय किसान सहकारिता के 
महत्व को समझ जायेंगे, तथा हमारे कृषि की श्रनेक कुरीतियाँ दूर होने में सहायता मित्र जायगीं। 

ऊपर जिन पद्धतियों या प्रणालियों का, सहकारिता के आधार पर कृषि करने की योजना का 
सुझाव रखा गया है, वे ऐसे नहीं हैं जिन्हें आसानी से कार्य रूप में परिणत न किया जा सके, इनके 
व्यावहारिक होने में कोई सन्देह नहीं है । इस प्रकार की खेती से कृषक के व्यक्तित्व का विकास हो 
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सकेगा । कृषि सहकारी समिति के पश्चात्‌ या साथ ही साथ यदि बहुउई श्यवाली समितियों का भी 
गाँव में प्रचत्तन किया गया तो किसानों के सर्वांगीण जीवन के विकास में काफी सहायता ग्राप्त हो 

केगी। आशा है निकट भविष्य में हमारा देश इस पद्धति को अपना कर आर्थिक उत्थान की ओर * 
अग्रसित हो सकेगा । 


संयुक्त त्राप्त व्यवस्था ( त090 ५७३।७४० ४७70829०70०४॥ )--इस समस्या को 
सुल्काने के लिए अभी हात्न में एक थऔोर सुझाव रखा गया हे--वह है संयुक्त व्यवस्था या प्रबन्ध 
वाले गाँवों की स्थापना । इस योजना का प्रारम्भ करने के ल्विए प्रत्येक जिले में कुछ गाँवों को संयुक्त 
प्रचन्ध पद्धति द्वारा व्यवस्थित करके देखा जा सकता है । 

गाँवों के संयुक्त प्रबन्ध से हमारा तात्यय ऐसी व्यवस्था से है, जिसके अनुसार प्रत्येक भू-स्वामी 
के भू-स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों को यो मान्य समझा जाता है किन्तु भू-स्वामीगण संयुक्त प्रबन्ध 
के लिये अपनी-अपनी भूमि को दे देते हैं। इस सिद्धान्त को और अच्छी तरह समझने के लिये मान 
लीजिये कि हमारे पास ६० एकड़ भूमि है। इस सारी भूमि के दस स्वामी है जिनमें से प्रत्येक के पास 
क्रमशः दो, चार, छै, आठ या इससे अधिक एकड़ भूमि है। समझ लीजिये कि इनमें से चार मालिक 
ऐसे हैं जो बृद्धावस्था या नौकरी आदि के कारण स्वयं खेती नहीं करते हैं। कत मान प्रचलित व्यवस्था 
के अनुसार ऐसे लोग अपने-अपने हिस्से की भूमि को गैर मोरूसी काश्तकार को दे देते हैं। परन्तु 
हम ऊपर यह देख चुके हैं कि यह व्यवस्था अनुपयुक्त है, इसलिये हम यह मान लें कि उस ६० 
एकड़ भूमि का उसके दसों स्वामी मिलकर प्रबन्ध करते हैं, परन्तु व्यावहारिक रूप से उसका ग्रत्नन्ध छे 
ही आ्रादमियों के हाथ में है क्योंकि चार आदमी तो काम करने में असमथ ही हैं। 

अ्रब उस भूमि से होने वाली आय को दो भागों में बाँ: ल्लीजिये एक वह आय जो कि खेत 
में काम करने के कारण होती है और एक वह जो भू-स्वामित्व के अधिकार के कारण होती है। यही 
गैर मौरूसी काश्तकार तथा भू-स्वामी में अन्तर है जो कि एक ही भूमि से दोनों अलग-अलग हो जाते 
हैं| भूमि का यह विभाजन या तो किस्त में किया जा सकता है या उसे नकदी का रूप दिया जा सकता 
है | साधारणतया यह .व्यवस्था रिवाजी होती है परन्तु इसे कमी-कमी प्रतियोगिता द्वारा मी निश्चित 
किया जा सकता है। इसको ओर स्पष्ट करने के लिये समझ ल्लीजिये कि उपज का गैर मौरूसी 
काश्तकार तथा भू-स्वामी में रिवाज के अनुसार बंटबारा आ्राधा-आधा होता है। अच्छा अ्रब वे छे 
व्यक्ति जो ६० एकड़ भूमि जोतते हैं, वे अपने परिश्रम के बदले में उपज का आधा भाग लेने के 
अधिकारी हैं और ये ही छै व्यक्ति अन्य चार व्यक्तियों के साथ मिल्कर उपज के बचे हुए आधे 
भाग के लेने के अधिकारी हैं, उनका यह अधिकार उनके स्वामित्व के कारण है। यदि सुविधा की 
दृष्टि से इस ६० एकड़ भूमि को ६ इकाइयों में विभाजित कर दिया जाय तो प्रत्येक व्यक्ति के 
अधिकार में १०-१० एकड़ भूमि आयेगी। तब प्रत्येक श्रम-कर्ता अपने हिस्से की उपज के आधे 
भाग को रख शेष अं भाग को साधारण बांव के लिए छोड़ देगा | इस संयुक्त बंदाई फाम से अपना 
लगान, व अन्य महसूल देगा तथा अन्य आवश्यक कार्यों में रपया खच करेगा | इन सब कार्यों 
के बाद जो कुछ बचेगा उसे स्वामियों के ल्ञाभांश के रूप में उन दसों स्वामियों में विभण, कर दिया 
जायगा[ । इस लाभांश का बेय्वारा इस हिसाब से किया जायगा कि जितने मूल्य की भूमि उन स्वामियों 
ने अपनी अलग-अलग दी है, उसी हिसात्र से उन्हें लाभांश मिल जायगा | 

इस प्रकार की व्यवस्था से बड़े पैमाने पर खेती की जाना सम्भव तो होगा ही साथ ही 
प्रत्येक भू-स्वामी के भूमि सम्बन्धी अधिकारों पर भी कोई आक्षिप नहीं आयेगा | इस व्यवस्था में 
स्वामित्व का तात्पय यह नहीं होगा कि स्वामीगण लगान के बदले में अपने अधिकार क्रो गैर मौरूसी 
फाश्तकार को दे दें, या व्यथ में ही बिना किसी परिश्रम के भूमि से मनमाना लाभ उठते रहें। संयुक्त 
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प्रबन्ध में समदाय ( ॥!004] स्‍जाछानं(808 ) के सिद्धान्तों का भी पूर्ण रूप से निर्वाहन होगा । 
किसी भी भू-स्वामी के पुत्रों का किसी विशेष भूमि-भाग में हिस्सा नहीं रहेगा, हाँ उन्हें स्वामियों के 
लाभांश के रूप में लाभ प्राप्त होगा । इसके अनुसार उनमें से प्रत्येक को संयुक्त प्रबन्ध वाले ग्राम में 
काय करने का अधिकार होगा । 

ऐसी व्यवस्था वाले आमों की प्रबन्धक समिति का काय विभिन्न कार्यों को विभिन्न श्रम-कर्त्ताओं 
में बाँठना तथा ल्ञाभांश का वितरण करना होगा । इस समिति में गाँव के गत्येक कुठम्ब के प्रतिनिधि 
होंगे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त प्रबन्ध एक सहकारी समिति द्वारा या गाँव के प्रति- 
निधियों की एक समिति द्वारा किया जा सकता है । इस प्रकार की सभी वैज्ञानिक कृषि की पद्धतियों 
में एक सबसे महत्वपूण समस्या उठ खड़ी होगी वह होगी अतिरिक्त श्रम की। यह अतिरिक्त श्रम 
लगभग १५० या २०० लाख लोगों तक का हो सकता है | ऐसे सभी लोगों की काम दिल्लाने का 
प्रबन्ध करना होगा | 

प्रारम्भिक अवस्था में कृषि-कार्य के वितरण के लिये प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दी जायगी 
जो वास्तव में खेती के काय में लगे हुए हैं, और जो कृषि काय में काफी दक्ष हैं। बाद में ज्यों-ज्यों 
कृषि को यन्त्रों के द्वारा किया जायगा त्यों-त्यों यह भेद-भाव कम होता जायगा | इसके बाद जो लोग 
बचेंगे उन्हें फल्लों के बगीचों, दुग्धशाल्ाश्रों, तरकारियों के बाड़ों तथा अन्य कार्यो में लगाया 
जायगा । कुछ ल्लोग तो उन पेशों में ही गे रहेंगे या जगा दिये जायेगे जो अरब भी गाँवों में 
प्रचल्नित हैं जैसे जूता बनाना, बढ़ईगीरी, लोहारी तथा कुम्हारी आदि | शेष व्यक्तियों को गाँव के 
बाहर वाले उद्योग-धन्धों में लगाने की व्यवस्था की जायगी | 

इस प्रकार सब लोगों को काम दिलाने के लिए तथा बेकारी को पूण रूप से दूर करने के 
लिए; हमें अपने आथिक जीवन की उन तमाम श्टखलाओं में एक सूत्रता स्थापित करनी होगी । इस 
प्रकार की व्यवस्था के प्रचलन से पूव. यह आवश्यक है कि राज्य तथा कृषक के बीच वाले मध्यस्थों 
जैसे जमींदारों या मात्रगुजारों आदि के वर्गों को समाप्त कर दिया जायगा । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सहकारिता के आभार पर हमारी संयुक्त आम व्यवस्था हमारी 
बहुत सी ग्रामीण समस्याओ्रों को हत्ल कर ग्रामों का आथिक विकास करेगी। 


.. आठवाँ परिच्छेद 
कृषक तथा कृषि के साधन 


-. कृषि का उत्थान अथवा पतन जहाँ कृषक की सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक स्थिति पर 
निर्भर करता है, वहाँ उसके कृषि करने के साधनों, मिद्टी की उर्वरता अथवा अनुर्वस्ता तथा खेतों 
की जोत की परिधि पर भी निभर होता है| इस परिच्छेद में हम मारतीय कृषक, उसके कृषि के 
साधन, भूमि की मिद्दी, खेती के औजार, बीज, खाद, पशु आदि पर विचार करेंगे । 


े भारतीय कृषक--कृषि के सम्बन्ध में बहुत कुछ प्रकाश पिछले पृष्ठों मं डाला जा चुका 
है| अब हमें देखना है कि आखिर भारतीय कृषि का संचालक उसका नायक कौन व्यक्ति है, उसकी 
क्‍या स्थिति है, वह कैसे वातारण में, किन परिस्थितियों के मध्य में काय करता है। कहने की आव- 
श्यकता नहीं कि किसी भी देश की सम्पत्ति, किसी भी राष्ट्र का आथिक उत्थान केवल्ल इस बात पर 
नहीं निर्भर करता कि उस देश के प्राकृतिक साधन कैसे हैं, वरन्‌ यह बहुत कुछ वहाँ के लोगों की 
प्रतिभा, कार्य क्षमता, बुद्धिमतता साहस आदि बातों पर भी निर्मर करता है। चाहे कोई अपने प्राकृतिक 
साधनों की दृष्टि से कितना ही सम्पन्न हो, परन्तु जब तक उस देश के निवासी उचित रूप से. उचित 
दंग से उनका उपयोग नहीं करना जानते, जब तक उनमें साहस, ल्गान, आदि का अभाव रहेगा 
तब तक उस देश का आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का भी उत्थान होना सम्भव नहीं | परन्तु किसी 
भी देश के निवासियों की काय क्षमता या काय कुशलता पर उसकी भौगोलिक परिस्थितियों, उसके 
वाह्य वातावरण का प्रभाव काफी पड़ता है। किसी भी देश के निवासियों के आर्थिक तथा सामाजिक 
जीवन की गतिविधि पर उसकी परिस्थितियों का काफी प्रभाव पड़ता है। भारतीय कृषक भी अ्रपनी 
इन परिस्थितियों का दास रहा है । 

आज जिन परिस्थितियों में साधारण भारतीय कृषक कृषि करता है, उनमें कृषि का विकास 
करना, उसकी उन्नति का प्रयत्न करना, उसकी व्यवस्था करना कोई सरत्न काय नहीं है। भारतीय 
कृषि की अवनति का मुख्य कारण हमारा किसान नहीं वरन्‌ उसकी वे परिस्थितियाँ, उसका वह वाता- 
वरण है, जिसके अन्तर्गत वह काय करता है| जहाँ पर कि उसकी परिंस्थितियाँ उसके अनुकूल हैं, 
वहाँ पर हमारा किसान कृषि में अच्छी उन्नति करता हुआ दृष्यिगोचर होता है | परन्तु जहाँ पर ये 
परित्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, जहाँ वर्षा उचित मात्रा में नहीं होती, या जहाँ पर भूमि स्वत्व की पद्धति 
अच्छी नहीं है, जहाँ पर इसके द्वारा किसान का काफी शोषण हुआ है, वहाँ पर हमारे किसान की 
दशा! शोचनीय ही रही है| वहाँ उसकी अवस्था सदैव दयनीय रही है। कुल मिलाकर तो हमारी 
ग्रामीण जनता का मानसिक एवं भोतिक विकास अन्य सभ्य देशों की अपेक्षा कहीं गिरा हुआ है | 
उसके रहन-सहन का स्तर, उसका नैतिक विकास, उसकी सामाजिक स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा 
निम्न-कोटि की रही है । 

हमारी इस ग्रामीण जनता के पिछड़े होने का कारण कुछ तो ऐतिहासिक, कुछ राजनैतिक 
तथा कुछ भौगोत्विक एवं कुछ सामाजिक रहा है | इनमें से हर एक कारण एक दूसरे से पूर्णुरूप 
से सम्बद्ध हैं। 

आज किसान की जो दशा है, चाहे वह जिन कारणों के फल्न स्वरूप हुई हो किन्तु उसकी 
भीषणता का, भयंकरता का, उसकी दुरावस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि भारतीय किसान स्वास्थ्य तथा शक्ति आदि में ग्रद ब्रिट्रेंन तथा अमरीका के किसानों से कहीं नीचे 


११६ भारतीय थ्रथ शात्र का विवेचन 


है। उसका शरीर कितनी ही छूत की बीमारियों का अडडा बना रहता है। इन बीमारियों से मृत्यु 
संख्या में ही अधिकता नहीं होती वरन्‌ इनका प्रभाव हमारे किसान की काय कुशलता तथा निपुणता 
पर भी बड़ा गहरा पड़ता है। जिन मनुष्यों का शरीर बीमारी का अड॒डा बना रहता है, वे मनष्य 
सुस्त, काहिलल, निकम्मे तथा निराशावादी हो जाते हैं। अतः हमारे कृषक की काय कुशलता बढ़ाने के 
लिए, उसके स्वास्थ्य आदि का उचित ध्यान रखना होगा। इस ज्तेत्र में सरकारी जन स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा-विभाग काफी काय कर रहे हैं, किन्तु उनसे जितना ल्ञाम नगरनिवासियों को होता है 
उतना ग्रामीणों को नहीं | * । द 

हमारी आमीण जनता का एक महान अमिशाप उसकी अशिक्षा भी है। भारत में केवल 
८ प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षित हैं, इनमें से अधिकांश नगरों में निवास करते हैं, जो लोग शिक्षित हैं 
भी, वे किताबी कीड़े होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। उनकीशिज्षा का कोई विशेष व्यावह्रिक लाभ 
नहीं है | हमारे कृषि-कालेजों ने भी कुछ श्रच्छे व्यावहारिक, उत्सादी कझषकों के उत्पन्न करने में कोई 
सहायता नहीं दी है । श्रतः आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसी शिक्षा दी जाय जो ज्यावहारिक 
हो जिससे ज्ञानइद्धि के साथ ही साथ समाज का आर्थिक और नैतिक विकास भी हो सके । 

यदि कृषकों के स्वास्थ्य का अच्छा प्रबन्ध क« दिया जाता है, हमारी आमीण जनता का 
अधिकांश भाग शिक्षित हो जाता है, तो हमारे गाँव का सारा ढाँचा बदल जायगा। इसका प्रभाव हमारे 
गाँव के आर्थिक विकास में भी काफी गहरा पड़ेगा। आज का भारतीय किसान साधारणतया अ्रशिक्षित, 
तथा भाग्यवादी होता है । उसमें उत्साह का अभाव रहता है, वह अपने रहन-सहन के स्तर में वृद्धि 
करने की जरा भी चिन्ता नहीं करता | हमारा कृषक वर्ग कई अन्य सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों 
का घर बना हुआ है। यदि उसे मूल्यइंडि आदि के कारण से कुछ अधिक पैसा मित्र जाता है तो 
वह इसे व्यथ में ही मुकदमेबाजी आदि में नष्ट कर देता है । कुछ भी हो, उसके अन्दर जो ये चुटियाँ 
हैं, उन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। परन्तु उसकी इन बुराइयों को दूर करने के लिए 
उसके रहन-सहन के स्तर में वृद्धि करने के लिए, उसकी कायकुशत्ञता बढ़ाने के लिए, एक सुसंगठित 
तथा सुविचारित राष्ट्रीय योजना के निर्माण को आवश्कता है | । 


अभी हमारा किसान अपनी संकोण विचारधारा के कारण कृषि आदि के नवीन यंत्रों के 
प्रयोग करने में आनाकानी कर्ता है परन्तु हमें उसको इन चीजों के प्रति कृषि की आधुनिक प्रणालियों 
के प्रति विश्वास पैदा करना होगा | इस प्रकार हमें कृषकों को शिक्षा, संगठन, विज्ञान के आधुनिक 
कृषि साधनों आदि से पूरी सहायता करनी होगी क्योंकि यदि किसान के व्यक्तिगत साधन अच्छे नहीं 
रहेंगे तो उसकी भूमि में उसकी, ,उपज आदि में कोई विकास नहीं. हो सकेगा । अब हम यहाँ कृषि के 
मुख्य साधन भूमि के विषय में विचार करते हैं। 


भारतीय मिट्टी को समस्था--हम यह देख चुके हैं कि खेत के आर्थिक जोत का 
बिस्‍्तार मिट्टी को उबराशक्ति पर बहुत कुछ निर्भर रहता है'। जहाँ की मिट्टी उपंजाक है, वहाँ पर एक 
कुठठम्ब के भराए-पोषण के लिए छोटी आर्थिक जोत ही पर्यात होगी । जहाँ मिट्टी की उवराशक्ति कम 
होगी वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो सकती। मिट्टी ऐसी होनी चाहिये जिसमें की जड़ों को 
पकडने की क्षमता. हो साथ ही उसे इतना'मुल्लायम होना चाहिये जिसमें पानी आसानी से आ जा 
सके । इसके अतिरिक्त उसमें उन रासायनिक पदार्थो' का भी होना आवश्यक है जिनके कारण 
उत्पादन में अच्छी सहायता मिलती है। द 
. ' भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली मिट्टी के विक्य में हम द्वितीय परिच्छेद में प्रकाश 
डाल चुके हैं। अब हम यहाँ पंर उसकी अन्य बातों पर विचार करेंगे । ' 


क्षक तथा कृषि के साधन ११७ 


भारतीय मिट्ठी के सम्बन्ध में प्रायः यह कहा जाता है कि उसकी उबरा शक्ति घट रही है ! 
इस प्रश्न पर अ्रथशास्र के विद्वानों में काफी मतभेद रहा है। १८६३ में डा० वोयल्क्ट ने अपने 
प्रतिवेदन में लिखा . था कि भारत में भूमि की उवबंराशक्ति के घटने के सम्बन्ध में कोई निश्चित 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने बन्दोबस्त अधिकारियों के इस विश्वास की कि भारतीय मिट्टी की 
उबरता का हास हो रहा है, भश्रमपूण बतलाया । 
इसके पंतीस वर्ष पश्चात सन्‌ १६२८ में कृषि पर नियुक्त शाही कृषि कमीशन ने लिखा था 
कि ऐसे प्रयोगात्मक तथ्य जो कि हमें उपलब्ध हैं उनसे इस बात का समथन होता है कि जब मिट्टी 
में हर,साल फसल बोई जाती है ओर फसल काने के पश्चात्‌ जब उसमें खाद नहीं डाली जाती तो 
भूमि स्थिरता की स्थिति को पहुँच जाती है। इस प्रकार अब इस दिशा में एक सन्तुलन स्थापित हो 
गया है और भविष्य में मिट्टी की उबरता में और अधिक हास होने की सम्भावना नहीं है । 
इसके विपरीत बंगाल प्रान्तीय बैकिंग जाँच समिति ने १६३० में यह कहा था अच्छी खाद 
की कमी के कारण खेती की भूमि की उवराशक्ति धीरे-घीरे कम होती जा रही है, विभिन्न फसलों की 
पैदावार धीरे-धीरे कम हो रही है ।! इस विचार को पुष्ठ करने के लिए समिति ने निम्नलिखित आँकड़े 


भी प्रस्तुत किए थे 
बंगाल में प्रति एकड़ ओसत पैदावार ( पौंड में ) 


गेहूँ चावल चना सरसों श्रादि 
१६०६-०७ प्प्०१ १,२२४ प्प्पपर डर 
हम हर बदरः ध्षरे प्प८१ ४६२ 
१६१६-१७ द्ध्द १,०३६ प्प६७ ४६० 
१६२१-२२ द्द १,०२६ प२६ छल्पर 
१६२६-२७ ७२१ १,०२२ ८११... ऑंयरे 
बीस वर्षा में हास ८० २१२ ७० & 


डा? राधाकमल मुखर्जी उत्तर प्रदेश के गेहूँ के पैदावार के सम्बन्ध में भी यही कहते हैं । 
उनका कथन है कि उत्तर प्रदेश में गेहूँ की पैदावार में धीरे-धीरे हास हो रहा है। इस सम्बन्ध में. 
उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं। ये आंकड़े नीचे रियि जा रहे हैं :-- 
गेहूँ की प्रति एकड़ औसत पैदावार ( पौंड में ) 


अकबर के समय में .... १,४४५ 
१८२७-४० में १,००० ( सींची हुई ) 
६२० ( गैर सींची हुईं ) 
१६१७-२१ १२४० ( सींची हुई ) 
८४० ( गैर सींची हुईं ) 
१६३१ क्‍ १००० ( सींची हुईं ) 


६०० ( गैर सींची हुई). 

* इसी प्रकार पंजाब सरकार के कृषि रासायनिक डा० लैन्डर ने कहा था कि पंजाब में कितनी 
ऐसी भूमि है जो कृषि के योग्य नहीं रही है और दिनोदिन इस प्रकार की भूमि का क्षेत्र बढ़ता ही 
जारहा है। .. 
१६३७ में सर जान रसेल ने लिखा था कि “******* मुझे कई बार ऐसी सूचनायें मिल्लों 
कि भारत में चावल्न की फसलों में हंस हो रहा है | इस सम्बन्ध में कोई अच्छे आंकड़े प्राप्त नहीं हैं 


श्श्द्व भारतीय अ्रथशाल्ञ का विवेचन 


अतः कौंसिल के लिए यह अच्छा होगा कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करे, अच्छे 
आंकड़े एकत्रित करे |” 

भारत के कृषि सल्लाहकार ने शाही कृषि कमीशन के समक्ष अपने विचार उपस्थित करते हुये 
कहा था कि भारत में खेतीवाली अ्रधिकांश भूमि शताब्दियों से जोती जा रही है, और अब वर्‌ 
इतनी निधन हो गई है कि इसके आगे उसके निर्धन होने की कोई सम्भावना नहीं । 

१६३६ में मध्य प्रदेश तथा बरार के कृषि रासायनिक राव बहादुर बाल महोदय ने इस 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुये कहा था कि मारतीय मिट्टी की उवरता नष्ट हो गई है, इससे 
फसलें अच्छी नहीं हो रही हैं। 

इस प्रकार यद्यपि हमारे सन्मुख पर्यात्र आंकड़े नहीं है तो मी साधारणतया लोगों का ऐसा 
विचार है कि भारतीय मिद्ठी की उबंराशक्ति काफी क्षीण हो गई है। इसका मुख्य कारण यह है कि 
अधिकाधिक भूमि पर कृषि करने के साथ ही साथ किसान ने अधिक खाद उत्पन्न कर मिद्ठी को खाद 
देने की ओर ध्यान नहीं दिया। कृषि की भूमि की अधिकता तथा उसकी ठुल्लना में खाद के अभाव 
के कारण भूमि की पैदावार कम हो गई है । 

मिट्टी का विलीनीकरण (8०] ए;०७707)--मिद्ठी की उ्बरता के नष्ट होने के 
अतिरिक्त भारत में भूमि सम्बन्धी एक और समस्या आ खड़ी हुईं है, वह हे मिट्टी का विल्लीनीकरंण 
वा कटाव । यह विल्लीनीकरण हानिकारक खाद पदार्थो' के आ जाने या पानी के एकत्रीकरण से होता 
है । पहाड़ियों पर अत्यधिक वर्षा या नदियों की बाढ़ के कारण, जल्न के तेज रूप से प्रवाहित होने के 
कारण, जल्न के तेज रूप से प्रवाहित होने के कारण, मिद्दी की ऊपरी सतह का बहुत कुछ अंश उसके 
साथ बहकर निकट जाता है । इस अंश में मिद्ठी के बहुत से उपजाऊ तत्त्व भी बहकर समुद्र में मित्र 
जाते हैं। इस प्रकार इससे बड़ी हानि होती है, इसका प्रभाव उत्पादन पर बहुत गहरा पड़ता है। 
यह भूमि का कयव या विज्लीनीकरण दो प्रकार का होता है--एक सतह का कठाव ( 8॥66॥ 
6708707 ) वथा गहरा कटाव ( (0]6७ए 7770807 )। इस दूसरे प्रकार के कदयव में 
गहरे नाले बन जाते हैं, सतह के कयाव में पानी मिट्टी की सतह को धीरे-धीरे बहा ले जाता है। 
इन दौनों प्रकार के काथों से मिद्दी की उबेस्ता पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। बसे तो इसका 
यह कुप्रभाव तुरन्त ज्ञात नहीं होता किन्तु बाद में इससे बड़ी क्षति पहुँचती है । 

इससे भारत के कई प्रान्तों में बहुत सी भूमि बेकार हो गई है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल 
तथा पंजाब के अम्बाला व होशियारपुर जिल्षों में इस प्रकार के जमीन के कटाव का बुरा प्रभाव पड़ा 
है | पर्वतीय प्रदेशों में मुसल्लाघार पानी बरसने के कारण बम्बई तथा छोटा नागपुर के दक्षिण जिलों 
में भी मिद्दी का विल्लीनीकरण हुआ है । उत्तर प्रदेश की कुल ६८० लाख एकड़ भूमि का -० लाख 
एकड़ भाग इस प्रकार नष्ट हो गया है। पंजाब के होशियारपुर जिले में मिट्टी के विल्नीनीकरण के 

रण १००,००० एकड़ भूमि कृषि के योग्य नहीं रह गई है | 

मिट्टी के विज्ञीनीकरण की समस्या भारत के लिए ही कोई नई समस्या नहीं है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में लगमग १७५ लाख एकड़ भूमि, जिस पर एक समय 
खेती होती थी, पानी के गहरे कणाव से नष्ट हो गई है। वहाँ केवल १६४८ में विल्लीनीकरण से 
लगभग पाँच लाख एकड़ भूमि नष्ट हो गईं परन्तु वहाँ पर भूमि की रक्षा के उपायों द्वारा उसकी उवरा- 
'शक्ति में वृद्धि की जाती है। आज से कुछ वर्षो' पूव भारत सरकार ने अमरीका के कृषि विभाग के 
प्रसिद्ध कृषि विशेषज्ञ डा० शुहट को यहाँ आमंत्रित किया था, उनके अनुरोध पर यहाँ के वेशानिकों 
का एक दल मिट्टी सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करने के लिए. अमरीका गया था। यह दल १६४८ 
में वापस आया तब से राज्यों की:सरकार।मिट्टी के विज्ञीनीकरण को रोकने के दिये योजनाये कार्यान्वित 


कृषक तैंथा कृषि के सांधर्न ११६ 
कर रही हैं। इस प्रकार की योजनायें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि स्थानों में कार्यान्बित 
की जा रही है| 

मिट्टी का विज्ञीनीकरण मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होता है : -- 

(१) वृक्षों या बनों के कादे जाने से 

(२) वनस्पतियों आदि के हटा दिये जाने से, इससे वर्षा तथा वायु को खुला राष्ता 
मिल जाता है 

(३) भेड़-बकरियों आदि के अधाघुन्धी चरने के कारण, इससे भूमि का नम्नीकरण हो जाता है; 

(४) पहाड़ी ढाल्लों पर कृषि करने से । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उपरोक्त कारणों से मिट्टी का विज्नीनीकरण होता है। अब 
प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह विल्लीनी+रण दूर कैसे किया जाय ?! मिट्टी के इस विल्लीनी 
करण को दूर करने के लिए इन्हीं कारणों के प्रतिरोध का प्रयत्न करना चाहिए । दूसरे शब्दों में, बाँध 

नालियाँ श्रादि बनाकर वर्षा के प्रवाह को नियंत्रित कर, वृक्षारोपण कर, पशुओं के अंधाघु थी 

चरने को नियंत्रित कर तथा भूमि के उपादेयकरण को करके हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। 

पहाड़ी ढालों पर कुछ-कुछ फासले पर नालियों के खोदने से भी इस दिशा में कुछ रुकाबद 
हाती है । ऐसा करने से पानी का तेज प्रवाह अवरोधित हो करके बीच में ही समाप्त हो जाता है। इन 
नालों में यरि घास तथा पौधे आदि उगा दिये जायें तो इससे भी काफी सहायता मित्न सकती है | 
पानी को नीचे बहने से रोकने के ल्षिए कृषक लोग बाँध बना कर भी विल्लीनीकरण को रोक सकते हैं। 
उत्तर प्रदेश की सरकार वर्षा के दिनों में भूमि को एक प्रकार की गुद्गं दार फल्ली से ढककर विल्ीनी- 
करण को रोकने का प्रयत्न कर रही है। इस फल्ली से भूमि की उवरा शक्ति में मी बद्धि होगी | पंजाब 
सरकार ने मिद्दी के विज्ीनी करण को रोकने के ल्लिए एक 'एन्टी इरोजन डिपाय्मेन्ट” खोला है । पंजाब 
मे इस प्रकार का कानून भी है कि कुछ ऋतुओों में भूमि पर जानवरों के चरने को बन्द कर रिया 
जाता है । इसी प्रकार के प्रयत्न अन्य राज्यों की सरकार भी कर रहीं हैं। आशा है कि निकट भविष्य 
में हम इस प्रकार से नष्ट होंने वाल्ली भूमि को रोकने के समथ हो सकेंगे । 
क्‍ खाद---( .४७०४7०८४ ) पीछे कहा जा चुका है कि भारत में विभिन्न प्रकार की मिद्दी पाई 

जाती है साथ ही साथ यहाँ का जलवायु भी विभिन्न प्रकार का है। इस प्रकार विभिन्न जलवायु तथा 

मिद्दी की अनेकता के कारण भारत में प्रायः सभी प्रकार की फसलें बोई जा सकती हैं। किन्तु 
भारतीय मिट्टियों में नत्रजन ()0(702०४ ) कथा फासफेट आदि की बहुत कमी है। साथ ही 
हमारी भूमि की उवरा शक्ति भी कम होती जा रही है | अतः इस शक्ति को अक्छुण बनाए रखने के . 
लिए, तथा देश की मिट्टी के इन कुछ आवश्यक अभावों को दूर करने के लिए, यह श्रावश्यक है, 
भूमि को अच्छी खाद दी जाय। इस प्रकार खाद की समस्या कृषि, के लिए. बड़े महत्व की 
है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि किसी भी किसान को जल्न तथा खाद दे दीजिए तो 
वह पत्थर पर भी अच्छी पैदावार कर लेगा । प्राचीन काल में किसान प्रायः पशुओं की खाद या कूड़े 
क्रकट की खाद से ही अपना काम चलाया करता था किन्तु वत्तमान काल्न में इस दिशा में भी काफी 
खोज की गई है, कई प्रकार की उपयोगी खादों का प्रयोग होने लगा है। अ्रतः हम यहाँ पर 
खादों पर विचार करेंगे | 

पशुओं की खादइ--इस खाद के अन्तगंत पशुओं का गोबर तथा मूत्रादि आता है | परन्तु 
हमारे किसान इन दोनों वस्तुओं का उपयोग नहीं करते । पशुओरों के मूत्र को तो यों ही नष्ट“हो जाने 
दिया जाता है और गोबर से उपल्ली आदि बनाकर जलाने का काम:ले लिया जाता है। जलाने के 
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लिए किसानों को अन्य सामग्री नहीं मिलती, इसलिए घरों में इसी का अधिक प्रयोग होता है। 
आवश्यकता इस बात की है कि किसान को गोबर आदि की खाद को बचाने के लिए, कहा जाय, 
उसको इसका महत्व बतल्ांया जाय । जल्ाने की लकड़ी के लिए, गांवों में नहरों आदि के किनारों पर 
अधिक से अधिक वृक्षों को लगाया जाय | गाँव का कूड़ा-ककरट, गोबर, पेशाब, चारा, घास या पत्ती 
आदि को सुरक्षित रखने के लिए गढ़े आदि खोद दिए जाएँ । इन्ही गढ़ों में इन सबको सुरक्षित रखा 
जाय | भारत में लगभग २,००० लाख पशु हैं। इनसे हमें पर्यात्॒ मात्रा में गोबर तथा उनका मूत्र 
प्राप्त हो सकता है। इससे हमें उपज में बड़ी सहायता मिल सकती है। भारतीय मिट्टी में बनस्पति 
तथा नत्रजन बहुत कम हैं। यदि हम पशुश्रों द्वारा मिलने वाली इस खाद तथा उनके मूत्र का उचित 
प्रयोग कर तो उससे हमें बाकी लाभ मित्न सकेगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि हम पशुओं की खाद कीओर अपना अच्छा ध्यान दे, गोबर 
३ को जल्लाकर नष्ट न करें तथा पशुओं के मूत्र को भी व्यर्थ में न बह जाने दे । पशुओं के मूत्र को 
सुरक्षित रखने के लिए भी हमें व्यवस्था करनी चाहिए. यदि हम अपने देश के इन पशुओं के मूत्र को 
सुरक्षित रख लेंगे तो इससे हमें करीब ३० लाख टन नत्रजन मिल्न जायगा जो कि हमें मिद्दी की 
उबरता में वृद्धि करने में काफी सहायता देगा । 
अभी तक जो प्रयोग हुए, हैं उनसे यह स्परष्ट हो गया है. कि पशुओं से मित्लने वाल्ली खाद के 
प्रयोग से उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इसका कुछ परिचय नीचे दी हुईं तालिका से मिलन जायगा;- 


फसल का नाम प्रयोग प्रति एकड़ औसत पैदावार 
(पौंड में ) 
कपास बिना खाद के रेप, 
पशुओं की खाद द्वारा 
( ढाई टन प्रति एकड़ में ) भ३२ 
उबर... बिना खाद के ६८० 
पशुओं की खाद द्वारा. 
( ढाई वन प्रति एकड़ में ) ७७६ 
धान बिना खाद के ६६२ 


पशुओं की खाद द्वारा 
| (४०००-८००० पौंड प्रति एकड़ ) १,६२३ 


कम्पोरढ ((१07708068 )--कम्पोस्ट खाद तमाम ग्रकार की सड़ी गल्ली वस्तुओं तरकारी 
आदि से तैयार की जाती है.। चीन में वनस्पति तथा इसी प्रकार की कुछ अन्य वस्तुओं से यह खाद 
तैयार की जाती है । गांवों में रहने वाले २७४० लाख आदमियों से हमें ५ करोड़ टन अच्छी खाद 
मिल सकती है। । प द ह 
मल की खाद ( )१४॥॥ 80] )--अ्रमी तक भारतवर्ष में मल की खाद का उपयोग 
बहुत कम हुआ है। इसको गाँवों में बहुत कम लोग छूना पसन्द करते है । हाँ शहरों में तरकारी 
आदि बोने में इसका उपयोग किया जाने लगा है | गाँवों में तो यह समय यह खाद बिल्कुल ही 
नष्ट हो रही है, कारण कि वहाँ के लोग घरों के बाहर इधर-उधर पाखाने जाते हैं जिससे वह एक जगह 
एकत्र नहीं हो पाता । यदि गाँवों में साबंजनिक शौच कूप ( [27॥ ,8॥7४7/68 ) बना दिये जावें तो 
इससे गाँवों को कुछ खाद तो.मिल ही /जायगी साथ ही गाँव की गन्दगी के भी दूर होने में काफी 
सहायता मिलेंगी। अब बड़े-बढ़े नगरों में मल एकत्रित कर माँवों को मेजा जाने लगा है | यह काम 


केषक तैथा कृषि के सांधरन॑ १२१ 


झभी सब नगरों में नहीं हुआ है । अभी हाल में मदरास, बम्बई तथा पंजाब राज्यों ने इस प्रकार का 
कानून बनाया है जिससे नगर पालिकाओं को यह काय करने के लिए वाध्य किया जा सकेगा | 
परन्तु इससे केवल उन्हीं गाँवों को लाभ मित्न सकेगा जो कि नगरों के समीप हैं । 

जिन नगरों में गटर हैं उनके द्वारा ४००० लाख गैलन मल की खाद तथा दो लाख 
टन कीचड़ की खाद प्रति दिन प्रासः हो सकती है | ऐसी आशा की जाती है कि १६५१ के प्रारम्म 
तक लगभग आधी मल की खाद का प्रयोग उत्पादन में किया जा सकेगा। ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि यरि हम खाद का अच्छी तरह प्रयोग किया गया तो खाद्यान्न के उद्मादन में लगभग 
३० लाख टन की वृद्धि होगी | भारत सरकार ने कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए, एक विशेष अधिकारी 
की नियुक्ति भी की है । 

हरी खाद (४7०९४ 7877 765)--भारतीय कृषक हरी खाद की उपयोगिता में मत्नी- 

भाँति परिचित है | कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें उत्पन्न करके उन्हें खेत में ही जोतकर मिला देने से 
खेत उपजाऊ हो जाता है| ठेचा, सन, मूं गऊ़ली, ज्वार आदि कुछ ऐसी ही फसलें हैं। किन्तु यह 
खाद तभी उपयोगी हो सकती है जब्र कि भूमि में नमी हो | वास्तव में हरी खाद प्रृथ्वी की उबरता 
को स्थाई रखने के लिए काफी आवश्यक है। इसके प्रयोग से प्रथ्वी में स्थित नत्रजन आदि में बृंद्धि 
होती है | दरी खाद के प्रयोग से मिट्टी के विज्लीनीकरण में भी रुकावट होती है। इसके अ्रतिरिक्त इससे 
हल्की मिट्टी के पानी ग्रहण करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है । 

अमी तक जो प्रयोग हुए, हैं उनसे यह पता चल्ला है कि हरी खाद से फसल को पेदावार में 
श्रच्छी वृद्धि हुई है। मारत सरकार हरी खाद वाले पौधों के बीजों को सुफ्त में बाँ-.कर, इस प्रकार 
की खाद उत्पन्न करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रद्दी है | 

खली की खाद (0]] ८०७]:९४)--खल्ली से भी बहुत श्रच्छी खाइ तैयार की जाती है। डिन्तु 
भारत से प्रति वष लगभग चौदह करोड़ रुपए, का तिलहन विदेशों का भेज दिया जाता है | यदि यहाँ पर 
उस सबका तेल बनाया जाने लगे तो खल्ली जानवरों के खाने में भी प्रयुक्त होने लगे तथा इससे खाद 
भी बनाई जा सके | सरकार को इस दिशा में मी यथेष्ट ध्यान देना चाहिए | 

रासायनिक खाद ( (॥००76७7 ४७7प07७४ )--भारत में रासायनिक खाद तैयार 
करने के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं है । इस प्रकार की खाद अमोनिया सल्फेट तथा नाइट्र्ट 
आदि से तैयार की जाती है | इन कृत्रिम खादों का आजकल भारत में काफी प्रयोग हो रह्य है, परन्तु 
इसका अधिकांश भाग विदेशों से ही मंगाया जाता है, क्योंकि भारत में यह यथेष्ट मात्रा में नहीं उत्पन्न 
की जाती | हम यहाँ १६३६ में श्राने वाल्ली खादों के कुछ आंकड़े दे रहे हैं। इससे हमें यह पता 
चल्न जायगा कि हम विदेशों से कितनी मात्रा में ये खाद मंगाते हं। 

आयात ( खाद का ) 


य्न मूल्य ( रुपयों में ) 
सोडा नाइट्रेंट २,१३७ २,२१२ ८६ १ 
अमोनिया सल्फेट १७,७४८: ८२,६६,१२६ 
म्यूस्यिट आफ पोटाश १,८२६ ' १,८२,६०६ 
सुपर फास्फेट २,५६६ २३,६५,१६६ 
मछुली की खाद २, ३ ,४६ ७२,५३८ 
श्रन्य खाद हे .. छ०३१४२ ७,७८,७५४७ 
योग... ६६,४४२... १०४,१७, ३७४ 


श्र 
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..इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशों में हम काफी मात्रां में ये खादें मंगा रहे हैं। ये खाद 
अन्य खादों की अपेक्षा काफी मंहगी हैं। 
आमोनिया सल्फेट का मूल्य इतना अधिक है कि फल्लों ओर गन्ने की: फसल को छोड़कर अन्य 
क्रिसी फसल के लिये इसका उपयोग लाभदायक नहीं हो सकता | यही कारण हैं कि किसान लोग 
इसका उपयोग बहुत कम करते हैं | जो खाद हम विदेशों से श्रभी मंगा रहे हैं उनका अधिकांश यहाँ 
चाय के बगीचों में काम आर जाता है, भारतीय किसान उसका ध्योग बहुत ही सीमित दशाओं में 
करता है। द 
१६४६-४० में ४ लाख टन अमोनिया सल्फेट के आयात करने का सरकार ने विचार किया 
था | इसके अतिरिक्त देश में भी ट्रावनकोर में ८०,००० टन अमोनिया सत्रफेट को खाद तैयार 
करने का विचार किया गया है। त्रिहार में धनबाद के निकट सिंदरी नामक स्थान म॑ सरकार ने एक 
कारखाना खोला है, जिसमें १६४१ तक १४०,००० टन अ्मोनिया सलफेट के तैयार करने का 
विचार किया गया है। ऐसी आ्राशा की जाती है कि निकट भविष्य में भारत अप>ी आवश्यकता भर 
के लिए रासायनिक खाद उत्नन्न करने में समथ हो सकेगा | 
मछली की खाद (7प४॥ 2/&777'252--मरछली को खाई बहुत उप्योगी होती है। 
परन्तु भारत में मछुली इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिलती कि उसका खाद के लिए उपयोग हो 
सके । हाँ, मदरास तथा बम्बई के समुद्र तट के निकट्वर्ती प्रदेशों में यह आसानी से प्राप्त होती है | 
इसलिए इसका उपयोग इस ग्रदेश के निकय्वर्ती क्षेत्रों में ग्रासानी से हो सकता है। देश के ग्रन्य 
भागों में म्छ॒ज्ञी का उपयोग खाद के रूप में सुगम नहीं है । 
. इंड़ी की खाद-भारत में मृत-पशुओं को हड्डी की खाद का प्रयोग बहुत कम किया जाता 
है, इसका कारण यहाँ के लोगों की धामिक कद्दरता तथा दकियानूसी विचार धारा है। हड्डी की खाद 
के प्रयोग में एक ओर बाधा है, वह यह कि यहाँ पर हृडिडयों के एकत्रित करने तथा उसके पाउडर 
बनाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए वह सस्ते मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में 
प्राप्त भी नहीं होती | भारत से लगमग एक करोड़ रुपये से कुछु कम की हडडी तथा उसका चघूरा 
विदेशों को चला जाता है। जिस भूमि में फासफेट को कमी होती है, वहाँ पर हडडी की खाद बहुत 
उपयोगी होती है | हडडी की खाद फल्नों तथा सब्जियों के लिए बहुत उपयोगी होती है । 
उपरोक्त खादों के अ्तिसिक्ति कुछ श्रन्य प्रकार से मी खाद तैयार की जाती है, परन्तु अभी 
भारत में विदेशों से काफी मात्रा में खाद मंगाई जा रही है। भारत में खाद समस्या हल करने के 
लिए, सबसे पहली अ्रावश्यकता इस बात की है कि हमे कौन सी खाद किस फसल के लिए. अच्छी 
तथा उपयोगी होगी, इस विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें दूसरे हमें किसानों को जो बहुत सी 
गोबर आदि की खाद को बर्बाद कर देते हैं, उसकी उनको उपयोगिता समक्ता कर उस खाद को 
सुरक्षित रखने का प्रयत्न करें | हमें इस दिशा में काफी कार्य करने की जरूरत है । 


खेती के औजार--(५ 2४८०/४प७७ 779]0077008) अच्छी कृषि के लिए जहाँ 
मिद्टी की उर्वस्ता तथा अच्छी खाद की आवश्यर्कता होती है, वहाँ अच्छे ओजारों का भी काफी महत्व 
है। आज भारत में जिन ओजारों का प्रयोग होता चल्ला जा रहा है, वे अत्यन्त प्रचीन हैं, उनमें 
कोई अच्छा सुधार नहीं हुआ है जिससे कृषि में उनके द्वारा अच्छी सहायता मित्न सके। आराज के 
मारतीय कितान के ओजार खुरपी, हल, हँसिया इत्यादि वे ही हैं जिन्हें आज से हजारों ब्ष पूर्व का 
कृषक प्रयोग करता था 4 इतने समय के बीत जाने पर भी अभी उनमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ 
है। वैसे तो मेरंतीय कषि तथा कृषक की परिस्थितियों के अनुसार उसके ये औजार भी अनुकूल 
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हैं। जैसी अ्रमी यहाँ कौ परिस्थितियाँ हैं उनके अनुसार किसान के ये श्रोजार काफी सुविधाजनक 
हैं | सबसे पहले तो ये औजार इतने मूल्यवान नहीं होते जितने कि आजकल्ल के नवीन वेज्ञानिक 
कृषि यंत्र, दूसरे इन्हें आसानी से प्रास भी किया जा सकता है, उनके बनाने में कोई विंशेष परेशानी 
नहीं उठानी पड़ती, दृट या बिगड़ जाने पर उनकी आसानी से मरम्मत भी की जा सकती है, उन्हें- 
सरत्ञता से एक स्थान से दूसरे स्थान को ले भी जाया जा सकता है| इस प्रकार भारतीय परिस्थि 
तियों की दृष्टि से ये ओजार हमारे किसान के ल्विए कोई असुविधाजनक नहीं हैं। परन्तु आधुनिक 
दृष्टिकोण से इन औजारों में कई दोष भी हैं जिनके कारण कृषि के उत्पादन में बृद्धि करना सुगमः 
नहीं । जब तक इन दोषों को दूर कर, या इनके स्थान पर नवीन क्ृषि-यंत्रों का उपयोग नहीं. किया 
जाता तब तक उत्पादन में विशेष वृद्धि की आशा नहीं की जा सकती | . क्‍ 

हमारे कृषि-विभाग ने भारतीय कृषक के औजारों के विकास के लिए कई प्रकार के नवीन 
सुधार उपध्थित किए हैं | इस विभाग ने कुछ नवीन औजार भी निर्मित किए हैं--जैसे लोहे का हल, 
गन्ने के रस निकालने की मशीन, पानी निकालने की मशीनें, चारा काटने की मशीन, तथा फावड़े 
ञआ्रादि | गन्ने के रस को पकाने की भी उत्तम विधि अपनाई गईं है । किन्तु कुल मिल्लाकर अ्रभी 
नवीन औजारों का उतना प्रयोग नहीं होता जितना प्राचीन ओजारों का। ऐसा अनुमान किया जाता 
है कि १६३७-३८ में, लगभग ३२० लाख हल्ों का प्रयोग हुआ जिनमें नवीन प्रकार के हलों में 
से केवल ६,७१६ ही खरीदे गए।। इन नवीन हलों के इतने कम प्रयोग करने के मुख्य कारण किसान 
की इक्ियानूसी विचारधारा तथा त़कड़ी के हलों की अ्रपेक्षा लोहे के हलों का महगा होना है |. इन्हीं 
कारणों से लोहे के हलों का प्रयोग केवल सरकारी फार्मो' में ही अधिक हुआ, किसानों ने उनका 
प्रयोग कम किया है | लोहे के हलों के प्रयोग करने के सम्बन्ध में एक और कठिनाई है, वह- यह कि 
इनकी मरम्मत के लिए गांवों में विशेष सुविधा नहीं है। इन हलों को किसान आसानी से अपने 
कंधे पर लञाद कर भी नहीं ले जा सकता | इसके अतिरिक्त इन हलों द्वारा जमीन गहरी जुत सकती 
है, जमीन के गहराई तक खुद जाने से उसके नीचे से चूना आदि ऊपर आर सकता है जिससे जमीन 
की नमी को हानि पहुँच सकती है | गहरी जुताई से खाद भी काफी परिमाण में लगती है । चावल 
की खेती के लिये जितनी सुविधा लकड़ी के हल्ल को प्रयोग करने में है उतनी लोहे के में नहीं । इसी 
प्रकार की कुछ कठिनाइयाँ अन्य नवीन ओजारों के प्रयोग करने में हैं ! 

कहने की आवश्यकता नहीं कि हमें अपनी कृषि के विकास करने के लिए अच्छे ओर नवीन 
ओजारों की जरूरत है किन्तु हमें इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि ये अच्छे औजार तथा 
यंत्रादि इतने बहुमूल्य न हों जिससे हमारा किसान उन्हें आसानी से न खरीद सके । दूसरे वे ऐसे 
भी न होने चाहिए. कि जिनकी मरम्मत गाँव में आसानी से न हो सके जिनके लिए किसानों को 
शहरों को ही रौड़ना पड़े, जिसमें उनको व्यय के साथ ही साथ परेशानी भी उठानी पड़े | तीसरे इन 
ओऔजारों का वजन भी अ्रधिक नहीं होना चाहिए. जिससे किसान उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान को 
सुगमता से न ले जा सके | क्‍ 

इन सुधारों को आगे रखकर के ही हमें कृषि के नवीन यंत्रों तथा औजारों आदि का प्रयोग 
करना है । ह 

यह तो रही छोटे-छोटे औजारों तथा यंत्रों की बात | अ्रत्र हमें देखना है' कि भारत मे ऋषि 
के बड़े-बड़े यंत्रों जैसे ट्रेक्टर, हार्वेस्टर आदि का कहाँ तक प्रयोग किया जा सकता है | हम भारतीय 
भूमि की समस्या का अध्ययन करते समय पीछे कह चुके हैं कि भारत की भूमि ढुकड़े-ठुकड़ों में विभक्त 
है, एक किसान की खेत की एक छोटी जोत यहाँ है तो दूसरी वहाँ और तीसरी छससे भी कुछ दूर | 
झ्तः बड़े यंत्रों के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा इन खेतों का छोटा-छोटा होना है । जब तक इम अपनी 
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इन जोतों को आर्थिक जोतों म॑ नहीं परिवर्तित करते अथवा गाँवों में सम्मिलित खेती की व्यवस्था 
नहीं होती, या सहकारिता के आधार पर कृषि नहीं की जाती तब तक इन बड़े-बड़े यंत्रों का प्रयोग 
सम्भव नहीं है| अ्रतण्व बड़े-बड़े कृषि यन्त्रों के प्रयोग के लिए, पहले हमें उनके अनुकूल परिस्थिति 
बनानी होगी | 

अभी हात्न में स्वतन्त्र भारत की सरकार ने ट्रेक्टरों आदि बड़े कृपि यन्त्रों के प्रयोग के लिए 
एक ट्रैक्टर विभाग खोल्ञा है जिसके द्वारा इन बड़े यन्त्रों की सहायता से कृषि के उद्यादन में इंद्धि 
की जा सके | विभिन्न राज्यों की सरकारें भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। ये अपने-अपने प्रदेशों 
में खेती के योग्य भूमि के क्ष त्रफल को बढ़ाने में लगी हुई हैं, जो भूमि बेकार पड़ी है, जिसमें खेती 
करना सम्भव नहीं हे, उसका उपादेयकरण किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त अब कई राज्यों में 
मालत्रगुजारी, तालुकेदारी, जमींदारी आदि के उन्मूलन तथा नदियों की कई बहुमुखी योजनाञ्रों से 
खेतों की बड़ी-बड़ी जोतें स्थापित की जायेगी, सहकारिता के आधार पर कृषि की व्यवस्था की जायगी, 
अतएव इन क्षेत्रों में निसन्देह ट्रैक्टर आदि का अच्छा उपयोग हो सकेगा । 

अन्तर्राष्ट्रीय बैडू ने भारत को ३७५ बड़े-बड़े ग्रेक्टर खरीरने के लिए, जिनके द्वारा भूमि का 
अच्छा उपादेयकरण हो सकेगा, १०० लाख डालर ऋण के रूप में स्वीकृत किए हैं। इन ट्रेक्टरों 
में से बहुत से ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब, मध्य मारत तथा भोपाल आईि राज्यों 
में आ गए, हैं। ऐसी आशा को जाती है कि इनसे १६४१ तक लगभग ६ लाख एकड़ भूमि का 
उपादेयकरण हो जायगा । इसके पश्चात्‌ इन क्षित्रों में सहकारी कृषि समितियों ( (१0-0]0७:७॥६४५७ 
ऋक्चाणयांगट 80206708 ) की स्थापना की जायगी। इस प्रकार निकट भविष्य में भारत की 
कृषि की दशा के सुधारने तथा, खाद्योत्पादन बढ़ाने में काझी सुविधा हो जायगी | 

अच्छे बीजों को व्यवस्था--हमने ऊपर अच्छी ऋषि के लिए श्रौजारों के अच्छे होने 
के सम्बन्ध में प्रकाश डाला परन्तु अच्छे ओऔजारों के केवल प्रयोग या प्रवत्चननमात्र से ही हमारी 
खेती की सारी समस्या हलत्ल नहीं हो जायगी। अच्छी तथा उत्तम खेती के लिए, अच्छे ओजारों के 
साथ ही साथ उत्तम बीजों तथा अ्रच्छे पशुओं को मी ग्रावश्यकता होथी | अतः हम यहां पर भारतीय 
अच्छे बीजों के प्रश्न पर विचार करेंगे | कुछ ल्लोगों का ऐसा विचार है कि यदि खेती में अच्छे बीजों 
का प्रयोग होने ज्ञगे तो हम उत्पादन में दस से लेकर बीस प्रतिशत तक की वृद्धि केवल बीजों के ही 
सहारे कर सकते हैं। 

आज का किसान अपनी खेती की उन्नति के लिए अच्छे बीजों का मी प्रयोग नहीं कर पाता | 
साधारणतया किसान बीज साहूकार या महाजन से लेता है क्योंकि प्र।यः किसानों की स्थिति इतनी 
श्रच्छी नहीं रहती कि वे अगले वर्ष के लिए बढ़िया बीज रुख छोड़े | वह तो जितना एक वर्ष में, या 
एक फसल में उत्पन्न करता है, सब को संत्र खूब कर डालता है, अगले सात के लिए उसके पास 
कुछ नहीं बचता | अतः वह महाजन या साहूकारों से बोने के लिए सूद पर बीज उधार लेते हैं। ये 
महाजन या साहूकार किसान को, ड्योढ़े वा सवाये पर वीज उधार देते हैं, जो कि फसल कटने के 
बाद उन्हें मिल जाता है। अतः महाजन इस बात की चिन्‍्ता नहीं करता, वह यह ध्याव नदीं रखता 
कि किसान को बोने के लिए, शुद्ध तथा उत्तम बीज दे, उसे तो केवल अपने लाम का, अपने सूद का 
ध्यान रहता है। इस प्रकार बीजों के अच्छे न होने के कारण, उनकी मिल्लावट के कारण उसका प्रभाव 
फसल पर पड़ता है। इससे फसल्ल उत्तम नहीं होती, दूसरे अशुद्ध तथा उत्तम बीज न होने के कारण 
फ्सल में कीड़े आदि भी लग जाते हैं जिससे किसान को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । इससे महाजन 
के बीज में शुद्धता का इसलिए भी अभाव रहता है कि उसके पास तो कई किसानों का बीज आता 


है. 
४ 


है, जिसमें सभी प्रकार का अ्रच्छा-बुरा बीज सम्निज्ित दवता है | इस प्रकार लगातार एक ही प्रकार 


कृपक तथा कृषि के साधन १२५ 


का बीज बोने से, उसे मिलाकर लापरवाही से रखने से बीज के खराब द्वोने के साथ ही साथ फसल 
भी खराब होने लगती है । ऐसे बीज म॑ अच्छी फसल उत्तन्न करने को शक्ति ही नहीं रहती | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की अवनति मे अ्रच्छे बीजों के न होने ने भी अपना 
हाथ बेंठाया है । अतणव॒ कृषि को उन्नति के लिए हम उत्तम बीज को भी व्यवस्था करनी होगी | 
उत्तम प्रकार के बीज उत्पन्न करने के लिए मुख्य तीन विधियाँ है: 
(१) चुनाव द्वारा--( 39 86]02007 2 
(२) क्षे बीजों के मिलाने या संसग से ( ]37 पछ079५४88007 ) वथा 
(३) विदेशी पौधे को अपनी जलवायु के अनुकूल बनाने से ( [37 36०)7॥9(- 
3७707 2 
उपरोक्त तीनों विधियों में से पहले प्रकार के उपाय से, श्रर्थात्‌ चुनाव द्वारा बीज उत्पन्न 
करने में सबसे अधिक सुविधा द्वाती है तथा इसके परिणाम का भी बहुत जल्दी पता चलता है । दूसरे 
प्रकार की विधि से बीज उत्पन्न करने में अधिक समय लंगत! है। भारत को परिस्थितियों के अनुसार 
हाँ पर पहले प्रकार की चुनाव की विधि द्दी अधिक उपयुक्त होगी | परन्‍्ठु बीज को एक ही बार सुधार 
देने से काम नहीं चलेगा इस शिशा में हमें सदेव सावधान रहना होगा क्‍योंकि एक ही प्रकार का बीज 
सदेव एक ही प्रकार का उत्तम फल्न नहीं उत्पन्न करेगा | 
अभी थोड़े शिनों से हमारे देश के विभिन्न राज्यों के कृषि विभाग ने किसानों का अच्छे बीज - 
देने की दिशा में काफी काय किया है जिसके परिण।मस्वख्य कुछ अश्रच्छी श्रेणी के गेहूँ तथा चावल 
क। उपयोग हो सका है। अब भारतीय फिसान भी उत्तम बीज के महत्व को अ्रच्छी तरह समझ गया 
है| सरकारी फाम ( 007६ 4277८पप/:8) ॥७7708 ) अच्छे से अच्छे बीज उत्पन्न करने 
की दिशा में प्रवत्नशील हैं। इन सबके परिणामस्वरूप अच्छे बीजों से बोई जाने वाल्ली भूमि के 
क्षेत्रकत्न में वृद्धि हुईं है । यह बात नीचे दी हुईं तालिका से ओर स्पष्ट हो जायगी 
( दस लाख एकड़ में ) 


कक कुल एकड़ मूम उत्तम बीजों वाढी भूमि प्रतिशत 
का श्रासत 

गन्ना ४.००. . ऋ%एर ८० प्रतिशत 
जूट श्श्ट | 4 आर सकने अर 
कपास २६,०० पक ४ १६.९ हा 
चावल ८:3,४३ 8 किचन ४, ३ ५ 
मूँ गफल्ली पद रर ॥ 
गे २३.६१ ु १६ धर 


इस प्रकार हम देखते हे कि उत्तम बीजों का प्रयोग कुछ मुख्य फसल्लों में ही हुआ। है 
वह भी कोई विशेष नहीं । आवश्यकता इस बात की है कि हमारे कृषकों को सरकार उत्तम बीजों 
के प्रयोग की महत्ता को बतल्ांवे, उन्हें उत्तम से उत्तम बीज दे । साथ ही किसानों को मी यह चाहिये 


फए 5 


कि अपने-आप उत्तम बीज उत्पन्न करने का प्रयत्न करे जिससे अच्छी से अच्छी फसलें उत्पन्न हो सके | 


फसलों के रोगों का नियंत्रण --उत्तम दीजों की समस्या के साथ ही साथ फसलों या 
पौधों की हानिकारक बीमारियों को रोकने का भी विशेष महत्त्व है। कुछ श्ीज तो ऐसे होते हैं जिनके 
शने से फसलों की बीमारियों पर काफी रकाबट हो जाती है। 

सब फसलों में से गन्ने की फतल को इस प्रकार के रोग से बड़ी हानि पहुँची है । १६३७ के 
आँकड़ों से यह पता चलता है कि कुक गन्ना जो बिहार के शकर के कारवानों के भेजा गया उसमें 


। 


१२६ भारतीय अथशाखस्र का विवेचन 


से ३७ से लेकर ५३ ग्तिशत गन्ना रोग अस्त था, जब कि १६३६ में केवल २० से लेकर ३५ %६ तक 
ही गन्ना रोगी था | यह अनुमान किया जाता है कि भारत में उत्पादन का १० से लेकर २० प्रतिशत 
तक इन बीमारियों, कीड़े-मकोड़ों, जंगली पशुओं ग्रादि से नष्ट हो जाता है। इस ग्रकार हमारे उत्पादन 
का खासा अच्छा भाग व्यथ में ही नष्ट हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता । इस प्रकार 
अपनी फसलों को उनके इन शज्॒श्रों से बचाने के लिये हमें प्रयत्ष करना चाध्यि | 

फसल्षों को नष्ट होने से बचाने के लिये हमें मुख्य रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिये: 

(१) सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि यदि एक स्थान में बीमारी 
फैल रही है तो ऐसी व्यवस्था की जाय कि यह बीमारी वूसरी जयह न फैले | 

(२) यदि एक स्थान थाक्षित्र में रोग फैल जाता है तो हमें उस ज्षेत्र से उसको मुक्त ,करने 
के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये | 

(३) फसलों को कीड़े-मकोड़ों आदि से रक्षा करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। 

(४) जंगल्ली पशुओं से भी फसलों को रव्ञा के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, 

जहाँ तक पोधों के बीमारी फेलने का प्रश्न है, उसके लिये हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 
यदि बीमारी एक स्थान में फेल जाती है तो उस स्थान के रोगी पौधों को एक राज्य से दूसरे राज्य 
में भेजना बन्दकर रिया जाय । इसके लिए, सरकार ने एक 'इन्सेक्ट्स एन्ड पेस्ट्स एक्ट” भी बना दिया 
है | इस कानून के द्वारा स्वस्थ पौधे ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को भेजे जा सकते हैं | यार बीमारी 
एक ही क्षेत्र के अ्रन्तगत फैल जाती है तो इस कानून के अनुसार उस रोग को दूर करनेवात्ी 
विधियों का निर्माण किया जा सकता है, और रोग का दमन हो सकता है। 

यदि किसी क्षेत्र में रोग पूरी तरह से फेल जाता है तो उसके लिए इस बात का प्रवन्ध किया 
जाना चाहिये कि रासायनिक पदार्थों' के द्वारा उन रोग फेल्लाने वाले कीड़ों को नष्ट कर दिया जाय 
दूसरे खेत की जोत तथा मिट्टी आदि में परिवर्तन कर ऐसे बीजों को बोया जाय जिन पर उन कीड़ों 
का प्रभाव न पड़े । 

इन रोग फैलाने वाले: कीड़ों के अतिरिक्त टिडिडयों आदि से भी फसल को बड़ी ज्ञति पहुँचती 
है | टिडिडंयों से भी बचने के लिये हमें पूरा प्रयत्न करना चाहिए । इसके लिए सरकार कुछ विशेष 

क्तियों को शिक्षित कर इस काय के लिए नियुक्त करती है| कीड़े-मकोड़ों तथा ट्डिडयों के अति 

रिक्त जंगली पशुओं से भी फसल को काफी हानि उठानी पड़ती है | इसके लिये यह आवश्यकता है 
कि ग्रामीणों को बन्दूकों के लाइसेन्स दिए, जाये जिससे वे बन्दूकों की आवाज से ऐसे पशुओं को 
डरा कर भगा दें | जब अन्न भरडारों में जमाकर लिया जाता है तो वहाँ पर खूहों का भय रहता है | 
इसके लिए जहाँ तक हो सके सीमेन्ट के गोदाम बनाए जायें और उनमें समय-समय पर डी० डी० टी० 
छिंड़क दिया जाया करे । 

कसान के पशु (.76 8॥00:)--मूमि के अ्रतिश्क्ति, कृषि के साधनों में किसान के 
ढोर या पशु आदि का भी बड़ा महत्त्व है। किसान को खेतों के जोतने में, माल ढोने आदि 
उसको उसके इन्हीं पशुओं से सहायता मिल्लती है। खेतों को जोत छोटी-छोटी होने के कारण भारतीय 
किसान कृषि के बड़े-बड़े यंत्रों का प्रयोग नहीं कर सकता, श्रतः उसे खेत जोतने के लिये, सिंचाई 
करने के लिये, खाद तथा पैदावार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोने के लिए पशुओं या किसान 
के दोरों का महत्व काफी बड़ा है| 

इसके अतिरिक्त भारत जैसे शाकाहारी देश में इन पशुओं का महत्व और भी बढ़ जाता है | 
यहाँ की अधिकांश जनता मांसाहारी नहीं है, यदि उसे दूध और घी भी न मिले, तो इससे बुरा 
दुर्भाग्य और किसका हो सकता है । इसलिए, हमारे इन पशुओ्रों से दुध-घी का एक बहुत बड़ा सहारा 


कृषक तंथां कृषि के सार्धन १२१७ 
मिलता है। ये पशु जीवित रहने पर दूध, घी, खाद, उपली आदि तो देते ही हैं, मरने के पश्चात्‌ 
भी इनके शरीर की बहुत सी ऐसी वस्तुएँ जैसे खाल, हडडी, बाल आदि हमारे काम में आरा जाती हैं | 
इस प्रकार भारतीय किसान के आर्थिक जीवन में पशुओं का मुख्य रूप से गाय और बैल्लों 
का बड़ा महत्त्व है। संसार के अधिकांश भाग में पशुओं का उपयोग केवल मोजन तथा दूध आई 
के लिये ही होता है, वहाँ इनसे खेती के कार्यो में कोई काम नहीं लिया जाता | प्राचीनकाल में इन 
देशों में खेती आदि के कार्यों के लिये घोड़ों का प्रयोग होता था, अब आ्राजकल घोड़ों का स्थान 
मशीनों ने ले लिया है किन्तु मारत में पशुओं का उपयोग दूध-ब्री इत्यादि के ल्लिये तो होता ही है 
साथ ही उनसे खेती में भी बड़ी सहायता मित्रती है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत में पशुओं का बड़ा उपयोग होता है, वे बड़े लाभदायक 
हैं, उनका हमारे श्रार्थिक जीवन में बड़ा महत्त्व है परन्तु इन सब बातों के साथ ही साथ हमारे 
सनन्‍्मुख पशुओं की समस्या ने अपना एक असुविधाजनक रूप धारण कर लिया है। सबसे पहले तो 
ये पशु संख्या में इतने अधिक हैं कि आर्थिक दृष्टि से इतनी अधिक संख्या भारत के लिये 
उपयुक्त नहीं हे । 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि स्वतंत्र भारत के क्षेत्रफल के अन्तगत १६४० में १७८० लाख 
पशु थे जब कि १६४५ में १७७० लाख दोर ही रह गए, इस प्रकार इस बीच में दस लाख पशु कम हो 
गए, | इस समय में भेड़ बकरी तथा अन्य पशुओं को संख्या में भी भारी कमी हुईं । 
मोटे तौर पर यहाँ प्रति सी एकड़ फसलों वाली भूमि में लगभग १०० पशु थे। हालैण्ड में 
जहाँ दूध आदि का धन्धा काफो उन्नतावस्था में है वहाँ प्रति सी एकड़ भूमि में ३८ पशु तथा ईजिप्ट 
में २५ पशु हैं। इस प्रकार भारत में अन्य देशों की अपेक्षा पशुओं को संख्या काफी है | परन्तु , इस 
इतनी विशाल संख्या में सब्र के सब पशु हमारे उपयोग में नहीं आते, उपयोग में आने वाली पशुश्रों 
की संख्या केवल ५५४० लाख है। इस प्रकार जो हाल हमारी मनुष्यों की विशाल संख्या का है, वही 
पशुओं का भी है । हमारे मनुष्यों की माँति पशु भी क्षीण और हीन दशा में हैं। 
जिस तरह मनुष्यों की जनसंख्या अधिक होने के कई कारण है, उसी तरह पशुओं की संख्या के 
भी अधिक होने के कई कारण हैं। सर्वप्रथम यहाँ हिन्दुओं में पशुओं के न मारने की भावना इतनी 
प्रबल्न है कि वे उन्हें चाहे चारा-पानी न दे सके, उनकी इस प्रकार चाहे मृत्यु हो जाय परन्तु वे अपने 
हाथ से अनुपयोगी से अनुपयोगी पशु को मारना पाप सममते है, धर्म के विरूद्ध समभते हैं। 
हमारे पशु इतने अकुशल होते हैं, वे इतने निवल होते हैं कि किसान को कई पशु रखने होंते हैं 
जिससे उसका काम आसानी से चल्ल सके । अधिक संख्या रखने का एक यह भी कारण होता है कि 
पशुओं की झत्यु संख्या अधिक है । शाही कृषि कमीशन ने इस सम्बन्ध में लिखा था कि एक जिले 
के अ्न्तगंत पशुओं की संख्या इस बात पर निर्भर रहेगी कि वहाँ पर कितने बैलों की मांग है । बैल्लों 
की यह मांग जितनी भी अधिक होगी उतनी ही अ्रधिक पशुओं की संख्या होगी | उत्तम पशुओं के 
पालने की जितनी ही बुरी परिस्थितियाँ होंगी, उनकी नस्ल जितनी बुरी होगी पशुओं की संख्या उतनी. 
ही अधिक होगी। द 
भारत में पशुओ्रों के अन्य देशों की त॒ल्नना में अशक्त तथा हीन होने के कई कारण हैं | सबसे 
पहले तो इन पशुओं का पालन-पोषण ही बहुत बुरा होता है, इसके बाद पशुओं को पर्याप्त भोजन नहीं 
मिल्न पाता. तीसरे ये पशु अनेक बीमारियों के शिकार हुए रहते हैं, हर गाँव में इनके - इलाज़ की कोई 
विशेष सुविधा नहीं होती, इसलिए बीमारी के कारण, ये अ्रत्यन्त, हीनावस्था को पहुँच जाले हैं। इन 
सघ कारणों का एक दूसरे से धनिष्ट सम्बन्ध है। इन्हों सब बातों से हमारे अशु अन्य देशों कौ अपेक्षा! 


श्श्द्द भारतीय अ्रथशातत्र का विवेचन 
निर्नेल तथा हीन रहते हैं | दूसरे देशों की अपेक्षा इन पशुओं की कारय-शक्ति भी बहुत कम है। यहाँ 
साधारण गाय और बैल इतने निबंह और छोटे होते हैं कि अब वे किसी काम के नहीं रहे । यहाँ 
साधारण गाय दिन में डेढ़ सेर दूध देती है । जब कि डेनमाक में साधारण गाय अठारह सेर से कम 
वृष नहीं देती | सोलह सेर से कम दूध देने वाल्ली गाय का डेनमाक में पालना लाभदायक नहीं समझा 
जाता, अतः उसे मांस के कारखाने में भेज दिया जाता है। भारत में बैल्लों की नस्ल इतनी बिगड़ 
गई है, वे इतने छोटे ओर अशक्ति होने लगे हैं कि भारी हल तथा खेती के अन्य नए यन्त्रों को खींच 
ही नहीं पाते, हाँ शाईबाल, हरियाना, पंजाब के 'थरारकर', सिंध का सिंधी, गुजरात का कांकटेज, 
काठियावाड़ का गिर, मदरास का आंगलो, उत्तरप्रदेश का पंवार मध्य प्रदेश का गोलों तथा मध्य- 
भारत के मातवी बैल कुछु अच्छी नस्ल के हैं। यही हाल गायों का भी है यमुना पार के ग्रदेशों, 
पंजाब के हिसार, दरियाना, मांव्गोमरी, शाईबाल, सिंध तथा काठियावाड़ की गायों की छोड़ कर 
अन्य प्रदेशों को गाय अच्छी नस्ल की नहीं होतीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पशुओं को नस्ल काफी बिगड़ गई है। उनको 
इस हीनावस्था के मुख्य कारण जैसा कि हम ऊपर कह जुके हैं निम्नलिखित हँ--चारे का थ्रभाव, 
गाय-बैल्लों के नस्ल को अच्छा बनाने की व्यवस्था का अ्रमाव, उनका रोग ग्रस्त होना। अब हम 
यहाँ पर इन पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे | 

(२) चारे का अभाव-हम पीछे कह चुके हैं कि एक समय भारत की जनसंख्या 
काफी कम थी, खेती पर लोगों का भार अधिक नहीं रहता था, उस समय पशुओं के लिए, चरागाहों 
को भी काफी सुविधा थी | परन्तु ज्यों-ज्यों जनसंख्या का ब्नत्व बढ़ता गया पशुओं के लिए चारे का 
अ्माव होता गया, चरागाह खेतों में परिवतित कर दिए जाने लगे | चरागाह तो कम हो ही गए, 
किन्तु इधर हमारे किसान ने भी पशुओं के पालने में, उनके पीषण में कोई विशेष ध्यान न दिया | 
इस प्रकार हमारे पशुओं को हीनावस्था में पहुँचाने पर मुख्यतया दो बातों ने हाथ बेठाया है एक तो 
चरागाहों के नष्ट हो जाने ने, दूसरे कृषक की असावधानी पू् पालन-पोषण की पद्धति ने । 

आज कितनी ही गाय जो दूध देने लायक नहीं रहतीं, या वे गाये जिनका थोड़े समय के लिए, 
दूध देना बन्द हो जाता है, तथा कुछ वे पशु जो कृषि के काम लायक नहीं रहते, उनके चारे आदि 
को कोई विशेष चिन्ता नहीं को जाती | उन्हें अपने आप ही इधर-उधर से पेट भरने के लिए छोड़ 
दिया जाता है। इस प्रकार कितने ही पशु आधे पेट या भूखे रह जाते हैं| इस समस्या का हल्ल मुख्य 
रूप से तीन उपायों द्वारा हो सकता है एक तो ऐसे पशु जो बेकार या अत्यन्त अशक्त हैं, उनकी संख्या 
में कमी की जाय, दूसरे उनके पालन-पोषण की उचित व्यवस्था की जाय, तीसरे उनके लिए चारे का 
उचित प्रबन्ध किया जाय। इस दिशा में किसानों की चार की भी अच्छी व्यवस्था करने की ओर 
ध्यान देना चाहिए.। उसे चाहिए कि पशुओं को वह चरागाहों में घास चराने को अपेनज्ञा उसे काट 
कर घर पर खिलावे, ज्वार, बाजरा आदि का साइलेज बनावे, क्लीवर आदि घासों का 
उत्पादन करे। हमारे कृषि विभाग चारे की समस्या को हल करने के लिए, बड़े प्रयत्नशील्ल हैं | 
किसानों तथा इन क्ृषि-विभागों के सम्मिलित सहयोग से हम अपनी चारे की समस्या ,को आसानी से. 
हल कर सकते हैं, और पशुओं को अ्रशक्त तथा आधे पेट रहने से बचा सकते हैं । 

पशुओं की अच्छी नस्ल--हम ऊपर कह चुके हैं कि यहाँपर जो पशु हैं उनकी नस्त्र अच्छी 

नहीं । इसलिए, केवल चारे की व्यवस्था कर देने से ही हमारा काम नहीं चलेगा, हमें पशुओं की नस्ल 
को भी सुधारना होगा । हमारी गायें खुले रूप में चरागाहों में चरने के लिए. चली जाती हैं, वहाँ 
उनका इस प्रकार के सांड़ों का जिनमें से अधिकांश अ्रशक्त और क्षीण होते हैं सम्बन्ध हो जाता है | 


कंघक तथा कृषि के साथन॑ १५६ 


इस समय भारत में लगभग ५० लाख इसी प्रकार के सांड़ हैं जब कि यहाँ केवल दस लाख सांड़ों 
से ही आसानी से काम चल सकता है। इस प्रकार के सांड्रों की अधिकता का कारण हिन्दुओं की 
धार्मिक प्रथा है । पहले हिन्दू लोग म्रत व्यक्ति के लिए. एक सांड खरीदकर उसे छुट्टा छोड़ देते थे, 
ये सांड प्रायः अच्छी कोटि के होते थे, इससे इनका पशुओं की नस्ल पर कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता था किन्तु अत्र तो लोग यह काम केवल पुण्य कमाने- के लिए ही करते हैं, अतएव कमजोर 
तथा सस्ता सांड़ ही छोड़ देते हैं। इस प्रकार देश में कितने ही अशक्त सांड हो गए हैं, जिनका 
हमारे गाय-बैल्ों की नस्ल पर बुरा प्रभाव पड़तां है । 

आवश्यकता इस बात की है कि इन रही सांड़ों को दूर किया जाय । दूसरे इस बात की 
व्यवस्था कर दी जाय कि अब कोई भी व्यक्ति घर के लिए इस प्रकार के ्रशक्त, दुबबल सांडों की न 
छोड़ें, केवल स्वस्थ तथा अच्छे सांडों को ही छोड़ने रिया जाय । बिना अच्छे सांडों के गाय और बैलों 
की नस्ल नहीं सुधर सकती | उधर गायों के लिए भी यह प्रत्रन्ध किया जाय कि केवल अ्रच्छी श्रेणी की 
उत्तम गायें ही नस्त्न पेदा कर सके | 

हमारे देश के पशु तथा कृषि विभाग इस ओर काफी प्रयत्नशील हैं। हमारे जिल्ला बोडों 
को सस्ते दामों पर सरकार द्वारा अच्छे नस्ल के सांड़ों के मिलने की व्यवस्था हो गई है। |आशा है 
निकट भविष्य में हमारे देश में उच्च कोटि के पशुओओं का मिलना सम्भव हो जायगा। 

पशुओं के रोग--भारत में पशुओं की एक बहुत बड़ी संख्या कई दूषित बीमारियों का 
शिकार होकर काल अ्रस बन जाती है | इन बीमारियों में से रिन्डस-पेस्ट ([0700७)९8॥) जो 
कि जानवरों का एक प्रकार का प्लेग होता हैं, जदरबाद ( 8९/60९87779 ) तथा मुह और 
पैरों की बीमारियाँ मुख्य हैं। इनमें से अधिकांरा छूत को बीमारियाँ है और जम्र ये फेलती हैं तो अ्रप्ि 
की ल्पटों की तरह सैकड़ों ओर हजारों पशुओ्रों का नष्ट कर देती न बीमारियों काश्मुख्य कारण 
स्वच्छुता का अभाव, उनके निवास स्थान का गन्दा होना, तथा एक ही तालाब या पोखरे के बंधे हुए 
पानी का पीना है । 

इन रोगों को दूर करने तथा रोकने के उपायों का प्रयत्न करना आवश्यक है | भारत सरकार 
द्वारा इन रोगों के दूर करने के उपायों का अन्वेषण हो रह्य है, इस दिशा में काफी सफल्नतता भी 
प्राप्त की जा चुकी है | हमारे किसानों को भी इस दिशा में बड़े. सतक रहने की आ्रावश्यकता है। 
छूत के रोग के फेलने पर किसानों को फोरन ही अपने पशुओं को टीका ल्वगवाना चाहिए। गाँवों 
मे ऐसे टीकों के लगाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। अब ग्राम पंचायतों से इस दिशा में काफी 
सहायता मित्र सकती है । 

अभी हमारे देश में पशु चिकित्साल्यों का काफी अ्रभाव है | जो थोड़े-बहुत पशु चिकित्सालय 
हैं भी वे कुछ नगरों तथा कुछ बड़े-बड़े कस्तरों में ही हैं । इसलिए, उनसे गांवों की अधिकांश जनता 
को कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता | आवश्यकता इस बात की है कि इस ब,त की व्यवस्था की जाय 
कि पंशु चिकित्सा की सेवाओं का ल्लाभ हमारे प्रत्येक गाँव को प्राप्त हो सके । प्रत्येक दस अथवा बीस 
गाँवों के चीच एक पशु चिकित्सक रखा जाय, इसके अतिरिक्त कुछ चलते फिरते पशु-चिकित्सात्यों 
के प्रबन्ध की आवश्यकता है। गांव के पाठशालाओं, पय्वारियों तथा ग्राम पंचायत के अधिकारियों 
की पशु की मुख्य तथा साधारण बीमारियों के इल्लाज का उपाय बतल्ाया जाय, उन्हें सीस्म आदि 
के थीका लगानें का भी ज्ञान दिया जाय | 

इस प्रकार आराम निवासियों तथा सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से हम अपने पशओं की स्थिति 
को अच्छा करने में सफल हो सकते हैं | 


१७ 


नवाँ परिच्छेद 
कृषि श्रमजीवी 


भारतीय कृषि, कृषक एवं उसके कृषि-साधनों के विषय में पीछे प्रकाश डाल चुके हैं। हमने 
देखा कि भारत की ७० प्रतिशत जनता इस धन्घे में लगी है, किन्तु जनसंख्या के इतने विशाल 
भाग के लगने के बावजूद भी भारतीय कृषि की दशा कोई अच्छी नहीं है, यहाँ इतना भी उत्पादन 
नहीं होता जिससे यहाँ के निवासियों को पेट भर भोजन मिल जाय, हमें अपनी खाद्र समस्या की 
गम्भीरता का आए दिन अनुभव होता रहता है, हम विदेशों से लाखों न अन्न मंगाया करतें है। 
उत्पादन अ्रच्छा न होने के साथ ही साथ हमारे कृषकों का रहन-सहन का स्तर भी कोई अच्छा नहीं 
है | कृषि-अ्रमजीवियों या देहाती मजदूर जो कृषि में लगे हुए. हैं उनकी भी दशा अच्छी नहीं है। 
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि हमारी कृषि तथा उससे सम्बन्धित कृषक एवं कृषि श्रमजीवी 
सभी की स्थिति सनन्‍्तोषजनक नहीं है। इन कृषि श्रमजीवियों को दशा तो सम्मवतः अन्य सभी श्रमिकों 
से कहीं गईं बीती है। इस परिच्छेद में हम इन्हीं खेत मजदूरों या कृषि श्रमजीवियों के विषय में 
विचार करेंगे | 


ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में सो काश्तकारों के मध्य में २५ श्रमजीबी रहते 
हैं ।ये कृषि-अमजीवी अत्यन्त हीनावस्था में हैं। इनका कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जिससे वे अपनी 
स्थिति दूसरों के सामने रख सके | फलस्वरूप बहुत कम ऐसे लोग हैं, जिन्हें इनकी दशा का वास्तविक 
ज्ञान है। भारत सरकार ने भी ग्रभी तक अपना जो ध्यान दिया है, वह औद्योगिक श्रमिकों की ओर 
ही दिया है, इनकी उपेक्षा ही की गई है। अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत सरकार इस दिशा 
में कुछ कार्य कर रही है। अब इस ओर बिना यथेष्ट ध्यान दिए. हुए कृषि सुधार की किसी भी 
योजना के सफलता की आशा करना व्यथ है। कांग्रेस भी इस समस्या के महत्व से भत्नी-भाँति 
परिचित है, उसने कृषि श्रमजीवियों की स्थिति की जाँच के लिए. एक समिति नियुक्त की थी, इस 
समिति ने अपने प्रतिवेदन में कई आ्रवश्यक सुफाव रखे हैं और सरकार के सन्मुख उपस्थित किए हैं | 


हमारे ये कृषि श्रमजीवी संतोषी, परिश्रमी और सहनशील होते हैं । इनमें से किसी-किसी के 
पांस बहुधा कुछ अपनी भूमि होती है, परन्तु वह इतनी नहीं होती जिससे उसका पूरा निर्वाह हो सके । 
अतः वह साधारणतया इसे अपने स्वामी की भूमि के साथ ही जोतता है। उसकी औरतें खेतों में 
निराई, कठाई आदि का कार्य करतीं, ई धन बेचतीं, गोबर के उपले या कस्डे थापतीं, कपास लोढ़तीं, 
सूत काततीं और दूसरे काम करती हैं | इंस प्रकार कृषि श्रमजीबी का ध्यान कोई एक ही ओर न रहकर 
कई ओर रहता है । 


कृषि श्रमजीवी के भेद-.ऐसा अनुमान किया गया है कि भारत में कुल १६०० लाख 
फाम करने वाली जनता में जिसमें कि काश्तकार, छोटे भूमिधर आदि सम्मिलित हैं ६८० लाख कृषि- 
अ्मजीवी हैं। येह बड़े दुःख की बात है कि श्रमजीवियों की इतने विशाल वर्ग के विकास की ओर 
खभी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया । श्रमजीवियों की इस संख्या में दिनोंदिन वृद्धि होती चली जा 
रही है, यह ओर भी चिन्ता की बात है। इस वृद्धि का परिचय मदरास राज्य के इन आंकड़ों से 
आर लग जायगा : -- 


कषि श्रमजीयी १३१ 


ऐसे भू-स्वामी जो स्वयं १६०१ श्ध्श्र्‌ः 
क्षि करते हँ ्प्पड ३६० प्रति १००० 
कृषि अमजीवी ३४४ ४२६ । व्यक्तियों में 


मदरास राज्य के इन आंकड़ों से हमें पता चल्ल जाता है कि श्रमजीबियों की संख्या में कोई कमी 
नहीं हो रही है, उल्टे उसमें वृद्धि ही हुई है। इस प्रकार इस श्रमिक वग की समस्या का महत्व और 
भी बढ़ जाता है। सुविधा की दृष्टि से हम इन श्रमजीवियों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर सकते 
हैं :- (१) खेत-मजदूर जैसे हरवाहे, फसल कावनेवाले इत्यारि, (२) साधारण मजदूर जो अन्य 
छोटे-मोटे कार्य करते हैं, (३) कुशल श्रमजीबी या मजदूर जो राजगीरी, बढ़ईगिरी, लोहारी आदि 
का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त चौथी श्रेणी के एक वे श्रमजीबी भी हो सकते हैं जिनके पास 
बहुत थोड़ी सी भूमि होती है जो उनके जीवन निर्वाह के लिए पर्यात्त नहीं होती अतः वे समय-समय 
पर कुछु और काम-घन्धा कर लिया करते हैं। इसके पश्चात्‌ एक प्रकार के वे लोग भी होते हैं जो 
स्थाई पद्ट पर भूमि लेते फिर उसमें खेती करते हैं। वे अपने स्वामियों से फसल में कुछ साभा कर 
लेते हैं। भूमि में प्रतियोगिता होने के परिणामस्वरूप उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय रहती है । 


इनका पारिश्रमिक अथवा मजदूरी--( ए7४2०8 ) हमें अन्य आंकड़ों की भांति 
इन अश्रमजीवियों की मजदूरी के आंकड़ों को भी प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई है | हमें इस संबन्ध में 
कोई अनिश्चित तथा पूर्ण रूप से सही आंकड़े प्रात नहीं हैं | इस दिशा में डा० राधा कमल मुकर्जी 
ने आंकड़े एकत्रित करने में अच्छा प्रयत्न किया है। खेत मजदूरों को मजदूरी प्रायः अन्नादि के रूप 
में ही प्रात होती है | उनका फसल में कुछ हिस्सा रहता है, यह हिस्सा मिन्न-मिन्न प्रान्तों में अलग 
अलग है । द्वितीय महायुद्ध के कारण वस्त॒श्रों के मूल्य में बृद्धि हो जाने के कारण कृषि श्रमजीवी 
को काफी संकट का सामना करना पड़ा है। अभी हात्न में की गई जांचों से यह पता चल्ला है कि 
इन अश्रमजीवियों का यह पारिश्रमिक जो इन्हें किस्म के रूप में मिलता है उसकी दर का ठीक-ठीक पता 
लगाना सम्भव नहीं, हाँ जहाँ इन्हें मजदूरी नकदी में मिलती है, उसकी दर नीचे दी जा रहो है :-- 


बम्बई १६४४ पुरुष १० आने से १ रुपया तक प्रति दिवस 

पंजाब (अविभाजित) १६४४  ,, १३ आने से १५ आने तक प्रति दिवस 

मद्रास श्९्ड६. ,, १२ आने ७ पाई से १५ आने १ पाई तक 
प्रति दिवस, 

| स्त्री ८ आने ११ पाई से ६ आने, २पाईतक प्रति दिवस 

उत्तर प्रदेश १६४४ गेहूँ उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य 


क्षेत्र में ४६ रु० से १८२ रु० तक प्रति व, गेहूं 
वाले प्रदेश में अधिकतम २४५४ २० प्रति बर्षे 


पश्चिमी बंगाल १६४५ पुरुष ६ आने से १५ आने तक प्रति दिन 

अजमेर मेर्वाड़ा १६४८ पुरुष १ रु० ४ आने से १ रु० ८ आने तक प्रति दिन 
त््ी १४ आने से १ रु० ४ आने तक प्रति दिन 
बच्चा १० आने से १ रु० तक प्रति दिन 

मध्य प्रदेश १६५१ पुरुष ३५४ रु० से ४० २० तक प्रति माह 


इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दर अलग-अलग है, दर के मिन्न 
होने के साथ ही साथ इस मजदूरी के देने की पद्धतियाँ भी एक सी नहीं है। कहीं सालाना मजदूरी देने 
की प्रथा है तो कहीं मौसमी, कहीं महीने में तो कहीं नित्य । दूसरे कहीं पर मजदूरी किस्म में दी जाती 


१३२ भारतीय अथशास्र का विवेचन 


है तो कहीं कीमत में | इसके अतिरिक्त इन मजदूरों को समथ्-समय पर कपड़े लत्ते आदि विवाह, जन्म 
आदि के समय पर कुछ अन्य सामान आदि मिलता रूता है | इस प्रकार कृषि भ्रमजीवियों की मजदूरी 
का सही-सेही निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं । 


कम से कम मजदूरों का कानून (१६४८)--.इस कानून के अनुसार यह व्यवस्था 
की गईं है कि इस कानून की घोषणा के समय से तीन वष्ष के अन्दर में सब राज्यों की सरकारें अपने- 
अपने राज्यों में के कृषि-अमजीवियों की मजदूरी की दर निश्चित कर देगी | युद्ध के .समय में अच्छे 
कृषकों को तो मूल्य-इृद्धि के कारण काफी लाभ हुआ किन्तु इन कृषि श्रमजीवियों की आर्थिक स्थिति में 
कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, कुछ दशाओं में तो उनकी दशा बिगड़ी ही हैं। अतएव सरकार ने 
यह आवश्यक सममभा कि मजदूरों की दैनिक मजदूरी की कम से कम दर निश्चित कर दी जाय। 
दर वहाँ के अन्य श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर तथा वहाँ के रहने आदि के व्यय के अनुसार 
निश्चित की जायगी | श्रतणव १६४६ में क्षि-श्रमजीवियों की स्थिति की जाँच के लिये एक समिति 
नियुक्त की गई जिसने लगभग २,००० गायों में मजदूरों की स्थिति की जाँच-पड़ताल की। अभी 
यह जाँच चल रही है, आशा है इस वष के अन्त तक यह काम पूरा हो जायगा, तभी कम से कम 
मजदूरी का कानून मी बनना संभव हो सकेगा । कृषि सुधार समिति ने यह सुझाव पेश किया है कि 
मजदूरी की कम से कम दर निश्चित करने के लिए, बोडों' की स्थापना की जाय | इन बोर्डो' को कृषि 
श्रमजीवियों' तथा किसानों के रहन-सहन के स्तर आदि का खूब अध्ययन कर इस दिशा में कार्य 
करना चाहिए | । 
हम ऊपरं इंन कृषि श्रमजीवियों के पारिश्रमिक सम्बन्धी आंकड़ों के एकत्रित करने की कठि- 
नाइयों के विषय में विचार कर चुके हैं। भारत में इस विषय में विशेष जानकारी के लिये और भी 
कठिनाइयाँ हैं) सबसे पहले तो यहाँ के कृषि-अ्रमजीबी पूणरूप से असंगठित हैं, लाखों: गाँवों 
में वे इस प्रकार बिखरे हुए हैं कि उनकी समस्याओं का आसानी से अध्ययन करना मुश्किल है । 
इस प्रकार यह समस्या ओर भी कठिन हो जाती है| कुछ अथशाञ्रियों का यह विचार है कि हमारा 
सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि कृषि के घन्धे को हम एक.अच्छा आथिक धन्धा बना लें 
उसको अन्य उद्योग-घन्धों के समान स्तर पर लाने का प्रयत्न करें ओर तब इसमें काम करने वाले 
श्रमिकों का ऐसा संगठन किया जाय जिससे उनकी माँगें उनके स्वामियों के सम्मुख रखी जा सके 
तथा उनकी पूर्ति हो सके। बिना इन श्रमिकों के संगठन के इनकी मजदूरी की दरों का निश्चय करना 
सम्भव नहीं है| भारत जैसे निधन देश में यदि इनकी दशा सुधारने के लिये, बिना इनकी समस्याश्रों 
का ठीक से अध्ययन किये हुये, किसी मी साधारण उपाय के द्वारा कृषि श्रमजीवी की स्थिति का हल 
हीं हो सकता । भारतीय श्रम संगठन ( ], ,, 0. ) ने यह सुकाव रखा है कि भारत में जितना 
जो कार्य करे, जो श्रम करे उसी के हिसाब से उसका पारिश्रमिक निश्चित किया जाय, ह्ली-पुरुपों को 
समान वेतन मिले उसमें किसी प्रकार का भेद-भाव न रखा जाय | ्ि 
काम के घंटों का नियंत्रशु-..जिस प्रकार इन श्रमजीबियों की मजदूरी में अल्ग- 
अलग अन्तर है, उसी प्रकार इनके काम के घंटे भी विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग हैं | 
साधारणतया क्ृषि-अंमजीवी पूरे साल काय नहीं करता, परन्तु जब वह काम करता है तो 
उसके काम के घंटे काफी होते हैं। ओ्रौद्योगिक श्रमिकों के काम के घंटे तो उनके संगठन के चल्न पर 
निश्चित किए जा चुके हैं परन्तु कृषि-अमजीबी को जिसके कि फसल्न के बोने तथा काटने के समय 
काम के घंटे अधिक रहते हैं। उनकी स्थिति ठीक करने के लिये इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान 
करने की ओर ध्यान नहीं दिया गया। कृषि-सुधार समिति का ऐसा विचार है कि इनके काम के 
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घंटे पुरुषों के लिये १२ घंटे से तथा ञ्नियों के लिये १० घंटे से अधिक न होना चाहिये | ' यदि आठ 
घंठे से अधिक कम लिया जाय तो उन्हें कुछ अधिक मजदूरी दी जाय। इस सम्बन्ध. में किसी 
निश्चित नियम का लागू करना तो मुश्किल है किन्तु यदि एक बार किसी प्रथा या श्रमिसमय का 
प्रचलन हो गया तो वह हमेशा चलेगा | 

ऊषि-श्रमजीवी और दास वृत्ति--ये तो उन कृषि श्रमजीवियों के सम्बन्ध की बात 
हुई जिन्हें उनके परिश्रम के बदले में कुछ न कुछ पारिश्रमिक मिल्ल जाता है, चाहे यह पारिश्रमिक 
नकदी में मिले या श्रज्नादि के रूप में। इनके अतिरिक्त कृषि-श्रमजीबियों की एक ऐसी भी श्रेणी है 
जिन्हें कंभी भी नकदी में कुछ भी नहीं मित्रता और जिनकी स्थिति दास या गुक्षामों से किसी प्रकार 
कम नहीं हैं। अन्य कृषि अ्रमजीवियों की अपेक्षा इनकी दशा अत्यन्त दयनीय है। पु 

ये खेतिहर दासबृत्ति भारत के उन भागों में अधिकांश रूप से प्रचलित: है जहाँ पर कि 
पददलित जातियाँ-तथा आदिवासी निवास करते हैं। इस प्रकार बम्बई, मदरास, मालाबार, कोचीन, 
मध्यप्रदेश, मध्यमारत, छोटा नागपुर जहाँ पर कि आदिवासियों की संख्या श्रत्यधिक है, वहाँ पर 
कृषि श्रमजीवियों की स्थिति ठीक दासों की भाँति है। 

एक सरकारी प्रतिवेदन में ऐसे श्रमिकों की स्थिति का वर्णन करते हुये कह्द गया है कि जब 
कोई श्रमजीबी ग्रावश्यकता के कारण थोड़ा सा ऋण लेता हे तो वह ऋणदाता की जन्म भर सेवा 
करने के लिये बंध जाता है। वह ऋण चुकाया नहीं जाता, और वह ऋण कर्ता श्रमजीबी जीवन 
भर ऋणदाता का दास बना रहता है। इस प्रकार देश के कितने ही भागों में एक ऐसा कृषि श्रम- 
जीवी वग खड़ा हो गया है जिसकी दशा अत्यन्त ही शोचनीय है । गुजरात के हाली, दक्षिण बिहार के 
कैमुली, उत्तरी बिहार के जनौरी, उड़ीसा के गोठी व चाकर तामिल्ननाद के पन्नल् पथीराम, आन में 
गासी गुल्लू , हैदराबाद के बघेला, अवध के सनकाक, मध्यमारत के दरवाह्ाय, मध्यप्रदेश के शत्नकाटी 
व बड़सलिया ऐसे ही श्रमजीबी वर्ग हैं । 

बम्बई प्रदेश में ये लोग दुबला तथा कुली के नाम से जाने जाते हैं | ये ज्ञोग अपने स्वामियों 
के घर में गुल्ञामों की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी से काम करते चले आ रहे हैं। इनके खाने कपड़े का 
प्रबन्ध इनके स्वामी करते हैं। मद्रास में ऐसे ल्लोगों को पहियाल कहते हैं। ये लोग अपने 
भू-स्थामियों से ऋण ॒ लिये हुए रहते हैं; उनका यह ऋण कभी अदा नहीं होता और वह पीढ़ियों तक - 
चलता रहता है। मदरास में इन पहियाल्ों की मजदूरी किस्म में दी जाती जो कि मूल्य में करीब 
३॥|) प्रतिमास के हिसाब से पड़ती है । 

इस प्रकार हम देखते हैं गुल्नाम श्रमजीवी प्रायः सारे भारत में फैले हुये हैं। इस संबंध में कुछ 
लोगों ने काफो छान-बीन भी की है किन्तु इनको दशा सुधारने के लिये अ्रमी कोई विशेष. प्रयत्न नहीं 
हुआ है | व्यावह्मरिक रूप से ये लोग अपने स्वामियरों द्वारा खरीद से, लिये जाते हैं। आमतौर से 
उन्हें थोड़ा सा राशन मिलत्नता है जो उनके पेट भरने के लिये पर्यात नहीं होता । कुछ जगहों में तो 
ये श्रमजीबी पशुश्रों के गोबर में पढ़े हुये अन्न के दानों को निकाल, उसे धोकर प्रयोग में लाते हैं 
जब कि गोबर, उनके स्वामियों के काम आता है। इनमें से कुछ श्रमणीवी भीख माँग कर अपना 
पेट भरते हैं | इनसे इनके स्वामी अनेक प्रकार की बेगार लेते रहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं 
इस श्रमजीवी वर्ग की दशा तो अत्यन्त ही शोचनीय है। अब देश स्वतन्त्र है, हमारा यह कत्तेब्य है 
कि अपने इन उपेक्षित श्रमिकों की दशा सुधारने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न करें, अन्यथा 
हमारी स्वतन्त्रता का कोई मूल्य नहीं रह जाता | 

अम-संगठन- एक उपाय-कुछ प्रदेशों में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा है। 
काश्तकारों और श्रमिकों की सहायता के लिए, कानून बनाए, जा रहे हैं। भारतीय संविधान ने दासता 
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को अवैध घोषित कर ऐसे कार्य करने वाले लोगों के दर्ड की व्यवस्था क है| इसलिए. यह आशा 
की जाती है कि कुछ समय में श्रमिकों को बेगार आदि से छुटकारा मिल जायगा ओर बिना खेतों 
वाले इन कृषि श्रमजीवियों की दशा कुछ सुधर जायगी । 

परन्तु इस काय को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए कुछ प्रयक्ष अवश्य किया जाना चाहिए । 
कृषि सुधार समिति का यह सुझाव है कि एक सुआयोजित कृषि कानून के साथ ही साथ कृषि अम- 
जीवियों का एक अखिल भारतीय संगठन होना चाहिए, जिसका उद्दे श्य इस वर्ग की दशा को सुधारना 
होना चाहिए.। काश्तकारों के शोषण से इन श्रमिकों के बचाने का प्रयत्ञ किया जाना चाहिए। इन 
सब कार्यों की पूत्ति तभी हो सकती है जब कि इन कृषि-श्रमजीवियों के अलग-अलग संघ बन जावेंगे | 
यदि इस दिशा में कोई क्रियात्मक कदम न उठाया गया तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा | 

ग्राम-संगठ न में कठिनाइयाँ--कषि . श्रमजीवियों कीइतनी विशाल संख्या का जो कि 
सारे भारत में इधर उधर फैली हुई है, संगठन करना कोई आसान काम नहीं है | इस काय की 
पूर्णता में इन कृषकों की अशिक्षा तथा अज्ञानता और भी बाधा डालती है | इनमें से बहुत से श्रम- 
जीवी पद दलित जातियों के हैं, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है । अभी तक हमारे राजनैतिक 
कायकर्ताओं ने ओद्योगिक अ्मिक्रों की ओर ही ध्यान दिया है, गांवों के इन श्रमिक्रों की. ओर उसने 
जरध्मी ध्यान नहीं दिया | किसान समभाझ्रों ने भी अभी तक इनकी उपेक्षा ही की है । 

अतएव इस समस्या के हल के लिए. इन आरमीण श्रमिकों के संगठन के साथ ही साथ उनके 
' बेकारी के समय के लिए कुछ काम-धन्ये की भी व्यवस्था की जाय | इस योजना को काय रूप में 
परिशित करने के लिए हमें गाँवों में लेबर-एक्सचेन्ज स्थापित किए जायें, फसलों में इस प्रकार के 
हेरफेर के करने की व्यवस्था की जाय जिससे इन-लोगों को खेती में ही हमेशा काम मिलत्नता रहे। 
इन श्रमिकों को बसाने के लिए ऊसर तथा बंजर भूमि का उपादेयकरण किया जाय । श्रमिकों को ऐसे 
घरेलू उद्योग-धन्बों का जैसे दृधशाला, तेल निकालना फल्लों तथा तरकारी आदि की खेती के उचित ढंग 
का ज्ञान कराया जाय | । । 

इस प्रकार हमें इन कृषि अश्रमजीवियों के विकास के लिए एक सुविचारित, एक सुयोजित 
योजना को कार्याविन्‍त करना होगा, बिना इस प्रकार के प्रयत्न के इन ३३१० लाख कृषि श्रमजीवियों 
की दशा सुधारना सम्भव नहीं । आशा है निकट भविष्य में स्वतंत्र भारत अपने इस उपेक्षित वर्ग के 
आर्थिक विकास के लिए, उनके अधिकारों की समुचित रक्षा के लिए, उनको पेट भरने के लिए. अन्न 
तथा तन दँकने के लिए कपड़े की व्यवस्था करने के लिए कोई निश्चित ओर क्रियात्मक कदम 
उठायेगा । यदि अब भी इन्हें उपेक्षा की दृश्टि से देखा जाता रहा तो हमारी कृषि का विकास कभी भी 
न हो पावेगा | 


दसवाँ परिच्छेद 
सिंचाई 

सिंचाई का महत्व--कृषि के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए. कोई एक ही साधन 
पर्याप्त नहीं है, किसी एक ही बात पर उसका उत्थान निमर नहीं | चाहे भूमि या मिट्टी जिस पर कि 
कृषि की -जायगी कितनी ही अच्छी हो, चाहे उत्तम से उत्तम बीजों की व्यवस्था क्‍यों न हो, उत्तम से 
उत्तम कृषि-यंत्र क्यों न सुलभ हों, किन्तु जेब तक कृषि के ल्लिए. जल्ल की सुन्दर व्यवस्था नहीं होती 
, तब तक उसके उत्थान की आशा नहीं की जा सकती । इस प्रकार हम देखते हैं कि अच्छी कृषि के 
लिए. उसके सभी साधनों का अच्छा होना आवश्यक है। इसके लिए. उपजाऊ मिद्दी, उत्तम बीज, 
अच्छे यंत्र तथा सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था समी का अपना-अपना स्थान है। पिछुले परिच्छेदों में 
कृषि की सिंचाई को छोड़कर अन्य साधनों पर प्रकाश डाल चुके हैं। इस परिच्छेद में हम अपने कृषि 

के इस साधन पर विचार करेंगे । 
ऊपर हम यह कह चुके हैं कि भारत में जल इंड्टि या वर्षा का वितरण सब जगह एकन्सा 
नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में वर्षा की मात्रा अलग है। यहाँ औसतन ४५ इश्च प्रतिवष 
जल्बष्टि होती है; परन्तु यह जलबृष्टि विभिन्न भागों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए उत्तर 
प्रदेश के उत्तरी हिस्से को ले लीजिये, यहाँ पर ५० से लेकर १०० इश्च॒ तक वर्षा होती है, जबकि 
पश्चिमीय राजपूताना में वर्ष में दस इश्च से अधिक वर्षा नहीं होती | यही नहीं, भारत में वर्षा की 
एक ओर विशेषता है, वह यह कि देश के अधिकांश भागों में (मदरास को छोड़कर) प्रायः जून से 
अक्टूबर तक में वर्षा होती है | वष्ष का शेष भाग शुष्क ही रहता है। तीसरे वर्षा बड़ी अनिश्चित 
रहती है, कभी तो बिल्कुल ही कम या नहीं के बरातर वर्षा होती है। यही कारण है कि भारत में 
सिंचाई के कृत्रिम साधनों के विकास के पूव तथा भारत में रेल्रगाड़ियों के आगमन के पूर्व प्रायः 
दुभिक्ष आदि का प्रकोप हुआ करता था। परन्तु अब देरा ने इस दिशा में अच्छी प्रगति कर ली 
है, ओर अब भी इस ओर काय हो ही रहा है । सिंचाई के साधनों के प्रसार की व्यवस्था हो रही है | 
सरकार की ओर से सिंचाई की नई योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जा रहा है। इसल्निए हमें 
दुभिक्ष इत्यादि का विशेष भय नहीं रह गया है। हम यहाँ पर भारत में सिंचाई की इसी व्यवस्था पर 

विचार करेगे | 


सिंचाई का ज्षेत्र- प्रकृति की ओर से जितनी सुविधाएँ भारत को मिल्ली हैं, उतनी संसार 

के अन्य किसी देश को नहीं । यहाँ पर 'सिंध-गंगा जैसी विशाल नदियाँ प्रवाहित होकर देश की मिट्टी 

की उवरा-शक्ति में आश्वयजनक बृद्धि करती हैं, उत्पादन में इनसे बड़ी सहायता प्राप्त होती है। 

यही कारण है कि आज से वप्षों' पूव सर चाल्स ट्रेवेल्चियन ने लिखा था कि "भारत में सिंचाई ही सब 

कुछ है, यहाँ पर भूमि से जल का महत्व कहीं अ्रधिक है, क्योंकि जब जल्न का भूमि के साथ से योग 

होता है तो भूमि की उवंरा-शक्ति छै गुना अधिक हो जाती है और इससे उत्पादन बाल्ली भूमि के 
ज्षेत्रफत्न में भी अच्छी इद्धि हो जाती है |! 

सिंचाई के क्त्रिमन्‍्साधनों के विकास से भारत में कितनी ही ऐसी भूमि जिसका कि उत्पादन 

की दृष्टि से कोई उपयोग नहीं होता था, आज लहल्नह्यते खेतों से भरी पड़ी है। १६४५-४६ में 

भारत में कुल जीती जनि वाली भूमि २१८० लाख एकड़ थी जिसमें से ३६२ लाख एकंडू भूमि 
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कृत्रिम साधनों द्वार सींची जाती थी। आज (१६४०-५१ में) लगभग ५४४० लाख एकड़ भूमि 
जिसमें दो फसलों वाला ज्ेत्रफल भी सम्मिलित है, सींचा जाता है । विभिन्न प्रदेशों में सिंचाई का 
महत्व अलग अलग है। कहीं सिंचाई के कृत्रिम साधनों से अधिक भूमि बोई जाती है तो कहीं कम | 
यह बात नीचे दी हुईं तालिका से ओर स्पष्ट हो जायगी :-- 


राज्य का नाम कुल बोई जाने वाली. राज्य का नाम कुक्ष बोई जाने वाली 

भूमि में सींची जाने भूमि में सींची जाने 

.. वाली भूमि प्रतिशत में वाली भूमि प्रतिशत में 

" आसाम .. ८,७ प्रतिशत उड़ीसा २१.४ प्रतिशत 
बंगाल (अविभाजित)])]. ६.८... ,, उत्तर ग्रदेश २६.२ .,, 
बम्बई ७.०...) मद्रास... २६,३१३ ,, 
मध्य प्रदेश व बरार ५.१... पंजाब (अविंभाजित) ५६.६ .,, 
विहार... २१.४५ ,, संपूर्ण भारत री के 


बंगाल तथा आसाम में सिंचाई द्वारा बोने वाला क्षेत्रफल इसलिए कम है कि वहाँ पर वर्षा 
पर्याप्त मात्रा में होती है। परन्तु बम्बई, मेदरास, तथा पूर्वी पंजाब के प्रान्त जहाँ वर्षा यथेष्ट मात्रा 
में नहीं होती वहां सिंचाई के अच्छे साधनों दे व्यवस्था की आवश्यकता है। 


सिंचाई के साधन --भारत में सिंचाई के मुख्य साधन तीन हैं--(१) कुथ्नों से सिंचाई, 
(२) तालाबों से सिंचाई, (१) नहरों द्वारा सिंचाई | भारत में कुल २७५० लाख एकड़ भूमि मं से 
१६४६ में ५५० लाख एकड़ भूमि इन्हीं विभिन्न साधनों द्वारा सींची गई थी। अलग-अलग साधनों 
द्वारा सींची जाने वाली भूमि का ज्षेत्रफल इस प्रकार था :-- 
क्‍ सिंचाई का क्षेत्र ( लाख एकड़ो में ) 
कुओं से. तालाबों से नहरों से  श्न्य साधनों से. कुल क्षेत्र 
.. १४०. ६० र॒दर० ७० - भ४० 

_कुए-- ( ७४७॥४ )--भाख में कुओ्रों द्वारा सिंचाई का काय अत्यन्त प्राचीन काल से 
होता चल्ला आ रहा हैं। आज भी इस साधन द्वारा त्रगभग २५ प्रतिशत भूमि सींची जाती है । 
भारत में लगभग २४ लाख कुएँ हैं और इनमें जो कुल पूंजी लगी है, वह करीब १०० करोड़ 
रुपये के है। भारत में कुश्रों द्वारा सींचे जाने वाले मुख्य क्षेत्र पंजाब, उत्तर ्रदेश, मदरास तथा 
बम्बई हैं। कुओं द्वारा सिंचाई करने में हमें कई सुविधाएँ हैं। सब प्रथम स्तो अधिकांश 
क्षेत्रों में कुओं के निर्माण में अधिक व्यय नहीं होता, उत्तर भारत के किसान सिंचाई के लिये प्रायः 
कच्चे कु खोद लेते हैं, जिसमें उनकी बहुत कम ल्लागत लगती है। क्ुश्रों द्वारा सिंचाई करने में 
भूमि की उ्वरा शक्ति क्षीण नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुर्ये सिंचाई के लिए. सबसे 
सस्ते साधन हैं । हाँ, उन क्षेत्रों में' जहाँ पर पानी गहरे में मिलता है, या जहाँ की भूमि पथरील्ीं है 
वहाँ कुआँ बनाना कठिन तथा खर्चील्ा है । 

अधिकांश कुएँ प्रायः किसानों द्वारां ही बनवाये गए, हैं, कहीं-कहीं धनी-मानी था परोपकारी 
सज्जनों ने भी कुछ कुएँ. बनवा दिये हैं। सरकार ने भी तकाबी, ऋण तथा कुछ अन्य सुविधाएँ 
देकर कुओं के निर्माण में प्रोत्साहन दिया है। पिछुले वर्षों' में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के 
कार्यो' के फल स्वरूप लगभग ७२,००० कुएँ खोदें गए | एक कुएँ से साधारणतया ५ एकड़ भूमि 
सींची जा सकती है ।:अब सरकार और कुए खोदने के लिये किसानों को ऋण आदि देकर प्रोत्साहित 
कर रही है | किन्तु कुंएँ की उपयोगिता .उसके कर्म गहरे होमे पर. ही निमर है, जिंतनी कम: गहराई 
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पर जल निकल आयेगा उतना ही उसका अधिक उपयोग होगा क्योंकि कम गहराई से पानी निका- 
लने में अधिक व्यय नहीं होगा | जिन प्रदेशों में वर्षा की मात्रा कम है, वहाँ पानी का खोत बहुत 
गहराई पर मिलता है | यही कारण है कि राजपूताना और पंजाब के पश्चिम भाग में कुएं इतने गहरे 
हैँ कि उनसे सिंचाई करने में काफी व्यय होता है। इसके अ्रतिरिक्त कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ की 
भूमि पथरीली है | इन स्थानों सें कुओ्ओाँ खोसने में अधिक व्यय होता है, इस कारण यहाँ साधारण 
आदमी कुएँ का उपयोग सिंचाई आदि के लिए नहीं कर सकता | ' 

श्रभी थोड़े दिन हुये मारत सरकार ने दो अमरीकन विशेषज्ञों को व्यू बवेल के द्वारा सिंचाई 
की व्यवस्था पर विचार करने के लिये नियुक्त किया था। इन विशेषज्ञों का यह कथन है कि उत्तर 
प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा बिहार में व्यू बवेल द्वारा सिंचाई का अच्छा काम लिया जा सकता है ! 
अतः भारत सरकार ने लगभग ६,००० स्यबवेल खोदवाने का विचार किया है। एक ट्यू,बवेल 
६० से लेकर ५०० फीट गहरे तक जाता है, एक घंटे में यह करीब ३३,००० गैल्लन पानी निकालता 
है तथा इससे लगभग ५०० एकड़ तक भूमि सींची जा सकती है. | 

उत्तर-प्रदेश की सरकार ने अपने राज्य में लगभग दो हजार व्यू बवेल खुदवा कर सिंचाई 
की अच्छी व्यवस्था कर दी है। इससे यहाँ के किसानों को काफी लाम पहुँचा है । .ट्रावनकोर, कोचीन 
तथा बम्बई राज्य में सहकारी समितियाँ लिफ्ट द्वारा सिंचाई की योजना कार्यान्वित कर रही है। 
सरकार इन समितियों को अच्छी आथिक सहायता देती है । 

ताक्षाब--( 7'8४४55 )--कुश्रों की भाँति तालाब भी प्राचीन काल से भारतीय कृषि के 

महत्वपूर्ण अंग रहे है| पेजोंब को छोड़कर प्रायः भारत के सभी भागों में ताल्लाब पाए जाते 
मदरास में सबसे अधिक तालाब हैं, वहाँ पर इनकी संख्या लगभग ३५,००० है, इनसे वहाँ 
लगभग २५-३० लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। ये ताल्लाब सभी प्रकार के हैं। कोई अत्यन्त छोटे 
तथा कोई बड़ी-बड़ी भीलों के बराबर हैं। तालाबों का प्रयोग प्रायः उन स्थानों में बहुत होता है 
जहाँ पर कुओं या नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। दक्षिण भारत, दक्षिण राजपूताना, मध्य 
भारत, हेदराबाद तथा मैसूर में इनसे सिंचाई का अच्छा काम लिया जाता है । 

[जकल्ल बहत से ताल्ाब नष्ट हो गए हैं, अब भारत सरकार तालाबों के निर्माण तथा उन्को 
मरम्मत की ओर विशेष ध्यान दे रही है | इस प्रकार छोटे सिंचाई की योजनाओं में से सहस्यों योज- 
नाथ्रों को काय रूप में परिणत किया जा चुका है, बहुत सी योजनाएँ श्र भी कार्याविनत की जा रही 
हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ नहरों या श्रम्त्र बड़े सिंचाई के साथनों का उपयोग नहीं 
हो सकता, वहाँ किसान सरकार के सहयोग से अ्रविक से अधिक तालाब तथा कुश्रों के खुदवाने का 
व्यवस्था करे | इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिए कि बह कानून द्वारा भी पुराने सिंचाई के साधनों 
को रक्षा आरईि की व्यवस्था करे। | 

नहरें--( (१७85 ) वत्तमान काल में, सिंचाई का सबसे महंत्वपूरा साधन नहरें हैं। 
ये नहर साधारणतया सरकार द्वारा ही बनवाई गई हूं, केवल थोड़ी सी ही ऐसी नहरें हूँ जिन्हें बड़े 
बड़े राजे महाराजाओं ने +नवाई हैं। भारत में प्रायः तीन प्रकार की नहरे ६--स्थायी नहरे 
(्‌ गए (278॥5 ). (879]5 ), अस्थायी नहर ( +ए208/07 (8/085 ) (/8795 ) तथा बांध 
बाली नहर ( 86007828 ४०7४8 (87४०5 )। स्थायी नहरों से वर्ष भर सिंचाई का काम 
लिया जाता है, यै नहरें मंदी की बाद पर निभर नहीं रहतीं, इनमें व मर पानी भरा रहता है । 
बाढ़ की नहरों  ( [ृह्ञप769007 (80॥9)5 ) में बाढ़ आने पर ही सिंचाई हो सकती है, वध 
भर इनका “उपयोग सिंचाई कें लिए नहीं हो सकता। इन नहंरों का सम्बन्ध सीधा नदी से होता है.. 
नदौ में फार्टंके लगाकर पानी को रोका नहीं जाता। बाँवों से निकाली जाने वास्ती ( 8३078 6 

श्द् 


५३८ भारतीय अथशात्न का विवेचन 


फ् 


७ए077:58 (!६॥78/8 ) नहरें प्रायः किसी पहाड़ी घादी में जल्न को बांध द्वोरा रोक कर निकाली जाती 
। इस प्रकार की नहर मुख्यतया दक्षिण, मध्यप्रदेश, तथा बुन्देलखन्ड म॑ पाई जाती 

भारत सरकार ने १६२१ से पूव नहरों का वर्गोकरण एक दूसरी ही प्रकार से किया था। 
यह वर्गीकरण इस प्रकार था ;:--( १ ) उत्पादक (€ 7+0ता।5008 ) ; जिनसे इतनी आय हो 
जाय कि उनकी व्यवस्था का खच्ं तथा उनमें लगी हुईं पू जी का सूद आ्रादि निकल सके और कुछ 
लाम भी हो जाय, (२) रक्बात्मक ([2/0॥00८४ए७) जिनसे ऐसी आय नहीं होती कि आवश्यक खच 
निकलने के बाद उनमें लगी हुईं पूं जी का सूद निकल सके | ये दुरभिन्ष निवारण के लिए निर्मित 
की. जाती थीं। तीसरी प्रकार की छोटी नहर भी सरकारी राजस्व से हो निमित की जाती थीं। १६२१५ 
के बाद से यह वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया है| अव नहरों का दा ही श्रणियों म॑ बाँचा जाता 
उद्ाइक ( 7#0पैपरकीएश0) क्‍या अनुवादक ( [7]700्रलए७ ) | अब इन नहरों के लिए , 
ऋषणा लिया जा सकता ह | 0 

भारत में सिंचाई का विकास ([)482४॥070) ॥॥ 400/4)- मारत के. शासकों को 
प्वारम्भ से ही सिंचाई का महत्व ज्ञात था, इसी कारण हमें प्राचीन काल के सिंचाई के कुछ चिन्ह 
मिलते है । कितने ही तालाब तथा कुछ सुख्य नहर इस बात को द्योनक हैं| मुगल काल में बनी हुई 
कितनी ही नहरे इस बात की साक्षी हैं। इसके पश्चात्‌ अंगरेजों के शासन काल में सिंचाई की ओर 
ध्यान दिया गया परन्तु जितना घन तथा शक्ति रल्ों आदि के पचार म॑ लगाई गई उतना इसः ओर 
नहीं | १८०१४ ई० म॑ लताड हेस्टिंग्स ने सिंचाई के महत्व पर प्रकाश डाला था। सन्‌ १८४० ई० में 
डलदौजी ने लिखा था, जहाँ कहीं भी मुझे विस्तृत भू-माग मिलता है, जिसमे कि खेती नहीं हो रही है 
में देखता हूं कि वह भूमि-माग उबरता के सभी लक्षणों से युक्त है, केवल्ल उसे पानी का ही अभाव है, 
यदि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो जाय तो यह सारी बेकार भूमि हरे-भरें खेतों से पूर्ण हे जाय ।? 
इसके बाद श््ू८० के फेमिन कमीशन तथा १६०१ के इरीगेशन कमीशन के जोर देने के वावजूद भी 
सरकार की कोई सुविचारित योजना जिससे कि सिंचाई के साधनों का प्रसार हो सके कार्यान्वित नहीं की 
जा सकी । हाँ सरकार ने रलों के जाल फेल्ाने में अवश्य कुछु प्रयत्न किया ।' इसका पता हमें इस 
बात से और क्षण जायगा कि रत्नों पर १६१४-१५ तक ८८५ करोड़ रुपया व्यय किया गया, जब 
कि सिंचाई आदि के लिए. केवल १४० करोड़ रुपया ही खच हुआ यदि प्रारम्म से एक सुविचारित 
निश्चित योजना सिंचाई के साधनों के विकास के लिए बनाई जाती झ्लोर उस पर काय किया जाता 
तो आज हमारी कृषि की यह दशा न होती । 

नीचे दी हुई तालिका से १६०१ से लेकर १६४१ तक की सिंचाई की प्रगति का पर्चिय 
मिल्ल जायगा :+-+- 
सिंचाई के साधन. क्षेत्र जिसमें सिंचाई हुई प्रतिशत ज्षेत्र सिंचाई वाला. प्रतिशत 
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सिंचाई १३६ 
के #५७ (५ है. भम कप ल्‍ 

सिंचाई की नह योजनाए.....आारतवर्ष के विभाजन के पश्चात्‌ मारत सरकार को अधिक 

अन्न उपजाने के लिए, अपनी खाद्य समत्या हल करने के लिए, सिंचाई के साधनों के विस्तार की 

आवश्यकता प्रतीत हुई | इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए. हमारी राष्ट्रीय सरकार ने सिंचाई की बड़ी-छोटी 

कई योजनाएँ बनाई हैं | जब ये सब योजनाएँ जिनकी कुल संख्या १७० है पूणण हो जायँगी तो इनसे 

करीब २५० लाख एकड़ भूमि और सींची जा सकेगी। अभी केवल पानी का ६ प्रतिशत भाग ही 

हमारे उपयोग में आता है, शेष्र समुद्रों में बह जाता है, और कमी-कमी तो यह अपने प्रवाह कि साथ 
हमारे जन-घन का भी बड़ा नाश कर जाता है । 

' स्वतन्त्र भारत के प्रायः प्रत्येक राज्य में सिंचाई की कोई न कोई बैक योजना कार्यान्वित 
की जा रही है। मदरास ने भी इस दिशा में बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसकी इम्रल्‍सम्बन्ध की 
कई योजनाएँ हैं। इन योजनाओं को हम निम्नलिखित भागों में बॉँट सकते हं--(अ) अल्पकालीन 
न ए जिसमें करीब ५ करोड़ रुपये के व्यय पर ४_लाख एकड़ के लगभग भूमि सींची जा सकेगी । 
(ब) मध्यमार्गी योजनाएँ जिसके अनुसार ५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये हक सकल कट 
व्यय होगा | (स) विशाल तथा दीघकालिक योजनाएँ, इसके अन्तर्गत लगभग ७८ करोड रुपये के 
व्यय के पश्चात्‌ ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हों सकेगी। इस प्रकार इन सब योजनाश्रों के 
पूरे हो जाने पर अकेले मदरास में करीब ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इन योजनाओं 
में तज्ञमद्रा नही योजना, रामपद्सागर योजना, किश्नापन्तेर बोजना तथा मलान पुडका आदि मुख्य 
योजनाएँ है... 

उत्तर प्रदेश--उत्तर प्रदेश भी कुछ नवीन योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। कई नए 

बाँघ, शक्ति ग्रह तथा नहरों के निर्माण की योजनाएँ कार्यान्वित को जा रही ६ । इनके द्वाता जल्न- 
विद्यूते॑ का उत्पादन होगा जिससे स्यूबवेल के चलाने में सुविधा मिलेगी। इन योजनाश्रों में से 
पिपरी बाँध तथा शक्ति श़ह योजना मुख्य है। इसके अनुसार रिहन्ड के आरपार २८० फीट ऊँचा 
बाँध बनाया जायगा जिसमें लगभग सवा सोलद करोद् रुपया व्यय होगा, इससे ४० लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस योजना से वाढ़ आदि के रोकने, मछली पकड़ने तथा कुछ अन्य 
कार्यों के लिए भी सहायता मिलेगी। गंगाजी की सहायक नदी नगर में भी नेयर (१९७४७४०) बॉँघ 
की योजना बनाई गई है जिससे २३८,००० एकड़ की सिंचाई का प्रबन्ध हो सकेगा। रामगंगा योजना 
से भी विद्य त-शक्ति प्राप्त होने के साथ ही साथ ८ लाख एकड़ भूमि के सिंचाई की व्यवस्था हो 
सकेगी । इनके अतिरिक्त सुप्रा बाँध योजना, कोठारी बॉब तथा ललितपुर की भी कुछ योजनाएँ: सरकार 
द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। 
“७ पश्चिमी बंगाल- पश्चिमी बंगाल में दामोदर घाटी योजना कार्यान्व्रित की जा रही है, 
इससे काश्तकारों की लगभग ६ करोड़ रुपये वार्षिक को शाय होगी। मोर रिज़रबायर योजना भी 
प्रारम्भ कर दी गई है । इस रिज़स्वायर की दस लाख एकड़ फीट पानी रखने की क्षमता होगी और 
इससे ६ लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी | इसके अ्रतिरिक्त अन्य बहुत सी छोटी-छोटी योजनाएँ £ 
जो अभी कार्यान्वित की जा रही हैं। | 

_ बिहार--त्रिहार की सबसे प्रधान योजना 'कोसी योजना? है जिससे सिंचाई, विद्व त, शक्ति, 
बाढ़ नियंत्रण, भूमि का उपादेयकरण, मछलो पकड़ने आदि को अच्छी सहायता मिलेगी। इसमें 
लगमग-६० करोड़ रुपया व्यय होगा, इससे बीस लाख एकड़ से अधिक भूमि की सिंचाई हा सकेगी । 
इससे १८ लाख किलोवाट सस्ती जल-विद्य त भी प्राप्त हो सकेगी | गंडक घाटी योजना से सारन जिले 
में लगभग' १०: लाख मुगेर जिले में ४०,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी।. सिंचाई की कुछ 
अन्य योजनाएँ: भी. बिहार सरकार, कार्यान्वित करा रही है । 


१३४७ भारतीय अ्रथशासतत्र का विवेचन 


बम्बइई---बम्बई राज्य भी सिंचाई की कई योजनाओं को कार्यानिकल कराने का विचार कर 
रहा है। इनमें से मेशवा नहर योजना, माही नहर योजना, बरदाला तालाब योजना गंगाएपुर बाँध 
योजना तथा गिरना तथा दादी योजना मुख्य हैं। इन सब योजनाश्रों के पूरा होने में लगभग ३४ 
करोड़. रुपया लगेगा । इनसे करीब ७,६०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी । 

मध्य प्रदेश--यहाँ पर लगभग ग्यारह योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार किया जा 
रहा है। इन योजनाओं में लगभग ४ करोड़ रुपये खचे होंगे, और इनसे दो लाख एकड़ चावल 
की भूमि सींची जा सकेगी। नवदा-तासी नदियों की बहुमुखी योजनाओं से मध्यप्रदेश तथा गुजरात 
की लगभग दस लाख एकड़ भूमि को सींचा जा सकेगा। इसके अतिरक्त इससे वर्षा के , दिनों में 
बाढ़ आदि भी रोकी जा सकेगी। यह योजना केन्द्रीय सरकार की सहायता से मध्यप्रदेश तथा बरार 
की सरकारें मिल्नकर करेंगी । | 

पूर्वी पंजाब--यहाँ की योजना के अनुसार गुरगाँव, हिसार, रोहतक, जिले तथा पटियाला 
राज्य व बीकानेर आदि प्रदेशों की ४५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये पानी की सुविधा प्राप्त 
हो जायगी । नानगज् योजना जिससे भाखरा बाँध के लिये जल्न-विद्य त प्राप्त होगी अच्छी तरह 
फार्यान्वित की जा रही है। इन योजनाओं के अतिसि्कि एक बड़ी संख्या में व्यू बबेल भी खोदे 
जारहेहै। | ह 

उड़ीसा--यहाँ महानदी घाटी के विकास की योजना पर विचार किया जा रहा है। यहाँ पर 
केन्द्रीय जलमाग-सिंचाई नेबीगेशन कमीशन ने तीन बाँध बनाये जाने की योजना तैयार की है, इनमें 
से प्रत्येक बाँध के अपने जल-विद्य त-ण्ह रहेंगे। इन सबके पूरे होने में कुल ४७८१ करोड़ रुपया 
खर्च होगा | इसके अतिरिक्त बाँध आदि बनाने की श्रन्य कुछ छोटी-छोटी योजनाएँ भी हैं। 

उपरोक्त प्रान्तों के अतिरिक्त, हेदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, ग्वालियर, ट्रावनकोर, कोचीन, मध्य- 
भारत, भोपाल तथा शाजस्थान आदि राज्यों तथा संघ-राज्यों में भी कुछ योजनाएँ कार्यान्वित की 
जारहीं हैं। । 

- नदियों की उन्नति की कुछ बहुमुखी योजनाएँ-ऊपर हमने सिंचाई के साधनों 
पर तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानेवाली कुछ योजनाओं पर विचार किया | यहाँ पर हम नदियों 
के उन्नति की इन कुछ बहुमुखी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। यदि हम भारत की जल्ल सम्बन्धी 
स्थिति पर विचार करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि जल-साधन की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका के पश्चात्‌ भारत का ही नम्बर आता है। संसार म॑ अन्य देशों की अपेक्षा भारत में जल्न 
के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं | परन्तु बड़े आश्वय की बात है कि हम अपने नदियों के जल से केवल्ल ६ प्रति- 
शत ही लाभ उठा पाते हैं। .एशिया में अन्य किसी देश से कहीं अधिक भारत में जल्-विद्यू त- 
शक्ति उत्पन्न हो सकती है किन्तु हम उसका केवल १३ प्रतिशत ही उपयोग कर पाते हैं। 

भ्रभी थोड़े समय पूव तक सरकार के सिंचाई के कार्यो का मुख्य उद्द श्य सिंचाई की सुविधाश्रों 
की व्यवस्था ही थी। परन्तु इधर सरकार ने जो नई योजनाओं का निर्माण किया है उनकी सारी 
रूपरेखा बिलकुल ही परिवर्त्तित हो गई है। सोतों आदि में पानी की कमी के कारण ज्ब जो नई 
योजनाएँ बनाई जा रही. हैं उनके अनुसार वर्षा के दिनों में जो पानी प्रास होगा उसे एकत्रित करने 
की व्यवस्था की जायगी। इन योजनाओं से संगठन तथा नियंत्रण आर के लिये सरकार ने १६४५ में 
केन्द्रीय जलमार्ग, सिंचाई एवं नोका परिवहन आयोग (एशआफछो जरक्का०/ जावए8; 
पा-6ए४7०7 & पणां28707 (०४77538078) की नियुक्ति की थी। इसने इस दिशा 
में काफी अच्छा कार्य किया है। सरकार के इस सम्बन्ध में जो अभी तक नीति थी उसमें परिवत्तन हो 
गया। अब इन योजनाओं का उदश्य सिंचाई की व्यवस्था करने के अतिरिक्त अन्य कार्य जल्न- 
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विद्य त का उत्पादन, नोकापरिधहन, बाढ़ व भूमि के विल्लीनीकरण का नियंत्रण, मछली पकडना 
आदि मुख्य हैं | 

इस समय केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों के सन्‍्मुख लगभग १७० छोटी-बड़ी योजनाएँ हैं। 
इनमें से कुछ पर काय होना शुरू हो गया है, कुछ पर अभी विचार-विमश हो रहा है, कुछ के सम्बन्ध 
में अन्वेषण किया जा रहा है। इन सब योजनाओं में कुल्ल १२०० करोड़ रुपये से भी अधिक लगने 
का अनुमान है। इनसें से पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की दामोदर घाटी योजना, उड़ीसा की हीराकुए्ड, 
उत्तर प्रदेश की : रिहन्ड योजना, पूर्वी-पंजाब की भाकरा नानगल योजना, मद्रास तथा हैदराबाद की 
_ ठु'गमद्गा योजना तथा पश्चिमी बन्नाल्न की भोर योजना मुख्य हैं । 


ये सब्र योजनाएँ अब कार्यान्वित की जा रही हैं। हम इनमें से कुछ योजनाओं पर अलग- 
गलग विचार करंगे। 

दामोदर घाटी योजना --दामोदर घाटी योजना अन्य सब्र योजनाओं में अपना एक 
विशिष्ट स्थान रखती है । दामोदर नदी छोटा नागपुर की पद्दाड़ियां से निकल्षकर हजारीबाग के.-जिले-- 
में बहती हुईं मानोरेंस में प्रवेश करती है | उस स्थत्न पर जहाँ यह मानोरम के प्रदेश को छोड़कर 
बंगाल की सीमा को स्पश करती हे, बहाँ उत्तर से उसकी सुख्य सहायक नदी बराकर (37'&:87") 
मित्नती है । इस समय इस नदी का पाद और मी विशाल दो जाता है, और यहाँ से यह वंकुरा, 
हुगली तथा हावड़ा के जिलों में बहती हुई कल्नकत्ता से ३० मील नीचे मागीरथी नदी से मित्नती है। 
बंगाल में प्रवेश करने के बाद वर्षा के दिनों में इसमें अक्सर बाढ़ आती है। उसकी इस बाढ़ से 
फसलों का बड़ा नाश होता है, यातायात में बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है तथा यहाँ के लोगों के 
ञ्रार्थिक जीवन में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जाती है । परन्तु जाड़े तथा गर्मी के दिनों में इस नदी का 
आयतन कम हो जाता है जिससे सिंचाई करना सम्भव नहीं होता । 

'योजना को कार्यान्बित करने के लिए अमरीका की टेनेसे वेल्ी संस्था की भाँति दामोद्र घाटी 
संस्था बना दी गई है। | 

इस योजना द्वारा इस नदी में ७ बाँध तथा एक बैरेज बनाने का निश्चय किया गया है। 
यह बेरेज रानीगंज से १५ मील नीचे पर होगा ओर इसके द्वारा सिंचाई वाल्ली नहरों, को हमेशा पानी 
पहुंचता रहेगा। इस प्रकार यह योजना नदी के बाढ़ पर ही नियंत्रण नहीं रखेगी वरन इससे 
८,६३,००० एकड़ भूमि की सिंचाई भी हो सकेगी। ऐसा अनुमान किया गया है कि इससे सींचे 
जाने वाले क्षेत्र से ४० लाख मन चावल्ल प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा | इससे दूसरी फसल की खेती को भी 
सुविधा मित्र जायगी | इसके सब बाँधों पर शक्ति णह भी स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गई है | 
इन सत्र शक्ति ग्रहों से लगभग ३००,००० किलोबाट विद्य त प्राप्त हो सकेगी । बाढ़ इत्यादि के रुक 
जाने से तथा बिजली के प्राप्त हो जाने से इस घाटी में नए. उद्योग-घन्चे संचालित किए जा सकेंगे । 
दामोदर घाटी कार्पों रेशन, तथा बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारें मिल्करयहाँ के औद्योगिक विकास 
का प्रयत्न कर रही हैं। इसके अतिरिक्ति जल्-विद्यूत की सुविधा के कारण विद्युत रेल्गाड़ियों के 
चलाने में भी यहाँ सहायता मिल जायगी। इस योजना द्वास सैकड़ों और दूसरे लाभ मी होंगे। 
कलकत्ता से कोयले की खानों तक के बीच में एक ८० मील लम्बा जल पथ भी तैयार किया जायगा 
जिसमें स्टीसर या जहाज आदि भी चलत्ल सकेंगे। इनके द्वारा सामान तथा मुसाफिरों के ले जाने में 
काफी सुविधा हो जायगी । रजरवायर तथा सिंचाई की नहरों में मछली पकड़ने में भी काफी सहायता 
मिलेगी । इसके अतिरिक्त यहाँ के निकय्बर्ती प्रदेशों के निबासियों को पीने के पानी का अ्रभाव नहीं 
रह जायगा। 





१४२ भारतीय अथशाक्ष का विवेचन 
* ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस योजना के पूरी होने में दस वर्ष लगेंगे तथा इसमें कुल 
५३ करोड़ रुपया खर्च होगा । इसका व्यय केन्द्रीय सरकार, बिहार सरकार तथा पश्चिमी बंगाल की 
सरकार देंगी तथा इससे होने वाल्मा ल्ञाभ इन तीनों सरकारों की लागत के हिसाब से विभाजित कर 
दिया जाया करेगा | इस योजना का संचालन एक तीन आदमियों के बोड के हाथ में दे दिया गया 
है, जो कि दामोदर घाटी संस्था ([)970 ते क्षा' ५७४१०ए (07%078/07)) के नाम से प्रसिद्ध 
है | अन्तरांट्रीय बेड! ने इस नदी के बाँध पर शक्ति गह बनाने के लिए, दो करोड़ बीस लाख डालर 
कज देना भी स्वीकार कर लिया है । 5 
अहानदी घाटी योजना--इस योजना के अन्तर्गत तीन बाँध बनाए. जायेँगे | सम्ब्नपुर, 
_के निकट हीराकुएड में, वूसरा १२० मील नीचे सीकरपारा में तथा तीसरा कटक के निकट नारज में । 
इस योजना से लगभग ११ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई को सुविधा के साथ ही साथ दो शक्तिर्हों 
के द्वारा ३२०,००० किलोवाट बिजली प्रा हो जायगी । इस योजना से सम्बल्नपुर जिले में ३,४०, - ०० 
टन अधिक अन्न उत्पन्न हो सकेगा | इस प्रदेश म॑ बरिजल्ली के हो जाने से यहाँ की ख्वनिज सम्पत्ति के 
निकालने में काफी सुविधा हो जायगी। इसके साथ ही साथ यहाँ सीमेन्ट, फौलाद, शकर तथा कुछ 
अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण के कारखाने खोलने में सहायता मिल जायगी। इस योजना में 
लगभग 268 रोड़ रुपया व्यय होगा। झ्राशा की जाती है कि यह योजना १६५४ तक पूरी हो जायगी। 
 भाकरा तथा नानगल योजनाएँ--इसके अनुसार पूर्वी पंजाब को दो शक्ति यणदों द्वारा, 
पर्यात विद्य तशक्ति ग्रास होगी। माकरा से ८ मील दूर सतल्लज के पार नानगल में एक बैरेज बनाने का 
विचार किया गया है। यह बेरेज ३,०२६ फीट लम्बा, तथा ४०० कौंट चौड़ा होगा। भांकरा में 
४प्प० फीट ऊँचा बाँध होगा । इससे नहरों का एक सुन्दर पद्धति द्वारा लगभग ४५४ लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई की व्यवस्था होगी। तथा १६०,००० किल्लोवाट बिजली उत्पन्न को जा सकेगी। इसमें 
लगमग ७० करोड़ रुपया खच होगा | भाकरा बाँध के निर्माण का भार श्री सेवेज महोदय पर सौंपा 
गया है जो कि इस विषय के सबसे बड़े ज्ञाता हैं| आपने संयुक्त राज्य अमरीका में त्ोलंडर जैसे बाँव 
के निर्माण का कार्य किया है। आशा है भाकरा बाँध देश के अच्छे बाँधों से होगा । 
कोसी नदी योजना :--नैपाल में बारह क्षेत्र के पवित्र मस्दिर के निकट कोसी नदी पर 
एक शक्ति गह तथा बाँध व सिंचाई की नहर तथा नेपाल बिहार की सीमा पर एक दूसरा बेरेज बनाने 
का विचार किया गया है। इस योजना में त्लगर्भंग ह० करोंडे रुपयों खच होगा परन्तु इस योजना 
के पूरी होने में कई विशेषज्ञों को सन्‍्देह है । 
तुंगभद्रा योजना :--यह योजना मशरास तथा हेद्राबाद सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से 
कार्यान्वित की जा रही हैं। इससे मदरास में कुल ३,००,००० एकड़ भूमि सींची जा सकेगी और 
इसके लिये मदरास सरकार को दस करोड़ रुपए व्यय करने होंगे 
भोर योज्ञना :--इसके अनुसार मौरक्षी नदी के दोनों ओर एक बाँध तथा एक बेरेज़ 
किक श्लिक हर ननननललण ललित + सर 0.....लल०० तल नल िलिलीगाएगी।)+ न ननननीयागा “ “ 
बनाने का विचार किया गया है| इसकी सह्ययक नहरों से ६,००,००० एकड़ भूमि सींची जा ' 
सकेगी । इस योजना में अनुमानतः ७ करोड़ रुपया व्यय होगा | 
सिंचाई से कुछ हानियाँ ( 708789078 ०४ ॥+79४/00 ).:+--सिंचाई की बड़ी- 
बड़ी योजनाथों के कार्यान्वित करने से जहाँ हमें इतने लाभ हैं वहाँ उनसे हमे कुछ हानियाँ भी हो 
सकती हैं। सिंचाई की इन -विशात्न योजनाओं के कारण एक स्थान पर पानी का जमाव हो जाता 
है और कहीं-कहीं मिट्टीः में क्ञार पदार्थ या नमक के उत्ताय से मिद्ठी की उ्वरता नष्ट हो जाती है । 
दूसरे इसका प्रभाव .वालावस्ण की स्वच्छुता पर भी बुरा पड़ता है। भारत में बम्बई तथा: पाकिस्तान 
में पश्चिमी पंजाब का कुछ ज्षेत्र इस बात का साक्षी है। यहाँ पर इस कारण से काफी भूमि खेती 
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के योग्य नहीं रह गई है। इस भूमि के न्ठ होने का मुख्य कारण पानी के स्तर (५५४ ७॥४७ ]९ए७९)) 
म॑ चढ़ाव ही है। इस चढ़ाव से मिद्दी में काझ्ठी तरी ञ्रा जाती है और कहाँ-कहीं ते वह इतनी 
अधिक बढ़ जाती है कि यद्द तरी कील का रूप धारण कर लेती है | इसका दूसरा परिणाम यह होता 
है कि मिट्टी की ऊपरी तह में ज्ञार पदार्थ 'एकनत्रित है जात है जिसका खेती पर बुरा असर पड़ता 
है और मिट्टी की उबरता जाती रहती है । 

प्रोफेसर बज नारायण ने इस खतरे की सूचना देने वाली मुख्य बातें ये बतल्लाई हैं | 

. (१)०टक वा दो वृष तक वारनी? की फसलें ग्रसाधारण रूप में अच्छी रहती हैं | 

(३ ) तीसरे वष इस दोष से युक्त भूमि के ऊपर कालर? के धब्बे दिखलाई पड़ने लगते 
हैं श्रोर इसमें बीज नहीं उगते । द 

( ३-2 धीरे-घीरे उत्पादन में हवस होने लगता है ओर वह धब्बा ( कल्लर ) शनें:-शने; सारे 
खत में फेल जाता है । 

( जप ) ऋहर के पास के गड्ढों का पानी मुर्चेले रंग का हो जाता है | 
( ४८) अररे-धीरे पानी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है | 
( ६० सोते के पानी वाला स्तर धीरे-धीरे सतह की ओर बढ़ता जाता है | । 

( ५३६ उस ज्षेत्र के पीने का पानी स्वादरहित हो जाता है और उस सारे वातावरण में एक 
प्रकार की दुगनन्‍्ध फैलने ल्वगती है। 

बास्तव में बात यह होती है कि मिद्ठी में जो नमक या क्ार का अंश होता है. वह पानी की 
सतह की मिद्ठी के साथ-साथ ऊपर की ओर बढ़ आ्राता है। नहरों के द्वारा वाढ़ या वर्षा का जल अ्रव 
रोधित हो जाता है, दूसरे नदरों का भी जल बहता रहता है। इसका प्रभाव मिद्दी पर बुरा पड़ता 
है और धीरे-धीरे जमीन के नीचे के क्ञार पदार्थ ऊपर की ओर को बढ़ने लगते हैं, इस प्रकार मिट्टी 
की उबरता जाती रहती है । 

इस दोष से बचने के लिए हमे निम्नलिग्थित उपाय करने चाहिए ३-- 

(१) व्यू बबेल तथा नालियों आदि के द्वारा पानी को बादर निकाल देना । 

(२) बह भूमि जिस पर नहर बहती है उसको कांक्रीट से भर देना | परन्तु इस व्यवस्था से 
'ग्रन्य नाल्ों की स्थिति में कोई सुधार न होगा | 

(३) रुकी हुई नातियों को खोल देना | 

(४) नहरों द्वारा सिंचाई के स्थान पर कुओओं द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना | 

. (५) अत्यधिक सिंचाई को रोकना । द 

सिंचाई की वतमान व्यवस्था से कमी-कभी अ्रत्यधिक सिंचाई हो सकती है | इस प्रकार इन 

सब उपायों द्वारा हम इस दोष से मुक्त हो सकेंगे । ः 
सिंचाई की दर (७४ ४७(८॥ ।९86०8७)-- अभी तक हमने सिंचाई सम्बन्धी अन्य समस्याओं 

पर विचार किया । यहाँ सिंचाई के बदले में लिए जाने वाले महसूल्र के विषय में भी कुछ कहना 
अनुचित न होगा । 

सिंचाई की दर के सम्बन्ध में दो नीतियाँ अपनाई जा सकती हैं । एक तो वह दर जो कि 
नहरों की व्यवस्था में लगने बाले खच तथा नहरों में लगी हुईं प्र जी के सूद के हिसाब से निश्चित 
की जाती है । दूसरी नीति के ग्रनुसार सिंचाई की दर पदायार में सिंचाई के कारण हुई इद्धि के 
आधार पर निश्चित की जाती है । 





देखिये बुजनाराषण कृत [70970 7९0४0 प्यां5 पाए 09, 888 


श्ड्ड भारतीय श्रथेशातत्र का विवेचन 


लागत के हिसाब से सिंचाई की दर के निश्चित करने के पत्ष में कई तक उपस्थित किए 
जा सकते हैं। इसके समथन में कुडु लोग यह कहते हैं कि इससे नहयें के निर्माण तथा उसके 
विकास में काफी लाभ मिलेगा । नहरों का निर्माण कुछ तो सरकारी आ्राय को बचत वाली पूंजी से 
किया जाता है और कुछ साधारण राजस्व की सुरक्षित रकम से उधार ली हुईं रकम से। इसलिए 
इससे होने वाले लाभ में लोगों का भी कुछु हिस्सा होना आवश्यक है| इस सम्बन्ध में कुछ लोग 
रेलों का उदाहरण उपस्थित करते हैं और कहते हैं कि रेले इतनी अधिक पूँ जी लगाने के पश्चात्‌ : 
कितना कम ल्लाभ लेती हैं परन्तु यह उदाहरण यहाँ पर न्याय संगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि नहरों 
द्वारा होने वाला ल्ाम तो केवल एक वर्ग को ही मिलता है जबकि रेलों द्वारा होने वाले लाम से सारे 
समाज या प्रायः सभी मनुष्यों को लाभ मिलता है। इसलिए यह आवश्यक है कि नहरों को ऐसी 
व्यवस्था होनी चाहिये जिससे उससे होने वाली आ्राय से सरकारी राजस्व को अच्छी आमदनी हो | 
आज कृषि द्वारा उत्मादित वस्तुओ्रों के मूल्य में काफी वृद्धि हो गईं है, जमींदार इत्यादि खूब 
लाभ उठा रहे हैं, दूसरी ओर राष्ट्र के निर्माण के लिए. काफी धन की भी आवश्यकता है | इसलिए 
ऐसी स्थिति में यदि सिंचाई-कर में कुछ वृद्धि हो जाती है तो इससे कोई हानि नहीं होगी। परन्तु 
इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना होगा कि सिंचाई की दर इतनी अ्रधिक न हो जाय कि उसका 
प्रभाव निधन किसानों पर बुरा पड़े | 
विशेष वक्तव्य - उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हों गया कि निकट भविष्य में हमारी 
राष्ट्रीय सरकार को कुशल नीति के फल्लस्वरूप हमारे देश का औद्योगिक उत्थान अवश्य होगा, 
सिंचाई आदि की इन योजनाओं से हमारी कृषि भी आवश्यक उन्नति करंगी। हमारे देश म॑ कितने 
ही ऐसे भाग हैं जिनमें सिंचाई का प्रबन्ध न होने से कुछ उत्पादन नहीं होता, दूसरे कुछ ऐसे भाग 
हैं जिनम॑ फसलें तो होती हैं किन्तु उतनी अच्छी नहीं जिनती कि होगी चाहिए । यह तो 
रही कृषि के विकास की बात; किसी देश के ओद्योगिक विकास के लिये विद्यत-शक्ति की आवश्यकता 
_ काफी होती है । इन योजनाओं के पूर्ण होने से हमें पर्याप्त मात्रा में जल्न-विद्य त॒ प्राप्त हो जायगी 
जिससे हमें कितने ही उद्योग-घन्धों के संचालन में सहायता मिलेगी। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि शक्ति के अन्य साधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि का भारत में अभाव है. ऐसी स्थिति में 
जल्न-शक्ति का यह साधन हमारे इस अभाव को दूर कर स्वतंत्र भांरत के नवनिर्माण में हाथ बँठायेगा । ' 
अभी तक भारत में जितना जल्न-साधन है, उसका केवल्ल थोड़ा भाग ही प्रयुक्त किया गया है | 
उसका विशेष उपयोग नहीं हुआ है, अतएवं यदि हमारे जल्च-साधन का पूर्ण विकास हे! जायगा तो हम 
कृषि तथा उद्योग-धन्धों * सम्बन्धी बहुत सी समस्याएँ सरत्ता से हल कर लेँगे। इसमें कोई सन्देह 
नहीं | हमारी इन योजनाओं के कार्यान्बित होने में अच्छी रकम खच्च हो जायगी किन्तु जब यह 
पूर्ण रूप से तैयार हो जायगी तो इनसे राष्ट्र को एक अच्छी आय मिलेगी, इससे उद्योग-घन्धों तथा 
कृषि को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही साथ ही कितने ही बेकार आदमियों को काम भी मिल्न जायगा | 


ग्यारहदाँ परिच्छेद 
कृषि-उत्पादन की बिक्री 


प्रादकथन-..अ्रभी तक हमने भारतीय कृषि के सुधार के विषय में विचार किया । हमने 
देखा कि यदि कृषि के विकास के :लिए हम भूमि का उचित प्रबन्ध कर देते हैं, उसके लिए, 
बीज, खाद, सिंचाई आदि की उचित व्यवस्था हो जाती है, कृषक की शिक्षा आदि का उचित प्रबन्ध 
कर दिया जाता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारी कृषि में अवश्य सुधार हो जायगा, वह अवश्य 
श्रच्छी स्थिति में पहुँच जायगी किन्तु ऋषि की दशा के सुधारने से ही, उत्पादन में वृद्धि हो जाने से 
ही हमारे कृषक की स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, केवल इसी से उसकी दशा अच्छी नहीं हो जाती, 
उसकी दशा तो उसी समय अच्छी होगी जब कि उसके उत्पादन की बिक्री का उचित प्रबन्ध होता है। 
जब तक हमारे किसान को यह विश्वास नहीं हो जाता कि उसके परिश्रम का उसे पूरा-पूरा लाभ 
मिलेगा तब तक इस दिशा में विशेष सुधार नहीं हो सकता । जब तक किसान को यह विश्वास नहीं 
हो जाता कि दल्लाल्न और महाजन आदि से उसकी रक्षा होकर, उसे उसके परिश्रम का पूरा फल 
मिलेगा तब तक॑ वह अच्छा परिश्रम करने के लिए न उत्सुक होगा और न प्रयक्ञशील । 

आजकल हमारा किसान जो उत्पादन करता है, और उसकी बिक्री जिस ढंग से होती है, 
उससे हमारे सामाजिक-आर्थिक संगठन का खोखलापन ही दिखल्ाई पड़ता है। 

अभी कोई बहुत दिन नहीं हुए, जब कि हमारे गाँव का आर्थिक संगठन एक बड़ी ही सन्तोष- 
जुनक स्थिति में था। हमारे गांव आर्थिक दृष्टि से “पूण-स्वावलम्बी थे | जो कुछ भी गाँव में उत्पन्न 
किया जाता, उस सबका उपभोग गाँव वालों द्वारा ही हो जाता था, उन्हें उसे बेचने जाने के लिए 
कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। उत्पादन की बिक्री का कोई विशेष प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु 
अ्रब तो इसमें काफी परिवत्तन हो गया है, गाँव वाले अपने उपभोग के बाद बचने वाले अन्न की 
बिक्री के लिए बाहर जाते हैं | उसके बदले में उसे रुपए मिलते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकता 
की अन्य वस्तुएँ खरीदता तथा लगान आदि देता है। उसका बस्तुओ्नों के मूल्य आदि के निय त्रण में 
कीई हाथ नहीं रहता | वह अपनी वस्तु का प्रायः उचित मूल्य भी नहीं पाता । उसका कारण उसकी 
अज्ञानता, अशिक्षा, पजी का अभाव, उसका दकियानूसीपन, यातायात के अ्रभावयुक्त साधन तथा 

अन्य बहुत सी अ्शक्तताएँ हैं। अतः जब तक हमारा किसान बिक्री की कल्ला से पूर्णरूप से विश 

नहीं हो जाता, तब तक उसे अपने परिश्रम का उचित लाभ नहीं मितल्ल सकता । इसके अतिरिक्त हमारे 
कऊषक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसे अपनी उपज एक अनुपयुक्त स्थान में, अनुपयुक्त समय 
में तथा अनुपयुक्त ढंग से बेचना पड़ता है। हम यहाँ पर कृषि उत्पादन की बिक्री सम्बन्धी कुछ इन्हीं 
समस्याओं पर वित्तारपृ4क विचार करेगे | 


अच्छी बिक्री की आवश्यकताएं.....उपज की उत्तम बिक्री के लिए कई आवश्यक 
बातों का होना अनिवाय है | सर्वप्रथम तो कृषक को यह चाहिए, कि जो वस्तु वह बेंचने जा रहा है 
उसमें किसी प्रकार को मिल्लावट आदि न हो, बिक्री की वस्तु की उत्तमता में किसी प्रकार का अभाव 
न. होना चाहिए। उत्तम उपज के लिए किसान को भरसेक प्रयत्न करना चाहिए, उसे अच्छे बीज 
अच्छी खाद आदि से अपनी उपज-बढ़िया बनानी चाहिए । अच्छी वस्तु के अच्छे दाम मिलने में 
विशेष कठिनाई नहीं होगी । 
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१४६ भारतीय अथशाझञ्न का विवेचन 


उत्तम बिक्री के लिए या वस्तुओं का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए कृषक में, या विक्र ता 
में अपनी वस्तु को अधिक रिन तक रखने को सामर्थ भी होवी आवश्यक है। यदि फसल के काटने 
के पश्चात्‌ कृषक को अपनी उपज तुरन्त ही बेचने के लिए वाध्य होना पड़ता है तो बस्तुओ्नों का 
अच्छा मूल्य नहीं मिल्ष सकेगा | श्रतणव इसके लिए यह आवश्यक है किया तो किसान के पास 
अपना लगान आदि देने के लिए पहले से ही रुपए का प्रबन्ध हो अ्रथवा उसे कम सूद पर 
ऋण लेने की सुविधा प्राप्त हो । 

तीसरे अच्छी बिक्री के त्षिए यातायात के अच्छे साधनों का भी होना आवश्यक है। किसान 
को बाजार की कीमतों की घटी-बढ़ी का ज्ञान होना चाहिए, तथा उसे अपने समीपस्थ बाजार में 
आसानी से पहुँचने की सुविधा होनी चाहिए.। यदि आवागमन की सुविधा नहीं होती तो किसान को 
अपनी उपज बेचने के लिए गाँव के बनिया आदि के ही चंगुल का शिकार बनना होगा। 

इसके अतिरिक्त सुविधाजनक दूरी पर सुव्यवस्थित बाजार होने चाहिए | इन बाजारों की 
देखभाल्न निष्पक्ष रूप से की जानी चाहिए। यदि बाजारों में मनमानी काम होता है तो किसान का 
बाजारों से विश्वास उठ जायगा और वह अपनी उपज को गाँव में ही बेच देना अधिक 


. पसन्द करेगा । 
हमारे गाँव मे बाजारों की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। भारतीय कृषक निधन है 


कारण कि हमारे बाजार दोषपू्ण तथा अभावयुक्त हैं, हमारे बाजार दोषपूर्ण इसल्लिए. हैं कि हमारा 
किसान निधन है| इस प्रकार इस समस्या को सुल्लकाने के लिए हमें ययेष्ट ध्यान देना चाहिए | 


वत्तम्रान पद्धति, गाँतों में बिक्रो--बर्ष भर बेची जाने वाल्ली फसल का अनुपात, 
व्यक्ति तथा गाँव के क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग होता है | व्यापारिक फसलों को बिक्री खाने वाली 
फसलों से कम होती है। इसके अ्रतिरिक्त वस्तुओं की बिक्री किसान की सम्पन्नता पर भी निभर रहती 
है । किसान जितना ही धनी होगा, जितना ही सम्पन्न होगा, तो वर्ष के अन्त में वह उतनी ही अधिक 
उपज की बिक्री करेगा । इसके विपरीत निधन किसान फसल कटने के शीघ्र ही पश्चात्‌ अपनी उपज 
बेचना प्रारम्म कर देगा । क्‍ 

जितनी उत्पत्ति होती है और उसका जितना अंश बाजारों में भेजा जाता है तथा जो गाँव 
में बेंचा जाता है, उसके सम्बन्ध में निश्चित जानकारी प्राप्त है ' एक विद्वान का ऐसा अनुमान है 
कि उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत गेहूँ, ४० प्रतिशत कपास, ७५ प्रतिशत तिल्नहन, पंजाब में ६० प्रतिशत 
गेहूं, ३५ प्रतिशत कपास तथा ७० प्रतिशत तिल्नहन गाँवों या गाँव के भाजारों में बेची जाती है । 
बिहार, उड़ीसा, तथा बंगाल में ८५ प्रतिशत तिलहन तथा ६० प्रतिशत जूट गाँवों में ही बेच दिया 
जाता है। यदि किसान ऋण के बोक से लदा रहता है, अथवा उसके खेतों की जोत छोटी होती है 
तो बाजारों में उत्पादन की बिक्री का अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कृपक प्रायः अपने गाँवों के अन्दर ही अपने उत्पादन की 
बिक्री करते है। वत्तमान समय में कृषि उत्पादन की बिक्री मुख्यतया निम्नलिखित पद्धति द्वारा होती 
है : (१) साधारणतया गाँवों में बाजार या हाट लगते हैं, इन बाजारों में खेती की पैदावार का अधि- 
कांश बिकने के. लिए आता है, (२ गाँव का महाजन खेती की पैदावार का खासा अंच्छा भाग 
किसानों से खरीद लेता है और उसे बड़े-बड़े बाजारों में बेचता है, (३) अ्रमण करने वाले खरीददार 
अपने या अपने मालिक के व्यय से गाँवों में जाते. हैं और बड़े बाजारों में बेचने कें लिए माल खरीदते 
है। किसानों कौ ग्रशिक्षा से, उनको अशानता से गाँव के महाजन तयथां यें दलाल अ्रनुचित ल्ञाम 
उठाते हैं। यातायात के अच्छे साधनों के न होने तंथा निधन होने के कारण हमारा. किसान इन्हों 
ब्यापारियों तथा गाँव के महाजनों के हाथ अपनी उपज बेंचने के लिए वाध्य होता है| व्यापारी ईन 


कषिं-उत्पादन की बिक्री १४७ , 


किसानों से पेदावार खरीदकर बड़ी-बड़ी व्यापारिक मंडियों में ले जाते हूँ जहाँ पर. इनसे आदढ्तिये 
थ्रादि खरीद लेते हैं । जिस गाँव के या जो किसान महाजन के चंगुल में फंस जाते हैं वे प्रायः महाजन 
के हयथ अपनी फसल बेच देते हैं परन्तु इस प्रकार फसल बेचने में किसानों को अपने महाजन की 
शर्तों के अनुसार ही तबिक्री करनी पड़ती है। जब्र किसान अपनी उपज गाँव में ही बेचता है चाहे 
वह गाँव की हाट में बेचे, या व्यापारी के हाथ या महाजन के हाथ, उसे इतना लाभ नहीं मिल्नता 
जितना कि यदि वह अपने माल को गाड़ी में ल्ञादकर किसी बड़ी मन्‍्डी में ले जाता | 

अब प्रश्न यह उठता है कि जब्न किसान को बाहर जाकर बड़ी मंडियों में अपनी उपज बेचने 
में ल्ञाम होता है तो वह फिर वहीं जाकर अपने माल को क्‍यों नहीं बंचता १ इस सम्बन्ध में हमें यह 
याद रखना चाहिए कि किसान को बाजार या बड़ी मंडियों में अपना माल ले जाने के लिए यातायात 
के उचित साधन प्राप्त नहीं हैं, अमी न तो गाँव में अच्छी सड़क हैं ओर न अच्छी तरह माल दो 
ले जानेवाल्ी गाड़ियाँ ही हैं। श्रमी कितने ही ऐसे गाँव हैं जहाँ सड़कों का नाम भी नहीं है और 
जहाँ थोड़ी-बहुत सड़कें हैं भी वे अच्छी स्थिति में नहीं हैं। किसान जो भी माल ले जाता है वह 
बैलगाड़ियों द्वारा ले जाता है, सब जगह पर न तो बैलगाड़ियाँ जा ही सकती हैं और न उनसे माल 
के भेजने में विशेष सुविधा ही है। यातायात की यह असुविधा पवतीय प्रदेशों में और भी बढ़ जाती 
है ऐसे स्थानों में पशुओं द्वारा ही माल ठोया जाता है। यहाँ पर किसान अपने माल को उस अन्न 
बेचने वाले के हाथ में बेच देता है जिसके पास अधिक पशु हैं ओर जो अपने पशुओं द्वारा द्वी यह 
व्यापार करता रहता है | 

गन्नादि ल्वाने-ले जाने के लिए विभिन्न प्रदेशों में विभिन्‍न साधन प्रयुक्त किए जाते हैं। उत्तरी 
भारत में प्रायः बैज्ञगाड़ियों या अन्य पशुओं आदि के द्वारा यह काम होता है, जहाँ पर अच्छी सड़क 
हैं वहाँ मोयर गाड़ियों आदि के द्वारा भी यह काम लिया जाता है। प्राचीन काल में नदियों द्वार 
भी मात्न लाने, ले जाने का काम होता था, परन्तु अब इस साधन से उतना लाभ नहीं उठाया जात। 
जितना पहले, परन्तु बंगाल तथा आसाम में अब भी नदियों में नावों द्वारा सामान ढोने आदि का काम 
लिया जाता है। 

बाजार--हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारा किसान अधिकतर अपना माल अपने गाँव 
में ही बेंच देता है, ऐसे बहुत कम किसान हैं जो बाजारों में अपनी उपज को बेचने के लिए जाते हैं। 
बाजारों में अधिक तादाद में किसानों के न जाने का कारण यातायात की कठिनाई था अ्रसुविधा तो 
है ही साथ ही अन्य और भी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण किसान को वहाँ जाने का विशेष साहस 
नहीं होता । 

शादी कृषि कमीशन ने इस सम्बन्ध में लिखा था कि हमें प्रायः सभी प्रान्तों से ये शिकायतें 
मित्री हैं, कि' जैसा कि बाजारों का वत्तमान संगठन है उसमें कृषक को अपनी उपज की बिक्री करने 
में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंडियों में किसान के साथ तौलल, माप आदि में काफी 
बेईमानी की जाती है, क्रिसान का बहुत सा अ्रनाज नमूने आदि के रूप में लेकर नष्टकर दिया जाता है ।? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मंडियों के वर्तमान संगठन में कई दोष हैं । हम यहाँ पर बाजारों 
या मंडियों के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे । 

बाजारों को हम दो भागों में बाँठ सकते हैं--संगठित और असंगठित | अ्संगठित बाजार 
प्रायः प्राचीन व्यवस्था के अनुसार ही चलते हैं। ऐसे बाजारों में क्रय-विक्रय के लिये कोई निश्चित 
नियमादि नहीं हैं, ये आढ़तिये जो खरीद करते हैं, उसे बड़े आढ़तियों के हाथ बँच देते हैं। 

जिन स्थानों में गेहूँ, कस, गन्ना, जूट आदि उत्पन्न होते हैं वहाँ पर मंडियाँ संगठित ह 
गई हैं। ऐसे स्थानीं में वस्तुओं के मूल्य आदि पर अच्छा नियंत्रण रहता है| इन बड़ी-बड़ी म॑ंडियां। 


श्ड्ट भारतीय अथशाख्ञ का विवेचन 


में भुख्य-मुख्य वस्तुओं के थोक व्यापारी होते हैं, ये व्यापारी गाँव के बनियों को पूँजी देकर फसल 
कटने पर उपज खरीदने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। इन व्यापारियों का निर्यात करने वाली बड़ी- 
बड़ी फर्मो' से सम्बन्ध होता है जिसके हाथ ये अपना माल बेचते हैं। 

थोक व्यापारी को पक्का अढ़तिया भी कहा जाता है, इसके विपरीत कच्चा अद़तिया होता 
है जो गाँवों के सब बेचने वालों के मध्य कमीशन एजेन्ट के रूप में काम करता है। पक्का अढ़- 
तिया बेचने वाले किसान से कभी भी सीधे नहीं खरीदता । 

बहुत कम मश्डियों में सहकारी क्रय-विक्रय समितियाँ हैं, जो कच्चे आढ्तिये का काम 
करती हैं। क्‍ 

वर्तमान ग्रथा के दोष --भारत है दुऋ प्रकार की बिक्री की पद्धति में कई दोष हैं #-- 
( १) उपज की किस्म का अच्छा न होना, हा यातायात की सुविधाओं का अ्माव, ( ३ , गल्ला 
आदि रखने के लिये भण्डारों का अमाव, (४ ) बाजार में धोखेधड़ी तथा आदढतियों व दल्लाल्ों 
आदि की चाल्लाकी । इनमें से प्रत्येक पर हम यहाँ विचार करेगे। 

( अर) अच्छा उत्पादन न होना--भारत में जो फसल उत्पन्न होती है, उसकी किस्म 
अच्छी नहीं होती, विदेशी बाजारों में वे श्रच्छी नहीं मानी जातीं। भारत में फसलों के अच्छे न होने 
के कई कारण हैं। इस सम्बन्ध में हम पिछले प्ृष्ठों में विचार कर चुके हैं। यहाँ हमें केवल इतना 
कहना है कि बीजों का अच्छा चुनाव न होना, फसलों को प्राचीन पद्धति के आधार पर काटना आदि 
मुख्य हैं। इस प्रकार के फसल के काटने से अनाज में मिद्ठी इत्यादि मिली रहती है। प्राकृतिक 
प्रकोपों से भी हमारी फसल को काफी हानि पहुँचती है | गाँवों में अन्न को अच्छी तरह से रखने के 
लिये गोदामों का अभाव है जिससे वर्षा आदि में बहुत अन्न खराब हो जाता है, लापरवाही से रखा 
जाने के कारण बहुत से अन्न में नमी आदि प्रवेश कर ही जाती है, किसान तथा आइढवतिये वगैरा 
उसमें .मिल्लावट भी खूब कर देते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में उत्पन्न होने वाला अन्न कई कारणों से उत्तम कोटि 
का नहीं हो सकता । हम पीछे कह चुके हैं कि भारत की जोती जाने वाली भूमि का लगभग ६० 
प्रतिशत भाग खराब बीजों से ही बोया जाता है। द्वारवेस्टर जैसी आधुनिक मशीनों के प्रयोग न 
करने के कारण फसल अच्छी प्रकार काटी भी नहीं जाती। अन्न भमण्डार या गोदाम आदि की 
व्यवस्था की ओर तो अभी ध्यान ही नहीं दिया गया है। आर्थिक अभावों के कारण किसान अधिक 
समय तक अन्न को नहीं रख सकता। मिलावट के सम्बन्ध में भी हम ऊपर कह ही चुके हैं। कि 
यहाँ वस्तुओं में किस तरह मिल्लावट कर दी जाती है । 

इधर पदार्थों' के प्रमाणीकरण तथा शुद्धता के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। १६३७ के 
कृषि उत्पादन ( मार्केटिंग तथा ग्रेडिंग ) कानून के पास हो जाने से इस दिशा में विशेष प्रगति हुईं 
है। इस कानून के अनुसार विश्वांसी आदमियों को कृषि-उत्पादन की कुछ वस्तुओं के ग्रे डिंग के 
लिये प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं, इन लोगों पर सरकार अपना अच्छा नियंत्रण रखती है। थे वस्तुएँ 
जिनका प्रमाणीकरण तथा अ डिंग हो जाता है वे एगमाक ( 8 ७77७7": ) के लेबेल तथा सीलयुक्त 
बाजारों में बिक्री के लिये भेजी जाती हैं | इस प्रकार की ब्रिकने वाली चीजों में घी, आठा, फल, अण्डे 
तिल्लइन, तरकारी, तेल, कपास, चावल, लाख आदि हैं। सन्‌ १६४७ में 'एगमाक” वाली बस्तुयँ 
लगभग १० करोड़ तथा १६४८ में १२ करोड़ रुपये के मूल्य की बिकी थीं । 

यातायात के साधन--यद्रपि पिछली अद्ध शताब्दी में यातायात के साधनों में काफी 
विकास हुआ है किन्तु भास्त अब भी रेलों तथा सड़कों आदि की दृष्टि से श्रन्य देशों की अपेक्षा 
पिछड़ा हुआ है । भारत में प्रति १०० वगमील में २" मीज्ञ का रेल पथ है जब कि प्रेटब्रिठेन में 
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इतने ही क्ष तफल में २९७ तथा संयुक्त राज्य अमरीका में ८३ मील लम्बी रेलवे लाइन है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान में मात्त भेजने में किराया भाड़ा आदि भी काफो पड़ जाता 
है, इतना अन्य देशों में नहीं है । 

अन्य देशों की अपेज्ञा भारत में सड़कें भी बहुत कम हैं। यहाँ जो सड़कें हैं भी वे अच्छी 
नहीं हैं, बरसात के समय में उनमें बड़ी ही गन्दगी हो जाती है। यहीं कारण है कि किसान इन 
कठिनाइयों, इन परेशानियों को देखकर अपने गाँव में घर बैठे माल्न बेच देना अधिक पसन्द करता 
है | आवश्यकता इस बात की है कि हम रेल्ों तथा सड़कों का उचित प्रसार करें, जल्ल द्वारा याता- 
याव का भी प्रबन्ध किया जाय। यातायात के सब साधनों का समुचित विकास हो जाने पर बस्त॒ग्रों 
की बिक्री में काफी सुविधा हो जायगी | 

* भावों की तेजी-मन्दी की खबरें--हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारा किसान गाँव में दूर 

रहता ,है उसे दूसरे देशों की तो बात दूर ही रही अपने देश के अन्दर की ही प्रमुख व्यापारिक 
मणिडियों में वस्तुओं के भाव की तेजी-मन्दी का विशेष ज्ञान नहीं रहता है इससे भी उसे अपनी 
उपज का उचित मूल्य नहीं मित्र पाता ! 

अब इधर सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान दिया है। समाचार पत्रों में वस्तुओ्ों के भाव 
प्रकाशित होने के अतिरिक्त, आल इण्डिया रेडियो के भी कुछ स्टेशनों से वस्तुओं के भावों की 
दैनिक तेजी-मन्ददी के समाचार प्रसारित किए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ये समाचार 
हमारे प्रत्येक गाँव में नित्य प्रति पहुंचते रहें । 

मध्यरथों की बहुलता--दम पीछे कह चुके हैं कि यहाँ कृषकों तथा उपभोक्ताओं के मध्य 
में कई मध्यस्थ हैं। हमने देखा कि थोक तथा फुट्कर विक्र ता, व्यापारी, कच्चा आढ्तिया, दलाल, पका 
आढ़तिया आदि किस प्रकार किसान को मूल बना कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इनमें से हरेक 
अपना-अपना लाम कमाना चाहता है। यदि इन मध्यस्थों की संख्या में कमी कर दी जाय तो इससे 
खरीदने तथा बेचने वाले दोनों ही व्यक्तियों को ल्ञाभ हो और यदि किसान स्वयं ग्रपनी उपज बाजार 
को ले जाने ल्गे तो व्यापारी की मी कोई आवश्यकता न रहे। यदि सहकारी भण्डारों की व्यवस्था 
हो जाय तो कच्चा-अद्तिया का मी कोई काम नहीं रह जाता। पक्‍का आदृतिया तथा थोक-विक्र ता 
प्रायः एक ही व्यक्ति होता है । 

यदि गाँवों में सहकारी विक्रय समितियों की स्थापना हो जाय तो उपभोक्ता सीधे वहीं से सामान 
खरीद सकता है। परन्तु बिना किसी मध्यस्थ या दत्लाल इत्यारिं के सहकारी विक्रय समितियों का 
प्रसार अथवा विक्रास नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में शाही कृषि कमीशन के ये विचार उपयोगी 
हो सकते हैं कि 'इसमें कोई सन्देह नहीं कि किसान की विक्री सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयाँ इन 
दल्लालों या मध्यस्थों के ही कारण हैं, अतः इन अनावश्यक मध्यस्थों को वूर करने के लिए सबसे 
अच्छा रास्ता यह है कि यातायात के साधनों का अच्छा विकास किया जाय साथ ही कुछ सुब्यवस्थित 
बाजारों की जहाँ पर कि किसान आसानी से पहुँच सके तथा अपना माल सरलता से ले जा सके, 
स्थापना की जाय !.. 

प्रो० मुखर्जी का कहना है कि अच्छी सड़कों के बन जाने से आदृतिया, व्यापारी का 
स्थान ले लेगा और इसके बाद निर्यात करने वाली फर्म आढ़तिया का स्थान ले लेगी, और इसके 
बाद काश्तकार स्वयं सहकारिता के आधार पर इन सभी मध्यस्थों को समास कर देने में समथ 
हो जायगा ।! 

अजञ् भण्डार गृह की व्यवस्था--थ्रार्थिक अभाव के कारण किसान फसल्न कन्‍ने के 
एक-दो महीने बाद ही अप्रूत्ी उपज बेंच देता है, वह केवल अपने लिए उतना ही शेष रख छोड़ता 
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है जितना उसके कुद्धम्ब के उपभोग के लिए आवश्यक हो | इसलिए वह अन्न-भण्डार-गृह या गोदाम 
इत्यादि के निर्माण के लिए धन नहीं खर्च करना चाहता । जितने दिन वह गल्ला अपने यहाँ रखता 
है, उसे वह मिट्टी के बड़े-बड़े बचेनों, बोरों या खत्तियों में रखता है। ये खत्तियाँ जमीन के नीचे होती 
हैं जिससे अन्न को सीड़ या नमी, तथा चूदों आरि से बड़ा खतरा रहता है । बड़ी बड़ी मणिडियों में 
यह उपज बड़े-बड़े कोठों में रखी जाती है। इस प्रकार अन्न रखने से बड़ी हानि पहुँचती है, बहुत सा 
अन्न नष्ट हो जाता है, दूसरे इस प्रकार से अधिक दिन तक अन्न रखा भी नहीं जा सकता। अतः 
अधिक समय तक उपज को सुरक्षित रखने के लिए श्रच्छे भण्डास्णों या गोदामों की सुविधा होनी 
चाहिए, | यदि कृषि की उपज रखने के लिए सीमेए्ट के बने हुए फश तथा दीवालों वाले गोदामों की 
व्यवस्था हो जाय तो हमारे कृषकों का बहुत सा अन्न न होने से बच जाय । बड़ी-बड़ी मण्डियों तथा 
रेलवे स्टेशनों में अच्छे गोदामों की व्यवस्था होनी चाहिए. जिससे किसान अपनी उपज को वहाँ पर 
सरलता से सुरक्षित रख सके। गाँव में सहकारी समितियों द्वारा इस प्रकार के गोदाम बनने में सहा- 
यता हक सकती है । 

“कुछ अन्य दोष---हमारे क्रय-विक्रय सम्बन्धी वत्तमान पद्धति में एक सबसे बड़ा दोष और 
है वह यह कि हमारे बाजारों में किसान के साथ कई चाल्ब्राजियाँ की जाती हैं। ये चात्नत्राजियाँ 
अच्छे बाजाएं में भी प्चलित हैं। हमाय किसान आइतिया, दलालों आदि की इन चाल्कियों का_ 
_आयः शिकार हुआ करता है। सबसे पहले तो यह कि कुछ दलाल या आदतिया लोग बेचने तथा 
खरीदने वाले दोनों व्यक्तियों से मिले रहते हैं ओर किसान को मूख बना कर अपना उल्लू सीधा करते 
हैं। ये दलाल दोनों ओर से कमीशन लेते हैं। जब्न तक कि बेचने वाली वस्तु का मूल्य अ्रढ़तिया तथा 
दलाल आदि तय नहीं कर लेते तब तक किसान को इसके सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चल्नता। 
इससे किसान धोखा खाता है, उसे आदतियों पर कोई विश्वास नहीं रहता । इससे साधाणयता वह 
मण्डियों में जा कर अपना माल बेचने का साहस नहीं करता । 

यही नहीं किसान के साथ तोौल आदि में भी बड़ी गड़बढ़ी की जाती है । हमारे देश में कई 
प्रकार की तौलें प्रचल्षित हैं। अशिक्षित किसान इनको अच्छी तरह नहीं समझ पाता । आदढ़तिया 
लोग किसान से जो गजन्ला खरीदते हैं, वह किसी दूसरी तौल द्वारा, तथा जो बेचते हैं, वह किसी दूसरी 
तौल से । इस प्रकार एक ही बाजार या मण्डी में दो तौले रहती हैं, बेचने की श्रल्चण तथा खरीदने 
की अल्लग । 

इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने समय समय पर कई कानून पास 
किए. जिनके द्वारा एक ही प्रामाणिक तौल-माप आदि के चलाने की व्यवस्था की गई, परन्तु अभी इस 
दोष से पूर्णतया छुटकारा नहीं मिला है। १६३४ में केन्द्रीय विधान सभा द्वारा एक स्टेएडड वेट 
बिल पास किया गया जिसके अनुसार प्रान्तों को एक ही प्रमाणिक तौत्न-माप के लिए नियमों के 
निर्माण की सुविधा दी गई | आशा है कि इससे यह बुराई दूर हो जायगी। 

इसके अतिरिक्त मण्डियों में जत्र किसान अपनी उपज बेचने के लिए जाता है तो उससे कई 
प्रकार के शुल्क ले लिये जाते हैं | इनमें ससे चुज्ली के अतिरिक्त मंडी में गाड़ी ठहराने का शुल्क्र, माल 
तुलाई, गोशाला, मन्दिर, प्याऊ आदि का चन्दा। इस प्रकार मण्डी में जाने से किसान को इन बहुत 
से खर्चों' को सहन करना पड़ता है। सत्र मिलाकर इन शुल्कों की रकम काफी बढ़ जाती है। यदि 
किसान या अन्य कोई भी विक्र ता सहकारी क्रय समितियों के द्वारा बेचे तो उसे ल्लगभग ५४० प्रतिशत 
की बचत हो सकती है। किसान को चुड्ढी में मी खासी रकम दे देनी पड़ती है, 'ढीट रिपोर्ट! के 
अनुसार चुंगी की ये रकमें पैदावार की ४--४ प्रतिशत तक पहुँच ज'ती हैं। वर्ष भर में नगर पालि- 
काओं को चुंगी द्वास एक करोड़ से भी ऊपर की आय होती है । 
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इन शुल्कों को कुंल रकम विभिन्न प्रान्तों में अलग अलग है, उत्तर-मदेश में करीब ३|), 
मध्य प्रदेश में ३॥७)॥। तथा पंजाब में १।७)॥ ग्रति सैकड़ा शुल्क के रूप में देना पड़ता है | इनमें से 
अधिकांश शुल्क भार बेचने वाले किसान के ही सर पर होता है | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान को एक बड़ी रकम शुल्क के ही रूप में दे देनी पड़ती 
है, जिससे उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता | 

मण्डियों का विधान-- कहना न होगा कि वतमान मंडियों का प्रबन्ध प्रायः आदढ़तियों 
आदि के ही हाथों में रहता है, उसमें न तो विक्र ता किसान का ही हाथ रृता है और न व्यापारी 
का | इस कारण से मरिडियों में किसान के हितों तथा स्वार्थों की कोई रक्षा नहीं होती, इन मंडियों 
में श्राइतियों का ही बोलबाला रहता है | इसलिये मंडियों के इस दोष को दूर क ने के लिये, उनको 
नियंत्रित करने के लिये किसी न किसी विधान की आवश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती | यदि 
देश भर में नियन्त्रित तथा सुव्यवस्थित मंडियों की व्यवस्था हो जाय तो हमारे बाजारों के विक्रय 
सम्बन्धी बहुत से दोषों का अन्त हो जाय । 

भारत में नियंत्रित मंडियों की स्थापना की ओर कुछ ध्यान दिया गया है, बरार तथा बम्बई 
में इस प्रकार को नियंत्रित (रेग्यूलिटेड) मंडियों की स्थापना हो चुकी है। 

१८६७ में, जब बरार का काटन तथा ग्रेन मार्केट कानून पास हुआ तभी से नियंत्रित मंडियों 
का भारत में श्रीगणेश हुआ । अन्य क्षेत्रों के लिए भी शाही कृषि कमीशन ने इस प्रकार के बाजारों 
की ल्‍थापना का अनुरोध किया था। बरार के उपरोक्त कानून में कुछु सुधार करके बम्बई की सरकार 
ने काटन मार्केट कानून पास किया परन्तु बाद में १६३० में एक और अच्छे कानून---कृषि-उत्पादन 
मार्कंट कानून-- पास कर १६२७ के कानून को रद्द कर दिया गया । इसी प्रकार के कानून अन्य 
प्रदेशों-हैदराबाद राज्य (१६३०), मदरास (१६३३), मध्य प्रांत (१६३५), मैसूर (१६३६) तथा 
पंजाब (१६३६)-में भी पास किए, गए, जिससे विधान द्वारा बाजारों को नियंत्रित करने का 
प्रयत्न किया गया है। उपरोक्त सब प्रदेशों या राज्यों के कानून के मूल सिद्धान्त एक ही हैं। 

इस सम्बन्ध में हम यहाँ पंज।ब के १६१६ के कृषि उत्पादन कानून की कुछ मुख्य-मुख्य 
बातों का उल्लेख करेंगे । 

इसके अनुसार प्रत्येक मंडी में एक मंडी समिति स्थापित करने की व्यवस्था की गई है। 
यह मंडी समिति खरीददारों तथा बेचने वालों के बीच में (अपने क्षत्र के अन्दर) अच्छे तथा न्याय- 
पूर्ण व्यवहारों की व्यवस्था करेगी | इस मंडी समिति के सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा होगी । 

दूसरे इस कानून द्वारा दल्लालों आदि को सरकार से प्रमाण-पत्र लेना होगा, तथा इस 
कानून के उल्ल घन करने वाले दण्ड के भागी होंगे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था से किसानों को अपना सामान मंडियों में बेचने 
को ले जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा | मंडियों की ऐसी व्यवस्था से हमें कई ल्लाम है :--- 

(१) मंडी-समिति में सभी के हितों की रक्षा हो सकेगी। इसमें जमींदार, किसान, गाँव के 
व्यापारी तथा आढ़तियों के प्रतिनिधि, सहकारी तथा कृषि विभाग के कमचारी आदि सभी रहेंगे 
जिससे सब वर्गों के हितों की रक्षा हो सकेगी । 

(२) इससे कृषक का खरीददार से सीधा सम्बन्ध रह सकेगा | 

(३) समिति द्वारा किसानों को अन्य बड़ी मंडियों के भावों ' की प्रटा-बढ़ी का पता अंत 
सकेगा | 
(४)-संमिति पैदाबार की बिक्री का प्रबन्ध नीलाम द्वारा करेगी । 
(५) यह दल्ॉलों पर नियंत्रण रखेगी | 


१५३ भारतीय श्रेथशासत्र का विवेचन 


(६) वह यह भी प्रबन्ध रखेगी कि तोल में अन्य किसी रूप में धोखेन्राजी तो नहीं होती है । 

(७) किसान पर लगने वाले शुल्कों में कमी हो जायगी । मा 

(८) मंडी के कोष से किसानों के लिए. पानी, पशुओं के लिए छांह तथा अ्रन्न को सुरक्षित 
रखने के लिए गोदाम आदि की व्यवस्था हो सकेगी । 

(६) मंडियों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा | 

(१०) वस्तुओं के प्रमाणीकरण ( छिक्विए4॑ ब०ठा29007 ) वथा श्र णी-विभाजन 
( 0780778 ) में भी सुविधा हो जायगी। ु 

(११) मंडियों में आने वाले किसानों को स्वच्छुता, मितव्ययता तथा अच्छी फसल उत्पन्न 
करने के सम्बन्ध में शिक्षित भी किया जा सकेगा । ह 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि मंडी समिति ठीक ढंग से काय करेंगी तो हमारे विक्रय 
सम्बन्धी ये बहुत से दोष दूर हो जायेंगे | आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक राज्य में इन कानूनों 
दी उचित व्यवस्था की जाय तथा उसके पालन कराने की ओर उचित ध्यान दिया जाय। 

सहकारी विक्रय समितियाँ---वत्तमान क्रय-विक्रय सम्बन्धी दोषों से किसान को मुक्त 
करने के लिये मुख्यतया दो बातें हैं एक तो मंडियों का विधान, दूसरे कृषि उत्पादन का सहकारी समि- 
तियों द्वारा विक्रय । ऊपर हमने मंडियों के विधान के सम्बन्ध में कुछ विचार किया, अब यहाँ सह- 
कारिता के आधार पर वस्त॒ओ्नों की विक्री पर प्रकाश डालेगे। सहकारिता के आधार पर वस्तुओं के 
बिक्री से भी कई लाभ होने की आशा है । आशा की जाती है कि इससे सहकारी विक्रय समितियों से 
बिक्री में वृद्धि हो जायगी, वस्त॒ुओों के भाव में कमी हो जायगी, उत्पादकों को अधिक ल्लाम हो सकेगा। 
सहकारी विक्रय-समितियों ने यूरोप तथा अमरीका में अच्छी सफलता प्राप्त की है। भारत में भी इसकी 
सफलता की बड़ी आशा है। बम्बई, मदरास, पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश ने प्रान्तीय मार्केटिंग, फेड- 
रेशन की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश में घी यूनियन तथा किन मार्केटिंग! समितियाँ तथा बम्बई में 
कपास विक्रय समितियाँ बड़ी अच्छी तरह कार्य कर रही हैं| ये समितियाँ अपने सदस्यों की उपज को 
ही नहीं बेचतीं बरन, वें उनके लिये खाद्य तथा शुद्ध बीज आदि की भी व्यवस्था करती हैं । बिहार तथा 
उत्तर प्रदेश की गन्ना विक्रय समितियाँ अपने मुख्य कार्यों के साथ-साथ, गन्ना की किस्म अच्छी करने, 
गाँव में सुधार आदि के काये करने में भी बड़ा हाथ बेटा रही हैं। १६४७-४८ में भारत में कुल सह- 
कारी समितियों की संख्या ३,७४१ थी, जिसमें लगभग २० लाख सदस्य थे । इसमें कुल ५४३ करोड़ 
से ऊपर कार्यशील पूंजी लगी है । 

भारत में सहकारी विक्रय-समितियों की स्थापना से उत्पादन आदि में काफी इड्धि हो सकी है। 
इधर इन सहकारी विक्रय समितियों, पूँजी व उपभोक्ता समितियों के मिल्लाने की ओर भ्रधिकाधिक जोर 
दिया जा रहा है । अमी इन सहकारी समितियों के विस्तार की बड़ी आवश्यकता है। सहकारी विक्रय 
समितियों की स्थापना से हम अपने मंडियों के वत्तमान दोषों को दूर कर वस्तुओं की विक्री की अच्छी 
व्यवस्था कर सकेंगे ।. 
..._. क्रय-विक्रय की नव्रीन व्यवस्था--शाही कृषि कमीशन ने विभिन्न वस्तुओं के क्रय- 
विक्रय की व्यवस्था के लिये कुशल मार्केठिज्ञ अफसरों की नियुक्ति का अनुरोध किया था । १६३४ में शाही 
कृषि अनुसंघान परिषद ( [77907 00पस्‍०ं] ०7 42707रप्र6 68९०ए८) ) के 
मार्केटिंग सलाहकार के रूप में श्री ए० एम० लिविंगस्टन की नियुक्ति की गई जिससे क्रय-विक्रय की 
व्यवस्था के सुधार के लिये क्रियात्मक प्रयत्न किया गया। उसी वर्ष (१६३४) में 'एकनामिक कान्फरेन्स' 
हुई। इस कान्करेन्स ने इस दिशा में कांय. करने के लिये निम्नल्निखित सुझाव पेश किये:-- 

(१) भारतीय उपज के सम्बन्ध में विदेशी बाजारों में प्रचार कार्य का प्रबन्ध करना । 


कृषि-उत्पादन की बिक्री श्प्रै 


(२) भांरत की मुख्य उपजों की श्रेणी विभाजन (ग्रेडिंग) तथा उसको सुरक्षित रखने के लिये 
गोदामों की व्यवस्था तथा शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं के लिये विशेष बाजारों का संगठन कराना | 

(३) भारत तथा विदेशों के उपभोक्ताओं की मांगों से भारतीय उत्पादकों को परिचित कराना | 

(४) मांग तथा किस्म के आधार पर उत्पादन की योजना ' 

(५४) नियन्त्रित मंडियों के विकास का प्रयत्न | 

. (६) भविष्य के लिये बाजारों तथा गोदामों तथा वस्तुओं के आदान-प्रदान ग्रहों की व्यवस्था 

करना । ' है 
इस परिषद द्वारा पेश किये गये सुझावों को कार्य रूप में परिणत करने के लिये १६३६ में भांरत 
सरकार ने इस दिशा में अपनी एक नीति निर्धारित की थी | इसके लिये उसने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
मार्केटिंग स्थफ़ की नियुक्ति की थी। केन्द्रीय कार्यालय में एक कृषि-मंडी सलाहकार (एग्रीकल्चरल मार्केट 
. एड़वाइज़्र) अधिकारी और ग्रेडिंग व पैकिंग स्टेशनों के लिये एक सुपरवाइजिंग अधिकारी तथा उनके 
नीचे लगभग बारह अन्य कर्मचारी थे। प्रान्तीय स्टाफ़ में एक चीफ मंकेटिंग अधिकारी तथा कुछ श्रन्य 
मार्केटिज्ञ अधिकारी थे | इन अधिकारियों का कार्य मंडियों या बाजारों कीं मुख्य-मुख्य वस्तुश्रों के मूल्य 
आदि का लेखा-जोखा रखना, नियंत्रित मंडियों की देख-रेख रखना, अ्रन्य गोदामों की व्यवस्था रखना, 
माल के भेजने आदि का प्रबन्ध रखना है । इन अधिकारियों का दूसरा प्रधान काय उत्पादक तथा 
व्यापारी को ग्राइक़ों के सम्पक में रखना है। ये अधिकारी कुछ बस्तुश्रों की अं डिंग आदि का भी प्रशंध 
करते हैं । हे 

इस नवीन व्यवस्था को सफलता --क्रथ-विक्रय को इस नवीन व्यवस्था से क्रब-विक्रय 
बी दिशा में अच्छी सहायता मिल्नी है| बहुत सी वस्तुश्रों के मूल्य श्रादि के सम्बन्ध में ग्रावश्यक जान- 
कारी प्राप्त कर, इस विप्य की रिपो” प्रकाशित कर दी गई है। चावल, गेहूँ लिनसीड, मूँ गफल्ली, 
तम्बाकू, काफी, फल्न, दूध, अंडे, पशु व उनके चमड़ों तथा खाल्ल आदि के विषय में आवश्यक बातों 
का, उनके मूल्य आदि का पता लगा लिया गया है। 

कुछ वस्तुओं के ग्रेडिंग से मी काफी लाभ पहुँचा है । अंडिंग के परिणामस्वरूप कुछ वस्तुएँ 
ओर विशेष कर वे वस्तुएँ जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको पहले की अपेक्षा ग्रब अच्छे 
दाम मिलने लगे हैं। कुछ वस्तुएँ जैसे सफेद गेहूं, लिनसीड, मू गफली आदि के प्रमाणीकरण (स्टेन्डर- 
डाईजेशन ) से उनके बिक्री के क्षेत्र में काफी बृद्धि हो गई है। मंडियों की साप्ताहिक रिपोट के 
भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। रेडियो द्वारा मंडियों के गावों की साप्ताहिक जानकारी 
दे दी जाती है। ग्रामीण भाइयों के दैनिक काय क्रमों में, कुछ वस्तुश्रों की रोज की तेजी-मन्दी के 
दामों की सूचना दे दी जाती है । इस प्रकार हम यद्द देखते हैं कि क्रव-विक्रय की इस नवीन व्यवस्था 
से इस दिशा में काफी सुधार हो गया है | 

खेतों से पेदा होनेवाली वस्तुओं के मूल्य का स्थायीकरश :--मंडियों की चाहे 
. जितनी सुन्दर व्यवस्था क्यों न की जाय, परन्तु जब तक कृषक को यह बिश्वास नहीं हो जाता कि 
उसे अपनी पैदावार का श्रच्छा तथा उचित मूल्य न मिलेगा तब तक इस दिशा में कोई विकास नहीं 
हो सकता | कृषक को इस बात की सुरक्षा देने के लिये वस्तुश्रों के मूल्य के स्थायीकरण से बड़ा लाभ 
मिलेगा | कभी-कभी खेती की पैदावार का मूल्य इतना घट जाता है कि उससे किसान को बड़ी हानि 
उठानी पड़ती है, इसके विपरीत युद्ध या अकाल्न आदि के दिनों में इन वस्तुओं के मूल्य में एकदम 
से वृद्धि हो जाती है, इसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर बड़ा गहरा पड़ता है। इस प्रकार इन दोनों 
दोषों को दुर करने के लिये हमें यह्‌ आवश्यक हो जाता है कि वस्तुओं के मूल्य का स्थायीकरण किया 

फा० २० - 
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जाय | स्थायीकरण से कृषक की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, उसके रहन-सहन के स्तंर 
में वृद्धि हो जाती है| इससे उसे कल षि-उत्पादन के विकास के लिए भी काफी प्रोत्साहन मिलता है। 

इन दिनों लोगों का ध्यान वस्तुओं के स्थायीकरण की ओर आकर्षित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र 
संघ ने भी कृषि वस्तुओ्रों के स्थायीकरण की आवश्यकता को मान लिया है। बंगाल अ्रकाल श्रायोग 
ने वस्तुओं के मूल्य के स्थायीकरण क्री सिफारिश की थी। इस आयोग का यह विचार था कि खेती 
वाली वस्तुओं के मूल्य के स्थायीकरण में सबसे बड़ी समस्या गेहूँ तथा चावत्न के मूल्य के स्थायीकरण 
की है। इसका मुख्य कारणु यह है कि भारत की भूमि का ८०९८ भाग खाद्यान्न उत्पन्न करनेवाल्ी 
भूमि का है। जीवनयापन में खाद्य पदार्थों' के मूल्य का बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसका प्रभाव उन 
लोगों पर और अधिक पड़ता है जिनका पेशा कृषि नहीं है, इसलिए, यह आवश्यक है कि खेती से 
उत्पन्न होनेवाली वस्तुओं के मूल्य का स्थायीकरण हो । 

वस्तुओं के मूल्य के स्थायीकरण के ज्िए निम्नलिखित उपाय करने चाहिये :-- 

(१ ) वस्तुओं के मूल्य का एक निश्चित स्तर ८ लेवेंल ) . निर्धारित किया जाय । इसको 
निर्धारित करने के लिये हमें यह ध्यान रखना होगा कि वह स्तर वस्तुओं के अ्रधिक से अधिक तथा कम 
से कम मूल्य के बीच का हो, तथा वह उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के अनुकूल हे, उससे किसी का 
श्रह्िित न हो । है 

(२ ) सरकार को भी खाद्यान्न मण्डारों की स्थापना करनी चाहिए, उसे चाहिए कि वह अपने 
पास सदैव एक अच्छी मात्रा में अन्न एकत्रित रखे | इसके लिये सरकार अपने अ्रधिकारी नियुक्त 
कर सकती है, या सीधे बाजारों से अन्न खरीद सकती है | 

( ३) सरकार निश्चित मूल्य पर वस्तुश्नों की खरीद तथा त्रिक्री करके निर्धारित मूल्य को स्थिर 
रख सकती है | इसके अतिरिक्त केवल उन्हीं लोगों को वस्तुश्रों के ब्रिक्री की आज्ञा दी जाय जो अपनी 
वस्तु को निर्धारित मूल्य के अन्दर ही बेचे | 

यदि किसी वस्तु के भाव का निर्धारित मूल्य से गिराव हो जाता है तो सरकार को चाहिए 
कि वह उस वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहन दे या स्वयं खरीद कर भाव की मन्दी को बन्द करे । इसके 
विपरीत यदि वस्तुओं के भाव में काफ़ी चढ़ाव हो जाता है जो कि निर्धारित मूल्य से अधिक है तो 
सरकार को चाहिये कि यह उसका निर्यात बन्द कर दे तथा बाजार के चढ़े हुये भाव से कम भाव पर 
अपने माल की बिक्री की व्यवस्था करे | 

वस्तुओं के मूल्य के स्थायीकरण की सफल्नता के लिये केन्द्रीय सरकार को स्वयं इस दिशा 


निर्देशन तथा नियंत्रण रखना चाहिए | 
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प्राकथन---यदि हम भारतीय कृषि पर एक दृष्टि डालें तो हमें यह पता चलन जाता है कि 
यहाँ की मिट्टी में उर्वराशक्ति प्रचुर मात्रा में है, मिद्वी काफ़ी उपजाऊ है, उस मिट्टी से उत्पादन करने 
के लिये अमिकों की भी कमी नहीं है, कुशल श्रमिकों की, किसानों की भी कोई कमी नहीं है| यहाँ 
के लोग युगों से कृषि करते चले आ रहे हैं, इसलिये इस धन्वे में उनकी अनुभव भी काफी हो गया 
है | इन सब बातों को देखने से यह मालूम पड़ता है कि भारत कृषि की दृष्टि से एक बड़ा समृद्ध 
देश होगा । परन्तु वास्तविकता इससे कहीं दूर है। हमारे कृषक या कृषि की जो स्थिति है, वह कोई 
ग्रच्छी या सन्‍्तोषजनक नहीं कही जा सकती। कहना न होगा कि हमारी कृषि ओर कृषक इन सब्र 
बातों के होते हुये भी जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में अन्य कोई भी देश नहीं है। हमारी कृषि के 
इस प्रकार पिछड़े होने का मुख्य कारण किसान के पास साख या पू जी का अ्रमाव तथा क्ृषक-वर्ग का 
ऋण ग्रस्त होना है। जैसा कि श्री उल्क महोदय ने अपनी पुस्तक भारत में सहकारिता” में लिखा है 
कि आज सारा भारतीय कृषक वर्ग महाजन के चंगुल में है, सारी कृषि ऋण की श्वंखल्ाओं से 
आबद्ध है ।” कृषि की दुरावस्था में कृषक में ऋणी होने का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है यह सभी 
जानते हैं । 

वर्तमान थुग में किसी भी उद्योग का, किसी भी धन्धे का, किसी भी व्यवसाय का विकास, 
उसका उत्थान, उसकी उन्नति उसकी साख या पूँजी पर ही निमर रहती है, बिना साख या प्र जी 
के किसी भी व्यवसाय के चलने की आशा नहीं की जा सकती। जैसा कि पहले कहा जा चुका है 
भारतीय कृषि की भी अवनति का एक मुख्य कारण इस साख या पूजीका अभाव है। आज के 
किसान को चाहिये अ्रच्छे औजार, सुन्दर खाद, उत्तम बीज | परन्तु इन सब के लिये चाहिये अच्छी 
साख अथवा पर्यात ऐ जी । आज हमारी कृषि में, खेतों आदि में जो पू जी लगी है, वह बहुत थोड़ी 
है | इतनी थोड़ी पूँजी के लगे होने से यदि हमारे उत्पादन में इद्धि नहीं होती, यदि हमारा उत्पादन 
कम है तो कोई आश्चब की बात नहीं | क्‍ 

अतएव उत्पादन की बृद्धि के लिये, कृषि के सर्वाज्ञीण विकास के लिये आवश्यकता है 
किसानों को पर्यात पूँजी या साख की तथा उनको ऋण से मुक्त करने की। इस परिच्छेद में हम 
कृषकों की इन्हीं समस्याश्रों--किसान की साख की ग्रावश्यकता पर, किसानों के ऋण पर तथा 
उसके 2 के उपायों--पर विचार करेंगे | . हा 

कपक के लिए साख की आवश्यकता --कषि के विकास के- लिये, उसकी उन्नति 

के लिये कृषक को मुख्य रूप से तीन प्रकार की साख की आवश्यकता है :--अधिक समय के लिये. 
साख (॥,072 $8777 ०80॥0) जिसके अनुसार कुओं, तालाबों, छोटे-छोटे बाँधों, पानी के तेज 
प्रवाह को मोड़ने के लिये नालियोंकी व्यवस्था, जंगलों आदि को काटने, भूमि के उपादेयकरण करने 
तथा खेतों के चारों ओर चहारदीवारी आदि कार्यों के निर्माण के लिये साख की व्यवस्था | राज्य 
सिंचाई के लये बड़े-बड़े साधनों के निर्माण का ही प्रबन्ध कर सकता है, उससे प्रत्येक छोटे-छोटे 
कार्यों को पूरा करने की आशा नहीं की जा सकती । इसको कृषकों को अपने आप ही करना होगा। 
अतः इसके लिये किसानों को लम्बी अवधि के लिये ऋण देने की व्यवस्था करनी होगी। 
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किसानों को कीमती औजार, पशुद्नों तथा इमारतों आदि के निर्माण के लिये मध्यकालीन 
त्रढरण का प्रबन्ध होना चाहिये ।. 


तीसरे प्रकार की अल्पकालिक ऋण व्यवस्था या साख के हो जाने से बीज, खाद आदि , 


दैनिक आवश्यकताओं की पृत्ति की सविधा हो जाययी । 
इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रकार की साख की व्यवस्था से किसानों को अपने कृषि के विकास 
में, उत्पादन की बृद्धि में सहायता मिल जायगी और उसकी आर्थिक स्थिति काफी सुधर सकेगी । 
अ्रागे किसानों की ऋण ह सम्बन्धी समस्या के अन्य अंगों पर प्रकाश डाला जाता है 4 
ऋश के वत्तेमान स्रोत---हमने ऊपर देखा कि ग्राज हमारा सार किसान “ऋण-मस्त 
है | श्र प्रश्न यह उठता है कि किसान को यद ऋण कहाँ से मिलता है। भारतीय किसान के ऋण 
मिलने का कोई एक ही खोत नहीं है बल्कि उसे ऋण मिलने के कई साधन हैं। इन साधन या खोतों 
की हम निम्नद्निखित भागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 
€“६ )-सरकार द्वारा ऋण की व्यवस्था, 
(४३ ) गाँव के महाजन 
उन पुराने साहकारों से जो किन्हीं बिचवानियों द्वारा किसानों को ऋण देते हैं, 
है सहकारी साख समितियों से 
है ) ब्यापारिक अथवा मिश्रित एँजी वाली बेकों, तथा 
६ ) भूमि बन्धक बकों से | 
उपरोक्त लोतों या साधनों से कृषक को ऋण प्राप्त करने की सुविधा है। कहने की आवश्य- 
कता नहीं कि किसानों को ऋण देने के इस दूसरे साधन--गाँव के महाजन--ने उनकी ऋण 
सम्बन्धी समस्या को काफी उल्लका दिया है। गाँव के महाजन से किसान को जो हानियाँ पहुँची हैं, 
उसके विपय में हम आगे विचार करेंगे। यहाँ हमें यह देखना है कि सरकार ने किसान की ऋण 
समस्या को हल करने के ल्लिए, उसको महाजन के चंगुह्व से बचाने के लिए. समय-समय पर क्‍या 
प्रयत्न किए । ४ 
सरकार से ऋण की सुविधा--किसान की ऋण सम्बन्धी समस्या को सुल्काने के 
लिए. सरकार ने १६ वीं शताब्दी में कई कानून पास किए । किसान का महाजन के चंगुल से बचाने 
के लिए, कम सूद पर ऋण देने की व्यवस्था की। इस ऋण की व्यवस्था के लिए, किसान को कृषि 
म॑ विकास करने के लिए, क्रप्रि के लिए मूह्यवान यंत्र ग्रादि खरीदने के लिए सरकार ने किसान के 
साख की व्यवस्था को, उसको सरकारी ऋण प्राप्त करने का प्रबन्ध किया | सरकार ने इस दिशा 
में क्रियात्मक कार्य करने के लिए दो कानून बनाकर--एक तो १८८३ का लैण्ड इम्पवमेर्ट कानून 
जेसके अनुसार किसान को अधिक समय के लिए ऋण की व्यवस्था की जिससे किसान कुएँ आदि 
खोद सके भूमि का सुधार कर सके, दूसरे श्यू८्ड का कृपक ऋण कानून जिसके अनुसार कृषक को 
बीज, खाद आदि क्रय करने के ल्विए. पूंजी मिल्ष सके--प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया कि वे 
किसान की उपरोक्त दो आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए ऋण दे सकती हैं। इस प्रकार दिए. जाने 
वाले सरकारी ऋण को तकावी कह्दा जाता है। सरकार ने किसानों की ऋण-समस्या हल करने के लिए 
कानून तो पास किया किन्तु इन तकावी ऋण का किसान . के लिए कोई विशेष उपयोग न हो सका | 
किसान के!लिए, तकावी ऋण से अधिक उपयोगी न होने के कई कारण थे | सर्व प्रथम ये ऋण कुछ 
*विशेष अवस्थाश्रों में ही दिये जाते थे जब कि >सान को महाजन द्वारा किसी भी कार्य के लिए 
किसी मी समय पर ऋण मिल सकता था। दूसरे इक्से किसान को समय से किसान को समय पर रुपया नहीं मित्रता, इस 
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ऋुष-के- लेने में किसान को बड़ी परेशानी होती है। उसे पटवारी काबूनगों, नायब -तहसीलदार 
इत्यादि कमचारियों की सिफारिश पर ही यह ऋण प्राप्त होता है, किसान को साधारणतया ये लोग 
बिना कुछु लिए दिए आज्ञा नहीं देते। इससे किसान को ऋण बडी देर तथा बड़ी कठिनाई से 
मित्न पावा है। व्रीसरे इस ऋण के वसूल करने क इस ऋण के वसूल करने का ढंग भी बड़ा-कड़ा है। इसके अतिरिक्त किसान 
को यह भी ठीक ज्ञात नहीं होता कि यह ऋण किस प्रकार ल्लिया जाय, उसे इसके लेने के लिए अन्य 
सुविधाएँ भी नहीं प्राप्त होतीं। इस प्रकार की असुविधाओं के कारण से तकावी. ऋण का अधिक 
प्रचार न हो सका । द 
. इसलिए, यह आवश्यक है कि तकावी ऋण के इन दोषों को दूर कर, उसमें सुधार कर 
किसान को इस ऋण के प्राप्त होने में सुविधा दी जाय । इसमें होने वाले श्रष्टाचरण को रोककर 
किसान को उचित समय पर ऋण मिलने की व्यवस्था की जाय | इसके वसूल करने में भी इतनी 
कड़ाई न की जाय जितनी कि अभी की जाती है। 
सर एडवड मेकलेगन ने कृषकों के ऋण सम्बन्धी एक व्पिष्णी में लिखा था कि सरकार 
द्वारा कृपकों के ऋण को दूर करने के उपायों का हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं:-- 
( १ ) व्यथ के लिए, जाने वाले ऋण को दूर करने के उपाय, 
( २ ) ऋण को कानून द्वारा रोकने के उपाय, 
( ३ ) भूमि को गिरिवी रखने के उपाय, 
(४ ) किसानों की साख सम्बन्धी व्यवस्था के उपाय, 
(५ ) ऋण के समझौते के उपाय | । 
इन सब विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार अगले पृष्ठों में करेंगे | यहाँ पर हम ग्राम के महयजन 
के विषयु में विचार करते हैं। फ 
गाँव का महाजन---हम ऊपर कह लुके हैं कि किसान को अपने गाँव के महाजन से ऋण 
लेने मे कुछ अधिक सुविधा होती है । उस महाजन से किसी भी काम के लिए किसी समय पर ऋण 
मित्र जाता है, उसे महाजन से ऋण लेने में इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ती जितनी की “तकादी? 
लेने में सरकार से... 
गाँवों में किसानों को ऋण देने वाले इन महाजनों को हम दो श्रेणियों में बाँट सकते हैं | 
एक तो वह व्यापारी महाजन जिसका मुख्य पेशा ही किसानों की ऋण देना होता है। यह कुछ 
शर्ता पर किसान की ऋण देता है, इस ऋण के सूद की रकम एक अच्छी रकम होती है जिससे 
इस महाजन को काफी त्ञाम होता है। दूसरे वे गैर व्यापारी ऋण देने वाले व्यक्ति जिनका कि 
मुख्य पेशा किसानों को कोई ऋण देना ही नहीं होता बरन्‌ वह ओर भी काम करता है, हाँ, 
थ्रावश्यकता होने पर किसान को वह कुछ ऋण दे देता हे। इस प्रकार के लोग प्रायः गाँव के 


तक 


ज्मीदार इत्यादि ही होते हैं। १६३१ की जनगणना के अनुसार गाँव में ऋण देने वाले व्यापारी 
महाजनों की संख्या लगभग वीस तीस लाख थी। व्यापारी महाजनों के विपरीत सरकार ने काफो 
कड़ा रुख. धारण किया जिससे इस प्रकार के महाजनों की संख्या में हास होता जा रहा है और 
दूसरे प्रकार के ऋण दाताश्रों की संख्या में वृद्धि । 

.. आज से सौ वर्ष पूव गाँव का महाजन बड़ा उपयोगी था। वह किसानों को ऋण दिया 
करता था परन्तु उसे अपने मूल का दुगना (दाम दूपर ) के अतिरिक्त और कुछ नहीं मित्र 
सकता था | यदि किसान ऋण देने में श्रसमर्थ होता तो महाजन किसान के खेत, घर, पशु आदि 
पर अपना अधिकार नहीं कर सकता था। परन्तु अंगरेजों के आगमन से तथा उनके “सिविल ला? 
से महाजन को किसानों का शोषण करने का खूब अ्रवसर मिला । 


श्भ्८ भारतीय अथशात्ष का विवेचन 


बिक 


ग्राज भी गाँव के महाजन का गाँवों के आ्थिक जीवन में बड़ा महत्त्व है। महाजन की 
इतनी अधिक प्रसिद्धि के कई कारण हैं। इस सम्बन्ध में हम ऊपर कह चुके हैं। सत्रसे पहले तो 
किसान महाजन के पांस आसानी से जाकर ऋण ले सकता है, उससे ऋण लेने में इतनी कठि- 
नाई नहीं होती जितनी अन्य साधनों से। महाजन का किसान से काफी मेल जोल्न रहता है, पीढ़ी 
दर पीढ़ी से ऊिसान के कुटम्ब से महाजन परिचित रहता है। उसे अपने स्थानीय ज्षेत्रों के सम्बन्ध 
में अधिक जानकारी रहती है। वह किसान को कृषि के लिये ही नहीं वरन्‌ अन्य घरेलू आवश्यक- 
ताश्नों के लिये भी ऋण देता है। इस प्रकार वह किसान को उत्पादक तथा अनुत्पादक कार्यों के 
लिये, थोड़े तथा अधिक समय के लिये, छोटी तथा बड़ी आवश्यकताश्रों के लिये आसानी से ऋण दे 
देता है। ऋण देते समय महाजन की यह जानने की विशेष इच्छा नहीं रहती कि किसान उससे 
किस काम के लिये रुपया लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान को महाजन से ऋण 
लेने में काफी सुविधा होती है। परन्तु जहाँ पर महाजन व्यापारी से किसान को ऋण लेने में कई 
ल्ञाभ हैं, उससे होने वाली हानियों की भी संख्या कोई कम नहीं है। महाजन व्यापारी की ऋण देने 
की नीति से आज के किसान की स्थिति काफी शोचनीय हो गई हे। वास्तव में किसान जो परिश्रम 
करता है, उसका लाभ महाजन ही उठाते हैं। फसल्न कटने के पश्चात्‌, जमींदार, सरकार तथा 
महाजन का देना चुकाने के बाद अधिकांश किसानों के पास इतना ही अन्न बचता है जिससे कठि- 
नाई से उनका वर्ष बीतता है। उनके पास बीज के लिये भी अन्न नहीं बचता ओर इसके लिये 
उसे फिर ्रवाये या ड्योढ़े पर महाजन से ऋण लेना पड़ता है। क्‍ 

एक बार महाजन से ऋण ले लेने पर किसान जीवन भर उसके चंगुल से मुक्त नहीं हो 
_पाग. महाजन किसान को ऋण देकर कई प्रकार की बेईमानियों से उसका शोध करता रहता. 
है। प्रायः जो रकम वह किसान को ऋण के रूप में देता है, उससे कहीं अधिक रकम अपने 
बहीखाता में चढ़ाता है, जब किसान ऋण की कुछ रकम महाजन को देता है तो उसकी वह 
उसे कोई रसीद वगैरा नहीं देता, और न उस रकम को ऋण की रकम से घयता ही हे। वह 
किसान से मनमानी सूद वसूल करता है। अधिकतर महाजन खेती की उपज का व्यापारी भी 
होता है | वह ऋण देते समय किसान से यह शर्ते कर लेता है कि किसान अपनी फसल महा- 
जन के ही हाथ बेचेगा। ऐसी दशा में किसान को अगली फसल का मूल्य ओर भी कम मित्नता 
है। इसी प्रकार की कई चालाकियों से किसान का शोषण महाजन करता रहता है। हमारा अशि- 
ज्ित किसान महाजन की इन चाल्लाकियों को और भी नहीं समझ पाता । 

यह विशाल ग्रामीण ऋशणु--भारत में ग्रामीण ऋण कुल कितना है और बह दिनो- 

रिन कितना बढ़ता चला जा रहा है, इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए काफी 
प्रयल् किया जा चुका है । इन प्रयत्रों से मारत में ग्रामीण ऋण के विस्तार का पता लगा है। इस 
दिशा में सर्वप्रथम १८७४ में दकन रेय्यत कमीशन ने बम्बई में छानबीन की थी। जिससे उसे पता 
चला कि करीब | मौरूसी काश्तकार ऋणग्रस्त हैं। इससे श्यू८० में दुर्भिन्ष कमीशन ने यह विचार 
प्रकट किये कि एक-तिहाई कृषक बुरी तरह से ऋण में ग्रस्त थे । तत्पश्चात १६०१ में बम्बई में दुभिक्ष 
कमीशन ने अनुमान लगाया की ४ कृषक ऋण में फंसे हुए. हैं। इसी प्रेसीडेन्सी के कृषकों के सम्बन्ध 
में डा० हैरोल्ड मैन ने यह अनुमान लगाया कि यहाँ हरएक «कृषक पर १३० रु० औसतन ऋण है। 
१६११ में सर एडवर्ड मैकगेलेन ने ब्रिविश भारत के समस्त आमीण ऋण की लगमग ३०० कराड़ 
वतलाया था। इसके बाद पंजाब में सर एम० एल्न० डारलिंग ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस 
प्रान्त का कुल ग्रभीण ऋण लगमग ६० करोड़ रुपए, तथा प्रत्येक किसान का औसत ऋण ७६ रु० 


है जो कि लगान का उन्तीस गुना था। 


ग्रामीण राजैस्थ तथा ऊंषकों का ऋँरां 


१४६ 


न £ ७ का ४२२ | रे ५ कु 

१६३१ में सेंन्ट्रल बकिग इन्क्रायरी कमेटी ने यह मोटे रूप से अनुमान लगाया था कि भारत 
के कुल ग्रामीण ऋण ६०० करोड़ रुपए था | प्रान्तीय बंकिंग इन्क्रायरी कमेट्यों के अनुसार विभिन्न 
प्रान्तों में यह ऋषरण इस प्रकार था ;-- 
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कुछ और प्रकाश पड़ता है :-- 
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किसानों का केवल 
प्रतिशत 


इन आंकडों के देखने से यह पता चल जाता है कि कितने कम ऐसे किसान हैं जो ऋण से 


ग्रस्त नहीं हैं । 


ऊपर दी हुई दोनों तालिकाओों से हमें ग्रामीण ऋण की विभीषिका का परिचय प्राप्त हो जाता 
है | इस ऋण के इतने विशाल होने का एक यह भी कारण है किसान की एक पीढ़ी के बाद दूसरी 
पीढ़ी तक यह ऋण चलता रहता है पिता के ऋण का मार पुत्र पर पड़ता है। संयुक्त कुठम्ब प्रणाली 
में कु्म्म का अध्यक्ष जो ऋण लेता है, वह भी कुठ्म्ब के अन्य आदमियों के मत्ये जाता है। इसी 


प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण की रकम एक दूसरे पर आती रहती है । 


दूसरा कारण यह है कि सूद की दर जो देनदार को देनी रहती है, वह भी काफी रहती है । 
इन सब कारणों से हमारे कृषक का ऋण विशाल है | इन कुछ वर्षों से कृषि उत्पादन की वस्तुओ्रों 
के मूल्य में काफी इद्धि हो जाने से कुछ बड़े-बड़े जमींदारों को बड़ा लाभ पहुँचा, परन्तु साधारण 
कृषक को जिसके पास अपने मोजन भर को ही अन्न बचता है, उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार 
नहीं हुआ | हाँ, आज साधारणतया कृषक ऋण से मुक्त हे, आज उसके हाथ में कुछ पैसा है। 
किन्तु कुल मिलाकर उसकी स्थिति अच्छी नहीं हैं । 


१६० भारतीय अथशाञ्त्र का विवेचन ' 


किसान के ऋणी होने के कारण-यत्रपि किसान बहुत पहले से ऋण लेता चल्लां 
आ रहा है परन्तु भारत में अंगरेजों के शासन-काल के पूज ऋण की यह समस्या इतनी विक८ नहीं 
थी जितनी कि ग्राज है। इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय लोगों के पास इतना रुपया नहीं 
था कि उधार दिया जाय, उधार बहुत थोड़ी रकम दी जाती थी। किसान के पास इतनी बचत भी 
नहीं होती थी कि काफी बड़े ऋण का झ्ुगतान किया जाय, तीसरे उस समय यदि किसी को ऋण दे 
दिया जाताःतो उससे वसूल करने के ज्लिए कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वह रकम कानून द्वारा 
बसूल ही कर ली जाय, या उसके वसूल करने के लिए कोई अन्य कानूनी कारबाई की जाय। इस 
प्रकार ऋण दाता की रकम की सुरक्षा नहीं थी । 
भारत में अंगरेजों के आने से इन सब बातों म॑ काफी परिवतन हों गया । इस समय याता- 
यात के साधनों के विकास से वस्तुओं की बिक्री की सुविधा हो गईं, इस समय हर प्रकार को सम्पत्ति 
का मूल्य बढ़ गया । इसके अ्रतिरिक्त कुछ विशेष कानूनों के बन जाने से, ऋण देने वाले का रकम 
की सुरक्षा हो गई | इस समय व्यापार वाणिज्य आदि का भी विकास हो गया जिससे पूजी का महत्त 
ओऔर बढ़ गया | इन सब बातों से कृषक महाजन पर पूण रूप से निर्भर हो गया, अब उसे पूंजी के 
लिए महाजन का दी सह्यरा रह गया । 
इस प्रकार अंगरेजों के शासन म॑ ऋण के लेन-देन की खूब दृद्धि हुई । भूमि पर जनसंख्या 
का भार अधिक बढ़ने से ऋण की भी आवश्यकता में खूत्र इंद्धि हुई । यह आवश्यकता आशिक ही 
नहीं थी, कुछ सामाजिक जरूरतों ने भी किसान का ऋण लेने के लिए. वाध्य किया, किसान की 
फिजूलखी ने उसे ऋण के भार से दबने के लिए ओर भी लाचार क्िया। हम यहाँ पर किसान 
के ऋणी होने के कारणों का कुछ विस्तार से उल्लेख करेंगे | उसके ऋणी होने के कई कारण है : 
5) कृषि उत्पादन का कम होता-मभास्त में कृषि के भब्खे की क्‍या स्थिति है, इस 
सम्बन्ध में बहुत-कुछ प्रकाश पीछे डाला जा चुका है। यहाँ हमें केवल यही कहना है कि आज का 
भारतीय किसान जितना उद्माइन करता है, वह इतना अच्छा तथा पर्याप्त नहीं होता जिससे कृपक 
अपने परिवार,का भल्नी प्रकार भरण-पोपण कर सके | 
५८६३ भूमि का छीटे-छोटे दुकड़ों में बंटा होना --हम पीछे कह चुके हैं कि यहाँ किसान 
की' जातें ग्राथिक दृशटि से टीक नहीं हैं। भूमि कितने ही छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी है। इस प्रकार की 
कृषि में कितनी पूं जी शोर श्रम व्यथ में नष्ट हो जाती है, इसका भी प्रभाव उपज पर पड़ता है, 
उपज अपना प्रभाव किसान की आर्थिक स्थिति पर डालती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर होने 
वाले दैवी-प्रकोपों के कारण किसान को बड़ी हानि उठानी पड़ती है. जिससे उसे ऋण लेने के ज्षिए 
बाध्य होना पड़ता है | 
५६) किसान के पशु--किसान के वे पशु जिनका उपयोग कृषि में होता है वे अ्रत्यन्त ही 
गिरे हुए स्वास्थ्य के होते हैं, उनको पर्यात् भोजन नहीं प्रास्त होता है । बीमारी तथा दुर्भिक्ष से उनकी 
मृत्यु हो जाती है और उधर किसान को इन पशुओं के अतिरिक्त कृषि में इनके स्थान पर श्रम्प 
किन्हीं 8९: “की सुविधा नहीं है, वह दूसरे पशु खरीदता है, जिससे उसके लिए ऋण लेना पड़ता है। 
४) भूसि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार होना--थ्राज कृषि पर जनसंख्या का 
अधिक भार बढ़ गया है, लोगों को अन्य धन्धों से अच्छा सहारा न मित्नने के कारण कृषि में लगी 
हुईं जनसंख्या की इृंद्धि होती गई जिसके परिणामस्वरूप प्रति किसान के पास भूमि और भी, कम 
रह गई, किसान की आमदनी भी कम . हो गई | कृषि की आय के कम होने से किसान को अपन 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना पड़ा | 


आपीण राजस्व तथा कृषकों का ऋण १६१. 


८६) फसल नष्ट होना--कमी-कभी वर्षा के अभाव, या अत्यधिक वर्षा, बाढ़, श्रोले अथवा 
टिडिड्यों के आक्रमण से तथा कोड़ों के लग जाने से किसान की फसल नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 
फसल के अ्निश्चित होने से ऐसे समय में किसान को ऋण लेना पड़ता है। 

(६) किछान की सुकदमेबाजी--हमारा अशिक्षित किसान गाँव में प्रायः छोटी-छोटी बातों 
में भी लड़ जाता है। उन भगड़ों के निपयरा के लिए न्यायालय दोड़ता है जहाँ उसकी खासी अच्छी 
रकम नथ्ट हो जाती है। इस प्रकार मुकदमेंबाजी की बुरी आदत के कारण भी किसान श्रर्थामाव 
का शिकार बन्रता है और उसे महाजन से ऋण लेने को लाचार होना पड़ता है।._ * 

। (७) सामाजिक कृत्य--किसान बहुत से सामाजिक ऋत्यों जैसे शादी-विवाह आदि में व्य्थ 
में ही किंजूलखर्ची करके अथ-संकट को आमंत्रित कर लेता है, उसे ऋण लेना पड़ता है। 

८८ पेतृक ऋ एु-किसान एक बार भी महाजन की मुद्दी में श्रागया तो जीवन भर फिर उससे 
उऋण नहीं हो पाता, यही नहों उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रादिकों को यह ऋण भुगतना पड़ता 
है | इस प्रकार इस पैतृक ऋण से भी किसान को छुटकारा नहीं मिल पाता और वह सदैव ऋण- 
ग्रस्त बना रहता है । 

५८६) ल्गान --हम पीछे कह चुके हैं कि कृषि किसान के लिए एक धन्धा नहीं वरन्‌ वह 
जीवन-निर्वाह का एक साधन है, बेकारी से साधारण रूप के छुटकारा पाने का एक उपाय हैं | वास्तव 
में किसान को उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो पाता और फिर यहाँ पर आर्थिक जोतों के न होने से, 
भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंठे होने से किसान को बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इस पर सरकारी 
मालगुजारी वसूल करने की पद्धति से किसान को ओर भी अधिक कष्ट होता है। किसान के पास 
साधारणतया नकद रुपया नहीं होता, इसलिए, उसे सरकार को ल्गान देने के लिए महाजन से ऋण 
लेना पड़ता है | 

"८४०) ऋण मिलने की सुविधा--भारतीय किसान को बिना विशेष प्रयत्न के ऋण मिल 
जाता है, खेती को लहलहाती फसल की देखकर किसान कितने ही अ्नुत्पादक कार्यों के लिए ऋण ले 
लेता है, उधर बनिया या महाजन अत्यधिक सूई की लालच से किसान को प्रसन्नता से ऋण दे देता 
है | ऋण लेने पर किसान सूद के भार से सदेव दबा रहता है, इसलिए वह हमेशा ऋणी बना 
रहता है। । 

ऋणी होने के परिशाम-जो धन या जो पूजी उत्पादक कार्यों के लिए ल्ली जाती 
है, वह ऋण लेने वाले की समृद्धि में इद्धि करती है परन्तु इसके विपरीत जो ऋण अनुत्तादक 
कार्यों' के लिए लिया जाता है जैसा कि अधिकांश आमीण ऋण लिया गया है तो उस ऋण का 
परिणाम सर्देंव उल्टा ही होता है, उससे अनेक प्रकार की बुराइयों का जन्म होता है। इस प्रकार के 
ऋण लेने वाले को अनेक हानियाँ उठानी पड़ती हैं । द 

.. आज हमारा किसान जो ऋण लेता है, उसका अधिकांश अनुत्पादक कार्यों के लिए ही 
प्रयुक्त होता है। इसीलिये उसके उसे कई भयंकर तथा दुष्कर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आर्थिक 
सामाजिक तथा नैतिक दृष्टि से उसे कई हानियों का शिकार होना पड़ता है । 

किसान के ऋण-प्रस्त होने का श्रार्थिक दुष्परिणाम यह होता है कि किसान की कृबि 
सम्बन्धी कुशलता का हास हो जाता है। जब कृषक यह जानता है कि उसके परिश्रम का उसे उचित 
पारिश्रमिक या फंल नहीं मिलेगा तो वह अपनी स्थिति के सुधारने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं 
लेतां । इस प्रकार भूमि की उवंरता में हास होता जाता है। यदि ऋण और भी अधिक बढ़ जाता 
और किसान को अपनी भूमि या अपना खेत बेच देना पड़ता है, या गिरबी रख देना पड़ता है तो 
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इससे कितने ही. ऐसे किसानों की संख्या में हास हो जाता है जिनके पास भूमि नहीं है। जिसकां 
ग्रार्थिक परिणाम बड़ा बुरा होता है। 
यदि किसान ने ऋण ले रखा है तो उसे अपनी वस्तु की बिक्री में भी बड़ी हानि उठानी 
पड़ती है | अधिकतर महाजन गल्ले का भी व्यापारी होता है, वह ऋण देते समय किसान से यह 
शर्त कर लेता है कि किसान अपनी फसल महाज़न के हाथ बेंचेगा। ऐसी दशा में किसान को 
अपनी फसल का मूल्य ओर भी कम मिलता है | इससे किसान की उत्पादन का मूल्य ही कम नहीं 
मित्रता वरन्‌ इसका प्रभाव विक्रो की उत्तम व्यवस्था पर भी बुरा पड़ता है। 
प्रायः ऋण लेने वाले तथा देने वाले दोनों वर्गों में संघ हो जाता है। भूमिहीन बर्ग 
की या ऐसे मनुष्यों की ब्ृद्धि के कारण जिनके पास अपने खेत नहीं है, सामाजिक तथा राजनैतिक 
असन्‍्तोष बढ़ता है। ऐसी स्थितियों में साम्यवादी विचारधारा के पनपने को काफी सहारा मित्र 
सकता है। 
किसान के ऋणी होने का नेतिक परिणाम तो और भी बुरा होता है। कृषक प्रायः अपनी 
पैतृक सम्पत्ति से हाथ धो बैठता है, उसकी सारी श्रार्थिक त्वतन्त्रवा छिन जाती है। कितने ही 
राज्यों में ऋण ग्रस्त किसान की स्थिति किसी शुल्ञाम या दास से कम नहीं है। बिहार उड़ीसा में 
कम्पौती प्रथा तथा मद्रास की पतन्नीयाल्न प्रथा इस बात की द्योतक है। इन प्रदेशों में मजदूर शादी- 
विवाह या म्ृतक-संस्कार करने के लिए महाजन से थोड़ा रुपया उधार लेता है, उसके बदले में 
उसे महाजन के यहाँ काम करना पड़ता है, इस काम के बदले में उसे केवल पेट भरने को ही 
मिल पाता है, उसकी ऐसी स्थिति नहीं हो पाती जिससे वह अपना ऋण चुका सके। इस प्रकार 
वह जीवन भर महाजन का दास बना रहता है। १६२० के कानून के अनुसार कम्पौती प्रथा का 
अन्त कर दिया गया है । 
ग्रामीण ऋण की समस्या का हल-भामीण ऋण की समस्या को हल करने के लिये 
हमें मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिये एक तो यह कि पुराने ऋण का फैसला कर उसे 
समाप्त किया जाय दूसरे भविष्य में ऋण लेने के द्विये नियंत्रण रखा जाय । 
पुराने ऋण का निपटारा--इसमें कोई सन्देह नहीं कि जब तक किसान का प्राचीन 
पैतक ऋण कम नहीं कर दिया जाता तब तक कृषि के विकास को कोई आशा नहीं की जा सकती | 
शाही कृषि कमीशन ने लिखा था कि हमें पूरा विश्वास है कि कोई भी आदमी इसी पद्धति के प्रचलन 
को नहीं देखना चाहता जिसमे हमारे असंख्य मनुष्य उत्पन्न होते, जीवित रहते तथा अपने ऋण का 
बोक आने वाली पीढ़ी पर छोड़कर परल्लोक गमन करते हैं। सेन्द्रल बेकिंग कमेटी इस विचार से 
सहमत थी कि किसानों का प्राचीन ऋण जिसमें से अधिकांश भाग पेतृक है, कम कर दिया जाय । 
अभी थोड़े समय पूब कुछ प्रान्तों में ऋण परिशोध सम्बन्धी कानून पास हुए. है! जिसके अनुसार 
किसानों को कुछ विशेष दशाश्रों में ऋण से छूट, ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि (]॥07&॥07- 
पर) ऋण के चुकाने के समभौते आदि के प्रयत्न किए, गए, | इनमें से प्रत्येक पर हम यहाँ विचार 
करेंगे | द 
ऋण चुकाने की बढ़ी हुईं अवधि (४०7&६07४प77)-प्रान्वीय सरकारों ने ऋण-समस्या 
का ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि करके भी हल करने का अयत्न किया। इस प्रकार के कानून. 
उत्तर प्रदेश, ( १६३८ ), मध्य प्रदेश ( १६३४ ) बम्बई ( १६३८ ) में पास किए गये । अन्य 
धान्तों में न्यायालयों में ऋण सम्बन्धी मुकदमों की रोक के लिए ऋण-परिशोध कानून पास किए गए | 
इसके अतिरिक्त किसानों को ऋण से बिल्कुल मुक्त करने के लिये सरकार ने कानून पास 
किये जिसके द्वारा अनिवार्य ऋण-ुक्ति या ऋण शोधन की व्यवस्था की गई) १६३८ का मदयास 
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का कृषि-रिल्लीफ कानून, बरार तथा मध्यप्रदेश का ऋण भुगतान कानून, (१६३६) तथा उत्तरप्रदेश 
का कृषि-ऋण परिशोध कानून इसी प्रकार के थे। कुछ भारतीय. रियासतों जैसे भावनगर, मैंसूर, 
ट्रावनकोर ने भी किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिये कानून बनाये |. 

इन कानूनों की मुख्य बातें निम्नलिखित थीं ;--- 

(१) अशोधित या ग्रेर वसूल किये गये ऋण में कमी | 

(२) ऋण के बकाया सूद में कमी | | 

(३) अगले वर्षों' के लिये सूद की दर निश्चित करना। 

' उपरोक्त कानूनों में जिनके द्वारा ग्रामीण ऋण की समस्या को सलमाया गया, उनमें मदरास 
का कानून काफी महत्वपूर्ण था। १६३७ की पहली अक्तूबर तक के सब बकाया सूद या ब्याज को 
इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, किसानों को केवल मूल ही देना रह गया | भविष्य में ऋण के 
सम्बन्ध में दाम दूपर के नियम का प्रचल्नन किया गया। अधिक से अ्रधिक सूद की दर सवा छै 
प्रतिशत निश्चित की गईं। । 

मध्यप्रदेश तथा बरार के कानून के अनुसार ऋण-परिशोध न्यायात्रयों ([0609॥ 7१२०॥९+ 
()0प7४8) की स्थापना की गई । कद 

बम्बई के कानून द्वारा किसानों को ऋण से मुक्त करने के लिये डेब्ट एडजस्टमेश्ट बोड 
स्थापित किये | द 

उत्तरप्रदेश के कानून के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि जो ऋण उधार लिया गया 
है उसके मूल से दुगना ऋणकर्ता को न देना पड़े । 

ऋश-समभकोता कानून (7000॥ (0प्020]8007 4,6४7४]9007)--इन कानूनों 
द्वार ऋणु-सममौता समितियों की स्थापना कर ऋण लेने तथा ऋण देने वालों में समझौता कराने 
का प्रयत्न किया गया। केन्द्रीय बंकिंग इन्क्रायरी कमेटी के तीव्र अनुरोध पर सरकार ने इस दिशा में 
कानून निर्माण कर ऋण समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। सबसे पहले १६३३ में मध्य- 
प्रदेश की सरकार ने ऐसा कानून पास किया। इसके पश्चात्‌ क्रमशः पंजाब, बंगाल, ओआसाम तथा 
मदरास की सरकारों ने ऐसे कानून पास किये | 

इन कानूनों द्वारा एक ऋण' समभोता समिति ([060॥ 00फराआ98007 30476) 
की स्थापना की गईं | इस बोड में ३ से लेकर नौ सदस्य तक होते थे । इस बोड का चेयरमैन कोई 
सरकारी पदाधिकारी होता था। इस बोड में अपने ऋण के सममोते के लिये कोई भी व्यक्ति चाहि 
वह देनदार हो या लेनदार, निवेदन कर सकता था। जब कोई ऋणी इस बोड में समभौते के लिये 
प्राथना पत्र भेज देता है तो बोड हरएणक ऋण दाता के नाम एक नोट्सि भेजता है, जिससे वे 
ऋण के सम्बन्ध में अपना पूरा विवरण भेज सके | तब दोनों पक्ष अपने मामले का पूरा हवाला देते 
हैं। पंजाब तथा आसाम में किसी मी वकील को इनकी पैरवी करने के लिये आज्ञा है, परन्तु मध्य- 
प्रदेश में कोई भी वकील बोड में बादी या प्रतिवादी की तरफ से बोलने के लिये नहीं जा सकता | 
जब समभौर्ता हो जाता है तो बोर्ड पर उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं तथा उसकी रजिस्ट्री हो जाती है । 
इसके बाद ऋणी की स्थिति के अनुसार १४ से लेकर २० साल तक की किश्तें निश्चित .कर 
दी जाती हैं। ' 
इस प्रकार इन शेड़ों द्वारा ऋण सम्बन्धी कुछ कगड़े तय कर दिये जाते हैं, किन्तु इन 
कानूनों में कई दोष हैं। इनमें कई प्रकार के जैसे व्यापार सम्बन्धी ऋण, सहकारी ऋण, लगान 
सम्बन्धी ऋण सम्मिलित नहीं हैं। इन ऋणों के समझौते की व्यवस्था नहीं है। कमी-कमी अ्रशिक्तषित 
ऋणी किसान अपने सब ऋणदाताओं का पूरा-पूरा नाम नहीं बता पाते जिससे उनके सूचना नाम नहीं 


१६४ भारतीय अथशाख्न का विवेचन 
भेजी जा सकती । इसके अ्रतिस्कति बोड के सदस्यगण स्वयं बेईमान आदमी होते हैं जो रिश्वत आई 
के लालच के कारण ठीक तरह से समभौता नहीं करते । इन दोषों को दूर कर इस दिशा में ओऔ': 
सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये । द 
पंजाब, बंगाल, आसाम तथा मध्यप्रदेश में समझौता बोर्डो' ने ऋण।सम्बन्धी समस्‍या हल 
करने में काफी सफलता प्राप्त की है । सबसे बड़ी कठिनाई तो समभौता किये हुये ऋण के भुगतान में 
होती है। अतः आवश्यकता है कि ऋण के चुकाने की पद्धति में उचित सुधार किया जाय | 
नए ऋण लेने पर नियंत्रण--त्रामीण ऋण की समस्या को सुल्लकाने का दूसरा उपाय 
यह है कि देश में ऐसा वातावरण तैयार किया जाय, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी जायें जिससे 
साधारणतया लोगों को अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण लेने में प्रोत्साहन न मिले । लोगों को अपने 
उत्तरदायित्व का ध्यान रहे, वे दूरदशिता से, थोड़ा सोच-समभकर काम लें लोगों में अनुत्पादक 
कार्यो' के लिये ऋण लेने की विरोधी विचारधारा का प्रचार किया जाय, उनको ऋण लेने की 
दनियों से परिचित कराया जाय । इस दिशा में ग्राम पंचायतों से अच्छी सहायता मिल्न सकती हे । 
इसके अतिरिक्त कृषक की साख को सीमित करके भी कुछ सफलता प्राप्त की जा सकती है। 
हम पीछे कह चुके हैं कि जब अंग्र जों के आगमन से भूमि के मूल्य में वृद्धि हो गई है, उसका महत्व 
बढ़ गया, तभी से ऋण के लेन-देन में भी इद्धि होने लगी। अतः भूमि के हस्तान्तरण के अधिकार 
को सीमित कर किसान की साख को कम किया जा सकता है। इससे साधारणतया महाजन की 
ऋण देकर किसान की जमीन जायदाद पर अधिकार जमा लेने की भावना को निश्चित रूप से ठेस 
लगेगी । इसके बाद महाजन किसान को जो ऋण देने में धांघली करता है, बेईमानी करता है, 
उसको रोकने की ओर भी प्रयत्न किया जाय | यदि महाजन ठीक ठक्क से अपना हिसाब्-किताब रखने 
लगे, तथा ऋणी मनुष्य की समय-समय पर उसके सूद इत्यादि से परिचित रखने लगे, उस पर ऐसा 
नियंत्रण कर दिया जाय कि वह निश्चित सूद से अधिक न ले सके, तथा रुपये उधार देने के लिए 
उसे ल्ायसेन्स लेना अनिवाय कर दिया जाय तो हमारी ऋण समस्या का बहुत कुछ हत्न हो जाय 
उसके बहुत से दोषों से हमारे किसान को छुण्कारा मिल्न जाय | इस प्रकार के प्रयत्न कई प्रान्तों में 
किये जा चुके है, ओर यदि इन कानूनों का उचित रूप से पालन किया गया तो अनुपादक कार्यों 
के लिए किसान को ऋण लेने में निश्चय ही प्रोत्साइन न मिलेगा । 


ग्रामीण साख के नए स्रोत--हमारा किसान ऋण-ग्रस्त रहता है, कारण कि उसकी 
खय कम होती है। ऋण में फँसे रहने के कारण उसकी साख कम होती है, साख कम होती है 
इसलिए, कि सूद या ब्याज की दर भारी होती है। अतः अपर्यात्त आय, भारी ऋण, मंहगी साख के 
कारण ही हमारे किसान की आज यह दयनीय स्थिति है। अब प्रश्न यह है कि किस प्रकार कृषक 
की श्राय बढ़ाई जाय । इस प्रश्न पर हमें सभी दृष्टिकोण से विचार करना है | 

किसान की इस दशा को सुधारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उसको सस्ती साख की व्यवस्था 
करना है। आज किसान को अधिक समय के लिए, मध्यम काल के लिए तथा अल्पकाल के लिए 
साख की आवश्यकता है। अधिक समय के साख को आवश्यकता भूमि के स्थाई विकास के लिए 
अधिक भूमि खरीदने के लिए तथा पुराना ऋण चुकाने के लिये है। साधारणतया यह समय बीस 
से तीस वर्ष तक का होना चाहिए। अल्पकालिक साख की व्यवस्था से किसान को बीज, खाद आदि 
अस्थाई आवश्यकता की वस्तुण खरीदने के लिये होनी चाहिए। इस प्रकार के ऋणं प्रायः मौसमी 
होते हैं और इनका समय छे से £ महीने तक का ही होता है। मध्यम प्रकार की साख का समय प्राय 
२ से लेकर चार वष तक का होता है, इसका म्रुख्य प्रयोग तो उपयोग के लिए होता है परत पशु 
तथा औजारों आदि के खरीदने में भी किया जाता है । 


ग्रामीण राजस्व तथा क्षकों का ऋण १६५ 


भारत जैसे देश में जहाँ कि मुख्य रूप से छोटी जोतों के ही खेत हैं वहाँ पर गहरी खेती की 
थ्रावश्यकता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गहरी खेती करने का तालये है, पूजी की अधिक 
ग्रावश्यकता । इसके लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है आर्थिक सहायता और सिंचाई की। 
बड़े-बड़े स्थानों में, केन्द्रों में पूजी का मूल्य अधिक नहीं रहता परन्तु गाँव में थोड़ी-सी भी 'पू जी 
अपना विशेष महत््व रखती है । 

हमारे ग्रामीण ज्षेत्रों को बकिंग के नवीन साधनों से अमी कोई विशेष त्ञाभ नहीं पहुँचा है 
बंड़े-बढ़े शहरों में बेकिंग का यथेष्ट विकास होने से रुपयों का, पू जी का मूल्य अधिक नहीं है किन्तु 
आज का गाँव पू'जी के लिए भूखों मर रहा है। उसे आज पू जी की अतीव आवश्यकता है । 

रुपयों के उधार देने के विरोधी कानूनों के परिणामस्वरूप, गाँव' से नगरों की ओर रुपया 
भरता चल्ना जा रहा है, इससे स्थिति और भी खराब हो गई है । 

भारत सरकार फंड” उधार ले सकती थी तथा उसका कृषि के विकास के लिए उपयोग कर 
सकती थी। भूमि बन्धक बंकों के हाथों में यह काम सोंपा जा सकता था। किसानों को महाजन 
का रुपया चुकाने के लिए या भूमि के विकास में रुपया लगाने के लिये सरकार द्वारा रुपया दिया जा 
मकता था | यह भी व्यवस्था की जा सकती थी कि जिस काम के लिए ऋण दिया जाय उसी में उसका 
उपयोग हो | इस नीति से नभरों से आमीण क्षेत्रों की पूजी का प्रवाह होता किन्तु खेद है, कि इस 
दिशा में कोई अच्छा प्रयत्न न किया गया। 
अब्र इधर भारत के विभाजन के परिणामस्वरूप हमारी खाद्य स्थिति और भी गम्भीर हो गई 
अतः सरकार ने कृति के उत्पादन में दृद्धि करने की कई योजनाएँ बनाई हैं, इनके विषय में पीछे 
उल्लेख किया जा चुका है। परन्तु इन योजनाश्रों के कार्यान्वित करने में पृ जी की काफी आवश्यकता : 
है। केन्द्रीय सरकार इस काय के लिए राज्य की सरकारों, व्यक्तिगत कम्पनियों, तथा समितियों को 
ऋण दे रही है। १६४८-४६ में इस मद्द में ४ करोड़ से ऊपर को रकम स्वीकृत की गई थी। राज्य 
की सरकारें भी अपने क्षेत्र में इस प्रकार के ऋण की व्यवस्था कर रही हैं। 

किसान को सरत़्ता से पूजी की व्यवस्था करने के लिए, मिश्रित पू'जीवाल्ी बैंकों द्वारा भी 
अच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है। ये बेंके युद्ध के समय से ही सारे देश में अपनी शाखाएँ खोल रही 
हैं। परन्तु इन शाखाओं को ग्राम निवासियों को ऋण देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इनका ऋण 
गाँव के महाजन के ऋण से मंहगा न पड़े । ग्रामीण पू जी की समस्या को हल करने के लिए भारत 
के रिज़ब बेंक के कानून में कुछु संशोधन करना भी आवश्यक है जिससे गाँववालों को पू जी मिलने 
मे कुछु आसानी हो जाय । 

इसके अतिरिक्त पूजी के कुछ नए साधनों के उत्पन्न करने की भी आवश्यकता है। इसके 
लिए एक अच्छे प्रकार के भूमि बन्धक बकों की स्थापना से, किसान को अधिक समय के लिए ऋण 
देने के ल्षिए राज्य बंकों या एओकहूवरल कार्पोरेशन की व्यवस्था, श्रन्न (ग्रेन ) बकों आदि के द्वारा 


रा मिल सकती है । 

का भारत सरकार ने किसानों की इस आवश्यकता की पूर्ति की जाँच-पड़ताल के लिये ग्रामीण 
बेंड्लिंग इनक्कायरी समिति की नियुक्ति की थी जिसका कार्य सरकार को किसानों की ऋण समस्या के हल 
करने के सुझाव उपस्थित करना था। इसके अतिरिक्त गैडगिल कमीशन ने भी कृषि साख समस्याओं 
(4 27#९पप्र-"क] (7९१६ (/0७0078007 ) की स्थापना का सुझाव पेश किया था। कृषि 
सुधार समिति का इस सम्बन्ध में यह विचार है कि सहकारी समितियों तथा भूमि-बन्धक बैड्ों के द्वारा 
ही किसानों को अधिक तथा थोड़े समय के लिये ऋण देने का प्रबन्ध किया जाय | इस सुधार समिति 
का यह कहना है.कि किसानों की ऋण-सम्बन्धी समस्या के हल के लिये सहकारी समितियों का और 
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अच्छा संगठन किया जाय | पहले सहकारी साख समितियों को अधिक सफलता न मिलने का कारण 
उनका अभावपूर्ण ढीला संगठन ही था। बम्बई सरकार ने कृषि साख संगठन ( ७ जा6परीपफ््तों 
(72०॥॥ 072०778&/07 ) के लिये नानावती समिति (४७॥६०७६ (0077778(66 ) की 
नियुक्ति की थी | इस समिति ने कुछ उपायों द्वारा किसानों को कम से कम समय में आसानी से ऋण 
प्राप्त करने के सुझाव पेश किए थे | वे उपाय ये हैं :-- 

(१) प्रत्येक सदस्य तथा समिति का ऋण प्रतिवष निश्चित कर दिया जाय |. 

(२) श्रच्छी समितियों के हाथ में किसानों को आवश्यकता के समय पर शीघ्र ही ऋण देने के 
लिये, हमेशा उचित पूंजी होनी चाहिये। ह 

(३) मद्रास की रेहन बान्ड वाली प्रणाली की व्यवस्था अन्य स्थानों में भी की जाय | 

(४) व्यक्तियों के लिये चलतू साख (िप्रमण्रांतए ०९७१४) की भी पद्धति को अपनाया 
जा सकता है । 

इन सब का उद्द श्य किसान को ऋण प्राप्त करने की अधिक से अधिक सुविधाएँ देना है। 
इन सब नियमों के द्वारा साख समितियां एक बेंक की तरह सरल्लता से आवश्यकता के समय किसानों 
को ऋगण प्रदान कर सकने में समथ हो सकेंगी। 

ऋण लेने वाले पर नियंत्रण --किसान को ऋण प्राप्त करने की सुविधा के सम्बन्ध में 
हम कह जुके है। किसान को कृषि के विकास के लिये पू जी की जो आवश्यकता है, उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती | परन्तु हमें किसान की ऋण सम्बन्धी समस्या को हल करने के लिये उसके ऋण 
लेने पर भी कुछ नियंत्रण करना होगा । हम पीछे कह चुके हैं कि किसान को भूमि के मूल्य बढ़ जाने 
से ऋण के देने-लेने की काफी प्रोत्साहन मिल्रा | अतण्व किसान के ऋण के लेने पर नियंत्रण रखने के 
पूर्व हमें उसके भूमि सम्बन्धी अधिकारों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक है। यदि किसान पर ऋण 
लेने के लिये कोई नियंत्रण न रखा गया तो उसकी ऋण लेने की प्रवृत्ति में कमी नहीं आयेगी और 
वह सदैव अनुत्पादक कार्यो' के लिये ऋण लेता रहेगा । 

गत ४०-५० वर्षों तक किसान बिना किसी रुकावट के भूमि के नाम पर महाजन से ऋण लेता 
रहा जिसके परिणामस्वरूप किसान के हाथ से भूमि निकलती गई और एक भूमिहीन काश्तकार रह 
गया । किसान के इस अन्धाधुन्यी ऋण लेने पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं डाली गईं, वह मनमानी 


तौर पर ऋण लेता रहा। 
इसके बाद सरकार ने यह सोचा कि यदि किसान के भूमि-हस्तान्तरण अधिकार पर रुकावट न 


डाली गई, उसके इस अधिकार को सीमित न किया गया तो इसका परिणाम बड़ा बुरा होगा | इस 
प्रकार सरकार ने किसान के इस अधिकार को भी सीमित करने के लिये कानूनों का निर्माण किया । 
इस दिशा में सबसे पहले, १६०१ में पंजाब ने भूमि-दस्तान्तरकरण कानून पास किया | इसके अनुसार 
ऐसे वर्ग के लोगों को, जो कृषि नहीं करते थे, किसी भी किसान से न तो भूमि के खरीदने का ही 
अधिकार था और न २० वर्ष से अधिक के लिये उसको रेहन ही रख सकते थे। 

इस कानून का पंजान्न में बहुत से लोगों ने विरोध किया। इस कानून के विरोधियों का यह 
कहना था कि इससे कई बुरे परिणाम होंगे। भूमि के मूल्य में हास हो जायगा, महाजनी करना असंभव 
हो जायगा और इससे ऋण लेने वाले किसान को बड़ा कष्ट होगा । 

परन्तु इस कानून के दुष्कर परिणामों के सम्बन्ध में की गईं भविष्यवाणियाँ भूठी सिद्ध हुए । 
उसके ये सब बुरे परिणाम नहीं हुए । अन्न पंजाब में कोई भी किसान अपनी भूमि को हस्तान्तरित भहीं 
कर सकता | इस कानून द्वारा कृषक वर्ग से गैर-कृषक वग के हाथों में खेती की भूमि के जाने में रुकावट 
हो गई है। परन्तु इस कानून से कुछ अन्य दोषों का जन्म हो गया। सबसे पहले तो इस कानून के 
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कॉर्णं नगरों के शिक्षित तथा धनी वर्ग को गाँवों में खेती आदि के विकास का अवसंर जाता रहा । 
इसके पूर्व ये लोग ऋण आदि से किसानों को सहायता देकर गाँवों में खेती की व्यवस्था करते थे किंतु 
अब उनके हाथ से यह सुविधा निकल्न गई। इस सम्बन्ध में हमें यह न भूलना चाहिये कि इंगलण्ड 
आदि में खेती की उन्नति करने का बहुत कुछ श्रेय वहाँ के नगर-निवासियों को ही है जिन्होंने अपने 
साहस से, पू जी से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से वहाँ के क्पषकों की सहायता देकर कृषि का 
विकास किया । । 

इस कानून से जिस दूसरे दोष का जन्म हुआ वह यह कि इससे निर्धन कसान के 
केवल स्वामियों में परिवर्तेन के अतिस्क्ति अन्य कुछ भी बात नहीं हुईं । पहले किसान ऐसे महा- 
जन के हाथ अपनी भूमि बेचता या गिरवी रखता था जो स्वयं खेती नहीं करता था, परन्तु 
अब वह ऐसे महाजन के हाथ में अपनी भूमि या उसके अधिकार देने लगा जो स्वयं खेती करता 
है। इससे किसान की दशा ओर भी गिर गई | किसान का यह नया स्वामी उसी प्रकार शोषण 
करने लगा जैसा कि महाजन करता था | 

इस कानून के द्वारा यह तो हो गया कि किसान अपनी भूमि का हस्तान्तरित न कर सके 
पर क्या वास्तव में इससे किसान की ऋण व्यवस्था कुछ हल हुईं है या नहीं, यह कहा नहीं 
जा सकता । द 

उपरोक्त दोषों को दूर करने के लिये १६३८ में इस कानून मे दो संशोधन किये गये | 
एक के द्वारा बिनामीः लेन-देन को अवेध घोषित कर दिया गया। दूसरे संशोधन द्वारा कृषि 
करने वाले महाजन को प्रायः उसी स्थिति में करने की चेष्ठा को गई जिसमें कि पहला महाजन 
था। इससे इस महाजन के अधिकारों को और भी सीमित कर दिया। इस प्रकार उपरोक्त दोषों 
को इन संशोधनों द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया गया । यह तो हुईं पंजाब की बात | इसी प्रकार 
के कानून से उत्तर प्रदेश में ( १९०३ में ) बुन्देल खंड के किसानों की भी स्थिति को ठीक.करने का ' 
प्रयत्न किया गया था। बम्बई तथा मध्य प्रदेश में अब भी आदिम जातियों के भूमि के हस्तान्त- 
रण पर काफी नियंत्रण है | इनके अतिरिक्त कुछ और भी कानूनी रुकावर्ट हैं जिनके द्वारा कृषक 
साधारणतया अपनी भूमि का हस्तान्तरण नहीं कर सकता। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसान के भूमि सम्बन्धी अधिकारों को नियंत्रित कर उसकी 
ऋण लेने की प्रज्नत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि 
हमारा कृषक स्वयं भी अपनी स्थिति को अ्रच्छी तरह समझ करके उत्पादक कार्यों के लिये ही 
ऋण ले और जहाँ तक सम्भव हो सके वह मितव्ययता से काम ले, अपने ऋण के बोक को हल्का 
करने का प्रयत्न करे | 

ऋणदाता पर नियत्रशु- हमने ऊपर ऋणकर्ता पर सरकार द्वारा किये जाने वाले कुछ 
नियंत्रणों पर प्रकाश डज्ञा। एक प्रकार से ऋण लेने वाले पर नियंत्रण करने का तात्पर्य यह 
होता है कि उससे ऋण दाता पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। ऋण दाता जब यह जानता है कि 
उसे अपने ऋण की रकम आसानी से वापस नहों मिलेगी तो वह ऋण देने में काफी सावधान 
रहता है | परन्तु सरकार ने महाजन पर भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ नियंत्रण लगाये हैं जिनके द्वारा 
महाजन को रजिस्ट्री कराना तथा लायसेन्स प्रास करना अनिवाय कर दिया गया है | यही नहीं सूद 
की अ्रधिकतम दर, ऋण के लेखे-जोखे का उचित निरीक्षण तथा कुछअ्नन्य बातों द्वारा महाजन पर 
कुछ नियंत्रण लगाये गये हैं। हम नीचे महाजन पर लगाये गये इन्हीं प्रतिबन्धों पर विचार करेंगे । 


महाजन की रजिस्ट्री तथा लायसेन्से--महाजनी या लेन-देन का धन्धा करने से. पूर्व 
महाजन को अपनी रजिस्ट्री कराकर एक पत्र अथवा लायसेन्स लेना पड़ता है। काबून 
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मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में प्रचल्लित है। बिहार में रजिस्टरी 
कराना अनिवार्य नहीं है, यह महाजन की इच्छा पर निर्मर रहता है, परन्तु जो महाजन अपनी 
रजिस्टरी नहीं कराता वह अपने रुपये की वसूली के लिये ऋणी पर न्यायालय में दावा नहीं कर 
सकता | पंजाब में भी इसी से मिलती जुलती व्यवस्था है। बंगाल्न में कानून के अनुसार प्रत्येक महा- 
जन को रजिस्टरी कराना तथा लायसेन्स प्राप्त करना अनिवाय है। उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक महाजन 
को लायसेन्स प्राप्त करना आवश्यक है । जो महाजन बिना लायसेन्स लिये हुये लेन-देन करता है 
उस पर एक हजार रुपया तक का जुर्माना किया जा सकता है| बेंसे सब स्थानों पर रजिस्टरी तथा 
लायसेन्स की व्यवस्था करना सम्भव नहीं । इस समय कितने ही ऐसे महाजन हैं जिनके पास न तो 
लायसेन्स ही है और न जिन्होंने अपनी रजिस्टरी ही कराई है। इस ओर और अधिक ध्यान दिये 


जाने की ग्रावश्यकता है। 
हिलाब किताब पर नियंत्रण--महाजन को लायसेन्स ग्राप्त 'करने तथा रजिस्टरी कराने 


के ऋतिस्क्ति इस विषय के कारणों में महाजन के लेन-देन के हिसाब-किताब को मी अच्छी तरह रखने 
का नियंत्रण रखा गया है। इसके अनुसार प्रत्येक महाजन लेन देन का उचित हिसाब रखता है तथा 
प्रति छे मास पीछे वह अपने ऋणी को ऋण का एक व्यौरा भेजता है जिसमें ऋण का पूरा पूरा 
हिसाब लिखा रहता है। मररास और आसाम में महाजन इस प्रकार का विवरण उसी समय देता है 
जब कर्जदार इस प्रकार का विवरण माँगता है। जो कुछ ऋण कजदार महाजन को देता रहता है, 
उसकी रसीद भी दी जाती है | जो महाजन इन नियमों का उल्लंघन करता है, उसको सरकार द्वारा 
दंड की व्यवस्था निश्चित है | परन्तु महाजन अपनी चाल्लाकी से अब भी इन नियमों का उल्लंघन 
करता रहता है। किसान के अशिक्षित होने के कारण, महाजन की चाल्ाकी को नहीं समझ पाता । 

ब्याज की दर का नयंत्रण - ऋण की भ्धिकतम सूद की दर को निश्चित करने को 
ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। सुरक्षित तथा अ्ररक्षित ऋण की सूद की दर में भेद होता है| 
' बिहार तथा आसाम में चक्ृवर्ती या मिश्र ब्याज लेना अवेध घोषित कर दिया गया है। पंजाब में 
सुरक्षित ऋण पर अधिकतम साधारण ब्याज १२ ग्रतिशत तथा मिश्र ब्याज ६ प्रतिशत तथा 
अरक्षित ऋण पर साधारण ब्याज १८३ प्रतिशत तथा मिश्र ब्याज १४ प्रतिशत है। बंगाल में सूद 
की दर इससे भी हो सकती है | इसके अतिरिक्त प्रायः अन्य सभी प्रान्तों में दाम दूपर की प्रथा प्रचलित 
है, जिसके अनुसार मूलधन से ब्याज ढुगना नहीं हो सकता | 

नीचे दी हुई तालिका से भारत के विभिन्न राज्यों में कानून द्वारा जो सूद की अधिकतम दर 
निश्चित की गई थी उसका पूरा परिचय मिल जायगा। मदरास को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों में 
अरक्षित तथा सुरक्षित ऋण की अलग-अलग दर निश्चित की गई थी। अरक्षित ऋण पर सूद .की 
अधिकतम दर त्ली जा सकती है। बम्बई बिहार तथा आसाम में मिश्र ब्याज अवेध ठहरा दिया गया था। 


प्रान्त ही सुरक्षित ऋण कु अरक्षित ऋण 
साधारण ब्याज मिश्र ब्या साधारण ब्याज मिश्र ब्याज 
मद्रास ६ कक द्छ : ना 
बम्बई (बिल) ६ अवेध ... १२ अवेध 
' बंगाल १५ १० र्फप १० 
प'जाब १२ & श्द १७४ 
बिहार , ६ अवेध श्र अवैध 
उड़ीसा (बिल) ६... अवैध ,. .. ., १२ अवैध, 
मध्य <प्रदेश ... ७... ह हे (साल भर पर) १० हे पू (सातल्न भर पर) 
आसाम  ... श्रडे अवैध श्यड़े ...... .: अवेध 


ग्रामीण राजस्व तंथां कैषकों का ऋण १६६ 


ब्याज की दर निश्चित कर, यह विश्वास करना कि महाजन उसका अद्वरशः पान्नन करेंगे 
सम्भव नहों है। क्योंकि जिस समय किसी किसान को पृ जी की अत्यन्त आवश्यकता होगी, और 
महाजन उसकी गजमन्दी को समझ जायगा तो वह सूद की ऊँची से ऊँची दर तथा किसान भी 
किसी भी शर्त पर ऋण लेने को तैयार हो जायगा | अतः इस ओर किसानों को स्वयं ध्यान देने 
की आवश्यकता है, उन्हें बहुत सोच-समझ कर उचित ब्याज पर ही ऋण लेना चाहिए तथा उन्हें 

महाजन की धूत्तंता से भी सतक रहने की आवश्यकता है । 

कुंछ अन्य नियंत्रशु--महाजन के हिसाब-किताब तथा सूद आदि पर नियंत्रण रखने के 
अतिरिक्त सरकार ने किसानों को महाजन के शअत्याचारों तथा चाल्ाकियों से बचाने की कोशिश की है | 
मध्य प्रदेश का कानून इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालता है। बम्बई, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में 
भी इस प्रकार के बिल पेश किये जा चुके हैं। इनके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि यदि 
कोई भी महाजन कजंदार को शोषण करने की, उसको दुख पहुँचाने की कोई भी अ्नधिकार चेष्टा 
करेगा तो उसे उचित दण्ड मिलेगा | पंजाब, बिहार, तथा उत्तरप्रदेश में यह व्यवस्था कर दी गई 
है कि यदि कोई भी किसान किसी महाजन से ऋण लेता है और वह ऋण की उस रकम के चुकने 
में असम रहता है, महाजन जब भी अपना ऋण वसूल करने के लिए, उस पर डिग्री दाखिल करेगा, 
उस स्थिति में किसान की सारी जोत को वह अपने अधिकार में नहीं करा सकेगा, भूमि की एक जोत 
किसान के जीवन-निर्वाह के लिए, उसके हाथ में अवश्य रहेगी | सरकार ने कुछ स्थानों में किश्त 
द्वारा भी रकम चुकाने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त भूमि के बन्धक रखने की अवधि में भी 
सरकार ने नियंत्रण रखा है । इस प्रकार के प्रयत्नों से सरकार ने कृषकों की ऋण सम्बन्धी समस्या 
को सुल्लकाने की कोशिश की है । 

ग्रामीण ऋगा-कानून ( शिए'8/ 2७४० 4,0258/07 )--उपरोक्त कानूनों से 
प्रामीएं ऋण सम्बन्धी समस्या के हल करने के प्रयत्नों का परिचय मिल गया | इससे गआमीण क्षेत्रों में 
सरलता से साख या किसानों को पू जी प्राप्त होने में कुछु कठिनाई अवश्य हो «गई है। जिन ज्षेत्रों में 
इस प्रकार के कानून प्रचलित हैं, वहाँ पर महाजन ने हरेक किसान को ऋण देना बन्द कर दिया ' 
है । वह केवल उन्हीं किसानों को ऋण देता है जिनपर उसका विश्वास है, तथा जिनको कि वह 

पहले से ऋण देता चला आ रहा है | 

ऋण सम्बन्धी कानूनों के ओर अधिक स्पष्टीकरण के लिए हम पञ्ञाब के कानूनों पर एक 
विहंगम दृष्टि डालेंगे | ये कानून पहले संयुक्त पञ्ञाब में पास किए गए, थे, अब पूर्वी पञ्ञाब में ये 
ही कानून लागू हैं। 

इस दिशा में सबसे पहले १६३४ में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार महाजन 
को ऋण का अच्छा लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था की गई तथा कजंदार को ऋण सम्बन्धी छुमाही 
विवरण देने की आशा दी गई | इसी वर्ष किसानों को ऋण से * मुक्त करने से लिए भी एक कानून 
पास किया गया जिसके अनुसार किसानों का ऋण का भार हल्का करने का प्रबन्ध किया गया। 
१६३६ में कर्दारों की रक्षा का कानून पास हुआ । १६३८ में उस एक्ट में संशोधन किया गया तथा 
भूमि के हस्तान्तरण पर नियंत्रण रखते हुए. बेनामी लेनदेन को अवेध घोषित किया गया। सन्‌ १६३६ 
में उपरोक्त कानून में और संशोधन किया गया जिससे कृषक तथा गैर कृषक महाजन को एक ही 
वेधानिक स्थिति में लाने की व्यवस्था की गई । १६३८ के कानून से सभी महाजनों की रजिस्ट्री 
श्रनिवाय घोषित की गई तथा कुछ निर्धारित फीस देकर लायसेन्स प्राप्त करने का प्रबन्ध किया गया | 
इसी सन्‌ में भूमि-बन्धक सम्बन्धी स्थिति पर भी कुछ नियंत्रण रखा गया। इसी से मिलते-जुलते 
कानून अन्य ग्रदेशों में भी पास हुए. | इनका उल्लेख पिछुले पृष्ठों में किया जा चुका है| 

फा० २११ 


१७० भांरतीय अथशांख् का विवेचन 


ऋण कानूनों पर एक आलोचनात्मक दंष्टि--इन कानूनों से किसानों की ऋण 
सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हुआ | ये कानून ईश्वरीय देन के समान प्रतीत हुए, हाँ महाजनों की 
स्थिति में इससे अधिक धक्का पहुँचा | उनके लिए, ये कानून वरदान न होकर अ्रमिशाप सिद्ध हुए.। 
किसानों की मूखता के कारण ये महाजन जो ल्ञाम उठाते थे, ऋण के लेन-देन में जो धूत्तता करते 
थे, इससे इस दिशा में काफी प्रतिरोध हुआ | 

इन बिल्लों का पंजाब में काफी समन तो हुआ ही, साथ ही विरोधियों की भी संख्या कोई 
कम नहीं रही । विरोधियों का यह कहना है कि इन कानूनों से गाँव में ऋण का प्राप्त होना, पू जी की 
सुलभता को काफी धक्का लगा है। इस सम्बन्ध में हम ऊपर कुछ विचार कर चुके हैं। परन्तु गाँव में 
पूँजी की दुलभता के लिए केवल इन कानूनों को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। हमें इस 
सम्बन्ध में यह भी ध्यान रखना चाहिए. कि उस समय का देश का सारा आर्थिक ढांचा अस्त व्यस्त _ 
हो गया था, इसलिए. इस आशिक गड़बड़ी का मी प्रभाव हमारी साख-व्यवस्था पर पड़ा | 

इस सम्बन्ध में विरोधियों का दूसरा विचार यह है कि इन कानूनों से ऋण के भुगतान के 
व्यतिक्रम को भी काफी प्रोत्साहन मित्रा है। इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि युद्ध के 
पूर्व के दिनों में किसानों की आर्थिक स्थिति इतनी अ्रसन्‍्तोषजनक थी, उसके पास रुपये का इतना 
अभाव था कि वह सरकारी तथा सहकारी साख समितियों द्वारा ज्षिण हुए ऋण का भी भुगतान नहीं 
कर सका । इसलिए हमारा यह कहना कि इन कानूनों से ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम हुआ उचित 
नहीं । युद्ध के पश्चात्‌ वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाने से किसान की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी 
हुई और उसने अपना अधिकांश ऋण चुका दिया | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसान 
देने की स्थिति में हो तो उसे ऋण के भुगतान में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना चाहता । 

वास्तव में किसान को अपने कम किए हुए. ऋण को देने में जो देरदार होती है उसका 
मुख्य कारण यह है कि उसे अपने ऋण के भुगतान में अच्छी सुविधा नहीं प्रात होती । भूमि बंधक 
बैंकों की स्थापना से किसानों की इस आवश्यकता की पूर्ति सरत्तता से हो सकती है, उसे अपने ऋण 
के चुकाने में काफी सुविधा प्राप्त हो सकती है । ये बंकें कजंदार की ओर से पूरा ऋण चुका सकती हैं 
ओर इसके बदले में किसानों से किश्त के रूप में धीरे-धीरे अपनी रकम वसूल कर सकती हैं । 

कभी-कभी कजदार के साधन इतने कम होते हैं कि वह कम किया हुआ ऋण भी चुकाने 
के योग्य नहीं होता । इसके ल्लिए. एक साधारण दीवालिया कानून के पास करने की आवश्यकता हे । 
इस प्रकार के काबून कुछ प्रदेशों में पास किए जा चुके हैं। 

इस सम्बन्ध में एक और बात कही जाती है, वह यह कि जब ऋण की रकम सरकार द्वारा 
कम कर दी जाती है , तथा किश्तों की दर निश्चित कर दी जाती है तो जब तक किसान अपने इस 
पुराने ऋण को चुका नहीं देता तब तक उसे नयी रकम नहीं मित्नती | इस दिशा में ऋण समभीता 
बोर्डों' को प्रयत्न करना चाहिए । उन्हें किसानों की या यूँ कह लीजिये कि कजदारों की तात्कालिक 
आवश्यकताश्रों को पूत्ति के लिए कुछ ऋण दिलाने का प्रबन्ध कर देना चाहिए। परन्तु यह रकम 
उतनी ही होनी चाहिए जिसे किसान आसानी से चुका सके | 

इन कानूनों के बिरोध में एक और बात यह कही जाती है कि इन कानूनों ने ऋण के समभौते 
के लिए, जो रकम निर्धारित की है वह बहुत अधिक है | परल्तु यह कोई बड़ी बात नहीं है, आवश्यकता 
होने पर इस कानून में संशोधन करके भी ठीक किया जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का यह कहना है कि इन कानूनों द्वारा सहकारी समितियों को 
विशेष सुविधाएँ, प्रदान की गई है। मदरास, मध्यप्रदेश, आसाम तथा बंगाल में ऋण का कोई. भी 
समभौता तब तक मान्य नहीं होता जब तक कि पहले से उस पर सहकारी समितियों के- रजिस्टार -/की 


ग्रामीण राजस्व तथा क्षकों का ऋण १७१ 


ब्रनुमति न ले ले | मद्रास में १६३२८ का कृषि ऋण कानून सहकारी ऋण के लिए लागू नहीं होता । 
पंजाब में सहकारी ऋण का समझौता इन बोडों' द्वारा नहीं किया जा सकता । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि इन कानूनों द्वारा सहकारी समितियों को कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं। परन्तु इन 
समितियों को ये विशेष सुविधाएँ देने की बात स्पष्ट है। सहकारी समितियाँ अपना हिसाब-किताब बड़ा 
नियमित रखती हैं, वे कोई लाभ कमाने वाली ही संस्थाएँ नहीं हैं, उन पर सरकार का हमेशा नियंत्रण 
रहता है | अतएव यदि इनसमितियों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो ही गए तो कोईहजकी बात नहीं | 
इस प्रकार.हम देखते हैं कि सरकार ने इन कानूनों द्वारा ऋण-समस्या को हल करने का 
प्रयत्न किया है । परन्तु इन कानूनों से ही हम अपनी इस ग्रामीण-ऋण की समस्या को हल नहीं कर 
सकते । इससे भले ही महाजनों की चालाकी पर कुछ नियंत्रण हो जाय, सूद की अधिकतम दर 
निर्धारत कर दी जाय, पुराने या पैतृक ऋण को भले ही कम कर दिया जाय अथवा उसे बिल्कुल ही 
माफ कर दिया जाय परन्तु जब तक हम ऋण के मूल कारणों को दूर नहीं करते तब्र तक हमें इस 
दोष से छुटकारा नहीं मिल्न सकता । 
इस समस्‍या को हल करने के लिये, इस रोग से मुक्त होने के लिये, इस अमिशाप का अन्त 
करने के लिये हमें अपने गाँवों के सारे आर्थिक ढाँचे में आमूल परिवतन करना होगा । 
एक नवीन दष्टिकोश--उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि हमें अपने देश का 
आशिक नवनिर्माण करने के लिये, गाँवों का एक अच्छा आर्थिक संगठन करना होगा । 
गाँवों के उत्थान के लिये, कृषि के विकास के लिये, कृषकों की श्रार्थिक स्थिति को अच्छी 
करने के लिये, हमें किसानों के लिये समय पर पूंजी की ग्रात्ति की सुविधा की व्यवस्था करनी होगी। 
हम यह कह चुके हैं कि सहकारिता द्वारा हमें इस क्षेत्र में अच्छी सहायता मित्र सकती है। परन्तु यहाँ 
अभी सहकारिता का अधिक विकास नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण यह हे कि हमारे किसान के 
पास अर्थामाव है, उसके पास पूजी की कमी है ।-हमारी ग्रामीण जनता का अधिकांश भाग ऋण-अस्त 
है, स्वभावतः वह सहकारी साख से वंचित ही रहेगी ।-तो फिर क्या इन किसानों को पं जी की सहायत 
के लिये हमें इन्हें महाजनों के ही सहारे छोड़ देना पड़ेगा ! परन्तु महाजनों पर छोड़ने से इनकी दशा 
का सुधरना सम्भव नहीं, महाजनों के अत्याचारों की अधिकता से किसी भी समय देश में सामाजिक 
तथा आर्थिक क्रान्ति हो सकती है। 
अतः अब केवल एक ही रास्ता बचता है, एक ही उपाय है, वह यह कि राज्य इस दिशा में 
स्वयं क्रियात्पक कदम उठाकर किसानों को साख की सहायता प्रदान करे जिससे हमारे किसान कृषि 
के विकास के आवश्यक उपकरणों को क्रय कर, उत्पादन में बृद्धि कर सक। राज्य जब इस प्रकार 
की पू जी की व्यवस्था करे तो बह प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से ब्रिना किसी भेदभाव के, बिना 
उसकी साख की विभिन्नता का ध्यान रखते हुये, पू जी का प्रच॒न्ध करे । 
इस प्रकार के विनियोग को अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसको बुरा ऋण कहा जा सकता है 
किन्तु इससे हमारी आर्थिक हृढ़ता को अच्छी सहायता मिलेगी। कृषि सुधार समिति का यह सुझाव है कि 
किसानों को सब ग्रकार की साख-सहायता एक बहु-उद्द श्यवाली सहकारी समिति द्वारा मिलनी चाहिये | 
; इस प्रकार की संस्था से साख की व्यवस्था का प्रचलन उन ज्षेत्रों में और अधिक हो सकेगा, 
जहाँ कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो रहा है, या हो चुका है, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन से गाँवों 
से नगरों की ओर पृ जी का प्रवाह होगा | द क्‍ 
. गैडगिल समिति तथा कृषि सुधार समिति का यह बि-र है कि ग्रममीण राजस्व का पुनरसंगठन 
करने से पूव सत्रसे पहली आवश्यकता गाँव वाल्लों के ऋण का चुका दिया जाना है। सरकार को 
बिना किसी देरदार के, ऋण चुकाने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर देनी चाहिये, इस पह्मकार सरकार 
को एक मुश्त रकम महाजनों या देनदारों को दी जानी चाहिये | यह रकम या तो भूमि बन्धक बैल्लों या 
किसी अन्य संस्था से उधार त्ली जा सकती है, जो कजंदारों से २० बर्ष की अवधि के अन्दर में 
किश्त के रूप में सारी रकम वसूल कर लेगी । 
कक]  ऋि के ० शक. मा रे केंगे 
इसी प्रकार हम अपने करोड़ों भारतीयों के अज्न-वसत्र की समस्या हल्ञ करने में समथ हो सकेंगे | 


खाकर बधादाम्माकाऋ हुखाादकमा 


तेरहवाँ परिच्छेद 
भारत में सहकारिता आंदोलन 


परिमाषा--.. सहकारिता ( 00- गंगा ) शब्द की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने 

मित्न-मिन्न प्रकार से की है। 
रिपोर्ट जि 

सहकारिता शब्द की व्याख्या करते हुए मेकलैगन समिति ने अ्रपनी रिपोट में लिखा 
था कि एक अ्शक्त तथा अकेला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सहयोग से अपनी समस्त प्राकृतिक 
योग्यताओं का विकास करता है । विभिन्न शक्तियों के संगठन से भौतिक उन्नति सम्भव हो जाती है, 
संगठित कार्य से आत्मविश्वास की बृद्धि होती है। इन समस्त शक्तियों के सामझस्य से उत्तम व्यापार 
उत्तम कृषि एवं उत्तम जीवन की अभिवृद्धि होती है ।? 

स्ट्रिक लेए्ड के शब्दों में “व्यक्तियों का प्रत्येक समूह जो कि एक सम्मिलित प्रवतन से साव- 
जनिक हित की प्राप्ति करता है, वह समुदाय सहकारी कहलाता है तथा उसके काय की पद्धति. 

_सहकारिता कहलावी है। उदाहरणाथ किसी फ्वाल-की-दीम, अथवा _सामेदारों.ली-कोई विशेष. 
कम्पनी ।! 

सेलिगमैन ने अपनी अ्रथशाल्न के सिद्धान्त नामक पुश्तक में सहकारिता के विषय में कहा 
हे कि 'सहकारिता-का-वास्तबिक-अर्थ-उसत्ति. तथा उसके वितरण की खड्झां का परित्याय तथा सब 
प्रकार के मध्यस्थों का बहिष्कार या अलगाब है ।? 

एक अन्य विद्वान का कथन है कि सहकारिता का श्रीगणेश- सम्मिलित सहायता से तथा 
उसकी इति श्री.सावंजनिक कुशल्रठा एवं पूर्णाता से होती हे ।” 

'डेनमाक में सहकारिता” नामक पुस्तक के लेखकों ने सहकारिता शब्द की व्याख्या करते हुए 
कहा है कि यह एक विशेष प्रकार का आर्थिक संगठन है जिसमें कि लोग कुछ निश्चित व्यापारिक 
नियमों के अनुसार कुछ निश्चित व्यापारिक उद्द श्यों के लिये क़ार्य करते हैं। सहकारिता का मूल 
मन्त्र व्यापार तथा नीतिशाञ्न की घनिष्ट्ता है जो कि हमारी वर्तमान औद्योगिक पद्धति की व्याप्रसायिक 
ईमानदारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है | 

इसु/प्रकार सहकारी समिति की मुख्य विशेषताएँ तीन हैं :- क्‍ 

2! इसमें सावंजनिक आर्थिक कल्याण के लिए लोगों का सम्मिलित होना ऐच्छिक होता है | 
)/ईसमें भौतिक तथा नैतिक दोनों पर समानरूप से जोर दिया जाता है | 
है) सहकारी कार्यों के लिए शैक्षणिक प्रभावों पर विशेष जोर दिया जाता है । 


भारत में सहकारिता का -आरत में सहकारिता का विकास--भारत में सहकारिता आन्दोलन 
व्यापी सहकारी आन्दोल्नों के फत्नस्वरूप हुआ था | आज से प्रायः ४० व पद 


2* सिलचर 





का प्रारम्भ विश्व- 
परत कई सहकारिता 
का #१२०- 24 इसका श्रीगरोश पहले कुछ निर्भनों को अल्पकालीन शर्तों: के 
अनुसार ऋण देने के लिए ही हुआ था, परन्तु श्राज तो इसका सम्बन्ध उसके सदस्यों के आर्थिक 
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जीव. के समस्त अंगों से है। १६वीं शवाब्दी के अंतिम भाग में भारत को बढ़ती हुई आमीण 
ऋण की समस्या का सामना करना पड़ा | इसी समय जमनी में छोटी-छोटी-साँव-बेंकों की. सफलता 
से इस समस्या के हल करने वालों को काफी प्रोत्साहन मिल्ला | इस प्रणाल्ञी का अध्ययन करने के 
लिए मद्रास सरकार ने फ्र डरिक निकोल्सन को नियुक्त किया, १८६५-६७ में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई । इसी सूमय संयुक्त प्रान्त में श्री ड्यू परनेक्स तथा पंजाब में एडवड' मैकलेन व कैप्टेन क्रास्थवेट 
कारी सॉग्व समितियों का संगठन कर रहे थे | १६०१ के दुभिक्न कमीशन ने सहकारी. समितियों 
की स्थापना पर बड़ा जोर दिया। ।इस प्रकार १६०४ में सहकारी साख समितियों सम्बन्धी कानून 
पास हुआ । 
इस कानून का उद्द श्य आम-निवासियों में, किसानों में, कारीगरों में तथा अन्य ब्ोगों 
मितव्ययिता, स्वावलम्बन और सहकारिता की भावना को प्रोत्साहन देना था। ये समितियाँ आमीण 
आया नागरिक क्षेत्रों में हो सकती थीं। साधारणतया ग्रामीण समितियों के संगठन में जर्मनी के प्रसिद्ध 
सहकारी आन्दोलन देफसिन का तथा नगर समितियों के संगठन में शुल्जु डेलित्थ के सिद्धान्तों का 
अनुकरण किया गया। 
टेफसिन पद्धति के मुख्य सिद्धान्त ये थे :-- 
(१) दस या दस से अधिक व्यक्ति मिलकर एक समिति बना सकते हैं। 
५६९) इसका संगठन संयुक्त उत्तरदायित्व वाले सदस्यों से उधार त्ली हुईं पूंजी से होगा, इसमें 
किसी को हिस्से इत्यादि नहीं दिये जाते | 

€६) इसके सदस्यों का दायित्व अ्पसिमित होता है । 

(४) प्रत्येक समिति का क्षेत्र गाँव तक ही सीमित होता है, इस प्रकार सदस्यगण एक दूसरे 
की आर्थिक स्थिति से मत्नी भाँति परिचित होते हैं और कोई भी व्यक्ति [एक से अधिक समिति का 
सदस्य नहीं हो सकता 

(4) इसका कोई प्रवेश-शुल्क नहीं होता 

(६) इसका वेतन मोगी सदस्य केवल मन्त्री-कोषाच्यज्ञ ( 8807687ए (7७ब७प727 ) 
होता है | द 

१/(७) इसके द्वारा केवल उत्पादक कार्यो' के लिए वेयक्तिक जमानत पर ही ऋण दियां जा 
सकता है| 

(८ ) इसका डिबीडेन्ड या लाभांश वितरित नहीं किया जा सकता, किसी भी समिति के 
भंग होने पर उसका सुरक्षित कोप जनहितकारी कार्यों के लिए दे दिया जाता है | 

शुल्ज़ डेलित्य की पद्धति के ये सिद्धान्त हैं :-- 

(६ ) इसका कायत्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। 

(४ ) शयर पूँ जी या हिस्सा पू जी पर अधिक जोर दिया जाता है | 

(४६) सदस्यों का दायित्व परिमित रहता है | 

(४ ) अल्पकालिक साख की व्यवस्था रहती है । 

( रू) इसके पदाधिकारियों के उचित वेतन की व्यवस्था होती है । 

(६ ) ल्ामांश या डिवीडेन्ड का उचित वितरण रहता है । 

(€ ) इसका प्रवेश शुल्क लिया जाता है तथा जिन लोगों की अन्य कोई आय का साधन 


नहीं है, कह ससे दूर रखा जाता है । 
) इसका उद्द श्य नैतिक की अ्रपेक्षा भौतिक अ्रधिक है । 
... इस प्रकार सहकारिता की उपरोक्त दोनों प्रणात्षियाँ समाज के दो विभिन्न वर्गों की अल्गं- 


१७४ भारतीय अ्थशाख्र का विवेचन 


अलग आ्रवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए, उपयुक्त हैं। इस सम्बन्ध में हम आगे जब भारतीय सहकारी 
साख समितियों पर प्रकाश डालेंगे तो विस्तारपूवक विचार करेंगे | 

हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत में सहकारिता के संगठन के लिए तत्सम्बन्धी एक कानून 
१६०४ में पास हुआ परन्तु थोड़े ही दिनों बाद उसके कुछ दोष इृश्गोचर होने ल्गे। इसका सबसे 
बड़ा दोष तो यह था कि इसके अनुसार ग्रामीण तथा नगर समितियों का जो वर्गीकरण किया गया _ 
_वह अ्रवैज्ञानिक तथा असुविधाजनक था, इस कानून के द्वारा केवल्न साख समितियों की स्थापना की _ 


निम्न ७७ 


ही अनुमति दी गई । इसके अतिरिक्त पूं जी की-सहायता-के लिए. तथा उसके निरीक्षण के लिये । 
अतः इन दोषों को दूर करने के लिए १६१२ में एक दूसरा कानून पास हुआ जिसके अनुसार, 
गैर साखवाली सहकारी समितियाँ जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, बीमा के संगठन की झनुमति दी गईं.॥ 
दूसरे इनको पू जी की सहायता द्वेनें के लिए, इनके निरीक्षण आदि के लिए नवीन संघों 
की व्यवस्था की गईं | जिसके द्वारा (अर) समितियों के हिसाब-किताबु की जाँच के त्रिए तथा. उत्त पर 
नियंत्रण आदि रखने के लिए कुछ संत्रों की व्यवस्था और (ब ) केन्द्रीय बेंकों तथा (सा प्रान्तीय 
बैंकों को इस काय के लिए अनुमति दी गई | 

अभी तक जो वर्गीकरण था जिसके अनुसार आम तथा नगर सहकारी समितियाँ थीं, अन्र 
वह वर्गीकरण समाप्त हो गया और एक अच्छा वेज्ञानिक वर्गीकरण किया गया जिसके अनुसार 
समितियों का विभाजन दो वर्गों में था एक परिमित दायित्व वाली (8026॥68 ०॥ उैजाजा6१ 
]/00॥]9) वथा अपरिमित दायिल वाली (806७6॥68 ०7 ऐए709॥०० 7 /80॥00) 
समितियाँ । जिन समितियों के सदस्य रजिस्टड थे, उनका दायित्व परिमित था। जो समितियाँ िख 
की व्यवस्था करने वाली थीं ओर जिनके अ्रधिकांश सदस्य कष्क थे, उनका दायित्व_अपरिमित था । 
इनके अतिरिक्त अन्य समितियों के दायित्व का परिमित अथवा अपरिमित होना उनके सदस्यों की 
इच्छा पर निरमर था। 

१६१२ के इस कानून से सहकारिता आन्दोलन की बृद्धि को काफी प्रोत्साहन मिला, और 
इस दिशा में जो विकास हुआ था उसको जाँच के लिए. मैंकलेगन समिति नियुक्त की गई । इस 
समिति ने भविष्य में सहकारिता के विकास के लिए कई सुझाव उपस्थित किए। प्रथम पर्द्वह वर्षों! 
में विकास की गति मन्द रही, देश भर में इस समय में केवल २८,५०० समितियों की ही रजिस्ट्री 
हुई । 


इसके पश्चात्‌ १६१६ के सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रान्तीय विषय हो गया और ग्रान्तीय 


मंत्रियों के नेतृत्व में प्रान्तों में इस आन्दोलन ने खूब जार पकड़ा । प्रान्तों ने अपने-अपने अलग सहकारी 


उन (00श था प्यटिक कप (0०-000/8॥07०३./ 0(52पास किए. जिसके परिणामस्वरूप पाँच वर्षों के अन्दर ही समितियों 
की संख्या पहले से दुगनी हो गई । परन्तु थोड़े समय बाद इन समितियों की स्थिति में कुछ दीलापन 


अलाककी। 


आओ गया, इसका मुख्य कारण इन समितियों के प्रबन्धकों की अयोग्यता थी, निकोल्सन जिसने कि 
जर्मनी की सहकारिता पद्धति का अच्छी तरह अध्ययन किया था तथा भारत में रेफीसन की_पद्धति 
नी समितियों की स्थायना पर जोर दिया.आ, उसका अनुकरण आँख मूद कर करने लगे, /गाँव में 
रेफीसन की सहकारी पद्धति के प्रचार पर बुरी तरह जुट पड़े किन्तु ऐसा करते समय उन्होंने इस बात 
का किंचितमात्र भी ध्यान नहीं दिया कि किसी भी संगठन की प्रगति, उसका बिकास उसके प्रत्नन्धकों 
की योग्यता के श्रनुपात से ही होना चाहिए, इस नियम को वे भूल ही गए. साथ ही निकोल्सन का 
यह सुक्लाब्र कि गाँव में इस प्रकार का सुधार करने के पूर्व रेफीसन की सहकारी पद्धति का प्रचार करने 


पर ६ ॥ ह 
भारत में सहकारिता आन्दोलन श्ह्पू 


के पूव पहले वहाँ रेफीसनों को ढूँढ़ बिकालो बिल्कुल भूल गया, इसकी उन्होंने बिल्कुल्न ही उपेत्ञा की 
अतः इसके परिणामस्वरूप सहकारिता की सफलता १२ मी बढ़ा आघात पहुँचा । 

प्राप्त उप ६२६-३४ के समय में जब कि भारत की आथिक स्थिति बड़ी डांवाडोल थी, वस्तुओं के 
मूल्य में गा हमारे सहकारिता आन्दोलन को और भी ठेस पहुँची। परंतु 

सन्‌ १६३८-३६ तथा १६४४-४६ म॑ इन समितियों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या तथा 
उसमें लगी हुईं क्रायशील पू जी में क्रशः ४१५८, ७०% तथा ५४% की वृद्धि हुईं । १६३८-३६ 
के समय में इस आन्दोलन ने केवल ६%८ जनता को ही प्रमावित किया, १६४७-४८ में इससे १७ 
प्रतिशत जनता प्रभावित हुई | युद्ध से उपभोक्ता मंडारों तथा क्रय-विक्रय समितियों की- स्थापना, में 
काफी प्रोत्साहन मिला । कई प्रकार की नई सहकारी समितियों का संगठन हुआ । साख-समितियों के 
भी कायं-न्षेत्र म॑ं विस्तार हुआ | इस प्रकार युद्ध के समय में समितियों की शक्ति में काफी वृद्धि हुई | 
१६४७-४८ में भारतीय संघ मं १४४,४०० समितियाँ थीं, जिनमें लगभग १०६ लाख सदस्य थे तथा 
जिसमें लगभग _१६७ करोड़ कायशील पूजी लगी हुईं थी। सन्‌ १६४६ में सहकारी प्लानिज्ञ कमेटी ने 
कुछ सुझाव पेश किए जिसके अनुसार प्रतिव्ध लगभग २१,६००० सहकारी समितियों तथा लगभग 
एक लाख नए सदस्यों की वृद्धि होगी | बम्बई, मदरास, पंजाब तथा अजमेर के कुल कुठ्म्बों की एक 
चोथाई संख्या सहकारी समितियों की सदरय है | कुग में समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या का 
प्रतिशत सबसे अधिक है | वहाँ प्रत्येक ग्राम में एक सहकारी समिति है । 


१६४८-४६ के समय में सहकारी आन्दोलन की गति और मी तीव्र हुई । तेरह अप्रल्ल १६४६ 
तथा १८ अगस्त १६४६ के बीच में मेसूर में १,७१० नई समितियों की रजिस्ट्री हुई । मैसूर में केन्द्रीय 
भूमि बन्धक बकों की मी स्थापना हुई जिससे अन्य ८३ प्रारम्मिक भूमि बन्धक बेक् भी सम्बन्धित थे | 
मदरास में १८,००० आमीण साख समितियों की रजिस्ट्री हुईं । उत्तर प्रदेश में बहु उद्द श्यवाल्ली सह 
कारी समितियों की भी संख्या में काफी बृद्धि हुईं। उत्तर प्रदेश के छै जिलों में २५० चकबन्दी 
समितियों ((0४50098/00 800७68) ने १२ लाख एकड़ भूमि की चकबन्दी की है | यहाँ 
के राशन वाले नगरों की कै से भी अधिक जनसंख्या को सहकारी उपभोक्ता मंडारों से ही राशन 
प्रात होता है । कपड़े के आयात के लिये भी एक प्रान्तीय क्रय-विक्रय संघ ( [27097729]! ७६॥- 
[९४78 6१७7७४07 ) की स्थापनह हुईं हे | बम्बई राज्य ने इस आन्दोलन के सुसंगठन के 
लिये एक प्रान्तीय सहकारी परिषद की स्थापना की है । सहकारी साख समितियों को बहु उद्द श्य वात्वी 
समितियों म॑ परिवर्तित करने की ओर भी लोगों का काफी ध्यान श्राकषित हुआ था । 


सहकारी पद्धति की रूप रेखा---निम्नांकित रेखाचित्र से भारत की सहकारिता प्रणाली 
की रूपरेखा का कुछु परिचय मिल्ल जायगा :०८ 
सहकारी पकने | 





। ्ओ 
प्रारस्मिक-सहकारी समिति माध्यमिक रा समिति 





[2 द | ४ कक । बडे बे हि 
साख वाली, त्रिना साख वाली संध केन्द्रीय बंक प्रान्तीय बैंड: 


राई |. 
कृषिवाली या बिना कृषिबाली कृषिवाल्ली या बिना कृषिवाली 


१७६ भारतीय अथशाख्र का विबेचेन 
(0 भक सहकारी समितियों का निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है :- 
है ) कृषि सहकारी साख समितियाँ । 
) कृषि सहकारी गेर साख समितियाँ । 
 -(३) बिना कृषि वाली सहकारी साख समितियाँ | 
(2 बिना कृषि वाली सहकारी गेर साख समितियाँ | 
कृषि सहकारी साख समितियां--..(७ ५००पाईप्रा् (70-0907क7ए8 (#७ता 
800८7९(७४) कृषि सहकारी साख समिति दस या दस से अधिक ( किन्तु १०० -से अधिक न हों ) 
सदस्यों द्वारा संगठित की जा सकती है| सदस्यों की रजिस्ट्री के लिये सहकारी समितियों के रजिस्टार के 
पास आवेदन पत्र भेज कर रजिस्ट्री करा ली जाती है। वास्तव में सहकारिता ऑन्दोलन का सर्वेर्वा 
रजिस्टर ही होता है। वह सहकारी समितियों का जन्म देने वाला, उनका पालन-पोषण करने वाला 
तथा उनका अन्त करने वाला है । वह सहकारिता आन्दोलन का मित्र, पथ प्रदशक तथा उपदेशक 
है। रजिस्टार की आधीनता में डिप्टी रजिस्टार, आडीटर आदि बहुत से कमचारी होते हैं | 
कृषि सहकारी साख समितियों का कार्यक्षेत्र प्रायः एक गाँव ही होता है। इसके सदस्यों का 
दायित्व अपरिमित होता है। अपरिमित दायित्व के होने से इसके सदस्यों में आपस में नियंत्रण तथा 
निरीक्षण की भावना का उदय होता है। इस समिति की कायशील पूजी, प्रवेश-शुल्क हिस्सा पूँ जी 
: या शेयर कैपिटल, तथा निन्ञेप ( डिपोज़िट ) से प्राप्त होती है ) शेयर कैपिय्ल अथवा हिस्सा पँजी 
उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मद्रास राज्यों में ही निका्ली जाती है। सरकार से ऋण, 'अमानत', 
अन्य समितियों तथा केन्द्रीय व प्रान्तीय बकों आदि अन्य खोतों से भी पूँजी प्राप्त की जा सकती है । 
सदस्यों को ऋण उसी दशा में दिया जाता है जब कि वे उत्पादक कार्यों जैसे भूमि के 
विकास, ऋषि की उन्नति के लिए उसे लगाते हैं | इसके अतिरिक्त कुछ अनुत्पादक कार्यो जैसे शादी- 
विवाहोत्सव आदि के लिए. तथा पैतृक ऋण आदि के परिशोश्र के लिए भी ऋण दिया जा सकताहै.। 
रण साधारणतया वेयक्तिक जमानत तथा कमी कभी साम्पत्तिक जमानत पर ही प्रद्त किया जाता है । 
अण का भुगतान साधास्ण किश्तों द्वारा होता है। यदि आपस म॑ कुछ झगड़ा इत्यादि होता है तो 
मुकदमेबाजी को रोकने के लिए, मध्यस्थों द्वारा ही मामले को तय करा दिया जाता है । 
प्रत्येक समिति को एक सुरक्षिताकोष का स्थापना करना आवश्यक रहता है। यदि समिति में शेयर 
कैपिटल या हिस्सा पजी नहीं है तो उसका सारा ल्लाम समिति कोष में ही चला जाता है । अन्य प्रकार 
_ की समितियों में २५ प्रतिशत ल्लाभांश इस कोष में जाता है तथा यदि रजिस्ट्रार आज्ञा दे देता है तो 
१० प्रतिशत ल्ामांश दातव्य कार्यों के लिए. दे दिया जाता है। रजिस्ट्री द्वारा नियुक्त किए गए अधि 
कार्रियों द्वारा समिति के हिसाब-किताब का निरीक्षण होता है । इन समितियों को कुछ विशेष सुबि- 
धाएँ जैसे स्टाम्प शुल्क, राजिस्ट्रेशन शुल्क तथा आय कर से मुक्ति आदि प्रात होती है । 
समिति का प्रबन्ध दो सभात्रों--साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी सभा - के ही हाथों में 
रहता है। साधारण समा, का कार्य प्रायः नीति निर्धारित करना रहता है। वास्तविक प्रबन्ध तो प्रबंध- 
 कारिणी सभा के ही हाथ में रहता है। प्रशन्धकारिणी समिति सदस्यों के हिस्से देती तथा उनको 
समिति का सदस्य बनाती है, आवश्कता पड़ने पर वह साधारण सभा का आयोजन करती, आय- 
व्यय का हिसाब रखती, समिति सम्बन्धी कार्यों में रजिस्ट्रार से ल्लिखा-पढ़ी करती है। सदस्यों को 
कितने समय के लिए ऋण उधार दिया जाय, यह तथ करना भी उसी के हाथ में रहता है, निश्चित 
: अवधि के अन्त में ऋण वसूल करने की भी व्यवस्था वही करती है। इसके अतिरिक्त वह सदस्यों तथा 
अन्य ग्राम वासियों को समिति में रुपया जमा करने के लिये उत्साहित करत ह | 


कै 
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ै,आक | 


साधारण समा, प्रबन्धकारिणी सभा के सदस्यों का निर्वाचन करती, बैतनिक मंत्री की नियुक्ति 
करती तथा समिति के कुछ नियमों में संशोधन करती है ॥ 

यदि हम १६३८-३६ के मध्य के सहकारिता आन्दोलन पर एक दृष्टि डालते हैं तो इमारी इन 
साख समितियों ने आथिक संकट के उस भीषण थुग में भी बड़ी सफलता से कार्य, किया । इसके 
पश्चात्‌ युद्ध के बाद के दिनों में भी उसकी प्रगति में कोई विशेष कमी नहीं हुईं। इधर इन समि- 
तियों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या आदि में बड़ी महत्वपर्ण वृद्धि हुई | हाँ कुछ कारणों से 
कार्यशील पे जी की दृद्धि में अवश्य रुकावट हुई द 

सहकारिता आन्दल्लन का विकास सभी प्रान्तों में एक सा नहीं रहा है। वैसे तो बंगाल में 
सबसे अधिक सहकारी समितियाँ हैं परन्तु काय को दृष्टि से उनकी स्थिति बड़ी असन्तोषजनक है। 
पूर्वी पंजाब की भी स्थिति अच्छी नहीं रही। बम्बई तथा मदरास ने गैर साख समितियों की दिशा में 


बड़ी प्रगति की है । 
प्रारम्म से ही यहाँ पर सहकारी आानरोल्ञन मुख्य रूप से साख आन्दोलन रहा है, परम्तु गत 


दस वर्षों में सहकारी साख समितियों के कार्यों की दिशा में कुछ परिवत्तन हुआ है । १६४७-४८ 
में सहकारी समितियों में से साख समितियाँ ७४ प्रतिशत थीं तथा उसके सदस्य ४० प्रतिशेत ये । 
कायशील पजी की ५० प्रतिशत उधार ली हुई पृ ५ ९2८ तेशत उ ड् र्ज़ | ता 
यु की ५० प्रतिशत उधार ली हुई पूजी है:-। इससे यह पता चल्नता है कि 
आन्दोलन में मितव्ययिता का बड़ा अ्रभाव रहा है, लोग वाह्य सहायता पर अधिक निर्भर रहे हैं। 
वास्तव में देश में सहकारी साख समितियों के अथ वितरण सम्बन्धी प्रणाली एक प्रकार से नगरों में 


0 (का पापा आय“ बाबर जा ऋिइनलतक थक 


स्यों में एक श खल्ा का काय करती है जिसके द्वारा क्रमानुसार एक के बाद दूसरे पर पूजी का 


प्रवाह होता है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि सहकारी समितियों ने सब स्थानों में अपना काय क्षेत्र सास्ि 


तक ही नहीं सीमित रखा । केवल्ल मदरास में ६४० ग्राम संभितियों ने १६४७-४८ में लगभग ६१ 


लाख का क्रय तथा १०३ लाख का वक्रय किया था। 


कृषि गेर सरकारी साख समितियाँ--जिस प्रकार भारत में सहकारी साख समितियों 
की वृद्धि हुई है उस प्रकार गैर सहकारी साख समितियों की नहीं। १६४५-४६ में केवल वे ८ भाग 


ही थीं। इन समितियों की इद्धि न होने के कई कारण रहे हैं :-- 


परत) न 4५ 2 १५, 92 अमर भा... रन जा. 
फकज०००+ अअम> मरा तर 


ध्यान नहीं दिया गया | जबसे १६१२ का कानून बना तब से इस प्रकार की समितियों का संगठन 


होना प्रारम्भ हो गया । 
अन्य देशों जैसे यूरोप और अमरीका आदि में भी गैर साख सहकारी आन्दोलन का बाद 


में विकास हुआ | इस आन्दोलन का प्रारम्भ देर में होने का मुख्य कारण यह है कि इनके संचा- 


लन. के लिये अ्रधिक शिक्षा तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। 
भारत में इस प्रकार की समितियों का संगठन देर से होने का एक कारण यहाँ की अधिकांश 


जनता की निरक्षरता तथा औद्योगिक अवनति भी है । 
* .. इसके अतिरिक्त यहाँ की कृषि साख समितियों ने भी गैर साख समितियों के काय जैसे औजारों _ 


साफ हु 7 तथा खाद आंदि का क्रय करना शुरू कर दिया, इससे भी इन समितियों के विकास में कुछ 
रुकावट हुईं | क्‍ 
: ' इन वर्षों में गैरं साख सहकारी समितियों के विकास में आशातीत वृद्धि हुईं हे। इस 
बुद्धि के लिये मुख्य रूप से दो बात उत्तरदायी हैं। सब प्रथम तो इन दिलों कृषि-उत्पादन की 


फा# शेड 





श्ड्ष् भारतीय अथशाखछ का विवेचन 


वस्तश्रों के मूल्य में भारी चढ़ाव हुआ, इससे कृषकों की आय में काफी वृद्धि हुई, किसानों ने 
अपने ऋण का भी काफी भुगतान कर दिया, समितियों के पास ऋण की रकम के आ जाने से. अब 
उन्हें अन्य कार्यी में धन खच करने का अवसर मित्न गया। 


|॥ कक कट न्‍न्‍टनकमरफनआक 


आ] 


इस प्रकार उपरोक्त दो कारणों से गेंर साख सहकारी समितियों के विकास में अच्छी 
सहायता मित्नी | 

गेर साख सहकारी आन्दोलन का ज्षेत्र काफी विशाल है। ये समितियाँ मुख्य रूप से निम्न- 
लिखित कार्यों से सम्बन्धित हो सकती हैं :-- 

क्रय तथा विक्रय से, 
उत्पत्ति तथा विक्रय से, 

(३ उत्पादन से, 

(<-2 समाज सेवा सम्बन्धी कार्यों से । 

( ४.2 शह-निर्माण आदि तथा 

(६) बीमा से । 

- मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सहकारी विक्रय समितियों ने खूब उन्नति की 
है । सहकारी क्रय-विक्रय समितियों के विकास का मुख्य कारण महाजनों, व्यापारियों, आ्राढ़तियों तथा 
दल्लालों आदि को बेईमानी ही थी। इन लोगों की व्यापारिक नीति से इस आन्दोलन को खूब बल 
मिला । १६ ३८-३६ से १६४७-४८ में बम्बई में इन समितियों की संख्या ६४ से २२९७४, मदरास में 
१३८ से १६२, उत्तर प्रदेश में १,०६४ से २७०५४ हो गई। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में गन्ना 
विकास तथा विक्रय समितियों ने अच्छी प्रगति की है | बम्बई की कपास विक्रय समितियाँ भी काफी 


सफल हुई हैं। 
अभी हाल॒के अधिक अन्न उपजाओ! आन्दोलन से, उत्पादन समितियों को काफी बल्ल 
मिल्ला । इन समितियों के कार्यों के कार्यों के श्रन्तगंत, भूमि का उपादेयकरण, खेतों की चकबन्द का उपादेयकरण, खेतों की चकबन्दी, सिंचाई 
को व्यवस्था, फसलों को रक्षा आदि बाते आती हैं| परन्तु इन समितियों ने सब प्रान्तों में समान 
गति से प्रगति नहीं की है । इन समितियों ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, बम्बई तथा मदरास में फसलों की 
रक्षा आदि करने का अच्छा कारये किया है | 
सहकारी आन्दोलन ने गआामों के पुनर्निर्माण में मी अच्छा कार्य किया है । १६४५-४६ में उत्तर 
प्रदेश में लगभग ४००० आराम सुधार समितियाँ थीं । इन समितियों ने शादी घिवाह आदि में होने 
वाले अपव्यय को बन्द करने, कुएँ खोदने, कृषि की अच्छी पद्धति अपनाने आदि का खूब प्रचार 
किया है | इन समितियों ने दातव्य औषधालयों तथा प्रौढ़-शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है, : 
घरेलू उद्योग धन्धों के भी महत्व पर खूब जोर दिया है, गाँव वालों के आपसी भंगड़ों को भी तय 
की -# बहु-उद्द श्य सहकारी समितियाँ--आजकल्ल सहकारी ज्षेत्रों में यह विवाद उठ खड़ा 
'हुआ है किक्या: किसानों को अत्येक समस्या के हल के लिये अल्लग-अलग समितियाँ हों या केवल 
एक ही समिति हो जो किसानों की सभी समस्याओं--साख, क्रय-विक्रय, ओजारों अरदि--से सम्बन्ध 
रखे । अमी:तक मुंख्य रूप से .एक॑ ही उईसाली उमिषियाँ ही है श्य॒वा ति |. जो कि किसानों की केवल 
एक समस्या; चाहे वह साख,हो या ; बस्तुओं की बिक्री, आदि का हल किया है, यथपि कुछ साख 
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समितियों ने बीज, ओजारों आदि के सम्बन्ध में काय अवश्य किया है. परन्तु अब प्रश्न यह है कि 
क्या बहु उद्द श्य समिति को ही झादश समिति बनाया जाय ! 

भी हात्र में कुछ दिनों पूष तक डेनमाक की भाँति प्रत्येक काझ के लिये अ्ल्नग-अलग 
समिति पर ही जोर दिया जाता रहा, परन्तु इन दिनों उसके विरोध में मुख्य रूप से दो बात 
कही जाती रही हैं एक तो यह कि यहाँ पर गाँवों में प्रत्येक काय के लिये अलग-अलग समितियों 
के संचालन के लिये योग्य आदमियों का मिल्नना सम्भव नहीं होगा, दूसरे हमारा कृषक अल्ृग- 
अलग स्थानों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये अभ्यस्त नहीं है, वह साहूकार के यहाँ जाता 


है, और वहीं पर उसे अपनी शआ्रावश्यकता की सभी वस्त॒एँ जैसे साख “या पूंजी, बीज आदि मिल 
जाती हैं. उसे क्रय-विक्रय की भी अच्छी सुविधा मिल जाती है, अतः विभिन्न वस्तुश्रों के लिये 
किसान की विभिन्न आवश्यकताञ्नों की पूर्ति के लिये, अलग-गलग समितियों का खोल्नना उसके 
लिये सुविधाजनक नहीं होगा | क्‍ 

वतमान समय के कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में बहु-उद्व श्यवाल्ली समितियों की 
स्थापना ही हितकर होगी। यद्यपि भारत में सहकारिता आन्दोलन का श्रीगणेश कई आवश्यक कारणों 
को लेकर हुआ था, पहले यहाँ छोटी-छोटी साधारण साख समितियों की स्थापना की गई थी, परन्तु 
ल्ञोगों का यह विचार है कि इन समितियों से जिन बातों की आशा की गई थी, वह पूरी न हुईं । अतः 
अब वह समय आ गया है कि इन समितियों के काय-क्षेत्र को बढ़ाया जाय, दूसरे शब्दों में ग्राम 
समिति को आमीणों की समी आवश्यकताश्रों की पूर्ति की व्यवस्था करना चाहिये | रिजव बैंक आफ 
इंडिया के कृषि साख विभाग ने भी इसी बात पर जोर दिया है। रिजव बेंक ने अपने एक बुलेटिन में 
यह लिखा था कि प्रारम्मिक साख समिति, जो कि समस्त सहकारिता आन्दोलन की घुरी है, उसका 
पुननिर्माण बहुत ही दृढ़ आधारों पर होना चाहिए, जिससे ग्र।मीणों के सर्वा गीण जीवन की आवश्यक- 
ताएँ उसके द्वार पूरी की जा सके | अम्बई में इस प्रकार की समितियाँ संगठित की गई हैं, इनका 
दायित्व परिमित है। इन समितियों का कार्य-क्षेत्र अपने केन्द्र से पाँच मील चारों तरफ तक ही सीमित 
है। उत्तर प्रदेश ने मी परिमित दायित्व के आधार पर बहु उद्द श्यवाली सहकारी समितियों के निर्माण 
की ओर क्रियात्मक कदम उठाया है। ये समितियाँ यहाँ ग्राम-बेकों के चाम-से प्रचल्ित हैं। गत दस 
वर्षों में ईयर यान वी दया या सी मय प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, तथा बरार आदि प्रान्तों ने गी समितियों में खूब 
वृद्धि की है। १६४७-४८ मे उत्तर प्रदेश में ऐसी समितियाँ १८,००० बम्बई में ६६५, मध्यप्रदेश 
में १७२, बद़ाल में १,१६२ तथा बिहार में ८५३ थीं। द 

बहु-उद्द श्य समितियों से कई लाभ हैं। सबसे पहले तो इससे साख पर और नियंत्रण हो 
सकेगा, इसके बेतनिक कमंचारियों द्वारा इनका प्रबन्ध और भी अच्छा हो सकेगा, मुनुष्य तथा साधन 
रनों की बचत होगी, केवल बहु उद् श्यवाल्ी सहकारी समितियाँ ही गाँवों से महाजन का प्रभुत्व कमों 
करने में सफल हो सकेंगी। किसान-सदस्यों की आध्िक स्थिति सुधारने के ल्लिए, उनकी पैदावार को 
बेचने के लिए, उनके लिए, बढ़िया बीज की व्यवस्था करने के लिए, तथा किसानों की आवश्यकता 
को अन्य वस्तुओं को उचित मूल्य पर देने के लिए, भूमि की चकबन्दी कर कृषि का विकास करने के 
लिए, बेकारी के समय में किसानों को कुछु सहायक धंधों के द्वारा उनकी आय बढ़ाने के लिए, तथा 
उनके अन्दर से सामाजिक बुराइयों को दूर कर गाँवों का पुननिर्माण . करने में हमें इस प्रकार की 
समितियों से जो सहाग्रता प्राप्त हो सकती है, वह अन्य किसी प्रकार से नहीं । 

इन समितयों से उफ्रोक्त ल्ञामों के साथ ही साथ कई हानियाँ भी हैं, जिनके कारण कुछ लोगों 
ने इनका विरोध किया है, परत इन विरोधों के होते हुए. भी, हमारी बहु उद्देश्य सहकारी समितियों 
ने काफी उन्नति की है | 









शक भारतीय अ्रथशार्र का विवेचन 


“गैर ऊापष सहकारिता ()९०४- 4 ४४४ ८ाप्राषद्चा (/0-0]7८४४४०४ )--गैर कृषि 
सहकारिता के भी दो अ्रंग हैं--एक साखवाली तथा एक बिना साखवाली | 
साख समितियाँ--ये साख समितियाँ साधारणतया नगर क्षेत्रों में पाई जाती. हैं, तथा ये 
थुल्जे-डेलित्श के सिद्धान्तों के आधार पर संगठित हैं। 
ये समितियाँ विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की हैं। अम्बई तथा मदरास में पीपुल्स बैड? के. 
नाम से ये समितियाँ मध्यम बगं के लोगों को लाभ पहुँचा रही है। बम्बई, मद्रास तथा पंजाब में 
'मितव्ययिता तथा जीवन-बीमा कम्पनियाँ हैं। बम्बई, बज्ञाल तथा मदरास में बड़ी-बड़ी व्यावसायिक 
फर्मो' तथा सरकारी कमचारियों की समितियाँ हैं। इन समितियों का मुख्य कार्य सदस्यों में मितव्ययिता 
का प्रसार करना है, कभी-कभी ये अपने सदस्यों को ऋण भी देती हैं। बम्बई में जूते बनाने वालों 
तथा बढ़ई आदि कारीगरों की भी समितियां हैं। कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों में मित- 
व्ययिता का विकास करने के लिये, साख की सहायता देने के लिए तथा उनका सामाजिक तथा शैक्षणिक 
विकास करने के लिए भी कुछ समितियाँ हैं। _१६४५-४६ में बम्बई में इस प्रकार की १५६ समितियाँ .. 
थीं। सहकारी प्लानिज्न कमेटी ने सभी औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रकार की समितियों के संगठन की 
सिफारिश की है। पददलित जातियों के सामाजिक स्तर तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के 
लिए. भी कुछ समितियाँ बनीं किन्तु अर्थाभाव के कारण ये समितियाँ अधिक सफलता नहीं प्राप्त. कर 
सकी । | 
द १६४५-४६ में गैर कृषि साख समितियों की संख्या ७,४४४ थी, जिनमें से नगरः-बैड़ों की 
संख्या काफी अधिक थी | ये साधारणतया व्यापारिक बैल्लों के सभी काय करती हैं। बम्बई तथा मद्रास 
में जहाँ के प्रायः प्रत्येक नगर में इस प्रकार की सर्मे्ियाँ हैं, » इस दिशा में अच्छी उन्नति की है | 
लोगों के अन्दर एक गलत धारणा फेली हुई है कि कृषि, सहकारी साखः आन्दोलन अधिक 
महत्वपूर्ण है, परन्तु कायशील पूजी तथा कुल बिक्री आदि की दृष्टि से गैर कृषि साख आन्दोलन ने 
काफी प्रगति की है । कृषि सहकारी समितियों के विपरीत इनकी आर्थिक स्थिति कहीं अच्छी है । इनके 
सदस्यों के शिक्षित होने तथा साधनों के सम्पन्न होने के कारण, इन समितियों का प्रबन्ध भी काफी 
अच्छा रहा/है । प्रायः सभी बातों में गेर क्रषि सहकारी समितियों ने आशातीत उन्नति की है। 
गैर साख समितियां - (१४०७-९४८०४४ 80268४68)--शन समितियों के संगठन 
निम्न प्रकार के हैं 
-उपओओोक्तां समसितिया-न्टगत द्वितीय महायुद्ध के पूव तक इस प्रकार को सहकारिता ने अधिक 
विकास नहीं किया। ल्ाभांश में कमी होने, इनके ग्रबन्धादि में अधिक व्यय के होने, पूँजी की कमी 
होने, अनुभवी कर्मचारियों के अमाव आदि के कारण इन समितियों को विशेष सफलता न मिली 
परतु युद्ध के बाद की परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण उपभोक्ता समितियों का खूब विकास 
हुआ । चोरजाजारी आदि के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के त्िये लोगों ने सहकारिता 
आन्दोलन का सहारा लिया | सरकार ने भी लाइसेन्स आदि देकर तथा कन्ट्रोल की वस्तुओं का कोटा 
देकर इन समितियों को अच्छा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सरकार इन्हें अधिक विश्वसनीय संस्थाएं 
समभती थी। मदरास में २६ प्रतिशत काड होल्डरों को इसी से सहायता मिली | 
उपभोक्ता समितियों के विकास का परिचय इस बात से मिलता है कि १६३८-३६ से १६४७- 
४८ तक उपभोक्ता समितियों की संख्या में श्रासाम में १३ से लेकर १०१३, बम्बई में २४ से ६१२ 
मदरास में ८४ से १७४०- तथा उड़ीसा में £ के स्थान पर ३७१ समितियाँ हो गई। यद्यपि .उपमोक्ता 
समितियों ने काफी प्रगति कर त्ञी है, किन्तु इस प्रगति को हम ' सन्‍्तोषजनक नहीं कह सकते। यह 
प्रगति. देश भर में समान रूप से नहीं हुई है। 


३3) 


भारत में सहकारिता आन्दोलन १८१ 


४३९, 


(॥6 पफ्शांटकय6 एकफब्ा 00-00078896 8020०) नेज्ो अद्भुत सफलता प्राप्त 
की है। युद्ध के - समय में उसके सदस्यों की संख्या ६००० से १२००० हो गईं। १६४४-४६ में 
श्रोद्योगिक स्थानों में ६६ सेमी अधिक उपभोक्तों भंडार थे; जिनमें लंगलंग ४६,००० सदस्य यथे.। 
इन समितियों में कई दोष हैं--इनका - सबसे पहला दोष तो'यह हैः कि ये मुख्य रूप से कन्नट्रोल की 
वस्तुएँ ही बेचते हैं, दूसरे इनकी ६५ प्रतिशत बिक्री गेर सदस्य लोगों द्वारा ही होती है, कुल क्रय का 
केवल २४ प्रतिशत ही सहकारी थोक भण्डारों से खरीदा जाता है । 

इस दिशा में आसाम, बम्बई, मैसूर, आवनकोर ने भी अच्छी प्रगति की है, अतएव इस 
प्रगति को एकरूपता देने के लिये यह आवश्यक है कि इन संस्थाओं की दुबंलताओं को दूर कर 
उन्हें शक्तिशाल्ली बनाया जाय। इज्र-उपभोक्ता समितियों ,क्रो शक्तिशाली बनाने के लिये निम्नल्लिखित 
उपाय किये जा सकते हैं--..( (2६ हिस्सा पूंजी में वृद्धि, (२) पर्यात्त मात्रा में सुरक्षित कोष का निर्माण 
(३2सदस्यों की संख्या को बढ़ाना, (४) प्रारम्मिक तथा थोक भण्डारों के समस्बन्ध- की अधिक घनिष्ट 
करना, (५४टं व्यापार की गति में परिवत्त न करना | 

भारत में जहाँ की अधिकांश जनता निधन है, उसे उचित मूल्य पर उत्तम बस्तुएँ प्राप्त होनी 
0 क्े“लिये हमें सहकारिता से ही अच्छी सहायता मित्न सकती है। 


प्रौद्योगिक समितियाँ_([70 78 समितियाँ_(]767807%&) 00-079०7४४४07)-कुटीर उद्योगों तथा 


[3044करन ०७3 मथकमात करता, हक 


घरेलू उद्योग धन्धों के विकास के लिये यह आवश्यक है कि उनको सहकारिता के आधार पर संगठित 
किया जाय | १६३५ में जब से भारत सरकार ने ग़ह-उद्योग-धन्धों को वार्षिक सहायता देना प्रारम्म 
किया तब से औद्योगिक सहकारी समितियों के संगठन को काफ़ी प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार के 
संगठनों में से बुनकर समितियाँ मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त लोहारों, कुम्हारों तथा तेलियों आदि ने 


- को केवल बम्ब डस आओ (अमन्‍&।करी५(०क३४वारण७ ७ ०५४+॥०००१ कघ0०५७३७५७क५।०८०*३)क+००३०+ अपनी: व चिए, 


7! विकास हुआ है, वहाँ की टिपल्लीकेत नगर सहकारी ससिति 








(७4>केता कक, 


 समितियाँ थीं। १६४६ में मद्रास में ६४१ बुनकर समितियाँ थीं। इसके अतिरिक्त कई प्रान्तों 
दुग्ध वितरण समितियाँ तथा संघ भी अच्छा काय कर रहे हैं। बंगाल, मदरास वथा उत्तर प्रदेश में 
इस प्रकार की समितियों ने खूब उन्नति की है । 

(_>संहकारी ग्रह 'निमोण-समितियाँ ((: 0-006९7/8/ए68 िंणर्08-902600608)-- 
मैसूर, मदरास तथा अम्बई जैसे नगरों में सहकारी शह-निर्माण समितियों के संगठन की ओर ध्यान 
दिया गया है। ये संमितियाँ मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के ल्ञाभ के लिये बनायी जाती हैं | 
इस प्रकार की समितियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं--(५)--बे जो मिलकर भूमि खरीदतीं तथा 
. सदस्यों को अपने घरों के निर्माण के लिये आवश्यक उपकरणों के क्रय आदि में सहायता प्रदान करतीं, 

-(शेर्व जो घरों का निर्माण स्वयं अपनी ओर से करके धीरे-धीरे मकान किंराये द्वारा लागत वसूल 
कर लेती हैं। भारत सरकार हाउसिंग समितियों को ऋण आदि देकर सहायता प्रदान कर रही है। 
बम्बई में १६४५-४६ में इत प्रकार की १२६ तथा मदरास में ११३ समितियाँ थीं। शरणार्थियों की 
समल्या से इन प्रकार की समितियों को अच्छा ग्रोत्साहन मिला है | 

कुछ गेर साख समितियां-भारत की कुछ मुख्य साख समितियों का उल्लेख नीचे 
किया जा 'हा है। सूरत की फामस कोश्रापरेटिव काटन जिनिंग तथा प्रेसिंग सोसायटी, पूर्वीय खानदेश 
मराठा विद्या असारक सहकारी समाज जलंगाँव (बम्बई); जलगाँव तालुका कृषि विकास सहकारी संघ, 
तथा अलाभुरू सहकारी अ|मीण बेड (मदरास) । 

फार्मस कोआऔपरेटिव कांटन जिनिंग तथा प्रेसिंग समिति १६३३ में प्रारम्भ की गई थी। 
३१ अक्तूबर १६४८ में इसके ६३४ सदस्य व्यक्ति तथा १२ संदस्य-समितियाँ थीं, उसकी सुरक्षित: 





श्र भारतीय अश्रथशासत्र का विवेचन 


पृ जी २६,६२० रु० तथा डिपोजिट ६७,००० रु० थी | १६४७-४८ में इसने १०,००० का वास्तविक 
लाम कमाया था। सूरत का ५० प्रतिशत प्रेसिंग कारबार इसी समिति द्वारा होता है। समाज सेवा 
कार्य करनेवाली समितियों में पूर्वीय खानदेश मराठा विद्याप्रसाकक सहकारी समाज मुख्य है | इसका 
वाषिक व्यय लगभग ३.२५ लाख है। १६४७-४८ के अन्त में इसके ५१० सदस्य थे । जल्नगाँव का 
कृषि विकास सहकारी संघ हर प्रकार से कृषि के विकास का प्रयत्न करता है। बहु-उद्द श्य सहकारी 
समितियों में से अल्लाभुरू की सहकारी ग्रामीण बेंक मुख्य है | ३१ दिसम्बर १६४८ को इसके ३,७४६ 
सदस्य थे जिसमें से अधिकांश हरिजन थे। इसकी हिस्सा पूँजी या शेयर कैपिटल लगभग 
७७१ रु० थी। 

न्द्रीय समितियां ( 0९४४४७) 802 ०६४०8 )--श्रभी तक हमने पग्रारम्मिके अथवा 
प्राइमरी सर्मितियों पर ही विचार किया । अब हम दूसरी प्रकार की, सेकन्डरी समितियों के विषय में. _... 
प्रकाश डालेंगे | ये समितियाँ प्रारम्भिक समितियों का संगठन तथा निरीक्षण आदि करती हैं | इस 


प्रकार की समितियों में संघ, सेन्ट्रल बैड तथा प्रान्तीय बैड हैं] बैंकिंग संघों या यूनियनों की सदस्यता 


केथल समितियों के लिए ही खुली होती 7 के है किन्तु प्रान्तीय तथा केन्द्रीय ( सेन्ट्रल ) बकों का सदस्य 
कोई भी व्यक्ति. या समितियाँ दोनों ही हो सकते हैं। 
यूनियन-तीन प्रकार के हो सकते है :-- 


४ गारन्टिंग यूनियन ( जैसे बम्बई में है ) 
(बो सुपरवाइजिंग यूनियन ( जैसे मदरास तथा बम्बई में हैं ) 
(सं) बकिंग यूनियन 
यूनियन एक प्रकार से समितियों के संघ या फेडरेशन होते हैं जो एक निश्चित सीमा के 
झनन्‍्दर ही कार्य करते हैं। इनका प्रबन्ध सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी द्वारा होता 
हैं | ये यूनियन केन्द्रीय वित्तीय ( फाइनेन्शल ) संस्थाओ्रों तथा ग्रारम्मिक संस्थाओं बीच में एक 
श्र खला का कार्य करते हैं। इनका मुख्य काय प्रारम्भिक संस्थाओं ( प्राइमरीज ) की देखभाल 


करना 0 हे 
तन सहकारी बेंक--पहले यह आशा की जाती थी कि साख समितियाँ अच्छा डिपा- 
जिट आकर्षित कर सकेगी और इस प्रकार हमारी पू जी की समस्या हल हो जायगी, परन्तु यह आशा 
पूरी न हुई | श्रतः नगरों में प्रारम्मिक सहकारी समितियों के लिए. धन एकत्रित करने के लिए कुछ 
सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । १६१२ के सहकारिता कानून से इस आवश्यकता 
की प्र्ति के लिए मार्ग खुल गया | इस १8-२२ भारत. सेन्ट्रल बे को की स्थापना: हुई | 
न्टल्न बैंक दो प्रकार के होते हैं--(१) ऐसे सेन्टल बैक जिनके सदस्य केवल समितियाँ ही 
सकती हैं, जिन्हें बे-किंम-यूनिक्न भी कहा जा सकता है तथा (रो ऐसे सेन्ट्ल बैक जिनके 
सदस्य व्यक्ति तथा समितियाँ दोनों ही हो सकते हैं। 
औैकिंग यूनियन वास्तव में आदश सहकासी सेंट्ल बैक है। इन बैकों की नीति निर्धारण 
तथा प्रबन्ध समितियों के द्वारा ही होता है । 
गत दस वर्षों' में युद्ध-जन्य परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप, सेन्टल बैंकों की आर्थिक स्थिति 
में काफी उन्नति हुईं | इन बैल्लों की डिपोजिट तथा कायशील पूँजी में काफी इद्धि हुई है। इन वर्षों 
में बेयक्तिक सदस्यता का अन्त कर समिति की सदस्यता को बढ़ाने की प्रवृत्ति को काफी प्रोत्साहन मिल्ला 
है । सेन्टल् बैड्लों ने कुछ गैर साख सम्बन्धी कार्य जैसे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सहायता, 
उपभीक्ताश्रों के लिये उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रत्रन्ध आदि किया है| परन्तु इस दिशा 
में सभी प्रान्तों में एक सी प्रमति नहीं हुई है ।  दरास, बम्बई) तथा पक्षाब में इन ब्ेक्नों ने अर्च्छ 


भारत में सहकारिता आन्दील्न $८३ 


फल्ता प्राप्त की है, बच्ाल में, इस क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुईं, बिहार में तो इस क्षेत्र में 
ग्र्र हो 5 2 बी कर काय हुआ है। 

य सहकारी बंक--ज्यों-ज्यों देश में सहकारिता आन्दोलन जोर पकड़ता गया, त्ों- 
त्यों पू जी को आवश्यकता प्रतीत होने लगी । लोगों को यह ज्ञात हो गया कि आन्दोलन के सम्यक 
विकास के लिए; जितनी पू जी को आवश्यकता है, उसका उचित प्रबन्ध केवल्ल सेन्टल बैड्डों द्वारा नहीं 
हो सकता | इसके अतिरिक्त सेन्टल्न बैल्लों का नियंत्रण तथा उनके द्वारा साख समितियों के लिए 
पूजी की व्यवस्था करने के लिए. भी कुछ अन्य बेड्लों की आवश्यकता हुई । १६१५४ में सहकारिता 
श्रान्दोलन की जाँच के लिए नियुक्ति मैक्लेगन कमेटी ने प्रान्तीय बैड्ों को स्थापना का अनुरोध किया 
था। अतंएव इस प्रकार की बैक स्थापित होने लगीं । प्रान्तीय सहकारी बैड्ीं का संगठन विभिन्न 
प्न्तों में अलग-अलग है | बम्बई, मदरास, मध्यप्रदेश व बरार, बिहार तथा आसाम में इन बैह्लों 
के सदस्य व्यक्ति तथा समिति दोनों ही हो सकते हैं| ब्ञाल और पंजाब में केवल समितियाँ ही सदस्य 
होती हैं | इन बैंकों की झार्थिक स्थिति-प्राय+केव्द्रीय बैड्ों से अधिक दृढ़ है। 

इन बै कों ने गत दस वर्षों में अच्छी सफल्लता प्राप्त की है, इनकी कार्यशील पूँजी में काफी 
वृद्धि हुईं, इस बृद्धि के होने का मुख्य कारण डिपोजिट्स की अधिकता है। बैंकिंग कार्यों के 
अतिरिक्त उन्होंने सहकारिता के अन्य कार्यों में भी काफी सहयोग प्रदान किया है, जैसे उन्होंने कतिपय 
सहकारी संघों को मिल्लाकर उन्हें पू जी की सहायता देकर, कन्ट्रोल की बस्तुएँ बेचने में, जिससे 
चोर बाजारी न हो मदद दी है| कुल लोगों का यह सुम्ाव है कि प्रान्तीय बैंकों को महाजनी बेंकिंग 
में अपनी अधिक शक्ति लगाने की अपेक्षा, उन्हें सहकारिता की दिशा में ही अधिक कार्य करना 
चाहिए,। इस समय १६४७-४८ में भारत में १४ प्रान्तीय सहकारी बैंकें थीं जिनकी कार्यशील पूंजी 
. कुल २५ करोड़ रु० थी। 


न विक समय को साख तः समय था भमिषन्धक बंक-दम ऊपर कह चुके हैं 
किसान को अपने पेतृक ऋण से छुटकारा पाने के लिए तथा नूमि के विकास के लिए. अधिक समय 


की साख की आवश्यकता होती है। १८८३ के भूमि-विकास के ऋण वाले कानून के अनुसार सरकार 
किसानों को भूमि के विकास के लिए ऋण देती है, परन्तु यह ऋण पर्यात नहीं होता । दूसरे सरंकार 
पंतृक ऋण के चुकाने के लिए किसानों को कुछ भी रुपया नहीं देती। सहकारी समिति अंधिक 
समय के लिए रुपया नहीं दे सकती, क्योंकि उसके साधन सीमित हैं। अतः वह बहुत दिनों तेंकें के 
लिए ऋण देने में असमथ है। श्रतएव किसानों को अधिक समंय के. लिए. साख की संहोयता 
मिलने के लिए भूमि-बन्धक बैंकों (,870 ४००७४2986 -3977:5)-की स्थापना से ही सहायता 
दी जा सकती है । हु 
कम 3 मि-बन्धक-ब क वह संस्था होती है जिसके द्वारा किसान को भूमि की जमानत पर अधिक समय 
के लिए साख प्राप्त होतीं हैं। इस प्रकार की बैंकों का संगठन सहकारिता के आधार पर, गैरं सह- 
कारिता के आधार पर अथवा आंशिक सहकारिता के आंधार पर किया जा सकता है । भांरत के 
अधिकांश बक आंशिक सहकारी या काज़ी कोश्रापरेटिव- ((प७४7 ()/0०-०79०7४४४४०९ 89772) है। 
इस प्रकार की बैंकों में सहकारी तथा व्यापारिक दोनों प्रकार के बंकों की विशेषताएँ पाई जाती हैं। 
: सहकारी संगठन वाले बैंकों को आदश माना जा सकता है किन्तु बड़े-बड़े पू जीपतियों से अधिंकतम 
मात्रा में पूजी प्राप्त करने के लिए, इसमें गैर ऋण लेने वाले व्यक्तियों को भी हिस्सा लेने की अनुमति 
दे दी जाती है तथा परिमित उत्तरदायित्व की व्यवस्था दे दी जाती है। सरकार के शिक्षित, अ्धि- 
रियों द्वांरा भूमि का मूल्य आंका जाता है। ऋण देने के पूव रजिस्टार की अनुमति लेना आव- 
श्यक होता है। क्‍ 












९ विवैचन 
श्छ्ेड भारतीय अथशाञ्न का विवैचन 


_ भूमि-बन्धक-बेंकों का संगठन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इन बैंकों की कारये- 
पद्धति तथा संगठन सीधा, तथा इनका प्रबन्ध उत्तम होना चाहिए | सरकार भी इन बैंकों को कुछ 
सुविधाएँ जैसे कि सहकारी समितियों को दी गई हैं, देकर इनकी सफलता में सहारा दे सकती है। 

भूमि-बन्धक बकों की सबसे पहले ( १६२० में )-पंजाब-में स्थापाना.हुई:-परन्त पंजाब में 
इन बकों को कुछ भी सफलता नहीं प्राप्त हुई । भूमि बंधक बंक की सफलता मुख्य रूप से इस 
बात पर निभर रहती है कि भूमि का मूल्य उचित रूप से आंका गया है या नहीं, दूसरे कर्जदार की 
वष में कज भुगतान करने की कितनी सामथ्य है, ऋण की शर्ते क्‍या हैं तथा नियमित रूप से किश्ते 
वसूल की जा रही हैं अथवा नहीं । 

कुछ आल्लोचकों का ऐसा विचार है कि भूमि हस्तान्तरकरण कानन ने भी इन बंकों की 
असफलता मे हाथ बठाया है। इन बंकों के सफल्ल न होने का एक कारण इनके डाइरेक्ट्रों तथा 
अवंतनिक कमंचारियों की अकुशलता तथा स्वाथपूर्ण नीति भी है । 

वास्तव में भारत में भूमि बन्धक बैंकों का श्रीगणेश १६२९ से हुआ जब कि मदरास में इस 
प्रकार के तक की स्थापना हुईं । १६३७ में बम्बई-में भी इस प्रकार की एक केन्द्रीय संस्था स्थापित 
की गई | मदरास में इस प्रकार के इस समय ११६ बेक हैं ।-३९३६-४६ के रिज्ञव बेक के रिव्यु में 
भूमि-बन्धक बकों की भारतीय स्थिति का इस प्रकार विवरण है, भारत में कृषि के योग्य विशाल 
भूमि भाग होने के बावजूद भी, भारत में भूमि बन्धक बे कों का सफल संगठन नहीं है। भूमि बन्धक 
बैक अपने जन्म स्थान पंजाब में ही असफल हो गई, अन्य प्रान्तों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व 
बरार, अजमेर, उड़ीसा व ब गाल में सी.बह सफल नहों हुईं है | भारत में केवल एक ही ऐसा प्रदेश 
या प्रान्त- - मदरांस--है जिसने इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की है | 
ु बड़ी मन्दी के समय में जब्न कि कृषि उत्पादन की वस्तुएं तथा भूमि के मूल्य में काफो 
गिराव हो गया था, और किसान को घन की सहायता की अतीव आवश्यकता हुईं थी, उस समय, 
भूमि बन्धक बे को की प्रगति में कुछ सहारां मिल्ल गया था, परन्तु गत दस वर्षों में ये परिस्थितियाँ 
बिल्कुल बदल गई । अ्रब कृषक की स्थिति काफी अच्छी हो गई है, इसके अतिरिक्त ऋण समझौता 
बो्डों' ने भी किसानों की ऋण की आवश्यकता की पूर्ति ५रने में सहायता पहुँचाई है, इससे किसान 
को अब अधिक ऋण की आवश्यकता नहीं रह गई है | अतएव भूमि बन्धक बैंकों का भविष्य भी 
अब कोई उज्वल्ल नहीं दिखाई पड़ता, अंतः अब यह आवश्यक है कि बेंक अपने कायक्षित्र में कुछ 
विस्तार करें तथा भूमि के विकास आदि की योजनाश्रों के सफल होने के लिए, किसानों को पृ जी की 
सहायता दें । 
इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिए, कि भूमि-बन्धक बेंकों के कार्य तथा अधिकार 
बहुत सीमित हैं, इसलिए, इमें उनसे बहुत कुछ आशा नहीं करनी चाहिए | किसानों को ऋण से 
मुक्त करने के लिए. कषि का सारा ऋण हम इन्हीं के मत्ये नहीं मढ़ सकते । दूसरे इस प्रकार के बक 
केवल ऋण का भार ही हलका कर सकते हैं, वे किसानों को. सारे ऋण से मुक्त करने में सफल नहीं 
हो सकते | अतः जब तक कि कृषक स्वयं बुद्धिमत्ता से काम नहीं करते, अपने अनुत्यादक खर्च को 
नहीं रोकते, तो वे उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं पा सकते । 
-... . ३६४७-४८ में भारत में केवल ५ सेन्ट्रल लेण्ड माव्गेज बक, तथा २७१ प्राश्मरी माट्गेज या 
भूमि -बन्धक बैंक तथा समितियाँ थीं,जिनकी कायशील पू जी ४६१.८४ लाख रुपया थी (अभी हाल 
में मैसूर सेन्ट्रल सहकारी भूमि बन्धंक बक़ की स्थापना की गुई है, इसमें ८५ प्राइमरी .भूमि बन्धक 


बैंक सम्मिलित हैं | 


भारत में सहकारिता आन्दोलन श्छ््प्‌ 


/“रिजिव बैंक -रिजव बेक एक केन्द्रीय संस्था है, अतः उसका कायभार तथा कायक्षेत्र भी 
ब्रधिक है, उस पर अन्य बेंकों की अपेक्षा श्रार्थिक उत्तरदायित्व काफ़ी है इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से 
क्षि या कृषक को साख सम्बन्धी सहायता नहीं दे पाता। परन्तु वह कृषि सहकारी समस्या को 'डचित 
रूप से हल करने के लिए, समय समय पर आवश्यक सुराव प्रकाशित किया करती है । 

इस प्रकार भारत का रिजव बेंक कानून (१६३४) बेंकों को कृषि सम्बन्धी बिलों तथा 
प्रामिसरी नोट की बिक्री तथा उन पर पुनः कमीशन आदि देने की आज्ञा देता है। इस कानून द्वारा 
इस बैंक को ६० दिन के लिए, प्रान्तीय सहकारी बेंकों, केन्द्रीय भूमि बन्धक बेंकों तथ्य उनके द्वारा 

कारी. केन्द्रीय बकों तथा प्रारम्मिक भूमि बन्धक बकों को, सरकारी सिक्‍्यूरिंटी की जमानत पर 

नकद साख देता. है। 

इस बक ने एक कृषि-साख-विभाग खोला है जिसका काय ग्रामीण साख सम्बन्धी समस्याश्रों 
का अध्ययन कर, सहकारी तथा सरकारी बेकों को इस विषय में अच्छी सलाह देना है। इस विभाग 
ने कुछ प्रदेशों के सहकारिता आन्दोलन की प्रगति पर कई बुलेटिन प्रकाशित किए हैं तथा सहकारिता 
आन्दोलन की एक अखिल भारतीय रिव्यु प्रकाशित की है। 

रिजव बक ने भारत में सहकारिता को साख सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने . के “लिए कुछ 
योजनाएं भी हमारे सन्मुख उपस्थित कीं | सन्‌ १६३८ में कषि उत्पादन की महाजन- द्वारा बिक्री 
के लिए एक योजना निर्मित की थी। इस बेंक से साख सम्बन्धी सहायता किस ग्रकार प्राप्त की जाय, 
इस सम्बन्ध में प्रान्तीय बेंकों को एक सकु ल्र भेजा गया था, परन्तु इसका कोई विशेष फल्ल नहीं, 
निकला | सन्‌१६४२ में एक ओर योजना बनाई गई उसका भी वही फल्न निकल्ला । १६४४ में बिल्ों 
तथा प्रामिसरी नोटों के लिए बढ़ (रिबिट) की योजना बनाई गई, तथा १६४६ में बह (रिबिट) में 
वृद्धि कर दी गईं । परन्तु ऐसी योजनाश्रों का कोई विशेष फल नहीं निकला | कुछ लोगों का ऐसा 
कहना है कि जिन शर्तों पर रिजव बेंक ये सुविधाएँ देती हैं, वे सम्तोषजनक नहीं हैं । 

अतः रिजव बक की अपनी नीति में कुछु ओर दिल्लाई करनी होगी, और ग्रामीण राजस्व 
व्यवस्था की ओर कुछ और उदार होना पड़ेगा | इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बेंक किसी भी साख 
संस्था को साधारणतया पू जी नहीं दे सकती । “ 

उससे उसी स्थिति में सहायता लेने की व्यवस्था होनी चाहिये, जबकि अन्य. लोतों से साख 
का प्रबन्ध न हो सके। अभी रिजव बक बुलेटिन इत्यादि के द्वारा सहकारो बंकों को सलाह इत्यादि 
दिया करती हे, किन्ठु उसे सहकारी संस्थाश्रों द्वारा कृषि के विकास के ल्षिए और भी सहायता देनी 
चाहिये । उद्हरण के लिए अभी यह बेक सहकारी बेंकों को कोई भी नकद साख नहीं देती, कुछ 
लोग इस नीति को अत्यन्त ही अनुदार मानते हैं। अतः इन सब बातों में सुधार होने. की आवश्य- 
केता हैं| | ही 
. प्रहकारिता की प्रगति “भारत में सहकारिता आन्दोल्नन के सम्बन्ध में कितने ही विद्वानों 
कितनी ही समितियों तथा कितने ही कमीशनों ने अपने अपने अलग अत्वग' विचार प्रगठ “किये हैं। 
कुछ लोगों ने यदि एक ओर मारत में सहकारिता की सफल्नता पर प्रकाश डाला है,, तो . दूस़री श्रोर 
कितने ही सज्जनों की ऐसी धारणा है कि भारत में सहकारी; आन्दोलने ब्रिल्कुल ,ही.असफल रहा है, 
और इसकी शीघ्रातिशीत्र इतिक्रिया कर देनी चाहये | ् 

हार फल्ता के समथकों का कथन है कि इससे निम्नलिखित लाभ हुए हैं :--- 

है कक १) ईसके ढारा ग्रामीण ज्षेत्रों के ऋण की दरों में भारी कमी हुई है । 
सें ल्लोगों में बचत तभा पू जी विनियोम की भावना का उदय हुआ है। 
फा० २४ 





श्द्धरै मांरतीय अंथशास्र का विवेचन 


. _.(४) इससे उपभोग के लिए ऋण लेने की भावना में भी कमी हुई है । 
ऐप ७.३ नेतिक [बात (७ ७३ श 
(४) इससे कृषकों के नेतिक दृष्टिकोण में तथा स्वतन्त्रता की भावना में अच्छा परिबन 


हुआ है। 
_(५2 इससे नगर के पूँ जीपतियों तथा कायकार्ताओं का ध्यान आमीण समस्याओं की ओर 


आकर्षित हुआ है। 

भारत में सहकारिता के सम्बन्ध में जो बातें ऊपर कही गई हैं, उसके विषय में आलोचकों 
का कहना है कि ये जो परिणाम हैं इनका ठीक-ठीक पता लगाना सम्भव नहीं, वास्तव में तो ये 
परिणाम सब जगह एक से नहीं रहे हैं, ये परिणाम केवल उन्हीं कुछ थोड़े से स्थानों में मिलते हैं, 
जहाँ की समितियाँ सर्वोत्तम रही हूँ, ऐसी अच्छी समितियों की संख्या कोई अधिक नहीं रही है । 

इसके विपरीत आल्लोचकों का यह भी कहना है कि भारत में सहकारिता आन्दोलन का 
सम्बन्ध केवल ग्रामीण-साख सम्बन्धी समस्या को सुल्लकाने से ही रहा है, और इस क्षेत्र में भी इसने 
कोई अ्रच्छा कार्य नहीं किया है। सेन्‍्टल बेकिंग इन्कायरी कमेटी के शब्दों म॑ कि सहकारी साख 
समितियों के द्वारा कुछ ग्रामीण ऋण के हल करने में कोई विशेष संहायता नहीं मिली है,उसका 
मुख्य कारण यह है कि इन समितियों की आ्राथिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही जिससे वे किसानों 
को पैतक ऋण से मुक्त करने में अच्छी सहायता दे सकतीं। विभिन्न प्रान्तीय बेंकिज्ञ इन्कायरी कमेटियों 
ने मी कहा है किसानों की आवश्कताओं का बहुत थोड़ा अंश ही इन समितियों द्वारा सहायता प्राप्त 
कर सका है। भारतीय जनसंख्या के केवल्ल एक छोटे अंग को ही मारतीय सहकारिता आन्दोलन से 
जाम हुआ है। 

बेंसे तो जो कुछ आल्लोचकों ने कह्य है वह किसी सीमा तक सत्य ही है । परन्तु यदि हम 
उन परिस्थितियों की ओर एक दृष्यि डालें जिनमें इस आन्दोलन का विकास हुआ है तो हमें यह पता 
चल जायगा कि हमारे सहकारिता श्रान्दोजन ने अच्छी प्रगति की है। सप्ती साख की व्यवस्था कर 
उसने किसानों की बहुत कुछ पू जी बचाने में सहायता प्रदान किया है| ऐसा अनुमान किया जाता है 
कि इनसे लगभग एक करोड़ रुपये की बचत हुईं है। इसने एक नियंत्रित साख की व्यवस्था कर ऋण 
पर कुछ नियंत्रण भी त्गा दिया है। इसके द्वारा उस कुचक्र की गति में कमी होने में भी काफी अच्छी 
सहायता मित्नी है, जिसके द्वारा महाजन किसानों का खूब शोषण करता था। सहकारिता के, गैर 
साख सम्बन्धी कार्यों से आम तथा नगर दोनों स्थानों के निवासियों को जो सहायता मित्ली है, उसकी . 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

इस आन्दोलन की कमियाँ--हमने देखा कि भारत में सहकारिता आन्दोलन ने काफी 
सफलतापूर्वक काय किया है, परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि इस आन्दोलन में सब गुण ही गुण हैं 
उसकी कार्यपद्धति पू्णरूपेण उत्तम रही हे किन्तु ऐसा नहीं कहा जा सकता । हमारा सहकारिता 
आन्दोलन सवंथा दोषरहित नहीं रहा है, वह अभाव हीन नहीं रहा हे । इस आन्दोलन में मुख्य रूप 

से निम्नलिखित द्ेष रहे हैं :-- 


(6 निरेहर का अभाव | 


_.(९) पू जी की व्यवस्था में व्यथ की देरदार । 
) अप्रत्यज्ञ ऋण । 
समयानुकूल ऋण का न चुकाया जाना | 
द ण॒ देने में पक्षपात तथा कुछ थोड़े से ही!आदमियों को ऋण देना 
रा बैड्डों के तथा सहकारी अधिकारियों की बेईमानी तथा अक्ुशलता । 


भारत में सहकारिता आन्दोलन श्द्य्छ 


(2, फ, 


-(9) समितियों के लिये श्रच्छे सदस्यों का न निर्वाचित किया जाना । 
_(८) बहुत बढ़े क्षेत्र में सदस्यों का फैला होना । 
_(६) पैतृक ऋण की व्यवस्था न करना । 
(६०) सहकारी समितियाँ का दोषपूर संविधान । 
_(४१) आन्तरिक बुराश्याँ 
(2२) एक या एक से अधिक प्रभावशात्री सदस्यों का अनुचित हस्तक्षेप । 
_(१) सदस्यों में समिति की उन्नति का ध्यान न देना । 
आन्दोलन की प्रगति में इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी बाधाएँ थीं जैसे -- 
_(४) आन्दोलन को सरकार के ही हाथों में अधिक रहना, जनता के अन्य आदमियों को इसके 
लिये विशेष प्रोत्साहन का न मिलना । 
-(२) संगठन कर्चाश्रों में अत्यधिक जोश का होना । 
(2) महाजनों का प्रतिरोध । 
__.(४) कुछ सदस्यों का काय में विशेष हाथ होना तथा अन्य लोगों के लिये अ्रधिक स्थान 
न छोड़ना । 
(४) चन्दों के एकत्रित तथा उनके वितरण की अव्यवस्था | | 
उपरोक्त कारणों के अ्रतिरिक्त हमारे आन्दोलनों का सब्नसे जड़ा दोष यह रहा है कि लोगों में 
मितव्ययिता का अमाव रहा है, साथ ही साथ ऐसे अनुभवी तथा कुशल लोगों का भी अ्रभाव रहा है 
जो सहकारिता का अच्छा संगठन कर सकते । 


उपरोक्त जो दोष हमने ऊपर देखे उनका मूल आधार मुख्य यह रहा है कि लोगों में सह- 
कारिता की भावना नहीं थी। पाश्चात्य देशों में सहकारिता से काय करने की ओर जितना अधिक 
ध्यान दिया जाता है, उतना उससे होने वाले लाम की ओर नहीं। अपने समाज के लिये अपना 
सब स्वार्थ बलिदान कर दो, यह भावना वहाँ के लोगों में बहुत प्रबल्ल रहती है | भारत में सहकारिता 
ने इस प्रकार की कोई सफलता नहीं प्राप्त की। भारत में इसके असफल होने का मुख्य कारण यह है कि 
यहाँ पर कुछ उन परिस्थितियों या दशाओ्रों का अभाव है जिनके कारण सहकारी आन्दोलन सफल होता 
है | जिन देशों में ये परिस्थितियाँ उपस्थित हैं, वहाँ सहकारिता सफल हुआ है, किन्तु जहाँ पर ये 
परिस्थितियाँ नहीं रही हैं वहाँ सहकारिता का वृक्ष नहीं पनप सका। भारत में सहकारिता की असफलता 
का एक कारण यह भी है कि यहाँ परिमित दायित्व का अ्रथ त्ोगों ने भत्नी-माँति नहीं समझा । 


सुधार के उपाय-.. ऊपर हमने देखा कि भारत में सहकारिता आन्दोलन को वह सफलता 
नहीं प्रा्त हुई जो उसे अन्य देशों में मिल्ली है, वह यहाँ पर एक प्रकार से असफल ही हुआ है 
उसकी असफलता के कारणों का उल्लेख भी हम ऊपर कर चुके हैं। अ्रब हमें यह देखना है कि 
भारत में इस आन्दोलन को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है । प्रत्येक आंशेज्नन की सफल्नता 
के लिये कुछ विशेष परिस्थितियों का होना अनिवाय रहता है, बिना इन परिस्थितियों के उसकी 
सफलता की आ्राशा नहीं को जा सकती। 


जहाँ तक सहकारिता आन्दोलन का प्रश्न है, उसे डेनमाक में खासी अच्छी सफलता प्राप्त हुई 
इस देश में इस आन्दोलन की सफलता का मुख्य कारण वहाँ का अनुकूल वातावरण तथा परि- 
स्थितियाँ ही हैं | सर जान रसेल ने यहाँ पर चार ऐसी परिस्थितियों का होना बतल्ाया है जिसके कारण 
आन्दोलन को अच्छी सफलता प्राप्त हुई हैं । वे परिस्थितियाँ निम्नलिखित हैं 
(£) वहाँ की ग्रामीण जनता में एकता है, जाति-पाँति को संकुचित भेदभाव नहीं है | 


श््ष्र भारतीय अथश/|रत्र का विवेचन 


(२) सारा कृषक वर्ग शिक्षित है। 

_(2) वहाँ की जन-शिक्षण संस्थायें कृषकों को यह बतलाती हैं क्नि वे किस प्रकार अपने जीबन 
को अधिक सुखमय बनायें, रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करे। ये संस्थाएं इन ऋृपकों के अन्दर सामूहिक 
उत्तरदायित्व की भावनाएँ भरती हैं। 

_-(&) वहाँ की सहकारी समितियाँ अधिकतया व्यापारिक समितियाँ हैं। वे किसानों से उसकी 
उपज खरीद कर उनके लिये उसका बिक्रय करती हैं | डिपाजिटरों के रूप में वे समितियों के कोष में 
अच्छी रकम जमा करते हैं, सदस्यों को उधार दिया जाने वाला रुपया उन्हीं का रुपया होता है, इस 
लिये प्रत्येक ऋण॒कर्ता अपना यह आवश्यक कत्तंव्य समझता: है कि वह यह रुपया समय पर चुका दे | 

यदिं हम भारत में इन चारों परिस्थितियों की ओर देखें -तो हमें पता चल जायगा कि यहाँ ये 
चारों परिस्थितियाँ नहीं हैं। हमें भारत में इन परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। भारत में सहकारिता 
अच्छी प्रकार से सफल हो सकती है, इस बात का परिचय हमें उसके कुछ राज्यों में होने वाले विकास 
से लग जाता है। बम्बई की कपास तथा गुड़ विक्रय समितियाँ, पंजाब की चकबन्दी समितियाँ, उत्तर 
प्रदेश व बिहार की गन्ना वितरण समितियाँ, बंगाल की सिंचाई समितियाँ, संसार की सर्वश्रेष्ठ समितियों 
की कोटि में आती हैं । 

भारत के रिजव बैड के कृषि सहकारी विभाग ने इन समितियों की दशा को सुधारने के 
लिए कुछ उपाय. प्रस्तुत किए है। ये सुझाव निम्नलिखित है :-- 

"(४ पुरानी बकाया रकम को किश्तों द्वारा चुकाने की व्यवस्था की जाय तथा इसी बीच ऋषि 
के लिये किसानों को नई साख दी जाय | 

(२) जहाँ तक सम्भव हो सके केवल उत्पादक कार्यो' के लिये ही ऋण दिया जाय । 

(३) प्रारम्भिक साख समिति को बहु-उद्द श्य वाल्नी -समिति में परिवां्तत करने का प्रबन्ध 
किया जाय | 

५_(४) समितियों के पास सुरक्षित कोष की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये । 

५ (99 प्रीरम्मिक समितियों को बैड्डलिंग संध्रों में संगठित कर दिया जाय जिससे पूंजी, निरीक्षण 
शिक्षण आदि काय जो आज कल्न बहुत सी संस्थाओं के हाथ में हैं, एक ही संस्था के हाथ में रहें । 

(६) कृषि की उपज की बिक्री के लिये विशेष ध्यान दिया जाय | 

(७). केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी बैड्लों का पुनसंगठन किया जाय | 

(८) आम्य अथशाल्र, बैड्ििंग तथा सहकारिता के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी विभागों के 
कमचारियों के अ्रच्छे शिक्षण की व्यवस्था की जाय | रा 

(६) केन्द्रीय संस्थाओं को धीरे-धीरे व्यक्तिगत सदस्यों को अपने से अलग करना चाहिये तथा 
इनको मुख्य रूप से सहकारी बनाना चाहिये | 

५.(१०) भूमि सुधार सम्बन्धी समस्याश्रों की पूर्ति के लिए. अधिक समय तक की साख देने वाली 
एक केन्द्रीय संस्था की व्यवस्था की जाय । 

सहकारी प्लानिज्ञ समिति का कथन है कि सहकारिता के विकास के लिए सरकार को चाहिये 
कि वह कुछ कड़ाई से काय करे, आन्दोलन पर अच्छा नियन्त्रण रखे तथा इसके प्रसार के लिए, वह 
लोगों. को बाध्य कर सके परन्तु यह बात सहकारिता के मूल सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है| 

इन वर्षों में राज्यों की सरकारें आन्दोलन के दोषों को दूर कर उसको सुसंगठित करने की दिशा 
में क्रियात्सक कदम उठा रही हैं। साख संस्थाझ्रों का पुनर्गठन किया गया है। उनकी आआथक 
स्थिति के अनुसार समितियों का वर्गीकरण भी किया गया है। कुछ प्रदेशों में साख और विक्रय को 
मिलाने की ओर ध्यान दिया गया-हे जिसके अनुसार किसानों को इस शर्त पर ऋण दिया जाता है 


भारत में सहकारिता आन्दोलन श्ध्य्६ 


हल छा हल रे | ० «कप ७० ५क चेंगे ८ जज २ 
कि वे अपनी पेदावार सहकारी समिति के ही हाथों में बेचेंगे | समितियों के कार्यक्षेत्र. को बढ़ा दिया गया 
है | लोगों को सहकारिता के सिद्धान्त से उसके लाभ से परिचित कराने की ओर प्रयत्न किया जा रहा 


है (“%, 


है | समितियों के शासन-व्यवस्था की शिक्षा के दिये शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है | विभिन्न 


,००० 
४ 
कर 


-“प्रारत॑ में सहकारिता का मविष्य-भारत में सहकारिता ग्राच्दोलन की अभी तक जो 
प्रगति हुईं है उससे हम -यह निष्कष निकाल सकते हैं कि भारत में. सहकारिता के विकांस के लिये 


अभी काफी क्ष तर है । इधर सहकारिता के विकास-की कुछ मूल प्रवृतियों में काफी परिबतन, हुआ .है, 
जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय सहकारिता आन्दोलन ने अपने कदम को एक 
नवीन मोड़ की-ओर उठाया. है। 

: अ्रंभी तक यहाँ की सहकारी * समितियों का उद्द-श्य साख की - व्यवस्था की ओर ही. था, .इनें 
वर्षो में इस दिशा में परिवतन हुआ, सहकारी समितियों ने अपने. कारयक्ष त्र को बढ़ाया, इन समि- 
तियों ने उत्पादन तथा वितरण के- भी कार्यों' में' अच्छा सहयोग. प्रदान किया |, १६३८-३६ तथा 
१६४४-४६ में जब कि सहकारी साख - समितियों की. संख्या में ३२४ प्रतिशत वृद्धि हुईं, तो गेर 
सहकारी समितियों में ६८'२ प्रतिशत इृद्धि हुई.।. मदरास में. उप्रभोक्ता . भण्डारों ने भी अच्छी प्रगति 
की है। इन सबकी दूंद्धि का मुख्य कारण युद्धजनित परिस्थितियाँ .ही थीं। युद्ध के परिणामस्वरूप 
अनेक आ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के क्षिये कितनी ही नवीन संहकारी समित्रियों का उदय छुआ । उदा- 
हरण के लिये बुनकर समितियाँ, ढुग्ध-वितरण समितियाँ,-तथा-अन्य-कई--प्रकार के यह उद्योग धन्चे ._ 


मच इक है ॥ 2४३७: 


वात्नी समितियाँ । 

गाँवों में अब बहु-उद्द श्य वाली समितियों की स्थापना की झऔोर-ल्लोगों का ध्यान बढ़ता 
जा रहा है | सहकारिता आन्दोलन ने राष्ट्रीय योजनाश्रों के विकास में भी अ्रच्छा ह्थ बदाया है । 
इसके अ्रतिरिक्त केन्द्रीय बेंके व्यवसायी बेंकिंग की ओर झुक रही हैं। 

अभी उत्पादन की वृद्धि के लिये; पैदावार के क्रय-बिक्रय. के लिये तथा सहायक उद्योग- 
धन्धों के: विकास के लिये तथा दल्लालों और आढदृतियों आदि की कड़ी तोड़ देने के लिये सहकारी 
समितियों की स्थापना की और आवश्यकता है। विक्रय समितियों द्वारा किसान को अपनी उपज 
_का अच्छा मूल्य मिल सकता है | घी- दृध समितियों तथा फत्न उत्पादकों के संघों की स्थापना के 
लिये भी काफी स्थान है। चमड़ा कमाने, शहद की मक्खियों के पालने, मुर्गियों को पालने, सिल्क 
सींच तथा हड़िडयों, तेलधघानी, साबुन बनाने, खिलौने बनाने इत्यादि के सहकारिता के आधार पर 
विकास करने के लिये काफी क्षंत्र हैं। सहकारी हाउसिंग समितियों के लिये भी काफी जगह है। 


ग्रमी तक साख ने कृषकों के जीवन के केवल एक अंग के विकास के लिये ही सुविधाएं प्रदान 
की हैं, अब हमें बहु-उद्द श्य सहकारी समितियों की स्थापना करके कृषकों के आर्थिक जीवन का 


सर्वोगिण विकास करना है | 
सहकारिता आन्दोलन के द्वारा देश का सामाजिक उत्थान भी सरलता से किया जा सकता 


यनक कटरीना मिममकाक0०भअ0ााभ.आ2+। आता! 


है। भारत में सहकारिता कानून में कुछ द्रव्य सामाजिक उत्थान के कार्यों में गाने को अनुमति दी 


गई है । अतणएव भारत की कुछ सहकारी समितियाँ स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा प्रसार आदि के कार्यों. के. - 
लिये भी आर्थिक सहायता प्रदान कर रहाँ हैं। इस दिशा में बम्बई की विद्या प्रसारक सहकारी समाज 
का नाम मुख्य है । परन्तु अभी तक भारत में सामाजिक विकास सम्बन्धी समितियों ने विशेष 
उन्नति नहीं की है | इस क्षत्र में जितना काय पश्चिमीय सहकारी समितियों ने किया है, उतना 


हमारे देश की नहीं। प्रायः सभी पश्चिमीय देशों में सहकारिता आन्दोलन का सामाजिक विकास 
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से घनिष्ट सम्बन्ध रह्म है| वहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए अच्छा धन व्यय किया 
जाता है। इंगलैए्ड में सहकारी समितियों द्वारा १४० ५००० पौर्ड से लेकर २०० ५०००७ पोण्ड तक 
दातव्य या धर्माथ कार्यों में ही व्यय कर दिया जाता है। अमेरिका में भी सहकारिता के आध्या- 
त्मिक तथा सामाजिक विकास के लिये बड़ा महत्व दिया जाता है। भारत में सहकारिता द्वारा 
सामाजिक विकास की बड़ी सम्भावनाएँ हैं। भारत गांवों का देश है और इन गाँवों की उपेक्षा हम 
बहुत दिन से करते चले आ रहे हैं। हमारे गाँव अशिक्षा, मूलंता तथा नि्धनता के केद्द्र हैं। 
अब वे दिन दूर नहीं जब कि हमारी सहकारी समितियाँ हमारे इन श्रामों का सर्वोगीण विकास कर 
देश को समृद्ध के पथ पर अग्रसित होने के लिये सहायता प्रदान करेंगी | | 


सहकारिता के विकास की योजनायें --भारत के प्रायः सभी राज्य अपने-अपने प्रदेशों 
में सहकारिता के विकास के लिये अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं। सहकारिता आन्दोलन की इद्धि के 
लिए. तथा उनको अधिक शक्ति सम्पन्न बनाने के हेत॒ कई योजनाओं का निर्माण हो छुका है । 
बहु-उद्दे श्य वाली सहकारी समितियों के विस्तार को ओर भी अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 
बम्बई सरकार ने ऐसी योजना बनाई है जिसके अनुसार आने वाले १४ वर्षो में ६० प्रतिशत 
ग्रामीण जनता को बहु-उद्देश्य वाल्ली सहकारी समितियों से लाभ मिल्नने ल्रगेगा। उत्तर प्रदेश में 
भी कितने ही ग्रामों में सहकारिता के कार्यों' का अच्छा विकास किया जा रहा है। १६४८-४६ के 
अन्दर ही लगभग पाँच हजार बहु-उद्द श्य वात्नी समितियों का संगठन किया जा रहा है। इसके 


अतिस्कि अन्य और योजनाएँ बन रही हैं । 


चौदहवाँ परिच्छेद 
राज्य ओर कृषि 


भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जहाँ का कृपक वर्ग आर्थिक दृष्टि से निधन तथा शैक्षणिक 
दृष्टि से दरिद्र है, वहाँ पर कृषि के विकास का सारा उत्तरदायित्व राज्य के ही कन्धों पर आ जाता 
है। भारतीय कृषि के सम्बन्ध में हमारी सप्कार ने जो कुछ किया है तथा जो कुछ कर रही है, उसके 
सम्बन्ध में हम पिछले पृष्ठों में प्रकाश डाल चुके हैं। सरकार ने सिंचाई के लिए अच्छी सविधाएँ प्रदान 
की हैं, उसने सड़कों तथा रेल मार्गों के निर्माण से यातायात की अच्छी व्यवस्था कर दी है, कृषि के 
विकास के लिए, उसने साख या पू जी की भी सुविधा किसान को प्रदान की है, उसने जमींदारों तथा 
महाजनों के शअ्त्याचारों से करषकों की रक्षा करने लिए कानूनों का निर्माण कर दिया है, कृषि के मुख्य 
अंग किसान के ढोरों की नस्ल आदि सुधारने के लिए भी उसने अच्छा काय किया है। ग्रामीण क्षेत्रों 
में शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए, सरकारी शिक्षा-विभागों ने भी अच्छा काय किया है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार कृषि की दशा सुधारने के लिए. समय-समय पर 
काफी प्रयत्ञ करती रही है। सरकार ने उपरोक्त कार्यो' के अतिरिक्त इस दिशा में कुछ ओर भी अच्छे 
काये ३4 हैं, इन पर हम यहाँ कुछ विस्तारपूबक विचार करेंगे :-- 

ह ) कृषि करने की पद्धति के विकास से सम्बन्धित कार्य--ये कार्य मुख्यतया 
प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय सरकार तथा संस्थाओ्रों की सहायता से करती हैं। सरकार के इन कार्यों के 
हल 52० श्र) कृषि हे लिए. उत्तम बीज, खाई, औजार, पौधों के रोगों को दूर करने के द्रव 
थ्रादि, ( ब” कृषि विभाग के लिए अच्छे कमचारियों आदि की शिक्षा की व्यवस्था (सं) तथा 
कृषि सम्बन्धी जो अनुसन्धान किए, गए हैं उनके परिणामों का जनता में अचार व प्रसार सम्बन्धी 
काय आते हैं। ु 

&€) आमों का पुनर्निमाण ( छिपा: ि०00780"घ6007 2--प्तरकार के इस 
कार्य का क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसका उद्देश्य आमों के स्तोमुखी विकास से है। आमीणों के 
आर्थिक, नैतिक व मानसिक स्तर को ऊंचा उठाने का काय इसके अन्तमंत आता है। सरकार इस 
काय की ; 2८: के किए एक अलग विमाग की स्थापना करती है । 

( ३7 दुभिक्ष निवारण रीति ( [77776 7१०१४ 7?0॥059)--बर्षा के न होने, 
अत्यधिक वर्षा के कारण या अन्य कुछ दैवी प्रकोपों के परिणामस्वरूप कभी-कभी जनता को भीषण 
अ्रन्न संकट का सामना करना पड़ता है, अ्रतः सरकार का यह कत्तन्य हो जाता है कि वह जनता को 
इस 2० से मुक्त करे | इसके लिए, सरकार सदैव सतक रहती है । वि 

भू-राजस्व सम्बन्धी नीति ( [,870 -0९एथ॥7९ 707069)--छसके अन्त- 

गंत सरकार जो कुछ कृषक से अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए माँगती है, वह आता है। जब कि 

कृषि की पैदावार /अच्छी स्थिति में नहीं होती तो सरकार किसान के लगान कम कर देती दे या उसे 
इस भार से बिल्कुल ही मुक्त कर देती है। दल 5 कर ः 

_<शीज्य की कृषि सम्बन्धी नीति--शताब्दियों से कृषि के सम्बन्ध में हमारी सरकार की 

जो नीति रही है, उससे कृषि.के विकास की आशा करना हुराशा मात्र थी। जब भारत में अंगरेजों ने 

पदापंण किया, तभी से उनका मुख्य उद्दे श्य अपने वाशिज्य-व्यवसाय की उन्नति करना था न कि 
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यहाँ की कृषि की । १८४७ के महान विप्लव के पूर्व तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जो नीति रहौ 
उससे हमारी कृषि को जो आधात पहुँचा वह किसी से छिपा नहीं | १८५७ के पश्चात्‌ जब कि शासन- 
सत्ता कम्पनी के हाथ से इंगलैण्ड के सम्राट के हाथ में आ गईं तब अंगरेजों का उद्देश्य भात में 
मुख्य रूप से शासन सम्बन्धी एकसूत्रता स्थापित करना रह गया, सरकार ने भारतीय कृषि के विकास 
की ओर कुछ भी ध्यान न दिया। जब १६ वीं सदी के अन्तिम भाग में भारत में दुर्भिन्ञों का अन- 
बरत प्रकोप होने लगा तब ब्रिटिश सरकार की आँखें खुल्लीं ओर उसे इस दिशा में अपनी नीति में 
कुछ परिवत्तन करना पड़ा। श्यूलू०, श्यध्य तथा १६०१ के दुर्भिज्ष कमीशनों तथा १६०३ के 
सिंचाई कमीशन ने भारत की कृषि सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के लिए सरकार के सन्मुख अपने कुछ 
अमूल्य सुझाव पेश किए परन्तु अभी तक सरकार. का मुख्य ध्यान किसानों को दु्भिक्ष के 
प्रकोप से बचाने के लिए लगांन की छूट तथा तकावी ऋण आदि की व्यवस्थां करना ही था, अन्य 
बातों की ओर उसने बिल्कुल ध्यान ही न दिया। 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में सरकार ने अपनी कृषि सम्बन्धी नीति में कुछ परिवत्तन 

किया। इस बात का पता उसके द्वारा पास किए हुए १६० ४ के सहकारिता कानून, १६०५ में स्थापित 
होने वाले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कृषि विभागों, तथा १६०६ में अखिल खिल भारतीय कृषि सेवाओं के 
पुनगंठन, से लग जाता है। १६१६ के संविधान द्वारा कृषि एक प्रान्तीय विषय हो गया था, अत 

द्रीय सरकार का मुख्य कार्य का केवल निरीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण करना ही रह गया | इधर 
ऋर्थाभाव के कारण प्रान्तों में भी कृषि के विकास के ल्लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया जो सका | 
१६३७ के बाद जब प्रान्तों में स्वायत्त प्रशासन की स्थापना हुईं, और कॉमग्रसी मंत्रिमण्डलों का 
निर्माण हुआ तो इस क्षेत्र में काफी कार्य हो जाने की आशा की गई थी परन्तु थोड़े ही समय में, इ 
मंत्रिमण्डलों के पदत्याग के कारण इस कार्य में फिर रुकावट आ गईं। द्वितीय महायुद्ध के समय तथा 
उसके बाद में होने वाले अनज्नामाव के परिणामस्वरूप हमारी कृषि सम्बन्धी समस्या की ओर सरकार 
का ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक था। भारत के भीषण अन्नाभाव को दूर करने के लिए हमारी 
राष्ट्रीय सरकार ने एक अच्छा क्रियात्मक कदम उठाया है। इस ओर अब जितना ध्यान दिया जाने 
लगा है उतना इसके पूव कभी भी नहीं दिया गया । अपने इस खाद्य संकट को दूर करने के लिए 
सरकार ने कई योजनाओ्रों का निर्माण करवाया है। प्रायः सभी राज्यों में कृषि के विकास के लिए, 
सिंचाई की कोई न कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन” के 
लिए, सभी राज्यों की सरकार अच्छा प्रयक्ञ कर रही हैं। हमारा मुख्य उद्द श्य भारत में खाद्य संकट 
को दूर कर अन्न को अच्छी व्यवस्था कर देना है। अभी तक कृषि की उन्नति सम्बन्धी प्रगति के न 
होने का एक और कारण रहा है, वह यह कि १६१६ के सुधार कानून के पश्चात्‌ से कृषि के विकास 
का उत्तरदायित्व प्रान्तीय सरकारों के हाथ में आ गया, परन्तु राजस्व के मुख्य खोत केन्द्रीय सरकार 
के ही हाथ में रहे, ओर प्रान्तीय सरकारों को मुख्य रूप से भूमि के ल्वगान आदि की आय पर ही 
निर्भर रहना पड़ा | इस स्रोत से होने वाली आय इतनी अधिक नहीं थी जिससे कृषि का-अ्रच्छा विकास 
किया जा सकता तो फिर यदि प्रान्तों या राज्यों की सरकारें कृषिं के विकास के ल्िए' अधिक काय 
नहीं कर सुकीं तो उंसमें कोई आश्चय की बात नहीं | अधिक से अधिक जो कुछ उन्हींने दिया, वह 
किसानों की जमींदारों तथा महाजनों के अत्याचारों, से रक्षा करनें के लिए 'कुछु वैधानिक उपाय 
ही थे। इससे अधिक ओर वे क्‍या कर ही सकते थे।.* डे 
 _ “ंतदों मेहॉँयुद्धों के मध्य में क्षकों की स्थिति को सुधारने का जो. सबसे महत्वपूंण प्रयत्न 
हुआ, वहँ शाही 'कृषि कमीशन! (]80ए8)] (ए0छाशांहदा०मं 00 4 07र्नप्राप्रा' ) 
की स्थापना की। अतए्ँव यहाँ पर इंसके संग्बन्ध मैं'कुछु 'बांते जान सैनों- आवश्यक है । 


शैज्ये और कृषि १६ ३ 


शाहो कृषि कमीशन -(7]"॥० #0787 (ए०श्शांहहांगा ० 4870०ा)ी- 
$प7'62--ब्रिय्शि भारत की कृषि सम्बन्धी स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा गाँवों की 
आर्थिक स्थिति का परिचय प्राप्त करने के लिए, कृषि के विकास, तथा आमीण जनता के आर्थिक 
उत्थान के लिए सुझाव पेश करने के लिये १६२६ में शाही कृषि कमीशन की नियुक्ति की गई थी। 
इनके अतिरिक्त कुछ विषयों पर विशेष खोज करना भी उसका काय था | वे विषय निम्नलिखित हैं .:--- 
(अर) ऋषि तथा पशुओं आदि की दशा को सुधारने के लिए, कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की व्यवस्था, 
अच्छी तथा नई फसेलों के प्रचार सम्बन्धी स्थिति, दुग्धशालाओं आदि की दिशा में उस समय क्‍या 
प्रय्ष किए. जा रहे थे, इस बात का पता लगाना । 


( ब ) कृषि की पैदावार की बिक्री तथा यातायात के तत्कालीन साधनों की दशा की जानकारी 
प्राप्त करना | 

( से ) इस बात का पता लगाना कि कृषि के बिकास के लिए. कृषकों को पूजी कैसे प्राप्त 
हो रही है । 

( द ) श्रामों के उत्थान, कृषकों के कल्याण के लिए मुख्य सुकाव उपस्थित करना | 

भूमि के बन्दोबस्त तथा उसकी मालगुजारी सम्बन्धी समस्याओं को कमीशन के कार्य-क्षेत्र के 
अन्तगंत नहीं सम्मिलित किया गया, अतः कमीशन ने इन विषयों पर अपने विशेष विचार नहीं 
प्रगट किये | कमीशन ने १६२८ में अपनी एक विस्तृत रिपोट पेश की । 


इस कमीशन ने भारत में कृषि के विकास के लिए जो सुझांव या परामश दिए हैं, वे काफी 
महत्वपूर्ण हैं। इसने ग्रामों के पुनर्निर्माण, ग्रामीण शिक्षा, सहकारिता, कृषि की पैदावार की बिक्री, 
सिंचाई, किसान के ढोरों की नस्ल सुधारने के उपाय, खेतों की चकबन्दी आदि पर अपने अमूल्य 
विचार उपस्थित किए हैं| कृषि के व्यवसाय को ओर अधिक त्लामदायक बनाने के लिए कमीशन 
ने यह सुझाव पेश किया कि कृषकों को अपने दृष्टिकोण को अ्रधिक उत्तर तथा विशात्न बनाना होगा | 
कमीशन का कहना था कि ग्रामों तथा ग्रामवासियों की सभी समस्याओ्रों को हल करने के लिए. सरकार 
स्वयं विशेष प्रयज्ञ करे | आमीण जनता भी सरकार को अपना सहयोग प्रदान कर गाँवों का सर्वा गीण 
विकास करे। कमीशन' ने कृषि सम्बन्धी कार्यों के अन्वेषण के लिए. एक 'शाही परिषद” 
( [77060] ००४7८) ) की स्थापना की ओर भी विशेष जोरं.दिया था | 

'आन्तीय कृषि विभागों के कार्य३--हम ऊपर कह चुके हैं कि ऋषि के विकास के लिए, 
मुंख्य प्रयत्न करने का उत्तरदायित्व राज्यों या प्रान्तों की ही सरकारों पर है, केन्द्रीय सरकार का तो 
कार्य केवल राज्यों के इन कार्यों का निरीक्षण तथा निर्देशन करना है । 

प्रान्तीय कृषि बिभागों के मुख्य काय निम्नलिखित हैं :-- 
हक :प्रि सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था । 
(४ कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानों का प्रबन्ध । 

( ३2 कषि के विकास के लिए प्रचार आदि करना । 

( के ३७ धि के विकास के कुछ विशेष प्रयत्न करना | 

(४) उत्तम बीज, ओजार तथा कृत्रिम खाद का वितरण | 

यहाँ पर इनमें से प्रत्येक पर विस्तार पूर्वक विचार करेंगे । 
कइस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के लिए पढ़िये- 80806 .540 $0 427५ ८प्रप्रान॑5( 
वां! हे 
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१६४ भारतीय अ्रथंशाज्र का विवेचन 


अकषि सम्बन्धी शिक्षा (&०7८7।६४78) ॥08प्र८४४४०४)--ऊषि के विकास के लिए, 
तत्सम्बन्धी शिक्षा की व्यवस्था करना भी काफी महत्वपूर्ण है । बम्बई राज्य में कृषि की व्यावहारिक 
शिक्षा प्रदान करने के लिए कृषि माध्यमिक विद्याल्यों को स्थापना की गई है, इसमें शिक्षा पाए हुये 
शि्षार्थियों से यह आशा की जाती है, कि वे अपना पाख्यक्रम समास्त करने के पश्चात्‌ ग्रामों में जाकर 
भूमि का विकास करेंगे। कुछ अ्रन्य राज्यों में, माध्यमिक कक्ष ञ्रों में विद्यारथथियों की कृषि की शिक्षा दी 
जाती है| कृषि की विशेष बेज्ञानिक शिक्षा देने के लिए पू ना, कोयम्बदूर, नागपुर, प्रयाग तथा _पू ना, कोयम्बहूर, नागपुर, प्रयाग तथा कानपुर 
में कृषि कालेज हैं। दिल्ली की कृषि अनुसंधानशाल्ला में कृषि के पोस्ट अजुएट विद्यार्थियों के लिए 
कला: आधाशियान उक्त है। अर्भ थियो 
शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। अभी तक इन कालेजों से शिक्षा पाकर विद्याथियों का मुख्य ध्यान कृषि- 
विभागों में अच्छी नौकरी प्रात्त करना रहा है, अभी ऐसे विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं निकले जो कृषि 
की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ स्वयं कृषि काय करते । 
इन कृषि कालेजों में सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था है। ये 
कालेज कृषि सम्बन्धी समस्याश्रों पर कुछ अनुसंधान का भी कार्य करते हैं। यह अनुसन्धान का. कार्य 
या तो वे स्वतंत्र रूप से करते हैं अथवा भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद के नेतृत्व में। इनके अनु- 
सन्‍्धान सम्बन्धी कार्यो' के अन्तगत उत्तम प्रकार के बीजों का उत्पन्न करना, फसलों के रोगों के 
लिए, नवीन हो में की खोज करना, उत्तम ओजारों तथा खाद के विषय में आविष्कार करना है। 
अनुसंधान संस्था (॥०2770७7प78-) १०४९७०८॥)--शाही कृषि कमीशन के 
सुझाव के अनुसार १६२६ में शाही कृषि अनुसन्धान परिषद! ([77960%! (00पर/ली] 0| 
3 07767 प7&) (ि९४९७/"८॥) को स्थापना की गईं थी। इस परिषद का उद्द श्य समस्त भारत- 
वर्ष में कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों का निदेशन व नियंत्रण करना, बत्रिव्श साम्राज्य व अन्य 
देशों में होनेवाले कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों एवं अनुसन्धान संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित 
करना है। इस परिषद के मुख्य दो अज्ञ हैं| एक तो प्रशासन-कर्त्ता समिति ( गवर्निज्ञ बाडी ) तथा 
दूसरी सलाहकार समिति ( एडवाइजरी बोड )। गवनिज्ञ बाडी का कार्य परिषद का प्रशासन आदि 
रना है तथा सलाहकार समिति का काय (एड़वाइजरी बोड) अनुसन्धान के लिये आए. हुए प्रस्तावों 
का परीक्षण कर उन्हें शासक-समिति ( गवर्निज्ञ बाडी ) के समक्ष उपस्थित करना है। 
परिषद अनुसन्धान कार्यों के लिए. वजीफे या छात्रवृत्तियों आदि के देने की भी व्यवस्था करती 
है। यह परिषद प्रत्यक्ष रूप से अनुसन्धान के कार्यों को नहीं करती परन्तु दो विषयों में वह प्रत्यक्ष 
रूप से नियंत्रण रखती है। एक तो उत्पादन के ल्लागत के विषय में, जिसमें मुख्य रूप से कपास 
तथा गन्ने का नियंत्रण है तथा दूसरे कृषि के प्रयोगों के आंकड़ों के नियंत्रण में | इस परिषद की 
बहुत सी योजनाओं को कितनी ही संस्थाओं द्वारा कार्यानिवित किया गया है और काफी मात्रा में कार्य 
को पूरा किया जा चुका है । 
रसेल महोदय ने अपनी रिपोट में परिषद्‌ की स्थिति को सुधारने के लिये कई सुझाव पेश किए 
थे। उसके अनुसार कृषि अनुसन्धान परिषद ने वतमान कृषि के प्रचार आदि कार्यों के परीक्षण का 
काय प्रास्म्म किया है। वह एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अनुसार कषि के विकास के 
लिए. जितने भी प्रयोग किए गए हूँ तथा इनका कृषक की आय तथा भूमि पर क्या प्रभाव पड़ा है 
इसका पता लगायेगी। कृषि सम्बन्धी जितने भी सुधार काय हुए, हैं उनका प्रयोग किसान स्वय' अपने 
हाथों से करेंगे | ' 
. अनुसन्धान कार्यों के परिणामों से लोगों को अवगत कराने के. लिए, एक मासिक: पत्रिका भौ 
प्रकाशित की जाती है । 


शज्य और क्रषि | श्ह्पू 


परिषद ने ग्राम्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए. तथा भारतीय कृषि पशुओ्रों की ,स्थिति 
सुधारने के लिए, काफी प्रयत्न किया है | 
लगभग सवा करोड़ रुपये का व्यय कर परिषद्‌ ने गत बीस वर्षों में धान, गेहूँ आदि की 
फसलों को काफी अच्छा बना दिया है जिससे लगभग २६ करोड़ की आय हुईं है। परिषद ने 
चावल की एक किस्म में सुधार किया है जिससे केवल्न छुत्तीत गढ़ के इलाके में २०,००,००० मन 
धान की बचत हुई है। गेहूँ की भी फसल को नष्ट होने से बचाने के लिए. प्रयत्न किया. जा रहा 
है, व भर में लगभग छे करोड़ रुपये की मूल्य का गेहूँ गेरआ ( रिप॥ ) से नष्ट हो जाता है। 
परिषद के प्रय॒त्नों से ज्वार की फसल में २० प्रतिशत तथा बाजार में ३० प्रतिशत की दृद्धि हुई 
है। मक्का की फसल्न को भी सुधारने के लिए. प्रयत्न किए गए हैं। कुछ राज्यों में फल्लों के 
उत्पादन की भी योजनाओ्रों को कार्यान्वित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की खादों के विषय में भी 
खनुसनन्‍्धान किया गया है । उत्तर प्रदेश तथा कश्मीर में लगभग ७० प्रतिशत पैदावार में वृद्धि 
अमोनियन सल्लफेट के ही कारण हुई है, खादों में सबसे अधिक लाम खली की खाद से हुआ है 
जिससे ११० से लेकर १६० प्रतिशत तक ही वृद्धि हुईं हे, हरी खाद से भी शत प्रतिशत लाभ 
हुआ है । 
पशुओं को दशा को सुधारने के लिए. १०० से भी आर्थिक योजनाश्रों को कार्यान्वित किया 
जा रहा है। पशुओं की दूषित बीमारियों जैसे रिन्डरपेस्ट आदि से रक्षा करने के लिए, भी प्रयत्न 
किया गया है। सभी राज्यों में पशुश्रों की बीमारियों के निरीक्षण के लिए अ्रधिकारियों की नियुक्ति 
की गई है | भेड़ों की सबसे भयंकर बीमारी जिसे गिल्लर कहते हैं, उसको दूर करने के लिए अच्छी 
औषधि का आविष्कार हो गया है। पशुओं की नस्ल सुधारने आदि के सम्बन्ध में भी अच्छा प्रयत्न 
किया गया है । क्‍ 
.  भेड़ों के पाल्न-पोषण सम्बन्धी अनुसन्धानों के परिणामस्वरूप अच्छी किस्म के ऊन के 
भी प्राप्त होने में सुविधा हो गई है। दूध के धन्घे के विकास के सम्बन्ध में भी काफी प्रयोग फिए जा 
चुके हैं, शुद्ध थी में बनस्पति घी की मिल्लावट को रोकने के लिए भी प्रयोग किए गए हैं | 
परिषद ने कुछ गाँवों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए भी प्रयत्न किये हैं | 
२१ जनवरी १६४६ में होने वाले अपने अठारव अधिवेशन में, परिषद की शासन कर्ता 
समिति ने कृषि अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों के विषय में कुछ महत्वपूण निर्णय किए. थे। इन से 
प्रादेशिक अनुसन्धानशालाशों की स्थापना, फसल्लों की पैदावार से सम्बन्धित आंकड़ों की अच्छी 
जानकारी प्राप्त करना, तथा अनुसन्धान के परिणामों का, पता लगाने के लिए एक सूचना ब्यूरो की 
स्थापना आरि कुछ मुख्य थे । 
उपरोक्त विवरण से कृषि-अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों के विषय में कुछ परिचय मिल गया 
होगा | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कृषि के अनुसन्धान सम्बन्धी जो कुछ भी कार्य 
हुआ है, वह बहुत सनन्‍्तोषजनक नहीं है। हमारी इस कृषि अ्नुसन्धानशाल्रा से किसानों को 
विशेष लाभ नहीं प्रात्त हुआ है। क्‍ जी 
अतण्व इस बात की अतीब आवश्यकता है कि कृषि अनुसन्धान कार्यों का खूब प्रचार और 
प्रसार किया जाय | अभी तक जो भी अनुसन्धान काय हुआ है, उसका कृषक तथा कृषक के खेतों 
से विशेष सम्बन्ध नहीं रहा है। जितने भी प्रयोग किए गए हैं वे सत्र किसान के खेतों से दूर अल्लग 
प्रयोगशालाओं में ही किये गए हैं । इसके अतिस्क्ति हमारे अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यों का एक 
और दोष यह रहा है कि जितने भी अ्रनुसन्धान किये हैं उनमें उनके आर्थिक महत्व की उपेज्ञा ही की 
गई, इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि इन अनुसन्धानों से होने वाले परिणाम किसानों के 
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लिये आर्थिक दृष्टि से अधिक उपयोगी होंगे या नहीं | आवश्यकता इस बात को है कि जितने भी 
हमारे अनुसन्धान काय हों, उनका प्रयोग में लाना साधारण कृषक के लिए, विशेष ख्चलू न पंडे. 
व घक आसानी से उनसे त्ञाभ उठा सके | 
विक्रास आयोग-7( [067०0977९76ऋ6 (00777 59807 ) रसेल रिपोर्ट में यह भी 
सुझाव पेश किया गया था कि एक विकास आयोग या कमीशन की भी स्थापना की जाय | इस श्आायोग 
या कमीशन का. उद्द श्य ग्रामवासियों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना होना चाहिये। इस कमीशन 
को निम्नलिखित समस्याओं को सुलझाने की ओर ध्यान देना चाहिए : | 
(१) मिट्टी की दशा सुधारना, भूमि के कटाव आदि की रक्षा करना 
(२) अच्छी फसलों की व्यवस्था करना, चरागाहों का प्रबन्ध करना, आर्थिक जांचों के ग्राधार 
पर आम्य विकास के काय का संचालन करना । 
(३) प्रयोगशाल्रा तथा साधारण कृषकों के बीच सम्बन्ध स्थापित कर एक़ दूसरे को आवश्यके 
जानकारी से अवगत कराना | - 
(४) बृह्धों तथा फसलों के लिए उत्तम बीजों के वितरण की व्यवस्था करना | 
(५) याँवों की सड़कों का विकास करना | ! 
अलुसंधान के कार्यो का प्रचार व निद्शेन हम ऊपर कह जुके हैं कि कृषकों को 
अनुसंधान के कार्यों से अवगत कराने के लिए सरकार को यथेष्ट प्रयत्न करना चाहिए।। इसके लिए 
यह आवश्यक है कि कृषकों के निज के खेतों में या सरकारी फार्मों में कृषि के अनुसन्धानों के 
परिणामों का निदर्शन कराया जाय । निद्शन के अतिरिक्त उसके प्रचार के ब्षिए और भी काफी 
प्रयत्न करना चाहिए | ग्राजकल सरकार उत्तम बीजों का अपने फार्मो' में प्रयोग कर किसानों को उनकी 
उपयोगिता से परिचित कराती है। आधुनिक क्ृषि-यंत्रों का निर्माण भी सरकार अपने ही नियंत्रण 
में कराती है | सरकार किसानों की उत्तम बीज, खाद, औजार आदि देने के लिए गोदाम स्थापित 
करती है । सहकारी समितियों द्वारा भी कृषकों को अनुसन्धान कार्यों के परिणामों से परिचित कराया 
जाता है। कृषि विभाग अपने क्षेत्र के अन्तगंत किसानों के लिए, बाजार, हाटों व प्रदर्शिनियों का 
संगठन करता है तथा इनमें कृषि की नवीन खोजों से किसानों को परिचित कराता है । 
कृषि-विकास के कुछ विशेष प्रयत्न-जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि कृषि के 
विकास के लिए सरकार सिंचाई को व्यवस्था करती, उत्तम बीज, अच्छे ओजार तथ। बढ़िया खाद का 
वितरण करती, भूमि को कटाव आदि से रोकती, अच्छी पेदावार के लिए, वेज्ञानिक अनुसन्धान करती, 
फसलों को कीड़ों आदि से बचाने के कुछ ओर प्रयत्न करती है। इन विषयों पर हम यहाँ कुछ विशेष 
प्रकाश डालेंगे । 
सरकार के प्रयत्नों के फत्लस्वरूप गन्ने वाल्ली कुल भूमि का ८० प्रतिशत तथा जूट का 
४० प्रतिशत भाग उत्तम बीजों से उत्पादित होता है। व्यापारिक फसलों के लिए. सरकार इस बात 
का ध्यान रखते हुए. उनका विकास करती है, कि उनकी अधिक से अधिक बिक्री हो तथा जो फसलें 
खाद्य पदार्थो' की होती है, उनमें यह ध्यान रखा जाता है कि उनमें अधिक से अधिक पोषक तत्व 
हों | सरकार ने इसके लिए कि हमारी खाद्य फसलों में पोषक तत्व का अभाव न हो, एक विशेषज्ञ 
की नियुक्ति की है। सरकार को चाहिए कि वह फसलों तथा सब्जियों के अधिक से अधिक उत्पादन 
का प्रयत्न करे | फलों की रक्षा के लिए तथा उनसे अचार व मुर्बा आदि बनाने के सहायक धन्‍्धों 
की स्थापना के लिए भी सरकार को प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए । 
.. जहाँ तंक फसलों के रोगों का सम्बन्ध है सरकार ने इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की 
है। भारत सरकार ने ऐसी विधियों का निर्माण कर दिया है | जिसके अनुसार रोगी पौधों को एक 
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स्थान से दूसरे स्थान में नहीं भेजा जा सकेगा, पौधों को रोगों से मुक्त करने के कुछ और भी प्रयत्न 
किये गए. हैं। परन्तु अभी तक इस दोष से हम पूर्णरूप से मुक्त नहीं हुए हैं, इस क्षेत्र में हमारी 
केन्द्रीय सरकार को और प्रयत्न करना चाहिए । 

सरकार ने सिंचाई के लिए भी अच्छा प्रयत्न किया है, इस विभाग का विस्तारपूवक विवेचन 
हम एक अलग अध्याय में कर चुके हैं, अतः यहाँ पर हमें विशेष नहीं कहना है। सरकार किसानों 
को उत्तम खाद देने के लिए. भी काफी प्रयत्न कर रही है | सरकार ने सिंदरी नामक स्थान में खाद 
तैयार करने का अपना एक अल्वग कारखाना खोला है। जहाँ तक औजारों या इृषि-यंत्रों का सम्बन्ध 
है सरकार नवीन प्रकाश के यंत्रों का निर्माण करवा रही है जिससे कृषि में काफी सहायता प्राप्त हो 
सके । इस दिशा में भी काफ़ी काय किया जा चुका है। 

राज्य द्वारा देश की कृषि को क्या सहायता प्राप्त हुईं, प्राचीन सरकारों ने. इस दिशा में क्‍या 
कार्य किया है इस सम्बन्ध में रिजब बैक ने अपनी एक प्रकाशित पुस्तिका में अच्छा प्रकाश डाला 
है। इसके अनुसार प्रान्तीय सरकारों ने इस क्षेत्र में जो कुछ कार किए हैं, वे संक्ष प में ये हैं:--- 

(१) ऋण लेन-देन के नियंत्रण के लिए कानूनों का निर्माण; ' 

(२) भूमि के बन्दोबस्त में सुधार 

(३) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की योजनाओं का निर्माण तथा इनको कार्यान्वित 
करनें के लिए, सहायता देना ' 

(४) सिंचाई की योजनाश्रों को कार्यान्वित करना 

(४) किसानों को खाद, उत्तम बीज आदि देने की व्यवस्था करना 

(६) किसान के ढोरों की दशा सुधारना; तथा 

(७) फल तथा तरकारियों के अधिक उत्पादन का प्रयत्न करना | 

इन प्रयत्नों का परिणाम-इस प्रकार हम देखते हैं कि केन्द्रीय कृषि परिषद तथा 
प्रान्तीय कृषि विभागों के सम्मिलित प्रयत्नों से कृषि सम्बन्धी स्थिति में काफी सुधार हुआ ' हे। इनकें 
प्रयत्नों के फलस्वरूप कृषि करने की अधिक उपयोगी प्रणाली का प्रचार हो गया है, फसल्लों की अच्छी 
'किस्में होने लगी है, फसल्लों की अच्छे दंग से काया जाने लगा है, फसलों की टिडिडयों आ्रादि से रक्षां 
के भी प्रयत्न किए गए. हैं, पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर भी अच्छा ध्यान दिया गया है, खेतों 
की चकबन्दी के लिए, भी सरकार ने काफी प्रोत्साहन प्रदान किया है। 

.... इन सब कार्यों' में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण काय विभिन्न फसलों के लिए उत्तम बीजों की 
व्यवस्था करना है। इस सम्बन्ध में सबसे बाद के श्रांकड़ों से यह पता चल्नता है कि ब्रिव्श 'भारत मैं 
'कुल जोती जाने वाली भूमि का १०% भाग उत्तम बीज वाल्ली फसल्लों का था, देशी राज्यों में यह 
संख्या केवल १"६ प्रतिशत ही, थी। परन्ठ अलग-अलग फसलों की पैदावार सम्बन्धी आंकड़ों की _ 
संख्या भिन्न भिन्न है । 

शाही कृषि अनुसन्धान परिषद के भूतवूव उपाध्यक्ष सर ब्राइस बट के अनुसार इस ज्षेत्र में 
जो प्रगति हुई उसका परिचय नीचे दिए हुए आंकड़ों से लग जायगा : 

(१ ) १६३२-३७ के समय में १०८ पौर्ड प्रति एकड़ के हिसाब से कपास की पैदावार हुई 
'जब कि इसके पूर्व के पाँच वर्षों में ६५ पोंड प्रति एकड़ ही हुईं थी। यह तो रही कपास की पैदावार के 
परिमाण की बात, जहाँ तक उसके किस्म का प्रश्न है, उसमें भी काफी वृद्धि हुईं | पहले कुल कपास 
की ७५ प्रतिशत छोटे रेशे वाली कपास, तथा '२५ प्रतिशत मध्यम रेशे वाली कपास होती थी। सन्‌ 
१६ १८-३६ में इसमें सुधार हुआ, इस समय छोटे रेशे बाली कपास ६३ प्रतिशत, मध्यम रेशे वाली 
३२३ प्रतिशत, तथा लम्बे रेशेवाली ४३ - प्रतिशत थी | 
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( २ ) सन्‌ १६३७-३८ में, कुल २८८६,००० एकड़ भूरि ७६३,००० एकड़ भूमि 
में उत्तम बीजों की जूट उत्तन्न हुई थी। 

( ३ ) इस समय सबसे अधिक वृद्धि मूगफल्ली की पैदावार में हुईं | मूंगफली की पैदावार सब 
देशों से अधिक भारत में होती है | इन वर्षों में मूंगफली की पैदावार में कैसी वृद्धि हुई यह इस बात से 
स्पष्ट हो जायगा कि १६००० में मूगफली पैदा करने वाली भूमि का ज्षेत्रह्त ३,००० एकड़ था, 
१६३७-३८ ई० में यह क्षेत्रफल ६० लाख एकड़ हो गया | 

(४ ) जहाँ तक गन्ने की फसल का प्रश्न है उसमें भी वृद्धि हुईं । १६३६ तक कुल गन्ने 
वाली भूमि का ८० प्रतिशत भाग अच्छे बीजों वाली फसलों का था। इसके उत्पादन में भी काफी 
बृद्धि हुई । ॥ 

(५ ) सन्‌ १६२७-२८ में अच्छे बीजों वाले चावल की भूमि का क्षेत्रल्ल ६३४,००० एकड़ 
था, १६३७-३८ में यह बढ़कर ३,७४६,००० एकड़ हो गया। 

(६ ) परन्तु जहाँ तक गेहूँ की फसल का प्रश्न है उसमें कोई विकास नहीं हुआ । १६३७-३८ 
में उत्तम बीज वाले गेहूँ का त्षेत्रफन्न केवल्ल ७० लाख एकड़ था, यह क्षेत्रफल कुल ज्षेत्रकत्न का केवल 
दे भाग ही था। 

(७) देश में तम्बाकू के उद्योग में इधर अच्छी उद्धि हुईं। सन्‌ १६३८ में भारतीय सिग- 
रेट के कारखानों की कुल आवश्यकता का ८५ प्रतिशत भारत में ही पैदा होनेवाली तम्बाकू से पूरी 
की जाती है । विदेशों को भी अच्छी मात्रा में तम्बाकू भेजी जा रही है | 

इस प्रकार हम देखते हैं, कि सरकारी प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कृषि को दशा सुधारने के 
लिए काफी प्रयत्न हुए, हैं, परन्तु इन प्रयत्नों से अभी विशेष ल्ञाभ नहीं हुआ है। जैसा कि हम ऊपर 
देख चुके ४ कि कुल्न जोती जाने वाली भूमि का केवल #ढ भाग ही उत्तम बीजों तथा कृषि की 
खाधुनिक पद्धतियों द्वारा जोता-बोया जाता है। कृषि में प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सरकारी का व्यय डेढ़ आना 
है, प्रान्तीय सरकार प्रति व्यक्ति औसतन व्यय साढ़े नौ आना है। परन्तु यदि हम इस व्यय की तुलना 
अन्य देशों में कष्रि में होने वात्ते व्यय से करें तो हमें पता चल्न जायगा कि यह रकम कुछ भी नहीं है 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार ७७ २० प्रति व्यक्ति तथा कनाडा की २० २० प्रति व्यक्ति कृषि के 
कार्यों के लिये खबर करती है । इसलिए यदि हमारे देश में अ्रन्य देशों की अपेक्षा कृषि में विशेष 
उन्नति नहीं हुईं है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं । 

वास्तव में भारत में कृषि के विकास के लिए भारतीय कृषि की पद्धति में आमूल्ल परिवतन 
करना होगा, हमें भारतीय कृषि का पुनर्संगठन कर उसके आधारभूत सिद्धान्तों में परिवर्तन करना 
होगा। हम इन साधारण सुधारों से तथा अनुसन्धान शाला के कुछ इने-गिने कार्यो से ही ऋृषि में 
विकास करने में सफल्ल नहीं हो सकते । जब तक कि कृषि की पद्धति में, खेतों की जोत में, भूमि स्वत्व 
प्रणाली म॑ आमल परिवतन नहीं करते तब तक हम कृषि की दशा की पूरणरूप से सुधारने में सफल 
नहीं हो सकते। 

क्रम सुधार- आम सुधार से हमारा तात्पय भारतीय आमीण जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक. 
2,486 उ भोतिक दृष्टि से ग्राम सुधार का काय क्षुत्र कृषकों की या कृषि काय 
ज्षग हुए व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा उनक्ले रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। ग्रामीणों का स्वास्थ्य 
सुधारने के ल्षिए. सरकार उनमें स्वच्छुता का प्रचार कर चिकित्सा सम्बन्धी सहायत। प्रदान करती है | 
*मीण जनता के रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठाने के ल्लिए सरकार किसानों को कृषि करने की अच्छी 
पद्धति, ऋषि के लिए. साख की व्यवस्था, खेती की पैदावार की बिक्री की अच्छी व्यवस्था करती हैं। 
जहाँ तक कृषकों के मानसिक विकास का सम्बन्ध है, सरकार, बालक, बांजिकाशओं तथा ग्रौढ़ों की शिक्षा 





) ७) 
कक । 
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की व्यवस्था करती है | इसके अतिरिक्त रेडियो, सिनेमा, प्रदशिनियों आदि के द्वारा भी आमीण जनता 
को शिक्षा प्रदान की जाती है । किसानों के नैतिक बिकास के लिए सरकार किसानों को अपने व्यक्तित्व 
की पू्णरूप से पहचानने के लिए, अपना विकास करने के लिए, प्रोत्साहन देती है |. वह ऐसे प्रयत्न 
करती है जिससे कि प्रत्येक ग्राम वासी स्वावत्वम्बी जीवन व्यतीत करता हुआ, सामूहिकता को शिक्षा 
ग्रहण करता हुआ अपना सर्वा गीण विकास करे | सरकार का यह उद्द श्य रहता है कि हमारे ग्रामवासी 
अपने दृष्टिकोण में आमृल परिवतन कर, अपने आप को समझें, अपने अन्दर से अन्धविश्वास तथा 
दकियानूसी विचारधारा को दूर करें । 

_पहले सरकार के विभिन्न विभाग--क्ृषि विभाग, सहकारी विभाग, सिंचाई विभाग, जंगल _ 
विभाग, जन- स्वास्थ्य तथा शिक्षा विमाग--अपनी-अपनी सीमा या क्षुत्र के अन्तगंत ग्राम 
सुधार के काय में सहयोग प्रदान करते रहे | परन्तु बाद में यह पता लगा कि इन विभिन्न विभागों 
में कार्य करने वाले अधिकारियों को आमों का पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास करने का अवसर नहीं प्राप्त 
होता | किसान भी इन विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों को भत्नीमाँति नहीं समझ पाता, उसे इन पर 
विश्वास भी नहीं होता । किसान इन विभागों के अधिकारियों को सरकार के प्रतिनिधि समभता है 
जिनका काय गाँवों में कमी-कमी केवल भ्रमण कर जाना था, और किसान इनके स्वागत-सत्कार करने 
को ही अपना परम कत्तंव्य समझता था । इस प्रकार इन विभागों के कार्यों से कृषक को कोई विशेष 
लाम नहीं होता था । 

बाद में यह बात स्पष्ट हो गई कि यदि ग्रमवासियों की समस्या को अच्छी तरह हत्म करना 
है, यदि उनकी निधनता को, उनकी मूखंता, को, उनकी अशिज्षा को, उनकी अस्वच्छुता को, दूर करना 
है, उनके निराशावादी दृष्टिकोण में परिवतन करना है तो हमें इन सभी समस्याओं को एक समस्या 
मानकर ही उसके हल्ल का प्रयत्न करना होगा | डे 

इसके पूर्व १६२८ के शाही कृषि कमीशन ने भी इस बात पर प्रकाश डाल था कि यदि 
गाँवों की सभी समस्याश्रों की एक साथ हल करना है तो उसके लिये राज्य को अ्रपने सभी 
साधनों का प्रयोग कर निश्वयात्मक कदम उठाना होगा। इन सब बातों के परिणामस्वरूप 
सरकार ने भी आम सुधार के लिए. क्रियात्मक कदम उठाना प्रारम्म कर दिया । कितने ही राज्यों में 
ग्राम सुधार विभागों की, इस काय के लिए. विशेष अधिकारियों की स्थापना होने लगी | नीचे हम कुछ 
राज्यों के ग्राम सुधार सम्बन्धी कार्यों पर प्रकाश डालेंगे । 


विभिन्न राज्यों की ग्रामसुधार योजना 

उत्तर प्रदेश में--सन्‌ १६३७ में उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने तो उन्होंने 
इस राज्यों में ग्रामों के पुनर्निर्माण. के कार्य के संचालन के लिए. एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति 
की | इसके अतिरिक्त एक प्रान्तीय ग्राम सुधार बोड की भी स्थापना की गई । सुधार कार्य का सश्चालन 
करने के लिए. पंचायतें चुदी गई। सैकड़ों गाँवों में पंचायतघरों की स्थापना हुईं, वाचनालय तथा 
बालिकाओं के लिए. विद्यालय खोले गए. | कृषकों की सुविधा के लिए बीज गोदाम खोले गए । पशुओं 
की नस्ल सुधारने के लिए अच्छे बैल खरीदे गए;। सिंचाई के लिए. सैकड़ों कुएँ खोदे गये। प्रौढ़ क्‍ 
शिक्षा, निरक्षरता-निवास्ण का प्रयत्न किया गया । ञ्रियों की प्रसूति सहायता .की. व्यवस्था की गई । 
इन्हीं सब्र बातों का प्रयत्न किया जा र्‌ह्दा था कि १६३६ में युद्ध छिड़ गया, कांग्रेसी सरकारों ने पद 
त्याग कर दिया . जिससे इस कार्य की प्रगति रुक गई | युद्ध के बाद जब कॉग्रेसी मंत्रिमंडलों ने काय 
भार संमाल्ला तो इस ओर फिर ध्यान-दिया। ग्राम सुधार को शअ्रच्छे दंग से संगठित किया गया । 
अजकलत इस. प्रदेश में ग्राम सुधार के कार्य का संचालन कृषि विकास त4 रहन-सहन के स्तर को 
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ऊँचा उठाने वाली समितियों ब पश्चायतों द्वारा किया जा रहा है। ये संस्थाएँ ग्राम मुंधार के सभी 
कार्यों को अपने हाथ में ले रही है । 

उत्तर प्रदेश में ग्राम सुधार सम्बन्धी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण काय यह हुआ है कि यहाँ 
फैजाबाद में एक महिला शिक्षण शिविर ( १४०#७छ३आ 8 ०४8४४ वी४४ंए९ (७70. ) 
की स्थापना की गई है। इसमें कुछ अध्यापिकाएं शिल्पकला, शिशुपालन आदि को शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए जाती हैं। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्‌ ये महिलाएं गाँवों में जाकर स्त्रियों का संगठन 
कर उन्हें शिक्षित बनाती हैं । 

पंजाब में--पंजाब में ग्राम सुधार के काय का श्री गणेश करने का श्रेय श्री एफ» एल्ल० 
ब्रेन, महोदय को है | आप पहले पंजाब के गुरगाँव जिले में डिप्टी कमिश्नर थे, वहीं आपने इस काय 
का प्रारम्म किया, परन्तु यहाँ आपको विशेष सफल्नता नहीं मिल्ली | इसके पश्चात्‌ १६३३ में आप 
ग्राम सुधार कमिश्नर नियुक्त किए गए।। आपने इस पद से पंजाब में आम सुधार का बड़ा महत्वपूर्ण 
कार्य किया। ब्रन महोदय ने गाँवों के घुनर्निर्माण की जो योजना बनाई उसकी मुख्य बातें निम्न- 
लिखित थीं :--- 

स्वास्थ्य सम्बन्धी--( १ ) प्रत्येक गाँव को पूर्णरूप से . स्वच्छु रखा जाय । गाँव के कूड़े- 
करकट आदि को फेंकने के लिए गढ़े खोदे जाँय | गाँव की प्रत्येक इमारतों, घरों आदि को भल्नी भाँति 
स्वच्छु रखा जाय । 

(.२ ) ग्रामवासियों को स्वच्छुता का महत्व बतल्ाया जाय तथा उन्हें साफ-सुथरा रहने की 
शिक्षा दी जाय । 

(३) चेचक, हैजा तथा अन्य छूत की बीमारियों से रक्षा करने के लिए, टीके की अच्छी 
व्यवस्था की जाय । 

(४ ) मलेरिया को रोकने के उपायों का प्रचार किया जाय । 

(५ ) ल्रियों को पसूति सहायता देने के लिए. कुशल्न दाइयों की व्यवस्था की जाय । 

कृषि सम्बन्धी--( १ ) गेहूँ, कपास, गन्ने आदि के लिए, उत्तम बीजों की व्यवस्था 
की जाय । 

(२ ) भूमि के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जाय | 

( ३ ) कृषि करने की अच्छी प्रणाली का प्रचार किया जाय | 

(४ ) फसलों को कीड़ों आदि से बचाने के लिए, प्रयत्न किया जाय । 

(५ ) पशुओं की नस्त्न को सुधारने के लिए. अच्छे बैल्लों को खरीदा जाय । 

(६ ) पशुओं की बीमारियों को रोकने की व्यवस्था की जाय । 

कुछ अन्य कार्य---( १ ) किसानों तथा अन्य आमवासियों में मितव्ययिता का पूरे प्रचार 
किया जाय । उनकी फिजूलखचों को रोकने के लिए. और भी प्रयत्न किए जायें । 

(२ ) बालकों तथा अन्य लोगों के वास्ते स्वास्थ्य सुधार तथा मनोरंजन के लिए क्रीड़ा-स्थल 
व्यायामशालाएं' तथा मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था की जाय । 

(३ ) बालिकाओं की शिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध किया जाय | 

( ४ ) ग्राम सुधार के ज्षेत्र में क्या काय करना है इस बात का अच्छा प्रचार किया जाय । 

( * ) सहकारी तथा अन्य संघों का अच्छा संगठन किया जाय | 

पंजाब में बन महोदय के इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर गाँवों के सुधार का प्रयत्न किया गया 
है। अब पंजाब में आमों के पु]नर्निर्माण का कार्य सरंकारी विभागों के हाथ में सौंप दिया गया है। 

बम्बई में-- पहले बम्बई में ग्राम सुधारं विभाग तथा सहकारी विभांग सम्मिलित रूप से काय 


शज्य ओर ऊृषि १०१ 


करते थे किन्तु बाद में इन दोनों विभागों को अल्लनग कर दिया गया। आराम सुधार के कार्यों के सम्बन्ध 
में परामश आदि देने के लिए एक ग्रान्तीय ग्राम विकास समिति की स्थापना की गई । इस समिति में 
ग्राम सुधार तथा क्ृषि-मंत्री, कोआ्रपरेटिव का रजिस्टार, उद्योग धन्धों का डाइरेक्टर तथा कुछ अन्य 

स्थ थे। कार्य संचालन की सुविधा के लिये चार अ्रन्य समितियों की नियुक्ति की गई। ये समितियाँ 
निम्नलिखित थीं :--( १) कृषि तथा पशु समिति ( २) शिक्षण तथा प्रचार समिति (३ ) णह- 
उद्योग समिति (४ ) पिछड़े हुये ज्ञेत्रों की समिति | 

इन समितियों को सहायता देने के लिये जिला ग्राम सुधार समितियों की भी स्थापना की ग 
ग्राम सुधार का मुख्य कार्य तालुका विकास संधों, सहकारी समितियों तथा कुछु अन्य कृषि समितियों 
द्वारा होता है। ये समितियाँ रियायती म॒ल्य पर किसानों को उत्तम बीज व औजार वितरित करतीं 
पशुओं की नस्ल सुधारने का प्रयत्न करतों, गह उद्योग-घन्धों का विकास करतीं, स्वच्छुता का प्रचार 
करतीं, ग्रामीणों को चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देतीं, पिछड़े हुये क्ष ज्रां के निवासियों, तथा आ!द्मि 
जातियों का ध्यान रखती हैं 
पश्चिमी बंगाल में--बंगाल्न मं ग्राम सुधार के लिये एक अलग विभाग है। इस विभाग 

का अध्यक्ष एक सरकारी पदाधिकारी है | आम सुधार के कार्य का संचालन, आराम सुधार समितियों, रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाने वाल्ली समितियों आदि के द्वारा होता है ।इनका काय जंगलों को गिराना, 
सड़कों की मरम्मत करना, नाल्ियों का निर्माण करना, मलेरिया से बचने के लिये गाँव में कुनैन का 
वितरण करना, उत्तम बीजों का वितरण करना तथा :व्य ब वेलों का खोदना है। मुख्य कर यहां ग्राम 
सुधार का उद्द श्य आमीणों के जीवन के रहन-सहन के स्तर को ऊचा करना, उनके लिये संतुल्लित 
भोजन का प्रयत्न करना, उद्योग-धन्धों का प्रचार करना तथा गांव में मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था 
करना है । 

, मद्रास में---मदरास में ग्राम सुधार का काय जिल्ला-मंडलियों के हाथों में है । इनका मुख्य 
काय गांवों में पानी की व्यवस्था करना, स्वच्छुता का विकास करना तथा यातायात की सुविधाएँ प्रदान 
करना है। इसके अतिरिक्त गांवों में गोदामों का निर्माण करना, उत्तम बीज तथा उत्तम ओजारों का 
वितरण करना भी हे । 

अन्य राज्यों में--अन्य राज्यों में जेसे बिहार तथा आसाम में भी इस क्षेत्र में अच्छा काय 
हुआ है। बिहार में १६३८ में एक ग्राम सुधार विभाग की स्थापना की गई थी। चार आदश केन्द्र 
जिनमें प्रत्येक में २० से लेकर ३० ग्राम तक थे खोले गए ये । नए केन्द्रों में ग्राम-सुधार का कार्य 
करने के लिये इन केन्द्रों में ल्ञोगों को शिक्षा दी जाती है । 

कोचीन, मैसूर, बड़ौदा तथा काश्मीर आदि अन्य राज्यों में मी आम सुधार का काय किया 
जा रहा 
कस संचालन के साधन (48०7८४०४ ० ए०२)--प्रायः प्रत्येक प्रान्त या राज्य 
में ग्राम सुधार संगठन के कार्य का संचालन एक ही प्रकार से होता है | इसके संचालन के लिए. कुछ 
कार्य सरकारी पदाधिकारियों द्वारा होता है और कुछ गैर सरकारी कमचारियों द्वारा । ग्राम सुधार के 
काय के नियंत्रण के लिए, सरकार या तो एक अलग विभाग ही खोलती है, या किसी दूसरे विभाग 
में इसको मिला देती है। इन विभागों को परामश देने के लिए राष्ट्रनिर्माण-विभागों के अध्यक्षों की 
 समितियाँ बनाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ आदि भी आम-सुधार के कार्यों में 
काफी सहयोग प्रदान करती हैं । 

सरकार को छोड़कर - ग्राम-सुधार कांय का संचालन कुछ गेर सहकारी संघ, व समितियों 
द्वारा भी होता है। अखिल भारतीय आ्रामोद्योग॑ संघ, बुनकर संघ, भारत सेवक समिति, तथा साई. 


फा० २६ 


२० है भारतीय श्रथशांख्न कां विवेचन 


मिशनों द्वारा भी काफी कार्य किया गया है। दल्ज्नित जातियों तथा आदिम जातियों की दशा को सुधारने 
के लिये अखिल भारतीय आदिम जाति संघ तथा उसके अ्न्तगंत काय करने वाले मीज्न सेवा मंडल 
तथा डाँग सेवा मंडल, व हरिजन सेवा संघ ने भी काफी कार्य किया है। 

इस प्रकार आम-सुधार सम्बन्धी कार्यों को करने के लिये कई संघ तथा समितियाँ प्रयत्नशील्ष 
हैं| इन संधों ने आमों में उत्तम बीज, अच्छे औजार, पशुओं की नस्ल सुधारना, आ्रामों में घरेलू 
उद्योग-धन्धों का विकास, स्वच्छुता का प्रचार, प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था आदि का अच्छा काय 
किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ प्रदेशों में इस दिशा में अच्छा काय हुआ है। परन्तु 
इन सच कार्यों से न तो. आमीणों के दृष्टिकोण में ही कुछ विशेष परिवत्तन हुआ है और न इससे 
उनकी स्थिति में ही विशेष सुधार हुआ है। 

ग्राम सुधार की प्रगति इतनी मन्द होने के कारण कई हैं। सर्वप्रथम भारत एक विशात्र 
देश है, यहाँ पर सामाजिक, भौतिक तथा अन्य कई प्रकार की विभिन्नताश्रों की कमी नहीं है, अ्रतएुव 
बहुत थोड़े समय में कृषकों या ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, उनकी दकियानूसी विचार- 
धारा को बदल देना सरल नहीं है । 

दूसरे आम सुधार की जितनी मी योजनाश्रों का निर्माण हुआ उन पर उचित रूप से विचार- 
विमश नहीं किया गया। ग्राम-सुधार की किसी भी योजना को कार्यान्वित करने के पूर्व आवश्यकता 
इस बात की है कि आमीण-समस्याओं की खूब छान-बीन की जाय, उनका खूब अध्ययन किया जाय, 
इसके पश्चात्‌ ग्राम-सुधार आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये एक अखिल भारतीय संघ की 
स्थापना की जाय । 

ग्राम-सुधार आन्दोलन के विशेष सफलता प्राप्त न करने का एक कारण यह भी है कि अभी तक 

इस क्षुत्र में जो कार्य हुआ है वह सरकार की ओर से, जनता ने इसके लिए, विशेष प्रयत्न नहीं 
किया । आवश्यकता इस बात की है कि आमीण जनता अपने कत्तंव्य को स्वयं समझें, ग्राम-सुधार 
के लिए वह दृढ़ प्रतिश हो जाय । ऐसे लोगों की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाय जो गाँवों में 
जाकर आराम-सुधार के काय को उत्साहपूवंक कार्यान्वित करें । 

ग्राम-सुधार आन्दोलन द्वारा आमीणों की स्थिति में विशेष सुधार न होने का एक अन्तिम 
कारण यह भी है कि इस आन्दोलन ने आमीणों की कुछ मूल समस्याओं की ओर बिल्कुल ध्यान ही 
नहीं दिया | उदाहरण के लिए न तो भूमि स्वत्व पद्धति की समस्या को, न काश्तकारों की दशा को न 
भूमि के उपादेवकरण को और न॒ खेतों की चकबन्दी की ओर ही कुछ ध्यान दिया गया | अतएव 
जब तक इन समस्याओं को अच्छी प्रकार से हल नहीं किया जाता तब तक आमीणों की दशा में 
विशेष सुधार की आशा करना व्यथ है। 


पन्द्रहवाँ परिच्छेद 


दुर्भित्ष तथा हमारी खाद्य समस्या 


प्राक्क्थन--शताब्दियों से भारत दुर्भिन्ञों की भयंकरता से भत्नीभाँति- परिचित रहा है । 
यदि भारत के इंतिहास पर हम एक दृष्टि डालें तो हमें पता चल्ल जायगा कि भारतीय इतिहास के तीनों- 
हिन्दू शासन -काल, यवन शासन काल, वं अंगरेजी शासन काल--काल में दु्िक्ष का प्रकोप होता 
रहा है । हिन्दुओं के शासन काल में भारत में दुर्भिज्ञ अवश्य पड़े होंगे यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई 
निश्चित सामग्री उपलब्ध नहीं है फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह थुग प्रकृति के इस भीषण 
प्रकोप से बिलकुल बचा नहीं रहा । 

हाँ यह अवश्य था कि जब्र भी इस युग में दुर्मिक्ष पड़ते तो उनको दूर करने के लिए तथा 
प्रजा: कों इस कष्ट से मुक्त करने के लिए उस समय के शासक कोई कोर-कसोर न छोड़ रखते थे । 
कौटिल्य ने अपने अथशाख्र में प्रजा को अकाल या दुर्भिक्ष के कष्ट से मुक्त करने के लिये जिन उपायों 
का उल्लेख किया है, उससे यह बात और मी सिद्ध हो जाती है । | 

' “मुसलमानों के शासन काल में भारत में कई बार दुभिन्ञों का प्रकोप हुआ, इसका स्पष्ट उल्लेख 

हमें इस काल के इतिहासज्ञों की रचनाओं से मिलता है| बसे तो इस काल में कई दुभिक्ष पड़े परन्त 
इनमें से चार दुर्मिज्ष बड़े भयंकर ये | सबसे पहला अकाल या दुर्भिज्ष १३४३ ई० में पड़ा जब कि 
उत्तरी भारत में तुगलक वंश का सुल्तान मुहम्मद तुगलक शासन कर रहा था । यह दुभिक्ष बड़ा भयं कर 
था किन्तु सुल्तान ने इसको दूर करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किये। अकबर के भी शासन काल में भीषण 
अकाल प्ड़ा जिसके कुप्रमाव से ३-४ वष तक जनता कष्ट भोगती रही। सम्राट अकबर ने भी 
जनता को इस कष्ट से मुक्त करने के लिए. अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया | शाहजहाँ के शासन- 
काल्न के पांचवे वष में भारत में अत्यन्त ही भयंकर अकाल पड़ा । यह अकाल सारे भारत में फैल 
गया और सम्राट के काफी प्रयत्न करने के बावजूद भी लाखों वुभूछ्षित प्राणी काल्न-कवलित हो गए | 
औरंगजेब के समय में भी एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा | ओरंगजेब ने दुभिक्ष निवारण के लिए 
जो प्रयत्न किए. उनका उल्लेख जेम्स मिल ने काफी अच्छी तरह किया है ।४४ 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में ( १७६०-१८५४७ तक ) भारत में चार बार 
भयंकर अन्नाभाव हुआ तथा बारह बाझ, अकाल पड़ा। इनमें से सन्‌ १७७०, १७८४, १८०२ तथा 
१८३३७ के अकाल बड़े भयंकर थे । परन्तु कम्पनी ने भारतीय जनता को इन अकालों से मुक्त करने के 
. लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किये । 

जब श्द५८ में मारत का शासन इंगलैण्ड के सम्राट के हाथ में आ गया, तब से लेकर इस 
शताब्दी के अन्त तक कई बांर भीषण अ्रकाल पड़े. ओर इसी काल में सरकार द्वारा अकाल नीति का 
निर्धारण हुआ तथा भारतीय जनता को अकाल से मुक्त करने के ल्लिए. कई प्रयत्न किए गए.। इस 
युग में मुख्य अकाल ये थे :--- 


१८८६० में उत्तरी पश्चिमी भारत 
१८६५ में उड़ीसा 
श्द्षट८ में 8 राजपूताना 





.कदेखिये जेम्स मिल का भारत का इतिहास! 


२०४ भारतीय अथशाछ्न का विवेचन 


श्व्र्ज्ष् में बिहार 
१८७६-७८ में दक्षिण भारत 
१८६६-६७ में बंबई, मदरास तथा मध्यप्रदेश 


१(८६६-१६०० में बंबई, मध्यप्रदेश, बरार, निजाम के राज्य तथा दक्षिण भारत में | 
८ 


इसके पश्चात्‌ १६०१ से लेकर १६४१ तक भारत में कई बार इुर्मिज्ष पड़े तथा खाद्यान्न 
की भीषण कमी हुई है | इनमें से १६०६-७ तथा १६०७-८ के दुर्भिक्ञ बड़े भयंकर ये । 


दुर्भिक्ञों का कारण तथ। उसका निवारण -डुमिक्ष या अकाल पड़ने के मुख्य 
कारण का खित हैं :--- 
| वर्षा का अभाव या सूखा पड़ जाना। (२) अत्यधिक वर्षा । (३) बाढ़ का प्रकोप । 
<€४) टिट्डियों का प्रकोष | (+2 पौधों की बीमारियाँ | (६) कुछ अन्य बातों द्वारा फसलों का नष्ट 
हो जाना | तथा (७ अर्थामाव । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत में कृषि पूणरूप से वर्षा पर ही निर्भर रहती है। यदि 
वर्षा आवश्यकता से अधिक होती है, या आवश्यकता से कम होती है तो अकाल की संभावना 
निश्चित हो जाती है । जंगलों के असावधानी पूर्ण काटे जाने के कारण कतने ही ज्षोत्रों में नदियों में 
बाढ़ आई ओर बाढ़ से फसलों को भारी क्षति हुईं । इसके अतिरिक्त पौधों में रोग आदि के फेल जाने 
से भी फसल को काफी धक्का पहुँचा | सन्‌ १६४७ ई० में मध्यभारत में गेहूँ की सारी की सारी फसल 
पौधों के रोग के कारण से ही नष्ट हो गई । जब टिड्याँ फसलों पर आक्रमण करतीं तो वे फसल्ल को 
बिल्कुल ही चौपट कर डालती हैं | इस प्रकार इन्हीं सब कारणों से मारत में समय-समय पर भीषण 
अर काल पड़े हैं, खाद्यान्न की भय कर कमी हुई है । 
वास्तव में भारत में दुर्मिक्ष पड़ने का एक मुख्य कारण यहाँ कि निर्धनता भी है। भारत अत्यंत 
दरिद्र देश है जिसकी तुलना अन्य किसी भी देश से नहीं की जा सकती । जब अकाल का हमारे ऊपर 
प्रकोप होता है तो निध नता के कारण हम उसका अच्छी तरह सामना नहीं कर पाते हैं। न तो हमारे 
पास पर्यास् मात्रा में सुरक्षित अन्न ही होता हे और न द्रव्य ही जिससे कि अकाल का अच्छी तरह 
सामना किया जा सके | इस प्रकार हमारा यह अकाल अन्न का अकाल न होकर द्रव्य या धन का 
त्रकाल होता है । 
इसका निवारण केसे हो (“5मिक्ष से छुटकारा पाने के लिये भारतीय कृषि का सर्वाज्ञीण 
विकास करना होगा । कृषि के विकास के लिये उत्पादन की बृद्धि के सम्बन्ध में अहुत कुछ पीछे कहा 
जा चुका है, यहाँ पर हमें केवल यही कहना है कि सवप्रथम देश में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो 
जानी चाहिए, जिससे हमें कृषि के लिये वर्षा पर ही न निमर रहना पड़े । बाढ़ को ऐेकने के लिये भी 
हमें प्रयत्न करना चाहिये | टिड्डियों के मय को दूर करने के लिये हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए 
तथा फसलों को इनके आक्रमण से बचाने के लिए, पूर्णरूप से प्रय्नशील रहना चाहिये। जहाँ तक 
पौधों के रोगों का सम्बन्ध है, उससे भी आधुनिक वेज्ञानिक अनुसन्धानों तथा आविष्कारों की सहायता 
से भी छुट्कारा पा सकते हैं। परन्तु जब तक हम अपने अर्थाभाव को दूर नहीं करते जब तक हम 
दुर्मिज्ञ या खाद्य संकट का अच्छी तरह सामना करने में समथ नहीं हो सकते | अतएव आवश्यकता 
इस बात की है कि हम अपनी आशिक स्थिति को अच्छा बनाकर इन सब दोषों को दूर कर दुभिक्षु 
या*्भ्रकाल निवारण के लिये संगठित प्रयत्न करे । + के 
दुर्भिद्धनिवारण नीति का विकास - इर्मिद् निवारण नीति की दृष्टि से १८६५, 
(८०७६-७८. श्यह६३६-६७ तथा १८६६-१९०० के दवर्मिक्ष सबसे महत्वयू्श थे। वैसे तो श्य६५ के 


दुर्मिद् तथा हमारी खाद्य समस्या... २०५ 


उड़ीसा के दुर्मिज्ष के पश्चात्‌ राज्य ने ग्रकाल निवारण के लिये एक अच्छा संगठित प्रयत्न किया 
परन्तु इस दिशा में सबसे अच्छा कार्य उस समय हुआ जब १८७६-७८ में दक्षिण भारत में 
भीषण दुर्भिज्ञ पड़ा और इसके निवारण के लिये सर रिचाड स्ट्रैचे की अध्यक्षता में एक दुर्मिक्ष 
कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने अकाल-निवोरण के लिये कुछ सिद्धान्त निश्चित किए | 
वे सिद्धान्त निम्नलिखित थे : - 
(१) काय करने योग्य व्यक्तियों को अच्छे परिश्रमिक पर कार्य दिया जाय | 
(२) जो लोग काम करने के योग्य नहीं हैं उन्हें उनके गाँव में कुछ आशिक सहायता दी जाय | 
(३) खाद्यान्न वितरण की अच्छी व्यवस्था की जाय । 
(४) फसलों के नष्ट-अ्रष्ट या न होने की दशा में उन लोगों से जो भू-स्वामी हैं, मालगुजारी 
न ली जाय या ली जाय तो उचित रूप में ली जाय | 
इन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर प्रान्तों में दुर्मिज्ष निवारण के लिये विधियों का निर्माण हुआ | 
बाद में जब १८६६-६७ व १८६६-१६०० में दुर्मिन्षों का प्रकोप हुआ, तो इन कानूनों में ओर संशो- 
धन किया गया और अकाल से जनता को मुक्त करने की चेष्टा की गईं। इसी बीच सरकार ने डेढ़ 
करोड़ वार्षिक की 'फेमिन इन्स्योरेन्स ग्रान्ट” की स्वीकृति की | इससे भी.-दुमिक्ष के निवारण में काफी 
सहायता मिली । १८६६-६७ के दु्मिक्ष के पश्चात्‌ सर जेंम्स लायल की अध्यक्षता में दूसरे फेमिन 
कमीशन की नियुक्त की गई। इस कमीशन ने कुछ विशेष वर्गों के व्यक्तियों जैसे जुल्ाहों तथा पहाड़ी 
जातियों के लिये विशेष सहायता की सिफारिश की | इस कमीशन ने दातव्य कोषों के प्रबन्ध के लिये 
नियमों का निर्माण किया | इस प्रकार लोगों को अकाल दुमिक्ष के प्रकोप से मुक्त करने का प्रयत्न 
किया जा रहा था और लोग पूण रूप से इस संकट से मुक्त नहीं हो पाए थे कि १८६६ में एक दूसरा 
दुर्मिन्ञ पड़ा । यह दुमित्ष १६०० तक चलता रहा । फलतः १६०१ में एक दूसरे दुर्भिक्ष आयोग 
(फेमिन कमीशन) की नियुक्त की गईं। इस कमीशन के अध्यक्ष सर एन्थानी मेकडोनेल थे। इस 
कमीशन ने लोगों को अ्रकात्ष का घैयपूवक साहस से सामना करने के लिये प्रोत्साहित किया | कमीशन 
ने किसानों को तकाबी ऋण देने का अनुरोध किया । इसके अतिरिक्त मालगुजारी की माफी तथा 
अन्य कई उपायों द्वारा दुभिक्ष निवारण के लिये सुझाव पेश किए.। कमीशन ने पशुओं के लिये चारे 
की उचित व्यवस्था को ओर भी सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया | राज्य की ओर से सिंचाई की 
उचित ब्यवस्था तथा सहकारी समितियों की स्थापना का अनुरोध किया। इस प्रकार इन कमीशनों के 
सुझावों के अनुसार अकाल निवारण के लिये काफी प्रयत्न किये गये । सरकार ने अकाल निवारण के 
लिये तो प्रयत्न किये ही, साथ ही इस बात की भी कोशिश की कि भव्रिष्य में अ्रकाल या दुर्भिक्षों का 
प्रकोप भी न हो । 
टुभिक्ष निवारण कोप "]0॥७ ॥78॥77776 7१0]67 #प्रा0)--सन्‌ १६१६ के कानून 
के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को यह आदेश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रान्तों में दुर्मिज्ञ-निवारण- 
कीष की स्थापना करे | इस कोष की रकम कुछ निश्चित दशाओं में अकाल निवारण के हेतु खच 
की जा सकती थी। सन्‌ १६३७ के संविधान में दुभिक्ष निवारण के लिये अलग कोष स्थापित करने के 
लिये कोई व्यवस्था नहीं की गईं परन्तु कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस हेतु नवीन कोषों की स्थापना की । 
इसी समय भारतीय दुमिक्ष ट्रस्ट को (]6 वकांक्ा। 7760/]08 7&77706 पृफप8$9) जो 
कि १६०० में स्थापित किया गया था जयपुर के महाराज ने १६ लाख रुपये दान स्वरूप दिये। थोड़े 
ही वर्षों में अन्य समाजसेवी व्यक्तियों की उदारता स्वरूप इस ट्रस्ट के कोष में और बरद्धि हुईं और 
इसकी रकम २८ लांख रुपए, हो गईं । १६३४ में इस कोष में और भी बृद्धि हुईं जब्र कि संयुक्त प्रान्त 
( अ्रव उत्तर प्रदेश ) के फेमिन आरफेन्स फन्‍्ड को उपरोक्त टुस्‍्ट में मिल्ला दिया गया | इस कोष 


२०६ भारतीय अथ शात्र का विवेचन 


से जो कुछ आय होती है उसे जहाँ कहीं भी आवश्यकता होती है, श्रकात्न निवारण आदि कार्यों' के 
लिये खच किया जाता है । 

दुभिक्ष निवारण की वर्तमान पद्धति--ऊपर हमने सरकार की दुर्भिक्ष सम्बन्धी नीति. 
तथा दुभिक्ष निवारक कोषों के विषय में विचार किया। यहाँ हम दुर्भिन्ष निवारण की वतमान पद्धति 
पर विचार करेंगे | 

आज सरकार को दुमित्ष या अकाल का सामना करने के लिये सभी साधन उपलब्ध हैं । 
अकाल की सम्भावना होने पर सरकार पूर्णरूप से. उसका सामना करने के लिये सावधान हो जाती 
है। अकाल की सूचना देने वाली बातों--जैसे अनादृष्टि, पशुओं का इधर-उधर घूमना, खाद्यान्न के 
भावों में दृद्धि-- पर सरकार अपना पूरा ध्यान रखती है जिससे अकाल के प्रकोप के पूर्व ही यह उसका 
अन्त करने के ल्विये उद्यत रहे। इस प्रकार अ्रकाल का सामना करने के लिये सरकार पहले से ही तैयार 
रहती है| यदि वर्षा नहीं होती तो सरकार अपनी नीति की शीघ्र ही घोषणा कर देती है, सरकार माल- 
गुजारी माफ कर देती, तथा किसानों को खेतीबारी के लिये ऋण देने की व्यवस्था कर देती है। वर्षा 
के आगमन की सम्मावना पर किसानों को हल, पशु तथा बीज आदि खरीदने के लिये पू जी की सहा- 
यता दी जाती है। जब फसल पक कर तैयार हो जाती है तो यह सहायता बन्द कर दी जाती है 
ओर गाँव में चिकित्सा संबन्धी सहायता की व्यवस्था की जाती है ताकि हैजा, मलेरिया आदि के प्रकोप 
से किसानों की रक्षा की जा सके क्योंकि इन दूषित बीमारियों के फैलने के कारण भी दुर्भिक्ष आदि 
के प्रकोप की संभावना रहती है। 

सन्‌ १६४३ में बंगाल में होने वाले दुभिक्ञ के पूव तक इस पद्धति से, दुर्भिक्ष निवारण के उपरोक्त 
उपायों से अच्छी सहायता मित्रती रही परन्तु बंगाल के अकाल्न में हमें इन साधनों से कुछ मी सहायता 
न प्राप्त हुईं | बंगाल के अकाल को दूर करने के लिए, इन साधनों से कुछ भी लाम न हुआ । 

बंगाल का अकाल-सन्‌ १६३५ के अधिनियम से पृव चावल वाला प्रदेश बर्मा भारतवर्ष 
का ही अंग था | उस दशा में यहाँ पर विशेषकर गेहूँ का ही श्रभाव होता था। इस अभाव की 
पूत्ति आस्ट्रेलिया और कनाडा से आने वाले गेहूँ से पूरी हो जाती थी। जब बर्मा मारत से अलग कर 
दिया गया तो बर्मा रहित भारतवष में चावल्न की कमी होने लगी | सन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध 
प्रार्म्म हो गया। युद्ध के समय में बाहर से अन्नादि का आना बहुत कठिन हो गया । इसके अतिरिक्त 
भारत में उस समय सरकारी प्रबन्ध भी अच्छा न था। इन सब बातों के परिणामस्वरूप बंगाल में 
१६४३ में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा | सरकारी रिपोट के अनुसार इस अकाल में १५ लाख, और 
दूसरे हिसाब क्षगाने वालों के मत से इसमें ३५ लाख आदमी मर गए.। जो आदमी इस अकाल में 
रोगग्रस्त होकर कष्ट पाते रहे, उनकी संख्या अलग रही | इन अकाल की जाँच करने वाले वुडहेड 
कमीशन ने इसके जो कारण बंताए, हैं, उनमें से मुख्य ये हैं:-- 

(१ ) बर्मा का चावल न आना । 

(२) बंगाल सरकार प्रान्त में अनाज के संग्रह तथा विवरण में ग्रसफल रही । 

(३) जनता का बंगाल की सरकार में विश्वास नहीं था। 

(४ ) भारत सरकार ने खाद्यान्न नीति निर्धारित करने में गलती की। 

(५) ब गाल में अन्न की कमी होते हुए भो चावल का बाहर भेजा जाना । 
(६ ) चोर बाजार और घूसखोरी का जोर रहा; आवश्यकंता के समय सरकार जनता को अन्न 
देने में असमथ रही, इससे अनाज के मूल्य में छे गुनी इद्धि हो गई । द 

( ७.) जापानी आक्रमण के भय से, नावों आदि पर सरकारी अधिकार के हो जाने से 


आान्तरिक व्यापार को बढ़ा धक्का कगा | 
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(८) सन्‌ १६४२ की अमन” की फसल्ल के भी अच्छे न होने से खाद्यान्न को भीषण 
कमी हुई । 

बंगाल के अकाल से देश में खाद्य संकट की विभीषिका का आमास मिल्ल गया । तब से लेकर 
राज तक हमारी खाद्य सम्बन्धी स्थित सुधरी नहीं है देश में बराबर खाद्याभाव बना है। अब हम यहाँ 
देश की वत्तमान खाद्य परिस्थिति पर विचार करेंगे | 


हमारी खाद समस्या 


समस्या की गम्भीरता-आज से कुछ वर्षों पूव कौन जानता था कि हमारी खाद्य समस्या 
इतना गम्भीर रूप धारण कर लेगी | आज भी कितने ही ऐसे मनुष्य हैं जो खाद्य समस्या की गम्मीरता 
से पूर्गरूप से परिचित नहीं और जो लोग उससे परिचित मी हैं वे उसको इतना अधिक महत्व 
भी नहीं देते । परन्तु हमारी खाद्य समस्या ने आज जो गम्भीर रूप धारण कर लिया है उसकी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती५ अपने सारे देश में खाद्य संकट की, विभिषका ने अपना साम्राज्य स्थापित कर 
लिया है, विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और किसी भी समय भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। 
इस प्रकार खाद्य संकट की विभीषका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संसार के किसी भी भाग में 
यदि युद्ध छिंड़ जाता है तो उसका प्रभाव हमारे खाद्यान्न आयात पर बहुत गहरा पड़ जायग। 
श्रौर ऐसी स्थिति में देश की दशा और भी मयंकर हो जायंगी । आ्राजकल्ल विदेशों से प्रति सप्ताह या 
यह कहा जाय कि नित्य खाद्यान्नों के जहाज पर जहाज चले आ रहे हैं तो कोई अत्युक्ति न होगी 
ओर यदि खाद्यान्नों के आने में जरा मी रुकाबट हुईं तो फिर इसमें कोई आराश्चय नहीं कि जो दशा 
१६४३ के अ्रकाल में ब गाल की हुईं थी, वही दशा सारे देश की हो जायगी, देश दाने-दाने के लिए 
तबाह हो जायगा | 

(“इस प्रकार हमारी यह खाद्य समस्या अन्य समी समस्याश्रों से कहीं अधिक महत्वपूण है। 
आज देश के बड़े बड़े से नेताओ्रों, समाज के बड़े से बड़े विचारकों का मत्तिष्क इस समस्या को सुलाने 
में उल्लका हुआ है “ईस समस्या ने मारतीय स्वतंत्रता के नवजात शिशु को बड़ा ही त्रसित कर रखा 
है, इसके कारण समाज में निराशा और: अ्रसन्‍्तोष का कुहरा छा गया है। अ्रतएव यदि इस समस्या को 
भल्नीमाँति और यथाशीघ्र नहीं हल किया जाता तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत एक दूसरा ही 
चीन बन जायगा | हमारी खाद्य समस्या हमारे राष्ट्रीन्नायकों, हमारे शासकों तथा प्रत्येक भारतीय के 
लिए. एक प्रकार की चुनोती है । समय का तकाजा है, युग की पुकार है, काल की मांग है कि हम 
मित्न कर इस चुनौती को स्वीकार कर ले और इस संकट से मुक्त होने के लिए कमर कस ले । यह 
हमारे लिए, बड़े खेद की बात है कि भारत जैसा कृषि प्रधान देश जहाँ की ७० प्रतिशत से भी 
अधिक जनता क्ृषि में ही लगी हुईं है, अपने पेट भरने भर को भी अन्नोत्पादन नहीं कर पाता | यह 
हमारा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि हम अपना पेट भरने के लिए विदेशों के सामने हाथ 
फैलाए, रहते हैं। 

“खाद्य समस्या की गम्मीरता उस समय और अखरती है जब हम राष्ट्र निर्माण के लिए अन्य 
रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं। इस समस्या के कारण हम देश के आर्थिक विकास के लिए और 
अधिक प्रयत्न कर ही नहीं पाते । अ्रतः हम जब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं पा जाते, जब 
तक अपने रास्ते से इस रोड़े को नहीं हटा देते तब तक हमारा राष्ट्र के उत्थान की, देश के आर्थिक 
पुनर्निर्माण की आशा करना दुराशा मात्र है। 

खाय समस्या की रूप रेखा-हमारी खाद्य समत्या के कई पहलू हैं, उसके कई अंग 
हैं और दि इस इसको सफलतांपूलंक पूणरूप से हल करना चाहते हैं हमें उसके इन सभी पहलुओं 
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पर विचार करना होगा, उसके इन सभी अंगों को सुधारना होगा | हमारी खाद्य समस्या का प्रश्न 
कोई खाद्याभाव का ही प्रश्न नहीं है, वरन्‌ और भी कुछ है। हमारे पास खाद्यान्न की कमी ही नहीं 
है, उसके साथ ही हमारा भोजन भी असंत॒ुल्षित है, उसमें संतुलन का अभाव है। देश में जो 
खाद्यान्न उत्पन्न होता है, उसका वितरण भी उचित नहीं है। हम नीचे खाद्य समस्या के इन्हीं 
विभिन्‍न पहलुओं पर विचार करंगे | 
खबाद्याभाव (70००१ 8॥07482०9)*>भारत के,बहुत से लोगों को यह विश्वास दिल्लाना 
कि हमारे देश में देश के सब निवासियों के लिए, पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं 
पादित होता बहुत कठिन है इस बात पर बहुत कम लोग विश्वास करेंगे | यदि यह बात स्पष्ट भी 
हो गई कि देश में खाद्याभाव है, अधिक अन्न नहीं है. तो वे लोग इसके लिए, किसानों की स्वाथ- 
पूर्णता, चोरबाजारियों की धूत्तता, सरकार की अ्रकुशलता को ही उत्तरदायी ठहरावंगे | यह कहा जाता 
है कि इस बात पर कई बार प्रकाश डालना जा चुका है कि देश में पर्याप्त मात्रा में अन्नोत्पादन 
नहीं होता, परन्तु फिर भी इस विषय पर न तो युद्ध के पूव ही और न युद्ध के दिनों में ही गंभीरता- 
पूबंक विचार किया गया | युद्ध के दिनों में हमने खाद्य संकट को युद्धजनित संकट मान कर ही अपने 
कतंव्य की इतिश्री समझ ली। परन्तु अ्रत्र युद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ भी हमारी खाद्य समस्या 
जैसी की तैसी बनी हुई है ओर कुछ दशाओं म॑ तो यह पहले से भी बुरी हो गई है । खाद्य समस्या 
का प्रश्न भारतीयों के लिये एक रहस्यमय प्रश्न है। देश के महान नेता गांधी जी का कहना था 
कि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पन्न होता है अतः यहाँ कन्योल्” या राशनिंग आदि की कोई 
इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात के समथक नहीं हैं। आइये हम 


में 
में 


आवश्यकता नहीं । 
यहाँ कक देखें कि वास्तव में बात क्‍या है । 

ब श्यू८० के दुर्भिक्ष आयोग ( फेमिन कमीशन ) ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा था कि 
भारत में ५० लाख टन खाद्यान्न की वार्षिक बचत होती है। सम्मवतः सिंचाई के साधनों के विकास 
से भारत की बढ़ती हुईं जनसंख्या को कुछ समय तक खाद्यान्न की सहायता मिलती रही | परन्तु 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही साथ अन्नोत्पादन में बृद्धि नहीं हुईं। १६१४ में दत्त-समिति जो 
बस्तुओं के मूल्य की जांच के लिए नियुक्त की गई थी, उसने अपनी रिपोट में लिखा था, 'दिश में 
खाद्यान्न की जितनी माँग बढ़ी है, उसके साथ कुल खाद्योत्पादन में ब्ृद्धि नहीं हुई है ।? इस प्रकार 
हम देखते हैं कि वर्तमान शताब्दी के तीन दशाब्दों तक जिस अनुपात से जनसंख्या में वृद्धि हुईं उस 
हिसाब से खाद्योत्पादन में वृद्धि नहीं हुई | इसके पश्चात्‌ १६३१-४१ में यह स्थिति और भी बिगड़ 
गई । इस समय अन्‍्नोत्पादन वाले क्षेत्र में तो १.५ प्रतिशत वृद्धि हो गई, परन्तु अन्‍्नोत्पादन में 
४ प्रतिशत की कमी हो गई, जब कि उधर इस समय जनस ख्या में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। इस 
प्रकार इस समय जनस ख्या की वृद्धि के हिसाब से खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में नहीं उत्पन्न हुआ | 
१६३३ में मारत सरकार के एक उच्च अधिकारी सर जान मेगा ने जो जाँच-पड़ताल की उससे यह 
पता लगा कि उस समय ल्वगमग ४० प्रतिशत गाँव ऐसे थे जहाँ की जनस ख्या, खाद्योत्पादन की 
दृष्टि से अधिक थी | 

* * भारत में जनस ख्या की जो अत्यधिक वृद्धि होती जा रही है उसका पता अधिक मृत्यु संख्या, 
बुरा फ लोगों की आयु का कम होना, बीमारियों की अधिकता आदि से लग जाता है | 

हे डा० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार भारत अपनी ८८ प्रतिशत जनता के लिए ही खाद्योपादन 
कर पाता है.।. विदेशों से. हमे अन्न का चराबर आयात करते जा रहे हैं। १६४८ में १३० करोड़ 
१६४६ में १४० तथा ४६४३० में अनुमानतः २४० करोड रुपए के मूल्य का अन्न विंदेशों से मंगाया 
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गया | १६५४१ में इससे भी अधिक मूल्य के लगभग, २० लाख टन खाद्यान्न मंगाये जाने की 
संभावन्ना है । 
* इधर की कुछ राजनीतिक घटनाओं ने हमारी खाद्य समस्या को और भी विकट बना दिया है। 
१६३७ में बर्मा के अलग हो जाने से हमारे यहाँ चावत्न की कमी हो गईं। इधर देश के विभाजित 
हो जाने से हमारे हाथ से गेहूँ और चावल का प्रदेश निकल्न गया | इस प्रकार हमें बहुत ही सीमित 
साधनों पर एक बड़ी जनसंख्या का भार संभालना पड़ रहा है। हमें विभाजन के पूर्व की ७८ 
प्रतिशत जनता के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करनी पड़ती है जब कि यहाँ केवल ६६ प्रतिशत चावल 
तथा ६६ प्रतिशत गेहूँ उत्पन्न होता है। गेहूँ पैदा करने वाल्मा सिंचाई का ज्षेत्र केवल ५४ प्रतिशत ही 
मारे हाथ में है। अच्छी सिंचाई वाला वह प्रदेश जिस पर कि मारत को गव था सब का सब 
पाकिस्तान में चल्ला गया है जिसे केवल्न विभाजन के पव॑ की २० प्रतिशत जनता के लिए ही अ्रन्न की 
आ्रावश्यकता होती है । खाद्यान्न ही नहीं कपास ओर जूट का प्रदेश भी पाकिस्तान में चल्ला गया. है और 
जब तक हम अपने देश में कपास ओर जूट उत्पन्न नहीं करते तब तक इसके लिए भी हमें पाकिस्तान 
तथा अन्य देशों पर ही निभर रहना पड़ेगा, क्योंकि जूट और कपास की सारी की सारी मिलें अपने ज्षेत्र 
में ही हैं। अतएव हमें अखाद्य तथा खाद्य दोनों प्रकार की फसल्ले पैदा करने की ओर प्रयत्न करना है। 
खाद्य पदार्थों' का यह अभाव हमारे ही देश में नहीं है वरन्‌ अ्रन्य देशो में भी है, किन्तु हमारे यहाँ 
यह समस्या इसलिए, अधिक गम्भीर हो गई है कि देश की जनसंख्या श्रबाघ गति से बढ़ती चल्ली जा 
रही है, जब कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है । 
देश के खाद्यात्रों में पीषक तल्ों का अभाव--जब लोग खाद्य समस्या के संबन्ध 
में विचार करते हैं तो साधारणतया वे उत्पादन की मात्रा या परिणाम की ओर ही विशेष ध्यान देते 
हैं, वे इस बात की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते कि इन खाद्यान्नों में पौष्टिक पदार्थ किस सीमा तक, 
किस मात्रा में पाये जाते हैं। अतः खाद्य समस्या का यह पक्ष भी अपना कम महत्व नहीं रखता। 
भारत में क्ञोगों को कम या अपर्याप्त मात्रा में ही भोजन नहीं मिलता वरन्‌ जो कुछु भोजन उन्हें प्राप्त 
होता है, उसमें यथेष्ट पौष्टिक पदार्थ भी नहीं होते । “हमारे देशवासी जो भोजन करते हैं वह बिल्कुल 
ही असन्तुलित. होता है। सर जान मेंगो की जाँच के अनुसार भारत में केवल ३० प्रतिशत ऐसे 
व्यक्ति हैं जिनको संतुलित तथा पौष्टिक आहार प्राप्त होता है, ४१ ग्रतिशत व्यक्तियों को साधारण 
आहार प्राप्त होता है और २० प्रतिशत तो ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल्न. नाम मांत्र के लिये ही किसी प्रकार 
अपना पेट भरते हैं। अभी हाल में जो जाँच हुईं हैं उनसे मी यह स्पष्ट हो जाता है कि मारतीयों 
का भोजन कितना असन्त्॒षित है। यहाँ के निवासियों को दूध, घी, दाल, गोश्त, मछुली फत्न तथा 
शाक-सब्जी यथेष्ट मात्रा में नहीं प्राप्त होते । यहाँ पर दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत ७ ओऔंस है जब 
कि भ्रेट्रेटेन में ३६, डेनमाक में ४०, न्यूजीलैए्ड में ६७ तथा फिनलैण्ड में ६३ ओंस है | 
हमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि धनिक लोग सन्तुत्षित भोजन ही करते हैं और निधन 
लोग असन्तुलित। वास्तव में हमारे यहाँ क्‍या धनी, क्या निधन सभी लोगों का आहार असन्तुल्षित है। 
भारतीयों के भोजन को सन्त॒त्वित बनाने के लिये फल्ल, शाक-सब्जी, अरडे, गोश्त आदि की उचित 
व्यवस्था करनी होगी | हमें इन वस्तुओं के उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देना होगा। श्रभी 
भारत में जितनी भूमि जोती-बोई जाती है उसके केवल्ल ३ प्रतिशत में ही फल्न तथा शाक-सब्जी का 
उत्पादन होता है, दूध और घी की बात तो छोड़ ही दीजिये, जो अ्रनाज उत्पन्न किया जाता है उसमें 
भी गेहूँ और चावत्ल की मात्रा कम. रहती है, ज्वार-बजरा ही अधिकता से उत्पन्न किया जाता है | 
सत्र. १६१० की अपेक्षा १६३८ में जो के उत्पादन में १५४७ प्रतिशत, ज्वार में २१० प्रति 


: झंत जब कि चावल में १०३,४ प्रतिशत ओर गेहूँ में १०४.२ प्रतिशत की बृद्धि हुई | 
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३१० भारतीय अथशांख: कां विवेचन 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयों के भोजन में पौश्िक पदार्थों' के न. होने के परिणाम- 
स्वरूप मारतीयों की आयु का ह्ास, मृत्यु संख्या की अधिकता तथा सूखा, बेरी-बेरी, एनीमिया आदि 
भयंकर बीमारियाँ अपना अ्रड्डा जमा रही हैं। 
शासन सम्बन्धी पहलू - खाद्यान्न के अभाव की समस्या उस समय ओर भी विकट हो 
ज[ती है जब देश की सरकार अकुशल तथा श्रयोग्य होती है। सरकारी अधिकारियों तथा नेताश्रों 
के खाद्याभाव संबन्धी लम्बे-लम्बे भाषणों को सुनकर जनता में घबराहट फैल जाती है, ओर किसान 
अपने उपजाए हुये अन्न को खाद्य संकद के भय से और मी अलग नहीं करना चाहता | खाद्य संकट 
काल्लीन स्थिति में लाभ कमाने वालों में अनाज को जमा रखने की भावना ओर प्रव॒त्न हो जाती है, 
क्योंकि वे यह सोचते हैं कि जैसे-जैसे समय बढ़ता जायगा, खाद्यान्न के मूल्य में वृद्धि होती जायगी। 
जब वस्तुओं के मूल्य में काफी इंद्धि हो जाती है तो अधिकांश जनता को अन्न का प्राप्त हो जाना 
दुर्लभ हो जाता है, और यदि ऐसी दशा में सरकार अपना नियंत्रण नहों रख पाती, राशनिन्ञ इत्यादि 
की अच्छी व्यवस्था नहीं करती तो इससे यह संकट और भी बढ़ जाता है। पिछले दिनों में देश को 
जिस खाद्य सेंकट का सामना करना पड़ा हैं, उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व हमारे सरकारी पदा- 
घिकारियों पर भी है । यदि ये पदाधिकारी खाद्य समस्या को कुशलता, ईमानदारी तथा सावधानी से 
हल किये होते तो सम्भवतः हमारी खाद्य समस्या इतनी गम्भीर न होती जितनी कि आज है । 
आशिक पहलू-जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि हमारी खाद्य समस्या के मूल में 
आशिक समस्या है जिसके कारण हमारी यह समस्या और भी गम्भीर है। वास्तव में यदि यह कहा 
जाय कि हमारा यह अकाल अ्रन्न का नहीं वरन्‌ धन का है तो इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। भारतीय 
जन समुदाय का अधिकांश नि्धनता के कराल पाश में आधवद्ध है, उसमें मेंहगी दस्तुओ्रों के क्रय करने 
की अच्छी छ्मता नहीं | अतः इस कारण उसे वुभुज्षित या अद्ब व॒भुक्षित रह जाना पड़ता है। हम 
तो यह बड़ी जल्दी कह देते हैं कि हम लोगों को पर्यात मात्रा में सन्त॒ुत्षित आहार का सेवन करना 
चाहिये, मांस-मछुली, दूध-घी, शाक-सब्जी, फल्-कूल अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिये। 
परन्तु यह कहने से पूर्व क्या हम इस बात को भी सोचते हैं कि हममें से कितने ऐसे लोग हैं जो 
इन पदार्थो' का उपभोग करने में सम हैं। डा० एकरायड ने यह अनुमान लगाया था कि 
सन्तुलित आहार का प्रति व्यक्ति व्यय पाँच रुपया प्रति मास पड़ता है, जब कि साधारण असन्तुत्षित 
भोजन का व्यय ढाई रुपया पड़ता है। इस समय, वस्तुओ्रों के मृल्य में अत्यधिक बृद्धि हो जाने के 
कारण सन्तुलित आहार का सेवन करने में प्रति व्यक्ति, प्रति मास व्यय तीस रुपये से कम नहीं होगा । 
इसक्रा तात्पर्य यह है कि आज हमारी जो क्रय शक्ति है वह कम से कम जब दुगुनी हो जाय तमी हम 
सन्तुलित आह्यर के: सेवन के योग्य हो सकते हैं। किन्तु राष्ट्रीय राय का दुगुना होना कोई साधारण 
बात नहीं है, इसके लिए अभी काफी समय लगेगा ओर हमें काफी प्रयत्न करना होगा । इस दृष्टि से 
हम देखते हैं कि हमारी खाद्य समस्या कितनी विकरात् है| 
हम क्या करें खाद्य समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ इम 
अपनी खाद्य समस्या के सुलमाने के सम्बन्ध में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं । 
खाद्याभाव को हल करने के लिये हमें विदेशों से श्रधिक से अ्रधिक मात्रा में खाद्यान्न के 
आयात की व्यवस्था करनी चाहिये, साथ ही अपने देश में भी उत्पादन में बृद्धि करने के लिये सभी 
सामान्य प्रथत्नों को, करना, चाहिए | हमें गहरी तथा विध्तृत खेती की अच्छी व्यवस्था कर देश में 
'अधिक से अधिक मात्रा में अच्छा अन्न. उत्पन्न करना चाहिये | विदेशों पर अप्रनी खाद्य समस्या पर 
निर्भर रना खबरें से खाल्ली नहीं हे | इधर हमारी जनसंख्या में भी. इृद्धि होती चल्ली. जा रही -है। 


दुभि क्ष तथा हमारी खाद्य समस्या २११ 


१६४५-४६ में हमारी जनसंख्या अनुमानतः ३१६० लाख, १९६४८ में ३४०० लाख और १६४१ में 
३६१८ लाख थी | यदि इसी दर से जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो १६५३ में वह २७१८ लाख, 
३६६८ में १६४८ लाख तथा १६६३ में ४२२० लाख तक पहुँच जायगी। इस प्रकार आज जो 
देश में लगभग ५० लाख टन के|खाद्यान्न का अभाव है, वह क्रमशः बढ़ता ही जायगी। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी खाद्य समस्या बड़ी भयंकर रूप धारण करती जा रही है । 
आवश्यकता इस बात की है कि हम खाद्यान्न के उत्पादन में काफी बृद्धि करे | खाद्य उत्पादन में वृद्धि 
करने के लिये हमें छोटी-छोटी सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करनी चाहिये | बड़ी योजनाश्रों से हम 
यथा शीघ्र. ल्लाभ नहीं उठा सकेंगे । 

खाद्य उत्पादन में वृद्धि तो होनी ही चाहिये | साथ ही खाद्यान्न को ओर अधिक पौष्टिक बनाने 
की और भी ध्यान देना चाहिये | अनाज के अतिरिक्त हमें फल और शाक-सब्जी को भी अधिक से 
अधिक उत्पन्न करने की चेष्टा करनी चाहिए | पशुओं से मिलने वाले पदार्थों जैसे दूध, घी आदि 
की भी प्राप्ति का अधिक से अधिक प्रयत्न करना चाहिए । मछली पकड़ने तथा मुर्गी पालने के धन्चे 
के विकास की ओर भी यथेष्ट ध्यान देना चाहिये । | 

इसके अतिरिक्त सरकार को खाद्यान्नवितरण के लिये यथेष्ट प्रयत्न करना होगा । उसे वस्त॒श्रों 
के मूल्य में पूरा नियन्त्रण रखना होगा, राशनिंग के क्षेत्र में और विस्तार करना होगा | खाद्य उत्पादन 
की योजनाश्रों को भी अच्छे दक्ष से कार्यान्वित करना होगा । घूसखोरी, चोर्बाजारी, मुनाफाखोरी करने 
वालों को कड़े से कड़े दंड की व्यवस्था करनी होगी, तमी हम अपने सीमित साधनों पर देश की 
खाद्यान्न की माँग की पूर्ति कर सकेंगे । क्‍ 

इस सम्बन्ध में एक बात और कहना है कि हमें अपने देश से निधनता का सदा के लिये 
अन्त कर देना होगा। यह हमारे लिये बड़े आश्चय की बात है कि देश में प्राकृतिक साधनों की 
इतनी बहुलता होते हुए मी हम निध न बने हुए. हैं। इसके लिये हमें देश में औद्योगीकरण की 
अच्छी व्यवस्था करनी होगी तथा क्ृषि के घन्धे को जो अ्रमी तक केवल जीवन-निर्वाह का ही धनन्‍्धा 
बना हुआ है, एक व्यावसायिक घन्धे के रूप में परिवर्त्तित करना होगा । इन सब बातों के साथ ही साथ 
हमें अपने देश की इस बढ़ती हुईं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये मी कुछ प्रयत्न करने होंगे | 


अभी तक हमने क्या क्रिया है ?-ऊपर हमने देखा कि हमारी खाद्य-सम्बन्धी वत्त॑- 
मान स्थिति क्या है। अब हम यहाँ पर इस बात पर विचार करेंगे कि अभी तक हमारी सरकार ने 
खाद्य समस्या हल करने के लिये क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। सन्‌ १६४२ में खाद्य पदार्थों के मूल्य में 
उनके एक स्थान से दूसरें स्थान को भेजे जाने में नियन्त्रण रखने के लिए, खाद्यान्नों के वितरण 
आएि के लिये सरकार ने एक खाद्य-विभाग ( ए'0०त0 ॥)०09707767॥ ) की स्थापना की थी। 
इस खाद्य-विभाग का काय उन क्षेत्रों में जहाँ कि खाद्यन्नों की बचत थी, कमी नहीं थी, वहाँ ये कमी 
वाले ज्षेत्रों को खाद्यान्न भेजने की व्यवस्था करना था| साथ ही अखिल भारतीय सिद्धान्त के आधार 
पर अन्नोत्पादन के लिये भी प्रयत्न करना इसी का काम था। जुलाई १६४३ में एक खाद्यात्र नीति 
समिति (७ 70००१ 6४७४8 720॥06ए (00777॥0०७) की नियुक्ति की गईं । इस समिति ने 
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में राशनिंग की व्यवस्था करने के लिये, अनाज को एक- 
त्रित कर रखने को रोकने के लिये अनुरोध किया। समिति का सबसे बड़ा सुझाव अधिक अन्न 
उपजाओ? आन्दोलन था| सरकार ने समिति के सुझाओं को स्वीकार कर लिथा और इसी के अनुरूप 
उसने अपनी खादन्न नीति निर्धारित की। 

सरकारी खाद्यान्न नीति के मुख्य दो अंग थे-. (१) अधिक श्रन्न उपजाओ आन्दोलन, १६४३- 
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१६४७ ( (#0ए 676 000 (०7770727)) तथा (२) पंचवर्षीय खाद्य योजना, १६४७- 
१६५४२ ( एपए७ ए०थ7 700प ?7]47 ) । अब यहाँ पर इन पर अलग-अलग विचार करेंगे। 


हा अधिक अन्न उपजाओ आनन्‍्दोलन-अविक अन्न उपजाओ आन्दोलन की मुख्य बातें 

निम्नलिखित थीं ३--- 

(१) खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाली भूमि के ज्षेत्रपत्न में अधिक से अधिक इद्धि करना । 

_(२) दोहरी फसलें करके उत्पादन बढ़ाना । 
सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करना । 

(४) अच्छी खाद की व्यवस्था करना | 

(४) उत्तम बीजों के अधिक से अधिक मात्रा में वितरण का प्रबन्ध करना । 

भारत सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रान्तीय सरकारों को कुछ आ्िक 
सहायता दी तथा उनको यह आदेश दिया गया कि वे अपने-अपने ज्ञत्रों के अ्न्तगत नई भूमि का 
उपादेयकरण करें, सिंचाई के साधनों का विकास करे, हरी खाद तथा श्रन्य खाद व उत्तम बीजों की 
: सुविधा किसानों को प्रदान करें । इसके अतिरिक्त भारतीय पशु धन को रक्षा करना, ट्रक्टरों का आयात 
करना, फसलों के उत्पादन का नियन्त्रण करना, कृषि अनुसन्धान की योजनाश्रों को प्रोत्साइन आदि 
प्रदान करने की ओर भी ध्यान दिया गया। 

योजनाओं को कार्यान्वित करने का सारा भार राज्यों की ही सरकारों पर था। इन योजनाश्रों 
में व्यय होने वाली रकम का आधा भाग राज्यों की सरकारों ने अपने कोष से व्यय किया, आधी 
रकम उन्हें केन्द्रीय सरकारों से प्राप्त हुईं । 

अधिक अन्न उपजाओ अ्|नन्‍्दोत्नन के लिये जो कुछ कायं हुआ उसका थोड़ा सा आभास हमें 
नीचे लिखी बातो' से लग जायगा | लगभग ५० ल्ञाख टन खत्ली की खाद, ४.२ लाख टन अमोनिया 
सल्षफेट, २०.८ लाख टन दूसरी खाद तथा लगभग ६,००० टन उत्तम सरकारी बीजों के वितरण 
की व्यवस्था की गई । छोटी सिंचाई की योजनाश्रों में ६४,००० कुएं, ४०० स्यबवेल, ३००० 
तालाब आदि के खोदाई का प्रबन्ध किया गया । 

. आंदोलन का परिणाम--अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के इतने अधिक प्रचार के 
बावजूद भी उसे अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई और अन्न सम्बन्धी स्थिति के सुधारने के स्थान 
पर, दशा और भी बिगड़ती गई । हाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम ओर बंगात्न आदि कुछ 
थोड़े से प्रदेशों में अधिक भूमि पर अन्न उत्पन्न किया गया और कुछ ऐसी भूमि पर भी कृषि की 
गई जिस पर कि पहले खेती नहीं की गई थी | जबकि एक ओर इन प्रदेशों में खाद्य पदार्थों के 
उत्पन्न करने वाले ज्षेत्र में वृद्धि हुई तो दूसरी ओर कपास के क्षेत्रलल्न में ५३ लाख एकड़ की कमी 
हो गई । उसका कारण यह था कि कपास वाल्ली इस भूमि को अन्न उत्पादन करने के कार्यों में ही 
प्रयुक्त किया गया | 

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन असफल क्यों १--ऊपर हम यह कह चुके हैं 
कि खाद्य समस्या के हल्न करने में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से विशेष सहायता नहीं प्राप्त 
हुई । हम यहाँ पर इस आन्दोलन के असफल होने के कुछ कारणों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे । ऋषि 
के विकास के लिये, उत्पादन में वृद्धि के द्षिये सबसे बड़ी आवश्यकता सिंचाई की होती हे। जब 
तक सिंचाई की अ्रच्छी सुविधा नहीं प्राप्त होती तब्र तक उत्पादन में वृद्धि को कोई आशा नहीं की 
जा सकती | इस आन्दोलन में सिंचाई के साधनों के विकास के लिये करोड़ों रुपये' खच किए. गये 


किन्तु इससे कोई विशेष ज्ञाभ न मिल्ता । इमाण खाद्यान्न उतन्न करने वाल्ला केवल्न २५ प्रतिशत 


दुमि क्ञ तथा हमारी खाद्य समत्या २१३ 


ही ऐसा क्षेत्रफल है जिसमें सिंचाई की अच्छी एवं स्थाई व्यवस्था है, शेष ७४ प्रतिशत भाग को 
वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भारत में वर्षा कितनी अनिश्चित है, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं । १६४४-४६ में मद्रास में, वर्षा न होने के कारण, आन्दोलन की सारी योजनाएं असफल 


रहीं । 

जहाँ तक खाद! (॥॥७70729) का सम्बन्ध है, इस दिशा में भी कोई अच्छी प्रगति नहीं 
हुईं | भूमि पर अधिक भार होने के कारण हरी खाद से कोई विशेष ल्राम न मिल्ला, हडिडयों की 
खाद बहुत कम मात्रा में मित्रती है, खत्ली का प्रयोग जितना खाद के रूप में नहीं होता उतना पशुओं 
के खिलाने में होता है । किसान को सस्ते ईंधन न मिलने के कारण, गोचर को ही ईंधन के - काम 
में लाना पड़ता है, इस प्रकार गोबर की खाद का भी अच्छा उपयोग नहीं हो पाता। विदेशों से भी 
अपनी आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में खाद का मंगाना सम्भव नहीं है। खाद का आयात  “अन्तर्रा- 
प्ट्रीय खाद्य-परिषद! ( [767747079) +7672०06ए 77004 00ए्रशलत ) के हाथ में 
रहता है, वही किस देश को कितनी खाद भेजी जाय निश्चित करती है। श्रभी तक हमने जितनी खाद 
की विदेशों से मांग की है, उसका केवल ५० प्रतिशत ही हमें मिल्रा है, इस प्रकार यद भी एक बड़ी 
कठिनाई है । क्‍ 
अब रही उत्तम बीजों की बात, सो उसके भी विस्तार के लिए काफी समय लगता है। लोहे, 
श्र फोलाद के अभाव के कारण अच्छे औजारों के निर्माण में मी काफी कठिनाई रही, विदेशों से 
हमें जितने ट्रैक्टर आदि की आवश्यकता हुई, वे नहीं मिले | इसके अतिरिक्त अधिक अन्न उपजाओ 
आतन्दोलन का क्षं त्र भी कम ही था, कुल १६ करोड़ एकड़ भूमि में से ८० लाख एकड़ भूमि में ही 
आन्दोलन ने अपने प्रयोग किए, | इस प्रकार ऐसी परिप्थितियों में यह आशा करना कि आन्दोलन 
अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता था, दुराशा मात्र था।.. 

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के परिणामों को देख कर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं 
कि इस आन्दोलन में जिन साथनों द्वारा, जिन उपायों द्वारा भारतीय कृषि की समस्या को हत्ल करने 
का, अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न किया गया, वे ऐसे साधन नहीं थे जिनसे कृषि का स्थाई 
विकास होता । ये तो केवल तत्काल्लीन खाद्यामाव को दूर करने के लिये ही थे। इस आन्दोलन का 
उद्द श्य सीमित ही था। खाद्य समस्या को स्थाई रूप से हल करने के लिए न तो आन्दोलन ने कोई 
लक्ष्य बनाया था, ओर न कोई निश्चित नीति ही निर्धारित की थी। उसका लक्ष्य या नीति केवल 
यही थी कि तत्काल्लीन खाद्यामाव के संकट से जनता को मुक्त किया जाय | अतः यदि आन्दोलन 
के कार्यो के कोई अच्छे एवं स्थाई परिणाम नहीं निकले तो यह कोई आश्चय की बात नहीं | 

खाद्यान्न नीति सप्रिति, १६७४७-४८-- ( (७ +#000 (7#कांगड ॥206ए 

(0077770९6) अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के असफल होने पर सरकार ने खाद्य सम्बन्धी 
स्थिति पर विचार करने, खाद्य समस्या हत्न करने, के लिये १६४७ के सितम्बर में एक खाद्यान्न नीति 
समिति की नियुक्ति की थी। इस समिति ने खाद्य समस्या को सुल्ञकाने के लिये कई सुझाव पेश किए। 

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के विषय में विचार प्रगट करते हुए समिति ने कहा कि 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि जिन उपायों द्वारा खाद्य समस्या हल करने का प्रयत्न किया गया वे अच्छे 
थे, परन्तु इन उपायों को कार्य रूप में परिणित करने की पद्धति अच्छी नहीं थी। समिति का ऐसा 
विचार था कि यदि आन्दोल्नन अपनी काय॑ पद्धति में आमूल परिवर्तन करता और उत्पादन की नई 
नीति निर्धारित करता तो उसे अपने उद्द श्य में चहुत कुछ सफल्षता प्राप्त हो गई होती । 

भारतीय खाद्य समस्या सम्बन्धी कई कठिनाइयां हैं। उनमें से मुख्य ये हैं--एक 
तो बतमान जनसंख्या की दृष्टि से जितना. अ्रनाज उत्पन्न द्वोता है, वह पर्याप्त नहीं, दूसरे वर्ष भर 
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में उत्न्न होने वाले अनाज में काफी उतार-चढ़ाव हुआ करता है, तीसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ज 
सदैव अन्नाभाव रहता है। 

समिति का कथन है कि इन कठिनाइयों या बाधाओं के होते हुये भी, गहरी खेती, सिंचाई 
की अच्छी व्यवस्था, अधिक खाद तथा उत्तम बीजों की सहायता से हम अधिक श्रन्न उत्पन्न करने में 
देश की खाद्य समस्या हल करने में सफल्लता प्राप्त कर सकते हैं | 

कमी वाले छेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है, तथा उत्पादन की मात्रा अधिक नहीं है, वहाँ 
पर सिंचाई के अच्छे साधनों तथा सूखी कृषि की पद्धति द्वारा अच्छी सफल्नता प्राप्त की जा सकती 
है। यहाँ के निवासियों की आथिक स्थिति अच्छा करने के लिये घरेलू उद्योग-धन्धों की स्थापना से 
श्रच्छी सहायता प्राप्त हो सकती है। 

जहाँ तक ऐसी भूमि का सम्बन्ध है जिस पर खेती की जा सकती है पर की नहीं जाती 
समिति का कथन है कि अभी तक इस दिशा में जो प्रयत्न किए गये हैं वे बड़े असन्तोषजनक हैं | 
ऐसे भू भागों के उपादेयकरण का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होना चाहिये । राज्यों तथा केन्द्रीय 
सरकारों के कृषि सम्बन्धी कार्यो' में सामझस्य स्थापित करने के लिये समिति ने केन्द्र तथा राज्यों में 
बोड स्थापित करने का सुझाव रखा था। भूमि के उपादेयकरण की योजना को कार्यान्वित करने के 
लिये समिति ने यह सुझाव पेश किया कि एक केन्द्रीय भूमि उपादेयकरण संघ (()७॥॥७७) ॥,७१0 
१९९०७7॥8६07 (0072977880707 ) की स्थापना की जाय, जिसकी पूंजी ५० करोड़ रुपये 
हो ओर जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जाय | 

समिति ने यह सुझाव पेश किया कि खाद्यान्नों के आयात के अधिकार पर केन्द्रीय सरकार 
का एकाधिपत्य रहे तथा केन्द्रीय सरकार केन्द्र में १०० लाख टन गेहूँ और चावल को सुरक्षित रखे | 
समिति ने खाद्योत्पादन की एक पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित करने का भी अनुरोध किया | 

खाद्यान्न उत्पादन की पश्चवपींय योजना ( १६४७-४८ से १६४१-४२ तक )-- 
खाद्यान्न समिति के सुझावों के अनुसार भारत में खाद्यान्न के उत्पादन की एक पत्चवर्षीय योजना को 
कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के अनुसार पाँच वर्ष के अन्त में खाद्य उत्पादन में 
लगभग ३० लाख की दृद्धि होनी चाहिये | इस योजना की मुख्य बातें ये हैं:--सिंचाई के साधनों के 
विकास के लिये कुएँ खोदना, व्यू बेल आदि खोदना, भूमि के उपादेयकरण तथा उसके विकास के 
लिये अन्य प्रयल्ल करना । रासायनिक खाद, खली की खाद, हरी खाद, उत्तम बीज तथा अच्छे 
आओजारों आदि की व्यवस्था करना। सरकार की खाद्य सम्बन्धी नवीन नीति यह है कि जिन ज्षत्रों में 
सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर गहरी खेती की व्यवस्था की जाय | ६० लाख एकड़ भूमि के 
उपादेयकरण के हो जाने से यह आशा की जाती है कि लगभग बीस लाख ठन और अधिक अन्न 
का उत्पादन हो जायगा। सरकार फल तथा शाक-सब्जी के उत्पादन के लिये कृषकों को प्रोत्साहित 
कर रही है | कृषकों की सहायता प्राप्त करने के लिये कृषक-संघों की स्थापना का विचार किया गया 
है | इस योजना में लगभग रथ करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान है। 

५ योजना की सफलता- सभी राज्यों में खाद्य उत्पादन का कार्य बड़े जोरों से किया जा 
रहा है | लाखों की संख्या में कुएँ खोदे गये हैं तथा सिंचाई की कितनी ही छोटी-छोटी योजनाएं पूरी 
की जा चुकी हैं। लाखों एकड़ भूमि का उपादेयकरण किय। जा चुका है। हजारों गन बीज तथा 
खाद का वितरण किया जा रहा है । ट्रेक्टरों से कृषि करने का विस्तार हो रहा है। मैसूर में ४०,००० 
एकड़ भूमि में दोहरी फसल पैदा की जा रही है। उड़ीसा में भूमि के उपादेयकरण के लिये २४ ₹० 
प्रति एकड़ निश्चित किग्रा गया. है | सौराष्ट्र में सम्मिलित कृषि समितियों का संगठन किया जा रहा है । 
मदरास में भी सरकार ने. कुछ वह भूमि जो जंगल्लों के लिये मुरक्षित रख छोड़ी थी उस पर कृषि 


दुमिक्ष तथा हमारी खाद्य समस्या... २१५ 


करने की अनुमति दे दी है । उसमे कृबि करने के लिये सहकारी का संगठन 
किया गया है । 

उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी तकाबी ऋण देने के नियमों में कुछ सुधार किया है तथा 
अधिक अन्न उत्पादन करने वालों को पारितोषिक देने की व्यवस्था की है। इसके परिणामस्वरूप 
प्रति एकड़ भूमि में £८ मन १३ सेर तक अन्न का उत्पादन छुआ है, जब कि देश में प्रति एकड़ 
उत्पन्न होने वाले अन्न का औसत केवल ८ मन ही है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण तथा शहरी क्षत्रों 
में खाद उत्पादन को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फसल्षों की रक्षा के लिये किसानों को बन्दूके आदि 
दो जा रहीं ह। 

१६४६-५० में ६७१२४ कुए खोदे गये तथा उनकी मरम्मत की गई, सिंचाई के छोदे-छोटे 
१३४८१ साधनों को पूरा किया गया, ३,८६३ तालाबों को मरम्मत तथा उनका निर्माण किया गया। 
३,४४८३० एकड़ भूमि में यन्त्रों द्वारा कृषि को गई, ३,०६१०३ टन खाद आदि का वितरण किया 
गया | ५४,४४६ टन उत्तम बीजों का वितरण किया गया। राज्यों का सरकारों ने ५,७४० १६ तथा 
केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ ने ७१,७७१ एकड़ भूमि का उपादेयकरण किया | ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
१६४६-५० में सिंचाई की योजनाश्रों द्वारा, निश्चित लक्ष्य (टार्जेड ) का १६३ प्रतिशत उत्पादन 
किया जा सकेगा.। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कई प्रयत्न किये 
जा रहे हैं परन्तु भारत की खाद्य समस्या को एक या दो साल में हल करना सम्भव नहीं है। भूतपूव 
खाद्यमन्त्री श्री जयरामदास दोल्बतराम जी के शब्दों में “जब तक सिंचाई के बड़े-बड़े साधनों का 
विकास नहीं किया जाता, जब तक सहस्लों की संख्या में व्यू,बवेल नहीं खोदे जाते, जब तक लाखों 
एकड़ की संख्या में भूमि नई को खेती के योग्य नहीं बनाया जाता, तब तक इस बढ़ती हुई 
जनसंख्या की जो कि ४० ल्लाख प्रतिवष के हिसाब से बढ़ रही है, खाद्य सम्बन्धी माँग को अच्छी 
तरह पूरा नहीं किया जा सकता।” भारत में अन्य देशों की अपेक्षा भूमि पर भार भी अधिक है | 
यहाँ पर अति व्यक्ति २२५ एकड़, भूमि का है .जब कि चीन में ६ एकड़, संयुक्त राष्ट्र अमरीका 
में १३ एकड़, सो।वयत रूस में २८ एकड़ है। हमें अपने आर्थिक विकास द्वारा भूमि के इस भार 
को भी कम करना चाहिये, तथा प्रति एकड़ भूमि में अधिक से अ्रधिक अ्रन्न का उत्पादन कर देश 
को इस दिशा में स्वावलम्बी बनाना चाहिये | 

_ खाद्य संकट, १६४०--अधिक अन्न उत्पादन के लिये सभी राज्यों में जोरों से काय 

चल रहा था कि इसी बीच ( १६५०-जून-अगस्त ) से कुछ देवी प्रकोपों के हो जाने से खाद्य 
सम्बन्धी ध्थिति और भी भयंकर तथा विकट हो गई। बिहार में कुसमय वर्षा के कारण वहाँ की 
६० प्रतिशत फसल्न नष्ट हो गई | गुजरात तथा सोराष्ट्र में अत्यधिक वर्षा के कारण, उत्तर प्रदेश, 
बंगाल व बिहार में बाढ़ के कारण, आसाम में भूकम्प के कारण हमारी फसलों को बड़ा धक्का 
पहुँचा । उधर कोरिया में युद्ध के छिड़ से लोगों ने अनाज को दबा कर रखना प्रारम्भ कर दिया 
इससे बाजारों में गल्ले का आना कम हो गया। इन सब बातों से देश की खाद्य समस्या ने विक- 
रात रूप धारण कर लिया, बिहार तथा मदरास जैसे कंत्रों में सैकड़ों आदमी भूख के कारण मौत 
के शिकार बने । खाद्य संकट की इस विभीषिका से मोर्चा लेने के लिये नई दिल्ली में सभी राज्यों 
के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया गया जिसमें खाद्य सम्बन्धी एक निश्चित नीति. 
निर्धारित की गईं | इस सम्मेत्नन में निम्नलिखित बातें भी निश्चित की गई :--- 

( १ ) केन्द्र वथा राज्यों की खाद्य सम्बन्धी नीति के निर्देशन में एकरूपता होना आवश्यक 
समझा गया। 


११६ भारतीय अथशाञ्र का विवेचन 


(२) खाद्य में १६४१ तक स्वावलम्बी होने की लक्ष्य-तिथि ( टार्जेट-डेट ) को स्वीकार किया 
गया तथा इस समय के अन्दर में खाद्य में स्वावल्म्बी होने के प्रयत्न को पूर्ण करने का निश्चय 
किया गया। 

( ३ ) खाद्य समस्या को युद्धकाल्ीन समस्या मानकर उसे प्राथमिकता देने का विचार 
किया गया। 

(४ ) सभी राज्यों में कन्द्रोल वाले खाद्यान्न के उत्पादन में खूब वृद्धि करने पर जोर 
दिया गया । हे 
(५ ) सम्मेलन ने चोरबाजारियों तथा भुनाफेखोरों को कड़े दंड देने का निश्चय 
किया । ह . 
(६ ) विभिन्न राज्यों के खाद्याननों के मूल्य में सामाजञ्लस्य स्थापित करने का विचार 
किया गया। । हर 

(७ ) सम्मेलन ने गन्ने सम्बन्धी स्थिति को भी सुधारने पर विचार किया । 

इस प्रकार सरकार देश की खाद्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारने की ओर काफी प्रयत्नशीत्ष 
है, परन्तु अ्रभी हाल में खाद्य सम्बन्धी स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखाई पड़ती | हमें अपने देश को 
इस ज्ञत्र में स्वावल्म्बी बनाने के लिये काफी प्रयत्न करना होगा। आवश्यकता. इस बात की है 
कि सरकार तथा जनता अपने उत्तरदायित्व .को भल्नीमाँति समझे तथा इस समस्या को हत्ल करने 
के लिये हृढ़ प्रतिज्ञ हो जाय | 


सोलहवाँ परिच्छेद 
बालमगुजारा था 


प्राककंथन--भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जमीन की मालगुजारी ( रेवेन्यू.)) का विशेष 
महत्व है। भारत में माल्गुजारी प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल से है। हिन्दू शासन काल्न में भूमि पर 
गाँव वालों का अधिकार होता था और समस्त भूमि राजा की सम्पत्ति मानी जाती थी | राजा को उपज 
का प्रायः है. भाग मिलता था, आवश्यकता के समय या कुडु विशेष परित्थितियों में $ भाग मिल्नता 
था | यह मातगुजारी प्रायः किस्म के रूप में ही ली जाती थी | 
जब यहाँ पर मुसलमानों का आगमन हुआ ओर शासन-सत्ता उनके हाथ में आ गई तो 
गॉने भी इस दिशा में अपने क्रियात्मक कदम उठाये। सबसे पहले तैमूर ने मालगुजारी की दर 
के सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त निश्चित किये । इसके बार ( १५४०-४५ ) में शेरशाह ने इस सम्बन्ध' 
में कुछ काय किया किस्यु उसका शासन-काल इतना कम था कि वह इस इ्िशा में विशेष कार्य न 
कर सका । इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूण कार्य अकबर के शासन काल में उसके अर्थ मन्त्री 
राजा टोडरमल, द्वारा हुआ | इस समय कुछ वर्षों के लिये मात्रगुजारी निश्चित कर दी गई। 
यह मात्रगुजारी किस्म के बजाय अब नकदी में ली जाने ल्गी। उत्पादन में 3 भाग का अ्रधिकारी 
राज्य होने लगा। इस प्रकार मुगल्नों ने हिन्दू काल को ही मालगुजारी प्रथा में कुछ परिवतन- 
परिवद्ध न करके उसे अपना लिया । 
इसके बाद जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में शासवब-सत्ता आईं तो मालगुजारी प्रथा में 
काड़ी परिवतन किया गया | इस सनय सरकार द्वा५ भूमि के बन्पेबत्त का प्रबन्ध किया गया तथा 
मात्नगुजारी की दर निश्चित कर दी गई। अब राज्य भूमि का सबसे बड़ा स्वामी होता है और भूमि से 
जो मालत्रगुजारी प्राप्त होती है, वह जमीन के किराये के समान होती है। हम आगे भारत में प्रच- . 
लित मात्रगुजारी को वतमान प्रणात्षियों का पद्धतियों पर प्रकाश डालंगे | 


मालगुजारों को विभन्न प्रयालियाँ भारत में प्रथा का वर्भीकरण करते समय हमारे 
सामने दो दृष्टिकोण मुख्य रूप से आते हैं। इन्हीं दो दडिकोणों को ही सामने रखकर वर्गीकरण कर 
सकते हैं। प्रथम दइृथ्टिकोण के अनुसार हमें यह देखना होता है कि क्‍या मावगुजारी का >िर्धारण सदा 
के लिये कर दिया गया है या उसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है | पहले प्रकार की व्य- 
वस्था को स्थायी बन्दोबस्त कहा जाता है और दूसरे को अस्थायी बन्शोबस्त | अस्थायी बन्पेबस्त में 
प्रायः २० से लेकर ४० वर्षों के बाद बन्शेबस्त में हेरूफेर किया जातां है। हम स्थायी 4 अस्थायी 
बन्दोबस्तों पर अगले प्रूष्ठों में विचार करेंगे । 

मात्रगुजाये के वर्गीकरण में दूसरा हृश्टिकोण माल्गुजारी देने वालों के उत्तरट्षवित्व के 
आधार पर निश्चित किया जाता है इसके अनुसार तीन प्रकार की मात्नगजारी प्रथाएँ हैं: 

(१ ) जमींदारी प्रथा “इस प्रथा के अनुसार मात्रगज्ारी देने का उत्तररायित्यः जमींद्धर 
या भूस्वामी पर होता है। जमींशार किसानों से माल्गुजारी वसूल्र करता ओर सरकार द्वारा 
निश्चित माल्गुजारी को सरकारी कोष में जमा करता है। यह प्रथा मुख्य रूप से बंगाल तथा उत्तर. 
प्रदेश में.प्रचलित है। 

(२ ) र्य्यतवारी प्रथा-७इस प्रथा के अनुसार जमीन या खेतों- का प्रत्येक: काश्तकार 


मालगुमॉरी देने के लिये व्यक्तिंग्ते रूप से जिम्मेदार होता हैं। भूमि का स्वार्मी मालगुजारी 
फा० रद 
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देने के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। यह प्रथा मुख्य रूप से बम्बई तथा मद्रास में 
प्रचलित है। 

(स ) महलवारी प्रथा--इस प्रथा के अंनुसार जमींदार या तालुकेदार आदि श्रपने 
हिस्से की अथवा गाँव वाले मिलकर कुल गाँव की, मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिए, उत्तर- 
दायी होते हैं। यह प्रथा पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में प्रचल्नित है | 

भारत में २५ प्रतिशत क्षेत्रफल स्थायी बन्दोबस्त के अनुसार जमींदारी बन्दोबस्त में; ३६ 
प्रतिशत अस्थायी बन्दोबस्त के अनुसार जमींदारी व महत्ववारी में; रेय्यतवारी बनन्‍्दोबस्त में कुल 
कं त्रफल का ३६ प्रतिशत है । 

“स्थायी बन्दोबस्त (?7०007076 8०॥0००॥७॥2- भूमि के वर्गीकरण, माल- 
गुजारी की दर, भूमि से सम्बन्धित व्यक्तियों के अधिकार आदि की व्यवस्था करना बनन्‍्दोत्रस्त कहलाता 
है । बन्दोबस्त करने के लिए, भूमि सम्बन्धी पूरा लेखा तैयार किया जाता है। भूमि पर किनका 
स्वामित्व है और खेती करने का किनकी अधिकार है, कितनी मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व 
किन पर है, आदि बातों का लेखा रहता है ।। प्रत्येक बन्दोबस्त के समय भूमि की -पैमायश तथा उसका 
निरीक्षण होता है, और इसका नकशा तेयार किया जाता है। बन्दोबस्त स्थायी ( ?07१9470॥0 
या अस्थायी (]'07[00787'9) दो प्रकार का हो सकता है। 

सबसे पहले १७६३ में बंगाल में स्थायी बन्दोबस्त हुआ था। स्थायी बन्दाबस्त के अनुसार 
बहाँ पर उन जमीदारों को उस भूमि का जिसकी वे मालगुजारी वसूल करते थे, पूर्ण वेघानिक स्वामी 
घोषित कर दिया गया । जमींदारों को जो भूमि स्वामित्व के बेघानिक अधिकार दिए गए, उसके साथ 
मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व भी उन्हीं पर रखा गया। मात्गुजारी हमेशा के लिए, निश्चित कर 
दी गई ओर यह व्यवस्था कर दी गई कि या जमींदार निश्चित समय पर मालगुजारी नहीं देगा तो 
उसकी रियासत बेच दी जावेगी | जो लगान जमींदार को किसानों से मिलता था उसका ३३६ में से 
दस भाग मालगुजारी निर्धारित किया गया। ११ में से एक भाग पर जमींदार का अधिकार रहा | 

जैसे धीरे-धीरे भूमि के मूल्य में वृद्धि होती गई, लगान में भी बृद्धि हो गई अतएव जमींदार 
की आय मी काफी बढ़ गईं। १६०० में यह अनुमान लगाया गया कि मालगुजारी, जो सरकार को 
ध्थायी बन्दोबस्त वाले ज्षेत्रों से प्राम होती थी, वह चार करोड़ से कम थी जब कि उसी क्षेत्र में लगान 
से होने वाली आय साढ़े सोलह करोड़ से कम नहीं थी। 

बंगाल के पश्चात यह बन्दोबस्त उत्तर प्रदेश के बनारस डिवीजन तथा मदरास राज्य के 
उत्तरपूर्वी जिल्लों में भी प्रचलित किया गया | कुछु समय तक स्थायी बन्दोऋ्नस्त के विरुद्ध काफी 
विरोध होता रहा किन्तु बाद में श्ूकई में इस प्रकार के विरोधी प्रस्ताव अस्बीकृत कर दिए गए। 
बंगाल के लैण्ड रेवेन्यू कमीशन (१६३८-४०) ने स्थायी बन्दोबस्त को समाप्त करने की सिफारिश की | 

स्थायी बन्दोबस्त के पक्ष में निम्नलिखित बातें कही जाती हैं :-+- 

(१) आर्थिक दृष्टि से राज्य के लिए. एक निश्चित मालगुजारी सुरक्षित कर दी गयी। 

(२) राजनैतिक दृष्टि से स्थायी बन्दोबस्त से ब्रिटिश सरकार को जमींदार जैसे राजभक्तों की 
सहायता प्राप्त हुईं । 

(३ ) इससे किसानों को जमींदारों का नेतृत्य प्राप्त हो गया। जमींदारों ने गांवों में शिक्षा, 
चिकित्सा तथा स्वच्छुता की व्यवस्था करके गाँवों को काफी लाम पहुँचाया। 

( ४ ) स्थायी बन्दोबस्त होने के कारण जमींदारों ने कृषि की उन्नति की ओर बहुत ध्यान 


दिया और किसानों की दशा को सुधारने का काफी प्रयक्ष किया |, 
. इस प्रफार हम देखते हैं कि स्थायी बन्दोबस्त के पक्त में कई बातें कही हैं। परन्तु व्याषह्टारिक 
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रूप से स्थायी बन्दोबस्त से लाभ होने की अपेक्षा उल्टे हानि ही हुई हैे। जमींदारों ने जो कुछ भी 
कृषि की उन्नति की, उससे कहीं अधिक उन्होंने कृषकों का शोषण किया | जमींदारों से जिस बात 
की आशा की गई थी वह पूरी नहीं हुईं | अतः स्थायी बन्दोत्रस्त से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, 
इससे लाभ एक ही दशा में हो सकता है जब कि कृषकों और राज्य के बीच में एक भी मध्यस्थ न 
रहे, कृषक का सरकार से सीधा सम्बन्ध रहे | 

बंगाल का मालगुजारी कमीशन (१६३८-४०)--दम ऊपर कद्द जुके हैं कि 
बंगाल के मालगुजारी कमीशन ने स्थायी बन्दोबस्त को समाप्त करने की सिफारिश की थी। यह कमी 
शन बंगाल 'की मालगुजारी प्रथा विशेषकर स्थाई बन्दोब्स्त की जांच पड़ताल के लिए श््ृरष में 
नियुक्त दिया गया था। कमीशन के अधिकांश सदस्यों ने निम्नलिखित आधारों पर स्थायी बन्दोबस्त का 
अन्त करने का समर्थन किया :-- 

( १ ) इससे राज्यों को हमेशा निश्चित मालगुजारी ही प्राप्त होती है । इससे उत्पादन की 
वृद्धि से होने वाल्ली आय से राज्य को कोई लाभ नहीं होता। 

(२ ) स्थायी बन्दोबस्त के कारण सरकार खनिज पदार्थ तथा मछलियों आदि से होने वाली 
आय से व॑चित रह जाती है। 

( ३ ) इससे सरकार को आमीण स्थिति का, ग्रामवासियों की दशा का विशेष शान नहीं प्राप्त 
हो पाता । । 

( ४ ) इससे जमींदार तथा कृषक के बीच में कई मध्यस्थों के हो जाने से उसका कृषकों पर 
आर्थिक प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता है। 

(५ ) इससे कृषक तथा जमींदार श्रादि किसी को भी कृषि के विकास करने के लिए प्रोत्सा- 
हन नहीं मिलता । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी बन्दोबस्त से कई तरह की बुराइयों को स्थान मिल गया 
है| इससे सरकार को जितनी मात्रगुजारी मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिल्रती, उधर किसान पर बड़ी 
कड़ाई से कर वसूल किया जाता है, उस पर कर-भार भी अत्यधिक होता है। जमींदार कृषक से 
मनमाना लगान वसूल करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समकने लगता है, उसे न तो कृषि के 
विकास से मतलब रहता है और न कृषक से । 

इन्हीं सब कारणों से कमीशन ने स्थायी बन्दोत्रस्त का अन्त कर उसके स्थान पर रेय्यतवारी 
प्रथा के परिचालन का समथन किया। कमीशन का कहना था कि सरकार की इस सम्बन्ध में ऐसी 
नीति होनी चाहिए. जिससे किसान तथा राज्य का सीधा सम्बन्ध रहे | हमें इस प्रकार की व्यवस्था 
करनी चाहिए जिससे कृषक का अपनी भूमि पर अधिकार रहे, ओर उसे उस भूमि के विकास के 
लिए, काफी प्रोत्साहन प्रा हो सके | जहाँ तक बन्रोबस्त के समय या अवधि का सम्बन्ध है हमारे 
विचार से तीस-चाल्लीस वर्ष का समय उपयुक्त है। हाँ जो क्षेत्र विकसित नहीं उनका बन्दोब॒स्त अधिक 
लम्बे समय का न होना चाहिये | 

अस्थायी बन्दोबस्त ( ]७॥॥]007'87'ए 94077700॥ )--पहले कम्पनी का विचार 
था कि बंगाल की भाँति अन्य राज्यों में मी स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय! परन्तु बाद भें उसने 
सोचा कि जमीन की उपज में दिनोदिंन वृद्धि होती जाती है, और उसके साथ सरकारी सालगुजारी 
में भी वृद्धि की जा सकती है, इसलिए उसने अस्थायी प्रबन्ध को ही जारी रुखा। 

अस्थायी बन्दोबस्त तीन प्रकार का होता है ;--- 

(१ ) जमींदारी 

( २ ) महत्वारी या ग्राम्य 
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(३ ) रय्यतवारी 
जमींदारी, ताल्‍्लुकदारी, महत्तवारी या ग्राम्य--इसमें जमींरार या तालल्‍्लुकेदार आदि अपने 
हिसाब की अथवा गाँववाले मित्र कर कुल्न गाँव की, मालगुजारी सरकार को चुकाने के लिए उत्तरदायी 
होते हैं। रेय्यतवारी में काश्तकार का सरकार से सीधा संम्बन्ध रहता है। हम नीचे इन तीनों प्रकार 
बन्दोबस्तों पर अलग-अलग विचार करेंगे। द 
जप्तीदरी बन्दोबस्त (7287070877 8९06०70९75)--ब गाल का स्थायी बन्दोबस्त 
भी एक प्रकार का जमींदारी बन्दोब॒स्त है किन्ठ उस पर हम लोग पहले ही विचार कर चुके हैं। हम 
यहाँ पर बड़ाल के उन्हीं जमींदारों के बन्दोबस्त पर प्रकाश डालेंगे जो कि अस्थायी बन्दोबस्त के अन्त- 
गंत आते हैं। अवध के तालुकेदारों की भी स्थिति है । । 
सरकार इन क्षेत्रों का बन्दोबस्त करने के लिए भूमि की पेमायश कराती, भूमि पर जितने पक्षों 
का अधिकार होता है उसका लेखा रखती, राज्य को कितनी मात्नगुजारी प्रात होगी इसका निश्चय करती 
है। सरकार का बन्दोबस्त-अफसर भूमि का मूल्यांकन करता है। बन्नाल के मू-स्वामी एक मध्यस्थ के 
समान होते हैं इसलिए राज्य मूल्यांकन के रूप में ७० प्रतिशत ले लेती है। अ्रवध के ताललुकेदारों 
की स्थिति भी इसी प्रकार की है । वहाँ पर बन्दोबस्त सीधे गाँव वालों से शोत। है जिनसे यह. कह दिया 
जाता है कि वे कुछु और अधिक मात्गुजारी दे दें, ताकि ताह्लुकेदारों को सरकारी खजाने से कुछ 
रकम भत्ते के.रूप में दी जा सके | 
_मदलवारी प्रथा ( ४०७)॥8) ए877 ०(६९॥067])--महत्ववारी प्रथा उत्तर प्रदेश 
के पश्चिमी भाग, मध्यप्रदेश तथा पंजाब में प्रचलित है। इसमें गाँव की भूमि का स्वामी कोई एक 
जमींदार नहीं होता, वरन्‌ सारे गाँव वाले मिल्लकर मालगुजारी के लिए उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर 
गाँव वालों से हमारा तातय' गाँव के प्रत्येक निवासी से नहीं है बरन्‌ उन लोगों से हे जो गाँव की 
भूमि के किसी न किसी भाग के स्वामी हं क्‍ 
इसमें मी सारी भूमि की पैमायश होती, जोतों की सीमा निश्चित कर दी जाती, तथा स्यासत 
से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के अधिकारों का पूरा लेखा रखा जाता है। भूमि की उवरता के अनुसार 
उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। 
प्रत्येक रियासत की वास्तविक या अ्रसल लेनी ( )९९८६ &88०8) निश्चित कर दी जाती है | 
राज्य को. कितनी माल्गुजारी प्राप्त होगी, उसका भी निश्चिय कर दिया जाता है | पहले 
सरकार असल लेनी का ८० प्रतिशत लेती थी, बाद में यह ५४ प्रतिशत कर दी गईं, और अरब तो 
हद कुछ राज्यों में २५ प्रतिशत से भी कम है । 
पहले मालगुजारी सारे गाँव के लिए निश्चित कर दी जाती है फिर अलग-अलग जोतों में 
विभाजित कर.दी जाती है । ग्राम को ओर से लम्बरदार या मालगुजार मालगुजारी वसूलत्र कर सरकारी 
खजाने में जमा कर देता है। उत्तर प्रदेश में बन्दोब्रस्त के समय में जो अ्रसल नकदी खल्गान दिया 
जाता है, उसी को आधार मान लिया जाता है। पंजाब में-साधास्णतया लगान किस्म के रूप में दिया 
जाता: है । अतः वहाँ एक आदश जोत के लगान के आधार पर माल्गगुजारी की उचित दर निर्धारित 
. कर दी जाती है । सिद्धान्ततः मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व सम्मिलित होता है किन्तु व्यावहारिक रूप 
से प्रत्येक भू-स्वामी की मालगुजारी अलग-अलग रूप से त्षी जा सकती है | 
पंजाब के लैण्ड रेवेन्यू एमेन्डमेन्ट एक्ट (१६२६) के अनुसार अब वास्तविक लेनी का चौथाई 
' भांग का अधिकारी राज्य होता है | बन्दोबस्त का समय चालीस वष होता है। 
मध्यप्रदेश में मालगुजारों की स्थिति प्रायः लम्बरदारों के समान ही है। वहाँ लगान का निश्चय 
मिट्टी के बर्गीकरण के आधार पर होता है। 
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“श्य्यतवारी प्रथा-यह तो हम. पहले ही कह. चुके -हैं.कि.. रेइ्मतब्ारी प्रथा की माल्नगु 
के अनुसार काश्तकार का सम्बन्ध सीचे सरकार से होता है। प्रत्येक. किसान अपनी भूमि जारी 
चुकाने के ल्लिए; स्वय सरकार के सामने उत्तरदायी होता है, ओर उसके तथा सरकार के बीच में कोई 
तीसरा आदमी मध्यस्थ नहीं होता जेसा कि महत्नवारी या जमींदारी बन्दोबस्त में होता है। स्व्यतवारी 
बन्दोबस्त मद्रास, बम्बई, शसाम, तथा. सिनन्‍्ध में पाया जाता है। हम इन प्रदेशों के रेय्यतवारी 
बन्दोबस्तों पर अल्नग अलग विचार करगे। क्‍ 

मदरास का रैय्यतवारों बन्दोबस्त--यहाँ मिह्ठी की उबरां-शक्ति के हिसाब से भूमि का 
वर्गीकरण किया जाता है। भूमि पर पेदा होने वाली किसी साथारण अनाज की फसल्ल का कुछु वर्षों 
का औसत ले लिया जाता है, उस पैदावार का मूल्य रुपयों में लगा लिया जाता है। जब पैदावार का 
मूल्य कृता जाता है, तो बीस ऐसे वंषों' के मूल्य का औसत लिया जाता है जिनमें दुर्भिन्ष या अकाल न 
पड़ा हों । इसमें से कृषि में होने वाले व्यय को घटाकर वास्तविक बचत का हिसाब लगाया जाता है। 
वास्तविक बचत का हिसाब लगाने के लिए अनुत्पादन क्षेत्र तथा मौसम के साथ मूल्य परिवत्तेन, 
मंडियों से फासला, व्यवसायी का लाभ आदि सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। मालगुजारी की दर 
वास्तविक उत्पादन की ४० ,प्रतिशत निश्चित की जाती है । वास्तव में इससे कम ही मालगुजारी ली 
जाती है। इतनी मात्गुजारी तो सवश्र ४ खेत के लिए होती है | 

मालगुजाने तीस बष के लिए निर्धारित की जाती है, इस बीच मात्रगुजारी में तब तक कोई 
वृद्धि नहीं की जा सकती.जब कि या तो वस्तुओं के मूल्य में काफी वृद्धि न हुई हो, या सरकार ने रेल्ञों 
आदि का निर्माण कर भूमि का विकास न किया है| बंद्धि की अधिकतम दर श्दई प्रतिशत है । 

बम्बई का रेय्यतवारी बन्दोबसर्त--बम्बई और मद्रास की रैय्यतवारी बन्दोबस्त की 
मुख्य-मुख्य बातें प्रायः एक सी हैं, हाँ माल्गुजारी निर्धारित करने की पद्धति में अवश्य कुछ अन्तर 
है| बम्बई में भूमि का वर्गीकरण सदा के लिए होता है | भूमि के वर्गीकरण का आधार मिट्टी की 
गहराई. होती है । विभिन्‍न प्रकार की मिट्टी का मूल्यांकन अलग-अलग होता है, और वह आनों 
में व्यक्त किया जाता है। प्रथम श्रेणी का मूल्यांकन १६ आने किया जाता है, इसी प्रकार उससे 
घटिया मिट्टी वात्ली भूमि का उससे कम, और इससे घटिया का उससे कम | जैसा कि मदरास में 
वास्तविक बचत के हिसाब से मालगुजारी निश्चित की जाती है, वेसा बम्बई में नहीं। वहाँ पर माल- 
गुजारी का निर्धारण, . कुछ अन्य बातों पर होता है। बम्बई के १६३६ के माल्गुजारी कानून 
के अनुसार वहाँ की सरकार को यह अधिकार हे यरि खेती की वस्तुओ्ों के मूल्य में कोई विशेष बृद्ठि 
हो गई है तो वह मात्गुजारी में परिवतन कर सकती है । 

दूसरे बन्रोब॒स्त के अवसर पर मालत्रगुजारी में इद्धि की जा सकती है परन्तु सब मिल्लाकर 
उसमें २५ प्रतिशत से अविक तथा अलग-अलग गाँवों की ५० धतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं 
की जा सकती । यदि किसान ने स्वयं भूमि में विकास किया है तो भी मातगुजारी में कोई वृद्धि नहीं 
जासकती। क्‍ 

जिस पद्धति के अनुसार बम्बई में मालगुजारी निर्धारित की जाती है, प्रायः उसी प्रकार बरार 
' में भी मालंगुजारी निर्धारित होती है। सिंध में मालगुजारी को दर सिंचाई की सुविधा के अनुसार 
निर्धारित की जाती है। 

लगान किस प्रकार निर्धारित क्रिया जाता है-मालयुजारी की उपरोक्त पद्धवियों 
के अध्ययन से हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि बन्दोबस्त का आधार लगान के ही रूप में निश्चित 
होता है, यद्यपि उसे कहा यह जाता है कि वास्तविक सम्पत्ति या वास्तविक उत्पत्ति के अनुसार निर्धारित 
की गई है. दूसरे शब्दों में बन्दोबस्त का अधिकारी इस बात पर विचार ; करता है कि उसे:जमींदार 
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को या भू-स्वामी को काश्तकार से कितना लगान प्रात होता है | कृषि से होने वाले लाभ या उस पर 
किए जाने वाले व्यय पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 

भारत बैसे देश में जहाँ की जनसंख्या में दिनोंदिन भृद्धि होती चली जा रही है, जहाँ पर 
लोगों के अन्य साधनों की कमी है, भूमि पर ही उसका मार बढ़ता जा रहा है, कृषि ही लोगों के 
पेट पालने का मुख्य धन्धा है, वहाँ पर स्वभावतः लगान की दर अधिक होगी, ओर इतनी अधिक 
होगी कि यदि कृषक कृषि को व्यवसाय के रूप में मान लें तो वह इतना लगान न दे सकने में अपने 
को पू्णरूप से असमर्थ पाये | अतएव मालगुजारी का लगान के आधार पर निर्धारित करना उचित 
नहीं है । 

जब कृषि की वस्तुओं में एकदम से उतार या मन्दी आती है तो उस समय कृषक की स्थिति 
बड़ी डाँवाडोल हो जाती है, उसे बड़ी हानि उठानी पड़ती है । ऐसे समय में उसके कुठम्ब के जितने 
व्यक्ति कृषि के धन्धे में लगे रहते हैं, उनकी मजदूरी तक नहीं निकल पाती | उधर जमींदार ल्गान 
वसूल करने में कोई रियायत नहीं करता । इस प्रकार कृषक हमेशा घाटे में रहता है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में लगान तथा मालगुजारी निर्धारित करने का कोई 
वेशानिक आधार नहीं है । किसी भी राज्य या प्रान्त की व्यवस्था को ले लीजिए, उससे यह स्पष्ट 
हो जायगा कि वहाँ मालगुजारी व ल्गान निर्धारित करने में अधिकतर प्राचीन परिपाटी से ही काम 
लिया जाता है। वास्तव में बन्दोबस्त की उचित व्यवस्था के लिए हमें आर्थिक ल्गान के सिद्धान्त 
( ॥००४णागां० 7९४ ) को आधार मानना होगा । भूमि की आथिक बचत निश्चित करने के 
पश्चात काश्तकार पर ल्गान लगाया जावे। भूमि के आ्थिक लगान को निर्धारित करते समय कृषक 
तथा उसके परिवार के लोगों के श्रम का मूल्य भी इसमें जोड़ लेना चाहिये | इस प्रकार आर्थिक लगान 
के सिद्धान्त के आधार पर बन्दोबस्त करना ही न्याय संगत होगा । 

अभी लगान या मात्गुजारी निर्धारित करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि यहाँ कृषक के 
पास एक तो कम भूमि है, ओर जो कुछ है भी वह बिखरी हुई है अतः कृषि केवल पेट पालने का 
का ही धंधा है, उसे लामदायक धंधा नहीं माना जा सकता | इसी कारण से सरकार लगान या 
मालगुजारी निर्धारित करने में ्वगान का कोई निश्चित सिद्धान्त प्रयोग में नहीं लाती। 


क्या भारत में मालगुजारी का भार अत्यधिक है-मालगुजारी तथा ल्गान 
सम्बन्धी उपरोक्त विवरण के पश्चात्‌, श्र यह प्रश्न उठता है कि क्‍या भारत में मालगुजारी का 


भार अत्यधिक है ? सरकारी नीति के समथकों का कहना है कि भारत में माल्गुजारी का भार अत्यधिक 
होने से अमी कहीं दूर है । ऐतिहासिक दृष्टि से यदि हम देखें तो हमें पता चल्ल जायगा कि यह भार 
पहले की अपेक्षा अब काफी कम हो गया है | जितनी मालगुजारी या ल्गान हिन्दू या मुस्लिम शासन- 
काल में ली जाती थी उससे अब कहां कम है । मनु ने कुल्ल उत्पत्ति का ३६ से १६ तक माल्गुजारी 
या लगान निश्चित किया था | युद्ध या अन्य संकट काल में यह & तक हो जाती थी। अकबर के समय 
में राज्य को मालगुजारी ओर भी अधिक मित्रती थी। सिक्‍्खों के शासन काल में पंजाब में राज्य काफी 
मालगुजारी लेता था। वहाँ कुलत्न उत्पादन का रू से लेकर $ तक मालगुजारी या गान लिया जाता 
था | अंगरेजों ने मालगुजारी की अधिकतम दर वास्तविक श्राक्षेप या लेनी ( १९६ ७8808 ) 
का आधा रखा। कुल उत्पादन के हिसाब से तीन वर्ष का (जो १६३६-३७ में समाप्त हुआ ) 
ओआसत लंगान या मालगुजारी ६.७ प्रतिशत थी। पंजाब रेपेन्यू कमेटी ने लिखा था कि “यदि हम 
मन्दी के पहले' के तीन वर्षों' को लें तो यह अनुपात केवल ५ प्रतिशत ही पड़ेगा जब कि सौ वष 
पूब उसी प्रदेश में सिकदों द्वारा ३६ प्रतिशत से लेकर ४० प्रतिशत तक माज्ञगुजारी ली जाती थी। 
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नीचे दिए. हुए आँकड़ों से १६३६ की जनस ख्या के ग्रतिव्यक्ति, तथा जोती जाने वाली भूमि 
के प्रति एकड़ के हिसाब से मालगुजारी या ल्गान का जो कर भार है, उसका परिचय प्राप्त 
हो जायगा | 
मालगज़ारी का कर आर ( १६३६ ) 
( [तलंत€ा68 07 ॥,879 १९४०४४घ6 ) 


प्रान्त प्रति जोता हुआ एकड़ जनस ख्या का प्रति व्यक्ति 
बंगाल :-+- रू० आ० पा० रू० आ० पा० 

स्थायी बन्दोबस्त -- £ है. ३ ० ० £82२ ० 

अस्थायी बन्दोबस्त---.. ३ ४ ० ७ १३१ ० 
ग्रवध :-- 

स्थायी बन्दोबस्त--- १ ६ ० १ शप६ू ० 

अस्थायी बन्दोमस्त-- . १ १४५ ० १ ६&६& ० 
पंजाब ३--- १ १५४ ० जाते अआथे ना 
बम्बई :--- 

रय्यतवारी १ ११ ० १ शप 
मदरास :-- ० 

रैय्यतवारी-- २ ८. ० १ शपू ० 

जमीं रारी--- १ ६ ० ० १४ ० 


इस प्रकार बत॑मान पद्धति के समर्थक यह तक उपस्थित करते हैं कि मालगुजारी का जध- 
संख्या के प्रति व्यक्ति, तथा जोती हुई भूमि के प्रति एकड़ के हिसाब से बिल्कुल कम ही है। इस 
सम्बन्ध में दूसरा तक यह उपस्थित किया जाता है कि लगान- या मालगुजारी के इस मार को भी यदि 
समाप्त कर दिया जाय तो इससे काश्तकार को कोई ल्लाभ नहीं होगा और यह रकम मात्रगुजारियों या 
लगान लेने वालों के हाथ में चली जायगी । तीसरे यह कहा जाता है कि कृषक की आर्थिक स्थिति 
अंगरेजों के समय में काफी अच्छी हो गई, चौथे यह कि भूमि से ली जाने वाली यह माल्गु जारी कर 
नहीं है बल्कि लगान है, और इस प्रकार उत्पादन की कीमत स्थिर तथा कृषक की आर्थिक स्थिति 
पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 

भूमि की मालगुजारी को लगान कहा जाय या कर, इस विषय पर आगे विचार किया जायगा। 
जहाँ तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि भारत में किसानों पर मालगरुजारी का भार अत्यधिक नहीं है, 
उस के विरोध में नीचे लिखे तक उपस्थित किए. जा सकते हैं 

(१) हिन्दू तथा मुसलमान शासकों के समय में मालगुजारी निश्चित कर दी जाती थी तथा 
किस्म में ली जाती थी, अतः देनदार की स्थिति के अनुसार मालगुजारी का भार अलग-अलग होता 
था। आजकल यद्यपि कुछ छूट तथा माफी आदि दे दी जाती है, मालगुजारी या लगान नकदी में 
निश्चित कर दिया जाता है, और जब मन्दी का समय होता है तो कृषकों को यह मालगगुजारी देना भी 
भार स्वरूप हो जाता है। इस समय जिस मात्रा में तथा जिस कड़े तरीके से लगान वसूल किया 
जाता है, उतनी कड़ाई से पहले नहीं लिया जाता था । क्‍ 

(२) अंगरेजों के शासन-काल में मारतीय शिल्प-कला की अवनति के कारण, तथा जन- 
संख्या में बृद्धि के कारण भूमि पर भार अधिक बढ़ गया। प्राचीन काल में यदि उत्पादन का काफ़ी 
अंश भी राज्य द्वारा ले लिया जाता था वो भी प्रति कुठम्ब के निर्वाह के लिए काफी झनाज बच 
जाता था। अब धति कुटुम्बं के हिस्से में अधिक भूमि नहीं है, अतः उनका कुल उत्पादन भौ अधिक 
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नहीं होता, वे मुश्किल से साल भर अपना निर्वाह कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि इसमें से थोड़ा 
सा भी अंश क्गान आदि के रूप में ले लिया जाता है, तो इससे कुटुम्ब की आथिक स्थिति पर काफी 
गहरा प्रमाव पड़ता है । 

( ३ ) यदि हम इस बात को स्वीकार भी कर लें कि आरजकल्न जो लगान या मात्रगुजारी त्ली 
जाती है, उसका भार, आज से सैकड़ों वर्ष पहले से कम है, तो यह बात उपयुक्त नहीं। आज जब 
हम बीसवीं शताब्दी में रह रहे हैं तो सोलहवीं शताब्दी की स्थिति के अनुसार निर्णय करना न्याय- 
संगत नहीं | आज और आज से सैकड़ों वर्ष की पूव की स्थिति में काफी अन्तर है | अतः मालगुजारी 
या ल्गान के कर भार (#९४06४8०७ 0/ &706 70०ए९४४०८) का निर्णय हमें वतमान कर के 
सिद्धान्तों के ही आधार पर करना होगा। 

(४ ) यह कहना कि त्वगान का शअ्रन्त कर देने से उसका ल्लाभ काश्तकारों को न होकर 
लगान वसूल करने वाले मालगुजारी आदि को होगा, यह भी उपयुक्त नहीं, बहुत से मालगुजारी देने 
वाले, जिसान भूमि के मालिक हैं, ओर स्वयं कृषि करते हैं। अतः यदि मालगुजारी या लगान में 
जरा भी कमी होती है तो इससे सीधे उनको काफी लाभ होगा। हाँ जहाँ तक उन जमींदारों या भू 
स्वामियों का सम्बन्ध हे, जो स्वयं तो कृषि करते नहीं, खेत के पास तक नहीं जाते, न कृषि के विकास 
आ्रादि का कुछ प्रयत्न करते हैं, खेतों से दर बैठे उससे होने वाले ज्ञाभ का आनन्द उठाया करते है, 
उनके लिए अवश्य माल्गुजारी का भार अधिक नहीं, हल्का ही है। उनको तो कृषि से होने वाली 
आ्राय के रूप में खासी मात्रा में आयकर देना चाहिए । 

(५) जहाँ तक इस बात का सम्बन्ध है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में, उनके वेभव में 
पहले से काफी ढृद्धि हुईं है, यह बात भी सत्य नहीं है। इस विषय में लोगों में काफी मतभेद है कि 
श्राज़ के किसान का जिस प्रकार का स्वास्थ्य है, वह जिस प्रंकार का भोजन करता है, वद्लन पहनता, 
वह पहले के किसानों से कहीं अ्रच्छा है | यदि उसकी निधनता में मी कमी हो गई है ( हम यहाँ उसके 
बमव की बात ) नहीं करते के भी उस पर लगान या मात्रगुजारी का बोर ल्वादना न्याय संगत नहीं 
प्रतीतहोता । 

(६ ) वास्तव में कृषक को ल्गान मुक्त न करने का एक'ही प्रधान कारण है, वह यह कि 
यदि वे जोतें जो आर्थिक नहीं हैं, उन्हें लगान या मात्नशु जारी से मुक्त कर रिया जाता है, तो उसका 
सरकार को स्थित पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा । 

मात्गुजारी, या गान का चाहे जो कुछ भी रूप हो, परन्तु इस बात का अवश्य ध्यान रखना 
' चाहिए. कि जिन लोगों को ल्गान या मात्गुजारी देना होगा, उनको उसे देने को छमता क्या है, 
लगान, या मात्रगुजारी या भूमि कर का निर्धारण प्रसिद्ध एवं प्रचलित कर सिद्धान्तों के ही आधार 
पर होना चाहिए, कर का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धान्त---स्वामाविक न्याय सिद्धांन्त (॥0079)--की 
पूर्ति उसी समय होगी, जब कि अनाथिक जोतो को ल्गान से मुक्त कर दिया जाय तथा क्रमोन्नति 
सिद्धान्त का प्रचलन किया जाय । इसके अतिरिक्त ल्वगान आदि की व्यवस्था करने में जलवायु तथा 
वस्तुओं के मूल्य आदि का भी ध्यान रखना चाहिए | 

कर या लगान (95 ०० (१९४()--भूमि से ली जाने वाली माल्गुजारी ( रेवेन्यू ) 
को कर कहा जाय या ल्गान, इस विषय पर काफी दिनों तक वादविवाद चल्नता रहा | वास्तव में इस 
. प्रश्न का कोई राजनैतिक या आर्थिक महत्व-नहीं है, यह तो केबल व्यर्थ का बकबाद है, फिर/भी इस 
विषय पर थोड़ा सा. प्रकाश डाल देना अनुचित न होगा। यदि हम इस बात-को मान लें .कि भारत 
का ग़ज्य एक व्यापक!भूरंवामी-या: -जमींदार है, अतएव मालगुंजारी - (लैण्ड रेवेन्यू.) लगाम हैं; यह: 
बात. भी तैपयुक्ता' नहीं है!॥ :एजब' राज्य/ही सूं-स्वामी-है; तो उसकी सबसे प्रधान:लच्य पाःउंद शय/जम+ 
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कल्याण होना चाहिए. न कि अन्य कोई बात । यदि कोई भी छोटा काश्तकार निध्धनता के कारण मुक्ति 
चाहता है तो उसे वह मित्नना चाहिए, किन्तु ऐसा होता नहीं है अतएवं उसे ल्गान कहना उचित 
नहीं है | 

मालगगुजारी को ल्गान कहा जाय या कर वह इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर रहेगा कि 
भूमि का कौन स्वामी है । यरि राज्य स्वामी है तो उसे ल्गान कहा जायगा और यदि भूम की स्वामी 
जनता है तो उसे कर कहा जायगा । यदि यहाँ राज्य को ही भूमि का स्वामी मान लिया जाय तो इस 
सम्बन्ध में हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है | विल्सन का कथन है कि जहाँ तक भूमि स्वामित्व का 
सम्बन्ध है प्राचीन हिन्दू कानूनों के अनुसार राज्य या राजप्रभ्मु को भूमि पर कोई वंधानिक अधिकार 
प्राप्त नहीं है। कनल गैलोवे के शब्दों में मुसलमानी कानून के अनुसार “जब तक काश्तकार भूमि 
का कर देता रहता तब तक राज्य को किसान के भूमि सम्बन्धी अधिकारों पर हस्तक्षेप करने का, किसान 
की उसके अधिकार से वंचित करने का कोई भी कानूनी हक नहीं प्राप्त था ।* '" “*भारतीय कृषक को 
अपनी भूमि पर पू्ण अधिकार प्राप्त हैः*****तब फिर किन बातों में भारतीय किसान का साम्पत्तिक 
अधिकार अंग्रेजी किसान से भूस्वामी से कम है । 

वतमान समय में भू स्वामित्व पर अपना अधिकार जताने की चेष्टा नहीं की है। सरकार 
ने यह स्पष्टरूप से घोषित कर दिया कि भूमि के संपूर्ण अधिकार किसानों के हाथ में है। उदाहरण 
के लिए रेय्यतवाले क्षत्रों को ही ले लीजिये वहाँ यदि कोई किसान समय पर त्गान नहीं दे पाता 
तो राज्य किसान को बेदखल नहीं कर सकती । इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य ही भूमि का पूर्ण 
अधिकारी नहीं है। अ्रतः मात्गगुजारी को भी हम ल्गान नहीं कह सकते । क्‍ 

आजकल जो मालगुजारी ली जाती है, उसे कर (टैक्स) तथा ल्गान दोनों ही कहा जा 
सकता है | राज्य की ओर से लगाया हुआ यह कर अनिवाय होता है, इसलिये इसे टैक्स या कर कहा 
जा सकता है | परन्तु क्योंकि सभी भूमि-प्रदेशों को इते देना होता है, इसमें कोई सिलसिला भी 
नहीं होता, कुछ प्रान्तों में यह कृषि-आय पर लिये जाने वाले कर के अ्रतिरिक्त भी लिया जाता है 
इसलिये इसे कोई भी व्यक्ति लगान के रूप में भी समझ सकता है । 


वेरा एन्स्टे का कथन है कि “यह एक प्रकार से लगान पर कर है और क्‍योंकि भारत में 
वास्तव में खेती करने वाल्लों का एक अच्छा भाग स्वयं भूमि का स्वामी है इसलिये सरकार उनसे 
राजस्व के रूप में एक ऐसी प्राप्त कर रही है जिसे कि यदि वह न लेती तो वह इन्हीं ज्ञोगों की जेब 
में चल्ली जाती |?! 

यह माल्रशुजारी लगान है या कर इस सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक बात राज्य ही कह सकती 
है, इस पचड़े में हमें विशेष पड़ने की जरूरत नहीं परन्तु यहाँ इतना अवश्य कह देना होगा कि यह 
मालगुजांरी किसानों के सामथ के ही अनुरूप हो और कर सिद्धान्तों की पूर्णरूप से परितुष्टि 
करती हों। 


क्या भारतीय मालगुजारी कर-सिद्धान्तों के अनुरूप है १-इस सम्बन्ध में 
विशेष विचार करने के पूर्ण हमें यह जान लेना आवश्यक होग। कि कर-सिद्धान्त (0४०78 07 


हि 26 0]9) की सुख्य बातें क्‍या हैं । कर-सिद्धान्त में मुख्य बातें निम्नलिखित होनी चाहिये ;-- 
हि डी (ए0प०५७) 

निश्चितता ((९7६४77६9) 

३272 )4अल्प व्यवस्था -(॥0९070779) 


४) सुविधाजनकता (000ए९7४ ७7८०) 
क्‍ २६ 
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पाल (7989 079) 

हि? व ([2706प०7 एं५9) 

७) सरलता (8777970॥5) 

८) निषक्षता (प्धुपां79) 

भारत में जो लगान वसूल किया जाता है, उसकी रकम तो निश्चित होती है, परन्तु बन्दो- 
, बस्त का आधार अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं होता | इस प्रकार इसमें सरलता का अभाव रहता है, 
श्रतः पूर्ण रूप से कर-सिद्धान्त की परितृष्टि नहीं करता । मात्नगुजारी या ल्वगान फसल्न कयने के 
पश्चात्‌, और किश्तों में वसूल किया जाता है, इससे सुविधाजनकता ((१07ए०767८७) के सिद्धांत 
की पूर्ति हो जाती है। मालगुजारी या ल्गान वसूल करने के लिए; सरकार को काफी अ्रधिकारियों .व 
कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, इससे इसमें काफी खर्च होता है, परन्तु ये अधिकारी केवल 
लगान या मालशुजारी वसूल करने का ही कार्य नहीं करते और भी बहुत सा शासन सम्बन्धी कार्य 
करते हैं, इसलिए, यह कहना कि अल्पव्ययता के सिद्धान्त (॥00707ए (&४०४) की पूर्णरूप 
से पूति होती हे, उचित नहीं । जहाँ तक उत्पादकता के सिद्धान्त (()क707 ० 704प7९८॥- 
४79) का सम्बन्ध है, उसकी पूर्ति हो जाती है। परन्तु इसमें स्थिति स्थापकता (]7[886 259) का 
बड़ा अभाव रहता है, क्‍योंकि इसका समय निश्चित कर दिया जाता है। यह या तो ३०-४० बष के 
लिये निश्चित कर दिया जाता है या बिल्कुल ही स्थाई कर दिया जाता है जैसा कि बंगाल में है। 
इन दिनों बम्बई तथा पंजाब में कुछ ऐसी व्यवस्था को गई है जिससे स्थापकता के सिद्धान्त की थोड़ी 
सी ठुष्टि होती है । परन्तु सबसे महत्वपूण सिद्धान्त स्वाभाविक न्याय या निष्पक्षता के सिद्धान्त की 
पूण अवहेल्लना की जाती है क्योंकि अनार्थिक जोतों ([776९८०2077० प्रण०ांग्रष्ट9) को भी 
मालगुजारी या ल्गान देना पड़ता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मालगुजारी या लगान 
व्यवस्था न्यायपूर्ण व उचित नहीं है । द 


रिकार्डों का सिद्धान्त तथा भूमि राजस्व--रिरंडों के अनुसार जो कुछ ब्राग्रत 

लगती है, उससे होनेवाली बचत में से ल्गान की व्यवस्था होती है |. ' गान की व्यवस्था होती है । परन्तु भारत में बहुत से खेत 
ऐसे हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं तथा जिनमें कोई बचत नहीं होती । वचत की तो बात ही 
छोड़िये । खेतों से होनेवाली आय से लागत भी नहीं निकलती | यदि किसान अपने कुटम्ब के उन 
सभी लोगों की मजदूरी को जो कि खेतों में काय॑ करते हैं, लागत में जोड़ दे, तो साधारणतया 
कृषि एक अल्लाभकारी धन्धा ही ठहरेगा । ह 

इसके विपरीत बड़े-बड़े जमींदार हैं जिन्हें कि काफी ल्ञाभ होता है उनके लिये मातगुजारी 
का भार कुछ भी नहीं होता। वे जो मालगुजारी देते हैं, वह आर्थिक ल्गान की दृष्टि से काफी कम 
होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भूमि राजस्व में तथा रिकार्डों के सिद्धान्त में कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है। | का 

भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार---ऊपर हमने भारतीय भूमि राजस्व या मालगुजारी 
व्यवस्था की कुछ विशेष बातों पर विचार किया । हमने देखा कि हमारी यह व्यवस्था दोषों से मुक्त 
नहीं है । इसकी राजनीतिशों तथा कुछ अन्य विद्वानों ने काफी आलोचना को है। उन्होंने वत्तमान 
भूमि राजस्व व्यवस्था में निम्नलिखित दोष निकाले हैं :-- हय 

(१) अधिकांश लोगों पर इसका भार अत्यन्त कठोर है । 

(२) इसके द्वारा स्वाभाविक न्याय-सिद्धान्त की अवहेलना द्वोती है तथा इसमें कम से कम 
छूट की भो व्यवस्था नहीं है | 


मात्रगुजारी प्रथा हु २२७ 


(३) बन्दोबस्त का आधार न्यायपूण नहीं है। 

(४) इस पद्धति में स्थिति-स्थापकता का अभाव है। बन्दोब॒स्त या तो स्थायी होता है या 
३०-४० बष के लिये होता है। 

(४) इसके वसूल करने में ब्रढ़ी कड़ाई की जाती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस व्यवस्था में कई दोष हैं। इन दोषों को दूर कर वर्त्तमान 
व्यवस्था को दोष-मुक्त करने के लिये हमें मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखना चाहिए. एक तो बहुत 
छोटे काश्तकारों को लगान से मुक्त किया जाय तथा लगान या मांबगुजारी के समान वितरण की 
व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त अन्य कई सुझाव और भी हैं जिनके द्वारा वर्तमान भूमि राजस्व 
या मात्गुजारी व्यवस्था में सुधार करने का प्रस्ताव रखा गया है । 

(१) स्थायी बन्दोब॒स्त का अन्त किया जाय । इस सम्बन्ध में पीछे विचार किया जा चुका है। 

(२) कुछ विद्वानों का विचार है कि मात्गुजारी या ल्गान को हटाकर कृषि से होने वाली 
आ्राय पर आय-कर लिया जाय | 

(३) कुछ लोग आय-कर सिद्धान्तों के आधार पर मालशुजारी व्यवस्था में सुधार करने का 
अनुरोध करते हैं। 

. छोटे काश्तकारों को लगान से मुक्त करने का प्रश्न-ऊुछ विचारकों का कथन 
है कि छोटे किसानों की ल्वगान के भार से बिल्कुल ही मुक्त कर दिया जाय | इस सम्बन्ध में कोई 
निर्णय निश्चित करने के पूरब कुछु बातों पर विचार कर लेना आवश्यक है। उनमें मुख्य ये हैं :-.. 

(१) क्‍या राजनैतिक, आर्थिक तथा नैतिक दृष्टि से यह उचित है कि छोटे काश्तकारों को 
. त्गान से बिल्कुज्ष मुक्त किया जाय ! 

(२) यदि उसे त्गान से मुक्त कर दिया जाता है तो वह अपने रहन-सहन के स्तर तथा भूमि 
के विकास में कहाँ तक बृद्धि करेगा ! ' 

(३) राज्य की इस आय के बन्द हो जाने पर उसे कितनी हानि उठानी पड़ेगी १ इस हानि 
की पूर्ति दूसरे किन उपायों द्वारा होगी । यदि आय के अन्य साधनों द्वारा इस कमी की पूत्ति नहीं 
होती तो इसका प्रभाव सरकार द्वारा जनता के लिये किए गये हितकारी कार्यो पर क्या पड़ेगा ! 

आइये हम यहाँ पर इन्हीं प्रश्नों पर विचार करें। 

(१) मालगुजारी के बन्दोबस्त तथा उसके वसूल करने के लिये सरकार को भूमि सम्बन्धी, 
उससे होने वाले उत्पादन तथा साम्पत्तिक अधिकार का लेखा-जोखा रखना पड़ता है। यह लेखा 
( रिकार्ड ) अथशाल्नियों तथा शासकों के लिये बहुत उपयोगी होता है। राजनैतिक दृष्टि से माल- 
गुजारी का सम्बन्ध मताधिकार से है, यद्यपि इसके लिये अन्य उपाय भी हैं, किन्तु वत्तमान समय में 

इस व्यवस्था से एक ल्ञाम यह भी हो जाता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि मात्रशुजारी देने वाले को 
राज्य की श्रोर से कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त होती हैं श्रतणव राज्य के भूमि के अधिकारी होने के 
नाते, उसका यह कत्तंव्य है कि वह राज्य के कोष में कुछु सहायता दे। परन्तु यह तक न्याय संगत 
नहीं प्रतीत होता । यदि काश्तकारों को लगान देने की सामथ्य नहीं हैं जो उन पर ल्गान लगाना 
किसी दशा में भी उचित नहीं है। अ्तएब राजनैतिक, आर्थिक तथा नंतिक दृष्टि से इन छोटे 
काश्तकारों पर लगनेवाले लगान को न्यायोवित नहीं कह जा सकता । 

कुछ लोग यह तक उपस्थित करते हैं कि यदि काश्तकारों को लगान से मुक्त कर दिया जात। 
: है तो इसका उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं होगा, वे सामाजिक उत्सबों, ब्याह-शादियों आदि में और 
भी मनमाने ढंग से रुपया खर्च करेंगे | यह तक भी विचारशील नहीं प्रतीत होता | क्या सरकार वूसरे 
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लोगों पर कर लगाते हुये यह विचार करती हे कि यदि इन लोगों को कर से मुक्त कर दिया गया, 
यां उनके कर में कुछु कमी कर दी गई तो वे उससे बचनेवाल्ली रकम का अपव्यय करेंगे ! यदि ऐसा 
नहीं तो फिर इन्हीं बेचारों के विषय में ऐसा क्‍यों विचार किया जाता है। इन किसानों के लिये 
मनोरंजन का साधन उनके सामाजिक उत्सव ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है 
जिससे वे अपना मनोरंजन कर सके । यदि इस बात की आशंका की जाती है कि उनके अपव्यय में 
वृद्धि होगी तो उन्हें मितव्ययिता की शिक्षा क्‍यों नहीं दी जाती, उन्हें धन के, सम्पत्ति के उपयोग 
का उचित ज्ञान क्‍यों नहीं दिया जाता । 

इसके अतिरिक्त यदि मालगुजारी का अन्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर कृषि- 
अय-कर की व्यवस्था की जाती है तो इससे सरकार की आय पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी 
आय में काफी कमी हो जायगी | बड़े-बड़े जमींदारों तक से प्राप्त होने वाली आय-कर की रकम माल- 
गुजारी से कहीं कम होगी । सरकार की आय में कमी हो जायगी, सरकार के जनहितकारी कार्यो की 
पूर्ति में काफी बाधा पड़ेगी | 

इस प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मालगुजारी की पूर्णरूप से समाप्ति कर देना 
किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, हाँ जहाँ तक छोटे काश्तकारों का सम्बन्ध है, बन्दोबस्त के पश्चात्‌ 
उनके लगान में कुछ कमी कर देना आवश्यक है, इससे उनकी आधथि क स्थिति; में कुछ अवश्य 


परिवत्तन होगा । 


सत्रहवाँ परिच्छेद 
कर 
भारतीय उद्योग-धन्धे 

आाक्कथून--जब संसार के अन्य देश अद्ध सम्यावस्था में थे तब भारत ने वाणिज्य- 
व्यवसाय तथा उद्योग-धम्धों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर ली थी। उन दिनों जब्न कि यूरोप जो कि 
आज उद्योग-धन्धों का जन्म-स्थल कहलाता है, असम्य जातियों का निवास-स्थल बना हुआ था, भारत 
अपनी अतुल सम्पत्ति तथा अपने शिल्पियों की कुशल कल्ला के लिए, विश्व-विख्यात था | 

एड़वड थानगन ने भी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास नामक पुस्तक में भारतीय उद्योग 
धन्धों का वणन करते हुए लिखा है कि नील नदी की रम्य घाटी में जब पिरामिडों के दशन नहीं हुए. 
थे, जब आधुनिक सम्यता के केन्द्र औस ओर इटली जंगली अवस्था में थे, उस समय भारत वेभव 
आर सम्पत्ति का केनद्ध था। मार्कोपोल्ो जिसने तेरहवीं शताब्दी में भारत में भ्रमण किया था कि भारत 
अब भी अपनी प्राचीत ख्याति को रखे हुए है, ओर एशिया के प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों में से है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राचीन काल में मारतीय उद्योग-बनन्‍्धों ने अच्छी उन्नति की 
थी । भारतीय शिल्पकला की अनेक ऋतियों से विदेशियों की आँखें चौंधिया जाती थीं। आज 
साधारण आदमी को यह जल्दी विश्वास नहीं होता कि जिस भारत भूमि में अपने ही करोड़ों आदमियों 
के लिए. अन्न वस्त्र की कमी है, वह कमी विदेशियों की भी पेट भरने और शरीर ढकने वाली सोने 
की चिड़िया? रही होगी । 

ईसा मसीह के जन्म से हजारों व पव से लेकर बहुत समय बाद तक भारतवष अन्य देशों 
के निवासियों की आवश्यकताएँ परी करता रहा | मुगल-शासन के अधिकांश समय में भी किसान 
ओर कारीगर सुख की नींद सोते रहे । बादशाहों की सुरुचि या शौकीनी के फत्न-स्वरूप देश का-कह्मा- 
नि वि बरसे के विद गृह-निर्माण, शिल्प और हुनर विदेशियों के लिए आदश बने रहे | सन्रहवीं ही नहीं अठा- 
खवीं शताब्दी में भी इस देश के बने हुए ऊनी, सूती और रेशमी वच्लों तथा अन्य पदार्थों" के लिए, 
सारा योरप लालायित रहता था | यहाँ से करोड़ों रुपए का माल विदेशों में जाता था । 

भारत का औद्योगिक पतन--7रूठ डुर्भाग्यवश यह स्थिति बहुत समय तक न रही। 
इस अवसर पर मानवी ज्ञान के इतिहास में एक घटना हुई, जिससे ज्ञाभ न उठा सकने के कारण 
भारतवष सांसारिक घुड़दौड़ में अन्य देशों से पीछे रह गया, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों से 
भी भारत के उद्योग-धन्घों को काफी आधात पहुँचा | हम यहाँ पर इन पर अलग अलग प्रकाश 
डालेंगे । 






(६ ) प्राचीन भारतीय राज्य दरबारों का विनाश--हम ऊपर कह चुके हैं कि 
भारत में औद्योगिक विकास को बहुत-कुछ प्रोत्साहन यहाँ के राज्य दरबारों द्वारा मिलता था, उन्हीं के 
संरक्षण में उद्योग-धन्धे प्रनगते तथा विकसित होते थे | भारत में अंगरेजों के आगमन से, उनके 
हाथ में शासन-सत्ता के चले जाने से, इन धन्धों को प्रोत्साहन तथा संरक्षण न प्राप्त हो सका, फलतः 
2 2 भी.बीरेशधीरे लुप्त होते गए. । 

) पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव--भारत में राज्य दरबारों के अन्त के साथ ही 
साथ दरबारियों का भी अन्त हुआ और उनका स्थान पाश्चात्य सम्यता से प्रमावित तथा शिक्षित जन- 
समुदाय लेने लगा । अब. उन्हें पर्वोय सम्यता से, अपने प्राचीन पहनावे से कोई प्रेम न रह गया। 
ये लोग पाश्चात्य सभ्यता के अन्धभक्त बन गए, जिस वेश-भूषा से वे एक समय घृणा करते थे, उसी 


२३० भारतीय अथशाखत्र का विवेचन 


के पुजारी बन गए । इसके परिणामस्वरूप विदेशों में बनी हुईं वस्तुओं की अपने देश में मांग 
बढ़ गई | 

३ ) अंगरेजों की नीति--जब भारत के शासन के संचालन की बागडोर अंगरेजों के 
हाथ में आगई तो उन्होंने अपने देश के बने हुए माल को खूब प्रोत्साहन दिया। भारत में बने हुए 
कपड़े पर काफी रोक लगा दी | सन्‌ १७०० से लेकर १८२& तक में रंगीन कपड़े पर बिल्कुल रोक लगा 
दी गईं तथा कुछ अन्य प्रकार के कपड़ों पर ३० से लेकर ८० प्रतिशत तक का कर लगाया गया । 


किक | 


प्रोफेसर हारेस विल्सन ने लिखा है कि 'यरि इस प्रकार की रोक न लगाई जाती तो पेज़ले तथा मैन- 
चेस्टर की मित्रों का शुरू में ही अन्त हो गया होता ।? इधर अंगरेज सरकार भारतीय कपड़े पर रोक 
लगाती गई उधर उसने अपने देश में बने हुए कपड़े की भारत में खपत करने के लिए अनेक उपायों 
का प्रयोग करना शुरू कर दिया । इस प्रकार भारतीय कपड़े के धन्धे के बैठा देने के अनेक प्रयत् 
किए. गए, | 
४४ ) मशीनों का आविष्कार--भारतीय उद्योग-धन्धों के हास का सम्भवतः सबसे प्रधान 
कारण विज्ञान की प्रगति थी । इन दिनों पाश्वात्य देशों ने भौतिक विज्ञान में उन्नति करके भाष को 
अपना सेवक बना ल्षिया और कल्न-कारखानों में काम लेना प्रारम्भ कर दिया। मशीन से बने हुए. माल 
का सामना हाथ से बना हुआ मात्न केसे कर सकता था । हाथ से वस्तुओं के निर्माण में एक तो समय 
ओर शक्ति भी अधिक लगती दूसरे वे वस्तुएँ इतनी सुन्दर न हो पातीं जितनी कि मशीन की बनी 
वस्तुएं । विज्ञान की उन्नति से यातायात के नवीन साधनों का भी आविष्कार हो गया, जिससे मशीन 
का बना हुआ माल छोटे से छोटे बाजार तक, छोटी-छोटी दूकानों तक आसानी से पहुँचने लगा | इस 
प्रकार विदेशों में होने वाज्ी ओद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप भी भारतीय उद्योग-धन्धों को काफी 
धक्का पहुँचा । 
इस प्रकार हमारे प्राचीन उद्योग-धन्धों की अवनति होने लगी | अब इस समय देश में ये 
प्राचीन धन्धे तो किसी सीमा तक येन-केन प्रकारेण चल ही रहे हैं, साथ ही देश में बड़े पैमाने पर 
चलने वाले उद्योग-धन्धों की मी स्थापना हो गई है। इसका परिचय अगले परिच्छेद में दिया 
'जायगा | यहाँ हम भारत के कुट्रर उद्योगों पर प्रकाश डालेंगे । 


कुटीर उद्योग-धंधे 


आधुनिक ऑआंद्योगिक संगठन में कुटीर उद्योग-धन्धों का स्थान-हम. बह 
कह चुके है कि प्राचीन काल में औद्योगिक भारत का एक महत्वपुणु स्थान था। प्राचीन उद्योग-घन्धे 
मुख्य रूप से छोटे पैमाने पर.किए जाते थे तथा वे कुटीर उद्योगों को श्रेणी के अन्तगंत आते थे । वत्ते- 
मान औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप इन कुटीर उद्योगों की स्थिति की काफी धक्का पहुँचा | परन्ठ 
हमारा यह सोचना कि इससे हमारे कुटीर उद्योगों का त्रित्षकुल्न ही अन्त हो गया, ठीक नहीं । बड़े 
पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धों के विकास या उन्नति का तात्यय यह नहीं होता कि छोटे पेमाने 
पर चलमे वाले उद्योग धन्धे पण रूप से ही लुप्त हो जाते हैं। इन छोटे उद्योगों का न तो कभी अन्त 
होता है और न उनका अन्त किया ही जा सकता है। छोटे उद्योग-घन्धों का अपना एक अलग ही 
स्थान होता है। 
. - . वर्तमान समय में छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग धन्धों को कई बातों से बल मिला है 
जिनके कारख़ उनकी स्थिति और भी हृढ़ हुई हे, उदाहरण के लिए, सस्ते शक्ति के साधन के विकास, 
धनिक .वंगों. की .विज्ञास-प्रियता, उनकी कल्लांत्मक वस्तुओं से रुचि, सहकारिता आन्दोलन के प्रसार, 


भांरतीय उद्योग-बन्पे १३१ 


तथा औद्योगिक शिक्षा की उन्नति आदि से छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योगनधन्धों को काफी 
सहारा मिल्रा । 
उन देशों में भी जहाँ कि बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों की काफी उन्नति हो जुकी है, वहाँ भी छोटे 
पैमाने पर किये जाने वाले उद्योग-धन्धों का भी कोई कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। क्रान्स में 
६६ प्रतिशत से भी अधिक औद्योगिक संस्थाओ्रों में सौ से कम ही आदमी कार्य करते हैं। जमनी 
में १५६ प्रतिशत जनसंख्या अपना निर्वाह दस्तकारी तथा शिल्पकला के ही द्वारा ही करती 
है | बरमिंधम जैसे औद्योगिक केन्द्र में कम से कम ५० प्रतिशत ऐसी औद्योगिक संस्थाएँ: हैं 
जिनमें ५० से भी कम कमचारी काय करते हैं। जापान में ५३ प्रतिशत जनसंख्या अपना जीवन 
निर्वाह कुटीर-उद्योगों द्वारा करती है | बेलजियम, हालैश्ड तथा स्विव्जरलैण्ड में भाँति-माँति का. 
सामान छोटे पैमाने पर चलने वाली ओ्रौद्योगिक संस्थाओं में ही निर्मित होता है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका में कुल ओद्योगिक व्यापार का ६२५ प्रतिशत व्यापार 
छोटे पैमाने वाली औद्योगिक संस्थाओं द्वारा होता है, जिनमें ४५ प्रतिशतः कर्मचारी कार्य करते 
हैं। प्रायः सभी देशों में छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
भारत में छोटे पैमाने वाले उद्योग-धन्धे- जब बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में बड़े 
पैमाने पर चलने वाले उद्योग-घन्धों से छोटे उद्योगों की स्थिति को विशेष धक्का नहीं पहुँचा तो 
भारत में कुयीर उद्योगों की इस श्थिति का होना कोई असम्भव नहीं है। देश तथा विदेशों से . 
प्रतियोगिता होते हुये भी मारत में कुटीर उद्योग-घन्चे बने ही रहे। इन उद्योग-पन्‍्धों के बने 
रहने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं द 
(७९ 'कुटीर उद्योगी का अपने पेतृक धन्चे के न छोड़ने का मोह तथा अन्य धन्धों का 
आसानी से न मिलना । 
(९) जाति प्रथा के कारण भी कुछ लोग अभी उन्हीं धन्धों को अपनाये हुए, हैं, यद्यपि 
उनमें उन्हें विशेष लाभ नहीं रह गया है । 
( है ० पने घर बैठे स्वतंत्रतापूवक काम करने की प्रवृत्ति | 
(७४?) कृषि जो कि यहाँ के लगभग ६५ प्रतिशत निवासियों का धन्धा है, उसमें लोगों' 
को कई महीने बेकार रहना पड़ता है। अतः कुछ किसान अपने बेकारी के दिनों में सहायक धन्धों 
ल्ग जाते हैं । 
(५४2 भारत में अभी ऐसे आदमियों का अमाव नहीं है जिन्हें कल्ला से विशेष प्रेम है। 
उनके संरक्षण के कारण बहुत से उद्योग-धन्घे चलते रहे | 
( ६.)“कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जिनकी मांग बहुत सीमित तथा स्थानीय होती है। 
अतः उनका निर्माण मशीनों से करना सुविधाजनक नहीं होता। उन्हें कुटर उद्योगों में ही निमत 
किया जाता है। .. 
( ७2 कुयीर-उच्योगी की कुशलता के परिण।|मस्वरूप भी कुछ उद्योग-धन्धों के बने रहने 
में सहायता मिली है। णह या कुटीर उद्योगी अपने आहक की मांग को अच्छी तरह समझता ' 
तथा उसकी रुचि के अनुरूप माल तैयार करने में अपनी कुशलता प्रदर्शित करता है | द 
(्‌ $.2 कुछ शिल्पकारों ने आधुनिक यन्त्रादिकों से अच्छी सहायता प्राप्त कर त्री है। उदा- 
हरण के लिए बुनकर मिल के बने कोसे, दर्जो सिलने वाली मशीनों का, तथा लोहार, सुनार आदि . 
भी तरह-तरह की सशीनों का उपयोग करने लगे हैं। है क्‍ 
“( है.) बहुत से गाँव ऐसी “जगहों में स्थित हैं. जहाँ मशीन से बना हथ्ा -माक्न सरलता: 
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नहीं पहुँचता | वहाँ वाले अपना काम अपने गाँव या आस-पास के गाँव में बने माल से ही चलना 
लेते हैं। 

(६० ) इधर राजनेतिक जागरण के परिणामस्वरूप भी स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की 
ओर लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ, जिससे कुटीर धन्धों तथा हाथ से बनी हुईं चीजों को 
काफी 8९० मित्रा । क्‍ 

१ ) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय या. राज्य की सरकारों ने भी कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास के 
लिये आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहन प्रदान किया है । 

(१ ४) भारतीय राष्ट्रीय कांग्र सने भी कुछ विशेष कटीर उद्योगों के विकास के लिये 
रचनात्मक प्रयःन किए. | क्‍ 

इन्हीं सब कारणों के परिणामस्वरूप भारत में कुटीर उद्योग किसी न किसी दशा में बने 
३० + हैं। अ्रत क्ोगीं का ध्यान देश में अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना की ओर आक- 
पंत हो रह 
गिर उद्योगों की वर्तमान स्थिति-भारत में जितने भी कुटीर उद्योग-धन्वे हैं, उन 
बकी एक सी स्थिति नहीं है | कुछु घन्चे तो बिल्लकुल ही नष्ट हो गये हैं। उदाहरण के लिये 
अब ढाका की मल्लमल्न का नाम भी नहीं सुनाई पड़ता । इसके अतिरिक्त हाथ से कातने-बुनने के भी 
धन्धे में काफी हास हो-यया-है-। 

परन्तु यह सब कुछ होते हुए अब भी भारत में छोटे पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धों 
की कमी नहीं है। जितना भी फुय्कर व्यापार होता है, वह सारा का सारा छोटे पैमाने के धन्धों 
पर ही चलता है | इसके अतिरिक्त देश में कितनी ही ऐसी दस्तकारियाँ हैं जिनसे लाखों आदमियों 
का निर्वाह होता है। सारे देश में अगणित छोटे-छोटे कारखाने हैं, केवल कल्नकत्ते में अनुमानतः 
ऐसे कारखाने दस हजार हैं । 
प्रो० राधाकमल मुखर्जी ने उन कुटीर उद्योगों की एक सूची दी है जो अब भी भारत 
में प्रचलित हैं। उनमें से कुछ ये हैं :--जोनपुर, बनारस, तथा इलाहाबाद जिलों में टोकरी बनाने 
का धन्धा, माल्ाबार तथा दक्षिण व पूर्वीय बंगाल में चटाई बनाने का धन्धा, आसाम का रेशम 
के कोड़े पात्नने का धनन्‍्धा, उत्तर प्रदेश के मेरठ, बदायूँ ब मिर्जापुर आदि जिलों का लाख ब 
खिलौनों का धन्धा, श्रम्मृतसर, मिर्जापुर तथा बनारस का गल्लीचा बुनने का धन्धा, मुशिदाबाद 
मालदा, मढुरा तथा भागलपुर का सिल्क का धन्धा, चुनार (मिरजापुर ) के मिट्टी के बतेनों का 
घन्धा, मदरास के टिन्नेवली जिले का लु'गियों तथा साड़ियों का धन्धा, तथा फतेहपुर व फिरोजा.. 
बाद का घूड़ियों का धंधा आदि। डा० राधाकमल का कथन है कि प्रत्येक जिले में एक या एक 
से अधिक गाँवों में लकड़ी, सोना, चाँदी, ताँबा, बाँस, गन्ना, चमड़ा आदि का कोई न कोई धन्‍्धा ' 
अच्छी स्थिति में हैं। हेन्डलूम का धन्धा सारे देश भर में फैला हुआ है। साबुन बनाने का 
धनन्‍्धा भी खूब फेल रहा है । 

हम यहाँ पर कुछ मुख्य कुटीर उद्योगों पर अलग-अलग विचार करेंगे 

हाथ से बुने कपड़े का पधन्धा-म पीछे कह चुके हैं कि भारत ने प्राचीन काल में 
कपड़े के धन्धे का खूब विकास किया था। उस समय इतने उच्च कोटि का कपड़ा देश में तैयार होता 
था जैसा कि आज की मिले भी तैयार करने में सफल नहीं हुईं हैं | परन्तु अब देश में इस कोटि का 
कपड़ा बिल्कुल ही नहों तैयार हो पाता । १६ ३३-के इंडियन टैरिफ बोड ने अपनी रिपोट में लिखा था 
कि देश में अनुमानतः २४५,००,००० कघे हैं। केवल बिह्र के एक केन्द्र में सवा. लाख रुपए, .की 
कीमत की खादी उत्पन्न ुई. थी । १६४९ में क्ंगड़ित मालीकांद नामक-स्थान-में:टाका. की मलमक्ष का 
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११ गज का टुकड़ा प्रदर्शित किया गया, जिसका वजन केवल दस तोला था। इधर करघों द्वारा उत्तन्न 
किए कपड़े में दिनोंदिन दृद्धि होती जा रही है । ' 

करघों द्वारा जो कपडा उत्पन्न किया जाता है, वह विशेष प्रकार का होता है और सबे- 
साधारण के प्रयोग के ल्लायक नहीं होता | इसके अतिरिक्त हाथ से बने हुए, कपड़े को कुछ लोग 
अधिक पसन्द करते हैं उसका कारण यह है क्ियह कपड़ा गर्मियों में ठंढा तथा जाड़ों में गम रहता है । 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय बुनकर संघ द्वारा इस धन्धे की 
उन्नति में काफी सहायता प्रदान की है। सरकार ने भी इस दिशा में कुछ काय किया है। १६३४ में 
केन्द्रीय सरकार ने इस धन्धे के विकास के लिए एक पश्चवर्षीय योजना बनाई थी। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में काफी काय किया गया है, परन्तु इस धन्षे के बिखरें 
होने के कारण तथा बुनकरों के अशिक्षित तथा निध न होने के कारण विशेष प्रगति नहीं हो पाती । 

युद्ध के बाद के दिनों में करधे के धन्धे को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मित्र के 
उत्पादन के कम हो जाने से सूत के मिलने में कठिनाई हो गई, वूसरे भारत के विभाजन- 
के परिणामस्वरूप भी इस धन्धे को काफो धक्का पहुँचा। इन सब कारणों से इसके उत्पादन में 
काफी कमी हो गई | १६४७ में केन्द्रीय सरकार की सहायता बन्द हो जाने से इस धन्धे को और 
हानि हुईं। १६४६ में तो इस धन्वे की स्थिति इतनी शोचनीय हो गई कि केन्द्रीय सरकार ने इसके 
ऊपर से निर्यात-कर हटाकर इसकी स्थिति ठीक करने का प्रयत्न किया | इस कपड़े के निर्यात की एक 
निश्चित योजना बनाई गई, सरकार ने स्वय' अपनी श्रावश्यकता का एक तिहाई इसी कपड़े को खरी- 
दने का आश्वासन दिया । इस धन्धे को दशा सुधारने के लिए सबसे आ्रावश्यक बात इनके लिए सूत 
की व्यवस्था करना है | 

"श्रम कपडे का धन्धा-भाचीन काल में भारत में सिल्क का पनन्‍्धा भी काफी उन्नत 

अवस्था में था| भारत में बना हुआ रेशम का कपड़ा विदेशों में हाथोंह्थ बिक जाता था | परल्तु 
जिन कारणों से सूत के कपड़े के धन्चे का पतन हुआ, उन्हीं से इसकी भी अवनति हुईं, इसके अति- 
रिक्त कृत्रिम सिल्क के बन जाने के कारण भी इस धंधा को काफी धक्का पहुँचा | 

अब तो देश में रेशम का धन्धा इतना गिर गया है और यहाँ इस प्रकार का रेशम तैयार किया 
जाता है कि देश के बाजारों में भी यहाँ के बने हुए रेशमी कपड़े की विशेष मांग नहीं होती | यहाँ 
उसकी घिरनी या रीलिंग इतनी बुरी होती है कि यहाँ के ब्ुनकर अपने देश की अपेक्षा चीन और 
जापान की घिरी हुईं सिल्क को अधिक पसन्द करते हैं। इसलिए यहाँ से विदेशों को घिरने (रीलिंग) के 
लिए, सिल्क भेजी जाती है | इस उद्योग के प्रमुख केन्द्र मैसूर, बज्ञाल तथा कश्मीर हैं तथा रेशम 
बुनने के मुख्य नगर नवाजा वर सना, कु अमर लय बाद, तंजोर, बनारस, सूरत, अमृतसर तथा मदुरा हैं। 

अएा इन रनों रेशम के इस अवनत पधन्ये की ओर सरकार का तथा कुछ देशभक्तों का ध्यान 
आकर्षित हुआ है। सन्‌ १६३४ में सरकार ने इस धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए. रेशम के कीड़ों 
के रोगों आदि को दूर करने के लिए शाही-रेशम-कीट पालन-समिति की नियुक्ति की थी, तथा इस 
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में लगाए हुए मारी आयात कर के कारण भी इस धन्धे को काफी सहायता मिल्री है। 
कच्चे रेशम के उद्योग के विकास के लिए, सरकार ने एक केन्द्रीय सिल्क बोड की स्थापना 
की है। इस बोड के मुख्य काय रेशम के कोड़ों का स्वास्थ्य, उनका पात्नन-पोषण, आदि करने तथा 
शहतूत की खेती करने व रेशमी कपड़े की बिक्री के लिए. आवश्यक सहायता आदि देना है। ऐसी 
आशा की जाती हे कि इस बोड' के कार्यों के फत्च-ध्वरूप निकट भविष्य में यह धन्धा उन्नति 
कर लेगा | 

फॉण० डे० 
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_ऊन का धल्धा-भारत में ऊन के बने हुए माल में शाल, गलीचे, कम्बल, फेल्ट, पह 
तथा पश्मीना मुख्य है । प्राचीन काल में ऊन का धन्धा भी काफी उन्नतावस्था में था। काश्मीर के 
बहुमूल्य शाल एक समय सारी दुनिया में प्रसिद्ध थे। भारत में बड़े-बड़े राजे महाराजे इन बहुमूल्य 
शाल्ों को खरीदकर इस उद्योग को प्रोत्साहन देते रहते थे किन्तु इन राजाओं और रजवाड़ों के विनाश 
से, इस देश में बहुमूल्य शाल्ों को मांग कम हो गईं, हाँ यूरोप में जरूर सस्ते शाल्लों की मांग बनी 
रही। श्य७१ के फ्रंकों-प्रशन युद्ध से यूरोप में मी इन शाल्ोों की मांग कम हो गई, इंगलैण्ड के 
पेजले नामक स्थान में भी अच्छे शात्न तैयार होने से इस धन्चे को और धक्का लगा । 

मुगल सम्राों के सरंच्षुकत्व में यहाँ ऊनी गल्लीचों का धन्धा भी खूब चमकता रहा परन्तु मुगल 
साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ इस घन्घे का भी पतन प्रारम्भ हो गया। दूसरे विदेशों में तथा 
इस देश में कुछ और सस्ते -तथा सुन्दर गल्लीचों के बनने के कारण उच्च कोटि के गलीचा का बनना 
बन्द हो गया । इस प्रकार कुटीर उद्योग के रूप में गलीचे का धन्धा प्रायः नष्ट हो गया है। अब 
अधिकतया भारतीय गढ्ीचे जेलों या फैक्टरियों म॑ बनते हैं । अमृतसर, बीकानेर, मिर्जापुर णएल्लौरा, 
तथा आगरा गलीचे के धन्धे के मुख्य केद्ध हैं | 

भारत में कम्बल्न के उद्योग का भविष्य काफो उज्वल्ल है। कम्बल बनाने के लिए ऊन प्राय; 
देश भर में प्राप्त हो सकता है। इस क्षेत्र में विदेशों में प्रतियोगिता करने का प्रश्न ही नहीं उठता | 
देश के अन्दर भी कम्बलों की माँग काफी है। यदि इस क्षेत्र में ध्यानपूवंक काम किया जाय तो यह 

वा अच्छा विकास कर सकता है | 

हाथ के बने कागज का धन्धा-:भारत में काफ़ो समय से हाथ से कागज बनाने के 
धन्‍्धे का प्रचत्नन था। भारत में हाथ के बने कागज की सबसे प्राचीन पाण्डुलिपि तेरहवीं शताब्दी 
की मित्नती है । अकबर के समय से काश्मीर हाथ से कागज बनाने के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध रहा है | 
गअ्रहमदाबाद में भी कागज का धन्धा बड़ा उन्नत घनन्‍्धा था। १८४८ में ८०० आदमी-बच्चे नित्य 
इस धन्घे में लगे रहते थे | बंगाल के हुगली, हावड़ा, मुशिदाबाद में कुछ समय पूर्व मुसलमानों का. 
एक वर्ग जो कागजी कहलाता था, कागज बनाने मे बड़ा प्रसिद्ध था। अब भी काश्मीर, हेद्राबाद, ... 

_अम्बई, मदरास तथा देश को सब्र जेलों में हाथ से कागज बनाया जाता है। 
है इस प्राचीन धन्धे के विकास के लिए काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अखिल भारतीय 
ग्रामोद्योग संघ हक कस जूट के पौधों आदि के द्वारा कागज बनाना प्रारम्भ किया है। 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने भी हाथ से कागज बनाने के धन्वे के काम को लिया है | उत्तर प्रदेश 
के फारेष्ट रिसच इन्स्टीट्यूट देहरादून में इस दिशा में प्रयोग किये गए. हैं जिससे इस घन्धे का विकास 
हो सके | यूरोप तथा अमरीका में मी हाथ से बने हुए. कागज की अच्छी माँग है। चीन और जापान में 
काफी मात्रा में कागज हाथ से तैयार किया जाता है । इंगलैण्ड में भी बहुत सा कागज हाथ से बनाया 
जाता है | आवश्यकता इस बात की है भारत में इस धन्धे के दोषों को दूर कर उसे अच्छे ढंग से 
खबठित कर उसका विकास किया जाय । क्‍ 
ग्र उद्योगों के दोष तथा उसके सुधार के उपाय--भारतीय कुंटीर उद्योगों 
डर देखने से यह पता चलता है कि यह धन्धा' अच्छी स्थिति में नहीं है | बहुत से ऐसे धन्धे हैं जो 
नष्ट हो चुके हैं, कुछ नष्ट्प्राय हैं श्रोर कुछ को यदि आवश्यक संहायता न मिली तो वे नष्ट 
हो जायेंगे । 
कुटीर उद्योगों के ज्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ हैं, जिनके कारण इनका अच्छी तरह विकार्स नहीं 
हो गण में से मुख्य ये हैं :-.- 
£) शिल्पजीबियों की आधिक कठिनाइयाँ उनकी निधनता आदि [. 


भारतीय उद्योग-घन्धे २३५ 


_(२) सन्नठित बाजारों का अभाव जिसके कारण शिल्पकारों को दल्लाल्रों के ऊपर ही निर्मर 
रहना पड़ता है । 

_“३) उनके काम करने की पद्धति जिससे उन्हें बहुत लाभ नहीं हो पाता । 
_£४) शिल्पकारों को निधनता, अशिक्षा तथा उनका स कुचित दृष्टिकोण | 

अतः यह आवश्यक है कि वत्तमान कुटीर उद्योगों के इन दोषों को दूर कर उनका विकास 
किया जाय | इनके विकास के लिए कुछ सुझाव ये हैं : 

_(६) साधारण तथा औद्योगिक शिक्षा का अचार । 

५ (९).शिल्पजीवियों के सामाजिक तथा आथिक स्तर को ऊपर उठाया जाय । 

_(३) उनको अच्छे ओऔजारों आ्रादि की सुविधा प्रदान की जाय | 

_(४) औद्योगिक प्रदर्शिनियों की व्यवस्था की जाय जिससे कुटीर उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं 
का प्रचार हो सके । 

४८५) शिल्पकारों को नई-नई आकर्षक वस्तुओं के नमूने बतलायें जॉय । 

४) इन उद्योग धन्धों की बनी हुई वस्तुओं की बिक्री का अच्छा प्रबन्ध किया जाय जिससे 
कारीगर को बेचने आदि की परेशानी न उठानी पड़े | 

“(७) कारीगरों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए. सहकारिता से बड़ा ल्लाम मित्र 
सकता है । 

५८) हमें उसकी उद्योगिक कुशल्ञता को इतना बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे उसके 
हाथ की बनी वस्तुए, मशीनों की बनी वस्तुओं से काफी अच्छी रहें | 

६) कु्ीर उद्योगों को कारीगर-स घों के रूप में भी सज्गठित किया जा सकता है, जैसा कि 
काश्मीर में किया गया है। 

(६० ) इन कुटीर-उद्योगों को आथिक तथा अन्य सहायता देने के लिए सहकारी सहायता 
प्राप्त कम्पनियों को स्थापना की जाय । 

५११) कुटीर उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए. यह मी आवश्यक है कि उनसे तैयार होने 
वाले माल्न को न केवल विदेशी मात्र की प्रतियोगिता से बचाया जाय, वरन्‌ देश के कारखानों के मात्र 
के मुकाबले से भी उसकी रक्षा की जाय | इसके लिए पहले उन मुख्य-मुख्य कुटीर उद्योगों को छाँट 
लिया ८ जिनकी रखता करना श्रभीष्ट हो । 

९०) कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए संचालन शक्ति की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 
आदमी अपने-अपने गाँव में ही नहीं, अपने-अपने घर में उसका उपयोग कर सके | 

यूरोप की सरकारों ने छोटे उद्योग-धन्धों के विकास के लिए काफी कार्य किया है। इस प्रकार 
के धन्धों के विकास के लिए आस्ट्रिया की सरकार ने काफी रुपया खच किया | बवे रया का पेंसिल 
बनाने का धन्धा तथा सैक्सनी के घड़ियों के बनाने के धन्धे की उन्नति का मुख्य कारण इन राज्यों 
द्वारा दिया गया प्रोत्साहन ही है | हालैणड ने हाथ से कपड़े छापने के धन्धे की खूब उन्नति की। 
जमनी और इटली में मी इसी प्रकार के प्रयत्न किए. गए.। जापान की सरकार छोटे उद्योग-घन्धों 
के विकास के लिए काफी प्रयत्नशील रही है | भारत में मी १६३४ से केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें 
इस धन्धे के विकास के लिए कुछ प्रयत्न कर रही हैं परन्तु अभी इस रिशा में विशेष प्रगति नहीं हुई 
है। अब देश स्वतन्त्र हो गया है आशा है थोड़े समय में भारत इस धन्चे में अच्छी उन्नति 
कर लेगा | 

भारत में इस धन्धे के पनपने के काफी साधन उपलब्ध हैं। बड़े-बड़े कारखाने स्थापित 
करने के लिए, काफी पूँ'जी की आवश्यकता होती दे, और इस एँजी की हमारे देश में काफी कमी है। 


२३६ भारतीय अथशास्र का विवेचन 


ग्रतः यहां बड़े उद्योग धन्धों का खूब प्रसार करना सम्भव नहीं है । दूसरे बड़े-बड़े कारखानों की 
स्थापना से बहुत से आदमियों के भी बेकार होने का भय है | मारत में आदरमियों की, श्रम की कमी 
नहीं है। तीसरे छोटे कुटीर उद्योगों के प्रसार से किसानों को भी अच्छी सहायता मिलेगी। 
इस प्रकार भारत में कुटीर उद्योग-घन्धों के विकास की अतीव आवश्यकता है। 

भारत सरकार ने देश में कु्ीर-उद्योगों के विकास के लिये १६४८ में एक कुथीर उद्योग 
समिति ([%6 00॥826 उमतंप्रडएं०5 30&7'0) की स्थापना की थी। १६५० में इस 
समिति है २० पुनुम्नंगठन किया गया | इस समिति के मुख्य काय निम्नलिखित हैं :-.- 

कट उद्योगों के लिये आथिक सहायता की व्यवस्था करना | । 

र उद्योगों के विकास के लिये योजनाएँ आदि बनाना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा 

उनके संचालन का निरीक्षण आदि करना | 
_विमिन्न राज्यों को कुटीर उद्योग सम्बन्धी योजनाओं के विषय में आवश्यक जानकारी 

प्रदान करना आदि | 

इस समिति ने कुछ निश्चय किये हैं जिनके अनुसार उसका काय वर्तमान कुटीर उद्योगों 
की. गणना, उनके उत्पादन की पद्धति, शिल्पकारों के शिक्षण के लिये व्यवस्था, सहकारिता.का विकास 
कर ग्रामीण बेकारी की समस्या को हल्न करना | दूसरे कुछ नवीन यंत्रों से कुटीर उद्योग धम्धों में 
किस प्रकार सहायता ली जाय, इस बात की शिक्षा की व्यवस्था कस्ना | सहकारिता के आधार पर 
कुटीर उद्योगों के विकास की व्यवस्था करना, तथा कुटीर उद्योगों द्वारा प्रस्तुत की गई वस्तुओं का 
देश तथा विदेश में विक्रय की व्यवस्था करना। इस समिति ने कुछ आमीण धन्धों जैसे चमड़ा 
कमाना, सूत का कातना-बुनना, .जूट व ऊन का धन्धा, तेल पेरना, धातुओं का काम, हाथ से कागज 
बनाने के धन्घे को प्रतियोगिता से बचाकर, विशेष सहायता देने का निश्चय किया है । 

भारतीय आथिक आयोग (१६४६-५०) ने भारत में कुटीर तथा छोटे पैमाने वाले. घन्धों की 
मुख्य है ३ है निम्नलिखित बतलाई हैं :-- । 

९ शिल्पकल्ना के बिकास की समस्या । 

)/ऊषकों की सहायता के लिये बत्तमान ग्रामोद्योगों के विकास की समस्या | 
हे हे ऐं की वत्तमान शिल्पकल्ला के विकास की समस्या | 
आमीरा क्षेत्रों में ऐसे नवीन उद्योग-धन्धों के बिकास की समस्या जिनके द्वारा बहुत से 

लोगों को जो अ्रभी खेती-बारी में लगे हैं, उन्हें काम मित्र जाय और उससे उन्हें अच्छा लाम 





प्राप्त 'ऊ: । 
५) नगरों में मी छोटे पेमाने वाले उद्योग-धन्धों के विकास की समस्या | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि कमीशन ने उद्योग-घन्धों सम्बन्धी कुछ आवश्यक समस्याओं की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। आवश्यकता इस बात की है क राज्य के सरकारों की नेतृत्व 
“में, सहकारिता के आधार पर ग्रामोद्योगों का संगठन किया जाय । नगरों तथा आमों के उद्योग-घन्धों 
के विकास के लिये सरकार पूरा प्रयत्न करे | उसके लिये आवश्यक वस्तुएँ जैसे औजार, साख तथा 
औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय। ग्रामीण क्षत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए 
हमें यह देखना होगा कि उस ज्ञत्र में शक्ति के प्राप्त होने की, यातायात की, श्रम की, कच्चे पदार्थों 
आदि की सुविधा देखनी होगी | इन सब बातों को आगे रखकर ही देश के कुटीर उद्योगों के विकास 
की ओर हमें क्रियात्मक कदम उठाना होगा। 


अठारहवाँ परिच्छेद 
कुछ संगठित उद्योग-धंभे 


पिछले परिच्छेद में हमने भारत के छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग-धन्धों विशेषकर 
कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में विचार किया। यहाँ हम बड़े तथा संगठित उद्योग धन्धों पर प्रकाश 


डालेंगे । 
4द्ती कपडे का उद्योग (00%80०9 ता पशतगठा#ए)-भारत में सबसे पहले 

१८१८ में कल्कत्ते में एक सूती मिज्न खोली गई, परन्तु १८५४ में जत्र बम्बई में कपड़े की एक मिल 
की स्थापना हुईं तब्र से इस धन्घे की अच्छी प्रगति होने लगी । इसके बाद ओर भी कई मिल खुल्ीं, 
विशेषकर अ्रहमदाबाद, शोलापुर तथा नागपुर सूती-कप्डे-के केन्द्र हो गए.। १६वीं शताब्दी के अ्रन्त 
में इस धन्धे को स्थिति कुछ डांवाडोल हो गईं। प्रथम महायुद्ध के पूव के समय में यह धन्धा अच्छी 
उन्नति कर रहा था, युद्ध के प्रारम्म हो जाने के कारण बाहर से आने वाले कपड़े में कमी हो गईं 
उधर सेना के लिए, भी कपड़े की काफी मांग बढ़ गई, इससे इस धन्घे की उन्नति को और सहारा 
मिल्ला। पर युद्ध के बाद वस्तुओं के मल्य में काफी कमी आ गईं, फल्नत; १६२५४ में इस उद्योग की 
भी स्थिति बड़ी डांवाडोल.हो गई। इस मन्दी का कास्ण--इस उद्योग के संगठन का अव्यवस्थित 
होना, मजदूरी का बढ़ना, बम्बई में उत्पादन की लागत में कमी होना तथा जापान से आनेवाले कपड़े 
की प्रतियोगिता थी । इस स्थिति को सुधारने के लिये १६२६ में सूती कपड़े से उत्पत्ति कर उठा दिया गया। 
द्वितीय महायुद्ध के समय में भी भारतीय सती कपड़े के उद्योग की दशा बहुत अच्छी थी, यह निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय कपड़े के उद्योग की प्रगति में कई 
बाधाएँ आईं, परन्तु वह धीरे-धीरे किसी प्रकार विकास-पथ पर अग्रनसित होता ही गया । 

सन्‌ १८६६-१६०० में भारतीय मित्रों द्वारा उत्पन्न किए हुए कपड़े का भाग १२ प्रतिशत 
तथा बाहर से आए हुए कपड़े का ६१ प्रतिशत था परन्तु १६३० में देश में उत्पन्न किए हुए कपड़ों 
का भाग ६३.६ प्रतिशत तथा बाहर वाले कपड़े का भाग ८ प्रतिशत ही रह गया। इस प्रकार इन 
थोड़े से वर्षों में इस उद्योग ने काफी उन्‍नति कर ली । 

इस समय देश में इस उद्योग का काफी अच्छा स्थान मित्रा है। इस उद्योग में लगभग सो 
करोड़ की पू जी लगी हुई है तथा इसमें करीब पाँच लाख आदमी काय करते हैं। ओर यदि हम इस 
धन्धे में लगे हुए कुल व्यक्तियों को, तथा उन मजदूरों को जो खेती के साथ-साथ, अवकाश के समय 
इस धन्धे को भी करते हैं, उनको शामित्न कर लें तो इन सब की कुल्ल संख्या १५० लाख होती है । 
देश में उत्पन्न होने वाल्ली कपास का अधिकांश भाग देश की मित्नों के द्वारा ही प्रयुक्त हो जाता है। 
संसार में सूती कपड़े के धंधे में मारत का महत्वपू् स्थान है। जहाँ तक इस कपड़े के उत्पादन का 
सम्बन्ध है संसार में भारत का स्थान दूसरा है। संसार के अनुमानित उत्पादित कपड़े का १४ प्रति- 
शत तथा सत का १३ प्रतिशत भाग भारत में उत्पन्न होता है। 

सन्‌ १६२७ में टेरिफ बोड ने मारतीय मित्रों के बनाए, हुये कपड़े की कु आलोचना की थी । 
तब से ये मिल्लें अच्छे प्रकार का कपड़ा बनाने की ओर काफी प्रयत्न कर रहीं हैं | विदेशों से अच्छी रुई 
के आने से, व देश में अच्छे प्रकार की रुई उत्पन्न करने से तथा कुछ नवीन यन्त्रों के उपयोग से मिल्ले 
अच्छे प्रकार के सूत कातने में घफल हुई हैं। गत दशाब्दों में भारतीय मिल्तों में उत्पन्न हुये कपड़े 
की किस्म में भी अ्रच्छी इद्धि हुई है । सभी प्रकार के सूती कपड़े की किस्मः को अ्रच्छाः बनाने की ओर 


श्श्८ भारतोय अथशाद्न का विवेचन 


ध्यान दिया गया है। मिल्नों के उत्पादन की वृद्धि के साथ ही साथ कपड़ों की डिज़ाइन श्रादि में भी 
काफी विकास हुआ है | जैसा कि अनोंपियस ने अ्रपनी पुस्तक ( (!0607 वशवेिपढएएछ वक्त 
[7079 ) में लिखा है कि भारतीय मिल्लों द्वारा बनाया हुआ कपड़ा यूरोप की बड़ी से बड़ी ,मिल्रों के 
बने हुये कपड़े से अब किसी प्रकार कम नहीं ठहरता । 

यह तो रही मिल्नों द्वारा उत्पादित कपड़े की बात । इस उद्योग की वत्तमान प्रगति सम्बन्धी 
दूसरी विशेषता यह है कि अभी तक यह धन्धा मुख्य कर बम्बई में ही था और लोगों की रुचि बम्बई 
में ही ये मिल्लें स्थापित करने की थी । परन्तु इधर इस मावना में परिवर्तन हुआ है | अ्रब उद्योगपतियीं 
का विचार अम्बई से दूर मिल्नें खोलने का है । अब अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर, कानपुर ,आदि 
नगरों में मिले स्थापित करने की प्रवृत्ति अधिक है| इसका कारण यह है कि इन स्थानों में एक तो 
कन्च॑ मात्न के, सस्ते श्रम के प्राप्त होने की सुविधा है, दूसरे मिल्लों की स्थापना के लिए, यहाँ जगह 
आदि भी आसानी से तथा कम दामों पर मिल जाती हैं। इस प्रकार बम्बई की अपेक्षा ऐसे अन्य 
स्थानों में इस धन्धे के प्रसार को अच्छी सुविधा है। मिल्लों की संख्या में १६१६ में बम्बई का भाग 
३२"६ प्रतिशत था जब कि १६३७ में यह संख्या घटकर १८"६ प्रतिशत ही रह गई | यद्यपि बम्बई 
अब भी कपड़े का अच्छा केन्द्र है, परन्तु भविष्य में ऐसी आशा की जाती है कि उत्तर भारत तथा 
बंगाल में यह उद्योग अपना अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगा | 

उपरोक्त विवरण से यह पता चत्षता है कि भारत में सूती कपड़े का उद्योग काफी उन्नति कर 
रहा है, परन्तु इसका अरथ यह नहीं कि भारत में यह उद्योग बड़ी अच्छी स्थिति में है। आवश्यकता 
इस बात की है कि इस धन्धे को और भी व्यवस्थित किया जाय तथा इसका पूर्ण विकास करने का 
प्रयत्न किया जाय | इस घन्धे को और अधिक उन्नत तथा सुब्यवस्थित बनाने के लिये निम्नलिखित 
उपाय करने चाहिए $--- 

(१) अधिक ल्ञाभ के समय सुरक्षित कोष को स्थापना की जाय जिससे भविष्य में इस उद्योग 
को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े | 

(२) कपड़े को किस्म को अच्छा बनाया जाय, उसके उत्पादन में विकास किया जाय, इसके 
लिये अच्छे अच्छे नवीन यंत्रों की सहायता ली जाय | द द 

(३) यदि इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना है तथा विदेशों में इसे अच्छा स्थान 
दिलाना है तो हमें कपास के विक्रय में तथा तैयार माल के विक्रय में जापान की भाँति उच्च व्याव- 
सायिक पद्धति की अपनाना होगा | 

(४) कपास के मित्रों के यन्त्रारिकों में विशेष विक[|स किया जाय | 

(४) कुछ मित्रों का अबन्ध अयोग्य डाइरेक्टरों के हाथ में रता है, कुछ प्रबन्धक बहुधन्धी 
होने के नाते इस ओर विशेष ध्यान नहीं दे पाते | श्रतः इनके हाथों से मि्न का प्रबन्ध लेकर कुशल्ल 
तथा योग्य डाइरेक्य्रों के हाथ में सपा जाय | 

(६) बहुत सी मित्रों की आथिक अवस्था भी अच्छी नहीं रहती, इससे मित्रों को कभी-कभी 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः उनके लिये पूं जी का मी उचित प्रत्रन्ध किया जाय | 

(७) इसके अतिरिक्त इस उद्योग के संगठन में भी परिवत्तेन किया जाय। अभी तक इसका 
संगठन पूरणरूप से व्यक्तिगत आधार पर है। प्रत्येक मिल अपनी रुई, मशीन आदि व्यक्तितगरूप से 
ही खरीदती, व्यक्तिगत रूप से ही बीमा आदि की व्यवस्था करती है। आवश्यकता इस बात की है कि 
अब सामुहिकता के आधार पर इसका संगठन किया जाय | जापान तथा इज्जलैण्ड आदि में इस प्रकार 
का संगठन किया गया है]. :..... € द द 


कुछ संगठित उद्योग-घन्‍्चे श्डे६ 


सती कपड़े के संगठन की युद्ध के बाद की दशा-दितीय महायुद्ध के कई वर्षों 
पूव में भारतीय सूती कपड़े के उद्योग की स्थिति सन्‍्तोषजनक नहीं थी | युद्ध के प्रारम्भ हो जाने से 
इसकी उन्‍नति की आशा की एक किरण दिखल्ाई दी। सन्‌ १६४२-४३ में भारत से ८१६० लाख 
गज सूती कपड़े का निर्यात हुआ | निर्यात कर के हटा दिये जाने से यह आशा की जाती है कि १६४० 
में सम्भवतः ११,००० लाख गज कपड़े का निर्यात होगा | लंका, आ्रस्ट्रलिया, अफ्रीका तथा मध्यपूव 
में हमारे यहाँ के कपड़े की अच्छी माँग है | विदेशी प्रतियोगिता के होते हुये भी मारतीय कपड़े का 
अच्छा स्वागत हुआ है। उसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध के बाद जापानी मात्र का श्रायात 
बिल्कुल बन्द हो गया, संयुक्त राष्ट्र का आयात भी पहले से कम हो गया | परन्तु हमें विदेशी प्रति- 
इन्दियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, भारत के इस उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता का सामना 
करने के लिए. सदेव तत्पर रहना चाहिये। अब जापान के उद्योग धन्धों की पुनर्सस्था-ना का प्रयत्न 
किया जा रहा है ओर थोड़े समय में बाजारों म॑ं उसका भी कपड़ा आ जायगा । 

युद्ध के प्रारम्म हो जाने से भारतीय कपड़े के उद्योग को सब लाभ ही ल्ञाम नहीं पहुँचा | युद्ध 
के कारण श्रम का अभाव हो गया था, श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई, उन्हें महंगाई आदि का 
भत्ता देना पड़ा। इस समय कपड़े की माँग तो बढ़ गई परन्तु इस बढ़ी हुई माँग की अच्छी तरह से 
पूर्ति न की जा सकी क्योंकि युद्ध के कारण विदेशों से मित्रों की मशीने तथा अन्य सामान का आना 
असम्भव था, इसलिये इस उद्योग का विस्तार भी नहीं किया जा सकता था| इसके अतिरिक्त उत्पा- 
दन तथा अन्य करों में भी वृद्धि हो गई परन्तु कुल मिल्लाकर युद्ध से ल्ञाम अधिक हुआ । 

युद्ध के समाप्त हो जाने पर इस उद्योग के विकास की कई योजनाएँ बनाई गई, सारे देश में 
सौ कपड़े की मिलें खोलने का विचार किया गया किन्तु देश के विभाजन के परिण।मस्वरूप यह योजना 
स्थगित कर दी गई । 

सम्मवतः वत्तमान अवस्था में भारतीय मिल्लें वर्ष में ६०,००० लाख गज कपड़ा उत्पन्न 
करने की क्षमता रखती हैं, परन्तु इस दिशा में ओर भी विकास करने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
बत्तीत नई निल्नों की स्थापना होने वाली है । १६४६ की अग्रेल् से दो वष के लिये सूती कपड़े के 
संरक्षण के समय में वृद्धि कर दी गई है । 

अप्र्त १६४८ में कपड़े पर से नियन्त्रण हट लिया गया था किन्तु कुछ कारणों से जुलाई 
१६४८ में नियंत्रण फिर ल्वगाना पड़ा । अब सूती कपड़े के उत्पादन तथां वितरण आदि पर नियंत्रण 
लगा हुआ है 

विभाजन के उपरान्त, कपास के अधिकांश ज्षत्र के पाकिस्तान में चले जाने के कारण हमें 
इसके लिये पाकिस्तान पर ही निर्भर रहना पड़ता है । इस ग्रकार इन दिनों कपड़े के उद्योग की 
स्थिति बड़ी असन्तोषजनक हो गई है। जब कि देश में साधारणतया वष में ४५ लाख गाँठों की 
खपत होती है, १६५८ में २८ लाख- गाँठ कपड़ा ही उत्पन्न किया जा सका। १६५० में अनुमानतः 
२५ लाख, तथा १६५१ में ३२ लाख गाँठ कपड़ा उत्पन्न किये जाने की सम्भावना है । 

अतएव जब तक रुई प्राप्त होने की अच्छी व्यवस्था नहीं होती तब तक इस दिशा में विशेष 
सुधार की आशा नहीं की जा सकतो | 

जूंट का उद्योग-भारत में जूट का उद्योग भी एक महत््वपूण उद्योग है। जूट की 

जितनी भी मिल हैं वे सत्र की सब बंगाल में हैं । 

सबसे पहले सन १८३८ में डंडी में जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया। १८४५ ई० 
में कल्ंकत्ते में जूट के कातने तथा बुनने का कारखाना खोला गया | इसके बाद १८४६ में बोनिओ 
जूट कम्पनी द्वारा शेक्ति द्वारा संचालित प्रथम कर्षा ( पावर-लूम ) स्थॉपिति किया गया 


२४० भारतीय अथशाल्न का विवेचंन 


. पहले तो कोई विशेष प्रगति होती हुईं नहीं दिखाई पड़ी किन्तु बाद में यह घन्धा दिनोंदिन 
उन्नति करता गया। श्यछ८ से लेकर १८७३ तक में जूट की मिल्ों ने खूब रुपया कमाया। (्ष्शह 
में केवल १६२ के थे, १६३३ में इन कर्घों' की संख्या बढ़कर ६०,००० पहुँच गई तथा १६३७ में 
६६,००० हो गई। भारत से बाहर सब देशों में मिलाकर कुल ४६,००० कर्षें हैं जिनमें से ८,००० 
केवल डरडी में हैं । 

नीचे दी हुईं तालिका द्वारा जूद के उत्पादन, मित्रों द्वारा जूट के उपभोग तथा कच्चे जूट के 
विदेशों के निर्यात के विकास का पता क्वग जायगा ३-- 


( लाख गाँठों में ) 


वध उत्पादन मिल्लों द्वारा उपभोग निर्यात 
१६१२-११ ह्द ४६ ५० 
२६२७-२८ ५१५०२ पद ४६ 
१६३२-३२ पप ४४ ३ेप्‌ 
१६३६-३७ ६६ ७१ ४द्‌ 


पूँ जीवारी दृश्िकोण के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जूट का उद्योग देश में सबसे 

अधिक संगठित उद्योग है। १८८६ में मारतीय जूट मित्न असोशियेशन का संगठन किया गया था। 
इस असोशियेशन ने जूट कम्पनियों के संगठन आदि के लिये अच्छा कार्य किया । जूट उद्योग के 
सभी अश्रंगों की देखभाल्न करने के लिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय जूठ समिति को नियुक्ति की | 
कुछ वर्षों पू्े इन कम्पनियों की पूजी ग्रेट ब्रिटेन के पूं जीपतियों के हाथ में थी। कुछ अमरीकनों 
ने भी कंई ल्लाख डालरों को इस उद्योग में लगाया था । गत दशाब्दों में अंगरेजों के हाथ से भारतीयों 
के हाथ में पू जी का हस्तान्तरण हो गया है किन्तु इनका प्रबन्ध अब भी विदेशियों के हाथ में है । 
... सन्‌ १६१५ से लेकर १६२६ तक में जूट की मित्रों ने अपने हिस्सेदारों को खूब ल्ञाभ पहुँचाया । 
१६२६ में आर्थिक मन्दी के आ जाने से इस उद्योग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 
बाद में बंगाल सरकार ने एक आड्डोनेन्स पास करके इस उद्योग की दशा को सुधारने का प्रयत्ञ 
किया । इसके द्वारा सभी जूट की मिल्नों पर यह रोक लगा दी गई कि वे प्रति सप्ताह ४५ घरदे से 
अधिक कार्य न कर | इससे मित्नों के उत्पादन को कुछ सीमित कर दिया गया। परन्तु इसके 
पश्चात्‌ १६३६ के युद्ध के प्रारम्भ हो जाने से इस उद्योग की स्थिति सुधरने को काफो सहारा पहुँचा 
जूट के मात्न के उत्पादन में काफी इृद्धि हो गई और हिस्सेदारों को काफी लाभ प्राप्त हुआ, हाँ युद्ध 
से इस घन्चे को एक हानि अवश्य हुईं, वह यह कि युद्ध के कारण इसके हाथ से विदेशी बाजार 
निकल गए, जहाजों आदि के अभाव के कारण इसके निर्यात में बाधा पहुँची और युद्ध से पूरा-पूरा 
ज्ञाभ नहीं उठाया जा सका । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जूट का उद्योग अवाधगति से प्रगति करता जा रहा 
है | इधर हमारे इस उद्योग के सन्मुख एक संकट खड़ा हो गया है, वह यह कि विभाजन के परिणाम- 
. स्वरूप जूट उत्पन्न करने वाला क्षुत्र पाकिस्तान के श्रधिकार में चल्ा गया है, जब कि जूट की 
सारी मिलें भारत में हैं। पाकिस्तान में जूट के उद्योग के विकास के लिये अ्ंगरेज विशेषज्ञों को 
आमन्त्रित किया गया है| इसका तात्पयय यह है कि भारत को अपनी मिलनों के लिये स्वयं पर्याप्त 
मात्रा में जूट उत्पन्न करना होगा। सन्‌ १६४५१ तक भारत को जूट में स्वावल्म्बी बनाने के लिये 
प्रयत्न किये जा रहे हैं.। १६४६ में ३० लाख गाँठ जूट हुआ जब कि १६४८ में केवल २० लाख 
गाँठे ही हुई' थी | १६४० में-४० लाख.गाँठ. जूट के उत्पन्न. होने-की आशा की जाती है ।.._ 


'कुछ संगठित" उद्योग॑-्धन्थे .. ५७९ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस भन्‍्वे के विकास की ओर हमें यथेष्ठ ध्यान देना होगा और 
इसके लिये एक निश्चित योजना बनानी होगी | इसका एक कारण और है वह यह कि विदेशों में 
इस बात का प्रयत्न हो रहा है कि जूट के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपयोग कर अपनी आवश्यकता 
की पूर्ति की जाय । उधर ब्राजील ने भारतीय जूट के उत्पादन में मी अच्छी सफलता प्राप्त 
कर ली है। 

अतएवं यदि इस ओर यथाशीघ्र ध्यान न दिया गया तो हमारे जूट के उद्योग को काफी 
धका लगेगा । 
-“ लोहे और फौलाद का उद्योग-पाश्वात्य देशों में होनेवाली औद्योगिक. क्रान्ति के 
आधार लोहे ओर फीलाद से भारत अत्यन्त प्राचीन काल से परिचित रहा है। हमारे देशः ने अख- 
शत्रों तथा ओजारों आदि के निर्माण के लिये उच्चकोटि के फौल्ाद का निर्माण किया था। भार में 
हेदराबाद से ही भेजी हुईं स्टील के द्वारा प्रसिद्ध डेमेस्कस ब्लेड बनाये जाते थे। दिल्ली में स्थित 
लोहे का स्तूप जो कि १५०० वष पुराना माना जाता है, भारतीय लोढे के उद्योग की उन्नतावस्था 
का द्रोतक है। आज भी लोगों को यह देखकर आश्चय हो जाता है कि इतने प्राचीनकाल में इस 
प्रकार का स्तम्भ बनाना कैसे सम्भव था | लोहे गल्लाने वालों की एक जात जिसे अगरिया कहते हैं 
आज भी सारे देश भर में पाई जाती है । आज से सवा सौ वर्ष पूर्व डा० फ्रान्सिस बकानन ने इन 
लोहे गल्लाने वालों को अ्रच्छी दशा में पाया था। परन्‍्तु मशीनों के युग के आगमन से, सस्ते लोहे 
के सामान के देश में आने के कारण अगरियाओं का उद्योग नष्ट हो गया और उनकी दशा 
'बिगड़ गई । 

भारत में आधुनिक प्रणाली के अनुसार लोहे ओर फौल्लाद के तैयार करने का कार्य अभी 
थोड़े दिनों पूव से प्रारम्भ हुआ है | पहले प्रबन्धकों की अ्योग्यता, अनुभवहीनता तथा पूँजी के 
अभाव के कारण इस उद्योग को अधिक सफलता न प्रास्त हुई । १६०७ में टाय के लोढे ओर फौलाद 
की कम्पनी की स्थापना हुईं | इसके दूसरे वष आसनसोल के निकट हीरापुर में भारंतीय त्लोहे और 
फोल्ाद की कम्पनी का कारखाना खोला गया | १६२३ में भद्गवरती में मैसूर का लोहे का कारखाना 
खोला गया । १६३७ में बंगाल के स्टील कार्पोरेशन की स्थापना हुई | ठाठा का ल्लोहे और फौलाद 
का कारखाना वर्ष में ८,२०,००० टन, बंगाल का स्टील कार्पोरेशन २,५०,००० टन, तथा मैसूर 
का लोहे और फौलाद का कारखाना २५,००० टन लोहा उत्पन्न कर सकते हैं। 

टाया का लोहे और इस्पात का कारखाना राष्ट्रमंडलीय देशों के सबसे बड़े कारखानों में से ' 
एक है । इस कम्पनी के हाथ में कई लोढे ओर कोयले आदि की खानें हैं जिनसे इसे आसानी से 
कच्चा लोहा तथा मेंगनीज आदि प्राप्त हो जाता हैं। ये खानें कारखानों से अधिक दूरी पर नहीं हैं। 
इससे कम खर्चे में कच्चा माल प्राप्त हो जाता है | डोल्लोमाइंट तथा चूने करा: पत्थर जो कि लोहे के 
गलाने के लिए आवश्यक हैं, वे भी इन खानों के निकट ही मिलते हैं। इस प्रकार भारत बढ़े सस्ते 
मूल्य पर गला हुआ लोहा, (/22 ]707) तैयार कर सकता है । भारत से विदेशों को' गल्ला हुआ 
लोहय (08 ॥7079) तथा लोहे और फोलाद (700 &70 5066)). का किस प्रकार. निर्यात 
हुआ, इसका परिचय नीचे दी हुई तालिका से चल्न जायगा : 


हक, निर्यात दजार टठनों: में 

वष . पिंगआइरन. लोहा और फौलाद 
(६२७-रंघथ.... रे€३ ५६ 
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इन आंकड़ों से यह पता चलता है कि युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के पश्चात्‌ देश में बहुत से 

उद्योगों के खुल जाने से विदेशों को लोढे और फौलाद आदि का अधिक मात्रा में निर्यात नहीं किया 
जा सका | 

: युद्ध के पूर्व देश में अस्तर-शस्त्रों के निर्माण से लोहे और फौलाद के उद्योग को काफी बल 
मिला । युद्ध के प्रारम्भ हो जाने से इस उद्योग की आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो गई । लोहे के 
उत्पादन में, उसके मूल्य में, तथा उससे होने वाले ल्लाम में आश्चर्यजनक दृद्धि हो गई परन्तु युद्ध 
के पश्चात्‌ इस उद्योग की प्रगति कुछ मन्द पड़ गईं। १६४७ में फौलाद (स्टील) का उत्पादन 
द६८,५८० टन, १६४९ में इससे भी कम ६७४,००० टन का उत्पादन हुआ | इस प्रकार युद्ध के 
पश्चात्‌ हमारे उत्पादन तथा निर्यात दोनों में कमी हुईं है । आज देश में जितने लोहे और इस्पात 
की मांग हो रही है, उससे उत्पादन कहीं कम हो रहा है । इसके लिए सरकार ने ल्लोहे और इस्पात 
पर नियन्त्रण लगा दिया है, प्रत्येक राज्यों का कोय निश्चित कर दिया गया है | सरकार ने उत्पादन * 
में इद्धि के लिए तथा ल्लोहे और फौल्ाद की मांग की पूर्ति के लिये दो बड़े इस्पात के कारखानों के 
खोलने का निश्चय किया है| आशा है निकट भविष्य में देश में पर्याप्त मात्रा में इस्पात का 
उत्पादन # सकेगा | द 

शंकर को उद्योग--देश में जिन उद्योगों को सरकार का द्वारा संरक्षण ग्राप्त है, उनमें 
से शकर का उद्योग अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतवर्ष शकर का आदि स्थान 
कहलाता है | ऐसा कहा जाता है कि जब संसार के अन्य देश इस वस्तु के नाम से भी परिचित 
नहीं थे, उस समय भारत शकर पैदा करता था | एक समय था जब कि मारत विदेशों को काफी | 
शकर मेजता था, परन्तु जावा आदि देशों में इस उद्योग के स्थापित हो जाने से भारत के शकर के 
उद्योग को काफी धक्का पहुँचा । बाद में सरकार ने इस उद्योग पर संरक्षण लगांकर इसकी दशा 
सुधारने का प्रयत्न किया । संरक्षण की सुविधा के प्राप्त होते ही देश में शकर के उत्पादन में आशातीत 
वृद्धि हुई | दो वर्षों के अन्दर ही शकर के कारखानों की संख्या में ४०० प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा 
१६३१-३२ से शकर के उत्तादन में ७०० प्रतिशत की बृद्धि हुई है। विदेशों से अआनेवाली चीनी 
के आयात में भी कमी हुईं है ।, १६३०-३१ में औसतन दस लाख टन शकर का आयात होता था 
परन्तु १६२६-३७ में लगभग १२,००० टन का ही आ्रायात हुआ । आज भारत सम्भवतः संसार में 
सबसे अधिक शकर की उत्पत्ति करने वाला है। इस उद्योग में लगभग २० करोड़ की पूँजी. लगी 
हुई हे तथा शकर के कारखानों में काम करने वाले लगभग ५० लाख मजदूर हैं । 

नीचे दी हुईं तालिका से इस उद्योग की प्रगति: का कुछ परिचय मिल जायगा :-- 
वर्ष गन्ने के कारखानों की संख्या... कुल उत्पादन (टनों में ) 
' १६२६-२० २७ ३१ ३,०० ० 
१ ६ ३४-२४, ः श्डे० ७३६७,२०० 


छु संगठित उद्योग-धन्षे ९४३ 


ट्क 
है 
जी 


१६१६-४५ ० १४५ १३६८,४००: 
१६४२-४२ १५५० भय ४,७०० 
१६४२-४४ १४० १६७०,००० 
१६.४ ४-४५ १४० १०३६,४०० 


.. शकर के कुल्न उत्पादन के आंकड़ों में देश में पैदा की जाने वाली सब प्रकार की शक्र 
सम्मित्षित है | हमारे शकर के उद्योग के सम्बन्ध में कुछ बाध।एँ हैं जिनके कारण इस उद्योग को 
काफी कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है | इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि देश में 
गन्ने का उत्पादन बहुत कम होता है। १६३१-३२ से अच्छे किस्म के गन्ने का ज्षेत्र ४० प्रतिशत था, 
१६४४-४६ में ८३ प्रतिशत पहुँच गया । परन्तु अच्छे वीजों वाले क्षेत्र की बृद्धि के साथ ही साथ उत्पादन 
में कोई वृद्धि नहीं हुईं, उल्टे हास ही हुआ | इससे यह स्पष्ट है कि अ्रच्छे वीजों के वो देने से ही हम 
गन्ने के उत्पादन में इद्धि नहीं कर सकते, इसके लिए, हमें अच्छी खाद की व्यवस्था करनी होगी | बम्बई 
राज्य में गन्ने की अच्छी किस्म से ४० टन प्रति एकड़ की पैदावार होती है, जब कि उत्तर प्रदेश में उसी 
प्रकार के बीजों से केवल १० टन प्रति एकड़ का उत्पादन होता है। इस अन्तर का मुख्य कारण यह 
है कि बम्बई के कारखाने अपनी आवश्यकता का गन्ना स्वयं उत्पन्न करते हैं और वे उसके लिए 
सिंचाई की तथा उत्तम खाद की अच्छी व्यवस्था करते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि शकर के 
उद्योग की सबसे बड़ी समस्या गन्ने के उत्पादन का कम होना है। अतण्‌व सबसे पहला ध्यान हमें 
गन्ने के उत्पादन की वृद्धि की ओर देना चाहिए;। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हमें सिंचाई की 
अच्छी व्यवस्था करनी होगी, पर्याप्त मात्रा में खाद तथा कृृषि यंत्रों का प्रबन्ध करना होगा। प्रति 
एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें कृषि की अच्छी पद्धति का अ्रच/र करना होगा तथा फसल को 
कीडे-मकोड़ों आदि से रक्षित करना होगा | वततमान समय में हमारे देश में जो उत्पादन होता है वह 
क्यूबा का एक-तिहाई, जावा का एक चोथाई तथा हवाई का पाँचवा भाग होता है | वास्तव में बात 
यह है कि अच्छे प्रकार के गन्ने का उत्तादन मानसूनी प्रदेश में जहाँ कि खूब प्रचए्ड धूप तथा प्रबल 
वर्षा होती है, वहीं हो सकता है। परन्तु हमारे यहाँ जितना गन्ना उत्पन्न होता है उसका ६० प्रतिशत 
भाग ऐसे क्षेत्र में नहीं होता, वह ऐसे प्रदेश में होता है जहाँ की जलवायु गेहूँ के लिए उपयुक्त है ) 
टैरिफ बोड ने यह सुझाव रक्‍्खा है कि भविष्य में गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश तथा बिहार को 
छोड़ कर अन्य प्रदेशों में किया जाना चाहिए । 


इस सम्बन्ध में हमारी दूसरी कठिनाई. यह है कि यहाँ गन्ने का वितरण उचित रूप में नहीं 
है। किन्हीं कारखानों के निकट तो काफी मात्रा में गन्ना पाया जाता है और कहीं बिल्कुल ही कम । 
यहाँ पर जो गंन्ना कारखानों को मिलता है उसका दाम जावा आदि देशों की अ्रपेक्ञा कहीं अधिक 


होता हैं। 


. शकर के उत्पादन में लागत अधिक लगने का ऐक कारण और है, वह यह कि गन्ने से रस 
निकाले जाने का समय बहुत कम होता है । साल में औसतन एक सो दस दिन ही ऐसे होते हैं । 
अतएव इस दिशा में भी सुधार करने की आवश्यकता है। चौथे दमारे यहाँ की मिलें भी इतनी कुशल 
नहीं हैं जितनी जावा तथा क्यूबा आदि देशों की | पाँचवे बहुत सी मित्रों का स्थान भी उपयुक्त नहीं 
है । उत्तर प्रदेश व बिहार में ७५४ प्रतिशत शकर के कारखाने हैं तथा यहाँ ८१ प्रतिशत शकर पैदा 
होती है। बम्बई में शकर का उपभोग सब्र से श्रविक है, परन्तु वहाँ उत्पादन बिल्कुल ही कम होता 
है, इसके विपरीत बिहार में शकर की खपत बिल्कुल ही कम है, जब कि वहाँ उत्पादन काफी होता 


२र४ भारतीय अथशाद्ष का विवेचन 


है, मदरास में खपत काफी है परन्तु उत्पादन बिल्कुल दी कम। इससे व्यथ में ही काफी खच हो जाता 
है। इस दोष को दूर करने के लिए. शकर के कारखानों की स्थापना की ओर उचित ध्यान दिया 
जाना चाहिये । 

हमारे इस उद्योग का एक बड़ा दोष यह भी है कि यहाँ मिल्लें श्रपनी आवश्यकता का गन्ना 
स्वयं नहीं उत्पन्न करतीं, इससे उन्हें न पर्याप्त मात्रा में ओर न अच्छे किस्म का गन्ना मित्र पाता है। 
हमारे इस उद्योग का एक बड़ा दोष यह भी है कि इस उद्योंग॑ के उपोत्पत्तियों का उचित उपयोग 
नहीं हो पाता | उदाहरण के लिये शीरे को ही ले ल्लीजिये | शीरा का सबसे अच्छा .उपयोग अल्न- 
कोहल बनाने, तथा पशुओं के चारे व खाद आदि के रूप में हो सकता है, परन्तु. इसका उचित 
उपयोग नहीं किया जाता । यदि शकर के उद्योग से होने वाल्ली उपोत्पत्तियों का .भी उचित उपयोग 
होने लगे तो शकर की कीमत में कमी की जा सकती है और उसके उपयोग को बढ़ाया जा 
सकता है । 
क्‍ शकर की किस्म को भी अच्छे बनाये जाने की आवश्यकता है। यद्यपि देश में उत्पन्न होने 
वाल्ली शकर की सबसे अच्छी किस्म विदेशों से आने वाल्ली शकर से किसी प्रकार कम नहीं है किन्तु 
साधारणतया हमारे देश की शकर के दाने या रखे अच्छे नहीं होते, उनमें एकरूपता का अभाव 
रहता है | | 

भारत में शकर के उद्योग के विकास की काफी सम्मावनाएँ हैं | हमारे यहाँ सस्ते श्रम में तथा 

छी व पयत्त मात्रा में गन्ना प्राप्त हो सकता है। हमारी अधिकांश जनता शाकाहारी है, इसलिये 
इसके खपत की भी काफी आशा है । बसे तो वर्तमान समय में शकर की जो खपत हमारे देश में 
होती है, वह अन्य देशों की अपेक्षा काफी कम है किन्तु यदि रहन-सहन के स्तर में जरा भी वृद्धि 
हुईं तो शकर के उपयोग में भी अवश्य बढ़ती होगी | नीचे दी हुईं तालिका से मारत तथा अ्रन्य देशों 
में शकर के उपयोग का परिचय मिल जायगा $-.- 
शकर का प्रति व्यक्ति उपभोग ( पौर्ड में ) 


संयुक्त ११२ 
संयुक्त राज्य अमरीका । १०३ . 
. जम॑नी भ६ 
आस्ट्रेलिया १्श्४ड 
जापान २६ 
भारत २० ( इसमें गुड़ भी सम्मिलित है ) 


इस प्रकार हमारे हाथ में अभी जितने साधन हैं, यदि उनका उचित विकास किया जाय तो 
दम अपने देश को संसार में शकर के निर्यात करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बना सकते हैं। 
शकर के उद्योग में युद्ध तथा युद्ध के बाद के विकास-5 दिसम्बर सन्‌ १६४७ 
को शकर पर से नियंत्रण उठा लिया गया, कुछ लोग इस नियन्त्रण के उठाए, जाने के बिल्कुल ही 
विपरीत थे परन्तु इन्डियन सुगर सिन्‍्डीकेट ने १६४६ तक निश्चित क्रिए. हुए मूल्य पर शकर देने का 
वचन दिया, परन्तु यह बात पूरी नहीं की गई और शकर का मूल्य दो रूपए सेर तक बढ़ गया। ऐसा 
मालूम पंड़ने लगा कि -शकर ,बिल्कुल ही नहीं दिखलाई पड़ेगी | टैरिफ बो्ड ने इस अ्रभाव का थीषी 
सिंडीकेंट को ही ठहराया | इसके परिणामस्वरूप सिन्डीकेट को समाप्त कर दिया गया | केन्द्रीय सर- 
कार ने एक समिति नियुक्त की जिसने शकर के उत्पादन में वृद्धि करमे तथा शकर के और कारखानों 
की. स्थापना आदि के विषय में निश्चय किया । २५ नई शकर की मिलों की स्थापना की आशां की 
जा रही: है सनू १६४७-४८ में शकर की कुल १३७ मिलें थीं । 


'कुछु संगठित उद्योग-धन्धे २४५ 


अन्य भारतीय उद्योगों की माँति शकर के उद्योग को भी कई कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। इधर 
वर्षों' से दिनोंदिन शकर के उत्पादन में हास होता जा रहा है । इसके कई कारण हैं । इनमें से कुछ 
कारणों पर हम पीछे विचार. कर चुके हैं| हमने देखा कि यहाँ गन्ने की फसल कैसी रहती है ओर 
गन्ना किस प्रकार का पाया जाता है। शकर के उत्पादन में इधर एक और बाधा रही है, वह यह गुड़ 
तथा खांड़सारी के उत्पादन में अधिकता तथा शकर की अपेक्षा उनके मूल्य. का कम होना | वास्तव 
में शकर के उत्पादन का सम्बन्ध गन्ने की सुलमता पर ही निर्भर करता है | सरकार को गन्ने के 
उत्पादन की ओर अधिकाधिक ध्यान देना चाहिए, | उसे गुड़ के उत्पादन, उसके वितरण तथा मूल्य 
आदि पर नियन्त्रण रखना चाहिए 

. वत्तमान शकर के अभाव को दूर करने के लिए. सरकार ने एक लाख दन शकर के आयात 

का निश्चय किया है। शकर पर संरक्षण की अवधि में भी वृद्धि कर दी गई है। यह बड़े खेद की 
बात है कि सोलह वर्ष के संरक्षण के पश्चात्‌ भी हमारा शकर का उद्योग अभी अपने पैरों पर नहीं 
खड़ा हो पाया है । क्‍ 
... विभाजन के परिणामस्वरूप देश की शकर की मांग में ढाई लाख की कमी हो गईं है| इस 
बचत को विदेशों को भी नहीं भेजा जा सकता | उसका कारण यह है कि भारतीय शकर का दाम 
क्यूबा, ब्राजील आदि देशों की शकर से कहीं अधिक है| शकर के इस मूल्य की अधिकता का प्रभाव 
हमारे इस उंद्योग पर बहुत अधिक पड़ेगा | 

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम देश में अच्छे गन्ने का अधिक से अधिक 
उत्पादन कर, इस उद्योग की उपोत्पत्तियों का अच्छा उपयोग कर, शकर के मूल्य में कमी करने का 


कक 

कागज का उद्योग-भारत जेसे देश में जहाँ के लाखों मनुष्य लिखना-पढ़ना नहीं 
जांनते, कागज के उद्योग का उतना महत्व नहीं है जितना कि अन्य देशों में। 

भारत में कागज बनाने. के लिए. सभी आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध हैं, और यहाँ इस धन्पे के 
अच्छे विकास की सम्मावना है। भारत में कागज लकड़ी के गूदे, चिथड़े तथा घास से बनाया जाता.है 
इन दिनों इस काम के लिए बांस का भी काफी उपयोग किया जा रहा है| हाथ से कागज बनाने. के 
उद्योग के सम्बन्ध में पीछे विचार किया जा. चुका है, यह धन्धा हमारे देश में अत्यन्त प्राचीन काल 
से है परन्तु मशीनों द्वारा कागज बनाने का प्रारम्म उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ जब कि १८६७ में 
बैज्ली में रायल पेपर मिल की स्थापना हुई। इसके बाद अपर इन्डिया कूपर मिल् लखनऊ (१८७६ ) 
टीयांगढ़ पेपर मित्र ( १८८२ ); दकन पेपर मिंलं कम्पनी ( १८८५ ); बंगाल पेपर मित्र (१८८६) 
इम्पीरियल पेपर मिल्स ( श्य६२ ); इंन्डिंयन पेंपर पह्प कंपनी ( १६१८ ); कर्नाक पेपर मिल 
राजमुन्द्री ( १६२७ ) तथा जगाधरी के श्री गोपाल पेपर मित्न को स्थापना हुईं | इस समंय भारत में 
१६ कागज की मिल है | बंगाल में सबसे अविक कागज की मिल्षें हैं। 

सन्‌ १६१८ के पश्चात्‌ भारतीय कागज के उद्योग को विदेशी कागज की प्रतियोगिता से 
सामना करना पड़ा । अ्रतएव १६२४ में कागज पर संरेंच्च॑ण की. नीति निर्धारित कर दी गईं | . इसके 
बादं/ १६३२, फिर १६३६ में संरक्ष॑ण की अ्रवधि में ब्द्धि कर दी गई । 

जहाँ तक कच्चे माल का प्रश्न है, भारत में विभिन्न प्रकार की घासे' उत्पन्न होती हैं, जिनका 

उपयोग कागज बनाने में किया जा सकता है | इसके अतिरिक्त बांस से भी अच्छा काम ब्िंया जा 
सकता है.। बाँस से बना कागज, घास से बने हुए कागज से कहीं “अधिक अ्रच्छा होता है| अभी तक 
भारत ने अपने जंगलों से पूरा ज्ञाम नहीं उठाया है । हिमालय के जंगलों में पाहन, स्पस, आदि 
कितने ही ऐसे बृक्त हैं. जिनके गूदे से अच्छाःकागज बनाया जा-सकता है। ७ 6 हर 


२४६ भारतीय अ्रथशास्त्र का विवेचन 


इधर भारतीय मिले अपने इस उद्योग के विकास के लिए काफी प्रयत्न कर रहीं है, परन्तु 
अभी हमारे इस उद्योग में कई नुव्याँ हैं। बहुत सी मिलें इतनी छोटी हैं जो आर्थिक दृष्टि 
से अधिक उपयोगी नहीं हैं। अभी मिल्नों में जो मशीनरी लगी हुई हैं, वह भी काफी पुरानी हो 


चुकी हैं । 

हमारी कागज की मिल्लें जो कागज बनाती हैं, वह श्रन्य देशों से आने वाले कागज से कोई 
ब्रहुत गिरा हुआ नहीं होता । हमारी ये मिलें प्रायः सभी प्रकार का कागज बना सकती हैं, हाँ ये 
अखबारी कायज बनाने में अवश्य अ्रसमथ हैं, अतः हमें विदेशों से अखबारी कागज मंगाना पड़ता है 
साधारणतः देश में प्रतिवष ४४,००० टन अखबारी कागज की आवश्यकता होती है। | 

देहरादून का फारेस्ट रिसचे इन्स्टीट्यूट कागज के उद्योग के विकास के लिए काफी प्रयत्न 
कर रहा है| भारत में कागज के उद्योग के विकास के लिए काफी क्षेत्र है। जैंसे-जेसे देश से 
अशिक्षा दूर होती जायगी, शिक्षा का प्रसार होता जायगा कागज की आवश्यकता बढ़ती जायगी। 
सन्‌ १६३८-३६ में देश में प्रति व्यक्ति कागज की खपत केवल १,२ पौरड थी, जब कि अमरीका में 
२४० पोरड प्रति व्यक्ति कागज खच होता है। 

इधर कागज के उत्पादन में काफी कमी हो गई । उसका मुख्य कारण यह है कि युद्ध के छिड़ 
जाने के कारण विदेशों से कागज का गूदा आना बन्द हो गया, कागज का आयात भी #क गया । 
उघर सरकार को भी कागज को काफी आवश्यकता हुईं | इन सबके कारण देश में कागज की काफी 
कमी हों गई 'साथ ही साथ कागज के दामों में मी काफी वृद्धि हो गई | इसके बाद देश के विभाजन 
के परिणामस्वरूप वन-प्रदेश जिनसे कि कागज बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा मात्र प्राप्त होता 
था, पूर्वीय पाकिस्तान में चल्ला गया। इससे कच्च मात्र के मूल्य में वृद्धि हो गई है | इसके अति- 
स्क्ति रासायनिक पदार्थों के मूल्य में भी वृद्धि हो जाने तथा रेल आदि के भाड़े के बढ़ने का प्रभाव 
भी हमारे कागज' के उद्योग पर पड़ा है, जिससे कागज के मूल्य में भी वृद्धि हो गई है । आवश्यकता 
इस बात की है कि इस उद्योग के विकास के लिये काफी प्रयत्न किया जाय | कच्चे माल के प्राप्त 
होने की व्यवस्था की जाय तथा अन्य पदार्थो' का आविष्कार किया जाय जिससे इस धन्पे के विकास 
में के सहायता मित्र सके । 

चमडे का उद्योग- प्रत्येक देश में चमड़े के उद्योग का अपना अलग स्थान होता है। संसार 

क्‌ृ पशुओं की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भारत में हर ! यहा ४८८० लाख बंकरियाँ, ४६० लाख 
मेंडे, तथा १२५४० लाख अन्य पशु हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि करीब ६२० लाख पशुओ्रों 
की खाल्न प्रति व पैदा की जाती है। इसमें से ७० प्रतिशत से लेकर ८० प्रतिशत तक खात्न अपने 
आप मरे हुए; जानवरों की होती है। भारत संसार को काफी मात्रा में कच्चा तथा कमाया हुआ चमड़ा 
भेजता है | 

चमड़े तथा चमड़े कमाने के उद्योग को दी भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो देशी 
तथा दूसग आधुनिक | देशी उद्योग के अन्तगत नीची जातियाँ जैसे चमार आदि इस धन्वे को 
करते हैं और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करते हैं| पंजाब तथा बंगाल में जूतों के तल्ले तथा 
किताबों की जिल्द बाँधने के लिए श्रच्छा चमड़ा तैयार किया जाता है। भारतीय चमड्ढे कमाने के 
उद्योग का मुख्य केन्द्र मदरास रहा है । 

अमड़े . कमाने के आधुनिक उद्योग के अन्तगंत आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा चम्मडा 
कमाया जाता है |. सबसे पहले १८६७ में कानपुर में गवनंमेन्ट हानेस तथा सैडलरी फैक्टरी खोली 
गईं, १८८० में सरकार ने. म्रेस़स अलेन तथा कूपर को आमी बूट तथा इकिपसेंट फैक्टरी खोलने 


कुंछु संगठित उद्योग-धन्वे २४७ 
के लिये आर्थिक सहायता दी। इसके बाद बम्बई में पश्चिम भारतीय आमी इक्तिपमेंट फैक्टरी? 
खोली गई | 

भारतीय चमड़े के उद्योग को फौजी आवश्यकताश्रों द्वारा काफी सहायता प्राप्त हुईं। प्रथम 
तथा द्वितीय मह्ययुद्धों ने इस उद्योग के विकास के लिए काफी बल्ल प्रदान किया । चमड़े कमाने 
आदि की दिशा में काफी उन्नति की गईं। युद्ध के पूवर मेसस कूपर एल्ेन्स दो हजार जोड़े जूते नित्य 
तैयार करते थे। बाठा कम्पनी का मी उत्पादन छुगना हो गया था। १६३६ में ३,००० आदमी 
इन कारखानों में काम करते थे, युद्ध के दिनों म॑ इनमें २०,००० आदमी ,काम करने लगे | सन्‌ 
१६४६ में १३ बड़ी-बड़ी फर्म थीं, जिनमें लगभग २४,००० आदमी काम करते थे | इस समय 
भारत में लगभग २५० चमड़े कमाने के कारखाने हैं, इसके अतिरिक्त बहुत से छेटे-छेटे भी कारख 
खुल गए हैं। 

हमारी चमड़े कमाने की पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है । यहाँ वर्ष में लगभग ४० प्रतिशत चमड़ा 
तथा खाल्न नष्ठ हो जाती है। वर्ष में अनुमानतः छै लाख जोड़े जूते बनाए. जाते हैं जिनमें से एक लाख 
. जोड़े सेना द्वारा ले लिए, जाते हैं | जूते बनाने के कारखाने मुख्य रूप से कानपुर, आगरा तथा कलकत्ते 

हैं। अभी तक इस उद्योग का काय ज्ञत्र म्रुख्य रूप से जूते बनाना ही रहा है। इसके अ्रतिरिक्त 

ओर भी बहुत सी ऐसी चीजे जैसे बैले, सूट्केस, तथा खेल्ल के सामान आदि भी काफी मात्रा में 
बनाये जा सकते हैं | 


कुछ लोगों का यह सुझाव हे कि चमड़े तथा खाज् आदि पर रोक लगाई जानी चाहिये परन्तु 
देश में आजकल जितने कारखाने हैं, वे देश में उत्पन्न होने वाल्ी सब खात्न तथा चमड़े का प्रयोग 
नहीं कर संकते | इसलिये इस समय रोक लगाने से हमें कोई आथिक लाभ नहीं होगा उल्दे उससे 
होने वाली लगभग १७ करोड़ की आय बन्द हो जायगी। अतः जब तक इस धन्ये का अच्छा 
विकास नहीं किया जाता तब तक चमड़े के निर्यात पर रोक लगाना उचित नहीं होगा | 

अतएव आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग का पूर्ण विकास किया जाय, आधु- 
निक पद्धति द्वाता चमड़े कमाने की शिक्षा देने की व्यवस्था की जाय, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सर- 
कारों द्वारा आधुनिक पद्धति पर चमड़े कमाने के कारखानों को सहायता देनी चाहिए 


भारत में इस उद्योग के विकास के लिए काफी क्षेत्र हे। अतः इस धन्त्रे की उन्नति की 
झोर यथोचित ध्यान दिया जाना जरूरी हे | 


*"(सायनिक उद्योग ( (॥०णा7 ०४) ॥हवतेप्रढा/४ 6४ )--रासायनिक उद्योग-पन्धों का 
राष्ट्रीय इशि से काफी बड़ा महत्व है। प्रायः प्रत्येक उद्योग में किसी न किसी रूप में रासायनिक 
पदाथ अवश्य प्रयुक्त होते हैं।' राष्ट्रीय योजना समिति ने रासायनिक उद्योगों के चांर महत्व 


बतत्ाये हैं :--- 


_(६ ) देश की सुरक्षा के लिए 
(२2 झत्रिम खादों के' लिए | 
( ३2 अन्य औद्योगिक पदार्थो' के उत्पादन के लिए | 
(४2? जन स्वास्थ्य कें लिए । 
इस प्रकार इस उद्योग के मंहत्व की ' उपेक्षी ' नहीं की 'जा संकती । परन्तु इस उद्योग के 
महत्व के अधिक होते हुए. भी इसके विक्रांस के लिये “विशेष काय नहीं किया गया है। इस 
उद्योग कीं स्थापना इसी शताब्दी में हुई है । इस प्रकार हम लोग एस दिशा में कांफो पीछे हैं। 


रैड्द भारतीय अथशाख््र का विवेचन 


इधर गन्धक का तेजाब-यानी सलफ्यूरिक एसिड बनाने की दिशा में कुछ कार्य किया गया है परन्तु 
जहाँ तक ज्ञार तथा तेजाब आदि की दिशा में बहुत काय नहीं हुआ है | 
प्रथम महायुद्ध के समय में रासायनिक पदार्थों' के उत्पादन को काफी प्रोत्साहन मिल्ना 
परन्तु कोई विशेष कार्य नहीं हुआ | द्वितीय महायुद्ध से मी इस को काफी सहायता मिली | सरकार 
ने युद्ध की आवश्यकताओं के कारण इसके विकास की ओर काफी ध्यान दिया | वैज्ञानिक तथा 
ग्रोद्योगिक अनुसन्धान शाला इस उद्योग के विकास लिए काफी प्रयत्न कर रही है। सोडा ऐश 
तथा अन्य रासायनिक पदार्थों” के जो विदेशों से मंगाये जाते थे, उनका निर्माण देश में किया 
जा रहा है। सलफ्यूरिक एसिड तथा अमोनिया सल्फेट के भी उत्पादन में वृद्धि की जा रही हे । 
परन्तु अमरीका मूरोप के जमनी देशों की तुल्नना में अभी हम बहुत रीछे हैं । 
यह उद्योग बहुत अच्छी तरह संगठित है, इस उद्योग में लगे हुए अधिकांश व्यक्ति बंगाल 
तथा बड़ौदा में पाये जाते हैं। इस उद्योग में लगभग २० करोड़ रुपया लगा है। 
युद्ध के बाद की स्थिति -अन्य उद्योगों की माँति रासायनिक उद्योग की भी कई 
कठिनाइयाँ हैं 
(१ ) एक निश्चित नीति का अ्रेभाव । 
(२ ) रासायनिक पदार्थों के ल्विए रेलवे के भाड़े की ऊँची दर । 
(३ ) रासायनिक यंत्रों तथा प्रयोगशाल्ञाओ्रों के यंत्रों के मंगाने में आयात कर की 
अधिकता | । 
(४ ) निर्यात पर रुकावरठ । 
एशिया में सबसे बड़े सिन्द्री के सरकारी कारखाने में ३४०,००० टन अमोनियम सल्फेड 
के उत्पन्न करने की योजना बनाई है। टावनकोर को भी कम्पनी ने अपने बनाए, हुए. सामान को 
बाजार में रखना शुरू कर दिया है। पूना में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाल्ला की स्थापना की गई 
है। इससे वेशानिक अनुसन्धान के कार्यों की पूर्ति में काफी सहायता प्राप्त होगी। 
हम गन्धक ( सल्फर ) आदि के लिए. विदेशों पर निभर रहते हैं, अपने देश में गन्धक के 
प्राप्त होने की सुविधा नहीं है | इंस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय रासायनिक उद्योग के सम्बन्ध 
में कई कठिनाइयाँ हैं। परन्तु वेज्ञानिकों का ऐँसा कथन है कि देश में रासायनिक उद्योग के विकास के 
लिए, काफी ज्षेत्र है। देश में घूना, मेगनेशियम आदि बहुत से रासायनिक पदाथ उपलब्ध हैं। 
हम काफी मात्रा में कोक जिसके द्वारा कोल्तार तैयार किया जाता है, तैयार कर रहे हैं। आशा है 
निकट भविष्य में हम बहुत सी रासायनिक वस्तुएँ तैयार करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे | केन्द्रीय 
सरकार ने एक विकास-समिति की नियुक्ति की है । 


किसी भी देश में रासायनिक पदार्थों की खपत उस देश के. औद्योगिक विकास का दर्पण 
होता दै। यहाँ पर सलफ्यूरिक एसिड की प्रति व्यक्ति खपत ०,४५४ पौण्ड है, जब कि संयुक्त .राष््र 
अमरीका में १२० पौंड है। यू० के० में ४५ पौरड, सोडा ऐश की खपत भारत में ०.६ पौंड, संयुक्त 
राष्ट्र हक में ४६ पौण्ड है | इससे पता चलता है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। . . 


तेल पेरने का उद्योग-भारत संसार में तिल्नहन , उत्पन्न करने।वाला ,सबसे बड़ा देश 
है। परन्‍्तु यह बढ़े दुख की बात है कि तिलहन से तेल पेरने या तेल निकालने के/ बजाय उन्हें 
कच्चे रूप में ही विदेशों को मेज दिया जाता है । भारत संसार को सन्नसे अधिक तिलहन' भेजता 
| है। यह हि हे दृष्टि से अच्छी नीति नहीं, इससे देश की बहुत हानि. होती है । त्रिलइन :के विदेशों : 
देने से हमें बढ़ी भारी आ्िक ड्रानि उठानी . पड़ती है । इससे: इम तेल के बनाने. बले लाभ 
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से तो वंचित ही रद जाते हैं, दूसरे तेल्न पेरने के बाद जो खली निकलती है, वह भी हमारे हाथ से 
निकल जाती है | 

प्रथम महायुद्ध के समब में इस उयोग को काफी प्रोत्साहन मिल्ला। उस समय अलसी के 
तेल्ल, मूंगफली के तेल तथा अन्‍्डी के तेल में ४४३ प्रतिशत, १४० पतिशत तथा ६० प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । तत्र से इस उद्योग ने अच्छी प्रगति की है | यहाँ लगभग २०० बड़ी मिलें, तथा १,००० 
मध्यम श्रेणी की मिलें हैं| ये मिलें मारतवासियों के लिये तेल पेरने के अतिरिक्त विदेशों के लिए 
भी तेल का निर्यात करती हैं | इसके अतिरिक्त कुछ देशी काल्हू भी हैं, जो बेलों आदि के द्वारा 
चलते हैं । इस प्रकार देश में काफी मात्रा में तेल पेरा जाता है | परन्तु यह तेल बिल्कुल शुद्ध नहीं 
होता, अतरव इसका प्रयोग कुछ निश्चित कामों के लिए ही हो सकता हे। ह : 

भारतीय तेल्ल के उद्योग में भी कई कमियाँ हैं। एक तो यहाँ से तिलरहन का विदेशों को 
भेजा जाना, जत्र कि तिलहन पर निर्यात कर बिल्कुल नहीं लिया जाता, तेल पर निर्यात कर काफी 
लिया जाता है | इससे इसके नियांत को बड़ा प्रोत्साहन मिल्लता है | तीसरे भारत की अपेक्षा यूरोप 
में खल्ली के अच्छे दाम मिलते हैं। यहाँ खली का खाद के रूप में बहुत कम प्रयोग होता है, अ्रधिकतर 
उसे पशुश्रों के चारे के लिए हो प्रयुक्त किया जाता है । श्रन्त म॑ तेल्ल के निर्यात में एक और कठिनाई 
है, वह यह कि उसके लिए जहाज आदि का मिलना श्रासान नहीं होता है । 

यद्यपि. द्वितीय महायुद्ध से तेल के निर्यात में यातायात सम्बन्धी काफी कठिनाई. आं खड़ी हुई 
किन्तु उससे देश के अन्दर तेल के उद्योग - के विकास को काफी सहारा मिल्रा। आजकल तेल 
निकालने के अच्छे आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। परन्धु इस प्रकार के विकास करने 
की अभी ओर आवश्यकता हैं। साबुन ग्लीसरीन, पेन्ट, वनस्पति घी, वानिस आदि बनाने के लिये 
तेल्ल का काफी प्रयोग होता है | परन्तु यदि इस घन्धे का भमल्लीभांति विकास करना. है तो तेल तथा 
खत्ली के प्रमाणीकरण की उचित व्यवस्था करनी होगी । 


उँन्नीसवाँ परिच्छेद 


बढ़े पेम।ने के उद्योग 


( ॥,9788 8९96 ॥7तप्रणतं ७४ ) 


पिछले परिच्छेद में हमने भारत के कुछ बड़े एवं संगठित उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में विचार 

किया के बड़े पैमाने के कुछ अन्य उद्योग-घन्षों पर प्रकाश डालेंगे | रे 
च का उद्योग (5]855 ॥70787ए)-भारत में काँच का उद्योग भी प्राचीनकाल 

से प्रचलित है | ऐसा कहा जाता है कि ईसा से भी सैकड़ों वष पू्व देश में काँच का धन्धा अच्छी 
स्थिति में था। प्लिनी ने भारतीय काँच या शीशे की उत्कृष्टता का उल्लेख किया है। सर अल्फ ड 
चैटरटन के अनुसार सोलहवीं शताब्दी में भारत में काँच का उद्योग एक व्यवस्थित दशा में था। 
सत्रहवीं शताब्दी में मारत व बेल्जियम में चिकने रंग-बिरंगे काँच का निर्माण किया जाता था। 
आज की भाँति तब भी देश में कॉँच की घूड़ियों की काफी माँग थी, ओर इनका निर्माण भी देश में 
बड़े जोरों से होता था। परन्तु अभी तक जो काँच या काँच का सामान निर्मित किया जाता था, वह 
बहुत अच्छी किस्म का नहीं होता था। जिस ढंग से इसका निर्माण होता था, वह प्राचीन ही था, 
फलतः वस्तुओं में उतनी सफाई, उतनी सुन्दरता नहीं आ पाती थी। 

आ्राधुनिक पद्धति से काँच की सुन्दर वस्तुओं के निर्माण का श्रीगशेश तो उन्नीसवीं शताब्दी में 
हुआ जब कि १८६२-६३ के बीच में आधुनिक पद्धति के अनुसार चलने वाले पाँच काँच के कार- 
खानों की स्थापना हुईं । इसके पश्चात्‌ कुछ यूरोपवासियों ने भी काँच के उद्योग की स्थापना के लिये 
सफल्न-असफल्न प्रयत्न किये। 

इस प्रकार हम भारतीय काँच के वर्त्तमान उद्योग को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं 
एक तो प्राचीन .काँच का धंधा, जिसमें घूड़ियों इत्यादि के निर्माण का काये आता है, दूसरा काँच 
का आधुनिक पद्धति के अनुसार निर्माण का उद्योग या धंधा । 

चूड़ियों आदि के निर्माण का उद्योग उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास आदि क्षंत्रों में मुख्य रूप 
से प्रचलित है। परन्तु इस उद्योग के मुख्य केन्द्र एग, फतेहपुर तथा फिरोजाबाद हैं। दक्षिण में 
बेलगाँव भी इसका मुख्य केन्द्र हे। इधर जापान में सिल्क आदि की अच्छी चूड़ियों के निर्माण से 
इस धन्धे को कुछ धका पहुँचा है| 

प्रथम महायुद्ध से इस उद्योग को काफी बल्ल प्राप्त हुआ । युद्ध के पूव काँच के केवल तीन 
ही कास्खाने थे, युद्ध के पश्चात्‌ १६१८ में इनकी संख्या बीस हो गई | इस प्रकार इस उद्योग की 
दशा कुछ अच्छी हो गई, इन कारखानों द्वारा तैयार किये हुये माल में २५४ प्रतिशत की इद्धि हुई । 
दूसरी बाहर से आनेवाले माल में कमी हो गई। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि काँच के आधुनिक उद्योग का प्रारम्भ उन्नीसवीं शताब्दी 
में हुआ | पहले कुछ प्रबन्धकों की अयोग्यता, अनुभवहीनता, श्रमिकों की अकुशलता आदि के कारण 
इस उद्योग को विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुईं। प्रथम महायुद्ध के कुछ समय बाद तक इस उद्योग 
के पनपने में काफी सहायता मिली, परन्तु इसके पश्चात्‌ इस उद्योग को फिर विदेशी प्रतियोगिता से 
संघष लेना पेड़ा और इस उद्योग की स्थिति फिर डॉवाडोल हो गई। इस दशा को सुधारने के लिये 
१६ २२ में टैरिफबोंड ने दस बर्ष के लिये संरक्षण नीति निर्धारित कर इस उद्योग की रक्षा करने का 
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अनुरोध किया, परन्तु सरकार ने इसको स्वीकार न किया, इससे इस“ उद्योग को और भी 
निराशा हुई । 

द्वितीय महायु दर के पश्चात्‌ सरकार की युद्ध सम्बन्धी आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप 
इस उद्योग को कुछ सहायता मिली। सरकारी औद्योगिक विशेषज्ञों की अ्रध्यक्षता में काँच की 
वस्तुओं का सुन्दर ढंग से निर्माण होने लगा। गाजियाबाद, बनारस वथा फिरोजाबाद में आधुनिक 
यंत्रों से युक्त कारखानों की स्थापना की गई। काँच के कुटीर उद्योगों की सहायता के लिये फिरोजाबाद 
में एक गैस प्लान्ट स्थापित क्रिया गया। इस उद्योग में कई प्रकार के सुधार किए गये, तरह-तरह की 
नवीन काँच की वस्तुओं का निर्माण किया जाने लगा। आज भारतीय काँच के कारखाने लैम्प 
चिमनी, बिजली के बल्ब, ग्लोत्र, गुल्नदस्ते, जार, बोतलें तथा ओषधालयों के लिये काँच की श्रेन्य 
तमाम वस्तुश्रों का निर्माण करते हैं। 

भारतीय काँच के उद्योग से होनेवाला उत्पादन व भर में दो सौ लाख रुपये का होता है। 
यहाँ पर इस समय लगभग सो कारखाने हैं। भारतीय काँच के कारखानों में से अधिकांश कारखाने 
छोटे पैमाने पर चलनेवाले हैं, केवल थोड़े से ही वड़े कारखाने हैं, जैसे इलाहाबाद के निकट नैनी 
काँच का कारखाना, बहजोई का यू० पी० ग्लास वक्‍स?, औंध राज्य का “ओगेल ग्लास वक्‍स?, पूना 
के निकट तेलगाँव में 'पैसा फन्‍्ड ग्लास वक्‍स? आदि बड़े कारखानों में से हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तरप्रदेश, बंगाल, अम्बई, मध्यप्रदेश तथा पंजाब काँच के 
उद्योग के प्रमुख केन्द्र हैं। भारत में काँच के उद्योग का भविष्य काफी उज्वल् है। यहाँ काँच की 
चूड़ियों तथा काँच की अन्य वस्तुओं की बिकी का ज्षेत्र भी काफी विस्तृत है । इस उद्योग के विकास 
के लिये विद्यू त द्वारा सस्ती शक्ति प्राप्त हो सकती है। इस धन्घे में लगने वाली कच्ची वस्तुएँ भी 
आसानी से प्राप्त हो सकती हूं, केवल सोडा ऐश ही विदेशों से मंगाना पड़ता है। 

काँच के उद्योग के विकास के लिये युद्ध के बाद की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। 
उनसे काँच की बनी वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इस समय २९०० लाख वर्ग फीट 
शीट ग्लास तैयार होता है। भविष्य में ४२० लाख वर्गफीट का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इस 
समय शीशे के शेल्स १४० ल्लाख तैयार होते हैं, भविष्य में उसका यार्जेंट २४५० लाख निश्चित किया 
गया है। इस समय काँच के वेशानिक यन्त्र आदि का बहुत थोड़े परिमाण में उत्पादन होता है, 
भविष्य में इनके भी उत्पादन में काफी वृद्धि की जायगीं। 

इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत में कांच का उद्योग किस स्थिति में है'। देश में इस धंधे 
का विकास काफी किया जाता है, परन्तु इसके पहले कि उसका यथेष्ट विकास हो हमें उसके कुछ दोषों 
को दूर कर देना होगा | उसमें हमे कुछ परिवर्तन कर, आवश्यक सुधार करने होंगे | ञ्रभी तक कांच 
की वस्तुओ्रों का जो निर्माण होता है, वह सुन्दर नहीं होता, उनको अच्छा बनाने की ओर विशेष ध्यान 
नहीं दिया जाता, उत्पादन पर कोई वेज्ञानिक नियंत्रण नहीं रखा जाता | अतः आवश्यकता इस 
बात की है कि इस उद्योग के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिए, उत्पादन 
में भी इंड्धि करने की ओर यथेष्ट ध्यान दिया जाना आवश्यक है। अ्रभी थोड़े रन हुये कलकत्ते में 
ग्लास तथा सेरामिक्स अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई है, इसने अपना कार्य करना मी प्रारम्भ 
कर दिया है। इस संस्था का कार्य कांच के उद्योग वाले कच्चे पदार्थों' तथा बनी हुई वस्तुओं का 
श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण, तथा उसका निरीक्षण. करना है। इस प्रकार इस संस्था तथा इस 
उद्योग में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने से इस उद्योग के विकास में अच्छी सहायता मिल्न सकती 
है । इसके लिये सरकार की सहायता की भी बड़ी आवश्यकता है। सरकार को इस उद्योग पर संरक्षण 
लगाकर, विदेशी औद्योगिक विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त कर इस उद्योग के विकास में सहयोग प्रदान 


२५२ भारतीय अथशास्त्र का विवेचन 


करने की आवश्यकता है| इन्हीं सब प्रयत्नों से हम देश में काँच के उद्योग में यथेष्ट विकास ,करने 


मे हक १ कर सकते हैं । 
गमेन्ट का उद्योग ((6776४6 .शतंपरहाएए)- यह बड़े आश्चय की बांत है कि 
भाँरत में सीमेन्ट की मांग की अधिकता होते हुए, उत्पादन की भी काफी अच्छी सुविधा होते हुए तथा 
शष्ट्रीय दृष्टिकीण से इस उद्योग के महत्वपूर्ण होते हुए भी हमारा यह उद्योग आज कोई विशेष 
अच्छी स्थिति में नहीं है। सन्‌ १६१४ के पूव हमारा यह उद्योग और भी गिरी हुई दशा में था 
इधर इस उद्योग ने काफी उन्नति की हैं। यंहाँ पर सीमेन्ट की काफी खपत थी और व में लगभग 
१८०.००० टन सीमेन्ट का. आयात होता था । सन्‌ १६१४ में भारतीय सीमैन्ट के'' कारखानों से 
केवल ६ प्रतिशत ही माँग की पूर्ति हो सकती थी, जब कि १६३७ में &७ प्रतिशत माँग की 
पूतति भारतीय कारखानों से होती थी। इस प्रकार भारत में अधिकांश मांग की पूर्ति विदेशों से ही हुआ 
करती थी, परंतु इस उद्योग ने अभी थोड़े दिन से ही आशातीत उन्नति को है। जितनी जल्दी इस 
उद्योग ने विंकास किया है, उतना अन्य .किसी (शकर के उद्योग को छोड़कर) उद्योग ने नहीं किया | 


सीमेन्ट का सबसे पहला द्ल्ा कारंखाना मद्रास में.. साउथ इन्डस्ट्यल्स” के नाम से खोला गया 
इसने १६०४ में काय करना प्रारम्भ किया, परेन्तु. यह कारखाना सफल्नता न प्रात कर सका, और थोड़े 
मय बाद इसे बन्द कर देना पड़ा |. वास्तव में सीमेन्ट के उद्योग की अच्छी प्रगति उस समय हुई 
जब कि १६१२-१३ में तीन कारखाने खोलें गये | इन कारखानों ने अभी काय करना प्रारम्भ ही नह 
किया था कि प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और सरकार ने सीमेन्ट के उत्पादन पर नियंत्रण लगा दिया। 
इन कारखानों की अच्छी प्रगति को देखकर सात और नए कारखाने खुल गए. | इसके परिणामस्वरूप 
भारत में मांग से अधिक उत्पादन होने लगा | उधर विदेशी सीमेन्ट का भी आयात होता रहा । अतः 
भारतीय. सीमेन्ट के कारखानों को विदेशी माल से काफी सुकाबला लेना पड़ा और उनकी स्थिति बिगड़ 
ग़द। . इसको दूर करने के लिये १६२४ में टेरिफ बोड से संरक्षण. के लिये निवेदन किया गया, परनल्‍्तु 
बोड़ ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । १६२७ में सीमेन्ट के प्रचार के लिए. ांक्री: एसोशियेशन 
आफ इंडिया? की स्थापना की गई | इस एसोशियेशन ने सीमेंट के प्रयोग करने का खूब प्रचार किया | 
इसके पश्चात्‌ १६३० में सीमेंट मार्केटिंग कम्पनी खोली गई । इस-कम्पनी ने सीमेन्‍्ट की बिल्ली की 
व्यवस्था में अच्छा सुधार किया और विंभिन्न कारखानों का सीमेन्ट उत्पादन का कोश निश्चित .कर 
दिया, परन्तु इस पद्धति म॑ भी कुछ दोष रह गए।। फल्चतः इन दोषों को दूर करने के लिए. १६३६ में 


४ मिटे 


एसोशियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ( ए० सी० सी० ) की स्थापना की गई । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि म्रारत में सीमेन्ट का उद्योग बहुतु अच्छी तरद से संगठित है। 
उत्पादन तथा वितरण दोनों दृश्कोणों से उसका संगठन काफी अच्छा है। अन्न भारत सीमेन्‍्ट की 
श्यकता को पूति के लिये प्राय: स्वावत्तम्प्ी है | ह सी 
भारत में कुछ सीमेन्ट के. कारखाने :अच्छे स्थान.- पर स्थिति: नहीं. हैं. वहाँ: पर सीमेन्ट 
“के.लिये कच्च - - माल के ,प्रात होने की. तो अच्छी सुब्रिधा है, परन्तु थे कारखाने कोयले की .खानों 
से काफों दूर पर. स्थित .हैं। .कोबले. खानों के. निकटतम जो कास्खाना है, उसकी दूरी दो.सौ 
“मील है, बहुत से , काख्वानें.तो हजार मील. से भी . अधिक दूरी पर. -स्थित हैं.। इस प्रकार के कुछ 
:दीषों' के करंण मी हमारे सीमेत्ट के उद्योग को काफ़ी कैठिनाई का सामनों करना पड़ा । इस समय 
: यह: उद्योग त्रिद्वस, मदरास तथा मध्य प्रदेश में केन्द्रित है | 


हे भारतें में “अभी सीमेन्ड की- खपत भी - अधिक नहीं है| सीमेन्ट की जितनी खपत- कुल 
' देश भंर में होती है-उत्तनी अ्रकेलें तन्दन नगर में होती हैं । कुछ पर्षों पूर्व सीमेस्ट का प्रयोग काफी 


बन 


बड़े पेमाने के उद्योग २प३ 


विशाल इमारतों तथा इंजीनियरिंग श्रादि के कार्यों के लिए. ही होता था. परन्तु कांक्रीद एसोशिये- 
शन-के प्रचार के परिणामस्वरूप सीमेन्ट का प्रयोग काफी होने लगा । | 
.. द्वितीय महायुद्ध से सीमेन्ट के उद्योग को काफी बल्ल प्राप्त हुआ, सीमेन्ट की मांग काफी 
बढ़ गई, अन्य देशों में भी सीमेन्ट की मांग काफी थी |इस प्रकार युद्ध. के समय इस. उद्योग को 
काफी सहायता“मिली, परन्तु इस- समय में जनता. को अवश्य सीमेन्ट का. श्रभाव रहा ।. केवल ४२७ 
प्रतिशत ही: सीमेन्ट जनता के' प्रयोग में आता था, ८० प्रतिशते सरकार |के काम में अयुक्त 
होता था 
, .. द्वितीय महंयुद्ध के दिनों में ( १६४१-४२ में ) सीमेन्‍्ट के उत्पादन में काफी- वृद्धि -हुईः 
इंसके पश्चात्‌ उत्पादन में हात्न होता गया | “१६४६-४७ में सबसे कम उत्पादन हुआ। इस उत्पो- 
. दन' में हास का कारण अमिकों की असन्तुश्ता, अशान्ति, राजनैतिक वातावरण, कोयले का. अभाव 
यातायात की कठिनाई आदि बातें थीं। श्रविभाजित भारत में कुल्न चोंबीस कारखाने थे, विभाजन 
के पश्चात्‌ पाँच कारखाने पाकिस्तान में चले गए.। इसका भी प्रभाव उत्पादन पर पड़ा । १६४८ 
मं भारतीय संत्र में सीमेन्ट का उत्पादन १४०५३ ल्लाख टन तथा १६४६ में २१ लाख टन हुश्रा, 
जब कि कारखानों की उत्पादक शक्ति २८"१५ लाख टन थी। सन्‌ १६४८-४६ में सीमेन्ट के उत्पा- 
दन में: वृद्धि करने को योजना बनाई गई, १६४२ में उत्पादन के दुगने होने की सम्भावना है। 
आशा हम कि भविष्य में हमारा यह उद्योग भी अच्छी उन्नति करने में समथ हो सकेगा | 
देयासलाई का उद्योग ( ४७६०) 474प्र7७ )- दिवासल्ाई के उद्योग का 
श्रीगणेश अ्रभी बहुत थोड़े दिन पू ही हुआ। १८६५ में स्थापित अहमदाबाद की शुजरात़ इस्लाम मेंष- 
फैक्टरी के अतिरिक्त अन्य कोई सफल कारखाना नहीं था जो दियासलाई के उत्पादन्‌' में सफलता 
प्रांत फरता | युद्ध के पृव जो भी कारखाने स्थापित हये वेजया तो अर्थाभाव.या अनुभवहीनता के 
कारण अंसफल हुये । 
“ भारत के दियासलाई- उद्योग के इतिहास में १६२२ काः वर्ष बड़ा ग़ोखप्रश . था, उस व 
दियांसलाइयीं के आयात पर डेढ-रुपया प्रति कीड़ी आयात कर लगा दिया गया।. यद्यपि यह कर 
राजस्व सम्बन्धी आवश्यकताशों की पूर्ति के हेतु ही लगाया गया था किब्छु -इसका. दियासलाई के 
उद्योग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इससे उसको काफी: संरक्षण प्रोप्त हुआ 4 इस सेंरऋुए के. फल्- 
स्वरूप कितने ही दियासंल्ाई के कारखाने स्थावित् हुये । १६२८-३५ के बीच्‌- में इन कारखानों की 
संख्या पहले: से तिगुनी हो गई । १६२७ में दियासलाई के उद्योगपतियों ने देरिफ बोड के सनन्‍्मुख 
उद्योग की सहायता की प्रार्थना की, उन्होंने बोड से संरक्षण लगाने का निवेदन . किया | इसके, परि- 
णु।मस्वरूप १६२८ के सितम्बर में एक संरक्षण विधेयक पास किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक सो 
दियासल्वाइयों वालें बंकंस पर डेंढ़ःरुपया आयात कर लगाया गया | इस सम्बन्ध में यह ध्यान: रखना 
चाहिये कि-यह संसक्षण-कर कोई नवीन' कर नहीं था, यह उसी आयांत-कर का.. दूसरा रूप्र था जो. कि 
' १६२८ में आयातं-कर के रूप में लागू. किया गया था | इस प्रकार की: सुविधा से दियासलाई: के 
उत्पादन को काफी संहायता प्राप्त हुईं । ' 
इस उद्योग के द्वारा देश की दियासलाई की-मांग की पूर्ति को काफी सहययता प्राप्त हुई । 
प्रति वर्ष १७० लाख कोड़ी दियासलाइयों की खपत होती है.। अमी कोई बहुत दिन नहीं व्यतीत 
हुये जब हमें विदेशों से अनेवाली दियासलाइयों पर नि्मर रहना पड़ता था। परन्तु अब हम इस 
दिशा में पूणरूप से स्वावलम्बी हैं। १६४७-४८ में १८० लाख कोड़ी दियासलाइयों का निर्माण 
हुआ, जब कि १६४६-४७ में केवंल् १६० लाख कोड़ी दियासलाइयाँ ही निमित की गई. थीं। परन्तु 
भारतीय दियासलाई के उद्योग के सम्बन्ध में सब से बड़ी असन्तोषजनक बात बेस्टनें:*इन्डिया:मेच 
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कम्पनी की अधानता है | इस विदेशी कम्पनी ने दियासलाई के उद्योग पर अपना काफी गहरा प्रभाव 
जमा रखा है| विश्व की लगभग ७० प्रतिशत दियासलाई के बाजार पर इसी कम्पनी का नियंत्रण 
है। भारतीय दियासलाई के उद्योग के विकास में बहुत कुछ हाथ इसी कम्पनी का रहा है। इस स्वीडिश 
कम्पनी ने भारत में कई दियासल्ाई के कारखाने स्थापित करने का विचार किया। १६९५८ में तो 
इसके अधिकार में केवल चार ही कारखाने थे किन्तु इस समय लगभग १२ कारखाने इसी कम्पनी के 
हैं। इस कम्पनी के कारण कितने ही कारखाने असफल हो गए । अभी थोड़े दिन हुये इस कम्पनी 
ने अपना नाम बदल कर इन्डियन पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रखा है। यद्यपि इसमें दो डाश्रेक्टर 
भारतीय हैं किन्तु इसमें जो पृ जी लगी हुईं है, उसका अधिकांश विदेशी है, तथा इस पर विदेशियों 
का ही नियंत्रण है। इस कम्पनी के प्रतियोगिता के फलस्वरूप छगभग २५-३० दियासलाई की 
कम्पनियाँ फेल हो गई । नीचे दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस स्वीडिश कम्पनी ने 
भारत में दियासल्ाई के उद्योग में केसी सफलता प्राप्त की :+- 


उत्पादन ( ५० कोड़ी वाली पेटियों में ) 


वर्ष स्वीडेश प्रतिशत भारतीय प्रतिशत 
१६३५ ५०,८६० ४५ ,, ६१,१११ ५५ ,, 
१६२६ ३६,११३ ४०३ 9 रे८,६६६ ४६३ ;; 
१६३७ भय, ७७ ६७ ,, र्ण,दड८ ३३ ,, 


"चाय का उद्योग उद्योग - भारत का चाय का उद्योग भी काफी महत्वपूर्ण है।यह विश्व में 
चाय का नियदि करने वाला सबसे बड़ा देश है। संसार की चाय की मांग का ४० प्रतिशत भाग 
भारत द्वारा ही पूरा किया जाता है | 

बहुत दिनों तक यूरोपीय बाजारों में चीन कीचाय ही सर्वोत्तम मानी जाती थी। सर्वप्रथम १८२० 
में आसाम में अच्छी चाय का पता लगा । १८३४५ में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने प्रयोग के रूप में चाय के 
बगीचे का कार्य प्रारम्म किया, १८४० में यह बगीचा आसाम कम्पनी के हाथ में बेच दिया गया | 
तभी से यह उद्योग अ्रच्छी प्रगति करने लगा । यूरोपीय बाजारों से चीन की चाय का धीरे-धीरे महत्व 
उठ गया। १८६६-६७ तथा १६३८-३६ के मब्य में चीन की चाय के निर्यात में ६० प्रतिशत का 
हास हुआ जब कि भारत के निर्यात में १३२ प्रतिशत की बृद्धि हुईं । 

चाय की खेती मुख्य रूप से जलवायु पर निभर रहती है | चाय के बगीचे आसाम, बंगाल, 
बिहार दक्षिणी तथा उत्तरी भारत में पाये जाते हैं| पश्चिमी बंगाल तथा आसाम इन बयगीचों के 
मुख्य केन्द्र हैं। भारतीय संघ में चाय की खेती वाला क्षेत्र कुल ७३०,००० एकड़ है जिसमें से 
७३ प्रतिशत आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में; तथा दक्षिणी भारत में २० प्रतिशत होता है। इन 
वर्षों में प्रतिदष ५४०० लाख पौरड चाय का उत्पादन हुआ है.। इसमें से उत्तरी भारत, बंगाल व 
आसाम का ८० प्रतिशत तथा दक्षिणी भारत का १७ या १८ प्रतिशत भाग था। सन्‌ १६४६ में 
१३७३- लाख पौंए्ड चाय उत्पन्न हुई, सन १६४७ में यह उत्पादन बढ़ कर ४४५६ लाख पौण्ड हो 
गया | प्रत्येक राज्य में प्रति एकड़ चाय के उत्पादन में विभिन्नता रहती है। आसाम में सबसे अधिक 
७२९८ पौणड प्रति एकड़ तथा कम-से-कम «४ पौणड प्रति एकड़ गढ़वाल में है। कांगड़ा घाटी में 
चाय की खेती बड़ी बुरी स्थिति में है । 

देश में चाय की खपत अ्रधिक नहीं है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि इस उद्योग के 
विकास के लिये विदेशों में इसके बाजार के नवीन ज्ेत्रों को बढ़ाया जाय | 

युद्ध के पूष होते वाली मन्‍्दी का प्रभाव चाय के इस उद्योग पर काफी पड़ा । इसके अतिरिक्त 
चाय के उत्पादन में भी अत्यधिक वृद्धि के गई, उधर चाय की मांग में भी काफी कमी हों गई । चाय 
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के मूल्य में भी काफी गिराव हो गया । १६३५-३३ में तो चाय का उद्योग बड़ी ही बुरी स्थिति में था | 
इस उद्योग को नष्ठ होने से बचाने के लिये १६३३ में पाँच व के लिये एक अन्तर्रा्रीय समझौता 
किया गया । १६३८ में इस समभौते की अवधि पॉच वष के लिये और बढ़ा दी गई। इस समभौते 
के अनुसार समभौीते वाले देशों का वार्षिक कोटा निश्चित कर दिया गया । 


भारतीय चाय के उद्योग की समस्या का हल भारत में ही है। वेसे तो वतमान कान में 
भारत में चाय की खपत विशेष नहीं होती, परन्तु भारत की जनसंख्या को देखते हुये यह आशा की 
जा सकती है कि भविष्य में देश में चाय की काफी खपत हो सकती है। चाय पीने वाल्लों की संख्या 
में वृद्धि क़रने के लिये, चाय का प्रचार करने के लिये काफी प्रयत्न किया जा रहा है। इन्डियन टी 
मार्केट एक्सपैन्सन बोड ने चाय की दूकानें खोलकर, मुफ्त चाय पिल्लाकर, सस्ती चाय बेच कर, 
चलते-फिरते सिनेमाओं आ।दि की सहायता से, इस क्षेत्र में काफी कार्य किया है। भारत में चाय के 
प्रचार के सम्बन्ध में दो बाधाएँ हैं--एक तो यहाँ बहुत से लोग चाय का पीना पसन्द ही नहीं करते । 
उनका ऐसा विचार है कि चाय पीने से स्वास्थ्य पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, दूसरे कुछ 
लोग इसलिये भी चाय का सेवन नहीं करते कि चाय के क्रगीचों में काम करनेवाले भारतीयों के 
साथ गुलामों की माँति व्यवहार किया जाता है। चाय का यह बोड लोगों के हृदय से यह भावना 
दूर करने तथा चाय के उपयोग का ग्रचार करने में प्रयत्नशील है। आशा है कि निकट भविष्य में 
चाय का अच्छा प्रचार हो जायगा । गत दस वर्षों में चाय की खपत में अच्छी इद्धि हुई है। 


भारतीय चाय के उत्पादन आदि में इृद्धि करने की ओर ध्यान दिया जा रह्य है। इस दिशा 
में अच्छी वेश्ञानिक सहायता ली जा रही है । द्वितीय विश्वयुद्ध के समय में भारतीय चाय के उद्योग 
पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा | चाय के मूल्य में घट-बढ़ होने लगी और निर्यात की जाने वाली चाय 
के कोय में परिवर्तन करना पड़ा | यह दशा जापान के युद्ध में माग लेने के पूथष तक बनी रही | 
जब जापान ने युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया तो जापान फारमोसा, चीन व डच इन्डीज आदि देशों से 
भेजी जाने वाल्ली चाय बन्द हो गई । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय चाय की मांग बढ़ 
गई। आस्ट्रेलिया, अमरीका, इ गलेंड तथा मध्य पूर्व के देशों में भारतीय चाय की माँग बढ़ी | इस 
प्रकार जब तक युद्ध चलता रहा भारतीय चाय के उद्योग की खूब प्रोत्साहन मित्रता रहा, उसकी 
स्थिति अच्छी बनी रही । इस समय तक चाय के अच्छे दाम मिलते रहे,किसी प्रकार की कठिनाई का 
सामना नहीं करना पड़ा | युद्ध के बाद चाय के उत्पादकों को कुछ निराशा हुईं किन्तु बाद में स्थिति 
सुधर गईं | विभाजन के परिणामस्वरूप करीब ६०,००० एकड़ चाय उत्पन्न करने वात्ना क्षेत्र 
पाकिस्तान के हिस्से में चला गया । ' 

अब हमें अपने चाय के इस उद्योग की उन्नति करने का अच्छा प्रयत्न करना चाहिये। इध 
भारतीय चाय के उत्पादन में लागत काफी लग रही है, जितनी ल्ञागत युद्ध के पूव के समय मेंर 
लगती थी उसका अ्रब ढ़ाई गुना लग रहा है। उधर चाय उत्पन्न करने वाले अन्य देश भी खड़े हो 
रहे हैं, आने वाले चार-पाँच वर्षों में भारत को चीन, फारमोशा, जापान, इन्डोनेशिया जैसे देशों से 
मुकबला लेना होगा। अतएव हमारे उत्पादकों को चाहिये कि भारतीय चाय की किस्म को अच्छी 
बनावे, उसके मूल्य में कमी करें तथा उसके पैकिंग आदिं की अच्छी व्यवस्था करें | यदि इस ओर 
उचित ध्यान न दिया गया तो भारतीय चाय के उद्योग को भविष्य में एक बड़े संकट का सामना करना 
पड़ेगा | हमें चाय के उन सभी दोषों को दूर करना होगा जिनके कारण उसकी स्थिति अ्रमी अच्छी 
नहीं है । चांय के उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की दशा को सुधारने की ओर भी हमें यथेम्ट 
व्यान देना होगा +, औद्योगिक समिति ने -के बंगौचों में काम-करने पाले श्रमिकों के लिए एक-अक्तकग 
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म-कॉनन के निर्माण का निश्चय किया है। आशा. है. निकट भविम्ध में हमाथ चाय का उद्योग 
2 दोफं से मुक्त होकर श्रन्य विदेशों के चाय उद्योगों से अच्छी व्वेकर लेने के. योग्य हो सकेगा 

<_. तम्बाकू का उद्योग-7म्त्राक्‌ के उद्योग के लिए भारत पुतंगालियों का ऋणी है | : पुत- 
गालियों ने १६वीं शताब्दी के ग्रारम्म में मारत तम्बाकू का प्रचार किया थां।. तम्बाकू का उद्योग 
देश के लिये कितना महत्वपूण है इस बात का पता इससे लग जायगा- कि यहाँ अनुमानतः वर्ष से 
१८ करोड़. रुपये की तम्बाकू का उत्पदन हाता है। संयुक्त राज्य अमरीका के पश्चात्‌ मार्त ही ऐजा 
देश है जो तम्बाकू का संबसे अधिक निर्यात करता है । 

भारत में तम्बाकू का उत्पादन करने वाले मुख्य क्ष त् ये हैं. 


(१) उत्तरी बंगाल में सिगार, चुरट, हुक्‍्का आदि के लिये तम्बाकू उत्पन्न होती है; (२) 

पदरास के गन्द्वर जिले में वर्जोनिया सिगरेट की तम्बाकू उत्पन्न.होती है; (३) उत्तरी बिहार में खाने 
की तथा सिगरेट की तम्बाकू उत्पन्न होती है; (४) बम्बई तथा बड़ौदा में मुख्य रूप से बीड़ी के लिये 
तम्ब्राकू का उत्पादन होता है; (५) बंबई के बेलगाँव तथा सतारा जिलों में भी अच्छी: तम्बाकूं उत्न्न 
होती है। इन विशेष ग्रकार की तम्बाकू उद्यन्न करने वाले क्षेत्रों के अतिस्क्ति स्थानीय उपभोग के लिये 
देश के अन्य भागों में मी तम्बाकू उत्पन्न की जाती है । 
.: . भारत में-उम्रन्न होने वाली तम्बाकू कुछ तो यहीं बनाई जाती हैं और कुछ विदेशों को भेज 
दी जाती है ।. 'इन्डियन लीऊ इब्ैको . डेवलपमन्ट” कम्पनी. सबसे अधिक क्रय करनेवात्ली कम्पनी है । 
... गत बीस वर्षो सें तम्बाकू बनाने के कितने ही नए कारखाने खुल गये हैं। मदरास के कारखाने 
मुख्य रूप से सिगार .तथा चुरठ बनाते है। बीडी बसे तो सारे भारत में बनाई जाती है किन्तु --पूना 
जंत्र॒लपुर, व॑ नागंपुर इसके मुख्य केन्द्र हैं। - मब्य प्रदेश में बीड़ी का कारबार बड़ा अच्छा है, इस 
धन्धे में लगभग ५०,००० आदमी काम करते हैं। हुक्के की तम्बाकू भी प्रायः समस्त भारत में बनाई 
जाती है परन्तुं रामपुर, गोरखपुर, लखनऊ, देहली इसके मुख्य केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश तथा देहली में 
खाने की तम्बाकू तथा मदरांस व मैसूर में सू घने की तम्बाकू बनाई जाती है। 

. इधर भारत में अच्छे प्रकार की तम्बाकू के उत्पादन की ओर ध्यान दिया .जा रहा है। 
१६३६ में शांही (अब भारतीय) क्रषि अनुसन्धान परिषद ने.गन्दूर में एंक तम्बाकू केन्द्र स्थापित 
कियाँ ।  विभिन्नें राज्यों ने भी अलग-अलग अनुसन्धानशाल्वाएँ स्थापित की हैं | 'इन्डियन लीफ 
दुबैको डेंवलेपमेन्ट कृम्पनी ने भी इस.दिशा में अच्छा कार्य किया है । 

देश में तम्बाकू के विक्रय की भी अच्छी व्यत्रस्था- करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस 
उद्योग की व्यवस्थित करने के लिये मारतीय तम्बाकू संघ की स्थापना की गई है: | इस. संघ. में 
तम्बाकू के उत्पादकों, निर्माताओं तथा विक्र ताश्रों आदि का-प्रतिनिधित्त है। आशा है इस संघ के 
0 आटे के विकास को काफी लाभ होगां। 


लाख का उद्योग--भारत में प्रतिवंष ४६,००० से लेकर ५०,००० टन लाख उत्पन्न 
होती है | इसका मुख्य-उपयोग लकड़ी-के बने हुए : सामान ब्रा के रंगने में होता है आदि के रंगने में होता हैं। इसके अति 
रिक्ति आमोफोन के रिकाड बनाने, स़ोने-चांदी के पोले आभूषणों क्ले-अन्द्र भरने आदि के काम में भी 
इसका उपयोग होता है.] इन सब ,कामों में भारत में. उत्पन्न की जानें" वाली लाख की केवंल ३ “अरति- 
शत हीं.खपत होती है.शेष विदेशों को भेज़ द्वी जाती है । 


लाख: के; डैद्योग :के'>विकास, को. गरमोफोन के 'रिकार्डों के उद्योग की “उन्नति से अच्छी 
अह्वंग्रता मिल्री हैः) इस ईद्योगःमें संसार में; उत्पन्न की ज़ाने वाली लाख .का ४० प्रतिशत खर्च: होता 
हैलामारत में-ग्रेमोफॉन-के धत्वि- में फ्रतिवष* लंगभंग तीन सौं टन लाख -की खपत होती है | 








बड़े पैमाने के उद्योग : श्प्७ 


आमोफोन के रिकार्डों के अतिरिक्त विदेशों में लाख का प्रयोग: वार्निश, पालिश, चमड़ा 
रंगने, कागज चिकना करने आदि में भी होता है । इससे यह स्पष्ट है कि इस . उद्योग के विकास के 
लिए काफी क्षेत्र पड़ा हुआ है, परन्तु हम अ्रभी तक अपने देश में उत्पन्न होने वाले इस बहुमूल्य 
पदाथ का पूणण उपयोग नहीं कर पाए, हैं। बिहार के नामक्रम में स्थित भारतीय ल्लाख उद्योगशाल्वा 
लाख का उम्राइन तथा उसके और नवीन उपयोगों के विषय में अच्छा काय कर रही है । 
नेमा उद्योग ( (70०७708७ ॥707७॥7५४ 2- कुछ अन्य उद्योगों की भाँति सिनेमा के 
उद्योग का भी जन्म अभी थोड़े दिनों पृ ही हुआ था, परन्तु उसने इस थोड़े से समय में ही अच्छी 
उन्नति कर ली और देश के ऑद्योगिक ज्षेत्र में उसने अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया है। आज- इस 
उद्योग के द्वारा राष्ट्रीय सरकार को एक अच्छी आ्राय प्राप्त हो जाती है। हाल्लीउड के पश्चात्‌, भारत 
संसार में सबसे अधिक फिल्म निर्माण करने वाला देश है | 
भारत में सबसे पहले १६१३ में 'हरिश्चन्द्र” नामक किल्म का निर्माण किया गया । देश में 
जगह-जगह चलचित्र प्रदशन ग्रहों के बन जाने से इस उद्योग के विकास को और सहायता मित्री | 
इस समय देश में फिल्म निर्माण करने वाली लगभग १५० कम्पनियाँ तथा ५० स्टूडियो हैं। बम्बई 
कलकत्ता, मदरास तथा पूना इस उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं। देश में बनाई जाने वाल्ली फिल्मों की 
दो-तिहाई बस्बई में ही तैयार होती हैं, इसीलिये बम्बई की भारत का हाल्ीउड कहा जाता है। इस 
समय देश में दो हजार से ऊपर प्रद्शन-गह हैं, जब क्रि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में लगभग १५,२७८ 
तथा इंगलैण्ड में चार हजार से ऊपर प्रदर्शन गृह हैं। इस उद्योग में लगभग आठ करोड़ उपया 
लगा हुआ है और फिल्मों के निर्माण में प्रति दो करोड़ रुपया व्यय होता है। भारतीय फिल्मों से 
होने वाली कुल आय अनुमानतः २४० करोड़ रुपए होती है | 
- अभी तक देश में फिल्मों के निर्माण तथा उनके वितरण की ओर ही ध्यान दिया गया है, 
इस उद्योग से सम्बन्धित अन्य आवश्यकताओं के लिए हम विदेशों पर ही निभर रहे हैं। इसमें लगने 
वाली बहुत सी वस्तुएँ हमें विदेशों से ही मंगानी पड़ती हैं। अतः इस उद्योग के उचित विकास के 
लिए हमें इस दिशा में मी यथेष्ठ ध्यान देना होगा | आजकल हमारे जो स्टूडियो हैं, उनमें से अधि 
कांश काफी छोटे हैं, उनका संगठन भी अच्छा नहीं है | इसके अ्रतिरिक्त कुछ लोगों का यह भी कहना 
है कि इस उद्योग से होने वाली श्राय का ६० प्रतिशत करों के रूप में सरकार द्वारा ले लिया जाता है, 
इससे भी इस उद्योग के विकास में बाधा खड़ी होती है | श्रतएव इसके यथेष्ट विकास के लिए 
ईत 2 सभी द्वोष्रों को दूर कर उचित रूप से संगठित करना होगा |... 
च्चे रेशम का उद्योग ( 87०४ 770 प्5/7% ) यद्यपि भारत में कच्चे रेशम के 
उद्योग का प्रारम्भ अभी थोड़े दिनों पूर्व हीं हुआ था तो भी इसने बड़ी उन्नति करली है और देश के 
ग्र्थिक क्षेत्र में इसने महत्वपूण स्थान प्राप्त कर लिया हैं। कपास के उद्योग के पश्चात्‌ इसी उद्योग 
का स्थान है । 

.. “सबसे पहले १६१६ में कच्चे रेशम के बुनने के उद्योग का संगठित प्रयत्न किया गयां। १६३६ 
तर्क कच्चा रेशम हाथ के क्षों' द/रा या मित्रों द्वारा साड़ियों के .किनारों के लिए ही उपयुक्त होता 
था, ' परन्तु कुछ वर्षों पश्चात्‌ इस उद्योग ने बड़ी उन्नति की | कच्चे रेशम के आयात 
पर नियंत्रण के हट जाने से इसकी और कई मिलें स्थापित की जा चुकी हैं। १६४६ में इस प्रकार 
की तीन सी मिल्न थीं जिनमें पन्द्रह हजार कर्ष थे | 

पहले इस उद्योग के स्थापित हो जाने से असली रेशम तथा सूती कपड़े . के उद्योगपतियों को 

बड़ी निराशा हुई, परन्तु बाद के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया कि इस उद्योग का” उनके उद्योगों: परः 

कोई: क्शिष, बुरा प्रभाक नहीं पड़ा है । 
फा० ३३ 


श्ष््द भांरीय श्रथशाल्र का विवेचन 


कच्चे रेशम के उद्योग के सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई यद्द है कि इस उद्योग को विदेशों 
से मुख्य कर जापान तथा इटली से आने वाले कच्चे रेशम पर ही निमर रहना पड़ता है। 
आर्थिक दृष्टि से यह राष्ट्र के लिए. हिंतकर नहीं है । सरकार को इस उद्योग को विदेशों पर की 
निभरता से बचाना चाहिये। अ्रव इस दिशा में प्रयत्न किया जा रहा है। बम्बई, त्रावनकोर तथा 
हैदराबाद में कच्चे रेशम के उत्पादन केन्द्र स्थापित किए, जा रहे हैं। जिनसे अनुमानतः प्रति- 
दिन १६३ टन कच्चा रेशम उत्पन्न किया जा सकेगा, परन्तु साधारणतः हमारी प्रतिदिन की आव- 
श्यकता ७० टन की है। इसलिए इस अभाव की पूर्ति करने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए | 
ग्रभमी हाल में उत्तर प्रदेश तथा मैसूर में कच्चा रेशम उत्पन्न करने के दो और केन्द्र स्थापित 


रेशम का उद्योग -( 875 पता879 ) कुटीर उद्योग के रूप में रेशम या सिल्क 
के धन्धे के विपय म॑ पिछुले प्र्ठों में विचार किया जा चुका है। सन्‌ हृ८ ६० तक भारत से एक 
काफी बड़ी मात्रा में रेशमी बस्त्रों का निर्यात किया जाया था परन्तु बार में मारतीय रंशमी बस्लों 
की विदेशों तथा देश के बाजारों से मांग घट गई | हमने पिछले एप्ठीं म॑ देखा कि सरकार ने संर- 
क्षण आरि के द्वारा इस उद्योग की किस प्रकार रक्षा की |. 

- कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त रेशम के कुछ कारखाने भी स्थापित करिए. गए हैं। इनमें से 
अधिकांश कारखाने काफी छोटे हैं। इन कारखानों को विदेशों मुख्य रूप से चीन आर जापान 
से आने वाले रेशम पर ही निमर रहना पड़ता है | यह बड़े आ्राश्चय की बात है कि भारत अब 
भी जब कि उसे वेज्ञानिक सहायता प्राप्त हो गई इस दिशा में सफल नहीं हो पाया है। देश में रेशम 
उत्पन्न करने का काफी विशाल क्षेत्र हें। ऐसा अनुमान किया जाता है कि देश में कच्चे 
रेशम की खपत लगभग ४० लाख पौंड प्रतिवष है जिसमें से साधारणतया ५० प्रतिशत देश में 
उत्पन्न होने वाले रेशम द्वारा पूरी हो जाती है। अभी हाल म॑ सरकार ने रेशम के उत्पादन में 
वृद्धि करने की योजना बनाई है। इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये एक सेन्ट्रल हिल्क 


बी 2 की गई है । 
उन का धन्धा ( ५४००! वशतंप्र87७ए )->ऊन के कुटीर उद्योग के अ्रपिरिक्त 
जिस पर कि हम पहले विचार कर चुके हैं, ऊन की मित्रों का मी किसी सीमा तक विकास हो 
चुका है। 
सबसे पहले १८७६ में कानपुर में पहली ऊन की मिल खोली गई, इसके पश्चात्‌ दूसरे 

दशाब्दों म॑ कुछ ओर मिलें खोली गई जिनमें धारीवाल की 'एजरटन बुलेन मिल” मुख्य है। प्रथम 
महायुद्ध से इस उद्योग को काफी प्रोत्साहन मित्रा ओर बम्बई में तीन अन्य ऊंनी मिल्नों की स्थापना 
की गई । इसके पश्चात को उस भयंकर मनन्‍्दी तथा विदेशी प्रतियोगिता आद के कारण इस उद्योग 
की त्थिति डाँवाडोल हो गई | परन्तु सरकार की सहायता से, इस उद्योग की दशा कुछ सुधर गई। 
ऊन के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए एंक पाँच लाख रुपये की स्वीकृति दी गई | भारत में ऊन 
से तैयार होने वाले माल में फल्लालेन, सज, पद्टू , कम्बल, गल्लीचे आदि मुख्य हैं। भारत की ये 
मिलने अधिकतया भारत में उत्पन्न होने वाले ऊन का ही प्रयोग करती हैं, हाँ अच्छे कपड़े के लिये वे 
आस्ट्रेलिया के ऊन की प्रयुक्त करती हैं। कानपुर, बम्बई, धारीवाल, ( पंजाब ) व बंगलोर इस उद्योग 
के मुख्य केन्द्र हैं। 

भारतीय जलवायु ऊनी काप़े की अपेज्ञा सूती कपड़े के लिये अधिक अनुकूल है अतएव 
देश में ऊंन के उद्योग के विकास की अधिक . सम्भावना नहीं है। परन्तु यदि हम विदेशों से प्रचुर 
मात्रा में आंने वाले ऊन का विचार करें तो यह कहा जा सकता हैं: कि भारतीय ऊने का उद्योग. 
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अच्छी उन्नति कर सकता है। इसमे कोई सन्देह्द नहीं कि भारतीय ऊन अच्छा नहीं होता किन्तु हमें 
विदशां से अच्छा ऊन अश्रासानी से मिल्न सकता है| जब कई अन्य देशों ने आयात किये हुए ऊन 
के सहारे ही अपने ऊन के उद्योग का अच्छा विकास किया है तो फिर मारत भी क्‍यों न इस उद्योग 
का विकास करे | 

द्वितीय महायुद्ध से इस उद्योग को बड़ी सहायता मित्नी । भारतीय सेना की बढ़ी हुईं आवश्य- 
कता की पूरति के लिये इन मिल्लों ने अधिक से अ्रधिक कार्य किया | अ्ब्र इस बात की है. कि भारतीय 
मिले अच्छा से अच्छा ऊनी माल तैयार करें और इस उद्योग के विकास में भरसक सहयोग 
प्रदान करें | 

“नमक का धधा ( 8४७।६४ ॥700प8४ए )--नमक मारत। के कई भागों में बनाया जा 

सकता है | हाँ केवल बंगाल्न, बिहार व उड़ीसा में जलवायु की नमी के कारण नमक का तैयार करना 
सम्भव नहीं है । 

भारत में नमक प्राप्त करने के दो साधन हैं :--( १ ) सांमर नमक जो मुख्य रूप से शज- 
पूताना की सांमर भील से प्रात्त होता है ( २ ) समुद्री नमक जो बम्बई तथा मद्रास के समुद्री नमक 
के कारखानों से मित्नता है । 

सबसे पहले १६३० में नमक के उद्योग पर संरक्षण लगाया गया जो कि १६३८ तक ल्लागू 
रहा, यद्यपि वह . धीरे-धीरे प्रटा दिया गया था। आज देश में हमारे वास जितने साधन हैं, उनके 
आधार पर यह आ्राशा की जा सकती है कि भारत नमक के उद्योग में स्वावलम्बी हो सकता है। 

युद्ध के समय में नमक के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई । १६४० के पूर्वाद्ध में २०६० लाख 
टन नमक का उत्पादन हुआ । इधर के कुछ वर्षों में उत्पादन, किस्म तथा मूल्य आदि की दृष्टि 
से नमक के उद्योग की स्थिति को सनन्‍्तोषजनक नहीं कहा जा सकता | विभाजन के परिणामस्वरूप 
भारत की नमक सम्बन्धी स्थिति को और भी धक्का पहुँचा है | पंजाब की नमक की पहाड़ी श्रेणियाँ 
तथा खेवड़ा की नमक की खाने भारत के हाथ से निकल्न गई हैं जिससे उसे २५ लाख टन चद्टानी 
नमक की हानि हुई है। द 

अतएव यह हमारे लिए अत्यन्त आवश्यक है कि हम अपनी नमक सम्बन्धी समस्या का 
उचित रूप से अध्ययन करे और शीघतिशीघत्र देश को इस दिशा में आत्मनि्र बनाने का प्रयास 
करे । हमारे यहाँ नमक की प्रति व्यक्ति औसत खपत केवल १२६ पौरड है जत्र॑ कि संसार की औसत 
खपत २३ पौरड प्रति व्यक्ति है। अतः भविष्य में हमें नमक की खपत के बढ़ाने का भी प्रयत्न 
करना चाहिए | 

इस प्रकार हमे इस उद्योग के विकास की ओर पूर्ण ध्यान देना चाहिये | नमक का उत्पादन 
बढ़ाना चाहिए | नमक को नई चट्टानों को खोजने का प्रयत्न करना चाहिये | 


८ ...._ कुंड अन्य उद्योग-धन्चे 

लसू नियम का उद्योग--अलमूनियम का उद्योग सबसे आधुनिक उद्योग है। इसका 
श्रीगणेश श्ष्बीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ही हुआ था किन्तु इस उद्योग ने बड़ी-जल्दी उन्नति 
करके महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से. इस उद्योग का महत्व काफी है 
इस उद्योग के द्वारा हमें कितने ही कार्यों में सहायता प्राप्त होती है | 'नान फेरस मेय्ल इन्डस्ट्रीज 
पेनेल्ः ने अपनी रिपो: में यह कहा था कि वर्त्तमान युग हल्की धातुओं का युग है और भविष्य के 
सभी प्रकार के औद्योगिक विकास में अलमूनियम से बड़ी अच्छी सह्ययता ग्राप्त होगी | अल्मूनियम 
की गणना उन धातुओं में की जा सकती है जिसका सभी कार्यों में उपयोग हो सकता है। इसका 
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उपयोग यातायात के उद्योग में खाद्य तथा रासायनिक उद्योग में, इमारतों तथा रसोई के लिए वत्तनों 
आठि के रूप में होता है। इस प्रकार लोडे तथा फौलाद के साथ ही साथ अलमूनियम के उद्योग का 
भी एक महत्वपूर्ण स्थान है । । | | 
भारत में बाक्साइट काफी मात्रा में उपलब्ध है, देश में शक्ति के भी अच्छे साधनों के 
सुलभ होने की सम्भावना है। इस उद्योग के विकास के लिये इन्हीं दो वस्तुओं की अ्रतीव आवश्यकता 
होती है | इस प्रकार देश में इस उद्योग के विकास के लिए काफी क्षेत्र है। परन्तु भारतीय बाक्साइट 
में कुछ रासायनिक विशेषताएँ हैं जिनके. कारण यूरोप तेंथा अमरीका की अपेज्षा भारत में अलमूनियम 
के उत्पादन में ज्ञागत अधिक लगती है। अतएणव इस उद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है 
कि उसको यथेष्ठ संरक्षण की सुविधा प्राप्त हो। 
इन्जीनियरिड् का हद्योग-भारत में इंजीनियरिंग उद्योग का . श्रीगणेश १९वीं शताब्दी 
के अन्तिम भाग में हुआ । परन्तु उस समय तक इसका काये रेलों आदि की मरम्मत तक ही सीमित 
था। बाद में आधुनिक बड़ पैमाने वाले उद्योग-घन्धों के विकास से यन्त्रादिकों की मरम्मत के लिए 
कारखानों की स्थापना होने लगी। अ्रभी हाल में दाग आइरन तथा स्टील कम्पनी ने कई प्रकार 
के इंजीनियरिंग के कार्यों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिया है, जिसके द्वारा भारत में ही 
आवश्यकता के लिएं.यंत्र तथा ओजारों आदि का निर्माण किया जा सके | परन्तु अभी तक हमारे 
इंजीनियरिंग के उद्योग ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है। श्रभी तक हम विदेशों से आने वाले 
यंत्रों पर ही निर्भर हैं। हम प्रतिवर्ष १६ करोड़ रुपए के यंत्र विदेशों से मंगाते हैं। विदेशों से 
यंत्रादिकों के मंगाने से काफी.व्यय हो जाता है। इसका प्रभाव भारतीय उद्योग-धन्धों पर बहुत गहरा 
पड़ता है। आ्रावश्यकता इस बात की है कि देश में अपने इस उद्योग के दोषों को दूर कर इस 
उद्योग को संगठित तथा शक्तिशाद्वी बनाया जाय. | बत्तमान समय में बम्बई, कलकत्ता, कानपुर 
क 3 मदाबाद, मदरास इत्यादि नगर इस उद्योग के मुख्य केन्ध हैं। 
गा का उद्योग (2676 +_त।8ड॥7ए)0--रंग तैयार करने का सबसे पहला कारखाना 
कल्कत्ते के निकट १६०२ में स्थापित किया गया | इसे अच्छी सफलता प्राप्त हुईं | प्रथम महा युद्ध 
के समय में इस उद्योग को और प्रोत्साहन मिल्रा ओर तत्र से यह दिनोंदिन अच्छी उन्नति करता जा 
है | इस धन्धे के लिए तारपीन का तेल, अलसी का तेल इत्यादि आवश्यक वस्तुएं देश मे पर्याप्त 


मात्रा 22 उपलब्ध हैं। 
-: खाबुन का उद्योग (808 77)4त87ए)-भारत में साबुन के धन्धे के विकास का 
विस्तत क्षेत्र है । देश में पर्याप्त मात्रा में वनस्पतियों से तेज् तेयार किया जाता है, इस उत्पादन को 
ग्रौर भी बढ़ाया जा सकता है, केवल तेजाब इत्यादि का ही आयात किया जा सकता .है। इस प्रकार 
इम देखते हैं कि देश में साबुन के उद्योग. के विकास की सम्री वस्तुएँ उपलब्ध हैं। 

आधुनिक पद्धति से साबुन के धन्धे का सबसे पहले श्रीगणेश १८७६ में मेरठ में हुआ। 
इसके पश्चात्‌ स्वदेशी आन्दोलन के 'परिणामस्वरूप देश के अन्य भागों जैसे बंगाल आदि में साबुन 
के कारखाने खोले गये | प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भिक दिनों में देश में केवल बीस हजार ठन साबुन 
की उत्पादन होता था। युद्ध से इसको काफी सहायता मिली। फल्नत;: १३३४-१६ ३६ बीच में 
साबुन. के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुईं और लगभग ७० हजार टन साबुन उत्पन्न किया 
जाने लगा । 

अब देश में प्रायः सभी प्रकार का साबुन निर्मित होता है। देश, में बनाये जाने वाले साबुन 
का ६० प्रतिशत क्रपड़ा ,घोने. वाला साबुन बनाया जाता. है। देशः ,ें , साबुन बनाने के .छोटे-छोटें 
(काख्वाने तो हैं ही इसके अ्रतिरिक्त कुछ बढ़े-बढ़े. कारखाने: भी हैं.) इनमें . सेः मोदी “मेनफैक्चरिंग 
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कम्पनी, टाठा केमिकल्न कम्पनी, गादरेज, लीवर ब्रदस इत्यादि सुख्य है। देश म॑ साबुन की माँग 
दिनोदिन बढ़ती जा रही है, ओर जैसे जैसे भारतीयों के रहन-सहन का स्तर बढ़ता जायगा उसकी मांग 
में भी वृद्धि होती जायगी | इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में साबुन के उद्योग़ का भविष्य काफी 
उज्वल है | इस उद्योग के विकास के लिये अब असुन्धान इत्यादि की तथा साबुन बनाने की आधु- 
निकतम पद्धतियों के अपनाने की बड़ी आवश्यकता है। ह 

इन दिनों इस उद्योग के विकास की स्थिति कुछ डांवाडोल सी हो गईं है | देश में ३००,५०० 
टन साबुन बनाया जा सकता है किन्तु १६४८ में केवल श्८०,००० टन तथा १६४६ में १००,३०० 
टन से भी कम साबुन बनाया गया जब कि देश में १९५,००० टन साबुन की वार्षिक खपत है। 
ग्रावश्यंकता इस बात की है कि इस उद्योग की उन्नति की ओर समुचित ध्यान दिया जाय। उत्ादन 
की लागत में कमी की जाय और देश में साबुन की खपत बढ़ाने के साथ ही साथ विदेशों में भी 
इसके खपाने का प्रयत्न किया जाय । 

_. बनस्पति घी का उद्योग-.. देश के अन्यउद्योगों में वनस्पति के उद्योग का भी काफी 
महत्वपूर्ण स्थान है । इस उद्योग में लगभग २३१ करोड़ का पू जी लगी हुई है। अर्भ थोड़े रिनों से 
यह उद्योग काफी विशाल होता चल्ला जा रहा है। इस समय इसके ४० कारखाने हैं जिनमें 
प्रत्यज्ञ रूप से १५,००० कमचारी काय कर रहे है| देश में वनस्पति के बेचने वाल्लों की संख्या 
लगभग ५०,००० है | 

सन्‌ १६५४० में वनस्पति घी के विरोध में उसे कानून द्वारा अवैध ठहराने के लिये कई 
विधियों का निर्माण किया गया, संसद में इस विषय पर काफी वाद-विवाद हुआ, परन्तु अ्रभी इस 
दिशा में कोई निणय नहीं हुआ है । इस विषय पर कोई कोई मी निणय देने के यूव॑ वनस्पति घी के 
गुणों-अवगुणों, उसके पोषक तत्वों उसके मूल्य आदि पर भल्तीमाँति विचार कर लेना आवश्यक है। 

वनस्पति घी में पोषक तत्वों का काफी अमाव है, इस विषय पर समय-समय पर काफी 
प्रकाश डाला जा चुका है) थोड़े दिनों पूव इज्जतनगर में चूहों पर एक प्रयोग किया गया था जिसके 
अनुसार कुछ चूहों को वनस्पति घी तथा कुछ को शुद्ध घी का सेवन ' कराया गया । इस प्रयोग के 
फलस्वरूप यह देखा गया कि वनस्पति घी खाने वालों की तीसरी पीढ़ी अन्धी हो गईं। इससे यह 
पता चलता है कि वनस्पति घी स्वास्थ्य के लिये कितना द्वानिकारक है। परन्तु डा० गिल्डर ने इस 
बात का विरोध किया है, उनका कथन है कि उन चूहों की तीसरी पीढ़ी के अन्धे होने का कारण 
वनस्पति घी नहीं बल्कि बंगाली आहार है। अभी हाल में वनस्पति अनुसन्धान-योजना-समिति ने जो 
प्रयोग किये हैं उनसे यह पिद्ध होता है कि मूगफल्ली के तेल, की तुलना में ३७ डिगरी पर पिप्रलने 
वाला वनस्पति घी दोष रहित होता है । इससे एक बात यह और स्पष्ट हो जाती है कि मूगकली के 
तेल को शुद्ध करने से उसके पोषक तत्वों में कोई इद्धि नहीं होती । यदि मूंगफली के तेल्न के विशुद्धी 
करण से कोई ल्ञाभ नहीं होता तो फिर उस पर प्रतिवष बारह करोड़ रुपए व्वथ करने -की क्या आ्राव- 
श्यकता है। कुछ भी हो वनत्पति श्री की पोषक शक्ति के विषय में कोई निश्वयात्मक निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता। 

: वनस्पति घी की सबसे बड़ी खराबी यह है कि वह देखने में बिल्कुल शुद्ध घी केसमान मालूम 
पड़ता है। साधारण आदमी शुद्ध घी ओर वनस्पति घी के अन्तर को आसानी से नहीं समझ पातां 
है | व्यापारी लोगों को इससे शुद्ध थी में मिल्लावट करने का भी खूब अवसर प्राप्त होता है। यही 
कारण है कि आजकल बाजारों में शुद्ध शी का प्राप्त होना प्रायः असम्भव सा हो गया है | वास्तव में 
आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे कि जो लोग शुद्ध घी लेना चाहते 
हैं उन्हें शुद्ध घी मिल जाय और जो वनत्पत्ति घी लेना चाहते हैं उन्हें बनस्पति मिल्न जाय | दोनों में 


२६२ भारतीय अ्थशाञ्र का बिवेचन 


किसी प्रकार की मिज्ञाबट न हो सक्के | इसके शिये सचसे अच्छा तरीका वनस्पति श्री को रंगने का ही 
है | वनस्पति प्री के रह दिए जाने से उसके शुद्ध बी के मिलावट का मय जाता रहेगा ओर बाजार 
में शुद्ध घी सरलता से प्राप्त हो सकेगा | इसके लिये हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस 
रंग से उसको रंगा जा रहा है, वह देखने में अच्छा मालूम पड़ता है अथवा नहीं, दूसरे ऐसा-तो 
नहीं है कि वह रंग हानिकारक हो, तीसरे उसके सरत्षता से उड़ाए जाने की तो सम्मावना नहीं है | 
इंडियन डेरी रिसर्च इन्ह्टीव्यूड ने रतनजोत की जड़ से वनस्पति धी को रंगने का प्रयोग किया है, 
यह प्रयोग काफी सनन्‍्तोप्पद भी रहा है। 

यदि वनस्पति घी के उत्पादन पर पूर्णरूप से रुकावट त्गा दी जाती है तो इसका प्रभाव इस 
उद्योग में लगे हुये लोगों पर काफी गहरा पड़ेगा, इसमें लगी हुई पूंजी मी व्यथ में नष्ट हो जायगी, 
आर इससे श्रन्य अनेक समस्याएँ. उठ खड़ी होंगी। श्रतएव सबसे अच्छा तरीका इसको रंगने का ही 
हे हर द्वारा हम इसके प्रायः कुछ दोषों के दूर करने में सफल हो सकेंगे । 


ेु गांद्योगिक विकास पर एक दृष्टि....हमने भारत के औद्योगिक क्षेत्र, उसकी औद्यो- 
गिक स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डाली है। भारत के विभिन्न उद्योगों के जन्म, उनके विकास तथा 
उनसे सम्बन्धित अन्य समस्याश्रों पर विचार किया है। 


३ 


यदि हम कुछ 8रूय उद्योग-बन्धों की ओर दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जूट 
तथा चाय के उद्याइन ने देश में प्रायः इन चीजों की माँग में वृद्धि कर दी है। द्वितीय महायुद्ध के 
समय शकर, सीमेंट, कपड़ा, लोहा, फौल्लाद, कागज आदि के उद्योग में साधारणतया भारत स्वाब- 
लम्बी हो गया था। अ्त्र मारत का संसार के अच्छे औद्योगिक देशों में दसवाँ नम्बर है। इससे यह 
पता चलता है कि हमारे देश ने इन वर्षो में अच्छी श्रोद्रोगिक उन्नति की है | परन्तु यरि हम अन्य 
देशों की ओद्योगिक स्थिति से अपने देश की तुलना करें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि हमारा देश 
अभी इस क्षेत्र में बहुत पीछे है | हमने अमी तक कोई विशेष ओद्योगिक प्रगति नहीं की है। सर 
विश्वेसरय्या के अनुसार संगठित उद्योगों की पूंजी अनुमानतः ७०० करोड़ रुपये है जिसमें से 
>३०० करोड़ रुपये से कम की ही एजी भारतीयों की है, शेष पू जी विदेशी है । देश के उद्योग-बन्धों 
में विनियोजित विदेशी पूंजी राष्ट्र के हित के लिये ठीक नहीं है, इस प्रश्न पर हम औद्योगिक पूँ जी 
सम्बन्धी परिच्छेंद में प्रकाश डाल चुके हैं। 


यदि हम कुछ अन्य देशों की श्रीद्योगिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो हमें ज्ञात हो जायगा कि 
ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों ने कितनी ग्राश्चर्यजनक उन्नति की है। उदाहरण के 
लिए, ब्रिदेन को ही लीजिये, वहाँ की जनसंख्या भारतीय जनसंख्या की केवल्न १३ प्रतिशत है किंतु 
वहाँ पर १६२८ में १०७,५०० औद्योगिक संस्थाएँ थीं और १६३२ में इनमें लगभग ७०६७ करोड़ 
रुपया लगा हुआ था । संयुक्त राज्य अमरीका जिसकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या केवल ३५ प्रति- 
शत है, उसमें १६२६ में १७४,१३७ ओद्योगिक संत्थाएँ थीं जिनमें २३,००० करोड़ की पूँजी 
लगी हुईं थी। कनाडा जिसमें भारत की जनसंख्या का केवल ३ प्रतिशत भाग ही है, उसमें १६२६ 
में ओद्योगिक संस्थाओं की संख्या २४,०२० थी तथा इनमें १,४४५ करोड़ रुपया लगा हुआ था, 
जापान जिसकी जनसंख्या हमारे देश की जनसंख्या की केवल १६ - प्रतिशत ही है, १६२८ में 
१,१३,७११ औद्योगिक संस्थाएँ थीं जिसमें १,००६ करोड़ रुपया लगा हुआ था। तब से अब तक 
इस आंकड़ों में कुछ न कुछ अवश्य बृद्धि हुई होगी। उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 


बड़े पैमाने के उद्योग २६३६ 


अपने देश में साधनों की प्रचुरता होते हुये भी वह अन्य देशों की श्रपेज्ञा कितना पिलछुड़ा हुआ है । 
हमारी जनसंख्या का केवल ११ प्रतिशत भाग ही नगरों में निवास कर रहा है और संगठित छतद्योगों 
में लगे हुए. व्यक्तियों को रुख्या केवल २ प्रतिशत ही है। वर्ष भर में हम जितना निर्यात करते हैं 
उसमें से लगभग ६० प्रतिशत मूल्य का कच्चा तथा थआ्राधा बना हुआ मात्र विदेशों को भेजा जाता है 
तैयार मात्न का निर्यात केवल्ल ४० प्रतिशत ही होता है। जब कि देश में लगमग ७० प्रतिशत मूल्य 
के माल का आयात होता है और कन्चा माल्न व आधा बना हुआ माल केवल ३० ग्रतिशत का ही 
आता है । क्‍ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा औद्योगिक विकास बड़ी मन्द गति से आगे बढ़ा है | 
' अभी तंक जो कुछ भी विकास हुआ है वह कुछ विशेष ज्षेत्रों में ही हुआ है | हमारे 'डद्योगपतियों ने 
अपने-अपने उद्योगों में कोई विशेष क्रान्तिकारी परिवत्तन नहीं किया | वे उसी लकीर के फकीर बने सटे 
जिसके कि उनके पूर्वज थे | किसी नवीन उद्योग की स्थापना करने की अपेक्षा उनकी प्रवृत्ति अनु 
करण या नकल करने की ही रही है | ज्यों ही कोई नवीन उद्योग किसी ने खोल्ला और उसमें कुछ 
लाभ दह्ोता नजर आया, उसी उद्योग की भरमार हो जाती है समी लोग उसी ओर भ्कुक जाते हैं 
और जब तक इस उद्योग से होने वाले लाभ में कमी नहीं आती तब तक उसी ओर ज्लोगों का क्ुकाब 
रहता है। यही नहीं प्रायः यह देखा गया है कि जिस स्थान पर एक या दो उद्योग धन्धे स्थापित किए 
गए, उसी स्थान में उन्हीं उद्योगों का जमाव सा लग जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह 
उद्योग काफी केन्द्रित हो जाता है, उसका सन्तुत्नन नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थानों में उद्योगों के 
जमाव केहो जाने से या तो वस्तुओं की बिक्री पर असर पड़ता है, जैसा कि शकर के उद्योग के 
सम्बन्ध में कह जा सकता है, या उस उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव हो जाता है जैसा 
कि कपास के उद्योग के सम्बन्ध में, या शक्ति के साधनों का अभाव हो जाता है जेसा कि सीमेन्ट के 
सम्बन्ध में | 

इसके अतिरिक्त हमारे उद्योग धन्धों का एक दूसरा दोष यह है कि हमें कल.  श्रोजारों 
तथा अ्रन्य बहुत सी आवश्यक वस्तुश्नों के लिए वि विदेशों पर निर्मर रहना पड़ता है। केमील्कं 
हमें विदेशों से कुशल कारोगरों को भी बुल्लाना पड़ता है। इसके अलावा प्रवः सभी ओ्रौद्योगिक क्षेत्रों 
में विदेशियों का गहरा प्रभाव है देश में विदेशी पू जी किस मात्रा में लगी हुईं है, यह कहने की 
आवश्यकता नहीं । द | 

हमारे मूल उद्योग जिन पर कि श्रन्य उद्योगों_का विकास अबल्ख्धित है अभी बिल्कुल ही. 
शैशवावस्था में हैं। अभी तक हम उन्हीं उद्योगों में पड़े हुए हैं जिनमें यूरोप ने गत शताब्डी में अच्छी 
प्रगति की थी । जब हम अपने श्रोद्योगिक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं तो हमें 
पता चल्न जाता है कि अभी तक हमने जो प्रगति की है वह नहीं के बराबर है। हम अब भी 
श्रौद्योगिक विकास की प्रारम्मिक स्थिति में हैं | किसी मी देश के श्रौद्योगिक विकास का मापदरड, वहाँ 
के फीलाद तथा कुछ रासायनिक पदार्थों की खपत होती है । 

भारत में इन वस्तुओं की खपत देखने से यह पता चल जाता है कि ये पदार्थ यहाँ कितनी 
कम मात्रा में खपते हैं । भारत में प्रतिवष प्रति व्यक्ति फौलाद की खपत केवल ८ पौरड है, जब कि 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका में ५२० पौरड, यू० के० में ५२० पौर्ड तथा आस्ट्रेलिया में ४७० पौर्ड है। 
भारत में सलफ्यूरिक. एसिड की जितनी खपत होती है, उसका चार सौ गुना अमरीका में होती है, 
यहाँ पर सौडा ऐश जितनां खपता है उसका सौगुना अधिक अमरीका में खपता है| यह तो -रही 
कुछ पदार्थों की खपत की बात | यदि हम अपनी काम करने वाज्ली जनसंख्या को देखें तो हमें पते" 
चलेगा कि उसका मुश्किल से दो प्रतिशत बड़े उद्योग-्धन्धों में काम करता है।.... 
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अभी तक हमने अपने देश के श्रौद्योगिक विकास पर विचार कियां, हमने देखा कि हंमांरां 
आओद्योगिक विकास बड़ी मन्दगति से आगे बढ़ा है। इस दिशा में हमारी प्रगति बड़ी असन्तोषजनक 
रही है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हे ? आइये हम यहाँ पर इसी प्रश्न पर विचार 
करें | अपने देश के श्रौद्योगिक अधःपतन का कारण हमारा सामाजिक तथा राजनैतिक संगठन 
है | हमारी अशिक्षा, मूखता, हमारी निध नता सभी का इसमें कुछ हाथ है। सरकार की स्वच्छुन्द 
व्यापार नीति के कारण विदेशी मात्र से वककर न ले पाने के कारण देश के कितने ही उद्योग पनप 
न सके | रेलवे की भाड़े स बन्धी अनुदार नीति ने हमारे उद्योगों की प्रगति में रोड़ा अट्काया है | 
हमारे देश को विनिमय सम्बन्धी नीति से भी हमारे उद्योग को गहरा धक्का लगा है । देश में कुशल 
शिल्पकारों, कारीगरों के अभाव, मारतीय श्रमिकों को अकुशलता 'भी हमारे इस ओोद्योगिक॑ ग्रध:- 
पतन के लिए उत्तरदायी है।.... 

दूसरे, देश में विदेशों से कुछ बनी-बनाई वस्तुएँ सस्ते दामों पर आ जाती थीं, इन बस्तुओ्रों 
के भारत में बनाने में लागत अधिक ल्वगती थी, इसका भी हमारी औद्योगिक प्रगति पर बड़ा गहरा 
असर पड़ा । इसके अल्लावा यहाँ पर सम्पत्ति के असमान वितरण तथा छोटे भू-स्वामी काश्तकारों के 
शेने से भी हमारे उद्योग-धन्धों का सम्यक विकास न हो सका । फिर यहाँ के लोगों का क्लकाव भी 
वाणिज्य-व्यापार की ओर जितना रहा है उतना उद्योग-धन्धों की ओर नहीं | आज कत्ल बैंक भी 
जितना पू जी का प्रोत्साहन व्यापार के लिए देती है उतना उद्योग-बन्धों के लिए. नहीं। -इस प्रकार 
संगठित पू जी के श्रभांव, अवागमन व यातायात के साधनों की कमी ने भी हमारे उद्योग-धन्धों की 
प्रगति में रोड़। अय्काया है । इन्हीं सब चुटियों, अभावों, अ्रसुविधाओं आदि के होने के कारण भारत 
में सम्यक ओरोद्योगिक विकास नहीं हो सका | 


औद्योगिक उत्पादन की समस्या --ओऔद्योगिक उत्पादन की समस्या आज राष्ट्र की 
उन महत्वपूर्ण समस्याओ्रों में से एक है जिनको ओर शीमातिशीत्र ध्यान दिया जाना अतीव आवश्यक 
है। इन दिनों औद्योगिक उत्पादन में काफी हास हुआ है। युद्ध के दिनों में (१६४३-४४ में) 
औद्योगिक उत्पादन में से कपड़े का उत्पादन ४८७,१०० लाख गज, मित्रों से उत्पन्न होनेवाली शक्र 
१२७० लाख टन तथा फौलाद १३७० लांख टन उत्पन्न किया गया था। १६४१-४२ में जूट 
११६० लाख टन , कागज़ १८७० लाख हन्डरवेट, सीमेन्ट २२२० लाख टन हुआ था। युद्ध के 
समाप्त होने के पश्चात्‌ उत्पादन में कमी होना शुरू हो गईं । १६४७-४८ के अनुमानित आंकड़ों 
से यह सिद्ध हो जाता है कि इधर प्रायः सभी प्रकार के ओद्योगिक उत्पादन में भारी कमी हुईं है 

हट में औद्योगिक उत्पंदन में जो कमी हुईं है, उसके कारण निम्नलिखित हैं :-.. 


४० १३ जधीन यंत्रों तथा प्लान्ट के प्राप्त होने में फठिनाई । 

8 भचारियों की अनुपस्थितियाँ तथा हड़तालों की अधिकता । 

यातायात के साधनों का अभाव | इन दिनों यातायात के साधनों के सुल्लम होने में 
बड़ी कठिनाई हुई जिससे क्च माल के ग्राप्त होने में, तथा तैयार माल के एक स्थान से दूसरे 
स्थान को रह में बड़ी बाधा उपस्थित हुई। 

; राजनैतिक उथल्न-पुथल्न ने भी औद्योगिक उत्पादन पर गहरा प्रभाव डाला। १५ 
अगस्त १६४७ के पूर्व की स्थिति बिल्कुल अनिश्चित सी थी, लोगों की देश के विभाजन आदि 
सम्बन्ध में अ्रमपूण' धारणा बनी रही और जब १५ अगस्त को. देश के विभाजन की खंबर फैल 
गई, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गईं तो उसका लोगों के आर्थिक जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव 
पड़ा | प्रंजाब, दिल्‍ली, तथः पश्च्रिमी बंगले के बहुत से कारखाने बःः से-हो गये | हक 


बड़े पैमाने के उच्चीग १६५४ 


हे ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ्र के नियमों का भी भारत के औद्योगिक उत्पादन पर गहरा 
प्रभाव पड़ा । इन नियमों के कारण भारत को अपने कुछ उद्योगों पर संरक्षण लगाने में बाधा 
खड़ी हुईं । ह 
(६) सन्‌ १६४७-४८ के (लियाकत अली खाँ के) बजट का भी हमारे उद्योग-पन्‍्धों पर 
गहरा प्रभाव पड़ा । यद्यपि १६४८-४६ व १६४६-५० के बजट के द्वारा इस दिशा में कुछ सुधार 
हुआ किन्तु ओद्योगिक क्ृत्रों में यह धारणा अब भी फेली हुईं है कि भारतीय उद्योगों को काफी कर 
देना पड़ता है। .. 

५८४) किसी निश्चित सुविचारित औद्योगिक नीति के न होने के कारण भी .हमारे उद्योग- 
पतियों ने बहुत सम्हत्न सम्हल्त कर कदम बढ़ाया | उद्योग-पन्धों. के राष्ट्रीयकरण के समाचार से : देश 
के पूं रे यों ने उद्योग-धन्धों में पू जी लगाने का साहस न किया । 

८) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त, उत्पादन में कमी होने का एक यह भी कारण रहा कि 
कुछ वस्तुएँ जैसे मोटा कपड़ा, शकंर, कागज, तथा फौलाद के मूल्य नियंत्रण के कारण, अच्छा 
लाभ न प्राप्त हो सका | कभी-कभी तो उसमें हानि. ही हुईं | अतएवं लोंगों को उत्पादन में बृद्धि 
करने का कोई उत्साह न मित्रा । 

५४ बहती अगस्त १६४६ से काम के घंठों (४४ से ४८ घंटे प्रति सप्ताह). के . कम कर 

देए, जाने से भी उत्पादन पर गहरा असर पड़ा। 
सन्‌ १६४८ की अक्तूबर में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अपनी नवीन ओोद्यो 
गिक नीति की घोषणा की, उत्पादन की वृद्धि के लिये, प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने 
आ्रौद्योगिकों को कुछ रियायतें तथा सुविधायें देना निश्चित किया | इसके अन्दर निम्नलिखित बातें 
मुख्य थीं :--- पा 
(१) कुछ विशेष दशाशओं में प्रतिशत तक की आय कर में छूट दी ग । 
(२) नई इमारतों, प्लाटों व॑ मशीनों तथा तीन शिफ्ट में काम करने वाले कारखानों की 
प्रचलित दंर से दूंनी दर पर मूल्य हास भत्ता दिया गया | 
..._ (३) मशीनों तथा प्लान्ट पर कर आधा कर दिया गया है | कुछ प्रकार के कच्चे माल. पर 
आयात कर हटा दिया गया है ओर कुछु पर कम कर दिया गया है। जा 
._- इन सब प्रयत्नीं के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में कुछ बइृद्धि हुईं। कपड़ा, सीमेन्ट 
रासायनिक पदाथ, खाद, बाइसिकिल, मोटर कार की बैटरियों आदि बहुत सी वस्तुओं कां.उत्पादन 
ढूं गया | परन्तु जहाँ इन वस्तुश्रों के उत्पादन में बृद्धि हुईं, वहाँ दूसरी ओर कोयला, फौलाद, रबर 
शीशा, चाय आदि के उत्त्पादन में कमी हो गईं | यह देखकर के कुछ आश्ंचय सा होने लगता है. 
कि ओद्योगिक संस्थांओं की कार्यक्षमता में. इद्धि करने के पश्चात्‌ भी उत्पादन में कुछ वृद्धि न हुई, 
जितना उत्पादन होना आवश्यक .था उतना न हुआ | 
उद्योग-धन्धों की केन्द्रीय स्थाई .)सलाहकार परिषद (१६४६) की स्थायी समिति के. प्रस्तावों 
के अनुसार निम्नलिखित बातों पर. सुझाव देने के.ल्िए कुछ .दल्लों की नियुक्ति का निश्चय किया 
गया था । इन दलों ( पार्यज ) को. निम्नल्लिखित बातों पर छे मास के अन्दर ही सुभाव देने का कार्य 
दिया गया था 

. (१) उत्पादन बढ़ाने के लिए आव्रश्यक उपायों .का सुझाव । 

- (२) ईत्पादन की लागत में कमी का सुझाव | 

(३) उत्पादित पदार्थों की किस्म को सुधारने के उपाय । 
फा० हेड 
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(४) श्रमिकों तथां प्रतन्‍्धकों की कुशलता, तथा उद्योंग-धन्धों के संगठन की सुव्यवस्थ| 
के .उपाथ | 
(५) नई इमारतों, प्लान्टों, मशीनों तथा ऐसे कारखानों जहाँ कि तीन शिफ्टों में काम होता 
है, उनके लिए मूल्य-हास भत्ता ( डंप्रसियेशन अंलाउन्स ) | | 

(६) उत्पादित वस्तुओं की बिक्री को सुन्दर व्यवस्था । 

' १६४६ में कपड़े के उद्योग को छोड़कर प्रायः सभी बड़े उद्योगों के उत्पादन म॑ काफी वृद्धि 
हुईं | यह स्थिति १६५० तक बनी रही | १६४० के पूर्वाद्ध में कपड़े तथा सूत के उत्पादन में .तो 
वृद्धि नहीं हुई किन्तु कोयला, फोलाद, सीमेंन्ट, कागज आदि के उत्पादन में कुछ इंद्धि होती हुई 

खाई पड़ी | १६४० के पूर्वाद्ध में कपडे तथा सूत के उत्पादन में कोई विशेष बृद्धि नहों हुईं परन्तु 
श्रन्य उद्योग जैसे कोयला, फोलाइ, सीमेन्ट, कागज आदि के उद्योग में काफी विकास हुआ | १६४६ 
में कोयला का उत्पादन काफी अच्छा हुआ । उस वर्ष के पहले छै महीने में ३११०६ लाख टन कोयला 
उत्पन्न हुआ, उसी वर्ष के दूसरे छे महीनों में १५५४ लाख टन कोयला हुआ । १६१० के पूर्वाद् 
में फौल्ाद के उत्पादन में १८,००० टन की सीमेन्ट में ३ लाख टन की वृद्धि हुईं, कागज के उत्पादन 
में २००० टन से भी अधिक की वृद्धि हुई | इस वर्ष का मशीनों के ओजारों, ऊनी कपड़े व ऊन, 
दिय[सलाई, साबुन इत्यादि का उत्पादन १६४६ से कम हुआ । 
अभी हाल में इंडियन चैम्बर आफ कामस फेडरेशन ने एक स्मृति पत्र ( मेमोरेन्डम ) प्रस्तुत 
किया था जिसका शीषक था उत्पादन की इड्धि में बाघाए? | इस स्मृति पत्र में उन्होंने वस्तुओं पर 
नियंत्रण, उनका बढ़ा हुआ मूल्य, श्रम के उत्पादन में हांस, साख सम्बन्धी असुविधा, कच्चे माल 
[ अभाव, देश का अनिश्चित थ्राथिक वातावरण, करों का बहुपूल्य आदि बातों का उल्लेख किया 
था | परन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि उत्पादन को बृद्धि के ह्वास में उद्योगपति भी 
कुछ उत्तरदायी रहे हैं, इन वर्षों में हमारे उद्योगपतियों ने भी अप्रने साहस का पस्चिय नहीं दिया, 
इन. दिनों उनमें आवश्यक मौलिकता और साहस का अभाव रहा। उन्होंने श्रौद्योगिक उत्पादन की 
बुद्धि के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार 
व्यापार और उद्योग-धन्धों के विकास के लिए जो कुछ भी कर सकती है, कर रही हैं | जहाँ तक 
बल्तुओं के नियंत्रण का सम्बन्ध है, इस नियंत्रण से ओद्योगिक विकास पर कोई बुरा प्रभाव नहीं 
पड़ता, जब तक देश में आवश्यक उपकरणों का अ्रभाव है तब तक वस्तुओ्रों पर से नियंत्रण के 
हटाए जाने से कोई ल्लाभ नहीं होगा, उल्टे उससे हानि ही होने की सम्मावना है । सरकार ने गत 
तीन वर्षों में आय कर आदि सम्बन्धी कांबून में आवश्यक परिवर्तन कर अपनी उद्दासता का परिचय 
दिया है| वास्तव में हमारे ओद्योगिक उत्पादन में हास का .एक मुख्य कारण उसके लिये आवश्यक 
यंत्रों आदि के प्रास होने की कठिनाई है। इसके अतिरिक्त देश में कुशल कारीगरों का भी श्रमाव 
है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे पू जीपति, उद्योगपति इस और अपना अधिक से अधिक 
व्यान दे, देश के औद्योगिक विकास के लिए वे पूर्णरूप से तत्पर हो जायें, सरकार को अपना पूरा 
सहयोग देने के लिए, वे.सदेव तत्पर रहें | इसी में देश का तथा उनका कल्याण निहित है। 
हमारे ओद्योगिक संगठन का आधार - किसी मी देश के औद्योगिक संगठन को 
निर्धारित करने में बहुत सी बातों पर विचार करना आ्रोवश्यक होता है। औद्योगिक संगठन के आधार" 
में बहुत सी शक्तियाँ रहती हैं जो अपना-अपना विशेष महत्व रखती हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण 
प्राकृतिक साधन, पूजी की सुल्रभता, श्रमिकों की निपुणता तथा प्रबन्धकों की कुशलता आदि है| इन 
सब बातों का प्रभाव भारत के भी औद्योगिक संगठन को निश्चित करने में पड़ा. है, ओर भविष्य में. 
भी इन बातों का प्रभाव पड़ेगा । 


बड़े पैमाने के उद्योग २६७ 


लोढे तथा फीलाद के उद्योग के विकास के लिए भारत के प्राकृतिक साधन काफी अनुकूल हैं | 
इससे यह आशा की जा सकती है कि वे उद्योग जो लोहे और फौलाद के डद्योंगों के उत्पादन पर 
ग्रधारित हैं, उनके विकास की बड़ी सम्मावनाएँ हैं | 

दूसरी बात यह है कि जनस ख्या के अनुसार हमारे देश के प्राकृतिक साधन पर्याप्त नहीं है । 
अतएव भारत में उन उद्योग-साधनों के विकास की अधिक सम्भावनाएँ हैं जिनमें श्रम को अ्रच्छा 
पारिश्रमिक प्राप्त होता है। यहाँ पर श्रम को प्रधानता वाले उद्योग के विकास के लिए जितना ज्ेत्र 
है उतना पूजी की प्रधानता वाले उद्योग के लिए नहीं। यही कारण है कि हम अभी तक विशात्ञ 
उद्योगों के विकास में सफल्न नहीं हुए हैं । 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि विशाल उद्योग-पन्धों के विकास के लिए काफी पूंजी की 
आवश्यकता होती है; और भारत जैसे निघन देश में प्रचुर मात्रा में पूंजी के प्राप्त होने की आशा 
करना दुराशा मात्र है| अब देश में विदेशी पूंजी का लगना भी राष्ट्रीय दृष्टि से अहितकर है | जब 
देश में विदेशी पजी नहीं ल्गेगी- तो हम विदेशों के ओद्योगिक विशेपज्ञों की मी सहायता न मिल 
सकेगी, ऐसी दशा में विशाल उद्योग-पन्धों की स्थापना कर, उन्हें भत्नीमाँति संचालित करना 
मुश्किज्ञ होगा । हमें विदेशों से ओद्योगिक विशेषज्ञों की सहायता केवल सरकारी या अन्तर्मट्रीय 
साधनों द्वारा प्राप्त हो सकेगी । इस प्रकार वतमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इस 
निष्कृष पर पहुँचते हैँ कि देश में पहले कम कुशल कारीगरों तथा छोटे उद्योगों का विकास होगा 
फिर कशल कारीगरों तथा छेटे उद्योगों का समय शअ्रायेगा, इसके पश्चात्‌ बड़े उद्योगों का समय 
आएगा और यदि हम अपने प्राकृतिक साथनों का अच्छा उपयोग करेंगे तो कुछ समय पश्चात्‌ 
पूणुरूप से कुशल शिल्पियों तथा विशात्र उद्योगों की स्थापना हो सकेगी परन्तु ऐसा होने में अभी 
काफी समय लगेगा । 

हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सरकार अवश्य विशाल उद्योगों की स्थापना के लिये विशेष प्रयत्न 
कर सकती है। सरकार ने इस ओर अपना क्रियात्मक कदम उठाया भी है, देश में अद््र-शत्रों 
के निर्माण का श्रीगणेश हो गया है, लोहे फीलाद जैसे कछ मूल उद्योगों के विकास की ओर ययेष्ट 
ध्यान रिया जा रहा है, देश में यातायात के साधनों की आवश्यक सामग्री के निर्माण, वायुयान 
इत्यादि के उपकरणों के बनाने की ओर क्रियात्मक कदम उठाया गया है। इसके अतिरिक्त कछ 
अन्य आधारभृत उद्योगों जैसे रासायनिक उद्योग ), शकर, सोमेन्ट, कपड़े इत्यादि के उद्योग के विकास 
का भी यथेथ्ट प्रयत्न किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने प्राकृतिक साधनों 
का यथेष्ट विकास करें, इसके लिए एक सुविचारित राष्ट्रीय योजना की आवश्यकता है | हमें पहले 

उन्हीं उद्योगों की स्थापना एवं विकास की ओर ध्यान देना चाहिये जिनकी हमें अतीव आवश्यकता 

है | उदाहरण के लिये हमें पहले सुरक्षा सम्बन्धी उद्योगों का विकास करना है, फिर प्राकृतिक शक्ति- 
साधनों जैसे जल्न-शक्ति-साघन का विकास करना है, तीसरे जन-हितकारी उद्योगों का विकास, चौथे कछ 
मूल तथा आधारभूत उद्योगों का विकास करना होगा । यह तो रही जन-हितकारी उद्योंगों की बात | 
जहाँ तक व्यक्तिगत उद्योग-बन्धों के विकास का सम्बन्ध पहले वर्तमान उद्योग-पन्धों के उत्पादन 
में जहाँ तक हो सके वृद्धि करनी होगी, दूसरे मांग के अनुसार बतमान उद्योगों के विस्तार की ओर 
ध्यान देना होगा, तीसरे उन उद्योगों की स्थापना की आर ध्यान दना होगा जो उपसोेक्त उद्योगों के 
पूरक हैं। चौंथे उन उद्योगों के विकास का प्रयत्न करना होगा जिनका सम्बन्ध श्रम्य देशों से भी 
है, पाँचवे उन उद्योगों के विकास की ओर ध्यान देना होगा जो देश तथा विदेश के बाजार के क्षेत्र 
में वृद्धि करंगी। - 

देश के अच्छे औद्योगिक संगठन के लिये हमें उद्योग-धन्नों के स्थानीयकरण की समस्या की 
ओर भी यथयेष्ट ध्यान देना होगा, साथ ही छेाटे पेमाने पर क्रिए. जाने वाले तथा बड़े प्रैमाने पर 
किये जाने वाल्ले उद्योगों के सम्बन्ध की ओर भी उंचित ध्यान देना होगा । इन बातों की और यकेष 
ध्यान देते हुए: ही हम अपने देश का औद्योगिक विकास करने में समथ हो सकेंगे | 


बीसवाँ परिच्छेद 
ओद्ोगिक पूंजी व प्रबन्ध 


प्राकक्थन-- पिछले परिच्छेदों में हमने भारतीय उद्योग-धन्धों के सम्बन्ध में विचार किया: 
इस परिच्छेद में हम इन उद्योगों में लगने वाल्ली औद्योगिक पू जी पर प्रकाश डालेंगे। उद्योग-पन्धों 
में पूं जी की आवश्यकता उसी प्रकार द्ोती है जिस प्रकार मानव को अन्न और वस्त्र की आवश्यकता 
होती है । किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए, सबसे पहले भूमि की, इमारत की, फिर मशीनों की 
उनकों संचालन करंने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है परन्ठु ये सभी वस्तुएँ पू जी के बिना 
नहीं प्रांत की जा सकतीं। जिस उद्योग में पर्यात्ष यात्रा में पूजी लगी है उस उद्योग की स्थिति भी 
अच्छी रहती हैं | इसके विपरीत जिन उद्योगों के पास पू जी नहीं है उनका जीवित रहना भी मुश्कित् 
हो जाता है। भारत में ओद्योगिक विकास की गति मन्द होने का एक मुख्य कारण एजी का श्रभाव 
ही है | हम यहाँ देश की इसी समस्या का अध्ययन करंगे | ह क्‍ 

ऑंद्योगिक पू जी को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं :-- 

(१ ) छोटे पैमाने वाले तथा मध्यम आकार के उद्योगों के लिए औद्योगिक पूजी । 

(२ ) बड़े पैमाने वाले या संगठित उद्योगों के लिए, श्रौद्योगिक पू जी । 


छोटे तथा मध्यम आकार के उद्योगों की पूजी-- 

ग्रामों में ओद्योगिक पू जी--छोटे उद्योगों या धन्धों में उत्पादकों को मुख्य रूप से कच्चे 
माल को क्रय करने तथा तैयार माल के विक्रय की व्यवस्था करने में पू जी की आवश्यकता होती है। - 
... आमीणि क्षेत्रों की यह पूजी पूर्णतया असंगठित या अव्यवस्थित होतीं है, इसका मुख्य कारण 
यही है कि वहाँ पर्याप्त पूं जी प्राप्य नहीं है | वहाँ पर गाँव वालों के लिए पूंजी प्राप्त करने का केवल 
एक ही साधन या सहारा रहता है और वह है गाँव का महाजन या साहुकार । ये छोटे उत्पादक 
अधिकतया निधन होते हैं, वे अच्छी जमानत देने में असमर्थ होते हैं। इसलिए महाजन मनमाने 
सूद पूर उनको रुपया उधार देता है.। कजद्रार या ऋणकंर्ता की अ्रशिक्षा से महाजन अनुचित लाभ 
उठाता है । गाँवों में लोगों में अचल सम्पत्ति. जेसे खेत, बाग-बगीचे, स्त्रियों के लिए आमृषण आदि 
के बनवाने में खच कर देते हैं या कुछ नहीं तो केवल धन को जोड़ कर ही रखते हैं । वहाँ पर 
जो-सहकारी बके -होती हैं वे केवल कृषि कार्यों के लिए, ही ऋण देती हैं। इस प्रकार गाँवों में पृ जी 
के अभाव के कारण किसी भी उद्योग-पन्चे का चलना दूभर हो जाता है। 

नगरों में ओद्योगिंक पूःजी--नगरों में पू जी की व्यवस्था अच्छी है | वहाँ झ्तायः प्रत्येक 
नगर में इंपीरियल, बक या श्रन्य किसी ज्वाइन्ट स्टाक बंक की एक शाखा - रहती है। थोड़े समय से तो 
अब कितनी ही बैंकिंग संस्थायें खुल गई हैं। . 

उधर नगरों में पू जी सम्बन्धी आवश्यकता में भी बराबर वृद्धि होती चली जा रही . है। वहाँ 
पर कुट्ीर-उद्योगों तथा - मध्यम पैमाने पर चलने वाले उद्योगों जैसे मुद्र णालय, मोजे, बनियाइन 
साबुन तथा खेल के समान के कारखानों, लोहे वः पीतल की फाउन्डरियों, आटा थ चावल की 
मिलीं के:लिए'और अधिक पू जी की आवश्यकता है। 

कुटीर उद्योग में:कांम करने वालों को साधारण साहूकार से तो सहायता मिल -हीं-.जाती « है 
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य खोतों से भी उसे मदद मिज्ञती है । महाजन उसको नकदी में ऋण देता 


ग्रौद्योगिक पी ब प्रब॑न्ध श्द्ह 


है ओर यदि महाजन कच्चे माल का भी सौदागर है तो वह भी उसे साख पर दे देता है परन्तु वह 
ऋण लेने वाले से उचित-अनुचित लाभ उठाने में कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ता । 

मध्यम श्रेणी या छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थिति भी इससे मिल्रती-जुलती ही है। ये उद्योग 
साधारणुतया अच्छी आर्थिक स्थिति वाले आदमियों द्वारा चलाए, जाते हैं किन्तु कभी कभी इन्हें भी 
काफी आधिक सहायता या पू जी की आवश्यकता होती है। 

इन उद्योग वालों को पृ जी प्राप्त करने के मुख्य रूप से दो-.ही लोत हैं एक तो देशी ब५२ 
जो कि व्यक्तिगत सेक्योरटी पर ऋण देता है। इस ऋण के सूद की दर ६ से लेकर १५ प्रतिशत तक 
होती है। दूसरे ज्वाइन्ट स्टाक बैंकों से। ये बेंके अचल पू जी के अनुसार ऋण देती हैं। पहले 
मशीनों व अ्रन्य अचल सम्पत्ति आदि का अनुमानित मुल्य आंक लिया जाता है इसी अनुमानित 
मूल्य का २० से लेकर ३० प्रतिशत तक ऋण देते हैं, स्थाक पर ये बेंके ७० प्रतिशत तक ऋण देती 
हैं| जिन शर्तों पर ये बके ऋण प्रदान करती हैं वे ऋण लेने वालों को बड़ी अ्रसुविधाजनक मालूम 
होती हैं ओर वे इससे कोई उचित ल्लाभ नहीं उठा पाते। 

उद्योग-धन्धों को राज्य द्वारा भी आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। प्रायः सभी राज्यों के 
उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने वाला कानून बना गया है। और उद्योग-धन्धों को ऋण दिया 
जाने लगा है किन्तु इस ऋण से भी कोई विशेष ल्लाभ नहीं पहुँचा है। सरकारी अधिकारी किसी भी 
ओद्योगिक संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह समझ नहीं पाते, उधर जो व्यक्ति ऋण लेना 
चाहता है वह भी इस प्रकार की व्यवस्था से अपनी असली साख को, अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति 
को नहीं प्रगट करना चाहता | इस प्रकार राज्य द्वारा दिए गए ऋण से कोई विशेष लाभ नहीं मिल 
पाता | सन्‌ १६३३ में होने वाले पाँचवे ओद्योगिक सम्मेल्लन ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया था 
कि राज्यों द्वारा दिए गए ऋण से कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा है |? इसलिए सीधे राज्य द्वारा दिए 
जाने वाले ऋण को बन्द कर देना ही उचित होगा । हाँ छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के 
लिए, यदि प्रत्येक राज्य में ओद्योगिक पू जी संस्थाएं स्थापित की जाँय तो उससे अच्छा ल्लाम मित्र 

कता है । कर 

बड़े उद्योग और उनकी प्‌ जी-हम ऊपर कह चुके हैं कि किसी .मी उद्योग के 
लिए. चाहे वह विशाल हो या मध्यम पैमाने का या छोय सभी में किसी न क्रिसी सीमा में पू जी लगती 
है | विशाल पैमाने पर किए जाने वाले उद्योगों के लिए. विशाल परिमाण में पू जी की भी आवश्यकता 
होती है | इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना करने के ल्लिए सबसे पहले भूमि या जमीन के खरीदने 
की जरूरत होती है, फिर उस भूमि पर इमारत बनाने की व्यवस्था की जाती है, इसके बाद इनमें 
मशीनों आदि की स्थापना की जाती है, इन सभी कार्यों के लिए अच्छे परिमाण में पूंजी की जरूरत 
होती है | इनके अ्तिस्क्ति अन्य कितने ही ऐसे खर्चे होते हैं जिनमें काफी पजी की आवश्यकता 
होती है जैसे इन उद्योगों के संचालन के लिए कच्च माल का खरीदना, उत्पादित मात्न की बिक्री 
आदि की व्यवस्था करना आदि। इस प्रकार के कार्यों में तगनेवाली प्‌ जी कायशील प जी कह- 
लाती है । 

इन उद्योगों में पू'जी कैसे लगाई जाय--इन विशाल उद्योगों. में पूँजी किस प्रकार 
लगाई जाय, उसके लिए कोन सी व्यवस्था उपयुक्त होगी इस सम्बन्ध में कई विचार उपस्थित किए 
जाते हैं। एक विद्वान का कथन है कि मूल पूंजी तथा साधारण सक्रिय पू जी कीव्यवस्था फर्म की स्वयं 
की पजी से होनी चाहिए। परन्तु इस दश्कोण के, इस सिद्धान्त के पणण रूप से समथन करने से, 
पालन करने से बंहुते सी अच्छी-अच्छी फर्म भी आगे नहीं बढ़ पायेगी क्योंकि मारत में किसी भी 
भारतीय फर्म के लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है । भारत जेसे देश में जहाँ कि लोगों में साहस की 


२७० भारतीय श्रथशाञत्र का विवेचन 


भावना का अ्रभाव है, लोग पू जी को किसी उद्योग श्रादि में लगाने में इतना उत्साह नहीं दिखलाते 
जितना कि उसके जोड़कर रखने में, ऐसे देश म॑ यह आशा करना कि यहाँ की फर्म या व्यापारिक 
कृम्पेनियाँ अपनी आवश्यकता की पूँति के लिए सभी प्रकार की पूजी अचल, चल्न तथा सक्रिय 
या कारबारी पू जी आदि की व्यवस्था कर लेगी दुराशा मात्रा है। इस सम्बन्ध में यदि हम १९३८ की 
“टेक्स्टाइल, लेत्रर इन्क्रायरी कमेटी? की रिपोर्ट के कुछ आंकडों को देखें तो हमें पता चल जायगा कि 
भारत की व्यापारिक कम्पनियों का कुल्न उद्योग में त्वगी हुईं पूंजी में कितनां कम हिस्सा था। सन्‌ १६३८ 
के कंपनियों का इस प्रकार का हिस्सा ब बई में ३८ प्रतिशत शोल्षापुर में १३ प्रतिशत तथा अहमदाबाद 
में २५ प्रतिशत था | ु 

केन्द्रीय बेड़िड्र जाँच समिति का ऐसा विचार था कि जब औद्योगिक संस्था अपनी प्राथमिक 
आवश्यकता के लिये पर्यात मात्रा में पूँजी प्रात्त कर ले तो वह अपनी सारी कायशील्ष पूँजी के लिये 
व्यावसायिक बैड्डों पर निमर रह सकती है | वह अपने विकास सम्बन्धी कार्यों' के लिए. भी इससे 
सहायता ले सकती है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह कहना कोई अत्युक्ति न होगी कि इ प्रकार की 
व्यवस्था से व्यावसायिक बेक्ढों पर काफो भार पड़ जायगा । इस सम्बन्ध में एक अच्छा सिद्धान्त जो 
कि उपयुक्त प्रतीत होता है वह यह है कि ओबद्ोगिक संस्था को अपने मुख्य कार्यो' के लिए. प्राथमिक 
पू जी तथा कुछ का्यशील पूंजी स्वयम्‌ एकत्रित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त होने वाली आवश्यक- 
ताओं के लिये वह बैल्लों से सहायता ले सकती है । 

परन्तु भारत में इस सिद्धांत के पालन से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ | यहाँ ऐसे उदाहरण 
कोई कम नहीं हैं जब्र कि.यहाँ की श्रोद्योगिक संस्थाओं को अपने औद्योगिक-जीवन के प्रारम्भिक वर्षों 
में ही मीषण अथसंकट का सामना करना पड़ा और ऐसी स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता के लिए 
सरकार का मुं ह ताकना पड़ा | ऐसी त्थिति का सामना देश की कितनी ही बड़ी औद्योगिक संस्थाओं 
को करना पड़ा | ठागा की लोहे और फौलाद की कम्पनी भी एक समय ऐसी स्थिति में पड़ गई और 
उस समय सरकार ने उसे ५४० लाख रु० का ऋण देकर सहायता प्रदान की | पू जी के अभाव के 
कारण ही जमशेदपुर के इंडियन वायर ऐड स्टील प्राडक्ट्स उत्पादन की बृद्धि में सफल न हो सका 
इस समय (१६२४ में) उसकी स्थिति सुधारने के लिये बिहार तथा उड़ीसा की सरकार ने उसको ५ 
लाख रुपया ऋण के रूप में दिया । इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में विशात्र पैमाने पर किए 
जाने वाले उद्योग में पू जी की व्यवस्था का उचित रूप से प्रबन्ध न हो सका | हम यहाँ पर इस बात 


पर प्रकाश डालेंगे | 

वास्तव में इन्हें. पूजी केसे मिलती हे : शेयर तथा डिबेश्वर---भारत के अधि- 
कांश उद्योग जनता या अन्य खोतों से शेयर तथा डिबेश्वरों के द्वारा पूँजी एकत्रित करते हैं। शेयर 
या हिस्सों के अनुसार हिस्सा देने वाले का उस उद्योग में जिसमें वह हिस्सा देता है कुछ अधिकार ह 
हो जाता है, उस उद्योग से होने वाले लाभ में भी उसका उसी हिसाब से हिस्सा रहता है| डिबेंचर 
एक प्रकार का ऋण सा होता है जिस पर कि इसे देने वाले को , निश्चित ब्याज मिल्लता जाता है । 
डिबंचर देने वालों को हिस्सेदारों की भाँति उस उद्योग के सदस्यों आदि के निर्वाचन के लिए मत 
प्रदान करने का अधिकार नहीं रहता । भारत में जितनी पूँजी हिस्सों द्वारा एकत्रित की जाती है उतनी 
डिबेचरों द्वारा नहीं। नीचे दी हुईं तालिका से यह बात और स्पष्ट हो जायगी :-- 


कलकत्ता लिस्ट की बम्बई लिस्ट की ज्याइन्ट 
06 308 ज्वाइन्ठ स्टाक कम्पनियाँ | , स्टाक कम्पनियाँ 
हिस्सा पूंजी, (करोड़ रुपए में).  एछ/३१७ . .. ... प्रश्प३ 


ड्िल्रेंचरःः . (करोड़ छपण में) .. ूदुध, ६७ ४४६- 


औद्योगिक पजी व प्रबन्ध १७६ 

ऊपर दिये हुये आंकड़ों में हम देखते हैं कि डिबेंचरों द्वारा किवनी कम पू जी उठाई गेई है। 

देश में डिबेश्वरों के अधिक प्रचलित न होने के कई कारण हूं। इनमें से मुख्य ये हैं :-- (१) सब- 
प्रथम कोई ऐसी संगठित संस्था या सद्छः नहीं हे जो डिवेश्वरों को उठाने का काय करे; (२) वे ओद्यो- 
गिक कम्पनियाँ जिन्होंने डिबेंचर उठाये हैं, उनके साथ बेड्लों का व्यवह्र अच्छा नहीं रहता और 
सामान्य शर्त्तों' पर बेड्लों से ऋण लेने में कठिनाई होती है; (३) डिबेश्वरों पर अदालती टिकटों आदि 
का महसूल भी मारी होता है इसमें ट्रान्ड्फर फी भी काफी लगती है; (४) अक्सर ओद्योगिक संस्थाएँ 
जिनमें ऐसी प्‌ जी लगी रहती है फेल हो जाती है, इससे इस रूप में प्‌ जी देने का लोगों को साहस 


हाता | 


मेनेजिंग एजेन्ट - भारतीय जनता म्युनिस्पत्न या श्रन्य ट्रस्टों तथा गवनमेंट सेम्पूरेटियों में 
जितना प जी लगाना पसन्द करती है उतना अन्य किसी में नहीं। इससे कंपनी की विशेष आशिक 
लाभ नहीं मित्न पाता । कम्पनी को प्‌ जी सम्बन्धी वड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है. ऐसी 
स्थिति में वह मेनेजिड़ एजेन्टों की आधीनता मे चल्ली जाती ह। मेनेजिड़् एजेन्ट अधिकांश हिस्सों 
को खरीद लेते हैं ओर उस उद्योग के विकास के लिये पेशगी रकम भी दे देते हैं। जब वह कम्पनी 
कभी विशेष ग्रार्थिक संकट में पड़ जाती है तो मैनेजिज्ञ एजेन्ट उसे आर्थिक सहायता देकर उसकी 
रक्षा करते हैं । हमारे उद्योगों में मेनेजिड्न एजेन्ट पद्धति का कितना हाथ है, इस संवन्ध में हम आगे 
विस्तारपृवंक विचार करेंगे | 

डिपाजिट--( ॥0000श8 ) पूजी प्रात होने का एक और खोत है वह है जनता द्वारा 
प्राप्त की गई जमा डिपाजिट | बम्बई तथा अहमदान्ञाद के सूती कपड़े को मिल्नों में इस खोत द्वारा काफी 
लाभ उठाया जाता है। देश के अन्य भागों में इस पद्धतिं का प्रचलन नहीं है | इस पद्धति के अनु- 
सार ल्ञोग अपने जान-पहचान तथा अपने विश्वास के लोगों के प॑स अपनी बचत की रकम को जमा 
कर देते हैं। इसके बदले में मिल्र मालिक जमा «करने वालों को उसी के हिसाब स ल्ाभांस दे 
देते. हैं | इन डिपाज़िटों पर यूद को दर ४३ प्रतिशत से लेकर ६३ प्रतिशत तक होती है | इस पब्लिक 
डिपाज़िट के अतिरिक्त प्राइवेट डिपाजिट भी होते हैं | उद्योगपतियों, उनके मित्रों तथा मैनेजिज्ल 
एजेन्टों थरादि के द्वारा दिये गये प्राइवेट डिपाजिट से आज भारत के प्रायः सभी नवीन उद्योगों में 
प जी एकत्रित की जाती है। ये ऋण बेड की दर से आधे प्रतिशत भ्रघिक पर उठाए जाते हैं। 
प्रकार के ऋणों से बंबई तथा अहमदाबाद की बहुत सी मिले तथा बल्लाल व आसाम की चाय की 


कंपनियाँ नष्ट होने से बच गई हैं। 


केश क्रेडिट पद्धति--कैश क्रेडिट पद्धति के अनुसार अपने स्टाक की जमानत पर, व्याव- 
साथिक बेंकों द्वारा ऋण मित्र जाता है । यह ऋण थोड़े समय के लिए, लिया जाता है । बेसे तो यह 
पद्धति अच्छी दे किन्तु मन्‍्दी के समय में इस पद्धति से कभी-कभी बड़ा धोखा हो जाता हे और इससे 
उचित लाभ नहीं मिल्न पाता । इसका मुख्य कारण यह है कि ऐसे समय में बंके ऋण लेने वालों से 
अधिक जमानत मांगती है जिसकी व्यवस्था करना सुगम नहीं होता । दूसरे ऐसे समय में बके अपनी. 
रकम वापस मांगने लगती हैं जिसके कारण ऋणकर्त्ता को वाध्य होकर अपना माल बेचना 
पड़ता है। शक 
उपरोक्त मुख्य पद्धतियों के अतिरिक्त पूजी प्राप्त करने की कुछ और पद्धतियाँ हैं जो कि 
विभिन्न उद्योगों द्वारा ग्चलित की गई हैं। उदाहरण के लिए टादा आइरन तथा स्टील -कम्पनी ने. 
इम्पोरियेल बैंक आफ इंडिया से इस सम्कृध में अच्छी व्यवस्था, करली है| यंह कंम्बनी  साहाना/ 
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जमा के रूप में भी रकम उठाती है। भारतीय कोयले की फर्म उन्हीं प्राचीन साहूकारों से ऋण लेती 
हैं। इनके सूद की दर २४ से लेकर ३० प्रतिशत तक होती है | शकर के उद्योग वाले सेलिंग 
एजन्टों तथा जनता से पू जी प्राप्त कर लेते हैं। जूट के उद्योग वाले अपने स्टाक की जमानत पर 
ऋगा प्राप्त कर लेते हैं| कुछ चाय के बगीचे वाले भी साहूकारों से ऊँची दरों पर ऋण ले 
लेते हैं । 
| हमारे बक तथा उद्योग--दमारी बकों द्वारा हमारे उद्योगों को अच्छी आशिक सहा- 
यता नहीं प्राप्त होती इस सम्बन्ध में केन्द्रीय बकिंग जाँच समिति के सामने कई सुझाव व तक 
उपस्थित किये गए थे। कहना न होगा कि हमारी बे वत्तमान समय में जिस परिपायी के अनुसार 
चल रही हैं, उनके नियम जितने कठोर हैं, उनसे बकों को विशेष ल्लाभ नहीं मिल पाता ।'बे न तो 
व्यक्तिगत जमानत ओर न सामूहिक जमानत पर ही पेशगी देना अच्छा समभती हैं। इसी प्रकार 
हमारी बैंकों के और भी नियम ऐसे हैं जिनसे उद्योगों को पूजी सन्बन्धी अच्छी सहायता नहीं 
मित्र पाती । ४ 
देश में कोई भी ऐसा बक या .अ्रन्थ कोई पू जी वाल्ली संस्था -नहीं. है.जिसका एक मात्र 
उद्द श्य हमारे उद्योगों की सहायता करना हो | जहाँ तक इम्पीरियल बक का सम्बन्ध-है उसके नित्य 
के ही कार्य इतने रहते हैं कि उसे अन्य कार्यों की.ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं मिलता! 
इसके अतिरिक्त यहाँ अन्य ऐसे ज्वाइन्ट स्टाक बेंक नहीं हैं जिन्हें काफी अनुभव हो और जिनमें इतनी 
क्षमता हो कि वे उद्योगों को पू जी सम्बन्धी अच्छी सहायता प्रदान कर सकें। विदेशी विनिमय 
( फारेन एक्सचेन्ज ) बक भी अपने ही काय क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उन्हें भारत्रीय उद्योगों की ओर 
ध्यान देने की कोई चिन्ता ही नहीं | इनके अतिरिक्त अन्य जो बंक हैं वे जितना व्यापार आरि. 
के कार्यो के लिए ऋण देने में लाभ समभते हँ उतना उद्योग-धन्धों में नहीं |. इसके अलावा इनके 
साधन भी इतने कम हैं कि वे उद्योग-धन्धों को कोई अच्छी सहायता दे भी नहीं सकते। सहकारी 
बैंकों का काय ही अलग है, वे कृषकीं को ही, सहायता देने के लिये बनाये गये हैं। इस ' प्रकार क्रोई 
भी ऐसी बेंकिंग संस्था नहीं है जो औद्योगिक कार्यों के लिए पूँजी सम्बन्धी सहायता प्रदान करे। . 
. साधारणतया हमारी बैंक अपनी पूजी- सरकारी सेक्यूरिटियों में उठा देती हैं या अपने. 
गोदामों में या ग्राहक के पास जमा किये हुये मा्न के लिये पेशगी के रूप में रकम उठा देती हैं या. अन्य 
कानूनी कास्वाई द्वारा रकम देती है । परन्तु इनमें से कोई भी बात उद्योग-बन्धों के लिये पू जी प्राप्त 
करने वालों को भत्नरी नहीं मालूम प्रड़ती | श्रीमान्‌ सूबेदार ने अपनी “माइनारटी रिपोट? में उद्योगों 
को बकों द्वारा दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में कहा था कि अल्पकालीन विनियोग क्री व्यवस्था 
द्वारा बकों ने अपना तथा उद्योगों दोनों का ही अरहित किया. है । केन्द्रीय बेकिंग ज गीयू बकिंग जाँच. समिति के पूर्व 
मारवांड़ी चेम्बर आफ कामस ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करतें हुये कहां था कि अभी तक 
ज्वाइन्ट स्टाक बकों ने उद्योग-घन्धों को जो सहायंता दी वह नहीं के बराबर है। सन्‌ १६४६-५० के 
' ब्रथ-आयोग ( कफिसकल्ल कमीशन ) ने. मी यह निष्कष्न निकाला था कि वेतमान व्यावसायिक बेंकों 
द्वारा जो साख सम्बन्धी सुविधा दी जातीं है वह अपर्योप्त तंथा असन्तोषजनक है। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि श्रमी तक इंस दिशा में कोई सुधार नहीं हुआ है।.. क्‍ 
इस सम्बन्ध में हमें एक बांत न भूलना चाहिए कि बंकों की निंज की कुछ कठिनाइयाँ हैं, 
जिनके कारण वे इस दिशा में ओर भी कुछ काय नहीं कर पातीं । एक तो बँकों को अपने यहाँ जमा 
करने वालों के. लिग्रे रकम चुकतां करने का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, दूसरे यह कि न बंकों के 
पास इतने पर्योष्ले सोधन ही है जिसंसे कि वे. किसी-ओद्योगिक - संस्था. ( जो कि ऋण: लेना .-चाहती-' 
है? के ःसंम्बन्ध' में पूरी-पूरी जानकारी प्रोत्तिं-कर सक्े।. उधर उँद्योगषत्ति * भी: अपनी -सही स्थिति की + 
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नहीं बताते उसे छिपाते हैं | परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी इतना कहना ही पड़ता है कि 
हमारी बकों में उद्योग-धन्धों के प्रति उदासीनता की भावना रही है, वे उद्योग धन्धों कोआर्थिक 
सहायता प्रदान करने से दूर ही दूर रही हैं । 


अन्य देशों में ओद्योगिक पूँजी >भारत की औद्योगिक पूँजी सम्बन्धी स्थिति पर 
हमने एक विहंगम दृष्टि डाली | हम यहाँ ग्रन्य देशों की भी श्ौद्योगिक पूंजी सम्बन्धी स्थिति पर 
कुछ प्रकाश डालेंगे । 
भारत की माँति पहले जापान में भी पूँजी की बड़ी कमी थी और लोग खेती आदि 
के कार्यों में ही प्‌ जी लगाना अधिक अच्छा समझते थे । अतः वहाँ की सरकार ने लोगों की इस 
मनोदृत्ति में परिवर्तन करने के लिए, काफी प्रयक्ञ किये | १६०२ ई० में इन्डस्ट्रियल बैंक आफ 
जापान की स्थापना की गई | जापान के अ्रथ-मंत्री की स्वीकृति से यह बेंक औद्योगिक संस्थाओं को 
पू जी सम्बन्धी सहायता दे सकती है। इस बेक की एक विशेष समिति है जो कि समय-समय पर 
कारखानों में. जाती और बेंक को उनकी स्थिति से. भत्लीमाँति परिचित रखती है | इस बैंक ने विशेष- 
कर कुटीर या छोठे-पैमाने पर चलने वाले उद्योग-धन्धों को खूब सहायता दी है | जापान में साधारण 
ज्वाइन्ट स्थक बके भी ओद्योगिक कार्यों के हेतु लम्बी अवधि के लिये ऋण दे देती हैं। जापान 
की प्रायः प्रत्येक फम की उससे सम्बन्धित बक रहती है | जापान के उद्योग के पुननिर्माण के लिए 
वहाँ की बेकों व ट्रस्ट कम्पनियों ने 'इन्डस्टियल इनवेस्टीगेशन असोशियेशन? की स्थापना की थी | 
मित्सुबिशी, मित्सुई, सुमीतोमो तथा यशुदा की बकिंग संस्थाश्रों ने उद्योग-धन्धों को अच्छी आर्थिक 
सहायता पहुंचाईं है | अमरीका में भी बकों ने उद्योग-धन्धों को अच्छी सहायता पहुँचाई है । अमरीका 
की अधिकांश बड़ी औद्योगिक संस्थाओं के विकास व उत्थान में वहाँ की बेंकों का अच्छा हाथ रहा है । 
१६३४ के 'फेडरल रिज्ञव बक एक्ट? के अनुसार वहाँ की फेडरल रिज्ञव बकों को सीधे सक्रिय प जी 
के देने का अधिकार प्रात है। ये बके पाँच वर्ष वाले ओद्योगिक बान्डों को भी खरीद सकती हैं। 
श्रमेरिका में इस दिशा में एक नवीन पद्धति का प्रचलन हुआ है वह यह कि वहाँ बड़ी-बड़ी बके 
मिल्नकर छोटी बकों के द्वारा उद्योग-धन्धों को प्‌ जी पहुचाती है। 
इंगलैए्ड में भी इधर बकों ने अपने दृश्टिकोण में परिवतन किया है, उन्होंने अपनी केवल, 
व्यावसायिक कार्यों कों करने वाली नीति को बदल कर अब उद्योग-धन्धों की ओर ,भी ध्यान देना 
शुरू कर दिया है । सन्‌ १६२६ में श्रद्योगिक संगठन को सहायता देने के लिये सेक्योरियीज़ञ मेंनेज- 
मेन्ट ट्रत्ट लि० की स्थापना की गई थी | इसके बाद १६३० में बेंकस इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कम्पनी 
की स्थापना हुईं | इस कम्पनी के हिस्से प्रायः सभी अच्छी बेंकों ने लिये थे | इस कम्पनी ने 'लंका- 
शायर स्टील ट्रस्ट” को अच्छी आर्थिक सहायता पहुँचाई. थी। १६३४ में बेंक आ्राफ इंगलैण्ड ने 
इन्डस्ट्री ब्रिमिटेडः को श्रच्छी सहायता दी थी । 
यूरोप में जमनी की बेंकों ने उद्योग-घन्धों के विकास के लिये अच्छी सहायता पहुँचाई है । 
वहाँ पर- उद्योग-्धन्धों कों सहायता- देने के लिये विशेष बकों की स्थापना की गईं थी। बहुत सी 
जर्मन बैंके जो “डी? बेंक के नाम से प्रसिद्ध. हैं. ओद्योगिक क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। 
जमन की समी बेंकों को औद्योगिक क्षेत्र का काफी: अनुभव प्राप्त है,, उनके पास पू जी भी काफी 
मात्रा में: है, इस प्रकार वे उद्योग-घन्धों को सहायता प्रदान करने की अच्छी स्थिति में हैं। वे स्वयं 
औद्योगिक: कार्यो को प्रास्म्म करतीं.ओर उनके लिये पू जी:की व्यवस्था करती हैं। यूरोप की अन्य . 
देशों की भी बैंकें प्रायः इंसी नीतिःका-अ्रनुंसरण करती हैं। बेलजियम का “विग फाइव!, फ्रान्स का ' 
बाँके द क्रेडि: मोबला?, इठली को 'सोसायटी फाइनोन्सयरा इटेलियाना? प्रसिद्ध बकों में से हैं। 
का० दे९ 
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आस्ट्रेलिया में भी उद्योग-धन्धों की लम्बी अवधि के लिये पू जी प्रदान करने के हेतु आद्रेलियन कामन 
वेल्थ, बैंक में एक 'इन्डस्टियल फाइनेन्स' बिभाग की स्थापना की गईं है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य देशों की सरकारें तथा बके उद्योगों को पूंजी सम्बन्धी सहा- 
यता देने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं 
ओधदोगिक पूज़ी में सुधार कैसे हों ९ _ओद्योगिक पूँजी सम्बन्धी उपरोक्त विवरण से 
यह स्पष्ट हो गया है कि हमारे उद्योग-धन्धों को हमारी बेंकों से कितनी कम सद्ययता मित्र रही है । 
हमारे यहाँ अन्य देशों की माँति उद्योग-धन्धों को सहायता देने के लिये अ्रन्य कोई ऐसी व्यवस्था नहीं 


है जिससे उनके विकास में सुविधा प्राप्त हो | 
हमारे देश में उद्योग-घन्धों को पू जी सम्बन्धी कितनी कम सहायता प्राप्त हो रही है, यह हम 
पिछले परष्ठों में देख ही चुके | उद्योग-धन्धों को पू जी सुलम नहीं है, यह तो स्पष्ट ही है, परन्तु इसका 
यह मुख्य कारण नहीं कि मारत में पूँजी का बहुत अमाब है। वेंसे तो यह सभी जानते हैं कि मारत 
एक निर्धन देश है, परन्तु वह इतना निधन नहीं है जिससे कि वह अपने उद्योग-घन्धों की इस थोड़ी 
सी भी आवश्यकता की पूर्ति न कर सके | वास्तव में बात यह है कि यहाँ प्‌ जी के विनियोग करने 
वालों को ही यह ठीक से पता नहीं रहता कि अमुक काम में हमें कितना ल्ञाभ हो सकता है, उसे यह 
भी नहीं विश्वास रहता कि इस प्रकार प जी लगा देने से वह सुरक्षित रहेगी या नहीं। देश में वध 
में कितनी ही कम्पनियाँ फेल होती रहती हैं, इन सब को देखकर उसे पूँजी उठाने की हिम्मत भी नहीं 
होती | इस तथ्य को ओद्योगिक आयोग ने भी स्वीकार किया था | आवश्यकता इस बात की है कि 
लोग इस दिशा में अपनी मनोशति में परिवर्तन करें और उद्योग-घन्धों के लिए पूंजी की सहायता 
देने के लिए. पूर्णरूप से तैयार हो जाये | इसके अतिरिक्त देश में श्रौद्योगिक पं जी सम्बन्धी श्थिति 
को ८0 लिये निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए जा सकते हैं :-- 
१ ) छेटे-छेटे औद्योगिक कार्यों को पूँजी देने के लिए. विशेष बेंक या इसी प्रकार की 


ञ्रन्य 324६ ए स्थापित की जाँय । 
) थोड़ी पूजी उठाने वालों के लिए ऐसे इनवेस्ट मेन्ट-ट्रस्ट खोले जाँय जिनके द्वारा 


ऐसे का. को पृ जी उठाने में सुविधा प्राप्त हो । 

क्‍ ) बड़ी-बड़ी व्यावसायिक बक उद्योगों के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें, बे 
उनके निकट सम्पर्क में आकर उनकी आराथिक स्थिति से परिचय प्राप्त कर उनकी पूंजी सम्बन्धी 
उचित सहायता प्रदान करें | ये बेंके इंगलेएड की भाँति उद्योग तथा विनियोगक के बीच में मध्यस्थ 
के रूप में कार्य करने वाल्ली विशेष संध्याश्रों के निर्माण में सहायता पहुँचा सकती हैं। इससे उद्योग- 

धन्धों को अ्रच्छी मरद मिल सकती है। इन बेंकों को चाहिए. कि वे वतमान उद्योगों के पुनर्निर्माण 
तथा उनको विकासपुर्ण सहयोग दें। इन बेंकों को नवीन उद्योगों की स्थापना में भी अपनी अच्छी 
सहायता देने के लिए, तैयार रहना चाहिए | क्‍ 
८) देश में ऐप्ती भी ओद्योगिक बकों के होने की आवश्यकता है जिनमें विशाल मात्रा में 
हिस्सा पजी लगी हो ओर जिनमें लम्बी अवधि के लिये अच्छी रकम जमा हो । सरकार भी हिस्से 
आदि लेकर इन बंकों को ग्रोत्साहन प्रदान कर सकती है । 
आवश्यकता इस बात की है कि जनता तथा सरकार दोनों इस बातं की ओर सतक रहें । 
उद्योंग-घन्धों . के विंकास के लिये उचित तथा पर्यात पजी की व्यवस्था करना देश की महत्वपर्ण 
समस्याश्रों' में से: है। आशा - है कि. निकट भविष्य में इस रिशा . में :अच्छां सुधार किया 


 'जायगा | 


ओद्योगिक पूँजीव प्रबन्ध २७५, 


ऑद्ोगिक पूज़ी समिति (7908६ ]708706 (!07]00"8॥00)--जब 
द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने को हुआ तो देश में श्रोद्योगिक विकास की ग्रावाज जोर पकड़ने लगी । 
परन्तु इस समय देश में राजनेतिक अशान्ति होने के कारण इस ओर कोई ठोस कार्य न किया जा 
सका । इसके बाद देश स्वतंत्र हुआ ओर साथ ही हुआ भारत का विभाजन । देश के विभाजन का 
हमारी श्रोद्यागिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा, इस समय कितनी ही बेंक फेल हो गई', हमारा सारा 
आशिक ढांचा एक बार दिल सा गया। इधर देश की यह दशा थी, उधर हमारे उद्योग-धन्धों की 
पू-जी सम्बन्धी आवश्यकता दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी। इस समय उद्योग-धनन्‍्धों को अपनी मशीनों 
आदि के परिवतन के लिये, नई मशीनों आदि को मंगाने के लिए तथा उद्योग-धन्धों का; आधुनिकी 
करण करंने के लिये काफी प्‌ जी की आवश्यकता थी | अतः इस समय जरूरत किसी ऐसी संस्था 'की 
थी जो इस आवश्यकता की पूर्ति कर सके | इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर पहली जुलाई 
१६४८ से एक ओद्योगिक पूंजी समिति (70080779) (007907070॥) कानून लागू किया-। 
इस कानून का उद्द श्य उद्योग-धन्धों की ऐसी आवश्यकताओं को जो कि व्यावसायिक बकों के साधा- 
रण काय क्षेत्र के बाहर हैं प्‌ जी सम्बन्धी सहायता पहुँचाना है। इस समिति की हिस्सा पँ जी ५ करोड़ 
रुपये है। इस समिति के हिस्सेदार अलग-अलग व्यक्ति न होकर संस्थाएँ हैं । केन्द्रीय सरकार इस 
समिति के हिस्सों की गारन्टी करती है| समिति को निश्चित सीमा तक बान्ड तथा डिबंचर भी देने का 
अधिकार प्राप्त है । समिति में जनता के डिपाजिट भी जमा किए. जा सकते हैं परन्तु इनकी रकम 
दस वष के पव॑ वापस नहीं की जा सकती | समिति को आओ रोद्योगिक कार्यों के लिये लम्बी अवधि पर 
ऋण देने का अधिकार है किन्तु इस ऋण का भुगतान २५ वषर के अन्दर ही, हो जाना चाहिए | 
वे ओद्योगिक संस्थाएं जो राज्यों के अधिकार में हैं, इस समिति से सहायता नहीं प्राप्त कर 
सकतीं । यह समिति केवल्ल प्राइवेट औद्योगिक कार्यों के लिए ही पूंजी सम्बन्धी सहायता प्रदान कर 
सकती है । यह समिति केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों” को ही ऋण दे सकती है न-कि प्राइवेट 
लिमिटेड कम्पनियों! को | यह समिति उन उद्योग-धन्धों का, जिनका कि सैनिक तथा राष्ट्रीय दृष्टि.से 
अच्छा महत्व है, विशेष ध्यान रखती है । छोटे तथा मध्यम पैमाने पर किये जाने वाले उद्योगों को 


हा य  १5३ 


पू जी सम्बन्धी सहायता देने के लिए अत्येक राज्य में राज्य पूं जी समितियाँ ( ७8॥6 ;#५78706 
(0077०7४5०7 ) स्थापित की जा रही हैं ।- 

यह औद्योगिक पू जी समिति, हमारे उद्योग-धन्धों को अच्छी सहायता पहुँचा सकती है। 

यह समिति उद्योगों को कई प्रकार से सहारा दे सकती है | आज भारतीय उद्योगों को अपने पुनर्निर्माण 
के लिये, अपनी पुरानी मशीनों को हटाकर नवीन यंत्रों आरि के खरीदने के (लिए, अच्छी पूंजी की 
वश्यकता है| समिति इस काय की पूर्ति सुगमता से कर सकती है । परन्तु इस दिशा: में आगे 
कदम बढ़ाते समय समिति को इस बात का पूरा पता लगा लेना चाहिये ।कि जिस , संस्था को उसने 
पूँजी प्रदान की है, उस पू जी का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं | इस प्रकार की निगरानी रखने 
से उस उद्योग तथा समिति दोनों को ही अच्छा लाभ प्राप्त - होगा। समिति उद्योगों को औद्योगिक 
विशेषज्ञों की भी अ्रच्छी सहायता प्रदान कर सकती है। इस प्रकार की सहायता से औद्योगिक 
उत्पादन में वृद्धि हो जायगी और इससे भारतीय उद्योग की स्थिति को अच्छा लाभ प्राप्त होगा । 
सन्‌ १६४० की जून तक इस समिति के पास आर्थिक सहायता की मांग के लिए. १६० 
प्रार्थना-पत्र आए जिनमें से ४४ प्राथना-पत्नों को समिति ने स्वीकृत किया | [इस समय तक समिति ने 
आऔद्योगिक कार्यों के लिये कुल ७,१६२४,००० रु० की रकम उठाई है। समिति की दूसरी. वार्षिक 
रियो: से हमें बहुत सी बातों का पता नचल्लता है | इस रिपोट से हमें पता चलता है कि अभी हमारे 
झौद्योगिक संगठन में कितने दोष हैं, इसः प्रकार के दोष जितने प्राइवेट उद्योगों में पाये जाते हैं 


२७६ भारतीय अथशास्र का विवेचन 


उतने पब्लिक वालों में नहीं । हमें चाहिये कि हम अपने इन उद्योगों के दोषों को दूर करने में कोई 
कोर-कसर न उठा रखें, समिति द्वारा जो हमें आथिक सहायता प्राप्त हो उसका हम दुरुपयोग न कर 
उसका अच्छा से अच्छा उपयोग करें | अभी हमारी इस समिति से हमें विशेष सहोयता नहीं मिल्ली 
है, ग्रावश्यकता इस बात की है कि इस समिति की आर्थिक स्थिति को और अच्छा किया जाय । 
साथ ही उद्योग-पन्धों को आर्थिक सहायता प्रदान करने/के लिए इस प्रकार की अन्य संस्थात्रों 
के भी निर्माण का प्रयत्न किया जाय | इस प्रकार की व्यवस्था से हम अ्रपनी औद्योगिक पूजी 
सम्बन्धी दशा को सुधारने में काफी सफल्ल हो सकेंगे | | 
विभिन्न राज्यों में पूंजी समितियाँ-जत्र जौलाई सन्‌ १६४८ में भारत की औद्योगिक 
पँजी समिति की स्थापना हो गई तो उसके पश्चात्‌ उत्तरप्रदेश, बम्बई तथा बिहार आदि की संसस्‍्थाएँ 
भी इस प्रकार की समितियों के निर्माण का प्रयत्न करने लगीं। सन्‌ (१९४६ के माचं के महीने में 
मदरास में इन्डस्टियल इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ([76 प्रछ/"&] [7768४0॥ (/070078007) 
की स्थापना की गई | इस कार्पोरेशन की अ्रधिक्रत प॑ जी दो करोड़ रुपया है जिसमें से १.०२ करोड़ 
राज्य की सरकार ने दिया है | इस कार्पोरेशन के मुंख्य काय उद्योगों को लम्बी अवधि के लिए ऋण 
देना है। सन्‌ १६४० की जनवरी में सोराष्ट्र ने एक ओद्योगिक पूँजी समिति ([#608॥78]- 
- गिंए॥708 (0०७ए००7४४707) की स्थापना की । इस कार्पोरेशन की भी अधिकृत-प जी दो करोड़ 
रुपये है। यह कार्पोरेशन थोड़े समय में काय करना आरम्भ कर देगा। 
विदेशी पू जी-आज देश के ओद्योगिक विकास से सम्बन्धित महत्वपूण प्रदेशों में विदेशी 
प्‌ जी का प्रश्न भी अपना एक विशेष महत्व रखता है। हम यहाँ पर इसी प्रश्न पर विचार करंगे | 
भारत में कितनी मात्रा में विदेशी पूंजी लगी हुईं है इसका निश्चय करना काफी ,़ठिन है। 
सन्‌ १६१४ में यह अनुमान किया गया था कि भारतवष में २६८,०००,००० पौन्ड विदेशी पूंजी 
हे | इसके बाद १६३२-३३ के अनुमान के अनुसार इस पूँजी का अनुमान ८३१,०००,००० पौन्‍न्ड 
माना गया था । एक अंगरेजी पत्र के देखने से पता चलता हे कि सन्‌ १६३८-३६ में उन ज्वाइन्ट 
स्टक कम्पनियों की, जिनकी कि रजिस्ट्री विदेशों में हुईं, ओर जो उस समय ब्रिय्श भारतः में 
काम कर रही थी उनकी कुत्न प्रदत्त हिस्सा पू जी (?कंतवे-प्र 08]79)) ७४१,१३०,००० 
पीन्ड थी । 
अभी थोड़े दिनों पूव रिजव बेंक आफ इन्डिया ने यह अनुमान लगाया था कि जून १६४८ 
तक भारत में विदेशों की विनियोजित पूंजी कुल १६६ करोड़ रु० थी जिसमें से यूनाइटेड किंग- 
इम का ३७६ करोड़ रुपया, संयुक्त राज्य अमरीका का ३० करोड़, पाकिस्तान का २१ करोड़ तथा 
कनाडा का ६ करोड़ रुपया है। इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये आंकड़े भारतवर्ष 
के स्वतंत्र हो जाने, अंगरेजों के यहाँ से चले जाने तथा पाकिस्तान के बन जाने के बाद के हैं। यही 
कारण है कि अन्य वर्षों के विदेशी पूजी सम्बन्धी आंकड़ों की तुलना में यह -र॒कम कम रह गई है | 
विदेशी पू जी से लाभ--#मने ऊपर देखा कि देश में कितने बड़े परिमाण में विदेशी 
पूं जी लगी हुई है | हम इस प्रकार की विनियोजित पू जी के ल्ञाभ तथा हानि दोनों ही पक्षों पर 
विचार करेंगे । आइये पहले उससे होने वाले ल्ञाभों पर एक दृष्टि डालें । विदेशी पू जी से होने वाले 
'क्वामों को हम निम्नलिखित भागों में विमक्त कर सकते हैं। 
(४) जो देश विदेशी पृ जी का उपयोग करता है उस देश को पू जी देने वाला देश काफी 
सुविधाएँ प्रदान करता है| 
(२) कमीज्कमी देश के औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी पूंजी का क्विनियोग आवश्यक 
जत्ता है | ऐसी.स्थित्ि में जब कि देश सें पर्यास मात्रा में पर जी नहीं होती ओर -ओ्रौद्योमिक विकास 
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में इसके न होने से बाधा पहुँचती है तो विदेशी पूं जी का ही सहारा लेना पड़ता है । संयुक्त राज्य 
अमरीका तथा जापान आदि कितने ही देशों ने अपने उद्योग के विकास के लिए, अपने प्राकृतिक 
साधनों के उपयोग के लिए विदेशी पं जी ली थी । 

(३) विदेशी पृ जी से राष्ट्र की सम्पत्ति में भी काफ़ी इंद्धि होती है। यद्यपि इससे होनेवाल्ा 
लाभ विदेशों को चल्ना जाता है किन्तु मजदूरी आदि के रूप में कुछ न कुछ रकम तो देश में भी 
रह जाती है । 

(४) जिन रेल्ों ओर नहरों में विदेशी पृ जी लगी हुईं रहती हे उससे राष्ट्रीय आय को काफी 
सहायता पहुँचती है| जब विदेशी पूं जी का भुगतान कर दिया जाता है, तो उस समय इन खातों 
से होनेवाली आय सदैव बढ़ती जाती है । 

(५) साधारणतया प्रारम्मिक स्थिति में विदेशी पू जी के विनियोग करने वाले को हानि 
उठानी पड़ती है इस हानि का प्रभाव उस देश या राष्ट्‌ के लिए अच्छा पड़ता है | 

(६) विदेशी पूँ जी का विनियोग करने वाले देश बड़े सुव्यवत्थित दंग से श्रपने उद्योग का 
संगठन करते हैं | उसके लिए, वे विदेशों से कुशल शिल्पकार लाते हैं जिसका उस देश को 
अच्छा ल्ञाभ मित्रता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी पे जी से हमें कई लाभ हैं। जब एक बार देश 
विदेशी प॑ँ जी ल्ग जाती है तो उससे उस देश के पँ जीपति लोग भी अच्छा अनुमव प्राप्त कर 
उसी के अनुरूप अपनी प॑ जी का विनियोग करते हैं। 

अभी तक हमने विदेशी प जी से होनेवाले कुछ ल्ञाभों पर विचार किया अब यहाँ देखेंगे क 
उससे कीन-कान सी हानियाँ हैं। 

विदेशी पूजी से हानियाँ--विदेशी पूजी के विनियोग से सब लाभ ही लाभ 
नहीं हैं उससे कुछ ह्ानियाँ भी ह। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो देश पहले किसी विदेश 
की पूँ जी का विनियोग करता हे तो ऐसा करने में वह अपने देश को पराधीनता और परतन्त्रता की 
ओर अग्नसित होने का रास्ता खोल देता है। वास्तव में यह तक किसी सीमा तक सही है। हमारे 
सामने इस सम्बन्ध में कई प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए चीन और मिश्र को ही ले लीजिये इन 
' देशों में विदेशी पँजी के विनियोग का जो प्रभाव हुआ उससे समी परिचित हैं | भात में भी इसी 
प्रकार की विदेशी पूं जी का विनियोग हुआ और इसका जो प्रभाव हुआ उसका परिणाम हम अ्रमी 
तक भोग रहे हैं। 

विदेशी पृ जी का ओर उसके साथ ही विदेशी नियंत्रण का उन मूल्न उद्योग के साथ होना 
ओर भी हानिकारक होता है जो कि राष्ट्र की सुरक्षा से सम्बन्धित हैं | इससे देश की स्वतन्त्रता को 
बड़ा भारी खतरा रहता है। दूसरे किसी भी स्वतन्त्र देश के आर्थिक विकास के लिये विदेशी पूँ जी 
महंगी भी काफी पड़ती है । । 

विदेशी पूंजी के लगने से एक और हानि होती है वह यह कि जिस देश की पूँ जी लगी 
होती है, उस देश के हित को ध्यान में रखते हुये विनियोजित पृ जी वाले देश के प्राकृतिक साधनों 
का मनमाना उपयोग व दुरुपयोग किया जाता है। 

भारत में जिन उद्योगों में विदेशी पूंजी लगी हुई है उन उद्योगों के अ्रिकारीगण प्रायः 
विदेशी ही रहते हैं। हाँ साधारण स्थानों में छोटे-छोटे पदों पर मारतीय ही हैं। इन उद्योगों के 
' रहस्यों को बड़ा गुप्त रखा जाता है, इनमें काय करने वाले भारतीयों को किसी प्रकार की ऐसी ओऔद्यो- 

गिक शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वे उस विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त कर अपनी योग्यता में इद्धि कर 
सके | इस प्रकार विदेशी पूं जी का. देश में बिनियोग करने से एक यह भी हानि होतीं है । परन्तु इस 
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सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ये जितनी भी हानियाँ होती हैं उन सबका मुख्य कारण 
विदेशी पूँजी नहीं वरन्‌ उसके साथ का विदेशी नियंत्रण होता है। यदि विदेशी पँजी के साथ विदेशी 
नियंत्रण न हो तो विदेशी पूंजी का विनियोग देश के आर्थिक विकास के लिये हिंतकर होता है। 
इसलिये यदि विदेशी प्‌ जी का विनियोग उचित रूप से किया जाता है और इस सम्बन्ध में उपरोक्त 
कब दर ध्यान रखा जाता है तो उससे कोई विशेष हानि नहीं होगी उल्टे कुछ लाभ ही होगा । 
/““'विदेशी प्‌ जी सम्बन्धी नवी- नीति--इधर देश के स्वतन्त्र हो जाने पर स्वतन्त्र 
भारत की सरकार ने पूंजी सम्बन्बी नवीन नीति निर्धारित की है। इसके अनुसार जिस उद्योग में 
विदेशी पूं जी का विनियोग हो उसमें प्रधान रूप से भारतीयों का ही स्वामित्व होगा, उस उद्योग के 
नियन्त्रण तथा प्रच॒न्धादि में भी भारतीय ही प्रधान होंगे। सरकार ने देश में पँजी की कमी के 
कारण यह निश्चय किया है कि इन्हीं सीमाओं के अन्दर कुछ निश्चित समय तक विदेशी पूँ जी का 
'वनियोग किया जा सकता है | क्‍ 
देश में पूं जी की. कमी है, इसलिये विदेशी पूंजी का विनियोग तो आवश्यक है ही साथ ही 
यह इसलिये भी अत्यन्त आवश्यक है कित्रिना विदेशी पूंजी के बिनियोग के हम विदेशी कुशल 
कारीगरों की कारीगरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। हमें अपने देश के निवासियों के रहन-सहन के 
स्तर को ऊचा उठाने के लिये, उसमें वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि देश का आर्थिक विकास 
करे । इसके लिये हमें अपने मूल उद्योगों के निर्माण उनकी स्थापना तथा उनके विकास के लिये 
उचित ध्यान देना होगा । । 
आज हमारे ऊपर अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की भी समस्या है, इस सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने ही कन्धों पर है, इसमें हमें अत ब्रिटेन आदि का मे ह नहीं ताकना है। अ्रव हमें 
निर्मित करना है अच्छे वायुयान तथा अच्छी वायु सेना और साथ ही निर्माण करना है ऐसे कारखानों 
का जिनमें अच्छे अज्न-शख्त्र तथा सैनिक आवश्यकता की श्रन्य वस्तुओं का निर्माण हो सके | 
इसके अतिरिक्त अब हमें इस तीत्रगति में बढ़ती हुईं जनसंख्या के भोजन का, उनके लिये 
अन्न का ध्यान रखना है, और इसके लिये जैसा कि पिछले परिच्छेदों में कई बार कहा जा चुका है, 
कृषि में सुधार करना हे, नष्ट भूमि का उपादेयकरण करना है, सिंचाई के लिये नदियों के बहुमुखी 
विकास की योजनाओं को सफल बनाना है। इन सभी कार्यो के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजी की 
आवश्यकता है जिसका कि हमारे यहाँ बड़ा अभाव है। इसके लिये हमें वाध्य होकर विदेशियों से 
सहायता लेनी पड़ेगी | १६४६ के अप्र ल्न में संविधान-सभा के समक्ष भाषण करते हुये प्रधान मंत्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विदेशी पूँ जी का विनियोग करने वालों को अच्छी सुविधाएँ दी 
जायेगी, उनके साथ किसी प्रकार के मेदभाव का बर्त्ताव नहीं किया जायगा | 
वत्तेमान समय में विदेशी पूजी के बिनियोग के लिये मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं:-- 

. _./2 कह क्षेत्र जिसमें कि देश की आवश्यकता के अनुसार देश में ही वस्तुओं का उत्पादन 
किया जाता है किन्तु यह उत्पादन इतना नहीं होता जिससे कि देश की माँग की पूरी तरह पूर्ति 
कीजा सुक्रे | 

(२) जनता की औद्योगिक विकास सम्बन्धी वह जेत्र जिसके लिये विदेशी प्‌ जी, विदेशों के 
य्न्तरो तथा, विदेशों के औजोगिक विशेषज्ञों व कुशल कारीगरों की आवश्यकता है । 

-« (३) नवीन उद्योगवाला क्षेत्र जिसमें कि श्रभी तक कार्य ही नहीं किया गया हे। 

.... औमारी विदेशी पूं जी सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान कुल ८०० करोड़ रुपया लगाया गया 
है । हमें यह्‌ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमरीका व श्रोट ब्रिटेन से ही प्राप्त होगा । मुद्रा अवमूल्यन * ' 
के कारण अमरीका की पूंजी हमें करीब ४४ मतिशत मंहगी पड़ती है... / + , ४/ 
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जा की व्यवस्था ((४8#7 9)! #077098007 )2--ऊपर हमने विदेशी पूंजी के 
विनियोग के सम्बन्ध में प्रकाश डाला, हम यहाँ देश में प जी की व्यवस्था ( केपिटल फार्मेशन ) पर 
प्रकाश डालेंगे | हम ऊपर कई बार कह चुके हैं कि देश में पं जी का काफी श्रभाव है | सन्‌ १६४७ 
से प्‌ जी सम्बन्धी समस्‍या और मी विकट हो गई है। सन्‌ १६१६ से लेकर १६३८ तक पूजी के 
विनियोग को दर राष्ट्रीय आय की ७ प्रतिशत थी | 
भारतीय औद्योगिक आयोग (१६१६-१८) ने भारतीयों के प जी के विनियोग के सम्बन्ध में 
कहा था कि साधारणतया नवीन कार्यों" में भारतीय प्‌ जीपति प॑ जी लगाने का साहस नहीं करता, .वे 
उसी उद्योग में पं जी का बिनियोग करना अच्छा समभते हैं जिससे उनका कोई निकट सम्बन्ध है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में प जी के विनियोग में लोगों की मनोद्त्ति कितनी 
संकुचित है। देश में पू जी के अ्रभाव के कारण उद्योग-धन्धों को काफी हानि उठानी पड़ी है । 
अतएव यह हमारे लिये नितान्‍्त आवश्यक है कि देश में हम पूजी की रचना (08रात्षा 
707779807) की और उचित ध्यान दें | 
पू जी की रचना की क्रिया एक त्म्बी क्रिया है | इसको हम मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन 
भागों में विभाजित कर सकते हैं :-- (अ) बचत-कोषों का निर्माण | यह कार्य बचत की इच्छा तथा 
उसकी क्षमता पर निर्मर रहता है। (ब) इन बचत-कोषों के उचित रूप से विनियोग की व्यवस्था 
यह काय तभी सफल हो सकता है जब कि देश में बेड्लिंग की उचित व्यवस्था हो । (स) विदेशों से 
मुख्य-मुख्य सामग्री ((७07[8)] 20009) के प्राप्त करने का प्रयत्न । 
पूजी की रचना की क्रिया, जैसां कि ऊपर कह चुके हैं कि एक लंबी क्रिया है | इस क्रिया 
के पूरी होने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर हम इन कठिनाइयों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। 
(१) इस संबन्ध में सबसे पहली कठिनाई यह होती है कि यहाँ ल्लोगों में धन जोड़कर रखने 
की भावना प्रबल है, इससे पृ जी के प्राप्त करने में काफी बाबा खड़ी होती है । 
(२) जो कुछ बचत लोगों के पास होती है उस बचत का उपयोग वे अपने निज के कार्यों 
में ही कर लेते हैं । 
इन वर्षो में पृ जी की रचना के विरुद्ध और कई भावनाश्रों ने स्थान जमा लिया है। सबसे 
पहले तो यह कि इधर उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण से लोगों को उद्योग-धन्धों में पू जी लगाने की 
हिम्मत नहीं होती । परन्ठ सरकार की औद्योगिक नीति के घोषित हो जाने से तथा राष्ट्रीयकरण के 
संबन्ध में संविधान में मुआवजे की व्यवस्था के कर दिए, जाने से इस भावना का अन्त हो 
जाना चाहिये | 
(३) अधिक करों आदि के होने के कारण भी लोग पूंजी के विनियोग करने में हिचकते 
हैं। अभी तक सरकार का जो नीति रंही है, कर आदि की भार जितना अधिक रहा है उससे पूंजी 
के अधिक विनियोग की आशा नहीं की जा सकती | 
(४ ) स्टाक एक्सचेंज में होने वाल्ली सट्ेब्राजी से भी पू जी की रचना में बाधा खड़ी होती 
है। वास्तव में स्टाक एक्सचेंज का मुख्य काय दूसरा ही है परन्तु उनकी इस सद्ठ बाजी का यह परि- 
णामे हुआ है कि आए दिन कुछ वस्तुओं के मूल्य में चढ़ा-उतरी हुआ करती है| इसका प्रभाव 
अन्य ज्षेत्रों में भी बुरा पड़ता है । है 
(५ ) पूंजी की रचना में मेनेजिंग एजन्टों द्वारा की गई चाल्नबाजियों ने भी रोड़ा अय्काया 
है। धोखेबाज मैनेजिंग एजन्ट लोग कम्पनियों कां निर्माण करते और बाद में जाकर अपने पास खूब 
रकम रखकर. कम्पनी ब्ोड़ देते हैं। इससे इसमें पं जी के बिनियोग करने वाले की सारी रंकम डूब 
जाती है और भविष्य में फ्रिर उसकी हिम्मत-नहीं होती कि वह अपनी प्‌ जी ऐसे कार्यों में लगायें ।.. 


श्ज्द भारतीय अथशाञ्र. का विवेचन 


सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि ये जितनी भी हानियाँ होती हैं उन सबका मुख्य कारण 
विदेशी पूँजी नहीं वरन्‌ उसके साथ का विदेशी नियंत्रण होता है। यदि विदेशी पजी के साथ विदेशी 
नियंत्रण न हो तो विदेशी पूंजीका विनियोग देश के आर्थिक विकास के लिये हितकर होता है । 
इसलिये यदि विदेशी प्‌ जी का विनियोग उचित रूप से किया जाता है और इस सम्बन्ध में उपरोक्त 
कुछ 2 ध्यान रखा जाता है तो उससे कोई विशेष हानि नहीं होगी उल्टे कुछ लाभ ही होगा । 
/““विदेशी पू जी सम्बन्धी नवी- नीति--इधर देश के ख्वतन्त्र हो जाने पर ख्तन्तर 
भारत की सरकार ने पूंजी सम्बन्धी नवीन नीति निर्धारित की है। इसके अनुसार जिस उद्योग में 
विदेशी पू जी का विनियोग हो उसमें प्रधान रूप से भारतीयों का ही स्वामित्व होगा, उस उद्योग के 
नियन्त्रण तथा प्रबन्धादि में मी भारतीय ही प्रधान होंगे। सरकार ने देश में पँजी की कमी के 
कारण यह निश्चय किया है कि इन्हीं सीमाओं के अन्दर कुछ निश्चित समय तक विदेशी पूजी का 
'वनियोग किया जा सकता है। 
देश में प्‌ जी की. कमी है, इसलिये विदेशी पू जी का विनियोग तो आवश्यक है ही साथ ही 
यह इसलिये भी अत्यन्त आवश्यक है कि ब्रिना विदेशी पूंजी के बिनियोग के हम विदेशी कुशल 
कांरीगरों की कारीगरी का उपयोग नहीं कर सकेंगे। हमें अपने देश के निवासियों के रहन-सहन के 
स्वर को ऊँचा उठाने के लिये, उसमें इंद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि देश का आर्थिक विकास 
करें | इसके लिये हमें अपने मूल उद्योगों के निर्माण उनकी स्थापना तथा उनके विकास के लिये 
उचित ध्यान देना होगा । | 
आज हमारे ऊपर अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा की भी समस्या है, इस सुरक्षा का 
उत्तरदायित्व अपने ही कन्धों पर है, इसमें हमें अब ब्रिटेन आदि का मुह नहीं ताकना है। अरब हमें 
निर्मित करना है अच्छे वायुयान तथा अच्छी वायु सेना ओर साथ ही निर्माण करना है ऐसे कारखानों 
का जिनमें अच्छे अस्नर-शत्र तथा सैनिक आवश्यकता की श्रन्य वस्तुओं का निर्माण हो सके। 
इसके अतिरिक्त श्रब हमें इस तीत्रगति में बढ़ती हुईं जनसंख्या के भोजन का, उनके लिये 
अन्न का ध्यान रखना है, और इसके लिये जैसा कि पिछले परिच्छेदों में कई बार कहा जा चुका है, 
कृषि में सुधार करना है, नष्ट भूमि का उपादेयकरण करना है, सिंचाई के लिये नदियों के बहुमुखी 
विकास की योजनाश्रों को सफल बनाना है। इन सभी कार्यों' के लिये पर्याप्त मात्रा में पूंजी की 
अंवश्यकता है जिसका कि हमारे यहाँ बड़ा अभाव है। इसके लिये हमें वाध्य होकर विदेशियों से 
सहायता लेनी पड़ेगी । १६४६ के अप्र ल॒में संविधान-सभा के समक्ष भाषण करते हुये प्रधान मंत्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि विदेशी प्‌ जी का विनियोग करने वालों को अच्छी सुविधाएँ दी 
जायेगी, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव का बर्त्ताव नहीं किया जायगा | 
वत्तमान समय में विदेशी प्‌ जी के विनियोग के लिये मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं :-- 

__.() वह क्षेत्र जिसमें कि देश की आवश्यकता के अनुसार देश में ही वस्तुओरों का उत्पादन 
किया जाता है किन्तु यह उत्पादन इतना नहीं होता जिससे कि देश की माँग को पूरी तरह पूर्ति 
की जा स्क्रे | 

(२) जनता की औद्योगिक विकास सम्बन्धी वह क्षेत्र जिसके लिये विदेशी प्‌ जी, विदेशों के 
य्न्त्रों तथा; विदेशों के श्रोजोगिक विशेषज्ञों व कुशल कारीगरों की आवश्यकता है । 
- (३) नवीन उद्योगवाल्ा क्षेत्र जिसमें कि अ्रमी तक कार्य ही नहीं किया गया है। 
हमारी विदेशी पृ जी सम्बन्धी आवश्यकता का अनुमान कुल ८०० करोड़ रुपया लगाया गया 
है | हमें यह मुख्य रूप से संयुक्त . राज्य अमरीका ब ग्रेट ब्रिटेन से ही प्राप्त होगा । मुद्रा अवमूल्यन - 
के कारण अमरीके की. पूं ज्री हमें करीब ४४. प्रतिशत मंहगी पड़ती है। 


औद्योगिक पूँजी व प्रब॑न्धे १७है 
(जी की व्यवस्था ((/७]008) ॥007779607)--ऊपर हमने विदेशी पूंजी के 
विनियोग के सम्बन्ध में प्रकाश डाला, हम यहाँ देश में य जी की व्यवस्था ( कैपिय्ल फार्मेशन ) पर 
प्रकाश डालेंगे | हम ऊपर कई बार कह चुके हैं कि देश में पं जी का काफी श्रभाव है। सन्‌ १६४७ 
से प्‌ जी सम्बन्धी समस्या और भी विकठ हो गई है। सन्‌ १६१६ से लेकर १६३१८ तक पं जी के 
विनियोग को दर राष्ट्रीय आय की ७ प्रतिशत थी | 

भारतीय औद्योग्रिक आयोग (१६१६-१८) ने भारतीयों के प॑ जी के विनियोग के सम्बन्ध में 
कहा था कि साधारणतया नवीन कार्यों में भारतीय प जीपति पं जी क्षगाने का साहस नहीं करता, .वे 
उसी उद्योग में पं जी का विनियोग करना अच्छा समभते हैं जिससे उनका कोई निकट सम्बन्ध है । 

इस प्रकार हम देखते है देश मंपजी के विनियोग में लोगों की मनोवृत्ति कितनी 
संकुचित है। देश में पूंजी के अभाव के कारण उद्योग-घन्धों को काफी हानि उठानी पड़ी है। 
अतएव यह हमारे लिये नितान्त आवश्यक है कि देश में हम पूंजी की सचना (08॥ 
07778600) की ओर उचित ध्यान दें | 

पू जी की रचना की क्रिया एक लम्बी क्रिया है | इसको हम मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन 
भागों में विभाजित कर सकते हैं :-- (अर) बचत-कोषों का निर्माण | यह काय बचत की इच्छा तथा 
उसकी क्षमता पर निर्मर रहता है। (ब) इन बचत-कोषों के उचित रूप से विनियोग की व्यवस्था, 
यह कार्य तभी सफल हो सकता है जब कि देश में बैड्लिंग की उचित व्यवस्था हो | (स) विदेशों से 
मुख्य-मुख्य सामग्री (28])09)] 20008) के प्राप्त करने का प्रयत्न | 

पूजी की रचना की क्रिया, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं कि एक लंबी क्रिया है | इस क्रिया 
के पूरी होने में अनेक कठिनाइयाँ हैं, यहाँ पर हम इन कठिनाइयों पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे । 

(१) इस संबन्ध में सबसे पहली कठिनाई यह होती है कि यहाँ लोगों में धन जोड़कर रखने 
की भावना प्रबल है, इससे प्‌ जी के प्राप्त करने में काफी बाधा खड़ी होती है । 

(२) जो कुछ बचत लोगों के पास होती है उस बचत का उपयोग वे अपने निज के कार्यों 
में ही कर लेते हैं। 

इन वर्षों में पु जी की रचना के विरुद्ध और कई भावनाश्रों ने स्थान जमा लिया है। सबसे 
पहले तो यह कि इधर उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयरण से-ल्ोगों को उद्योग-धन्धों में पृ जी लगाने की 
हिम्मत नहीं होती । परन्तु सरकार की औद्योगिक नीति के घोषित हो जाने से तथा राष्ट्रीयकरण के 
संबन्ध में संविधान में मुआवजे की व्यवस्था के कर दिए जाने से इस भावना का अन्त हो 
जाना चाहिये। 

(३) अधिक करों आदि के होने के कारण भी लोग पूंजी के विनियोग करने में हिचकते 
हैं। अमी तक सरकार का जो नीति रही है, कर आदि की भार जितना अधिक रहा है उससे पूं जी 
के अधिक विनियोग की आशा नहीं की जा सकती | 

( ४ ) स्टाक एक्सचेंज में होने वाली सप्लेत्राजी से भी पू जी की रचना में बाधा खड़ी होती 
है। वास्तव में स्थक एक्सचेंज का मुख्य काय दूसरा ही है परन्तु उनकी इस सट्ट बाजी का यह परि- 
णामे हुआ। है कि आए दिन कुछ वस्तुओं के मूल्य में चढ़ा-उतरी हुआ करती है। इसका प्रमाव 
अन्य ज्षेत्रों में भी बुरा पड़ता है । 

(५ ) पूंजी की रचना में मेनेजिंग एजल्टों द्वारा की ग़ई चाह्नत्राजियों ने भी रोड़ा अटकायां 
है। धोखेबाज मैनेजिंग एजन्ट लोग कम्पनियों कां निर्माण करते और बाद में जाकर अपने पास खूब 
रकम रखकर कम्पनी व्ोड़ देते हैं। इससे इसमें पं जी के विनियोग करने वाले की सारी रंकम डूंब 
जाती है और भविष्य में फिर उसकी हिम्मत-नहीं होती कि वह अपनी प्‌ जी ऐसे कार्यों: में लगावें।.. 


१८० भारतीय अ्रथशाल्न॒ का विवेचन 


(६ ) युद्ध के बाद के वर्षों में पूँ जी के निकालने आदि में जो नियंत्रण रखा गया है उसका 
भी पं जी की रचना में बुरा असर पड़ा है । 

(७ ) इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में एक यह भी तक उपस्थित किया जाता है कि इधर 
पॉजी के वितरण में परिवतन हुआ है। इधर कुछ वर्षों से प जी का चत्नन ऐसे लोगों के हाथ में 
होता जा रह्य है जिनमें न तो बचाकर रखने की ही भावना है और न जो उसे किसी उद्योग आदि 
में ही लगा सकते हैं। मुद्रा-स्फीति के कारण इन लोगों की आदत और भी बिगड़ गईं है, उनमें 
बचत की भावना बिल्कुल नहीं रह गई है । 

आवश्यकता इस बात की है कि इन बातों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय ओर-प जी की 
सवना की उचित व्यवस्था की जाय क्‍योंकि यही केवल्न एक ऐसा रास्ता है जिससे देश का आद्योगी 
करण हो सकता है | क्‍ 

वर्तमान समय में वस्तुओं की जो कीमत है उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि मुख्य- 
मुख्य वस्तुओं के क्रय आदि करने में इस समय कम से।कम ३३० करोड़ रुपए, का खर्चा है जिसमें से 
६२ करोड़ कृषि के लिए तथा १२५ करोड़ उद्योग के लिए चाहिए। जापान ने अपने ओद्योगिक 
विकास के प्रारम्मिक वर्षों में अपनी वार्षिक राष्ट्रीय श्राय का ४० प्रतिशत बचाया था। इसलिए, देश के 
श्रोद्योगिक विकास के लिए भारत को अ्रधिक से अधिक बचत तथा अधिक से अधिक विनियोग का 
प्रयत्न करना चाहिए। 


90५. नेजिंग एजेन्सी पद्धति (४७॥82777 48०7९८ए 8980०7))- भारत में मेने 
जिंग एजेन्सी पद्धति का उदय गत शताब्दी के पर्वाद्द में हआ., धीरे-धीरे यह पद्धति प्रायः सभी 
भारतीय व ब्रिटिश उद्योगों में प्रचल्तित हो गई। मारत में इस पद्धति के इतनी अ्रधिक प्रचलित होने का मुख्य 
कारण यह रहा है कि मेंनेजिंग एजेन्टों ने वतमान श्रोद्योगिक विकास में खासा अच्छा हाथ बँठाया 
है। जूट की मिलें, चाय के अगीचे, कोयले की. कम्पनियों में से अधिकांश की उन्नति का. श्रेय 
इन्हीं मेंवेजिंग एजेन्टों क्रो-है। साधारणतया मेनेजिज्ञ एजेन्सी एक प्रकार की सामेदारी होती 
है, कुछ अच्छी प्‌ जी वाले लोग मित्र कर प्राइवेट कम्पनी आदि खड़ी कर लेते हैं और इस 
प्रकार संगठित होकर के किसी फर्म या औद्योगिक संस्था थआ्रादि की व्यवस्था करते हैं। वे ज्वाइन्ट 
स्थक कम्पनियों की स्थापना करते, उनकी बृद्धि करते तथा नवीन उद्योगों को उन्नति के पथ पर 
अग्रसित करते हैं। वे इन कार्यों के लिए अपनी पं जी भी.लगाते तथा व्यापार का संचालन करते 
हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी संस्था के लिये या उस संस्था का जिसका कि वे प्रबन्ध कर रहे हैं 
उसके लिये: इमारत, स्टाक, . मशीन तथा अन्य सामग्रियाँ खरीदते तथा उस संस्था द्वारा उत्पादित माल 
की भिक्री की व्यवस्था हैं। मेनेजिज्ञ एजेन्ट ही जिस संस्था का वे प्रबन्ध करते उसके मुख्य 
हिस्सेंदार होते हैं। वे कम्पनियों को स्वयं तो अच्छी मात्रा में पजी देते ही हैं साथ ही-बेंकों आदि के 
द्वारा भी कंपनी को प्‌ जी सम्बन्धी सहायता प्रदान करते हैं। मेनेजिज्ञ एजेन्टों द्वारा कंपनियों को कितनी 
झआारथिक सहायता प्राम होती हे। इसका परिचय इस बात से मित्र. जायगा कि बंबई की सूती कपड़े 
की; मिलों को जो कुल सुरक्षित व असुरक्षित ऋण प्राप्त है उसमें से मेनेजिड्ग एजेन्टों द्वास दिया गया 

ऋण कुल का ७६ प्रतिशव है। अहमदाबाद में २५ से लेकर ४० प्रतिशत हिस्से इन्हीं मेनेजिज्न 
एजेम्टों के हैं ।.इस प्रकार हम देखते हैं कि मेनेजिज्ञ एजेन्ट किसी संस्था को या कंपनी को प जी प्रदान 
करते उसका; प्रजन्ध करते तथा उनके विकास के :लिये अन्य .अनेक प्रयत्न करते हैं | इन सबके बदलें 
में. कम-से-क्रप्त-निश्चित कमीशनः तथा; सझ्या के होने वाले-ल्ाभ:से कुछ: प्रतिशत लेते हैं। क्लर्कों: व 
कार्यालय: के: अन्य व्यय- के रूप में यक्तकुछु/निश्चित,रकम- प्रतिः मासूनिकाल'लेते हैं।। 


ओद्योगिक पूँजी व प्रबन्ध श्टः 


शर्त प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह क्या कारण ह जिससे कि मांस्त में मेंनेजिक् एजेन्टों 
पर हमारा उद्योग इतना अधिक निमर-हें। इस सम्बन्ध में सबसे पहले तो यही उत्तर सामने आता 
है कि देश में प्‌ जी का काफी अभाव हैं और लोग प जी के उद्योग आदि में विनियोग करना उचित 
नहीं समझते दूसरे वहाँ पर. ऐसी संत्थाएँ नहीं ह जो किसी भी औद्योगिक स स्था के प्रारम्मिक काल 
में अच्छी आथिक सहायता प्रदान करे । इसके अतिरिक्त वहाँ पर झ्रोद्योगिक बेंके भी नहीं हैं जिनसे 
इस रिशा म॑ सदायता प्रात्त हो सके। इन्हीं कारणों से यहाँ पर मैंनेजिज्न एजेन्सी पद्धति का विशेष 
प्रचलन है | जे 

मैनेजिंग एजेन्सी पद्धति से लाभ व हानि - समय-समय पर मेंनेजिज्ञ एजेन्सी 
पद्धति की. कठु आलोचना की गई है । हम यहाँ पर पहले उससे होनेवाले ल्लामों पर विचार करेंगे | 

मनेजिंग एजेन्टों ने भारतीय उद्योग-बन्तरों के विकास में अच्छी सहायता प्रदान की है । मन्दी 
के समय में कितनी ही औद्योगिक संस्थाओं को इन मेंनेजिंग एजेन्टों ने नष्ट होने से बचाया | बहुत 
सी जूट तथा सूती कपड़े की मिलों को यदि इन मेंनेजिंग एजेम्टों से सहायता न मित्नी होती तो ये 
मित्ने न जाने कब नष्ट हो जातीं। मेनेजिंग एजेंन्सी पद्धति से हानेवाले लाभों को हम निम्नलिखित 
भागों में 2. जित कर सकते है :--- 

) कम्पनी तथा पूजी के विनियोग के करने वाले लोगों के बीच में मेनेजिंग एजेन्ट 
मध्यस्थ का काय करते हैं। उनका वह काय जम नी की औद्योगिक बेंकों से मिल्रता-जुलता है। जब 
कोई नवीन कम्पनी का प्रारम्भ होता है तो उसमें केवल २० प्रतिशत प्र जी जनता या कम्पनी की 
स्थापना करने वाखा देता है शेप ८० प्रतिशत मेनेजिंग एजेन्ट एकत्रित करते हैं। मेनेजिंग एजेन्ट 
उस कम्पनी की उन्नति का पूरा प्रयत्न करते है । 

(-&) मनेजिंग एजेन्सी पद्धति में सामेदारी तथा ज्वाइन्ट स्टाक व्यवस्था, इन दोनों की 
विशेषताएं सम्मिलित होती 

( ३० मैनेजिंग एजन्टों ने कितनी ही कम्पनियों को लम्बी अवधि के लिए ऋण प्रदान करके 
डिब्रचरों आदि क़ो खरीद कर उनके विकास में सहायता पहुँचाईं है। 

(४) जनता द्वारा पूँ जी प्राप्त कर, डिपाजिट की व्यवस्था कर मैंनेजिंग एजन्टों ने उद्योग- 
धन्धों के लिये अच्छी मात्रा में प जी की व्यवस्था की है । 

( शै ) प्‌ जी सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के अतिरिक्त मेंनेजिंग एजन्ट नवीन उद्योगों के 
विकास तथा उन्नति के श्रन्य काय॑ भी करते 

(६?) मैनेमिंग एजन्ट अपने अनुमव तथा अपनी कुशलता के कारण किसी उद्योग को 
अच्छी तरह चलाने के लिये अधिक सरल हुए हैं। एन्ड  यूल एन्‍्ड कम्पनी, मार्टिन एल्ड कम्पनी 
क्िलिक निक्‍सन एन्ड कम्पनी ऐसी ही कम्पनियों में से हैं जिन्होंने कितने ही उद्योगां को, ऑश्रोगिक 
संस्थाओं को उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचा दिया है | 

इससे होने वाली हानियाँ--मैंनेजिंग एजन्सी पद्धति से जहाँ एक ओर कई लाभ हैं 
वहाँ उससे हानियाँ मी कुछ कम नहीं हैं | मुख्य-मुख्य हानियाँ ये हैं 

९४) भारतीय मैंनेर्जिंग एजन्सी पद्धति साधारणतया पैतृक होती है, इसका परिणाम यह 
होता है कि इसमें प्रायः ऐसे लोग होते हैं जो अकुशल होते हैं, इसका प्रभाव उद्योग पर बड़ा बुरा 
होता है । 

(४) इसमें मैनेजिंग एजन्टों के हितों की जितनी चिन्ता की जाती है उंतनी हिस्सेदारों की 
नहीं । मैनेजिंग एजन्टों के स्वार्थ-साधन के लिये अनेक प्रकार की चालांकियाँ 'तथा चालबाजियाँ की 


जाती हैं.। 
फा० ई£ई 





१८६२ भांरतीय अथशाखत्र का विवेचन 

(३ ) इस पद्धति में डाइरेक्टर लोग साधारणतया मैनेजिंग एजन्टों के चंगुल में रहते हैं। 
मैनेजिंग एजेन्ट जो कुछ भी निश्चय करते हैं डायरेक्टर उसी का पालन करते. हैं। सन्‌ १६२५ 
में बम्बई की सूती कपड़े की मिल्रों के १७५ डाइरेक्टरों में से £५ डाइरेक्टर एजेन्सी डांइ्रेक्टर थे। 
यदि ये डाइरेक्टर मैनेजिंग एजन्टों की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें तो इनका अपने पद पर रहना 
मुश्किल 8 जाय | 
*. (“४ ) जब कि एक मैनेजिंग एजेन्सी फर्म बहुत सी व्यापारिक संस्थाओं का प्रचनन्ध करती 
है तो इससे उन संस्थाओं को काफी हानि उठानी पड़ती है जिनकी आथिक स्थिति अ्रच्छी नहीं है । 
उदाहरण के लिए कलकत्ता की एन्ड यूल एज्ड कम्पनी के हाथ में ५४ संस्थाएँ हैं, यह. कम्पनी इन 
सभी संस्थाओं का प्रबन्ध करती है | हु हे 

(४ ) मैंनेजिंग एजेन्सी पद्धति के प्रचलन से उद्योग तथा बकिंग पद्धति.के सम्बन्धों पर भी 
कुछ आधात पहुँचा है | रा 

(६ ) एक बै किंग विशेषज्ञ का कथन है कि मैनेजिंग एजन्सी पद्धति से मिश्रित पू.जी-बाली 
बैंकों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। मैनेजिंग एजन्सी पद्धति द्वारा ये बेंकें और इन बैंकों द्वारा 
मैनेजिंग एजेन्ट नष्ट हो जाते हैं। ये बेंक मिश्रित पू जी वाली कम्पनियों को मैनेजिंग एजंन्टों द्वारा 
प्रबन्धित होने के लिये कहते हैं। बेंक मैनेजिंग एजन्टों द्वारा कम्पनी को प्रबन्धित. देख कर बढ़े प्रसन्न 
होते हैं क्योंकि मेनेजिंग एजेन्ट कम्पनियों को ऋण देने के लिए अपने हस्ताक्षर दे देते हैं। इस 
प्रक'र बेंकर उद्योग-धन्धों में पू जी लगाने की अन्य किसी पद्धति का अनुसरण नहीं करना चाहता 
जिसका प्रभाव ओ्ोद्योगिक उन्नति पर बड़ा बुरा पड़ता है। 

४७ ) कमी-कभी कुछ एजेन्ड धोखेत्राज होते हैं वे अपने स्वाथ-साधन के लिये अनेक प्रकार 
की बेईमानी तथा चालबाजी आदि करते हैं, पु जी लगाने वाले की या कम्पनी के हितों की जरा भी 
चिन्ता नहीं करते | क्‍ 

८ ) मैनेजिंग एजेन्टों में प्रायः मौल्लिकता तथा साहस का अभाव देखा गया है.। उनकी 
पद्धति प्रगतिशीज्ष नहीं होती । इसमें जितना महत्व पूँजी को दिया जाता है उतना प्रचन्ध की .कुशलता 
को नहीं। 5 रा 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मेंनेजिंग एजेन्सी पद्धति में कई दोष हैं, इससे कई दानियाँ हैं । 

यह पद्धति बड़ी ख्चलू है और भारतीय उद्योग उसके व्यय को आसानी से सहन नंहीं कर सकता | 
कितने ही मेनेजिंग एजेन्ट बिना विशेष कार्य किए राजा-महाराजाब्ं की भाँति. जीवन व्यतीत करते 
हैं । आवश्यकता इस बात की है. कि मेंनेजिंग एजेन्सी पद्धति के आन्तरिक दोषों को दूरःकर उसको 
संगठित किया जाय | मेंनेजिंग एजेन्ट अपने काय करने की पद्धति में आवश्यक सुधार कर वे अपने 
कार्यालयों को वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार पर संगठित करें, पूजी की अपेज्ञा वे प्रबन्ध की ओर 
विशेष ध्यान दे। वे अपने उत्तरदायित्व को भत्रीमाँति समझें। औद्योगिक विकास के लिये वे पूर्ण- 
रूप से प्रयक्ञ करे | सन्‌ १६३६ के इंडियन कम्पनी एमेन्डमेन्ट एक्ट के अनुसार इस दिशा में 
काफी सुधार किया गया है| इस कानून के अनुसार मैंनेजिंग एजन्टों पर काफी नियंत्रण लगा दिया 
गया है; उनको प्राप्त होने वाले लाभ को भी निश्चित कर दिया गया है। यदि मैंनेजिंग एजेन्ट कोई 
बेईमानी आ धांधी आदि करते हैं। तो उसे हटा भी दिया जा सकता है | इस: कानून के श्रन॒सार 
मेंनेजिंग एजेन्ट किसी एक कम्पनी के कोष को दूसरी कम्पनी के लिये नहीं प्रयुक्त क' सकता | उनको 
दिये जाते ब्रालि ऋण पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है | बोर्ड आफ डायरेकटरों में उनके मनोनीत 
सदस्यों की. संड़का निश्चित कर दी यई है इसमें कोई सन्देह नहीं कि इससे मैंनेजिंग एजेन्सी पद्धति'के 
कई दोषों को दूर करने में सहायता प्राप्त हो गई है परन्तु कोई मी कानून व्यक्तियों की या उनकें:अंख्िः 


ओद्योगिक पू जी व प्रबन्ध श८३ 


कारों व हितों की रक्षा तब तक नहीं कर सकता जब तक कि व्यक्ति उस ओर स्वयं सावधान नहीं है । 
कहना न होगा कि हमारे हिस्सेदारों में अभी अनुभव तथा ज्ञान आदि का बहुत श्रभाव है । उन्हें स्वयं 
इस दिशा में सतक रहने की आवश्यकता है। इन वर्षों में मेनेजिंग एजेन्सी पद्धति के दोषों की ओर 
लोगों का ध्यान काफी आकर्षित हुआ है। लोग अब इन दोषों से काफी परिचित हो गये हैं। प्रबन्धकों 
के प्रति विश्वास की भावना में अभाव हो जाने के कारण पू'जी की रचना में बड़ी बाधा खड़ी हुई है । 

स दिशा में और सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध से और 
अच्छे कानूनों का निर्माण कर मेनेजिंग एजंटों की स्वच्छुन्दता पर नियंत्रण लगावे। मैनेजिंग एजंटों 
को केवल ए.+ ही ओद्योगिक संस्था के प्रबन्ध करने का अधिकार रहे, वे एक साथ बहुत सी संस्थाओं 
का प्रबन्ध न कर सके । इसी प्रकार इस पद्धति के अ्रन्य दोषों को दूर कर इसे दोषरहित बनाने को 


प्रयत्ष ४:88 हैए | 
जय तथा उद्योग -हमने ऊपर भारत में पंजी सम्बन्धी स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर 
प्रकाश डाला यदि यहाँ हम राज्य की औद्योगिक विकास सम्बन्धी नीति पर एक दृश्डि डाल्लें तो कोई 


अनुचित न होगा । हम उद्योग-पन्धों के विकास सम्बन्धी परिच्छेद में यह कह चुके हद कि भारत के 
राजे-महाराजे उद्योग-धन्धों के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करते थे | प्रारम्म में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
ने भी कुछ उद्योग-पन्धों के उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान किया था। परल्‍तु बाद में कम्पनी ने अपनी 
नीति में परिवर्तन किया और उसका काय भारत के कच्चे मात्र के निर्यात तथा विदेशों में बने हुए 
माल का आयात करना रह गया, उसने यहाँ के उद्योग-घन्धों के विकास की ओर कुछ भी ध्यान 
दिया। 

जब भारत के शासन का प्रत्रन्ध कम्पनी के हाथ से सम्राट के हाथ में चत्ना गया तत्र भी 
अंग्रेजों की इस नीति में कोई विशेष परिवर्तेन न हुआ । उस समय मुक्त व्यापार नीति का बोलबाला 
रहा जिसके अनुसार भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास करने में कोई विशेष ल्लाभ न था। यह नीति 
प्रथम विश्व युद्ध के पूत तक चल्नती रही । 

परन्तु इन्हीं दिनों कुछ प्रान्तीय सरकारों ने ओर विशेष कर मररास प्रान्त की सरकार ने अपनी 
नीति में कुछु परिवर्तन किया | सत्रसे पहले. १६०६ में मररास प्रान्त में उद्योग-विभाग -की स्थापना की 

| सर अल्फ़र ड चेटरटन ने, जो कि मद्रास सरकार की सेवा- में थे, प्रान्त में चमड़े कमाने तथा 

अलमूनियम के उद्योग-घन्धों के विकास की ओर अच्छा ध्यान दिया । परन्तु .१६१० में लाड माल ने 
अपने एक पंत्र में इस प्रकार कायक्रमों को सरकार की नीति के विरुद्ध ठहराया। उन्होंने क॒द्य कि 
इस प्रकार के काय करने का उत्तरदायित्व सरकार पर नहीं है। इसके बाद ल्ाड क्रपू ने अपनी 
नीति में कुछ सुधार किया किन्तु इससे कोई विशेष ल्लाम न हुआ 

जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया तो इसके कारण सरकार को अपनी नीति में परिवतन' 
करना पड़ा । 

युद्ध के लिए. आवश्यक वस्तुओं की माँग की पूर्ति के वास्ते भारतीय उद्योग-घन्धों का विकास .. 
जरूरी था | फलतः १६१६ में ओद्योगिक आ्रायोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने भारतीय उद्योग , 
तथा यहाँ प्राकृतिक साधनों का अच्छी तरह अध्ययन किया और उसने यह सुझाव रखा कि भारतीय 
उद्योग-धन्धों के विकास में सरकार को श्रच्छा सहयोग प्रदान करना चाहिये। सन्‌ १६१७ में इंडियन 
म्यूनिशन बोर्ड की स्थापना की गई इस बोड के कार्यों से भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास को अच्छी. 
सहायता प्राप्त हुईं, भारत में कितने नए. उद्योग-धन्धों की स्थापना की गई | उधर युद्ध के समय में 
सरकार ने भी इस दिशा में अच्छा उत्पादन किया | 


स्द्धड भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात्‌ सरकार ने इसक्षेत्र में और अच्छे काय किए.। मांटेग्यू चेम्सफोड 
रिपोर्ट में भारत के औद्योगिक विकास के लिए सरकार को काफी काय करने का सुराव रखा गया | 
सन्‌ १६२१ में इंडियन स्टोर्स परचेज डिपाट्मेन्ट” की स्थापना की गई । इधर भारत सरकार भारतीय 
उद्योग के संरक्षण की नीति अपना कर इस दिशा में काफी सहायता प्रदान कर रही थी | 


सरकार की नवीन ओद्योगिक नीति--ज+ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्‌ मारत स्वतंत्र 
हुआ तो उसका इस दिशा में ध्यान जाना स्वाभाविक था | फलतः सन्‌ १६४८ की छुः अप्रेल को सर- 
कार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति घोषित की । इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हूँ :--- 

( १ ) भारतीय उद्योग-धन्धों में काय करने वाले श्रमिकों की दशा को सुधारने का प्रयत्न 
करना । 
(२ ) सरकार ने सारे उद्योगों को चार भागों में विभाजित किया है। ये चार प्रकार के 
उद्योग निम्नलिखित हैं ;-- 

(अर) वे उद्योग जिन पर पूर्णरूप से सरकार का एकाघिपत्य है जैसे अस्न-शस्त्रों का निर्माण, 
रेलवे यातायात आदि की व्यवस्था; ह 

(बे) वे उद्योग जिन पर सरकार का नियन्त्रण है और जिनके विकास के लिये राज्य गैर 
सरकारी खोतों से सहायता ले सकती है। कोयला, लोहा, फोलाद, वायुयनन व जल्यान आदि का 
निर्माण, टेलीफोन, तार तथा मिट्टी के तेल आदि ऐसे ही उद्योगों के अन्तगत आते हैं। राज्य द्वारा 
संचाल्नित उद्योगों का प्रचन्ध जन-संस्थाश्रों द्वारा ही होगा। इस नीति को कार्यरूप में परिणित करने 
के लिये सरकार ने पाँच बड़ी योजनाएं बनाई हैं जिसमें खगभग दो-तीन सो करोड़ रुपए लगने का 
अनुमान है। 

(स) तीसरे प्रकार के वे उद्योग होंगे जिन पर राज्य को नियन्त्रण-निर्दशन आदि करने का 
अधिकार होगा । ऐसे उद्योगों में नमक का उद्योग ट्रैक्टर, मशीनों के औजार, बिजली का सामान 
रासायनिक पदाथ, दवाइयाँ, ररर के सामान का निर्माण तेजाब का उद्योग, सूती तथा ऊनी कपड़े का 
सीमेन्ट का, शकर का, कागज का, वायु तथा जल्न यातायात आदि का उद्योग सम्मिक्षित है। 

(द) चौथे प्रकार के उद्योगों पर राज्य का साधारण नियन्त्रण रहेगा। इस श्रेणी में आने 
वाले उद्योगों की नामावली नहीं दी गई है । 

(३) जहाँ तक विदेशी प्‌ जी का संबन्ध है उसमें अधिकांश रूप से उसके नियन्त्रण तथा 
स्वामित्व का अधिकार भारतीयों के ही हाथ में रहेगा । प्रायः सभी उद्योगों के लिये भारतीयों को अच्छी 
श्रोद्योगिक शिक्ष ज्षेत्रों की व्यवस्था की जायगी । जिससे वे कुशल कारीगर बन सके और इस क्षेत्र 
में विदेशियों पर की निरमरता से छुट्कारा मित्र सके | 

(४) सरकार इस तथ्य को भत्नीभांति समझ गई है । राष्ट्र के आर्थिक विकास के 'लिये कुटीर 
तथा छोटे पैमाने पर किये जाने. वाले उद्योगों का अच्छा स्थान है। इन उद्योग-घन्धों के विकास का 
उत्तरदायित्व प्रान्तीय या राज्य की सरकारों पर है परत्तु केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी 
कि कहाँ.तक ओर किस रूप में इन उद्योगों का बड़े पैमाने पर किये जाने वाले उद्योगों के साथ 
सांमज्नस्य बिठाया जा सकता है। | 

(५) ओद्योगिक क्षेत्र में काय करने वाले श्रमिकों की निवास सम्बन्धी समस्या को हल करने 
' के लिये दस वर्ष में दंस लाख मंकान बनाने की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है | 

(६) सरकार अपंनी. आयात-निर्यात कर नीति इस प्रकार की रखेगी जिससे भारतीय उद्योगों 
को विदेशी उत्पादन से हानि न उठानी पढ़े | 


श्रौद्योगिक पूँजी व प्रबन्ध स्प्च 


(७) सरकार ने कर अ्रादि की पद्धति में परिवत्तन करने का विचार किया है। पूँजी के विंनि- 
योग तथा उद्योग-बन्धों के लिये उचित पूंजी की व्यवस्था की ओर भी सरकार ने क्रियात्मक कदम 
उठाने का विचार किया है। सन्‌ १६४८ की अक्तूबर में उद्योग-घन्धों को निम्नलिखित रियायतें देने 
की घोषणा की थी :--- 

(१) मूल्य हांस भत्ते से मुक्ति; 

(२) पाँच वष तक ६ प्रतिशत पू जी, जो कि नवीन उद्योगों में लगाई गई है, उसे आय कर 
से मुक्त कर दिया गया है । 

(३) प्लान्द तथा मशीनरियों पर १० से लेकर ४ प्रतिशत के हिसाब से आयात कर में छूट । 

(४) बाहर भेजे जाने वाले कपड़े पर २४ से लेकर १० प्रतिशत तक की निर्याव-कर में छूट । 

(४) उद्योग-धन्धों में लगने वाले कच मात्र के आयात पर आयात कर की छू | 

सरकार की उद्योग संबन्धी नीति की उपरोक्त घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि सरकार देश के 
ओकोणिक विकास की ओ्रोर अब उचित ध्यान दे रही है। अभी सरकार के पास पर्यात साधन नहीं है 
जिससे वह उद्योग-धन्धों के विकास में पूणं सहयोग प्रदान कर सके परन्तु अमी सरकार धीरे-धीरे ऐसे 
व्यक्तियों की संस्थाओं के निर्माण का विचार कर रही है जिन्हें व्यापारिक क्षेत्र में विशेष अनुभव प्राप्त 
है | इन लोगों की सहायता से श्रौद्योगिक क्षेत्र में वह अ्रच्छा कार्य करने की ओर प्रयत्नशील् है | 
आवश्यकता इस बात की है कि जनता भी सरकार को पूर्ण सहयोग प्रदान करे | सुयोजित व्यक्तिगत 
उद्योगों की स्थापना की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिये | ह 

सरकार की औद्योगिक नीति संबन्धी घोषणा से लोगों को न तो कोई विशेष अ[श्चय ही हुआ 
है और न विशेष आशाएँ ही उत्पन्न हुई हैं [सरकार ने न तो उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीकरण की ओर 
ही कदम उठाया है और न कोई ऐसी ही व्यवस्था की है जिससे पू जीतति वग अनुचित ल्लाम उठा 
ले, सरकार ने इन दोनों के बीच के माग को अपनाया है। इस प्रकार भारत सरकार भारत में एक 
नियंत्रित या मिश्रित आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की चेष्टा की है | परन्तु सरकार की इस औद्योगिक 
नीति का व्यापारी समुदाय में कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ है । इस रिशा में लोगों ने सरकार से 
ओ्रौद्योगिक नीति में संशोधन करने की ग्राथना की है | देश के सबसे बड़े उद्योगपति श्री घनश्यामदास 
जी बिड़ला ने कहा था कि इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमने अपने रास्ते की बहुत सी बाधाओं को दूर 
कर लिया है, रास्ते से बहुत से रोड़े दूर हो गए हैं किन्तु अभी निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, 
बहुत कुछ काय करना है |? एक दूसरे उद्योगपति श्री जे० पी० श्री वास्तव ने कह था कि उत्पादन में 
सबसे अधिक बाधा करों द्वारा खड़ी होती है | इसलिए, इस भार को दूर करने का प्रयत्न किया जाना 
चाहिये | इंडियन चेम्बस आफ कामस के सभापति श्री मेहरोत्रा जी ने कह्य था कि यह दस वष का 
समय बहुत कम है| स्वर्गीय भ्री दलाल ने राष्ट्रीयरण के संबन्ध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त 
किए, थे कि पृ जी के विनियोग करने वालों को राष्ट्रीयरण के भय से पृ जी उठाने का साहस नहीं रह 
गया है। ल्लाभ के हिस्सों का बँय्वारा, ल्ाभांश की परिसीमाएँ, कम से कम मजदूरी वाल्ला कानून 
अ्मिकों की बढ़ती हुई मजदूरी, दस वर्ष के पश्चात्‌ पृ जी के निस्तरण आदि से लोगों में पृ जी के 
विनियोग करने की हिम्मत नहीं रह गई है | इस प्रकार हम देखते हैं कि लोगों पर सरकार की ओद्यो 
गिक नीति की घोषणा का कोई श्रच्छा असर नहीं पड़ा है। लोगों में पहले राष्ट्रीयीरण का भय प्रवेश 
कर गया । इस भय को, इस सन्देह को दूर करने के लिये मारत सरकार के अधान मन्त्री, उपग्रधान 
मन्त्री तथा अन्य मंत्रियों ने प्रयत्न किया परन्तु उनका प्रयत्न निष्फल्ल रहा । उनका कोई विशेष अच्छा 


प्रभांवे-ल' हुआ । 


२७६ भारतीय अ्रथशास््र का विवेचन 


ग्रभी देश की पू जी संबन्धी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। औद्योगिक उत्पादन 
में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। शकर व खूती कपड़े का उत्पादन तो और भी गिर गया है। अर्थ- 
परिषद के समापति की. हेसियत से भाषण देते हुए ड[० :राव. ने सरकार की श्रौद्योगिक नीति के 
संबन्ध में अच्छा प्रकाश डाला था। उन्होंने कद्दा था कि सरकार की औद्योगिक नीति की गति अस्थिर 
रही है, पहले उसने राष्ट्रीयकरण की ओर कदम उठाया तब करों आदि के रियासतों की ओर ध्यान 
दिया ।*"*“* “उसकी इस नीति से न तो उद्योगपतियों को लाभ मिला, न प जी त्ञगाने वाले को, न 
उद्योग-पन्धों में काम करने वाले श्रमिकों को और ने साधारण जनता को | -*- **“जिस किसी बात से 
उत्पादन में इद्धि करने का प्रोत्साहन मिलता, इस नीति से वह कुछ भी न मिल्ला । | 
उद्योग-धंन्धों के विकास तथा उनके नियंत्रण सम्बन्धी विधेयक--भारतीय 
उद्योग की स्थिति को सुहृढ़ बनाने के लिए सन्‌ १६४६ के - मार्च मास में सरंकार ने एक विधेयक 
उपस्थित किया। इस विधेयक में सरकार को उद्योग-धन्धों के नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में बिशेष अधिकार 
दिए गए हैं। इसके अनुसार सरकार को किसी भी उद्योग को अपने हाथ में ले लेने का या उसके 
प्रारम्भ करने का अधिकार होगा साथ ही इसमें यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्र द्वारा नियंत्रित नीति 
के अनुसार कोई भी प्राइवेट औद्योगिक संस्था अपने उद्योग का विकास कर सकेगी | इस विधेयक के 
अनुसार जितने भी नवीन उद्योग हैं उन सब.की रजिस्टी कराने का. निश्चय किया गया है साथ ही 
शनत्र जो नवीन उद्योग खुलंगे उन्हें लाइसेन्स प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस.विधेयक के 
अनुसार जिन नियमों का निर्माण होगा उनके द्वारा सरकार औद्योगिक संस्थाओं को औद्योगिक विकास 
के लिए प्रयत्न करने, विशेष प्रकार के कच्चे मात्र के प्रयुक्त करने, उत्पादन के स्तर को. निश्चित 
करने, हिसाब-किताब को विशेष प्रकार. से रखने, श्रमिकों को ओद्योगिक शिक्षा देने आदि की व्यवस्था 
करने के लिए, वाध्य कर सकेगी। नियंत्रित उद्योग -से वह किसी प्रकार की भी सूचना या आंकड़े 
माँग सकेगी | दि । 
डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि. यह विधेयक देश के औद्योगिक विधानों में अपना 
विशेष महत्व रखता है, उन्होंने यह भी कहा था कि इस विधेयक से औद्योगिक विकास का श्रीगणेश 
होता है। परन्तु व्यापारिक समुदाय इस विधेयक से प्रसन्न नहीं हुआ. है। “इंडियन मर्च॑न्द्स 
चेम्बर! ने कहा था कि यह विधेयक असामयिक है तथा इसे तैयार करने में बड़ी शीघ्रता की गई है।' 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्य या सरकार. के उद्योग-धन्धों के नियंत्रण से उनकी स्वतन्त्रता और 
मौलिकता पर बड़ा आघात पहुँचेगा। वे. अधिक साहस नहीं कर सकेंगे | परन्तु क्या अ्रभी हमारा 
उद्योग इन सन्न गुणों से युक्त होकर अच्छा काय कर रहा है १ उत्तर मिलता है नहीं। फिर जब वह 
इस समय अच्छे रूप से कार्य नहीं कर रहा है, अ्रभी हमारे उद्योगपति अपने ही स्वार्थ साधन में 
लगे हुए हैं, देश के, राष्ट्र के हित को वे उपेक्षा कर रहे हैं तो फिर क्यों न उन्हें नियंत्रित किया जाय ! 
हमारे देश में केवल ऐसे ही प्राइवेट उद्योगों को स्थान मिल्लनना चाहिए, जो कि योग्य एवं कुशत्न हैं 
ओर वे जनहित को ध्यान में रखकर काय कर रहे हैं। इस समय भारतीय उद्योगपतियों का. मुख्य. 
उहदं श्य अधिक उत्पादन न कर अधिक लाभ कमाना है, यदि वे ईमानदारी से कार्य करें तो देश की 
आऔद्योगिक- स्थिति बड़ी जल्दी सुधर सकती है। 
इस समय भारत सरकार को जनता द्वारा भी विशेष सहायता नहीं प्राप्त हो रही है नतो. .. 
देश में कुशल्ल .कारीगर हैं और न अनुभवी प्रबन्धक | जनता यह आशा करती है भारत सरकार, 
भारत का ऐसां-सामांजिक एवं आथिक संगठन करेगी जिससे साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने 
जीवन के आवश्यक :उप्रकेरणों >- अंन्न औओर.बछ्नल को सुगमता से. प्राप्त.कर लेगा | श्रमिक की उसकी. 
उचित मंजदूरी मिलेगी और उद्योगपति को अच्छा ज्ञाभ। सरकार देश के मानवी तथा, प्राकृतिक. 


औद्योगिक पू जी व॑ प्रबन्ध श्८७ 


साधन का पूर्ण तथा अच्छा से अच्छा उपयोग करने में सफल हो सकेंगी | श्रांशां है निकट मविष्य 
में इस दिशा में हमारी सरकार अच्छा कार्य करेगी और देश की अच्छी औद्योगिक उन्नति करने में 
समथ हो सकेगी । क्‍ | 

हमारा उद्योग तथा राज्यों की सरकारें--पत्येक राज्य में एक उद्योग-विभाग 
([00[097077676 0 70 78/7568) होता है। इस विभाग का कार्य राज्य के क्षेत्र के अन्तर्गत 
उद्योग-धन्धों का विकास करना होता है। ये-विभागं औद्योगिक शिक्षा की तथा उद्योग-धन्धों के 
अनुसंधान की व्यवस्था करते हैं। वे अच्छे शिक्षार्थियों को तथां ऐसे उद्योगों की जिन्हें पूँजी की 
आवश्यकता है आर्थिक सहायता देते हैं। वे मंडियों के संगठन के विकास की व्यवस्था करते और 
ओद्योगिक-सूचना व्यूरो का भी काय करते हैं | राज्य के सर्वोगीण आर्थिक विकास के लिए, वे अन्य 
विभागों से भी अपना सम्बन्ध बनाए, रखते हैं। यहाँ पर हम उद्योग विभाग के कार्यो' पर अल्ग- 
बलग प्रकाश डालेंगे । उसके मुख्य कार्य ये हैं :-- 

ओद्योगिक शिक्षा ( [07808] ॥7070८७४07 )-मभारत में शिक्षित आदमियों 
का तो अभाव है ही साथ ही यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह भी बड़ी दोषयुक्त है, वह शिक्षा केवल 
किताबी ही होती है उसका व्यावह्यरिक जीवन से कोई लाभनहीं होता। यदि भारतीय श्रमिक असंगठित, 
श्रकुशल व उत्साहहीन हैं तो इसमें उनका क्‍या दोष ! दोष तो हमारी श्रभावयुक्त शिक्षा-पद्धति का 
है ओर यही इसके लिए पूर्णरूप से उत्तरदायी भी है। भारतीय औद्योगिक आयोग ने शिल्पकल्ला 
का शिक्षा के लिए, विद्यालय, कुछ कारखानों के साथ औद्योगिक विद्यालयों की स्थापना तथा उन 
मिल्ल माह्निकों को आथिक सहायता देने का सुझाव दिया था जो कि अपने श्रमिकों के लिए: औद्योगिक 
शिक्षा देने की व्यवस्था करते हैं। १६३७ में वार्धा में होने वाले शिक्षा सम्मेलन ने डा० जाकिर 
हुसेन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी | इस समिति ने बुनियादी शिल्प शिक्षा देने 
का सुझाव रखा था। १६३६ में इगल्लेंड से आने वाले दो शिक्षा विशेषज्ञों वुड ब एबट ने भी शिक्षा 
संस्थाश्रों तथा उद्योग-धन्धों के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने का सुझाव रखा था । 

इन सब के सुझावों के परिणामस्वरूप अब प्रत्येक राज्य में औद्योगिक शिक्षण-संस्थाएँ 
स्थापित कर दी गई हैं। बिहार में मागलपुर का 'सिल्क इन्स्टीच्यूट' तथा गुल्लजारी बाग की कुटीर 
उद्योग-संस्था, ( (!0॥68288 ॥॥तंप्रढ7४ 68 पगहठांतरपा6 ), अच्छी शिक्षण संस्थाओं में से हैं। 
८ाटा आइरन एन्ड स्टील? कम्पनी जैसी बड़ी-बड़ी संस्थाओं ने भी अपने-अपने श्रोद्योगिक विद्यालयों 
की संस्थापना की है। परन्तु अभी भारत में ओद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी अच्छी सुविधा नहीं प्राप्त है । 
इस समय उद्योग-घन्धों के लिए जितने कुशल व शिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता है उतने उन्हें 
मिल नहीं रहे हैं। आज जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनमें से अधिकांश अशिकज्षित रहते 
हैं उन्हें अपने कार्य का कोई अच्छा ज्ञान नहीं होता | जो लोग कारखाने के काम में कुशल हैं उन्हें 
पढ़ना-लिखना नहीं आ्राता | वास्तव में हमें साधारण श्रमिक्रों के ल्लिए तो साधारण. ओश्रोगिक 
विद्यालयों की आवश्यकता है, फोरमैनों के लिए. उच्च ओद्योगिक शिक्षा की आवश्यकता है तथा 
प्रबन्धकों के शिक्षण के लिए वाणिज्य-महाविद्यालयों की स्थापना की . आवश्यकता है। इस प्रकार 
की ओ्रोद्योगिक शिक्षा सम्बन्धी सुन्दर योजना से हम इस समस्या को अच्छी तरह से इल कर सकते हैं | 

औद्योगिक अन्वेषण ( [70078779) ।२९४९७/"८॥ )--भारतीय उद्योगों के बिकास 
के लिए. इस सम्बन्ध में अन्वेषण करने का भी कुछु कम महत्व नहीं. है | ईस दिशा में अभी हमने 
थोड़ा बहुत कार्य किया है.। प्रत्येक विशाल-उद्योग के पास अपनी निज की अन्वेषण सम्बन्धी व्यवस्था 
है । संज्यों: के उचोग-विभागों ने भी अनुसन्धान्शालाएँ. स्थापित को हैं । पॉँचव औद्योगिक सम्मेलन 
के अनुसार सन्‌ १६३४ में एक 'इन्डस्ट्रियल रिसच ब्यूरों'-को- स्थापना की-पाई थी.।. इसेफे:साथ -ही: 


श्ट्द भारतीय अथशात्न का व्विच॑न 


एक औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्‌ की मी स्थायना हुई थी। यह संस्था अनुसंन्धान सम्बन्धी कार्यों" 
के संचालन के लिए उद्योगों में से अपना सम्बन्ध रखती, उद्योग-घन्धों सम्बन्धी भ्रावश्यक जानकारी 
प्रदान करती, इसके लिए. वह एक पत्रिका मी प्रकाशित करती है । 

गत विश्वयुद्ध के समय कुछ उद्योगों का वीब्रगामी विकास आवश्यक समझा गया। इस 
कार्य को सफल्ल बनाने के लिए. एक नवीन संस्था--वेज्ञानिक तथा ओद्रोगिक अनुसन्धान समिति 
( 07वें 07 डिलां०्मां46 ब्यवे वगरपप्रडण॥) ै०७९७7८टो। ) की स्थापना की गई 
थी। इस समिति ने काफी अच्छा एवं उपयोगी काय किया है ओर कई नवीन उद्योगों की स्थापना 
का भी सुकाव रखा है। परन्तु अ्रभी हमारा ओंग्रोगिक अन्वेषण में बहुत कम खच होता है । अमरीका 
में कुल्ल रा्रीय आय का है भाग ओद्योगिक अनुसन्धान कार्यों में खच किया जाता है.। वहाँ के 
उद्योगपति स्वयं इस कार्य में ३००,०००,००० डालर ख्र करते हूँ। 

आद्योगिक समाचार विभाग ( वशातप्रशाएंक 7706००27७7८७ )--केन्द्रीय सर- 
कार में व्यावसायिक सूचना व आंकड़ों सम्बन्धी तो एक विभाग हे ही साथ ही प्रान्तीय उद्योग- 
विभाग भी ओद्योगिक समाचार आर की व्यवस्था रखती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी उद्योग का 
प्रास्म्म करना चाहता है वह इस उद्योग से सहायता प्राप्त कर सकता है । परन्तु साधारणतया उद्योग- 
पति यह सममभते हैं कि यह विभाग अच्छी तरद काय नहीं कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है 
कि इस कार्य के करने वाले लोग अपने उत्तरदायित्व की गम्मीरता को भत्नीमाँति समझे और सही 
खबरे देने को व्यवस्था करे । 

पूजी व अन्य सहायता सम्बन्धी का्य--हम ऊपर कह चुके हैं कि उद्योग-धन्धों को 
राज्य द्वारा सहायता देने के लिये एक विधेयक स्वीकृत हो चुका है, और ऋण आएरि के रूप में 
उद्योग-बन्धों को आर्थिक सहायता प्रदान को जाती है। इसके साथ ही हमने यह भी देखा कि इन 
उपायों से कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हूं, हाँ प्रशशिनियों व डिपो आदि के द्वारा इस रिशा में 
अवश्य अच्छी सहायता प्रास हुईं है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि राज्यों की सरकारे इस क्षत्र में अच्छा काय कर रही हैं किन्तु 

उन्होंने अमी तक जो कार्य किया है वह पर्याप्त नहीं है। राज्यों की सरकारों पर कई सीमाएँ हैं, 

उन पर कई बन्धन हैं जिनके कारण वे इस दिशा में विशेष अच्छा कार्य नहीं कर पाती | 

जहाँ तक केन्द्रीय सरकार का गश्न है हम पीछे कह चुके हैं कि केन्द्रीय सरकार भारतीय 
उद्योगों और विशेष कर कुटीर उद्योगों के विकास के लिये किस प्रकार प्रयत्नशील है। सन्‌ १६३५ 
से केन्द्रीय सरकार हाथ से बुने कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े आदि के कुटीर उद्योगों को वार्षिक 
सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्रीय सरकार श्रौद्योगिक अन्वेबण-कार्यों के लिये भी जो सहायता 
देती है उसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। केन्द्रीय सरकार ने इंडियन काटन समिति, इंडि- 
यून शुगर समिति, : इंडियन जूड समिति, कोल ग्रेंडिंग बोड, ट्रान्प्पो८ एक्ट आदि के द्वारा इस दिशा 
में अच्छी सहायता प्रदान की हे । 

भारत में ओद्योगिक विकास के लिये सरकार क्या करे ?--भारत में औद्योगिक 
विकास के लिये राज्य को क्रियात्मक कदम उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। राज्य को इस प्रकार 
की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे उद्योग धन्धों का अच्छा विकास हो और हो देश के प्राकृतिक 
साधनों का उंचित. उपयोग । सरकार को औद्योगिक क्षंत्र में विशेष अनुभव व ज्ञान ग्रातः व्यक्तियों 
के भी. संरांठन को व्यवस्था कंरनी चाहिये जिससे वह. उनसे इस सम्बन्ध में समय- समय पर अच्छी 
सहांग्रताः ले सके ॥ इस प्रकार इमें अपना. औद्योगिक : संगठन इस प्रकार का करना होगा जिससे हम 
जुधाश/रूप से अपना औधोगिक विकास कर केकें । ह 


ओद्योगिक पूँजी व प्रचन्ध॑ श्दह 


भारत में लोगों में एक प्रद्वत्ति प्रायः विद्यमान रहती है, वह यह कि लोग सदैव अपने कार्यों" 
के लिये सरकार का ही मुंह ताका करते हैं। उनको चाहिये कि वे अपने अन्दर स्वावलम्बन की 
भावना का उदय करें और देश के औद्योगिक विकास में अपना पूरा सहयोग दें। उधर सरकार को 
भी भारतीय उद्योग के विकास के लिये पूर्शरूप से सतक रहना चाहिये और इस कार्य के लिए, उसे 
कोई कोर-कसर न छोड़ रखनी चाहिये | 

ज़्य व कुंछ अन्य उद्योग-- इन दिनों सोगों में प्रायः एक यह विश्वास जमता जा रहा 
है कि यदि किसी देश के आर्थिक त्रिकास का साश उत्तरदायित्व जनता या व्यक्तियों पर ही 
छोड़ दिया जाता है ओर राज्य इस ओर कुछ प्रयत्न नहीं करती तो इसका प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता 
है, उस देश का आ्िक विकास भल्लीमाँति नहीं हो पाता। अतएव इसके लिये राज्य की सहायता 
लेना अनिवाय है । 

वास्तव में अभी तक संसार में जितने भी देशों ने ओद्योगिक उन्नति की है, प्रायः उन सभी 
देशों की औद्योगिक उन्नति का बहुत कुछ श्रेय उस देश की सरकार को ही है। उदाहरण के लिये 
जमनी को ही ले लीजिये। वहाँ पर विशेषकर हिटलर के समय में राज्य का उद्योग-धन्धों पर पूरा 
नियंत्रण रहा और उसने जो ओद्योगिक उन्नति की उससे सभी परिचित हैं। मुक्त व्यापार नीति के 
केन्द्र इंगलैर्ड में भी राज्य द्वारा चल्लाई हुईं आर्थिक नीति की प्रधानता रहती थी। 

अब इंगलैणड में मुक्त-व्यापार-नीति का कोई स्थान नहीं है | वहाँ की सरकार लोहे तथा फोलाद 
के उद्योग को, कोयले के उद्योग को पुनसंगठित करने की ओर प्रयत्न कर रही है। वहाँ पर राज्य के 
ही प्रयत्नों के फल्नस्वरूप कोयले, तेल, सिनेमा उद्योग आदि का विकास हुआ है। शअ्रमरीका के भी 
श्रौद्योगिक विकास का बहुत कुछ श्रेय वहाँ की सरकार को ही है । 

.. जापान में औद्योगिक विकास राज्य के ही प्रयत्नों के फत्वस्वरूप हुआ | वहाँ पर आज कितने 
हो ऐसे उद्योग हैं जो राज्य के बल पर जीवित दिखल्लाई पड़ते हैं। जापान की सरकार ने तो पहले 
स्वयं ही उद्योग-घन्धों की स्थापना करनी शुरु की बाद में उसने उद्योग-घन्धों को पू जी सम्बन्धी सहा- 
यता देकर उसके विकास में सहयोग प्रददन किया। जापान की सरकार ने अपने देश के औद्योगिक 
विकास के लिये, विदेशों में ओद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये शिक्ञार्थियों को भेजा, विदेशों से 
आद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, देश के उद्योगों की रक्षा के लिये संरक्षण कर लगाया । 
सब ग्रयत्नों के फलस्वरूप जापान ने बड़ी जल्दी अद्भुत औद्योगिक उन्नति कर ली। 


फीं० ३७ 


इकीसवाँ परिच्छेद 
ओयोग'गिक श्रम 


भारत म॑ प्राचीनकाल में प्रायः कृषक लोग कुछ मजदूरों को रखकर अपनी खेती करवाते थे । 
इन श्रमिकों या मजदूरों में कुछ लोग भू-स्वामियों के यहाँ एक प्रकार से टहलुओं की तरह रहते थे 
ओर उनका खेती आदि का काम करते थे । इसके बदले में उन्हें मुफत जोतने के लिये-थोड़ी सी 
भूमि प्राप्त हो जाती थी। दूसरे प्रकार के श्रमिक थोड़े दिन के लिये मजबूरी पर रख लिये जाते थे | 
इसके अतिरिक्त गाँवों में ओद्योगिक श्रमिकों की कोई माँग नहीं थी। इसका कारण यह था कि उस 
समय ग्रामों में जो कुटीर उद्योग थे उनके संचालन का काय कुछ विशेष शिल्पियों पर ही रहता था, 
जो कि अपने पुश्तैनी पेशें को करते चले आ्राते थे। जब कुटीर उद्योगों का हास होने लगा तो ये 
शिल्पजीबी कृषि की ओर ऊ्रंकने लगे | गत शताब्दी के उत्तराद्ध में मारत में नवीन उद्योगों का 
ब्रीजारोपण हुआ और इसके साथ ही साथ उन उद्योग-धन्धों में कार्य करने वाले श्रमिक्रों का एक बगे 
पनपने लगा। परन्तु देश में कृषि की प्रधानता के कारण, संयुक्त कुटम्ब प्रणाली की प्रथा के होने के 
कारण इस वर्ग का विकास अधिक जोरों से न हो सका, प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत में ओद्यो- 
गिक श्रमिकों का एक अच्छा वर्ग तैयार हो गया । इस समय यह वर्ग अपनी वास्तविक स्थिति को 
भत्रीमाँति समझने लगा था, वह अपने अधिकारों आदि से मल्लीमाँति परिचित होने लग गया था | 
इसी समय अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने भी भारत के श्रमिकों पर अपना अच्छा प्रभाव डाला, भारतीय 
श्रमिक भी संगठित होने लगे | शाही श्रम आ्रायोग ( कमीशन ) की नियुक्ति से, तथा प्रान्तों में 
कांग्र सी मन्त्रिमण्डलों के निर्माण से भारत के श्रमिकों तथा उनसे सम्बन्धित समस्याञ्रों की ओर 
लोगों का ध्यान काफी श्राकर्षित हुआ | अम-अ्रायोग के कारण देश में श्रम संबन्धी विधियों के 
निर्माण में अच्छी सहायता प्रात हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन वर्षों में देश में ओद्यो- 
गिक विकास के साथ ही साथं एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग का भी विकास हुआ । अब देश में औद्यो- 
गिक श्रमिकों का एक शक्तिशाल्ली बग उत्न्न हो गया है, अ्रतः इन श्रमिकों से संबंन्धित समस्याश्रों 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती | 


श्रम के ग्राप्त होने के खतोत- यदि हम भारत की इस विशाल जनसंख्या पर दृष्टि डालें 
और कृषि में लगी हुई उस अधिकांश जनसंख्या को देखें जो वष में छे महीने बेकार रहती है तो हमें 
; प्रतीत होगा कि भारत में श्रम का कोई अभाव नहीं है। परन्तु एक समय था जब्न कि देश में 
ओद्योगिक श्रम की बहुत बड़ी कमी थी, १६१६ तक भारतीय उद्योगों को श्रम की कमी का सामना 
करना पड़ा। औद्योगिक श्रम के इस श्रभाव का मुख्य कारण यहाँ के लोगों का ओद्योगिक शिक्षा से 
अनभिश होना था। इसके अतिरिक्त उस समय देश में न तो यातायात के ही समुचित साधनों का 
विकास हुआ था ओर न कोई ऐसी संस्था ही थी जो कि श्रमिक्रों को भल्नीमाँति भर्ती करती । यही 
नहीं उस समय मजदूरी की दर भी कम थी, मजदूरों को शहरों में जाकर रहने इत्यादि में मी काफी 
कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इन सच ज्ातों के कारण उस समय हमारे उद्योग-धन्धों को 
श्रम के अभाव का सामना करना पड़ता था। यद्रपि अब भी इन सब बातों में सन्‍्तोषजनक सुधार 
.. नहीं हुआ, है तब भी पहले से अब स्थिति काफी अच्छी है, अब उद्योग-घन्धों को श्रम सम्बन्धी अभाव 
. का सामना नहीं करना पडा | रा 
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जिस प्रकार कि पाश्चात्य देशों में उद्योग-धन्धों में काम करने वाले श्रमिक्रों का एक अलग 
ही वग तैयार हो गया है वेसा भारत में नहीं । उन देशों में ओद्योगिक श्रमिक स्थायी रूप से अपने 
उद्योग में ही लगे रहते हैं उनका कृषि आदि से कोई सम्बन्ध नहीं रहता। इन श्रमिकों में से अधिकांश 
नगरों में ही रखने लगे ह, गाँवों में रहना उन्होंने छोड़ दिया है | इस प्रकार औद्योगिक ज्षेत्र में पहले 
से ही गलत्नित-पोषित होने के कारण उनके ओद्योगिक जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। &£ :' 

भारत में औद्योगिक श्रमिक की स्थिति दूसरी ही तरह की है। भारतीय, उद्योगों में काय करने 
वाले अधिकांश श्रमिक ग्रामीण होते हैं, उनका पालन-पोषण जिस वातावरण में होता है, बह बाता- 
वरण पूर्णरूपेण ग्रामीण होता है, इन श्रमिक्रों में एक स्थान पर टिक कर कार्य करने की भावना 
भी नहीं होती । 

इस तरह भारतीय उद्योगों में काय करने वाले अमिकों का एक बड़ा भाग गाँवों से आता 
है| यहाँ पर जमशेदपुर कलकत्ता, अम्बई, अहमदाबाद, कानपुर प्रधान ओयद्योगिक केन्द्र हैं, इनमें से 

नगरों जैसे जमशेदपुर, कल्नकता और बम्बई को छोड़कर शेष औद्योगिक केन्द्रों को अपने ही 

निकटवर्त्ती प्रदेश से श्रम प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिये कानपुर को ही ले लीजिये, यहाँ काम 
करनेवाले अधिकांश श्रमिक कानपुर के आस-पास के ही हैं, अहमदाबाद में साठ प्रतिशत से अधिक 
दी श्रमिक इस प्रदेश को निकटवर्ती क्षेत्र का है। बम्बई में भी, वहाँ की मिलों में अधिकांश अ्रमिक 
रज्ञगिरि तथा दक्षिण के जिलों के हैं। कल्नकत्ते के कारखानों ब मिल्नों में काम करने वाले श्रमिक 
अवश्य दूरूदूर से जाते हैं। ये श्रमिक अधिकतया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मद्रास 
आदि के हैं। 

श्रमिकों की भर्ती कैसे होती है (--श्रभी तक मिल्नों में अमिकों की भर्ती मुकद्दम, 
सरदारों या मित्रियों आई के द्वाया होती थी। यद्यपि नायक या सरदार का मुख्य काय श्रमिकों के 
काम की देख-भाल करना होता है परन्तु उसकी त्थिति इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है और 
मजदूर या अ्रमिक को अपनी तरक्की तथा आर्थिक सहायता व श्रौद्योगिक शिक्षा आदि के लिए उसे 
अपने सरदार या नायक पर ही निर्भर रहना पड़ता है । पहले साधार्णतया नायक के ही द्वारा मजदूरों 
की भर्तों होती थी, अब भी जहाँ के मित्न मैनेजर आदि यूरोपियन होते हैं वहाँ पर नायक ही मजदूरों 
की भत्तीं आदि करने के लिये अ्रग्रमणी रहता है। नायक मजदूरों और मालिक के बीच एक कड़ी 
या जज्लीर का काम करता है। नायक के द्वारा श्रमिकों की भर्त्ती होने पर नये मजदूर को अपनी 
तरक्की तथा मुश्तकिली आदि के लिये नायक को रिश्वत देनी होती थी, कल्कत्ते की जूट की मित्रों में 
सरदार को अ्रत्र मी नये मजदूरों से दश्तूरी मिल्रा करती है | बम्बई को कपड़े की मिलों के उन विभागों 
में जहाँ अधिकांश काम करने वाल्ली ओरते होती हैं, वहाँ पर उनके काम को देख-माल् के लिये 
ओरतें ही होती हैं जिन्हें नायकिनी कहा जाता है। ये भी अपने नीचे काम करनेवाल्ी औरतों तथा 
लड़कियों से नाजायज लाभ उठाती हैं। इस प्रकार नायक आदि की प्रथा से कई हानियाँ हैं । ह की 
बात है कि इन वर्षों' में इस दिशा में अब काफी सुधार हो गया है। बड़ी बड़ी तथा अच्छी मिलें 
मजदूरों की भर्त्ती करने के लिये एक विशेष अधिकारी रखती हैं। परन्तु अभी श्रमिकों तथा प्रबन्धकों 
के बीच अच्छा सम्बन्ध भहीं स्थापित किया जा सका है । कितने ही स्थानों में श्रमी मजदूरों की भत्तों 
उसी घुरानी प्रथा के अनुसार ही होती है, ऐसे स्थानों में काफी सुधार किया जाना चाहिये। 
आवश्यकता इस बात की है कि अमिकों की भत्तीं के लिये यथेष्ठ व्यवस्था को जाय और (उन्हें सरदार 
या नायकों आदि के चंगुल से मुक्त किया जाय | 

ओऔद्योगिक भ्रम की कुशलता[---जिस प्रकार आर्थिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में मानबी 
'अम का अत्यन्त महत्वाहोता है उसी प्रकार४उद्योग-घस्धों में मी श्रम का बड़ा महत्वंःहै। औद्योगिक 
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उन्नति बहुत कुछ औद्योगिक श्रम की कुशलता पर ही निर्भर रहती है। यहाँ पर अधिकांश लोगों की 
यह धारणा है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में शद्योगिक श्रम की कुशलता कहीं कम है। 

ऐसा कहा जाता है कि जापान में एक कुशल श्रमिक २४० तकुओों का संचालन करता है, 
इंगलेण्ड में ४४० से लेकर ६०० तक तकुए अमरीका में १,१२० तकुए, एक ही श्रमिक द्वारा संचलित 
होते हैं जब कि भारत में केवल १८० चर्ख यही नहीं मारत में एक बुनकर दो कर्घो" पर काम करता है 
जब कि यू० के० में ४ से लेकर ६ तथा श्रमरीका में ६ कर्घो' तक पर एक ही बुनकर काय करता 
'है। सर अल्लेक्जन्डर मैकबट ने औद्योगिक आयोग के संमुख यह विचार प्रकट किया था कि एक 
अंगरेज अ्रमिक भारतीय श्रमिक से ३.५ गुना अधिक कुशल है। सर क्लीमेन्ट सिंपसन के अनुसार 
भारतीय कातने तथा बुनने की मिलों में काम करने वाले २.६६ मजदूर ल्ंकाशायर की मित्र में काम 
करने वाले एक कुशल श्रमिक के बराबर हैं। इस सम्बन्ध में डा० गिल्नब् स्लेटर का कथन है कि 
लंकाशायर और भारत के कारखानों में इस अ्रन्तर के होने का कारण भारतीय श्रमिकों अकुशल्ता नहीं 
बरन भारतीय श्रम का सस्तापन है। भारत के कास्खानों में मशीनों पर अधिक आदमी इसलिए लगाये 
जाते हैं कि यहाँ श्रम सस्ता एवं सुल्लम है ओर मशीनें मंहगी | अ्रत् प्रश्न यह उठता है कि यदि यहाँ 
का श्रम कुशल है तो फिर औद्योगिक उत्पादन क्‍यों कम होता है। इस सम्बन्ध में हमें यह याद 
रखना चाहिए कि भारत में प्रति श्रमिक उत्पादन में कमी होने कारण उत्पादन सम्बन्धी अच्छी सामग्री 
का न मिलना तथा मिल्नों की अभावपूर्ण शासन व्यवस्था का होना है | परन्तु इन सब बातों के होते 
हुए भी हमें यह मानना ही पड़ेगा कि ब्रिदेन व जापान आदि देशों की तुल्नना में भारतीय अ्रमिक 


हक हीं हैं, उनमें कुशलता का बड़ा अभाव है । 
९. श्रम की अकुंशलता के कारशु---देश में अमिकों की कुशलता के कम होने के कई 


कारण हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे कारण हैं जिनके लिए. भारतीय श्रमिक जिम्मेदार नहीं हैं, 
उनका बहुत कुछ उत्तरदायित्व अन्य बातों पर है । सारतीय जलवायु, मारतीयों का दुबंल स्वास्थ्य, 
उनकी अज्ञानता, उनमें औद्योगिक शिक्षा का अभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भार- 
तीय श्रम में कुशलता का बड़ा अभाव है, जो हमारे कारखानों में कार्य करने वाले श्रमिकों पर अपना 
बड़ा बुरा असर डालते हैं। नीचे हम भारतीय औद्योगिक श्रमिकों की अकुशल्ञता के कुछ कारणों का 
उल्लेख करते हैं :-- इ 
_ (९) श्रमिकों का श्रवासी होना--भारत के कारखानों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक 
गाँवों से आते हैं । वे अपने गावों को या तो किसी आर्थिक संकट के कारण छोड़ कर नगरों में पैसा 
पैदा करने के लिए आते हैं या अन्य सामाजिक कठिनाइयों से परेशान होकर शान्ति की खोज में नगरों 
में आ जाते हैं। कभी-कभी वे इतने ऋण अस्त हो जाते हैं कि इसके लिए अपने गाँव की छोड़ कर 
'पैसा पैदा करने के लिए नगरों में शरण लेते हैं। कुछ लोग गाँवों में अपने ञआ्रार्थिक स्तर को श्रच्छा 
बनाने के लिए कुछ भूमि या खेत आदि खरीदने के लिए. धन पैदा करने को नगरों में चले जाते हैं। 


इसके अतिरिक्त इधर भारतीय कुटीर-उद्योग्रों के नष्ट हो जाने से, शि मिशन कह गए है का विनाश हो जाने के 
कारण भी कितने ही लोग कारखानों में काम करने के लिए. नगरों में चले गए. हैं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि हमारे ये भारतीय श्रमिक कई कारणों से अपने ग्रामों को छोड़कर नगरों में चले जाते हैं । 
परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि ये लोग सदा के लिए अपने गाँवों को छोड़ देते और नगरों 

में बस जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये श्रमिक थोड़ा-बहुत. पैसा प्रैदाकर जल्दी या देर में अपने 
गाँव लौट जाना ज्वाइते हैं| नगरों की तड़क-मड़क, उसका अस्वास्थ्यप्रद जलवायु उन्हें रुचिकर नहीं 
मालूम पड़ता, दूसरे नगरों में रइन-सहन के स्तर के अच्छे होने के क्रास्ण उनका खर्चा मी अधिक. दो 





हि । 
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जाता है| इन्हीं सब कारणों से गाँवों से आने वाला अमिक नगरों में अधिक दिन नहीं ठहरता और 
थोड़े समय पश्चात्‌ अपने गाँवों को वापस चला जाता है । 
श्रमिकों के इस प्रकार के आवागमन का प्रभाव श्रम की कुशलता पर बड़ा बुर. असर पड़ता 
है। श्रमिक को कृत्रिप नागरिक जीवन अच्छा नहीं लगता, उसके स्वास्थ्य पर नागरिक वातावरण 
अपना गहरा असर डालता है। गांवों से नए-नए नगरों में आकर अधिकांश श्रमिकों का जीवन 
असंयमित हो जाता है, वे कितने ही हुव्यंसनों जेंसे दर त-क्रीड़ा या मद्रपान आटि के चंगुल में फंस 
जाते हैं | इसके अतिरिक्त कारखानों में उन्हें लगातार अधिक समय तक अनुशासन के अन्दर काय॑ 
करना पड़ता हैं, जिसका कि वह आदी नहीं रहता है, फिर उसे अपने घर की मी याद सताती रहती 
है | इन सब बातों का उसके मानस पटल पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, उसका शरीर अनेक रोगों 
का अडडा बन जाता है। 
उप्रोक्त बातों के आधार पर प्रायः श्रमिकों की अकुशलता का बहुत कुछ उत्तरदायित्व गाँवों 
से आने वाले श्रमिकों पर, ही ल्ञादा जाता है, उनके इस प्रकार के आने-जाने की ही दोषी ठहराया 
जाता है। परन्तु ऐसा कहते समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि गाँवों से आनेवाला अमिक 
अपने साथ ग्रामीण-जीवन की उन कुछ बातों को लाता है जो नगरों में नहीं पाई जातीं, गाँवों से 
आनेवाला भ्रमिक अन्य श्रमिकों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होता है, फल्लतः उसकी कार्यशक्ति मी अधिक 
रहती है। नगरों में आने पर उसके दृष्टि कोण में परिवर्तन हो जाता है, उसके ज्ञान-भमण्डार की इद्धि 
हो जाती है। जब वह नगरों से ग्रामों को वापस जाता है तो वह अपने ग्रामीण॒-तन्धुओं को भी 
नागरिक जीवन की अनेक बातों से परिचित करता है, उसके सहयोग से श्रन्य ग्रामवासियों का दृष्टि- 
कोण कुछ विशाल होता है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है | यही नहीं संकट-काल् में गाँव ऐसे श्रमिक्रों 
के लिए. एक शरण स्थल का काम करते हैं। जब नगरों के कारखानों में लम्बी हड़तालें हो जाती हैं, 
या द्वारावयेव ही हो जता है, जब श्रमिक कभी काफी बीमार हो जाता है, या उसकी काय-शाक्ति क्ञीण 
हो जाती है और वह इद्ध हो जाता है तो ऐसे समय में उसे गाँव का ही सहारा मिलता है, यहाँ आकर 
उसे बहुत कुछ विश्राम ओर शान्ति मिल्नती है। इस प्रकार कुल मिलाकार हम यह कह सकते हैं कि 
श्रमिकों का आमीण होना, उनका गाँवों से नगरों में आकर कारखानों में कार्य करना उनकी कार्य- 
कशल्ञता पर-+कोई विशेष बुरा प्रभाव नहीं डालता । 
6) मंजर का कम होना--श्रम की कशल्ञता बहुत कुछ, पीड्टिक भोजन, श्रमिकों के अच्छे. भोजन, श्रमिकों के अर 
निवास-स्थानों तथा उनकी अन्य सुविधाओं पर निभर करता है। परन्तु भारत के श्रमिकों को इतनी 
कम मजदूरी मिलती है कि इससे वे अपनी सुविधा की सत्र वस्तुओं को सरत्नता से खयेद नहीं सकते | 
कम परिश्रमिक मिलने के कारण वे अच्छा आहार नहीं ले पते, जो कुछ भोजन वे करते हैं, उसमे 
आवश्यक पोषक तत्वों का बड़ा अभाव रहता है। इस प्रकार इतनी कम मजदूरी देकर यह आशा 
करना 88 मिकों की काय-कुशलता में काफी बृद्धि होगी, दुराशामात्र है | 
है उनके रहन-सहन का निम्न स्तर--हम ऊपर यह कह ही चुके हैं कि भारतीय 
श्रमिकों को मजदूरी बहुत कम मिलती है, जब ' उसे कम मजदूरी मिलती है तो उसके रहन-सहन का 
स्तर भी ऊँचा न होकर निम्न ही रहेगा | हमारा श्रमिक असन्तुल्ित भोजन तो पाता ही है, साथ 
ही उसके रहने के द्िये अ्रच्छा स्थान भी नहीं मिल्षता, नगसें में जिन घरों या कमरों में उसे रहना 
पड़ता है, वे अत्यन्त ही गन्दे होते हैं, उनमें न तो अच्छी तरह प्रकाश पहुँचता है और न शुद्ध वायु 
ही जाती है। वह जो वच्न पहनता है, उनसे उसका पूरा तन भी नहीं ढक पाता | डसे बीमारी के 
समय उचित चिकित्सा की सुविधा तो मिल्न ही नहीं पाती, उसके पास इतना पैसा नहीं बृचता कि 
वह अपने आप अपनी शिक्षा तथा अपने मनोरंजन आदि की उचित . व्यवस्था कर सके | उसकी 
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मासिक आय का एक बड़ा भाग ऋण चुकाने तथा घर के आने-जाने में चला जाता है, उसका कुल 
पैसा मद्यपान तथा ब् तक्रीड़ा आदि में खर्च हो जाता है। इस प्रकार के व्यय को देखते हुये तथा 
उसकी आय इतनी कम होते हुये श्रमिकों से यह आशा करना कि वें अपने रहन-सहन का अच्छा 
स्तर श व्यु4- है | ऐसी स्थिति में यदि उनकी काय कुशलता कम है तो फ़िर इसमें आश्चय ही क्या | 

काम करने के अधिक घण्ठे--अ्रमिक की कार्य-कुशल्ता पर उसके कारखाने के 
वातावरण का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता हे, प्रायः अ्रमिक्रों को ८-१० घंटे लगातार काम करना पड़ता 
है | चाहे उस समय भीषण गर्मी पड़ रही हो याकठोर सर्दी उसे अपने कामसे अवकाश मिलना अत्यन्त 
कठिन होता है, फिर उस पर मैनेजर, जिसमें साधारणतया सहानुभूति लेशमात्र को भी नहीं होती, 
का व्यवहार भी ऐसा नहीं होता जिससे उसे कुछ सन्‍्तोष या शान्ति प्राम हो । ऐसे वातावरण में यदि 
वह थोड़े समय के लिये बीच में विश्राम आदि करने लग जाता है, श्रौर अपना थोड़ा समय इसमें 
लगा देता है तो उसमें कोई विशेष हानि नहीं, उसको तो काफो विश्राम की आवश्यकता होती है । 
यदि यह कहा जाय कि श्रमिकश्के इस ग्रकार दीले-दाले ढंग से काम करने का प्रभाव उसकी -कार्य- 
कुशलता पर सबसे अ्रधिक पड़ता है, तो यह श्रत्युक्ति ही होगी । 

)निवास स्थान की असुविधा--ओद्योगिक अ्रकुशल्ता पर श्रमिकों के निवास-स्थान 
का भी बड़ा गहरा प्रमाव पड़ता है। नगरों में जहाँ पर कि अधिकांश कल-कारखाने हैं, वहाँ श्रमिकों के 
रहने की बड़ी असुविधा है । उनको रहने के लिये जो स्थान मिलता है या जैसे स्थानों में वे रहते हैं, 
वे मकान गन्दे एवं रोग ग्रस्त होते हैं। उनमें न भत्नीमाँति प्रकाश पहुँचता है. और न. स्वच्छु वायु । 
ये मकान जाड़े के दिनों में ठंढे, गर्मी में काफी गरम और बरसात में बिल्कुल नम रहा करते हैं। इस 
प्रकार ऐसे निवास स्थानों का इन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर यदि बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तो और क्‍या ? 

इधर थोड़े दिनों से हमारे उद्योगपतियों ने इस ओर ध्यान देना प्रारम्म किया है। ऋतकत्ते की 
ब्रहुत सी जूठ की मिल्लें तथा बम्बई की कपास की मित्रों में काम करने वाले अ्रमिक्रों के निवास-स्थान 
की अच्छी व्यवस्था है। परन्तु इनमें काम करने वाले अधिकांश श्रमिक्रों की निवास सम्बन्धी स्थिति 
तो अ्रब भी सन्तोषजनक नहीं है । शकर की मित्रों में काम करने वाले श्रधिक्रों को मित्रों के क्वार््रों 
में खुले स्थानों में रहने की सुविधा प्राप्त हो गई । इस प्रकार अन्य उद्योग-धन्धों के श्रमिकों की निवास 
सम्बन्धी स्थिति कुछ सुधर गई है। भरिया तथा बिहार की कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों 
को रहने के लिए अच्छे स्थान मिले हैं। नागपुर की एम्प्रेस मिल तथा जमशेदपुर के कारखानों के. 
श्रमिकों के लिये सुन्दर निवास-स्थानों की व्यवस्था की गईं है। थोड़े रनों पूर्व बम्बई सरकार ने श्रमिकों 
के रहने के लिये मकानों को बनवाने की एक बड़ी योजना कार्यान्वित की थी। इस योजना का एक 
बड़ा भाग पूरा हो चुका है । 

अन्य राज्यों की सरकारें भी इस समस्या को हल करने के लिए प्रयक्षशीत्ञ हैं। श्रभी हाल में 
केन्द्रीय सरकार ने ओद्योगिक क्षत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए अगले दस सात में दस लाख 
मकान बनाने की योजना बनाई है । इसमें कम से कम तीन सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान 
है। बनने वाले मकानों में से सवा सात ल्लाख तो कल कारखानों में काम करने वालों के लिये होंगे 
लगभग दो लाख मकान चाय और कहवा ञ्रारि की काश्त का काम करने वालों के लिये और पौन 
लाख बन्द्रगाह्यों आरि में काम करने वालों के द्विये होंगे। मालिक लोग इन क्ां्टरों का जो फ़िराया 
दंगे, वह कुल्न लागत का तीन प्रतिशत से कम न होगा । ये मकान श्रमिकों को कियये-दिये जायंगे। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि निकट मविष्य में अ्रमिक्रों की निवास-सम्बन्धी कमी दूर हो जायगी। 

परज्तु अभी जो स्थिति है उससे यह आशा करना कि ऐसे घरों में रह कर उनका स्वास्थ्य 
अच्छा रहेगा, उनको कायकुशल्ता में वृद्धि होगी, व्यथ है। 
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) श्रमिकों की अनुपस्थिति--भारत के कारखानों में काम करने वाले श्रमिक साल के 
कितनेमहीनों में काम पर नहीं जाते । इसका कारखानों के कार्यों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है| इधर 
मिल्न मालिकों का ऐसा कहना है कि जब से मजदूरों की मजदूरी, उनके भत्ते आदि में बृद्धि हुईं तब 
से उनकी अनुपस्थिति भी बढ़ गई है। मजदूर ल्लोग प्रायः मार्च से लेकर जून तक कारखानों में 
अनुपस्थित रहते हैं| इसका कारण यह है इन महीनों में वर्षा होती है और श्रमिक जो कि अधिकतया 
गाँवों के होते हैं अपने खेतों को जोतने-बोने के लिये अपने-अपने घर चले जाते हैं, दूसरे इन महीनों 
में शादी-ब्याह आदि भी बहुत होते हैं। मजदूरों की इस अनुपस्थिति का उनकी कायकुशलता पर 
बुरा. हक पड़ता ही है, कारखाने के उत्पादन पर भी इसका गहरा असर होता है | 

श्रमिकों का ऋण--भारत के उद्योग-घंधों में काम करने वाले अधिकांश श्रमिक अपने 

जीवन का अधिकांश भाग ऋणी के रूप में ही व्यतीत करते हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
अधिकांश ओद्योगिक केन्द्रों के श्रमिकों के दो तिहाई ऋण में ग्रस्त रहते हैं। श्रमिक प्रारम्भ में 
' आवश्यकता पड़ने पर जब एक बार ऋण ले लेता है तो फिर दुबारा उससे उसका मुक्त होना मुश्किल 
हो जाता है। उनके इस ऋण ग्रस्त रहने के कई कारण हैं, इनमें से अधिकांश कारण वे ही हैं जो 
हमारे कृषकों के ऋणी होने के, ओर जिनका उल्लेख पीछे किया जा चुका है| उनके इस ऋण- 
ग्रस्त होने का प्रभाव भी उनकी कायकुशल्ञता पर बड़ा बुरा पड़ता है। इधर भारत सरकार श्रमिकों 
को इस ऋण से मुक्त करने के लिये प्रयत्न कर रही है | 

ऊपर हमने श्रमिकों की, श्रम की कुशलता के कम होने के कुछ कारणों का उल्लेख किया | 
इनके अतिरिक्त कुछ ओर भी बातें ऐसी हैं जिनका श्रम की कुशलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है| देश 
में कितने ही कारखाने ऐसे हैं जहाँ की मशीनें अच्छी नहीं हैं । ऐसी मशीनों की सहायता से अच्छे 
उत्पादन की आशा करना दुराशा मात्र है, दूसरे कितने ही कारखाने ऐसे हैं जो जिन वस्तुओं का 
उत्पादन करते हैं उसके लिये अच्छे माल का प्रयोग नहीं करते, तीसरे कुछ . कारखानों का प्रबन्ध भी 
अच्छा नहीं होता, वहाँ प्रायः अनुमवहीन या कम अनुमवी प्रबन्धक रहते हैं। इन सभी बातों का 
श्रम की कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

इधर हाल्न में यह बात जोर पकड़ती जा रही है कि भारतीय श्रद्योगिक श्रमिक की कायकुशल्ता 
में दिनोंदिन हास होता चला जा रहा है। दाग आयरन और स्टील कम्पनी के अध्यक्ष ने कम्पनी की 
. वार्षिक सभा में (१६४६ में) कहा था कि १६२६-४० में प्रत्येक अमिक औसतन २४'३६ टन फौलाद 
उत्पादित करता था जब कि आज (१६४८-४६) में प्रत्येक श्रमिक द्वारा फोल्लाद का औसत उत्पादन 
केवल १६९३० टन रह गया है। उनका यह कथन था कि कुछ विभागों में श्रमिकगण जितना. कार्य 
कर सकते हैं उसका आधे से भी कम काम करते हैं । 

इन वर्षों में औद्योगिक कुशल्नता में इतना हास॑ क्यों हुआ है, इसके मुख्य कारण निम्न- 
लिखित हैं: द 
(2) अमिकों की मजदूरी सम्बन्धी शर्तों की कड़ाई | 

(२ ) श्रम-श्रान्दीलन की बढ़ती हुई शक्ति तथा मित्न मालिकों आदि का श्रमिकों के ऊपर होने 
वाले नियन्त्रण में शिथिल्रता | 

( ३ ) पहले से अधिक मजदूरी पाने के कारण श्रमिकों की आरामतल्लबी में बृद्धि । . 

(४ ) श्रमिकों का पूर्वानिगत प्रबन्ध से असन्तोष | तथा 

(५४ ) श्रमिकों के अनुशासन में ठिलाईं, आदि । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इधर श्रमिकों की कुशलता में काफी हास हो गया है । वास्तव 
में यह बाते-राष्ट्र और समाज दोनों के लिये श्रह्चितकर है। जब हमारी सरकार इस ओर पंयनशीक्ष 


शहद भारतीय अंथशोज्न का विवेच॑न 


है कि श्रमिकों को दिनोंदिन अच्छा पारिश्रमिक मिले तो उधर श्रमिकों का भी यह धर्म.हो जाता है कि 
वे अपने कर्तव्य का उचित रूप से पालन करें और औद्योगिक उत्पादन में अपना अविक से अधिक 
सहयोग प्रदान करें | इसी में उनका तथा देश का कल्याण है, यरि वे ऐसा नहीं करेंगे तो इसका 
परिणाम देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा बुरा पड़ेगा । 

दूसरे श्रमिकों की कुशलता में ब्ृद्धि करने के लिये हमें श्रमिक्रों के विकास की एक अच्छी 
योजना बनानी होगी, उनके उत्थान के लिये हमें काफी प्रयत्न करना होगा। उनके लिये हमें उचित 
औद्योगिक तथा साधारण शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, एक उचित सीमा तक उनके वेतन या 
पारिश्रमिक मे भी वृद्धि करनी होगी, उनके काम के घंटों में भी कुछ कमी करनी होगी, उनके निवास 
स्थान का भी उचित प्रबन्ध करना होगा । जब् तक अमिक का यह भय दूर नहीं हो जाता कि उसे 
काम से कमी दृटाया नहीं जायगा, या वहीं दूसरी जगह उसे सरत्नता से काम मिलन जायगा तब तक 
उसकी कुशलता में कोई अच्छी वृद्धि नहीं हो सकती । ओर जब तक श्रमिकों में यह भावना बनी रहेगी 
कि वे दूसरों के लिये कार्य कर रहे हैं तब तक उनकी कुशलता पूर्णरूप से आगे नहीं बढ़ सकेगी, 
जब तक अमिक कम काम कर अधिक से अधिक पैदा करनें की भावना को नहीं त्यागता तब तक 
लाख प्रयत्न करने पर भी उसकी कुशलता में वृद्धि करना, असम्व नहीं तो' कठिन अवश्य है। 
आवश्यकता इस बात की है कि हम अमिकों को इस विचार से पूण्णरूप से अवगत करा दें कि जो 
कुछ भी कार्य वे कर रहे हैं उससे समाज की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की पूर्ति होती हे, वह ही 

सा ज धम है, उसी में उनका तथां उनके समाज का कल्याण निहित है । 

श्रम-हितकारी-कार्यं--भमिक्रों की कुशलता में वृद्धि करने के लिए. हमें उनके सर्वोगीण 
विकास की ओर ध्यान देना होगा। अमिक्रों के हित के लिये हमें उन सभी बातों की ओर ध्यान होगा 
जिन पर उनका उत्थान अ्रवत्ञम्बित है। उनके स्वास्थ्य, उनकी मुरक्षा, उनकी शिक्षा उनके निवास- 
स्थान की उचित व्यवस्था की ओर हमें काफी कार्य करना होगा । 

हष की बात है कि इधर हमारी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारें श्रम-जन-हितकारी कार्यों" के 
लिये क्रियात्मक कदम उठा रही है| इसके पूव इस क्षेत्र में बम्बई समाज सेवा लीग, भारत सेवा _ 
समिति, सेवा सदन समिति इत्यादि ने काफी काय॑ किया था। अखिल भारतीय श्रम-संघ ने भी इस 
दिशा में कुछ कांये किया | इन सब के प्रयत्नों के फल्नस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ केन्द्रीय सर- 
कार ने श्रम हिंतकारी कार्यों की ओर अपना ध्यान देना शुरू किया | सरकारी आर्डीनेन्स तथा एम्यू- 
निशन फैक्टरियों में श्रम-हितकारी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया। इन योजनाश्रों का उद्द श्य 
कमचारियों का नैतिक विकांस था । इसके लिए. ससस्‍्कार की ओर से श्रम-हितकारी कोष की स्थापना 
की गई थी। १६४८-४६ में इन कोषों के लिये सरकार ने एक लाख रुपए स्वीकृत किए, थे । 

आजकल राज्य की सरकारें इस दिशा में काफी अच्छा कार कर रही हैं। बम्बई सरकार 
श्रपने राज्य के अन्दर काय करने वाले श्रमिकों के लिये ५० श्रम-हितकारी केन्द्रों को चल्ला रही है । 
इसकी देख-रेख के लिये सरकार ने एक विशेष अधिकाथे की नियुक्ति की है ।- इन -केन्द्रों में श्रमिकों 
के खेल्न कूद के लिये तथा उनके मनोरंजन के लिये काफी सुविधाएँ प्राप्त हैं। .प्रत्येक केन्द्र में एक 
व्यायामशाला ( जिमनेजियम ) तथा पुरुषों व स्त्रियों के लिये अलग-अलग सुन्दर स्नानागार की 
व्यवस्था है| श्रमिकों के बच्चों के लिये भी. खेलने आदि की सुविधा हे। ये अम-हित॒कारी केन्द्रों 
आदि के कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करते हैं। ये बच्चों के विकास का भी यथेष्ठ ध्यान रखते हैं। 
इनके बीमार, तथा कमजोर बच्चों को व उनकी माताश्रों को दूध बाँग जाता है। बि्लर सरकार ने 
भी- श्रम-हित्रकारी कार्यों के लिये कटिहार तथा जमशेदपुर में दो केन्द्र खोले हैं। इस राज्य के 
ऋखानों में काम करने वाज्ली स्त्रियों के हिंतः के -लिये एक .महिक्षा अधिकारिणी नियुक्त की गई 


ओद्योगिक श्रम 
है । पश्चिमी बंगाल में मी ऐसे श्रम-हितकारी . केद्र खोले गए हैं। इन केन्द्रों के मुख्य उद शव 
निम्नलिखित हैं $> क्‍ कि 
(“£) श्रमिकों के मनोरंजन का प्रबन्ध करना | 
“(३ ) बालकों तथा प्रोढ़ों के लिए प्रारम्मिक शिक्षा की सुविधा देना | 
(३ ) श्रम सम्बन्धी समस्याओ्रों के विषय में कर्मचारियों को उचित शिक्षा देना। 
मध्य प्रदेश की सरकार भी श्रमिकों के विकास के लिए प्रयत्न कर रही है। मध्य. मारत॑, 
सौराष्ट्र, बावंकोर-कोचीन, हेदराबाद तथा मदरास राज्यों ने भी अ्रम-हितकारी कार्यों के लिये कुछ 
रकम स्वीकृत की हैं । 
थद्द तो रही राज्यों या सरकारों की बात, उधर उदार उद्योगपति स्वयं इस दिशा में अच्छा 
काय कर रहे हैं। फैक्टरी ला के अनुसार श्रमिकों के लिए, इन्हीं कैन्टीन थ्रादि खोलने का अधिकार 
प्राप्त है । श्रमिकों के लिए राज्य की ओर से बीमे की योजना बनाई जा रही है, इस योजना के कार्या- 
न्वित हो जाने से श्रमिकों को अपनी चिकित्सा आदि के लिए विशेष चिन्ता नहीं करनी पड़ेगी | आज- 
कल बम्बई की प्रायः प्रत्येक सूती मिल्ों में एक-एक चिकित्सालय है। कुछ स्थानों में मजदूरों के लिए, 
अनाज को सस्ती दुकानें तथा केन्टीन हैं, कुछ मित्नों को ओर से श्रमिकों के लिए, सस्ते भोजनालयों का 
भी प्रबन्ध हैं। सन्‌ १६४८-४६ में ५३ मिलों ने सहकारी समितियों की स्थापना की थी, जिसमें 
लगमंग ७६,००० सदस्य थे । चाल्षित मिल्लों ने श्रमिकों की नौकरी समाप्त हो जाने पर उनके भत्ते 
की व्यवस्था की थी। अहमदाबाद की साधारणतया प्रत्येक मित्र में एक चिकित्सालय है जिसका व्यय 
भार ख्य॑ मिलें सम्मालती हैं। कुछ मिलें अपने श्रमिकों के बच्चों के लिए, फल, दूध, काड लिवर 
आयल आदि वितरण करती हैं। कुछ मिलें अपने कमचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए. किंडर- 
गाटन तथा मान्ट्सरी पद्धति की शिक्षा की व्यवस्था कर रही हैं। नागपुर की एम्प्र स मिल्ष ने श्रमिकों 
के हित के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की है । उनकी चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था काफी सन्तोषजनक 
है। उनके यहाँ ब्लरियों तथा पुरुषों के लिए अलग-अलग चिकित्सालय हैं। यहाँ के कमचारियों में 
सहकारिता का बड़ा जोर है। १६४७-४८ में यहाँ की सहकारी समितियों में लगभग ६,००० सदस्य 
थे। ये लोग एम्प्रस मिल्स पत्रिका! नाम का एक समाचार पत्र भी प्रकाशित करते है इस पत्रिका 
में स्वास्थ्य, स्वच्छुता आदि विषयों के लेख रहते हैं। देहली क्लाथ तथा जनरल मिल ने श्र मकों के 
लिए ट्रस्ट खोला है जिसका कि एक अलग कोष रहता है। पग्रतिवष इस कोष में कुछ रकम जमा की 
जाती है | इस कोष द्वारा बृद्धावस्था में पशन, प्रावीडेन्ट फंड, तथा लड़कियों की शादी के लिए भरते 
ग्रादि में सहायता मिलती है। जब् श्रमिकों को कोई विशेष आवश्यकता पड़ती है-तो उन्हें इस-कोष 
द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है | इन कर्मचारियों के लिए, एक अल्लग से बेंक भी है, जिसमें रुपया 
जमा करने वालों की. संख्या लगभग चार हजार है | इन लोगों ने अपने श्रमिकों के लिए सस्ते बीमे 
की भी व्यवस्था की है। यहाँ पर एक सुन्दर औषधालय भी है जिसमें एक़्सरे, अल्ट्रा वायलेट आदि 
चिकित्सा! यंत्रों की व्यवस्था है । यह ट्रस्ट अपने कर्मचारियों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था निःशुक्ष 
करता है। ये लोग एक साप्ताहिक गजर भी प्रकाशित करते हैं। 
५ मद्रास की उकिंधम तथा कर्नाटक मिल्रों ने भी श्रमिकों के त्रिये अच्छा काय किया है। उनके 
यहाँ भी एक बड़ा सुन्दर चिकित्सालय है । वहाँ पर ब्नियों को स्वच्छुता, बच्चों के पालन-पोषण आदि 
की शिक्षा देने के लिये अच्छी व्यवस्था है| ज्लियों को सिलाई सिखल्लाने का भी प्रबन्ध है। कम- 
चारियों की कन्याओं को ग्रह-विशान हाईजीन, शिल्पकल्ला आर की अच्छी शिक्षा दी,जाती है | यहाँ 
पर मित्र की एक अजल्ञय सहकारो समिति भी है | बंगललीर की, ऊन व रेशम. की.मिल्लों में .तथा मदुस 
की पिल्लों ओें:इसी. प्रकार का: कार्य किया जा रहा है:।. 
फॉ० इंछ 
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जहाँ तक कमचारी या श्रम संघों का सम्बन्ध है, उन्होंने भी इस दिशा में अच्छा कार्य किया 
है। मारतीय जूट मित्र संघ ने श्रम -हिंतकारी कार्यों' का अच्छा संगठन किया है । इसने कई ऐसे केन्द्र 
खोले हैं जो जनहितकारी सम्बन्धी साधारण कार्यों को करते हैं। यह संत्र अन्तर्राष्ट्रीय मिले टूर्नामेंन्ट 
की व्यवस्था करता है। प्रत्येक केन्ध में नाव्य समितियों का संगठन रहता है।. वाचनालय में समाचार 
पत्रों के अतिरिक्त रेडियो की भी व्यवस्था होती है। ञ्लियों के विकास के लिए, एक अलग ही समिति 
है ।.छूत की बीमारियों से रक्षा करने के लिए. टीके आदि की उचित व्यवस्था रहती है । इस प्रकार के 
भ्रम-हितकारी काय अन्य उद्योग-धन्धों में. भी अपनाए हैं। कागज, सीमेन्ट, खान आदि के उद्योगों में 
काम करने वाले श्रमिकों को भी ऐसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। चाय आदि के बगीचों में काम करने 
बाले श्रमिकों के लिए इन धन्धों के उद्योगपतियों ने अच्छा काय किया है। उन्होंने श्रमिकों ' के लिए 
ब्रगीचें, चिकित्सालय, तथा श्रोषधात्षय- आ्राईि; की अ्रच्छी व्यवस्था की है | रेलवे वालों के लिएं भी 
सुन्दर चिकित्सालयों आदि का प्रतन्ध है। रेलवे कमचारियों के बालकों की शिक्षा की भी उचित 
व्यवस्था है। कर्मचारियों को राशन आदि की भी अच्छी सुविधा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विभिन्न उद्योगों ने अपने-अपने कर्मचारियों के हित के लिए अनेक प्रयत्न किए. हैं जिनके परिणाम- 
स्वरूप श्रमिंकों की स्थिति दिनोंदिन अच्छी होती जा रही है। आशा है निकट भविष्य में हमारे .अ्रमिक 
झौर भी अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए, राष्ट्र के निर्माण काय में योग-दान दंगे। 
>“अीदो गिक शिक्षा-जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कि भारत में श्रोौद्योगिक 
शिक्षा का बड़ा श्रभाव है । इसके कारण श्रमिकों की अ्रकुशलता में भी काफी दृद्धि हुईं है। इसमें कोई 
सन्देह . नहीं कि यदि हम औद्योगिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करें तो हमारे श्रम की कुशलता में 
काफी वृद्धि हो जायगी। आजकल भारतीयों के लिए औद्योगिक शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसे सन्तोप- 
जनक नहीं कहा ज/ सकता । क्‍ ््ि | 
प्रत्येक राज्य के ओद्योगिक विभाग एक औद्योगिक विद्यालय तथा कुछ विशेष प्रकार की 
ओद्योगिक संस्थाओं का संचालन करते हैं | इसके अतिरिक्त अम-विभाग मी औद्योगिक शिक्षा के लिए 
काफी प्रयत्न कर रहा है। वह इसके लिए तीन योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा. है --( १) पहले से 
जो व्यक्ति नौकरी में हैं उनके लिए विशेष ओद्योगिक शिक्षा; ( २) पाकिस्तान से आए हुए. विस्था- 
पितों के लिए ओद्योगिक शिक्षा; ( ३) सरकारी शैक्षणिक केन्द्रों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा । 
' इसके अलावा इंजीनियरिंग -भमवन-निर्माण तथा कुटीर-उद्योगों आदि के लियेविशेष शिक्षा | इन 
शिक्षण-केन्धों से १६४० की जनवरी तक २५,००० से भी अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्रापकर 
निकल चुके हैं ।इन केन्द्रों में शिक्षा काफी अ्रच्छे ढंग से दी जाती है। भारत सरकार के अन्य : 
विभाग जैसे शिक्षा-विभाग आदि ओद्योगिक शिक्षा की अलग-अलग. योजनाएँ. कार्याविन्त कर रहे हैं 
अभी देश में उच्च ओद्योगिक शिक्षा की-व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसंके लिए हमें अपने 
अच्छे कारीगरों को विदेशों में भेजना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की. है कि राज्य तथा उद्योग- 
धन्धों के सम्मिलित प्रयत्न से विशिष्ट श्रोौद्योगिक संस्थाएँ खोली जायेँ | इंडियन जूट मिल्स असोशि- 
येशन कलकत्ते में एक टेकनोलोजिकल इन्स्टीच्यूद खोला है| अन्य उद्योगों को भी इसका श्रनुसरण 
“करना चाहिए। ओद्योगिक शिक्षा के विशेषज्ञों तथा इस ज्षेत्र में कार्य करने वालों, अनुसन्धान करने 
वालों १ अलग ही वग होना चाहिए जिनका कि अपना अलग संगठन हो। 
बारत में भ्रम सम्बन्धी कानून--श्रम सम्बन्धी कानूनों का महत्व जितना अन्य देशीं 
में माना जांता- है, उतना:भारत में नहीं। आधुनिक उद्योग-घन्धों के आंगमसन के कुछ वर्षों . तक श्रम 
सम्बन्धी कानूनों की निर्माण नहीं हुआ; इन वर्षों" में श्रमिक “स्वच्छुन्दतापूवंक काम करते और: उनके 
स्वामी उनसें मनमाना काम लेते थे, उन्हें काफी' समय तक परिश्रम करना पडता था,.ऐसे समय में 
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ल्रियों ओर बालकों की दशा और मी बुरी थी । उनके साथ जो व्यवहार किया जाता था, बह मान- 
बता से कहीं दूर था। कहीं-कहीं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जो पशुओं के साथ: 
भी नहीं किया जा सकता । यदि किसी कारखाने में फिसी श्रमिक को काम करते समय भयानक आधात 
पहुँच . जाता, . उसे चोट आ जाती, उसका कोई अंग कट जाता तो उसे किसी प्रकार का. मुआवजा 
इत्यादि नहीं दिया जाता, वह सदा के लिए बेकार हो : जाता था .। इसी प्रकार अनेक ऐसी बातें, थीं, . 
जिनके , कारण' श्रमिक . को अनेक परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं | इन्हीं सब परेशानियों को देखकर 
श्रमिकों की दुदशा से . परिचित होकर उनके संकट को निवारण करने के लिए, सरकार ले समय-समय 
पर कानून बनाए..] हम यहाँ पर इन्हों कानूनों पर संक्षेप में विचार करेंगे । 


कारखाना कानून ( फेक्टरी एक्ट ) सन्‌ १८८१--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
भारतीय श्रमिकों की इस हीनावस्था को देखकर कितने ही सह्ृदय भारतीयों का हृदय पिघल्न गया॥ 
उधर ल्लंकाशायर के भी उद्योग-पतियों ने सरकार को बाध्य किया कि वहः मारतीय श्रमिकों के लिए, 
कानून बनायें। इसका कारण ओर कुछ न होकर केवल्न यही था कि वहाँ के उत्पादकों को -यह बात 
बहुत खल रही थी कि भारतीय उद्योगपति श्रमिकों से नाजायज ल्लाभ उठा रहे हैं और मनमान पैसों 
पैदा कर रहे हैं जब्र कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। इन सच्च कारणों से १८७५ में एक फैक्य्री 
कमीशन नियुक्ते किया गया, इंस कमीशन के प्रतिवेदन के फत्चस्वरूप १८८१ में पहला फैक्टरी एक्ट 
पास हुआ | इसे कानून के अनुसार कारखाने में काम करने वाले बंच्चों को तो लाभ-पहुँचा किन्तु इससे 
प्रौंढ़ों को कोई विशेष॑ सहायता नहीं मित्नी, ओर उनकी वही दशा बनी रही जो पहलें थीं॥ इस कांनूने 
के अनुसार कोई भी सात वर्ष से कम आयु का बालक कारखानों में काम करने के लिए नहीं' रखा जा 
संकता था, दूसरे उनसे नो घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता | महीने में चार दिन छुट्टी के 
लिए भी प्रबन्ध किया गया तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर कुछ ओर अवकाश की व्यवस्था की 
गई । इस कानून के अनुसार न. तो यह व्यवस्था की गई कि खतरनाक मशीनों के बाँधने का प्रयत्न 
किया गया ओर न इस बात का ही प्रयत्न॑ किया गया कि मित्रों में होनेवाली “ दुघथ्नाओं की रिपोट 
की जाय | परन्तु इस कानून को उचित रूप से पालन नहीं किया गया | कक 48 2 पल दे 
_' कारखाना कानून ( १८६१ )--हम ऊंपर कंह चुके हैं कि पहले कारखाना कानून 
श्रमिकों की बहुंत-सी समस्याञ्नों के हल करने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया, उसमें कई दोंष 
भी थे, और उसके पालन करवाने का भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । इस कानून में प्रौढ़ 
श्रमिकों की दुरावस्था को दूर करने का .जरा भी ध्यान नहीं दिया गया । उसे समय प्रौढ़ श्रमिकों को 
रविवार के दिन भी प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तेक कार्य करना पंड़ता थां, अन्य बुट्टियों के 
दिन भी श्रमिकों की अंवकाश न मिलता, उस दिन उनसे मशीनों आंदि के साफ करानें का काम लिया 
जांता थां। इन श्रमिकों कों भोजन करने तक का अवकाश भी न मित्ल पाता | इस प्रकार इन दोषों को 
दूर कर श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए १८६१ में दूसरा कारखाना कानून पारस किया गया 


इस कानून के अनुसार कारखानों में नो वष से कम:के बालक भर्ती नहीं किए, जा सकते थे ॥ 
नो से, लेकर चौंदह वर्ष के बालकों के काम के घंटे घटाकर सात कर दिये गये | आठ बजे रात से 
लेकर सुबह पाँच बजे तक कारखानों में कोई भी स्त्री क्राम नहीं कर सकती थी। स््ियों के काम करने 
के घंटे अधिक से अधिक ग्यारह रखे गए, जिसमें डृढ़' घंटे का विश्राम अनिवाय था। इसके अतिरिक्त 
कानून में यह व्यवस्था की गईं कि कम-से. कम आधे घंटे का . विश्राम श्रमिंक लोग . अवश्य तो तथा 
सताह. में उन्हें एक दिन. की छुट्टी जरूर मिले.) संनू १८८१ का कानूज फैवल उन्हीं: कारखानों में लागू 
हो सकता था जिनमें कि सौ व्यक्ति काम करते थे, इस कानून के अनुसार यह व्यवस्थाकर दीगई।कि 
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जहाँ तक कमचारी या श्रम संघों का सम्बन्ध है, उन्होंने भी इस दिशा में अच्छा. कार्य किया 
है। भारतीय जूट मिल संघ ने भ्रम -हितकारी कार्यों का अच्छा संगठन किया है | इसने कई ऐसे केन्द्र 
खोले हैं जो जनहितकारी सम्बन्धी साधारण कार्यों' को करते हैं। यह संब्र॒ अन्तर्राष्ट्रीय मिल टूनामेंन्ट 
की व्यवस्था करता है। प्रत्येक केन्द्र में नाव्य समितियों का संगठन रहता है| वाचनालय में समाचार 
पत्रों के अतिरिक्त रेडियो की भी व्यवस्था होती है। ञ्रियों के विकास के लिए एक अलग ही समिति 
[.छूत की बीमारियों से रक्षा करने के लिए, टीके आदि की उचित व्यवस्था रहती है । इस प्रकार के 
श्रम-हितकारी काय अन्य उद्योग-पन्धों में-मी अपनाए हैं। कागज, सीमेन्ट, खान आदि के उद्योगों में 
काम करने वाले श्रमिकों को भी ऐसी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। चाय आदि के बगीचों में काम करने 
वाले श्रप्तिकों के लिए इन धन्धों के उद्योगपतियों ने अ्रच्छा काय किया है। उन्होंने श्रमिकों ' के लिए, 
बंगीचे, चिकित्सालय, तथा औषधालय- आरि की अच्छी व्यवस्था की है । रेलवे वालों के लिएं. भी 
सुन्दर .चिकित्सालयों आदि का प्रत्नन्ध है। रेलवे कमचारियों के बालकों की शिक्षा की भी उचित 
व्यवस्था है। कमचारियों को राशन आदि की भी अच्छी सुविधा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विभिन्न उद्योगों ने अपने-अपने कर्मचारियों के हित के लिए अनेक प्रयत्न किए. हैं जिनके परिणाम- 
स्वरूप श्रमिंकों की स्थिति दिनोंदिन अच्छी होती जा रही है। आ्राशा है निकट भविष्य में हमारे श्रमिक 
ओर भी अच्छा जीवन व्यतीत करते हुए राष्ट्र के निर्माण काय में योग-दान देंगे । 

"धो गिक शिक्षा-जैसा कि पीछे उल्लेख किया जा चुका है कि भारत में ओद्योगिक 
शिक्षा का बड़ा अभाव है| इसके कारण श्रमिकों को अकुशल्षता में भी काफी इद्धि हुईं है। इसमें कोई 
सन्देह . नहीं कि यदि हम औद्योगिक शिक्षा की उचित व्यवस्था करें तो हमारे श्रम की कुशलता में 
काफी दृद्धि हो जायगी। आजकल भारतीयों के लिए श्रौद्योगिक शिक्षा की जो व्यवस्था है, उसे सन्तोप- 
जनक नहीं कहा ज7 सकता । 

प्रत्येक राज्य के श्रौद्योगिक विभाग एक औद्योगिक विद्यालय तथा कुछ विशेष प्रकार की 
श्रोद्योगिक संस्थाओं का संचालन करते हैं | इसके अतिरिक्त श्रम-विभाग भी औद्योगिक शिक्षा के लिए 
काफी प्रयत्न. कर रहा है। वह इसके लिए तीन योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा. है --( १) पहले से 
जो व्यक्ति नौकरी में हैं उनके लिए, विशेष श्रीद्योगिक़ शिक्षा; ( ९ ) पाकिस्तान से आए हुए. विस्था- 
पितों के लिए श्रौद्योगिक शिक्षा; ( ३) सरकारी शैक्षणिक केन्द्रों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा । 
' इसके अल्लावा इंजीनियरिंग .भवन-निर्माण तथा कुटीर-उद्योगों आदि के लियेविशेष शिक्षा | इन 
शिक्षण-केन्द्रों से १६४५० की जनवरी तक २५,००० से भी अधिक शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्तकर 
निकल चुके हैं।इन केन्द्रों में शित्षा काफी अच्छे ढंग से दी जाती है। भारत सरकार के अन्य 
विभाग़ जैसे शिक्षा-विभाग आदि औद्योगिक शिक्षा की अल्ग-अत्गः योजनाएं. कार्याविन्त कर रहे हैं 
श्रमी देश में उच्च औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसके. लिए. हमें अपने 
श्रच्छे कारीगरों को विदेशों में मेजना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य तथा उद्योग- 
धन्धों के सम्मिलित प्रयत्न से विशिष्ट औद्योगिक संस्थाएँ खोल्ली जायें | इंडियन जूट मिल्स असोशि- 
येशन कल्कत्ते में एक टेकनोलोजिकल्ल इन्स्टीच्यूद खोला है । अ्रन्य उद्योगों को भी इसका अनुसरण 
'करना चाहिए.। श्रौद्योगिक शिक्षा के विशेषज्ञों तथा इस क्षेत्र में का करने बाज्ों, अनुसन्धान करने 
बालों ४ अलग ही वग होना चाहिए जिनका कि अपना अलग संगठन हो | 
“भारत में भ्रम सम्बन्धी कानून--श्रम सम्बन्धी कानूनों का महत्व जितना अन्य देशों 
में माना-जांता- है, उतना भारत में नहीं। आधुनिक उद्योग-धन्धों के आंगम्न के कुछ वर्षों तक श्रम 
सम्बन्धी कानूनों का. निर्मेण नहीं हुआ, इन वर्षों" में श्रमिक स्वच्छुन्दतापूर्वक काम करते. और उनके 
स्वामी उनसे मनमाना काम लेते थे, उन्हें काफी सप्रय तक परिश्रम करना पड़ता था, ऐसे समय में 
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लियों और बालकों की दशा और मी बुरी थी । उनके साथ जो व्यवह्वर किया जाता था, बह मान- 
व॒ता से कहीं दूर था। कहीं-कहीं तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जो पशुओं. के साथ: 
भी नहीं. किया जा सकता । यदि किसी कारखाने में फिसी श्रमिक को काम करते समय भयानक आधात 
पहुँच. जाता, उसे चोट आ जाती, उसका कोई अंग कट जाता तो- उसे किसी प्रकार का. मुआवजा 
इत्यादि नहीं दिया जाता, बह सदा के लिए बेकार हो . जाता था .। इसी प्रकार अनेक ऐसी बातें थीं, . 
जिनके, कारण श्रमिक को अनेक परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं | इन्हीं सब परेशानियों को देखकर, 

श्रमिकों की दुदशा से परिचित होकर उनके संकट को निवारण करने के लिए, सरकार ने समय-समय 
पर कानून बनाए | हम यहाँ पर इन्हों कानूनों पर संक्षेप में विचार करंगे | । 


कारखाना कानून ( फेक्टरी एक्ट ) सन्‌ १८८१--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
भारतीय श्रमिकों की इस हीनावस्था को देखकर कितने ही सहृदय भारतीयों का हृदय पिघल गया। 
उधर ल्ंकाशायर के भी उद्योग-पतियों ने सरकार को बाध्य किया कि वह भारतीय श्रमिकों के लिए 
कानून बनायें | इसका कारण और कुछ न होकर केवल यही था कि वहाँ के उत्पादकों को -यह बात 
बहुत खत रही थी कि भारतीय उद्योगपति श्रमिकों से नाजायज लाभ उठा रहे हैं और मनमानी पैसा 
पैदा कर रहे हैं जब कि हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। इन सच कारणों से १८७७५ में एक फैक्टरी 
कमीशन नियुक्त किया गया, इस कमीशन के प्रतिवेदन के फल्लस्वरूप श््ू८१ में पहला फैक्टरी एक्ट 
पास हुआ । इसे कानून के अनुसार कारखाने में काम करने वाले बंच्चों को तो लाभ-पहुँचा किन्तु इससे 
प्रौद्ों को कोई विशेष सहायता नहीं मिल्ली, ओर उनकी वही दशा बनी रही जो पहलें थी-॥ इस कांनून 
के अनुसार कोई भी सात व से कम आयु का बालक कारखानों में काम करने के लिए नहीं रखा जा 
सकता था, दूसरे उनसे नो घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकता | महीने में चार दिन 'छुट्टी के 
लिए, भी प्रबन्ध किया गया तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर कुछ और अवकाश की व्यवस्था की 
गई । इस कानून के अनुसार न. तो यह व्यवस्था को गईं कि खतरनाक मशीनों के बाँधने का प्रयत्न 
किया गया और न इस बात का ही प्रयत्न किया गया कि मिल्ों में होनेवांली -दघथ्नाओं की रिपोट 
की जाय | परन्तु इस कानून को उचित रूप से पालन नहीं किया गया | है... सपशड 
. कारखाना कानून ( (८६१ )--हम ऊपर केह चुके हैं कि पहले कारंखाना कानून, में 
अमिकों कौ बहुत-सी समस्याञ्रों के हल्न करने की ओर जरा मी ध्यान नहीं दिया गयां, उसमें कई दोष 
भी ये, ओरं उसके पालन करवाने का भी कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया । इस कानून में प्रौढ 
श्रमिकों की दुरावस्था को दूर करने का जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। उस समय प्रौढ़ श्रमिकों को 
रविवार के दिन भी ग्रातःकाल सूर्योइय से लेकर सूर्यास्त तक कार्य करना पड़ता थां, अन्य छुट्टियों के 
दिन भी श्रमिकों की अवकाश न मिल्नता, उस दिन उनसे मशीनों आदि के साफ करानें का काम लिया 
जाता था। इन श्रमिकों को भोजन करने तक का अवकाश भी न मिलन पाता | इस प्रकार इन दोषों को 
दूर कर श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए १८६१ में दूसरा कारखाना कानून पास किया गया 


इस कानून के अनुसार कारखानों में नौ वष से कम के बालक भर्ती नहीं किए. जा सकते मे । 
नौ से लेकर चौदह वष के बात्षकों के काम के घंटे घटाकर सात कर दिये गये | आठ बजे रात से 
लेकर सुबह पाँच बजे तक कारखानों में कोई भी स्त्री काम नहीं कर सकती थी। स्त्रियों के कामे करने 
के घंटे अधिक से अधिक ग्यारह रखे गए, जिसमें डेढ़ घंटे का विश्राम अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त 
कानून में यह व्यवस्था को गई कि कम से कम श्ञाघरे घंटे का विश्राम श्रमिंक लोग अवश्य लें तथा 
सप्ताह. में उन्हें एक दिन की छुट्टी जरूर मिले. सन्‌ १८८१ का कानून कैसल उन्हीं. कारखानों में लागू 
हो सकता था जिनमें कि सी व्यक्ति काम करते थे, इस कानून के अनुसार यह व्यवस्था कर दी गई .क्लि 


२०० भारतीय श्रथशात्र का विवेचन 


५० आदमियों बाले कारखाने में यह कानून लागू हो। स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया 
ग्य कि द्ले स्ज्ञ्र यथां के कारसवाने में भी इस कान से छारा कर सक । 

कारखाना कानून ( १६११ )--दूलरे कारखाना कानून के शस इोने के बीस वष तक 
कास्खानों सम्बन्धी कोई कानून नहीं बना | १६०६ में फ्रीयर स्मिथ समिति ने तथा १६०७ में फैक्टरी 
कमीशन ने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति की जाँच-पड़ताल की | इनके सुझावों ये 
अनुसार १६११ का कारखाना कानन पास हुआ | इस कानून की मुख्य बातें.ये थीं--प्रोढ़ों के लिए 
अधिक से अधिक काम के बारह घंटे तथा बालकों के लिए छे घंटे; श्रमिकों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य 
आदि का विशेष ध्यान रखना; कानून के पतल्चिन आर के सम्बन्ध मं विरशाप ध्यान रसना, इसका जाँच 
करना कि कानून का पालन उचित रूप से हो रहा या नहीं; जो लोग कानून का उल्लंघन करें उनके 
लिए दश्ड की उचित व्यवस्था । 

कारखाना कानून ( १६२२ )--प्रथम विश्व युद्ध से श्रमिकों में जाए्ति की एक लहर फेल 
चुकी थी, वे अ्रपनी स्थिति तथा महत्व से भत्नी-माँति परिचित हो गए थे, अब वे आए दिन यही माँग 
करते जा रहे थे कि उनके काम के घंटे घटाएं जायें। इस प्रकार श्रमिकों की बढ़ती हुई माँग की पूर्ति 
के लिए १६२२ में कारखाना-कानून में संशोधन हुआ | 

यह संशोधित कानून उन कारखानों में भी लागू होने लगा जहाँ कि केवल बीस अ्मिक ही काम 
करते थे । इस कानून के अनुसार बारह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में भर्ती नहीं किया जा 
सकता था, दूसरे एक ही दिन दो कारखानों में श्रमिकगण काय नहीं कर सकते थे, बारह से लेकर 
पन्‍द्रह वष तक की आयु के बच्चों के काम के छे घंटे निश्चित कर दिये गये। प्रौंढ़ों के काम के घंटे 
प्रति सप्ताह ६० तथा प्रतिदिन ग्यारह निश्चित किए गए। ओरतों को ७ बजे शाम से लेकर ४-३० 
बजे सुबह तक कारखानों में काम करने का अ्रषिकार नहीं था। इसके अतिसिक्ति इसमें विश्राम तथा 
अवकाश आदि की उन सभी बातों का समावेश था जो कि पहले कानूनों में था | 

इसके पश्चात्‌ १६२३, १६२६ तथा १६३१ के कारखाना-कानन पास हुए जिनमें थोड़ा-अहुत 
संशोधन होता रहा । 

कारखाना कानून (१६३४)--अमभी तक जितने कारखाना कानून पास हुये उनसे अमिकों 
की स्थिति कोई विशेष नहीं सुबरी, उन्हें अब भी अनेक मुसीबतों का सामना करना दी पड़ता था | 
१६२६ मे श्रम सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिये एक शाही कमीशन नियुक्त किया गया | इस 
कमीशन ने भारतीय श्रम सम्बन्धी समत्याश्रों का अच्छी तरह अध्ययन किया और तब सरकार के 
सन्‍्मुख अपने सुकाव उपस्थित किए। फल्नतः सन्‌ १६३४ के कारखाना कानून से कारखाने संबंधी 
कानूनों में काफी परिवत्तन हुआ।। इस कानून के अ्रनुसार १२ से लेकर १५ वर्ष तक का कोई 
बालक ५ घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता था। प्रोढ़ों के लिये काय के अधिक से अधिक घंटे 
१० रखे गए।। इस कानून में पहले की तरह सद्ताह में एक दिन छट्टी की मी व्यवस्था की गई, साथ 
में इस बात का भी प्रबन्ध किया गया कि छे घंटे लगातार कार्य करने के पश्चात्‌ श्रमिक्रों को थोडा 
सा विश्राम अवश्य मिले । मौसमी कारखानों में काम करनेवाले श्रमिकों के घंटे प्रतिदिन ग्यारह तथा 
प्रति ससाह साठ रखे गये | इस कानून के अनुसार कारखानों द्वारा श्रमिक्रों के आराम के लिए सभी 
सुविधाये प्रदान करने की व्यवस्था की गई ! श्रमिकों के लिए पानी की उचित व्यवस्था, उचित निवास- 
स्थान, श्लियों तथा बच्चों के रहने के लिए उचित कमरों का प्रबन्ध आदि बातों का प्रबन्ध किया गया। 
इस कानून-ने कारखानों के संगठन आदि पर भी प्रकाश डाला | 

इसके पश्चात्‌ १६४६ में इस कानून में संशोधन हुआ जिसके अनुसार काम के घंटों में और 
कमी कर दी गई | 
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कारखाना कानून (१६४८)--१६४८ के कारखाना कानून द्वारा १६३४ के कानून में 
काफी संशोधन हुआ ! १६३४ के कानून के अनुसार श्रमिकों सम्बन्धी बहुत सी बातों के लिए नियम- 
निर्माण का अधिकार प्रान्तीय सरकारों को सोप दिया गया था| इस कानून में अन्न बहुत सी आवश्यक 
बातें जैसे अमिकों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा आदि का समावेश कर दिया गया है | श्रमिकों के लिये 
पीने के पानी, उनके रहने के लिये उचित निवास-स्थान आदि की उचित व्यवस्था का होना श्रावश्यक 
ठटरी दिया गया है। जिस कारखाने भें टाई सो था टाई सी से अधिक आदमी काम करते है, उसमें 
एक कैन्टीन का होना आवश्यक है । 

कानून में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि जिससे कारखानों को लाइसेन्स प्राप्त करना 
तथा रजिस्ट्री कगना अनिवाय कर दिया गया है। किसी कारखाने के निर्माण या. विस्तार के-लिये 
पहले सरकार से आशा लेना अनिवाय है। 

श्रमिकों के निश्चित घंटों से अधिक काम करने के समय को भी सीमिति कर दिया गया है। 
अब वेतन सहित सालाना छुट्टी के समय में भी वृद्धि कर दी गई है। प्रोढ़ श्रमिक को साल में वेतन 
सहित दस दिन की छुट्टी तथा बीस दिन में एक रिन की छुट्टी लेने का अधिकार दे दिया गया है। 

अत्र मौसमी तथा अन्य कारखानों का अन्तर मिट गया है । जिन कारखानों में ४०० से 
आधिक श्रमिक काम करते हैं, वहाँ एक भम-हितकारी अधिकारी का रखना आवश्यक कर दिख गया 
है | समाह में अमिकों से ४८ घंटे से अधिक काम नहों लिया जा सकता। चौंदह से कम आयु के 
बालक को कारखानों में नौकर नहीं रखा जा सकता | १४ से लेकर १५ वर्ष के बालकों के साथ बच्चों 
का ही व्यवहार किया जायगा। बच्चों के लिये काम के घंटे घटाकर ४३ कर दिए गये हैं । 

इस कानून का उल्लंघन करने वाला कमचारी दण्ड का भागी होगा | यदि कोई कमंचारी 
जानबूक करके मशीन तिगाड़ देता है तो उसे कैए की सजा तक्र दीजा सकती है। यह कानून 
बिजली से चलने वाले कारखानों में जहाँ कि दस आदमी काम करते हैं वहाँ लागू होगा तथा दूसरे 
प्रकार के कारखानों में जहाँ २० आदमी काम करते हैँ वहाँ भी यह कानन लागू होगा | इसके अतिरिक्त 
प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार है कि वे इस कानून को किनन्‍्हीं भी कारखानों में लागू कर सकती 
हू, चाहे वहाँ इतने आदमी काम करते हों या नहीं । 

खानों का कानून---तानों में काम करनेवाले श्रमिकों के लिए अलग ही कानून निर्मित 
हुआ । इस विपय का सबसे पहला कानून १६०१ म॑ पास हुआ जिसमे खानों में काम करने वाले 
श्रमिकों के निरीक्षण तथा उनकी सरक्षा आदि की व्यवस्था तो को गई किन्तु उनसे काम के बंटों का 
कुछ भी वर्गुन न किया गया | 

इसके पश्चात्‌ १६२३ के कानून ने खानों म॑ जमीन पर काम करने वाले श्रमिकों के काम 
के ६० घंटे प्रति सप्ताह तथा जमीन में नीचे काम करने वालों के ५४ बंटे प्रति सप्ताह निश्चित किये 
गए, । परन्तु इस कानून में काम के दैनिक घंटों का कुछु भी उल्लेख नहीं किया गया, बाद में श६२८ 
के कानून के अनुसार यह निश्चित कर दिया गया कि उनसे प्रतिदिन बारह घंटे से अधिक काम नहीं 
लिया जा सकता | सन्‌ १६३५४ के कानून द्वारा भारतीय खानों सम्बन्धी कानून में काफी संशोधन 
किया गया | इस कानून के अनुसार खानों में काम करने वाले श्रमिक से ससाह में छे घंटे रोज ही 
काय लिया जा सकता था, इससे अधिक नहीं । इसके अनुसार जमीन पर काम करने वालों से दस 
घंटे प्रतिदिन तथा जमीन के नीचे काम करने वालों से ६ घंटे प्रतिदिन से अधिक काम नदीं लिया 
जा सकता | पन्द्रह वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खानों में काम करने के लिये नहीं रखा 
जा सकता ।. जमीन के नीचे खानों में काम करने के लिए स्त्रियों को नहीं रखा जा सकता | इसके 
पाचातू १६३६, १६३७, तथा १६३६ के नियमों का निर्माण हुआ जिससे अमिकों की सुरक्षा संबंधी 
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स्थिति को बड़ी सहायता मिंली । खानों में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य आदि की उचित 
व्यवस्था के लिये खान समितियाँ (१(768 309/7"08) नियुक्त कर दी गई हे । 
कोयले की खानों में काम करने वाले श्रमिकों के हित के लिए. एक अलग कानून पास हुआ 
है जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार को ४ से लेकर ८ आने प्रति टन कोयले पर अश्रतिरिक्त कर लेने का 
अधिकार मिल गया है | इससे होने वाली आय का कुछ भाग श्रमिकों के निवास-स्थान आदि. में खच 
किया जायगा | सन्‌ १६४८ में कोबले की खानों में काम करनेवाले श्रमिकों के प्रावीडेन्ट फन्‍ड के लिये 
एक विद्ञ पास हुआ है । इसमें अरमिक तथा स्वामीगण दोनों ही कुछ सहायता देते जाते हैं। 
“श्रम सम्बन्धी कुछ और कानून - उपरोक्त कानूनों के . अतिरिक्त. श्रम सम्ब्रन्धी कुछ 
ओर भी कानून: पास हुये हैं जिनका उल्लेख करना अनुचित न होगा | हर 
मजदूरी देने के सम्बन्ध का कानून--(728977676 ० ४४2९७ ७८४ 936) 
यद्यपि अभी यह कानून केवल रेलवे व कारखानों में ही लागू है, परन्तु इससे ट्रामवे, चाय के बगीचों 
आदि में भी लागू किया जा सकता है। इस कानून के अनुसार मजदूरी देने का अधिक से अधिक 
समय एक वर्ष निश्चित किया गया है । वे संस्थाएँ जहाँ पर. एक हजार से अधिक आदमी काम 
करते हैं उन्हें सातवें दिन के समाप्त होने के पूव ही पारिश्रमिक दे दिया जाना चाहिये। जिन कारखानों 
में एक हजार से अधिक व्यक्ति काम करते हैं उन्हें दसवें दिन से पूर्व मजदूरी दे देनी चाहिये। यदि 
श्रमिक से कारखाने की किसी मशीन आदि का नुकसान हो जाता है, या उस पर अन्य - किसी बात 
का अर्थ-दन्ड लगाया जाता है तो उसके पारिश्रमिक में से उसे काय जा सकता है। इसके अति- 
रिक्त उसकी मजदूरी में से ग्रावीडेन्ट फन्‍ड का पैसा, आदि भी काया जा सकता है। किसी वस्तु का 
निर्माण करते समय जों वस्तुश्रों की छीज या नुकसान होता है, उसे उसकी मजदूरी में से नहीं 
काट जा सकता। मजदूरी देने की श्रवधि में मजदूरों से दो. पैसा फ्री रुपया से अधिक जुर्माना नहीं 
लिया जा सकता, अर्थ-दन्ड के रूप में प्राप्त हुआ धन श्रमिकों के .हितकारी कार्यो में ही व्यय किया 
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 क्रमचारियों के हजाना का कानून (०४४९४ 2 (2077[/6889007 3०09 
१६२३ तक यदि कोई भी अमिक किसी दुधटना में पड़ जाता.और उसकी मृत्यु हो जाती . तो. इसके 
लिए |मल्न या कारखाने के स्वामी पर मुकदमा चल जाता और .उसके लिए, .उस पर उचित कार्रवाई 
की जाती । परनन्‍्ठु यह काबून केवल नाम का ही कानून था, इसका अच्छी तरह पात्नन नहीं ! होता 
था । इसके पश्चात्‌ १६३३ में पहला इर्जाना (कम्पेनशेसन) सम्बन्धी कानून पास हुआ, इसके 
अनुसार यदि कोई भी श्रमिक किसी दुघंटना में पड़ जाता तो माल्रिक को उसे पूरा हर्जाना यां 
मुझावजा देना पड़ता | यदि किसी श्रमिक की इस प्रकार मृत्यु हो जाती तो मृतक व्यक्ति की औसत 
मासिक आय के-हिसाब से उसका मुआवजा निश्चित किया जात | उदाहरणाथ यदि कोई अपमिके 
दस रुपए मासिक से कम मजदूरी पाता होता तो उसका मुआ्रावजा ५००) होता है, जिन लोगों का 
कोई अंग सदा के लिये भंग हो जाता तो उन्हें ७००) -मित्नता है, जिन लोगों को थोड़े समय. के 
लिए किसी अंगः आदि पर गहरी चोट पंहुँच जाती तो उन्हें अपनी मासिक़ मजदूरी. का ड्योद़ा 
भाग मिलता है। .' | ि री 0 , 
जब मोंसिक आय ४०) से लेकर ६०) के अन्दर तक की होती है तो ऐसी स्थिति में. मृतक 
व्यक्ति का मुआवजा १,८००), सदा के लिये अपंग का २,५४२ ०) तथा अस्थाई अपंग को १५) 
मासिक मिलते हैं | दो सौ से ऊपर कमाने वाले व्यक्तियों को हर्जाने की. रकम इस प्रकार” मिलती हे 
मृतक को ४०००), स्थायी अपंग को ५०००) तथा अस्थायी को ३ ०) मासिक मिलते: हैं । अमिक्ों 
के हिंतों का बलिदान 'न हो इसलिये एक कमिश्नंर की नियुक्ति-कर दी गई है, जिसे :ईंसे प्रकार की 
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दुधटनाओं की सूचना देना आवश्यक समझा जाता- है। इसके साथ ही सुग्रावजे या ज्षतिपूर्ति की 
रकम भी जमा कर दी जाती है। 
माताओं की द्विंते के लिए कानून (५ ६९४मांह ॥07०76 ,6978807)- 
पुरुष श्रमिक्रों के लिए. तो समय-समय पर कई कानून निर्मित होते रहे किन्तु लह्लियों विशेषकर 
गर्भिणी आदि ल्ियों के हित के लिए कोई काबून नहीं था। १६२४ में इस सम्बन्ध में एक विधेयक 
विधान सभा में उपस्थित भी किया गया किन्तु उसे अस्वीकृत कर दिया गया। इसके पाँच वर्ष 
पश्चात्‌ बम्बई सरकार ने इस सम्बन्ध में कानून पास किया, १६३४५ में इस कानून में काफी संशोधन 
हुआ | अब तो इस प्रकार के कानून प्रायः सभी रौज्यों में बन गए हैं। ये कानून अब कारखानों 
ही नहीं'लागू होते वरन्‌ खानों में काम करने वाली तथा चाय के बगीचों में काम करने वाली 
द्वियों के लिये भी ल्ागू होते हैं।इन कानूनों के अनुसार नारियों को सनन्‍्तान पैदा होने 
के पूव तथा बाद में कुछ दिनों तक आवश्यक विश्राम लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी ख््रियों 
की कुछु आथिक सहायता देने का भी नियम बना दिया गया हे। 
चाय के बगीचों आदि में काम करने वाले श्रमिकों सम्बन्धी कानून--चाय 
आदि के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये भी विशेष कानूनों का निर्माण हुआ है। 
१६०१ में आसाम के चाय के बगीच्रों में काम करने वाल्नों के लिये एक कानून बनाया गया। इस 
कानून के श्रनुसार इन अरमिक्रों की स्थिति सुधारने का प्रयत्न किया गया, श्रमिकों के मर्ती किये 
जाने तथा उनसे काम लिये जाने के सम्बन्ध में विधियों का उल्लेख किया गया। पहले इन बगीचों 
में काम करने वाले श्रमिकों के साथ दास जैसा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ का यह व्यवहार 
सदैव भारतीयों की आँख में खटका करता था। १६१७ में प्रतिज्ञाबद्ध श्रमिक सिद्धान्त का अन्त कर 
दिया गया | शाही श्रम-कमीशन के सुझावों के अनुसार १६३२ में इस ज्षेत्र में एक और कानून 
पास हुआ जिसके अनुसार चाय के बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों के भर्ती किए. जाने के 
नियमों में ओर परिवतन हुआ । इसके अनुसार १६ वष से कम आयु के बच्चे या लड़कियाँ जो 
कि अपने माता-पिता के साथ, चाय के बगीचों में काम करते रहते हैं, उन्हें जबदस्ती भरती 
नहीं किया जा सकता । इस प्रकार हम देखते हैं कि समय-समय पर इस क्षेत्र में काम करने वाले 
श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई कानूनों का निर्माण किया गया | | 
सामाजिक बीमे की आवश्यकता-- ्रौद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की 
बहुत सी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सामाजिक बीमा सम्बन्धी सिद्धान्त को कितने ही सम्य देशों- 
ब्रिटेन, जमनी आदि में मान लिया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघों ने इंस ज्षुत्र में सहायता 
प्रदान की है। परन्तु अभी भारत में इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। हाँ श्रमिकों के 
बीमारी के बीमे के सम्बन्ध में कुछ दिनों पूष भारत सरकार का ध्यान आक्ृष्ट हुआ था परन्तु कुछ 
व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण किसी प्रकार के सामाजिक बीमे की व्यवस्था नहीं की जा सकी | इस 
सम्बन्ध में हमारे उद्योगपतियों ने भी कुछ बाधाएँ खड़ी की हैं। उनका कहना है कि श्रमिकों के 
लिये सामाजिक बीमे की व्यवस्था करने में ओद्योगिक संस्थाश्रों के मत्ये काफी खच पड़ जायगा, 
इस खच् को सरत्नता से नहों वहन किया जा सकता । दूसरे, उनका यह कथन है कि अमिक, भी ऐसे 
कार्यो के लिये कुछु सहयोग नहीं प्रदान करना चाहता | परन्तु ये दोनों दलीले युक्तिसंगत नहीं 
प्रतीत होतीं। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो जाती हे तो उससे श्रमिकों तथा उद्योगपतियों 
दोनों को लाभ पहुँचेगा | जहाँ तक उनका यह कहना कि इस प्रकार के सामाजिक बीमें की किसी योजना 
के कार्यान्वित करनें में उद्योग-घन्धों का श्रनावश्यक खच॑ बढ़ जायगा, उचित नहीं, उद्योगपतियों को 
यह व्यय ग्रनावश्यक न समझकर अनिवारय अ्मभना चाहिए। अब रही यह बात कि अमिक ऐसे 
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कार्यों के लिए. अपना कुंछु पेसा व्यय करना उचित न समकभेंगे, उस सम्बन्ध में यह॑कहां जां सकता 
है कि यदि श्रमिकों को इस प्रकार के कायों के लाभ का पता चल जाता है तो वे इस दिशा में 
प्रसन्नता से ख्च करना पसन्द करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से पारिश्रमिक पाने वाले एक स्थायी 
वर्ग का निर्माण हो सकेगा, इससे श्रमिकों की अ्रनुपस्थिति का भी हास होगा | 
अभी हाल में देश में सामाजिक बीमे की व्यवस्था के लिए. एक योजना तैयार की है।. इसके 
लिये उसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-कार्यालय के दो विशेषज्ञों की सहायता भी मिल गई है। 
अ्प्िकों के राज्य द्वारा दीमे की व्यवस्था - (॥४09]07668? 88॥8 उगहप 
॥७७॥)26) “ सन्‌ १६४८ में भारतीय संसद ने अमिकों के लिए, राज्य द्वारा बीमे की व्यवस्था सम्बन्धी 
एक विधेयक पास किया था। इसके अनुसार श्रमिकों की बीमारी, उनकी किसी दुघठना आदि के 
समय में बीमे की व्यवस्था की गई है । जब कोई श्रमिक बीमार पड़ जाता है ओर आशिक सहायता 
प्राप्त करना चाहता है तो उसे छे मास पूव तक कुछ निश्चित रकम देनी होगी, इसके बढले में उसे 
द के छै महीनों तक राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होगी | 
वे श्रमिक जिनकी मासिक आय २६०) या इससे कम है उन्हें अपनी मात्तिक आय का है 
भांग बीमारी आदि की अवस्था में सहायता के रूप में प्राप्त होगा 
जिन आदमियों का ऐसा बीमा हो ऋहुका है उनके लिए चिकित्सा आदि को सुविधा या तो 
उसे तथा उसके कुठुम्बियों को प्रान्तीय सरकार द्वारा प्राप्त होगी या उस संस्था द्वारा जिसमे कि वह 
श्रमिक काय कर रहा हे । कोई भी श्रमिक जो अस्वस्थ है उसे रोगियों सम्बन्धी सुविधा, उसको 
आर्थिक सहायता वर्ष में कुल आठ सप्ताह तक मिलेगी। परन्ठु यदि आवश्यकता प्रतीत होती है और 
रागी की दशा सुधरती हुईं नहीं नजर आती है तो “संस्था से यह श्रनुरोध किया जाता है कि वह उसके 
लिए. अवधि में कुछ इंद्धि कर दे, रोगी के. थोड़े दिनों तक और बीमारी सम्बन्धी आ्रथिक सहायता 
प्रदान करदे | । 
पहले राज्य की सरकारों से यह आशा की गई थी कि श्रमिकों के चिकित्सा सम्बन्धी सुविधां 
पहुँचाने में जितनी लागत लगेगी उसका एक तिहाई बे देंगी | परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उस समय यह 
भी सोचों गया था कि एक अ्रमिक पर प्रतिवष ६) चिकित्सा के: लिये व्यय किया जायगा किन्तु ऐसा 
नहीं हुआ, श्राज केवल ६ आने प्रति व्यक्ति के हिसाब से ही व्यय किया जाता है | इस प्रकार हम 
देखते हैं कि ग्रोन्तीव सरकारों से इस दिशा में विशेष सहायता नहीं ग्राप्त हुईं |. जंहाँ तक केन्द्रीय 
सरकार का सम्बन्ध है वह इस दिशा में अ्रच्छा काये कर रही है| उसने यहं निश्चय किया है कि 
जितना प्रशासन कार्यों में व्यय किया जाता है उसका दो तिहाई पाँच व्ष तक इन कार्यों में ख्च 
किया जायगा..। 
..... सरकार ने अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक संस्था की स्थापना की है । 
इस संस्था-का नाम .कमंचारियों- की राज्य-बीमां संस्था? ( ]0ए268 $।86 5प70766 
(!0776798॥767 ). है । इस संस्था के अध्यक्ष स्वयं श्रम मंत्री महोदय होंगे, इसका उपाध्यक्ष 
स्वास्थ्य मंत्री होगा | इस संस्था-में स्वामियों तथा कमचारियों दोनों के प्रतिनिधि होंगे जिनकी कुल 
संख्या पाँच होगी 
इस प्रकार हम. देखते हैं. कि केन्द्रीय सरकार ने भारतीय ,श्रमिक्रों की दशा को सुधारने के लिए 
बड़ी अच्छी योजना का निर्माण कियां हैं | यदि यह योजना अच्छी तरह कार्यान्वित कर दी गईं तो 
उससे सामाजिक जींमे की दिशा में बड़ी अ्रच्छी सहायता प्राप्त हो. जायगी | 
तम .मेजदरी का प्रश्न--आायः कुछ . लोग यह कहा करते हैं -कि यदि. अ्मिकों की 
कंकादूरी मे कृद्धि: कर,ढी जाती है तो उसका परिणाम:बुरा ही. -लिकलेया £ कसका-अ्रम्िकों पर: उल्टा 
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प्रभाव पड़ेगा | वे उस बढ़ी हुईं आय को व्यर्थ में ही खर्च कर देंगे। मथपान, ब्त कीड़ा आदि बातों 
में उनका पैसा नष्ट हो जायगा। श्रमिकों में अवकाश लेन की भावना की बृद्धि होगी, इस प्रकार 
कारखानों मे अनुपस्थिति भी काफी बढ़ जायगी, इसी प्रकार की वातें कह वे यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते 6 कि भारतीय श्रप्तियों को मजदरी बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। यही नहीं व एक यह भी तक 
उपस्थित करते हैं कि अमिकों की अधिक पारिश्रमिक देना वत्तमान उद्योग-पधन्धों के सामब्य के बाहर 
है ओर यदि उनको बहुत अच्छा पारिश्रमिक दिया जाने छगा तो उसका प्रभाव उद्योग-घन्धों पर कड़ा 
गहरा पड़ेगा, वे अन्तराष्ट्रीय ओधोगणिक प्रतियोगिता में, अन्य देशों के उद्योग-घन्धों के साथ कदम से 
कदम मिलाकर चलने में असमर्थ होंगे | परन्तु इस प्रकार के थाथें तक उपस्थित करना युक्ति-संगत 
नहीं प्रतीत होता । हाँ, इसमें कोई थ्याश्चय नहीं कि यदि श्रमिक्रों की मजदरी में एकदम से यकायक 
काफी वृद्धि हो जायगी तो उससे उनमें फिजूछखर्ची अवश्य बढ़ेगी परन्तु यदि उनकी इस मजदरी मे 
शने; शनेः बृद्धि को गई तो इससे यह फिजूलखर्ची वाला व्यव जाता रहेगा | भीरे-घीरे अभिकों के 
रहन-सहन के स्तर म॑ भी इंद्धि होगी। वह भी कहना उचित नहीं मालूम पड़ता कि यदि उनकी मज- 
दूरी में वृद्धि हुई तो उनकी अनुपस्थिति में मी बृद्धि होगी 3चित नहीं है, जो ल्लोग ऐसा कहते हैं उन्हें 
अमिकों को भनोद्वत्ति का पूरा ज्ञान नहीं है। यह कहना कि अधिक पारिश्रमिक देना श्रीद्योगिक 
संस्थाओं के सामथ्य के बाइर है तो इसका यही वालय निकदाता है. किये उद्योग-पन्धे श्रमिकों का 
शोपण करके ही आगे बढ़ना चाहते है, यदि ऐसी बात है ते जितनी भी जहदी हो सके ऐसे उद्योग- 
बन्‍्वे नप्य हो जाँय, इसी में देश का और समाज का कल्याण ह। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमिकरों 
की मजदूरी बढ़ाने के विशेध मे जितने सी तक उपस्थित किए. जाते है वे तथ्यदहीन हैं, उनमें सत्य 
किचित मात्र भी नहीं है । 

ग्राज जितने मी देश सभ्य कहे जाते है, उन सब का ये विचार है कि लोगों के रहन-सहन का 
कम से कम काई स्तर श्रवश्य हाता चाहिए। अतएब उन्हांने श्रमिकों श्र विशेष कर उन अप्िकों की 
जिनका कि काई अच्छा संगठन नहीं है, कम से कम मजदूरी की दर निश्चित कर दी है। इसका 
उनके रहन-सद्न के स्तर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। अब देश के स्वतंत्र हो जाने पर यहाँ भी 


इस हि अष्य व्यान दिया गया है | 
न्यूनतम मगदूरों का कानून ( १६४८ )-भारत के खतंत्र हो जाने पर देश के 


श्रमिक्रों की दशा सुवारन के लिए जो अनेक प्रयत्न हुए उनमें श्रमिकों की कम से कम मजबूरी के 
निश्चित करने का एक कानून भी अपना अच्छा स्थान रखता है। यह कानून १६४८ में पास हुआ | 
इस कानून के अनुसार कुछ्ठ उद्योगों तथा अन्य घनन्‍्वों में जहाँ श्रमिक्रों की दशा अच्छी नहीं हैं, यह 
कानून ल्ञागू है । चावल की मित्नों, तेल्न की मित्रों, जूते के कारखानों, मोटर आदि के धन्धों, तथा 
सड़कों आदि के धन्यों में लगे हुए. श्रमिकों के लिए. यह कानून बनाया गया है। 

इस कानून का उद्दे श्य उन श्रमिकों को जो कि भल्रीभाँति संगठित नहीं हैं और जिर्ँ बहुत 
ही कम मजदूरी मिल्नती है, उन्‍हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए कम से कम मजदूरी की व्यवस्था करना 
है। इस कानून के द्वारा उन पुरुषों ब्लियों, बच्चों आदि के रक्षा करने का विचार किया गया है जो 
कल-कारखानों में काम करके अपनी जीविका उपाजित करते हैं | इस प्रकार हम देखते है कि इस 
कानून के द्वारा श्रमिकों की कुछ कठिनाइयों को दूर करने का प्रवत्न किया गया है। परन्तु यह बढ़े 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस कानून का ज्ष त्र अत्यन्त संकीण है। इसमें बहुत से नियंत्रित 
तथा अनियंत्रित उद्योग-धन्धों में काम करने वाले श्रमिकों की मजदूरी के विषय में कुछ भी प्रकाश 
नहीं डाला गया है। कितने ही ऐसे उद्योग हैं जहाँ काम करने वाले अ्रमिक्रों की दशा अत्यन्त ही 
दथनीय है परन्तु इस कानून में उनके लिए कोई भी स्थान नहीं है। हाँ इतना अवश्य -है कि.प्रान्तीय 

फा० देह 
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सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अन्य उद्योगों पर मी तीन महीने की नोटिस देंने के 
पश्चात्‌ इस कानून को लागू कर सकती हैं। | 

इस कानून में कृषि श्रमजीवियों की मजदूरी के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला गया है किन्तु 
कृषकों, कृषि श्रमजीवियों आदि की अशिक्षा के कारण, मजदूरी देने की प्रणाल्षियों में विभिन्नता होने 
के कारण, वहाँ पर कम से कम मजदूरी वाले कानून से ल्ञाभ होना अ्सम्मव सा ही है।इस काबून 
में एक बड़ा दोष यह भी है कि जब तक कि किसी उद्योग में कम से कम एक हजार व्यक्ति काम नहीं 
करते तब तक प्रान्तीय सरकारें कम से कम मजदूरी वाला कानून वहाँ लागू नहीं कर सकतीं। विभिन्न 
राज्यों में कितने ही ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग-धन्वे हैं जहाँ एक हजार से कम आदमी काम करते हैं और 
जहाँ पर इस प्रकार के कानून का लागू किया जाना नितान्त श्रावश्यक है, परन्तु वहाँ यह कानुन 
लागू नहीं होता । 

इस कानून का एक बड़ा दोष यह भी है कि इसमें 'कम से कम मजदूरी किसे कहते हैं |! इस 
विषय पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला गया है। इस कानून में केवल्ल इतना ही कह दिया गया है 
कि राज्य द्वारा निश्चित की हुईं कम से कम मजदूरी ऐसी होनी चाहिए. जिससे श्रमिक अपना जीवन- 
निर्वाह भत्नीमाँति कर सके, उसकी कम से कम मजदूरी में उसके पारिश्रमिक की मूल दर तथा कुछ विशेष 
भत्ता सम्मिलित होता है। कोचीन राज्य ने कम से कम मजदूरी की व्याख्या करते हुए कहा है कि 
यह मजदूरी ऐसी और इतनी होनी चाहिए जिससे श्रमिक अपने स्वास्थ्य, अपनी शक्ति अपनी कुशलता 
की अच्छी तरंह रक्षा कर सके, अपने बच्चों तथा अपना पत्नी का अच्छी तरह पालन कर सके तथा 
आराम से अपना जीवन-यापन कर सके । 

इस कानून में, कम से कम मजदूरी निश्चित करने वाली समिति की व्यवस्था सन्‍्तोषजनक 
'नहीं है | वास्तव में इसके लिए, आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम मजदूरी निश्चित करने 
के लिए प्रत्येक औद्योगिक संस्थाओं में एक स्थायी समिति हो । इन समितियों में सरकार द्वारा मनों- 
नीति कुछ व्यक्ति हो जो दोनों वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हों अर्थात्‌ उसमें श्रमिकों तथा उद्योगपतियों 
दोनों के बराबंर-बराबर प्रतिनिधि हों। । े 
| उचित मजदूरी का प्रश्न--इेधर कुछ वर्षों से सरकार तथा अन्य मजदूर कार्यकर्ताओं 
का ध्यान मजदूरी की एक उचित दर निश्चित करने की ओर आकर्षित हो रहा है। कुछ वर्षो" 
पूब सरकार ने एक अच्छी मजदूरी समिति (8. 0877 ४9268 (/07777/0€६2. /8]7 08268 (!0777॥८८) नियुक्त की थी । 
इस समिति के सुझावों के अनुसार एक उचित मजदूरी सम्बन्धी विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया 
थ्रा । १६४० के जून में इस विधेयक को एक निश्चित रूप प्राप्त हुआ | यह उचित मजदूरी कम से 
कम मजदूरी से कुछ अधिक तथा जीविका योग्य के कशलत न दवा हे आग ((ए0772 ए82९8) से कम होती है। न्यून- 
तम मजदूरी वह मजदूरी होती है जिससे श्रमिक की कुशलता बनी रहती है ओर उसका गुजर चल्लता 
जाता है। जीविका योग्य मजदूरी से श्रमिक अपने रहन-सहन का एक अच्छा स्तर रख सकता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि उचित मजदूरी (ए&॥7' ५787 एछ2८8) न 8) न्यूनतम मजदूरी (207]7]]70:-- 


छ826. » तथा जीविका योग्य हर ०० कम हक मध्य या बीच को वस्तु है। 
* दह स्तर जिस स्तर पर उचित मजदूरी को दर निश्चित की जाती है, वह राष्ट्रीय आय, 


मजदूरी की चालू दर तथा श्रमिक्रों की कार्यकुशल्नता पर निमर रहता है । 

उंचित मजदूरी वाले विधेयक के अनुसार, उचित मजदूरी की दर निश्चित करने के लिये एक 
समिति की स्थापना की जायगी | उचित मजदूरी निश्चित करते समय यह समिति कमचारी की 
योग्यता, उंसके अनुभव, उसकी काय क्ुशदूता, उसकी मानसिक तथा शारीरिक परिस्थिति, आदि बालों 
और बिसार करेगी। . . ष 
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उचित मजदूरी निश्चित करते समय हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिये वह यह कि 
मजदूरी सम्बन्धी नीति पूर्ण नीकरी या नौकरी से सामझस्य रखे। अधिक से अधिक जितने भी 
व्यक्तियों को काम दिलज्लाया जा सके उतना ही अच्छा है | इस नीति का उद्द श्य - अधिक से 
अधिक व्यक्तियों की अधिक से अधिक प्रसन्नता का ध्यान रखना होना चाहिये | यदि अधिक से अधिक 
व्यक्तियों को उचित मजदूरी पर काम मिल्न जाता है तभी हम अपनी मजदूरी सम्बन्धी नीति को उचित 
कह सकेंगे । 

४ मजदूरी तथा रहन-सहन का व्यय--कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय श्रमिक 
के रहन-सहन का स्तर कितना गिरा हुआ है । वह जिस प्रकार यहाँ पर अ्रपना जीबन व्यतीत करता 
है, उससे कहीं अच्छा जीवन उन बन्दियों का होता है जो काराबास में अपने दश्ड की अवधि पूरी 
करने के लिये पड़े रहते हैं। वह जो मोजन करता है उससे कहीं अच्छा मोजन बन्दीग्रहों के ये बन्दी 
गण करते हैं, वह जैसे मकानों में रहता है उससे कहीं अ्रच्छे निवास-स्थान पाश्चात्य देश के पशुओं 
के होते हैं। भारतीय श्रमिक का भोजन असन्तुलित एवं श्रावश्यक पोषक तत्वों से रहित होता है, 
उसके पास वस्त्र अपर्यात्त होते हैं | इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय श्रमिक के पास न तो तन 
ढकने के लिये पूरे वस्त्र होते हैं और न पेट भरने के लिये उचित भोजन | ऐसी दशा में उनके 
मनोरंजन, उनके विश्राम आदि की आशा ही क्या की जा सकती है। हमारे ये श्रमिक अपनी इस 
हीनावस्था के लिये भाग्य को ही दोपी ठदराते है, यदि ये इतने अविक भाग्यवारी न होते तो न जाने 
कब इनमें क्रान्ति हो जाती । 

देश के स्वतंत्र होने पर मारतीय श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिये सतत प्रयत्न किये जा रहे 
हैं। इधर उनकी आय में भी कुछ दद्धि हुई हे । १६३६ में प्रति व्यक्ति ओसत वार्षिक आय २८७.५४ 
रुपये थी, १६४८ में यह आय बढ़ कर ७२८,४ रुपये हो गई है। परन्तु इन आँकड़ों की हम रहन- 
सहन के व्यय से तुल्लगा करें तो हमें यह ज्ञात हो जायगा कि श्रमिकों की आय की इस बृद्धि से कोई 
विशेष ल्ञाभ नहीं पहुँचा है | एक ओर जब कि उनकी औसत अभय में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर 
उनके रहन-सहन का व्यय भी काफी बढ़ गया है। इस प्रकार उनकी वास्तविक आय में बृद्धि के स्थान 
पर हास या गिराव दी हुआ है, उसकी दशा पहले से अब और भी गिर गई है। अतएव आवश्यकता 
इस बात की है कि उसको इस दशा को दूर करने के लिये हमें कोई अच्छा उपाय करें, जिससे वहू - 
अपना जीवन-यापन मल्ली माँति कर सके | समय का तकाजा है कि इन अ्रमिकों- की आर्थिक दशा 
सुधारने में हम किसी प्रकार की अ्सावधानी न बरत्तें', नहीं तो हमें अपनी इस उपेक्षा का भयंकर 
परिणाम सहना पड़ेगा । 
ओधोगिक झगड़े (07त80780 )8]))7॥082-श्रौद्योगिक विकास तथा उत्थान 
के लिये यह अत्यन्त [आवश्यक है कि श्रम तथा पूजी अथवा यूं कह लीजिये कि श्रमिक्रों तथा 
उद्योगपतियों में आपस में श।न्तिपू् व्यवहार बना रहे | यदि उनका आपसी व्यवह्यर अच्छा नहीं 
रहता, उनमें आपस में संब्रष होता है, झगड़ा होता है तो इसमें दोनों द्ी.बर्गों को हानि उठानी 
पड़ती है। इन दोनों के ऋंगड़ों का प्रभाव अन्त में सारे समाज पर पड़ता है। यही कारण है कि 
जितने भी सभ्य देश हैं वे हमेशा औद्योगिक शान्ति बन।ये रखने का प्रयज्ञ करते हैं। . 
भारतवर्ष में बहुत दिनों तक औद्योगिक क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई संघर्ष या झगड़ा नहीं 
. हुआ। यद्यपि भारत में आधुनिक उद्योगों का यूत्रपात गत शताब्दी के मध्यभाग में हो गया था तो भी 
लगभग अद्ध शताब्दी तक कोई भी महत्वपूर्ण औद्योगिक झगड़ा नहीं हुआ । जब कभी कोई संघर्ष 
हुआ भी तो उसमें उद्योगपति ही विजयी हुये । उस समय उद्योगपतियों का ही बोल्बाला था। वे 
शक्ति-सम्पन्न थे। दूसरी ओर उधर अमिक-वर्ग बिल्कुल ही असंगठित था, डसे अपनी स्थिति का 
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कुछ मी भांन नहीं था, एृजीपतियों से लड़ने के लिये दृड़ताल जैसे अज् से वे अभी बिल्कुल अपरि- 
चित ही ये | यह तो इसी शताब्दी की बात है जब श्रमिकों में जाति की लहर फैली आर उन्हें अपने 
महत्व का कुछ मान होने लगा | 

प्रथम विश्व युद्ध के समय में उद्योग-घन्धों ने खूब धन कमाया, उद्योगपतियों को युद्ध के 
कारण बड़ा लाभ हुआ । युद्ध ने श्रमिकों को भी उनके अधिकारों से अवगत करा दिया | सन्‌ श्ध्श्द 
की भयानक महामारी में लाखों की संख्या में लोग काल के ग्रास बन गए, इससे श्रमिकों की संख्या 
में मी हास हुआ, श्रमिकों को अब अ्रपनी शक्ति का और भी अच्छी तरह पता चल्ल गया। इस 
प्रकार अब वह समय आ गया था जब कि श्रमिक्र अपने अधिकारों से पू्णरूप से परिचित होकर 
उनकी प्राप्ति के लिए. अपने जान की बाजी तक लगाने के लिये तैयार थे | सत्रसे पहले १६१६ में 
श्रमिकों की ये मावनायें भड़क उठीं, एक संगठित रूप से अमिकों का उद्योगपतियों से संवर्ष छिड़ 
गया .। बम्बई, अहमदाबाद, कानपुर की कपड़े की मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने हड़तालें कर 
दीं। यह एक प्रकार से सबसे बड़ी हड़ताल थी, इसके पूव भी कुछ दृड़तालें हुईं परन्तु वे कोई 
महत्वपूर्ण नहीं थीं। इसके पश्चात्‌ १६२३ में अह्मराबार के मिल्न मालिकों ने अपने परिल्लों में काम 
करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में कुछ कमी करनी चाही । इस पर वहाँ के मजदूरों ने फिर हड़ताल 
की । इसके बाद १६२४ तथा १६२५ में इससे भी बड़ी हृड़तालें हुईं । १६२५ के बाद दो वर्षों" 
तक औद्योगिक ज्षेत्रों में शान्ति रही, १६२८ में फिर बड़े जोरों का .श्रौद्योगिक संघर्ष छिंड़ गया । 
इस समय श्रमिकों में क्रान्तिकारी भावना ने बड़ा जोर पकड़ा, उन्होंने तत्कालीन पू जीवादी संगठन: 
से उठकर मोर्चा लिया | बम्बई की प्रायः सभी मिल्लों में विद्रोह की यह लहर फैल गई, और लगभग 
छै महीनों तक वहाँ की मिल्नों को अपना काम बन्द रखना पड़ा | बम्बई ही नहीं उस समय सारे देश 
में हड़तालें दी हृड़तालें सुनाई पड़ने लगीं | जमशेदपुर, शोलापुर व कानपुर के रेज़वे कमचारियों ने 
भी हड़ताल कर श्रमिकों को अपना सहयोग प्रदान किया । 

ओद्योगिक झंगड़ों के निपटाने तथा उनकों रोकने के लिए कानून-:१६२८ 
के पश्चात्‌ १६२६ में एक आम हड़ताल हुई जो लगभग छे महीनों तक चलती रही। इस प्रकार 
१६ ९८ और १६२६ वांता यह समय औद्योगिक झगड़ों की दृष्टि से सबसे बुरा समय था। इसका 
उद्योग-धन्धों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा | इसके बाद १६३०-३३ तक ओद्योगिक क्षेत्रों में शान्ति बनी 
रही । यह वह समय था जब कि वस्तुओं के मूल्य में भारी गिराव हुआ, इस समय वस्तुओं की कीमत 
बड़ी मन्दी थी, कितने ही लोगों को काम नहीं मित्न रहा था, कितने ही श्रमिक वेकार हो गए, थे। इस 
प्रकार इन वर्षों में श्रमिकों का संगठन कुछ ढीला पड़ गया था, अतणब इन दिनों शअ्मिकों को 
इड़तालें करने का साहस ही न हुआ | कप 

गत दस वर्षों (१६३६-४८) में ओद्योगिक क्षेत्रों में जो संघ हुआ, उसका उसके विभिन्न 
अंगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बाव का पता नीचे दी हुईं तालिका से लग जायगा--- 
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के लिए १६२६ म॑ एक काबू न पास हुआ । इस कानून के अनुसार कोई श्रोद्योगिक कंगड़े से 


बन्धित मामला एक समक्ताता-समिति (307 67 (जाएजध8707) था जाँच-न्यायात्य 
(('007+ 07 ४॥0 पा) के सन्मुख पेश किया न्‍जाता है। जाँच-न्यायालय में एक अ्रव्यक्ष 
तथा कुछ या केबल एक स्वावीन सदस्य होते है। समकोता समिति में एक स्वाधीन अध्यक्ष तथा 
दो या चार अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य दोनों दलों का प्रतिनिबित्व करते हैं, ओर अपने-अपने 
दलों द्वारा ही मनोनीत किये जाते है| यह समिति झगड़े को तय करने का प्रयत्न करती है परन्तु 
इनका निणय किसी भी दल पर बाध्य नहीं होता | ऐसी नीकरियाँ जिनका सीचा सम्बन्ध जनता के 
हित से है जैसे डाक व तार विभाग, रेलवे विभाग, ट्रामत्रे, बिजली तथा पानी की व्यवस्था करने वाले 
कमचारी १४ दिन.प्रव की नोटिस रियि त्रिना हड़ताल नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो 
दण्ड के भागी होंगे | 

भंगड़ों का जल्दी निपयारा करने के लिये इस कानून के अनुसार कुछ विशेष अधिकारियों 
की नियुक्ति को व्यवस्था को गई है| हड़ताल तथा द्वारावरोध जिनसे जनता या समाज को बड़ी हा 
उठानी पड़ती हैं अवध घरापित कर दिया गया हें । 
बृस्यंट हू े के भगड़ी के निर्षदारा बाला कानून (१६ ३४)-मजदूरां के 

भंग की समया का दल करने के लिए बस्बई सरकार ने जॉच-पएड्ताल की जिसके परिणामस्वरूप 
१६३४ मे इस सम्बन्ध मे एक कानून पास किया गया । इत कानून के अनुसार सूती कपड़े को मिक्षों 
में काम करने वाले श्रमिक्रों के हित के लिए एक लेबर आफीसर की नियुक्ति की व्यवस्था की गईं 
जिससे अमिक लोग श्रपनी तकल्ीफों की उसके सामने रस सके | इस कामून में एक लेबर कमिश्नर 
की नियुक्ति का भी उल्लेग् किया गया था | परन्तु १६३४ मे प्रान्तों मे प्रान्तीय स्वराज्य को स्थापना 
थे जाने के कारण धोद्योगिक संबर्ण' ने जोर पकड़ा | उस समय देश के कितने ही मास्तों में कांग्र सी 
मंत्रिमन्डल्ञ बने थे। कांग्र सी मब्त्रियों के शक्ति में आ जाने से श्रमिकों में श्ञाशा की एक नई लहर 
देड़ गई थी, अब वें सोचने लगे थे कि इन मन्त्रियों द्वारा उनकी सभी मांगें पूरी हो जायेगी, उनके 
सभी कष्ठ दूर हो जायेंगे | इस कारण १६३७-१६ तक के इन तीन वर्षों में औद्योगिक 
- भंग़ों, हृड़तालों का दौर दौरा हो गया। इन तीन वर्षों' में जितने ओरद्योगिक झगड़े हुए उतने 
पिछले सात वर्षो में भी नहीं हुए थे । 

बम्बई का ओंयी गिक झूगड़ों का कानून १६३८ - सन्‌ १६३८ में बम्बई में ओद्योगिक 
मंगड़ों सम्बन्धित एक नवीन कानून यास हुआ । इस कानून के अनुसार द्ागवरोब तथा दृड़तालों को तब 
तक अवध घोषित कर दिया जाता है जब तक सममौता समिति इत्यादि उस पर पूरा-पूरा विचार- 
विमश नहीं कर लेती है। यह समभोता मकगड़ा प्रारम्म होने के बाद में न होकर पहले ही कर लिया 
जाता है। इस कानून में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि एक अलग औद्योगिक न्यायालय 


३१० भारतीय थ्रथशात्र का विवेचन 


([70प50४8] (०४7०) की स्थापना की जाय जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश 
हो । यद न्यायालय इन्हीं श्रौद्योगिक झगड़ों आदि के सम्बन्ध में विचार करता तथा अपना निर्णय 
देता है | | 
द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्म होने के पश्चात्‌ एक बार फिर हृड़ताल्ञों का जोर बंध गया । 
कर्मचारियों ने यह मांग की कि उद्योगपतियों ने युद्ध के दिनों में खूब लाभ कमाया है अ्रतः उसमें से 
उनको भी- कुछ हिस्सा मिले । उस समय युद्ध चल रहा था अ्रतः ऐसे समय में द्वारावरोध व हड़तालों 
का न होना ही हितकर था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अध्यादेश 
जारी किया जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि 
वे अपने-अपने छत्रों में द्वारावरोध तथा दृड़ताल्ों को अवैध ठहरा दें | तथा मिल्न-मालिकों आदि से 
कुछ नियमों के पालन करने का अनुरोध करें जिससे औद्योगिक शान्ति बनी रहे | 

ओद्योगिक भगड़ों का कानून ( १६४७ )--सन्‌ १६४७ में औद्योगिक भगड़ों के 
सम्बन्ध में एक ओर कानून पास हुआ । इस कानून में ऋगड़ों का फैसला करने के लिए कई उपायों 
की व्यवस्था की गई। प्रान्तीय सरकारों द्वारा झगड़ों का समझौता कराने वाले विशेष अधिकारियों 
( कन्सीलियेशन अ्रफसरों ) की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई । यदि किसी झगड़े का फैसला करने 
में ये अधिकारी असफल रहेँ तो उसके लिए समभझोता समितियों की नियुक्ति की जाय जिसमें एक 
स्वाधीन अध्यक्ष तथा दो या चार अन्य सदस्य हों। एक निश्चित समय के अन्दर झगड़े सम्बन्धी विशेष 
जानकारी प्राप्त करने के लिए एक जाँच-न्यायालय की भी स्थापना की व्यवस्था कर दी गईं । 

इस कानून में इस बात पर जोर दिया गया कि कगड़ों का आवश्यक रूप से सममोता किया 
जाय | जब तक समभौते की बात चलती हो और कोई निश्चित निर्णय न किया गया हो तब तक 
हड़ताल्ों तथा द्वारावरोध पर रुकावट लगा दी गई । 

इस कानून के अनुसार सौ या सौ से अधिक व्यक्तियों वाली औद्योगिक संस्थाओं में एक 
कमचारी समिति की स्थापना की व्यवस्था की गई है जो कि उद्योगपतियों तथा श्रमिकों के आपसी 
मतभेद को दू९ करने में सहयोग पहुँचाती रहे । 

भारतीय श्रोंद्रोगिक विकास के इतिहास में सन्‌ १६४८ का बड़ा महत्व है। श्रमिकों की दशा 
को सुधारने के लिए जितने प्रयत्न इस वर्ष किए, गए, उतने और कमी नहीं हुए | इस वर्ष श्रम तथा 
पूंजी में अच्छे व स्थायी सम्बन्ध स्थापित करने की व्यवस्था की गई | १६४७ के दिसम्बर के महीने में 
केन्द्रीय सरकार की अध्यक्षता में उद्योगपतियों तथा कमचारियों के प्रतिनिधियों की एक सभा हुई। 
इस सभा में श्रमिक्रों तथा उद्योगपतियों से तीन बष तक शान्ति बनाये रखने पर जोर दिया गया | 
दोनों बर्गों' में शान्ति सम्बन्धी एक समझौता भी हुआ | इस बात को कायरूप में परिण॒त करने के 
लिये १६४८ के मई के महीने में प्रत्येक राज्य के श्रम मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन 
ने केन्द्र तथा प्रान्तों में कुछ विशेष सल्लाहकार समितियों ([१५ ७४7 ह77[087 76 8 00807 (/0॥॥0:. 
, 6682 ९४)2-की स्थापना का निश्चय किया | इस सम्मेलन में उचित पारिश्रमिक तथा स्वामियों के लाभ 
के लिये विशेषज्ञ समितियों 5067 000706683) को (0 ६706॥:5.0/00077।0609) की स्थापना का भी निश्चय किया | 
केन्द्रीय सरकार की श्रमिकों के लिये दस वर्षों में दस लाख मंक्रॉन बनाने की योजना को कार्यान्वित 
करने के लिये एक ग्रह-निर्माण-समिति >निश्य पड ट ध8॥£2 स्‍30879) -की भी स्थापना की गईं | श्रम- 
विभाग द्वारा खोले गये काम या रोजगार इिलाने वाले कन्द्रों (॥70]0097॥०97 ॥77८॥७7886) 
तथा श्र॑म-शिक्ष॑ण केन्द्रों को स्थायी रूप प्रदान किया गया । ०. 7 ७४ 

४.“ उद्योगों में लगी हुई पू जी पर अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञ समिति ने यह सुझाव 

रखा है कि आयकर सिद्धान्त के आधार पर मूल्य ह्वास की रकम को निकाल देने के पश्चात्‌ और तब 


औद्योगिक श्रम ३९११ 


स्तविक ल्लाम का १० प्रतिशत सुरंक्षित कोष में जमा करने के पश्चात्‌, विनियोजित पूँजी पर का 

६ प्रतिशत पूंजी को उचित वापसी (7४ 6पराता 00 (६ ]69)) होनी चाहिए । इसके 
ऊपर हाने वाक्षी बचत में से ४० प्रतिशत श्रमिकों में वितरित कर दी जानी चाहिये । 

ओग्रोगक शान्ति बनाये रखने के लिये विभिन्न राज्यों व प्रान्तों में कुछ समितियों (जा 0४६78 
(१0॥॥॥46९९४) की स्थापना की गई थी | 

अब इधर श्रम तथा पू जी में अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। अमिकों के नाम के दिनों 
मे जा पहले ह्ास हो गया था अब उसकी धीरे-धीरे पूत्ति हो रही है। १६४७ में १,३८०,००० काम 
के रिनों का नुकसान हुआ जब कि १९४८ में यह संख्या ६४५३२,००० तथा १६९४९ में ३४१,००० 
रह गई | उसी प्रकार १६४७ में १,८११, १६४८ में १९४६ तथा १६४६ में केवल ६२० ओद्योगिक 
भंगड़े हुये | १६५० के प्रथम छु; मास में ५५७ ओ्रोद्योगिक झगड़े हये | आशा है निकट भविष्य में 
हमार श्रमिकगण तथा उद्योगपति एक दूसरे के हितों को अच्छी तरह समभते हुये राष्ट्र के विकास में 
सहयोग प्रदान ररेगे | 

१६४० का उद्योग सम्बन्धी कानून-:१६४७ के औद्योगिक कंगड़ों सम्बन्धी कानून 
स्‌ इस दिशा में कोई विशेष ल्ञाभ नहीं पहुँचा | जिस बात की आशा इस कानून स की गई थी वह 
पूरी नहीं हुईं | इस प्रकार इस कानून के दोष को दूर करने के त्ये १६५४० में इस सम्बन्ध में एक 
अच्छा विधेयक्र निर्मित किया गया है। 

इस विधेयक को मुख्य बातें कार्य-समितियों, समझौते के विशप अधिकारियों, निरीक्षक-आयोगों 
ओद्योगिक न्यायालयों आदि की स्थापना करना है । कुछ लोगों ने इतनी अ्रधिक संस्थाश्रों के होने में 
सन्देह प्रकट किया है ।उनका कहना है, जब पहले से ही सिविल न्यायात्रय खुले हुये हैं तो इन विशेष 
न्यायात्यो' के खोलने की क्या आवश्यकता है। 

इस विधेयक में इस बात का भी उल्लेख है कि यदि सरकार चाहेंगी तो वह इन औद्योगिक 
न्यायालयों के निरयों को रद्द कर देगी । 

इस विधेयक के अनुसार द्वारावरोध व अवेध हड़तालों को करनें वाल दश्ड के भागी होंगे | 
इस विधेयक की आज्ञाओं के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों चाहे वे श्रमिक हों या स्वामी--दरण्ड के 

गी होंगे। जो कमंचारी अबंध हड़ताली में सहयोग प्रदान करेगा उसे अपनी मजदूरी, भत्ता, छुई 

आदि से हाथ धोना पड़ेगा | इसके विपरीत यदि कोई भी स्वामी या उद्योगपति अवध द्वारावरोध करेगा 
तो ऐसी स्थिति में मजदूर को अपनी साधारण मजदूरी का दुगना लेने का अधिकार होगा । 


यदि कोई मजदूर संघ समभौते की शर्तों को नहीं मानता तो उसकी मान्यता उससे ले ली 
जायगी । किसी भी श्रमिक को जो लगातार मजदूरी करता चला आ रहा है, उसे तब तक नोकरी से 
| हटाया जा सकेगा जब तक वह पूण रूप से दोषी नहीं ठहरता ओर इस विषय में अपनी पूरी 
सफाई नहीं देता । हाँ इनके अतिरिक्त अन्य साधारण श्रमिक्रों को एक महीने की नोटिस देकर उन्हें 
काम से हटाया जा सकेगा । इस विधेयक के द्वारा सरकार को कुछ और भी विशेष अधिकार प्राप्त 
हो गये हैं जिनके अनुसार वह उद्योगों पर कुछु विशेष नियंत्रण रख सकेगी । 
यद्यपि इस विधेयक में कमचारी के हड़ताल करने के अधिकार को मान्य ठहरा दिया गया है, 
परन्तु फिर भी इससे अनावश्यक द्वारावरोग 4 हड़तालों के रुकने या कम होने में सहायता मिलेगी । 
सहानुभूति में की गई हड़तालों को बिल्कुल अवेध घोषित कर शिया गया है। जनता के द्िित में की 
जाने वाली हड़तालों को भी अवेध घोषिप्त कर दया गया है । इस प्रकार श्रमिकों के हडताल करने के 
अधिफार पर कॉफी सफावट लगा दी गई है । 


३१२ भारतीय अथशाख्न का बिवेचन 


3 बोई हड़ताल जो कि अजैध घोषित नहीं की गई है तो उसमें शामित्र होने वाले कम- 


चारियां की अपनी मजदरी का तीन चथाई भाग मिलेगा । 

जहाँ तक दतेमान कानूनों का सम्बन्ध है इस विधेयक के द्वारा उन्द समकोता करन का बड़ा 
सेब बाकी है | 

इस विषेयक में अनेध हड़ताल या द्वारावरोध करने वालों को जु्माने की अपेज्ञा अब कड़े दंड 
ते ८5 5 हि २ 


संशोबन नितवान्त आवश्यड है | इस विधेयक्ष के अनुसार स्थामीगण खुले रूप से श्रमिकों को निकाल 
सकेंगे | ध्वामियों के इस अधिकार पर कुछ नियंत्रण रखना आवश्यक हैं। विश्रयक म॑ बह कहा गया 
है कि सरकारी नोकरों ((॥एं। 80/ए8 08) की दृड़ताल करने का काईं अविकार नहीं है। यहाँ 
चपरासियों का ही मुख्यरूप से सरकारी कमचारी माना गया है | 

विधेयक में यह उल्लेव् कर दिया गया है कि यदि किसी उचित कार्य के लिये कोई श्रमिक 
निकाल दिया जाता है तो इस पर श्ोद्योगिक ऋकगड़े के खड़े होमे का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता | 
परन्तु अब प्रश्न यह उठ खड़ा दाता हैं कि बह कील निश्चा करेंगे कि अमुक् अ्रमिक्र उचित या 
पञ्छे काय के लिये निकाला! गया है अथवा अनुचित वा इरे काम के छिये। इसी प्रकार अतिरेक 

पक 


4] ९ 


श्रम ( धाएजपड (४0077) के सम्बन्ध में सी विधेयक्र में यह कहा गया है क्लि अतिरेक श्रम को 
नकाला जा सकती है| यहाँ भी यह प्रश्न टठता हे कि के 


के कीन यह निश्चित करेगा ऊ#े श्रप्न अतिरेक 
ह या नहीं | 


/0॥ 
शा 


इस दिवेयक में एक ओर दोप है वह यह कि यह विधेयक घीरें काम करने की नीति को 
ग्रवेध घोषित करता है | विधेयक से इस नियम को हटा देना ही अच्छा है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस विधेयक में कई दोष है। इसी कारण से कर्मचारियों के 
संत्रों ने इस विधेयक का बड़े जोरों से विरोध किया है। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को 


का 


चाहिये कि अमिकों तथा उनके स्वामियों में होने वाले अनावश्यक झगड़े को हमेशा दूर करने का 
ही प्रयत्न करे। कमंचारियों को भी चाहिये कि अपने स्वामियों के नोकरी से उचित कारण पर हटाये 
जाने वाले अधिकार को मान लें। 

उद्योगपतियों ने इस विधेयक का विरोध करते हुये कहा है कि इस विधेयक में कई दोप 
उन्हें दूर कर देना चाहिये | सबसे पहली बात जो उन्होंने इस सम्बन्ध में कही है वह यह कि इस 
विधेयक की यह व्यवस्था कि राज्य उद्योगों पर अपना पूरा नियंत्रण रखे गी अनुचित हे, दूसरे यह 
कि उनसे हड़ताल के समय में कमचारियों कोजो मत्ता देने की व्यवस्था की गई है, वह भी 
उचित नहीं है | उद्योगपतियों ने स्थायी आज्ञाओं (3007089 0ल्‍पे०४5) का भी विरोध किया 
है । इस प्रकार इस विधेयक का दोनों दल्तों द्वारा विरोध हुआ है। इससे यही मालुम पड़ता है कि 
विधेयक में दोनों दल्लों का सन्तुल्लनन रखने का प्रयत्न किया गया है। यही कारण है कि उसमें कुछ 
भ्रभाव भी आरा गये हैं। चादे कुछ भी दो इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह विधेयक इस सबस्ध के 
“वज्षमान कानूनों की अ्रप्रेज्ञा कहीं.अग्ो बढ़ा हुआ है: । इस .विधेयक में ऋगड़ों के “निफ्टाने की ज। 
पद्धति दी हुई है, उससे दोनों दलों के आपसी सम्बन्ध अच्छे होने में काफी सहायता मिलेगी । 


| 


ट 
हा 


औद्योगिक श्रम: रैशई 


भारत में मजदर संघ आन्दोलन-्रंथम विश्वेयुर्दे के अन्त ( १६१४-१६१८ )तक 
भारतीय अभिक प्राय; अ्सगठित अबस्था में हो थे, उनका कोई संगठन नहों था। १८७४ मे शोराब 
जी शापर जी बंगाली ने श्रमिकों की दयनीय स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आइश्ट .किया। इसके 
पश्चात १८६० में श्री लोखण्डे ने श्रमिक्रों को संगठित करने के लिये क्रियात्मक कदम उठाया । उन्होंने 
उस समय के कारखाने कानून के विरोध में श्रमिकों जो सं ।ठित किया ओर बाम्बे मिल हेन्डस 
असोशियेशन की स्थापना की परन्तु यह संत्र भी अच्छी तरह. संगठित नहीं था। इसके बाद १८२९७ 
में भारत तथा बर्मा के रेलवे कर्मचारियों के एक संत्र की स्थापना हुईं |. इस शताव्दी के प्रारम्भ में 
स्थापित हाने वाले संधों में 'प्रिन्स्स यूनियन” कलकत्ता ( १६०४५ ) बाम्बे पोत्टल यूनियन ( १६०७ ) 


तथा कामगार हितवद्ध क सभा ( १६१० ) मुख्य हैं। कामगार ह्तिवद्ध क सभा की स्थापना कुछ 
समाज सेवी व्यक्तियों द्वारा हुई थो जिनका मुख्य उद्ं श्य श्रमिकों का विकास करना था 


इसके पश्चात प्रथम विश्वयुद्ध का समय थाया । बह वह समय था जब्न कि डलद्योगपतियों का 
युद्ध के कारण खूब आशिक ल्वाम हो रह्य था, ओर शअ्रमिक-गण इस ल्लाभ में अपना भी हिस्सा बटाने 
के लिये उत्सुक हो रहे थे | इस समय सारे श्रमिकों म॑ं जायति की एक लहर दौड़ गई। भार्तीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास से, बत्तियों में भारतीय श्रमिकों पर किये गये अत्याचारों से तथा रूस में 
होने वाली क्रान्ति से भारतीय अ्रम-आान्याल्न को काफी बल मिला । सारा श्रमिक समाज अरब अपने 
अस्तित्व को भल्लीमाँति समझ चुका था, वह अपने अधिकारों की पूर्ति के लिये लड़ने को पूरी तरह 
तैयार था | 

ओोद्योगिक अमिकों का सअसे पहला संत्र निनित करने का अय श्री बी० पी० वाडिया महे। 
देय को है। उन्होंने १६१८ में महशास के चुल्लाई नामक स्थान म॑ कपड़े के कारखानों में काम करने 
वाले श्रमिक के एक संत्र खोज्ञा। इसके दूपरे ही बरष ऐसे संत्रों की संख्या चार हो गई जिनके 
सदस्य लगभग २० हजार थे | अन्य ओीवोगिक केन्द्रों मं काम करने वाले कमचारियों के भी सच्ढो की. 
स्थापना हुई | २६१६ से लेकर १६२३ तक ऐसे बीसों सच्चों का निर्माण हो गया था। १६२० में 
अहमदाबार म॑ महात्मा गान्‍्यी ने भी जुल्लाहों तथा बुनकरों के एक सद्ध की स्थापना की | 


ये सज्ठ' प्रायः एक प्रकार से हड़ताल करने वाली समित्रियाँ ही थीं ओर जैसे ही इनकी मांगे 
पूरी हो जातीं उनका अन्त हो जाता । ये सच्च' अपने हड़ताल इत्यादि की नोटिस बहुत कम देते थे । 
तीसरे ये सज्छ प्रायः एक-दूपरे से असम्बद्ध ही थे, उनमें कोई एकरूपता नहीं थी। इसके पश्चात्‌ 
इन सच्चा को एक सूत्र में बॉघने की आवश्यकता प्रतीत हुईं । अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सट्ठ के वार्थिक सम्मे- 
लन के लिये प्रतिनिधियों के निर्वाचन की श्रावश्यक्रता से इस आन्रोत्नन को और बल मिल्ला | श्रतः 
स्थानीय सल्ढों को सद्भ॒त्मक रूप प्राप्त होने लगा और तत्र प्रान्तीय सच्छों का निर्माण होने लगा | 
१६२० में सबसे पहले अखिल भारतीय श्रमिक्र सद्ध सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ । | 


मजदूर संघ कानून ( १६२६ )--१६२० में बकिंघम की मिल्लों के मुक़दमें के सम्जनन्ध में 
मदरास हाईकोट ने मदरास के श्रम-सच्छ के विरुद्ध एक आज्ञा निकाली जिसमें अम-सल्छः के कर्मचारियों 
से यह कहा गया कि वे हड़ताल करने के लिये. श्रमिकों को. न मड़फाएँ । इससे अमिकों के नेताओं को 
यह पता ल्लंगः गया कि यरि वे इसी तरह कार्य करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा न होगा | अन्त में पाँच 
वर्ष के अनवरत परिश्रम के फल्लस्वरूप श्रमिक्रों के नेतागश १६२६ में मारतीय मजदूर सच्चूः सम्बन्धी 
कानून पास कराने में सफल हुए. | इस कानून में श्रम सद्ठों के रजिस्ट्री के नियमों पर अच्छी तरह 
प्रकाश डाला गंया है | इसके अनुसार उसी संज्ू कौ रजिस्ट्री हो सकती है जिस सदू' की कार्य 
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कारिणी के ५० प्रतिशत सदस्य उसे सच्चा के ज्षेत्र के श्रमिक होने चाहिये | ऐसे सच्ठछः के सात या सांवे 
से अधिक सदस्य उस संध की रजिस्ट्री के लिये आवेदन पत्र दे सकते हं। पन्द्रह वर्ष से कम आयु का 
कोई व्यक्ति संघ का सदस्य नहीं हो सकता । जिन सल्डोों की रजिस्ट्री हे जाती है उन्हें अपने कोष को 
सजनैतिक कार्यों में खच करने का अधिकार नहीं है | हाँ इसके लिए. वे अपना एक अलग कोष 
स्थापित कर सकते हैं । जिन कामों के लिए सच्जा के कांप का पेसा खच किया जा सकता है, उनका 
कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। इन सल्लों को अपने आय-व्यय का एक लेखा- 
जोखा रखना आवश्यक होता है| अपने यहाँ के लेखा-जोखा की जाँच की मी इन्हें व्यवस्था करनी 
पड़ती है | इन सबके साथ ही कानून द्वारा रजिस्ट्री किए. गए, सच्छों को कुछ विशेष अधिकार तथा 
स॒विधायें प्रदान की गईं हैं ह 

मजदूर सच्छों के इस कानून का १६४८ में संशोधन किया गया । इस संशोधित कानून के 
अनुसार भ्रम-न्यायालय की “आज्ञानुप्तार उद्योगपतियों द्वारा मजदूर-सच्धों के मान्यता की व्यवस्था 
की गई है । 

पहले मजदूर-सट्ढों ने अपनी रजिस्ट्री कराने की ओर विशेष ध्यान न दिया | इसका मुख्य कारण 
यही था कि मजदूर सद्च रजिस्ट्री आदि कराने के व्यूथ के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। इसके बाद 
उनकी मनोबृत्ति में परिवर्तन हुआ आर मजदूर सच्धों को रजिस्ट्री का दौर दोरा हो गया । 

सन्‌ १६२८-२६ में मजदूर-सच्धों में साम्यवादियों का बोलबाला रहा | परन्तु इन साम्यवादी 
कार्यकर्ताओं के अशान्तिपूण क।यों' के कारण इनमें से ३१ कायकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया 
आर उन पर मुकदमा चलत्बाया गया। जाँच के न्यायात्रय की रिपोग में उन तमाम उपद्रवों तथा हिंसा 
व्मक कार्यो के लिये गिरनी कामगार सट्छः को ज्म्मे.र ठहराया गया। इसके बाद थोड़े समय तक 
मजदूर-सच्ठ को सहानुभूति न मिल्ली । १६२६ में आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दसवें अधिवेशन 
में जो कि नागपुर में हुआ, श्री एन० एम० जोशी को अध्यक्षता में आल इंडिया ट्रेड यूनियन फेड 
रेशन का निर्माण हुआ। मजदूर सच्छों के इस प्रकार दो दलों में बैठ जाने के कारण मजदूर सच्चू 
अन्योलन की गति धीमी पड़ गई | १६२१ में इन दल्लों में आर फूड पड़ गईं, उस समय देशपाएडे 
आदि ने आल इंडिया रेड ट्रेंड यूनियन कांग्र स का निर्माण किया | इन विभिन्न मजदूर सच्चा का आपस 
में समभौता कराने की बातों का सतत प्रयत्न होता रहा, इसके लिये एक 'ट्रेड यूनियन यूनिट” कमेटी 
बनाई गईं परन्तु इससे कोई विशेष ल्ञान न हुआ | अन्त में १६३८ में मद्रास सरकार के श्रम मंत्री 
श्री दी० बी० गिरि के प्रयत्न से इस दिशा में कुछु सफलता प्राप्त हुईं। द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रारम्म 
होने पर इन मजदूर-सट्डछों में आपस में फिर विचार-वेषम्य हो गया | इस समय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 
ने सरकार को सहायता न देने की नीति धारण की | उधर दूसरी ओर एम० एन० राय के नेतृत्व में 

ड यूनियन फेडरेशन का निर्माण हुआ जिसकी नीति सरकार को अपनी पूरी सहायता देनी थी। 
ड यूनियन कांग्र स के अतिरिक्त मजदूरों का एक ओर महत्वपूर्ण सच्ठः है जो हिन्दुस्तान मजदूर सेवा 

सद्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार काय 


करता है । 
“” अ्रमी थोड़े दिनों पूल अमिकों में बढ़ते हुए साम्यवादी प्रभाव को रोकने के लिए कांग्रेस के 
बड़े नेताओ्रों द्वारा एक अखिल भारतीय याष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कॉम्र स की स्थापना हुई है| इस नए, 


सच्च का उद्द श्य बिना काम रोके हुए समझोता आरि के द्वारा मजदूरों के कष्टों को दूर करना है । 
यह सत्य, अ्िंसी तथा शान्तिपूर्ण उपायों के द्वारा अपने उद्ध श्य की पूर्ति करने में विश्वास 


रखताहे। .. 
नीचे दी हुईं ताक्षिका से भारत में मजदूर सच्चों के विकास का पत्ता चल जायगा 4-- 
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रजिस्टरड मजदूर संघ तथा उनके सदृस्य * - 
वध बे मजदूर संघ सदस्यों की संख्या 
मजदूर जो अपना | 
संघों की ब्योरा पेश 
संख्या .करते हैं. पुरुष स्ब्नी योग 
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उपरोक्त आंकड़ों को देखने से यह पता चलत्नवा हे कि मारत में मजदूर-संघों ने बड़ी जल्दी 
उन्नति की है। १६२७-२८ में केवल २६ ही रजिस्टड सजदूर संत्र थे जब कि १६४७-४८ में इन 
संत्रों की संख्या २६६६ हो गई | १६२७-१८ में अपना व्योग पेश करने वाले संघरों के सदस्यों की 
संख्या १,००,६१६ थी जब्र कि १६४७-४८ में ऐसे संत्रों के सदस्यों की १,६६२,२६६ हो गई । ऐसे 
बहुत ही थोड़े देश हूं जिनमें मजदूर संघरों ने इतनी उन्नति की है । अ्रव॒ मजदूर-संघ जैसा कि पढ़ले 
थे केवल हड़ताल करनेंवात्षी समितियाँ ही नहीं हैं। अब वे अच्छी तरह से संगठित हो गये हैं और 
जो बहुत से दोष उनमें पहले विद्यमान थे अब वे नहीं रहे हैं। अमिक्रों की दशा सुधारने में इन 
समितियों ने काफी सकता प्रात्त को है| किसी भी श्रम-संगठन को भारत के श्री एन० एम० जोशी 
तथा भी गुलजारीताब नन्‍्श जैसे मजदूर नेताओं से अच्छी सद्ययता मित्न सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय 
भ्रम-संब ने भारतीय जनता व प्रेस ने, मारतीय राष्ट्रीय आन्रोब्नन ने भारत में मजबूर संघ आन्दोलन 
की सफल बनाने में काड्ी सहयोग प्रदान किया है । | 
परन्तु इस दिशा में जितनी प्रगति अन्य पश्चिमीय देशों ने को है उतनी भारत ने नहीं की । 
यहाँ के मजदूर संघरों में जितने सदस्य हैं, औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले सब्र श्रमिकों को देखते 
हुये उनकी संख्या बहुत कम है। मजदूरों के जितने भी नेता हैं वे प्रायः उस वर्ग के बाहर के ही हैं । 
इन संघ्रों की आर्थिक स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है | हड़ताल के करने पर श्रमिकों को मजबूर- 
संघ से अच्छी सद्यायता नहीं मित्न सकती । भारत में बहुत ही कम ऐसे संघ्र है जो श्रमिक्रों को बीमारी, 
वृद्वावस्था या बेकारी आदि के समय में आर्थिक सहायता देते हैं। अभी इनमें आपस में तथा हनके 
कायकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग की मावना बहुत कम है । 


१ देखिये इंडियन लेबर इयर बुक १६४८-४६ पु० १९८ 

88 १६४५-४६, १६४६-४७, तेथा १६४१-४८८ के आंकड़ों के अधूरे द्ोने के कारण 
पंजाब के आँकड़े नहीं सम्मिलित हैं । 

48 १६४४-४६ तक के ऑकड़े अविभाजित भारत के हैं शेष दो वर्षो के भारतीय सल्ु 
के आंकड़े हें । 


४१६ भारतीय अथशात्त्र का विवेचन 


क 


| 


श्गिं 


हमारे देश में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मजदूर संघों के उचित बिकास में रोड़ा अय्काती 
इनमें से मुख्य ये हैं :-- 

( १ ) भारतीय अमिक अ्रशिक्षित व अपद हैं, उनमें उद्योग-धन्धों. की ओर कोई विशेष 
दिल्लचस्पी नहीं है । 

( २) उनमें अनुशासन हीनता काफी हैं | 

(३ ) ग्धिकाश अमिक मजदूर संघ्र के कोष में चन्दा आदि जमा करने में सावधानी 
नहीं रखते | 

( ४ ) विशाल देश होने के कारण भारत में भाषा, धरम, जाति, सामाजिक रीतिरिवाज़ में 
विभिन्नता होने के कारण मी श्रम में दृढ़ता नहीं आ पाती । 

(५ ) श्रमिकों की मजदूरी कम होने का भी प्रभाव बुरा पड़ता है। 

(६ ) कारखानों या मिल्षनों में अधिक समय तक काम करने के पश्चात अ्रमिकों के पास 
इतना समय नहीं बच पाता जिससे वे अपने संघ आदि के कार्यों को सके | ऐसी रिथिति में मजदूरों 
से यह आशा करना कि वे अपने संघ की राजनीति में कुछ भाग लेंगे व्यथ है | 

(७ ) मजदूर संघों के विकास में उद्योगपति भी काफी रोड़ा अकाते हैं। 

(८ ) कभी-कभी मजदूर नेता गण अपने स्वाथ के कारण आपस में लड़ बैठते हैं, इसका 
मी मजदूर संत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्‍ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मजदूर संघों के विकास में कई बाधाएँ हैं, उसमें कई 
दोष हैं। इन दोपों के दूर किये त्रिना मजदूर संत्रों के उचित विकास की आशा नहीं की जा सकती | 
वास्तव में यरि मजदूर संबों का उचित विकास करना है तो सबसे पहले हमें मजदूरों के नेतृत्व की 
बागडोर उनके ही द्वाथों में सोपनी होगी । जैसे-जैसे श्रमिकों में शिक्षा का प्रसार होता जायगा यह 
बात सम्मव हो सकेगी | उद्योगपतियों की भी अपने हरिकोण को उदार बनाना होगा, इसी में उनका 
तथा अमिकों का हित निद्वित-दै | इन्हीं सत्र दोषों को दूर कर भारत में हम श्रम संघों को सफल 
अना सकेंगे। 


बाइसवाँ परिच्छेद 
यातायात--रेलें 


यातायाव का महत्व--किसी भी देश के उद्योग का विकास . बहुत-कुछ उस देश के 

यातायात की त्थिति पर निर्मर रहता है| यही नहीं यातायात का आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक सामा- 
जिक आदि दृष्टिकीणों से भी काफी महत्व है। यदि कृषि और उद्योग राष्ट्रीय संगठन के शरीर और 
मज्जा हैं तो यातायात के साधन उनकी धर्मानयाँ और शिराएँ हैं। जब तक यातायात एवं आवागमन 
के साथनों का पूण विकास नहीं होता तब्‌ तक कंषि और उद्योग की उन्नति की कल्पनां कोरी कल्पना 
ही होगी । भारत मुख्यतया एंक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की ८७ प्रतिशत जनता आ्रामों में निवास 
करती है, जिसमें से ६६ प्रतिशत जनता की जीविका का आधार कृषि ही है | यातायात के साधनों 
के विकास से अब ग्राम और नगर का अन्तर दूर हो गया है, दोनों एक दूसरे के काफी निकट आ 
गये हैं। अ्रत्र कृषक भी अच्छा पेसा देने वाली फसलें कपास, जूट, तिलहन तम्बाकू आदि काफी मात्रा 
में उत्पन्न करने लगा है । परन्तु बिना यातायात के साधनों की सहायता से इन वस्तुश्नों की बिक्री न॒तो 
देश के अन्दर ही हो सकती है और न॑ बाहर ही, दूसरे शब्दों में हम यह कंह सकते हैं कि आसन्‍्तेरिक 
आर बाह्य दोनों प्रकार के ब्यापार यातायात के साधनों पर ही निभर हैं। 

भारतवर्ष एक विशाल प्रायद्वीप है | प्राचीनकाल्ष में अ्रपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वह 
विभिन्नताश्रों का--विषिध जलवायु, विभिन्न भाषा आदि का-केनद्र था। उस समय एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर न तो मनुष्य ही आसानी से यात्रा कर सकते थे ओर न माल-असबात्र ही सरक्नता से 
मेजा जा सकता था। उस- समय बहुत कम बड़ी सड़क थीं। थोड़ी बहुत सड़क ग्रफगान या मुगल 
शासकों ने बनवाई थीं । परन्तु वे इतनी कम थीं जिनसे आदश्यकतायें अ्रच्छी तरह पूरी नहीं दो 
सकतीं थीं। आज भी बहुत-मा जल्दी नप्ठ होने वाला सामान बाजारों में देर से पहुँचने के कारण 
नष्-भ्रष्ट हो जाता है। विशात्न भारत का अभी कितना ही ज्षेत्र ऐसा पडा है जहाँ पर पक ब्लात के 
उचित साधन उपलब्ध नहीं हूँ। कितने ही जिल्लों के ७० से लेकर ८० प्रतिशत तक गॉ्क ऐेर 
वर्षा के दिनों से अन्य प्रदेश से बिल्कुल अलग से हो जाते हैं । ८ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अ्मी यातायात के साधनों का पूर्ण विकास नहीं हुआ 
है। किसी भी देश के यातायात या आवागमन के साधन उस देश की सभ्यता के मापदणड का 
काय करते हैं। सभ्यता की कहानी, उसका इतिहास याताय[त एवं आवागमन का - इतिहास है। 
सड़कों के निर्माण करने वालों ने हम अपने प्रकाश स्तम्भ के सहारे उन्नति के पथ्र की शोर अग्रसित 
किया । उन्होंने पथ-पदर्शन किया और सभ्यता ने उसका अनुसरण । पहले मोपड़ियाँ, फिर आम, 
फिर नगर, फिर शहर सभी जाशत होते गए,। सड़कों का निर्माण हुआ, व्यापार ब व्यवसाय का 
विकास हुआ । वास्तव में मानव का आथिक विकास यातायात के साधनों का विकास है। इन 
साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को बस्तुयें या सामान ही 
टोकर नहीं ले जाया जाता बरन्‌ उन पर देश का सांस्कृतिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास भी 
निभर रहता है। इनके द्वारा शान की वृद्धि, तथा अशान का विनाश होता है । 

भारत में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग तक दो-एक को छोड़कर कोई महत्वपूणण सड़कें नहीं 
थीं। ल्ाड डलहौजी के समय में सर्वप्रथम इस ओर क्रियात्मक कदम उठाया गया | हम इस परिच्केद 
में भारत के यातायात के साधनों पर ब्रिचार करेंगे। 






श्श्द् भारतीय अ्रथशातत्र का विवेचन 


है 


भारत में यातायात के साधन मुख्य रूप से चार प्रकार के है 
(१) रेले 
(२) सड़के 
(३) जल्नमार्ग 
(८) बायुमाग 
हम यहाँ पर प्रत्येक साधन पर तथा तदूजनित समस्‍्याओ्रों पर श्रलग-अलग विचार करेंगे | 
भारत में रेशों का महत्व -कहना न होगा कि भारत के आथिक जीवन में रेल्ों का 
महत्व काफी है। रेल्ों के धन्चे में जितनी पृ जी लगी है, वह अन्य संगठित उद्योग धन्धों में लगी 
हुईं पूं जी की दुगनी है। उदाहरणा्थ, १६५० में रेलों में लगी हुईं कुल पृ जी ८०६ करोड़ थी जब 
४,६४३ रजिस्टड कारखानों में अनुमानतः केवल कुल ४०४ करोड़ की पू जी लगी थी। अन्य सत्र 
संगठित उद्योग घन्धों में केवल १६.३ ल्लाख आदमियों को ही काम मिल्ला है जब कि रेलवे में ८,५ 
लाख कम्मचारियों से अधिक ही काम करते हैं जिनका वार्षिक पारिश्रमिक लगभग -१०७ करोड़ रुपया 
होता है । 
कुछ अन्य देशों की रेलों से भारत की रेलों की तुल्नना--भारत में रेल पथ कुल 
३३,०८४ मील का है। युद्ध के प्रारम्म होने के पूव कितनी ही व्यक्तिगत कम्पनियाँ कई मीलों तक 
अपनी निजी रेले चलाती थीं। इनमें से बंगाल, नागपुर तथा दक्षिण भारत रेलबे कम्पनियाँ मुख्य 
थीं। परन्तु आज केवल थोड़ी सी इनी गिनों रेलों को छोड़कर बाकी सब रेलवे कम्पनियों को भारत 
सरकार की हैं | जब से देशी राज्य मारतीय संघ में मिल्न गये तब से इन राज्यों के रेलवे लाइनों पर 
भी भारत सरकार का अधिकार हो गया है । 
कितने मील तक रेलवे लाइनें फेंल्ली हुईं हैं, केवल इस बात से ही रेल्ों. सम्बन्धी वास्तविक 
स्थिति का पता नहीं चल्नता उसके साथ यह भी देखना होगा कि वे लाइने कितने क्षेत्रफल में फेली है 
ओर उनसे कितनी जनता को त्ञाभ पहुँचता है । 
नीचे दी हुई तालिका से अन्य देशों का रेल्ो की तुलना में मास्त की रेज्ों सम्बन्धी स्थिति 
का परिचय मित्र जायगा ३-- 


री, 
रेज्ञों का विस्तार (माइलेज) प्रति लःख जन स रूया पर 
भारतीय संघ १०७. 
संयुक्त राज्य अमरीका २२४ 
दक्षिण अफ्रीका । १६४ 
कनाडा ह ४६४ 
. ग्रेट ब्रिटेन क्‍ ४६ 
(६) 
रेलों का विस्तार (माइलेज) प्रति १०० वर्ग मील क्षेत्रफल पर 
अजन्स इना २.६ 
आस्ट्रेलिया व न्यूजीलड ५६ 
कैनाडा . १.० 
ग्र्ट ब्रिठेन , २३०७७ 


दक्षिण अफ्रीका संघ २.४ 


यांतायांत-- रेल ३ १६ 


बेल्जियम... ह ४०,० 
भारतीय संघ इ २.८ 
रूस ( यूरोप में ) १.४ 
जमनी २०.० 
रूस को छोड़कर शेष यूरोप ११,५ 
संयुक्त राज्य अमरीका ६.६ 


ऊपर की द्वितीय तालिका देखने से यह पता चलता है कि जहाँ तक आस्टेलिया ओर कनाडा 
जैसे कृषि प्रधान देशों का सम्बन्ध है भारत में रेलों की लम्बाई उनकी तुलना में कोई कम नहीं है 
किन्तु जब हम मारतीय रेलों की तुलना अन्य ओद्योगिक देश जैसे संयुक्त राज्य और बलजियम आदि 
से करते हैं तो हमे यह पता चल जाता है कि भारतीय रेलें कितने थोड़े से क्षेत्रफल में ही फैली हुई 
हैं। प्रथम तालिका में दिये हुये आंकड़ों से यह बात और स्पष्ट हो जाती है। इसके अनुसार तो 
भारत कैनाडा जैसे कृषि प्रधान देश से पीछे रह जाता है | इस ताक़िका में रेल्ञों के माइलेज या 
लम्बाई का अध्ययन जनसंख्या की दृष्टि से किया गया है। इस दृष्टिकोण से यहाँ 
पर बेलजियम जैसे महान औद्योगिक किन्तु अन्य जनसंख्या वाले देश से मारत की तुलना 
करना निरथंक सा है। इसके लिये भारत की तुलना संयुक्त राज्य अमरीका जैसे विशाल्ष जनसंख्या 
वाले देश से करना उचित है | संयुक्त राज्य अमरीका में मारतवर्ष के समान ही भौगोलिक स्थिति 
है | मारतवप की ही भाँति यहाँ भी ऊंची-ऊंची पव॑त श्रेणियाँ, जलजल।ते रेगिस्तान, तथा विशाल 
नदियाँ आदि हं। इन सब कठिनाइयों या वाधाओं के होते हुए भी संयुक्त राज्य अमरीका में लगमग 
२४ लाख मी्षों में रेलवे लाइनें हैं जब कि भारत में केवल ३३,००० मील ही लम्बी रेलवे लाइन 
॥ | यदि रेल्े नहीं तो सड़कों से भी इनके स्थान पर अच्छा काम चत्य सकता है, परन्तु भारत में 
इनकी भी कमी है | ग्रावश्यकता इस बात की है कि भारत को और अधिक रेल्मार्ग तथा साथ ई 
सुवोजित सड़कों व अच्छे जलमाग की जरूरत है। इस सम्बन्ध में अपने यातापर्तः केक्रेसापनों 
के प्रसार करने के समय हमें एक दूसरे की स्थिति को देखते हुये ही विकास करना होगा, हमें यह 
व्यान रखना होगा कि इन तीनों साधनों में आपस में कोई व्यथ की प्रतियोगिता न हो, के. एंक दूसरे 
के पूरक हों | द 

रेलों से लाभ-भारतवष जैसे विशाल देश में रेलों के महत्व की उपेक्षा नहीं की जा 

सकती | एक समय था जब कि देश में यह कहावत प्रचल्लित थी कि गया,” गया सो गया। यह वह 
समय था जब कि देश में यातायात या आवागमन के समुचित साधनों का विकास नहीं हुआ थ 
दूर की यात्रा करने का तात्पय अनेक संकटों का सामना करना तथा अपनी जान को जोखिम में 

डालना था | उस समय इस प्रकार के साथनों के न होने से कितनी ही हानियाँ होती थीं। भारत के 
किसी एक कोने में अकाल आदि के पड़ने पर वहाँ पर यथासमय खाद्यान्न आदि का मेजना दुल्लम 
होता है, भयंकर बीमारियों या बाढ़ आदि के आने के कारण भी, वहाँ की जनता को जल्दी से यथेष्ट 
सहायता न मिल पाती थी । इन संब के परिणामस्वरूप न जाने कितने ही मनुष्यों और पशुओं की 
अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था । 

श्रब देश में रेलों आदि के प्रचार हो जाने से हमें इस दिशा में काफी सहायता मित्न गई है। 
श्रब हमें दुर्मिक्ञ या अकाल थ्रादि का उतना मय नहीं रह गया है | बेसे तो हमें अब भी. दुर्भिक्षों 
का“सामना करना पड़ता है, थोड़े दिन हुए १६४३ में बंगाल का भयंकर श्रकाल पड़ा जिसमें लाखों 
आदमी भूख से व्याकुल होकर मर गए, श्रमी हाल ही की बात दे जब कि बिहार के भी कुछ हिस्से 
में ज्ोगों को अकाल का सामाना करना पड़ा | परूतु अब ये ग्काल या दुर्भिन्ष मुख्य रूप से अन्न के 


३१० भारतीय अ्रथशात्र का बिवेचन 


अभाव के कारण नहीं वरन वैसे या धन के अभाव के कारण होते हैं। हम देखते हैं कि एक. प्रदेश 
में जब कि निधन व्यक्ति दुर्निक्ष की स्थिति में अपने प्राण गंवाते होते हैं, दूसरी ओर थोड़े से धनी 
व्यक्ति अपने पैसे के बल पर पेट भर भोजन करते हुए आनन्द मनाते हैं |: इस प्रकार देश 
यातायात के साधनों के फेल जाने से हमारा प्रकृति के इन प्रकोपों का भय कम हो गया है । 


रेल्रों के द्वार भारतीय कृषक संसार के अन्य बाजारों से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में 
सफल्न हुआ है | देश से कितने ही रुपये का कच्चा माल विदेशों को भेजा जाता है और वहाँ से 
मशीनें तथा तैयार मांख मंगाया जाता है। इसके कारण ल्लोगों के रहन सहन के स्तर में परिवत्तन 
हुआ है, उनका स्तर पहले से कुछ अच्छा हुआ है किन्तु देश की जनसंख्या में इतनी अधिक 
वृद्धि होने के कारण यह अन्तर हमें बहुत कम रिखल्ाई पड़ता है। 


रेत्नों के ही द्वारा किसानों को अच्छी खाद, अ्रच्छु बीज, अच्छे कृषि-यंत्र मिलने लगे हैं । 
रेल्ों द्वारा प्रान्तीयता ओर जातीयतां की भी संकुचित भावना कम हुई है। श्रम का एंक स्थान से 
इसरे स्थान पर जाना भी सुगम हो गया है। आरासाम के चाय के बगीचों, बम्बई ओर कल्लकत्ता के 
फरखानों में काम करने के लिये सारे मारत से मजदूर लोग पहुँचते हैं । एक समय था जब्र कि ऊंच- 
नीच का भेद, छुआहूत की भावना देश में काफी जोरों से फैली हुईं थी, एक जाति बूसरी जाति को 
घप्रणा से देखती थी और कितने ऐसे लोग थे जो कुछ जातियों के ल्लोगों को देखना तक पसन्द नहीं 
करते थे | आज से लगभग पर्चांस व पूर्व तके ऐसी स्थिति थी कि यरि किसी शूद्र की परछाई 
किसी उच्चंवर्ण के व्यक्ति पर पड़ जाती थी तो एक प्रकार का खासा बवण्डर सा उठ खड़ा होता था। 
परन्तु आज विचारों की वह संकीशता लुस हो गई हैं। यद्यपि आज मी सब्न जातियों में परस्पर प्रेम की 
भावना नहीं, लोगों में एक-दूसरे को नीज्ा दंशि से देखने की भावना अब भी विद्यमान है, किन्तु 
इतना अवश्य हो गया है कि अब एक जाति के ल्लोग दूसरी नीची जाति के साथ बैठ जाते हैं, उसमें 
बहुत अधिक नहीं हिचकते । एक ही डिब्बे में, एक ही सीट पर. ब्रह्म देवता और बगल में नीच 
जाति का भंगी या चमार आदि बंठा हुआ यात्र[ करता है| इस सब्र का श्रेय हमारी रेलों को ही है । 


रेलों द्वारा हमें अपने देश की बहुत/सी ऐसी वस्त॒यं जो एक स्थान से दूसरे स्थान को यदि 
य्थाशीत्र न पहुँचाई गई तो नष्ट हो जाती हैं-- आसानी से मिल्लने लगी हैं.।-काशमीर तथा कुलू 
के फल, बम्बई की मछलियाँ, सहारनपुर का ग्राम आज सारे भारत -में मिल जाता है। दूध और 
अशण्डे हा शीघ्र नष्ट होनेवाली वस्तुयें संसार में एक कोने से लेकर दूसरे कोने-तक आसानी से पहुँचाई 
जाती हैं । हा 


एक बात हमें यह और स्मरण २खंनी चाहिये वह य्रह कि भारत जैसे व्रिशाल देश का अच्छा 
शासन-प्रचन्ध करना बिना यातायात के. अ्रच्छे साधनों द्वारा. सुगम नहीं था । रेल्षों के द्वारा हमें इस 
दिशा में भी बहुत अच्छी सहायता,मिल्ली है । इनके द्वारा देश, की आत्तरिक-तथा. बाहरी सुरक्षा को 
काफी सहायता ग्राप्त. हुईं: है |. जंब तंक रेलों की सुन्दर व्यवस्था नहीं: होती तब्र तक लोगों के आर्थिक 
विकास की कोई बड़ी योजना नहीं बनाई जा सकती | तु 
“४ « कृषि, उद्योग-घन्वे; - द्राशिज्यं-व्यवसॉय आदि सभी की. उन्नति यातांयांत के अच्छे साधनों 
पर ही निर्भर रहती है । । |... के े 
: “इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को रेंलों से कांफी ल्ञाभ पहुँचा है. यदि: भारत में. रेल्ों की 


कोई व्यवस्थो- न होती, तो देश के.विभिन्न ग्ांन्त शज्य सांस्कृतिक एंव: सामाजिक:स्भी हष्टियों से एक 
दूसरे से अलग रहते; उनमें कोई एकरूपतान होती। ४ 


यातायात--रेल्लें ११ 


भारतीय रेलों का दोषपूण विकास - भारतीय रेलों का विकास- जिस प्रकार और 
जिस दिशा में हुआ है, उसे सनन्‍्तोष॒जनक नहीं कहा जा सकता। भारतीय रेलों के इतिहास पर दृष्टि 
डालने से पता चलता है कि सबसे पहली रेलवे लाइन बम्बडई से कल्यान तक की थी। यह लाइन 
१८:४६ में डाली गई थी और इसकी लम्बाई ३३ मील थी। इसके पश्चात्‌ दो और लाइनें, एक 
कलकत्ते से रानीगञ्ञ (१२३ मील) दूसरी मदरास से अकॉनम (३३ मील) तक डाल्ली गई। जिस 
समय इन रेज्लों की नींव डाल्ली गई उस समय बम्बई, कलकत्ता ओर मद्रास जो कि आज मुख्य 
व्यापारिक केन्द्र हैं, व्यापारिक नगर नहीं थे | जब ये नगर रेलवे लाइनों द्वारा आपस में मित्ना दिये 
गये तो व्यापार की दृष्टि से भी ये खूब चमकने लगे | इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भारत में रेलों 
की स्थापना कोई सुविचारित योजना के अनुसार नहीं हुईं | यदि इनकी स्थापना सुयोजित होती तो 
पहले कल्यान ओर अर्कोनम जैसे छोटे स्थानों में रेलवे लाइनें डालने की अ्रपेज्ञा ढाका, बनारस जैसे 
उन्नत नगरों को रेल माग द्वारा मिलाने का प्रयत्न किया जाता । इस प्रकार किसी निश्चित योजना 
के अनुसार रेक्षवे लाइन बिछाने से व्यय भी कम होता । 

इस प्रकार की रेलों के बिछाने से एक ओर हानि हुई वह यह कि इनके द्वारा प्राचीन नगर 
आर व्यावसायिक या पुराने उद्योग-धन्धों के केन्द्र नष्ट हो गये | इनके द्वारा इन नगरों की प्राचीन 
आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो गई । रेलों ने विदेशों की वनी हुई वस्तुओं की विक्री में तो खूब सहायता 
पहुँचाई । भारत के कितने ही केन्द्र विदेशी माल से भर गये और भारतीय उद्योग-घन्चों को धक्का 
पहुँचने लगा । प्राचीन काल में सुशिदाबाद, और मदुरा महत्वपूर्ण ओद्योगिक केन्द्र थे। यदि एक 
सुयोजित व्यवस्था के अनुसार यहाँ रेलें बिछाई जातीं तो ऐसे ही केन्द्रों को मिल्लाने का प्रयत्न किया 
जाता | यदि पहले इनकी मिल्ला दिया जाता तो ये नगर और अधिक उन्नति करते, इनके द्वारा उन्नति 
करने में इनको श्रच्छी सहायता मिल्लती । 

१६१८ में औद्योगिक आयोग ने लिखा था कि अ्रमी तक ४००,००० गाँवों में से अधिकांश 
ऐसे गाँव हैं जहाँ पर न तो रेलें ही हैं और न पक्की सड़के |? यद्यपि आयोग ने यह बात झआ्राज से 
कितने वर्षो पू कही थी किन्तु आज भी इस दिशा में कोई विशेष या महत्वपूर्ण परिवतन नहीं 
हुआ है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मारत में रेलवे ल्ञाइन किसी एक सुयोजित आधार पर नहीं 
निर्मित की गई जिसका हमारे आर्थिक जीवन पर कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा | आवश्यकता इस बात की 
है कि देश में अच्छी योजना के अनुसार नये रेलमार्ग निर्मित किये जायें और इस बात का अ्रधिक 
से ग्रधिक प्रयत्न किया जाय कि उन स्थानों में जहाँ ग्राज तक रेलें नहीं पहुँच सकी हैं; वहाँ तंक 
इनको पहुँचाया जाय जिनसे भारतीय जनता को अच्छी-से-अच्छी यातायात की सुविधा प्राप्त हो । 

रेल मार्गों फै विकास का इतिहास- भारतीय रेल मार्ग के इतिहास को हम मुख्य रूप 
से निम्नलिखित भागों म॑ बिभक्त कर सकते 

(१) प्राचीन गारंटी पद्धति १८४६-१८६६--मभारत में रेलों की स्थापना भारतीयों के 
हित को ध्यान में रख कर नहीं की गई थी। यहाँ पर रेल्लों की स्थापना का उद्द श्य अंगरेजों का हित 
साधन ही था | उस स्रमय इच्धलेंड में भारत के कच्चे माल जैसे कपास आदि की मांग बढ़ रही थी 
और अंगरेज उद्योगपति अपने देश में बने हुए मात्र को भारत में बेचने के लिये उत्सुक हो रहे थे | 
तत्कालीन गवनर जनरल लाड डलहोजी ने को. आफ डाइरेक्ट्स” को लिखा था कि भारत में 
अंगरेजी वाणिण्य श्र व्यवसाय के प्रसार के लिए. यह आवश्यक है कि यहाँ रेल्ों की स्थापना की जाय 
डाइरेक्ट्स के डलहोौजी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया | १८४० के अन्त में गारन्टी पद्मति 
((प७7'॥7768 हए8(077) के अनुसार आठ कम्पनियाँ निर्मित की गई । सरकार ने देश में 
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उन्हें रेलें बिछाने के लिए बिना मूल्य भूमि दी और यह कह दिया कि कम्पनियाँ रेलों की व्यवस्था 
में जितनी पूँजी लगायेगी उसका उन्हें कम से कम ४ प्रतिशत के हिसाब से सूद दिया जायगा। इसके 
बदले में कम्पनियों से वह तय किया गया कि २५ या ५० वष के उपरान्त यदि सरकार चाहेंगी तो 
कम्पनियाँ रेलों को उसके हाथ बेच देंगी। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि सरकार को 
अपने अत्यधिक लाम का अद्ध भाग देंगी और सरकार को रेल्ों के प्रबन्ध में साधारण नियन्त्रण 
रखने दंगी । 

इस पद्धति का अच्छा परिणाम नहीं निकल्ला । इंजीनियरों व कुशल श्रमिकों के अ्रभाव के 
कारण काम भी धीमा ही हुआ | सरकार ने सूद की दर काफी कर दी थी इसका रेलवे कम्पनियों के 
डाइरेक्टरों पर बुरा असर पड़ा | उन्हें यह तो पूरा विश्वास हो ही गया था कि वे जितनी रंकम इसमें 
लगायेंगे वह तो वसूल ही हो जायगी, अच्छी सूद की दर मिलने से वे इस ओर और भी लापरवाह 
हो गए और उन्होंने इसमें मितव्ययिता से काम नहीं लिया। इसका परिणाम यह निकला कि यह 
पद्धति अत्यन्त मंहगी सिद्ध हुईं। सरकार भी अपना इस पर अच्छा नियंत्रण नहीं रख सकी । सरकार 
ने रेलवे लाइन बिछाने के लिये उनको काफी प्रोत्साहित किया परन्तु इसका कोई विशेष ल्लाभ न 
निकल्ला | इस पद्धति के अनुसार केवल ४,२५५ मील का ही रेल मांग तैयार किया गया। अन्त में 

यह पद्धति असफल रही | 

(२) रेल मार्गों का राज्य द्वारा निमोण--( १८६६-१८७६ ) इस वर्ष तक सरकार ने 
इस सम्भन्ध में किसी कम्पनी से नया समझोता नहीं किया और स्वयं रेल मार्गों के निर्माण 
लिये ४ करोड़ रुपया प्रतिवत्र॒ खर्च करने का इरादा किया। इसके परिणम रुवरूप १८७६ के अन्त 
तक ८,०६० मील लम्बा रेल पथ बना । इसमें से ६ हजार मील की रेल्ों का निर्माण कम्पनियों 
द्वारा हुआ था शेष सरकार द्वारा | यह सब्र होते हुए भी श्दू८० के दुमिक्ष आयोग ने यह कहा था 
कि दुर्भिक्ष आदि के प्रकोप से बचने के लिये भारत में ४००० मील लम्बे और अधिक रेल मार्ग की 
आवश्यकता है | सरकार के पास इतना अधिक पैसा नहीं था जो इस काम के लिये ख करती अतः 
उसने एक बार किर प्राइवेट कम्पनियों को इस कार्य को करने के लिये निमंत्रित किया | 

(३) नई गारंटी पद्धति १८७६-१६००--हम ऊपर कह खुके हैं कि सरकार के पास धन 
का श्रभाव हो जाने के कारण सरकार को रेलों के निर्माण का कार्य छोड़ देना पड़ा । उस समय 
बिहार तथा दक्षिण में लगातार दुभिक्ष पड़ा, दूसरे उसी समय रुपये का भी अ्वमूल्यन हो गया था 
इन कारणों से धन का अ्रभाव होना स्वाभाविक ही था। अतएब उसने कम्पनियों से फिर रेलों के 
निर्माण के सम्बन्ध मे समभोता किया | कम्पनियों को इस क्षेत्र में अनुभव भी काफी था. और उन्होंने 
रेल्ों से धन मी खूब अजित किया था। अतः उन्हें भी इस कार्य को लेने में प्रसन्नता ही थी। 
सरकार ने कम्पनियों को यह गारन्टी दी कि जितनी पूँजी वे इस कार्य के लिये ल्गायेंगी उसका उन्हें 
३३% पेड दिया जायगा। इसके बदले में यदि कम्पनियों को अतिस्कि ल्ाम ( 807/7प्र 

707 ) होगा तो उसका ई सरकार ले लेगी। इसके अतिरिक्त २५ वर्ष पश्चात्‌ या दस-द्स 

वर्षों के अन्तर के पश्चात्‌ रेलों के कम्पनियों के हाथ से खरीद लेने का अधिकार भी अपने हाथ में 
रखा । इस काल में कुल ४,००० मील त्रम्बी लाइनें डाली गई | 
है (४) युद्ध के पूर्व का समय---( १६००-१६१४ )--यद्यपि १६०० तक मुख्य-मुख्य 
. . रेप लाइन पूरी हो चुकी थीं परन्तु अभी अन्य छोटी बड़ी ब्ञान्च लाइनों की अत्यन्त आवश्यकता 
थी। १६०७ में मेके समिति ने इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को रेलों के लिये प्रतिवर्ष कुछ 
न कुछ रकम निश्चित रूप से खच - कर, भारत में रेल्लों का प्रसार करना चाहिये*। संमिति ने यह 
सल्लाह्द दी कि इस काम के लिये सरकार को १८ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खच करना चाहिये । सरकार ने 
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इस सम्मति का पूरी तरह तो अनुसरण नहीं किया किन्तु छै वर्षो' ( १६०८-१६१३ ) में उसने इसमें 
६२ करोड़ रुपया लगाया । इस काल में १०,००० मील से भी अधिक छोटी-बड़ी लाइनें डाली गई । 
इस प्रकार १६१४ में भारत में कुल ३४,००० मील लम्बा रेल-मार्ग हो गया। 

(५ ) युद्ध के पश्चात्‌ का समय (१६१४-१६२०)--युद्ध के समय में विदेशों से इंजिन 
आदि नहीं मंगाये जा सके | इस कारण रेल्षों के निर्माण की नई योजनाश्रों को स्थागित कर देना 
पड़ा | नई लाइनों की स्थापना की बात तो दूर रही, बहुत सी पुरानी त्लाइनों को भी नहीं चालू रखा 
जा सका । लड़ाई के कारण रेल्ों पर भार और भी बढ़ गया | उस समय युद्ध को चालू रखने के 
लिये भारत से कुछ रेल, यहाँ के कमचारियों आदि को पूर्वीय अफ्रीका तथा मेसोपोशमिया भेज 
दिया गया 'था | इसके परिणामस्वरूप मारत में रेल्लों की व्यवस्था पर काफी आधात पहुँचा। बहुत 
से पुल्न यहाँ इतने खराब हो गये जिन पर से रेलगाड़ियों का जाना खतरे से खाती नहीं था। इंजिन 
भी अच्छे नहीं थे | ब्रान्च लाइनों में मात्रगाड़ियों के डिब्बों में मुसाफिरों को ले जाने का काम होता 
था। गाड़ियों में लदने के पहले, मेजा जाने वाला माल हफ्तों और पन्द्रहियों तक स्टेशनों पर पड़ा 
रहता था। इस प्रकार इस समय रेलों की व्यवस्था में बड़ी ही गड़बड़ी थी। १६२१ में इस सम्बन्ध 
में आकवथ समिति ने अपने प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था और लिखा 
था कि “इस समय देश में कितने ही ऐसे रेल्न-माग हैं, सैकड़ों इन्जिन हैं, ओर हजारों [डिब्बे हैं 
जिनकी हालत अत्यन्त जीणृ-शीण है और जिनका आज से कितने ही दिनों पहले पुनर्निर्माण करना 
अतीव आवश्यक था ।” इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ सत्र तरफ़ यह आवाज उठ रही 
थी कि सरकार रेल्लों की व्यवस्था में सुधार करे, उसके उन दोषों को दूर करे | 

(६) १६२१ के पश्चात्‌ रेल मार्गों की दशा--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
१६२० के नवम्बर मास में भारतीय रेल्-मार्गो' पर अपनी रिपोर्ट देने के लिये कुछ विशेषज्ञों की एक 
समिति नियुक्ति की गई । इस समिति के अध्यक्ष सर विज्षियम आकवंथ थे | इस समिति ने १६२१ 
में अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया | १६१६ में सबसे महत्वपूर्ण कम्पनी (६० आई० आर») के 
ठेके की अ्रबधि समाप्त हो चुकी थी । श्रतः समिति के सम्मुख सबसे महत्व का यह प्रश्न था कि क्‍या 
कम्पनी के ठेके की ओर ञआगे बढ़ाया जाय अथवा सरकार द्वारा.उसे खरीद लिया जाय। इस 
सम्बन्ध में समिति ने कितने ही क्ोगों से बातचीत की, प्रश्न के सब पहलुओं पर अच्छी 
तरह विचार किया गया, कम्पनी के शासन-सम्बन्ध पर अच्छी तरह ध्यान दिया गया। थोड़े समय के 
लिए. १६२४ के अन्त तक कम्पनी के ठेके की श्रवधि बढ़ा दी गईं। समिति ने रेल्ों की विभिन्न 
शासन-पद्धतियों पर भी विचार किया | 

राज्य द्वारा रेलों के प्रबन्ध पर विचार-रेणों के विकास सम्बन्धी इतिहास के सआझ्रन्य 
काल्ों पर विचार करने के पूत्र हम यहाँ पर रेलों की कम्पनी तथा राज्य द्वारा शासन व्यवस्था पर 
विचार करेंगे | श्राकबर्थ समिति के सदस्यों में से आधे सदस्य तो कम्पनी द्वारा शासन करने के पक्ष 
में थे और आधे राज्य द्वारा । अन्त में समिति ने राज्य द्वारा शासन करने के पक्ष में अपना अन्तिम 
मतप्रदान किया । इस प्रकार बहुमत राज्य द्वास रेलों के प्रबन्ध के करने के पक्ष में हो गया। 

यह सत्य है कि कु देशों में कम्पनियाँ रेलों के शासन प्रबन्ध करने में बड़ी सफल्ल हुई हैं 
परन्तु जहाँ तक भारत का सम्बन्ध था, यहाँ स्थिति बिल्कुल ही विपरीत थी। यहाँ कम्पनियों ने जो 
रेलों की शासन-व्यवस्था की, उसमें उन्होंने मारतीय जनता के हित और कल्याण का बहुत कम 
विचार किया । कम्पनियों के सदस्यगण विदेशी ये | ऐसी दशा में उनसे यह आशा करना कि वे 
भारतीय हितों का बहुत ध्यान रखेंगी और भारतीय जनता के कल्याण के लिए वे सब कुछ करेंगी 
दुराशामात्र थी | इस प्रकार कम्पनियों द्वारा शासन करने की बात को भारत में विशेष समथन नहीं 
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प्राप्त था। यहाँ रत्ों में जो पूंजी लग थी उनच्चका अविकांद सरदार ऋा था। अवशव इतनी विशाल 
सम्पत्ति को उन कम्पनियों के हाथ में सोंप देना जिनका प्रमुख कार्यादाय इंगलेड में था उचित नहीं 
मालूम पड़ता था। जहाँ तक यह प्रश्न था कि कम्पनियाँ और राज्य दोनों मिक्षकर रेलों का 
शासन करें, इस प्रकार का दैध शासन, जिसमें ।कि उत्तरदायित्व बंया हुआ हो, शासन की दृष्टि 
से न तो सुविधाजनक ही था और न ल्ञामदायक ही था । यदि यह कहा जाय कि इस देश में कम्पनी 
द्वारा शासन करने की बात बिल्कुल अव्यावह्यरिक थी, तो कोई श्रत्युक्ति न होगी। गत वर्षो में 
कम्पनी ने रेलों का जिस प्रकार शासन किया था उससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है । 

भारतीय जनता रेल्षों के राज्य द्वारा शासन करने के ही प छुमें थी। रेल्लों में जो पृ जी लगी 
हुईं थी, वह भारत की थी अ्रतएव इसके लिये भारतीय जनमत की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती 
॥। भारतीय जनता यह बात मल्नीमाँति समझती थी कि यदि रेल्लों का प्रबन्ध कम्पनियों के ही 


हाथ में रह तो इससे बहुत कम लाभ मिलेगा, उसके जितने भी उच्च पद रहेंगे वे सब विदेशियों 
द्वारा ही भरे रहेंगे | इस प्रकार वह भी यद चाहती थी कि रेल्लों का प्रबन्ध राज्य ही अपने हाथ में ले । 


40) ० 


इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा शासन करने के विपक्ष में एक और बात कही जाती थी कि 
यदि यहाँ कम्पनियाँ ही रेज्ों का शासन करती रहीं तो वे बाहर आने वाले माल पर कम किराया 
लेंगी, उस मात्न पर किराये की दर कम रहेगी तो उसका भारतीय उद्योगों पर भी गहरा प्रभाव 
पड़ैगा | पुनश्चः यदि राज्य प्रबन्ध करेगा तो उसके द्वारा व्यवसायियों और मुसाफिरों की यातयात 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ आसानी से दूर को जा सकेगी | 

यातायात के सब साधनों में आपस में सामझस्य बनाये रखने के लिये भी यह आ्रवश्यक था कि 
राज्य द्वारा रेल्ों का प्रबन्ध हो । ऐसी स्थिति में ही सड़कों, रेल मार्गों तथा जद्बमार्गों का विकास हो 
सकता है | पिछले वर्षो में जब्र कि कम्पनियों ने रेत्ों का प्रबन्ध किया तो उस समय यातावात के 
अन्य साधनों पर बड़ा बुरा असर पड़ा था | इस प्रकार जब भारत में रेल्रों के राज्य द्वारा शाप्तन- 
प्रबन्ध की आवाज सभी ओर बुल्लन्द हो रही थी तो उस समय १६२५४ में साधारणतया सभी रेलवे 
लाइनें सरकार के नियंत्रण में आ गई, अब भारत सरकार उनका प्रबन्ध करने क्गी | तमी तो 
१६४४-४६ के बजट के सम्बन्ध में भाषण देते हुए संर ई० बेनथल्न ने कहा था कि आज शत- 
प्रतिशत रेलें मारतीय हैं |! आज भी मारतीय संघ के अन्दर २३,०८४ मील लम्बा रेक्ष मार्ग है, इसमें 
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से केवल ७७६ मील की उपमारगों वात्वी लाइन को छोड़कर जिनका अभी राब्ट्रीयकरण « 
है शेष सब भारत की है, स्वतंत्र भारत को सरकार का अब उन पर नियन्त्रण है । 

युद्ध के समय ( १६३६-४४ ) का रेल माग--प्रथम महायुद्ध के समथ जो स्थिति 
भारतीय रेल्लों की थी उससे कहीं अच्छी स्थिति द्वितीय महययुद्ध के समय हो गई थी | घुद्द के प्रास्म्म 
के दो वर्षों में ऐसा प्रतीत होता था कि भारतीय रेल युद्ध की बहुत सी आवश्यकताओं की सरलता 
से पूर्ति कर देंगी। परन्तु १६४१-४२ में सैनिकों तथा सैनिक सामग्री का यातायात इतना अधिक बढ़ 
गया कि रेलों का भ्रभाव खय्कने ल्वग। | इसके बाद ही जापान के लड़ाई में सम्मिलित शे जाने के 
परिणमध्ष्वरूप समुद्री तडों का व्यापार अ्रसम्भव ही गया और अब रेल्ोों पर सार भार जिसमें मुख्य 
कर कोयले का ढोना था, रेल्ों पर पड़ गया। इस प्रक्कार जनता के ल्लिए रेल्गाड़ियों के डिब्बे का 
अभाव काफी बढ़ गया, जनता को यातायात में काफ़ी कठिनाई होने लगी | 

रेलवे के कारखानों में से कुछ कारखानें, जिनमें २०,००० से भी अधिक कुशल शिल्पी काम 
करते थे, अब अल्न-शस्त्र बनाने का काम करने लगे | इस प्रकार रेत्नवे के बहुत से कर्मचारी सैनिक 
कार्यों में लग गए.। इस युद्द के बढ़े हुए कार्यो' के कारण जनता को यातायात में, झ्रावागमन में, 
“डी परेशानी होने लगी | १६४२ में युद्ध यातायात समिति (ज७ प+७7॥8007८ 308/0) 
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का निर्माण किया गया । इसमें रेलवे विभाग भी-सम्मिलित था। इस वर्ष, भयानक बाढ़, तूफान तथा 
जन-क्रान्ति के कारण कई लाइनें टूट गईं, उधर समुद्री तटों के यातायात के साधनों के बिल्कुल बन्द 
हो जाने के कारण रेल्ों की मांग और बढ़ी | अतएव इस समय यातायात समिति के सन्युख मुख्य 
समत्याएँ तीन थीं :-- हे के 
( अ्र ) रेल के द्वारा सैनिक तथा अन्य आवश्यक कार्यों की पूर्ति । 
( द्ल ) यातायात के अन्य साधनों का संगठन | 
( स ) उपरोक्त दोनों कार्यों के संचालन के लिए शासन-यंत्र का संगठन | 
इसके अनुसार १६४२ की फरवरी में केन्द्र में एक केन्द्रीय यातायात संघ ((/०४(7) 
पफ&780076 (07287[28607) तथा प्रान्तों में प्रदेशिक यात[वयात समितियों ([2%0ए77४९ंक्षों 
१6४४०7व7 ॥878])0760 30478 ) की स्थापना की गईं | इन सगितियों का कार्य यातायात 
के अन्य साधनों का संगठन कर रेलों के यातायात सम्बन्धी भार को कम करना था। यह काय कोई 
आसान नहीं था। इसमें कई कठिनाइयाँ थीं। धीरे-धीरे रेख़वे यातायात का पुनस गठन होने लगा 
जितना भी अनावश्यक यातायात था उसे बन्द कर एक प्राथमिक्रता की पद्धति ( [24077॥9ए 
७ए8(07॥) 2 का श्रीगशेश किया गया। कुम्म मेल्ला आदि के लिए यातायात की जो विशेष 
व्यवस्था होती थी, उसे समाप्त कर दिया गया। सस्ते किराए आदि सम्बन्धी जो भी सुविधाएं थीं 
सब्र हट ली गई । मुसाफिर गाड़ियों में और कमी कर दी गई । इसका परिणाम यह हुआ कि मुसा- 
फिर रेल गाड़ियों की पटरियों पर, डिब्चरों की छुतों आदि पर बेठे यात्रा करते हुए दिखाई पड़ने त्गे | 
रेल्लों ने भी यह प्रचार ॥किया कि “जब्र अत्यन्त आवश्यकता हो तभी यात्रा करें |! इस प्रकार के 
प्रचार से मुसाफिरों की भीड़ को कम करने का प्रयत्न किया । 
रेलवे अ्रधिकारियों ने इस बात का भरसक प्रयत्ञ किया कि कोई डिब्बे खाली और बेकार न 
रहें | पासत्न आदि के भाड़े दर में भी वृद्धि कर दी गई प्रत्येक लोकोमोटिव के दैनिक काय में उबृद्धि 
कर दी गईं | इन सब्र कठिनाइयों के होते हुए भी रेल्नों ने सैनिक तथा नागरिक दोनों आवश्यकताश्रों 
की प्रात्त करने का अच्छा प्रयत्न किया और उसमें किसी सीमा तक वह सफल हुईं । 
दर के बांद की रेलें---अछ के समय तो रेलों के सामने कई समस्वाएँ थीं ही, इसके 
पश्चात्‌ भी उन्हें कई कठिनाइयों का एक साथ सामना करना पड़ा जिनमें से मुख्य ये थीं 
(१) युद्ध का रेलों की स्थिति पर प्रभाव--हम ऊपर कह छुक़े हैं कि युद्ध के दिनों में 
रेज्ञों पर काफी भार पड़ गया था, डिब्बों का अभाव हो गया था, मुसाफिरों के आवागमन तथा माल 
के दोने आदि के लिए बड़ी कठिनाइयाँ आ खड़ी हुईं थीं.। डिब्बों इत्यादि का अमाव तो था ही 
रेज्गाड़ियों के पुर्जों' आदि का मी प्राप्त होना कठिन हो गया था। इस बढ़े हुए काम को संभालने के 
लिए अच्छे आदमी न मिल सके ये, यहाँ के कुशल तथा अनुभवी आदमी तो सैनिक कार्यों में व्यस्त 
, इनके स्थान पर अनुभवद्दीन व्यक्तियों की नियुक्ति को गई थी जो कि इस काम को संभालने में 
बेथा अयोग्य थे। इसी समय खाद्याभाव, सैनिक सामग्रियों के इधर-उधर भेजने के परिणामस्वरूप 
यह कठिनाई और बढ़ गई । काश्मीर के युद्ध तथा हैदरात्राद की पुलिस कायवबाह्द से दशा और भी 
गड़ गई । यही नहीं इन दिनों के ओ्ोद्योविक झगड़ों, हृड़तालों श्रादि ने भी दशा को खराब करने 
में अपना हाथ बढाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्ध के बाद के दिनों में यातायात सम्बन्धी 
स्थिति और डांवाडोल हो गई थी । 
इधर देश स्वतंत्र हुआ, श्रंगरेज यहाँ से चले गए, अब भारतीयों के हाथ में रेल्ों की भी 
व्यवस्था आ गईं। कांग्रेसी शासन ने इस दिशा में सुधार करने के कई प्रयत्न किए | इन सबके परि- 
णामसस्‍्वरूप १६४६ तक रेल्ों सम्बन्धी स्थिति कुछ सुधर गई । गाड़ियों के डिब्बों की बनावट आदि 
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में परिवत्तन किया गया। सुसाकिरों के आराम के लिए प्रयत्न किए जाने त्गे । गाड़ियों में प्राथमिकता 
वाले सिद्धान्त को समाम कर दिया गया। इस समय आवश्यकता होने पर यातायात की अच्छी सुविधा 
प्राप्त हो सकती थी | अब स्टेशनों पर माल लदने के लिए पड़ा नहीं रहता था | कहने का तात्पय यह 
है कि इस समय रेल्षों की व्यवस्था में काफ़ी विकास हो गया | पहले से इस समय दशा काफी अच्छी 


हो गई । 

(२) विभाजन का प्रभाव--स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही साथ, १६४७ में हमें भारत के 
विभाजन को भी सहना पड़ा । इससे कमचारियों में और कमी हो गई । यहाँ के बहुत से कुशल कारीगर 
पाकिस्तान को चले गये । इससे रेलवे में श्रश्ाचार तथा अकुशलता ने अपना पैर जमाना प्रारम्भ कर 
दिया | कुशल कमचारी तो गये ही साथ में हमारे हाथ से धुगलपुरा और किंचिनपाड़ा' जैसे दो 
महत्वपूर्ण रेलवे के कारखाने भी निकल्न गये। करांची के बन्दरगाह के निकलत्न जाने के कारण यातायात 
में और वृद्धि हो गई परन्तु जेसा कि ऊपर कद्य जा चुका है कि १६४६ तक हमारे रेज्ञवे विभाग ने 
इन सब कठिनाइयों पर अपनी विजय प्राप्त कर ल्ली। यातायात के साधनों में काफ़ी विकास किया 
गया | कांडला जैसे नवीन बन्दरगाहों का और विकास किया गया, १६४० तक यह स्थिति और 
सुधर गई । 

(३) रेलों की नवीन ठ4वस्था--स्वतन्त्र भारत की सरकार ने रेल्नों की नवीन व्यवस्था 
करते समय उनके सामूहीकरण (ग्र[पिंग ) की शोर विशेष ध्यान दिया। इस समय प्रबन्ध की दृष्टि 
से रेलवे नौ इकाइयों में बँटी हुई है। किसी समूह में माइलेज कम है जैसे आसाम में १,२३१ है 
आर किसी समूह में अधिक है जैसे ईशट इंडियन रेलवे में ४,४५७ | इन समूहों में आपस में कार्य 
आदि करने की पद्धति में कुछ भिन्नता है। 

जब से ( अ्रप्रेल १६५४० ) से सरकार ने रेलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया तब से रेल्ों 
के पुनरसंगठन, तथा सामूहीकरण के प्रश्न का महत्व और बढ़ गया है | इस दिशा में अन्वेषण किया 
जा रहा है। अ्रभी तो विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पद्धतियों का प्रचलन है| अब इस बात की 
व्यवस्था की जा रही है कि समस्त रेलों को एक ही पद्धति के आधार पर व्यवस्थित किया जाय | 
इस नवीन पद्धति के अनुसार समस्त रेलवे शासन को छु बड़े बृत्तों में बाँठ जायगा | ऐसी आशा 
की जाती है कि इस व्यवस्था से रेलवे प्रबन्ध में कुशलता की वृद्धि के साथ ही साथ आर्थिक ज्ञाभ 
भी काफी होगा। जिन बूत्तों (7076७) में रेल्ों को बाँठा जाथगा, वे निम्नत्षिखित हैं :-- 

प्रथम बृत्त (7५780 207/0/--इशस इत्त या जोन में उत्तरी भाग की रेलें होंगी जिसमें 
ई० पी० रेलवे, ई० आई० रेलवे का पश्चिमी भाग ( लखनऊ कानपुरू व देहल्ली से सहारनपुर ); 
बम्बई बड़ोदा व सेन्द्रल इंडिया रेलवे का आगरा से कानपुर वाल्ला भाग तथा छुपरा के पश्चिम भाग 
में अवध तिरहुत रेलवे सम्मिलित हैं । 

द्वितीय बृत्त (8०८०४०९ 2070०)--इस पश्चिमी रेल मार्ग में बम्बई-बड़ौदा व सेन्‍्ट्रल 
इंडिया के कानपुर से आगरा वाले भाग को छोड़कर शेष भाग, तथा सौराष्ट्र, जोधपुर, बीकानेर, 
जयपुर, राजस्थान व कच्छु राज्यों का रेलवे सम्मिल्षित हैं। इस वृत्त में कांदल्ा के बन्दरगाह के 
विकास की आवश्यकताश्रों, सौराष्ट्र आदि के राजस्थान से व्यापारिक व आर्थिक सम्बन्धों का ध्यान 
रखते हुए रेलों के विकास की व्यवस्था की जायगी | 

तृतीय बृत्त ([])7त 2076)--इस केन्द्रीय रेलवे में बम्बई-बड़ौदा व सेन्‍्ट्रल इंडिया 
रेल्ों का बढ़े गाज वाला भाग, जी० आईं० पी० रेलवे का अधिकांश, सिंधिया तथा धौलपुर राज्यों 
की रेलवे सम्मिलित है । 

चतुर्थ वृत्त (#0प्ए॥ 2076)--इस दक्षिण रेलवे में दक्षिण भारत रेज्ञवे की बड़ी 


हेश्द भारतीय अथशात्र का विवेचन 


में और अधिक डिब्बे जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके लिये कुछ डिब्बे स्विट्जरलैण्ड से 
मंगाये गये हैं और कुछ मारत में ही निर्माण किये जा रहे हैं, प्रतिवष गाड़ियों में नए डिब्बे जोड़े 
जा रहे हैं। आशा की जाती है कि निकट मबिष्य में यातायात में भीड़ आदि की समस्या में काफी 
सुधार हो जायगा । 

(५) अ्रष्टाचार तथा बिना टिकृट की यात्रा -युद्ध का रेलों की स्थिति तथा उससे 
सम्बन्धित अन्य बातों पर विचार करते हुए, यदि रेलों में बढ़े हुए. भ्रष्टाचार और जनता में बिना 
टिकट यात्रा करने की मनोजृत्ति पर कुछ प्रकाश डाल्न दिया जाय तो अनुचित न होगा। हम ऊपर 
कह चुके हैं कि युद्ध के बाद गाड़ियों में इतनी अ्रधिक भीड़ होने लगी कि सब साधारण जनता को 
यात्रा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। १६३६ से इस समय यात्रियों की संख्या 
ढुगनी हो गई थी, जत्र कि गाड़ियों की क्षमता घटकर केवल ८४ प्रतिशत ही रह गई थी ।#8 इस 
समय बहुत से मुसाफिर बिना टिकट यात्रा करने के भी आदी हो गए थे । इनको रोकने के लिए 
सरकार ने विरोष पुल्निस तथा रेलवे मैजिस्ट्रेयों की नियुक्ति की। तब से इस दिशा में क्राफी सुधार 
हो गया है । ह 
रेलवे बोड ने रेल्षों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार व धूसखोरी आदि का पता लगाने के लिए एक 
विशेष योजना निकाली थी। १६४० तक इस प्रकार की जाँच तथा छानबीन से लगभग एक हजार 
मामले पकड़े गये थे जिसमें से चार सौ पर कड़ी कारवाई की गई थी । इस योजना से स्थिति काफी 
सुधर गई है। 

(६) रेलवे वथा रेलवे कमंचारों-रेत्वें भारतीय राष्ट्र का सबसे संगठित व विशाल 
उद्योग है और इसमें राष्ट्र की काफी प जी लगी हुईं है | अ्रतः ऐसे बड़े उद्योग के लिये यह आवश्यक 
है कि उसका प्रबन्ध ऐसा हो जिससे इस उद्योग में काम करने वाले कमचारी संतुष्ट रहें और जनता 
की अविक से अधिक सेवा कर सके। कहने की ग्रावश्यक्रता नहीं कि अन्य व्यक्तिगत उद्योगों से इर 
उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति काफो अच्छी है । यह उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित 
होता है | अतः सरकार इसके कम्मचारियों के सर्वागीयः विकास को एक निश्चित योजना, एक निश्चित 
कायक्रम आगे रखकर बढ़ रही है। सरकार ने रेलवे कमचारियों के लिये चिकित्सालय, श्रौषधालय, 
स्त्रियों के कल्याण के लिये जब्चेखने भी खोले हैं। कमचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 
स्कूत्न तथा श्रन्य शिक्षण संस्थाएं खोल्ली गई हैं। कमचारियों को केन्द्रीय वेतन आयोग के अ्रनुसार 
बेतन तथा मत्ता आदि दिया जा रहा हे। 

रेलवे श्रमिकों की अन्य उचित मसाँगों को मी दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उनके 
छुट्टियों आदि के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है । रेलवे के सभी प्रकार के कर्मचारियों 
के लिए प्रावीडेन्ट फन्‍्ड की व्यवस्था कर दी गई है। इन सब सुविधाओं की व्यवस्था करने के कारण 
कमचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यव में लगमग ३३ करोड़ की बृद्धि हुई है। रेखवे कमचारियों की 
संख्या में भी पहले से अन्न इृद्धि हो गई है। गत दस वर्षों में इनकी संख्या ६,४१,००० से 
बढ़कर ८,४०,००० हो गई है, और उधर इनके वेतन की रकम भी इतने ही समय के अन्दर 
रे४ करोड़ से १०७ करोड़ हो गईं है। परन्तु यह दुख की बात है कि जब कि एक ओर 
रेलवे. कमचारियों की .इन सत्र सुविधाओं में इृद्धि का प्रयत्न किया जा रहा है, तो दूसरी ओर उनकी 
उत्पादकता में ह्ास हो रहा है | पिछले. दस वर्षो में रे़ब कर्मचारियों के श्रम की उत्पादकता में 
काफी हास हो गया है। 
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आवश्यकता इंसं बात की है कि भारत सरकार द्वारा इतनी संब्र सुविधाएँ प्राप्त होने के पश्चात्‌ 

रेजब -कमचारी अपने उत्तरदायित्व को भत्नी भाँति समझें और अपने कत्तंव्य को अच्छी प्रकार पूरा 
करने में कोई काीर-कसर न रख छोड़े | 

(७) तीसरे दर्ज के मुसाफिरों का सुविधाये -- इधर तीसरे दर्ज के मुसाफिरों की यात्रा 
सम्बन्धी स्थितियों को सुधारने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार ने कई 
प्रयोग भी किए. | १६४६ की जनबरी में सरकार ने दो प्रयोग किये एक तो मध्यम श्रेणी (इन्टर- 
क़ास) का अन्त कर दिया तथा प्रथम श्र णी में चलने वाले मुसाफिरों के.लिए सोने की व्यवस्था की, 
परन्तु इन दोनों बातों का. जनता ने कोई विशेष स्वागत नहीं किया, दूसरे इससे सरकार-की आय में 
भी कोई विशेष बृद्धि नहीं हुई । बाद में रेलों को द्वितीय श्रणी के डिब्बों में चलने वाले मुसाकिरों 
से १०) अतिरिक्त लेकर सोने की सुविधा देने के लिए, वाध्य होना पड़ा, परन्तु यह पद्धति भी सफल 
न हुई ओर दिसम्बर १६४६ से सरकार को उसी प्रकार चार श्रेणियाँ प्रथम, द्वितीय, मध्यम और 
वृतीय--रखनी पड़ीं । अरब तीसरे दर्ज के मुसाफिरों की सविधा के लिए चोड़ी सीटों तथा छत वाले 
पंखों का प्रयोग किया जा रहा है| एक्र विशेष समिति के सुकाबों के अनुसार एक पश्चवर्षीय योजना 
के कार्यानिबित करने का कार्य १६५७ से प्रारम्भ हो गया है। इसके अनुसार मुसाफिरों की सुविधा के 
लिए अच्छे पतीज्षा कक्षों आदि की व्यवस्था की जायगी | इन कार्यों में वषष में कम से कम तीन 
करोड़ रुपया अवश्य खच किया जायगा | 

तीसरे दर्ज के मुसाक्ििरों के लिये प्रायः सभी लाइनों में जनता? एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही 
हू, जिनमें अन्य श्रेणियों के डिब्बे नहीं रहते | जनता गाड़ियों म॑ बिजली के पंखों तथा चोड़ी 
गहियों थ्रादि का बहत अच्छा प्रबन्ध है | इस समय लगभग १२७ नई गाड़ियों का और प्रचलन 
किया गया है तथा ८८ पहले से चलने वाली गाड़ियों के क्षेत्र को बढ़ाया गया है । 

अनुसन्धान-कार्य--हम ऊपर कह चुके हैं कि भारतीय रेल-विभाग अपने ज्षेत्र में रेलों 
का विकास आदि करने के लिये काफी प्रयत्न कर रहा है। इन प्रय॒त्नों में उसका अनुसन्धान-कार्य 
भी काफी महत्व रखता है। रेलबे के अनुसन्धान कार्यों के फलस्वरूप अच्छे प्रकार के पुल आदि के 
नमूनों का आविष्कार किया गया है । यात्रियों के बैठने के लिए एूणरूप से स्टील से बनी हुई सीटों 
के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। रेलवे का आशिक सलाहकार उनके आशिक विकास के 
लिये अच्छे प्रयत्न कर रहा है, इधर रेलों के भाड़े आदि के सम्बन्ध में भी काफी प्रयोग किए. जा रहे 

| थ्राशा है इन सब कार्यों' से रेल्ों की स्थिति काफी सुधर जायगी | 
रेलों की दघंटनायें-इधर झुछ वर्षों से देश की रलों के सन्‍्मुख एक भयंकर समस्या 
खड़ी हो गई है--वह हैं रेलों की दुघंटनायें । थोड़े समय पूव भारत म॑ रलों मे ऐसी दुधटनाये नहीं 
के बराबर होती थीं किन्तु दो-तीन वर्षो' से तो आए दिन हमें रनों की एक न एक दुश्वट्ना को खबर 
सुनाई देती है । १६४६-४० का व तो इस दृष्टि से ओर भी बुरा रहा है। इस समय होने वाली 
सरहिन्द तथा बिहार में पटना के निकट रेल-दुघठनाओं में सैकड़ों आदमी काल-कवलित 
हो गए। अभी हाल में (अगस्त १६४५१ में) आसाम तथा इलाहाबाद के निकट झवध तिरहुत रेलवे 
में जो दु्घय्नायें हुई हैं, वे भी बड़ी भयंकर हैं | अन्यदेशों की भाँति भारत में रेल -दुधग्नाशों के होने 
का कारण किसी से छिपा नहीं है | यहाँ पर कुछ दुघट्नायें तो रेलब कमंचारियों की असावधानी 
लापरवाही व भूल के कारण होती है तथा कुछ दुध्नायें देश के विद्रोही व्यक्तियों की धूचता के 
कारण होती हैं। रेलवे विभाग इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए. काफी प्रयत्नशील है जनता को 
चाहिये कि वह सरकार को ऐसे व्यक्तियों के पंकड़ेवानें में अपना पूरा सहयोग दे, जो इस प्रकार के 
कुकेत्य करते लज्जित नहीं होते । 
फा[० ४२ 
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रेलों का प्रबन्ध ( (87 एचए 5 वेशंधांड।/8॥0०7 )-+जैसा कि हम पहले कह 
चुके हैं भारत में रेलों का श्रीगणेश करने में लाड डलहीजी का बड़ा हाथ रहा। उन्हीं के प्रयत्नों 
के फलस्वरूप यहाँ पर रेलों का प्रसार हो सका। प्रारम्भ में लाड डलहोजी ने रेल्षों के प्रबन्ध का 
कार्य लोक-निर्माए-विभाग ( 2, ५७. ॥). ) के हाथ में सपा । परन्तु बाद में रेल्ां का जब्र काफी 
विकास होने लगा तो सन्‌ १६०४ में एक रेलवे-बरोड की स्थापना की गई | इस बोड म॑ एक अध्यक्ष 
तथा कुछ सदस्य थे जिनका काय रेल्लों का प्रवन्ध करना था । इसके बाद समय-समय पर रेलबे के 
प्रबन्ध में कुछु परिवत्तन किया जाता रहा | १६२१ की आकवथ-समिति ने भी इस प्रश्न पर खूब 
विचार किया । फल्त: १६२४ में रेलवे बोड का पुन्तंगठन किया गया। इसकी मुख्य-मुख्य 
ब्रातें ये थीं :--- ह 
( १ ) इस व्यवस्था के अनुसार बोड के सभापति के स्थान पर चीफ कमिश्नर होने लगा । 
यही अधिकारी रेलवे-नीति का उत्तरदायी था, इसकी उपेत्ना बोड के अन्य सदस्य नहीं कर सकते थे | 
इसके अतिरिक्त बोड में दो सदस्यों की संख्या ओर बढ़ा दी गई । विषय के अनुसार सदस्यों म॑ काम 
का विभाजन किया गया । 
(२ ) एक वित्तीय आयुक्त ( फाइनेन्सल कमिश्नर ) को नियुक्ति की व्यवस्था की गईं 
रेजवे शासन के इस पुनसंगठन का मुख्य उद्द श्य चीफ कमिश्नर तथा अन्य सदस्यों को 
अनावश्यक कार्यों के बाक को हल्का करना था, जिससे कि वे अपना सब्र समय रेलवे नीति सम्बन्धी 
मामलों में लगा सके । तथा रेलवे के विभिन्न शासन-विभागों से अपना सम्बन्ध बनाए रख सके | इस 
उद्द श्य की पूर्ति सिविल्ल इन्जीनियरिंग, मेकेनिकल इन्जीनियरिंग, राजस्व तथा स्थापन-विभाग के 
डाइरेक्टरों, तथा ११ डिप्टी व दो सदह्दायक डाइरेक्टरों की नियुक्ति के द्वारा की गई | 
इस समय अम-सम्बन्धी प्रश्न का महत्व ओर मी बढ़ता जा रहा था। अतएव सन्‌ १६२६ मे 
रेज़वे बोड मे एक तीसरे सदस्य की ओर नियुक्ति की गई। उसका मुख्य उद्द श्य श्रम सम्बन्धी सम- 
स्थाओं का हल्न करना था। 
रेज़वे बोड के वत्तमान संगठन में एक चीफ कमिश्नर, वित्त कमिश्नर तथा तीन शअ्रन्य सदस्य 
हैं। उनके नीचे दस डाइरंक्टर बहुत से उप व सहायक डाइरेक्टरों तथा रेलवे विभाग के अन्य बड़े- 
बड़े अधिकारी हैं। 
कु जरू रेलवे जाँच समिति ने, जिसने अपना प्रतिवेदन १६४६ में पेश किया था, यह सुझाव 
रखा कि १६४३ से वत्तमान रेलवे प्रबन्ध के ऊपर एक सेन्ट्रल कन्ट्रोलिंग अथारिटीः की स्थापना 
की जाय | 
यातायात के अन्य तीनों साधन--सड़कें, जल्लमाय तथा वायुमार्ग पर समिति ने प्रकाश 
नहीं डाला | परन्तु जिस समप्र हम एक निशनल ट्रान्सपोण अथारियी! की स्थापना करे' उस समय 
यातायात के इन चारों साधनों में आपस में सामज्स्य बनाए. रखने का प्रथत्व किया जाय | ऐसा 
तभी हो सकता है जब्र अल्ग-अल्वग साधनों के लिये विभिन्न अथारिटी? या सत्ता न होकर एक ही 
अ्थारिटी रहे । 
रेलों का राजस्व ( (१०7]ए9०7 777970०९४ )--रेलवे से विशाल राष्ट्रीय उद्योग के 
राजस्व का क्‍या महत्व है, यह कहने को आवश्यकता नहीं । हम यहाँ पर रेलवे राजस्व के विभिन्न 
अंगों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे | 
(१) रेलबे का घाटा--१८४५८ से लेकर १८९८ तक भारत की रेल्ों को घाय ही होता 
एहा | इन वर्षों में कुल ४८ करोंड़ का घाटा हुआ । इस घाटे का मुख्य फारण गारन्टी कम्पनियों की 
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अकुशलता, रेलों के निर्माण में कोई एक निश्चित आथिक योजना न रख कर काय करना, सीम 
प्रदेश को रेलों के चलाने में हनियाँ आदि हैं। 

(२) रेलों की बचत--( रिक्ष|ज३ए छिपा.प568 )--श्यध्ण तक घाटा होने के 
पश्चात्‌ रेलों से अतिरिक्त लाम या बचत होने लगी | केवल १६०८ और १६२१ को छोड़कर, १६३० 
तक रेलवे को यह अतिरिक्त ल्लाभ होता रहा। इस अतिरिक्त ल्ञाम का कारण पंजाब तथा सिंध की 
सिंचाई की नवीन योजनाओं की सफल्नता, देश के आर्थिक विकास के कारण यातायात की श्रधिकता 
कम्पनियों द्वारा अच्छा मुनाफा तथा देश के विदेशी व्यापार की उन्नति थी । 

(३) साधा रण राजस्व से रेलवे राजस्व का प्रथकरण--आकवथ समिति ने जहाँ एक 
श्रोर रेलवे शासन के अन्य अंगों के सुधार के सुझाव उपस्थित किए. वहाँ उसने एक महत्वपूण 
सुझाव यह भी पेश किया कि साधारण राजस्व ( (06४6०) फ्पं॥8७४४ ) से रेलवे राजस्व 
( रिक्वा।फ़३ए सि79708 ) की अलग किया जाय ! अ्रतः १६२४-२५ में रेलवे राजस्व को 
साधारण राजस्व से प्रथक कर दिया गया। इस एथकरण के समथन में निम्नलिखित बातें 
कही गई :--- 

पहली बात तो यह है कि जब तक रेलवे राजस्व ओर साधारण राजस्व एक रहे तो सरकार - 
की नीति का, उसकी आशिक स्थिति का रेलवे पर भी अच्छा बुरा प्रभाव पड़ा। जब सरकार की 
आधिक स्थिति अच्छी रहती तो मनमाना रुपया फूँका जाता और जब आ्राथक स्थिति में जरा भी 
दिल्लाव होता तो रेख़वे को आवश्यक कार्यों, के लिये भी पेसे का मित्नना कठिन हो जाता था | इस 
प्रकार रेलबे कोई अपनी एक निश्चित नीति को आगे रखकर चलने में अ्रसमथ रहती थी | जब कभी 
रेजवे को अ्तिरिक्त-लाभ होता तो उस सारे के सारे अतिरिक्त लाभ की जन हितकारी कार्यों' के 
निमित खबर कर दिया जाता । इन सब्र बातों का रेल्लों के व्यावसायिक कार्यों पर बड़ा बुरा 
असर पड़ता । 

दूसरे रेलबे बजट एक बहुत बड़ा बजठ होता था। १६२४ में सौ करोड़ से ऊपर की आय 
हुई | इस वष में रेल़बे की अच्छी आय होने से केन्द्रीय सरकार को बड़ा ज्ञाभ मिल गया। 
वर्ष का केन्द्रीय बजट बड़ा सम्पन्न रहा। रेल्लों की सम्पन्नता मानसून पर निर्भर रहती थी | उचित 
समय तथा पर्याप्त वर्षा का प्रभाव यातायात पर बड़ा अ्रच्छा पड़ता था। अतएव केन्द्रीय बजट की 
भी सम्पन्नता या असम्पन्नता बहुत कुछ वर्षा पर ही नि्मर रहती थी । 

अतएव यह सुझाव पेश किया गया कि यदि रेलवे बजट को साधारण बजट से पृथक कर 
दिया जायगा तो रेले व्यवसायिक श्ाधार पर अपना कार्य करने म॑ समर्थ हो सकगी। इससे केन्द्रीय 
बजय की अस्थिरता भी समाप्त हो जायगी | क्‍ 

इस प्रकार आकवर्थ समिति के सुझावों के अनुसार १६२४ में केन्द्रीय असेम्बली ने एक 
नवीन व्यवस्था का प्रचलन किया | इस व्यवस्था के अनुसार यद्द निश्चय किया गया कि रेलवे, सरकार 
को बष में एक निश्चित रकम देगी | यह रकम प्रति वर्ष की लगी हुई कुल पूंजी का एक प्रतिशत तथा 
उस वष होने वाले लाम का है माग थी। इसके अतिरिक्त रेलवे को किसी अतिस्क्ति बचत के तीन 
करोड़ के ऊपर की रकम पर एक तिहाई केन्द्रीय सरकार की और अ्रधिक देने की व्यवस्था की गईं । 
इन सब रकमों के देने के पश्चात्‌ जो कुछ शेष बचता वह रेलवे के सुरक्षित कोष में जमा किया 
जाता । इस पर भी केन्द्रीय सरकार का उस समय अधिकार हो सकता था जब कि सरकार को अपनी 
निश्चित रकम न मिल्षती । 

(.७.) युद्ध के पूर्व के वर्षा में--रेलवे ने १६२४-२५ से लेकर १६३०-३१ में साधारण 
राजस्व में इन सात वर्षो' में कुल्न ४,१६५ लाख रुपया दिया परन्तु इस सातवें सात्ष में ब्याज की दर 
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काफी ऊँची थी। यह रकम वास्तविक राजस्व से ५ करोड़ अधिक थी। अ्रतण्व॒ यह रकम साधारण 
राजस्व में रेलवे के सुरक्षित कोष से दी गई । 

इसके पश्चात्‌ १६३६-३७ तक सूद की दर वास्तविक राजस्व से हमेशा अधिक रही। १६३७- 
३८ में: वास्तविक राजस्व में सुधार हुआ, यह रकम सूद की रकम से २७६ लाख रुपया अधिक रही । 
इसी रकम को साधारण राजस्व में दे दिया गया | 

ऋण चुकाने की बढ़ी हुईं अवधि--([]6 (०7००४ंप्र॥) १६२४ की प्रथा के 
अनुसार रेलवे के अतिरिक्त ल्ञाम का सबसे पहला खर्चा 'डेप्रीसियेशन फन्‍ड”? का था। १६२६-३० 
से लेकर १६३६-३७ तक रेलवे ने अपना सारा का सारा सुरक्षित कोष ही नहीं खर्च कर दिया परन्तु 
उसने उपरोक्त फन्‍ड से सूद पर रुपया उधार लिया | इस प्रकार १६३६-३७ की अतिरिक्त ज्ञाभ, वाली 
रकम इसी कोष में चल्ली गई और जो कुछ शेष बची यह साधारण राजस्व में चली गईं। १६३७ में 
रेलवे सरकार, ने इस ऋण के चुकाने की श्रवधि तीन वष रखी, फिर यह अवधि १६४२ तक तथा 
उसके पश्चात्‌ एक वर्ष और १६४३ तक बढ़ाई गई। १६४३ में किसी प्रकार ऋण की सारी रकमें 
चुकता कर दी गई । 

(५) युद्ध के दिनों में--द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर यातायात की बृद्धि के 
कारण रेलवे की श्राय में एकदम से वृद्धि हुईं। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि रेल्नों: ने अपनी 
सारी बकाया रकम भुगता दी। इस प्रकार युद्ध के प्रारम्भ से लेकर १६४५-४६ तक रेलवे को अच्छा 
आर्थिक लाभ हुआ | इस वष साधारण राजस्व को रेलवे से १५८ करोड़ रुपये की भारी रकम मिली | 

इस समय मुसाफिरों के भाड़े में भी इद्धि कर दी गई, निचले दर्जों के यात्रियों को स॒विधाएँ 
प्रदान करने के लिये कोयले के यातायात के भाड़े में अतिरिक्त कर लगा दिया गया | उस समय यह 
भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि रेल्रों को मरम्मत व अच्छी मजदूरी आदि की व्यवस्था के लिये सुरक्षित 
कोष को बढ़ाया जाय | इस आवश्यकता की पूर्ति भी हो गईं। थुद्ध के समय में, जैसा कि पहले कहा 
जा चुका है कि मुसाफिरों के आवागमन में माल्-असबाब के यातायात से भी अधिक बृद्धि हुई, गाड़ियों 
म॑ भीड़-भाड़ भी खूब होने लगी । 

इधर रेलवे के आय में तो इंद्धि हो रही थी | उधर उसका व्यय भी कुछ कम नहीं हुआ । 
इस समय युद्ध के कारण वस्तुओं के मूल्य में भी काफी वृद्धि हुईं। रेलवे विभाग ने अपने कर्मचारियों 
की भल्लाई के लिये उनकी सुविधा के वास्ते सस्ते मूल्य वाले गल्‍्ले तथा अन्य झवश्यक उपभोग की 
वस्तुओं की दूकानें खोल दों जिनमें नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुएँ मिलती थीं । 

रेलवे के व्यय में वृद्धि होने का एक दूसरा कारण यह भी था कि १६४४-४५ के बाद से 
मूल्य हास खाते ( )007628007 ८९०प्/६ ) की रकम चालू आय में सम्मिलित की जाने 
लगी | इस विशेष व्यय की पूर्ति के लिये, १६४४-४५ तथा १६४५-४६ बचत के बाँटने की अपेक्षा, 
साधारण राजस्व की रकम तीस करोड़ निश्चित कर दी गई। यह इसलिये किया गया जिससे मूल्य- 
हास कोष तथा पूंजी खाता की रक्षा हो सके और युद्ध के बाद के वर्षो में बढ़े हुये व्यापार, उद्योग 
आदि की बढ़ी हुईं ्रावश्यकताश्रों की पूर्ति कर सके | क्‍ 

रेलवे बजट के विषय में विशेष परिचय आगे दी हुईं तालिका से लग जायगा | 


रेलवे बजट (करोड़ रुपयों में) 


वास्तविक संशोधित बजट 
5! १६४२-४६ १६४८-४६. १६४६-४०. १६५०-४१ 
कुल वालपिक आय २२५४७. र१३ २२४५. रशषपर 


याताबात--रेल्ञें ३३३ 


व १६४५५. १७३ श्द् श्व््र्धृः 
ट्रैफिक से वास्तविक आय ६१९२ 8 ३६ पर 
कई प्रकार की ट्रेफिक से 

वास्तविक आय ४*२ र्‌ - ४ 0 
कुल् नेट रेवन्यू ६५४ ४२ ३४ ७८: 
सूद में २७*२ २२ २३ श्र 
जनरल रेवन्यू में ड निकल से ३१८ 
वष के लिये बचत ३२२ ० ७९३४ ७ किक 
रेलवे सुरक्षित कोष में ६९२ न हक २ 
मूल्य हांस कोष में ध्ा ११'८० हल २ 
बेटरमेन्ट फन्‍ड में की आ हु टिक हक 
डेपलपमेन्ट न पी ० 


युद्ध के बाद का रेलवे राजस्व--जहाँ तक रेलवे के राजस्व का सम्बन्ध है युद्ध के बाद 
का समय अच्छा नहीं रहा है| इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--- 

(१) द्वितीय महायुद्ध के कारण रेलवे पर काफी भार पड़ गया। 

(२) विभाजन के परिणामस्वरूप संयुक्त रेलबे पद्धति मी विभाजित हो गई और बे सम्पूर्ण 
रेल्लं दो भागों में बट गई | 

(३) शरणाथियों के ठोने आदि के कारण काफी आधिक हानि हुई । 

(४) कश्मीर के झगड़े । 

(५) हैदराबाद की पुलिस कारवाई | 

(६) खाद्यान्न तथा कोयले आदि के सारे देश में वितरण की अवस्था | 

इन सब कारणों से रेलवे राजस्व अच्छा नहीं रह सका | इन सबकी सब्र समस्याक्नों के खड़े 
हो जाने से काफी कठिनाइयाँ उपस्थित हो गई | अतः विभाजन के बाद के ७३ महीने तक आय में 
तो कमी हुईं ही, दूसरी थ्रोर व्यय भी काफी रहा । इस प्रकार इस समय २,७४ करोड़ का घाद 
हुआ, इस घाटे की पूर्ति रेलवे के सुरक्षित कोष से लेकर की ग | - जा. 

१६४८-४६ में वास्तविक आय पहले से अच्छी--८.६० करोड़ रुपए हुई, उधर “अनुमानित 
व्यय भी पहले साल से बढ़कर ४.६० करोड़ हुआ | वास्तविक बचत २० करोड़ रुपया हुई |. इस वचत 
से ७.३४ करोड़ रुपया साधारण राजस्व को दे दिया गया, ८४ लाख रुपया बेटरमेन्ट फन्‍्ड? तथा शेष 
११.८०करोड़ रुपया मूल्य हांस सुरक्षित कोष ([0९.76० ७०00 ह०8०७ए०वं पपहव0) में 
डाल दिया गया । 

१६४६-५० की संशोधित अनुमानित चालू आय २२५ करोड़ रुपया है, तथा कुल्न १८६ 
करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान किया जाता है | जब कि बजट में १७२ करोड़ दिखाए गए है। 
लगाई हुईं या विनियोजित पू जी पर २३ करोड़ रुपया सूद देने के पश्चात्‌, ११ करोड़ की बचत में 
से ७ करोड़ रुपया सामान्य राजस्व ( (८४९४४ ३९ए९॥प८९४७ ) की तथा ४ करोड़ रुपया मूल्य 
हास कोष में दे दिया गया। 

9६५०-४१ का बजठ--रेलवे राजस्व के इतिहास में १६४०-५१ के बजट का विशेष 
महत्व है। पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाले व्यापारिक सम्बन्ध को अनिश्चितता के कारण इस 


कक आाआ+क-अन-करकि+क पलक सिकाकक...॥ टकफे के 3 0-नन्‍क ००नऑकसप-क्रोिरकनीृ. हमने हट 


$हइसमें मूल्य ह्वात सुरक्षित कोष में दिये गये १५ करोड़ रुपये भी सम्मिलित हैं । 





करे हटाए कल... आह उल्ककक, 


३३४ भारतीय अथशाख्न का विवेचन 


(॥0 मी आम 


धजठ के निर्माण में कई कठिनाइयों का सामना करना पद्ा | यहीं नहीं भारत की विनिमय अभ्बन्धी 
लिति की अस्थिरता के कारण भी इस कठिनाई में बृद्धि हो गई | वस्तुओं के मूल्य-इृद्धि तंथा भाव 
के यातायात से भी बजट-निर्माण की कठिनाई बढ़ती रही | इसके अतिरिक्त विभिन्न देशी राज्यों की 
लाइनों के सम्बन्ध में सही जानकारी न मिल्न सकी | इस प्रकार हम देखते हैं कि इस वर्ष के बजट 
के निर्माण में रेज़वे विभाग को काफी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं । किन्तु येनकेन प्रकारेश बजट 
तैयार हो गया | इस बजट में कुल आय २३२,५४ करोड़ तथा कुल्न व्यय श्८२ करोड़ रुपये दिखलाया 
गया । 

इस बजट में यह आवश्यकता दिखलाईं गई कि रेलवे मूल्य हास कोष तथा साधारण राजस्व 
को. रेलवे ग्राय के एक बड़े भाग की जरूरत है। जितना रुपया इन मदों में लगाने की श्रावश्यकता 
है उतना न तो रेलवे के साधारण सुरक्षित कोष में लगाने की जरूरत है और न किसी अन्य कोष 
में । वर्ष में कुल लाभ का ई5 भाग मूल्य-हास-कोष में दिया गया, परन्तु इस कोष में और अधिक 
रुपया जमा करने की आवश्यकता थी, क्‍योंकि आने वाले वष में इस कोष से खर्च के लिये काफी 
रकम निकाज्ली जाने वाली थी | 

ऐसी स्थिति में यह श्रावश्यक था कि १६२४ की उस व्यवस्था की जिसके अनुसार केन्द्रीय 
विधान-सभा ने रेशवे राजस्व को सामान्य राजस्व से अत्ग किया था, पुनः जाँच की जाय | 

इस अ्रतिरिक्त ज्ञाभ को इस प्रकार उठाने का प्रबन्ध किया गया :--- 


१६४८-४६ १६४६-४० 
रुपया रुपया 
रेलवे मूल्य हास कोष ७,६५४ करोड़ ४,७२ करोड़ 
रेहवे सुधार कोष ०्प्प४,, कर 
सामान्य राजस्व ७,३२४ ,, ४.७९ ,, 


. रेलवे मुल्य-हास कोष की सामान्य देनगी ११ करोड़ रुपये से थोड़ा ही ऊपर आती है, परल्तु 
१९४८८-४६ में इस कोष से २२ करोड़ रुपया निकाला गया, और इसके अगले वर्ष में ३३ करोड़ 
निकाल! गया । इसका तात्पय यह है कि इस प्रकार के . निकाले जाने से यह सारा का सारा कोष 
विल्नकुल खाली हो जायगा | ह 

रेलवे राजस्व और उसका भविष्य - जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि १६२४ से 
एक ऐसी.परिपाटी का चल्नन हुआ जिसके द्वारा सामान्य राजस्व से. रेलवे राजस्व को प्रथक कर 
दिया गया। हाँ, यह व्यवस्था अवश्य को गई कि समय-समय पर इस परिपाटी में समयानुसार कुछ 
परिवर्तन या हेर-फेर होते रहना चाहिये। १६४२ में सर ए० क्लाऊ ने विचार प्रगद क्रिया कि यः 
प्राचीन प्रथा ठीक नहीं ब्रेठ सकती क्योंकि ऐसा करने का तात्यय करदाता की उन सच सुविधाशरों से 
वंचित कर देना होगा जिनकों कि माँगने का या पाने का अधिकार उसे विधान द्वार प्राप्त है। 
१६४३ सें सर ई० बेन्थल ने कहा कि यह प्रथा अपने उस उद्दश्य को जिस पर कि रेलवे का 
उत्थान निर्भर था प्राप्त करने में असफल रही है |? उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में यह तथ्य रखा 
कि १६३६-४० में सुरक्षित कोष से श्८ करोड़ से कम रुपया नहीं निकाला गया; सामान्य राजस्व के 
मद्द में दी जाने वाल्ली रकम में भी हास हुआ और वह केवल ३६ करोड़ रुपया रह गई ओर सूद 
के व्यय की पूर्ति के लिए. मूल्य हास कोष से ३० करोड़ रुपया उधार लिया गया। यह प्रथा युद्ध 
के समय में भी सफल नहीं हुईं, क्योंकि उस समय हम देखते है कि रेलवे ऋण चुकाने की अ्रवधि 
में वृद्धि की सदैव माँग करती रही, ताकि वह सामान्य राजस्व की बचत का बिशेष हिस्सा दे सके | 


अतएव सर ३० बेन्चल ने यह प्रस्ताव पेश किया कि केन्द्रीय सरकार तथा रेलवे के आपस की 
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राजस्व सम्बन्धी प्रथा को युद्ध के पश्चात्‌ संशोधित किया जाय | उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
कि रेल्ों को दिवाल्िया हालत में नहीं छोड़ देना चाहिये जिसमें कि वे १९१४-१८ में पड़ गईं थीं 
नहीं तो इसका परिणाम मयंकर ही होगा | सन्‌ १६४६ में -कुजरू समिति ने यह विचार किया 
कि इस प्रथा को जाँच तो आवश्यक है ही किन्तु जब तक कि व्यापार की स्थिति ठीक नहीं होती, 
वस्तुओं के मूल्य ठीक नहीं हो जाते तब तक जाँच का कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा | श्री 
गोपाल स्वामी आयंगर का विचार इससे कुछ भिन्न ही था। १६४६ के माच के महीने में इस प्रथा 
की देखभाल करने के लिए, रेल्नवे के सामान्य राजस्व से प्रृथक्रण के प्रश्न पर-विचार करने के 
लेये, रेलवे मूल्य हास कोप के वेधानिक प्रशासन का निरीक्षण करने के लिए, रेलवे सुधार ( बेटर- 
में ) कोष, रेलवे सुरक्षित कोप की समस्या का अध्ययन करने के हेतु नी सदस्यों की एक समिति 
नियुक्त की ग 

नवीन संशोधित अभिसमय ( ]॥6 जेरजफ़ [80ए३8९प० (!0॥एएा(॥07॥ ) 5 
१६४६ के दिसम्बर मास मे उपरोक्त समिति के सुझावों को सरकार ने स्वीकृत कर क्षिया। इसके 
अनुसार एक नवीन अमिसमय ( कन्वेशन ) का श्री गणेश किया गया है जिसका कि प्रचत्नन पाँच 
बंध तक रहेगा | यह अमिसमय १६५०-४१ से प्रारम्मभ की गई है । इस अमिसमय की मुख्य 
आंत यह है ;--- 

(क) रेलबे तथा सामान्य रजत्व को अलग रखा जाय परन्तु सामान्य राजस्व को रेज्षों पर 
लगाई हुई पृ जी से प्रतिवर्ष ४ प्रतिशत दायित्ववक्त लाभांश प्राप्त होना चाहिये । 

(ख्र) मूल्य हास-कोप में प्रतिवर्ष कम से कम १५४ करोड़ रुपया दिया जाना चाहिये । 

(ग) पृ जी तथा राजस्व के बीच व्यय का विभाजन इस प्रकार किया जाना चाहिये: 

(१) यंत्रों आदि में लगी हुई पूरी ल्ञागत को मूल्य ह्ास कोष में दिखाया जाय । 

(२) राजस्व लेने की आशिक परिधि प्रत्येक छोटी-मोटी वस्तु पर १०,००० से लेकर २४,००० 
बढ़ा दी जाय | 

(३) लाभदायक वस्तुओं या योजनाओं पर किया गया व्यय जो कि तीन लाख से अधिक न. 
हो उसे राजस्व से ही लिया जाना चाहिये। यदि इससे अधिक व्यय होता है तो उसे रेज्ञवे विकास 
कोष से जिसका कि निर्माण आवश्यक है, लिया जाना चाहिये । 


(४) ऐसे रेल मार्गों के निर्माण पर व्यय जो कि लाभदायक तो नहीं है किन्तु जिनका निर्माण 
अ्रति आवश्यक है, उसके लिए रेलवे विकास कोष से, जहाँ. तक सम्भव हो सके, घन थराप्त किया 
जा सकता है। 

(५) ब्यल्लाभदायक किन्तु सैनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण रेल मार्गो' का व्यय मूलघन से लेकर 
किया जा सकता है, परन्तु मुलघन कोष से इस प्रकार व्यय किये गये किसी लामांश को सामान्य 
राजस्व में देने की आवश्यकता नहीं है । 

(च) रेवन्यू रिजवब फन्‍ड से 
जाना चाहिए, :-- द 

(१) यदि बजट में कोई कमी रह गई है तो उसकी पूर्ति के लिए | 

(२) निश्चित किए हुए ल्ञामांश को चुकती के लिये । 

(छु) निम्नलिखित कार्यों की पूत्ति के लिए एक रेलवे विकास कोप (]2] ५० 9५ 
॥06ए९०00.772घ७:॥ #'प्रध4) का निर्माण किया जाना चाहिये :-- 

(१) मुसाकिरों की सुविधा के वास्ते आवश्यक उपकरण की व्यवस्था में । 

(२) श्रमिकों के हित के छ्विए; तथा 


भविष्य में निम्नल्लिखित थातों के लिए ही खर्च किया 


३६ भारतीय अथशांख्न का विवेचन 


(३) ऐसी वोजनाओं में पूंजी लगाने के लिए जो आवश्यक ते है. किन्तु जिनके निर्माण के 
समय कोई तत्कालिक लाभ नहीं है, वत्तमान रेलवे सुधार-कोष को इसी-कोप में मिल्लाकर सुरक्षित रख 
देना चाहिये जिससे अगले पाँच वर्षों तक मुसाकिरों की सुविधा के लिये, इस नए कोप से तीन कराड़ 
रुपया खच्च किय के । ह 
ज) ऋण के खाते को अन्य खातों (ब्लाक एकाउन्ट से) अल्लग कर देना चाहिये | ऋण के 

| काय या योजना आदि में त्गे हुए मूलवन का लेखा किया जाना चाहिए | 

स संशोधित अ्मिसमय (कन्वेशन) से रेलवे वी वित्त या राजस्व सम्बन्धी स्थिति का विकरि 
करने में अ्रच्छी सहायता मिल्ली है । इस क्षेत्र में १६२४ में जो व्यवस्था की गईं थी, वह वड़ी पेची 
थी | उसके स्थान पर एक सुल्लम व बोधगम्य पद्धति को अपना लिया गया है । इस पद्धति से सामान्य 
राजस्व ( 56798] १९०ए९7०४४४ ) की एक निश्चित ल्लार्भाश प्राप्त है सकेगा जिसस भाविष्य मं 
किसी योजना के कार्यान्वित करने में एक अ्रच्छा कदम उठाया जा सकेगा। साथ ही साथ रेलते भी अपने 
अन्य/विकास के कार्यों के करने में समथ हो सकेंगी। इसके अतिरिक्त मूल्य-हास सुरक्षित कोप 
(])076ट9007॥ 96567"ए७ #प्ाते) की भी आधिक स्थिति अच्छी रह सकेगी। पुनश्च 
रेज़वे विकास कोप के निर्माण से यह स्पष्ट हो जायगा कि भविष्य में रेझ्वे ऐसा कदम उठाने जा रही 
है जिसके द्वारा देश के आ्रार्थिक विकास में अच्छी सहायता मिलेगी । इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है 
कि रेलवे का उद्द श्य श्रव व्यावसायिक नहीं रहा है, जैसा कि पहले था | विकास-कोप (])0५०।७ )) 
76॥0 धाात)) से बिना ऋण लिये हुये रेलवे अपनी सेवाओं के क्षेत्र का विस्तार कर सकेगी | 
अतः भविष्य में मूल योजनाओं के कार्यानिवित करने के लिये सामान्य राजस्व तथा रेलवे राजस्व के 
ऋगण-कापों से अथिक सहायता ली जा सकेगी | 

इस नवीन पद्धति को देखने से पता चलता है कि इसके द्वारा रेज़वे राजस्व का सामान: 
राजत्व से- पूणुरूप से प्रथकरण नहीं हुआ है। सामान्य राजस्व के साथ ही रेलवे के सुरक्षित-कोप 
जमा रहते हैं। हाँ, सामान्य राजस्व इन कोषों को अस्थायी रूप से अपने कार्यो के लिये प्रयुक्त करता 
है और. इन पर कुछ सूद दे देता है। इस व्यवस्था से करझ्दाता को तो ल्ञाम पहुँचता ही है इससे 
केन्द्रीय सरकार का वित्तीय संगठन भी सुदृढ़ होता है । 

रेलवे जाँच समितियाँ---(880 ४8४ #ावपाएए (0006०७७) :-- 

पोपष समिति १६३२--(१॥॥७ 420%6 (/0007॥/66006) १६३० की उस भीषण मन्‍्दी 
का प्रभाव रेलवे की अथिक स्थिति पर मी बहुत गहरा पड़ा। सामान्य राजस्व में वह जो साधारण 
राजस्व देती थी, उसके देने में तो असमथ रही ही, वह १६३१ के बाद के वर्षों में लगी हुई पूँजी 
पर सूंद भी न दे सकी | रेलवे की इस श्रार्थिक दुरावस्था को सुधारने के लिये ब्रिटेन"के एक रेलवे 
विशेषज्ञ श्री पोष महोदय को निमन्त्रित किया गया । 

: पोप महोदय के सुझावों के अनुसार मन्दी के समय में रेलवे की आ्रार्थिक दशा सुधारने के कई 
प्रयत्न किये गये। उदाहरणाथ उन ज्षेत्रों में जहाँ मोटर गाडियाँ अधिक चलती थीं और रेल्षों को 
उनसे प्रतियोगिता लेनी होती थी | वहाँ पर सस्ते वापसी टिकटों की व्यवस्था की गयी. बड़े-बड़े नगरों 
के अन्दर स्टेशनों के अतिरिक्त टिकट घर, पासल घर आदि खोले गए, इन नगरों में शहर के अन्दर 
पासल आदि लेने तथा बाहर से आये हुये मात्र को देने की व्यवस्था की गई, माल के भाड़े को घटा 
दिया गया, तीथ यात्रा के लिये विशेष गाड़ियों का प्रबन्ध किया गया, खिलाड़ियों आदि के दल्लों के 
लिये विशेष रियायत की गईं । मुख्य-मुख्यः रेलवे लाइनों पर पड़ने वाले, धार्मिक ऐतिहासिक तथा 
प्राकृतिक सौन्दय के लिये, प्रसिद्ध स्थानों में यात्रा करने के लिये लोगों को आकर्षित किया गया तथा 
उन्हें इसके लिये विशेष्न रूप से पोत्साहित किया गया। यात्रियों को सब प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की 


का 


खाते में 


9॥ 


याँतायात--रेल १३७ 


गई । माल-असन्नाब के यातायात में वृद्धि करने के लिये आयात तथा.निर्यात के भांडे की दरों का 
उंचित ब्ेशानिक . अध्ययन कर. उन्हें व्यवस्थित किया गया | कहने का तात्पय' यह है कि रेलवे की-इसस 
दशा को सुधारने के. लिये सभी प्रयंत्न किये गये | हर गे 
वेजबुड समिति १६३७--हम ऊपर कह चुके हैं कि १६३० से लेकर १६३६ - तंक रे 
| आंथिक स्थितिं-बड़ी बुरी रही | रेलवे की इस दुरावस्था को देखकर उसकी जाँच की व्यवंस्था करना 
अत्यावश्यक था) १६:३६ में एंक वित्तीय विशेषज्ञ जो-कि भारत * ग्राये- उन्होंने इस बात॑- पर बिंशेष 
जोर दिया कि भारतीय रेज्ञवे की स्थिति की भत्नी प्रकार जाँच -की जाय | अ्रतएण्व- १६३६ में सर बेज॑- 
बुड, जो कि ब्रिटेन-में लन्‍्देन तथां नाथ ईस्टन - रेलवे के चीफ जनरल मैनेजर थे, की अध्यक्षता मे 
एक समिति- नियुक्त . कीः गई | इस समिति में दो और सदस्य थे: | इसने सन १६३७ में अपना प्रति: 
वेदन उपस्थित किया | इस समिति के सुझाव निम्नलिखित थे $ रा - 
(१) रेलवे को सामान्य राजस्व को राजस्व देना बन्द कर देना चाहिये ' 
(२) रेलने के मूल्य-हास तथा सामान्य सुरक्षित कोषों में तब्र तक वृद्धि की जाय जऋ तके-कि 
प्नत्र कार्यों के लिये, ये कोष पर्थाप्त नहीं-हो जाते | । ०  अ [कं 
(३) सड़कों की प्रतियोगिता का सामना करने के लिये ट्रेनों की रफ्तार आंदि के बढ़ाने को 
प्रयत्न करना चाहिये | । द पक: मी 
(४) रेलब के इंजीनियरिंग के कारखानों म॑ यूरोप के कुशल कारीगरों को रखा.जाय | 
(४) देश के समाचार-पत्रों, व्यापारियों, व्यवसाइयों से निकर्ट से निकर्ट सम्पक स्थांपित किया 
जाना चाहिये | इसके लिये एक सूचना ब्यूरो का संगठन किया जाना आवश्यक है | ' 
समिति के इस सुझाव को कि भारतीय रेलवे की नौकरियों. में अधिक से अधिक यूरोष-बासियां 
की नोकरी में रखा जाय तथा सामान्य राजस्व में रेलवे द्वारा दी जाने वाली रकम बन्द कर दी जाय 
इसका भारतीय जनता द्वारा प्रबंश विरोध किया गया। उस समय की केन्द्रीय विधान-सभमा ने इन 
सुझावों को अस्वीक्ृत कर दिया । उस समय के रेलवे सदस्य सर सुल्तान अहमद ने विधान-सभा को 
यह विश्वास दिल्लाया कि सामान्य राजस्व में दी जाने वाली रकम बन्द नहीं की जायगी ओर रेलवे की 
नोकरियों के मारतीयकरण की नीति जेसी कि पहले से चली श्रा रही है, बसे ही चलेगी -।.छसमें कोई 
परिवत्तन न होगा । 
कंजरू समिति-- कु जरू रलवे समिति १६४६ के नवम्बर मास म॑ नियुक्त की गई | देश 
विभाजन के परिणामस्वरूप यह समिति १६४७ में अपना प्रतिवेदन न उपस्थित कर सको | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि रेलवे पद्धति पर युद्ध के कारण काफी जोर पड़ा । यातायात ने 
बड़े जोरों से वृद्धि हुईं। खाद्यान्न के यातायात तथा शरणथियों के आ्रावागमन से यह कठिनाई और 
बढ़ गई। देश की राजनैतिक परिस्थिति तथा साम्प्रदायिक तनातनी से दशा दिन पर दिन बिगड़ती 
गई, इसके अ्रतिरिक्त देश के दो भागों में विभक्त हो जाने के कारण लेनी-देनी भी बट गई। इस 
प्रकार इन सब कारणों से समिति ने जो सुझाव रखे वे इतने उपयोगी न हो सके जितने कि अ्रविभा- 
जित भारत में होते। पुनंसमूहीकरण की समस्या को स्थगित करने का; अनुरोध करने के साथ ही साथ 
कु जरू समिति ने यह सुझाव रखा कि बत्तमान बोड के स्थान पर एक संत्रीय रल्वे अ्रथारिदी की 
थापना की जाय कि जिससे यातायाव के विभिन्न साधनों का उचित संगठन किया जा सके ॥; 
समिति, ने यह पता लगाया कि अमिकों की कुशलता में औसतन ३३ से ४० प्रतिशत तक का 
हास हो गया है। समिति ने कह्द कि जितनी अच्छी मजदूरी श्रमिक पा रहा है उतना अच्छा काम 
हीं कंस रहा “हे [अ्रमिंकों की इस अकेशलता के कई कारण थे | “समिति ने इस अक्रशलता को दूर 
करने के लिये श्रमिकों को अच्छी से अच्छी ओद्योगिक शिक्षा देने का अनुरोध किया |. ४(१०७' 
फा० ४३ 


३ ३६८ भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


रेलवे के भाड़े को दर--जबर भारत में शुरू-शुरू में रेल्लों का निर्माण हुआ तो भारत 
सरकार ने कम्पनियों द्वारा निश्चित क्रिए गये भाड़े की दरों में विशेष हस्तक्षेप न किया । हाँ उसने 
भाड़े की अधिकतम तथा न्यूनतम दर निश्चित की | प्रत्येक कम्पनी भारत मंत्री से अपनी अलग- 
अलग शर्तें तव करती | 

फल्त: भारत में जितनी कम्पनियाँ थीं उनके भाड़े की दरें भी उतनी ही थीं। इस विभिन्नता 
को दूर करने के लिए. १८८७ में भारत सरकार ने रेल्ों की दर निश्चित करने के 'हेतु कुछ सिद्धान्त 
निर्वारित किए । ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे; -- 

(१) राज्य माड़े की अधिकतम तथा न्यूनतम दर निर्धारित करने का अधिकारी था किन्तु 
एक बार निश्चित करने के पश्चात्‌ बाद में उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार उसको नहीं था क्योंकि 
ऐसा करने से व्यापार पर उसका बड़ा बुरा असर पड़ता | 

(२) राज्य को इस बात की देखभात्न करनी थी कि रेलवे किसी व्यक्ति या संस्था विशेष का कोई 
अनुचित पक्षपात तो नहीं कर रही है । 

वस्तुओं के वर्गीकरण से रेखवे के भाड़ों में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया गया किन्तु यह 
प्रयत्न निष्फल रहा । वस्तुओं को १६ भागों में विभक्त किया गया तथा इन वस्तुओं के किराए की 
अधिकतम तथा न्यूनतम दर निश्चित कर दी गई । रेलवे बोड की पूर्वानुमति प्राप्त किए, बिना रेलवे 
को भाड़े की इन दरों में कोई परिवत्तन-परिवद्धन करने का अधिकार नहीं था | 

कम से कम भाड़े का निश्चय करना भारतीय रेल्लों की एक सबसे बड़ी विशेषता थी | इस 
प्रकार का नियम अन्य किसी देश में नहीं है। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि राज्य ने 
कम्पनियों को निश्चित सूद देने को गारन्टी दी थी, अतः वह यह नहीं चाहती थी कि व्यर्थ की 
प्रतियोगिता से उसके हितों पर गाब्रात पहुँचे । 

भारत की रेल्लों की दर अन्य देशों की रेल्लों की दरों की तुलना में कोई विशेष अधिक नहीं 
है। इसका पता नीचे दी हुईं तालिका से चल्न जायगा :-- 


सेन्टाइम्स में ([7 (!९४४९४8)४ 


देश मुंसाफिर असत आय 
( किलोमीयर ) ( प्रति टन किलोमीटर ) 

भाष्त १,२५४ २,५४० 
संयुक्त राज्य अमनेका ३.६६ ' श्णप 
केमाडा १,ध्८ १ पड 
फ़ान्स | र४१ » ४,४६8 
ग्रेट ब्रिटेन २,३६ ४८३ 
जमनी २,६ ६ ४, ३ २ 


इसके दोष--ऊपर कहा जा चुका हैं कि कम्पनी के शासन अबस्ध में भारतीय उद्योग तथा 
विदेशी उद्योगों के भेदभाव की नीति के कारण भारतीय जनता ने रेश्नवे कम्पनी के शासन की 
अपेज्ता राज्य के शासन को ही अच्छा समझा | 

रेल्ों के विरुद्ध एक यह भी शिकायत रही है कि यहाँ भाड़े की दर को भी उचित रूप नहीं 
निश्चित किया गया है । यदि माल दो लाइनों से होकर जाता है तो भाड़ा सीधे-सीचे नहीं लिया जाता 


# यह एक फ्रेन्क का १०० हिस्सा होता है, १७४ फ्रेन्‍्क में एक पौश्ड खरीदा जा 
सकता है | 


. भारत का व्यापार ॥ै६६-. 


मात्रा में सामान रेलों द्वारा भेजा जाता है और इतना दूसरे साधनों द्वारा | अ्रतएव हमें 
आन्तरिक व्यापार के लिए अनुमानित आँकड़ों पर ही निभर रहेंगे | कई वर्षों से भारत : 
सरकार भारत के आन्‍्तरिक व्यापार विषयक एक मासिक पत्र-- भारत का आन्‍्तरिक व्यापार! 
( ए॒जा970 ॥फ8006 ० 77907& ) प्रकाशित करती है| इस पत्र के १९२०-२१ के संस्करण 
के अनुसार भारत के अन्तरशीय या आन्तरिक व्यापार का कुल अनुमान १,४०० करोड़ रुपया 
लगाया गया था । इस आंकड़े को भारत के विदेशी व्यापार के आंकड़ों से तुल्नना करने पर पता 
चलता है कि भारत के आन्तरिक तथा विदेशी व्यापार में २३: १ का अनुपात है। यदि इन आंकड़ों 
को हम सही मान लें तो इसमें कोई सन्देह नहीं रह जायगा कि भारत को विशाल्नता तथा उसकी महान 
जनसंख्या को देखते हुए हमारा अ्रन्तरदशीय व्यापार ब्हुत कम है । 

इसके पश्चात्‌ १६४० ई० में राष्ट्रीय योजना कमेटी की व्यापार सम्बन्धी एक उपसमिति ने 
प्रोण के० टी० शाह की खोजों के आधार पर यह परिणाम निकाला था कि भारत का आआआन्तरिक 
व्यापार अनुमानतः ७,००० करोड़ रुपये से कम का नहीं है। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि 
यह अनुमान १६४० में लगाया गया था। तत्र से अब तक देश के आर्थिक वातावरण में बड़ा परि- 
वर्तन हुआ है। युद्ध के समय से वस्त॒श्रों के मूल्य में जो बृद्धि होगी शुरू हुईं उसमें अमी तक कोई 
कमी नहीं हुईं है, दूसरे इस समय आर्थिक नियंत्रणों ( कन्द्रोल ) आदि के लगाने का भी आन्तरिक 
व्यापार पर गहरा असर पड़ा है। 

यद्दि हम देश की रेलों के इन दाल के वर्षों में होने वाली आय तथा यातायात पर दृष्टि 
डालें तो हमें अपने आन्‍्तरिक व्यापार के विषय में श्रीर भी कुछ मालुम हो जायगा। यह देखा गया 
है कि जब कि १६४६ में भारतवष की उत्तम श्रेणी की रेल्ों में ५२ ल्लाख डिब्बे माल से लादे गए. 
थे जब कि विभाजन के पश्चात्‌ १६४६ ३० में भारतीय 'संत्र की रेल्नों के ६१ ज्ञाख डिब्बे माल से 
लादे गये, यह संख्या पहले वाली संख्या से १.७ प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
विभाजन के पश्चात्‌ भी इस दिशा में आशातीत वृद्धि हुई है । इसी तरह रेलों की आय में मी वृद्धि 
हुई | १६४६ ई० में भारतवर्ष को माल तथा मुसाफिरों से कुल २१५ करोड़ रुपये की आय हुई जब कि 
१६४६ में यह संख्या बढ़कर २४२ करोड़ हो गई। इन आँकड़ों को देखने से भारत के श्रान्तरिक 
व्यापार की विशाल्ता का कुछ पता चल्ल जाता है | 

रेल्लों तथा नदियों द्वारा होने वाले व्यापार के खाते से मी यही पता चलता है कि १६३८-३६ 
में ६०० करोड़ रु» से कुछ अधिक ही कीमत का माल एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा गया। 
यह बात युद्ध के पूव की है। युद्ध के बाद स्वतन्त्र भारत में रेलों तथा सड़कों के पुनर्निर्माण की विशाल 
योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं । जैसे ही ये योजनायें पूरी होती है और रेलों के इजनों तथा 
डिब्बों की स्थिति सुधरती है, तो ऐसी स्थिति में भारत के आन्‍न्तरिक व्यापार में वृद्धि होना अनिवार्य 
है | इसके श्रतिरिक्त पहले की अ्रपेज्ञा अब भारत की राजनैतिक परिस्थिति में भी परिवर्तन हो गया 
है | विभाजन के पूब लगभग ६०० देशी राज्य ये जो भारत का कुछ नहीं तो कम से कम ४ प्रतिशत 
ज्षेत्रफत्न घेरे हुए. ये | इन देशी राज्यों में से अधिकांश में अपने चुज्ली घर थे, इनसे वस्तुओं के 
सखतन्त्रतापूवक आबागमन पर बड़ी बाधा खड़ी होती थी। अ्रब ये छोटे-छोटे देशी राज्य समाप्त हो 
गये हैं ओर यह बाधा हट गई है। इस स्थिति का मी भारत के अन्तर्देशीय व्यापार पर गहरा 
असर पड़ेगा हु 

व्यापार का से वृष्य--हम ऊपर कह ही छुके हैं कि यद्यपि हमें अन्त्देशीय व्यापार 
सम्बन्धी सह्दी-सही आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो भी भारत के आन्तरिक व्यापार के भविष्य के सम्बन्ध 
में कुछ निश्चित निष्कष निकाला जा सकता है | देश के औद्योगिक विकास के हो जाने से, यातायात _ 

फा० ४६ 


३६९ : भारतीय अथशास्र का विवेचन 


के साधनों की उचित उन्नति हो ज़ाने से भारत के अनन्‍्तर्देशीय व्यापार निश्चित .रूप:. से 
कुछ न कुछ उन्नतिःहोगी । . सरकार की संरक्षण तथा औद्योगीकरण की इस नीति से देश के आयात 
में -तो कमी होगी किन्तु उसके अन्तदेशीय व्यापार में कोई कमी नहों होने की | अ्रब भारत .के लिए 
व्यापार के उचित संतुल्नन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रह गईं है । | 

भारत ने अपना सम्पूर्ण स्टर्लिंग ऋण से चुका ही दिया है साथ ही अब उसे ल्न्दन से 
विशाल मात्रा में स्टलिंग के आदेय प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि देश में कच्चे 
माल का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा और विदेशों से मूल्यवान वस्तुएं समय-समय पर 
मंगाई जा सकेंगी। अतः आवश्यकता इस बात को है कि भविष्य में हमारे आन्तरिक या अन्तदंशीय 
व्यापार को एक सुन्दर योजना के अनुसार श्रायोजित व व्यवस्थित किया जाय | ' 


तदाय व्यापार 

तटीय व्यापार का महत्व--जहाँ तक मारत की भौगोलिक स्थिति का सम्बन्ध हे उसकी 
स्थिति काफी अच्छी है | उसकी भौगोलिक स्थिति, २४५०० मील त्म्बा समुद्र तट, उसके विदेशी 
व्यापार तथा उसको जलयान सम्बन्धी स्थिति का द्योतक है । वास्तव में उसका जहाजी व्यापार बहुत 
बड़ा व अच्छा व्यापार होना चाहिए था परन्तु दुर्भाग्यवश वह १६४७ तक विदेशियों के; अंगरेजों की 
दासता में था जिसके परिणामस्वरूप समुद्री तथा तटीय दोनों व्यापार ब्रिटेन के जहाजों द्वांरा होते थे | 
१६३६ तक कुल तटीय व्यापार का केवल २५ प्रतिशत ही भारतीय जद्याजों द्वारा होता था । श्री हाजी 
तथा अन्य कई भारतीय सजनों ने सरकार से यह अनुरोध किया कि भारत के तटीय व्यापार को भारत 
के हितों के लिए, ही सुरक्षित रख दिया जाय परन्तु उनके वे सारे प्रयत्न निष्फल रहे, कई कारणों से 
भारतीय जहाजी कम्पेनियाँ विदेशी प्रतियोगिता का अच्छी तरह सामाना न कर सकीं। अन्त में द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ सरकार को भारत के लिंए काफी व्यापारिक जहाजों तथा सुदृढ़ 'भारतीय नौसेना 
की स्थावना की आवश्यकता प्रतीत हुई 

बन्दरंगाह (20/68)--सद्यपि भारत का ससुद्र तट २५०० मील लंम्बा-है परन्तु उसके 
पास 'बहुत कम अच्छे बन्दरगाह है) वष में तीन-चार महीनों तक मानसून का ग्रंबल प्रकोप रहने के 
कारण . देश का -पश्चिमीय-समुद्र तय यातायात के. लिए, बन्द रहता है, हाँ केवल कच्छु तथा खम्भात॑ 
की खाड़ी तथा बम्बई का बन्दरगाह इस परेशानी से बचा: रहता है| हमारा पूर्वी समुद्र' तटे 'भी 
कोई विशेष अच्छा नहीं है । यहाँ पर-केवल दो हीं अच्छे बन्दरगाह हैं एक तो मदरास का और दूसरा 
विजगापट्टम | ये दोनों बन्दरगाह कृत्रिम हैं किन्तु ये सब मौसमों में जहाजों: के लिए: उंपेयोंगी 
कलकेंता समुद्र ' तट से कुछ दूर है, ओर वहाँ पर हुगली के बालू के कगारों से भी इस दिशा में 
बाधा खड़ी होती है। कक कहकर 

विभमांजन के कारण भारत के हाथ से कराँची के बन्द्रगाह के निकल जाने के. कारण. भांस्त 
सरकार कुछ नवीन बन्द्रगाहों के बनाने की ओर प्रयत्नशील है। काँदला, ओखा व मंगलौर॑: में नवीन 
ब्न्द्रगाह बनाने का विचार किया गया हे | कांदला कच्छु- की खाड़ी के पूर्वी सिरे पर -स्थितं.. है, यह 
एक प्रकार का प्राकृतिक बन्दरगाह है, इसका पानी तीस- फीट गहरा है। - यह देहली से &५६ मील कीं 
दूरी पर है | इस बन्दरगाह से कयची की कमी दूर- हो जायगी। ओखा काठियावाड़- पेनिन्सुला' के 
बिल्कुल सिरे पर है ।.यहाँ पर हर मौसम में बड़े जहमज भी सुम्मता से आ-जा संकते० हैं. 'विजगा- 
पद्टम मदरास तथा कलकत्ता के बीच में स्थित है और मध्य प्रदेश के उत्पादन का नियात- करता है १ 
अ्बःयंह मजहाज. निर्माण .करने को एक केन्द्र:हो गया है। यहाँ द्स-दर्स हजार “ने के: विशेतत्ष सागरों 
में वलनें-वाले- जहाजों का.निर्माणं:हो सकता है । १६४८ में आठउ-आठ हजार टन के दो जहांज एके 
जलःऊषा, दस) जेलर्ग्रभा बनाए ग्ए.गे ५ इस.संमय॑ श्री कई और जहांजे-बंनांए/जां रहे :है | 


भारत का व्यापार ३६३ 


भारत के जलयान-१६२६ मे भारत म॑ केवल तीस जलयान थे, जो कुल मिलकर 
१५०,००० ठन्‌ के थे | भारत की विशालता को देखते हुये, उसके विशाल .समुद्र-तट तथा महत्वपूर्ण 
सैनिक स्थिति को देखते हुये यह संख्या अत्यन्त अल्प है। इस सम्बन्ध में हमारी : राष्ट्रीय सरकार अब 
काफी सतर्क है और जितनी जल्दी सम्मव हो सकता है, उतनी जल्दी इस स्थिति को सुधारने. का 
प्रयत्न कर रही है। . नि अत आल 

 बास्तव में इस ओर यदि सरकार उचित ध्यान नहीं देगी तो उसका सुधार होना अ्रसम्मव 
है। यह काम व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा नहीं होने का, उनके पास इसके लिए, पर्याप्त पूँजी नहीं है 
आर न हो ही सकती है। इसीलिए उन्होंने जलयान-निर्माण के लिये तीन संस्थाञ्रों की स्थापना की 
है, इनमें-से प्रत्येक संस्थाओं की व्यवस्था में दस-दस करोड़!की पूँजी लगी हुईं है। ये कम्पनियाँ बाहरी 
समुद्र के व्यापार में अच्छा माग लेंगी। इसमें सरकार ४१ प्रतिशत या इससे अधिक एजी ल्गायेगी | 
इन्होंने २० लाख ठन का एक लम्बे मियाद वाला लक्ष्य बनाया है। १६४८ में ३ ज्ञाख टन का 
जहाजी वजन हो गया था, यह पहले से .दुगना था और १६४० के अन्त तक इसको इसका दुगना- 
छे लाख--करने का निश्चय किया गया है। सरकार ने भी भारतीय कम्पनियों को विदेशी प्रतियोगिता 
से बचाने का विचार किया है। आवश्यक्रता. इस बात की है कि भारत सरकार अपनी इस स्थिति 
को अच्छी तरह .सेमाले और अपने व्यापारिक तथा. सैनिक जलयानों को व्यवस्था .में बड़ी 
“सावधान रहे | 

वाद्य व्यापार 

(१) हिन्दू काल में विदेशी उयापार--ईसस्‍्वी शताब्दी से हजारों वष प्रहले से मिश्र, रोम 
अरब, फारस, चीन तथा प्रशान्त महासागर के अन्य हीपों के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था | 
भारत से बढ़िया सूती कपड़े-तथा अन्य बहुमूल्य सामग्रियाँ, सुन्दर वत्तेन तथा इत्र आदि का निर्यात 
किया जाता था। - इसके बदले में भारत विदेशों से भी कुछ चीजें जैसे अरबी घोड़े, फारसी शराब व 
सोना, तथा कुछ अन्य -खनिज यदाथ आदि मंगाता था। चीन का रेशम तथा लंका के मोती भी 
खूब मंगाए जांते थे । 

यह तो रही - हिन्दू काल की बात। इसके पश्चात्‌ -यहाँ पर मुसलमानों के पैर जमने लगे, 
उनके आगमन से तथा उनके हाथ में शासन यंत्र के चले जाने से हमारे वाह्य तथा आन्तरिक दोनीं 
प्रकार के ब्यापारों पर गहरा असर पड़ा | यहाँ पर हम मुसत्लमानी काल के भारत के अन्य देशों के 
साथ होने वाले व्यापार पर संक्षेप में विचार करेंगे | । 

(२) मुसलमानों के समय में--मुसलमानों के शासन-काल- में और उसमें भी विशेषकर 
मुग़लों के समय म॑ उत्तर-पश्चिम में काबुत्ञ ओर कन्धार के सस्तों से काकिल्षों द्वारा कुछ अन्य देशों 
से बड़े आर का व्यापार चलता था | उधर मात्ाबार का तथ सुदृरपूय तथा छात्न सागर से होने वाले 
व्यापार को अड्| बन गया। इस समय म॑ भारतीय व्यापार को रूपरेखा वही रही जो पहले थी. अत 
भी पहले शो भाँति उसी प्रकार विज्ञासिता को बहुमूल्य सामग्रियाँ विदेश से बराबर मंगाई' जाती थीं | 
ये सामश्रियाँ इतनी मूल्यवान होती थीं कि इनका प्रयोग साधारण जन समुदाय नहीं कर सकता 
था। डच्च तथा पुत्तंगाल्ली लेखों से यह पता चलता है क्लि भारतीय व्यापार इस समय भी 
उसी प्रकार थाः। विदेशों की ढाका को बढ़िया मल्मल जो कि यूरोत मे 'गेंजेटिकाः के नाम से 
प्रसिद्ध थी; वर्शं जोसें से . मेजी जाती थी। इंग्लैण्ड हमारे अच्छे ग्राहकों .में से था, ओर .वहाँ की 
'शॉकोन महिलाएं सुन्दर भारतीय बस्नों को घारण कर . अपने की गौरवान्वित समझती थीं । भारत के 
व्यापार का सन्तुल्न और उसकी आय अच् भी उसके पक्ष में थी। उसका आयात निर्यात से कम 
रुता था | हे * ' ठ 
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(१) अंगरेजों के शासन के प्रारम्भिक काल में--जब अंगरेज देश में आए तो 
हसके थोड़े दिनों बाद तक जो नीति रही उससे भारतीय उद्योग-धन्धों का विशेष अ्रहित नहीं हुआ। 
ईस्ट इंडिया कम्पनी भारत से गरम मसाल्ों तथा रेशमी बच्तों का निर्यात करती थी। इसके पश्चात्‌ 
श्यूथीं शताब्दी में इंगलेंड ने भारी कर आदि क्गाकर भारत की बनी हुई वस्तुओं के आ्रायात को 
बिल्कुल बन्द ही कर दिया। इंगलेए्ड की ्रौद्योगिक क्रान्ति से वहाँ के आथिक वातावरण में एक 
महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया। अब इंगलेड में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे स्थापित होने लगे विज्ञान की 

यता से वे तरह-तरह के नवीन यंत्रों का आविष्कार करने लगे | इन सन्न का प्रभाव यह हुआ कि 
अब भारतीय बाजार इंगलेंड की बनी हुईं वस्तुओं से पटने लगे और भारतवष इज्ञललंड को कच्चे 
माल का निर्यात करने वाला ही देश रह गया। इस प्रकार इस समय भारतीय व्यापार को रूप-रेखा 
बिलकुल परिवर्तित हो गई, अभी तक वह जिन वस्तुश्नों का निर्यात करता था, अब वह उन्हीं वस्तुओं 
के आयात करने वाला देश रह गया । 

आधुनिक काल के प्रारम्भ में (१८६४-१६१४ )--१८६६ में स्वेज नहर खोली गई | 
इस नंहर के खुल जाने से भारत के विदेशी व्यापार में काफी परिवत्तन हो गया । स्वेज नहर द्वारा 
भारत तथा इंगलेँड की यात्रा में लगने वाला समय अब पहले से आधा रह गया, इसके द्वारा 
४,००० मील की दूरी कम हो गई । दूसरे इस समय देश में रेलों की स्थापना होने से देश के अर 
के प्रमुख नगर बन्दरगाहों से मिलन गये। इससे इंगलैश्ड के साथ होने वाले व्यापार में ओर भी 
वृद्धि हो गई । 

इस समय तक भारत में आन्तरिक तथा वाह्म दोनों प्रकारों से शान्ति थी। अब वे चु गीवर 
जिनके कारण देश के आन्तरिक व्यापार को आधात पहुँचता था; वह समाप्त. हो गया। इंगलैएड 
भी अब, से ्रो्रोगिक उन्नति के उच्च शिखर पर पहुँच रहा था, अ्रब वह मुक्त-व्यापार-नीति के 
आधार पर व्यापार कर रहा था, भारत भी उसके अनुसार ही चल रहा था | इन सब बातों के फल्न 
स्वरूप भारत के वाह्य व्यापार में खूब इंड्ि हुई | १८६४-६६ भारत का विदेशी व्यापार ८६ करोड़ 
रुपए, का हुआ था, १८६६-१६०४ तक इस रकम में ओर बृंड्धि हुई छर इस समय विदेशी व्यापार 
बढ़कर २१० करोड़ रुपये का हो गया | विदेशी व्यापार की यह गति धीरे-धीरे बढ़ती ही गई ओर 
१६०६-१४ तक विदेशी व्यापार ३७६ करोड़ रपये का हो गया 
... युद्ध के समय में--१६१४ ई० में प्रथम विश्वयुद्ध छिड़ गया । युद्ध से छिड़ने का प्रभाव 
रत के व्यापार पर भी पड़ा । इसके कारण १६१४-१६ १६ में भारत के आयात तथा निर्यात दोनों 
में हास हो गया । इसका परिचय नोचे दी हुईं तालिका से मित्न जायगा : 
करो ड़ रुपयों में (१६१३-१४ के मूल्य के आधार पर) 


हे निर्यात आयात कुल 
(६९१३-१४ २४४ श्णरे ४२७ 
१६१८-१६ १६० पे. ५ श२३ 


. उपरोक्त शआांकड़ों के देखने से यह पता चत्नता है कि इस समय जितना हास आयात में हुआा 
उतना . निर्यात में नहीं। इस समय आयात तथा नियांत के व्यापार में कुल्न हांस ५४०» प्रतिशत 
का हुओआ.। १६१३-१४ में तैयार माल का निर्यात २२ प्रतिशत था, १६१८-१६ |में यह बढ़कर ३६ 
प्रविशुत हों. गया ।. यदि भारत आवश्यक यंत्रों का निर्माण कर सकता या विदेशों से ही मशीनें आदि 
'मंगा सकता तो. बह ऐसे अवसर से अच्छा ल्ञाम उठा लेता | इस समय वह अपना और भी अच्छा 


ओद्योगीकरण कर सकता था। 
व्यापार के इस गिराव के मुख्य कारूए निम्नलिखित थे ३-- 


भारत का व्यापार ३६५, 


( १) शन्रु-देशों के साथ होनेवाला व्यापार बिल्कुल बन्द हो गया था; जत्रकि युद्ध में भाग न 
लेने वाले देशों के साथ होने वाले व्यापार पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया था.। .... 

(२) बहुत से युद्ध-संल्ग्न देशों के कितने ही प्रदेशों के नष्ट हो जाने से उनके भारतीय 
वस्तुओं के क्रय करने की क्षमता कम हो गई । 

(३) कुछ देशों में मुद्रा स्फीत ( 74007 ) का भी मारत के साथ होने वाले-व्यापार 
पर गहरा असर पड़ा. 

(४ ) जहाजों की कमी, भाड़े तथा बीमे आदि के महसूल्न में वृद्धि का भी व्यापार पर बुरा 
ग्रभाव पड़ा | 

युद्ध के बाद के समय में, १६१६-२६--जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ भारत के विदेशी व्यापार 
के भाग्य का उदय हुआ । इस समय भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुईं । परन्तु भारत में रेलवे 
यातायात की कमी के कारण तथा रुपए के विनिमय के मूल्य में काओ वृद्धि हो जाने के कारण हमारा 
निर्यात उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। यदि ये बाधाएँ न होतीं तो हमारा निर्यात और 
भी अधिक होता । इसके बाद ही जैसा कि प्रायः होता है, भारत में भीषण मन्दी का समय आया । 
इस समय १६२०-११ वे १६२१-२२ में हमारे व्यापार का सन्तुल्नन बिगड़ गया.। १६२१-२२ 
के पश्चात्‌ मारत के व्यापार की स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी । नीचे दी हुईं- तालिका से .इस सम्बन्ध 
में और प्रकाश पड़ जायगा | 


तालिका 


करोड़ रुपयों में 
( इसमें पुनर्नियाव सम्मिलित है किन्तु सरकारी स्टोस शामिल नहीं हैं )। 


वर्ष . . आयात, . नियोत. कुल सन्‍्तुलन 
१६१६-२०. .. .ररएर्‌. हेर३ ,. .. भैषदे ११४ 
१६२०-२१ ..... ३४७ . २६७ , ६१४ “+८६० 
. १६२१-२२ श्पर.... रेडप,... 'हे०ण ., ,करेड 
१६२२-२३, . ४६. रेरं१हि.. दर... ७० 

१६२६-३० २४६ रेप ५६७ न+&8 .. 


ऊपर दी हुई तालिका से पता चलता है कि अब भी भारत तैयार माल का काफ़ी आयात कर 
रहा था किन्तु इस कात्न में पहले की अपक्षा आयात कम हो गया था । उसका. एक कारण यह भी 
था कि इस समय देश में स्वदेशी आन्दीलन जोर.पकड़ रहा था और देश में संरक्षण के कारण, 
यद्यपि यह संरक्षण श्रोद्योगिक प्रंगति में बाधक ही था, औद्योगीकरण उन्नति करता जा रहा था। इस 
समय सरकार भी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ यदि वे उसे यहाँ आसानी से प्राप्त हो जातीं तो खरीद 
लेती थी 
भीषण मन्दी' क्रा.समय १६२६-३३--१ २६ की न्यूयाक की बाल स्ट्रीट बाली 
घटना--जिसका कि श्रीगणेश वस्तुओं के .भाव में. श्रचानक गिराव या उतार से हुआ तथा जिसका 
अन्त सारे संसार की व्यापक मन्‍्दी से हुआ--इतिदास में अपना एक विशेष महत्व रखती है । इस 
समय समस्त संसार में बस्तुओ्रों के भूल्य में .भारी गिराव हुआ, इसका प्रभाव देश-विदेश के व्यापार 
'पर भी गहरा पड़ा | 
इस व्यापारिक मद्दी ( [7७०१७ ॥0097०8807 ). के. कई कारण थे इनमें से मुख्य 


ये हैं ।--- 
मु के ' 


३६६ भारतीय अ्रथशात्र का विवेचन 


( १ ) कच्चे माल तथा तैयार माल का अत्युत्वादून | इस समय कृषि में नवीन यंत्रों के प्रयोग 
किए जाने से उसका उत्पादन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । खेती से उत्पन्न होनेवाली वृस्तुण इस समय 
 अ्रत्युतपादित.: हुई।। अधिक मात्रा में कच्चे माल के उत्पादित हो जाने से तैयार माल का भी 
अत्युत्वादन हुआ । इसका प्रभाव देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा गहरा पड़ा, व्यापारिक मन्दी में 
और. वृद्धि हुईं) . 

(२) मन्दी का एक सबसे मु ख्य कारण संसार में सोने का अनुपयुक्त वितरण था। संसार 
के कुल सोने.का ६० प्रतिशत.से भी अधिक मांग फ्रान्स तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में था | 
इसके परिणामत्वरूप श्रन्य देशों के सुरक्षित कोषों की स्थिति त्रिगड़ गईं, और उन्हें अपनी मुद्रा 
सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करना. पड़ा | 

(३) भारत, चीन, तथा दक्षिण अमरीका व अन्य देशों की राजनैतिक उथल्न-पुथल् का 
भी संसार के आर्थिक वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा | 

इस मन्दी के फलस्वरूप प्रत्येक देश में आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना फरैज्ञ गईं। .इसके 
कारण विभिन्न देशों ने टैरिफ, ( आयात-निर्यात कर सूची ) कोट, दिपक्षीय संधियों आदि के 
द्वारा व्यापार पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। इसका भी विश्व की व्यापारिक स्थिति पर गहरा 
असर पड़ा, विश्व के व्यापार में हास हो गया। इस समय जब कि अन्य देश अपने-अपने सिक्कों 
के मूल्य में हवस कर रहे थे, भारतीय सिक्के - रुपये का मूल्य १ शिल्िंग ६ पेंस हो गया था। इसका 
प्रभाव यह हुआ कि भारत का निर्यात कम होने लगा | जापान ने अपने सिक्‍के---पेन का इस समय 
पुनः मूल्य निर्धारण कर दिया और भारत में लागत से कम मूल्य पर माल भेजना शुरू कर रिया | 
इसके फत्लस्वरूप हिन्द-जापान व्यापार-अ्रमिंसमय '( ॥जव0-79]087086 46 (0शएश- 
07 ) की संमाति,हो गई, उधर जापान: भारतीय रुई का बहिष्कार करने लगा। हससे भारत की 
व्यापारिक: त्थित्रि और विसड गई | इस 'समय खेती की 'पैदावार व कच्चे माल केःमूल्य में तैयार 
माल को अप्नेज्ञ! कहीं अधिक गिराव हो गया। अतणव इन कारणों से भारत-के निर्याक-व्यापार में 
हास होना वअवश्यम्मावी-था | जितनी कमी इस समय देश के निर्यात में हुई उतनी: आयात में 
नहीं थी। इस आयात और निर्यात के अन्तर को दूर करने के लिए. मारत को १६३७४ ४ व १६३८ 
के बीच में .एक विशाल परिमाण में ३४०-करोड़ रुपये .से “मी ऊपर के सोने ० का. निर्यात करना 
पड़ा । इसका -परिणाम अच्छा ही हुआ |, यदि. समय विशाल्न मात्रा में सीने : का निर्यात न 
कियगय होता तो व्यापार का सन्तुल्लनन भारत के पक्ष में न. रह कर, विपक्ष में हो जाता और 
“भारत की व्यापास्कि श्थिति और डॉवार्डोल हो जाती। 

अमेरिका के प्रेसीडेन्/ रूजवेलट के 'रिकिवरी प्लांनः से संसार के मूल्य सम्बन्धी व्थिति पर 
कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा, .इसके-द्वारा संसार में विभिन्न: वस्तुओं. के भूल्य में ' कुछ बृद्धि हुईं |: इसका 
प्रभाव भारत पर भ्लीबड़ी। १६३३-३४ मे; भारतीय निर्यात-्वापार - की स्थिति कुछ 'सुधरती हुई 
दिखाई पड़ी । 

'इस-स्थिति से छुटकार।--हमने अमी ऊपर कहा: कि १६ ३३:३४ में भारतः के व्यापार 
तने स्थिति कुछ सुधरती हुई रिख़िलाई पड़ी । इस्र स्थिति में सुधार होने के कई कारण थे ;--- 

(६.१०) संयुक्त राज्य अमरीका के रिकिवरी प्लान'-का पॉलने | 

६:४३ खर आदि कच्चे. मात के उत्पादन पर: नियंत्रण; तथा ६. 

( ३ ) युद्ध की आशंका से संसार के सभी देशों के सैनिक अस्त्र-शत्तों पर :किए जाने वीले 
ज़्यूम स्से।मन्द्ी सस्नन्क्री सिथाति में क्राक़ी: सुधार हुआ ॥४ 

१६२२ में केनाडा में त्रिय्श साम्राज्य के देशों ने ओटाव पैक्ट पर अपने-अपने हैस्तादर 


भारत का व्यापार . /  . ३६७ 


का 


किये | इसका प्रभाव माँरत के व्यापार पर अच्छा - पड़ा, उसे. इससे काफी सहायता प्राप्त हुईं | ऐसा 


बट 
कहा जाता है कि यदि यह समकोता न किया जाता तो इससे जो व्यापार मे अतिरिक्त बुद्धि हुईं 
इसकी तो हानि होती ही साथ ही मारत के निर्यात व्यापार को भी काफी हानि उठानी पड़ती 
क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य के श्रन्‍्य देशों से मारत को व्यथ की प्रतियोगिता करनी पड़ती, श्रौर इस 
प्रतियोगिता मे भारत साम्राज्य के श्रन्य देशों का सफलतापूबक मुकाबला न कर सकता | १६३४ में 
भारंत-जापान व्यापार समझोता हुआ, इससे भारत का जापान के साथ होने वाले व्यापारिक सम्बन्ध 
में सुधार हुआ । मारतीय वस्तुओं के निर्यात के कारण इस समय कच्चे माल के मूल्य में भी. धीरें- 
धीरे वृद्धि हुई | इस प्रकार १६३६-३७ तक हमारे व्यापार की इस स्थिति में धीरे-धीरे प्रगति होती 
रही परन्तु १६३७-३८ में व्यापार व वाणिज्य को फिर एक गददरा धक्का लगा। यह वह समय था 
जब कि संसार के प्रायः सभी मुख्य देश युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे, इस समय जैसा कि पह 
कहा जा चुका है कि अस्ब्र-शस्त्रों के निर्माण में अधिक व्यय किए जाने से सारे संसार-में वस्तुओं 
के मूल्य में कुछ इंद्धि हुए ओर व्यापार में विकास हुआ इस समय द्वितीय विश्वयुद्ध के बादल 
आकाश में मंडरा रहे थे, लोगों में घबड़ाहट पैदा हो रही थी और व्यापारिक कार्यों की ओर लोग 
कुंछु उदासीन से हो रहे थे। इस सारे समय में जापान चीन के साथ अपने निजी युद्ध में लगा हुआ 
था, इसके कारण उसकी भारत को रुई की माँग में मी काफी गिराव हो गया था। इस-प्रंकार इन 
सच कारणों से पहले वर्ष की अपेज्ञा हमारे १६३७-३८ के नियति-व्यापार में काफी हास हो गयां | 
उधर खेती की पैदावार की मन्‍्दी के कारण मारतीय कृषक की क्रय-शक्ति में भी काफी हास हो 
हो गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा आयात-व्यापार भी गिर गया। 


युद्ध के समय में व्यापार--१६३६ म॑ द्वितीय महायुद्ध प्रास्म्म हो गया, इससे भारत 
की व्यापारिक स्थिति म॑ भी काफ़ी परिवतन हुआा.। शुद्ध के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने 
लगा साथ ही भारत के कच्चे तथा तैयार माल की मी मांग बढ़ने लगी। इसके परिणामत्वरूप 
१६३६-४० में भारत के निर्यात-व्यापार में वृद्धि हो. गई और युद्ध के कारण. यद्यपि भारत के हाथ 
से कई बाजार निकल्ल गये किन्तु किए भी १६४१-४२ में भारत का कुल निर्यात-ब्यापार काफी.चढ़ 
गया | इस सम्बन्ध मे एक बात ओर कह देना होगा कि इन वर्षों के व्यापार सम्बन्धी ऑआँकड़ों 
में कई, दोष दिस्ण के ,लिये इसमं न तो ब्रियिश सरकार द्वारा खरीदी गई वकस्तुएँ 
सम्मिलित हैं ओर न इसमें संयुक्त राज्य अमरीका. को भेजे गये माल के ऑँकड़े सम्मिलित: हैं, 
ओर न इस देश द्वार दी गई परस्परानुवर्ती सहायता ही सम्मिलित है। इसके अविरिक्ति : इसमें. 
न तो भारतीय रेलवे की ही खरीद शामित्न है ओर न भारतीय राज्यों की ही । इस प्रकार इन वर्षों 
के हमारे ये आँकड़े कई दोषों से मुक्त हैं फिर मी इससे हमें स्थिति का बहुत कुछ परिचय प्रोत्त 
हो जायगा । 


विदेशों या वाह्य व्यापार ( करोड़ रुपयों में ) 


(इसमें पुनर्नियांत भी शामिल है). #. 
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रद्द भारतीय अ्रथशात्न का विवेचन 


उपरोक्त कुछ थ्रभावों के होते हुए भी व्यापार सम्बन्धी इन आँकड़ों से हम कुछ निश्चित 
निष्कष निकाल सकते हैँ :-- 

(१) भारत के आयात तथा निर्यात पर नियंत्रण लगाये गये | १६४२-४३ ३० में जब कि 
भारत का कुल् व्यापार सबसे कम हुआ, उस वर्ष यह नियंत्रण और भी कठोर था। इस व्यवध्था को 
सुचारु रूप से संचाल्नित करने के लिए ट्रेड कन्ट्रोलस नियुक्त किये गये और किसी भी प्राश्वेट मात्र 
का बिना पहले से आज्ञा लिये हुये न तो निर्यात ही किया जा सकता था और न आयात ही हो सकता 
था। इसके लिये एक प्राथमिक्रता की पद्धति का प्रारम्भ किया गया और प्राइवेट व्यापारियों को पूण 
जाँच के पश्चात लाइसेन्स दिये जाने लगे | कुछ तट्स्थ देशों की व्यापारिक संस्थाएं जिनसे यह भय 
था | कि वे शत्र-देशों को रहस्य खोल सकते हैं, उनके साथ व्यापारिक सम्बन्ध बन्द कर रिया गया । 
ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों व्यापार पर नियंत्रण और कठोर होता गया । 

(२) ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता गया त्यों-त्यों भारत के हाथ से बहुत से बाजार निकल गये युद्ध 
के प्रथम बारह महीने में फ्रांस, इव्ली आदि जैसे बाजार निकल्ल गये | १६४१ में जब्न मित्र राष् 
विरुद्ध जापान युद्ध-क्षेत्र में उतरा तो उसके साथ का भी लेन-देन बिल्कुल बन्द कर दिया गया । दूसरे 

वध जब बर्मा और असाम में युद्ध चल्र रह्य था तो माग्त के हाथ से सुदूर पूव के बाजार भी निकल 
गये |. परन्तु इन हानियों के होते हुये मी भारत का व्यापार बहुत बुरा नहीं रहा क्योंकि उसे मध्य पूव 
में कुछ नये बाजार मित्र गये, दूसरे उसके मित्रराष्ट्रों के साथ होने वाले निर्यात में भी बृद्धि हुई 

(३) १६४२-४३ में हमारे व्यापार में रुकावट होने का एक कारण जहाजों की कमी मी थी | 
उस समय बहुत आवश्यक वस्तुओं का ही आयात-निर्याव होता था, अनावश्यक वस्तुओं का व्यापार 
बन्द कर दिया गया | उस समय बहुत से जहाज सिपाहियों तथा सैनिक सामग्रियों के ढोने में 
व्यस्त थे । 

(४) समुद्र दशा होने वाले व्यापार में जहाजों के महसूल तथा बीमा आदि की दरों के बढ़ 
जाने से ओर भी रुकावट खड़ी हुई और समुद्री व्यापार कम हुआ 

(५) जब युद्ध की गति और तीज हुई तो युद्ध में व्यस्त होने के कारण ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त 
राज्य अमरीका मारत को तैयार माल न भेज सके | ये ही मुख्य दो ऐसे देश थे जिनसे भारत में 
पर्याप्त मात्रा में तैयार माल आता था । इन देशों के पास अब माल भी बहुत नहों रह गया था । 
इसके कारण आयात में और कमी हो गई अतः मारत को जिन वस्तुञ्नों की आवश्यकता थी वे नहीं 
प्राप्त हुई । हाँ उसके पास कच्चा माल अवश्य था परन्तु यह सब कच्चा माल युद्ध के लिए. आवश्यक 
वस्तुओं के निर्माण में लग जाता था। 

(६) युद्ध के कारण वाह्म व्यापार की स्थिति काफी खराब रही, इस समय आयात में जितनी 
कमी हुई उतनी निर्यात में नहीं | युद्ध के अ्रन्तिम वर्ष में आयात कुछ अधिक रहा इसका मुख्य कारण 
यह था कि इस समय जहाजों के प्राप्त होने की काफी सुविधा हो गई । सबसे अधिक आयात खानों 
से निकलने वाले तेलों का हुआ क्योंकि इस समय इसकी सैनिक कार्यों के लिये काफी आवश्यकता थी। 

युद्ध के बाद व्यापार--ऊपर हमने युद्ध के समय होने वाले आयात तथा निर्यात के 

आंकड़ों पर विचार किया । यहाँ पर युद्ध के बाद के व्यापार के आंकड़े दे रहे हैं :-- 
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(करोड़ रुपयों में) 
(इसमें पुनरनियात भी शामिल हे) 
वर्ष आयात नियात सन्तुलन 
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उपरोक्त आंकड़ों को देखने से हम निम्नलिखित निष्कर्षों' पर पहुँचते हैं $-- 
,._ (2) विदेशी व्यापार भारत सरकार की आयात तथा निर्यात नीति, उसके नियंत्रण आदि 
द्वारा काफी निदेशित हुआ । सरकारी नियन्त्रणों आदि का आयात-निर्यात पर गहरा असर पड़ा | 

(२) ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता गया भारत के विदेशी व्यापार के परिणाम तथा मूल्य में काफी 

हुई । 

(३) भारत के व्यापार के सन्तुल्लन में काफी कमी बनी रही । यह कमी अमरीका जैसे धार्त्विक 
मुद्रा बाले देशों के साथ और मी अधिक रही | इसके मुख्य कारण निम्नलिखित थे :--- 

(अञ्र) युद्ध के समय में खाद्यान्न की भयड्डूर कमी हो जाने से सरकारी खाते से खाद्यान्न कां 
आयात हुआ; 

(ब) औद्योगिक कार्यों के लिये कच्चा माल जैसे रुई इत्यादि की आवश्यकता काफी थी; 

'(स) पुराने यंत्रों, मशीनों ग्रादि के लिये कुछ समान मंगाया गया; 

(द) नदियों की उन्नति की बहुमुखी योजनाओं तथा जत्न-विद्व त की योजनाओं को कार्यान्बित 
करने के लिये मशीनों की आ्रावश्यकता थी, इसलिये इन मशीनों का ग्रायात किया गया | 

(४) धीरे-धीरे निर्यात पर से नियंत्रण ढीला कर दिया गया परन्तु फिर भी सब व्यापार पर 
कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रहा | पाकिस्तान के एक विदेशी राज्य के घोषित हो जाने से नियंत्रण 
की आवश्यकता और बढ़ गई | डालर तथा अन्य धात्विक मुद्राओ्रों के प्राप्त होने में कठिनाई के 
कारण ऐसे देशों के साथ होने वाले निर्यात पर और आसानी से नियन्त्रण लगाया गया, इतना अन्य 
देशों के साथ नहीं | | 

(५४५) १६४६ के सितम्बर में, धात्विक मुद्रा वाले देशों के साथ होने वाले निर्यात को प्रोत्सा- 
हिंत तथा आयात को हतोत्साहित करने के लिये ३०"५ प्रतिशत के हिसाब से भारतीय मुद्रा का 
अवमूल्यन किया गया | इस सब का उद्द श्य व्यापारिक घाटे को कम करना था| इस व्यवस्था तथां 
आयात में अन्य नियन्त्रण लगाने के परिणामस्वरूप उस घाटे में कुछ कमी हुईं और १६४६ के 
नवम्बर में इस दिशा में कुछ बचत हुईं | 


देश में कच्चे माल की अधिकाधिक खपत तथा विदेशों के लिए कच्चे 
माल के अधिकाधिक नियांत का प्रयत्न 


देश में--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि थुद्ध के प्रार्म्म हो जाने के कारण, युद्ध के 
परिणामस्वरूप भारत के हाथ से कई अच्छे-अच्छे बाजार निकल्न गए। भारत का बहुत सा कच्चा माल 
जैसे रुई, तिल्नहन, चमड़ा, खाल पहले साधारणतया जर्मनी, फ्रान्स तथा जापान को भेज दिया जाता था 
परन्तु इस समय इन देशों को न भेजे जाने के कारण ये वस्तुए यहाँ पर बेकार पड़ी रहने लगीं 
इस दुरावस्था को रोकने के लिए भारत सरकार ने ऐसे मात्र उत्पन्न करने के बजाय खाद्यान्न उत्पन्न 
करने का प्रोत्साहन प्रदान किया. और कृपकों को यह आश्वासन दिल्लाया कि सरकार व्यथ में इन , 
बस्तुओं के मूल्य में कोई अधिक कमी न होने देगी | ऐसा करने का एक कारण यह भी था कि. बर्मा 
से न आने वाले चावल की पूर्ति हो जाती | इसके अतिरिक्त मध्यपूब की मित्र सेनाओं के लिए भी 
खाद्य-सामग्री की काफी आवश्यकता थी, लंका तथा ईरान भी भारत से खाद्यान्न मंग्राने के..लिए 
लालापिब्न था। ऐसी स्थिति में देश में खाद्यान्न के उत्पादन में इंद्धि करना कितना आवश्यक था, यह ऋहने 
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की आ्रावश्यकता नहीं | इसके विपरीत- देश में भी कितने ही प्रान्तों में खाद्यान्न की कमी थी, अन्य 
देशों में भी-खाद्यान्नं का काफी अ्रभाव था। ऐसी दशा में यह भी नहीं आशा की जा सकती थी कि 
खाद्यान्न ।के मूल्य' में कोई भारी कमी होगी । अतएब सरकार ने खाद्य सम्बन्धी स्थिति को सुधारने के 
लिए, प्रयत्न|करना शुरू कर दिया। किसानों को कृषि सम्बन्धी संहायता देने का वायदा किया गया 
संरकार ने यंइ आश्वासन दिल्लाया कि यदि नई भूमि में खेती की जाती है तो सरकांर कुछ वर्षों तक 
उस भूमि की छूट दे देगी | सरकार ने या तो कम मूल्य पर या मुफ्त अच्छे बीज बाँ-ने की 
व्यवस्था की ] - 

सरकार के इन सत्र प्रय॒त्नों के बाबजूद भी खाद्यान्न में मारी चढ़ाव हुआ और सरकार इस 
मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने में असफल रही | सरकार ने अन्य व्यावसायिक फसलों के उद्मादन को 
परोक्ष या प्रध्यक्ष रूप से हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया | सरकार ने कपास तथां जूट के सद्ठा 
अ्रादि को अवैध घोषित कर दिया | उसने मित्र राष्ट्रों के लिए बड़ी मात्रा में सूती कपड़े खरीदे तथा 
उनका मध्यपूर्व को निर्यात कर दिया, इस प्रकार सरकार ने मिल्ों मं कपास की खपत के लिए काफी 
प्रोत्साहन प्रदान किया | इ | 

विदेश में---भारतीय उत्पादन के लिए: विदेशों में नए बाजार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न 
किए, गए.। इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए, मारत सरकार के आर्थिक सलाहकार डा०- टी० ई० ग्रीगाटी 
तथा सर डेविड भीक की अध्यक्षता में १६४० में एक मिशन संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया। 
उन्होंने १६४१ में अपना प्रतिवेदन -उपध्थित करते हुए कहा कि संयुक्त राज्य-अमरीका मारतीय 
कपास, तिल्दन तथा अन्य कच्चा मात्न नहीं -खप! सकेया | इसमें कोई आश्चय नहीं. क्योंकि अमरीका 

| एक उच्चकोटि का श्रौद्योगिक देश है, वहाँ उसने कृषि में भी अच्छी उन्नति कर ली है, इसलिए 

उसे मारत के कच्च माल की कोई विशेष आवश्यकता नहीं | उसे न तो भारतीय कपास की. आव- 
श्यकता थी और न५्तित्नदन की ही | रुई तो वह अपने देश में ही काफी उत्न्न कर लेता था और 
अपनी आवश्यकता भर के लिए, वह अ्रजन्टाइना से तिल्नहन मंगा लिया करता था। इसल्लिए. उसके 
द्वारा इन वस्तुओं की खपत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था । हाँ, अ्रमरीका को भारत की मैंगनीज, 
अमश्नक तथा रखबरआदि की काफी आवश्यकता थी और वह इसे काफी खपा सकता था । इस प्रतिवेदन में 
यह कहा गया कि भारत के गल्ींचे, कम्बल, तथा धातुश्रों के सुन्दर बतनों आदि की अमरीका में अच्छी 
खपत हो सकती है । वहाँ काश्मीरी तथा बनारसी माज्ञ की अच्छी बिक्री हो सकती है । इस प्रकार हम 
देखते 'हैं कि जहाँ तक कच्च माल का प्रश्न था, भारत को अमरीको में कोई स्थान न मित्र सका । 


सौभाग्य से भारत को मध्यपूव में अ्रच्छा बाजार प्राप्त हो गया। टर्की, ईरान, ईराक, अरब 

मिश्र तथा दक्षिण अमरीका में मारत के कच्चे माल की अच्छी बिक्री हुई । इन देशों को मारत के 
कच्च माल तथा चाय की तो ग्आावश्यकता थी ही साथ ही इन्हें भारतीय कपड़े की भी काफी जरूरत 
थी. झ्लौर वहाँ इसकी खपत भी अच्छी हुईं | कैनाडा तथा आस्ट्रेलिया ने भी भारत का कुछ कब्चा 
माल्न खपाया । १६४० में भारतीय उद्योग तथा व्यापार की उन्नति में सहायता प्रदान करने के लिए 
तथा निर्यात "को प्रोत्साहित करने के उपाकों का पता लगाने के लिए एक निर्यात सलाहकार परिषद 
(7४90५ 3०१२ए7807ए (0प्रतथं)) का निर्माण किया गया | विदेशों से मारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए न्यूयाक, लन्दन, नेटाल्न, केनया, मिश्र, 
आस्ट्रेलिया; अजेन्यइना, केनाडा, अफगानिस्तान आदि स्थानों में मारत सरकार ने ट्रेड कमिश्नर 
तथा कॉसलस की नियुक्ति की ।इन सब प्रयत्नों के फल्नस्वरूप भारत के निर्यात को विशेष धक्का नहीं 
पहुँचा आर उसकी स्थिति कुछ ठीक बनी रही । 


भारत का व्यापार 'है/७ १ 


व्यापारिक संगठन “भारत में प्रायः सभी राज्यों में वाणिज्य-सल्ठड ( चेम्बर आफ 
कामस ) हैं। इनमें से कुछ सच्ड तो यूरोपीय हैं शेष बिलकुल भारतीय हैं। ये सच्छ :एक जिम्मेदार 
वाणिज्य सद्छ है। ये सट्टा आवश्यकता होने पर सरकार के कार्यो' की आलोचना करते तथा सरकार 
को उपयोगी सुझाव देते हैं। मारतीय. जनता को भी ये सामायिक, आर्थिक, औद्योगिक तथा 
व्यवसायिक बातों से परिचित तथा शिक्षित करते रहते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में इन वाणिज्य सच्डों द्वागा काफी सहायता मित्र रही 
है। बसे तो जहाँ तक आर्थिक तथ्यों तथा व्यापारिक आँकड़ों-के एकत्रित करने का सम्बन्ध है 
संयुक्त राज्य अमरीका, तथा ग्रंट ब्रिटेन आदि देशों की तुल्नना में मारत का स्थान नहीं के बराबर 
है | परन्तु पहले की अपेक्षा देश ने अब इस दिशों में अच्छी उन्नति कर ली है। भारत के रेलवे 
बोड, कृषि विभाग - तथा वाणिज्य सांख्यकी विभाग ( ()07-97%0ल्‍#०ंको [76]8767806 & 
8॥908068 406९[08/0770७76 ) ने इस दिशा में अच्छी सहायता प्रदान की है। यह अन्तिम 
विभाग विदेशों में स्थित भारतीय व्यापार आयुक्तों व प्रतिनिधियों से मी अपना निकट सम्बन्ध 
बनाये रखता है और विदेशों में भारतोय उत्पादन के प्रचार के लिये काफी प्रयत्न करता है। 
भारत में स्थित व्यावसायिक तथा -ओद्योगिक संस्थाओं ( फर्मो' को ) उद्योग विभाग गआ्रावश्यक सहा- 
यता देता रहता है। 

भारतीय व्यापार की झुख्य गतिविधियाँ युद्ध के पूव के वर्षों में ( १६३६ 
के पहले )-भारत के विदेशी व्यापार की युद्ध पूव को मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं :-- 

( १ 9 प्रथम विश्वयुद्द के पहले-भारत के ञ्रायात तथा निर्यात व्यापार में ग्रंठ ब्रिटेन का 
प्रमुख हाथ रहा । १६१४ के पूव के पाँच वर्षा में देश में होने वाले कुल्न आयात का ६३ प्रति- 
शत ग्रेट ब्रिदेन का था। धीरे-घीरे इस आयात में हास होता गया और १६३८-३९ में यह केवल 
३० प्रतिशत रह गया किन्तु अ्रत्र भी उसकी स्थिति कोई खराब नहीं थी। ग्रट ब्रिठदेन का आयात 
इतना अधिक होने का मुख्य कारण यह था कि यह ही सब्रसे पहला देश था- जिसने संसार में सबब- 
प्रथम अपना औद्योगिकरण किया । दूसरे लगमग सौ वर्ष तक इसी देश ने भारत पर अपना शासन 
किया । इसलिए इसे अपने देश के मात्न को भास्त में बेंच्ने के लिये प्रायः सभी सुविधाएँ 
प्राप्त थीं। यंही कारण था कि वर्षो' तक मारतीय आयात का अधिकांश -ग्रे ब्रिटेन: का ही 

ताथा। | 

ग्रंट ब्रिटेन का आयात जितना अ्रधिक था उतना उसका निर्यात नहीं॥। १६०६ से लेकर 
१६१४ ई० तक उसका निर्यात में कुत्ष २५ प्रतिशत भाग ही रद्द । धीरे-धीरे उसके निर्यात में वृद्धि 
होती गई और १६३८-३६ में यह ३४ प्रतिशत' तक पहुँच गया। ग्र ८ ब्रिठेन ने भारतीय रेलवे 
कारखानों तथा चाय के बगीचों आर में काफी पृजी लगाईं थी, इस प्रकार उसे भांरत से इन स्रोतों 
द्वारा अच्छा लाभ मिल जाता था। यही नहीं ब्रिदेत के- जहाजों, बकों आदि का भी भारतीय व्यापार 
में अच्छा हाथ था और इनके द्वारा उसे काकी ज्ञाम मिलता था। इन सत्र कार्या के लिये भारत को 

की अच्छी रकम देनी पड़ती थी। यही कारण है कि ग्रेट ब्रिटेन का मारत, के निर्यात में कोई 
शेष भाग न थोा।.. 

((ईसके बाद धीरे-धीरे श्रन्य देशों ने भी अपना औद्योगिक विकास करना प्रारस्स किया, .इन्होंने 
भारत से सीधे अपना व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया । इसके  परिण।मस्वरूंप भारत ' के व्यापार में 
ब्रिटेन का भाग कुछ कम होने लगा । धीरे-धीरे जापान, जंमनी तथा संयुक्त राज्य अ्रमरीका ने ब्रिटेन 
का स्थान ले लिया | १६३८-३६ में हमारे कुल्ल व्यापार का ८ प्रतिशत संयुक्त गज्य' अमरीका का 
६.६ प्रतिशत जम॑नी का तथा ६,७ प्रतिशत जापान का भाग था। नीचे दी हुईं” तालिका से “भेट 


३७२ भारतीय अथशासत्र का विवेचन 


ब्रिटेन के भारत के साथ होने वाले व्यापार में जो शनेः शनैः हास हुआ है, उसका और परिचय 

मिल्न जायगा ++- 

भारत के व्यापार में ग्रेट त्रिठेन का भाग 
( ल्लाख रुपयों में ) 


१६०६-१४ श्रोसत १६१४-१६ औसत १६ २८-३९ औसत 
मूल्य प्रतितत मुल्य प्रतिशत मूल्य प्रतिशत 
ग्रायात ६१,५८ ६२.८. प८र३े,५६ ५६.५ ४६,४६ ३०.५ 
निर्यावया ५६,२३० श्प्‌, १ ६६,६२ ३१,१ प८,२५ ३४.३ 


(२) इन वर्षो में होने वाले भारतीय व्यापार की दूसरी विशेषता यह थी कि जो आयात होता 
था उसमें अधिकांश तैयार मात्न रहता था। कपड़ा, घड़ियाँ, शीशे का सामान, चमड़े का सामान, 
साइकिल, मोटर गाड़ियाँ, सिलने की मशीनें आदि वस्तुओं का अधिक आयात होता था। धीरे- 
धीरे यह समय बीता, और इन बस्तुश्रों का निर्माण के लिए भारत ने अपने कारखाने खोल लिए 
और शनैः शनेः इन वस्तुओं का आयात घटने जगा, उधर कच्चे माल तथा खाद्यान्न के श्रायात में 
वृद्धि होने ल्गी। 

नीचे भारत के युद्ध के पूर्व क्रयां युद्ध के समय तक के आयात की वस्तुओं का प्रतिशत दिया 
जा रहा है ६--- 


(कुल आयात का प्रतिशत ) 


१६६०-२१ ९६ ३८-३६ १६३६-४० 
१, तैयार माल ... ८४ प्रतिशत ६२ प्रतिशत १६ प्रतिशत 
२, कच्चा माल ५ प्रतिशत २२ प्रतिशत २२ प्रतिशत 
३, खाद्यान्न, मदिरा व तम्बाकू ११ प्रतिशत १६ प्रतिशत २२ प्रतिशत 


ऊपर की तालिका में दिये हुए आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि १६२०-२१ में तैयार 

मात्र का आ्रायात हमारे कुल आयात का ८४ प्रतिशत था | तब तक भारत सरकार की राजस्व नीति 
मुख्य रूप से अंगरेजीं के आर्थिक हित को ध्यान में रखकर निर्धारित होती थी। जब प्रथम विश्वयुद्ध 
आया तो उस समय भारत सरकार की इस नीति के दोष स्पष्ट रूप से कल्कने लगे और भारतीय 
राजस्व नीति के रूप परिवतन की आवश्यकता का अनुभव होने लगा | अतणएव युद्ध की समाप्ति पर 
१६२१ में एक आयात-नियांत कर आयोग ( 7#१8९8)] ()077758 07 ) की नियुक्ति की गई । 

इसके सुभाबों के अनुसार कुछ उद्योग-धन्धों को संरक्षण प्राप्त हो गया। वैसे तो यह संस्च्षण कोई 

बिश्घ लाभदायक न था किन्तु फिर भी लोहा, शकर जैसे उद्योग के विकास में इस सरक्षुण से कुछ 

न कुछ सह्ययता प्रास हो गई | भारत के अतुल्ल प्राकृतिक साधनों को देखते हुए. यह स'रक्षण नहीं 
के बराबर था क्योंकि यहाँ पर विदेशी कम्पनियाँ स्थापित हो रही थीं जिन बर आयात निर्यात कर का 

कोई विशेष प्रभाव ही नहीं था। देश में दियासलाई के आयात के कम होने का मुख्य कारण इसकी 
ख्वींडेस कम्पनी का भारत में श्रपना कारखाना खोला जाना ही था | इसी प्रकार ल्ीबर ब्रदस के भी 
कारखाने भारत में घुल जाने से साबुन का आयात कम हो गया। इसके अतिरिक्त कपड़ा, शकर, 
फौताद आदि के.लिए, देश में भारतीय कारखाने खुलने लगे जिनके कारण इन वस्तुओं के भी आयात 

में कंद्री हुईं । इस सम्बन्ध में एक ओर तालिका नीचे दी जा रही है इससे तैयार माल की कुछ मुख्य 
कुओं के आयक्ष के परिशाम को पता चल जाथगा | द 


भारते का व्यापार ईै७३ 


कुछ तैयार माल का आयात 
( लाख रुपयों में ) 
१९२०-२१ (१६३२-३३ १६३८-३६ 


सूती कपड़े डक पपरे,७८ १३, २७ १४,१४५ 
शकर दे १८,४६० ४, २२ २४ 
दियासल्ाई 42% १,६७ १ न 
सीमेन्ट ५8३५ १, ३६ २६ घू 
लोहा व फौलाद .,.. ३१,२६ ५३,३० ६,६५६ 


उपरोक्त आंकड़ों से यह श्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश के तैयार मात्न के आयात में धीरे- 
धीरे कितना हास होता चलना गया है। 

(३) इन वर्षो" के भारत के व्यापार की दूसरी विशेषता यह थी कि मारत के निर्यात में कच्चे 
माल तथा कृषि उत्पदन की वस्तुओं की अ्रधिकता रही। प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व भारत के निर्यात में 
लगमग ७० प्रतिशत कच्चे मात्र तथा खाद्यान्न का रहता था। युद्ध के वर्षो में ( १६१४-१८ ) 
तैयार मात्र के निर्यात में कुछ इद्धि हुईं परन्तु यह वृद्धि अधिक दिन तक नहीं बनी रही | उदाहरण 
के लिए. १६२०-२१ में खाद्यान्न तथा कच्चे माल का निर्यात कुल का ६४ प्रतिशत था जब कि तैयार 
माल का निर्यात केवल ३४ प्रतिशत था। १६३६-४० में भी प्रायः यही प्रतिशत था| इससे यह 
पष्ट हो जाता है कि भारत अपने कच्चे माल का १६३६ तक उद्योग-धन्धों में कोई विशेष उपयोग 
न कर सका, और तब तक उसके निर्यात का अधिकांश कच्चा माल ही रहता था। नीचे दी हुईं तालिका 
से यह बात और स्पष्ट हो जाती है ;-+- 

निर्यात का प्रतिशत 
१६२०-२१ १९३२-३३ १६ ३८-३६ ६६३६-४० 


तैयार माल ३६ २६ ३० रथ 
कच। मात्र श्र ४२ ४५, ४२ 
खाद्यान्न, मद्रि और तम्बाकू. र८ २६ २३ २० 


(४) इन वर्षो में होने वाले व्यापार की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि जब कि हमारे 
आयात में कई किस्म का माल रहता था तो निर्यात में बहुत ही कम प्रकार का | हमारे निर्यात £ 
कुछ वस्तुए नीचे दी जा रही हैं ; 


जियात की कुछ वस्तुएं ( लाख रुपयों में ) 


९६ १०४९६ १६१२-३३ १६ ३८-३६ 
कच्ची कपास ४१,६३२ २०,३२७ २४८२ 
चाय १९,१८० १७,१४५ २३, २६ 
जूट का मात्र ४२ , ४५ २१,४० २६,२९६ 
कचा जूट १६, २६ ६,३२७. १३.४० 
बीज ६,०० ८२,०० ८5,०० 
सूती कपड़े ७,५४३ २,०६ ७,५४७ 
चमड़ा व खाल... ५२४ २,७६ ६,०४ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे निर्यात में कुछ चुनी-चुनी बस्तुएँ ही सम्मिलित रहती थीं 
जिस प्रकार हमारा आयात बहुत सी वस्तुओं का होता था बेसा निर्यात नहीं । 


२७४ भारतीय अ्रथशाखत्र का.विवेचन 


(५) इन वर्षों में होने वाले भारत के विदेशी व्यापार की एक और विशेषता थी, वह यह कि 
इन वर्षो' में भारतीय व्यापार का सन्तुल्नन उसके पक्ष में रहा | इसके द्वारा भारत सरकार के विनमय का 
स्थायी अनुपात, स्थापित करने आदि की सुविधा प्राप्त हो गईं। केवल १६२०-२१ तथा १६२१-२२ 
के वर्ष ऐसे थे जिनमें कि व्यापार का सन्तुल्नन भारत के पक्ष में न था, शेष वर्षो - में उसका यह संतुलन 
ठीक था। १६३१ से प्रारम्म होने वाले मन्दी के दिनों में हमारा व्यापारिक सन्तुत्नन धीरे-धीरे देश 
के पक्त में कम रहने लगा | इस समय भारत अ्रपनी वस्तुओं का अच्छा निर्यात न सका, हाँ उसने 
अपने देश का सोना विदेशों को निर्यात कर इस कमी की पूर्ति करने का प्रयत्न किया। १६३१ में 
भारत के व्यापारिक सन्तुल्नन की स्थिति कुछु अधिक बिगड़ गई अतणएणव विदेशों में अपनी आवश्यक- 
ताश्रों की पूर्ति के लिये मारत पर्याप्त मात्रा में सोने का निर्यात करता रहा, यह निर्यात द्वितीय महायुद्ध 
के प्रारंम्म तक जारी रहा | इस समय भारत के व्यापार का सन्तुक्नन कुछ ठीक होने लगा। इन वर्षों 
में कुल मिल्ञाकर भारत ने लगभग ३६२ करोड़ रुपये के मूल्य के सोने का निर्यात किया | भारतीयों 
द्वारा सोने की इस बिक्री से उनकी त्थिति कुछ ठीक हो गई। हम कह चुके हैं कि इन वर्षों में भीषण- 

री के कारण भारतीय जनता आर्थिक संक्रठ में ग्रस्त थी, उसकी भी स्थिति सुधरी । सोने की बिक्री 
से विदेशों से कुछ धन प्राप्त हो जाने के कारण सरकार को परेलू खच ( ॥0706 (७7268 ) 
के लिये सहायता प्राप्त हो गई | 

निष्कर्ष--उपरोक्त तथ्यों को अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि 
इन दो महायुद्धों के बीच के समय में संसार के प्रायः सभी देश विदेशी व्यापार को लाभ का एक 
अच्छा साधन समझते रहें । यहाँ तक कि इंगलैण्ड मी जो कि मुक्त व्यापार वाला देश था, उसने 
भी ऐसा ही किया इधर भारत को भी अपने पू्वकथित होम चार्जेज को सम्मालना पड़ता था | इस 
खच में भारत ध्थित ब्रिविश सैनिक व अन्य साधारण अधिकारियों का वेतन भी सम्मित्षित था | इ 
प्रकार हम देखते हैं कि इन वर्षों में सारे के सारे विदेशी व्यापार का संगठन भारत के औद्योगिक 
विकांस के विपक्ष में था, इस प्रकार के विदेशी व्यापार से मारत के ओद्योगिक विकास को जरा भी 
सहायता न प्राप्त हुई । इन वर्षों में अधिकांश रूप से कुछ मुख्य-मुख्य कच्चे माल का भारत से 
निर्यात होता रहा और विदेशों से तरह-तरह की उपभोग को वस्तुओं का आयात हुआ । इस समय 
संसार के-प्रायः सभी देशों ने आत्मनिभरता की नीति अपना रखी थी, इसके लिये वे विदेशी व्यापार 
पर, आयात-निर्यात की मुख्य वस्तुओ्नों पर काको नियन्त्रण रखते थे । इन कारणों से यह सोच लिया 
गया था कि जहाँ तक सम्भव हो सके कोई भी देश कम से कम विदेशी व्यापार करे |] 

डू के वर्षों में (१६३६-४४०- देशों के व्यापार कम करने को नीति थोड़े दिन तक 
ही चल्ली ज्यों ही युद्ध शुरू हुआ सारे संसार के व्यापारिक क्रियाकल्षापों में बड़े जोरों से वृद्धि होने लगी | 
प्रत्येक देश ऐसे कच्चे तैयार माज्ञ जिसका कि उसके देश में अभाव था, अधिक से अधिक आयात 
कर लेना चाहता था.। अतएव भारत के कच्चे मात्र की माँग खूब बढ़ गई परन्तु जब फ्रान्स तथा कुछ 
अन्य देश युद्ध में पड़ गए; तो भारत के हाथ से बहुत से बाजार निकत्न गए और उसके विदेशी 
व्यापार में काफी कमी हो गई | जापान के साथ युद्ध घोषित हो जाने से यह स्थिति और भी बिगड़ 
गई. परन्तु जैसे ही धीरे-धीरे मित्र राष्ट्रों की सेनाएं विजय प्राप्त करती गईं तो भारत के निर्यात की 
कुछ बरतुओं--जैसे कपास, चाय तथा जूट के सामान आरादि--की विदेशों में खपत भी बढ़ने लगी | 
इस समय के व्यापार की रूपरेखा--इन वर्षों में होने वाले भारत के विदेशी व्यापार 
के तथ्यों को अ्रध्येयन करने से हमें कई महत्वपूण बातों का पता चलता है, इस समय द्वेश के आर्थिक 
जीवन में युद्ध" द्वारा कई महत्वपूर्ण परिवत्त न हुए। द्वितीय महायुद्ध के समय में मारत के निर्यात 
में मुख्य रूप से निम्नलिखित परिवत्त न हुए ३--- । 


भारत को ब्यपिर् ३७४ 


(३) निर्यात्र की वस्तुश्रों में जूट के सामान का स्थान काकी महत्वपू्ण रहा । १६४२-४३ में 
जूट का नियत ३६ करोड़ रु० का, १६४३-४४ में ४६ करोड़ रु० का तथा १६४४-४३ में ६० करोड़ 
रुपये का हुआ 

(२) सूती कपड़े के निर्वात में मी काफी इृद्धि हुई | युद्डुके प्ररम्मिक वर्षों में इसका ६ करोड़ 
रुपये का निर्यात हुआ, १६४२-४३ में ४६ करोड़ का तथा १६४४-४५ में र८ करोड़ रुपए का सूती 
कपड़ा विदेशों को मेजा गया। यूती कपड़े के निर्यात को बृद्धि का मुख्य कारण जापान के युद्ध में 
शामिश्ष हो जाना था जिसके!कारण मध्यपूब तथा अफ्रीका के बहुत से बाजारों में जिनमें पहले 
जापानी कपड़े को खूब बिक्री होती थी, अ्रब वहाँ भारतीय कपड़ा पहुँचने लगा | 

(३ ) यूरोप तथा अमरीका में हमारे देश की चाय की भी काफी खपत हुई, १६४४-४४ 
में इसका निर्यात ३८ करोड़ रुपए तक पहुंच गया | 

(४) युद्ध के पू के वर्षा में भारत यू० के० तथ। फ्रान्स को मू गफली भेजने वाल! मुख्य 
देश था, उस समय इसका औपत निर्यात नो लाख वन से भी अ्रधिक होता था | युद्ध के समय 
में भारत ने स्वय अपने बनस्पति श्री के उद्योग का विकास किया और इस प्रकार इसके लिये 
उसकी विदेशों पर की निर्मस्‍्ता समाप्त हो गई | इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक निश्चित 
नीति अपनाई ओर मू गफली के तेल के व्यापार की सुन्दर व्यस्था की |, 

(५) १६४३-४४ तथा १६४४-४४ में भारत का कुल्ल निर्यात क्रमशः २१० करोड़ तथा 
२२७ करोड़ रुपयों का हुआ । इनमें से तैयार मात्र का निर्यात क्रमशः १०६ करोड़ तथा ११६ 
करोड़ रुपयों से कम का नहीं था । द 

नीचे दी हुई तालिका से भारत के तैयार माल, कच्चे माल तथा खाद्यान के निर्यात व 
आयात के अनुपात का स्पष्ट परिचय मित्र जायगा। इस ताह्निका से युद्ध के समय में होने वाले 
भारतीय व्यापार की पर्वितित रूप रेखा का भी आमास मिल्न जायगा :-- 

निर्यात ( करोड़ रुपयों में ) 


वस्तुएँ १६४०-४१ १६४१-४२ १६४२-४३ १६४३-४४ १६४४-६४ 
(१)कच्चा मां... छ्थ ७३ ४४ ४४... प्र 
( २) तैथार मात्र प्र ११५ श्र १०६. ११६ 
( ३ ) खाद्यान्न ( इसमें चाय ४२ ६० ४६ डंप... ४० 
भी शामिल्न है ) 
( ४ ) अन्य पदाथ ९ ४ रे. २्‌ ३ 
योग श्ध्द २५२ १६५ २१० २२७ 
आयात ( करोड़ रुपयों में ) 
वस्तुएँ १६४०-४१ १६४१-४२ १६४२-४३ १६४३-४४ १६४४-४५ 
(१ ) कच्चा मात्र ४२ ४० भर. छड४. (धश्‌ 
(२ )तैयार माल. ७० ६४ ४६. ४५, द्‌घ्‌ 
(३ ) खाद्यान्न २४... शक द् छः श्६ 
(४ ) अन्य पद ्व र २ १ २ ५ 
योग श्श्प १७४ १६१० श्श्ष् २०३ 


व्यापार की मतिविधि--जब हम इन वर्षों में होने वाले विदेशी व्यापार की गतिविधि 
प्र प्रकाश डालते हैं तो हमें पता चल्नता है कि भारत ने इन वर्षों में भुख्य रूप से ब्रिय्श साम्राज्य 


३ै७दै भारतीय अथशाल्न का विवैचन 


के देशों से अपना व्यापारिक सम्बन्ध खूब बढ़ाया । उसने आस्ट्रेलिया, कैनाडा, मिश्र, ईराक तथा 
मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ अच्छा व्यापार किया | संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भी उसका 
अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध रहा | ईरान तथा बहारीन को छोड़कर जिनसे भारत को काफी पेट्रोलियम 
मिलता था, शेष अन्य देशों के साथ भारत का व्यापारिक सन्तुललनन भी अच्छा रहा । 

ईरान तथा बहारीन ( क॥7०॥8 ) ने १६४३-४४ तथा १६४४-४४ में क्रमशः ३१ 
करोड़ तथा ४३ करोड़ रुपये का खानों का तेल भारत को भेजा | इसके बदले भारत से होने वाले 
निर्यात की रकम उनके आयात से कम रही । 

इस सम्बन्ध में दूसरी महत्वपूण बात जिस ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता हे वह यह कि 
इन वर्षों' में भारत का संयुक्त राज्य अमरीका के साथ बड़ा अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध रहा | 
१६४५-४६ में संयुक्त राज्य अमरीका में ६४ करोड़ रुपये का माल भेजा गया जब कि उसी वध 
यू० कें० को कुल १०२ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ । 

व्यापार का सन्तुलन--१६४३-४४ तक मारत का आयात अन्य वर्षों की अपेत्षा कम ही 
रहा | इसका मुख्य कारण यह था कि युद्ध के कारण अन्य देश भारत में खपने वाले मात्र का निर्माण 
न कर सके। उधर जहाजों की कमी होने के बावजूद भी भारत का निर्यात आयात से अधिक 
रहा | इस प्रकार व्यापार का सन्तुल्नन मुख्य रूप से भारत के ही पक्ष में रहा! । इसका परिचय नीचे 
दी हुईं तालिका से और लग जायगा : -- 

व्यापार का सन्तुल्लनन ( करोड़ रुपयों में ) 


.. वर्ष सन्तुल्लन 
१६३८-३६ १७, 
१६३६-४० +थ्प 
१६४०-४१ न ढर 
१६४१-४२ ८० 
' १६४२-४३ । . चभाप्प४ 
१६४२-४४ “कहर 
१६४४-४४ --४२ है 


का 


युद्ध के बाद के वर्षों में---युद के समाप्त हो जाने पर देश के व्यापार की गति 
विधि में कई महत्वपूण परिवत्तन हुए | कितने ही देश जिसमें भारत भी शामित्र था अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार के प्रति जो नीति अभी तक रखे हुए थे, उसकी आवश्यकता नहीं रही । अब व्यापार की 
एक निश्चित योजना अपनाने का समय आ गया है | 

युद्ध के समय में देश के कारखानों व.मिल्लों आदि पर काफी काम पड़ा, इसके कारण इनकी 
मशीन तथा प्लान्ट इत्यादि काफी क्ञीण हो गए, इसलिए आज उसे विदेशों से इन वस्तुओं के 
आयात के लिए विदेशी पूंजी की आवश्यकता है जिससे वह अपने उद्योग-घन्धों का अच्छा विकास 
कर सके। इसके साथ ही उसके लिए, एक उचित व्यापारिक संतुलन की भी जरूरत है जिससे" वह 
विदेशों से आने वाली इन वस्तुओं के आयात की कीमत को अदा कर सके | । 

जब हम भारत के युद्ध के बाद के वर्षों की व्यापारिक स्थिति को देखते हैं तो हमें उसकी 
“कई विशेषताओं का पता चलता है। इनमें मुख्य विशेषताएं ये हैं :--- 

(१) भारतवष के ,विभाजित हो जाने पर उसके व्यापार के परिणाम पर कोई बुरा अ्रसर 
नहीं प्रा है | इसके दिपरीत उसके झायात और निर्यात स््रे होने वाछ्ती रकमों में कुछ वृद्धि हो गई 


““ भारत का व्योपार - --. 93.2: 


फसल परी हक 


| ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि युद्ध के बाद व्यापार पर कुछ नियंत्रण ठीला हुआ, संसार 
की व्यापारिक स्थिति में कुछु परिवतन हो जाने से भी व्यापार में वृद्धि हुईं | युद्ध के बाद जहाजों की 
भी स्थिति में सघार हुआ और विदेशी व्यापार के लिए जहाजों का मिल्लना आसान हो गया । इसके 
अतिरिक इस समय देश के स्वतन्त्र हो जाने पर देश में कृषि की उन्नति के लिए, जलन विद्य त के 
विकास के लिए कई योजनाएं कार्यान्बित की जाने लगीं | इन सबके लिए विदेशों से मशीन आदि 
मंगाने की जरूरत हुई, इसके अलावा देश में खाद्यान्न आदि के अभाव के कारण भी विदेशों से 
अन्न इत्यादि आया। इन सब्र कारणों से हमारे देश का कुल व्यापार १६४८ तथा १६४६ में क्रमशः 
£०१ तथा १०६० करोड़ रुपये का हुआ | 
(२ ) जहाँ तक न्यापार के सन्तुल्नन का सम्बन्ध है अब उसकी स्थिति ठीक नहीं रही है, 
ब्यापार का सन्तुलन अब भारत के पक्ष में न होकर विपक्ष में चला गया है। उसका यह सन्तुलन धात्विक 
मुद्रा तथा डालर वाले देशों के साथ और मी खराब हो गया है। इसका परिचय नीचे दी हुई 
तालिका से लग जायगा 3--- 


व्यापार का सन्तुलन (€ करोड़ रुपयों में ) 


कुल स्टलिंग वाले देशों के साथ. गेर स्टलिंग वाले देशों के साथ 
श्६४८ १६४६ १६४८ १६४६ १६४८ १६४६ 
अ्रायाता ४७० ६२२. २३० श्ष्६ २४०. रे३२.५ 
निर्याया ४रप आरथ २२२ २३८ | २०६. श्८७ 
सन्तुलन॒ >४२ -१६७ नल -४१ | जरैड. -श्थभप 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के निर्यात व्यापार की मुख्य समस्या धात्विक मुद्रा वाले 
देशों के साथ होने वाले निर्यात में बृद्धि करना है। १६४८ में संयुक्त राज्य अमरीका के साथ द्वोने 
वाला भारत का निर्यात ७८ करोड़ रुपये काथा तथा आयात १०८ करोड़ का हुआ | इस प्रकार 
हमें करीब॑ ३० करोड़ का घाटा उठाना पड़ा | १६४६ में यह कमी ३३ करोड़ की हुईं क्‍योंकि उस 
वर्ष संयुक्तः राज्य अमरीका के साथ होने वाले व्यापार में १०० करोड़ रुपये का आयात हुआ तथा 
६७ करोड़ का निर्यात हुआ । इसके परिणामस्वरूप, इस कमी को दूर करने के लिए - सरकार ने 
विभिन्न देशों के साथ होने वाले व्यापार के कोटे निश्चित कर दिए और डालर क्षेत्र वाले:देशों के 
साथ होने वाले व्यापार को काफी प्रोत्साहित किया। निर्यात सत्लाहकार परिषद्‌: (॥४5007% 
30०807५ (!०प्राटएं।) जिसके कि अध्यक्ष श्री श्रीयम महोदय थे, ने यह सुझाव रखां कि हमें 
डालर प्रदेश वाले यात्रियों को भारत के प्रसिद्ध स्थानों में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करना 
चाहिए, ऐसे यात्रियों को यात्रा आदि की काझी सुविधाएं प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए 
ओर इस प्रकार हमें डालर पैदा करना चाहिए । परिषद्‌ ने यह भी सुझाव रखा कि घात्विक सुद्रा वाले 
प्रदेश तेल्ल को अपेक्षा तिलहन या बीज अधिक चाहते हैं इसलिए हमें बीजों के निर्यात करने की 
अनुमति दे देनी चाहिए। परिषद ने चाय के अमेरिका में प्रचारित तथा विज्ञापित करने का भी 
सुझाव रखा जिससे उस देश में चाय का खूब निर्यात हो सके | परिषद ने अ्रमरीका को भेजने वाले 
पीतल आएि के बन के निर्यात के लिए साधारण लाइसेन्सों के देने का भी सुझाव रखा। इसके 
अतिरिक्त परिषद ने भांरत के कुटीर उद्योगों के विकास के लिए. एक निश्चित कार्यक्रम बनाने का 
विचार रखा तथा उसने कहा कि हमसे होने वाले. उत्पादन की ब्रिक्की की अमरीका तथा कैनाडा में 
बिक्री . की जाय | इस समय हमारे व्यापार का संतुल्लनन ठीक नहीं हो रहा था, स्टर्लि ग का मूल्य पुन 
निर्धारित कर दिया गया था, भारतीय मुद्रा पर भी इसका गदहरा प्रभाव पड़ा । व्यापार के सन्तुलन की 

फा० ४०० 


0 भारतीय श्रथंशात्ञ का विवेचन 


ठीक रखने के लिए डालर देशों वाले आयात पर नियंत्रण काफी कड़ा किया गया। इसके परिणाम- 
स्वरूप नवम्बर १६४६ से भारतीय व्यापार का सन्त॒ुल्नन धीरे-धीरे सुधरने लगा। इस दिशा में अन्र 
भी विकास हो रहा है और ऐसी आ्राशा है दिनोंदिन यह स्थिति सुधरती जायगी | 

(३) जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि युद्ध के वर्षों में तैयार माल का निर्यात बड़े पैमाने 
में होता था, अब यह निर्यात कम हो रहा है। इसके साथ ही उद्योग-धन्धों में लगने वाला कच्चा 
माल, इसमें विशेषकर पूर्वीय अफ्रीका तथा मिश्र से आने वाली कच्ची कपास सम्मिल्लित है, इसका 
श्रायात धीरे-धीरे काफी बढ़ रहा है। भारत में बड़े रेशे की अच्छी कपास नहीं होती इसलिए, विदेशों 
से इसे मंगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अधिकार में कपास के क्षेत्र के चले जाने के कारण 
विदेशों से कच्ची कपास मंगाने की आवश्यकता में और वृद्धि हो गई है। भारत में अच्छी कपास का 
क्षेत्र बहुत कम रह गया है, इसलिए, हमें मिश्र, सूडान, पाकिस्तान से काफी कपास का आयात करना 
होता है । नीचे दी हुई तालिका से भारत की आयात सम्बन्धी स्थिति का कुछ ओर पता चल्ल 


जायगा 4--- 


भारत में आयात ( करोड़ रुपयों में ) 


' बष कच्चा माल तैयार माल्त॑ खाद्यान्न अन्य माल 
१६४५ ईरशु८ प्प्न २२ ने 
१६४६ ७७ १४६ ३ ३ ७ 
१६४८८ १५९० २७० प्प्३े ॥.4 

. १६४६ १४६ ३२१४ १२४ ६ 


५३ 


.. (४) विभाजन के परिणामस्वरूप जूट वाले कुछ क्षेत्र का ७३ प्रतिशत भाग पाकिस्तान के 
अधिकार में चला गया। इसके कारण हमें पाकिस्तान से जूट का काफी आयात करना पड़ा | जूट की 
अधिकांश मिलें भारत में हैं, उनके लिए कन्च जूट को लगभग ५० लाख गांठ पाकिस्तान से मंगानी 
पडती हैं। मारत की मित्रों में उस्पन्न किया जाने वाला जूट का माल्न डालर वाले देशों को भेजा 
जाता है, उससे एक अच्छी आय होती है। भारत सरकार पाकिस्तान से कपास व जूट के आयात की 
कठिनाई के कारण कपास व जूठट की अधिक उपज करने का प्रयत्न कर रही है। १६४६-४० में 
कपास की श्८ लाख गांठ तथा जूट की ३० लाख गांठ उत्पन्न हुईं थीं, १६५१ में इससे अधिक 
उत्पादन की आशा है | 

(५ ) इधर देश में खाद्यान्न की कमी के कारण विदेशों से कांफी खाथ्ान्न मंगाना पड़ता 
है।. १६४८ में विदेशों से मुख्यकर अजेन्टाइना, संयुक्त राज्य अ्रमरीका, कनाडा, इटली, टकी, रूस, 
आस्ट्रेलिया, श्याम, बर्मा से ३० लाख टन खाद्यान्न मंगाया गया । इसकी कुल कीमत ११० करोड़ 
रुपया हुईं । १६४६ में लगभग ४० लाख टन खाद्यान्न जो कि लगभग १५० करोड़ का होता है 
विदेशों से अयात किया गया । १६४० में इससे भी अधिक खाद्यान्न मंगाया गया। अब भारत 
सरकार देश में खाद्यान्न उत्पादन में इृद्धि करने का काफी प्रयत्न कर रही है, वह इस दिशा में आत्म- 
मिंभर होंने का विचार कर रही हे | 

(६ ) इधंर धीरे-धीरे देश में ओद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है, और अब पहले से अ्रधिक 
मात्रा तथा प्रकार में तैयार माल का निर्यात किया जा रहा है। रुपए के अवमूल्यन से तंथा सरकार के 
प्रधत्मों से मारत से तैयार माल का और, अधिक निर्यात हो रहा है। नीचे दी हुईं. ताल्षिका से इस 
आंत का और पता चल जाता है ।-« 


मारतीय अथंशास्र का विवेचन 


शैद० 
निययात ( प्रतिशत ) 
१६०६-१४ श्६ ३८-१६ इ६४३-४४ १६४४५ १६४६ ६४८ ६६४६ 
( औसत-) । 
ब्रि, साम्राज्य के देशों से ४१ पड ६५४, ६० इंट.. ४०... ४४ 
अन्य देशों से ४६. ४६ ३५. ४० ५ए. ४० डद्‌ 
आयात (ग्रतिशत ) 
ब्रि, साम्राज्य के देशों से ७०७. ८ ४ ३७. ४६ ४६ ४६ 
श्रन्य देशों से... ३०. ४२ प्र ६३. ३४. ४४. ४४ 


._- ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से होने वाला 
आयात व्यापार १६०६-१४ में ७० प्रतिशत था । तब से इसमें बराबर हास हो रहा है, यहाँ तक कि 
१६४६ में ब्रिटिश साम्राज्य के देशों के साथ हमारा आयात केवत्ध ४६ प्रतिशत ही रह गया, जब कि 
अन्य देशों के साथ होने वाला आयात ५४ प्रतिशत था। इस प्रकार हम देखते हैं इस दिशा में 
इन थोड़े से वर्षों में कितना परिवतन हुआ्रा है। इस समय भारत मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमरीका, 
चेकोस्ल्ोवाकिया, बेलजियम, जापान से जितनी मशीनें आदि मंगाता है, उतना यू० के० से नहीं। 
वह बर्मा, अजेन्टाइना, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया व पाकिस्तान से खाद्यान्न मंगाता है। अभी तक 
हमने भारत के अन्य देशों के साथ के व्यापारिक सम्बन्ध पर सम्मिल्लित रूप से विचार किया। शआ्रागे 
हम भारत के कुछ श्रन्य प्रमुख देशों के व्यापारिक सम्बन्ध पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे। 

भारत तथा भेंट ब्रिटेन--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि मारत तथा यू० के० का 
काफी समंक से व्यापारिक सम्बन्ध चला आरा रहा है, ओर पहले अन्य देशों की अपेज्षा इसी देश से 
अधिक व्यापारिक सम्बन्ध रहता था। प्रथम विश्व युद्ध के पूब, दोनों विश्वयद्धों के मध्य के समय में 
तथा ह्वितीय विश्व युद्ध के वर्षा' में मारत के निर्यात की सूची में सबसे प्रधान स्थान ग्रे5 ब्रिटेन या 
यू० के० का ही रहता था। 

जहाँ तक आयात का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में यू० के० की स्थिति दिनोंदिन घय्ती जा 
रही है । १६१४ के पहले यू० के० का आयात ६३ प्रतिशत था, इसके बाद द्वितीय महायुद्ध के 
वर्षों में यह केवल २५ प्रतिशत रह गया, युद्ध के बाद के वर्षों में यू० के० ने अपनी स्थिति 
में कुछ सुधार किया और भारत के आयात में उसका भाग ३० प्रतिशत हो गया। इसका 
धुख्य कारण भारत की इंगलैण्ड में पड़ी हुई स्टालिंग एूँजी थी। नीचे दी हुईं तालिका से मारत 
तथा यू० के० व्यापारिक सम्बन्ध का और स्पष्टीकरण हो जायगा :-- क्‍ 


भारत के व्यापार में यू० के० का भाग 


समय आयात नियांत 
१६०६-१० से १६१३-६४ ( औसत ) ६२.८ प्रतिशत २५.१ ग्रतिशत 
शह्रेकईं६ह.... +, .,.- ३०.४ प्रतिशत ३४ ३ प्रतिशत 
शहडध-४६ .. |... २५.३ प्रतिशत २८.२ प्रतिशत 
शैहडकि४७छा ७... ०» . ३०.६ प्रतिशत २०,० प्रतिशत 
शृ६४८८ “““.'. «० . ३१,७ प्रतिशत '२४,५४ प्रतिशत 
शहर कि. रेछ८ प्रतिशत ! २६.४ प्रतिशत 


/ : ऊपर के आँकड़ों को देखने से हमें यह पता चलता है कि भारत के विदेशी व्यापार में 
ब्रिदेन के हिस्से में कुछ कमी हुई दे किन्तु कुल मिज्ञाकर यह कमी बहुत नहीं हे। सन्‌, १६४७ 


भारत का व्यापार क्‍ इ्द 


क्र बिके. 


१६४८, व १६४८ के इन तीन वर्षो में युद्ध के समय में जितना ग्रंट ब्रिठेन भारत का माल 
आयात करता था उसकी श्रपेज्ञा इन वर्षो में कुछ वृद्धि हुई है। इस समय यू० के० जिन बस्तुओं 
का भारत को निर्यात करता है, उनमें मशीनें तथा मशीनरी औजार मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त ग्रट 
ब्रिटेन मोटर गाड़ियाँ, रासायनिक पदार्थ, औषधियाँ, रंग आदि भी काफी मात्रा में भेजता है। 
इसके बदले में भारत उसको चाय, जूट का सामान, चमड़ा व खाल तथा तित्नहन अच्छी मात्रा 
में भेज रहा है । | ह 
भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका--गत द्वितीय विश्वयुद्ध के पृष॑ संयुक्त राज्य अम- 
रीका का भारत के साथ होने वाल्ा ब्यापार कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। १६३८-३६ में 
भारत की अवश्यकताओं का केवल्न ६ प्रतिशत से कुछ अधिक ही, संयुक्त राज्य अमरीका नियर्ति 
करता था, ओर भारत के निर्यात-ब्यापार का केवल्ल १० प्रतिशत भाग ही वह लेता था। परन्तु 
जापान तथा कुछ अन्य देशों के साथ युद्द छिड़ गया तो अ्रमरीका मारत के व्यापार में दिनोंदिन 
हाथ बढ़ाने लगा। १६४४-४५ में मारत की आवश्यकता का २४ प्रतिशत से कुछ अधिक ही 
उसने निर्यात किया। १६४८ में कुत्न ४३२६ करोड़ में से १०८ करोड़ की कीमत का मात्र अश्रमरीका 
से भारत में आया। और इसके बदले में अमरीका ने लगभग ७८ करोड़ की कीमत का सामान 
भारत से खरीदा । १६४६ में अमरीका ने १०० करोड़ की कीमत का मात्र मारत को भेजा तथा 
६६ करोड़ का माल भारत से मंगाया । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे आयात-निर्यात का 
१६ प्रतिशत माग अमरीका के हिस्से में रहा. जब कि इंगलैएड का मारत के साथ का आयात र८ 
प्रतिशत तथा निर्यात २६ प्रतिशत था। 
| वेसे तो अब भी मारत व्यवसायिक दृष्टि से यू० के० से सम्बद्ध है किन्तु भारत के साथ 
होने वाले व्यापार की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका का मी महत्वपूर्ण स्थान है। यू० के० के 
बाद उसका ही नम्बर आता है। संयुक्त राज्य अमरीका भारत से काझी मात्रा में कच्चा तथा वैयार 
जूट का मात्र, बकरी तथा मेंड़ की खाल्ृ, लाख, चन्दन की लकड़ी आदि मंगाता है.। इसके अति 
रिक्त भारतीय चाय, अंडी के बीज, गरम मसाले आदि की भी अमेरिका में काफी खपत होती है। 
अमरीका को भेजी जाने वाह्वी वस्तुओ्रों में जूड तथा जूट से बने हुए, माल की श्रायात सबसे अधिक 
होती है, भारत का अमेरिका को होने वाले निर्यात व्यापार में इन वस्तुओं का भाग लगमग १० 
प्रतिशत रहता है । अमरीका भारत की बकरी की खाल का भी अच्छा खरीददार है, युद्ध के पूव 
लगभग ३५ से लेकर ४० प्रतिशत तक निर्यात में इसका भाग रहता था। १६४४ में अमरीका ने 
१६० लाख डाल्लर को चाव भारत से खरीसे थी | ' 
जहाँ तक आयात का सम्बन्ध है मारत अमरीका से मशीनों के ओजार, खानों में लगने वाली 
मशीनें, टाइप राइटर, मुख्य रूप से मंगाता है। गेस-इंजन, तेल निकालने की मशीनें आदि भी 
वह काफी मात्रा में मंगाता है। इसके अतिरिक्ति मोटर गाड़ियाँ, ट्रक, बसे आदि भी अमरीका से 
अच्छी मात्रा में मंगाई जाती हैं। पहले अ्रमरीका कृम्बे रेशे वाली कच्ची कपास भारत को खूब 
'मेजता था, किन्तु अब भारत इसे मिश्र, सूड़ान तथा कैनाडा आरि से मंगाता था। अमरीका से 
ओपधियाँ आदि भी अच्छी मात्रा में आती हैं, इनके आयात में दिनोंदिन वृद्धि मी होती जा रही 
है। १६३८ में ये वस्तुएँ १५ लाख डालर की आई थीं जब कि १६४४ में ५५ लाख डालर की 
आई | सिगरेट के लिये वर्जानिया तम्बाकू का ६० प्रतिशत भाग अमरीका से ही आता है। १६१८ 
में यह तम्बाकू लगभग २० लाख डालर की कीमत की अमरीका से आई थी, १६४५ में इसकी संख्या 
में भी बृद्धि हो गई, ओर यह इस वष ६६ लाख डालर की आई। युद्ध के बाद के वर्षों में देश 
में. खाद्यान की कमी हो जाने के कारण अमरीका से काफी मात्रा में खाद्यान मी मंगाया गया, इसके 
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अतिरिक्त अन्य खाने की वरतुएँ जिमपमें अंगूरी शरात्र, तथा सुखाया हुआ दूध मुख्य हैं काफो मात्रा 
में मारत में आया । अमरीका से अन्य शोक की बत्तुएँ भी अच्छी मात्रा में आरती हैं। १६३८ से 
खलेकर १६४४ तक लेन्ड-ल्ीज-ट्रेड विशाल पैमाने पर हुईं, इसकी कुल रकम २४ लाख डालर 
थी। यह रकम १६०० से १६३१८ तक के अमरीका से आने वाले आयात की हुगना थी। 
जहाँ तक व्यापार के सन्तुत्नन का प्रश्न है भारत को अमरीका के साथ ब्यापार में कोई 
विशेष हानि नहीं उठानी पड़ी। सन्‌ १६४२ से लेकर १६४५ ६० तक के व्यापार में सन्तुल्नन के 
आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि इस समय में भारत का अमरीका के साथ होने वाला कुल 
निर्यात आयात से अ्रधिक, ४२१० लाख डालर हुआ । परन्तु जब युद्ध समाप्त हो गया तो हमारा 
यह व्यापारिक सन्तुल्नन हमारे विपक्ष में हो गया, १६४८ में यह सन्तुलन ३० करोड़ तथा १६७६ 
में ३१ करोड़ का हुआ | संयुक्त राज्य अमरीका के साथ होने वाले व्यापार के सम्बन्ध में सबसे प्रधान 
कठिनाई जिसका कि भारत को सामना करना पड़ता है, वह है अपने घाटे की डालर की कठिनाई । 
१६४८ में इस घाटे को पूर्ति के किये भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मानीयरी फन्‍ड?” से ६२० लाख डालर 
किये थे। अब मारत घाल्विक मुद्रा वाले ज्षेत्रों के साथ होने वाले व्यापार में भी वृद्धि व विस्तार 
करने का प्रयत्न कर रह है। इन देशों से भारत को मशीनें, मशीनरी ओजार आरईि आसानी से 
मिल्न सकते हैं । 
अभी भारत के औद्योगीकरण के ल्लिए, उसके श्रौद्योगिक विकास के लिए. यह आवश्यक है 
कि उसका संयुक्त राज्य अ्रमरीका के साथ अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध बना रहे | देश के ओद्योगिक- 
विकास के लिए श्रमरीका से अ्रच्छी किस्म की मशीनें मिल्र सकती हैं, अमरीका मारत को कृषि तथा 
अन्य उद्योगों के ज्षिए अच्छी मशीन तथा कुशल्न कारीगर दे सकता है। इस प्रकार उससे हमें काफी 
श्रच्छी सहायता मित्न सकती है | यदि एक बार भारत अपना अच्छा श्रोद्योगिक विकास कर लेगा, ओर 
ग्रपनी आवश्यकत[्‌ भर के लिए खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुएं निरभित कर सकेगा तो संयुक्त राज्य 
अमरीका के साथ होने वाला उसका व्यापार सन्तुज्षित हो जायगा। इसके अतिरिक्त भारत अभी 
अमरीका की पूँजी के ल्षिए भी काफी उत्सुक है जिससे वह अपना अच्छा श्रोद्योगिक विकास कर ले 
किन्तु अमी तक इस दिशा में अमरीकनों ने विशेष साहसपूबक कदम नहीं उठाया है। इस प्रकार 
इन सब कारणों को देखते हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि भारत तथा अमरीका का व्यापारिक 
सम्बन्ध देश के लिए काफी हितकर है। 
भारत तथा आरस्ट्रलिया--सन्‌ १६१६ के पूव आस्ट्रेलिया कृषकों तथा सोना. निकाहने 
वाल्लों का देश गिना जाता था। उसके निर्यात-व्यापार की मुख्य वस्तुएं गेहूँ, गोश्त, फल, दूध 
वस्तुएँ तथा ऊन थीं। बने हुए या तैयार माल के लिए वह मुख्य रूप से यू० के० पर निर्भर 
हता था। जब युद्ध प्रास्म हो गया तो देश में औद्योगिक सामान का निर्माण करना अनिवार्य हो 
गया। इस समय आस्ट्रेलिया ने जिस गति से ओ्रौद्योगिक विकास किया कि पहले की भारी कमियां 
वू* हो गई। आस्ट्रेलिया को इतनी तीव्रगामी ओग्रोगिक उ>ति केवल इसी कारण से हो सकी कि 
वहाँ पर कच्चा माल पर्यात मात्रा में उपलब्ध था | इस प्रकार अपने कच्चे माल को सुविधा, शक्ति के 
सस्ते साधनों तथा कुशल श्रमिकों की सहायता से आस्ट्रेलिया ने बड़ी जल्दी श्रोद्योगिक उन्नति 
कर ली । 
अपने इन प्रय॒त्नां के फत्चस्वरूप आज आद्टटरत्िया ने ओऑद्योगिक क्षेत्र में अच्छा. स्थान. प्राप्त 
कर लिया हे, इधर भारत भी अपना ओंग्ोगीकरण करना चाहता है। आस्ट्रेलिया से उसे इस दिशा 
में अच्छी सहायता.मिल्ल सकती है, वह. ऊन, कागज, प्लास्टिक, प्लाईडड तथा चमड़े की वस्थुएँ बनाने 
- के. किए भारत को मशीनें दे सकता है। आस्ट्रेलिया. भारत को सड़क. तथा कृषि के विकास.. के ल्लिए 
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भी अच्छी मशीनें दे सकता है, पेन्ट आदि तैयार ली मशीनें मी थ्रास्ट्रेलिया से हमें आसानी 
से मिज्न सकती 
इसके बदले में भारत आस्ट्रेलिया को तिलहन, चपड़ा, श्ोवल्ला-हर्सा, बकरी की खाल, श्रश्र 


जा 


रम मसाखा तथा जूट का वना सामान आदि भेज सकता है। आस्ट्रेलिया में भारत के ट्रेड कमिश्नर 
का ऐसा विचार है कि आस्ट्रेलिया में भारत अपने सूती कपड़े के व्यापार के लिए अच्छी सफलता 

हीं प्राप्त कर सकेगा उसका मुख्य कारण यह है कि यू० के० तथा अमरीका इस दिशा में भारत से 
कहीं आगे बढ़े हुए ह और निक्ठ भविष्य म॑ आस्ट्रलिया म॑ भारत वहाँ पर इनका मुकाबल्ला नहीं कर 
सकेगा । ये देश केवल कपड़ा ही नहीं तेयार करते वरन्‌ उसको तेयार करने के लिए मशीनें मी तेयार 
करते हैं | उधर आस्ट्र लिया भी अपनी मांग की कुछ पूर्ति करने के लिए सूती कपड़ा तैयार कर 
र्यहे। | 
नीचे दी हुई तालिका से भारत तथा आस्ट्र लिया के व्यापारिक सम्बन्ध का कुछ परिविय 
मित्न जायगा $--- 
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यहाँ पर यह कह देना अनुचित न होगा कि न्यूजीलैएड भी मारत को दूध से तेयार मात्र को 
भेज सकता है, वह भारत को जमाया हुआ गोश्त भेजकर भी अच्छी सहायता प्रदान कर सकता है। 
भारत में इन वस्तुओं की बड़ी आवश्यकता है,देश में जितनी ग्रावश्यकता है उतना दूध भी नहीं उत्पन्न 
हो पाता, इस प्रकार न्यूजीलैशड से इन वस्तुओं का आयात कर हम अच्छी मदद प्राप्त कर सकते हैं। 
इसके बदले में हम उसको जूट का सामान, वकरी तथा भेड़ों की खालें, गलीचे तथा कुछ ओवद्योगिक 
वस्तुएँ मेज सकते हैं | 

भारत तथा कनाडा---ये दोनों, देश कृषि प्रधान देश हैं, इस समय ये दोनों अपना-अपना 
ओद्योगिक विकास तजी से कर रहे हैं। इन दोनों देशों में आपस में अच्छा सम्बन्ध है, ये एक-दूसरे 
की आवश्यकताए पूरी करते रहते हैं। भविष्य में भारत तथा कनाडा के व्यापार के विकास के लिए 
काफी क्षेत्र हैं। भारत से कनाडा जाने वाली वस्तुओं में चाय, जूट का बना हुआ माल, बकरी तथा 
भेड़ की खाल, बनस्पति तेल, दाल, गरम मसाला, पीतल के बन, नमदा, गलीचे इत्यादि मुख्य हैं । 

इसके बदले में कनाडा गेहूँ तथा मशीनें, कृषि के औजार आदि भेजता है | जब से जापान 
अलग हुआ तब से भारत कनाडा को सूती कपड़े भी मेज रहा है। कनाडा में स्थित भारत के ट्रेड 
कमिश्नर ने यह कहा था कि भारत के इस व्यापार के बढ़ने की काफी आशा है। सन्‌ १६४४ में 
भारत को कनाडा के साथ होने वाला व्यापार कुल्ल २०२० डालर था, यह रकम १६३८ में होने वाली 
व्यापारिक रकम से १६ गुनी थी । व्यापार में इस वृद्धि के कारण कनाडा के आयात तथा नियति में 
"भारत का तीसरा महत्वपूण स्थान है। 

जहाँ तक व्यापार के सन्तुलन का प्रश्न है, वह मी युद्ध के पूव के वर्षों' में काफी अच्छा रहता 
था | सन्‌ १६३८ में इस व्यापार में ४:१ का अनुपात था। युद्ध के समय में बहुत सी सैनिक सामग्री 
का निर्यात होता था। युद्ध के समाम् हो जाने पर इन चीजों का निर्यात बन्द हो गया | युद्ध के 
पश्चात्‌ कनाडा के साथ होने वाले ध्याप्रार का सन्तुल्नन हमारे पक्ष में नहीं रहा। कनाडा ही नहीं 


श्टड भारतीय अंथशासत्र का विवेचन 


डालर वाले अन्य देशों के साथ भी हमारा व्यापार अच्छा नहीं रहा। इसका मुख्य कारण यह थी 
कि युद्ध के बाद देश के स्वतंत्र हो जाने पर उसके झ्रोश्वोगिक विकास के लिये विदेशों से यंत्र आदि 
मंगाने. पड़े, देश में खाद्य संकट उपस्थित हो जाने के कारण विदेशों से काफी मात्रा में खाद्यान भी 
मंगाया गया | 


भारत तथा कनाडा का व्यापार ( लाख रुपयों में ) 


१६३८-३६ १९४२-४३ १्९्छ्द १६४६ 
त्रयात ६२ पूपू३ छ्श्८ १,२६६ 
निर्यात २१४ ३६१ ६००... ६१२ 


भारत तथा मश्यपूव ---भारतवष तथा मध्यपूव के देशों से शताब्द्ियों से व्यापार चलता 
चला आ रहा है परन्तु गत विश्वयुद्ध के समय इन देशों के साथ होने वाले व्यापार में महत्वपूण 
वृद्धि हुईं | इसका कारण यह था कि युद्ध की वजह से इन देशों को जापान तथा यूरोप से अपनी 
आवश्यकता का सामान नहीं मिल सका, इसलिए अब भारत हो ऐसा देश रह गया जिससे कि 
उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती थी। यदि इस समय भारत को यातायात सम्बन्धी कठिनाई 
न होती तो मारत इन देशों के साथ होने वाले व्यापार में और इड्धि करतां। मध्यपूर्व के ये देश 
मुख्य रूप से कृषि-प्रधान देश हैं। खेती करना, भेड़ें व घोड़ों आदि का पालना इनका मुख्य पेशा 
है। इन देशों में तेल आदि के कूपों के खोज “निकालने के कारण इन देशों का संसार के व्यापारिक 
क्षेत्र में अच्छा स्थान प्राप्त हो गया है। इन प्रदेशों से भारत 'खानों के तेल्ञ तथा कपास आदि को 
काफी आयात कर. रहा है। इसके: बदल्ले में भारत सूती कपड़ा, जूट का बना माल्न, फोल्लाद, चाय, 
म॒सात्ना आदि भेजता है परन्तु देश में कुछ वस्तुओं की कमी आदि के कारण, मारत ,इन देशों की 
सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता | 

सूडान; टरकी, मिश्र हमारे जूट के बने माल को काफी खरीदते हैं | द्वितीय विश्वयुद्ध के. समय 
तथा उसके बाद के समय में सूती कपड़े का भारत ने इन देशों को खूब्र निर्यात किया |. सन्‌ १६६३८- 
३६ में निर्यात का कुल मूल्य ३१ लाख रुपया था। सन्‌ १६४२-४३ में यह रकम बढ़कर १० करोड़ 
रुपये हो गई ।. अब भी सूती कपड़े. व-सूत आदि का निर्यात,अच्छा हो रहा है। 

,. मध्यूत्र के इन देशों में हमारे चाय. की खपत भी. अच्छी होती है, वैंसे .तो जितनी 
-थू७ के०, कैनाडा आदि में चाय की खपत होती है, उतनी इन देंशों में नहीं, इन देशों -में ३ करोड़ 
रुपये की चाय की खपत होती है।., परन्तु यदि इस दिशा में अच्छा ध्यान दिया गया .तो .कुछ और 
वृद्धि हो. सकती. हैं। यही बात तम्बाकू के विषय में भी कही जा सकती है। यदि भारतीय. तम्बाकू 
की पैकिंग आदि.की ओर अच्छा. ध्यान दिया जाय तो इन देशों के तम्बाकू के-निर्यात में भी 
काफी वृद्धि की . जा सकती है। सूड़ान, मिश्र, केनया से जितना आयात होता . है, उसका. मूल्य 
हमारे निर्यात सें-अधिक रहता है। उदाहरण .के ल्षिए. १६४६ में ७१ करोड़ रुपये की. कीमत. की 
बसतुओं का कुल्न-आयात किया, जो कि इसी समय इन अफ्रीकी देशों के साथ हमारा निर्यात केवल 
३२ करोड़ रुपये का हुआ । 

युद्ध के पूथ भारत ने अपनी आवश्यकता का ४० ग्रतिशत तेल्ल बर्मा से ख़रीदा, ११ प्रतिशत 
' बॉहरीन से, १३ प्रतिशत जावा से तथा २ प्रतिशत संयुक्त राज्य अमरीका से खरीदा । . इसके बाद 
- जब बर्मा व-कुछ अन्य द्वीप. जापान के हाथ में चले गये तो भारत को तेल्न के लिये बाहरीन, तथा 
: ईरान पर निभर रहता पड़ा। १६४२-४३ में मारत ने इन दो देशों से र८ करोड़ रुपये का तेल 
खरीदा ...१६४४:४७ से. यह रकम और बढ़, गई, इस वर्ष ईरान से भारत ने ४६ करोड़ रुपए, का 


भारत का ब्यांबार रबर 


तेल खरीदा और इसकै,बदले में भारत ने केवल १ करोड़ रुपए का मात्र भैजा | १६४८ में ईरान का 
भारत में १६ करोड़ तथा १६४६ में ३१ करोड़ रुपए का निर्यात हुआ जब कि इसके बदले में भारत 
ने १६४८ में २९४ करोड़ तथा १६४६ में ५ करोड़ का निर्यात किया | इस प्रकार इन सब देशों से 


ओर मुख्यकर मिश्र के साथ होने वाले व्यापार का सन्तुल्लन भात्त के पक्ष में नहीं रहा । इस विप३ 
में नीचे दी हुई ताल्षिका से और प्रकाश पड़ जायगा | 


्‌ पं ३.8 
मध्यपूर्व तथा भाशत का व्यापार (ज्ञाख रुपयों में) 
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देशों का १६३६-४० श्ध्ष्प्र १६४६ (जनवरी से जून तको 
गा हु. डा पा. थफ छः पट. ॥ए 
जा न 7) हा प्र ॥2 24 फः 
कि द्ष 22] छि. (ंषट 4 कि (८ ५ 
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भारत तथा पराकिस्वान् देश के विभाजित हो जाने के कारण अब देश के वे कुछ 
भाग ज़ो कि पाकिस्तान के अन्तगत हैं उनके साथ होने बाला ब्यापार भी विदेशी व्यापार के 
९ है 
अन्तगंत आता है | 





अतएवब हम यहाँ पर भारत तथा पाकिस्तान के व्यापार पर विचार करेंगे | सुविधा की दृष्टि 
से भारत तथा पाकिस्तान के व्यापार को हम चार भागों म॑ विभाजित कर सकते हैं :--- 

(१) १५ अगस्त १६४७ से लेकर ३० जून १६४८ तक | 

(२) १ जोल्ाई १६४८ से लेकर ३० जून १६४६ तक । 

(३) जील्ाई १६४६ से लेकर दिसम्बर १६४६ तक | 

(४) जनवरी १६५० से जोलाई १६५४० तक । 

(१) १५ अगस्त १६४७ से लेकर ३० जून १६४८ तक--यह समय बड़ी राजनैतिक 
अशान्ति का था। देश में चारों ओर साम्प्रदायिक उपद्रव फैल रहे थे, पाकिस्तान से बड़ी संख्या में 
शरणार्थी लोग भारत को आ रहे थे | इसके परिणम स्वरूप इस काल के न तो आयात व निर्यात के 
आंकड़ों का ही पता चल्लता है और न व्यापार के सन्तुक्नन का ही कोई ठीक अनुमान  त्गावा जा 
सकता है | 
(२) इसके बाद आने वाले समय में १ जौल्ाई १६४८ से ३० जून १६४६ तक के समय के 
विषय में हमें कुछु जानकारी प्रास है। इस समय के शुरू होने के पहले १६४८ के मई के महीने में 
भारत तथा पाकिस्तान में व्यापारिक सममोता हुआ । इस व्यापारिक समभोते में दोनों देशों में होने 
वाले व्यापार की मुख्य-मुख्य वस्तुश्रों का विवरण दिया गया। दोनों देशों के विनिमय सम्बन्धी निय॑ 
त्रण हट गए।। इस समय में मारत के आयात-निर्यात के सम्बन्ध में पूरी जानकारी नीचे दी हुई 
तालिका से लग जायगी :-- 
फा० ४है. 


इेटा६ भाश्तीष अथशाञ्न का विवेवन 


( करोड़ रुपयों में ) 
आयात ( देनी ) नियत ( लेनी ) 
कच्चा जूट ८०.२ सूत व सूती कपड़े १७.५४ 
कच्चा कपास १७.३ जूट का बना माल ६.८ 
कोयला ६.४ 
अन्य वस्तुएं ( चप्रड़ा, सरसों का तेल हक 
कपास के बीज, सुपाड़ी, तम्बाकू ४.६ 
सीमेन्ट, नमक, फल्ल॒ आदि ) क्त्रिम रेशम ४.८ 
१६.६ अन्य वस्तुएँ ( रासायनिक 
वस्तुएँ, दवाइयाँ, लोहा- 
सेबाएँ, ( जल्न-विद्य त फौलाद, चमड़ा, रबड़, चाय आदि 
द्त्यादि में ) हि ३५४५८ 
| सेवाएँ . ३ 
योग ८३.६ 
घादा रे ३.८८ 
कुछ्ष द ११७,४ कुल ११७-४ 


इस घाटे का कारण --ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में 
भारत को कुल्ल ३४ करोड़ रुपये का घाय हुआ । जब कि भारत ने व्यापारिक समझौते के अमुसा/ 
८० प्रतिशत जूट तथा ५० प्रतिशत कपास का आयात किया, पाकिस्तान ने समभौते में दी हुई 
बस्तुओं का केवल ४० प्रतिशत से लेकर ६० प्रतिशत तक ही मंगाया | कोयला तथा सरसों का तेश 
ये केवल दो ही ऐसी वस्तुएँ थीं जिनका आयात पाकिस्तान ने समभौते के अनुसार किया | इसके 
अतिरिक्त पाकिस्तान ने भारी आरयात-निर्यात कर भी लगा दिया जिसके कारण भारत की भी इसके 
बदले में उसी प्रकार कर लगाना पड़ा। कच्चे जूट तथा कपास पर लगने वाले कर से अकेले दस 
करोड़ रुपये का घाय हुआ । पहले पाकिस्तान ने मारत के सूती कपड़े पर आयात-कर लगाया और 
बाद में उसका वहिष्कार किया | इधर भारत ने पाकिस्तान को भेजी जाने वाल्ली उन वस्तुओं के 
निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया जिन्हें वह डालर वाले देशों को भेज सकता था | पाकिस्तान की नई 
बैंक की शर्तों' को पूरा करने के लिए. भारत की व्यवसायिक बेंकों को पाकिस्तान को १४ करोड़ रुपया 
भेजना पड़ा, इस प्रकार पूंजी के चले जाने से चालू खाते में और भी घादय हुआ । 

१६४९ की जोल।ई से दिसम्बर तक--१६४६ के जून में इन दोनों देशों के व्यापारिक 
सममौते को नया किया गया। इस समभौते के अनुसार भारत के लिए कम व्यापार तथा कम घाटे 
की व्यवस्था हुईं | दोनों देशों को अपनी-अपनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दोनों देशों 
की व्यापारिक शर्तें पूरी न हो सकीं। इसके बाद १६४६ के सितम्बर में भारतीय मुद्रा का अवमूल्य 
हो गया | पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा के मूल्य में कोई परिवतन न करने का निश्चय किया, उसने 
अपने सिक्के का मारतीय सिक्के के साथ १४० रु० व १०० २० का श्रनुपात रखा | इसके कारण 
. पाकिस्तान के सब सामान का भारतीय मुद्रा की दृष्टि से काफी मूल्य बढ़ गया। अतएब भारत फो 
लाचारं होकर पाकिस्तान को भेजे जाने वाले माल पर नियंत्रण लगाना पड़ा तथा वहाँ से आने वाले 
माल को लेने से इन्कार करना पड़ा | इस काल्न में भारत को पाकिस्तान को ३५.४ कशेड़ रुपये देने 
पड़े जब कि उसे बहोँ से केवल २६.२ करोड़ रुपये ही मिले | 


भारत का व्यापार श्ध्य७ 


जनवरी १६५० से जोलाई १६४० तक--इस काल के व्यापार सम्बन्धी श्रांकड़े अभी 
उपलब्ध नहीं हुए हैं परन्तु नेहरूललियाकत समभौते के परिणाम स्वरूप, दोनों देशों में एक अल्प- 
कालिक व्यापारिक सममौता हुआ । इस समभोते के अनुसार जो होने वाला व्यापार भारतीय मुद्रा 
के हिसाब से होगा जिसके लिए पाकिस्तान को अलग खाता रखना पड़ेगा । इस समझौते में यह 
निश्चय किया गया कि पाकिस्तान भारत को ८ ल्लाख गाँठ कच्चे जूट की देगा जब्र कि इसके बदले 
में भारत पाकिस्तान को जूट का बना माल, सूती कपड़े, फौल्लाद का बना मालत्तन, सरसों का तेब् आदि 
भेजेगा | पाकिस्तान को इस व्यापार के लिए एक विशेष खाता रखना था और दोनों देशों को व्यापार 
के सन्तुल्लनन की भी ठीक रखना था। 


अभी पाकिस्तान ने समझौते की शर्तों का पू्णरूप से पात्नन नहीं किया है, अथी जब तक 
काश्मीर समस्या का हल नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्ध के अच्छे होने की 
आशा! नहीं की जा सकती | 


भारत तथा खुदूर पूर्व के देश--भारत का इन देशों से सदा से कुछ न कुछ व्यापारिक 
सम्बन्ध बना रहा हे | कुल मित्लाकर इन देशों के साथ होने वाला व्यापार तो सन्तोषप्रद कहा जा 
सकता है किन्तु जहाँ तक अलग-अलग देशों के बर्मा, जापान तथा ल्ढा के व्यापार का प्रश्न है, वह 
अच्छा नहीं कह्य जा सकता । इन देशों के साथ होने वाले व्यापार का १६३८-३६ के बष के आंकड़ों 
से और पता चल जायेगा । क्‍ 


खुदूर पूर्व के देश तथा भारत का व्यापार 


( करोड़ रुपयों में ) 
अ्रायात निर्यात सन्तुल्नन 
इन्डोनेशिया, इन्डोचीन, थाइलैण्ड,) 
फारमोसा, किलिप्पाइन्स आदि | २.४ ३.६ - १.४ 
बर्मा २४. २ १० . नौ ४६३ 
चीन .. १,७ २.२ ०.४ 
जापान १५.४ १४,६ “>०,८ 
मत्ायां ४१ २४ “+ १७ 
लंका १.० फू न ४,० 
कुल ४8 श्प न+ रे 


इससे यह पता चल्न जाता है कि लंका को छोड़कर अन्य किसी भी देश के साथ हमारा 
व्यापारिक सन्तुत्नन हमारे पक्ष में नहीं रहा । भारत का बर्मा के साथ होनेवाला व्यापार सदैव भारत 
के विपक्ष में रहा । १६३७-३८ में मारत से बर्मा का व्यापार १४ करोड़ का हुआ, १६३८-३६ में 
१४ करोड़ था, १६३६-४० में श्८ करोड़ का, १६४०-४१ में ११ करोड़ का तथा १६४१-४२ में 
१६४ करोड रुपए, का हुआ। युद्ध के समय में बर्मा का भारत से व्यापार न हुआ । १६४६-४७ 
में यह व्यापारिक संतुल्नन हमारे पक्ष में रहा, इस वष्र हमारे पक्ष में ४ करोड़ रुपए, रहे, परन्तु विभाजन 
के पश्चात्‌ दिसम्बर १६४७ से लेकर नवम्बर १६४८ तक के समय में यह सन्तुल्ञनन हमारे विपक्ष में 
दो गया। बर्मा से हम चीड़, चावल, मिट्टी का तेल्न मंगाते हैं. ओर इनके बदले में हम सूती कपडे, 
शकर, कागज, बोरे आदि का निर्यात करते हैं । 


रेधन भारतीय अ्रथंशात्ष का बिवेचन 


भारत तथा इन्डोनेशिया--आज से सैकड़ों वष पहले इन दोनों देशों में आपस में अच्छा 
व्यापार होता था। युद्ध के पूर्व के वर्षों में भारत यहाँ से मिट्टी का तेल्ल, मोम, चीड़, कुनैन, टीन, 
व मसाला आदि मंगाता था। इसके बदले में वह जूट का सामान, सूती कपड़े, वनस्प ते थी, बीज, 
कोयला तथा लाख का निर्यात करता था। हमारा निर्यात ल्रगभग एक करोड़ रुपए. का तथा आयात 
दो करोड़ रुपए का होता था। युद्ध के समय में यह व्यापार बिल्कुल ही रुक गया । युद्ध के बाद दोनों 
देशों में व्यापारिक सम्बन्ध फिर स्थापित हुआ, और अब पहले की भाँति फिर अच्छा व्यापार होने 
लगा है। जहाँ तक व्यापार के सन्तुलनन का प्रश्न है, वह मी पूर्व ही की भाँति रहा है, व्यापार का 
सन्तुलन पहले सदैव भारत के विपक्ष में रहता था परन्तु १६४६-५० में यह सन्तुल्लनन हमारे पक्ष में 
पहुँच गया । 


भारत तथा इन्डोनेशिया के व्यापार में काफी बूद्धि हो सकती है। भारत इन्डोनेशिया को 
ओऔजार, अलमूनियम तथा श्रन्य धातुओं का सामान, रसायन, दवाइयां आदि मेज सकता है। इसके 
बिक ८5. 2८ 8. को 
बिपरीत इन्डोनेशिया से हमें मसाला, चावत्न, मका, चीड़ की लकड़ी आरि मेगा सकते हैं। 


हम पहले कपड़ा तथा उपभोग की अन्य वस्तुएँ जापान से मंगाते थे ओर इसके बदले . में 
जापान को कच्ची कपास, अण्डी के बीज, कच्चा लोहा, मेंगनीज, अश्रक आदि मेजते थे। युद्ध के 
समाप्त होने के पश्चात्‌ जापान के शासन का भार मित्र राष्ट्रों के सुप्रीम कमान्डर के हाथ में आा 
गया, इसके कारण जापान के आयात तथा निर्यात व्यापार पर काफी नियंत्रण रहा | १६४८ के अप्रैल 
मास में जापानियों का ट्रेड डेल्ीगेशन जिसके कि अध्यक्ष श्री डब्लू० आर० ईटन थे, मारत आया | 
बाद में जापान तथा राष्ट्र मंडल्न के पाँच देशों में, जिनमें कि भारत में सम्मिलित था, आपस में व्यापारिक 
समभौता हुआ । भारत में २६५ लाख पौएड की कीमत की मशीनें, साइकिलें, बिजली का सामान 
सिल्ने की मशीनें आदि मंगाने का निश्चय किया | इसके बदले में उसने इन देशों को कच्ची कपास 
ऊन, कच्चा लोहा, अभश्नक, मंगनीज, कोयला तथा लाख भेजने का निश्चय किया। 


अमरीका यह नहीं चाहता कि जापान भविष्य में फिर इस योग्य हो जाय कि उससे युद्ध का 
भय रदे। अतएव जापान ने जिन उपायों द्वारा आर्थिक उच्नति की थी, उन पर अब काफी नियंत्रण 
है ओर अभी आने वाले कुछ वर्षों तक जापान व्यापारिक च्षेत्र में मात तथा अन्य पश्चिमीय देशों 
का सामना नहीं- कर सकेगा। 


एशिया तथा खुदूरपूव के देशों के ल्लिए नियुक्त संयुक्त राष्ट्र संब्र कां आर्थिक आयोग कई बार 
मिल चुका है। १६४८ के जून में इस कमीशन की एक बैठक ऊटी में हुईं थी, कमीशन ने इस 
बात पर प्रकाश डाल्ला था कि इन देशों का आर्थिक विकास बड़ा एकांगी हुआ है | कमीशन का 
कथन था कि इन देशों में आर्थिक तथा अन्य इश्कोणों से भारत का स्थान मुख्य है। यह ज्षेत्र 
( भारत ) झंषि तथा खनिज दोनों प्रकार के साधनों में सबसे अधिक धनी है । संसार में जितना 
चावल उत्पन्न होता है, उसका ६२ प्रतिशत भाग भारत में पैदा होता है, इसी प्रकार संसार में जितनी 
चाय उत्पन्न होती है, उसका ६६ प्रतिशत भारत उत्पन्न करता है। भारत अपना औद्योगिक विकास 
करने के लिए अच्छे से अ्रच्छे श्रयत्न कर रहा है | इस दिशा में काफी काय भी किया जा चुका है | 
इस संमय जापान ओद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ऐसी ध्थिति में भारत इन देशों की बहुत सी 
मांगों की पूर्ति कर श्रागे बढ़ सकता है । इन देशों से भारत बहुत सा अच्छे किस्म का कचा माल ले 
सकता द्वै। इन सब बातों को देखते हुए. यह निष्कष निकाल्ा जा सऊता है कि भविष्य में भारत 
अपना अन्य देशों से अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लेगा | 


भारत का ब्यापार १२८८६ 


भारत का समुद्री व्यापार ( लाख रुपयों में ) 
( इसमें पुननियोत नहीं शामिल है ) 


देश का नाम श्ध्ष्य १६४६ 
रष्ट्रमंडलीय देश निर्यात आयात सन्तुल्नन निर्यावा आयात सनन्‍्ठुल्नन 
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व्यापार का निदश, वस्तुओं के हिसाब से निर्यात---ऊपर हमने भारत का 
विभिन्न देशों के साथ होने वाले व्यापार पर विचार किया | यहाँ हम वस्तुओं के अनुरूप होने वाले 
मारतीय व्यापार की गतिविधि या निदेश (])78८४४09 07 (7800 ) पर विचार करेंगे। आइये 
पहले यहाँ से भेजी जाने वाल्ली चीजों पर प्रकाश डालें । 

जूट कच्चा तथा बना हुआ--विभाजन के बाद के समय में जूट के बने माल पर काफी 
नियंत्रण रहा परन्तु इसके उत्पादन युद्ध पूव के समय की अपेक्षा, इस समय हास ही रहा जब कि 
मांग उसी प्रकार अच्छी बनी रही जैसी कि युद्ध के पूत के समय में थी। अतएव डाह्वर पैदा करने के 
लिए. जूट के बने माल का विभिन्न स्थानों को भेजा जाने वाल्ला कोटा निश्चित कर दिया गया । ऐसा 
करने का एक कारण यह भी था कि जूट का मात्र मेंजकर विदेशों से खाद्यान्न भी मंगाया जा सके | 
इस प्रकार धालिक मुद्रा वाने देशों को होने वाले निर्यात में कुछ बद्धि हुईं | परन्तु १६४८ तथा १६४६ 
म॑ संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले निर्यात में तो कमी हुईं जब कि यू० के० तथा श्रास्ट्रेलिया के 
निर्यात में वृद्धि हुई । जूट के अधिकांश ज्ञेत्र के पाकिस्तान में होने के कारण तथा पाकिस्तान से कच्चा 
तट प्राप्त करने में कठिनाई के कारण भारत के कच्च जूट के निर्यात में काफी हास हुआ है | 

कुछ मुल्य देशां # जूट के नियात की इन्डेक्स सख्या ( 7065५ ऐंप्शीटलड ) 
( १६४५-४२ ८ १०० ) 


१६४६-४७ १६४७-४८ ९ ६४८८-४६ 
थ्यास्ट्रेलिया १४६ २०४ २०६ 
कनाडा छह ११० ७५ 
संयुक्त राज्य अमरीका ८७ ६५ ६० 
य॒० के» १०७ १२२ १२४ 
अन्य देश १०६ १०५ १३८ 


कपास कच्ची--१६४३२-४६ में भारत ने १६ करोड़ रुपये की कन्ची कपास का 
निर्यात किया | विभाजन के बाद के वर्षा' में भारत के लिए कपास के निर्यात को उसी प्रकार रखना 
सम्भव नहीं था क्योंकि लम्बे रेशे वाली कपास का क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार म॑ चला गया | इस- 
ज्ञिये भारत को मिश्र, सूडान, केनया व पाकिस्तान से काफी. मात्रा में कच्ची कपास मंगानी पड़ी । 


३६० भारतीय अथशात्न का विवेचन 


१६४८-४६ में पाकिस्तान ने भारत को साढ़े छै ल्लाख गाँठे कपास भेजी थीं जत्र कि १६४७-४८ में 
उसने ३,२८,० ०० गाँठों का निर्यात किया था। अब मारत केवल छोटे रेशे वाल्ली कपास का निर्यात 
कर सकता है | उसकी इस कपास को खरीदने वाले देश यू० के०, जापान तथा इट्ली आदि हैं। 
सन्‌ १६४८ में भारत ने ६६००० टन तथा १६४६ में ४८,००० टन कपास का निर्यात किया था | 
सूत तथा सूती माज्ञ--जहाँ तक सूती मात्र के निर्यात का सम्बन्ध है १६४२-४३ में सूती 
माल का सबसे अधिक निर्यात हुआ | इस व भारत ने कुछ नहीं तो ४६८७ लाख रुपये की कीमत 
के सूती कपड़े का निर्यात किया | तब से निर्यात किए जाने वाले कपड़े के मूल्य में बरात्र हंस हो 
रहा है। १६४४-४६ में केवल ३, श्८ू० लाख रुपये की कीमत के ही कपड़े का निर्यात हुआ | भारत 
का सूती कपड़ा खरीदने वाले देशों में मध्यपूब के देश, पूर्वीय अफ्रीका, आस्ट्रेलिया तथा लंका मुख्य 
हैं। अब धात्विक मुद्रा वाले देशों को छोड़कर श्रन्य देशों को कच्ची कपास का मेजा जाना बन्द कर 
दिया गया है | युद्ध के समय में विदेशों से कपड़े के आयात के न होने के कारण भारत में कपड़े 
की काफी माँग बढ़ गई | अतएव कपड़े के निर्यात पर नियंत्रण लगा दिया गया और विदेशों को 
भेजे जाने वाले कपड़े का कोय निश्चित कर दिया गया | १६४६ में यह कोय ४००० लाख गज 
निश्चित हुआ, १६४७ में ३८००, लाख तथा १६४८ में ३२५०० लाख गज निश्चित हुआ । यह 
नियंत्रण १६४६ तक चत्नता रहा परन्तु विदेशी विनिमय को प्राप्त करने के लिए. ४७०० लाख 
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गज कपड़ा विदेशों को मेजा गया। नीचे दी हुईं तालिका से इस बात का और स्पष्टीकरण 
हो जायगा ;+- 
नियात्र ( लाख रुपयों में ) 
१६४३-४४ १६४४-४६ १६४८ १६४६ 
कच्ची .कपास जद १,४१० २,२२०. श्श््३ 
सूती मात्र ४२६२ 8,२८० ३,६६० ४६३६ 

चाय--चाय का भारत के निर्यात में मुख्य स्थान रहा है। युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षों" 
में इससे हमें खूब आमदनी होती. रही है । विदेशी विनिमय प्रास्त करने में जूट के बाद इसी का स्थान 
रहा है। भारत में काली चाय पैरा होती है । इस समय इस व्यापार में उसका केवल एक ही प्रति- 
द्वदी है, वह हे ल्ंका। अब चीन तथा जापान की हरी चाय भारत की काली चाय की तुलना में 
रिनोंदिन महत्व खोती जा रही है, उसका मुख्य कारण यह है कि जो व्यक्ति सालभर तक काली 
चाय पी लेता हे, उसे फिर हरी चाय में उतना स्वाद नहीं श्राता | यद्दी कारण है कि भविष्य में चाय 
के निर्यात में कोई कमी होने की आशा नहीं है । 

यू० के० हमारी चाय का सबसे सबसे श्रधिक (हमारे कुल्ल निर्यात का 3 ) भाग 
खरीदता है। यू० के० के बाद संयुक्त राज्य अमरीका का नम्बर आता है। कनाडा को भेजी जाने 
वाल्ली चाय के निर्यात में भी इधर कुछ वृद्धि हुई है। आस्ट्रेलिया बष मर में हमसे करीतर दो करोड़ 
रुपए की चाय खरीदता है | धात्विक मुद्रावाले देशों को होने वाले चाय के निर्यात में भी इधर कुछ 
वृद्धि हुई है । सरकार चाय के कुल्ल उत्माइन तथा देश की माँग का ध्यान में रखते हुए सात भर 
का चाय का कोटा निश्चित कर देती है तथा उसका निर्यात स्वतन्त्रतापूवंक किया जाता है। १६४६ 
में भारत ने ४६२० लाख पौण्ड चाय का निर्यात किया था जत्र कि १६४८ में केवल ३५७० लाख 
पौरड चाय ही भेजी गईं थी । 

चाय का निर्यात ( लाख रुपयों में ) 
| १६९४ २-४४ १६४४-४६ १६डपद १६४४६ 
चाय... रेछट४ -.. रे४४२ ३७८४... शे८६२ 


भारत का व्यापार - ३६९ 


तिलहन तथा बनस्पति थी--भारत में उत्पन्न होने वाले तिलहनों में मूंगफली सबसे 
महत्वपूर्ण तिल्नहन है | मूंगफली के उत्पादन में १०५६ प्रतिवर्ष के हिसाब से दृद्धि हो गई है। युद्ध 
के समय में भारत ने वनस्पति उद्योग का प्रारम्भ किया था तथा साबुन, पेन्ट व रंग के उद्योगों का 
बिकास किया था। देश के अन्दर तेल की खपत में वृद्धि हो जाने के कारण तिल्रहन का नियात 
कम हो गया है। इसके अतिरिक्त वनस्पति घी के निर्यात में भी काफी बंद्धि हो गईं है, इसका पता 
नीचे दी हुईं तालिका से लग जायगा। तिल्हन के निर्यात में कमी होने का एक कारण यह भी है 
कि देश में खल्ली व मूंगफली की खपत में ओर दृद्धि हो गई है। भारत पाकिस्तान को काफी बड़ी 
मात्रा में सरसों का तेल्न भेजता है । 


१६४८ में तिल्नहन पर ८० २० प्रति वन तथा तेल्ल पर २०० २० प्रति टन निर्यात-कर लगा 

। +क हो सर | ५७ 

दिया गया था | १६४६ की फरवरी में इस कर को बिल्कुल हटा दिया गया। युद्ध के पूब के वर्षों में 
जितना तिलहन का निर्यात होता था १६४६ में उसके केवल १० प्रतिशत का ही निर्यात हुआ । 


तिलहन तथा तेल का निर्यात ( करोड़ रुपयों में ) 


श्ध्र्ेथ श्ह्ष्प १६४६ 
तितहहन १५ १० ६ 
तेल १ १३.५ व 


तम्बाकू-- तम्बाकू द्वारा मी भारत को अच्छी आय होती है। आज सारे संसार में धूम्रपान 
का प्रचार काफी बढ़ा हुआ है, धूम्रपान के कारण तम्बाकू की भी खपत बढ़ती है। १६४६ में 
हमने कच्ची तथा बनी हुईं तम्बाकू लगभग ६६६ लाख रुपये की विदेशों की भेजी थी। दक्षिण 
भारत में सरकार तथा “इश्डियन सेन्ट्रल राबैको कमेटी? तम्बाकू के सम्बन्ध में काफी अनुसन्धान कर 
रही है। भारतीय तम्बाकू को सबसे अच्छी खपत यू० के० में होती है। डालर की कमी के कारण 
यू० के० भारतीय तम्बाकू काफी खरीर रहा है। 


तनन्‍्बाकू का नियांत ( करोड़ रुपयों में ) 
श्६३्८ १६४८८ १६४६ 
तम्बाकू २,६ छ १० 
कच्चा तथा कमाया हुआ चमड़ा व खाल्न--युद्ध के पूव के वर्षों' में भारत चमड़ा 
व खात्न का काझी बड़ी मात्रा में निर्यात करता था। युद्ध के समय में इनके विदेश भेजने में बड़ी 
कठिनाई थी, उस-समय जहाज आदि की कमी के कारण उनका सरत्ता से तथा पर्या मात्राप्त में 
भेजना सम्भव नहीं था। इसलिए धीरे-धीरे देश में ही चमड़े के कमाने के उद्योग का विकास होने 
लगा | जब युद्ध समास्त हो गया और जहाजों का प्राप्त होना सुगम हो गया तो भारत सरकार ने 
पुनः इसके स्वतन्त्रतापूवंक निर्यात का विचार किया किन्तु विभाजन के कारण जितनी आशा की 
गई थी उतना चमड़ा न प्राप्त हो सका। इसलिये सरकार को खात्न व चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगा देना पड़ा। केवल्ल धात्विक मुद्रावाले देशों को ही इसका निर्यात किया जा सकता था | हाँ कमाया 
हुआ चमड़ा तथा खाल स्वतन्त्रतापूषंक निर्यात किया जा सकता था। अ्रब भी भारतीय चमड़े तथा 
खाल्न की विदेशों में काफी माँग है। १६४८-४६ के सात के निर्यात के आंकड़ों को देखने से पता 
चलता है कि मुद्रा अवमूल्यन के बाद से इनके निर्यात में काफी वृद्धि हुईं है। जमनी 
यू० के० तथा संयुक्त राज्य अमरीका हमारे अच्छे आहक हैं। नीचे दी हुईं तालिका से चमड़े तथा 
खान्लों के निर्यात के संम्बंन्ध में छुछु परिचय मिछ्े जायगा :०-- 


३६२ भारतीय अर्थशास्त्र का बिबेबन 


चमड़ों तथा खाल का निर्यात ( करोड़ रुपयों में >> 


श्ध्श्ट श्ध्ष्व्म्य १६४६९" 
कच्चा चमड़ा व खाल ४ घ्द्‌ ६*३ 
कमाया हुआ चमड़ा व खाल प्‌ श्ब्ख श्ष्‌ 


आयात-ऊपर हमने भारत से निर्यात की जाने वाली कुछु वस्तु छ्या के विषय में विचार 
किया । यहाँ पर हम भारत में आनेवाती मुख्य बस्तुओ्रों के विषय में विचार करे नेगी | 
इस सम्बन्ध में अगले प्रष्ठ पर एक तालिका दी जा रही है, इससे. आयात को कुछ मुख्य 
वस्तुओं का अच्छा शान प्राप्त हो जायगा | ल्‍ 
कुछ वस्तुओं का आयात ( लाख रुपयों में ) 
ह ब्ध्ह्प्र १६४६ 


द्द ५ (१) अन्न, दाल, श्राय पछ रह ६८,१० 
प्रथम बरग (२) शराब 0४ १६६ 

. खाद्य व पेय पदाथ. < (३) तम्बाकू झ्र्८ २१८ 
. तथा तम्बाकू (४) मसाल्ला २६६ ४१३ 
(५) अन्य वच्तुएं २२ ६२७ 

| (१) कपास । था २४५७. ७,६७७ 

द्वितीय कद (२) तेल्ल (खानों का) क्टे ३,७४३ . ४,८०१ 
कच्चा, बिना तेयार (१३) ऊन ब्र७५ २,८० 
माल (४) ऊन व टिम्बर "४ ६, ७ ३४७ 

(५) अन्य वस्तुएं न्ट६३ २६० 
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युद्ध के समास्त होने पर तथा विभाजन के पश्चात्‌ भारत के आयात स्व कारी इृद्धि हुई है। 
द्सिम्बर सन्‌ १६४७ से लेकर नवम्बर १६४८ तक के व्यापार के आंकड़ों को क्ेखने से पता चलता 
है कि इन १३ महीनों में भारत में ४२६ करोड़ रुपये का आयात हुआ | आया स्व में हस वृद्धि के हने 
का मुख्य कारण देश में खाद्यान्न की कमी तथा औद्योगिक व कृषि के विकाचू्मय के लि विदेशों से 
कुछ मुख्य वस्तुओं का मंगाया जाना है। हाँ इस वष तेल के आयात से... अ्यवश्य कमी हुई। 
सन्‌ १६४४-४५ में ८० करोड़ रुपये का तेल आया था, १६४७-४८ में ३७ चकरोड़ रुपये के मूल्य 
के तेल्ल का आयात हुआ। इसके अतिरिक्त ५४ करोड़' रुपये का खाद्यान्न, ४४ करोड़ रुपये की 
कच्ो कपास, ७४ करोड़ रुपये की मशीनें, २४ करोड़ रुपए की दवाइयाँ तथा ऋडऋ-्य रासायनिक बसुएँ, 
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श्८ करोड़ रुपए, से ऊपर की मोटर गाड़ियाँ तथा १८ करोड़ रुपये से अधिक के रंग तथा रंगने का 
अन्य सामान आ्रादि आया | 

अल्ाने तथा मशीनों का तेल्न अधिकतया ईरान से आया | ल्लंका से हम लगभग एक करोड 
रुपए. का वनस्पति तेल मंगाते है। जहाँ तक मशीनों तथा कपड़े व बिजली आदि के सामान का प्रश्न 
है, ये वस्तुएँ मुख्यरूप से यू० के० तथा संयुक्त राज्य अमरीका से मंगाई गई | वास्तव में बने हुये 
माल की हमारी बहुत कुछ आवश्यकता इन्हीं दो देशों द्वारा पूरी होती है। भारत प्रायः संसार के 
सभी देशों संयुक्त राज्य अमरीका, अजेंन्टाइना, कनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, टर्की, मिश्र, रूस, 
बर्मा तथा इटली तक से खाद्यान्न का आयात करता है। सन्‌ १६४७-४८ में लगभग ४४ करोड' 
रुपये की कपास विदेशों से आई , यह रकम १६४४-४६ की कपास की रकम से दुगनी थी । इसका 
मुख्य कारण यही है अच्छी कपास उत्पन्न करनेवाला अधिकांश क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ में चला 
गया है। भारत अपनी आवश्यकता की कपास, मिश्र, केनया, टंगानिका व सूडान से मंगाता है । 

आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रान्स, चेकोस्लोवाकिया व जापान से भी भारत में 
अच्छी मात्रा में तेयार या बना हुआ माल आता है। 

व्यापार का सन्तुलन -द्वितीय विश्वयुद्ध के परत भारत के व्यापार का सन्तुल्नन प्रायः 
भारत के ही पक्ष में रहता था। सन्‌ १६३१ से प्रारम्भ होने वाले मन्दी के वर्षों' से हमारा यह 
सन्तुल्नन धीरे-पीरे हमारे विपक्ष में होने लडगा। उस समय इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए भारत ने 
सोने का निर्यात करना शुरू कर दिया | व्यापार के इस सन्तुल्नन को पक्ष में रखने के लिए सबसे 
बड़ी जरूरत यह थी कि भारत को होम चार्जेज! की पूर्ति करनी पड़ती थी। नीचे दी हुईं तालिका 
से अलग-अलग वर्षो में होने वाले 'होम चार्जेज! का पता चल्ल जायगा ३-- 

कुछ वर्षा के 'होम चार्जेज' 
१६२० तक विनिमय की दर १ ०८-८१ शि० ४ पे० 
१६२० से १६२७ तथा १०८२ शि० 


१६२७ के बाद से १ रु०-: १ शि० ६ पे० 
आसत करोड़ रुपयों में 
१६०६-१४ २६"५ 
१६१६-२४ ३५" 
१६५६-३० ४२ १ 
१६३२-३३ ३६५४ 
१६३५-३६ 3८ १ 
१६ ३८-३६ ३२८८ 


इस तालिका से यह पता चल जाता है कि होम चार्ज॑ज? के रूप में मारत को इंगलैश्ड को 
अच्छी रकम दे देनी पड़ती थी। यदि किसी वष भारत का व्यापारिक सन्तुल्लनन ठीक न रहता तो वह 
सोने का निर्यात कर इस सनन्‍्तुल्नन को ठीक रखता था। १६३१-३२ से लेकर १६३६-४५ तक के 
समय में भारत ने कुछ नहीं तो ३६२ करोड़ रुपए, के मूल्य के सोने का निर्यात किया था | इस समय 
सोने की इस बिक्री से आर्थिक संकट में पड़े हुए भारतवासियों को, तथा भारत के विदेशी व्यापार को 
बहुत कुछ सहायूत्ा मिली, सोने की इस बिक्री से भारत सरकार भी 'होम चार्जेजः के चुकाने में समथ 


है॥ 








ह 


तर 


.. “होम चा्जेजा (9०7० 0॥872०8)--अत्र हम यहाँ पर इस बात पर प्रकाश डालेंगे 
कि ये खर्च॑ या 'चाज ज! आखिर थे क्या बला जिनसे उस समय की आशिक स्थिति पर गहरा प्रभाव 
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पड़ता था। भारत से भ्रेंट ब्रिटेन को प्रतिवर्ष कुछ न कुछ रकम मिलती थी। इस रकम केमुगतांने 
के लिए भारत को अपना व्यापारिक सन्तुल्लन ठीक रखना पड़ता था। मारत अपनी राजनैतिक दासता 
के कारण ही इंगलैश्ड को यह सालाना रकम चुकाता था। इसके कारण उधर जब कि इंगलैए्ड 
मालामाल हो रहा था, भारत नि्नता की ओर बढ़ता जा रहा था। कुछ विद्वानों ने समय-समय पर 
इस व्यवस्था की कढ्ठ श्रालोचना की है, ऐसे लोगों का यह कहना था कि इंगलैएड भारत का अथ- 
शोषण” कर रहा है, परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए. कि होम चार्जेज! के रूप में जो 
कुछ रकम भारत ने इंगलैश्ड को दी उसके बइले में यदि उसे कुछ मित्रा न होता तो अवश्य हम इन 
ध्चाजजा को आर्थिक शोषण के साधन या खोत कहते किन्तु भारत को जो कुछ उसने दिया उसके बदले 
में भी उसे कुछ मिला, इप्तल्षिये इन चार्जज के रुप में दी जाने वात्वी रकम को हम आर्थिक शोषण का 
साधन नहीं कह सकते । 
हम यहाँ पर होम चार्जेज' के मुख्य-मुख्य अंशों को विचार करते हुए यह देखेंगे कि यह कह 
तक 02 | इस “चार्जेज? की मदों को हम मुख्य रूप से तीन मागों में विभाजित कर सकते हैं :-- 
£ ) विदेशी ऋण के भुगतान की मद । 
- “२ ) सैनिक तथा असैनिक सेवाश्रों की मद । 
५/३ ) सरकारी खरीद की मद | 
हम यहाँ इन पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे | 
"विदेशी ऋण के भुगतान की म॒द्‌ ( 28ए770768 वध ठ०ाशब्जंग जाति 
६096 #07०727॥ स्‍0878)--इस व्यय की सबसे महँत्वपू्ं मद उस ऋण पर सूद देने की 
थी जो कि इंगलेण्ड में भारतीय रेलों, सिंचाई के कार्यों श्रादि में पूंजी लगाने के लिए, लिया 
गया था। विदेशी एूँजी का देश में कहाँ तक उपयोग होना उचित है इस सम्बन्ध में हम 
“औद्योगिक पूंजी! वाले परिच्छेद में प्रकाश डाल'चुके हैं। हम यह देख चुके हैं कि विदेशी पूंजी 
का देश में इस तरह लगना राष्ट्र के हित में नहीं है | किन्तु जब देश में प्राकृतिक साधन तो पर्याप्त 
हों किन्तु उसके लिए, उनके विकास के लिए, उनके उचित प्रयोग के लिए पूँजी न हो ओर बह यदि 
बाहर से ले ली जाय तो +ह कोई अनुचित बात नहीं है । जब भारत के ल्विए इंगलैएड से ऋण लेने 
की समस्या का प्रश्न आया था, उस समय भारत में पू जी का बड़ा अमाव था । अतएव ऐसे समय 
में विदेशी पृ जी का लेना कोई अनुचित नहीं था। भारत ही नहीं संसार में अन्य कितने ही ऐसे देश 
हैं जिन्होंने अपने ओद्योगिक विकास के लिए इंगलैश्ड से ऋण लिया, फिर भारत तो उस समय 
ब्रियिश साम्राज्य का एक अंग था और यदि उसने अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए इंगलैण्ड से 
ऋण लिया और उसे सूद दिया तो कोई बुरा नहीं किया | इसलिए इन ऋण पर दिए जाने वाले 
सूद को आथिक शोषण का खोत या सावन कहना उपयुक्त नहीं है। फिर मारत को अन्य देशों की 
अपेक्षा इंगलेण्ड से कुछ कम सूद पर भी ऋण मित्ना | जितनी कम सूद की दर लन्दन में थी उतनी 
भारत में नहीं थी। इसलिए केवल यह कहना कि भारत की राजनैतिक दासता के कारंण ही इंगलैण्ड 
से ऋण लिया गया उचित नहीं | उस समय सूद्ध की दर इ गलेण्ड में भारत से ही कम नहीं थी 
वरन्‌ संसार के अन्य देशों से भी कम थी । द 
इसके अतिरिक्त कुछ अ्रथशाह्नियों का यह कथन है कि भारत सरकार ने उस समय जो ऋण 
लिया उसका उचित उपयोग नहीं किया, यह भी न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता | इस तथ्य को भी हम 
पू्रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछु इस सम्बन्ध में असावधानियाँ हुईं हों तो 
ऐसी असावधानियाँ तो हम सब लोगों से भी होती हैं। यदि इस दिशा में सरकार कुछु और विशेष 
सावधानी बत॑ती तो शायद कुछ और नहर या रेलवे लाइनें आदि बन जातीं इससे अधिक ओर कुछ 
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होना असम्भव सा ही था और बदि दोष मान भी लिया जाता है तो सरकार को ही इस विषय में 
दोषी ठहराया जा सकता है न कि उस ऋण को या ऋणुकर्ता को | ४ 
>सेनिक तथा असेनिक संबराएं (एएछा & छा 97ए 8०7 ए7९88)2 -अब 
हम यहाँ पर उस समय सेनिक तथा असैनिक सेवाओं की मर में होनेवाले व्यय पर विचार करेंगे | 
जहाँ तक असेनिक सेवाओं (()०ए3] 887ए0९४) का सम्बन्ध है, इसमें मारत का बहुत बड़ा व्यय 
हो जाता था। उस समय इन नौकरियों के बड़े-बड़े पदों म॑ं अधिकतया अंगरेज व अन्य यूरोपियन 
अधिकारी थे | इन अधिकारियों को लम्बा बेतन तथा भत्ता आदि दिया जाता था। इस सम्बन्ध में 
ह कहा जाता था कि जितना वेतन वा भत्ता इन अधिकारियों को दिया जाता है वह अत्यधिक है, 
वेदेशियों को इतना ऊंचा वेतन वा भत्ता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश का 
सा धन इस खोत के द्वारा विदेशों को चल्ना जाता है । दूसरे इस विषय में यह भी कहा जाता था 
बड़े-बड़े पदों से विदेशियों को नके स्थान में भारतीयों को रखा- जाय जिससे हमारा 
बहुत सा धन विदेशों को जाने से बच जायगा ओर भारतीय अधिकारियों की इतना अधिक वेतन भी 
न देना पड़ेगा | इस प्रकार असेनिक सेवाओं के भारतीयकरण की समस्या उस समय काफी उठ रहो 
थी, इन सब प्रयत्नों के परिणामस्वरूप भी उस समय भारत में काफी विदेशी नौकर थे जिनको हमें 
काफी वेतनादि देना पड़ता था | इस प्रकार यदि उस समय ध्यान दिया जाता तो इस मद में ख्चे 
होने वाली रकम का एक काफी बड़ा अंश खच होने से बच जाता | 
अभी हमने भारत की उस समय की असेनिक सेवाओं से सम्बन्ध में प्रकाश डाला, अब यहाँ 
सेनिक सेवाश्रों (ं। [&7'ए 50९7ए7८९४) पर भी विचार करेंगे। उस समय भारत में जितना 
सैन्य बल था, वह मारत की आवश्यकता से कहीं अधिक था । इतनी विशाल सेना के रखने की कोई 
विशेष आवश्यकता नहीं थी। असैनिक सेवाश्रों की भाँति इन सेवाओं में भी बहुत से विदेशी नौकर 
थे। इन सत्र में काफ़ी व्यय होजाता था, यह व्यय भी झ्रावश्यकता से अधिक था और देश के बाहर 
ही जाता था। फिर इस सम्बन्ध में एक बात यह भी कही जाती है कि भारत में जो सेना थी उसका 
काय या कर्तव्य मुख्यरूप से ब्रिटिश) साम्राज्य के ही हित में था न कि उसका मुख्य उद्दे श्य भारत का 
हित-साधन था। इसलिये इसमें होने वाले व्यय का कुछ भार ब्रिथ्शि सरकार के कोष से उठाया जाय 
उसका सारा उत्तरदायित्व मारत पर ही क्‍यों लादा जाय | स्थत्ञ सेना के अतिरिक्त यही बात ब्रिय्शि 
नोसेना _(॥3॥7॥68]) 7७४०४) के विषय में भी कही जाती। उसकी भी व्यवस्था मुख्य रूप से इस 
दृष्टि से नहीं की जाती:थी कि वह केवल भारत के ही समुद्री तटों की रक्षा करे। उद्दहर्ण के जल्लिए 
ब्रियिश नेवी से जितना ल्वाभ आस्ट्रेलिया उठा लेता था उतना भारत नहीं, परन्तु आस्ट्र लिया से 
कभी भी यह नहीं कहा गया कि बह अपनी आवश्यकता से अधिक सेता रखे ओर उससे ब्रिटेन लाभ 
उठावे | वाघ्तव में भारत में उतनी ही सेना रखने की आ्रावश्यकता थी जितनी कि भारत की सुरक्षा के 
लिए जरूरी थी, इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखकर भारतीय सेना के व्यय को निश्चित किया जाना था | 
इस दिशा में भारतीयों के जोर देने पर सन्‌ १६३४-३५ में बत्रियिश सरकार ने भारत में 
स्थित सेना की व्यवस्था के लिए दो करोड़ रुपया ग्रतिव्ष देना स्वीकार कर लिया | सन्‌ १६३८ तक 
बेन के कोप में अपने समुद्री तटों की रक्षा के त्रिए भारत १००,००० पौण्ड वार्षिक दिया करता _ 
था, इस वष से भारत ने ब्रिटेन को यह रकम देना इस आधार पर बन्द कर दी कि भारत स्वयं छ 
समुद्र सैनिक जलयानों की व्यवस्था करता है। 
सेना के मद में किए जाने वाले व्यय की इस आधार पर ओर आलोचना की जाती थी कि एक 
बत्रिव्श सिपाही के रखने में जितना व्यय होता है उतना भारतीय सिपाही के रखने में नहीं, इसलिये 
लोग थे कहते कि ब्रिटिश सेना के स्थान पर सारी की सारी सेना मारतीय हो । फिर प्रथम तथा द्वितीय 
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विश्व-युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि जहाँ तक युद्ध करने का प्रश्न है भारतीय सेनिक किसी से 
कम नहीं हैं। इस प्रकार सेता पर किए जाने वाले व्यय की काफी कड़ी आलोचना की गई और यह 
आलोचना बहुत सत्य थी । 
“सरकारी खरीद्‌--पहले सरकार की सैनिक आवश्यकता की बहुत कुछ खरीद इंगलेड' में 
? जाती थी। जब से 'भारतीय सैनिक सामग्री समितिः ([#9&7 प्रशांध0798 309 पे) की 
(जो कि बाद में शाही उद्योग तथा वाणिज्य विभाग में मिला दिया गया ) स्थापना हुईं तब से युद्ध 
सामग्री की खरीद भारत में होने लगी किन्तु फिर भी कुछ न कुछ सामग्री इंगलेर्ड से आती थी, 
इससे देश का कुछ धन इंगलेण्ड को ही जाया करता था। 


ऊपर दी हुई मदों के अतिरिक्त भारत को कुछ अन्य मदों में भी व्यय करना पड़ता था। 
उदाहरण के लिये विदेशी जहाजों की मात्न की लदाई में, विदेशी कमीशन एजन्टों तथा बकरों को 
अच्छी रकम दे देनी पड़ती थी। भारत का निज का विनिमय बक ( ह5%९८09726 38णाॉ८ ) 
नहीं है | इसलिये इस सम्बन्ध में होने वाली जितनी आय होती है वह भी विदेशों को ही चल्नी जाती 
है । विदेशी बीमा कम्पनियों को भी जो कि भारत में काय कर रही हैं, भारत से अच्छा लाम हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त देश के अन्य उद्योगों में भी विदेशी पूँजी लगी थी, इस एजी पर होने 
वाले लाभ तथा सूद के रूप में अच्छी रकम प्रतिवष देश के बाहर चल्नी जाती थी। 

अब यह बड़े ह की बात है कि ब्रिटिश सरकार की युद्ध के समय में भारत में अच्छी खरीद 
के कारण, हमारा सारा स्टर्लिंग ऋण समाप्त हो गया है। पहले मारत इंगलेंड का देनदार था, अब 
वह उसी देश का लेनदार हो गया है| भारत के लन्दन में विशाल मात्रा में स्टिंग आदेय 
( 8॥6०7]92 ४४७७ ) पड़े हुए हैं। ब्रिटेन के वे लोग जो कि ( १६४३ की फरवरी में ) 
भारंत में नौकर थे, उनके भी कुट्म्ब की पेन्शने तथा प्राबीडेन्ट फन्‍्ड पूजी गत हो चुके हें, रेलवे 
की वाषिंक वृत्तियाँ मी पूंजीगत हो चुकी हैं। युद्ध के दिनों में भारत ने अपना सारा ऋण 
चुका दिया, और भारत ल्गमग 3०,००० लाख पॉड का इंगलंड से लेनदार हो गया-। युद्ध 
के बाद के वर्षों में और विशेष कर देश के विभाजन के बाद हमारा व्यापारिक सन्तुल्नन हमारे पक्ष 
में नहीं रह गया है। इस सन्तुल्नन के बिगड़ जाने के कई कारण हैं इन पर हम आगे 
विचार करेगे | 

« ऊपर होम चा्जेज' के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कष पर 

पहु चते हैं कि इन खर्चों को आर्थिक शोषण का साधन कहना न्याय संगत नहीं है | हाँ इतना 
अवश्य है कि इन खर्चों की व्यवस्था में कुछ दोष अवश्य थे और यदि उन्हें दूर करने की ओर ध्यान 
दिया जाता तो वे आसानी से दूर हो सकते थे | । 


भारत का व्यापारिक सन्तुलन विपक्ष में क्यों १--छम ऊपर कह चुके हैंकि 
द्वितीय विश्वयुद्ध के पूव तथा युद्ध के समय में हमारा व्यापारिक सन्तुश्नन हमारे पक्ष में ही रहा। 


युद्ध के समाप्त होने के पश्चात्‌ भारत के विदेशी व्यापार में एक आश्वयंजनक परिवत्तन हुआ। 
युद्ध के बाद में होने वाले दो महत्वपूर्ण परिबत्तन एक तो अगस्त सन्‌ १६४७ में देश का दो भागों 
सें विभाजन तथा सितम्बर १६४६ में होने वाला मुद्रावमूल्यन ने देश के व्यापार पर अपना गहरा 
प्रभाव डाला। हम यहाँ पर व्यापारिक सन्तुलन के विपक्ष में हो जाने के कारणों पर विचार 
करेंगे :-- 

«“ ( १.) देश के दो भागों में विभाजित हो जाने से, पाकिस्तान का निर्माण हो जाने से हमारे 
व्यापारिक सन्तुल्नन को एक गहरा धक्का लगा। जून १६४८ तह पाकिस्तान के समभोते ( 8[970 
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60]] &27/०९०४०४६ ) के कारण इंगलैंड में पड़े हुये अपने पौंड पावने का हम पूर्णखूष से 
उपयोग नहीं कर सकते थे । हसके बाद के आने वाले साल में हमने अपनी इस रकम को बुरी 
तरह खर्च किया और उसकी अच्छी तरह पूर्ति न कर सके। इसका सुख्य कारण यह था कि हम 
जिस मात्रा में युद्ध के पूब कच्चा माल जैसे जूट, कपास, खाल व चमड़े आएरि का निर्यात करते थे न 
कर सके | कपास आरि तो हमें ही पाकिस्तान तथा सूडान व मिश्र आदि से मंगानी पड़ती थी क्योंकि 
भारत में स्थित मिल्नों के लिये इनकी काफी आवश्यकता थी। सितम्बर १६४६ में जब मुद्रा का अब- 
मूल्यन हो गया तो पाकिस्तान के साथ होने वाला हमारा व्यापार ठप हो गया। पाकिस्तान ने भारत 
के तैयार माल का बहिष्कार किया ओर भारतीय मात्र पर भारी कर लगा दिया। यही नहीं उसने उस 
कच्चे जठ को जिसे कि भारत ने ही खरीर लिया था और उसकी रकम चुका दी थी, देने से इन्कार 
कर दिया | फिर पाकिस्तान ने तो अपनी मुद्रा का अवपूल्यन नहीं क्रिया था, इसलिये भारत को 
उसका माल काफी मंहगा पड़ता था | इसी कारण से भारत से पाकिस्तान को निर्यात होने वाले 
माल पर अपने करों में वृद्धि करनी पड़ी । भारत सरकार ने इसलिये पाकिस्तान के होने वाले निर्यात 
पर नियंत्रण भी लगा दिया। इन सब बातों के परिणामस्वरूप भारत को पाकिस्तान व संसार के 
अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार में काफी घाद्य उठाना पड़ा | 

(२ ) जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि युद्ध के समय में भारत का निर्यात, आयात से 
झधिक था। व्यापार के इस अन्तर की पूर्ति इंगलेंड भारत को स्टालिंग में देता था। इसका परिणाम 

हुआ कि ज़ितना सामान नहीं था उससे अधिक मुद्रा का प्रसार हुआ । इस प्रकार जहाँ तक 
खरीर का प्रश्न था भारत की स्थिति बुरी हो गई, वह केवल एक अच्छा विक्रय करने वाला देश 
रद्द गया । 

(३) देश में मुद्र| के अधिक प्रसार हो जाने के कारण, आय में काशी इद्धि हो जाने के 
कारण बाहर से मंगाये जाने वाले माल में तो इद्धि हुई ही साथ ही देश में बनने वाले माल की भी 
मांग बढ़ी | इनमें बहुत सी ऐसी वस्तु थीं जिनका पहले काफी बड़ी मात्रा में निर्यात होता था, अब 
इनका मी निर्यात कम हो गया | इनकी खपत देश में दही काऱी हो जाती थी, विदेशों को भेजने के 
लिये बहुत कम बचती थी। ऐसी वस्तुओं में कच्चा लोहा, कपास, तथा तिलनहन मुख्य हैं । 

(४ ) युद्ध के बाद देश की खाद्य स्थिति बड़ी गम्मीर हो गई-) चावल्ल भेजने वाला वह 
विशाल प्रदेश बर्मा पहले से ही मारत का अंग न रह गया था | पाकिस्तान के बन जाने से पश्चिमी 
पंजाब तथा सिन्ध जैसे गेहूँ वाले क्षेत्रों के चले जाने से हमारे खद्यान में जो बचत होती थी, वह 
भी समाप्त हो गईं | उघर देश की जनसंख्या भी जोरों से ( ४० लाख साब्ाना के हिसाब से ) बढ़ 
रही है | किर कुछ प्राकृतिक प्रकोपों से भी फसलें अच्छी न हुईं | इन सब कारणों से भारत को 
विदेशों से बड़े पमाने में खाद्यान्न मंगाना पड़ा । यह खाद्यान्न धात्रविक मुद्रा वाले देशों से जिनके साथ 
हमारा व्यापारिक सन्ठुल्षन पहले से ही ठीक नहीं है और भी आया। उमारी खाद्य सम्बन्धी स्थिति 
अब भी पूर्ण रूप से सुधरी नहीं है श्र हम अत्र भी विदेशों से खाद्मान्न मंगा रहे हैं। 

(५ ) भारत में मुद्रा-पसार के कारण यहाँ उत्पादन का व्यय मी अ्रधिक पड़ता था। यदि 
भारत में श्रमिकों के पारिश्रमिक में अधिक वृद्धि न हुईं होती तो यहाँ उत्पादन भी इससे अधिक होता 
ओर निर्यात में भी वृद्धि होती | इधर मजदूरों के पारिश्रमिक में तो १६३६ की तुलना में ४०० गुना 
की वृद्धि हुई, किन्तु उनकी कुशलता में बजाय वृद्धि होने के हास ही हुआ । 

यह सन्तुलन ठोक कैसे हो (भारत के व्यापार का सन्तुल्लनन धात्विक मुद्रा वाले 
देशों के साथ तो असन्तुल्वित है ही साथ ही कागजी मुद्रा वाले (स्टिंग ) देशों के साथ होने वाला 
व्यापार भी उसके पक्ष में नहीं है | पाकिस्तान के भारत के व्यापारिक सम्बन्धों म॑ तनातनी होने से 
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ओर चिन्ताजनक हो गई है। अब लोगों का ध्यान इस ओर काफी आकर्षित हो गया है, लोग 
भारत के व्यापार-सन्तुल्नन को ठीक करने के लिए प्रयत्नशील हैं | कुछ लोग इस सम्बन्ध में यह कहते 
हैं. कि इस सन्तुल्लनन को ठीक करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम आयात और अधिक से 
अधिक निर्यात की नीतत का अनुसरण किया जाय । परन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना 
चाहिए कि अधिक निर्यात का तात्यय अ्रधिक उत्पादन करना है और अधिक उत्पादन तब तक 
सम्मव नहीं है जब तक हमारे पास पर्यात्त मशीनें नहीं होतीं। इन मशीनों का निर्माण अभी भारत में 
तो हो नहीं सकता इन्हें हमें विदेशों से ही मंगाना पड़ेगा । इसलिये 'कम आयात” वाले सिद्धांत का 
हम पूण रूप से पालन नहीं कर सकते । 

व्यापारिक सन्तुल्लन-ठीक करने के लिये हमें एक अल्पकालीन तथा दीघंकाल्ीन योजना के 
निर्माण की आवश्यकता है साथ ही आवश्यकता है सरकार को जनता के सहयोग की | स्वतन्त्र भारत 
की सरकार इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर रही है । उसने कई योजनाओं का निर्माण किया है। इनमें 
से कुछ योजनायें तो कार्यान्वित की जा रही हैं और कुछ विचाराधीन हैं। हम यहाँ पर सरकार के 
इन्हीं कुछ प्रयत्नों पर विचार करेंगे। 

निर्यात-व्यापार के विकास के प्रयत्न---सन्‌ १६४६ की जोलाई में भारत सरकार ने 
गोखाल्ा-निर्यात समिति (007एछ9)& 'ग्रिए.0074 4?7/07006070 (007777[6९९) की नियुक्ति 
की थी | इस समिति ने निर्यात व्यापरर के विकास के लिए अपने मुझाव भारत-सरकार के सम्मुख 
उपस्थित किये | भारत सरकार ने समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। हम यहाँ पर इनमें से 
कुछ सुमावों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं। 

( के ) तैयार माल तथा अन्य माल पर निर्यात सम्बन्धी नियन्त्रण को कुछ ढीला किया जायगा 
तथा ल्ाइसेन्स प्राप्त करने में कुछ सुविधा दी जायगी | किसी मी निश्चित कोटा के माल का तब तक 
स्व॒तन्त्रतापूक निर्यात किया जायगा जब तक कि वह कोटा समाप्त नहीं हो जाता । 

( ख ) निर्यात किए. जानेवाले सामान के बनाने के लिए नियन्त्रित मूल्य पर कच्चा माल दिया 
जायगा | साथ ही उसके निर्यात के लिए पैकिंग तथा यातायात सम्बन्धी अन्य सुविधायें प्रदान 
की जायेंगी । 

(ग ) इस बात का मी ध्यान दिया जायगा कि विदेशों में मास्त के मात्र के निर्यात के 
सम्बन्ध में कोई शिकायत तो नहीं है, खशेददार को किसी प्रकार की आपत्ति तो नहीं है, यदि है तो 
- उसके दूर करने का यथाशीज्र प्रयत्न किया जायगा। 

( घ्‌ ) जूद के माल के सम्बन्ध में होनेवाले सट्टे को बन्द कर दिया गया है अन्य वस्तुओं के 
होनेवाले सट्टे को भी बन्द करने का प्रयत्न किया जायगा | 

( च) यदि आवश्यकता हुईं तो सरकार निर्यात कर में कुछ परिवत्तन करेगी । 

इन सुझावों के मानने के अतिरिक्त सरकार ने निर्यात सल्लाहकार परिषद ( ॥ 59075 
506 0ए807ए (०प्राणं] ) की नियुक्ति की है। इस परिषद का काय सरकार को निर्यात सम्बन्धी 
मामत्रों में सल्लाह देना है । सरकार हर छे महीने के बाद निर्यात-नीति में आवश्यकतानुसार परिवर्तन 
करती रहती है । समय के अनुसार वह निर्यात के लिए. आज्ञा देती या मना कर देती है। सरकार ने 
कच्चे माल के निर्यात पर भी रुकावट लगा दी है जिससे इस माल्न का देश में ही उपयोग किया 
जा सके । 

उपरोक्त उपायों के अलावा मारत सरकार ने भारत के भावी व्यापार की गतिविधि को 
निश्चित करने के लिएं एक कार्यक्रम बनाया है | इस कार्यक्रम की कुछ मुख्य बातें ये हैं :-- 
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(अर) साख सम्बन्धी सुविधाओं को नियन्त्रित कर तथा कानून व अन्य उपायों द्वारा सह 
वाली कीमतों को रोकना । 

(ब ) धात्विक मुद्रा वाले क्षेत्रों को निर्यात किये जाने वाले माल पर बिना किसी भेदभाव के 
ग्रायात-निर्यात कर लगाना जिससे हम अधिकतम विदेशी विनिमय प्राप्त कर सके | 

(स) राज्यों की सरकारों के सहयोग से उपभोग की आवश्यक वस्तुश्रों के फुब्कर बिक्री के 
मूल्य में १० प्रतिशत की कमी करना । इन वस्तुओं में बना माल तो शामित्न है ही साथ ही खाद्यात्र 
भी सम्मिलित है | 

(द) विदेशों से आने वाले हमारे देश के उद्योग-धन्धों में लगने वाले कच्चे माल के मूल्य 
में कम करने के प्रयत्न करना | 

(२) उत्पादन में वृद्धि---इधर सरकार देश में उत्पादन में भी वृद्धि करने का प्रयत्न कर 
रही है, क्योंकि जब तक देश में मांग के अनुसार हम उत्पादन में दृद्धि नहीं करते तब तक चाहे हम 
विदेशी व्यापार में नियंत्रण करे या ओर कुछ उपाय, उससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलने का । 
हम अपना व्यापारिक सन्तुत्नन तभी टीक कर सकते हैं जब कि हम अपने देश के उत्पादन में वृद्धि 
करने में समथ हो सकेंगे | सरकार उत्पादन में बृद्धि करने के लिए; कई चरहु उद्दे श्य वाली योजनाएँ: 
कार्यान्वित कर रही है। अपने खाद्योत्पादन में आत्मनिर्मर होने के लिए वह अनेक प्रयत्न कर रही 
है | पाकिस्तान से जूट व कपास अधिक न मंगाया जाय इस उद्द श्य से देश में इन दोनों पदार्थों 
के भी उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जा रहा है। उधर दूसरी ओर चाय, मैंगनीज, छोटे 
रेशेवाल्ी कपास, लाख अश्रक आदि के अधिक निर्यात करने की ओर भी प्रयत्न किया जा रहा है । 

(३) आयात पर नियत्रण--हम पीछे कह चुके हैं कि भारत सरकार प्रति छें मास पर 
विदेशी व्यापार सम्बन्धी स्थिति पर विचार करती है श्रौर अगले डेढ़ वर्षों के लिए होने वाले व्यापार 
को गति।वधि निश्चित करती है | ऐसा करने में वह यह ध्यान रखती है कि हमारे विदेशी साधन 
ग्रावश्यकता से अधिक न नष्य हो जाये | थआयात-व्यापार के नियन्त्रण को कार्यान्वित करने के लिए, 
ग्रायात सत्लाहकार परिषद! सरकार को सहायता ग्रदान करती है| इस प्रकार के नियन्त्रण को 
सुब्यवस्थित करने के लिए मात्न को कई श्रेणियों में विभाजित कर दिया जाता है। पहली श्रेणी 
कागजी मुद्रावाले देशों से आने वाले माल को होती है, यह माल खुले हुए साधारण लाइसेन्स के 
अन्तगंत आता है, दूसरे प्रकार की श्रेणी डालर वाले प्रदेशों से आनेवाले मात्र की होती है, तीसरी 
श्रेणी में आने वाले माल के लिए. किसी लाइसेन्स के प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, चौथी 
श्र णी के अन्तगंत आनेवाले माल के आयात पर कुछ नियन्त्रण रहता है। इस मात्र के आयात की 
कुछ निश्चित सीमाए रहती हैं। मारत सरकार ने डाहरों की रक्षा के हेतु धात्विक मुद्रा तथा डाह्र 
वाले ज्षेत्रों के आयात को निरोधित कर दिया है | इस प्रकार का निय त्र॒ण स्टलिंग वाले देशों से 
होने वाले आयात पर भी लगा दिया गया है । 

४मुद्रा अपयृल्यन ([)९7ए9!09007)--इधर सरकार देश के विदेशी व्यापर को ठीक 

करने की कोशिश कर रही थी, उधर इन प्रयत्नों के बावजूद भी व्यापारिक सन्तुल्लन ठीक नहीं हो रहा 
था | उसका यह व्यापारिक सन्तुलन न तो डालर वाले देशों के साथ टीक था और न स्टर्ति ग वाले 
देशों के ही साथ ।इ सी समय इंगलैन्ड की सरकार ने अपनी व्यापारिक स्थिति ठीक करने के लिए अपने 
सिक्के में २०.५ प्रतिशत के हिसाब से कमी करके मुद्रा का पुनः मूल्य निर्धारण कर दिया,भारत तथा 
श्रन्य स्लिंग वाले देशों ने भी ( पाकिस्तान को छोड़कर ) इसका अनुसरण किया। नीचे दी हुई 
तालिका से हमें इस स्थिति का और पता चल जायगा | इससे हमें पता चल्वता है कि अक्तूबर 
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सन्‌ १६४६ के पूर्व हमारा व्यापार कितना असन्तुह्ित था और इसके बाद से यह सन्तुल्लन किसे 


प्रकार हमारे पक्ष में रने लगा :--- 
व्यापारिक सन्तुलन ( करोड़ रुपयों में ) 


निर्यात आयात सन्तुलम 

सन्‌ १६४६ जुलाई २६ ५७ -+रेद८ 
अगस्त ३४ ५१ --१७ ( अवमूल्यन के 
सितम्बर ३४ २६ ज- ५ समय में 
अक्टूबर २५, ५६ “२४ 

सन्‌ १६५४० जनवरी ४७ ३७ -+-१० 
फरवरी ४ फू र&€ -+*१5  अ्वमूल्यन के 
मार्च ४४, ३३ न १२ बाद 


उपरोक्त तालिका के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवमूल्यन के बाद से हमारा 
व्यापारिक सन्तुललन हमारे पक्ष में रहने लगा है परन्तु इस सम्बन्ध में हम यह नहीं कह सकते कि इस 
सनन्‍्तुल्नन के ठीक होने का सारा कारण अवमूल्यन ही है। यह बात किसी सीमा तक ठीक हो सकती है 
परन्तु इसका हमें ठीक-ठीक पता पूरे वष के व्यापार को ही देखने से चलेगा । 

राज्य और व्यापार--भारत से माल का निर्यात करने वाले बहुत से ऐसे व्यापारी हैं 
जो निर्यात करने वाले माल में अनेक प्रकार की बेईमानी करते हैं, इसका प्रभाव माल लेने वाले देशों 
पर बहुत बुरा पड़ता है । भारत सरकार को विदेशों में होने वाली इस बदनामी का कई बार पता चलन 
चुका है। सरकार ने इस बेईमानी को रोकने के लिये विदेशी व्यापार में कुछ हस्तक्षेप करना आवश्यक 
सममा । राज्य के व्यापार में हस्तक्षेप करने को यह बात कोई नई बात नहीं है, संकट के समय में 
बहुत से ऐसे देश हैं जो इसमें हस्तक्षेप करते हैं | हाँ तो सरकार ने देश के विदेशी व्यापा' के इस 
दोष को दूर करने के लिये ग्रेडिंग तथा मार्किंग, व भेजे जाने वाले माल की किस्म को अच्छा करने 
की ओर ध्यान दिया। उसने 'देशमुख-समिति” की नियुक्ति की जिससे कि वह राज्य के व्यापार पर 
अपने सुझाव उपस्थित कर सके । समिति ने १६५० की जुलाई में अपने सुझाव पेश किये | समिति 
ने यह सुझाव रखा कि विदेशी व्यापार के लिए एक अद्ध सरकारी संस्था की स्थापना की जाय जिसमें 
कि प्रारम्भ में पहले दो करोड़ रुपये की पूंजी लगाई जाय और फिर धीरे-धीरे इस पूजी को 
बढ़ाकर दस करोड़ तक किया जाय | समिति ने यह सुकाव रखा कि यह संस्था भारत के खाद्यान्न, 
कोयला, कपास, फोलाद, बाँस तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादन का विदेशी व्यापार करे | कुछ लोगों 
का यह विश्वास है कि समिति ने यह सुझाव रखा है कि भारत के जहाजी व्यापार, बेकिंग तथा बीमा 
आदि का धीरे-धीरे राष्ट्रीयरण किया जाय । कुछ लोगों का विचार है कि भारत सरकार बहु-उद्द श्य- 
वाली ग्रामीण सहकारी समितियों के खोलने को ओर ध्यान दे रही है। समिति ने यह सुझाव रखा 
हे कि इसका ४१ प्रतिशत हित्सा केन्द्रीय सरकार का रहे शेष राज्यों की सरकारों का व व्यक्तिगत ._ 
लोगों का । इस प्रकार सरकार धीरे-धीरे व्यापार के राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ रही है परन्तु अभी 
जनमत इस पक्ष में नहीं है । जनता का ऐसा विचार है कि सरकार को इस दिशा में बहुत हस्तक्षेप न 
करना चाहिए,, उसे वही करना चाहिये जो कि वह कर सके । 

बन्दरगा्दों का पारस्परिक व्यापार (7076 ॥॥॥0%०४ 77७06 07 7008)- 
किसी देश के बन्दरगाहों के पारस्परिक व्यापार में उन बस्तुओं का पु]ननिर्यात सम्मिल्षित होता है 
जिनका कि पहले आयात हो चुका है, वास्तव में ऐस। देश एक अच्छा वितरण केन्द्र होता है। बहुत 
प्राचीन काल से भारत का इस व्यापार में काफी हिस्सा रहा हे | पूर्वी गोलादें के मध्य में स्थित होने 
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के कारण सुदूर पूर्व तथा पश्चिम में होने वाले व्यापार का एक सुविधापूवक रुकने वाला केन्द्र रहा 
है | चीन, सुदूरपूव व लंका से यूरोप जाने वाल्ला माल यहीं पर रुकता था यूरोप से आनेवाले माल 
का मी वितरण भारतीय बन्दरगाहों से ही होता है| तिब्बत, नैपाल, अफगानिस्तान ऐसे देश. हैं जो 
समुद्र से दर हैं। इन देशों में होने वाल्मा निर्यात वा आयात भारत से ही होकर गुजरता है| इन 
देशों का ऊन व खाल भारत में आता है और फिर यहाँ से ग्रट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका 
भेजा जाता है | ु | 

सन्‌ १६२३-२४ तक भारत के पुनर्नियांत व्यापार में बराबर वृद्धि होती रही, १६३३-३४ में इस 
व्यापार में एकदम से गिराव हो गधा। इसके बाद धीरे-घीरे इसमें फिर बृद्धि होने लगी। यहां पर 
हम पिछले कुछ वर्षों' के पुनर्निर्यात व्यापार के आंकड़े दे रहे हैं। इससे पु]ननिर्यात व्यापार के परिमाण 
का कुछु पता चल जायगा ; 


पुनर्नियातत 
१६९०-२१ १८ करोड़ रु० 
१६३१-३२ है 5 
१६३६-४० 28 8 
१६४२-४२ जे 99 9 
(६€४४४४झ५. ९६४७ );, )१ 


१६४४-४५ जि आओ . 5 
। १६४६-४७ रे 9). 99 
भारत के पुनर्निर्यात व्यापार का भविष्य बहुत उज्वल् नहीं दिखलाई पड़ता क्योंकिं अब 
प्रत्येक देश अपना सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की ओर क्कुका हुआ है, केवल्ल वे ही देश 
जो भारत के सीमान्त प्रदेशों के पार हैं, और समुद्र से दूर हैं भारत द्वारा अपना आयात तथा 
नियत करंगे। हाँ मारत किसी सीमा तक उंन एशियाई देशों के त्विये जो समुद्र तट से दूर हैं 
वितरणु-केन्द्र का काय करता रहेगा किन्तु अन्य देशों के साथ उसका यह व्यापार उंतना नहीं 
रहेगा जितना कि पहले था । 
अभी थोड़े दिन हुए, हिन्द-अफगानिस्तान व्यापारिक सन्धि पर हस्ताक्षर किए. गए हैं। इस 
सन्धि के अनुसार इन दोनों देशों की मुख्य पैदावार का अच्छा आदान-प्रदान हो सकेगा। श्रफगानिस्तान 
समुद्र तठ से दूर है, उसको इसके लिए भारत का सहारा लेना पड़ता है। हम यहां पर हिन्द- 
अफगानिस्तान के इस व्यापार के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे रहे हैं, इनसे इन दोनों देशों के व्यापार 
पर कुछ प्रकाश पड़ेगा : 
सन्‌ १६००-१६०४ तक ( सालाना औसत ) १,३० लाख रु० 
१६३७- रेप . #,प७ 3) 9 
१६४१-४२ ६,*९ ,, ); 
युद्ध के वर्षों में जब जापान में युद्ध घोषित कर दिया गया तो भारत अफगानिस्तान को उतना 
माल न मेज सका जितना जापान मेजता था। इतना होने पर भी मारत का अफगानिस्तान को होने 
वाले निर्यात में वृद्धि ही हुईं। अफगानिस्तान से मात्त में फल्न, मेंबे, सब्जियां तथा ऊन आदि का 
आयात होता है। इसके बदले में वह कपास, चाय, चमड़े का सामान, खर का सामान, शक्र, रेशम 
तथा वज्ञानिक यंत्रों का निर्यात करता है। भविष्य में मारत तथा . अफगानिस्तान के व्यापार में और 
वृद्धि होने की आशा दे । 
फा० ४१ 
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जैसा कि पहले कई बार कहा जा चुका है कि भारत पाकिस्तान को भी काफी मात्रा में 
बने माल का निर्यात कर रहा है और उसके बदले में जूट, कपास, नमक व गेहूँ का आयात कर 
रहा है। भारत तथा पाकिस्तान इन दोनों देशों में चुज्ी घर ( ()प8/0708 70086 ) स्थापित कर 
दिए, गए हैं परन्तु अभी तक इन दोनों देशों के स्थलीय व्यापार के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए. हैं, इसलिए 
अभी हम इस दिशा में कोई निश्चित निष्कष नहीं निकाल्न सकते। कहना न होगा हमारे स्थल 
सीमान्त व्यापार का भविष्य हमारे सम्पूण व्यापार के भविष्य से सम्बद्ध है। भारत को अपने माल 
की बिक्री के ल्लिए अच्छे बाजारों की आवश्यकता है। इसलिये यदि पाकिस्तान से उसका अच्छा 
सम्बन्ध रहा तो उसका परिणाम अच्छा ही होगा, एक देश दूसरे देश से अच्छा ल्ञाभ उठा सकेंगे । 
इसके अतिरिक्त भारत को अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ भी अपने सम्बन्ध को अच्छा बनाए रखने का 
प्रयत्न करना चाहिए । 

भारत के विदेशी व्यापार की गतिवरिधि-&म पीछे देख चुके हैं कि सन्‌ १६४६ 
म॑ भारत का व्यापारिक सन्तुल्लन ठीक नहीं रहा। सन्तुल्लग को ठीक करने के लिए भारत ने 
छलिंग के अबमूल्यन के पश्चात्‌ अपनी मुद्रा का भी अवमूल्यन कर दिया। इससे धीरे-धीरे हमारा 
व्यापारिक सन्तठुल्लन ठीक होने लगा । सन्‌ १६५७० के पूर्वाद्ध में हमारे निर्यात में वृद्धि तथा आयात में 
हास हुआ | व्यापार में इस परिवर्तन के होने का कारण केवल्ल मुद्रा-अवमूल्यन ही नहीं था। आयात 
के नियंत्रण तथा निर्यात को विशेष प्रोत्साहन देने से भी हमारे विदेशी व्यापार की स्थिति में सुधार 
हुआ | वास्तव में हमें अपने विदेशी व्यापार को सुधारने के लिए, कई बातों की ओर ध्यान देना 
होगा | देश के अन्दर होने वाली वस्तुओं के मल्य में इस ग्रकार की बृद्धि को मी ठीक करना होगा | 
इसके अतिरिक्त हमें अपने औद्योगिक विकास के लिए भी पूण प्रयत्न करना होगा । इन सब बातों 
की ओर उचित रूप से ध्यान देने में हम अपनी विदेशी व्यापार सम्बन्धी स्थिति को ठीक करने में 
सफल हो सकेंगे | 

भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति ठीक करने के लिए हम दो नीतियों को अ्रपना कर आगे 
कदम बढ़ा सकते हँ--( १) अल्पकाल्लीन नीति तथा ( २ ) दीतकालीन नीति। हम यहां पर इन 
दोनों पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे | 

अल्पकालीन व्यापारिक नीति ( 8॥07 ७४7 70॥69 )--भार्त की अल्प- 
कालीन व्यापारिक नीति का उद्द श्य व्यापारिक सन्तुत्नन को सन्तुलित रखना, आवश्यक आयात के 
मूल्य के भुगतान के लिए, पर्याप्त मात्रा में विदेशी विनिमय प्राप्त करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए हमें अपने कृषि तथा श्रोद्योगिक साधनों के विकास का प्रयत्न करना होगा। देश के उपभोग के 
लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्माण के अतिरिक्त नवीन वस्तुओ्रों के निर्माण की ओर भी ध्यान देना होगा । 
भुगतान के सन्तुल्लन को ठीक रखने की ओर भी हमें सतक रहना होगा, इस समस्या का श्रव्येयन 
मांग तथा पूत्ति इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर करना होगा । इस दिशा में वित्तीय आयोग 
( अप॑3९७) 0०गगागांडआं 07 ) के सुकाव अनुकरणीय हैं। इस आयोग ने निम्नलिखित सुक्ाव 


पेश किए, थे 
8] विनिमय के दर की उचित व्यवस्था | 
के उत्पादन की उचित व्यवस्था । 
हे भारत तथा श्रन्य देशों के व्यापारिक सम्बन्ध की उचित व्यवस्था । 
| देश के आन्तरिक आर्थिक स्थिरता की व्यवस्था | 
भारत के व्यापारिक सन्तुल्नन को ठीक रखने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा स्फीत को 
गेकने का प्रयत्न किया जाय |. इसके अतिरिक्त मुद्रा अवमूल्यन की ओर भी हमें उचित ध्यान देना 
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होगा. परन्तु जब तक अन्य आर्थिक नियंत्रण नहीं लगाये जाते तब तक इससे कोई विशेष ल्लाम नहीं 
होगा। यही बात अन्य देशीं के साथ होने वाले व्यापारिक सम्बन्ध के विषय में भी कहीं जा 
सकती है, इस प्रकार के समझीतों से भी हम अपने व्यापारिक सन्तुल्लन को ठीक नहीं कर सकते, 
परन्तु इससे इतना अवश्य ल्लाम होगा कि भारत तथा अन्य देशों में श्रच्छा व्यापारिक सम्बन्ध रहेगा । 
इस प्रकार इस अल्पकाल्ञीन योजना के अनुसार हम भारत के विदेशी व्यापार की स्थिति को सुधारने 
में सफल हो सक्रेगे | ह 

दींधकालीन नीति ( .00० 7679॥ 7?0॥60 )--दीवबकालीन व्यापारिक नीति के 
अन्तगंत निम्नलिखित काय आते है ; 

(-१) जो काय अल्पकालीन नीति के अनुसार हुआ है, और उससे देश को जितना लाभ 
हुआ है कृषि तथा उद्योग-बन्धों में जितनी उन्नति हुईं है, उसको और सुदृढ़ बनाना । 

(३२) ऐसे आयात-व्यापार को प्रोत्साहित करना जिससे भारत अपनी कृषि, अपने विशाल 
तथा कुटीर उद्योग-घन्धों का विकास कर सके । 

( ३-2 भारत के ऐसे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देना जिससे भारत अपने उस निर्यात में 
विशेषता प्राप्त कर सके जिसमें कि उसे कुछ विशेष सुविधाएँ हैं तथा जिससे वह अपना निर्यात उन 
स्थानों में व उन बाजारों में कर सके जिनमें कि वह अन्य देशों से श्रच्छी तरह मुकाबला ले सके | 
इसके अतिरिक्त ऐसे निर्यात-व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिये जिससे उसे इतनी अच्छी आय हो 
कि वह अपने श्रावश्यक आयात के मूल्य का भुगतान कर सके | 

भारत के इस विदेशी व्यापार की दीत्रकाल्लीन नीति का पालन धीरे-धीरे होता जायगा। ज्यों- 
ज्यों भारत अपना औद्योगिक विकास कर्ता जायगा त्यॉ-त्यों इस दिश! में भी बृद्धि होती जायगी | इस 
नीति को कारयरूप में परिणत करने के लिये हमें सबसे पहले भारत की कृषि, जल-विद्य त, सिंचाई 
आदि के कार्यों में लगने वाली मशीनों तथा अन्य बड़े व महत्वपूर्ण उद्योग-षन्षों में लगने वाली 
मशीनों के आयात का प्रयत्न किया जायगा | इसके बार जब विदेशों से जरूरी मशीनें भारत में आ 

केगी और राष्ट्र की आय में वृद्धि होने लगेगी उस समय देश में उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन 
में और बृद्धि की जायगी और विदेशों से भी इन वस्तुओं के आयात में काफी वृद्धि की जायगी। 
इससे ऐसा समय आ जायगा जत्र कि हमारे देश के बड़े-बड़े उद्योग और उन्नति कर जायँगे, हमारा 
आरयात-ब्यापार गिर जायगा तथा भारत के निर्यात-व्यापार के लिये हमें नए बाजार हूँ ढने पडेंगे | 
इस समय हमें केबल मुख्य-मुख्य वस्तुओं का ही आयात करना पड़ेगा, अन्य वस्तुओं का आयात कम 
हो जायमा | द 

इस प्रकार हमने देखा कि भारत के विदेशी व्यापार के विकास के लिये एक॑ दी तथा 
अल्पकांतीन योजना की आवश्यकता है। उपरोक्त बातों के अनुकरण से भारत इस शिशा में अपनी 
अच्छी उन्नति कर लेगा । अपनी व्यापारिक स्थिति के विकास के लिये उसे जापान से शिक्षा लेनी 
चाहिये और अपने छोटे तथा बड़े पैमाने वाले उद्योगों के विकास के लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये 
उसे अपना यह ओऔद्योगीकरण बहुत सोच-समझक कर करना चाहिये | इसके लिये उसे श्रतने आयात 
तथा निर्यात व्यापार सम्बन्धी सभी समस्याश्रों को सावधानी से समझ कर श्रागे बढ़ना होगा | कहना 
न होगा कि यदि भारत इस रिशा में सावधानी से काय करता जायगा तो उसका स्थान . संसार के 
अच्छे व्यापारिक देशों के साथ गिना जाने लगेगा। 

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ व भारत-द्वितीय विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर संसार के 
बड़े-बड़े राजनीतिजञों व अ्थशास्त्र के विद्वानों को यह अनुभव होने लगा कि जब तक समध््त संसार में 
स्थिरतां तथा सुसम्पन्नता की स्थिति नहीं स्थापित की जाती तब तक संसार के विभिन्न राष्ट्रों में न॑ तो 


छु०्ड भारतीय अथशाखस्र का विवेचन 


सैत्रीपूं भावना ही आ सकती है और न विश्व में शान्ति ही स्थापित हो सकती है। इस प्रकार 
विज्व-शान्ति की मावना को सफल बनाने के हेतु ज््यापार श्रादि में मी सहकारिता की भावना का 
होना आवश्यक समझा गया | अतएव सन्‌ १६४६ की फरवरी में संयुक्त राष्ट्र सद्ढ ने एक अ्रन्तर्राप्रीय 
व्यापार तथा रोजगार सम्मेलन के बुलाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया । सम्मेज्ञन का उद्द श्य जैसा कि 
प्रस्ताव में कहा गया यह था कि समस्त संसार में उत्पादन को इद्धि, समस्त संसार में विनिमय तथा 
उपभोग का विकास और इस प्रकार एक सन्तुल्षित तथा विस्तृत आर्थिक जीवन का निर्माण करना था | 
संम्मेत्लन की बैठक २७ नवम्बर १६४७ को हवाना में हुई और चार मास तक विचार विमश करने के 
पश्चात्‌ सम्मेलन ने एक अधिकार-पत्र तैयार किया, यह अधिकार-पत्र हवाना चाटर के नाम से प्रसिद्ध 
है ॥ इस अधिकार-पत्र के अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार-संघ्र की स्थापना की व्यवस्था की गई । इस 
व्यापार-सच्छ का उद्द श्य इसके सदस्य राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से संसार में एक सन्तुल्षित आशिक 
विकास करना था.। इस चाटर पर २४ मार्च १६४८ को संसार के ५४ राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ता- 
छ्र किये थे । 
इस चांटर के मुख्य उद्द श्य निम्नलिखित हैं :--- 
(१) उत्पादन, मांग, उपभोग तथा आय की बृद्धि व वस्तुओं के विनिमय का 
प्रयत्न करना; 
| (२) संसार के सब और विशेषकर उन देशों का आर्थिक विकास करना जो अभी ओशद्यो- 
गिक उन्नति की ग्रारम्मिक अवस्था में है 
( ३ ) समी देशों को उत्पादन तथा बिक्री आदि की समान सुविधाएं देना 
. (४) व्यापार में बाधा डालने वाल्ली बातें जैसे आयात-निर्यात कर आदि इनको दूर करना 
“तथा व्यापारिक क्षेत्र में भेदभाव की नीति को दूर रखना 
। (५ ) ऐसी बातें जिनसे संसार के व्यापार में बाधा खड़ी होती है उनका रोकना तथा विभिन्न 
देशों को अपने आर्थिक विकास के लिये प्रोत्साहित करना 
है ( ६ ) संसार के आथिक विकास, रोजगार दिलाने, बेकारी को दूर करने तथा व्यापार सम्बंधी 
अन्य बातों के निश्चय आदि करने में पारस्परिक सहयोग व विचार विमश से सुविधाजनक बनाना | 
क्‍ इन उद्द श्यों में अन्तर्निहित मूल भावना व्यावसायिक क्षेत्र के एक अन्तर्राष्ट्रीय नियमों की 
स्थापना करना है जिनसे विश्व-ब्यापार के पथ में आने वाली बाधाञशं का अवरोध हो सके तथा 
संसार अपना आर्थिक उत्थान करने में समथ हो सके | 
संयुक्त राष्ट्र के इस सम्मेलन के सदस्य तथा इस चार पर हस्ताक्षर करने के नाते, मारत के . 
सामने भी यह प्रश्न है कि क्या वह इस चाटर की सारी बातों को मान ले और इस प्रकार अन्त- 
रड्रीय व्यापार संघ का पूण सदस्य बने या उसकी कुछ बातों को हटा दे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संघ ([76774007087 7०१6 072970729/707) के सदस्य होने के 
रूप में भारत को विदेशों से आने वाल्ली वस्तुओं के आयात में नियंत्रण करने में कुछ बाधा खड़ी 
'होगी। यदि भारत ऐसा न कर पायेगा तो उसके प्राचीन उद्योगों के विकास में काफी रुकावट खड़ी 
: होगी । इसके विपरीत यदि भारत इस व्यापार-संब ( ]. ]', 0.) का पूर्ण सदस्य रहता है तो उसे 
भी अन्य पिछड़े हुए देशों की भांति संघ द्वारा आर्थिक विकास व औद्योगिक उन्नति में सहायता 
मिलेगी । परन्तु इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि इस प्रकार के पिछुड़े हुये देशों के 
. आ्थिक विकास के ल्लिए, निकट भविष्य में कोई क्रियात्मक कदम उठाया जायगा, ठोस काय किया 
जायगा, ऐसा होना श्रसम्मव ही दिखलाई पड़ता है क्योंकि इस चाटर में जिस बात पर सबसे अधिक 
जोर डाला. गया है ओर वह, है विश्व ब्यापार में होने वाले प्रतिबन्धों का अन्त | इस प्रकार की 
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मुक्त व्यापार नीति का परिणाम उन देशों पर बड़ा बुरा पड़ेगा जो श्रमी थ्राथि कब औद्योगिक दृष्टि 
से बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए, जब तक इन द्शां के वि कंस पर पूण जोर नहीं दिया जाता तत्र 
तक यह आशा नहीं की जा सकती कि इस चाटर के नियमों का सभी देशों द्वारा अक्षरशः पालन 
होगा । इस प्रकार भारत के लिए भी यह आवश्यक प्रतीत होता है कि वह इस चाटर में आवश्यक 
सुघार कर उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाकर उसका पात्नन करे | 

हवाना चाटर तथा वित्तीय. आयोग -भाखत के बित्तीय आयोग ( झपडट्या 
(070708807 ) ने हवाना चाटर पर खूब अच्छी तरह विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँचा कि जब तक वत्तमान व्यापारिक सन्तुल्लन सम्बन्धी कठिनाइयाँ विद्यमान हैं तव तक यह चार्टर 
भारत सरकार को अपने देश की अपनी स्वतन्त्र व्यावसारिक नीति के पालन में कोई विशेष बाधा नहीं 
खड़ी करेग।, हाँ बा३ में अवश्य भारत अपने राष्ट्र के हित के लिए उपयोगी व्यापारिक नीति का अनु- 
सरणु न कर पावेगा । 

इस सम्बन्ध में अन्य कई आवश्यक बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ आयोग ने यह सुझाव 
रखा कि भारत को चार्टर में कुछ संशोधन करना चाहिए। इस आयोग की आशा है कि चाटर में 
पिछड़े हुए देशों के श्रोौद्रोगिक विकास के ल्लिए. संसार के औद्योगिक क्षेत्र में उन्नत देश, कुछ विशेष 
स॒विधाओं के देने की व्यवस्था कराने का समावेश करेंगे। "टैरिफ तथा ट्रेड” के समभौते के अनुसार 
जो सुविधाएँ भारत दूसरे देशों को दे रहा है और जो उसे ग्राप्त हैं, इस सम्बंध पर प्रकाश डालते हुए 
कमीशन ने कहा कि भारत को इस समभोते से कोई विशेष ल्ञाभ नहीं प्राप्त हुए हैं। आयोग का 
ऐसा विचार था कि जब तक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संत्र ( ।. ]'. 0. ) का पूण रूप से निश्चय नहीं 
हो जाता तब॒तक इस समभोते से अलग होने में भारत का कोई विशेष हित नहीं है। आयोग ने 
भविष्य में होने वाले व्यापारिक समभौतों को करते समय कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रखने का सुकाव 
रखा | इनमें से मुख्य बातें ये हैं :-- ह 

(१) जहाँ तक आयात-निर्यात कर सम्बन्धी सुविधाओं के प्राप्त होने देने का प्रश्न है इस सम्बंध 
में भारत को उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विशेष ध्यान देना चाहिए जिसमें कि अन्य देश भारत का 
मुकाबला करते हैं, दूसरे ऐसी वस्तुओं की ओर उसे ध्यान देना चाहिए जिन्हँ संसार के बाजारों में 
श्रनन्‍्य देशों द्वारा बनाई गई उसी प्रकार की दूसरी वस्तुओं से मुकाबला लेना पड़ता है | 

(२) जहाँ तक आयात-निर्यात कर सम्बन्धी सुविधाओं के प्रदान करने का प्रश्न है, इस 
सम्बन्ध में भारत को मुख्य रूप से निम्नल्निखित वस्तुश्रों की ओर ध्यान चाहिए :-- 

विदेशों से आने वाला आवश्यक कच्चा माल, मशीनें तथा अन्य श्जार व कुछ बड़ी-बड़ी 
ग्रावश्यक वस्तुएँ । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उपरोक्त इन दो सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर व्यापारिक 
समभौते किए जायँंगे तो उससे भारत को कमी भी विशेष हानि होने की सम्भावना नहीं है | 

इसके अतिरिक्त, आयोग ने ओर भी कुछ सुझाव रखे जिनके द्वारा कि भारत अपना शरौद्यो- 
मिक विकास कर सके। ये सुझाव निम्नलिखित हैं :--- 

(१) वे असंगठित कुटीर उद्योग तथा छोटे पैमाने पर किए जाने वाले उद्योग जो कि विशेष 
कर विदेशी बाजारों पर ही नि्मर रहते है, उनकी ओर व्यापारिक समझौता करते समय विशेष ध्यान 
रिया जाय | विदेशों में स्थित भारत के प्रतिनिधियों का यह मुख्य उद्ग श्य होना चाहिए कि वे अपने 
देश में बने हुए मात्र को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता से _चाने का तथा थ्रायात-निर्यात कर संबंधी 
ग्रधिकतम सुविधाओं के प्राप्त करने का प्रयत्न करे | 
..._ (२) टैरिफ तथा ट्रेड” के समभौोते की मुख्य-मुख्य बातों पर विशेष ध्यान रखे तथा छः्माही 
व्यापारिक स्थिति के सम्बन्ध में एक छःमाही रिपोट प्रकाशित की जाया करे । 

(३) किसी भी नवीन व्यापारिक: समभोतें को करते समय विभिन्न उद्योगों, व्यापार तथा अन्य 

धन्धों के हल से इस सम्बन्ध में परामश लिया जाय कि मारत किन-किन व्यापारिक सुविधाशरों 
की माँग करे | 





छवब्बीसवाँ परिच्छेद 
९" कर 
भारत की अथ-नीति 
: ग्रावक्थन- किसी भी देश के औद्योगिक विकास में, उसकी आर्थिक उन्नति में उस देश 
की सरकार द्वारा अपनाई हुई अथैनीति का गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार की अ्रथनीति का 
ग्रनुकरण भूतकाल में किया जाता है, उसी के अनुरूप भविष्य के उद्योग-धन्घे विकसित होते हैं। इस 
प्रकार किसी देश की अथ-नीति भी उस देश के आर्थिक विकास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती 
है | यदि कोई भी व्यक्ति किसी देश के आर्थिक विकास का सुचारुरूप से अध्ययन करना चाहता हे, 
उस देस की वित्त-व्यवस्था से, उद्योग-घन्वों से-भल्लीमाँति परिचित होना चाहता है तो उसे उस देश 
की सरकार द्वारा अनुसरित अ्थनीति ( [8८8] 720]09 ) का तथा तद्जनीन अन्य समस्याश्रों 
का अध्ययन करना नितांत आवश्यक हो जाता है । 
भारतीय अथशास्त्र के विद्यार्थी के लिए. भी भारत सरकार द्वारा अपनाई हुई अथनीति का 
अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके अध्ययन से हम अपने भावी ग्रथिक विकास की 
रूपरेखा स्थिर करने में समथ हो सकेंगे | आज जब कि संसार के प्रायः सभी देशों का आर्थिक जीवन 
अस्त-व्यस्त हो गया है, और ये देश अपनी-अपनी थ्रथ-नीति का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, इस का 
अध्ययन करना और भी जरूरी हो जाता है। अभी थोड़े दिनों पूब भारत सरकार ने भी एक 
रा 3 मम आयोग ( [78८9] (0077880॥)): की नियुक्ति की थी। इस आयोग में छे सदस्य थे, 
श्रौर इसके अध्यक्ष श्री कृष्णनामाचारी थे। इस आयोग ने भविष्य में भारत सरकार द्वारा अपनाई 
जाने वाली नीति के सम्बन्ध में सुझाव उपस्थित किये हैं। इस सम्बन्ध में हम अगले पृष्ठों में विचार 
करेंगे, यहाँ पर हम भारत की अथनीति पर एक ऐतिहासिक दृष्टि डालते हैं। 

«८८ भारत की अथे-नीति पर एक दृष्टि -प्राचीन काल में ईस्ट इंडिया कम्पनी का भारत 
की अर्थ-नीति को निदेशित करने में बड़ा हाथ रहा | वह यहाँ के उन्हीं उद्योग-घन्धों को प्रोत्साहन 
प्रदान करती रही जिनके उत्पादन का वह अच्छे पैमाने में निर्यात कर सकती थी। १६वीं शताब्दी में 
धीरे-धीरे इंगलैणड तथा मारत में मुक्त-व्यापार नीति का महत्व बढ़ने लगा, परन्तु इस समय में ईस्ट- 
इंडिया कम्पनी ने जिस नीति का अनुकरण किया वह भारत के लिए हितकर नहीं थी। मुक्त-व्यापार 
नीति से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं था। इस समय इंगलैशड अपना श्ोद्रोगिक विकास बड़ी 
तीव्र गति से कर रहा था | इसके पूव कि अन्य देश ओ्रौद्योगिक विकास की ओर अपना कदम उठावें, 
इंगलैर्ड इस दिशा में कहीं आगे बढ़ चुका था। इस समय इंगलैश्ड विदेशों से खूब कब्चा माल 
लेता और इसके बदले में तैयार माल का काफी निर्यात करता ।“इस प्रकार मुक्त-व्यापार-नीति का 
उपयोग व महत्व जितना इंगलैण्ड के लिए,-था उतना अन्य किसी देश के लिए नहीं, यही कारण है 
कि इस समय इंगलैण्ड के अथशास्त्री मुक्त-व्यापार नीति पर बराबर जोर देते रहे और इंगलैएड 
बराबर इस नीति का अनुसरण करता रहा । भारत इंगलैए्ड के अधीन था अतएव इंगलेए्ड के हित 
को ध्यान में रखकर ही भारत की अथ-नीति ( फ५8८७) 720॥८9 ) का निर्देशन होता था। सन्‌ 
१६२३ तक मारत मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण करता रहा इस काल में विदेशों से आने वाले 
माल पर जो कुछु भी कर लगाया गया वह केवल राज्य के राजस्व के ही.लिए लिया गया। 
उसके निर्धारित “करने में अन्य किसी बात का ध्यान नहीं रखा गया। अन्य आयात कर 
लगने की बात तो दूर रही इस छोटे से राजस्व कर के लगने पर भी इंगलेण्ड के कितने ही लोगों को 





बड़ी आपत्ति होती थी और वे इसका प्रतत्ल विरोध करते थे। इस समय म॑ इंगलेण्ड में जितने भी 
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अथ-मन्त्री हुए वे सबके सत्र मुक्त-ब्यापार-नीति के समथक थे, वे कहते कि इस प्रकार की नीति के 
ण ३ ८3 स्त वासिय॑ 2 कक वाद के प्रा किक >् 
अनुसरण से निधन भारतवासियां का बड़ा हित होगा । जब कभी भारत में अ्र्थाभाव होता श्र उन्हे 
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हु लण्ड के उत्पाररकां के प्रति अपनी हादिक सहानुभूति प्रगंट 
नर ही ख #् का ८ ु हक 
करते | इस प्रकार हम देखते हक पहले मुक्त-व्यापार-नोति का अनुसरण व.र मारत का बरावर 
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जनत्र प्रथम विश्व युद्ध (्‌ १६१४-१८ ) का प्रारम्भ हुआ तो सरकार को ये .द्ंकर टैरि में 
_बद्च करना पड़ा। युद्ध के समात्त हाने पर भी इस कर में (टरिक में) कमी न्‌ की जा सकी, इसका मुख्य 
कारण यह था कि युद्ध में काभो धन नप्य हो गया था और सरकार को काफी धन की थ्ञावश्यक 
थी। १६१४ के युद्ध के समय में इस चुज्डी या टरिफ की दर ५ से बढ़कर ७३ प्रतिशत हो गई | 
१६२१ ई० में भी जब कि मारत का अर्थामाव दूर नहीं हुआ था इस अभाव की पूर्ति करने के लिए 
मोटर गाड़ियों, रेशमी कपड़ों आदि पर २० प्रतिशत के हिसाब से एक विशेष कर लगाया गया | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि १६२३ ई० तक भारत सरकार की अथनीति मुक्त-व्यापार नीति 
पर ही आधारित रही | इस स यदि च्ुगी को दरों में ओर बृद्धि की गई तो उसका सुख्य 
उद्द श्य केवल सरकारी राजस्व सम्बन्धी आवश्यकता की ही पूर्ति करनी थी। नीचे दी हुई तालिका से 
इस बात पर ओर प्रकाश पड़ जायगा । 

आयात-नियात कर से होने वाल्ली आय ( १६०६-२२ ) 
(ल्ञाख रुपयों में ) 
वर्ष आयात कर॒ निर्यात कर कुल कर कुछआय  आयका 
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भारत में संरक्षण--( ,270॥९८३0४ 7 7098 ) ऊपर हमने मारत की अ्थनीति 
पर एक विहंगम दृष्टि डालते हुए देखा कि परतंत्रता की वेड़ियों मं जकड़े रहने के कारण भारत की 
ग्रथनीति मुख्यरूप से हमारे अंगरेज शासकों द्वारा ही निर्देशित होती रहती थी और इनका उद्द श्य 
प्रधानतया इंगलैरड का ही हित साधन था। अब हम यहाँ पर संसक्षण-नीति के सम्बन्ध में भी कुछ 
प्रकाश डालेंगे । कहना न होगा कि कोई महत्वपूर्ण देश ऐसा नहीं है जिसने अपना औद्योगिक 
विकास बिना संरक्षण की सहायता से किया हो । चाहे आप इंगलेंड को ले लीजिए. या संयुक्त राज्य _ 
अमरीका को या जम॑नी को या जापान को । इन सभी देशों ने संरक्षण नीति का अनुकरण करके ही 
अपना अ्रौद्योरगिक विकास किया था। इनमें से कुछ देशों के पास तो प्ाध्त मात्रा में कच्चा मात्र था, 
कुछ इस प्रकार के कच्चे माल का आयात करते थे किन्तु इनमें से प्रायः सभी देशों को किसी न 
किसी सीमा तक अपने विशाल उद्योगों की स्थापना के लिए संरक्षण की आ्रावश्यकता प्रतीत हुई । 
इस समय भारत स्वतन्त्र हो चुका है, वह भी अपने उद्योग-धन्धों का विकास कर रहा है, कुछ लोगों 
का कथन है कि उद्योग-धन्धों के सम्यक विकास के लिए, संरक्षण-नीति का अनुसरण काफी उपयोगी 
है । इम यहाँ पर यह देखेंगे कि संरक्षण कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


४०८: भारतीय अथशाख्र का विवेचन 


संरक्ुश के सम्बन्ध म॑ मुख्यरूप से निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए जाते 

() मूल उद्योगों के लिये संरक्षण--मूल्र उद्योगों (6०५१ 7४तैप8/88) का विकास 
अन्य उद्योगों से कहीं अधिक महत्वपरूण है। परन्तु इन उद्योगों का विकास बिना संरक्षण के होना 
सम्भव नहीं। मूल उद्योगों के ही विकास पर अन्य प्रकार के उद्योग-घन्त्रों का विकास निर्भर रहता 
है | बिना मूल उद्योगों के. विकास से देश को अपनी आवश्यकता को मशीनों शआरादि के लिए, विदेश 
पर निर्भर रहना होगा। विदेशों पर इस कार्य के लिए हमारा निमर होना संकट से खाली नहीं है 
क्योंकि युढ आदि के समय में हम॑ विदेशों से अच्छी सहायता न मिल सकेगी ओर इसका परिणाम 
यह होगा कि हमारा सारा औद्योगिक संगठन अस्त-व्यस्त हो जायगा | इसलिए यह आवश्यक है हि 
अन्य उद्योगों के विकास के पूर्व हम अपने मूल्ल उद्योगों के विकास का पूण प्रयत्न करें। इसके 
विकास के लिए हम जो कुछ भी कर सके उसे पूण रूप से करने की कोशिश करे । इससे यह स्पष्ट 

हो जाता है कि इस दशा से परिचय ( 770९८४०॥ / * [णु ( [270/९८४४०॥ / भी अच्छी सहायता देगा। 

४२) आत्मनिर्स रता के लिये--य दे कोई भी देंश आशिक दृष्टि से आत्म-नि्भर होना 
चाहता है तो उसे संरक्षण करों ([200॥60#ए९ तंप्रा0882 हारा अपने विभिन्न प्रकार के उद्योगों 
की उन्नति करनी चाहिए परन्तु इस प्रकार की नीति का अनुसरण करते समय हमें अपने अन्य देशों 
के साथ होने वाले आर्थिक व राजनैतिक सम्बन्धों की उपेक्षा न करनी चाहिए। वत्तम्रान समय में जब 
कि यातायात औराश्ावागमन के साधनों की दिनोंदिन उन्नति होती जा रही है। इस प्रकार की नीति द्वारा 
थोड़े ही समय में देश का आ्रात्म निभर होना सम्भव नहीं प्रतीत होता ओर यदि ऐसे समय इस बात 
वी ओर विशेष ध्यान दिया गया ते! इसका प्रभाव देश के आर्थिक साथनों पर अच्छा नहीं पड़ेगा । 
इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करते समय हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा । 

५६६ नव-उद्योगों के लिये (#0+ 77876 ॥0पंप्रडा708)- जिस प्रकार मनुष्य को 
अपने शैशव काल में प्रायः सभी प्रकार को सहायता के लिए, दूसरों पर निर्मर रहना पड़ता है, उसी 
प्रकार उद्योगों को भी अपने प्रारम्मिक काल, अपने शैशव काल में दूसरों की सहायता की अत्यन्त 
आवश्यकता होती है। जब तक कोई उद्योग अपना पूणु रूप से विकास नहीं कर पाता, तब तक 
उसके लिए संरक्षण की आवश्यकता काफी रहती है । शैशवकाल्न में उद्योगों को संरक्षण की जितनी 
आवश्यकता होती है इस सम्बन्ध में कई विद्वानों ने अपने विचार प्रगट करिए हैं और ऐसी स्थिति 
में संरक्षण के महत्व को स्वीकार किया है। जे. एस*« मिल्न, फ्र डरिक लिस्ट, प्रोफेसर यसिंग मात्र 
आदि ने इस तक का काफी समथन किया है | हि 

इस समय भारत अपने ओद्योगिक विकास की शैशवावस्था में है, श६वीं शताब्दी के मध्य 
काल में जो स्थिति अमरीका तथा जमनी की थी, आज भारत भी ठीक उसी स्थिति में है। इसलिए 
इस दृष्टिकोश को किसी सीमा तक माना जा सकता है और मारतीय उद्योगों के प्रारम्भिक जीवन को 
संरक्षण द्वारा सहायता पहुँचाई जा सकती है। आज भारत के कितने ही उद्योग हैं जो इस अवस्था 
में है और उनको विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए, संरक्षण” नितान्त आवश्यक है | यदि 
ऐसा न किया गया तो इनको अपने सम्यक विकास का अ्रवसर ही न मिल सकेगा। वित्तीय आयोग 
'के सन्मुख भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुए. लाला हरकिशन लाल ने कहा 
थां कि 'इस बच्चे का पोषण करिये, इस बालक की रक्षा करिए और प्रौढ़ों को इससे मुक्त करिये।! 
लाला हरकिशन लाल के ये शब्द वास्तव में काफी महत्वपूण हैं, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना 
2 » ईंसकी उपेज्ञा करने में हमारा हित नह न 
'. “४ रक् के लिए ( 90७ 2)0/67706 )--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि आर्थिक 
. * क्षेत्र में किसी भी देश का आत्मनिभर होना काफी आवश्यक ह क्योंकि जो देश अपनी झ्ौद्योगिक 
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आवश्यकता के लिए अन्य देशों पर निभर रहता है वह युद्ध झ्रादि के समय में काफी संकट में पड़ 
जाता है। युद्ध के प्रारम्भ हो जाने से आपस के राजनैतिक सम्बन्धों के अच्छा न होने से ऐसे देशों 
को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पातीं, ऐसी स्थिति में या तो उन्हें अपने ही देश में उन 

स्तुथों के पर्यात माता में निर्माण करने का प्रयत्न करना होता है या वे अन्य उपायों द्वारा अपनी 
आवश्यकता की पूर्ति करने का प्रयत्न करते हैं| यह बात मूल उद्योगों या खाद्योत्पादन करने 
वाले उद्योगों के ज्षिण ओर भी अ्रधिक महत्व की हो जाती है | उदाहरण के लिए गत विश्वयुद्ध के 
समय के भारत को ही ले लीजिये, उस समय यदि भारत अपने मूल उद्योगों में अच्छी उन्नति किए 
होता तो उससे वह कहीं अच्छा ज्ञाम उठाता। अपना उचित औद्योगिक विकास न करने के कारण 
भारत युद्ध से उतना ल्लञाभ न उठा सका जितना कि उठाना चाहिए था। इसलिए इस दृष्टिकोश 
को भी ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि अपनी रक्षा के लिए संरक्षण का होना झ्रवश्वक 
है | आज जब कि भारत ख्वतंत्र है उसको रक्षा का भार उसके ही ऊपर है ऐसे समय में उसे अपनी 
रक्षा सम्बन्धी उद्योगों के विकास की ओर यशेष्ट ध्यान देना और इसके लिए संरक्षण का सहारा 
लेना और भी श्रावश्यक है । 

५८४) उच्चोगों के विभेद के लिए ( [)ए27हांट्ा०0 ० 0 प्र8/68 )-- 
प्रकार के उद्योग-पन्धों का, रोजगारों का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्‍योंकि किसी भी व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के विकास पर उसके धन्धे का, उसके रोजगार का गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी राष्ट्र 
यह नहीं चाहता कि वह केवल्ल कृषकों का, क्लकों का और दुकानदारों का ही राष्ट्र रहे, वह अन्य 
रोजगारों, उद्योगों का होना भी आवश्यक समझता है। इसल्निए कुछ उद्योग-घन्धों का उनके 
विकास के ल्विए उस देश में आवश्यक उपकरण न होना जरूरी है | ऐसे उद्योगों का विकास संरक्षण 
के ही द्वारा हो सकता है जैसा कि अभी तक हमने कुछ उद्योगों का विकास किया है। अन्य उद्योंगों 
के भी विकास के लिए संरक्षण का होना आवश्यक है | 

४८६) लागत से कम मूल्य पर माल बेचने के अवरोध के लिये--यदि कोई अन्य देश 
हमारे देश में बाजार प्राप्त करने के लिए लागत से कम मूल्य पर मात्र बेचता है तो ऐसी स्थिति में 
भी संरक्षण का लगाना आवश्यक हो जाता है। पहले ऐसा करने वाले देश लागत से कम मूल्य पर 
मात्र बेचकर बाजार प्रास कर लेते हैं ओर बाद में उन वस्त॒श्रों के मूल्य में बृद्धि कर अपने उस 
प्राटे की पूर्ति करते हैं, इसका प्रभाव उस देश के उद्योग धन्धों पर बुरा पड़ता है | इस प्रकार अपने 
देश के उद्योग-धन्धों को नष्ट न होने देने के ल्लिए, अपने आ्राथिक संगठन को सुदृढ़ रखने के लिए 


संरक्षण के ना आवश्यक हो जाता है। 

) सरकारी सहायता प्राप्त माल के विरोध के लिए ( ॥2०7४76/ 30प्र79ए 
7७१ 60०००१४)--बिदेशों से आने वाले सरकारी सहायता प्रास माल से भी अपने 
माल की रक्षा के लिए संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिये | यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसका प्रभाव 
बड़ा बुरा पड़ता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये “कि पहले भारतीय शकर के उद्योग को यूरोप से 
आ्राने वाली सरकारी सहायता प्राप्त शकर से बड़ा गहरा धक्का पहुँचा था। बाद में इसकी रह्षा के 
लिए संरक्षण की सहायता ली गई और इस प्रकार इस उद्योग को नष्ट होने के बचाया गया। 

(६) मुल्य हास फरेन्‍्सी वाले देशों के माल के विरोध में--मूल्य हास करेन्‍्सी 
( [)0/7०९४६००१ टप्रःए८४०८ए ) वाले देश को और अधिक माल के निर्यात करने का' अवसर 
प्राप्त हो जाता है | क्योंकि ऐसी स्थिति में खरीददार देश को अपनी करेन्‍्सी के हिसात्र से कम रकम 
देनी होती है और वह इस प्रकार के माल को अधिक से अधिक खरीदने के लिए ल्वात्ञायित रहता 
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है परन्तु इसका बाद में प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता है। इसलिए, ऐसें समय में सरकार का यह कर्तव्य हो 
जाता है कि वह संरक्षण द्वारा इस सुविधा को दूर करे। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ वर्षो पूव के 
समय में जापान ने अपनी मुद्रा ( येन ) के मूल्य में हास कर रिया, इसका परिणाम यह हुआ कि 
जो संरक्षण हमारी सरकार ने सूती कपड़े के उद्योग पर लगाया था उसका प्रभाव कम हो गया, उससे 
कोई विशेष ल्लाम न होने लगा, ऐसी दशा में भारत सरकार ने सूती कपड़े के उद्योग पर संरक्षण के 
क्षेत्र में हर वृद्धि कर दी और इस प्रकार इस उद्योग की रक्षा की | 
६ ) राजस्व के लिये (. 907 +8०ए९४४७ )-ऊड क्ञोग संरक्षण कर को लगाने के 

लिये इसलिये मी जोर देते हैं कि ऐसा करने से राज्य को और भी अधिक श्राय हो जाया करेगी। 
यह ठीक है कि किसी सीमा तक सामान्य संरक्षण करों द्वारा राज्य को कुछ आय प्राप्त हो जायगी. 
परन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि संरक्षण तथा राजस्व इन दोनों में आपस में 
विरोध रहता है। उदाहरण के लिये यदि किसी उद्योग को काफी संरक्षण प्रदान कर दिया गया तो 
उसी उद्योग के विदेशी माल्न की देश में बिक्री न हो सकेगी । विदेशी माल क। आयात न होगा और 
जब आयात न होगा तो उससे राज्य को कोई आय भी नहीं होगी । १६३४ में और उसके बाद के 
समय में जब शकर के उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया गया तो विदेशों से शकर का आना भी 
कम हो गया, इसका परिणाम यह हुआ्रा कि इस खोत द्वास होने वाली हमारी आय काफी कम हो गई, 
सरकार को घांदा होने लगा अतणव भारंत सरकार ने इस कमी की पूर्ति करने के लिए देश में तैयार 
होने वाली शकर पर एक कर लगा दिया और इस ग्रकार घाटे की पूर्ति की-। 

इसलिये यदि कोई भी देश अपने राजस्व में वृद्धि करना चाहता है तो बजाय इसके कि वह 
भारी संरक्षण करों द्वारा अ्रपनी आय में इंद्धि करे वह विदेशों से आने वाले माल पर साधारण या 
सामान्य कर लगा कर, उस मात्र के आयात को प्रोत्साहित कर आय में वृद्धि कर सकता है। परल्तु 
इसका परिणाम यह होगा कि देश में बने माल्न को विदेशी माल से काफी प्रतियोगिता लेनी होगी 
उसे कोई संरक्षण न होगा । इस प्रकार इस रूप में दो ही रास्ते हैं या तो राज्य के राजस्व की वृद्धि 
की जाय या राज्य के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाय । इस प्रकार हम देखते हैं कि मारी 
संरक्षण करों द्वारा राज्य के राजस्व में वृद्धि करने की नीति उपयुक्त नहीं इसलिए इस तक को भी 
न्याय संगत नहीं कहा जा सकता । ४ 

( १०) बेकारी दूर करने के लिये--कुछ लोग संरक्षण के पक्ष में एक यह तक भी. 
उपस्थित करते हैं कि यदि उद्योग-पन्‍्धों का काफी विकास हो जाता है उसमें बहुत से लोगों को काम 
मिल जायंमा, बेकारी के दूर कंरने में सहायता मिलेगी । परन्दु सैद्धान्तिक दृष्टि से यह तक उचित नहीं 
मालूम पड़ता क्‍योंकि जितना विदेशों से आयात होगा वैसा ही निर्यात किया जायगा, जब बाहर से 
कम माल मंगाया जायगा तो निर्यात भी कम होगा । इस बात का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। निर्यात 
वाले उद्योग को इससे बड़ी हानि होगी। किन्तु जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, यह बात लागू नहीं 
होती । यहाँ पर अभी ऐसे उद्योग-धन्धे बहुत कम विकसित हुए, हैं जिनके उत्पादन का काफी मात्रा 
में निर्यात किया जा सके । हमारे यहाँ जितना कच्चा मात्र होता है, उसकी विदेशों में काफी आवश्य- 
कंता होती है, उन्हें हमारे इस कच्चे माल का आयात करना होता है | यदि हम संरक्षण द्वारा विदेशों 
से देश में आने वाले तैयार माल को दूर कर सके तो हमारे उद्योग-घन्धों का अच्छा विकास होगा, 
साथ ही बेकारी के भी दूर होने में काफी सहायता प्राप्त होगी। वत्तमान समय में हमारी आर्थिक 
्यस्थों असन्तुँलित है। इस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कृषि तथा उद्योग-धन्घोंके बीच 
एंक अन्छा सामबस्य उपस्थित करना है । अतएव इसके लिये एक अ्रच्छी संरक्षण-नीति काफी सहा- 
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(११ ) भारतीय जनता की संरक्षण प्रियता--जैसा कि हम ऊपर कहे चुके हैं कि 
भारतीय जनमत संरक्षणता के पक्ष में काफी है। मुक्त व्यापार नीति के कारण मारत को जो हानि 
उठानी पड़ी इससे अरब देश के शिक्षित व्यक्तियों का वर्ग दिनोंदिन संरक्षण का समर्थन करता जा 
रहा है । कुछ भारतीयों का तो यहाँ तक कहना है कि संरक्षण द्वारा देश के उद्योग-पन्धों के सभी 
दोष दूर हो जायेंगे | कहना न होगा कि जापान, जमनी, संयुक्त राज्य अमरीका आदि देशों ने अपनी 
बहुत कुछ उन्नति संरक्षण! के ही द्वारा की । मारत जैसा कृषि प्रधान देश जो कि अभी अपने 
ग्रोद्योगिक विकास की प्रारम्मिक अवस्था में है निश्चित रूप से संरक्षण से काफी ज्ञाभ उठा सकेगा 

संरक्षण के दोष ( 07.8ए 38078 0 ॥?70620070 )--हमने ऊपर देखा है कि 
संरक्षण से कई लाभ हैं किन्‍्त॒ संरक्षण से सत्र लाभ ही लाभ नहीं है, उसमें कुछ ऐसे भी दोष हैं 
. जिनका प्रभाव समाज के आर्थिक जीवन पर बड़ा बुरा पड़ता है । हम यहाँ पर इन्हीं दोषों पर विचार 
करेंगे | इससे होने वाले दोष मुख्य-मुख्य ये हैं :-- 

_(.१ ) सिद्धान्ततः इससे विदेशी व्यापार को बड़ी हानि होती 
वाले सभी लाभ नहीं मिल पाते; 

५-२ ) जिन वस्तुओं में संरक्षण कर लगता है उनके मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। इस 
का असर यह होता है कि इन बस्तुओं के उपयोग करने वाली जनता को काफी मूल्य देना पड़ता है। 
उसके रहन-सहन के स्तर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। न तो इससे कृषकों को ही लाभ मित्र पायेगा 
आर उन श्रमिकों को जो इन उद्योगों में काम करते हैँ । 

5३) संरक्षण द्वारा सम्पत्ति के असमान वितरण को सहायता मिल्नती है, जिन लोगों के 
पास पहले से घन हे उन्हें और धन मित्नता है, दरिद्र ओर भी दरिद्र हो जाता हैं। इस सम्बन्ध में 
यह कह देना श्रनुचित न होगा कि जत्र टेरिफ बोड तथा भारत सरकार उपभोक्ताओं के हित का सदेव॑ 
ध्यान रख रहें हैं तो वे यदि सरक्षण नीति का अनुसरण करेंगे, उस समय इस बात का पूरा थ्यान 
रखेंगे कि उनकी इस नीति का उपयोक्ताशों पर बुध असर न पड़े | दूसरे दियासलाई व नमक आदि 
को छोड़कर अन्व स रक्षण वाले उद्योग लोहा, फोलाउ, सीमेंट, कागज आदि के उद्योग हैं जिनको कि 
साधारणतया निधन जनता को खरीदने को थ्रावश्यकता ही नहीं पड़ती | इन वस्तुओं के स रच्षण का 
भार तो वास्तव में मध्यम श्रेणी के लोगों पर पड़ता है । ये लोग इस बात को भली भाँति समभरी हैं 
कि किस बात में देश का हित है और किस म॑ अहित | 

(४ ) संरक्षण से राजनैतिक श्रशआाचरण का भी भय है | इस वात का उदाहरण संयुक्त ए॑त्य 
अमरीका है। वहाँ पर बड़ी-बड़ी व्यापारिक संस्थाएँ. मतदाताओं या विधान निर्माताशरों को अ्रनुचित 
रूप से प्रभावित करने के लिये काफी रकम खत करते है, जिससे कि जो कानून बने उससे उनके 
व्यावसायिक हितों पर आ्राधात न पहुँचे | यदि एक बार किसी उद्योग को संरक्षण प्राप्त हो जाता है तो 
उस उद्योग पर से आसानी से संरक्षण का हटाया जाना सम्भव नहीं। परन्तु जहाँ तक भारत का 
सम्बन्ध है, उसे इस प्रकार के भ्रष्टचर्ण का खतरा नहीं है | | 


है, विदेशी व्यापार से होने 


(/५ ) जिन उद्योगों को संरक्षण प्राप्त हो जाता हैं वें उस संरक्षण को बनाये रखने के लिये 
कोई कोर-कसर नहीं उठा ख़खेंगे | इस प्रकार जा उद्योग अपने विकास को शशवावस्था में होंगे वे 
उसी अवस्था म॑ बने रहने का दावा करेंगे, इस वात को वे आसानी से नहीं स्वीकार करेंगे कि वे अब 
उस अवस्था को पार कर चुके हैं और उन्हें अत्र संरक्षण की आवश्यकता नहीं है | परन्तु इस 
संरक्षण को इस बात का इतना मय नहीं है जितना अन्य बातों का | जब काई भी उद्योग अपने ऊपर 
से संरक्षण हयाये जाने का इस प्रकार बिरोध करे तो उसे यह कहकर रोका जा सकता है कि भ्रब उस 
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उद्योग को संरक्षण से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये उस पर से संरक्षण के हयये जाने का कोई 
विरोध नहीं होना चाहिये । 

- “(६ ).इसके अतिर्क्ति एक बात यह भी कही जाती है कि यदि अच्छी प्रकार से संरक्षण 
लगा दिया गया तो सरकारी राजस्व या आय में धीरे-धीरे हास होने लगेगा, परन्तु यह तक भी न्याय- 
संगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि सरकार अपने आ्राय की इस कमी को उत्पत्तिकर तथा आयकर आदि 
लगांकर पूरी कर सकती है । 

. ऊपर हमने संरक्षण के दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला | हमने देखा कि संरक्षण से कुछ 
दोष और कुछ लाभ दोनों के ही होने की सम्मावना रहती है। अब प्रश्न यह उठता है कि देश की 
बरत्तमान दशा को देखते हुए भारत में सरकार द्वारा संरक्षण नीति के अपनाए जाने का समथन किया 
जा सकता है। इस सम्बन्ध में हमें यही कहना है कि देश की जो आर्थिक दशा इस समय है, उसमें 
संरक्षण का प्रयोग किया जाना अच्छा ही नहीं किन्तु नितान्त आवश्यक है। भारत एक कृषि प्रधान 
देश रहा है, यहाँ पर वत्तमान उद्योगों का विकास अभी थोड़े रिनों से ही हुआ। वह अभी तक मुख्य- 
रूप से विदेशों को कच्चा माल आदि का निर्यात करता रहा है और वहाँ से तैयार माल का आयात 
करने वाला देश रहा है | इस प्रकार की आर्थिक स्थिति का क्या प्रभाव हुआ है ओर अब भी क्या हो र 
है, इस विषय पर हम पिछले परिच्छेंदों में प्रकाश डाल चुके हैं | हम यह भी कह चुके हैं. कि के 
भी देश पूणरूप से कृषि पर ही निभर रह कर अपना सम्यक आशिक विकास नहीं कर सकता। किसी 
भी राष्ट्र की उन्नति के ल्लिए उसका श्रोद्योगिक विकास काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत भी 
एक कृषि अधान देश है, अभी वह भी अपने ओऔरौद्योगिक विकास की पहली सीढ़ी ही पार कर रहा है । 
ऐसी स्थिति में उसे अपना सम्यक औ्ौद्योगिक विकास करने के लिए संरक्षण की जो आवश्यकता है, 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। परन्तु इसका तात्पय॑ यह नहीं है कि हम आँख मूं दकर सभी 
उद्योगों को संरक्षण की सुविधा प्रदान कर दें। हमें इस दिशा में बड़ी सावधानी से कार्य करना होगा 
उन्हीं उद्योगों को यह सुविधा प्रदान करनी होगी जो वास्तव में संरक्षण के योग्य हैं, ऐसा करने के 
पूर्व हमें ऐसे उद्योगों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेने का प्रबन्ध करना होगा | ऐसा करने 
में ही हमें संरक्षण से उचित ल्ाम मिल्ल सकेगा नहीं तो इसका प्रभाव उल्टा ही होगा और देश का 
आशद्योगिक विकास उचित रूप से नहीं हो सकेगा । 

झा्थिक स्वतन्त्रता अमिसमय (77808) 4प070707 (४0०7ए७४/07)-अ्रथम 
विश्वयुद्ध ( सन्‌ १६१४-१८ ) के समय में भारत सरकार को यह पूरुरूप से ज्ञात हो गया कि जब तक 
भारत के उद्योगों का उचित रूप से विकास नहीं किया जाता तब तक भारत से ल्ञाम की अश्रपेक्ष 
हानि की सम्मावना अधिक है। अतएव देश में कुछ उद्योगों की स्थापना का निश्चय किया गया । 
इसके लिए, १६१६ में एक “औद्योगिक आयोग? की भी नियुक्ति की गईं। इस आयोग ने १९१४८ में 
अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया जिसमें यह सुझाव रखा कि भारतीय औद्योगिक विकास में भारत सरकार 
को अपना अच्छा सहयोग प्रदान करना चाहिए. | इस औद्योगिक आयोग' ने भारत के औद्योगीकरण पर 
काफी जोर दिया । इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का ध्यान धीरे-धीरे इस ओर आकर्षित हो रहा था। 
: परत ब्रिटिश पार्लियामेन्ट भारत को किसी प्रकार की आर्थिक स्वतन्त्रता देना उचित नहीं समझती थी 
इस समस्या को सुल्काने के लिए त्रिविश पालियामेन्ट के दोनों सदनों ने मिल्ल कर एक समिति (ज्वाइन्ट 
सेलेक्ट कमेटी) की नियुक्ति की | समिति ने अपने प्रतिवेदन (१६१६ ई०) में कहा कि मारत के लिए 
. आद्दे किसी भी आर्थिक नीति का अनुकरुण किया जाय किन्तु श्रे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैएड 
कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका की भाँति भारत को भी अपने हितों के विचार करने की होनी चाहिए । 
समिति ने आमे कद्दा कि सेक्र टरी आफ स्ढेट को इस विषय में तब तक हस्तक्षेप 'करने की विशेष 
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ग्रावश्यकता नहीं है जब तक कि भारत सरकार ओर भारतीय विधान समाएँ इस सम्बन्ध भें एक 
मत हैं। यही वह प्रसिद्ध अमिसमय ( कन्वेशन ) है जिसके द्वारा यह आशा की गई थी कि भारतवर्ष 
अपनी सुविधा के अनुसार एक उपयोगी अ्थनीति के निर्माण में सफल्न हो सकेगा | सेक्रेटरी आफ 
स्टेट ने इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया | 
इस अभिसमय को काफी आलोचना भी को गई है। इस सन्जन्ध में यहाँ कहा गया है कि 
इस अभिसमय का कोर व्यावहारिक मूल्य नहीं है, क्‍योंकि इसमें जिन ग्रावश्यक शर्तों का उल्लेख 
किया गया वे व्यावह्यरिक नहीं हैं। इन आवश्यक शर्तों में से एक शर्त तो यह थी कि भारत सरकार 
था भारतीय विधान सभा जब एक मत हों तभी सेक्रेटरी श्राक स्टेट अथ-नीति में हस्तक्षेप नहीं कर 
सकता । दूसरी शत यह थी कि इसमें केवल भारतीय द्वितों का ही समावेश हो अ्रन्य देशों या देश का 
नहीं । ये दोनों शर्तें ही अव्यावहारिक सिद्ध प्रतीत हुईं | उस समय की विदेशी सरकार और भारतीय 
विधान सभा की जो स्थिति थी, उससे सभी परिचित हैं, साधारणतया दोनों के आपस के व्यापार 
अच्छे नहीं थे | बेसे तो यह भारतीय विधान सभा भारतीय जनता का सच्चा व सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं 
करती थी किन्तु आखिरकार थी तो वह भारतीय । तत्कालीन मारतीय सरकार कभी यह नहीं चाहती 
थी कि ऐसी नीति का अनुसरण हो जिससे इ गलेणड का अहित हो ओर भारत का हित । इस प्रकार 
उस समय के अधिकांश व्यक्तियों का यह विचार था कि इस अभिसमय का कोई मूल्य नहीं है, इसके 
द्वारा भारत को अ्रथिक स्वतंत्रता के मिज्ञने की आशा करना दुरशा मात्र है | 


भारतीय अर्थ-आयोग ( [त87 कंं5टक) (ए0075802 2 सन्‌ १६२१ 
में भारत सरकार की टेरिऊ नीति का निरीक्षण करने के लिए सर इब्राहीम रहिमतुल्ला की अध्यक्षता 
में एक अ्रथ-श्रायोग की नियुक्ति की गई। आयोग के अधिकांश सदस्यों ने अपने प्रतिवेदन में यह 
सुझाव रखा कि किसी उद्योग को संरक्षण सम्बन्धी सुविधा प्रदान करते समय निम्नलिखित तीन बातों 
का ध्यान रखना चाहिए ( १) सब प्रथम यह देखना चाहिए कि जिस उद्योग को संरक्षण प्रदान 
किया जा रहा है, वह ऐसा उद्योग हो जिसे पर्याप्त मात्रा में अपनी आवश्यकता के लिए. कच्चा माल, 
सस्ती बिजली या अन्य शक्ति, पयप्ति श्रम तथा त्रिक्री के लिए अच्छा बाजार प्राप्त हो; ( २ ) दूसरें 
वह उद्योग ऐसा हो जिसे यदि संरक्षण नहीं प्राप्त होता तो उसका यथेष्ट विकास नहीं हो सकता और 
जिसका विकास होना देश के हित के त्षिण आवश्यक है; ( ३ ) तीसरे वह उद्योग ऐसा होना चाहिए 
जो बाद में ऐसी स्थिति में हो जाय कि बिना संरक्षण प्राप्त किए वह विदेशी प्रतियोगिता का अ्रच्छी 
तरह सामना कर सके । 

इस अ्रथ आयोग ने एक विवेचनात्मक संरक्षण (डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोटेक्सन) का सुमाव 
रखा । इसके अनुसार किसी एक या प्रत्येक उद्योग को संरक्षण की सुविधा नहीं प्रदान कर दी जाती | 
बल्कि ऐसे उद्योग को, जो कि संरक्षण चाहता है, पूरी जाँच की जाती है और उसे संरक्षण तमी 
प्रदान किया जाता है जबकि वह कुछ शर्तों को पूरी कर देता है इन शर्तों का उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके हैं । 

उपरोक्त तीन शर्तों के अतिरिक्त कमीशन ने कुछ ओर साधारण शर्त रखीं जिनकी पूर्ति होने 
पर किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जा सके । ये शर्तें' निम्नलिखित हैं :-- 

(क ) वह उद्योग जो कि अच्छे ज्ञाम पर या कम लागत पर बड़े पैमाने के अनुसार उत्पादन 
कर सके, ऐसा उद्योग संरक्षण के अधिक योग्य है | 

(ख ) ऐसा उद्योग जो समय पाकर देश की सारी मांग की पूर्ति कर सके, उसे संरत्ण अन्य 
उद्योगों की श्रपेज्षा पहले प्रदान किया जाय | 
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(ग ) ऐश़ा उद्योग जिसका राष्ट्र को सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व है, या मूल उद्योग 
है, उसे संरक्षण अवश्य प्रदान किया जाय, चाहें वह उपरोक्त शर्तें पूरी करता हो या नहीं | 

( थ ) उन उद्योगों के लिए, विशेष प्रकार के संरक्षण के प्रदान करने का सुकाव रखा गया 
जिनके कि उत्पादन को विदेशों से आए हुए ऐसे मात्न का सामना करना पड़ता है जो ल्लागत से कम 
मूल्य पर बेचा जा रहा है। इसके अतिरिक्त यदि माल किसी मूल्य हास मुद्रा या मुद्रा अवमूल्यन वाले 
देश से आरा रह्य है, या उस माल के आयात को सरकारी सहायता प्राप्त है तो भी उसी प्रकार के 
मात्र के उत्पादन करने वाले अपने देश के उद्योग को संरक्षण प्रदान किया जाय | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि कमीशन अपने विचारों में एकमत नहीं था, वह दो दलों 
में बट गया था | कमीशन के बहुसंख्यक दल्ल ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि भारत के औद्योगिक 
विकास में ब्रिटिश हितों का बलिदान नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन -का ध्यान रखते हुए ही भारत का 
ओद्योगिक विकास किया जाना चाहिए। उन्होंने यह स्पष्टरूप से कद दिया कि हम यह नहीं भूले हैं 
कि थू० के० ब्रिटिश साम्राज्य का मुख्य अंग है, उसकी हृढ़ता पर समस्त साम्राज्य की हृढ़ता व 
सम्पन्नता अवलम्बित है। यही कारण था कि भारत में उद्योग-धन्धों को संरक्षण प्रदान करने में 
कमीशन के बहुसंख्यक सदस्यों ने इस प्रकार की विवेचनात्मक नीति का समथन किया था। कमीशन 
के अल्पसंख्यक वर्ग ने भी, जिसमें कि कमीशन के अध्यक्ष भी सम्मिलित थे, अविवेचनात्मक संरक्षण 
का समर्थन नहीं किया था परन्तु वे यह भी नहीं चाहते थे कि भारतवष को औद्योगिक क्षेत्र में एक बाल 
या नवीन देश के समान ही माना जाय। उन्होंने संरक्षण प्रदान करने के ल्विए एक उदारतापूर्ण नीति 

के अपनाने का समथन किया | 

' यह तो रहे संरक्षण के सम्बन्ध में अथ-आयोग के सुझाव | अब प्रश्न यह उठता है कि क्‍या 
नबीन तथा प्राचीन उद्योगों को बिना किसी भेदभाव के संरक्षण प्रदान कर दिया जाय १ इस सम्बन्ध में 
कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता | केवल्ल इतना ही कहा जा सकता है कि पुराने उद्योगों को 
संरक्षण प्रदान करने में इतना खतरा नहीं रहता जितना कि नवीन उद्योगों को | इसका मुख्य कारण 
यह है कि-पुराने उद्योगों के सम्बन्ध में सही जानकारी विश्वसनीय आंकड़े आदि प्राप्त हो सकते हैं, 
शोर नवीन उद्योगों के सम्बन्ध में उतना नहीं। नव-उद्योगों के सम्बन्ध में केवल विदेशों से ही आंकड़े 
या जानकारी प्राप्त की जा सकती है परन्तु कुछ भी हो चाहे कोई उद्योग प्राचीन हो या अ्र्वांचीन 
दोनों को ही संरक्षण प्रदान करने में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य बनी रहेगी। साधारणतया 
विवेचनात्मक संरक्षण ( )32/४7777860 (070॥९2८(07 » की नीति का तात्पर्य नवीन उद्योगों 
को सहायता प्रदान करनी होती है परन्तु कमी-कमी ऊ़िसी पुराने उद्योग की भी सझ्ढूट के समय स रक्षण 
की आवश्यकता होती है। 

ऊपर हमने किन उद्योंगों को किन स्थितियों में सरक्षुण प्रदान किया जाय इस प्रश्न पर 
विचार किया अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि जिन उद्योगों को स रक्षण दिया जाय, उसकी दर क्‍या 
होनी चाहिए. । वास्तव में संरक्षण की दर ऐसी न होनी चाहिए जिससे कि उपभोक्ता पर अनावश्यक 
भार पड़े ओर न वह ऐसी ही होनी चाहिए जिससे उद्योग निश्चित होकर पतन की ओर अग्नसित होने 
लगे और अपने विकास के कुछ भी प्रयत्न न करे | अतएव हमें इन दोनों दोषों से बचने की व्यवस्था 
करते हुए ही स रक्ण की उचित नीति का अनुसरण करना होगा | 

इंडियन टैरिफ बोडं-( ए0क0 रक// स्‍808/0  ) फिसकल कमीशन की 
रिपोट के अनुसार सन्‌ १६२३ में लेजिस्तेटिव लेजिस्लेटिव एसेम्ली में एक्‌ प्रस्ताव पेश किया गया जिसके अनु- 
सार टैरिफ बोड की नियुक्ति का सुझाव रखा गया। प्रस्ताव में यह कहा गया कि सर्वप्रथम टैरिफ बोर्ड 
की अधिक से अधिक एंक़ वध के लिए ही नियुक्ति की जाय | यह टेरिफ बोड एक जाँच करने बाली 
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तथा सलाह देने वाली सस्‍था हो तथा टेरिक बोड में तीन सदस्य से अधिक न हो जिनमें से एक 
सदस्य सरकारी पद्मणिकारी होना चाहिए | उपरोक्त पिद्धान्तों के आधार पर ही टेरिफ बोड की वियुक्ति 
की गई | इस बोड मे साधारणतया एक सभापति तथा दो अन्य सदस्य होते थे। यह बोर्ड क्रिसी 
उद्योग का जिसको कि स रज्गण दिया जाना होता पूणरूप से जाँच करता | यह बोढ उन सभी 
व्यक्तियों के या सल्ठों के जिन पर कि स रक्षण का प्रभाव पड़ता, उनके स्मृतित्त्रों की पूण रूप से 
जाँच करता । स रक्षण के लिए जिन शर्तों की व्यवस्था अथ्थ-आयोग ने की थी, उन सभी शर्तों 
व देखने का काय भी इसी बोड का था । सारी जाँच पड़ताल करने के पश्चात्‌ तथा झ्रावश्यक 
ब।तों पर विचार करने के पश्चात्‌ यह बोड सरकार के समक्ष स रक्षण की अवधि आदि के सम्बन्ध 
में अपने विचार उपस्थित करता । स रक्षुण को अवधि समाप्त होने पर भी बोड स रक्षण वाले उद्योग 
की पृ०े जाँच करता । स क्षेप में हम यह कह सकते हैं कि स रक्षण के प्रयोग का पूरा कार्य भार इसी 
बोड या समिति पर था। स रक्षण-नीति के उद्द श्य की पूर्ति का सारा दारोमद्रार इसी समिति के 
सरस्‍्यों तथा उनके कार्य करने की पद्धति पर निर्मर था। यदि वे ल्लोग अपनी नीति और व्यवहार में 
कुछ उदारता रखते तो स रक्षण का लाभ भी अच्छा होता, इसके विपरीत याँद उनका व्यवहार कठोर 
श्रौर विचार अनुदार रहते तो उससे कोई लाभ न मिल पाता। सबसे पहले १६२४ में प्रथम टैरिफ 
बोड की नियुक्ति की गई, इसके बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के पू सन्‌ १६३६ में दूसरे टेरिफ बोर्ड की 
नियुक्षित हुई । 
विवेचनात्मक संरक्षण कार्य रूप में-हमने सरक्षण के विषय में प्रकाश डाला 
अत्र हम यहाँ पर कुछ उन उद्योगों पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे जिनको कि सरकार द्वारा स रक्षण 
प्राम्न हुआ । 
ये प्रहले लोहे ओर फोल्ाद के उद्योग पर विचार करें| 

(८९) ले।हे ओर फौलाद का उद्योग - सन्‌ १६०७ में जमशेदपुर में थय स्टीत्र यक्‍्सः 
की स्थापना हुई, इस कारखाने की स्थापना के साथ ही साथ देश में ल्ञोहे ओर फौत्ाद के उद्योग का 
श्रीगशेश हुआ | कम्पनी ने सन्‌ १६१३ से पोलाद का निर्माण करना शुरू कर दिया, प्रथम विश्वयुद्ध 
के समय में इस उद्योग ने अद्भ्रत उन्नति कर ली। परन्तु जबत्र युद्ध समाप्त हो गया तो इस उद्योग 
को विदेशों से काफी कड़ी प्रतियोगिता लेनी पड़ी। अ्रतए्‌व इस उद्योग के संरक्षण के लिए सरकार 
से प्राथना की गई | टेरिफ बोड ने इस उद्योग की जाँच पड़ताल की और वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा 
कि यदि इस उद्योग को संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो थोड़े समय में कम लागत पर भारत 
अपनी आवश्यकता भर के लिए फोलाद उत्पन्न करने में सफल्ल हो सकेगा। संरक्षण की दर का 
निश्चय भारत में फौल्लाद के आयात तथा उसके बिक्री के मूल्य के आधार पर किया गया । ३० रुपये 
से लेकर ४० रुपए, तक प्रति न की दर के हिसाब से फोलाद पर कर लगा दिया गया । जन्र बाद में यह 
पता लगा कि यह कर फोलाद के लिए पर्यात नहीं है तो बोड ने इसमें और बद्धि करने की माँग की | 
इस उद्योग की समय-समय पर (१६२५, १६२६, १६३३) जाँच भी की गईं | १६३३ में संरक्षण की 
अवधि आने वाले सात वर्षो' तक और बढ़ा दी गई । सबसे अन्तिम जाँच सन्‌ १६४७ में हुई जिसमें 
उद्योग्न ने संरक्षण जारी रहने के लिए कोई विशेष जोर नहीं रिया, बोर्ड ने भी इस पर से संरक्षण 
हटा लिए. जाने का सुझाव रखा | इस प्रकार २३ वर्ष तक संरक्षण से ल्ञोभ उठाने के पश्चात्‌ अब 
यह उद्योग स्वयं अपने पैरों पर खड़ा है। संरक्षण के फत्चलस्वरूप इस उद्योग ने बड़ी तीव्रगति से 
अपनी उन्नति की है। श्राज यह उद्योग सरकार को एक खासी अच्छी रकम कर के रूप में देता है | 
डाय के इस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को प्रायः वे सभी सुविधाएँ प्राप्त हैं जो कि उनकी 
स्थिति के:व्यक्तियों को मित्ननी चाहिये | उपभोकाश्रों को भी अच्छे मूल्य पर अपनी आवश्यकता के 
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लिए इस उद्योग से वस्तुएँ मिलती जा रही हैं। इस प्रकार आज इस उद्योग से सरकार को ( जिसे 
१६३६-४० में किसी न किसी रूप में २७२ लाख रुपये प्रात्त हुए ) उपभोक्ता को तथा उद्योग में 
काय करने वाले श्रमिकों को सभी को अ्रेच्छा ल्ाम प्राप्त हो रहा है । 

द्वितीय विश्वयुद्ध से इस उद्योग की स्थिति ओर भी सुधर गई है। अब ऐसा अनुमान किया 
जाता है कि यह उद्योग बिना सरकार की किसी प्रकार की सहायता प्राप्त किए हुए संसार की प्रति- 
योगिता का सामना कर सकेगा । अब देश में विशेष प्रकार की कितनी ही श्रेणियों के फोलाद का 
निर्माण किया जा रहा है। याटा का लोहे और फोलाद का कारखाना इस दिशा में दिनोंदिन प्रगति 
करता जा रहा है। अभी थोड़े दिन हुये इसने पहियों, दायरों तथा रेलवे की अन्य आवश्यक्रतओ्रों की 
पूर्ति करने के ्िये एक नया प्लान्ट लगाया है| मिहीजान ( चितरंजन ) के इंजन बनाने में भी यह 
सदह्ययता प्रदान कर रहा है। जितना फीलाद १६३८-३६ में उत्पन्न किया गया था उसका १६४२-४३ 
में र८ प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ | इस उत्पादन के अधिकांश का उपयोग देश में ही हो गया | 
युद्ध के समय में तो माँग इतनी बढ़ गई थी कि बिना लाइसेन्स प्राप्त किये किसी को न तो लोहा ही 
मित्र सकता था और न फोलाद ही । इससे यह मालूम पड़ता है कि इस उद्योग का मविष्य उज्बत्न 
है । संरक्षण के समय में इस उद्योग ने जो प्रगति की उसका पता नीचे दी हुई तालिका से लग जायगा। 

भारत में फोलाद का उत्पादन 
साह्लाना औसत 


१६३६ ८::२४००० टन 
१६४३ १६१,६६००० .., 
१६४५ ११४१,००० ,), 
१६४६ ६६७,००० ,, 
१५६४७ ६७ ४,००० बेर 
रह ९३,००० कक 
१६४६ १०ए८८००० 


इन आंकड़ों को देखने से यह पता चलता है कि इधर कुछ वर्षों (१६४६-१६४८) में फौलाद 
के उत्पादन में हास हो रहा है। वाघ्तव में बात यह है कि इस समय कोयले की, श्रम की, यातायात 
अ्रादि की कठिनाई के कारण इस उत्पादन में कमी हुईं | इसी समय देश का भी विभाजन हुआ | 
देश के विभाजन के परिणामस्वरूप कुशल कारीगरों को भी कमी हुईं । हड़ताल्ों आदि में भी बृद्धि 
हुई । इन सभी बातों का उत्पादन पर ग्रमाव पड़ा। बाद में (१६४६) में इन सभी अ्रभावों की पूर्ति की 
गई। औद्योगिक भगड़ों में कमी हुईं, यातायात के साधनों में भी सुधार किया जिसके परिणामस्वरूप 
अब मिल्लें पहले की भांति फिर अच्छी तरह काय कर रही हैं, इधर उत्पादन भी ठीक से हो रहा है | 
इस समय इस उद्योग में कुछ नहीं तो २,२०,००० लोग काय करते हैं। परन्तु श्रभी जितना उत्पादन 
किया जा रहा है, वह पर्यात नहीं। फौलाद के उत्पादन में और बृद्धि किए. जाने का प्रयत्न किया 
जा रहा है। हट 
ह सूती कपड़े का उद्योग--सूती कपड़े के उद्योग के विकास के इतिहास पर हम डल्योग-धंधों 
बाले परिच्छेद में प्रकाश डाल चुके हैं | देश में सूती कपड़े का उद्योग एक पुराना उद्योग है, हम यह 
नहीं कह सकते कि इस उद्योग का जन्म अभी हात्न में हुआ है, इस तक पर हम उसके लिए, संरक्षण 
की भी माँग नहीं कर सकते थे, किन्तु कई कारणों. से हमारे इस उद्योग की दशा अच्छी नहीं रही । 
बम्बई में मजदूरी की ऊची दर, शक्ति के साधनों के मंहगेपन आदि के कारण कुछ समय तक बम्बई 
के उद्योग की दर्शा, अच्छी नहीं रही.। अतएवं १६२६ में यह प्रश्न. टैरिफ बोर्ड के संन्मुख. पेश किया 


“मारत की अथ<नीति लक छह 


गयाँ। बोड ने उद्योग की मत्नीमांति जांच की । वह इस निष्कर्ष पर: पहुँचा कि इस उद्योग को संरक्षण 
प्रदान करना आवश्यक है | कप है 

(१) सन्‌ १६२३ से लगात|र जापानी मुद्रा का बराचर हास होता रहा, इसका प्रभाव: 
जापान के निर्यात पर खूब पड़ा, भारत में जापानी कपड़े का खूब आयात हुआ । | 

_(२ ) जापान की मिलें दो शिफ्टों में काम करती थीं और यद्यपि जापान की मिल्नों में काम 
करने वाले मजदूरों को भारतीय मजदूरों की अपेक्षा थोड़ी ही अधिक मजदूरी मित्नती थी पर ग्रति वष 
जापानी मजदूरों का औसत उतादन जितना होता था उतना भारतीय मजदूरों का. नहीं । 

(३ ) जापान ने अपने उद्योग का. पुन्संगठन कर जिया था जब कि इधर भारत में विश्व- 
व्यापी भीषण मन्दी के कारण भारतीय उद्योग की दशा बड़ी खराब थी। यदि हम इस काल के जापान 
से आनिवाले: मात्न के आंकड़ों को देखें तो हमें पता चल जायगा कि १६२२-२३ में जापान से १०२८ 
लाख गज कपड़ा झाया जबकि १६३८-३६ म॑ ४९४० लाख गज जापानी कपड़े का आग्रात हुआ 

इस समय. यू० के० तथा अन्य देशों की अपेक्षा जापान का आयात में भाग अधिक रहा । 
सन्‌ १६२२-२३ में ब्रिटेन से १४४० लाख गज कपड़ा आया जबकि १६३८-३६ में केबल २०५० 
लाख गज ही : कपड़े का ञ्रायात हुआ । इस ग्रकार इस समय हम देखते ह कि भारत में जापान का 
माल काफी मात्रा में आया। उसके आयात की इस वृद्धि का मुख्य कारण उसका अपने उद्योग का 
पुनर्संगठन ही करना था | । 0 
... (४) यह तो रही जागनी मांल की प्रतियोगिता की बात। इसके अतिरिक्त भारत में सूती 
कपड़े का उद्योग सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्योंग्र था। इसमें इस समय (:१६२६ में ) कुंछ ४२ करोड़ 
संपया लगा हआ था ओर साढ़े चार लाख आदमी इसमें काम करतें थे । इसलिए इस उद्योग.को 
संरक्षण प्राप्त होना अत्यन्त आवश्यक था | ह | 

उपसेक्त कुछ कारंणों से मारत में इस उद्योग की दशा उस:समय अच्छी नहीं थी। देश में 
उपस्थित इन दोषों के कारण बम्बई की कितनी मिलों की संख्या में कमी होती गंई.]:. सन्‌ १६२४ में 
बम्बई में सूती, कपड़े की ८० मिंलें थीं जब॒ुकि १६३५ में इनकी संख्या धटकर केवल ६८ ही रह गई । 
देश की इस उद्योग की दशा को देखकर टैरिफ बोड ने सूती कपड़े के उद्योग को संरक्षण प्रदान करने 
का सुझाव! रखा । अतएव सूत के कोये थ्रांदि पर मूल्यानुसार ६ड्ढे प्रतिशत कर निश्चित.कियां गया, 
तथा ब्रिटेन में: सैंयार किए हुए सूती मेलि पर मूल्यासुसार २५ प्रतिशत तथा: अन्य देंशों के मात पंई 
३१३, प्रतिशत के हिंसाब,से कर निश्चित कर दिया गया, बाद में अन्य देशों के सूती कपड़े- आदि प्र 
मल्यानुसार ४० प्रतिशत कर की दर. निश्चित की गईं। इस सम्बन्ध में यहाँ पर: यह ध्यान रखना 
चाहिए कि'ब्रिटेन के उत्पादकों को यह रियायत प्रात होने के कारण भारत द्वारा उसे अच्छा लाभ प्राप्त 
हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था के किए, जाने से तथा थोड़ा-बहुत संरक्षण ग्राप्त हो जाने पर भारतीय सूती 
कपड़े के उद्योग को काफी लाभ प्रात हुआ। इस बात का पता नीचे दी हुईं तालिका से लग जायगा$ 

सूती माल ( दस लाख गजजों में ) 


वर्ष. मा अगयात ; 

१६२६-४७ २, रघ्ट ना १ उचद: 

१६ ३८-रे६- ध्रद्ध ा: ६४७ : 

सूती कोया ( दस लाख पौण्ड में ) हि 

अब जकिओ वाणी हे आयात | 
श्ध्श्ब्-श्डक ष्य०७छ ० ४६ ; 
मो कर है 


फा० ४६ 


च्श्दे भारतीय अथशार्ंः का विवेचन 


: .. भारत में प्रतिवर्ष लगभग ४०,००० लाख गज मिल्न के बने कपड़े की आवश्यकता होती है। 
अतएव इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि हम अपने सूती कारखानों की सशीनों आदि को ठीक कर लें तो 
हम अपने देश की कपड़े की मांग को तो पूरी कर ही लेंगे साथ ही मध्यपूब के देशों की भी कपड़े की 
कुछ मांग की पूर्ति कर सकने में सम हो सकेंगे | युद्ध के समय में हमने इन देशों को काफी मात्रा में 


सूती कपड़ा भेजा था | 
नीचे हम सूती कपड़े के - उत्पादन तथा उसके निर्यात के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दे रहे हैं| 


ये आंकड़े युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षो के 


सूती माल का निर्माण 
वर्ष नियोत आयात सूती माल 
(दस लाख गज में ) (दस लाख गज में ) (दस ल्लाख गज में ) 
१६३९ ।॒ १६२ ६४६ ४,११६ ह 
१६४२ अ्प्राप्य श्रप्राप्य ४,७५१ 
श्ह्डध |. बष८ १२ ४,०शप५ 
१६४प्ए. रेग्प ३५ . ४, २६ रे 
। १६४६ ४घ्८ ६१ ३,६१०४७ 
आकर का उद्योग--गन्ना भारतवर्ष की मुख्य उपज है, भारत से ही यह संसार के अन्य 


देशों में फैला है | मारत में जो शकर बनती है, वह इसी गन्ने से बनती है । देश में इस उद्योग को 
पनपे हुए. अभी बहुत दिन नहीं हुए । इस दिशा में बहुत दिनों तक हम विदेशों पर ही निभर रहे । 
सन १६३१-३२ तक देश में विदेशी शकर का ही बोलबाला रहा, यहाँ केवल इसी एक सात्न में 
( १६३१-३२ में ) साढ़े पाँच लाख टन विदेशी शकर का आयात हुआ | इससे हम अनुमान छ्गा 
सकते हैं.कि विदेशों से कितनी विशाल्न मात्रा में हम शकर का- आयात करते थे | सन्‌ १६३०-३१ में 
देश के. शकर के उद्योग ने संरक्षण के लिए; प्राथना की | टैरिफ बोड ने उद्योग की खूब अच्छी तरह 
जाँच की और वह इस निष्कष पर पहुँचा .,कि इस उद्योग में संरक्षण के लिए आवश्यक सभी शर्तें 
उपलब्ध हैं| बोड ने १५ वर्ष की अवधि तक के लिए ७।) प्रति हन्डरवेट संरक्षण कर लगाने का निश्चय 
किया। सितम्बर १६३१ में कर की इस दर में २५ प्रतिशत के हिसाब से और बृद्धि कर दी गई। संरक्षण 
से इस उद्योग को काफी अच्छा ल्ाम पहुँचा, संरक्षण प्राप्त होने के बाद से शकर के उत्पादन में भी 
काफी इद्धि होती ग्रई। इस बात का पता नीचे दी हुईं तालिका से लग जायगा : 
रत में शकर के उद्योग का विकास ( सन्‌ १६३१-३२ से ) 


.., ब्ष कारखानों की संस्था... . कितनी शकर उत्पन्न की गई 
. १६६१-३२. « | 'दऐ३. . . - 5: +' श्वृट्ध/४०० 

शहर र ' श्श्र्‌ रे ४४४,००० 

१६३५-३६ ' १३७ । ६३२,१०० 

१६ ३८- २ .. १४० ६३०,००० 

१६.४ २३०४४ १५१ | १,२१६,४०० 

१६४४-४४, है 3 0 ओर ,... _-. ६५३,४०० 

१६४४-४६ भर ह४ड४,घ००० . 

१६४६-४७ १४६ हि १९,०००,००० । 





क्षश्रपूर्ण हैं। 


. भारत की अ्रथ-नीति ४१६ 


इस प्रकार देश के शकर के उद्योग में धीरे-धीरे विकास होतः गया, उद्योग आत्मनिर्भरता 
की ओर बढ़ने लगा और विदेशों से जो लगभग औसतन १४ करोड़ रुपये की शकर का आयात होता 
था वह बन्द हो गया। सन्‌ १६३७ में दूसरे टैरिफ बोड की नियुक्ति की गई परन्‍्तु:उसकी. रिपोर्ट 
जल्दी न प्रकाशित हुईं, उसका प्रकाशन १६३६ के मार्च मास में हुआ । इस टैरिफ बोड ने उद्योग के 
विकास के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव रखे । इस बार सरकार ने दो वर्षो' ( १९३६-४१ ) के लिए 
संरक्षण कर को घटा कर ६॥॥) कर दिया । यह अप्रेल् १६४६ से लेकर १६४० की मार्च तक चालू. 
रहा बाद में संरक्षण कर हटा दिया गया। 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय शकर पर से संरक्षण कर हथ दिया गया है। यह 
उद्योग अब आत्मनिभर हो गया है किन्तु इस उद्योग में कई दोष हैं जिनका दूर करना हमारे लिए, 
नितान्त आवश्यक है। इनमें से मुख्य-मुख्य दोष ये हैं 

(१) इस उद्योग को काफी कर देना पड़ता है। इस उद्योग में लगने वाली बाहर से श्राने 
वात्नी मशीनों पर आयात कर लगता है, साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पत्ति कर व प्रान्तीय सरकारों 
द्वारा गन्ने पर भी एक प्रकार का कर लगता है। इसके अल्वावा आयकर, व अधिक ल्लाम पर 
अतिरिक्त कर भी लगता है। इन सब करों का प्रभाव इस उद्योग पर भी बहुत बुरा पड़ता है। 

(२) देश में प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन भी बहुत कम होता है । सन्‌ १६२८ में जाबा 

में ४२.४ वन प्रति एकड़ गन्ना पैदा हुआ । 
.... (३) देश में गन्ना तो कम होता ही दे साथ ही यहाँ उससे जो शकर बनाई जाती है वह मी 
अन्य देशों की अ्रपेत्ञा कम ही होती है | उदाहरण के लिए. १६३१-३२ भारत सें शकर के उत्पादन का 
झ्रोसत प्रतिशत ८.८६ %, था, जब कि उसी वष जावा में १०.४६ प्रतिशत था। १६ ३८-३६ में इसमें 
वृद्धि हुईं, इस वष भारत का औसत उत्पादन ६.२६ प्रतिशत जब कि जावा का ११.६१ प्रतिशत 
था। देश में शकर के इसृ.कम उत्पादन के होने का मुख्य कारण कारीगरों में कुशलता का अभाव है। 
- (४) इस उद्योग के विकास की जो गति रही है, वह भी अच्छी .नहीं थी। इस उद्योग का 
विस्तार जिन-जिन ज्षेत्रों में हुआ है, वह भी अनुकूल नहीं रह्य दे। टेरिफ बोड ने अपनी १६३१-३२ 
तथा १६३७ की रिपोट में इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, उसने कहा था कि इसके 
लिए. उपमानसूनी प्रदेशों की अ्रपेज्ञा मानसूनी प्रदेश अधिक उपयुक्त है। बोड ने इस बात पर 
जोर दिया कि भविष्य में इस उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश तथा बिहार को छोड़कर अन्य प्रदेशों 
में किया जाय । 

(५) इस उद्योग में एक और दोष है वह यह कि उसकी उपोत्त्तियों (शीरे आदि ) का 
उचित उपयोग नहीं किया जाता | इसका उपयोग अच्छी खाद, पशुओं के चारे आदि में किया जा 
सकता है | उपोत्पत्तियों का उचित उपयोग न होने से राष्ट्र को एक बड़ी भारी ज्ञति उठानी पड़ती है। 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उद्योग में कई दोष हैं। अ[वश्यकता इस बात की है कि इन 
सभी दोषों को दूर किया जाय, सरकार इस दिश में अ्रच्छा कार्य कर रही है और उद्योग को सभी दोषों 
से मुक्त करने के लिए, पूर्णूरूप से प्रयत्नशील है | सरकार द्वारा उद्योग को. जब से संरक्षण प्राप्त हुआ 

उद्योग बराबर प्रगति करता गया, जितनी तीजत्रगति से देश में इस उद्योग ने उन्नति की उतनी अन्य 
किसी. उद्योग ने नहीं । उसकी यह प्रगति मन्दी के दिनों में भी कम नहीं हुईं, वह आगे बढ़ता ही 
ग़या:। ऐसा अनुमान किया जाता है कि १६३४-३६ में इस उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से १३१ लाख 
श्रमिक कार्य करते थे, इसके अतिरिक्त कम से कम इसमें २५ लाख नये श्रमिक थे ओर कम से कम 
२५ दाख ऐसे भी थे जो संरक्षण के कारण उद्योग में लग गए. थे। संरक्षण के बाद के वर्षो' में 
शकर फे कारखानों या मिल्ों तथा उत्तादन आदि में जो बृद्धि. उसकी जानकारी पौछें दीं हुई ताब्निका 
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से लंग-जावगा। देश्व में बह उद्योग इतनी तीव्र गति से बढ़ रहा था “कि युद्ध के पथ - के वर्षों में 
संस्कार के सन्मुख यह समस्या खड़ी हो गई थी कि शकर का अत्युत्पादन कैसे - रुके, सरकार ने इसके 
(नियंत्रण के - लिए; कई प्रयत्न - भी किये थे | जब युद्ध प्रारम्भ: हे गया तो और अधिक शकर की 
आवश्यकता पड़ने लगी । देश में सैनिकों तथा: नागरिकों के. लिए तो शकर की श्रावश्यकता थी ही 
और उसकी पूर्ति भी की गई साथ ही संयुक्तराष्ट्रों को-भी कुछ शकर' भेजी गईं 
विभाजन के बाद देश में शकर की फिर कमी हो गईं, माँग के अनुसार शकर की यूत्ति न 
की जा सकी अतएव सरकार ने शकर के वितरण पर नियंत्रण लगा दिया | सरकार ने इस वर्ष 
( १६४६-४० में ) शकर के उत्पादन में भी बृद्धि करने के प्रयत्न क्रिए परल्तु यें प्रयत्न निष्फल रहे | 
शकंर की कमी बनी ही रही अ्तएव संरकार ने: १६५० के सितस्बंर मास में विदेशों से . एक लाख 
टन शुकर के आयात का निश्चय किया । सरकार ने इसी वष इस अभाव को दूर करने के लिए एक 
जाँच-समिति की भी नियुक्ति की । इसके पूर्व १६४६ में सरकार ने शुगर सिन्डीकेट? का .ज़िसपर भी 
“इस कमी का कुछ दोष था श्रन्त -कर दिया-। इस प्रकार सरकार - उत्पादन को वृद्धि की ओर काफी 
ग्रवत्नशील है। यदि शकर -के उद्योग -कें सभी दोषों को दूर कर-दिया जाय॑.-तो हमाण यह-उद्योग 
अपने देश की शकर की मांग की तो पूर्ति कर ही लेगा साथ ही विदेशों. जैसे - पाकिस्ताने, लंका; वर्मा 
तथा हा के भी देशों की मांग की पूर्ति करने में समर्थ हो सकेगा । 
ही“ का उद्योग--कागज के उद्योग के सम्बन्ध में भी हम उद्योग-पन्चे वालें पंरिच्छेद 
में ग्रकाश डाल चुके हैं। हमने देखा कि प्रथम विश्वयुद्ध के समय इस उद्योग को विदेशी अतियोगिता 
से कुछ छुय्कारा मिला था किन्‍्त ज्यों ही युद्ध समात्त हुआ, इसे पुनः विदेशों से मोर्चा लेना पड़ा, 
यूरोप सै भारत में कागज आने लगा ओर इस उद्योग की स्थिति बिगड़ गईं। अ्रतएव इस उद्योग 
ने १६२५४ में सरकार से संरक्षण की प्रार्थना की | टैरिफ बोड' ने उद्योग की दशा की जाँच की | देश 
में जो कागज बनता था, उसका अधिकांश सबाई घास से बनाया जाता था, सबाई घास से कागज 
के निर्माण में ज्ञागत इतनी श्रधिक बैठ ' जाती थी कि विदेशी कांगज से इस कागज की प्रतियोगिता 
करना मुश्किल था| हाँ बाँस की गूदी अ्रवश्य इस दिशा में हमें अच्छी सहायता प्रदान कर सकती. थी | 
इन सब बातों का विचार करने के पश्चात्‌ मुद्रण तथा लिखने वाले कागज पर एक आंना प्रति पौरड 
की दर से संरक्षण प्रदान कर दिया गया। रपिंग तथा पैकिंग के कागजः की किसी - प्रकार संस्च्ण 
दिया गया, इसका मुख्य कारण यही था कि इस ग्रकार के कागज़ के लिए, यह सिद्ध नहीं किया जा 
सका कि उसके उत्पादन के ल्विए भारत में भी प्राकृतिक साधन अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। अखबारी 
गज के सम्बन्ध में भी यही बात थी। टैरिफ बोड ने कुछ मिल्लों को प्रयोगात्मक - रूप में आर्थिक 
सहायता प्रदान करने का भी सुझाव रखा था किन्तु सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। बाद में 
सन्‌ १६३५ में देश में आने वाली बांस की गूदी पर ४५ रुपया ग्रति टन के हिसाब से संरक्षण कर 
लगा दिया गया | १६१६ में संरक्षण तो और तीन वर्ष के लिए जारी रखा गया किन्तु विदेशों 
से आने वाले कायज पर के आयात कर में कमी कर दी गई । सन्‌ १६४७ में टैरिफ बोड' के समंक्त 
फिर यह बात- रखी गई और कागज पर से संरक्षण उठा लिया गया 
जब से इस उद्योग को स रक्षुण प्राम हुआ इसने कांफी अच्छी प्रगति कौ) संरक्षण के बाद 
से देश में कागज के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई साथ ही उसकी ल्लागत में पहले की अपेक्ता इस' समय 
हास हुआ। सन्‌ १६२५ में देश में केवल २०,००० टन कागज ही उत्पन्न होता था, १६४८ में एक 
'ज्ोख टन कागज बनाया गया ओर यद्यपि देश में कागज के निर्माण करने के लिये अच्छी मशीनें 
'झादि गहों हैं किन्तु फिर भौ पहले की अपेक्षा अब इसके निर्माण की लागत में कमी हो गई है | 
सेन १९२४-२४ में कागज के निर्माण को ज्ञांगत २२७ रुपया प्रति टन' थी, १६३६-३७ में इसमें 
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कमी हुईं और इस समय केवल १२३ रुपया प्रति टन ही पड़ी । इस उद्योग को अपने पैरों पर पूर्ण 
रूप से खड़े होने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि लागत में और कमी हो। इसी प्रकार 
कागज -की मिल्नों की भी संख्या में काफी वृद्धि हुईं॥ १६२५ में देश में कागज की केवल ६ मिल्लें 
थीं, १६४८ में इनकी संख्या १६ हो गई । 

: ... उद्योग की इस अश्चयजनक प्रगति से यह पता चलता है कि देश में. निरक्ष॒रता का निवा- 
रंण हो रहा है ओर साक्षरता का प्रचार बड़ी तीव गति से बढ़ रहा है, तथा मंविष्य.में कागज़-की 
मांग में और अधिक बुद्धि होने की आशा है। उद्योग ने अभी तक जो प्रगति की है वह देश की 
मांग को देखते हुए बहुत थोड़ी है | युद्ध के समय देश के कागज के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गईं 
थी, और आयात में कमी । युद्ध के बाद जब जहाजों आदि की सुविधा प्राप्त हो गईं तो स युक्त राज्य 
अमरीका, कनाडा, स्वीडेन, नाव आदि देशों से भी भारत में कागज आने लगा। इधर देश में मी 
बनने वाले कागज के उत्पादन में दिनोंदिन बृद्धि हुईं | इस बात का पता नीचे दी हुई तालिका से 
लग जायगा[ +-- 

कागज ( हजार हन्डरवेटों में ) 


वध आयात उत्पांदन 
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इस' समय देश के कागज के उद्योग को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इस- 

लिए, देश में कागज की मांग की अच्छी पूर्वि नहीं हो रही है, कागज की भारी कमी हो रही है | इस 

उद्योग के उचित विकास के लिये आ्रावश्यकता हे अच्छे श्रमिकों की तथा सस्ते कच्चे माल की जिससे 

कि कागज का भल्नीभाँति निर्माण किया जा सके । इन सब बातों की पूर्ति होने पर ही हम इस 

उद्योग की उन्नेति करने में सफल हो सकेंगे । 

: | द्रियासलाई का उद्योग--दियासलाई के उद्योग के सम्बन्ध में विशेष प्रकाश हम पीछे 
डाल चुके हैं। जैसा कि हंम पीछे कह चुके हैं कि सन्‌ १६२२ तक भारत को दियासलाइयों के लिये 

विदेशों पर ही निभर रहना पंड़तो था। .इस समय १॥] प्रेति ग्रुस के हिसाब से विदेशों से आने 

वाली दियासल्ाई पर थ्रायात-कर लगा दिया गया । इस सुविधा के प्राप्त हो जाने से धीरे-घीरे देश में 

दियासलाई के छोटे-छोटे कारखाने खुलने लगे । भारत में इस उद्योग में मुख्य रूप से दो देशों में 

संबष बनो रहता था एंक था जापान और दूसरा स्वीडेंन । भारत में अधिकतया स्वीडेन से ही 
दियासलाइयाँ आया करती थीं | थोड़ें दिनों में भारत में दियासलाइयों की स्वीडेश कम्पनी स्थाय्रित हो 

गई । सन्‌ १६२६ में इस उद्योग को टैरिफ बोड के समक्ष उपस्थित किया गया । बोड ने १॥) प्रति 
अस के हिसाब से केर निश्चित किया | इंस प्रकार १६२८ में यह राजस्व कर ग्रायात-कर के रूप में परि- 
वर्तित हो गया, परन्तु स्वीडेश कम्पनी को जो कि देश में दियासल्लाई निर्माण करने वाली मुख्य कम्पनी 
थी, कोई हानि नहीं हुईं उल्टे भारत में बाजार प्राप्त करने में इससे उसे सहायता ही मिल्री । यह 
स्वीडेश कम्पनी भारतीय दियासलाई के कारखानों से प्रतियोगिता लेने के लिये तथा उन्हें माल देने 
'के लिये अपने कम्पनी की दियांसल्ाइयों के' विक्रेताओं को पुरस्कार, इनाम आदि अनेक सुविधाये 
प्रदान करती थीं। इस कम्पनी की ऐसी नींति का प्रभाव भारत के दियासल्ाई के छोटे-छोटे कारखानों 
पर बंहुत बुरा पड़ां, कितने ही कोरखाने इसके आगे बेठ गए। यह सब होते हुए भी 'टिरिफ बोर्ड! 
ने इस स्वीडेश कम्पनी की नियंत्रित करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया और यद्द कम्पनी दिनोंदिन 


श्र भारतीय अथशाश्र का विवेचन 


विक्रास-पथ पर बढ़ती ही गई । इस स्वीडेश कम्पनी ( विमको ). के पाँच कारखानों से १६४८ में 
१८७ लाख ग्र॒ते रियासलाई का निर्माण हुआ जब कि दो सो भारतीय कारखानों द्वारा केवल्न ७६ लाख 
ग्रस दियासलाई का ही निर्माण किया जा सका | गत पिछुले वर्षों में सरकार का ध्यान इस ओर आक- 
विंत करने का प्रयत्त किया गया परन्तु सरकार ने इधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया | आवश्यकता इस 
नात की है कि अब ख्तंत्र भारत की राष्ट्रीय सरकार इंस उद्योग की ओर अपना पूरा ध्यान दे आर 
उद्योग को विकास के पथ पर अग्रप्तित करने का प्रयत्न करे। इस उद्योग की वतमान दशा क्‍या है 
इस सम्बन्ध में हम एक तालिका दे रहे हैं, इससे दियासल्वाइयों के आयात तथा उलान आदि का 
कुछ परिचय प्राप्त हों जायगा । 


दियासल्लाइयाँ का आयात व उत्पादन 


( लाख ग्रुस में ) 
- व .... ग्रायात भारतीय उत्पादन 
१६३२-३३ ६,१४० श्हण 
१६ ३८-३६ द १९६० .. २१० 
१६४६ ः २६० 


नमक का उद्योग--भारत के पूर्वीय प्रदेश ऐसे हैं जो नमक का बिल्कुल उत्पादन नहीं कर 
सकते | इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया कि भारत के इन पूर्वीय जिल्लों की नमक सम्बन्धी 
आवश्यकता की भल्नीमाँति पूर्ति करने के लिये देश में पर्याप्त मात्रा में नमक का उत्पादन किया 
जाय | इस प्रश्न पर विधान समा में काफी गरमा-गर्मी के साथ बहस हुईं। बाद में १६२६ में य 
प्रश्न 'टेरिफ बोर्ड! के समक्ष उपस्थित किया गया । १६३० में बोड ने इस विषय की अपनी रिपोट 
उपस्थित की और कहा कि यह उद्योग भारत की माँग की पूर्ति करने के लिये अच्छी तरह विकसित 
किया जा सकता है। १६३१ में जब कि नमक की जाँच-समिंति ने अपने सुझाव उपस्थित कर दिये 
तो सरकार ने बाहर से आने वाले ( अदन को छोड़कर ) नमक पर साढ़े चार आने प्रति मन के 
साब से अतिरिक्त कर लगा दिया। इस कर के त्गाने से भारतीय उद्योग को अच्छी सहायता प्राप्त 
हुईं। सन्‌ १६३२ में भारत तथा अदन के नमक के मूल्य के सम्बन्ध में काफ़ी विरोध सा चलता 
रहा | इसमें इंग्ली वाले, पूर्वी अफ्रीका ने भी हाथ बंटोया | फल्ततः १६३४ में मूल्य का स्थायीकरण 
करने तथा आन्‍्तरिक प्रतियोगिता को दूर करने के लिये 'थाल्ट मार्केटिंग बोड” की स्थापना की गई | 
तब से भारत में नमक का उत्पादन एक ही गति से चत्नता जा रहा है। इस समय देश में ३६,१८ 
ल्लांख आदमियों में केवल्ल २१ लाख टन नमक की खपत होती है, जब कि अमेरिका में १२०० लाख 
अमरीकनों के बीच ८० लाख टन नमक की खपत होती है, वास्तव में जब तक देश में औद्योगिक कार्यो 
में काफी मात्रा में नमक नहीं खणया जाता तब तक इस उद्योग का और विकास नहीं हो सकता | 
नमक के उद्योग की वर्तमान दशा को देखते हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि इस उद्योग को 
अंग संरक्षण की आवश्यकता नहीं रह गईं है । ँ 
कुछ अन्य छोटे-छोटे उद्योग--उपरोक्त उद्योगों के अ्रतिर्क्ति कुछ अन्य छोटे-छोटे 
डद्योगों को भी संरक्षण प्रात्त हुआ । इन उद्योगों में चाय की पेटियों का उद्योग, सोने के तार का 
उद्योग, मैगनेशियम क्लोराइड, प्लाईउड आदि के उद्योग मुख्य हैं। इन उद्योगों में भी संरक्षण के 
लिये आवश्यक बाते उपब्लध थीं | । संरक्षण प्राप्त होने के पश्चात्‌ इन उद्योगों ने भी अच्छी उन्नति 
की ।. इन उद्योगों के अतिरिक्त मद्रास में, मल्लाया व थाइलैश्ड से आने वाले टूटे चावल श्रादि पर 
. भी कर त्षगांकर देश के कृषकों व कृषि की रक्चा की थी | 


भारत की अथ्थ-नीति ४ है 


अभी तक हमने संरक्षण वाले उद्योगों पर संत्ञप में विचार किया । अब हम यहाँ ऐसे उद्योगों 
था धन्धों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं है | 
(ः 


वे उद्योग जि हें सरक्षश प्राप्त न हे बहुत से उद्योग थे जिनको कि टिरिफ बोड' 
ने संरक्षण प्रदान करने का सुझाव रखा था परन्तु सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया। इनमें से 
मुख्य-मुख्य उद्योग निम्नलिखित 
(७४) भारी रासायनिक उद्योग 
(-₹ ) कोयले का उद्योग 
(३ ) तेत्न का उद्योग 
४ ४ ) काँच का उद्योग 
(४ ) सीमेन्ट का उद्योग । 
बड़े रासायनिक उद्योग (#698एए एआह्मांदकड उएर्ताडाएए पहले ड्ढ़ 
वर्ष ( अक्तूबर १६३१ से लेकर १३ माच १६३३ तक ) तक इस उद्योग कं संरक्षण प्रास रहा किन्तु 
बाद में कुछ कारणों से इस पर से संरक्षण हटा लिया गया । भारी रासायनिक पदार्थो' को हम दो 
भागों में बाँट सकते हैं| एक तो एसिड ( द्रव पद्ाथ ) जैसे सलफ्यूरिक, हाइडोक्लोरिक, नाइट्रिक 
आदि, दूसरे पदाथ अल्कालीज ( ज्ञार पदाथ ) हैं। सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, सोडियम सल्लफा 
जिंक क्लोराइड श्रादि ऐसे ही पदार्थो' में न पदार्थों का निर्माण अमी भारत में नहीं हो रहां 
है | द्रव पदार्थों का उत्पादन प्रथम विश्वयुद्ध के समय में होने लगा परन्तु इस समय जितना उत्पादन 
हुआ, वह पर्यात नहीं था, दूसरे इसमें लागत मी अधिक लगती थी परन्तु बाद में इस उद्योग को 
काफी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। अतएव इस उद्योग को दशा की जाँच करने के लिए, 
टैरिफ बोड से प्रार्थना की गई | टैरिफ बोड ने इसकी अ्रच्छी तरह जाँच की और वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचा कि इस उद्योग के लिए संरक्षण अत्यन्त ग्रावश्यक है, क्योंकि इस उद्योग से उत्पन्न होने 
वाले रासायनिक पदार्थो' की देश के बहुत से उद्योग जैसे कागज के उद्योग, काँच के उद्योग, साबुन 
के उद्योग, पेन्ट वार्निश के उद्योग, कृत्रिम रेशम के उद्योग आदि में काफी उपयोग होता है। ओद्यों 
गिक कार्यों के अतिरिक्त रासायब्रिक पदार्थों का उपयोग कृषि में भी होता है। अ्मोनिया सल्लफेट 
सुपर फासफेट जैसी खादें, धान, गन्ना, रबर तथा चाय की फसलों के लिए बड़ी उपयोगी होती है । 
टैरिफ बोड ने कहा था कि जिस देश की ६० प्रतिशत जनता कृषि पर निभर रहती है उसे इस प्रकार 
की उपयोगी खादों के लिए विदेशों पर निर्मर रहना पड़े यह आश्चय नहीं तो और क्या हे! रासाय- 
निक उद्योग के उत्पान का महत्व देश की सुज्ज्ा के लिए भी काफी है। टैरिफ बोड ने इस 
उद्योग की दशा सुधारने के लिए. कई सुझाव पेश किए, । उसने इस उद्योग की रक्षा के लिए . विशेष 
संरक्षणकर, तथा श्य शपया प्रति टन के हिसाब से सुपर फास्फेट पर जो कि खाद के रूप म॑ प्रयुक्त 
होता था सरकारी सहायता दी | रेलवे के भाड़े में भी कमी करने का सुझाव रखा। इसके अतिरिक्त 
बौड' मे. इस उद्योग को एक राष्ट्रीय आधार पर सुसंगठित करने की भी सलाह दी परन्तु सात बष 
पश्चात्‌ 'इस उद्योग की जाँच करने की फिर व्यवस्था की गई | परन्तु सरकार ने इस समत्या की ओर 
'सहानुभूविपूर्थक ध्यान नहीं दिया। उसने इस-आधार पर कि सल्फर ( गन्धक ) का अभाव है संरक्षण 
दैने से इन्कार किया । बाद में विधान सभा तथा जनतों द्वारा जोर दिए जाने पर केवल अठारह मास 
'के लिए संरक्षण प्रदान किया गया बाद में इसे बन्द कर दिया गया | द्वितीय महायुद्ध के समय इस 
उद्योग की महत्ता का पूरा पता चला। सरकार यह अच्छी तरहं समझ गई कि इस उद्योग का ड््चोग़ 
तथा कृषि-दोनों हों दृष्टिफोशों से काफी महत्व है। अरब सरकार इस उद्योग को. विकसित करने -केःलिए 
अकनशीशि है ।-उसने १६४८ में विहार में सिन्दरी नामक स्थान में. अमोनिया .सलफेट- के: निर्माण 
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के लिए एक कारखाना भी खोला है। १६४६ में भारत ने १५,८३००० .हन्डरवेट सलफ्यूरिक एसिड 
का निर्माण किया, इसी वर्ष उसने विदेशों से २१ करोड़ रुपए, की कीमत के. रासायनिक पदार्थों का 
आयात क्िया। आशा है निकट भविष्य में यह उद्योग अपनी आवश्यकता के लिए आत्मनिभर 
हो जायगा | 

ले का उद्योग-- कोयले का उद्योग भी बड़ा महत्वपूणण उद्योग है.। देश में कोयले की 
सबसे अ्रधिक खपत रेल करती हैं | इसके अतिरिक्त बहुत से महत्वपूर्ण उद्योग जैसे कपड़े, जूट, लोहे 
फौलाद आदि में मी इसकी खपत काफी होती है। रेलवे के पास अपनी निजी कोयले की खान 
हैं ओर वे बाजार से तभी कोयला खरीदती है जब कि उसके भाव में काफी गिराव होता है । १६२६ 
में इस उद्योग की दशा काफी खरात्र हो गई | उस वर्ष टैरिफ बोड ने इसको संरक्षण प्रदान करने के 
लिए. जाँच की । उसे पता लगा कि कुल्ल २४० लाख टन उत्तन्न होने वाले कोयले में से ६४ लाख टन 
कोयला केवल रेल्ों द्वारा प्रयुक्त किया गया | देश में गाड़ी के डिब्बों की कमी तथा दक्षिण अफ्रीका 
से आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त कोयले के कारण देश के कोयलें के उद्योग को स्थिति बढ़ी खराब 
हो गईं थी। टैरिफ बोड ने इस बात पर जोर दिया कि श्रत्यधिक विकास के कारण इस उद्योग को 
दशा अच्छी नहीं है । बोर्ड के कुछ सदस्यों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाले कोयलेः पर 
१॥] रु० के हिसाब से समप्रभावोत्यादक कर लगाने का सुझाव रखा परन्तु बहुमत इसके पक्ष में नहीं 
था, उसने इस प्रस्ताव को अ्रस्वीकृत कर दिया | सरकार मी बहुसंख्यक वर्ग के विचारों से सहमंत हुई 
आर उसने सहायता देने से इनकार कर दिया | यदि यह कहा जाय कि सरकार ने इस उद्योग को 
संरक्षण इसलिए नहीं प्रदान किया कि इसको संरक्षण प्रदान करने से कोयले के साधनों को सुरक्ष। 
पर आत्षिप आवेगा तो यह बात उपयुक्त नहीं हो गई | वास्तव में सरकार का दृष्टिकोण ही कुछ दूसरा 
था, उसने कराची से बम्बई भेजे जाने वाले कोयले के भाड़े मं मी किसी प्रकार की कमी नहीं को 
जिससे इसे उद्योग को कुछ सुविधा प्राप्त हो जाती | इसे सुविधा न प्रदान करने के पक्ष में सरकार ने 
कहा कि रेलवे एक व्यावसायिक संस्था है, अतएव ऐसी सुविधा नहीं प्रदान की जा सकती | कोयले 
जैसे महत्वपूण वस्तु की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया 
जाय | राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप यह उद्योग काफी विकसित हो जायगा आर अभी जो करीज्र 
५० प्रतिशत कोयले की निकालते समय हानि होती है, वह भी बच जायगी अच्छे वेशानिक यन्त्रों की 
हो कोयला निकालने म॑ सुविधा प्राप्त हो जायगी | हे 


भट्टी के तेल का उद्योग-सन्‌ १६९८ में 'स्टेएडड आयल कम्पनी! तथा “र्मा शेल ग्रप? में तेल 
के मूल्य श्रादि के सम्बन्ध बड़ी प्रतियोगिता चल रही थी | उस समय बर्मा भारतवर्ष का एक भाग था । 
भारंतवष में संसार के अन्य देशों की अपेक्षा कम मूल्य पर मिट्टी का तेत्न बेचा जा रहा था। जब 
“'टेरिफ बोड! ने इस मामले की जॉच की तो उसे पता चल्ला कि इस प्रतियोगिता के सद्चालन में मुख्य 
हाथ “बर्मा शेत्न ग्रुप! का है .जिसका उद्द श्य स्टैएडड आयल कम्पनी? को अपने तेल के मूल्य में 
परिवत्तन करने के लिए वाध्य करना है| इसलिए ,उस समय यह स्पष्ट हो गया कि संरक्षण की जो 
माँग की गई है वह उचित नहीं है, उसका प्रभाव भारत, में मिट्टी - के तेल्न- के उपभोक्ताओं पर बुरा 
पढ़ेगा | अत “देरिफ बोड” तथा सरकार दोनों ने ही इस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने से इनकार 
कर-दिया | का मी 
“« * सीमेन्ट का उद्योग--इस उद्योग की स्थापर्ना सब्रेसे पहले- मदरास', में १६०४ ई० में. हुई। 
प्रथम्त विश्वयुद्ध के समये में इस उद्योग ने अच्छी उन्नति की ।. युद्ध के पूर्व (१६११) देश में केवल 
2४ टन सीमेन् उत्पन्न की गई जब कि. १६२० . में सीमेन्ट के दसः कारखानों: में ६,४०,०७४.,यन 
ऑमेन्‍्ट तैयार-की .।:इसके बांद.इस उद्योग की: ब्रिटिश - तथा अपनी आन्तरिक अतियोगिता के. काशश 
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स्थिति घड़ी खराब हो गई । ब्रिटेन की सीमेन्ट को भारतीय लोग काफी पसन्द करते थे यद्यपि यह 
सीमेन्ट किसी रूप में भारतीय सीमेन्ट से अच्छी नहीं होती थी किन्तु फिर भी ब्रिटिश सीमेन्ट को लोग 
अधिक पसन्द करते थे | ब्रिटिश सीमेन्ट की स्थिति बन्द्रगाहों वाले नगरों में और अच्छी थी, रेलवे 
के भाड़े आदि के कारण भारतीय सीमेन्ट इन नगरों में विदेशी सीमेन्ट से अच्छी तरह मुकाबला नहीं 
कर पाता था | इन नगरों में भारतवर्ष की कुल्न सीमेन्ट की खपत के आधे से भी अधिक की खपत 
होती थी। वेरिफ बोडे ने भारतीय सीमेन्‍्ट के उद्योग की इस स्थिति की मत्नीमाँति जाँच की । बोर्ड ने 
यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में इस उद्योग के विकास के लिए प्रायः सभी प्राकृतिक साधन उपलब्ध 
हैं। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चूना तथा अच्छी मिट्टी उपलब्ध है, यहाँ जिप्सम भी काफी अच्छी मात्रा 
में मित्रता है। श्रम की भी कोई कमी नहीं है। इस प्रकार इस उद्योग के विकास के लिए प्रायः 
समी साधन थे किन्तु बोड ने कहा कि उद्योग के विकास में अच्छी सहायता स रक्षण करों से नहीं 
मिल्न सकती क्योंकि यहाँ पर आन्तरिक प्रतियोगिता बहुत है जिसे संजक्षण करों से दूर नहीं किया जा 
सकता । इसके स्थान पर बोड ने संरक्षण के ग्रतिरिक्त अन्दरगाहों या इसी प्रकार के नगरों को मेजी 
जाने वाली सीमेन्ट की सरकारी सहायता देने का सुझाव रखा। परन्तु इसके साथ एक यह शर्त लगा 
दी कि जब तक सरकार इस बात पर पूर्ण्रूप से सन्तुष्ट नहीं हो जाती कि उसके सहायता प्रदान करने 
से भारतीय सीमेन्ट के मुल्य में हास होगा तब तक उसे सरकारी सहायता न प्रदान की जाय। परन्तु 
सरकार ने इन प्रस्तावों को अ्रस्वीकृत कर दिया | 
यहाँ पर यह क़ह देना अनुचित न होगा कि सन्‌ १६२४ में जब कि “टरिफ बोर्ड” ने इस 
उद्योग की जाँच की उस समय यह उद्योग संरक्षण प्राप्त होने की स्थिति में था, उसमें संक्षुरण 
की भारी आवश्यक शर्तें प्राप्प थीं। सरकार के इस उद्योग को सरक्षण न प्रदान करने की 
घोषणा के पश्चात्‌ तीन नवीन सीमेन्ट के कारखाने बैठ गये और यदि इस उद्योग ने अपना 
सद्गंठन न किया होता तो और भी कितने कारखाने लुप्त हो जाते | इससे यह स्पष्ट है कि सरकार 
ने इस उद्योग को संरक्षण न प्रदान करके एक बड़ी भूल की। अब इस समय यह उद्योग काफी 
अच्छी स्थिति में है, इस समय वह आत्मनिर्भर है। सन्‌ १६४६ में देश में२१ ल्लाख टन सीमेन्ट 
का उत्पादन हुआ था । आशा है निकट भविष्य में यह उद्योग और उन्नति करेगा । 
कांच का उद्योग--काँच का उद्योग भारत में काफी प्राचीन काल से चला आ रहा है 
परन्तु इस उद्योग को आधुनिक रूप प्रथम विश्वयुद्ध के समय प्राप्त हुआ। १६१२ में यह अश्रनुमान 
लगाया गया था कि देश में इस समय काँच के बीस कारखाने हैं | सन्‌ १६३१ में जब टेरिफ बोड ने 
इसकी जाँच की तो पता चला कि अ्रब ५६ कारखाने. हो गए. हैं। देरिफ बोर्ड ने इस उद्योग को 
स॒ रक्ष॒ुणु प्रदान करने के लिए, उन्हीं तीन शर्तों पर विचार किया । बोड ने यह निष्कर्ष निकाला कि 
सोडा ऐश को छोड़कर इस उद्योग के लिए अन्य सभी वस्तुएँ भारत में उपलब्ध हैं। केवल सोडा 
ऐश ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था | परन्तु सोडा ऐश के उत्पादन के लिए सोडिमय कार्बेनिट 
तथा सोडियम सल्लफेड देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध थे। बाद में १६३४ में काठियावाड़ में श्री 
शक्ति अल्कल्ी वक्‍स? ने अच्छी मात्रा में सोडा ऐश बनाना शुरू कर दिया। आज तो 'टाय केमिकल्स' 
तथा “इम्पीरियल केमिकल्स? काफी मात्रा में सोडा ऐश निर्मित करने लगे हैं। इन स्थितियों में टेरिफ 
बोर्ड ने उद्योग को स रक्षण प्रदान करने के लिए. सुझाव उपस्थित किया था और कह्दा था कि देश 
में निकट भविष्य में सोडा ऐश उत्पन्न किए जाने की काफी आशा दै। परन्तु सरकार ने इस आधार 
पर काँच के उद्योग को स रक्षण प्रदान करने से . इन्कार कर दिया कि सोडा ऐश विदेश से आसानी 
से मंगाया जा सकता है और वहीं से मंगाना चाहिए। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है सरकार 
का उहू श्य बाहर से सोडा ऐश मंगाकर ब्रिटिश रासायनिक उद्योगों को सहायता देनी थी। यदि 
फा० ४४ 


७९६ भारतीय अथशाख्न का विवैचन 


सरकार उस समय जरा भी उदार होती तो यह उद्योग अपने पेरों पर आसानी से खड़ा हो जाता 
और देश में काँच की मांग को आसानी से पूरा करने में समर्थ होता । 
इस विवेवनात्मक संरक्षण के परिशाम्‌-छमने ऊपर विवेचनात्मक संरक्षण के 
अन्तगत कुछ उद्योगों पर प्रकाश डाल्ला । यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार की इस नीति से क्या-क्या 
लाभ हुए. और कौन-सी हानियाँ हुईं | इन लाभ और हानियों को हम नीचे लिखे भागों में विभक्त कर 
सकते हैं :-- 
(१) मन्दी के समय में उन उद्योगों की स्थिति काफी अच्छी रहीं जिन्हे संरक्षण प्राप्त था | 
मन्दी के समय भें इन उद्योगों ने काफी उन्नति की । 
(२) जिन उद्योगों को संरक्षण प्रात्त हुआ वे १६२३ के बाद से बराबर प्रगति करते गए। 
इस बात का पता नीचे दी हुईं ताल्षिका से लग जायगा $ 
उत्पादन १६२२-१६४६ 
शह९२ रैहरशू १६३६ युद्ध के समय १६४६ 


स्टील 
(००० वनों में ) १३१ ५६ १ १०४२ १४३ १३३० 

कपास १७१४ ३९७० ४११६ डप्प१२ डशे१६ 
( दस लाख गजों में ) 

गन्ना २४ ९५३ ६११. १२१० १०१० 
(००० ट्नॉं मे ) 

कागज व कांगजी दफ़्ती श्८ 3 ६७ ह्ष् १०३ 
( 9090 थ्नों में ) । 

दियासल्वाई १६ १६ २२ ३३ २६ 


( दस लाख भ्रुस में ) । 
(३ ) संरक्षण के कारण कितने ही ऐसे उद्योग जो कि संरक्षण वाले उद्योग पर अवलंबित 
थे विकसित हो गए.। इससे देश की आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ | 
(४ ) प्राचीन उद्योगों के विकास तथा नवीन उद्योगों की स्थापना के फत्नस्वरूप देश के 
उद्योगों में बहुत से लोगों को नौकरी या अन्य काम-काज मित्र गया । १९३१ में कारखानों में काम 
करने वालों की संख्या १४ लाख थी, १६३६ में इस संख्या में वृद्धि हुईं, इस समय कारखानों 
में काम करने वाले लोगों की संख्या बीस लाख हो गई । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि संरक्षण द्वारा देश के उद्योग को कई लाभ प्राप्त हुए। परल्तु 
कुछ लोगों का कथन है कि भारत के उपभोक्ताओं पर संरक्षण का प्रभाव अ्रच्छा नहीं पड़ा । इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि संरक्षण के कारण वस्वुओं के मूल्य में कुछ वृद्धि हो जाती है, इस वृद्धि के कारण 
उपभोक्ताश्रों को अधिक दाम देने पड़ते है, उन पर भार अधिक हो जाता है किन्तु यह भार इस 
बात पर निभर रहता है कि संरक्षण कितने दिनों के लिए, दिया गया है ओर कितने परिमाण में दिया 
गया है। इस भार का ठीक से पता त्गाने के लिए हमें संरक्षण करों की दर तथा राजस्व की दर 
की तुलना करनी पडती है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि संरक्षण से पूव विदेशों से कितने परि+ 
माण में वस्तुएँ आई, देश में कितनी मात्रा में उनका उत्पादन हुआ, घरेलू बाजारों में उनकी क्‍्यां 
रहीं और इन्हीं सब बातों की स्थिति संरक्षण के बाद क्‍या रही। इन तथ्यों से हम' किसी भी 
देश के संरक्षण से मिल्नने वाली अ्रतिरिक्त आय का अनुमान निकाल सकते हैं। इस वास्तविर्क 
अतिरिक्त आय में मजदूरी ' पूंजी का सूद, लाभांश श्रादि सम्मिलित रहता है । कक 
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उपरोक्त बातों को देखते हुए हम यह निष्कष निकाल सकते हैं कि संरक्षण से काफी लाम 
प्रात्त होते हैं। सन्‌ १६४४ के बाद जिन उद्योगों को संरक्षण प्रात हुए हैं उनके विषय में अभी कोई 
निश्चयात्मक बात नहीं कही जा सकती । इन वर्षों में मुद्रास्फीत, मजदूरी में बृद्धि, पृ जी प्रास होने में 
कठिनाइयों आदि के कारण संरक्षण का मार अधिक रहा है। यदि भूतकाल्ष में संसार की स्थिति 
अच्छी रहती, ओर यदि स रक्षण ओर उदार तथा वेज्ञानिक ढंग से दिया जाता तो भारत की आ्रथिक 
स्थिति काफी अ्रच्छी रहती, औद्योगिक क्षेत्र में वह ओर आगे बढ़ सकता था । 

क्या संरक्षण एक भार हे-5म संरक्षण से होने वाले ल्ाभों और हानियों के विषय में 
पीछे प्रकाश डाल्न चुके हैं| यहाँ पर हम देखेंगे कि संरक्षण को भार कहना कहाँ तक न्यायसंगत है | 
संर्ण के विपक्ष में सबसे वड़ी बात यह कही जाती है कि संरक्षण एक भार है। यह देश के 
निधन मनुष्यों पर एक आवश्यक तथा अनुचित्त बोक सा होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
संरक्षण एक भार है किन्तु अब प्रश्न वह उठता है कि क्या यह मार निधन व्यक्तियों पर ही पड़ता 
है? क्या इससे होनेवाली हानि लाम से अधिक रहती है? आइये हम यहाँ इन्हीं प्रश्नों पर विचार 
करें | प्रायः लोग यह कहा करते हैं कि संरक्षण बड़ा मेंहगा पड़ता है और कृषक को इस बोक से 
बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रश्न पर जरा शान्तिपू्वक विचार करने पर हः 
इस निष्कर्ष पर पहेँचते हैं कि जिन वस्तुओं के संरक्षण प्राप्त होता है वे गाँवों तक पहुँचती ही नहीं | 
सुन्दर वस्र, शराब, काँच के बतन, घड़ियाँ तथा बिसातखाने के अन्य बहुमूल्य सामान गाँवों में नहीं 
जिकते | आमीणों को न तो कागज की आवश्यकता होती है, न शकर की ओर न॒पौलाद ही की । 
इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि संरक्षण का भार इन निधन व्यक्तियां पर ही अधिक पड़ता है| 
वास्तव में संसत्ण का मार तो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है। वतमान काल में करों 
आदि में बराबर वृद्धि होती जा रही है। विज्ञासिता की वस्तुओं पर बिक्री कर, अतिरिक्त कर आदि 
लगते चले जा रहे हैं और घनी व्यक्ति काफ़ी कात्रा में सरकारी कोष में कर देता चला जा रहा है | 
इन सब का भार घनियों पर ही है न कि निधनियों पर | देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाने 
पर भी इस दिशा में कोई विशेष परिवतन नहीं हुआ है, मध्यमवर्ग की दशा अब भी खरात्र चनी हुई 
है| अतएव हम यद नहीं कह सकते कि संरक्षण द्वारा निर्धनों को बड़ी हानि उठानी पड़ती है । 

एक बार फिर यह कद देना अनुचित न होगा कि संरक्षण से जितनी हानियाँ होती हैं उससे 
अधिक लाभ हैं। भारत में यद्यपि संरक्षण की स्थिति अच्छी नहीं रही है किन्तु फिर भी देश को 
इससे काफी लाभ प्रास हुए हैं, कितने ही लोगों को रोजगार मिल्ल गया, नौकरियाँ मित्र गईं, देश के 
कितने ही प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग हो गया, विदेशों को बहुत सा धन जाने से बच गया | 
इन्हीं सब ब्ञतों से हम कह सकते हैं कि भारत को संरक्षण से कोई हानि नहीं हुई है । 

»“विवेचनात्मक संरक्षण पर एक आलोचनात्मक दृष्टि--इसमें कोई सन्देद नहीं 

कि इस विवेचनात्मक संरक्षण से देश के कितने ही प्राचीन उद्योगों की जो कि लुप्तप्राय थे प्राण मिले 
कितने ही उद्योगों का विकास हुआ और कितने ही सहायक नवीन उद्योगों को स्थापना का अवकाश 
मिला | किन्तु यह सब होते हुए भी कुछ भारतीय अथशास्रियों ने इस विवेचनात्मक संरक्षण की 
काफी कटठु श्रालोचना की | कुछ विद्वानों ने कहा कि इस विवेचनात्मक संरक्षण को संरक्षण 
कहना भूल होगी। सरकार की इस विवेकपूण या विवेचनात्मक संरक्षण-नीति ने भारतीयों 
की आकांच्ाओं और आशाओं की पूर्ति नहीं की है। गत बीस वर्षों' में भारत में संरक्षण से जितना 
लाम हुआ है, उससे कहीं अधिक लाभ इससे कम समय में रूस तथा जापान को अपनी-अपनी 
संरक्षण-नीति द्वारा हुआ है। यदि यह कहा जाय कि संरक्षण-नीति से भारत के श्रीद्योगिक विकास 
को बहुत बड़ा लाभ हुआ है तो यह अत्युक्ति होगी, जिस प्रकार आज से बीस व पूव इमारा देश एक 
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कृषि प्रधान देश कहलाता था, उसी प्रकार ओद्योगीकरुण से कितनी ही दूर आज का भारत भी पहले 
की भाँति एक .कृषि प्रधान देश बना हुआ है । | 
भारतीय अथशाल्र के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर ग्रादरकर ने भी कहा था कि इस संरक्षण से 

उन उद्योग-पनन्‍्धों को जिन्हें बाद में जाकर स्वयं ही अपने विकास का रास्ता ढ्व ढ़ना पड़ा, थोड़ी सी 
नाम-मात्र की सहायता मित्न जाने के अतिरिक्त और कुछ ल्ञाभ नहीं मिल्रा । वास्तव में संरक्षण से 
अधिक ल्ञाम न मित्नने का कारण संरक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक शर्त्तों का कठोर ही होना है । 
उदाहरण के लिये पहली शत्त को ही ले ल्लीजिये | इसके अनुसार यदि किसी उद्योग को आवश्यक 
प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं तो उसे संरक्षण प्रदान कर दिया जाना चाहिए. जिससे कि वह अपना 
विकास कर सके | इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यदि किसी उद्योग को सभी प्राकृतिक 
साधन उपलब्ध हैं तो उसे संरक्षण की आवश्यकता ही क्या, क्या वह बिना संरक्षण के अपना विकास 
नहीं कर सकता | फिर यदि किसी उद्योग को अपने उत्पादन की बिक्री के लिये देश में बाजार नरहँ 
ग्राप्त होता किन्तु विदेशों में उसकी खपत काफी हो सकती है तो फिर क्‍यों उसे संरक्षण से वंचित रखा 
जाय । इसके अतिरिक्त यदि कोई उद्योग ऐसा है जिसमें उपयुक्त होने वाले कच्चा मात्र विदेशों को 
काफी मात्रा में भेज दिया जाता है किन्तु ऐसा होते हुए भी वह अपना अच्छा विकास कर सकता है 
तो फिर उसे भी क्‍यों न संरक्षण प्रदान किया जाय | यदि हम श्रन्य देशों के उद्योगों पर दृष्यि डालें 
तो हमें पता चल्ल जायगा कि इनमें से अधिकांश देशों के उद्योग ऐसे थे जिनमें संरक्षण के लिये ये 
आवश्यक शर्ते उपलब्ध नहीं थीं, यदि इन उद्योगों को इन्हीं शर्तों के अनुसार संरक्षण प्रदान किया 
जाता तो उनका विकास करना असम्भव नहीं तो मृश्किल अवश्य था। अगर मान लीजिये कि ये 
शर्ते कठोर थीं तो भी उन्हें किसी सीमा तक माना जा सकता था किन्तु इसके साथ ही सरकार की 
नीति ऐसी थी । ये शर्तें उन्हीं उद्योंगों के लिए थीं जो कि पुराने थे और पहले से चले आ रहे थे | 
नवीन उद्योगों के लिए जो उस समय पनपे नहीं थे संरक्षण के लिये कोई स्थान नहीं था | 

यह तो रही संरक्षण-नीति की बात, इसके अतिश्क्ति टेरिफ बोड जिसका काय संरक्षण के लिये 
उद्योग की जाँच करना और इस सम्बन्ध में अपने विचार उपत्यित करना था| उसका भी सज्ञुठन और 
कार्यप्रणाज्ञी ऐसी नहीं थी जिससे उद्योग को यथा समय उचित सहायता प्राप्त होती । बोड के सदस्यों 
की नियुक्ति कायकारिणी द्वारा होती थी, ये सदस्य दुबारा फिर नियुक्त किये जाते थे। ये सदस्य 
साधारणतया सरकारी अधिकारी ही हुआ करते थे और इनसे निष्पक्षता की आशा करना दुराशा मात्र 
थी । प्रत्येक उद्योग के लिये एक नवीन टैरिफ बोड नियुक्त किया जाता था इस प्रकार उनमें एक 
लम्बे अनुभव की कमी रहती थी। उनका दृष्टिकोण संकुचित रहता था, जो कुश्य अनुभव या ज्ञान 
उन्हें एक जाँच में प्रात्त हो जाता उसका कोई उपयोग न हो पाता था। टैरिफ बोड आराम के साथ एक 
स्थान से दूसरे स्थान को घूमता और सदस्यों की सुविधा के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाती, इसके 
बाद फिर सरकार भी इसमें कुछ समय लगाती | इस प्रकार कभी-कभी रिपोट के तैयार होने में एक 
साल्न से भी अधिक हो जाता । इस प्रक्नार की दीघयूजी संस्था का व्यावसायिक प्रगति के साथ चलना 
सम्भव नहीं था। चादे कोई उद्योग बिल्कुल लुप्तप्राय ही क्‍यों न होता हो किन्तु उसे उवित समय पर 
सहायता न मित्र पाती। कमी-कभी सरकार स्वयं टैरिफ बोड के सुझावों या प्रस्तावों को अस्वीकृत 
कर देती | फिर संरक्षण देते समय विदेशी हितों का भी ध्यान रखा जातां। इम्पीरियल प्रिफरेन्स! का 
भी बोढ़ के नियणुयों पर बुरा प्रभाव पड़ा |... े क्‍ 
दम पु जब हमर अपने देश के कतिपय उद्योग जैसे तेल्न, ऊन, छापने बाली स्थाही के उद्योगों को 
दैखते हैं, जिन्हें संरक्षण नहीं प्रात हुआ तो हमें पता चल जाता है कि यह संरक्षण-मीति विचारशील 
नहीं थी; देश में ड़ ससच कितने शी ऐसे इचोग ये जिन्हें. काफी प्रोत्साहन और सहायता मिलने 


भारत की अथ-नीति ४९६ 


की आवश्यकता थी। इनमें से साबुन, जलयान, वायुयान, बिजली के निर्माण तथा आट््बा- 
इल्स के उद्योग मुख्य थे। श्रन्य देशों जैसे आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका आदि में स्थायी 
रूप से टेरिफ कमीशन रहते हैं। इनका कार्य, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाल्ली अव्यवस्था या गड़बड़ 
जाँच करना था | श्रेट ब्रिटेन की आयात सल्लाहकारिणी समिति भी इस दिशा में अच्छा कार्य करती 
है। यदि भारत में भी औद्योगिक .विशेषज्ञों की एक विशाल एवं स्थायी संस्था रहती और उसके 
सदस्यों को अपने कत्तंव्य-पालन में स्वच्छुन्दता होती तो उससे मारतीय उद्योगों को काफी सहायता मिल 
जाती | तब हमारे उद्योग के विकास की यह गति न रहती जैसी कि आज है, उससे भारत के 
आोयोगीकरण मे काझी सहायता मिलती । 

ऊपर हमने विवेचनात्मक संरक्षण को नीति में थोड़ा सा प्रकाश डाला | इस सम्बन्ध में भरी 
बी० पी० आदरकर महोदय के भी विचार काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने भारत में संरक्षण नीति के 
सम्बन्ध में अपने सुभाव देते हुये लिखा है कि हमें विवेचनात्मक संरक्षण की नीति में उसके आधार- 
भूत सिद्धान्तों म॑ं आमृल परिवर्तेन करना होगा। जिन सिद्धान्तों के आधार पर संरक्षण की व्यवस्था 
की जाय वे सरल एवं सुगम . होने चाहिए.। संरचूण प्रदान करने के लिये आवश्यक शर्तों को भी 
कुछ दीला करना चाहिये। कच्चे माल आदि की शर्त को उतना कड़ा नहीं होना चाहिप | इस बात 
को कारय रूप में परिशि , करने का सबसे अ्रच्छा तरीका किसी विशेष उद्योग के प्राकृतिक साधनों के 
भूत तथा वतमान के आंकड़ों को देखना चाहिये | उस स रक्षुण सिद्धान्त की तीसरी शत्त को तो समातत 
कर देना चाहिये | 

दूसरे टेरिफ बोड के सज्ठठन तथा उसकी कार्यपद्धति में भी अच्छी तरह परिवत्तन किया जाना 
चाहिये ओर इस समय जो संरक्षण के प्राप्त होने में अनेक बाधाएँ व रुकावट होती हैं, उन्हें दूर 
कर दिया जाना चाहिए । उद्योगों के विकास के लिए दिए जाने वाले संरक्षण, रच्चा के लिये तथा 
राजस्व के लिये लगने वाले संरक्षण या संसवण करों में पूर्शरूप से विभेद होना चाहिये, तीनों के 
कार्यक्षेत्र को पूर्णरूप से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये। राजस्व के लिए लगे हुए टेरिद्र का यदि 
उद्योग-धन्धों के विकास पर बुरा असर पड़ता है । पाँचवे, सरकार को प्रयोगात्मक थरिफ के द्वारा 
उद्योगों के विकास का प्रयत्न करना चाहिये और यदि इसका कोई लाभ न हो तो उसे इसको बंद कर 
देनाचाहिये। 

साम्राज्यान्तगृत रिय।यत ([7]9079) ॥?7 ९4९०९7८०)--साम्राज्यान्तगंत रियायत 
का नात का जन्म गते शताब्दी के उत्तराद में हुआ | इसके जन्मदाता जोसेफ चेम्बरलेन जैसे योग्य 
राजनीतिज्ञ थे । बसे तो इद्शलैश्ड भें इसका प्रचलन १७वीं तथा १८वीं शताब्दी में ही हो चुका था। 
उस समय मातृभ[म ( इंगल्लेंड ) को निर्यात करने की प्राथमिकता या स्वियत थी। साम्राज्यान्तगत 
रियायत का तातय॑ साम्राज्य के व्यातार को इस प्रकार प्रसारित करना है जिससे साम्राज्य के विभिन्न 
अज्ज या सदस्य आपस सें सुगमता से व्यापार कर सके और जिससे टैरिफ सम्बन्धी रुकावटों में कमी 
हो | इस पद्धति के अनुसार साम्राज्य के विभिन्न अंगों को अपने आयात “निर्यात करों को नियन्त्रित 
करने का पूरा अधिकार हो, साम्राज्य को या साम्राज्यान्तर्गत देशों की स्थातत देना उनको स्वेच्छा पर 
निभर रहेगा | 

सन्‌ १६०३ के पूब साम्राज्यान्तगंत रियायत के सम्बन्ध में जितनी मी बाते हुई उनसे भारत 
को श्रल्ग ही रखा गया | १६०३ में भारत-सचिव के निमंत्रण पर भारत सरकार ने इस प्रश्न पर 
कुछ विचार किया । वह इस निष्कर्ष पर पहुँची कि भारत को इस योजना में सम्मिलित हाने से कोई 
विशेष ल्ञाम नहीं होगा, उल्टे उसे इससे हानि होने का ही मय है। थोड़े समय के लिए. इस प्रन 
को छोड़ दिया गया । परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ साम्राज्य के अधिकांश सदस्य इस योजना में 
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सम्मिल्चित होगए, कितने ही सदस्य रियायत सम्बन्धी इस सिद्धान्त को मानने के लिये विचार कर रहे 
थे | अतणव ऐसे समय में भारत को भी उससे अल्लनग रहना असम्मव सा ही प्रतीत होने लगा। सन्‌ 
१६ १७ से यह प्रश्न भारत सरकार के सामने बढ़े जोरों से उठने लगा | सन्‌ १६२६१ में अर्थ आयोग 
ने इस प्रश्न पर अच्छी तरह विचार किया कि इस नीति का जितना उपयोग कच्चे माल के निर्यात 
करने में नहीं होगा, उससे अधिक उपयोग तैयार मात्र के आयात में होगा । कमीशन ने कहा कि यह 
उपयुक्त नहीं कि भारत विदेशी हितों के लिये स्वयं अनावश्यक भार ग्रहण करे जिससे उसे कोई 
सुविधा न मिले। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण साम्राज्य को एक हृढ़ आर्थिक इकाई बनाने का 
विचार इतना जोर पकड़ता जा रहा था कि अ्रथ-आयोग ने रियायत सम्बन्धी नीति को हानिकारक 
समभते हुये किसी सीमा तक रियायत की नीति का समर्थन किया । उसने कुछ वस्तुओ्रों को जब कि 
डैरिफ बोर्ड उनकी जाँच करले तथा विधान-समा उन पर अपनी स्वीकृत दे दे तो उन्हें साम्राज्यान्तर्गत 
ग्यायत के अनुसार भारत इंगलेर्ड को मुक्त भेंट रूप में प्रदान कर दे । कमीशन ने बाद में कहा कि 
“हम यह नहीं चाहते कि भारतवर्ष त्रिय्श साम्राज्य में रहते हुए भी-साम्राज्य से नैतिक रूप से अलग 
रहे । भारत द्वारा दी गई यह भेंट अल्प होने पर भी दोनों देशों की मित्रता की द्योतक होगी ।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय साम्राज्यान्तगंत रियायत नीति के पक्ष में नहीं थे। इस 
नीति के विरोध करने के मुख्य तीन कारण थे | एक तो भारतीय जनता यह सममभती थी कि साम्रा- 
ज्यान्तगंत र्यायत से संरक्षण में बाधा पहुँचेगी, उसमें कमी होगी, दूसरे भारतीय उपभोक्ताओं पर 
बुरा प्रभाव पड़ेगा, तीसरे इससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर भी गहरा आघात पहुँचेगा। परन्तु 
इन सब विरोधों के होते हुए भी रियायत सम्बन्धी इस सिद्धान्त को भारत को मानना ही पड़ा, यद्यपि 
सैद्धान्तिक दृष्टि से उसने इसे नहीं माना किन्तु व्यवहार में उसे इसे स्वीकार करना ही पड़ा। १६२७ 
में ब्रिय्शि स्टील की और १६३० में सूती कपड़े के आयात को एक प्रकार का संरक्षण प्रदान किया 
गया, ये दोनों बातें इस बात की प्रमाण हैं। । 
ओटावा सम्मेलन, १६३२--सन्‌ १६३२ में ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों का एक 
सम्मेलन ओठावा में हुआ । इस सम्मेलन में सदस्यों में आपस में एक प्रकार का व्याप्ररिक समझौता 
सा किया गया जिसके अनुसार भावी आयात-निर्यात व्यापार की गतिविधि का निश्चय हुआ | इस 
समय ब्रिटिश सरकार ने अपनी अथ नीति में परिबर्तन किया | उसने सरक्षण के लिये मुक्त ब्यापार 
तथा साम्राज्यान्तगंत रियायत नीति को त्याग देने की घोषणा की | श्रोटावा में होने वाले इस समभोते 
के अनुसार यू० के० ने भारत के कुछ वस्तुश्रों को माल के मुक्त रूप से आयात करने का वायदा किया | 
इन वस्तुओं में जूट तथा सूत का माल, कमाया हुआ चमड़ा व खालें, चावल, मूंगफली, काफी, 
तम्बाकू, चाय, चीड़, मैंगनीज, मेंगनेशियम क्लोराइड आदि मुख्य थीं। इसके सांथ ही यू० के० ने 
उन सभी सुविधाओं या रियायतों को जारी रखने का वचन दिया जो कि पहले से जारी थीं, साथ ही 
उसने अन्य देशों से आने वाली अंडी ( त्िनसीड ) पर १० प्रतिशत के हिसाब से कर लगाने का 
वायदा किया । सन्‌ १६३२ में भारतीय विधान सभा ने इस समभौते को मान्यता प्रदान की और 
इसे तीन वर्ष के लिये जारी रखने की घोषण की । उपरोक्त र्यायतों के बदले में भारत ने यू० के० 
से आने वाली मोय्र गाड़ियों पर ( मोटर साइकिल्ों के अलावा ) ७३ प्रतिशत की स्थायत तथा कुछ 
अन्य वस्तुओं पर १० प्रतिशत की रियायत दी | इस प्रकार जब कि सामाज्य से बाहर वाले देशों को 
स्पिठ, सुगन्धि, प्रिजली के बल्व आदि पर ५० प्रतिशत देना पड़ता था तो इसी प्रकार के ब्रिटिश 
माल को ४० प्रतिशत । विदेशी मोटर गाड़ियों को जब कि ३७३ प्रतिशत देना पड़ता था तो ब्रिटिश 
मों्य्गाड़ियों कों कैबल ३० अ्तिशत | इस प्रकार जब कि अन्य प्रकार के विदेशों से आने वाले 
माल की ३० प्रतिशत द्ैता पड़ता था.-तों उसी प्रकार के इंगलेश्ड के माज्ञ फो केवल २० प्रतिशत | 
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यह समझौता तीन वष तक चला | इन वर्षों' में यह पता लग गया कि समझौते से मारत 

को कोई लाभ नहीं हुआ है । इस प्रश्न पर हम आगे विचार करेंगे | . 
ओटावा समझौते का भारत में प्रभाव--जैसा कि हम पहले कद खुके हैं कि भारतीय 

जनमत पहले से ही किसी प्रकार की रियायतें प्रदान करने के विपक्ष में था, श्रतः यह वात स्वाभाविक 
थी कि ओंटावा समभौते का भी भारत में कोई स्वागत नहीं होगा, उसे क॒ठु आलोचनाश्ों का शिकार 
बनना होगा । ओठावा समभौते के समथकों का कथन था कि भारत व्यापारिक मन्दी तथा श्रार्थिक 
राष्ट्रीयाग की ओर बढ़ती हुई विचारधारा के कारण भारत के व्यापार को बहुत धक्का पहुँचा है और 
यदि इस प्रकार की रियायती नीति का अनुसरण नहीं किया जाता तो भारत का व्यापार और भी कम 
हो जायगा। समथकों का इस सम्बन्ध में यह मी कथन था कि विदेशों में मारतीय निर्यात एक प्रकार 
से बन्द सा हो गया है, इसलिए. ऐसी योजना का जिससे कि भारतीय निर्यात में इद्धि हो, हमें खुले 
हृदय से स्वागत करना चाहिए. | इसके साथ ही यह भी कहा गयया कि यदि मारतको इस समझौते से 
कोई विशेष लाभ नहीं होगा तो उससे कोई अधिक हानि भी नहीं होगी, इसलिए इस समभौते को 
अस्वीकृत करना भारी भूल होगी । 

जब भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त करने के पश्चात्‌ तीन वर्षों तक इस समभौते के 
अनुसार आ्रायात-निर्यात किया गया तो उस समय यह स्पष्ट हो गया कि इस समभौते के समथकों की 
बातें पूरी नहीं हुई | इस समभौते द्वारा भारत के निर्यात-ब्यापार के विस्तार की कोई विशेष लाभ नहीं 
प्राप्त हुआ, इंगलेंड द्वारा जो स्थायतें भारत को मिली थीं उनका उसके निर्यात व्यापार पर कोई 
ग्रच्छा असर नहीं हुआ | वास्तव में सममोते से जितना लाभ इंगलेड को प्राप्त हुआ उतना मारत 
को नहीं | सन्‌ १६३१-३२ से लेकर १६३४-३४ तक स्थायत प्राप्त वस्तुओं का भारत का निर्यात जो 
कि इंगलेंड को हुआ केवल ७३ प्रतिशत बढ़ा जब कि रियायत प्राप्त वस्तुओ्नों का इंगलेंड का मारत 
की आने वाले आयात में ३४ प्रतिशत की बद्धि हुई | भारतीय व्यापार के हित की दृष्टि से यह कहा 
जा सकता है कि ओयावा सममभौते का कोई त्ञाम नहीं हुआ । भारतीय जनसमुदाय के आशिक हितों 
की दृष्टि से मी यह समझौता सन्तोषपूर्ण नहीं था । 

समभोते के बारे में सरकारी अधिकारियों का कथन था कि मारत ने जितना दिया नहीं 
उससे अधिक उसे लाभ मित्ा । इस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि यह ज्ञाभ केवल 
देखने भर को था। वास्तव में ब्रिटेन में भारत की जिन वस्तुओं को स्यायत प्राप्त थी उनमें मुख्य थीं 
चावल, चाय, तम्बाकू तथा जूट | इन्हीं वस्तुओं से विशेष लाभ रियायत वाली अन्य वस्तुएँ कोई 
विशेष महत्व की नहीं थीं। इन वस्तुओं में से जिस चावल्न को सिवायत प्राप्त हुई वह बर्मा का चावल 
था, चाय तथा जूट के तैयार माल का भी लाभ भारतीयों की जेब में नहीं जाता था वरन्‌ वह अंगरेज 
स्वामियों व उद्योगपतियों के हाथ में जाता था। इस प्रकार यह हम बिना सन्देह कह सकते हैं कि 
भारत को इस समभौते से कुछ भी न मित्रा, उसे हानि ही हुईं । उस समय हमारे व्यापार को कृत्रिम 
रूप से ब्रिटिश साम्राज्यों के देशों की ओर मोड़ा गया । इसके परिणामध्वरूप भारत के हाथ से यूरोप 
के तथा सयुक्त राज्य अमरीका और जापान जैसे ऐसे अच्छे बाजार निकल गये | इस समभौते को 
उस समय लाभदायक कहा जा सकता था जब कि भारत का व्यापार ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर वाले 
देशों के साथ बढ़ता 

ओटावा समभौते के विषय में एक यह भी बात कही जाती है कि यह समभोता ओद्योगिक 
सहकारिता का द्योतक है| इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि इस ओद्योगिक सहकारिता के 
उद्द श्य की पूर्ति इस आधार पर हो सकती है जब कि यू० के० यह मल्ीमाँति मान ले भारत अभी 
इपनां श्रीयोंगीकरण कर रहां हैं और इंगलेंड को चाहिये कि बह भारत की बड़ी-बड़ी मूल्यवान 
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बस्तुएँ जैसे मशीनें, मशीनों कै औजार तथा शौकीनी की वस्त॒ुएँ मेजकर ही संन्तोष रखे | जब भारत 
इन वस्तुओ्रों का निर्माण करने लगे तब यू० के० भारत की अन्य आवश्यकताश्रों की पूति करे | 
भारत में अभी एक विशाल बिक्री-क्षेत्र पड़ा हुआ है। ज्यों-ज्यों भारतवासियों के रहइन सहन का स्तर 
उच्च होगा त्यों-त्यों उनकी बढ़िया वस्तुओं की माँग की बृद्धि होती जायगी, उस समय ३ गल्ड को 
भारत से अच्छा लाभ प्राप्त होने का अवसर मिल जायगा। भारत तथा इ गल्ेंड का सम्बन्ध अभी 
तक अच्छा बना हुआ। है, राष्ट्रमंडल में सम्मिलित होकर भारत ने अपनी मित्रता का परिचय दिया 
है । यदि दोनों देश अपने अपने उत्तरदायित्व को ठीक से सममेंगे ओर एक दूसरे के हितों का ठीक 
से ध्यान रक्खेंगे तो औद्योगिक सहकारिता के उद्द श्य की पूति होने में कोई कठिनाई नहीं होगी । 

बम्बई--जंकाश।यर ठेकक्‍्सटाइल समभोता १६१३--इस सममोते को मोदी-लीज 
सममौता भी कहते हैं। सब १६३३ की सितम्बर में सर विल्वियम क्लारे-लीज की अध्यक्षता में ब्रिय्शि 
टेक्‍्सटाइल मिशन बम्बई आया | उस समय बम्बई मिल्र-मालिक असोशियेशन के शअ्रध्यक्ष श्री होमी 
मोदी ( जो कि आजकल्न उत्तर प्रदेश के गवनर हैं) थे। इन दोनों अध्यक्षों ने मिलकर एक समभौता 
किया । इस समभौते का प्रभाव १६३५ के दिसम्बर के अन्त तक रहा। इस समझौते के अनुसार 
यू० के० से आ्राने वाले कुछ मात्र के टैरिफ के स्थायीकरण की व्यवस्था की गई। लंकाशायर से 
आने वाले कृत्रिम रेशमी तथा सूती मात्न पर भारत की ओर से कम कर लगाने का वायदा किया 
गया । इसी प्रकार की अन्य कई सुविधाएँ ब्रिटेन को भारत ने प्रदान करने का वचन दिय।। इसके 
बदले में भारतीय कपास के ल्ंकाशायर की मिल्लों में अधिक से अविक खपाने, भारत को यू० के० 
के व्यापारिक कोटे हिस्सा देने का वायदा किया, जो सुविधाएँ साम्राज्य में ब्रिटेन के मात्र को प्राप्त थीं 
उसी प्रकार की सुविधाएँ भारतीय वस्तुओं के ल्षिए भी प्रदान करने का विचार किया गया | 

मोदी-लीज समभोता मासतीय तथा ब्रिटेन के व्यापारिक हितों में सामझ्जस्य स्थापित करने वाला 
एक प्रकार से सबसे पहला समझौता था, परन्तु वास्तव में इस समझौते से भी कोई विशेष लाभ 
प्राप्त नहीं हुआ । 

भारत तथा ब्रिदेन का व्यापारिक समझौता १६३४--बम्बई-लंकाश|यर समभौते 
के पश्चात्‌ १६३५ की जनवरी में इन दोनों देशों में एक श्रौर समकौता हुआ | इस समभौते द्वारा 
भारत में ब्रिटिश उद्योग को और भी सुविधाएँ प्रदान की गई | इस समभौते की मुख्य-मुख्य बातें 
निम्नलिखित थीं :«+- ई 

(१) जब कि किसी भारतीय उद्योग को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाना हो तो उस उद्योग 
से सम्बन्धित ब्रिटिश उद्योगों को मी अपनी बात टैरिफ बोड के समक्ष रखने का पूरा अवसर मिले; 

(२) संरक्षण लग जाने पर भी यदि ब्रिय्श सरकार के निवेदन पर भारत सरकार को स्थिति 
की दुबारा जाँच करना चाहिये ओर आवश्यकता हो तो संरक्षण कर की दरों में संशोधन किया जाय; 

(३) भारतीय उद्योग को दिया हुआ कोई मी संरक्षण इतना अधिक न हो कि इस उद्योग 
का भारत में विक्रय-मूल्य उसी उद्योग के ब्रिटेन से आनेवाले मात्न के ब्रिक्रय मूल्य से बहुत 
कम हो, तथा जहाँ तक सम्भव हो सके ब्रिटेन के मात्न पर अपेक्षाकृत कम कर लिया जाय 

(४) त्रिव्श सरकार भी अपने देश की अंगरेजी मिल्नों में भारतीय कपास का प्रचार करे 
भूरतु के कच्चे लोहे का बिना.किसी प्रकार का कर लिए. आयात करती रहे, परन्तु यह बात तभी तक 
रहे जब्‌ तक कि ब्रिटेन के फौल्लाद को भारत में उसी प्रकार की रियायतें प्राप्त हों। 


इस समझौते का भारतीय विधान सभा ने काफी विरोध किया किन्तु गवर्नर जनरल ने इसे 
स्वीकार: कर लिया । सरकार ने समझौते के - समथन में, कई बातें उपस्थित कों, जनता ले इसका 
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प्रत्ल॒ विरोध किया किन्तु उसका कोई परिणाम न हुआ और यह समभौता १६१६ तक 
चलता रहा । 

भारत तथा ब्रिटेन का व्यापारिक समकभोता १६३६---छगभग तीन वर्षो” तक 
दोनों दल्नों में सबकोते की बातें चलती रहीं | आखिरकार उपरोक्त दोनों समभझोतों के स्थान पर एक 
नवीन व्यवस्था करने के लिये भारतीय विधान सभा के समक्ष एक विधेयक उपस्थित किया गया । 
विधान सभा ने इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया परन्तु गवनर जनरल ने उसे स्वीकृत कर दिया | 
इस समभौते की मुख्य मुख्य बातें ये थीं :-- 

(१) यू० के० ने भारत की कुछ वस्तुओं पर १० से लेकर २० प्रतिशत के हिसाब से रियायत 
देने का विचार किया तथा उसी प्रकार के कुछ अन्य वस्तुओ्रों के मुक्त आयात की आज्ञा दे दी । 
इस प्रकार १६४१ तक भारत के कच्चे लोहे को मुक्त आयात का अधिकार प्राप्त रहा । 

( २ ) भारत ने भी ब्रिदेन की बीस वस्तुओं को ७३ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत की 
रियायत दी | यू० के० से आने वाली इन वस्तुओं में पेन्ट, सिलने की मशीनें, रासायनिक पदाथ 
आ्रादि मुख्य थीं। 

(३ » यू० के० से आने वाले कपड़े के आयात के हिसाब से ही भारतीय कपास के निर्यात 
की व्यवस्था की गई ओर इसी के अनुसार दोनों के करों को भी निश्चित करने का प्रयत्न 
- किया गया। 

( ४ ) भारत तथा साम्राज्य के अन्य देशों में अच्छा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का 
प्रयत्न किया गया | 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं करे गवनर जनरल ने इस समभौते को मान्यता प्रदान कर 
दी परन्तु भारतीय जनता ने इसका बड़ा विरोध किया। वस्तु के मूल्यानुसार वाली आयात-निर्यात 
व्यवस्था का जिसके अनुसार यू० के० से आने वाले सूती माल तथा भारत से भेजी जाने वांली 
कपास के निर्यात में सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। उसका जनता ने और भी 
विरोध किया । इस व्यवस्था के अनुसार तो भारत के और भी श्आर्थिक अधःपतन को लाने का 
प्रयत्न किया गया | कुछ भी हो यह समझौता ओटावा के समझौते के पश्चात्‌ अपना एक विशेष स्थान 
रखता था | इसके अनुसार भारत का अ्प्नक, लाख, जूट के माल आदि को यू० के० में मुक्त रूप 
से आयात का अधिकार मिल्ल गया। ये चीजें ऐसी थीं कि जिनका भारत के लिये विशेष आ्राथिक 
महत्व था किन्तु इंगलेंड को इन वस्तुओं के कच्चे माल के रूप में काफी आवश्यकता थी। और 
उनका भारत द्वारा भेजा जाना आवश्यक था। कपास के निर्यात के सम्बन्ध में हम ऊपर कह ही 
चुके हैं। इसके द्वारा इंगलेंड ने भारत से खूब लाभ उठाया और भारत को बड़ी हानि 
सहनी पड़ी | 

१६५० के अथ-आयोग ने भी इस समभोते के प्रभावों पर विचार किया है किन्तु उसे 
ऐसा करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इसका मुख्य कारण यह है कि सममौते 
के काय रूप में परिणत किए जाने के बाद वाले छै मह्दीनों के ही व्यापार सम्बन्धी विश्वसनीय 
श्रॉँकड़े प्राप्त नहीं हैं | दूसरे युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षों' में जो रियायर्तें मारत के लिए, स्वीकृत 
हुईं थीं उन पर आयात-निर्यात के नियंत्रण का बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्हीं कठिनाइयों के कारण 
अथ-आयोग को १६३६ के समभौते के प्रभावों का आंकना कठिन प्रतीत हुआ | 

. यदि हम इस सममभौते पर ध्यान से विचार करें तो हमें पता चल जायगा कि इस समभौते 
में ओदावा समभौते से कुछ ही बातें विशेष थीं। ओटावा समभोते की भाँति इस सममौते में भी 
काफी दोष थे जिनके कारण भारल को कोई विशेष लाभ मिलना असम्भव सा ही था| यू० के० के 

फा० ५४. 
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साथ होने वाले व्यापारिक समझौते के अतिस्क्ति भारत. ने जापान तथा बर्मा से भी व्यापारिक संममौते . 
किये । नीचे हम इन्हीं देशों के साथ होने वाले समभौते पर प्रकाश डालेंगे । 

“ भारत तथा जापान-का संममौता' १६३४--ऊपर हम कह चुके हैं कि जापान ने अपने 
मुद्रा के मूल्य में हास॑ कर दिया था । जापान से भारत में काफी मात्रा में कपड़ा चल्ला आ रहा थी, 
इसका प्रिणाम.यह निकला कि भारत की सूती कपड़े सम्बन्धी स्थिति बड़ी खराब हो गई थी | १६३२ 
में भारत सरकार ने इस स्थिति को दूर करने के लिए ब्रिटेन को छोड़कर अन्य : देशों से आनेवाजे 
मात्र पर ७१ प्रतिशत के हिसाब से मूल्यानुसार कर लगा दिया गया था किन्तु इससे भी स्थिति नहीं 
सुधरी | इसके बाद भारत सरकार ने जापान की १६०४ के सममोते को अन्त करने की नोटिस दे 
दी | इसका, प्रभाव यह हुआ कि जापान ने भारतकी कपास का वहिष्कार करना शुरू कर दिया। भारत 
को भी अब विदेशी वस्तुओं पर ७छ प्रतिशत के हिसाब से कर लगाने को सुविधा प्राप्त हा गई । 
सन्‌ १६३३ की अक्तूबर में जापान से भारत को एक प्रतिनिधि मण्डल आया, तीन महीने से ऊपर 
तक समभौते की शर्तें चल्नती रहीं अनन्त में दोनों देशों में समझौता हुआ । इस समभोते में होने वाले: 
अमभिसमय ( कन्वेशन ) के अनुसार दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति अच्छे से अच्छा व्यवद्दार करने 
का विचार किया | दोनों देशों ने आवश्यकता होने पर विशेष आयात-निर्यात कर क्षगाने का अधिकार 
ग्रपने हाथों में सुरक्षित रखा | इस सममोते के अनुसार भारत में आनेवाला जापानी कपड़े के आयात 
का तथा भारत से जापान को भेजी जानेवात्यी कपास के निर्यात का कोय निश्चित कर दिया गया | 
इसके अनुसार जापान भारत को अधिक.से. अधिक ४००० लाख गज कफड़ा भेज सकता था | इसके 
अतिरिक्त भारत ने जापान से आनेवाले माल पर ७४ प्रतिशत के स्थान पर अब मूल्यानुतार 
५० प्रतिशत|कर लगा -दिया,। ' 

इस सममभोते द्वारा दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों को अच्छा करने का प्रयत्न किया गया | 
दोनों देशों में आपस में जो पहले कुछ कढ़ भावनाएँ आई थीं, उनका अन्त हो गया। परन्तु 
थोड़े ही दिनों बाद जापान के विरुद्ध भारतीय मिल्लों के मालिक कई शिकायतें करने तागे,। इसका 
मुख्य कारण यह. था कि जापान वाले भारत के ल्लिए जितना कीय निश्चित किया गया था उससे 
अप्रिक-मांज मेजने लगे । इसके ल्विए उन्होंने कई चाल्ताकियां कीं | वह यहां बनाबशी रेशम का 
माल तथा सिले.कपड़े जो कि कोटे में सम्मिलित नहीं थे भेजने त्ञगा | वह यहां कथ्फीस के कपड़े, 
भी भेजने लगा, इन पर उसे कम कर देना पड़ता था। इन सब्र के परिणाम स्वरूप जापान का 
भारत को. श्राने वाला निर्यात काफी बढ़ गया । इन कपड़ों के अतिरिक्त जापान छाते, साइकिल खिलोने 
तथा. ब्रिसातखाने के अन्य सामान का भी भारत को काफी निर्यात करता था। जांपान के इस प्रकार, 
के निर्यात का प्रभाव भारतीय उद्योगों पर बड़ा बुरा पड़ रह्म था। इसलिये १६३७ में जापान.के 
साथ एक नवीन सममौता किया गया । 

भारत तथ।| जापान का नवीन सममोता १६ ३७---जैसा कि हम ऊपर कह खुके हैं कि भारत 
में जापान के साथ होने वाले इस पहिले समभोते के प्रति लोगों की मावना काफी विपरीत .थी 
१६ ३४ के समझौते की अवधि ३१ मार्च १६३७ थी । इसलिए प्रथम समझौते की समाप्ति श्रौर 
नवीन, समझौता करने के समय पहले वाले समभौते पर तथा उसके विरुद्ध की गई शिका- 
यतों, पर:काफी विचार किया गया | भारत सरकार के वाशिज्य -विभाग के गेर सरकारी भारतीय 
सदस्य इस नवीन समभौते में उन सभी दोषों को दूर करने के लिए जोर दे रहे थे जिनके कारण 
भास्त-को बड़ी, हानि हो रही थी। उन्होंने भारत को आने वाले जापान के सूती कपड़े में लगभग 
५० अतिशंत की कमी करने का सुझाव दिखा ।. इसके अतिरिक्ति जापानी: कृत्रिम रेशमी माल्न के 
आयाक़ को भी | आप्तान्य कोटे के झन्तगत रखते.क्ी माँग की जाफन: से >भारत" के. कुटीर उद्योगों 


ः भारत की श्रथ-नीति  ' ४ रेप, 


की रक्षा करते के लिएं::इन गेर' सरकारी सदस्यों ने मारत सरकार को जापान ,से आने वाली अन्य 

बस्तुओ्रों के आयात के भी कोटे को निश्चित करने का सुझाव दिया | 
पान के साथः होने वाले भारत का. यह संशोधित या नवीन. समझौता १९६१७ की पहली 

भ्रप्रल से कायरूप में परिणंत -किया गया, इसकी थ्रवधि ३१. मार्च १६४० तक- सखी गईं थी.॥ यह 
नवीन संशोधित संधि-पत्र साथांसरणतया पहले वाले समभौते से ,मिल्ता जुलता ही, था, - इसमें केवल 
थोड़े, से हीं संशोधन किए गए, थे ।-ये. संशोधन प्रधानतया बर्मा-के भारत से. अलग हो, जाने के 
कारण किए; गए थे | सममभोौते के अनुसार जापानी मात्र के आयात का वार्षिक मूल कोग; जो कि 
पहले ३२५० लाख गज था, इस समय केवल २८३० लाख गज रह गया। इस नवीन समभोौते के 
ग्रेनुतआर जापान भारत को काफी मात्रा में सूती तथा गेर :सूती माल भेजता रहा । जितना इस सम- 
भौते से जापान ने ल्ञाभ उठाया उतना ल्ञाम भारत न उठा सका। भारत सरकार जापान की 
भारतीय कपास सम्बन्धी मांग की भी पूर्ति न कर सकी | समझौते में पहले की भांति अब कई. दोष 
रह गए जिनकी पूर्त्ति न की जा सकी । इस समय भी न तो सरकार जापान से आतनेवात्ी .अन्य 
वस्तुओं को कोटे मे सम्मिलित कर सकी ओर न तो कपड़े के अतिरिक्त आयात .की ही' व्यवस्था कर 
'सकी । इन सब बातों के कारण इस संमभझोते की काफी आलोचना की गई। सन्‌ १६४०, में इस 
सममभौते को पुनः संशोधित किया जाता किस्तु इसके पहले कि इस दिशा में कुछ कार्य होता, द्वितीय 
विश्व-युद्ध प्रारम्भ हो गया, समभेाता टूट गया । 
क्‍ भारत तथा बसा का व्यापारिक सममझोता १६४१-सन्‌ १६३७, में बर्मा. भारत- से 

अलग' हो. गया ।. १६३७ से लेकर १६४१ तक दोनों का व्यापारिक सम्बन्ध: इन्डो-बर्मा' रेग्यूलेशन द्वारा 
निर्देशित दोत। था । १६४१ की अ्प्र ल्ञ में बर्मा से एक नवीन सममोत।-किया गया। इस समझौते 
के अनुसार बर्मा को ब्रिय्श साम्राज्य के माल के विपरीत १० प्रतिशत तथा ब्रिविश सामाज्य को 
छोड़ कर अन्य देशों के मात्न के विपरीत १५ प्रतिशत की रियायत दी | बर्मा से आने वाले चावल, 
चीड़ की लकड़ी आदि के आयात को बिना किसी कर के आयात करने का अधिकार दें दिया । इससे 
बर्मा के, किसानों आदि को अच्छा लाम मित्रा | बर्मा में मारतीय शकर तथा कपास को श्रच्छी सुविधा 
प्राप्त हुईं, इससे इन वंस्तुश्नों के उत्पादकों को अच्छा लाभ मित्ना। उस समय भारत को बर्मा के 
चावज्न तथा अन्य कच्चे माल की काफी आवश्यकता थी | इसके ' कारण भारत .में आने. वाले 
बर्मा के मात्न के आयात में काफी वृद्धि हुईं, जितने मूल्य का माल भारत में बर्मा से आया उतना 
यहां से वर्मा को नहीं भेजा गया । इस प्रकार बर्मा ने भारत से अधिक लाभ उठाया | ' 


युद्ध के बाद के वर्षो में": 
. १६४७ का टौरिफ बोर्ड--भारतवर्ष के स्वतंत्र हो जाने के तथा देश ।विभाजन हो जाने 
पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ में भारत के टैरिफ बोड का पुनंसेंगठन किया गया। इस समय इस बोड को 
कुछ विशेष अधिकार व कत्त व्य सेपि गए। अत्र उसकी स्थिति साधारणतंया आरस्ट्र लिया व संयुक्त 
राज्य अमरीका के टैरिफ बोर्डों' जैसी हों गई है। इस समय इसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य 
सदस्य होते हैं | इस बोड को अब निम्नलिखित' कार्यों के करने का और अधिकार प्राप्त हो 
गया है-- 

( १) जब सरकार को आवश्यकता हो तो उस समय इस बोड का काय होगा कि वह सरंकार 
की यह बतल्लाए कि कम से कम ल्वागंत' लगने पर देंश के उत्पादन की किस प्रकांर वृद्धि की जा 
सकेती है। 

( २) जब और जिस समय सरकार को यह आवश्यकता हो कि देश की अ्रमुक वस्तु के 
उत्पादन में कितनी क्ञागत क्गेगी उसं समय बोर्ड' का कार्य होगा कि वह इस बात की जांच करे और 


७9३६ भारतीय अ्र्थशात्र का विवेचन 


ए 
इस संख्न्‍्ध में उसके थोक, फुठकर या अन्य भावों का निश्चय करे तथा इसकी अपनी रिपोट सरकार 


को दे। दर 

( ३ ) जब और जिस समय आवश्यकता हो उस समय बोड यह देखे कि विदेशों से आने 
वाली वस्तुओं के विपरीत किन कारणों से देश में होने वाले उन्हीं वस्तुश्रों के उत्पादन की लागत में 
वृद्धि हो रही है। इन बातों की जाँच करने के पश्चात बोड सरकार को अपनी अपनी रिपोट देगा। 

(४ ) यदि मारत में उत्पादित माल विदेशों में ल्ञागत से कम मूल्य पर भिक रहा है तो उस 
समय भारतीय उद्योगों के संरक्षण के लिये बोड भारत सरकार को आवश्यकता होने पर आवश्यक 
सुझाव दे । 

(3) जब इस बात की आवश्यकता हो कि विदेशों को दी गई व्यापार सम्बन्धी रियायतों, 
मूल्यानुसार करों तथा परिमाण करों श्रादि का क्या प्रभाव हो रहा है, उसका देश की अथ-व्यवस्था 
पर कैसा असर पड़ रहा है, तो उस समय इन बातों का बोर्ड अध्ययन करेगा ओर सरकार के समक्ष 
अपने सुझाव उपस्थित करेगा । 

(६) जब आवश्यकता होगी तो बोड इस बात की जाँच करेगा कि सरकार द्वारा किसी 
उद्योग को संरक्षण-करों श्रादि के रूप में जो सहायता दी गई है उसका क्या प्रभाव हुआ है वह उन 
उद्योगों पर, जिन्हें संरक्षण प्राप्त है हमेशा निगरानी रखेगा और समय समय पर जाँच आदि के द्वारा 
वह यह देखा करेगा कि उद्योग ने कैसा विकास किया | इस सम्बन्ध में वह सरकार को आवश्यक 
सल्लाह और सुझाव आदि देता रहेगा। 

(७) जब आवश्यक हो तो बोड ट्रस्ट, एकाधिपत्य आदि व्यापार पर तगे हुए नियंत्रणों का 
जिनका प्रभाव संरक्षण वाले उद्योगों पर पड़ता है, उनकी जाँच करेगा और ऐसी बातों को रोकने के 
लिए सरकार को आवश्यक सुझाव देगा। | 

बोर्ड ने काँच, स्‍्लेट, मेगनेशियन लगे क्लोराइड, दोनों प्रकार की रेशम, सोने चाँदी के तार, 
प्लास्टिक श्रादि के उद्योगों की जाँच की और इनमें से अधिकांश उद्योगों के सम्बन्ध में बोड ने अपनी 
रिपोर्ट पेश कर दी है| इनके अतिरिक्त सूत तथा सूती कपड़े, फौल्ाद, कागज आदि के मूल्यों के 
सम्बन्ध में जाँच की और अपनी रिपो८ सरकार के समक्ष पेश की। सरकार ने भी इनमें से अधिकांश 
सुझावों के अनुसार कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। बोड के इन नवीन कार्यों को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि सरकार उपभोक्ताश्रों के हितों का पूर्ण ध्यान रख रही है । बोड ने साइकिल, 
कैल्शियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा आदि के उद्योगों के सम्बन्ध में जाँच की ओर इनमें से क्लोराइड 
के उद्योग के संरक्षण तथा कास्टिक सोडा व व्लींचिंग पावडर के उद्योग को सरकारी. सहायता देने का 
सुझाव दिया था। बोड ने शक्कर के उद्योग के संरक्षण की भी सलाह दी थी और एक वर्ष के लिये 
इस उद्योग को संरक्षण भी मित्न गया था, १६४० में इस उद्योग की फिर जाँच की गईं और पहली 
अप्रल्न से संरक्षण समाप्त कर दिया गया | 

स्वतन्त्र भारत में आए दिन टैरिफ सम्बन्धी नवीन समस्याएँ अधिक उठती जा रही है| इस 
ज्षिए व्यापार के नियन्त्रण के लिए, कुछ नवीन पद्धतियों को प्रकाश में लाना होगा। अभी बत्त मान 
टैरिफ बोड विदेशी व्यापार आदि के सम्बन्ध में सरकार की अच्छी सहायता दे रहा है। अभी थोड़े 
दिनों पूष अथ---आयोग ने ( फिजकल् कमीशन ) एक टैरिफ मेकिंग अथारटीः की स्थापना का 
सुझाव दिया था। इस सम्बन्ध के उपरोक्त आयोग ने निम्नलिखित सुझाव उपस्थित किए हैं :-.- 

इस भावी 'टैरिफ अथारटी का नाम टैरिफ कमीशन? होना चाहिए अश्रन्य देशों की भाँति इसे 
भी एक़ स्थायी संस्था होना चाहिए, इसकी व्यवस्था वेश्ञानिक आधारों पर होनी चाहिये। इस संस्था 
में चेयरमैन या अध्यक्ष सहित कुल पाँच सदस्य होने चाहिये परन्तु विधान में यह व्यवस्था कर दी 
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जानी चाहिये कि आवश्यकता होने पर इसके सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सके। संस्था को यह 
भी अधिकार होना चाहिए कि जब जरूरत हो तो कुछ विरोध विशेष पर अन्य सलाहकरों से सहायता 
ले सके । कमीशन ने यह स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि इस 'टेरिफ कमीशन? में प्रादेशिक स्वार्थी' 
का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिये । 

आयोग से ( फिजकल कमीशन ) ने इस 'टेरिफ कमीशन? को निम्नल्षिखित कार्यों के करने 
का सुझाव उपस्थित किया था $-- 

( श्र ) संरक्षण तथा आय सम्बन्धी करों ( टेरिफ ) के सम्बन्ध में जाँच करना; 

( १ ) संरक्षण प्रदान करने आदि के लिए उचित जाँच आदि करना; 

( २) ल्ञागत से कम मूल्य पर माल की बिक्री ( डम्पिंग ) आ्रादि के सम्बन्ध में जाँच करना; 

( ३ ) आय तथा संरक्षण के लिए करों के वेभिन्यीकरण के लिए जाँच करना; 

(४ ) व्यापारिक समभौतों के अनुसार दी गई रियायतों व सुविधाओं की जाँच करना | 

पहली तथा चौथी प्रकार की जाँचें भारत सरकार स्वयं करेगी, श्रन्य दो प्रकार की जाँचें कमीशन 
अपने प्रस्तावों द्वारा कर सकता है | 

(ब ) संरक्षण का वस्तुश्रों के मूल्य तथा देश पर और क्‍या प्रभाव पड़ा है इस बात की भी 
जाँच करने को अधिकार कमीशन को प्राप्त होगा किन्तु इस प्रकार की जाँच सरकार के कहने 
पर ही की जायेगी । 

(स ) जिन उद्योगों को सरंब्ण प्राप्त हुआ हे, उनकी भी जाँच करने का अधिकार कमीशन 
की होगा। इस जाँच में कमीशन सरंक्षण वाले उद्योग के उत्पादन की लागत, उसकी किस्म, तथा 
उस उद्योग के विकास के लिए अन्य बातों का ध्यान रखेगा। इसके अतिरिक्त वह ऐसे उद्योगों 
के व्यापार के विकास में आनेवाली अन्य रुकाबटों की भी जाँच करेगा । आयोग ने यह मी सुझाव 
दिया है, कि टेरिफ कमीशन सरंक्षण वाले उद्योगों की जाँच के सम्बन्ध में तीसरे वर्ष एक रिपोर्ट 
प्रकाशित करता रहे | 

यह तो रही कमीशन के कार्यों की बात, इन कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए कुशल 
स्थाफ भी होने की आवश्यकता है। इस कमीशन का सेक्रटरी ही मुख्य कर्त्ा-धर्ता होगा, वही इसकी 
व्यवस्था आदि करेगा | कमीशन अपने काय का भलीमाँति निर्वाइन कर सके इसल्लिए उसको 
कुछ विशेष अधिकार--गवाहों को बुलाना आदि अधिकार दिए गए हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस टेरिफ कमीशन को एक अच्छी संस्था के बनाने का प्रयत्न 
किया है। अ्रभी तक टैरिफ बोड जिस रूप से कार्य करता रहा है वह बड़ा दोषपूण है। जैसा 
कि हम पहले “कह चुके हैं बोड जब किसी उद्योग की जाँच करता तो उसकी रिपोर्ट के प्रकाशित 
करने में महीनों और पूरा साल तक लग जाता था किन्तु उपरोक्त टैरिफ कमीशन! के सम्बन्ध 
में यह सुझाव उपस्थित किया गया है। वह किसी उद्योग के सम्बन्ध में अपनी जाँच पूरी करने के 
शीत्र ही पश्चात सरकार को अपनी रिपोट दे दे और सरकार भी कमीशन के सुझावों के अनुसार 
दो मास के अन्दर ही अपना निंय निश्चित कर ले |. इस प्रकार व्यर्थ की देरदार को रोकने का 
काफी प्रयत्न किया गया है | भारतीय उद्योगों के विकास के लिए सरंक्षुण के अतिरिक्त अन्य 
प्रकार की सहायता के देने का विचार किया गया है| 
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संरक्षण के नबीन सिद्धान्त--हम पीछे कद चुके हैं कि भारतीय उद्योगों के विकास के 
लिए. संरक्षण का उपयोग किया जाना नितान्त आवश्यक है। उद्योग-पन्धां को किन आधभधारों 


ड्श्व्द भारतीय अथशात्र का विवेचन 


प्रर और क्रिस रूप में संरक्षण ग्रदान किया -जाय-।-इस. सम्बन्ध में १६४६-४० के. अथः आयोग ने 
.कुछ सिद्धान्त निश्चित किए. हैं। ये सिद्धान्त १६२१ के अर्थ-आरयोग के .विवेचनात्मक संरक्षण 
'सम्बन्धी सिद्धान्तों से भिन्न है ओर . भारत के नवीन सिद्धान्तों के आधारों पर आधारित है, इसके 
अनुसार इस बात की व्यवस्था की जायगी कि जिससे देश के प्राकृतिक साधनों का पूण उपयोग हो 

उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में बुद्धि. हो, कृषि के विकास. के ल्विए, कुटीर उद्योगों तथा छोटे 
पैमाने पर चलने वाले उद्योगों की उन्नति के लिए सहकारिता के आधार पर प्रयत्न किया जाय 

विशाल पैमाने पर देश का श्रोौद्योगीकरण हो, बेकारी दूर हो,. लोगों को रोजगार, धन्धा व.नौकरिय 

मिलें | संविधान की इन्हीं बातों के आधार पर अ्रथ-श्रायोग ने संरक्षण के लिए निम्नलिखित 
सुझाव उपस्थित किए हैं; 

( १ ) आयोग का यह सुझाव है कि चाहे कितना ही व्यय हो सुरक्षा तथा सैनिक दृष्टि 
महत्वपूर्ण उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाय, जहाँ तक मूल्ल-उद्योगों के विकास का प्रश्न है इस 
सम्बन्ध में 'टेरिफ अथारिटी! संरक्षण के रूप का तथा संरक्षण को 'शर्तों' आदि का निश्चय करेगी, व 
समय-समय पर इस बात का जाँच करती रहेगी कि इन शर्तों की कहाँ तक पूत्ति हो रही है । 

श्रन्य उद्योगों को संसक्षण प्रदान करने के लिए, कमीशन ने कहा कि 'टैरिंफ अथारिटीः यह देखे 
कि उस उद्योग को कौन-कौन सी आर्थिक सुविधाएं प्रात्त है, उसके-उत्पाइन को वास्तविक लागत क्‍या 
होती है या क्‍या होने की सम्भावना है। अथारिटी? यह देखे कि क्‍या उद्योग ऐसी स्थिति में हैं जो 
थोड़े समय में बिना संरक्षण के या संरक्षण सहित अपना उचित विकास कर लेगा, आत्मनि्भर हो 
जायगा, या बह ऐसा उद्योग है जिसे राष्ट्र. की हित की दृष्टि से संरक्षण या अन्य सरकारी सहायता 
प्रदान करना आवश्यक है । उपरोक्त बातों के अतिरिक्त कमीशन ने नि-नलिखित सुझाव और पेश 
किए. थे :--- आओ 

(१ ) कमीशन ने कहा था कि संरक्षण प्रशान करने के लिए इस बात का होना कि अमुक 
उद्योग को अपने निकटव्तों प्रदेश में कचा माल मिलेगा या नहों--आरावश्यक न होना चाहिए। यदि 
उद्योग केा अन्य सुविधाएँ जैसे श्रम, आन्तरिक बिक्री, क्षेत्र श्रादि प्रात है परन्तु उसे कच्चे मात्र प्राप्त 
होने की स्थानीय स॒विधाएँ नहीं है तो उस उद्योग को संरक्षण प्रदान करने म॑ कोई आपत्ति न उठाई 
जानी चाहिए; 

(२ ) किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान करते समय अच्छे विदेशी बाजारों या बिक्ी क्षेत्रों का 
ध्यान रखना चाहिए; दूसरे शब्दों में उन उद्योगों को आसानी से संरक्षण प्रदान कर दिया जाना 
चाहिए जिनके उत्पादन की बिक्री के लिए विदेशों में अच्छा क्षेत्र है । 

(३ ) संरक्षण प्रदान करते समय इस बात का विशेष महत्व न दिया जाना चाहिए कि व 
उद्योग देश की पूरी मांग की पूर्ति करता है या नहीं 

(४ ) देश के वे उद्योग जो संरक्षण वाल्ले उद्योगों के उत्पादन का उपयोग कर रहे हूँ, उन्हें 
भी एक प्रकार के ऋतिपृत्त्यात्मक संरक्षण ( (१97907॥8807'ए ॥270[ए८07 ) की श्रावश्य 
कृता होगी | ,.. ; 
( ४ ) नवीन उद्योगों के लिए, जिनमें कि काफी मात्रा में पूंजी लगती है ओर जिनके लिए 
कुशल कमचारियों की आवश्यकता होती है, उनको संरक्षण प्रदान करना काफी आवश्यक है 

(६ ) राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के ल्लिए कृषि-उत्पादन की कुछ वस्तुओं को संस्च्ण प्रदान | 
जा सकता है किन्तु ऐसा संरक्षण प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि जितनी कम 
वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाय उतना हो अच्छा हे । इस संरक्षण का समय मी बहुत कम्त होना 
चाहिए और पाँच वर्ष से अ्रधिक,नहीं: होना चाहिए, | संरक्षण के साथ ही साथ कृषि के ब़िक्रास का भी 
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प्रयत्न करते रहना चाहिए। इन संग्क्षण वाली बस्तुश्रों ने कितनी उन्नति की है इस सम्बन्ध में एक 
वबापिक रिप्रीट सरकार के सामने उपस्थित करते रहना चाहिए | 


श्पि 


( ७ ) जहा तक हो सके संरक्षण वाले उद्योगों पर उत्पादन-कर न लगाया जाय, ऐसा तभी 

किया जाय, जब सरकार को काफी आाथिक आवश्यकता हो | 
संरक्षण के अतिरिक्त किसी भी देश के उद्योगों की सहायता देने के लिए अन्य और 
कई रास्ते हँ। अथ-आयोग का ऐसा विचार है कि इसके लिए एक टेवलपमेन्ट 
फन्‍्ड” की रचना का! जाय, इस फन्‍ड या कोष मे संरच्षण करों से जो श्राय हो उसका थोडा अंश जमा 
रते रहना चाहिए | ऐसे का। से जिन उद्योगों की आवश्यक्रता हो उन्हें सहायता प्रदान की जाय | 
से उद्योगों में जहाँ देश का उत्पादन देश को माँग के के३- थोड़े से अंश की प्रति करता है और 


पर कुछ वस्तुओं के उत्पादन स॑ संरक्षण की. आंवश्यकता हे किन्तु वहाँ संरक्षण तथा गैर संस्क्षण 
शि धोभगों को उपरोक्त प्रकार की सहायता 


49 
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वाली इस्तुओों में अन्तर निकालना कठिन हो जाता है 
देना अविक उचित है| 

संरक्षण को अवधि के सम्बन्ध में कीशन का कहना था कि जहाँ तक हो सके 
संरक्षण बने अवधि लग्वी हो जिससे संन्दण प्राप्त वाले उद्योगों के विकास का अच्छा अवसर मिल्र 
नियम 


रण के परिमाणु 7! टरिफ आधिकारियों को चाहिए कि वे निश्चित नियमों का निर्माण 


| कमीशन का ऐसा विचार था कि परिमाण सम्बन्धी प्रतिवन्धों की बहुत कम प्रयुक्त किया जाय, 
कऋाफो मात्रा मे छ्ासात होने लगे । उस समय अ्रस्थायी रूप से इस प्रकार के प्रतिबन्धों का प्रयोग 
किया जा सकता है। यह निश्चित करना कि अम्ुक उद्योग. अपने विकास की ऐसी स्थिति में है जिससे 
रिफ कीय पद्धति से अच्छा लाम हागा, बड़ा कठिन है। कुछ दशाओं में इस प्रकार की पद्धति से 
अच्छा लाभ मिद्षता है क्योंकि इसके द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्राप्त होने की आशा हो जाती 
है। उपभोक्ताश्रों के स्वार्था' को सुरक्षा के लिए कमीशन ने संरक्षण वाले उद्योगों के लिए कुछ 
कत्तव्य या दायित्व निश्चित किए हैं| उद्योगों के ये कत्तेंव्य मुख्य रूप से वस्तुओं के मूल्य तथा उत्पादन 
बस्तुओं की किस्म, अनुसस्धान, शिल्पियों की शिज्ञा ऋरि से संबंधित है | कमीशन का ऐसा विश्वास 
है कि संरक्षण वाले उद्याग शपने इस दायि-द का अच्छी तरह पान करेंगे। टेरिफ बोड का भी यह 
काय होगा कि अपने निरीक्षण फे समय उद्योग की इन वातों की ओर भी वह पूरा ध्यान दे । कमीशन 
का विचार है कि उद्योगों के इन कततव्यों को कायरूप में परिणत करने के लिए एक निश्चित कार्य- 
क्रम तैयार कर दिया जाना चाहिए। टेरिफ गथारिटी इस बात की सरकार को समय-समय पर यह 
रिपोट देती रहे कि संस्क्षण वाले उद्योग अपने इस दायित्व का किस प्रकार पालन कर रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त सरकार ने एक यह भी सुझाव दिया है कि सरकार अपनी आवश्यकता के लिए जो खरीद 
करे इस सम्बन्ध में उसकी नीति ऐसी हो, जिससे देश के पुराने उद्योगों के विकास की अच्छी सुविधा 
प्राप्त हो । ॥ | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतंत्र मारत के ( १६५० के ) इस अ्यथ-आ्रायोग ने भारतीय 
थअर्थ-नीति क्रो एक अच्छी दिशा में मोड़ने का प्रयत्न किया है। आशा है कि इस प्रकार की नीति 
की अपना कर तथा समय-समय पर नवीन नीति का अ्नुकरण कर मारत सरकार देश के औद्योगिक 
विकास के लिए, अच्छा कार्य करेगी । 


डा हा 


रे 


सत्ताइईसवाँ परिच्छेद 
बेंकिंग और साख 


प्राककृथन---भारतीय बैंकिंग या महाजनी इतनी प्राचीन है जितना कि मारतीय वाणिज्य व 
व्यवसाय | सम्मवतः अन्य देशों की अ्रपेज्ञा भारतवर्ष बेकिंग के सम्बन्ध में सबसे अधिक जानता था । 
मनु की मनुस्मृति, कौटिल्य का अ्रथशास्त्र इस सम्बन्ध में श्रच्छा प्रकाश डालते हैं | चाणक्य ने अपने 
अथशास्त्र में सूद की कितनी दर होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन दिया है । धर्मशास्‍्त्रों 
में मी इस बात का उल्लेख मित्नता है कि जाति के अनुसार विभिन्न ऋणकर्ताश्रों से ली जाने वाली 
सूद की दर विभिन्न होनी चाहिए. | जब देश में मुसलमान आक्रमणकारियों का आगमन हुआ तो देश 
की बेकिंग व्यवस्था को भी बड़ा आधात पहुँचा | बेकिंग संस्थाएँ तो प्रायः नष्ट ही हो गई, हाँ व्यक्ति- 
गत महाजन लोग धीरे-धीरे अपना कार्य करते रहे | ये महाजन या बेंकर मास्तवष के आ्न्तरिक व्यापार 
को तो सहायता देते ही थे साथ ही विदेशी व्यापार को भी अच्छी मदद पहुँचाते थे । वे राज्य को भी 
ऋण प्रदान करते थे | कितने ही राजकुमार ओर दरबारी लोग इन्हीं महाजनों से ऋण लेते थे | उस 
समय ऐसे बहुत कम राजदरबार थे जहाँ पर राज्य का कोई बेंकर न हो | जगत सेठ और उमा सेठ 
ने तत्कालीन मारतुय राजनीतिक क्रिया-कल्नापों में जो हाथ बंदाया था, उससे समी परिचित हैं । 
ईस्‍्ट इन्डिया कम्पनी भी इन महाजनों, बेंकरों पर काफी विश्वास करती थी ओर इनसे काफी काम 
निकाल्ती थी। जब्न देश में यूरोवियन एजेन्सी हाउसेज” की स्थापना होने लगी तो इन बेंक़रों की 
स्थिति पर और आधात पहुँचा, हमारी प्राचीन बेकिंग व्यवस्था को एक बार फिर संकट का सामना 
करना पड़ा किन्तु इन सब बाधाश्रों के होते हुए आज भी हमारी प्राचीन मारतीय बेंकिंग देश में 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है । ये भारतीय बेंकर आज भी देश के प्रत्येक स्थान, गाँवों, कस्तों 
और नगरों में किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं। अपने-अपने ज्षेत्रों में ये महाजन, बेकर आदि 
जो काय करते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | 

भारत में अंगरेजों के, यूरोपियनों के अ।गगमन से एक नवीन बेकिंग व्यवस्था ने अपना स्थान 
प्राप्त कर लिया है | प्राचीन बैकंरों के साथ ही साथ इस नवीन बै किंग व्यवस्था के कारण देश में 
बैंकिंग सम्बन्धी एक नूतन वातावरण बन गया है। अतएव ऐसी ध्थिति में भास्तीय बेंकिंग सम्बन्धी 
समस्याओ्रों का अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण हे, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ता है, वह है बेकिंग सन्बन्धी आंकड़ों की । दुर्भाग्यवश हमें ये आंकड़े उचित और 
पर्याप्त रूप में उपलब्ध नहीं हैं | गाँवों के महाजन या साहूकार तथा नगरों के शर्राफ अपने हिंसाब- 
किताब को न तो प्रकाशित करते हैं और न उनसे सुगमता से वाणिज्य सम्बन्धी आंकड़े ही प्राप्त किए 
जा सकते हं। इसके अतिरिक्त देश की कितनी ही बेकिंग संस्थाएँ ऐसी हैं जो न स्वयं अपने लेनी देनी 
के पूरे आंकड़े प्रकाशित करती हैं और न वे इनको रिजव बेंक को ही देती हैं. जिससे कि वह इन्हें 
प्रकाशित कर सके । इस प्रकार बेकिंग सम्बन्धी आंकड़ों की इस कमी से हमें इस सम्बन्ध की समस्याश्रों 
के हल कंरने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कमी के कारण कोई निश्चित 
निष्कर्ष निकालना जिससे की हमारी वर्तमान बेकिंग व्यवस्था के दोष दूर हों कठिन हो जाता है । 


बेकिंग और साख डर 


भारतीय बकिंग की वतसमान व्यवृस्थ[--इस समय भारतीय बेकिंग व्यवस्था के मुख्य 

अंग ये हैं :-- 
(६ १ ) देशी बेंकर था सर्राक्त । 

प्र २) सहकारी बंके | 
“(६ ) भूमि-बन्धक बके । 
'€४ ) पोस्ट आफिस सेविंग बेके' | 
.(प ) मिश्रित पूँजी वाली बेके ( इसमें इम्पीरियल्ल तक भी सम्मिलित है )। 
: ) विदेश विनिमय वेंक | 
) बीमा कम्पनियाँ। ु 
) स्टाक तथा बुलियन एड्सचेन्ज | | 
) भारत का रिजर्व बंक | 
शु 


द्रव्य बाजारों को तरह भारतीय 


; द्रव्य बाजार सुसंगठित नहीं है । उसका संगठन अ्रत्यन्त 
टीला है | यहाँ देशी बेंकर सर्रक्तध थ्रारि तो और भी असंगठित हैं| कभी-कमी कुछ लोग मारतीय 
द्रव्य बाजार के अन्तगंत वीमा कम्पनियों तथा पोह्ठ आफिस के सेर्विंग नें .ों को साम्मिलित नहीं करते । 
इस सम्बन्ध में ऐसे लोगों का कथन है फि ये संश्याएं विशेय प्रकार के वे फिंग सम्बन्धी काययों को करती 
हैं परतु कोई मी संस्था जो कुड्ठ लोगों से द्रव्य एकत्रित कर दूसरों को ऋण रूप में प्रदान करती है, 
बह निश्चित रूप से द्रव्य-बाजारों के अन्तर्गत ही आती है । यदि एक गाँव का महाजन जिसका काय 
केवल रुपया उधार देना है, वह जब द्रत्य-बाजार का एक अंग है, तो फिर बीमा कम्पनी भी जो कि 
लाखों आदमियों से रुपया एकजित कर सरकार को या अन्य खोतों में लगाती है तो किर उसे क्‍यों न 
इसके अन्तर्गत रखा जाय । ल्‍म नीचे भारतीय बक्िंग व्यवस्था के इन विभिन्न अंगभूतों पर विस्तार 
पूर्वक विचार करेंगे । 

.  - दैशी बेंकर -( [॥0[80|0ए8 उछ:०४ ) ये देशी बकर देश के विभिन्न भागों में 
विभिन्न रूपों में पाये जाते दे उत्तर प्रदेश व पंजाब मे इन्हें महाजन, व साहूकार, स्त्री, यंग तल ४2. 
व बनिया, मररास में चेद्ढी, तथा बम्बई में मारवाड़ी सल्तानी व सर्यफ कहते हैं । 

इन देशी बेकरों को हम निम्नलिखित मांगों में विभाजित कर सकते हैं :-- 

( १) ग्रामीण तथा नगर निवासी देशी बेंकर । । 

(२) वे जिनका मुख्य धन्वा बेकिंग है किन्तु साथ ही साथ थोड़ा सा व्यापार भी करते जा रहे 
हैं, तथा वे जिनका मुख्य धन्धा व्यापार है किन्तु साथ ही साथ थोड़े रूप में बकिंग भी करते जाते हैं.। 

(३) तीसरे प्रकार के बकर वे है जो ञ्रभी प्राचीन परिपाटी के अगुसार तो कार्य कर रहे हैँ 
किन्तु धीरे-धीरे आधुनिक पद्धति के अ्रनुसार काय करने लगे हैं। 

ये देशी बैंकर अब भी देश के बैंकिंग कार्यों में अच्छा हाथ बदाते हैं। भारत की कुछ नहीं 
तो ८७,२% जनसंख्या गाँवों में मिवास करती है | प्रत्येक तीन में से दो मनुष्य, इस समय भी जग 
कि औद्योगिक उन्नति तीत्र गति से हो रही है, कृषि पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं| परन्तु इन गाँवों में 
साख की या ऋण की कोई अच्छी व्यवस्था: नहीं है। भारत के अधिकांश कस्वे तथा गाँव ऐसे हैं 
जिन्हें बेकिंग सम्बन्धी अच्छी सुविधाएँ प्रात नहीं हैं ओर उन्हें अपनी रथ सम्बन्धी आवश्यकता के लिए 
गाँव के महाजन या सहकारी समितियों पर निर्मर रहना पड़ता है। सन्‌ १६४६-४७ में भारतीय संब के 
क्षेत्रफल के अन्तगत केवल ११६,६ १२३ कृति सहकारां साख समितियाँ थीं जिनके सदस्थ केवल ५५ 
लाख थे जो कि कृषि धन्वे-वाली कुल जनसंख्या का केवल ७५६ था । इससे यह स्प८ हो जाता है कि 
गाँवों में इन कृषि सहकारी साख समितियों की संख्या भी बहुत कम है ओर हमारे किसान को अपनी 
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४४२ भारतीय अ्रथशात्न का विवेचन 
धन सम्बन्धी आवश्यकता के लिए अपने गाँव के साहूकार या महाजन का ही मुंह ताकना पड़ता है | 
क्षि सहकारी साख समितियों की कुल्ल सक्रिय पूंजी १६४६-४७ में केवल ३०५६ लाख रुपये थी। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कृषकों या ग्राम निवासी जनता के लिए. साख सम्बन्धी सुविधा अत्यन्त 
स्वल्प है |गॉव का महाजन जिस रूप में किसान को ऋण देता है और किसानों से वह जिस प्रकार का 
अनुचित ज्ञाभ उठाता है, इस सम्बन्ध में हम आमीण राजस्व वाले परिच्छेद में थोड़ा प्रकाश डाल चुके 

| आंगे हम इसे विषय पर ओर प्रकाश डालेंगे । 

“गाँव का महाजन-- गाँव का महाजन गाँव वालों को ऋण देता है। वह या तो सोने चाँदी 
के आभूषणों को लेकर गिरवी रखकर या दूसरे फसल के तैयार होने पर ऋण का रकम चुकाने के 
वबायदे पर ऋण देता है। साधारणतया गाँवों में वह परचूनी की दूकान खोल लेता है और अपने 
उन किसानों को जिन्होंने उससे ऋण ले रखा है, फसल खरीद लेता है, ओर स्वयं किसी मंडी आदि 
में उसकी भिक्री की व्यवस्था करता है। यह महाजन प्रत्येकआदमी से एक ही दर पर सूद नहीं लेता है 
जिस आदमी पर उसे अधिक विश्वास होता है उत्तसे वह कम सूद लेता है इसके विपरीत गजबन्द तथा _ 

_कम जानने वाले लोगों से वह अ्रधिक सूद लेता है । 

हमारी ग्रामीण जनता प्रायः अशिक्षित तथा अपड़ है, गांव का महाजन इसकी इस अशिक्षा 
से अनुचित ल्ञाभ उठाता है, एक बार ऋण ले लेने पर महाजन के चंगुत्न से ऋणु-कर्ता का 
निकलना कठिन हो जाता है| उधर साधारणतया हमारा किसान भी काफी निधन होता है, वह 
अपनी आय से बहुत कम रकम बचा पाता है, अ्रतएव ल्ाच,र होकर उसे गाँव के महाजन से 
ऋण लेना पड़ता है, इस ऋण के लेने में भी उसे कभी-कभी बड़ी कठिनाई का सामना करना 
पड़ता' है अ्रतएव यह आवश्यक हो जाता है कि इन किसानों के लिए ऋण देने की अच्छी व्यवस्था 
की जाय । व्यावसायिक बड़! ऐसी स्थिति में नहीं हैं जिससे कि वे किसानों से अपना सीधा सम्बन्ध 
स्थापित कर, उन्हें उचित सूद की दर पर ऋण प्रदान करें, सहकारी समितियों से भी इस कमी को 
दूर करने की आशा नहीं की जा सकती है । अब एक यही रास्ता रह जाता है कि किस प्रकार इन 
देशी महाजनों से काम लिया जाय जिससे आम-वासियों को सुगमता से. और उचित सूद पर ऋण 
प्राप्त हो जाय | गाँव का महाजन इन लोगों से ग्रधिक सूद लेता है किन्तु साथ ही उसका ऋण 
डूबने का भय भी अधिक रहता है अतएव गाँव .के महाजन की हम उपेक्षा भी नहीं कर सकते | 
आवश्यकता इस बात की है-कि इन महाजनों को कानूनों ग्रादि के द्वारा इस प्रकार नियन्त्रित 
किया जाय जिससे कि वे किसानों से नाजायज त्ञाभ न उठा सके | इन महाजनों को निर्धारित 
पद्धति के अनुसार अपना हिसाब-किताब रखने, ओर आवश्यकता होने पर अपने निकट्वर्त्ती व्याव- 
सायिक बकों के सन्मुख जांच के लिए अपना हिसाब प्रस्तुत करने के लिए वाध्य किया जा सके | इस 
प्रकार की व्यवस्था से हम इनके द्वारा होने वाले बहुत से दोषों को दूर करने में समथ हो सकेंगे | इसके 
अतिरिक्त रिजबव बक को भी आमीण राजस्व को सुधारने के लिए काफी प्रयत्न करना चाहिए | 
व्यावसायिक तथा प्रान्तीय सहकारी बर्क भी रिजब बक की संरक्षणता तथा निर्देशन द्वारा इस स्थिति को 
सुधारने में काफ़ी सफलता प्राप्त कर सकती हैं। 
रित में ग्रामीण बेकिंग का महत्व--उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि हमारा 
ग्रामीण 'शजस्व अपना एक विशेष स्थान रखता है, उसका एक विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त 
हम पिछुले परिच्छेदों में यह बात कई बार कह चुके हैं कि भारत को कृषि की भ्रुख्य पेदावार-- 
खाद्यान्न, जूझ तथा कपास में आत्मनिर्भर होना चाहिए.| इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के 
लिए हमें अपनी कृषि तथा कृषक दोनों की स्थिति को सुधारना होगा, कहना न होगा राज़ के कृषक 
की अबसे बड़ी.आबश्यकता उसके साख तथा ऋण सम्बन्धी है। आंज भारत के किसान अन्य देशों 
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के कृषकों की अपेक्षा कहीं अधिक निधन हैं | उनकी जोतें आर्थिक दृष्टि से ल्ाभप्रद नहीं हैं, 
उनमें शिक्षा का, स्वच्छुता का बहुत बड़ा अभाव है। अतएव यदि हम अपने कृषकों की-इस स्थिति 
की ठीक करना चाहते हैं, यदि हम देश की बढ़ती हुईं जनता को भूखों मरने से बचाना चाहते हें, 
यदि हम देश के व्यापारिक सन्तुल्लन को अपने पक्ष में लाना चाहते, यदि हम अपनी बहुत सी 
आवश्यकताश्रों को पूत्ति के लिए आत्मनिमर होना चाहते हैं तो हमारी सबसे पहली आवश्यकता 
यह है कि हम आमीण क्षेत्रों में अल्प तथा दीबकालीन ऋण की उचित व्यवस्था करें। कहना न 
होगा कि कोई भी सरकार चाहे वह साम्यवादी हो या जनतंत्रवादी अथवा फैसिस्ट, उसे अपने - 
आशिक क्रियाकल्लापों के उचित रूप से संचालन के लिए ऋण सम्बन्धी उचित व्यवस्था करनी ही 
होगी। यह बात अन्य कार्यों की अपेक्षा कृतष्रि कार्यों के लिए और भी आवश्यक हो 
जाती है | 

इसके अतिरिक्त इन वर्षों में जीवन के लिए आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य उपकरणों के 
मूल्य में काफी बइद्धि हो जाने के कारण जिसके द्वारा क्षि-क्षत्रों में राष्ट्रीय आय का एक खासा 
अच्छा भाग चला गया है, ग्रामीण राजस्व की उचित व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। वेसे 
तो आवश्यक आंकड़ों के अभाव के कारण यह निष्कप निकाल्ननाःकि ग्रामीण ज्षत्रों में इस मंहगी 
के कारण कितनी बचत हुई है, बड़ा मुश्किल है किन्तु इतना तो हम निश्चित रूप से कह ही सकते हैं 
कि इस महंगी से जितना लाभ किसानों, कृषकों को, कृषि श्रमजीवियों को नहीं हुआ उससे कहीं 
अधिक लाभ उन बड़े-बड़े जमींदारों को हुआ है जिनके पास काफी भूमि थी। इस प्रकार आज 
गाँवों में काफी परिमाण में बचत पड़ी हुई है किन्तु आवश्यक बकिक्ञ सम्बन्धी सुविधाओं के न 
प्राप्त होने के कारण उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है| आज जब्र कि कृषि तथा उससे 
सम्बन्धित अन्य उद्योगों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पू जी की आवश्यकता है, ग्रामीण क्ष त्रों 
की इस बचत वाल्ली पृ जी का महत्व और भी अधिक हो जे।ता है। 

इस प्रकार गाँव की इस बचत का उचित उपयोग करने तथा ऋषि के विकास के लिए, 
कृषकों की दशा सुधारने के ल्षिए आवश्यक ऋण सम्बन्धी व्यवस्था करने के लिए ग्रामीण राजस्व 
की ओर उचित ध्यान देना आवश्यक ही जाता है। इस समस्या का अध्ययन कर उसके सम्बन्ध 
में उपयुक्त हल निकालने के हेतु मास्त सरकार ने १६४६ में एक आमीण बेंकिज्ञ जांच समिति 
(हेफवा कवतीरं)॥ह कशतपांध्एए 00077 66७ ) की नियुक्ति की थी। इस समिति ने 
अभी थोड़े दिनों पूव अपना सुझाव उपस्थिति किया था । 

ग्रामीण बेंकिढ़ सम्बन्धी श्रन्य सामान्य समस्याओं के अध्ययन करने के अतिरिक्त तदसील्ों में 
सरकारी खजाने सम्बन्धी कार्यों को इभ्पीरियल_  बक, व्यावसायिक बंका या अन्य किन्‍्हों बंका का 
हस्तान्तरित करने के प्रश्न पर भी विचार करने के लिए समिति से कहा गया था। समिति ने अश्रभी 
तक अपना प्रतिवेदन जनता में प्रकाशित नहीं किया है किन्तु उसके कुछ मुख्य-मुख्य सुकाव तथा 
नेष्कप यहाँ पर हम संक्षु॒प भे दे रहे है 

(१ ) समिति का यह सुक्ताव है कि रिजवे बंक को चाहिए, कि वह हो सके तो भारतीय सच्चू 
के सभी राज्यों में नहीं तो प्रमुख राज्यों की राजब्रानियों में अपनी एक-एक शाखा खोले, 

( २) इम्पीरियल बेंक तहसीलों श्रादि में अपनी शाखाएं खोले, 

( ३ ) अन्य व्यावसायिक या सहकारी बैंकों के भी तहसीलों, छोटे-छोटे कस्बों आदि में 
अपनी शाखाएँ, खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये, 

( ४ ) गांवों में सहकारी समितियों तथा पोस्ट्ल सेविज्ञ बैल्लों के विस्तार का प्रयत्न करना 
चाहिए । 
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(५ ) सहकारी साख तथा बहुउद्द श्यवाल्ली समितियों को और सुसंगठित किया जाय 
आर सहकारी संस्थाओं के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाय तथा प्रयत्न किया जाय | 

(६ ) कृषि के लिए. अल्प तथा मध्यकालिक ऋण के लिये वत्त मान प्रान्तीय सहकारी बैड़ों 
के क्षेत्र को बढ़ाया जाय और जहाँ यह सम्भव न हो वहाँ राज्य की ओर से कार्पोरेशनों की सम्भावना 
की जाय , 

( ७ ) कृषि के लिए अधिक समय के लिए तम्बी श्रवधि लिए. ऋण अलग संस्थाश्रों द्वारा 
दिया जाय जिनकी स्थापना ऐसे स्थानों में की जानी जाहिए जहाँ ऐसी संस्थाएं न हों । 

जहां/तक ग्रामीण बचत ( सेविज्ञ ) के परिमाण का प्रश्न है समिति कोई निश्चित निष्कष 
नहीं निकाल पाई है किन्तु ऐसा विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रीय आय का एक बड़ा भाग ग्रामीण 
क्षेत्रों में चला गया है । समिति का ऐसा विचार है कि इस अ्रतिरिक्त आय में से बहुत सा अंश 
खर्च कर॑दिया गया है और केवल थोड़ा सा ही माग बचत के रूप में बचा है | परन्तु किर भी इस बचत 
का कुल्न परिमाण काझी है श्र इसको उचित ख्प से प्रयुक्त किये जाने के लिए. उचित कारंवाई की 
जाने की आवश्यकता है । 

नगरों में देशी बेंकर---नगरों के बेंकिद्ञ कार्यों में ये देशी बेंकर जिस प्रकार हाथ बँटाते 
हैं. जितना सहयोग प्रदान करते हैं उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । इस सम्बन्ध में एक विद्वान 
का कथन है कि कुल बकिज्ञ ओर क्र डिठ कार्यों का लगभग ६० प्रतिशत इन्हीं बैड्डरों द्वारा लिया 
जाता है | नगरों के ये बेड्डर या सर्राफ साधारणतया पुश्तैनी होते हैं। ये अपने कुटुम्ब की रकमों से 
व्यापार करते दूसरे लोगों का भी रुपया जमा कर उसे अपने व्यापार में लगाते तथा उस पर बैड: 
से अधिक सूद देते हैं। थे व्यापारियों की हुँडियों को भी सम्भालते तथा उस पर चेक से अधिक सूद 
वसूल कर उनकी व्यवस्था करते हैं। ये व्यापारियों को पू जी देते, तथा व्यावसायिक बैझ्लों ओर बाजार 
के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं| ये आभूपणों, बुलियन, या अन्य सामान अथवा किसी को केवल 
विश्वास पर ही ऋण देते हैं। जो लोग बैड्लों आदि में नहीं जाना चाहते, उन्हें ये ऋण देकर 
सहायता पहुँचाते हैं, परन्तु बैक्लों की अपेज्ञा इनके सूद की दर अधिक होती है | इस प्रकार ये बैड्डर 
म्‌ हक: तथ्-साख सम्बन्धी बहुत सी आवश्यकताश्रों की पूर्ति करते हैं | 

स देशी बेकिंग के दोष--इन देशी बैड्डरों का सबसे बड़ा दोष उनकी रूड़िवादिता तथा 

कार्य करने की प्राचीन परिपाटी है, उनका बहुत सा कम गुप्त होता है जिसके कारण इन बैड्नरों तथा 
संगठित द्रव्य बाजार में सहयोग बेठाने में बड़ी बाधा खड़ी होती है। दूसरे ये बैज्ुर अधिकतया 
अपने निजी साधनों पर ही निभर रहते हैं, जो कि श्राज के उद्योग तथा व्यापार सम्बन्धी बढ़ती हुई 
आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत कम है। उनके व्यापार लेन-देन में हँडियों का स्थान बहुत 
कम है। इसके अतिरिक्त ये देशी बेर बिल्कुल ही अ्रंसगठित एवं अव्यवध्थित है, उनमें तथा देश 
के द्रव्य-बाजार में बहुत ही कम सम्बन्ध है। इन सब बातों के कारण हमारी बैड्डलिग सम्बन्धी स्थिति 
में कोई विशेष सुधार नहीं हो पाता | आवश्यकता इस बात की है कि इन सभी दोषों को दूर कर 
इनको पूर्ण रूप से सज्गठित किया जाय । 


इस भारतीय देशी बैड्लिग की दशा को सुधारने, तथा उसको विकसित करने तथा उसे पुन- 
संगठित करने के लिए काफी प्रयत्न किया जाना चाहिये | इन देशी बैड्ूरों के अनुभवों से तथा उनके 
शान व सहयोग से भास्तीय द्वव्य-बाजार के संगठन में काफी सहायता पहुँचेगी। बिना इन बैडूरों 
के सक्रिय सहयोग तथा बिना उनको आधुनिक बैझ्लिंग पद्धतियों से शिक्षित किए हुए इम इस क्षत्र में 
कोई अच्छी सफलता नहीं प्रात्त कर. सकते | 


घन गे 
बकिंग ओर साख ४ आ 


देशी वेंकर तथा रिजर्व बेंक--इस बात को प्रायः समी लोग मानने लगे हैं कि देश के 
पूं जी सम्बन्धी साधनों के उचित रूप से एकत्रीकरण के लिए. तथा द्रव्य-बाजार पर एक प्रकार के 
एकात्मक नियन्त्रश की स्थापना के हेतु यह आवश्यक है कि देशी बेड्लिंग पद्धति तथा नवीन 
बैड्िंग पद्धात में परस्पर एक सम्बन्ध स्थापित किया जाय | इस दिशा में सर जे० ती० टेल्लर ने जो कि 
एक समय रिज़र्व बेड़ के गवर्नर थे एक योजना बनाई थी जिसमें उन्होंने देशी बैक्वरों को रिज़ञव बैड से 
मिलाने का सुझाव दिया था | इसकी मुख्य-मुख्य बातें ये थीं ; 

(१ ) वे देशी बैज्लर जो दो लाख रुपये पू जी लगाकर अपना फाय कर रहे थे और पांच 
वर्ष के अन्दर उसे पाँच लाख तक बढ़ाने के लिए तैयार थे उन्हें रिजव बेड के रजिस्टर में दज करने 
का सुझाव रिया गया 

(२ ) ये देशी बेडूर थोड़े समय के लिए. अपना सभी गेर-बैकिंग सम्बन्धी कार्य बन्द कर 
केवल बैंकिंग का कार्य ही करें | 

(३ ) वे ज्ञोग अपना नियमित और उचित रूप से हिसाव-किताब रखें और उनका समय- 
समय पर निरीक्षण करवाते रहें, रिजन बेंक भी उनका समय-समय पर जांच करती रहे | 

(४ ) वे अपने आंकड़ों को जनता के हित के लिए प्रकाशित करते रहें तथा समय- 
समय पर रिजव बेड को अपनी स्थिति से परिचित करते रहें । 

(५४ ) इसके बदले में उन्हें अन्य त्रेक़ों की भाँति रकम मेजने या जमा करने आदि की 
सुविधाएँ प्राप्त हो गईं, उन्हें सरकारी पत्र पर पेशगी लेने का अधिकार प्राप्त हो गया, उन्हें अपने 
रिज़र्व बेड़ः से प्रत्यक्ष रूप से हुडी आदि के पुनः भुगतान की सुविधा प्राप्त हो गई । 

वे देशी बेड्डर जा इस योजना के अनुसार रिजव बेड तक पहुचने में असम थे एक सीमित 
क्षेत्र के अन्दर ही मिलकर शुगतान कम्पनियाँ ( [93800700 (०म)#77९४8 2 बना सकते थे 
ओर अपने पत्रों या हु डी आदि का पुनः भुगतान कर सकते थे। इस योजना का विशेष स्वागत नहीं 
हुआ, देशी बेडुरा ने अपने गेर बेक्ठिंग सम्बन्धी काया को छोड़कर इन सुविधाओं का उपयोग करना 
उचित नहीं समझा । बम्बई का सर्रफ अश्रसोत्ियेशन सोने, चाँदी तथा आभूषण आदि के व्यापार को 
नहीं बन्द करना चाहते थे | वे अपने ऑँकड़ों को भी प्रकाशित करना नहीं चाहते थे, उनका कहना 
था कि ऐस। करने म॑ उन्हें त्ञाम की अ्रपेज्षा अधिक हानि होने की आशंका है। रिजव बैड के इ 
प्रस्ताव के अ्स्वीकृत कर दिए जाने के पश्चात्‌ इस दिशा में अमी और काय नहीं हुआ है परल्‍्तु 
रिज़ब चेक का राष्ट्रीकरण हो जाने के फल्न स्वरूप इस रिशा में अच्छा काय किए जाने की 
ग्राशा है । 

आवश्यकता इस बात की है कि ये देशी वैड्ञर अपने को संगठित करें, गैर-बेक्िंग सम्बन्धी 
कार्यो को छोड़ दे, आधुनिक वेडिंग सम्बन्धी पद्धतियों का अनुसरण करने लगे, और इस ग्रकार 
भारतीय बेज्लिग के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें | इसमें उनका, उनसे सम्बन्धित अन्य लोगों 
का तथा द्वेश का हित निह्वित है | 

*.ह कारी तथा भमि बन्धक बेक्ू-गआमों में मध्य तथा अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियों 
तथा संबों द्वारा दिया जाता है। झृषि के विकास के लिए दीबकालिक ऋण की कितनी आव- 
श्यकता है, इस सम्बन्ध में पीछे कई स्थानों पर ज़ोर दिया जा चुका है। भूमि-बन्धक बैल्टों का यह काये 
है कि वे योग्य कृषकों को महाजन के चंगुल से बचने के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के 
लिए, अधिक भूमि खरीदने के लिए, अपनी भूमि के विकास के लिए मूल्यवान ओजारों को खरीदने 
के लिए. ऋण दे । हम इन प्रश्नों पर भूमि-बन्धक बेकू तथा सहकारी बेझ्डों के विस्तृत कार्या 


हर 


४४५ भारतीय अथशाछऋ्व का विवेचन 


पर सहकारिता वाले परिच्छेद में प्रकाश डाज्न चुके हैं, यहाँ हमें इस सम्बन्ध में अधिक नहीं 
कहना है। 
पोस्ट-आफिस सेविड्ढ बेक--सबसे पहले सन्‌ श्य३३ से लेकर १८३५ तक के समय में 
प्रेसीडेन्सी नगरों में सरकारी सेविज्ञ बैड्डों की स्थापना हुईं | १८३७ में कुछ चुने हुए जिले के खजानों 
से सम्बन्धित जिल्ला सेविज्ञ बेड खोले गए। श्य्वर से लेकर श्यू८३ तक के समय में सारे भारत में 
पोस्ट आकिस सेविंक्ञ बैड्लों की स्थापना की गईं । इन्होंने १८८७ में जिल्ला सेविंज्ग बैड्ों तथा १८६६ में 
प्र सीडेन्सी सेविद्ध बैड्ों के कार्यों को अपने हाथ में ले लिया | श्रविभाजित भारत में इन सेविद्ष बैड्ों . 
की प्रधान तथा उप शाखाएँ २७,००० थीं, इसका तात्यय यह है कि उस समय प्रत्येक २० गाँवों 
के बीच एक सेविक्ष बैड थी। इन बैड्डों का उद्द श्य निधन व्यक्तियों में मितव्ययिता की भावना को 
जाग्रत करना है। अपने उद्द श्य की पूत्ति में इन बैड्डों ने श्रच्छ्ठी सफलता प्राप्त की है। १६४६ के 
मार्च के अन्त में मारतीय सद्छ में कुल २६,७६० डाकखाने थे, जिसमें से ६,४६५ सेविज्ञ बैड का 
कार्य कर रहे थे | सेविक्ष बेड़ वहीं खोला जाता है जहाँ कि यह आशा की जाती है कि हिसाब या 
एकाउन्ट की संख्या बीस से कम न होगी। इस समय के ६,४६५ सेविज्ञ बेड्ढों में से ६,४०१ सेविद्ष 
बेड ग्रामीण ज्षेत्रों में थे जो कि दो हजार से ऊपर वाल्ली जनसंख्या के गाँवों के ४० प्रतिशत भागों 
को ढके हुए थे | नीचे दी हुई तालिका से इस सम्बन्ध में और प्रकाश पड़ेगा : 
पोस्ट आफिस सेविद्ड बेड़ € आमों में ) 


( १ ) उन कार्यात्र्यों की संख्या १६४३ १६४६ 
जो सेविद्ञ बैड का काय कर रहे हैं--. ५,४१२ ५,४० १ 
( २ ) खातों ( एकाउन्य ) की 
संख्या ( लाखों में )-- ७ १२ 
( ३ ) सन्तुल्लनन ( ल्लाख रुपयों में). १७,७९१ ६२, १४ 
(४ ) प्रति खाते औसत सन्तुललन--- २४४ भ्र्८ 


उपरोक्त आंकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि १६४३ से लेकर १६४६ तक के समय 
में सेविज्ञ बेल्लों आदि की संख्या में अच्छी बृद्धि हुई है किन्तु यह बृद्धि कोई सम्तोप्जनक नहीं है, 
यदि हम इस दिशा में विदेशी जमाखातों ( डिपोजिट ) पर दृशि डालें तो हम पता चलेगा कि भारत 
इस ज्षेत्र में भी अभी काफी पीछ है, नीचे दी हुई तालिका से यह स्थिति कुछ स्पष्ट हो जायगी :-- 
कुछ देशों में पोस्टल सेविड् बेड के डिपोज़िट 


देश का नाम जन संख्या... डिपोजिट डिपोज़िट . 
( लाख में ) (ज्ञाख रुपयों में ) प्रत्नि व्यक्ति ( रुपयों में ) 
संयुक्त राज्य अमरीका ११२० २३,४४० ३० 
यू० के० डहडं9 ४, रेप्प० ्े ्प्प 
कनाडा १५०० ६६३० द्ध्‌ 
जापान ६०० ३८, ३२२० ६४ 
भारत ३८६० ५४२२३२,३२० १.२५ 


उपरोक्त आँकड़ों से हमारी इस क्षेत्र सम्बन्धी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, हमें पता चल 
जाता है कि अभी हम कितने पिछड़े हुए हैं। केन्द्रीय बैकिज्ञ रिपोट में यह कहा गया था कि देश के 
आन्तरिक भाग में निवास करने वाले, दूर-दूर भागों में स्थित व्यक्तियों के पास तक हमें पहुँचना है 
छोटे-छोटे आंदमियों को मितव्ययिता की शिक्षा देना है श्रोर उन्हें बचत का रास्ता दिखाना है| इन 


>> 
बेकिंग ओर साख ४४७ 


सेविज्ञ बेड्डों की दशा को सुधारने के लिए कई सुझाव पेश किए गए हैं। इस सम्बन्ध में लोगों का 
कहना है कि यदि द्रव्य या रुपयों के जमा करने पर जो सीमाएँ लगाई गई हैं, उनमें बृद्धि कर दी 
जाय, ओर अन्य सुविधाएँ प्रदान कर दी जार्य, यदि भारतीयों की बोलचाल् की या प्रादेशिक भाषाश्रों 
में चेक द्वारा जमा के निकालने की व्यवस्था हो जाय तो इन सेविक्ञ बेड्ों की स्थिति काफी सुधर 
सकती है | ह | 
इसमें से सरकार'ने प्रथम सुझाव को स्वीकृति कर लिया है | १६४३ में सेविद्ग बैड में जमा 
करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ७३४०० के स्थान पर १,०००० रु० तक के जमा करने का अधिकार 
प्रदान कर दिया गया । औरतों को अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपना खाता खोलने का अधिकार प्राप्त 
हो गया है। इस प्रकार तब से सेविक्ञ बैड्डों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अभी थोड़े दिनों पूर्व 
केन्द्रीय सरकार ने सेविज्ध बैड्डों में इप्या जमा करने तथा सेविज्ञ सार्टीकिकिट खरीरनेके लिए लोगों को 
काफी प्रोत्साहित किया है। सरकार के प्रयत्न के फल्नस्वरूप गाँव-गाँव में सेविज्ञ सार्दीफिकेट की बिक्री 
की गई जिसके वरिणाम- स्वरूप १६४६-५० में, सेविज्ध बेझ्लों की जमा ४०४६ लाख रुपया हो गई | 
चेक द्वारा हिसाब-किताब करने के सुझाव का सफल्न होना सम्भव नहीं है । | 
ध्युद्ध का सेविद्ध बेझ्लों पर प्रभाव--जत्र द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो बहुत से 
लोगों ने सेविज्ञ बैल्लों से अपना रुपया निकालना शुरू कर दिया था, धीरे-धीरे १६४३ में स्थिति कुछ 
सुधरी, इन बैड्लों में जमा की हुईं रकम में चृद्धि होने लगी, १६४४-४५ में ८० करोड़ से भी ऊपर 
रुपया जमा हो गया। १६४७-४८ में ( अविभाजित भारत में ) यह रकम १४७ करोड़ रुपया 
हो गई | १६४१ में पोस्ट आफिस सेविद्ध बैड में रुपया जमा करने के लिए एक नई योजना कार्यान्वित 
की गई । इसके अनुसार २४ प्रतिशत के हिसाब से सूद देने की व्यवस्था की गई। १६४७ की अ्रप्र ल 
में इस कोष में कुल्न रुपया ११ करोड़ था किन्तु ३ मार्च १६४८ को इसमें केवल ३,१६ करोड़ रुपया 
रह गया | इस हास का मुख्य कारण यह था कि युद्ध समाप्त हो चुका था ओर इसमें से सरलता से 
रुपया निकाला जा सकता था। इसके पश्चात्‌ सरकारी नेशनल सेविद्ञ सर्टीफिकेट, योजना के कारण 
तथा सूद की दर में वृद्धि किए. जाने के कारण जमा में फिर वृद्धि होने लगी। छोटी बचत कोषों में 
१६४६-५० में ६८: करोड़ रुपया जमा था, इसमें भारतीय संघ का विभाजन के पूर्व का ४३ करोड़ 
रुपया सम्मिल्ि नहीं है। इस रकम के अन्तर्गत, पोस्टल कैश सर्टीफिकेट, डिफेन्स तथा नेशनत्न सेविंग 
सर्यैफिकेट, तुश्म डिफेन्स सेविज्ञ बे की रकम सम्मिल्षित है । 
झरत में ब्वाइन्ट स्टाक बेकिज्व--मभारत में आधुनिक बेक्िंग--का--श्रीगणेश श्टवीं 
शताब्दी में हुआ । सबसे पहले कलकता और बम्बई में 'एजेन्सी हाउस” खोले गए.। बेंसे तो इनका 
मुंख्य उद्दे श्य या कार्य व्यापार या व्यवसाय करना था किन्ठु उसके साथ ही साथ वे बैड्िंग का भी 
कार्य करते ये । इनके बाद जिन ज्वाइन्ट स्टाक बैल्डों की स्थापना हुईं वे अपरिमित दायित्व वाले थे 
उनका प्रबन्ध यूरोपियनों द्वारा होता था। सन्‌ १६%६-३०-के व्यावसायिक ऐक्ट ने 'एजेन्सी? घरों 
(32०7८9 078०) पर अपना गहरा असर डाला | १८३० से लेकर १८८० तक इस दिशा 
में कोई प्रगति नहीं हुईं | बहुत से ज्वाइन्ट स्टाक बैक जो कि इस युग में स्थापित हो चुके थे, वे बाद 
में बन्द हो गए । बाद में सन्‌ १८६० से परिमित दायित्ववाले सिद्धान्त का पात्नन किया जाने लगा | 
हा प्रेसीन्डेसी बे क--१६वीं शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में देश का विदेशी व्यापार बहुत अधिक 
नहीं थेक:श्रौर जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि आन्तरिक व्यापार को एँजी सम्बन्धी सहायता देशी बैड्रों 
से मिलती थी । जब धीरे-धीरे व्यापार की वृद्धि होने लगी तो योरोपियन पद्धति की बेंकों की स्थापना की 
आवश्यकता का अनुभव किया जाने ्ञगा। ऐसी स्थितियों में कलकत्ते में १८०६ में बेंक आफ बंगाल की 


ष्श्द भारतीय अथशाखस्र का विवेचन 


स्थापना हुईं | सन्‌ १८४० में,पहली बक आफ बाम्बे'की स्थापना की गई परन्तु सन्श्द८ में कुछ 
कारणों से यह बेंक बन्द हुई हो गई ओर इसी वर्ष में एक दूसरी 'बक आफ आम्बे' की स्थापना की ग 
इसकी एजी एक करोड़ रुपया थी। सन्‌ १८४३ में ३० लाख पूंजी से “बंक आफ मद्रास” को चलाया 
गया। सन्‌ १८६२ के पूर्व ये सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित होती थीं और उनके क्रियाकल्लापों पर सरकार 
कुछ प्रतिबन्ध रखती थी । सन्‌ १८७६ में एक कानून पास क्रिया गया जिसके द्वारा इन बेंकों से 
सरकार ने अ्रपना हिस्सा निकाल लिया ओर बेकों ेे डायरेक्टरों सेक्रेटरी तथा ट्रेज़रर की नियुक्ति का 
अधिकार छोड़ दिया । इसके बाद यद्यपि वे स्टेट बेंक नहीं रह गई थीं किन्तु अब भी सरकार से उनका 
सम्बन्ध बना हुआ था, अन्त में १६२१ में इन बेंकों को इम्पीरियल बेंक आफ इंडिया में मिल्ला 
दिया गया | 

सन्‌ श्टू८६१ में अवध कामर्शियल्न वेंक की स्थापना की गई “ यह सब से पहला मिश्रित पएूँजी 
वाला भारतीय बेंक था | १८६४ में पंजाब नेशनल्न बेक तथा १६० १ में पीपुल्स बेंक आफ इडिंया? की 
स्थापना की गई | सन्‌ १८८० तक वस्तुओं के मूल्य अ्रदि में गिराव होने के कारण बेकिंग में कोई विकास 
न हो सका परन्तु इसके बाद के दशाब्द में इसकी स्थिति काफी श्रच्छी हुईं। सन्‌ १६०४ के घ्वदेशी आनन्‍्दो- 
तन में भारतीय बेकिंग को विशेष प्रोत्साहन मिल्रा । इस समय वस्तुओं के मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि होने 
के कारण,तथा १८६८ में चल्ताऊ सिक्कों में वृद्धि होने के कारण यह स्थिति और सुधरी कितने ही नवीन 
बैंकों का उदय हुआ, कुछ बेंक असल भी हुए. बंक आफ इन्डिया, बक आफ बड़ोदा तथा पंजाब व सिंध 
बकों ने अच्छी उन्नति की उनके विकास की यह गति १६१३ तक चलती रही, इस समय फिर उनकी स्थिति 
व्रिगड़ गई देश के एक बड़े बक पीपुल्स बक आफ इंडिया के फेल्ल हो जाने से कितने ही बक फेल हुए 
एक-एक करके करीब ५० बंक फेल हो गए । प्रथम विश्वयुद्ध से भारतीय बकिंग को फिर सहारा मित्रा 
किन्तु युद्ध के बाद की आने वाल्ली मनन्‍्दी के कारण इसको फिर धक्का लगा और इस समय शिमत्ना की 
अल्लाइन्स बेंक जैसी बैड्लिंग संस्था फेल हो गईं | इसके अतिरिक्त इस मनन्‍्दी से ओर कितने ही बक फेल 
हो गए. | १६३१ से लेकर १६३६ तक कुछ नहीं तो २३८ बेंक बन्द हो गए परन्तु इनमें से अधिकांश 
बैंक छोटे-छोटे बेंक थे केवल पाँच ही बक ऐसे थे जिनके पास एक लाख से अधिक की पूंजी थी | 
१६ ३८ में बकों के सम्मुख फिर एक संकट आ खड़ा हुआ किन्तु सौमाग्य वश यह संकट दक्षिण भारत में 
ही रहा । इस संकट के समय दक्षिण भाशत के दो बड़े बेक चावंकोर नेशनल बेक तथा क्किल़्न बक फेल 
हो गए.। वह बेक उस समय फेल हुआ था जब कि रिज्ञव बक की स्थापना हुए. केवल तीन वष हुए ये 
और रिज़ब बक भी बिना उसकी उचित जाँच किए हुए इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहता था| 

ऊपर हमने भारत में बैंकों के विकास के इतिहास पर एक दृष्टि डाली । हमने देखा कि 
भारतीय बैंकिंग को अनेक कठिनाश्यों का सामना करना पड़ा किन्तु इन कठिनाइयों का सामना करने के 
बाद भी वह आगे बढ़ता ही गया। उसे दो विश्बयुद्धों तथा एक भीषण मन्दी का सामना करना पढ़ा 
किन्तु उसने अपनी स्थिति को बड़ी अच्छी तरह संभाला | भविष्य में अनत्र इस प्रकार के संकटों का 
बैंकों को सामना न करना पड़े और उनके कारण वे फेल न हों इस सम्बन्ध में हमें कई सावधानियाँ 
बत्तनी होंगी | 
क्‍ इन बेंकों के फेल होने के कारण--अश्न्य मिश्रित पूजी वाली संस्थाओं की भाँति बेंकों 
की स्थित नहीं है । इन बेंकों के नष्ट होने के प्रभाव इनके सामेदारों पर तो पड़ता ही है, साथ ही उनमें 
जमा करने वाले लोगों पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन बेंकों के फेल होने के कारण 
का जानना हमारे लिए. ओर भी आवश्यक हो जाता है, जिससे कि भविष्य में ऐसी गल्नतियाँ न हों 
इन बैड्टों के फेल होने के घृख्य कारण निम्नक्षिखित थे +--- 


बैंकिंग और साख... छह 


(१ ) उपरोक्त बैज्लों तथा इनके अतिरिक्त जितनी इस समय अन्य और बेंके फेल हुई उनमें 
से दो-तिहाई ऐसी थीं जिनकी स्थापना हुए, दस व भी नहीं हुए थे, उनमें से अधिकांश की भुगताई हुई 
पूंजी एक लाख रुपये से भी कम थी, वे इतनी छोटी थीं, कि कुछु के तो यदि ञ्राज नाम का भी पता 
लगाया जाय तो मुश्किल होगा । फिर इन बेंकों के प्रस्वधकों या व्यवस्थापकों में अ्रनु भव तथा योग्यता कां 
काफी अश्रभाव था | जब तक कि योग्य और शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में किसी भी संस्था के चल्लाने का 
काय मार न सोंपा जाय तो चहे वे बैड्न हों या अन्य कोई संस्था उनका सफल्नतापूवक चलना बड़ा 
मुश्किल है। 

(२ ) इन बकों में कुशल प्रबन्धकों की कमी तो होती ही थी साथ ही कुछ बके अपना हिसाब- 
किताब भी बड़ा गल्लत रखती थीं, और रुपये लगाने वालों को घोखे में फंसा कर अनेक चाल्लाकियाँ की जाती 
थीं, बैल्ल के डायरेक्टरों या उनके मित्रों को बिना जमानत के या अधूरी जमानत पर ऋण दे दिया जाता 
था, जिससे रुपया डूबने का बड़ा खतरा बना रहता था | 

( ३ ) सटबाजी तथा जल्दी से लाभ कमाने की मावना से मी बहुत सी बैंकों को गहरा धक्का 
पहुँचा | चांदी में सट्टा करने से कारण ही इंडियन स्पेसी बेक बैठ गया था | 

( ४ ) कुछ बके अपनी लापरवाही, असावधानी और अकुशल्नता के कारण भी फेल्ल हुई । 
शिमला की अल्लाइंस बेक अपने लन्दन के एजेन्टों की ल्ापरवाह्दी के कारण ही बैठ गई थी। 

(५ ) उस समय इन बैंकों की स्वीकृत या अधिकृत एूँजी प्राप्त, या प्रदत्त तथा बिकी 
हुई हिस्सा पूजी में बड़ा अन्तर रहता था, इसका मी प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता था | अभी थोड़े दिनों 
पूर्व सरकार ने इस दोष को दूर करने के लिए, एक कानून बना दिया है। ' 

(६ ) वे व्यावसायिक बैड जिनकी अ्मानत अल्पकालीन रहती है उनका औद्योगिक कार्यों 
में पजी का विनियोग करना सुगम नहीं रहता, यदि वे ऐसा करती हैं तो अपने को जान-बूककर संकट 
में डालती हैं | पीपुल्स बैड के दो बार फेल होने का मुख्य कारण यही था कि अपने औद्योगिक कार्यों 
में अपनी बहुत एूँजी उठा दी थी। इसी कारण से या इन्डस्ट्रियल बेड को भी सेन्‍्ट्रल बैक आफ 
इंडिया में मिलकर अपनी रक्षा करनी पड़ी थी। 

(७) बैछ्लों की चल लेनी का अनुपात देनी से सदैव अधिक होना चाहिए और फिर भारत . 
जैसे देश में जहाँ की अधिकांश जनता अ्रशिक्षित है वहाँ पर इसकी आवश्यकता और भी अधिक बढ़ 
जाती है क्‍ क्‍ क्‍ 

बैड्ों के फेल होने के इन विभिन्न कारणों को देखते हुए हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि 
हमारी उन बहुत सी बैल्लों के फेल होने का मुख्य कारण उनके कमचारियों की अनुभवहीनता तथा 
अयोग्यता ही थी। इस समय हमारी बैंकिंग का एक और दोष है वह यह कि देश में अलग-अलग 
सैंकड़ों बेंके इधर-उघर फैली हुई हैं जिनमें से अधिकांश को रिजव बेंक की नामावल्ली में अंकित 
भी नहीं किया सकता, वे अपने खाते का साप्ताहिक हिसाब नहीं रखती, उनकी लेनी तथा 
देनी का अनुपात भी अच्छा नहीं है । | 

ग्राज आवश्यकता है कि हम बैड़िंग सम्बन्धी अपनी पिछली श्रसफल्नताश्रों से शिक्षा ग्रह 
करें और भविष्य में इस प्रकार की भूलें न हों ऐसा प्रयत्न करें, आज इज्ञलैण्ड जो बैह्लिंग के क्षेत्र 
में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसे भी इस दिशा में पहले कितनी ही असफलताओ्ं का सामना 
करना पड़ा और उसने इन असफल्नताशं से काफी शिक्षा ली। हमारी आज की बेड्निंग की 
एक विशेषता यह भी है कि बहुत से उद्योगपति, जिनसे कि कई-कई उद्योग चल रहे हैं वे 
भी अपने हाथों में किसी न किंती बैड का रखना लाभदायक सममते हैं। भारत बेड, थ्रोरियन्टल 
बेछु आफ कामरस, यूनाइटेड कामशछ्त बैडू ऐसी ही बंकें हैं | इंस प्रकोर की पद्धति अच्छी नहीं है । 

फ्ा० ४७ 


४४० भारतीय अथशाल्वका विवेचन 


देश की बैक्लिंग का एक बड़ा दोष तथा कुछ बैल्लों के फेल होने का एक कारण एूँजी का अविवेक पूर्ण 
विनियोग करना भी है। विदेशी सरकार की मुक्त व्यापार नीति का भी बै्डों की आर्थिक स्थिति पर 
बुरा प्रभाव पड़ा, उस समय कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो विभिन्न -बैड्लिंग संस्थाओं को एक सूत्र में 
बाँध सके | अभी कुछ दिनों पूज ! ६४६ की फरवरी के बैड्लिग विधान द्वारा इस कार्य की पूत्ति करने 
का प्रयत्न किया गया है। 

ज्वायन्द स्वठाक बेंकों करा काय-- भारत के ज्वायन्ट स्टाक बैड्लों के कार्या निम्न- 
लिखित हैं :--- 

( १ ) सब प्रकार को अमानतों को जमा करना । 

( २) हुडी तथा अन्य बिलों को भुनाना। अ्रचत्न सम्पत्ति, स्टाक व हिस्सों तथा श्रन्य वस्तुओं 
पर ऋण देना । 

( ३ ) कमीशन के आधार पर अपने श्रासामियों के लिए, शेयर खरीदना । 

(४ ) दस्तावेजों तथा आभूषणों आदि को अपने यहाँ सुरक्षित रखना । 

(५ ) बेड़ों के डाफ्ट आदि के द्वारा अपने आहकों के लिए. रकम को एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजना । 

साधारणतया ये बेंके' देश के सारे आन्तरिक ब्यापार के पूंजी सम्बन्धी कार्य को सम्मालती हैं, 
विदेशी व्यापार से इनका बहुत कम सम्बन्ध रहता है, विदेशी व्यापार का काय तो मुख्य रूप से विदेशी 
विनिमय बैड सम्मालती हैं। ये बेड कृषि के उत्पादन की बिक्री अ।दि के ल्षिए. किसानों को कुछ भी 
सुविधा नहीं पहुँचातीं, इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे किसान अशिक्षित हैं। आ्रावश्यकता इस 
बात की है कि ये बेंके इस क्षेत्र में भी अपनी सहायता प्रदान करें, अच्छे गोदाम तथा अ्रन्न भमण्डार 
खोले जाये और ये बके कृषि सम्बन्धी बिल्लों को भुनाने में अपना सहयोग प्रदान करें । 


लेनी तथा इैली-९ 4686 दवा यह 908. 8 83९(8 क्षय 7/909]]068 ) मिश्रित पूँजी वाले या ज्वायन्द 
स्‍्टाक बैड्डों की देनी में उनकी सुरक्षित तथा जमा पजी सम्मिलित रहती है | किसी बैक की एँजी को 
देखकर ही जनता का उसके प्रति विश्वास बढ़ता है। कैश तथा डिपाजिट में साधारणतया १९ और 
१५ प्रतिशत का अनुपात रहता है, यह अनुपात मारत के प्रामाणिक (82॥6० ४००) बैह्लों का है । 
यह अनुपात साधारणतया देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहता है। इन मिश्रित पूँजी वाली बैड्ढों 
की लेनी में कैश, सुनने वाले बिल, सरकारी, तथा अन्य सेक्‍्यूरिव्याँ, लोगों की पेशगी दी हुईं रकम 
तथा अ्रचल सम्पत्ति जैसे इमारत इत्यादि सम्मिलित रहती हैं । 

किसी बेड की लेनी तथा उसकी नकदी का जो अनुपात होता है उसका बड़ा महत्व होता है। 
इसके बाद सरकारी सेक्यूरिियों तथा भुने हुए, बिलों का महत्व होता है। वेसे तो ये कैश नहीं होते 
किन्तु ये केश के ही समान होते हैं क्योंकि इन्हें सरलता से बेचा जा सकता है ओर उनकी कीमत को 
वसूल किया जा सकता है। ब्रिटेन तथा अमरीका आदि देशों की बैड्लों के नकदी या केश का 
अनुपात कुछ कम रहता है। परन्तु मारत में इस अनुपात को अधिक रखने की इसलिए आवश्य- 
कता होती है कि यहाँ जरा सी अफवाह या अशान्ति आदि फैलने से बकों से होनेवाली निकासी में 


एकदम से वृद्धि हो जाती है । । 


प्रामाणिक बेंक ( 8९८॥९१॥४१ छकघ7 )--नीचे दी हुई तालिका से भारत के 
उ्बाय॑न्ट स्थाक बैंकों की स्थिति का कुछ पता चलन जायगा। इससे यह पता चल्ल जायगा कि थोड़े समंय 


से वे. नकद सुरद्धित एूँजी अच्छे परिमाण में रख रही हैं। 


बैंकिंग और साख ४१ 


प्रामाशिक बैक्लों की स्थिति ( रिजव' बेंक की स्थापन/के बाद ) 


देनी 
वध प्रामाणिक बैज्ञों. समय माँग कैश  रोकड़ बाकी कैश का 

की संख्या-- (रिजब बेंक से) देनी से प्रतिशत 
१६३६-४० पू० १०६,०३ १३६,६४ ७,;०८ १७,४२३ १०,००९ 
१६४ २-४ ३ ६१ १०४,२१ २०६,श्८ १९५,६७ *५४,७३ १६,७०८ 
१६४७-४८; १०१ रे४३२,८६ ७०६,६४ ३६,६२९ १००,८१ १३,४०९ 
१६ ४८८-४६ ६४ ३० ३,८प ६७४,५६ २७,४५१ ७६,४५६ ११,६४०६ 
१६४६-४० ध्ड २७२,४६ ५६७,७६ ३४.४७. ६५४,८४ ११,४५३०८ 


गत दो वर्षों में होने वाली अमानत (डिपाजिट) की गति युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षो" की 
अपेज्ञा बिल्कुल विपरीत रही है। इसमें सन्‌ १६४८-४६ में कुल ७१ करोड़ रुपया का गिराव हुआ 
था १६४६-५० में फिर १०८ करोड़ रुपया का हास हुआ । 

अप्रमाणिक बेंक (०३ 8७॥००गरौ०१ 38४78 )--श्रप्रमाणिक बैंक वे बेंक हैं 
जिनका नाम रिजिव बक के परिशिष्ट में नहीं दिया गया है । इन बकों की संख्या १६३८ में १,४२१ 
थी | इनमें १६४६ के अन्त में केवल ३४८ बकों ने अपना ब्योरा दिया था जब कि १६४८ में ५१६८८ 
बैंकों ने अ्रपना ब्योरा रिजर्व बैड के समक्ष पेश किया था। इन बैछ्लों ने जो प्रगति की है, उसका 
पता नीचे दी हुई ताल्षिका से लग जायगा ३-- 

अप्रमाणिक बेहू 


(लाख रुपयों में) 


देनी 

बंध बैड्ढों की संख्या समय माँग कुल नकदी. प्रतिशत 

(दिसम्बर) (जिन्होंने अपना 
ब्योरा दिया) 

१६४० ६०४ ११४८ ५४२६ १६,७४ १३०. ७.८% 
१६४४ ६१३२ शस्द्र्€्‌ २४पप४ 3२,१३१ ६.०४ ११,० 42८ 
१६४७ द८४...... «००००० बे डे ४६हि.. #,« ७.१४% 
१६४८ ध्श्६्‌ १७.६२ ४४,५४६ २६,६७४ ३८४ ८,६% 
१६४६ श्ध््द २४,६२ १५, रे८ ४०,००. ३६१ ६,०% 


जैसा कि उपरोक्त आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि १६४६ में अ्प्रमाणिक बैड्डों की संख्या, 
जो कि रिजव बैक को अपना ब्योरा पेश करते थे श्ष्च८ थी जब कि १६४८ में ऐसे ४१६ बैड्ों ने 
अपना ब्योरा रिजरव बैड के समक्ष पेश किया । इन बैड्ों के साधन अपर्यास थे ओर इनके पास कम 
से कम आवश्यक कैश ही रहता था | युद्ध के समय तथा उसके बाद के वर्षो में इन्होंने अपनी रोकड़ 
बाकी में वृद्धि की | १६४६ में इनकी कुल लेनी केवल्न ४० करोड़ रुपया थी जब कि १६४६ में ७८ 
करोड़ रुपया थी | इन बैड्डों की अमानत (डिपाजिट) में इतनी कमी होने का मुख्य कारण देश की राज- 
नैतिक स्थिति का उल्लय-पुथल्न होना ही है,इन भयावह स्थितियों के कारण देश की कुछ बेड भी फेल हो 
गई', पश्चिमी बंगाल की नाथ बैक ऐसी ही बैड्लों में से थी | इन अप्रमाणिक बैल्लों में से ६८ बैड ऐसे 
हैं जिन्हें रिजव॑ बैड द्वार रकम भेजने आदि के सम्बन्ध में कुछ विशेष रियायत प्राप्त है । १६४५ की 
फरवरी में यद्द निश्चय किया गया था कि वे अप्रमाणिक बेकें जो कि रिजव बैंक से आपना खाता 


४५२ भारतीय अथशाछ्न का विवेचन 


खोलना चाहैँ उन्हें यदि रिजव बैक अनुमति दे दे तो ऐसा कर सके, परन्तु ऐसी स्थिति में उन्हें कम 
से कम दस इजार रुपये की बाकी रखनी होगी । 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की इन बैड्डों की स्थिति. को और हृढ़ किए 
जाने की आवश्यकता है। श्रन्य देशों की तुलना में अभी हमारे देश की बेंके काफी छोटी हैं। अ्रत- 
एय यदि भारतीय बेंड्िग को दृढ़ करना है तो छोटी-छोटी बैड्लों को बड़ी बेंकों से मित्ला दिया जाय । 

सन्‌ १६४८ की ३१ मार्च तक प्रमाणिक बेकों की कुल शाखाएँ २६६३ थीं १६४६ में ये 
३००८ हो गई | इसी समय में २०८ कार्यालय ओर बढ़े जब कि १०८ कार्यालय परिशिष्ट से हा दिये 
गए | इनमें कुछ कार्यालय तो बन्द हो गए थे, और दो बेंक़ों के द्वितीय परिशिष्ट में सम्मिलित न किये जाने 
से हय दिये गये थे । इस कमी के होने का मुख्य कारण यह था कि विभाजन के बाद देश में भयानक 
अशान्ति फैली जिससे प्रामाणिक बैंकों को अपने कुछ कार्यालयों को बन्द करना पड़ा, इस कमी का 
दूसरा कारण १६४७ का बैंह्लिंग कम्पनीज एक्ट था | 


युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षों में ज्वाइन्ट स्टाक बेंकिंग--छवितीय विश्व 
युद्ध का भारतीय बेंकों ने अच्छी तरह सामना किया | जब १६३६ में युद्ध प्रारम्भ हुआ तो बेंकों से 
लोगों ने दनादन रुपया निकालना शुरू कर दिया, १६४० में जब्र कि फ्रान्स की पराजय हुईं उस समय 
भी यही स्थिति बनी रही किन्तु भारतीय बकों ने स्थिति का अच्छी तरह सामना किया । जब बाद में 
जापान मी युद्ध में शामित्र हो गैया और युद्ध की अमर भारतीय सीमा के निकट तक आ पहुँची तो 
देश में ओर अ्रशान्ति फैली, लोग घबराहट के कारण बंकों से बराबर रुपया निकालने लगे किन्तु इस 
स्थिति में भी उनकी दशा कोई खरात्र नहीं हुई, हाँ दक्षिण के कुछ बकों ने इस समय अवश्य रिजवं 
बेंक से सहायता की प्रार्थना की थी और रिजव बक ने अपने करतंब्य का कुछ पालन मी किया था। 


इसके बाद ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता गया स्थिति में कुछ परिवर्तन होता गया, इस समय प्रामाणिक 
बैड्ों की अमानत में काफी बद्धि होने लगी | सत््‌ १६३७-३८ में यह अमानत २४२ करोड़ रुपया थी, 
१६४५ की जौलाई में ८७१ करोड़ रुपया हो गई | इस समय मुद्रा में मी काफी विस्तार हुआ। इस 
समय प्रामाणिक बैड्लों की मॉग की देनी में काफी दृद्धि हुईं। सन्‌ १६३६-४० में यह देनी १४० 
करोड़ रुपया थी, १६४४-४६ में ७०४ करोड़ रुपया हो गई । इसके विपरीत समय वाली देनी में कुछ 
भी वृद्धि नहीं हुईं, उल्टे उसमें हास ही हुआ | इस हांस का कारण लोगों में फैली हुईं थुद्ध-जन्य 
ग्रशान्ति ही थी। १६४५-४६ में यह स्थिति कुछ सुघरती हुईं दिखल।ई पड़ी | युद्ध के समय इन 
बैड्रों की अधिकांश जमा या अमानत ऐसी रहती थी जिसे मांग होने पर देना जरूरी था, इसलिए 
बैड्ों को काफी कैश रिजवे रखना पड़ता था | सरकारी ट्रजरी गजिल्लां से भी इन्हें कोई विशेष ल्ञाभ 
नहीं मिलता था, इसलिए ये बेंके रिजर्व बैड में काफी रकम सुरक्षित रखती थीं। 


युद्ध के प्रारम्म होने पर बैल्लों के ऋण आदि में बड़ी कमी हुईं, सत्‌ १६४२-४३ तक बिल 
आदि भी बहुत कम भ्ुने | इसका मुख्य कारण यह था कि सरकार ने युद्ध के लिए जो सामग्री आदि 
खरीदी उसका भुगतान स्वयं ही ओर शीघ्र ही कर दिया | उद्योग-घन्धों को भी काफी अ्रच्छा लाभ 
प्राप्त हुआ, इससे भी भुनने वाले बिल्लों या हुँडियों आदि की संख्या कम रही । उधर ज्यों-ज्यों विदेशों से 
आने वाले माल में कमी होती गई, त्यों-त्यों व्यापारी हुँडियों की संख्या में हास होता गया। इसके 
घाद यह स्थिति बदली, व्यापार आदि में काफी वृद्धि हुई, प्रामाणिक बैड्डों के अग्रिम में बृद्धि होने 
छगी और उसके साथ ही साथ भुने हुए बिल्नों की संख्या में भी इृद्धि हुई। नीचे दी हुई ताक्षिका 
से यह बात और स्पष्ट हो जायृगी 


बैंकिंग और साख ४५ ३ 


प्रामाणिक बेंकों के अग्रिम ऋण तथा भुनाए गए बिल 
( लाख रुपयों में ) 


.. वध बैल्लों की संख्या अग्रिम ' बिल ( भुनाए गए ) 
१६ ३६-४० हम १२१,४७ द ४,६७ 
१६४२-४ रे ६१ ६४,६८ श्ष्ल 
१६४७-४८८ ९०१५ ' ४२७.४४ १६.प्पर 
१६ ४प्प-४६ ६४ ४२४,८५ १६, ४४ 
१६४६-४० ४ ४२६,७४ १५,२५४ 


ऊपर दी हुईं तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में इन बैड्डों के 
श्रग्मिम तथा भुनाईं गई हुँडियों आदि की संख्या में काफी कमी रही, यह स्थिति १६४२-४४ तक बनी 
रही, हां इस समय व्यक्तिगत बैल्डलों की सरकारी ट्रजरी बिल्ों में विनियोजित पूंजी में अवश्य वृद्धि 
हुईं, १६४८-४६ तथा १६४६-५० में इसमें हास हो गया, इसका मुख्य कारण यह था कि इस समय 
युद्ध के समाप्त हो जाने तथा भारतवर्ष को स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने से देश के उद्योग तथा वाणिज्य व 
व्यपार की स्थिति काफी सुधर गई थी। 

युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में कुछ नवीन बैड्ढों की भी स्थापना की गई, सन्‌ १६५४३ में विशाल 
पू'जी लगाकर भारत बैड तथा बैड आफ जयपुर की स्थापना हुईं । इसके अ्रतिरिक्त कुछ अ्रप्रमाणिक 
भ्रन्य बेके भी जिनमें पहले पृजी कम थी ओर इस समय उनमें काफी वृद्धि हो गई थी वे अब 
प्रामाणिक बर्के बन गई । युद्ध के प्रारम्म होने पर ऐसे बकों को संख्या, जो कि रिजवे बक को 
अपनी रिपोट देती थीं, ५५ थी, १६४६ में यह संख्या ६१ हो गई । अविभाजित भारत में इनको 
संख्या १०१ हो गई थी, सन्‌ १६४० में विभाजित भारत में इनकी संख्या &४ हो गई। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि युद्ध के पूर्व तथा युद्ध के समय तथा युद्ध समाप्त होने पर हमारी बैड़िंग सम्बन्धी 
स्थिति में काफी अन्तर रहा, धीरे-धीरे इसमें विकास होता गया। इम्पीरियत्ल बैक की हुँडी की दर 
तथा बैंक की अन्य दरों में कोई विशेष परिवत्तन नहीं हुआ, इस समय ये दूर ३ प्रतिशत के हिसात्र से 


ही स्थिर रही | 
.... विभाजन के बाद की बकिंग या आधुनिक महा जनी--उपरोक्त वरणन से यह स्पष्ट हो 


गया कि हमारी वैकिंग में युद्ध का क्‍या प्रमाव पड़ा । हमने देखा कि बंकों की सावधि दायित्व में खूब 
वृद्धि हुईं, सन्‌ १६४८ में मार्च तक यह ३४४ करोड़ रुपए. थी । जब भारतवर्ष स्वतन्त्र हुआ ओर देश 
दो भागों में विभाजित हुआ तो इस विमाजन का भी अभाव हमारी बेंकिंग सम्बन्धी इस स्थिति पर पड़ना 
अवश्यंमावी था | विभाजन के पश्चात्‌ देश की बैकिंग सम्बन्धी स्थिति पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा 
किन्तु भारत की बेंकों ने स्थिति का साहइसयूवंक सामना किया | पन्माब तथा पश्चिमी बचल्ञाल की बेंकों 
को तो और भी कठिनाई का सामना करना पड़ा, बक़ों की धरोहर या अ्रमानतों में एकदम से गिराव हो 
गया, भारतीय बैंकों की इन अमानतों में जितना गिराव हुआ उतना गिराव बहुत कम देशों की 
बैंकों की अ्रमानतों में हुआ है | मारतीय बेकों के विभाजन के फल्चस्वरूप जो कठिनाइयाँ उठादनी पड़ी 
उनमें से मुख्य ये हैं ; -- 

( १ ) युद्ध के कारण आय के वितरण में काफी श्रसमानता थ्रा गई थी, इस समय बड़े आ[द- 
मियों के हाथ से पूँजी निकलकर छोटे-छोटे व्यक्तियों के हाथ में पहुँच गई, इन व्यक्तियों में पूँजी का 
बैड्डों में जमा आदि करने की भावना बहुत कम या नहीं के बराबर थी । 

( २) विभाजन के पश्चात्‌ जो शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए उन्हें अपनी जीविको 
पाजन के लिए, अपने जीवन-निर्वाह के किये बैझ्लों में जमा की हुईं अपनी पुरानी रकम का निकाक्षना 


पड भारतीय अथंशालत्न का विवेचन 


आवश्यक हो गया | इस रूप में भी बैड़ों से खासी अच्छी रकम जो अभी अ्रमानत के रूप में थी 
निकल्न गईं । 

( ३ ) इन वर्षों में भारतीय व्यापार तथा उद्योग का भी विकास होने ल्वगा, इनके विकास के 
लिए लोगों ने अपनी पुरानी रकम बैड्डों से निकालना शुरू कर दिया । 

(४ ) उन देशी राज्यों की सरकारों ने भी जो निकय्वर्ती प्रान्तों या राज्यों में मित्र गईं, 
अपने पूंजी-विनियोग (]677768(77९7॥0) को बेच दिया | 

(५ ) कपास तथा जूट जैसे कच्च माल के खरीदने तथा आयात के वास्ते पूजी के प्रति- 
बन्धन ([7५7970472 ) के हेतु बैड़ों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम आदि!'में धीरे-धीरे इद्धि होती गईं । 

( ६ ) पश्चिमी बंगाल में कुछ बैड़ों के बैठ जाने से लोगों में अशान्ति तथा अ्ररक्षा की भावना 
फैल गई ओर लोगों ने बैड्लों से अपनी रकम निकालना शुरू कर दिया। बैड्डों के इस प्रकार से बैठ 
जाने के कारण हमारी बैड़ों की ध्थिति और भी ख़राब हो जाती और लोगों में यह भावना और 
भी बलवती हो जाती किन्तु रिजव बैड्डों के सहायता प्रदान करने से यह स्थिति सम्मत्ल गई | 

भारत में बेकिंग सम्बन्धी विधान--ऊपर हमने देखा कि भारतीय बैज्लिग को समय-समय 
पर अनेक आघात प्रततिगातों का सामना करना पड़ा परन्तु धीरे-धीरे वह अपने विकास पथ पर अग्र- 
सित होता ही गया। सरकार ने भी समय-समय पर कानूनों का निर्माण कर इस दिशा में अच्छी सहायता 
प्रदान की | हम यहाँ पर बैड्लिंग सम्बन्धी इन्हीं कानूनों पर प्रकाश डालेँगे। 

*१६ वीं शताब्दी में भारतीय बैड्लिंग को आधुनिक रूप प्रदान करने के लिए, कोई विशेष कानूनों 
का निर्माण नहीं हुआ | भारत सरकार उसी म॒क्त नीति का अनुसरण करती रही जिसका पात्नन उसने 
व्यापार आदि में किया था १६१३ में इंडियन कम्पनी कानून पास हुआजिसमें अन्य कम्पॉनयों से बैक्लिंग 
कम्पनियों के अन्तर को स्पष्ट करने की व्यवस्था की गईं | इसके अतिरिक्त अ्रन्य कोई विशेष बात नहीं 
की गई। प्रथम विश्वयुद्ध के समय कुछ बैड्लों के फेल हो जाने पर भी बेड्डिंग सम्बन्धी कानूनों के निर्माण 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। केन्द्रीय बेड्लिंग जाँच समित ने बैड्लिंग सम्बन्धी अच्छे विधान 
के निर्माण का सुझाव दिया था किन्तु सरकार ने १६३६ में १६१३ वाले कम्पनी कानून को ही 
सन्शोधित कर के प्रचलित कर दिया । इस कानून में बैल्डों के लिये एक अलग ही हिस्सा रख दिया 
इस संशोधित कानून की मुख्य-मुख्य बातें ये रथ 

(१ ) इस कानून में बह्िंग कम्पनी की परिभाषा देते हुए, कह्य गया कि बैड्लिंग कम्पनी वही 
संस्था कहता सकती है जो घरोहरों को या अमानतों को चालू खाते पर जमा करती, और चेक या 
ड्राफ्ट आदि के होने पर वापस दे देती है । 

(२ ) किसी बैड्लिंग कम्पनी को चलने के लिये यह आवश्यक रखा गया कि बह प्रारम्भ में 
कम से कम ४०,००० रुपयों की सक्रिय पूँजी की व्यवस्था करले । 

( ३ ) बेह्विंग-कम्पनी के लिए. सुरक्षित कोष का रखना आवश्यक कर रिया गया। ल्लाभ में 
प्रा होने वाली रकम के २०% का सुरक्षित कीष में जमा करना आवश्यक समझा गया | यह रकम 
हर वध और तब तक जमा की जाय जब तक क्रि प्रदत्त पूंजी के वह बराबर न हो. जाय 

( ४ ) कानून में यह उल्ल ख किया गया कि सावधि दायित्व के विपरीत डेढ़ प्रतिशत कैश रिजव 
तथा मांग वाली या दशनी दायित्व के विपरीत ५४% रखी गई | इन बैड्डिंग कम्पनियों से यह अनुरोध 
किया गया कि वे कम्पनियों के रजिस्ट्रार को प्रति माह अपनी रिपोर्ट भेजें । 

( ४.) भविष्य में स्थापित की जाने वाली बैड्लिंग कम्पनियों के प्रबन्ध से मैनेणिंग एजंटों को 
बंचित कर दिया गया | और 


-- अंकिंग और-साख : ४४४, 


“ ( ६० किसी-भी बेड्िंग कम्पनी को यह अधिकार नहीं रह गया कि वह एक दूसरी सहायक 
कम्पनी खोले या उसके हिस्से खरीदें यह तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि वह ऐसी कम्पनी न 
हो जो कि किसी जायदाद या ट्र॒ष्ट अदि के प्रबन्ध के लिए स्थापित की गई हो । 

(७ ) कोई बेड्लिंग कम्पनी बैठ न जाय इससे बचाने के लिए भ्रुगतान की बढ़ी हुईं अवधि 
(0 07'8077987॥ ) की व्यवस्था को गईं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस १६३६ के काचून द्वारा बं किंग सम्बन्धी कई कठिनाइयों के 
दूर करने का प्रयत्न किया गया, परन्तु इससे कोई विशेष लाम न प्रात्ष हुआ।। वास्तव में इस समय 
आवश्यकता इस बात की थी कि भारतीय ब॑ किंग को नियन्त्रित करने के लिए एक अल्नग ही कानून 
का निर्माण किया जाय | सन्‌ १६३६ में रिजव बे क के भूतपूर्व गवनर सर जेम्स ठेल्लर ने इस उद्द श्य 
की पूर्ति के लिए, कुछ सुझाव रखे थे किन्तु युद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर ऐसा न हो सका ) जैसा कि 
हंम ऊपर कह चुके हैं कि युद्ध के प्रारम्भ हो जाने पर सन्‌ १६४२ तक बैड्डलों को बड़ी कठिनाई का 
सामना करना पड़ा, बाद में जब जापान भी युद्ध में सम्मिल्नित हो गया और मित्र राष्ट्रों ने जापान 
से मोर्चा लेने के लिए मारतवर्ष को ही अपना आधार माना तो भारत के व्यापार में वृद्धि होने 
लगी, युद्ध तथा अन्य श्रावश्यकताश्रों के ल्विए भारतीय वस्तुओ्नों की खूब बिक्री हुईं | मुद्रास्फीत के 
कारण बैड्डों की अमानत तथा अग्रिम में कुछ बृद्धि हुई, परन्तु सबसे अधिक बृद्धि तो प्रामाणिक 
बैल्लों की सक्रिय पू जी में हुईं | गत दो वर्षो में अ्रमानत वाले दायित्वों, कटौती किए. गए, बिल्लों तथा 
अग्रिमों सम्बन्धी स्थिति में परिवर्तन हो गया, इनको स्थिति बदल गईं, साथ ही साथ नोटों के चलन में 


भी कमी हुईं है । 
नीचे दी हुई तालिका से ये बातें ओर स्पष्ट हो जायेगी :-- 
( करोड़ों रुपये में ) 
वष प्रामाणिक बैड्लों शाखाओं की माँग वाले सावधि--दायित्व नकद श्रग्रिम तथा बह्द 
की संख्या संख्या दायित्व किए गए बिल _ 
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उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मारतीय बैंकिंग ने युद्ध के समय में अच्छी 
उन्नति की परन्तु उसकी यह उन्नति कुछ दोषों से पूण रही है, भारत सरकार ने कानून निर्माण करके 
इन दोषों के दूंर करने का प्रयत्न किया । रिजव बैक ने भारतीय बेकिंग के उचित विकास के लिए 
तथा बैड्लों में जमा करने वाले ल्लोगों के हितों की रक्षा करने की ओर काफी ध्यान दिया । उसने भारतीय 
बै किंग को उसके दोषों से अवगत कराने की ओर भी ध्यान दिया । बैंकिंग सम्बन्धी दोषों में से कुछ 
दोष ये हैं ;--- 

( १) गेर बैकिंग कम्पनियों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति | साधारणतया बैकिंग संस्थाओं 
की प्रवृत्ति अपनी संस्था में जनता द्वारा जमा की हुई पू जी को प्रबन्धकों के ल्लाभ के लिए प्रयुक्त 
करने की प्रवृत्ति रहती है, इससे बेड्डों के बैठ जाने का तथा किसी भी समय उनके संकट में पड़ 
जाने का बड़ा अन्देशा रहता है; 

(२) बैझ्लों की लेनी-देनी का भूठा चिदठा तैयार करना । इससे बैल्लों की वास्तविक आर्थिक 
स्थिति का पता नहीं लगता जिसका प्रभाव बाद में जाकर बड़ा बुरा पड़ता है; । 


४भदद भारतीय अथ-शाद्ष का विवेचन 


( ३ ) सरकारी सुरक्षित प्रतिभूतियों, अचल सम्पत्ति तथा हिस्सों आ्रादि में सट्ठेबाजी 
करना; 

( ४ ) अधिक अमानत के आकर्षित करने के हेतु अविवेचनात्मक ब्रान्च बेकिंग करना इसका 
भी प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता है; 

( ५ ) लाभों को बजाय सुरक्षित रखने के ल्लाभांशों में वितरित कर देना । 

भारतीय बेकिंग को इन दोषों से दूर करने के लिए; किसी प्रकार के कानून था विधान क। 
निर्माण करना आवश्यक था । 

अतएव १६४८ में बै किंग कम्पनी बिज्ञ विधान सभा में पेश किया । यह बिल्न पहले १६४५४ में 
पेश किया गया था किन्तु असेम्बल्ली के मद्ग हो जाने पर उस समय यह पास नहों सका। इस बीच 
( १६४५ से लेकर १६४८ तक के समय में ) सरकार ने मारतीय बे किंग के दोषों को दूर करने के 
हेतु तथा रिजव बैड में इसके लिए, अधिकार प्रदान करने के हेतु कुछ अ्रध्यादेश जारी किए | 
१६४६ के अध्यादेश द्वारा रिजव बैक को भारत की किसी भी बेंक के खातों में जांच करने का 
अधिकार प्रदान किया गया । इस श्रध्यादेश द्वारा सरकार की भी यह अधिकार प्राप्त हो गया कि 
यदि वह यह देखे कि कोई बैक ऐस। काय कर रहा! है जिससे उसके नित्षेपकों या जमा करने वाल्लों 
( डिपाजिटरों ) को हानि उठानी पड़ेगी तो वह उसे ठीक करने के ल्षिए. उचित कारबाई कर सकती 
थी। सरकार ऐसे बेंक को प्रामाणिक बेंकों की परिशिष्ट-सूची ( 8०॥००प्राए्त [85६ ) से हटा 
सकती थी या नई अमानतां की जमा करने से रोक सकती थी। इसके अतिरिक्त १६४६ में ही 
बरकिंग को नियंत्रित करने के हेतु दो और नियम पास किए गये | इनमें से एक नियम के द्वारा बेंकों 
को वाहक देय प्रामिसरी नोट (270795807"ए7 2068 ]98978]06 ॥0 0०७००) जारी करने 
से रोक दिया गया | दूसरे नियम के अनुसार कोई भी बेंक बिना रिजव बेंक की आज्ञा प्राप्त किये हुए 
न तो नई शाखा खोल सकती थी और न किसी पहले से स्थित शाखा के स्थान को परिवर्तित कर 
सकती थी। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६४७ में भारत सरकार ने एक और अध्यादेश जारी किया जिसके 
अनुसार रिजव बेंक को यह अधिकार दिया गया कि वह यदि किसी बेंक को आवश्यकता हो तो पर्यातत 
प्रतियूतियों पर विशेष अग्रिम दे सके | सरकार ने यह अध्यादेश इसलिए जारी किया था जिससे 
विभाजन के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों से बकों को कुछ छुटकारा मित्र सके। इसके 
पश्चात्‌ १६४७ की सितम्बर में एक और अध्यादेश पास किया गया इसके अनुसार सरकार को तीन 
मास के लिए ऋण चुकाने की बढ़ी हुई अ्रवधि के घोषित करने का अधिकार प्राप्त हो गया 
इससे उन बेड की कठिनाइयां, जिनकी स्थिति विभाजन के पश्चात्‌ काफी बड़ी खरात्र हो गई थी 
कुछु दूर हो गई । इस अध्यादेश की अवधि मार्च १६४८ तक रही । 

बकिंग कम्पनी कानून १६४६--( 3487[टांणड 200एकां०':४ 4० 949-- 
सन्‌ १६४६ का पुराना ब॑ किंग बिल संविधान सभा से हटय लिया गया तथा ९२ माच श९ढ४८ 
को एक नवीन विधेयक पेश किया गया, यह विधेयक १६४६ की फरवरी में स्वीकृत कर दिया गया 
इस कानून की मुख्य-मुख्य बाते निम्नलिखित हैं :--- 

( १ / यह कानून भारत के सभी राज्यों में स्थिति बे किंग कम्पनियों के लिए, ल्ञागू होता है । 
इसमें सहकारी ब के सम्मिल्लित नहीं हैं। 

( २ ) इस कानून में ब छ्विंग की परिभाषा करते हुए. कहा गया हैं कि वह एक वग के लोगों 
की बचतों को जमा करके दूसरे वर्ग के लोगों को उधार देती तथां मांग होने पर जमा करने वाले 
लोगों को चेक, डफ्ट या अन्य किसी रूप में रकम वापस-कर देती है | फोई भी संस्था या कम्पनी 


बैंकिंग और साख॑ ४५७ 


च् २०१ धो 
यह काम तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नाम के साथ ब क, बे किंग या ब कर शब्द 
का प्रयोग न करे | कानून में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया कि प्रत्येक ब क या ब किंग 
कम्पनी को रिजव बैड से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा। रिजिव बैक प्रमाण-पत्र प्रदान करने 
पूर्व कम्पनी की आर्थिक स्थिति की अ्रच्छी तरह जाँच करेगी । 


(३ ) इस कानून में यह उल्लेख कर दिया गया है कि किसी बेंकू को कम से कम कितना 
मूल्रधन तथा सुरक्षित धन यथा पूं जी होनी चाहिए।। यह मूलधन तथा सुरक्षित पू जी बैल्ढों। के काय-क्षेत्र 
के अनुसार विभिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी बैड ' का काय-क्षेत्र एक राज्य से 
श्रधिक है तो उसका कम से कम मूलघन पांच लाख रुपया होना चाहिए और इसके साथ यदि 
बम्बई या कल्नकतता में भी उसका व्यवसाय है तो उसकी पू जी दस लाख होनी चाहिए, इसी प्रकार 
इस पू जी में कार्य-क्षेत्र के अनुसार बृद्धि हो सकती है । इसके अतिरिक्त यदि कोई बे किंग कम्पनी 
भारत से बाहर भी काय कर रही है तो उसकी प्राप्त हिस्सा पू जी तथा सुरक्षित पूजी कम से कम 
पन्द्रह लाख रुपया होनी चाहिए और यदि इसके साथ बम्बई या कल्नकत्ता में भी उसका व्यव- 
साय है तो उसकी यह पू जी बीस लाख रुपया होनी चाहिए, | जब तक कम्पनी रिजव॑ बंक में इतनी 
रकम नकदी में या थअतिभूतियों आदि के रूप में नहीं जमा कर देगी तब तक इस शर्ते की पूर्ति 
नहीं समझी जायगी । 

( ४ ) स्वीकृत या अधिकृत पू'जी से बक की बिकी हुई हिस्सा पूँजी ४० प्रतिशत से कर्म 
नहीं होनी चाहिये, इसके अतिरिक्त उसकी प्राप्त हिस्सा पू जी ( [284-77 09]07।9) » बिकी हुई 
हिस्सा पूंजी के ४० प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए । 

(४ ) प्रत्येक प्रामाणिक बेक रिजव बेड में अपनी सावधि दायित्व की २ प्रतिशत के हिसाब 
से तथा माँग वाल्ली दायित्व या देनी के ५ प्रतिशत के हिसाब से सुरक्षित पृ जीं रखेगा । 

(६ ) अप्रमाणिक ब क्लों को भी इसी हिसाब से सुरक्षित पूंजी के रखने की आशा दी गई 
है। ये बेड यह रकम या तो अपने पास रखेंगी या रिजव बक के पास । इन बंकों को अपने 
साप्ताहिक खाते की रिपोट प्रतिमास रिजव बे छू को देनी होगी | 


(७ ) इस कानून के पास हो जाने के बाद दो वष [समाप्त हो जाने पर. प्रत्येक बे किंग 
कम्पनी भारत में अपनी मांग वाली तथा सावधि दायित्व के कम से कम २० प्रतिशत रकम नकदी, 
सोने आदि के रूप में सुरक्षित रखेगी ( इसमें रिजव बहू में जमा सुरक्षित पूंजी भी सम्मिलित है) । 
भारत के राज्यों तथा राज्य संघों में स्थिति किसी बे किंग कम्पनी के आदेय अपनी धरोहर के ७५ 
प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए, | 


(2८ ) इस कानून द्वारा किसी फर्म को या डायरेक्टरों को असुरक्षित ऋण देना मना करवा 
दिया गया है। बड्डों दा श्यि जाने वाले इन ऋंणों का मासिक व्योरा रिजव बेड के समक्ष उप- 
स्थित किया जाया करेगा | इस विषय में बड्डीं द्वारा दिए जाने वाले किसी अग्निम॑ श्रादि के सम्बन्ध 
में रिजये बैंक को कोई निश्चित नीति निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो गया है । 

(६ ) बिना रिजव बेड से पूव अनुमति प्राप्त किये न तो कोई बहू कहीं अपनी नवीन 
शाखा ही खोल सकती है ओर न अपनी किसी शाखा का स्थान ही पॉरिवत्तित कर सकती है। 

(१० ) कोई भी बेकिंग कम्पनी तब तक अपने ल्ाभांश को वितरित नहीं कर सकेगी जब तक 
कि उसका सारा पूंजीगत व्यय चुँकता नहीं कर दिया जाता | त्ञाम में से कम से कम २० प्रतिशत 
रकम रिजव फन्‍्ड में रखी जायगी जब तक यह कोष प्राप्त हिस्सा पूंजी के बराबर नहीं हो जाता तब 
तक इस लाभ की रकम बराबर इसमें जमा को जाती रहेगी | 

फा० प्र८ 


इपूद भारतीय अथ-शात्न का विवेचन 


(-११. ) कोई भी बैंकिंग कम्पनी व्यवसाय के रूप में व्यापार नहीं कर सकेगी | बैंकिंग कम्पनी. 
का प्रबन्ध न तो किसी मैनेजिंग एजेन्ट द्वारा हो सकेगा और न ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ही जो 
कि दिवालिया घोषित किया जा चुका है, या वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी नैतिक अपराध के लिए 
सजा मिल चुकी है। ऐसे व्यक्तियों को मी जो किसी अन्य व्यवसाय में लगे हुए, हैं या कम्पनी से 
कमीशन. लेते हैं प्रबन्धक नहीं बनाया जा सकेगा | 

( १२ ) कोई भी बेड्लिंग कम्पनी ऐसी सहायक कम्पनी नहीं बना सकेगी जिसका का्े-्षेत्र 
बकिंग से बाहर है | 

(१३) बेंड्रों को अपने ही हिस्सों से न तो ऋण देने का आधिकार है और न अग्रिम । 

( १४ ) इस कानून द्वारा रिजव बेड को भारत की समस्त ज्वायंट बैड्डिंग पद्धति को नियंत्रित 
करने के पूंण अधिकार य्रात्त हो गए हैं | श्रव रिजब बैक किसी भी बैक की जाँच कर सकती है 
बेंडिंग सम्बन्धी मुख्य नीति निर्धारित कर सकती है। बैल्लों के सामयिक या तात्काल्विक व्योरे को मांग 
सकती तथा उन्हें प्रकाशित कर सकती है। आवश्यकता होने पर रिजव बैड का गवनर एक मास के 

लिए इस कानून के प्रभाव को रोक भी सकता है | रिजव बेड्क को बैक्लों के एकीकरण आदि के 
सम्बन्ध में भी पूरे अधिकार प्रदान किए गए हैं । 

(१५ ) रिजव बैड को:भी देश की बैड्टिंग सम्बन्धी प्रगति, उसकी मूल प्रवृत्तियों तथा उसके 
विकास के लिये सुझावों आदि के देने के लिए. केद्भीय सरकार के समक्ष एक वाषिक थिट उप- 
स्थित करनी. होंगी । 

रिजव बे के के अधिकार - उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि रिजव बैक को 
विधान द्वारा काफी अधिकार प्रा हो गए हैं। इस १६४६ के विधान द्वारा बैड्लिंग पद्धति में फैले 
हुए कई दोषों को दूर करने की सुविधा रिजव बैड्ड को प्राप्त हो गई है । अमी तक भारतीय बके जो 
मनमाने ढंग से कार्य करती थीं उस पर काफी नियंत्रण लग गया है। अब रिजव बैक का भारतीय 
बैछ्लों के कार्यों पर एक अच्छा नियंत्रण है। अब वह बैल्लों की जाँच कर सकती, उनके ब्योरे 
को मांग सकती और यदि आवश्यकता हो तो किसी भी बेड्डिंग को नई अमानतें लेने से मना करने के 
लिए सरकार को सुझाव दे सकती है| बैके किन आधारों पर अग्रिम या ऋण प्रदान करे, उनके 
सूद की दर क्या हो आदि बातों के निश्चय करने का अधिकार रिजर्व बैड को प्राप्त हो गया है। रिजव 
बैड को ये अधिकार प्रदान करते समय १६४६, के बैह्लिंग कम्पनी कानून में कहा गया था कि अब 
रिजव बैड कीं जिम्मेदारी और बढ़ गई है और वे अपनी इस जिम्मेदारी की अच्छी तरह तभी पूर्ति कर 
सकंता है जब कि उसे बैड्लिंग कम्पनियों से पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त हे ) श्रावश्यकता इस बात की है कि 
अपने उद्वश्य की पूर्ति के त्रिए रिजव बेड अच्छी बेड्लिंग सम्बन्धी स्थिति की अच्छीतरह जाँच करता रहे । 

इस सम्बन्ध में रिजब बैड को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से मुख्य ये हैं 


(१) बैड्डों की जाँच आदि करना-- इस कानून द्वारा रिजव बैड को यह अधिकार प्राप्त 
हो गया है कि वह स्वयं बेझ्लों की स्थिति का समय-समय पर जाँच करती रहे | इस कार्य की पूर्ति के. 
लिये रिजव बैक एक अच्छा संगठन बना रहा है, इससे प्रत्येक बैड की वार्षिक जाँच सरत्षता से 
हो सकेगी | इस प्रकार की जाँच द्वारा बैक अपने दोषों को दूर कर अपना समुचित विकास 
कर सकेगी। 

(२) बेड्ड को प्रमाण-प्रत्र आदि देना-- रिजवे बैक किसी बैंकिंग कम्पनी को 
आवश्यक जाँच के पश्चात्‌ प्रमाण-पत्र प्रदान करती है । जाँच करने पर रिजर्व बैड बैंकिंग कम्पनी की 
स्थिति से पूरी तरह संन्तुष्ट हो जाती है तभी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है । इसके अतिरिक्त 


बैंकिंग और साख है 


रिजव बैड से बिना पूर्वानुमति लिए हुए कोई भी बैड्लिंग कम्पनी अपनी नवीन शाखा नहीं खोल्ल 
सकती । रिजव बैड अपनी यह अनुमति भी आवश्यक जाँच करने पर देती है । 
(३ ) बैज्लों को सलाह आदि देना--जैसा' कि हम ऊपर कह चुके हैं कि रिजय बैड 
से भारतीय बैल्लों को काफी सहायता प्राप्त हुई है कई ऐसे दोष जिन्हें आसानी से दूर नहीं 
किया जा सकता वे अब रिजर्व बैड की सहायता से तथा उसकी सल्लाह से दूर कर दिये गए हैं ।: 
पहले बैक थोड़ी अचल सम्पत्ति पर काफी मात्रा में अग्रिम या ऋण दे देतीं थी। इनके अतिरिक्त बैड 
डायरेक्टरों या उनके मित्रों को बिना अच्छी प्रतिभृतियों के ऋण दे देतीं थी जिससे रुपया डूबने का 
बड़ा अन्देशा रहता था। बेंके, अन्धाधुन्धी के समय अपनी वास्तविक अ्र्थिक स्थिति को छिपाकर झूठा 
हिसाब दिखलतीं थी । रिजव बैड ने प्रबन्धकों का ध्यान इन सभी बातों की ओर आकर्षित किया, बैड्ढों 
को अपने इन दोषों को दूर कर उचित विकास करने को सल्लाह दी । अभी थोड़े दिनों पूर्व जब कि 
भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुश्रा था और इस अवमूल्यन से यह आशा की जाती थी कि सई में बृद्धि 
होगी, उसे ग्रोत्साधन मिलेगा अतएव इस समय रिजव बैड ने सब्र बैल्ों को यह सल्लाह दे दी कि 
सईबाजों के लिये किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम न दिए जाय। 
बैझ्ों के निधोरित व्योरे की प्राप्ति तथा उसका निरीक्षण करना--रिजर्व बैहू, 
बैड्िंग कम्पनियों छाया भेजे गए निर्धारित व्योरे का उचित निरीक्षण करती औ्रौर यह देखती है कि उसके 
आदेशों या हिदायतों का उचित पालन हो रहा' है अथवा नहीं | 
(५ ) यदि कोई बैड्लिंग कम्पनी अपने हिसाब निपटाने के लिये निवेदन करती है तो रिजव 
बैक को सरकारी निस्तारक (07708) 4/04पां०9/079 नियुक्त किया जा सकता है। 
( ६ ) रिजर्व बैड को किसी भी बैड के एकोकरण की योजना स्वीकृत या अस्वीक्षत करने का 
पूणठ अधिकार है । द 
( ७ ) कोई भी न्यायात्य बैड की व्यवस्था की किसी योजना को तब तक नहीं स्वीकृत कर 
सकता जब तक कि रिजव बैड अपना यह प्रमाण-पत्र न दे दे कि इस व्यवस्था से बैड के जमा करने 
बालों के हितों पर कोई आघात नहीं पहुँचेगा । 
दिसस्व॒र सन्‌ १६४६ “इंश्योरेंस कम्पनीज़ इन्डस्ट्रियत्न ट्रिब्युनल एक्ट! पास हुआ जिसके 
अनुसार बैड्डिंग या इंश्योरेन्स कम्पनियों के उनके कमचारियों के साथ होने वाले झगड़ों का निपयरा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये अखिल भारतीय इन्डस्ट्रियल ट्रिव्युनल द्वारा ही किया जा सकेगा 
अन्य किसी के द्वारा नहीं । 

« जब बेड्डिंग कम्पनी कानून ल्ञागू किया गया तो उसके कई दोष दिखल्ाई पड़ने -. लगे अतएव 
१६५० की मार्च में इसमें फिर संशोधन किया गया । परन्तु अभी इस कानून में कई दोष हैं 
उदाहरण के लिये प्रत्येक बैड को अपने वास्तविक ल्ाम का २०% सुरक्षित कोष में दे देना पड़ता 
है | यह रकम तत्र तक जमा की जाती है जब तक कि वह प्राप्त हिस्सापू जी ( पेडप कैपिट्ल ) 
के बराबर नहीं हो जाता । यह नहीं पता कि इस कोष की आ्रावश्यकता क्‍यों है जब कि. इससे. रकम 

नहीं निकली जा सकती | इसी प्रकार कुछ अन्य दोष भी हैं। आवश्यकता इस बात है.कि इन सभी 
के को दूर किया जाय, ओर कानून को उपयोगी बनाया जाय । 

विदेशी विनिमय बहू ५ ॥07887 #ए०॥8786 38778 )--भारत में 

ये विनिमय बैड मुख्य रूप से भारत के विदेशी व्य[पार को अथ-प्रबन्धन करने. के .देतु 

स्थापित किये गये थे | भारत में पहले जो.विनिमय बैह्ल थे वे -लन्दन में स्थित विदेशी विनिमय बैहड्लों 

की शाखाएँ .थीं। बाद में भारत के बढ़ते हुए. विदेशी व्यापार को देखकर कुछ विनिमय चैड्लों की 

भारत में भी स्थापना की गईं | सन्‌ १६४६ .में मारत में १५, विनिमय बैड्ू' थे, ये बैछू अधिकांश 


४६० भारतीय शअ्रथ-शास्त्र का विवेचन 


रुप से विदेशों में स्थित बेझ्लों की शाखाएँ हैं। बेसे तो ये बेड भारतीय कम्पनी कानून के अन्तर्गत 
नहीं आते किन्तु नए बेड्डिंग विधान द्वारा रिजव बैड को इन बैड्डों के नियंत्रित करने का अधिकार 
प्राप्त हो गया है। नीचे दी हुईं तालिका से इन बैल्लों की स्थिति और स्पष्ट हो जायगी :--- 
भारत में 
वष -- संख्या -- मूल तथा सुरक्षित -- भारत में अमानत -- रोकड़ बाकी --- अ्रग्रिम 
धन ( लाख पौंड में ) ( करोड़ रुपयों में ) (करोड़ रुपयों में) तथा बट्ा 
किए गए बिल्ल 


१६२० १५ 8६०० छ्फू र्फ्‌ कि की 
१६४० २० १२८० पल १७ श्प 
१६४५४ श्प् १४३० १७६ श्ष् है 
श्ध्ष्द १५ १४६० १६० ९७ ११४ 


लायड बक, चाय्ड बक आफ इन्डिया आस्ट्रलिया एन्ड चाइना, नेशनत्ष बक आ्राफ इन्डिया 
क-टाइल बक आफ इन्डिया, नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूनाक प्रसिद्ध विनिमय बेकों में से हैं | मरीकन 
एक्सप्र स ऐन्ड कम्पनी तथा टामज कुक एन्ड सन्‍्स मुख्य रूप से टूरिस्ट ट्रैफिक का कार्य करती है। 
विनिमय बे ह्वी के कार्यं-ये विनिमय बेंक मुख्य रूप से भारत के विदेशी व्यापार को 
अ्थ--प्रबन्धन का काय करती हैं, इस व्यवसाय से ' इन्हें खासा अच्छा ल्ञाम प्राप्त होता है। इस 
सम्बन्ध में कुछ विशेषज्ञों का ऐसा कथन है कि भारतीय बैंक केवल १५५८ ,विदेशी व्यापार को ही 
प्रबन्धित करती हैं । ये विदेशी विनिमय बेकों को शाखाएँ प्रायः समस्त भारत में फैली हुई हैं, अवि- 
भाजित भारत में १६४० में इनकी संख्या ६०१ थी, सन्‌ १६४६ में ये भारतीय संघ्र में ६२ रह 
गई। इनमें से अधिकांश शाखाएँ बड़े बड़े नगरों में ही स्थित हैं। उदाहरणार्थ बम्बई में १५, 
कल्नकता में १७, दिल्ली में १० तथा मद्रास में ६ हैं। वे भारतीयों की भ्रमानत उठाती हैं और 
आर भारतीय व्यावसायिक बेंक्रों से मिलता जुलता काय करती है। सन १६४८ में भारतीय संत्र 
में इन बैंकों की यह जमा वाला दायित्व १६० करोड़ रुपए था। ये विनिमय बेंक भारतीय निर्यात 
हुन्डियों € 50]007+ 33 ) को खरीदती हैं। 
ये बिल या हु डियाँ तुरन्त लन्दन को भेज दी जाती हैं ओर वहाँ पर कुछ हल्की प्रचलित 
दर पर भुना ली जाती हैं। अपने फन्‍्ड को मारत वापस भेजने के लिए, ये बेंके कई तसकीत्र करते हैं । 
पत्र मुद्राओं को लन्दन में खरीर कर भारत को भेजना, लन्दन में रिजव बेंक को स्टारलिंग बेचना, भारत 
में र्पए प्राप्त हो जाने पर इंगलैन्ड में विद्यार्थियों तथा यात्रियों की ग्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करना | 
इगलैन्ड से भारत को बेचने के लिए बुलियन भेजना | 
भारत में यूरोप से आनेवाले अधिकांश निर्यात व्यापार का श्रर्थ-प्रन्‍न्धन साठ दिनों की 
हुन्डी जिसे “डाकूमेन्ट आव पेमेन्ट” ( डी० पी० ) कहते हैं, उसके द्वारा होता है। ये त्रिल तन 
भुनते तथा वसूली के लिए. विनिमय बैंकों द्वारा भारत भेजे जाते हैं | इन डी० ए० बलों की सबसे 
बड़ी विशेषता यह है कि जिस समय भी यह बिल्ल बेंक द्वारा विदेशी माल को आयात करने वाला 
सस्‍्वीकर कर लेता है उसे माल पर स्वत्व प्राप्त हो जाता है जत्र कि ब्रिल का भुगतान वह मियाद पूरी 
होने पर कर सकता है। इससे सोदागर को बड़ी सुविधा प्राप्त हो जाती है। परन्तु इन .डी० पी० 
"बलों द्वारा भारत में विदेशी माल के आयात करने वाले को तुरत ही मात्र पर अधिकार नहीं प्राप्त 
हे:जाता, वह जब्न रकम चुका देता है तब उसे मात्र पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। आवश्यकता 
इस बात की है कि डी० ए० बिल्लों को भारत में ही भुनने की व्यवस्था की जाय, इस रूप में मारतीय 
आपात व्यापार का झथ:प्रबन्धन करने से देश में अच्छे बट्टा बाजार का विकास हो सकता है । खत 
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१६४८ में भारतीय संघ में विनिमय्र॒ बैंकों द्वारा ११४ करोड़ की कीमत के बिल्ल भुने तथा अग्रिम 
दिए, गए । 

इन विनियम ईद को के दोष--देश में इन बैलड्ों के विरुद्ध काफी विरोधी भावना फैल्ली हुई है। 
इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि ये बके जितनी सुविधाएँ अपने देश वाल्लों या विदेशियों को देती 
हैं उतनी भारतीयों को नहीं | इनके द्वारा मारत के विदेशी व्यापार में जो ल्ञाभ विदेशी उठा लेते 
हैं उतना यहाँ वाले नहीं | ऐस। कहा जाता है कि ये बेड भारत से निर्यात करने वाले भारतीयों 
को अ्रपने माल्न का विदेशी कम्पनियों द्वारा बीमा करने के लिए, बाध्य करते हैं। इससे भारतीय 
बीमा कम्पनियों को इस प्रकार के विकास का अवकाश नहीं मित्ल पाता | ये. विनिमय बेके विदेशी 
व्यापार में तो अपना पूरा अधिकार रखती ही थी, अब देश के आन्तरिक व्यापार में भी ये 
काफी हस्तक्षेप करने लगी हैं। इन बैड्ों की आर्थिक स्थिति अच्छी है इसलिए ये सस्ते दर पर 
भी अमानतों को आकर्षित कर सकती हैं। इन सब कारणों से भारतीय व्यावसायिक बैंछ्लों को 
काफी द्वानि उठानी पड़ती है, उन्हें इनसे गहरी प्रतियोगिता लेनी पड़ती है | ये विदेशी विनिमय 
बैँंके भारतीय पूँजी को विदेशी औद्योगिक प्रतिभूतियों की ओर भी आकर्षित करती हैं | इसके अति- 
रिक्त इन बकों में मारतीयों को भी अच्छे स्थान पर पहुँचने का आवकाश नहीं मिल्न पाता, सबसे 
ऊंचा पद्‌ जिस पर कोई भारतीय पहुंच सकता है वह है इन बकों के खजान्ची का | यही नहीं 
इन बकों में काम करने वाले कमंचारियों का भी मारतीय बंकों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं रहता । 
सन्‌ १६४६ तक ये विदेशी बेंके भारतीय कानूनों के अन्तर्गत भी नहीं आती थीं, उनका नियं- 
त्रण विदेशी डायरेक्टरों द्वारा ही होता था, वे भारत से सम्बन्धित मामलों का कोई ब्योरा भी नहीं 
प्रकाशित करती थीं। किन्तु १६४६ के बाद से अब इस दिशा में कुछ सुधार हो गया है फिर भी 
ञ्भी इनमें कई दोष हैँ जिन्हें दूर करने के लिए अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। 

भारतीय विनिमय बे के का प्रश्न- अब प्रश्न यह उठता है कि जब विदेशी विनिमय 
बैंक भारत से अच्छा लाभ उठा रहे ह तो क्‍यों न कोई भारतीय विनिमय बंक स्थापित किया जाय ! 
इस सम्मन्ध म॑ कई तक उपस्थित किए, जाते हे कुछ लोगों का कथन है कि विनिमय बेंकों के 
संचालन के लिए देश में योग्य व कुशल कर्मचारियों का अभाव है। दूसरे यदि भारतीय ज्वायन्ट 
स्टक बके यह काय हाथ में ले भी तें तो उन्हें सबसे बड़ी कठिनाई विदेशों में अपनी शाखाओं 
को खोलकर उन्हें सफल्तापूबंक संचल्ित करने में होगी। उन्हें कई राजनैतिक तथा मुद्रा सम्बन्धी 
कठिनाश्यों का सामना करना होगा। विदेश में स्थापित को जाने वाली शाखा के जल्षिए काफ़ी 
परिमाण में पँजी, काफी अ्नुमव तथा अपनी ओर जमा आकर्षित करने के हेतु श्रच्छी प्रतिष्ठा के 
होने की आवश्यकता है। हमारी व्यावसायिक बेके' इस ध्थिति में नहीं-हैं कि वे इस कार्य को अपने 
हाथ में फिर इन बैंकों को जितना ल्लाभ देश के आन्तरिक व्यवसाथ के अथ-प्रअन्धन में होता है 
उतना इस काय से होने की आश। नहीं । इसल्लिए भारतीय व्यावसायिक बेंकों से यह आशा नहीं की 
जाती कि वे अ्रपने इन साधनों से इस काय को सफलतापूवंक चल्ला सके । 


हथ की बात है कि अभी थोढ़े दिनों पूर्व तन्दन में बक आऊ इन्डिया? की एक शाखा खोली 
गई है, आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार की शाखायें कुछ अन्य देशों विशेष कर यू० के० 
तथा संयुक्त राज्य अमरीका में खोली. जायें। भारतीय व्यावसायिक बैड्डों को भी चाह्यि कि वे 
सहकारिता के आधार पर विदेशों में एजन्सियाँ स्थापित करने का ग्रथत्न करे | सेन्ट्रल बे किल्ठ रिपोट 
में यह सुझाव रखा गया था कि भारत की इम्पीरियल् बैड विदेशी विनिमय के कार्य को अपने हाथ में 
क्ले, परूतु उसमें ७५४ प्रतिशत डाइरेक्टर भारतीय होने चाहिए, उसे विदेशी कमचारियों की भर्ती 


धर, भारतीय अथ-शासत्र का विवेचन 


बिल्कुल बन्द कर देनी चाहिये | इसके अतिरिक्त एक ओर सुझाव भी दिया गया है वह यह कि 
तीन करोड़ की पू जी लगाकर एक भारतीय विनिमय बेछ स्थापित किया जाय, यह बेड रिजव बेड 
अ्राफ इन्डिया की अधीनता में अपना काय करे | 

विनिमय बे ड्ढों को नियंत्रित करने के लिए कुछ सुकाव--जैसा कि हम पीछे 
कह चुके हैं कि मारत में जो विनिमय बैड काय कर रही हैं, श्रौर उससे भारतीय व्यावसायिक बैडों 
को जिस प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है, उनके काय से भारतीय जिस ल्वाभ से वंचित 
रह रहे हैं, उस पर कुछ नियन्त्रण लगाना आवश्यक हो जाता है। कुछ भारतीय अथशास्त्रियों का 
ऐसा कथन है कि भारत में काम करने वाल्ली विनिमय बेड्डों पर काफी कड़ा नियन्त्रण लगना 
चाहिये । ऐसे लोगों का कथन है कि ये.बेके अपना काय बन्दरगाह वाले नगरों तक ही सीमित रखें, 
वे विदेशी व्यापार सम्बन्धी कार्यों को छोड़कर भारतीयों से अमानत न स्वीकार कर सके, वे; भारतीय 
को अपने यहाँ उच्च से उच्च पद प्रदान करे परन्तु इस ग्रकार के कठोर नियन्त्रणों का प्रभाव भारत 
के पत्ष में अच्छा नहीं पड़ेगा | श्रतणव इन विनिमय बै कों से मोर्चा लेने के लिये सबसे अच्छा उपाय 
भारतीय बैंक की स्थापना करना है, बेसे तो इन बैंकों के हाथ से काम ले लेना सरल कार्य नहीं है 
किन्तु स्वतन्त्र मारत की राष्ट्रीय सरकार की सहायता से इस दिशा में अच्छी सहायता प्राप्त की जा 
सकती | है। ह 

इन बैंकों पर नियन्त्रण गाने के लिए, सबसे अच्छा उपाय यह है कि भविष्य में किसी भी 
विनिमय बैंक को बिना लाइसेन्स प्राप्त किये हुए खोलने की आज्ञा न दी जाय, वर्तमान विनिमय 
बैंकों से भी लाइसेन्स प्राप्त करने को कह्य जाय | दूसरे ये बैंके रिजर्व बेंक को भारत में व्यापार 
होने वाले अपने कयों का पूरा व्योरा दे, तीसरे भारतीयों को भी अच्छे पदों पर नियुक्त करे 
चौथे भारतीय व्यवसाय में वे भारतीय फन्‍्ड का ही उपयोग करें और उसे बाहर न भेजे | सत्‌ १६४६ 
के भारतीय बेकिंग कम्पनी कानून के पास हो जाने से विदेशी विनिमय बेंकों की वह स्थित नहीं रह 

ईं है जो पहले थी | अब रिजव बेंक इन बंकों को भी अंन्य बेकों के समान भास्तीय हितों को ध्यान 
में रखकर काय करने के लिये बाध्य कर सकती है। इस कानून के निम्नलिखित नियमों से विशेष 
रूप से भारतीय अमानतदारों के हितों को रक्षा करने का प्रयत्न किया गया है :- 

(१) ऐसी बैंक जिसका सम्बन्ध भारत के किसी प्रान्त से न हो कर विदेशों से है उसे 
रिजव बेक में कम से कम १५ लाख रुपये की ग्रहीत तथा सुरक्षित पृ जी रखनी होगी, यदि उसका 
व्यवसाय कलकत्ता या बम्बई में से किसी नगर में है तो उसे यह पू जी बीस लाख रुपये की रखनी 
होगी । द 

(२) ऐसी बैंक द्वारा रिजव बंक में जमा की हुईं कोई रकम एक प्रकार से प्रणीष के रूप में 
उस समय प्रयुक्त की जायगी जबकि वह बक किसी कारण से अपना काय नहीं कर सकेगी और 
इस प्रणीध ( असेट ) पर उस कम्पनी के क्र डीय्रों का अधिकार हो | 

(३) वष के अन्त पर प्रत्येक बकिंग कम्पनी एक वार्षिक ल्लाभ तथा हानि का व्योरा जो कि 
उसे भारत स्थित शाखाश्रों द्वारा हुईं हे तथा रोकड़ बाकी ( बैलेन्स शीट ) तैयार करेगी | इस रोकंड़ 
बाकी की अच्छी तरह जाँच की जायगी तथा इसे प्रकाशित किया जायगा | 
#अपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि इत बिग कानून से विदेशी बैंकों को भी 
यश्त्रित करने का कुछ अयत्न किया गया है | 
 इम्पीरियल बंके आफ इन्डिया --सन्‌ १६२० के इम्पीरियल बैंक आफ इन्डिया एक्ट 
के द्वारा तीन प्रेसीडेन्सी बैंक तथा उनकी ५६ शाखाओ्रों को मिल्लाकर श्म्पीरियल्ल बैंक आफ इन्डिया 
को स्थापना कीं गई। भारतीय बेकिंग को नियंत्रित व व्यवस्थित करने के लिये इस प्रकार के 
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बैंक की आवश्यकता बहुत दिनों पहले से महसूस की जा रही थी, और इस धम्बन्ध में कई प्रस्ताव 
भी रखे गए, थे परन्तु वे प्रस्ताव मान्य नहीं किए. जा सके। अन्त में उपरोक्त कानून द्वारा इस 
बैंक की स्थापना की गई | इस नवीन योजना द्वारा इस नवीन बक का मूलधन ३७५ व्यख-रुपये-- 
के स्थान पर अब ४६२ लाख रुपया कर दिया गया। बेंसे तो यह पहले एक व्यक्तिगत या प्राइवेट 
संस्था थी परन्तु इसका उद्दृश्य राज्य के आशिक क्रियाकल्लापों में उसकी सहायता करना था, श्रत- 
एवं इसके कार्यों व प्रजन्ध आदि में सरकार का पूरा अधिकार व नियंत्रणु था। 


म्पीरियल्ल बक की एक केन्द्रीय समिति , सेन्द्रल बोड ) थी तथा तीन स्थानीय समि- 


तियाँ ( लोकल बोड स ) थीं | केन्द्रीय समिति में सरकार को दो प्रबन्धक गवनरों को नियुक्ति का. 


अधिकार सुरक्षित था। सरकारी द्वितों का ध्यान रखने के लिये एक कन्ट्रोलर आफ करेंसी नाम 
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का अधिकारी भी नियुक्त _किया जाता था , यह बैंक सरकार के सामान्य बैंकिंग सम्बन्धी काय को 
करता, वह सावजनिक ऋण की व्यवस्था करता, वह देश के शोधन यणहों का भी प्रबन्ध करता था। 
वह एक प्रकार से बंकरों के ब्रंक का काय करता था। सन्‌ १६२६ में इस बक की कुल शाखाश्रों की 
संख्या १६१ थी। सन्‌ १६३४ में इसकी व्यक्तिगत अमानतें ( ए७॥९ ])8/08/68 ) 
७४ करोड़ तथा सावंजनिक अमानतें  2फ्र0॥6 ])0]008768 , ७ करोड़ रुपये की थी, जब 
कि इसी समय इसकी नकदी तथा स्वीकृत प्रतिभूतियों में लगी हुईं रकम ५७ करोड़ रुपया थी। इस 
प्रकार इस बैड की स्थिति काफी अच्छी हो गई, उसका काये भी काफी बढ़ गया। यह बैंक सर- 
कार के बै किंग कार्य को काही संभालता था इसलिए उसके कायों- की जाँच भी काफी की जाती 
' थी और सरकार उस पर काफी नियंत्रण रखती थी। उदादरणार्थ छै मास से अधिक के लिये वह 
ऋण नहीं दे सकता था, वह अ्रचत्न सम्पत्ति पर या अपने ही हिस्सों पर भी ऋण नहीं दे सकता था । 
बह व्यक्तिगत प्रतिभूमि या सेक्पूरियी पर भी तब तक ऋण नहीं दे सकता था जब्न तक कि दो 
स्वतन्त्र व्यक्ति या फर्म ऋण की गाररी न लें । 

किसी भी व्यावसायिक बैक का मुख्य उह् श्य ल्लाभ प्राप्त करना होता है। जो रूप रेखा 
किसी राज्य बैक की होती है या दूसरे शब्दों में यूँ कह लीजिये कि जो विशेषताएँ किसी सरकारी केन्द्रीय 
बैक की होनी चाहिये उनमें और व्यावसायिक बैड्ढों में काफी अन्तर होता है, अतएवं उस समय इम्पी- 
रिवल बेड में इन दोनों विशेषताओं का पूर्णरूप से प्राप्त होना सम्मव नहीं था। इम्पीरियल बैड़ ने 
अपने व्यवसायिक कार्यों द्वारा काफी लाभ प्राप्त किया, अन्य मिश्रित पूँजी वाली बैड्लों को इससे काफी 
प्रतियोगिता भी सहनी पड़ी | इन कारणों से इम्पीरियल्ल बेड के विरुद्ध कई बातें भी कही गईं, लोगों 
की इसके विरुद्ध कई शिकायते थीं। इम्पीरियल बैड की अन्य बैड्डों की अपेन्षा बैड दर भी कम थी । 
इसके अतिरिक्त उसके विपक्ष में एक यह भी बात कही जाती थी कि यह बैड्ड यूरोपियन स स्थाओं 
के साथ पक्तपात करती है, भारतीयों के साथ भेद-भाव की नीति बतंती है। इम्पीरियल बेड के 
विरद्ध एक और बात कही जाती थी वह यह कि यह विभिन्न स्थानों या समयों में होने वाले 
मुद्रा-दरों के चढ़ाब उतार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। ऐसा होने का मुख्य कारण इस्पी- 
रियल बैड तथा भारत सरकार के बीच होने वाले बेकिंग व करेंसी कायों का फैलाव था। इस कारण 
से बाजारू हु डियों व तत्काल देय-द्रव्य दरों में अन्तर रहता था। इसके साथ ही विभिन्न वष्षों में 
परेड की दर भी ( ४ से लेकर ७ तक ) विभिन्न रहती थी। जहाँ तक बैल्लों के भेदभाव या पक्पाव- 
व्यवहार का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि बैड के कुल काय का अधिकांश मार- 
तीयों के साथ ही होता था। १६२४७ में कुछ नहीं तो ६७ प्रतिशत अ्रमानतें भारतीयों की थीं और 
कुल श्रग्रिमों में से ६८ प्रतिशत अ्रग्निम भारतीयों को ही प्राप्त हुए थे, हाँ यह कहना कि उस समय 
बैडः का प्रबन्ध यूरोपियनों के ह्वाथ में था, यह तक कहीं तक ठीक हो सकता है। इस बहु में अन्य 


रपट भारतीय अथ-शाझ्न का विवेचन 


बैड्ों की अपेदा अ्रमानते अधिक जमा होती थीं, इसका मुख्य कारण उसकी साख थी। वह चालू 
खातों पर कोई भी सूद नहीं देती थी | 
इससे कुल को मिल्लाकर हम यह कह सकते हैं क्लि इम्पीरियल् बैक द्वारा भारतीय बैंकिंग के 
विकास में काफी सहायता पहुँचाई । उसने ७४ ऐसे स्थानों में ग्गनी शाखाएं खोल्लीं जहाँ पर पहले 
से न कोई बैड थी और न उसकी शाखा | उसने संकट के समय कितनी ही बैल्लों जैसे शिमत्रा का 
अला|यन्स बैड, इलाहाबाद बैक, बद्स्‍ाल का नेशनल बैड्ड को अच्छी सहायता पहुँचाई। इसके श्रति- 
रिक्त इम्पीरियल बैड ने देश के सहकारिता आन्दोलन तथा आन्तरिक विकास के अ्थ प्रबन्ध में 
अच्छी सहायता पहुँचाई है । 
इम्पीरियल बक आफ इंडिया संशोधन विधान १६३४ तथा उसके 
[द-तन्‌ १६३५ में रिजव बैक की स्थापना से इम्पीरियल बैक का वह सरकारी स्थान नहीं रह 
गया जो कि पहले था। इस समय सरकार ने अपने हाथ सें बोड के _डायरेक्टरों के दो सदस्यों के. 
_नियुक्त करने का अधिकार रखा, परन्तु बैड के कायों पर जो पहले नियंत्रण लगे थे उन्हें हटा दिया 
गया। अब वह इस समय विदेशी विनिमय में स्वतन्त्रतापूर्वक्ष भाग ले सकती थी, नवीन शाखाएँ 
खोल्ल सकती थी तथा भारत के बाहर से ऋण ले सकती थी। उसे अब अ्रचल् सम्पत्ति पर ऋण भी 
दे सकती थी । भारतीय बाजार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण वह रिजब बैड की एजेन्ट 
नियुक्त कर दी गईं, इसके लिये उसे कमीशन मिलता था | इससे उसे सात में लाखों रुपये और की 
आमदनी होने लगी | 
इस प्रकार आज इम्पीरियल बैड्ड की भारतीय द्रव्य बाजार में अच्छी स्थिति हो गई है, अन्य 
व्यावसायिक चैड्डों की अपेक्षा उसके साधन अ्रधिक हैं, क्रैश तथा जमा में अन्य प्रामाणिक बैह्लोों की 
अपेक्षा उसका अनुपात अधिक है। इससे उसकी स्थिति और भी बढ़ जाती है। सन्‌ १६५४० के 
अप्रेल् के अन्त में इम्पीरियल बैक की कुल अमानत जिसमें सुरक्षित तथा मूल पजी भी सम्मिल्लित है 
२६० करोड़ रुपये थी, उसको सरकारी तथा श्रन्य अधिकृत प्रतिकृृतियों में विनियोजित पूंजी १०४ 
करोड़ रुपये थी, उसके अग्रिम ११२ करोड़ रुपये थे | इसके विपरीत उसका कैश ३० करोड़ 
रुपया था | 
इम्पीरियत्न बैंक की उपरोक्त तमाम सुविधाओं को देखकर कुछ लोग उसके कार्यों की ओर 
नियंत्रित करने पर काफी जोर देने लगे हैं, कुछ लोगों का तो यह कथन है कि इम्पीरियत्न बैंक का 
राष्ट्रीकरण कर दिया जाय। 
इम्पीरियल बक की सुविधाओं के विरोध में--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि 
इम्पीरियल बैक के विरुद्ध बहुत सी विरोधी भावनाएँ जनता में अ्रपना स्थान जमाती जा रही है | 
इस सम्बन्ध में यह तक उपस्थित किया जाता है कि एक ही व्यावसायिक बेंक की सारा सरकारी काय 
सौंप देना सिद्धान्ततः अनुचित है क्योंकि इससे उसके एकाधिपत्याधिकार में काफी बृद्धि हो सकती 
है ओर जिससे वह अन्य बकों तथा सावजनिक हित की अवहेल्नना कर सकता है। अतएब लोगों 
का ऐसा कहना है कि यातो उससे इस एकाधिपत्याधिकार को नियंत्रित किया जाय अथवा उसे 
रिजर्व बेंक के बन के जाने के बाद भी जो सुविधाएँ प्राप्त हो गई हैं उनका अन्त कर दिया जाय । 
इम्पीरियल बैंक के विरोध में जो एक ओर बात कही जाती है वह यह है कि इम्पीरियल बैड का 
वत्तमान संगठन अच्छा नहीं है और उसकी कार्यकारिणी ऐसी ध्थिति में है जिससे वह डायरेक्टरों के 
निर्वाचन आदि को नियंत्रित कर सकती है | फिर बैड ने अपने तीस वर्ष के जीवन में बहुत कम 
उच्च पद भारतीयों की प्रदान किए. हैं | इसलिए, आवश्यकता इस बात की है कि इम्पीरियत्न बैड के 
 बिधोंन में काफी संशोधन किए. जाँय] जिससे बैड के मैंनेजिंग डार्यरेबटरं तथीं डिंप्टी डायरेक्टर की 
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नियुक्ति में सरकार का पूरा हाथ रहे, ओर बोड आफ डायरेबटरों में मेंजे गयें सरकारी . अधिकारियों को 
ऐसे प्रश्नों को स्थगित कराने आदि का अधिकार रहे जिनका प्रभाव सरकार की राष्ट्रीय नीति पर पड़ता 
हो, इसके साथ ही साथ केन्द्रीय समिति में भेजे गये प्रतनिधि को और प्रभावशात्ली बनाया जा सके | 
ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति के सुकाव--सन्‌ १६४० की ग्रामीण बैंक्लिंग जाँच 
समिति ने इम्पीरियल बैड के विरुद्ध की गई आलोचनाओं पर काफी विचार किया ओर इस सम्बन्ध में 
उसने अपने सुक्ताव उपस्थित करते हुए कहा कि इस बैक को जो विशेष सुविधाए प्राप्त हैं वे न्याय 
संगत नहीं हैं | अतएव या तो बैड्लिंग एकाथिपत्य को राज्य नियंत्रित कर दे या उसे नकदी के काम 
से तथा अन्य विशेष सुविधाश्रों से बिल्कुल वंचित कर दिया जाय । दूसरे इन बैंज्लो के अच्छे-अच्छे 
पदों पर भारतीयों को रखा जाय, इस सम्बन्ध में यह कद्दा गया है कि सन्‌ १६५४ तक इस कार्य की 
पूर्ति कर दी जायगी । अभी इम्पीरियल बेड की अन्य बैड्लों से कोई अनुचित प्रतियोगिता नहीं है 
इसलिए, इम्पीरियल बैड को अपने व्यावसायिक कार्यों. को किए. जाने में कोई विशेष आपत्ति नहीं 
की जानी चाहिए। जितने श्रभी नियंत्रण त्गे हैं उतने पर्याप्त है परन्तु श्रन्य सब बैड्ों को ओर 
सस्ती दर पर ट्रेजरी द्वारा रकम भेजने की सुविधा ग्राप्त हो जानी चाहिए | 
' इम्पीरियल बेक के राष्ट्रीयररण का प्रश्न ॒इम्पीरियल बैक समस्त भारत में रिजव 
बैड के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रद्द है। देश की यह सबसे विशाल बेंकिंग संस्था है जिसकी भारतीय 
संघ्र में (१६४० में। २६७ तथा विदेशों में ८४ शाखाएं कार्य कर रहीं है | इस. १६५० में) ३६७ तथा विदेशों में ८४ शाखाएँ काय कर रही हैं। इंस. बंक के विरोध में 
कई बातों के कहे जाने से तथा रिजब बक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से सन्‌ १६४८. में मारत' सरकार 
ने यह विचार किया था कि भविष्य में इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीकण कर दिया जाय ।-ड्रिन्तु भारत 
के बाहर इस बेंक की अनेक शाखाओं के होने से तथा इस दिशा में अ्रनेक राजनीतिक कठिनाइयों 
के आजाने के कारण कुछ समय के लिए राष्ट्रीकरण के. प्रश्न को स्थगित कर दिया गया। परन्तु 
संरकार ने यह कह दिया कि भविष्य में यदि कभी इस बेंक का राष्ट्रीयरण किया जाता है तो उसके 
हिस्सेदारों को उचित मुआवजा दिया जायंगा। सरकार ने यह भी विश्वास दिला दिया कि अन्य 
व्यावसायिक बेंकों के राष्ट्रीयररण का विचार नहीं हैं। क्‍ 
यदि भविष्य में इम्पीरियल बेंक कां राष्ट्रीकरण किया जाता है तो उसे उसके व्यावसायिक 
कार्यों से वंचित कर देना उचित न होगा | इस बैंक ने इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण सेवाएँ की हैं, 
इस लिए, उसका संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए, जिससे व्यावसायिक तथा केन्द्रीय बेंकिंग 
सम्बन्धी कार्यों का पूर्ण सामझस्य स्थापित हो सके और जनता उससे पूर्ण लाम उठा सके। 
भारतीय द्रव्य-बाजार के दोष तथा एक केन्द्रीय बे छू संघ की आवश्यकत[+- 
जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं कि भारतीय द्रव्य-बाजार पहले बड़ी ही असंगठित अवस्था में था। गाँव 
के महाजन तथा देशी बेंकरों का व्यावसायिक बैंकों से कोई संबंध नहीं था। सहकारी साख का इससे कुछु 
सम्बन्ध ही नहीं था, विनिमय बैंक विदेशी व्यापार का अथ-प्रबन्धन करने के साथ ही साथ देश के 
आ्न्तरिक व्यापार तथा मिश्रित पूँजी वाली बैंकों के कार्य में हाथ डाल रही थीं। सरकार से सम्बन्ध 
होने के नाते इम्पीरियल् बैंक भी अ्रच्छा लाभ कमा रहा था। इस प्रकार उस समय की बैह्लिंग व्यवस्था 
में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं थी। ह बा 
इम्पीरियत्न बेंक जैसा कि कई बार कहा जा चुका है कोई समन्वयात्मक संख्या नहीं थी वरंन्‌ वह 
एक ऐसी संघ्था थी जिससे अन्य बैंकों को काफी प्रतियोगिता लेनी पड़ती थी अ्रवंव मिश्रित पूंजी 
वाली बैंकें उससे अपनी हु डियों को भुनाने में बड़ी सावधानी व मितव्ययिता बतंती थीं। मारत में एक 
. अच्छे हुडी बाजार का बड़ा श्रभाव था, ऐसे अच्छे बिलों की जिनमें कि बैंक अपने अतिरिक्त पर 
फा० ४४ क्‍ 
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को लगा सके त्रिलकुल ही कमी थी । बाजारू हुडियाँ उतनी अच्छी नहीं होती थीं जितनी कि होनी 
चाहिए. | उस समय अधिकांश लेन-देन मुख्य रूप से क्ृषि-उत्पादन से सम्बन्धित रहता था किन्तु 
अच्छे पर्याम॒ गोदामों या अन्न भंडारों की सुविधा न होने से ऐसे बिल्लों का होना असम्भव सा ही था | 

इसके अ्रतिरिक्त उस समय हमारी बेकिंग व्यवस्था में एक और बड़ा दोष था, वह यह कि 
करेंसी और बेकिंग एक दूसरे से बिलकुल ही भिन्न थे, इसमें से करेंसी के लिए. तो सरकार जिम्मेदार 
थी परन्तु उस समय करेंसी के स्वतः गतिशीलन अथवा संकुचन का बड़ा अभाव था। फसल् 
कटने के बाद उसको बन्दगाहों तक ले जाने के लिए काफी द्रव्य की आवश्यक्रता होती थी, द्रव्य-चढ़ाव 
की ( [५४०॥॥ ४०४6४ ) की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थीं। मुद्रा में इस ल्ोच के अभाव के 
कारण वष के विभिन्‍न भागों में सूद की चालू दरों में बड़ी असमता हो जाती थी, इसके अतिरिक्त 
विभिन्‍न स्थानों में यह सूद की दर भी विभिन्‍न थी। करेंसी अथारटी होने के नाते सरकार को रुपए के 
विदेशी मूल्य को स्थिर रखना पड़ता था, इसका भी मुद्रा के गतिशीलन या संकुचन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता था | 

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय देश के बै'किंग सम्बन्धी 
साधन बड़े अस्त-व्यस्त से थे, उनमें एकरूपता का बड़ा अ्रभाव था, कोई ऐसी क्रियाविधी या कोई ऐसा 
यंत्र नहीं था जो इस अ्रस्तव्यत्तता को दूर करता । केवल एक ही ऐसा यंत्र जो कि इन दोषों को दूर 
कर सकता था, वह थी केन्द्रीय बकिंग एजेन्सी | अ्रतणव भारत में ऐसी संस्था की स्थापना की आ्रावश्य- 
कता काफी थी | बहुत दिनों से देश में इस प्रश्व पर विचार किया जा रहा था कि भारत में इसके 
लिए कोई ऐसी बेंक हो जो प्राइवेट हिस्सेरारों की हो या ऐसी बैक हो जिस पर राज्य का पूरा अधि- 
कार हो । उस समय इस रिशा में सबसे आवश्यक बात जिसका होना आवश्यक था वह यह थी कि 
इस नवीन संस्था का संगठन इस प्रकार किया जाय जिससे वह राजनैतिक दल्बंदियों से दूर ही रहे साथ 
ही पूजीपतियों के भी चंगुल में न पड़े | वह ऐसी हो जिससे साख तथा मुद्रा दोनों को ही नियंत्रित कर 
सके । काफी ज्ञाम कमाने की ओर वह विशेष व्यान न दे। यदि वह ऐसा करेगी तो उसका बैड्लिग 
संसार में कोई शासन न रह सकेगा। बाद में सेन्ट्रल बेंकिंग_ जाँच समिति के सुझाव के.अनुसार एक 
केन्द्रीय बंक की स्थापना के लिए. विशेष जोर दिया जाने ल्गा। श्रन्त में रिजर्व बंक आफ इंडिया 
कानून के अनुसार १६३४ में हिस्सेदारों वाली एक बैडूः की स्थापना कर दी गई । 

रिजब बहू आफ इंडिया“ रिज़व बक आफ इंडिया की स्थापना हिस्सेदारों की बक के 

में की गई थी । इसकी हिस्सा पूंजी पाँच करोड़ रुपया थी जो कि सौ-सी रुपए के हिस्सों में बंटी 

हुई थी जो कि पूरणरूप से चुकता कर दिए गए थे। ये हिस्से कल्कत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास 
तथा रंगून इन पाँच बत्तों में बेटे हुए थे। बक ने इन्हीं पाँच केन्द्रों में अपने कार्यालय भी 
खोले । प्रारम्म में किसी व्यक्ति को पाँच से आधिक हिस्सों के लेने का अधिकार नहीं था | कोई भी 
ऐसा व्यक्ति जो कि भारत का निवासी नहीं था, वह इन हिस्सों को नहीं खरीद सकता था | प्रत्येक 
पाँच हिस्सों के लिए एक वोट था, किसी हिस्सेदार को दस से अधिक वोट रखने का अधिकार नहीं था। 
बाद में १६४० में यह कानून बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति न तो अकेले अपने नाम से और न 
अन्य लोगों से मिलकर बीस हजार से अधिक की कीमत के हिस्से नहीं खरीद सकता था। इन 
सब प्रयत्नों के फलस्वरूप कुल हिस्सेदारों की संख्या में धीरे-धीरे हास होता गया | इस प्रकार हिस्सों 
के धीरें-धीरे केंद्रित होने के कारण मत-दान का अधिकार भी कुछ ही हाथों में केन्द्रित होता 
गया.4 
हे इंस बके. के प्रबन्ध व शासन का भार केन्द्रीय समिति पर है। समिति में सोलह सदस्य होते 
... “हैं। ये संदरस्य भुख्यतः ये. हैं :--समिति के सुकाष के अनुसार सरकार द्वारा नियुक्त कियां गया एक * 
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गवर्नर तथा दो डिप्टी गवनर, सरकार हारा मनोनीत चार डायरेक्टर, बम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली के 
हिस्सेदारों द्वारा चुने गए दो-दो तथा रंगून व मदरास के हिस्सेदारों द्वार चुने गए एक-एक डायरेक्टर, 
सरकार द्वारा नियुक्त किया गया एक सरकारी अधिकारी | प्रत्येक बृत्त के लिए. एक-एक स्थानीय 
समिति( ,068]! 3087 ) थी। इस समिति में हिस्सेदारों में से ही निर्वाचित पाँच सदस्य 
केन्द्रीय समिति द्वारा हिस्सेदारों की सूची से मनोनीत तीन सदस्य थे | 

है 0 ४०. ( स्जि र्घ ज्४ हर 6 

) रिजब बेड के काय इस रिजर्व बेंक को निम्नलिखित कार्य करने का अधिकार है :- 

" १ ) केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकार, बेंक, अन्य स्थानीय संस्था या व्यक्ति की अ्रमानतों 
की बिना सूद पर जमा करना। 

( २ ) समय-समय पर प्रकाशित होनी वाल्ली बेक की प्रामाणिक दरों पर निम्नलिखित बिल्लों 
का क्रय-बिक्रय व बच्चा करना । 

(अर ) ऐसे विनिमय बिल तथा प्रामिसरी नोट जो कि मारत में ही निकाले व अदा किए. जा 
सकते हैं, 

(“ब ) कृषि कार्यों तथा फसलों की बिक्री आदि के अथ-प्रबन्धन के लिए, किए. गए. फसली 
बिलों को जो कि खरीदने या बद्दा वांल्ली तिथि से नौ मास के अन्दर हो जाँय , 

(सं ) भारत सरकार तथा राज्य की सरकारों द्वारा निकाले व भेजे गए, बिल्न जिनकी मियाद 
नो मास हो । 

(>३ ) कम से कम एक लाख रुपए के मूल्य वाले स्टर्लिज्ञ को प्रामाणिक बेंकों के हाथ विक्रय 
करना । यू> के० के किसी भी नगर में किए. गए. विनिमय बिलों ( इसमें ट्र जरी बित्न भी सम्मिल्रित 
हैं ) को जिनकी मियाद ६० रिन है उनको सम्भाल्नना तथा यू० के० की बंकों के साथ होने वाले 
हिसाब की व्यवस्था करना | हे 

“(७ ) प्रामाणिक बैंकों, प्रान्तीय सहकारी समितियों, राज्यों व अन्य स्थानीय अथारथियों को 
विश्वसनीय सेक्युरटियों, सोने-चाँदी, विनियम बिलषों या किसी प्रामाणिक अथवा प्रान्तीय सहकारी 
बैड्रों के प्रामिसरी नोटों पर ६० दिन के श्रन्दर ही चुकता कर दिए, जाने के लिए ऋण या 
अग्रिम देना । 

(५ ) केन्द्रीय तथा अन्य स्थानीय सरकारों को ६० दिन के लिए, दिये जाने वाले अग्रिमों को 
देने के ल्लिए, व्यवस्था करना । 

( ६ ) दर्शनी डफ्टों को, जो उसके ही एजंसियों या कार्यात्रयों में भुन सके निकालना । 

(७) यू० के० की दस वर्ष की मियाद वाली सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना व 


बेचना | 

"(८ ) केद्धीय तथा प्रान्तीय सरकारों को कुछ सेक्यूर॒ट्यों को बेचना व खरीदना । 

“(६ ) किसी भी देश की केन्द्रीय बैज्ञ तथा भारत की प्रामाणिक बैड्डों से ऋण लेना किन्त 
इस ऋण की अवधि तीस दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए । 

१० ) अन्य देशों की केन्द्रीय बैल्लीं से खाता खोलना या एजेन्सी बनाने सम्बन्धी समझौते 
करना, तथा | 

( ११ ) उन सभी कार्यो को करना जो साधारण किसी भी देश के केन्द्रीय बैड द्वारा किए 

जाते हैं। इन्न"काया पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डालेंगे । 
2. ५-पैंकिंग का नियन्त्रणु--देश की बैंकिंग व्यवस्था को पूण्रूप से नियन्त्रित करने का 
अधिकार इस बैंक को प्राप्त है। कोई मी मिश्रित पजी वाली बेंक जिसकी ग्रहीत तथा सुरक्षित 
पूँ जी पाँच ल्ाख रुपये से कम नहीं है तो बह रिजव बैंक के परिशिष्ट दो के अन्तर्गत श्रा सकती 
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है । ऐसी बैंक को रिजव बेक में अपनी मांग वाली देनी का पाँच प्रतिशत तथा सावधि देनी का दो 
प्रतिशत ( जिस पर कि किसी प्रकार का सूद नहीं मिलेगा ) रखना पड़ता है। मिश्रित पूँजी वाले 
ब्ैंकों में पाँच बड़े बैंक--सेन्ट्रल बैंक आफ इन्डिया, बैंक आफ इन्डिया, इलाहाबाद बेंक, बड़ौदा 
बैंक: पंजाब नेशनल बक--मुख्य हैं | इनमें से प्रत्येक बेड की जमा पाँच करोड़ रुपये से अधिक 
ही है कम नहीं तथा प्रत्येक बैडु की शाखाएं सारे भारत में फेल्ली हुई हैं। सन्‌ १६५० में इस 
द्वितीय परिशिष्ट के अन्दर €८ बढ़ जिधषमें इम्पीरियल बेक भी सम्मिलित है तथा १५ विनिमय बेड 
थरे। ये प्रामाणिक बैड रिजव बेंक से स्वीकृत प्रतिभूतियों पर श्रग्रिम आदि ग्राप्त कर सकते हैं। ये बेक 
रिजव यह्डू से एसी हुन्डियों व प्रानिसरी नोटों को भी भुना सकते हू जिनकी निश्चित मियाद ६० 
दिन से अधिक नहीं है, जो भारत में ही निकाले वे चुकाये जाते हैं , जिनमें दो या दो से अधिक 
हस्ताक्षर रहते हैं। कृषि सम्बन्धी बिलों की मियाद नो महोने रखी गई है । इसके अतिरिक्त रिजब 
बैंक का. एक और काय है वह है साख का नियन्त्रण करना। वह इन सदस्य बैंकों की तथा इनके द्वारा 
भारतीय द्रव्य बाजार के अन्य अ्रंगों की बैंक दर घया बढ़ाकर, सरकारी प्रतिभूतियों को या अन्य 
बिल्लों को खुले बाजार में क्रय-विक्रय कर, साख का नियन्त्रण करते हैं। इन प्रतिभूतियों के खुले 
बाजार में खरीदने के कारण द्रव्य बाजार में कैश की इद्धि होगी और इनकी बिक्री का उल्य प्रभाव 
पड़ेगा । इस प्रकार प्रतिभूतियों को बेच और खरीदकर केन्द्रीय बेंक दूसरे ब को के रिजवोँ को घटा- 
बढ़ा सकता है | रिजर्व को घटा-बढ़ाकर, मुद्रा की दरों को बदल कर देश के साख भंडार को भी 
कम-वेश कर संकता है । द 


» नोटों का चलाना--इस बैंक को सन्‌ १६१७ से नोटों के चल्लाने का पूरा अधिक 
प्रात्त हो गया है। नोटों को चल्लाने के लिये इस बेक का एक अलग विभाग है इसे इसू डिपाट-्ेंट 
केंहरतु स विभाग की पूजी (७ 58९(४) बरकिंग विभाग से बिल्कुल अलग रखी जाती है | इस 
विभाग की प्रणिधि ( असेटस ) में स्वण-मुद्राए , बुल्षियन या स्टलिंग प्रतिभूतियाँ, सम्मिल्नित होती 
हैं परन्तुइसमें ४० करोड़ से कम कीमत का सोना नहीं रहता | यदि इस प्रणिधि में किसी प्रकार 
का दोष रहता है, उस पर सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता होती हैऔओर कुछ नहीं तो उस पर 
६ प्रतिशत के हिसाब से अथ-दरड दिया जाता है | युद्ध के समय में बैंक की स्टर्लिंग सेक्युरटियों में 
काफी वृद्धि हों गई | इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार द्वारा उठाए गये खर्चे का स्टिंग में 
भुगतान किया जाना था| सन्‌ १६४५ में बेक की स्टल्िंग होल्डिंग १,०१४,२३ करोड़ रुप्रये हो 
गई थी जब कि सन_१६३६ में यह केवल १०७,५ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार जितने नोट चलाये 
गंये उसकी देखते हुये सोने तथा स्टलिंग के सन्तुलन में काफी वृद्धि हो गईं, इस समय यह ६० से 
कुछ ऊपर ही ६३ तक पहुँच गईं, सन_ १६५० में इस अनुपात में फिर हास हो गया और यह ४६ 
रह गया। इसके साथ ही इस समय कुल उन नोटों की कीमत जो कि चल्लाये गये २५४ करोड़ से 
-१,१०५४ करोड़ रुपये हो गई । का 
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,. _. जैसा कि हम ऊपर कह खुके हैं कि ४० प्रतिशत पूजी या असेट्स' स्वर्ण मुद्रा बुलियन या 
स्टलिज्ञ प्रतिभूतियों में होनी चाहिये | इसके अतिरिक्त शेष ६० प्रतिशत आदेय ( अ्सेट स ) में 
रुपये वाले सिक्कों, भाग्त' सरकार की रुपये वाली प्रतिभूतियों तथा भारत में अदा किए. जाने वे 
स्वीकृत विनिमय बिल्ल हो सकते हैं, परन्तु इस सम्बन्ध में पहले एक शत थी वह यह कि रुपये बाल्ली 
प्रतिभूतियाँ कुंड, पू जी की एक चोथाई से अधिक - नहीं होनी चाहिये थीं परन्तु बाद सन १६४३ के 

ध्यादेश: इपंरा यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया.। १६४३ की मा में रुपये बाली प्रतिभूतियाँ १७४ करोड़ 
थीं; जन कि १६४४ में ये.केबज्ञ ५३ करोड़ रुपये रह गई | 


बैंकिंग और साख ६६ 


हि “शवये के विदेशी भूल्य को स्थिर रखना---रिजव बैंक को एक शिल्लिंग छे पेन्स के 
हिसाब से रुपये के विदेशी मूल्य को भी स्थिर रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त रिजव बक 
की लन्‍्दन सरकार की स्टलिज्ञ आवश्यकताश्रों की पूर्ति करना पड़ता है । ऐसा करने के लिये वह 
प्रामाणिक बैंकों से साप्ताहिक टेन्डरों या अन्य लोतों द्वारा स्टर्लिंग खरीदता है | इस क्रिया से 
विनिमय बैंकों को अपने कोषों को ल्न्दन से भारत मेजने की सुविधा प्राप्त हो जाती है । क्‍ 
< +“शोधन गृह या क्लियरिज्ञ हाउस--प्रामाणिक बैंकों के लिये रिजव बैंक शोधन गहों 
को नियंत्रित करता है, और इस प्रकार उन्हें एक बेंक से दूसरे बेंक को कैश मेंजने के भंझट से 
मुक्त कर लेता है | ये शोधन-ग्ह् एक प्रकार से स्वतन्त्र संस्थाएं हैं और अ्रभी तक रिजबव बैंक को 
इसके काय में विशेष हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं हुई है । सन्‌ १६४६ में मारतीय संब्र से 
कुल ६३२१ करोड़ रुपये की चेक भुवीं जब कि १६४८ में _६९,६६ करोड़ रुपये की चेके भुनी थीं । 
पाँच सबसे मुख्य शोधन-ग्ह बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मदरास तथा कानपुर में है। 

4 “सरकारी कायय--रिजव बैंक को भारत सरकार के बोकिंग सम्बन्धी आवश्यक लेन-देन 
के काय को करना होता है | इन कार्यों में केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारों के लिये द्रव्य को स्वीकृत 
करना उसे व्यवस्थित रखना, इनसे विनिमय तथा अन्य आदान-प्रदान कार्यो को करना है। इनमें 
से ब कु के आदान-प्रदान के काय का बड़ा महत्व है। यह बे छू सभी इम्पीरियल ब झ्लों तथा सरकारी 
खजानों में अपने कोष रखता है। ऐसा करने से जनता तथा सरकार दोनों को ही सुविधाएँ प्राप्त 
हो जाती हैं। १६४० की अ्रक्टूबर से प्रामाणिक बैंकों तथा जनता को अ्रतिस्क्त ७६ अ्रप्रमाणिक 
बैंकों तथ। ५ देशी बैंकरों को आदान-प्रदान की रियायती दर सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हो गई'। इन 
विभिन्न श्रेणियों के रिमीटेस्स (]877/6(&77८6) की दरों का नीचे दी हुई तालिका से पता 
चल जायगा ;-- 





पाँच हजार तक पाँच हजार से ऊपर 
रिमीटेन्स की श्रेणियाँ. दर प्रतिशत न्यूनतम चाज॑.. दर प्रतिशत न्यूनतम चाज 
रु० झा० पा० रू० आ० पा० 
(१) सरकारी १/१६ ० ४ ० १/३२ रे. रे ०. 
(२) साव जनिक जद ० ४ ० श१६ ६ ४ ० 
(३) प्रामाणिक बेंक १/ १६ १ ० ० १/॥श 8३ १५ ० 
(४) सहकारी बैंक तथा 

समितियाँ १/१६ ० ४ ० १₹/३२ ३ २ ० 

(४) स्थोकृत अप्रमाशिक 
बेंक तथा देशी बकरों से १/१६ १ ० ० १/३१२९ ३ २ ० 


हु "धार्वज नक ऋण की व्यवस्था--रिज्ञव बक का एक महत्वपूर्ण काय देश सार्वजनिक ऋण 
की व्यवस्था करना भी है | सन्‌ १६५० की ३१ माच को भारत सरकार का कुल सार्वजनिक ऋण 
२,०८७ (संशोधित अनुमान) करोड़ रुपया था जब कि १६४६ में २,०३० करोड़ तथा १६३६ में 
६५० करोड़ रुपये थे। इस २,०८७ करोड़ के ऋण में २१ करोड़ रुपया ब्रिटिश युद्ध का ऋण, ( जो 
कि श्रत्र समाप्त कर. दिया गर्या है) १३ करोड़ रुपया रेलवे की वाषिंक इत्तियों का ऋण (एिक्वाफतण 
औैगणप्रा768) जिसकी रकम यू० के० सरकार में जमा कर दी गई है, ३ करोड़ रुपये का स्टर्लिज्ष 
ऋण, १७ करोड़ का डालर ऋण तथा २,०३४ करोड़ का रुपये वाला ऋण है। १६४६-४० के अन्त 
में भारत सरकार को कुल बूद वाल्ी रकम ([0809856 76४78 079]02 40078) २,५१९ 
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करोड़ रुपया थी | इस रकम में प्रावीडेन्ड फन्‍ड, पोष्ट आफिस सेविंग बेक, नेशनल सेविंग सार्टफिकेट 
रेलवे का सरक्षित तथा मूल्य हास कोष आदि सम्मिलित है | इस ऋण के विपरीत सरकार के पास 
सूद मिलने वाल्ली (7[87886 ए0675 05४९४) जी थी | १६४०-६१ के अन्त के अभी 
आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु ऐसी आ्राशा की जाती है कि सूद वाली रकम २,६६१ तथा सावंजनिक 
ऋण २.१२६ करोड़ रुपये का होगा | सन्‌ १६३८ में ४७७ करोड़ रुपए के स्टर्लिज्ञ ऋण तथा ४०० 
करोड के सार्वजनिक ऋण का कज़ंदार था, तब से अब तक ४३३ करोड़ रुपये का स्टलिड़ ऋण अदा 
किया जा चुका है । । 
“३ कृषि साख विभाग--रिज्ञव बेंक का अ्रपना एक कृषि साख-विभाग भी है ।.. इस विभाग 
का काय कृषि साख सम्बन्धी सभी समस्याओं का अध्ययन करना, कृषि साख के सम्बन्ध में बक के 
यो को उत्के इसी सम्बन्ध में प्राव्वीय सहकारी बकों तथा व्यावसायिक या वाणिज्य बकों के साथ 
होने वाले क्रिया-कल्ापों की संगठित करना है। इस प्रकार इस विभाग का मुख्य कत्तंव्य कृषि साख 
सम्बन्धी कार्यों के विषय में सलाह देना तथा अन्य सहायता प्रदान करना है। इस विभाग का भारत 
जैसे कृषि-प्रधान देश के लिये कितना महत्व है, उसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती | 
यह विभाग, भृमि-बन्धक बंकों, सहकारिता आन्दोलन, ऋण के देन-लेन के सम्बन्ध में बनने 
वाले कानून, कृषि उत्पादन की बिक्री आदि के प्रश्नों पर बराबर विचार कर रहा है। अब स्वतन्त्र भारत 
में इस विभाग से और भी अधिक ल्ाम उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस विभाग ने भारत के 
कुछ प्रान्तों तथा कुछ अन्य देशों के सहकारिता श्रान्रोत्ननों के ऊपर छो-ी-छोटी पुस्तिकाएँ प्रकाशित 
करके जनता को सहकारिता के ल्वाम से अ्रवगत कराने का प्रयत्न किया है। इस विभाग ने लोगों में 
फ्रैली हुईं सहकारिता के प्रति रिजब बैंक की उदासीनता वाले विचारों को दूर करने में अच्छी सरलता 
प्राप्त की है । इसके परिणामस्वरूप अब रिजव बंक से सहकारिता के लिये सहायता प्राप्त करने को 
ओर अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। रिज्ञव बक सहकारी बंकों को अच्छी रियायतें दे रही है। डेढ़ 
प्रतिशत की रियायती दर के अतिरिक्त अनुच्छेद १७ (२) ब औए ४ (स) के अनुसार इन बेंकों को 
बैंक दर भी मिलने की स्वीकृत मिल गई है। इसके श्रतिरिक्त अनुच्छेर १७ (४) (श्र) के अनुसार 
इनको अग्रिम देने की भी सुविधा प्रदान कर दी गईं है, परन्तु इस संबन्ध में एक शर्ते रखी गई है वह 
यह कि ऐसा अग्रिम हृमी शिया जा सकेगा जब कि वे बक उस पूजी को कृषि सम्बन्धी फसली कार्यों 
के करने में ही लगा रही होंगी | 
जैसा कि पीछे सहकारिता के परिच्छेद में हम कह चुके हैं कि १६३५४ में डार्लिज़ महोदय को 
देश में कार्य करने वाली सहकारी समस्याश्रों के जाँच की आज्ञा दी गई थी | डार्लिज्ञ महोदय ने अपने 
प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से यह प्रकाश डाला कि रिज्ञव बेंक किन-किन रूपों में और किस-फ्रिस तरह 
कृषि साख की समस्या को हल कर सकता है। इन सुझावों के अनुसार रिज्ञव बेंक ने भी काफी कार्य 
किया | रिज्ञव बक ने बाद में इस बात पर काफी जोर दिया + दे4 के सम्पूण सहकारी संगठन को 
पुन: संगठित करने की आ्रावश्यकता है। रिज़व बक के कृषि-विभाग ने सरकार को एक अखिल भारतीय 
झुथ-प्रबन्धन संस्था ( 8] वात 32970प्रपकों व] धताट९2 (१0०)०7ह00 ) की 
स्थापना की योजना प्रस्तुत की थी। अभी थोड़े दिनों पूष अमीण बकिंग जाँच समिति ने इस योजना 
तथा १६४६ में नियुक्त की गई गैडगिल समिति के सुझावों पर विचार किया था। परन्तु समिति ने 
इन सुक्ाबों को पसन्द नहीं किया है| उसका कहना है कि इस प्रकार की संस्था की स्थापना से कोई 
अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा । देश के सहकारी आन्दोलन के विकास में इससे अ्ड़चन पड़ेगी । समिति 
का ऐसा कथन है कि सहकारी आन्दोखन के विकास के लिए. जो उसे रिजर्व बेंक से अभी सहायता 
मिक्ष रही हैंझौर भविष्य में मित्र सकेती है, वह पर्याप्त दे । ' 
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“आंकड़ों के एकत्रित करने का कार्य--रिज्ञव बंक अथ सम्बन्धी आंकड़े तथा अन्य सूचना 
भी एकत्रित करती तथा उन्हें प्रकाशित करती है। वह केन्द्रीय सरफार को अपने इशू तथा बैंकिंग 
विभाग का एक साप्ताहिक हिसाब देती है। इसके अतिरिक्त वह आंकड़ों सम्बन्धी एक मासिक पत्रिका 
तथा करेंसी व फाइनेन्स पर एक वार्षिक रिपोर्ट मुद्रित व प्रकाशित करती है । 

बेकु-दर॒ समय-समय पर रिज़र्व बेंक विनिमय बिल्लों तथा अ्रन्य वाणिज्य पत्रों के बे ्रादि 
के लिये प्रामाणिक दर (3870 8७वें ॥१४॥९) घोषित करती है। बेक के शुरू होने से अ्रभी थोड़े 
दिनों पूर्व तक बेंक की यह दर ३५६ थी, अभी हाल में यह ३ ई % कर दी गई है | द्रव्य बाजार को 
नियन्त्रित करने के लिये बेंक-दर का बड़ा महत्व रहता है, अन्य बैडों के बदले आदि का कार्य इसी पर 
निर्भर रहता है । 

सन्‌ १६४६ के बेंकिंग कम्पनी कानून के अनुसार रिजव' बैंक को मारत के किसी मी बैंक द्वारा 
उत्पन्न किए. गए. साख के परिणाम पर प्रत्यक्ष नियंत्रण का अधिकार प्राप्त हो गया है। रिज़ब बेड 
कोई लाभ कमाने वाली संस्था ही नहीं रह गई है। उपरोक्त कानून के ४७वों अनुच्छेद के अनुसार 
हिस्सेदारों को दिये जाने वाले ल्ञाभांश को सीमित कर दिया गया है | साधारणतया रिज्ञव बेंक ३३ ५८ 
सत्ाना के हिसाब से ल्ञाभांश देती थी। बैड्न द्वारा ल्ञाभांश देने की अधिक्रतम दर ६% थी । अरति- 
रिक्त लाभ की बचने वाली रकम सरकारी आय में सम्मिलित की जाने को थी, किन्तु यह तमी तक हो 
सकता था जब तक कि बैड्डः का सुरक्षित कोष ([१९७९०"ए९१ ॥१0) हिरुजा पूँजी से कम था | अ्रब 
तो बैल्लू का रा्ट्रीयकरण हो गया है अतंएव हिस्सेदारों को ल्ाभांश देने का कोई प्रश्न द्वी नहों उठता । 
रिजव बेड और इम्पीरियल थे छ्ू-रिजव' बैड ने इम्पीरियल बैड से एक सममोता 
कर लिया है | इस समभौते के अनुसार उसने इश्पीरियत्न बैड को पन्द्रह व के लिये अपना सोल 
एजेन्ट नियुक्त कर दिया है। यह समझौता तमी तक अच्छा रहेगा जब तक कि इम्पीरियल बैड अपनी 
श्राथिक स्थिति काफी अच्छी रखेगा और उसकी शाखाओं की भी स्थिति अच्छी रहेगी जिनके कि बदले 
में पहले पांच वर्षों के लिये ९ लाख रुपया सालाना, दूसरे पाँच वर्ष के लिये ६ ल्लाख रुपया सालाना 
तथा तीसरे अन्तिम पाँच वष के लिये ४ ल्ञाख रुपये साल्लाना मिलेगा । इसके अतिरिक्त कुल्न लेन-देन 
पर इम्पीरियल बैड को एक और कमीशन मिलने का अधिकार दिया गया है जिसके अनुसार पहले ४ 
वर्ष के लिये २४० करोड़ रुपये पर ६६% तथा बचे हुये दस वर्षों के लिये ३३% की दर निश्चित 
की गई | सन्‌ १६४५ में इम्पीरियल बैड के कमीशन की दर फिर संशोधित की गईं | एक सरकारी 
विज्ञप्ति में पहली अप्रैल १६४४ से लेकर ३१ भार्च १६५० तक सरकारी काम के लिये इम्पीरियल बैड 
को दी जाने वाले कमीशन की निम्नलिखित दर निश्चित की गईं :-- 





प्रथम १५० करोड़ रुपये पर $६ प्रतिशत 
द्वितीय १५४० करोड़ रुपये तथा उससे ऊपर पर डर हु 
तृतीय ३०० करोड़ रुपये 9... 9. 99 | हद १7 
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यदि १६५० में किसी भी पक्ष की श्रोर से पाँच वष की नोटिस दे दी जाती है तो यह एजेन्सी 
वाला समझौता रद्द किया जा सकता है | कमीशन की ये संशोधित दरें विशेषज्ञों द्वार काफी छानबीन 
करने के पश्चात्‌ निश्चित की गई हैं। इस सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि जब कि इम्पीरियल बैल 
पाँच वर्षों' तक चार लाख रुपया सालाना के हिसात्र से निश्चित इत्ति पायेगी तो उसे किसी प्रकार के 
भत्ते देने की आवश्यकता नहीं है | रिजव बैड की बिना पूर्वानुमति के इम्पीरियल्ल बैक को अपनी कोई 
नवीन शाखा के खोलने के अधिकार नहीं है । 


४७ ३ भारतीय अ्रथ-शासत्र का विवेचन 


मु हि हे है 
जब के छः की सफलताएँ--रिजव हे बैडः की स्थापना जैसा कि हम पहले कह चुके हे 
सन्‌ १६३५ में हुई थी। अपनी स्थापना के समय से आज तक रिजव बे बड़ी समल्लतापूव क 
उचित रूप से काय करता जा रहा है। इसने देश के बेड़िग सम्बन्धी काये में अपना जो सहयोग 
प्रदान किया है, वह अत्यस्त ही महत्वपूर्ण है। रिजब बैक की स्थापना के पूव देश की बैक्लिंग व्यवस्था 
में कितने ही दोष थे किन्तु रिजब बैड ने इन सभी दोषों को दूर कर उसे व्यवस्थित करने का प्रयत् 
किया है | उदाहरण के लिये बैड्डू-दरों को ही ले लीजिये, इसकी स्थापना के पूव यह दर ७ से लेकर 
६% वक रहती थी परन्तु बाई में रिजव बैड ने उसको निश्चित कर दिया । यह नहीं, द्वव्य-दरों के 
मौसमी उतार-चढ़ाव में तो स्थिरता आई ही, साथ ही विभिन्न व्यावसायिक केद्धों में जो इस सम्बन्ध में 
ग्रश्विर्ता रहती थी वह भी दूर हो गई है। जब फसलों के तैयार होने पर उन्हें दूसरे स्थान को भेजा 
जाता था और उस समय जो माँग में बृद्धि होती थी या होती है, उसका सारा भार अब रिजव बैछू के 
हाथ में है और रिजिव' बैक ने अपने इस उत्तरदायित्व को, अपने इस कारय को बड़ी सफल्नतापूब क 
निभाया है | रिजव बैड ने श्रादान-प्रदान सम्बन्धी सुविधाओं को प्रदान करके सरकार, जनता, प्रामा- 
शिक तथा सहकारी बैल्डों को अच्छी सहायता प्रदान को है। बेह् ने साव जनिक ऋण का भी बड़ी 
सफलतापूर्वक प्रबन्ध किया है । उसने सस्ते दर पर केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों को ऋण देने की 
व्यवस्था की है । केन्द्रीय सरकार के ट्रेजरी बिल्लों की भी इसने अच्छी व्यवस्था की है । 
जैक ने भारत में ग्रामीण साख को विकसित तथा उसे व्यवत्थित करने की ओर भी अच्छा 
ध्यान दिया है। उसने बड़ी कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय मुद्रा के विनिमय मूल्य को स्थिर रखने 
में अच्छी सफलता प्राप्त की है युद्ध-जन्य क्रितनी ही महत्वपूर्ण समस्यात्रों को जैसे रूलिंग ऋण 
इत्यादि इस बेक ने बड़ी सफलतापू्डक सुलमाया है। बेकरों के बेंक के रूप में भी उसने अच्छा कार्य 
किया, उसी के प्रय॒त्नों के फल्लस्वरूप बेकिंग सम्बन्धी कितने ही विधान बने ओर उस प्रामाणिक 
अप्रमाणिक, वथा देश में स्थित विदेशी बंकों के नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त है गया। 
बैंक ने बेकिंग सम्बन्धी कार्यों तथा आवश्यक आंकड़ों आई के अन्वेषण की ओर भी 
अच्छा ध्यान दिया है, इसके लिए, उसका एक अद्ग ही विभाग है जिसमें कुशल योग्य तथा विद्वान 
अर्थशास्त्री कार्य कर रहे हैं| देश की आर्थिक समस्याओं सम्बन्धी प्रश्नों पर प्रकाश डालते हुए. 
इसके द्वारा एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जा रही है | इसने सरकार को आंकड़ों आई के 
सम्बन्ध में होने वाल्ली घांधल्ली की ओर आकर्षित कर इसे व्यवास्थित करने की ओर प्रयत्न करवाया 
है | अधिक काल के लिए. ऋण देने की सुविधा के ल्विए. औद्योगिक अ्थं-प्रबन्धन संध्या की 
संगठित करके भी अच्छी सेवा की है | यह बेंक अब “बेलेंस आफ पेमेन्ट” का एक नवीन विभाग 
संगठित कर रहा दे । 
उपरोक्त विवरण के देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि रिजव बेंक ने बेंकिंग सम्बन्धी विभिन्न 
क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त की है परन्तु कुछ ऐसे काय बाकी रह गए. हैं जिन्हे रिजव बैंक को अपने 
हाथ में लेकर सफल्नतापूवक करना चाहिए, था| उदाहरण के लिए देशी बेहूरों को ही ले ल्लीजिये | 
रिजव बैड को चाहिए, था कि वह इन बैझ्ुरों के साथ अपना अच्छा सम्बन्ध स्थापित करता जिससे 
कुछ अच्छे परिणाम निकलते, उसने श्रभी प्रामाणिक बैड्लों को भी सारी वे सुविधाएँ नहीं प्रदान की 
हैं जिनसे वे संकट में पड़ने से दूर ही रहें | विदेशी विनिमय व्यवसाय में भी वह भारतीय मिश्रित 
पूंजी वाली कम्पनियों को उचित स्थान दिलाने में सफल नहीं हुईं है । भारतीय बैकु अपने अतिरिक्त 
कोषों को लगाकर अच्छा ल्ञाभ उठा सके इसके लिए, वह एक अच्छी हुन्डी-बाजार बनाने में भी सफल 
नहीं हुई है । वह करेंसी इकाई (यूनिट) के आन्‍्तरिक मूल्य को भी स्थिर रखने में सफल नहीं हुई दे 
परन्तु इस क्षेत्र में उसकी असफलता का सारा दोष हम उसके ह्वी सर पर नहीं थोप सकते, हमें यह 





बैंकिंग और साख॑ के 


ध्यान रखना चाहिए, कि उस समय भारतीय द्रव्य-बाज[र मी एक अच्छे संगठित रूप में नहों थां 
यही नहीं उस समय भारत एक परतंत्र देश था और उसकी अथं-नीति ब्रिटेन के हित को ध्यान में 
रखकर नियंत्रित होती थी | इस प्रकार जब कि यू० के० मुद्रा-स्फीत और मल्य-बृद्धि को दर कर 
रह्य था, भारत उसको माल मेजता जा रहा था और साथ ही मुद्रा स्फरीव की ओर बढ़ता जा रहा था 
उस समय बैक इसको रोकने में असम था। परन्तु फिर भी इन सब कठिनाइयों के, इन बाधाओं 
के होते हुए. भी वह विकास के पथ पर अग्रसित होता ही गया, द्वितीय विश्वयुद्ध के समय भी उसने 
झपनी स्थिरता सुरक्षित रखी और भारत में बेड्िंग के विकास में सहयोग प्रदान किया। उसके ऋषि 
विभाग ने कृषि साख सम्बन्धी प्रश्नों और आवश्यकताओं को काफी हत्ल करने का प्रयत्न किया है 
किन्तु भारत जैसे कषि-प्रधान देश के लिए कृषि-साख को और भी अ्रच्छी तरह संगठित करने की 
वश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमें न्यूजीलेंश्ड के रिजव बैक तथा आस्ट्रेलियन कामनवेल्थ बैड 

से अच्छी शिक्षा मिल सकती है । आशा है अब स्वतंत्र भारत में जब कि उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका 
है रिजब बैड अपनी इन कुछ कमियों को दूर कर देश के बैंकिंग को समृद्धि के पथ पर अग्रसित 
करने में कोई कोर कसर नहीं रख छोड़ेगा | 

४ञ रिजवे बे के का राष्ट्रीयकरशु--सन्‌ १६४८ के रिजव बैक एक्ट द्वारा रिजव बैछ्ू का 
राष्ट्रीकरण कर दिया गया और वह पूरणुरूप से राज्य के अधिकार में आ गईं | इस कानून के अनुसार 
बैंड़' के वे सभी शेयर या हिस्से जो जनता के थे उन १र पहली जनवरी १६४६ को केन्द्रीय सरकार का 
अधिकार हो गया | सरकार ने ११८ रुपया १० आने प्रति शेयर के हिसाब से मुआवजा दिया. यह.. 
मुआवजा कुछ तो नकदी में दिया गया और कुछ इ प्रतिशत के प्रामिसरी नोटों में दिया गया । 
क्ेन्द्री4 समिति तथा स्थानीय समितियों के विधाव को संशोधित कर दिया गया जिसके अनुसार उनके 
सभी डायरेक्टर सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने क्षगे | केन्द्रीय बोर्ड के डाइरेक्टरों में एक सरकारी .. 
पद्मविकारी, चार स्थानीय समितियों, के सदस्य तथा छे सदस्य अ्रन्य हित का प्रतिनिधित्व करने बालेहते 
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१६३४ के रिजव बक कानून में कुछु ओर संशोधन किए गए जिससे रिंजबव ब्रेक को किसी अन्य 
ऐसे देश की जो कि अन्तर्राष्ट्रीय मोद्षिक कोप का सदस्य है, करेंसी तथा प्रतिभूतियों को सम्भालने 
का अधिकार प्राप्त हो गया, इस प्रकार के संशोषन की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि इस. समय--.' 
भार ने अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक बोष (्तिएगाशाजाया कर ०ाएबणए आफात ) की सद- 
स्थता स्वीकार कर ली थीं। - 

सन्‌ १६४८ के इस राष्ट्रीयकरण काचून की काफी आलोचना की गई है| इस सम्बम्ध में 
लोगों का ऐसा कथन है कि इस बोड्ः की नीति निर्देशन का सम्पूण अधिकार सरकार के हाथ में 
चत्ना गया है जिसके कारण इस बेंक को जो कोई भी दल्ल शक्ति में आयगा उसकी नीति का अनु- 
सरण करना पड़ेगा, इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा | इस आलोचना के प्रत्युत्तर में यह कहा जाता 
है कि स्वतंत्र मारत की राष्ट्रीय सरकार विशाल्न पैमाने पर देश के ओद्योगीकरण करने का प्रयत्न 
कर रही है, देश के आर्थिक विकास की योजनायें बना रही है किन्तु ऐसी योजना बिना एक राष्ट्रीय 
संस्था के सफल नहीं हो सकती | सरकार की अथनीति, तथा देश के केन्द्रीय बक की माद्विक' नीति 
में समाझस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। जब्य तक रिंजव बंक एक राष्ट्रीय संस्था नहों थी तब तक इस 
बात का हमेशा अन्देशा बना रहता था। बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से अब यह भय जाता रहा 
है। दूसरे एक प्राइवेट बेंक होने के नाते रिजव बैंक को इतनी सुविधायें मी नहीं दी जा सकती 
थीं जितनी कि उसे अत्र मिल गई हैं। इसके अतिरिक्त भारत ही नहीं कुछ अन्य देशों की सरकारों 
ने जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, कनाडा आदि ने केन्द्रीय बकों की राज्य की अधीनता व स्वामित्व - 
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में ला दिया है | इने सब बातों को देखते हुए यह कहा जा.सकता है कि भारत सरकार ने रिजर्व 
बैंक का राष्ट्रीयरण करके कोई अनुचित काय नहीं किया है। 

भारत में ओद्योगिक बे किंग-- कहने की आवश्यक्रता नहीं कि मारत का औद्योगिक 
विकास तब्र तक भत्नीमांति नहीं हो सकता जब तक कि देश के उद्योगों का भत्नी-भांति अर्थ प्रबन्धन 
नहीं होता | इस सम्बन्ध में हम पिछले परिच्छेद में मत्ली-भांति विचार कर चुके हैं। हम उस परि- 
च्छुंद में देख चुके हैं कि जम॑नी, जापान, आदि देशों ने अपने उद्योगों को उन्नति के लिये किस 
प्रकार ओद्योगिक पू जी की व्यवस्था की थी । अब भी इन देशों में तथा इनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
देशों में उद्योग-धन्धों को दी्घकाल के लिये ऋण प्राप्त होता है परन्तु अभी मारत में इस तरह का 
कोई अच्छा प्रयत्न नहीं किया गया है। यहाँ पर ओद्योगिक बकिंग का प्रयत्न किया गया किन्तु वह 
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असफल रहा | यहां की बैंकों ने श्रौद्योगिक कार्यों में अपनी काफी पूं जी फंसा दी, यही नहीं उन्होंने 
अपनी अल्पकालिक धरोंहरों को भी इसमें विनियोजित कर दिया परन्तु यह पद्धति सफल न हुई | 

अतः देश के उद्योग-धन्धों के लिए. एक दीप्रकालिक ऋण की आवश्यकता को देखकर स्वतन्त्र 
भारत की सरकार ने १९४८ की जुलाई में एक ओ्ौद्योगिक अथ-यप्रबन्धन संस्था ( ]7( प्रडां। ७) 
[#४४9॥0७ (0070007'86६07 ) की स्थापना की थी | यह संस्था मूल उद्योगों के पुनसंस्थापन, 
मशीनरी औ्रजार तथा अ्रन्य वस्तुओं के खरीदने के देतु ऋण प्रदान करती है। सन्‌ १६४० की ३१ 
मार्च तक इस संस्था द्वारा दिया गया ऋण कुल ३१५ लाख रुपया था यह ऋण मुख्य कर विशाल 
पैमाने वाले उद्योगों को दिया गया था| नवीन उद्योगों के विक्रास के लिये इसने अभी अपनी 
सगयता नहीं प्रदान की है | 

अब कुछ राज्यों की सरकारें भी अपने-अपने प्रदेश में इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापना 
कर रही हैं। १६४६ की माच में मदरास में इन्डस्ट्रियल इन्वेस्ट्मेंट कार्पोरेशन! की स्थापना की गई 
थी, इस संस्था का मूलधन दो करोड़ रुपया था । सौरष्ट्र सरकार ने भी ऐसी ही संस्था की स्थापना 
की है । उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा बिहार की सरकारें भी इसी प्रकार के प्रयत्न कर रही हैं। इन 
सभी संस्थाओं के कार्यों का अखिल भारतीय अ्रथ-प्रचन्धन संस्था के कार्यों से मेल बैठना आव- 
श्यक है, इन सब को मिलकर के मध्यम तथा छोटे गैमाने वाले उद्योगों के लिए दीव्रकालिक ऋण की 
व्यवस्था करनी चाहिये | बिना इस प्रकार के संगठित प्रयत्न से उद्योग-धन्धों का विकास और उनका 
पुनर्निर्माण होना सम्मव नहीं है | 

'सटाक एक्सचेन्ज' ( 380०४ #5७)४७॥2८ )-दीबकालिक औद्योगिक पूजी 

विनियोग के लिये 'स्टाक एक्सचेन्ज! भी काफी उपयोगी संस्थाएं हैं। परन्तु यह बात अंशतः ही सत्य 
है। भारत के कल्कत्ता तथा बम्बई के स्टाक एक्सचेन्ज जो देश के सबसे अधिक संगठित 'एक्सचेन्ज! 
हैं केवल पूर्वास्थापित औद्योगिक संस्थाओं के हिस्सों का ही सौदा करती हैं, नवीन कम्पनियों को इनमें 
स्थान नहीं मिल पाता | भारत में संगठित तथा श्रच्छे स्टाक एक्सचेन्ज केवल दो ही हैं जिनका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | दिल्ली, कानपुर तथा मद्रास के एक्सचेन्ज इतने महत्वपूण नहीं 
हैं। सरकार ने थोड़े दिनों पृव 'इन एक्सचेन्जों को कुछ वस्तुओं का सौदा करना अवध घोषित 
कर दिया है एक्सचेन्ज के कार्यों को सीमित करने के वास्ते विधान निर्माण करते समय हमें इन 
एक्सचेन्जों के महत्व की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये | ये एक्सचेन्ज कई महत्वपूर्ण काय करते हैं 
जो अन्य संस्थोंश्रों द्वारा नहीं किये जाते । ये प्राइवेट व्यक्तियों को अपनी पूँ जी उद्योग में विनियोजिति 
करने के लिये उत्साहित करते हैं। देश में कितनी ही पूंजी ऐसी है जिसका अ्रच्छी तरह उपयोग नहीं 
किया जाता। रैसी पूँजी का विनियोग देश में काफी संख्या में संगठित स्टाक एक़्सचेन्जों की स्थापना 
से ही की जा सकता है | | 
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द्रव्य- का संचय, विनियोग तथा बचत-आज खतन्त्र भारत पराधीनता की बेड़ियों 

से मुक्त होकर देश के आर्थिक नवनिर्माण को ओर व्यस्त है | उत्पादन के बढ़ाने के लिये अनेक 
प्रयत्न किये जा रहे हैं विदेशों से मशीन, मशीनरी ओजार आदि प्राप्त करने के लिए पूँजी उधार ली 
जा रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि देश में जितनी बची हुईं पू जी है, भले ही वह कितत्ी 
ही कम है उसका उचित उपयोग किया जाय । इसके लिये हमें देश में कितनी संचित पूजी है, 
उसका पता लगाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये | वैसे तो संचित द्रव्य का आसानी से पता लगना फिर 
उसको एकत्रित करना काफी कठिन काय है आज गाँवों में कितने ही करोड़ रुपये की संचित प्रेजी 
पड़ी हुईं है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । हमें इसके श्रयोग के लिए लोगों में बचत की 
पू जी को उचिंत रूप से विनियोजित करने के लिये काफी प्रयत्न करना होगा । पूँज़ी बचत, कुल् 
उत्पादन तथा कुल्न उपयोग या खपत के अन्तर पर निर्भर रहती है। दुर्भाग्यवश देश में ल्ञोगों 
बचत की भावना नहीं के बराबर है । यह बात गाँवों तथा नगरों दोनों स्थानों के लिये लागू होती है । 
नगरों में इधर थोड़े दिनों सेपूजी का क्ुकाव एक ऐसे वर्ग की ओर होता जा रहा है जो खाए-खचे बराबर 
रहता है। रही गाँवों की बात वहाँ के अधिकांश जमींदार अनाथिक जोतों को जोतते हैं जिनसे उन्हें 
अपना खर्चा सम्मालना मुश्किल्न हो जाता है और जिन लोगों के पास कुछ बचत होती भी है वे 
उससे सोने-चांदी के आभूषण बनवा लेते हैं, उन्हें अमी उस बचत को बैंकों आदि में जमा कर 
रखने की भावना नहीं है, दूसरे वहां सेविंग बेंक इत्यादि हैं भी नहीं जो आमीणों को अपने यहाँ 
जमा करने के लिये आकर्षित कर सके । परन्तु हम देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए, जो 
कि समस्त विश्व की सारी जनस ख्या का पाँचवाँ भाग है, यह नहीं कह सकते, गत साढ़े चार सौ 
वर्षों में भारतवर्ष ने संसार के उत्पादित कुल सोने के सात हिस्से को ही खपाया था । 

भारतवष में द्रव्य को संचित रखने की भावना लोगों में इसलिए और थी तथा अब भी है 
कि पहले लोगों के जान-माल्न का बड़ा खतरा बना रहता था, दूसरे भारतीय समाज सें कुछ ऐसी 
सामाजिक रीतियाँ थीं. जिनके लिए, द्रव्य जोड़कर रखना आवश्यक था। परन्तु अब इन सभी 
ध्थितियों में काफी परिवर्तन हो गया है और अब भी धीरे-धीरे ये परिस्थितयां ह्ती जा रही हैं| 
अतणएव ऐसी स्थिति में ग्राम तथा नगरनिवासियों के द्रव्य को संचित कर घर में रखने की भावना को 
परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए । नगरों में तो इस दिशा में अब काफी सुधार हो 
गया है | 

इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें कई बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। बड़े-बड़े नगरों 
की अ्रपेज्षा छोटे-छोटे स्थानों में जहाँ बैटिंग सम्बन्धी सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ पर बैड्लिंग संस्थाओं के 
खोलने की काफी आवश्यकता है। आामों में बैड्ों का होना तथा ग्रामवासियों का अपना पैसा इन 
बैड़्ों में जमा करना नितान्त आवश्यक है। डाक़खानों को भी जमा करने के लिए लोगों को काफी 
सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए, | सेविंग बैड्डों में जमा करने के लिए छोटी-छोटी अमानतों को जमा 
करने वालों को अधिक सूद की दर देकर इस ओर आकषित करना चाहिए | डाकखानों में प्रदिशिक 
भाषाओं में लिखी गई चेकों द्वारा यदि झाया निकालने की सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो इससे 
और भी लाभ मिलने की झ्राशा हो जाय-। गाँवों में स्लियों की सहकारी सम्रितियों के खोलने के 
लिए और भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। भारतीय महिंलाएँ साधाणतया बड़ी ब्रिक्रययी होती 
हैं। ग्रदि उनके झन्दर द्रव्य को घर में जोड़कर रखने की भावना का अन्त कर दिया ज़ाता है तो 
उससे काफी ज्ञाम प्रास हो सकेगा । मिश्रित एँजी बाली बैड्लों को भी ज्तियों के लिए क्िशेष विश्ाग 
खोलने चाहिए । इन विभागों में ज्ियों को ही .कमंचारी रखा जाप्न | इस प्रकार की अवस्था से मा 
क्षाओं में भी ब्यवसायिक मनोइतति की बृंढ़ि ढ्वोगी ओर वे आय्रूषण बनाने के बजाय प्ेंसी नही, 





४७६ - भारतीय श्रथ-शासत्र का विवेवन 


झपना रुपया जमा करना अधिक पसन्द करेंगी। इन सच बातों की और अधिक सफल बनाने के 
लिए आवश्यकता इस बात की द्दे कि लोगों में इस विषय के ज्ञान का काफी प्रचार और प्रसार 
किया जाय, इसके लिए लोगों की प्रादेशिक भाषाओं में आवश्यक सहित्य का वितरण किया जाय । इसके 
लिए व्याख्यानों, माषणों, रेडियों, चलचित्नों आदि द्वारा भी काफी सहायता ली जा सकती है । 


क्‍या देश में बे किंग सुविधाएँ पर्याप्र हैँ-हम उपर देख छुके हैं कि भारत में 
विविध प्रकार की बैंकिंग संस्थाएँ हैं। भारत जैसे विशाल देश के लिए ऐसी विविधिता का होना कोई 
श्राश्वयंजनक नहीं दे | ऐसे विशाल देश के लिए. और फिर उसमें निवास करने वाले लोगों क 
विभिन्न आवश्यकताओं की पूति के लिए एक ही प्रकार की संस्था का होना और उसके द्वारा सभी 
कार्यो की पूर्ति हो जाना सम्मव नहीं है | इस प्रकार हमारे देश में आधुनिक पद्धति के छनुसार काये 


[आह 4. 


करने वाली निम्नलिखित बेकिंग संस्थाएँ जो समस्त देश में फेली हुई हैं : -- 

( १ ) प्रामाणिक बड़ ( 82॥९पेप्रो 6१ 587: 2 

(२ )अप्रमाणिक बड़ ( २०३ 80॥6पपा€दे ऐश्चाए ) 

(३ ) सहकारी बढ ( (/0-070०7/७ए७ 39॥36 ) 

( ४ ) पोध्ट आफिस सेविंग बक्टष ( 208 (0॥06 880ए78 उ3क0॥7: ) 

इन बेड्डों की देश में १६४६ -के प्रारंम तक कितनी शाखाएँ या कार्यालय थे उसका पता नीचे 
दी हुई तालिका से लग जायगा | 


(अर) 
बे ३१ ७2 वि 
सहकारी ब के प्रप्परे 
४ न हु 
विनिमय ब के ६२ 
५ च् हि 
इम्पीरियल बड़े २६ 
अन्य प्रमाणिक बैक २,४८५ 
बढ्ः 
अप्रमाणिक बहू. १,७८१ 
(ने) 
वे डाकखाने जो सेविंग बढ का काय करते हैं ६,४६५ 
». ?आमोंमें हैं ६,४०१ 


प्रथम कोटि के बैंकों के १,३३४ स्थानों में १,२७७ कार्यालय ये ।इनमें से पाँच हजार से कम 
आजादी वाले १७१ स्थानों में केवल २३७ कार्यालय थे, अन्य प्रामाणिक बक ऐसे ६६ स्थानों में 
थे, १२१ ऐसे ही स्थानों में अ्प्रमाणिक बेड थे, ऐसे ही ३३ स्थानों में सहकारी बेंझू थे, जब कि 
विनिमय बेड ऐसे किसी भी स्थान में थे ही नहीं | सन्‌ १६४६ में २६,७६० डाकखाने ये, जिसमें से 
६,४६४ डाकखाने सेविंग बैक का काय कर रहे थे परन्तु केवल ६,४०१ डाकखाने ही ऐसे भे 
जो ग्रामीण क्षेत्रों में काय कर रहे थे | भारत में बैड्िंग सम्बन्धी सुविधाएँ ठीक या पर्यात् हैं अथवा 
नहीं इस सम्बन्ध में कोई निश्चित उत्तर देना सरल कार्य नहीं है।इस प्रश्न का उत्तर देने के 
'लिंये,हुमें कार्याक्षयों की की संख्या, उनकी सम्पन्नता, उनकी कार्य-पद्धति तथा अन्य सुविधाएँ जो 
कि वें प्रैकल्त करते हैं, देखना होगा | आइए हम विदेशों की मी बैक्लिग स्थिति पर एड दृष्टि डालें | 
नीचे दी हुई तैक्षिका से इस बांत पर कुछ प्रकाश पड़ जायगा | 


बैंकिंग और साख कम 


बेड्टिग- कायोलय क्षेत्रफल और जनसंख्या 


( १६४६ को ) 
देश च्षेत्रफल जनसंख्या बैड्िंग कार्यालयों आौसत 
( हजार वगमील में ) . (दस ल्लाख में) की संख्या. क्षेत्रफत्त जो कि 
बैड्रिंग. संस्थाओं 
द्वारा दिया जाता है 
(वग मील में ) 
आस्ट्रेलिया २,६७४. हे ३,४६० प्प२७ 
कनाडा ३,६६० १३ ३,३२३ १,११० 
यू० के० 8 प ० ११,४६९ दर 
संयुक्त राज्य अमरीका ६७४ १४७ १८,६७५ श्ध्ष 
भारत १,२२१ ३४२ ४, २७७ २३१ 


उपरोक्त तालिका को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि हम भारत की अन्य देशों से तुलना 
कर तो हमें पता चल जायगा किभारत में व्यावसायिक बैक्लिंग तो ब्रिल्कुल ही श्रपर्यात स्थिति में है परन्तु 
इस सम्बन्ध में हमें एक बात का स्मरण रखना चाहिए वह यह जैसा कि ग्रामीण बैड्लिग जाँच स मति 
ने कहा था कि हम यह तुलना केवल जनसंख्या और त्षेत्रफल के ही अनुसार करके निश्चित निष्कर्ष 
नहीं निकाल सकते क्योंकि बैड्लिंग सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किसी देश के ग्राथक विकास 
उस देश की क्ृषिकी स्थिति पर, उद्योग पर, व्यापार, राष्ट्रीय आय तथा उस आय के वितरण 
पर निर्भर रहता है। भारत आधिक दृष्टि से बड़ा ही पिछड़ा हुआ देश है उसकी कुलराष्ट्रीयआय मी 
का कम है । उदाहरण के लिये सन्‌ १६४६-४७ में भारत राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति २९८) की 
थी जब कि उस समय मूल्य देशनांक ( [2८७ 7065 ) लगभग ३०० था | 

अतः जब कि यहाँ की अधिकांश जनता को राष्ट्रीय आय इतनी कम है उसे बैक्िंग सम्बन्धी 

सुविधाओं की भी विशेष आवश्यकता नहीं होती , इसलिए देश की वर्तमान दशा को देखते हुए. हम 
यह नहीं कह सकते कि हमारी ये बैड्टिंग सम्बन्धी सुविधाएँ अपर्यास हैं। हाँ इस सम्बन्ध में एक बात 
कह देना अनुचित न होगा वह यह कि युद्ध के समय में हमारे देश की बैड्लिग का विस्तार अधिक नहों 
हो सका। लागत और आय का बिना ध्यान दिये हुए ही शाखाओं को खोला गया | सन्‌ १६७६ में 
में भारत में कुल्ल ५,२७४ बैक्लिंग कार्यालय थे इनमें से केवल २३७ ऐसे कार्यालय थे जो पाँच हजार से 
कम आबादी वाले स्थानों में थे | आवश्यकता इस बात की है कि बैड अपने काय-क्षेत्र को ग्रामों 
तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयक्ष करें छोटे-छोटे नयरों या कर्तों में अपनी शाखाएँ खंलें अमी तक 
व्यावसायिक बैड्डों ने इस और कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। गाँवों में सहकारी साख समितियों तथा 
डाकखानो द्वारा ही सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि अभी 
ग्रामीण ज्षेत्रों में बेड्लिंग सम्बन्धी सुविधाओं का बहुत विस्तार नहीं हुआ है । 

इसमें सुधार केसे हो (-भारत जैसे विशाल देश की विशाल जनसंख्या दी 
विभिन्न आवश्यकताश्ों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि देश में सभी प्रकार की अच्छी ईक्लिंग 
सुविधाओं के विकास व विस्तार को आवश्यकता है | हमें नगरों के साथ-साथ आमों में भी इनके सम्यक्क 
विस्तार की ओर ध्यान देना होगा । आमीण बेकिंग जाँच समिति ने ग्रामीण ज्षेत्रों में उन कुछ 
बाधाओं का उल्लेख किया है जिनके कारण बैक्लिंग सुविधाओं के विस्तार में बाधा होती हे । ये बाधाएँ ' 

निम्नक्षेत्तित है क्‍ द पे ह 


्'ड्ट भारतीय श्रर्थ-शाखत्र का विवेचन 


( १) इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी कठिनाई आवागमन या यातायात के साधनों की है अभी 
गाँवों में इन साधनों की अच्छी सुविधा प्राप्त नहीं है । 

(२) ग्रामीण जनता अशिक्षित है। इससे वे चेक, पास बुक आदि को अच्छी तरह 
सम्मात्ञ नहीं सकते।... 

( ३ ) आमीणों में रूढ़िवादिता के कारण बेंक में अपनी रकम जमा करने की भावना नहीं 
है | उनमें शिक्षा का प्रचार वा प्रसार होने से ही उनकी यह भावना दूर हो सकती है। 

(४ ) गांवों में जिन लोगों के पास पैसा है उसे वे गाँव में ही अ्रच्छे सूद पर उठा देते हैं, 
बैक की वर्तमान दरों से उन्हें इनमें रुपया जमा करने में कोई आकषण नहीं होगा । 

(५ ) गाँवों में विशेष आय की आशा न होने के कारण ध्रक्रों द्वारा नवीन शाखाओं के 
खोलने में काफ़ी कठिनाई है । क्‍ 

(६ ) इम्पीरियल बेंक तथा अन्य बैल्लों ने यह सुझाव रखा था कि आमीशण न्षेत्रों में उन्हें 
अपने कार्यों' के विस्तार करने में सभसे बड़ी कठिनाई कृषि सम्बन्धी कानूनों की है। इन कठिनाइयों 
को निम्नलिखित उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है ४८ 

. (क ) आमीण क्षेत्रों में एक केन्ध से दूसरे केन्द्र के कोष को एकत्रित करने के लिये सुविधाएं 
प्रदान की जा सकती हैं । 

(ख) इम्पीरियत्न बेंक की शाखाओं में और दृद्धि करके तथा ट्रेज़रियों के कार्यों' को और 
बढ़ा करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि ये आपीण क्षत्रों में नोटों तथा अन्य मुद्राओं को 
बदल सके तथा उनका विनिमय कर सके | इसके अतिरिक्त ब क्लों को इस प्रकार की काफी सुविधा दी 
जा सके जिससे ट्रेजरियों में वे अपनी पेटियाँ खूब सुरक्षित रख सके | 

(ग) बंकों की ऋण तथा सहायता आदि देकर गोदझमों ( वेयर हाउसिंग ) के विकास 
के लिये एक समिति तैयार की जाय जिसमें कि केन्द्रीय व राज्य की सरकारें तथा रिजव बैड को 
ग्रपनी सहायता दें। क्‍ 

जहाँ तक सहकारी समितियों का प्रश्न है इस सम्बन्ध में कुछु विशेष सुझाव दिए गए हैं। 
वैसे तो श्रमी सहकारी संस्थाओं को कई सुविधाएं जैसे आयकर, स्टाम्पफर, रजिस्ट्रेशन फीस आदि 
से मुक्त रखने की सुविधाएँ प्राप्त हैं परन्तु अभी उन्हें कुछ ओर सुविधाएँ दिए जाने का सुझाव रखा 
गया है| इन सुविधाओं में मुख्य ये हैं :-.- 

( अर ) डाकखानों द्वास कम दर पर रकम के भेजने आदि की सुविधाएँ दी जाँय; 

(ब ) डाकखानों में और अधिक रकम के जमा करने की तथा और अधिक रकम के 
निकालने की सुविधा दी जाय, शा 

( स ) नेशनल सेविज्ञ सार्यफिकेट के बेचने के लिये उन्हें अच्छा अधिकार प्रदान किया 
जाय; ु क्‍ | । 

( द ) उन स्थानों में जहाँ पर अभी बैकह्ििंग सम्बन्धी सुविधाएं नहीं हैं बहा अपने कमचारियों 
कं) शिक्षित आदि करने में जो व्यय पड़े उसके लिये इन संस्थात्रों को सहायता दी जाय | 

उधर सहकारी बैंकों तथा समितियों को भी संचित द्रव्य ( सेबिंग ) के एकब्रित करने तथा 
लोगों के मितव्ययिता का प्रचार करने के लिए. पहले को अपेक्षा अब अधिक ध्यान देना चाहिए। 
पोस्ट आफिस सेविंग बैडू सेविंग आमीण क्षेत्रों में सेविग श्रच्छी तरह एकत्रित कर सकते हैं 
क्योंकि डाकंखाने समस्त देश में फैले हुए ह और जनता का उन पर विश्वास भी काफी है, इसलिये 
आवश्यकता इस बात की है कि आमीण क्षत्रों में काम करने वाले डाकखानों की संख्या में वृद्धि की 
जाय इसके लिये निम्नलिखित उपाय किये जाने चाहिये :--- 
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(अर) डाकखानों के कर्मचारियों को सेविंग बैक के कार्यों की ओर विशेष प्रयत्न करना 
चाहिये; क्‍ 

(थ ) जिन आ्रमीण स्थानों में सेविंग प्रा्त होने की विशेष सम्भावना है वहाँ पर और नए 
डाकखानों के खोलने का प्रयत्न करना चाहिये; 

(स ) डाकखाने के सेजिंग बैल्ों के प्रचार के लिये गाँवों में विशेष प्रयत्न किया जाय; 

(द ) अमी जिस आदमी का रुपया जमा होता है उसके मरने के पश्चात्‌ उसके उत्तरा- 
घिकारियों को रुपए प्रास करने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं, इस सम्बन्ध में जो अभी नियम बसे हैं 
उनको कुछ दीला करना आवश्यक है। इसके साथ ही सेविंग बैक्लों में जो अभी सब काय अंग्रेजी 
में होता है उसे प्र।देशिक भाषाओं में भी परिवर्तित करने की आवश्यकता है। 


. अन्तर्राष्ट्रीय बे क- इसने राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, युद्ध को समाप्त हुये पाँच वर 
हि ऊपर हो गये किन्तु श्रतबर॒ भी हम अ्रपना सम्यक ञ्रार्थिक विकास नहीं कर पाये हैं। देश के 
आर्थिक पुनर्निर्माण के लिये राजमैतिक स्वतंत्रता ही पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए एक निश्चित और 
मुयोजित योजना की आवश्यकता होता है । हृष की बात है कि हमारी राष्ट्रीय सरकार इस दिशा की 
ओर काफी प्रयत्नशील है । क्‍ 
यदि भारत अपना श्रार्थिक पुनर्निर्माण करना चाहता है और अ्रन्य उन्नत देशों के समान 
स्तर पर आना चाहता है तो उसके लिए. यह आवश्यक है कि वह अन्य देशों का भी अच्छा 
सहयोग प्राप्त करे । थोड़े दिनों पूर्व संसार के आ्रार्थिक विकास के लिए होने वाले कुछ अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेत्ननों में मारत ने भांग लेकर इस सम्बन्ध में अपनी क्रियाशीलता का परिचय दिया है । अन्तर्राष्ट्रीय 
मौद्विक कोष ( [760040 079) श०ा७ांक्र'ए कप ) उेथा अन्तर्राष्ट्रीय बे क ( ]7]- 
(€ाएक्र0ाकों 30) की स्थापना में भी अपना हाथ ब टाकर भारत ने विश्व-बन्युत्व तथा अपने 
देश के आर्थिक विकास की भावना का परिचय दिया है । युद्ध के कारण जिन देशों की आशिक स्थिति 
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बिगड़ गई थी उनकी दशा सुधारने तथा विश्व के उन देशों को जो कि आशिक दृष्टि से बहुत पिछुड़े 

हुए, हैं, उनकी विकास की सुविधा प्रदान करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बे क की स्थापना की गई | इस 
प्रकार यह अन्तर्राष्ट्रीय बैक विश्व में शान्ति को चिरस्थायी बनाने में सहायता अदान करने के साथ 
ही साथ संसार-के पिछड़े-हुए. देशों के आशिक विकास में सहायता पहुँचायेगी.। बह अपने सदस्य 
राष्ट्रों को लम्बी अवधि के लिए. ऋण प्रदान करेगी। इस ऋण के देने का उद्द श्य उन देशों जिम्र 
की आर्थिक दशा युद्ध के कारण बड़ी अस्तव्यस्त हो गई थी और उन देशों को जिनको उत्पादन 
सम्बन्धी काफी सुविधाएं प्राप्त हैं, उन्हें अपना सम्यक आधिक विकास के लिए सहांग्रता प्रदान 
कश्ना है। इसके अतिरिक्त विश्व-चारिज्य को एक और अच्छे स्तर पर ल्ञाने को हेतु तथा विभिन्न 
राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थिर बना ने के लिए भी इस वै क की बड़ी आवश्यक्रता थी | 


सन १६४६ की ३१ मार्च को बैक की द्वित्सा पूंजी ६२३६० लाख डाक्मर-थी और इसके 
सदस्य देशों की कुल संख्या ४७ थी | मारत ने प्रारम्भ में इसमें ४०० 'लाख डालर जमा किए. जिसमें 
से:८० लाख डालर स्वण के रूप में या यू० एस० की करेंसी के रूप में, ४२० लाख डालर का स्वर्ण 
_तथा २०० लॉख डालर रुपयों में देने थे। उस समय यह विचार कियाँगया कि यदि भारत, अंन्तररोष्ट्रीय 


मौद्रिक कोष ( ।. |. ) का सदस्य हो जाता है तो उसे काफी-लाम प्राप्त हो सकेगा । जैसा कि हम 
ऊपर कह चुके श इस बेड में भारत का कुल कोट ४००० खांख डालर, धू०के० कू३ ०,४०० ज्यत्तर,......- 


संयुक्त राज्य अमरीका का २४६४० लाख डालर है । इस ग्कार बे क के पास अपनी आवश्यकेशाओं 
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पूर्ति के लिए पर्याप्ष पूँ जी है। इस-प्रकार अपने इन साधनों से बैक सरस्य राष्ट्रों को अपने-अपने 
कच्चे माल, यातायात सम्बन्धी सुविधाएँ, शक्ति के साधन आदि का उचित उपयोग कर अपना विकास 
करने में सहायता पहुँचायगी । इन कार्यों' की पूर्ति के लिये बैड ने बहुत से देशों को दीघकाल के लिये 
ऋण प्रदान किया है । उसका सवप्रथम तथा सबसे अधिक ऋण फ्रान्स को दिया जाने बाला ऋण था 
जिसकी कुल रकम २,१०० लाख डालर थी। इसके बाद उसने चिल्ली, लक्जेम्ब्रगं, डेवमाक, नीदर- 


मिनी । ० 


लैण्ड को २,६३० लाख डालर दिया | ये रकम ६३ से लेकर ३० वर्षों तक के बीच अदा की जाने 
वाली थी और इसका सूद ४६ प्रतिशत था, इसमें १ प्रतिशत कमीशन बैड का भी शामित्र था। 
प्रायः ऋण की सारी रक्रम डालर में दी जाती है क्‍योंकि इस रकम से खरीदी जाने वाल्ली 
अधिकांश वस्तुएँ संयुक्त राज्य अमरीका में प्राप्त होती हैं। ऋण देने के पूर्व बैड जिस देश को 
ऋण देती है उस देश की थ्रार्थिक स्थिति की पूरी तरह जाँच करती है। उस देश की समस्याओं 
की जाँच करने के लिये केवल कागज पत्रों के ही आधार पर निष्कष नहीं निकाल लेती बल्कि व्यक्ति 
विशेषज्ञों के मिशनों को भेजकर वह उसकी स्थिति का पता लगाती है| भारत की भी ऋण प्रदान 
करने के लिये बैड के उपसभापति श्रो एस० जी० होर महोदय १६४६ के ग्रारम्म में भारत आये ये 
और उन्होंने यहाँ की श्राथिक स्थिति का अ्रच्छी तरह अध्ययन किया था |. 

यह बैंक मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों की जाँच करके ऋण प्रदान करता है :-- 

(१) वह यह देखता है कि जि्त योजना की पूर्ति करने के लिये अथ प्रत्रन्धन की बैक से 
प्राथना की है वह योजना अच्छी प्रकार विचार करके तैयार की गई है अथवा नहीं, दूसरे उनके 
ग्रथ- प्रबन्धन करने में सफलता ग्राम्त होगी श्रथवा नहीं 

(२. जो देश ऋण ले रहा है उसकी ग्रथेनीति और आध्िक क्रिया-कल्लाप सुच्यवस्थित है 
अथवा नहीं; पट 

| (३) वह देश अपने देश के आशिक पुनर्निर्माण के लिये जो सारी योजनाएँ बना रहा है 
वह सुविचारित हैं अथवा नहीं।.. “८ 

श्री होर महोदय ने कहा कि बे क यह नहीं चाहता कि जो देश ऋण ले रहा है, वह सभी 
दृष्टियों से ही पूर्ण है, परन्तु वह यह चाहता है कि जो देश ऋण ले रहा है वह अपनी अ्र्थ-नीति 
को एक सुविचारित आ्राधार पर कार्यान्वित कर रहा है श्रथवा नहीं, दूसरे वे बराधाएं जे। कि उस देश 
के आथिक विकास में रोड़े अट्काती हैं उन्हें वह दूर करने के अच्छे प्रयत्न कर रहा या नहीं। 
. और भविष्य में इन्हीं आधारों पर बह अपना आ्रथिक विकास करने की क्षमता रखता है अ्रथवा नहीं 

. इन्होंने यह सुझाव दिया कि किसी देश को तभी नवीन योजनाओं को हाथ में लेना चाहिये जब कि 
उसें यह विश्वास हो जाय कि इस योजना की पूर्ति के लिये देश में सभी साधन उपलब्ध हैं | इस 
योजना का प्र॒रा होना अत्यन्त अनिवाय है, इस योजना का पूरा होना अन्य योजनाशञ्रों के लिये 
नितान्त आवश्यक है, उस योजना को पूरी होने के लिये आवश्यक सामग्री और साधन अच्छे मूल्य 


में प्राप्त हो जांब गे | 

बैड द्वारा भेजे गये मिशन ने भारत के आर्थिक विकास की सभी योजनाओं पर अच्छी तरह 
विचार किया था । इस बैक्न ने १९४६ की अ्रगस्त में भारत की रेलों के लिये ३४० लाख हालर, १६४६ 
की सितम्बर में कृषि के विंकास के लिये १०० लाख डालर तथा १६४० की अप्रेल में नदियों की 
घाटियों की योजनाओं को अग्रसित करने के लिये ६८५ लाख डालर ऋण स्वीकृत किया। इसके 
अतिरिक्त अन्य कई भारतीय योजना पर ऋण देने के लिये विचार कर रही है किन्तु इसने देश की 
.. कई ग्रोजनाएं जैसे चितरंज़न में-इंजन बनाने के उद्योग की बृद्धि की. योजना तथा खाद. वैयार करने 
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के लिये अन्य कई योजनाओं के वास्‍्ते ऋण देने से इन्कार कर दिया है | संयुक्त राष्ट्र संझ्रः में भारत 
के प्रतिनिधि श्री रामास्वामी मुदाल्ियर ने संयुक्त राष्ट्र संघ की अथ तथा समाज परिषद में भाषण देसे 
हये कहा था-बैड् भारत जैसे आर्थिक दृष्टि से गिछुड़े हुये देश के थ्रार्थिक विक्रास के लिये विशेष ध्यान 
नहीं दे रहा है |” मुदालियर महोदय के विचारों का समथन पीरू, ब्राज्ञिल तथा चिल्ली के प्रतिनिधि मे 
भी किया था। ' 


जैसा कि हम पहले कह चुके है कि श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि ( 4. ४. #. ) तथा अन्तर्राष्ट्रीय. 
बैडुः दोनों ही अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। दोनों युद्ध से बर्बाद देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण करने के 
, लिये स्थापित किये गये हैं| दोनों का शासन एक बोड द्वारा होता है जिसमें १९ डाहरेक्टर होते हैं | 
दोनों को अपने सदस्यों की आधिक अवस्था की जाँच-पड़ताल करने का अधिकार है। लेकिन जब कि 
श्रन्तर्गाष्ट्रीय बेड को दीघकालीन ऋण देने का अधिकार है अ्न्तरंष्ट्रीय मृद्रानिधि को वेडल. अरुप 
कछीन ऋष्प देने का ही अधिकार है | 


अटटवाइसवां परिच्छेद 
मद्रा तथा विनिमय 


( करेन्सी तथा एक्सचेश्न ) 
ऐतिहासिक पृष्ठधूमि-भारत की : वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था, का भल्लीभाँति ज्ञान प्रास 
करने के लिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि हम उसके श्रतीत पर भी एक विहज्ञम दृष्टि डाल लें. । 
: प्राचीन काल में हिन्दू राजागण स्वण-मुद्राओं का ' परिचालन अत्यन्त पसन्द करते थे, इन 
मुद्राओं में वेझपना नाम और कभी-कभी अपने शासन के प्रतीक झादि का चित्रण भी करा देते 
थे | जब्न राज्य का भार किसी नवीन शासक या राज के हाथ में ग्राता, या कोई राजा किसी राजा"को 
पराजित कर वहाँ पर अरनी अधिकार जमाता तो विशेषकर के वह अपनी मुद्रा प्रचक्षित करता | 
उस समय भारत अधिकतया कई भागों में विभाजित रहता था अ्रतएब विभिन्न प्रदेशों या राज्यों में 
प्रचलित मुद्राएँ भी विभिन्‍न रहती थीं । 
मुगलों के शासन काल में चाँदी का रुपया तथा सोने की मोहर दोनों प्रकार की सरकारी 
मुद्रायं जनता में प्रचल्षित थीं ओर यद्यपि उन दोनों में कोई निश्चित अनुपात नहीं था किन्तु दोनों 
का दार्म से जो कि एक तांबे का सिक्का था निश्चित सम्बन्ध रहता था। दक्षिण भारत में जहाँ कि 
मुगल्ों का आधिपत्य विशेष नहीं जम पाया था, वहाँ विभिन्न हिन्दू-राज्यों में विभिन्‍न स्वर्ण मुद्रायें 
प्रचलित थीं। ओरंगजेत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ मारत में राजनीतिक उथल्न-पुथल्न हुई, मुगल साम्राज्य 
कितने ही छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया, प्रत्येक राज्य अपना अलग ही सिक्का चलाए हुए 
था। इस प्रकार श्षवों शताब्दी के मध्यकाल में भारत में लगभग ६६४ सोने-चाँदी की मुद्रायें 
प्रचलित थीं। ये सब्र की सब अपनी बनावट तथा वजन में एक दूसरे से भिन्न थीं । 
इस प्रकार की मौद्रिक स्थिति का आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के व्यापारों पर प्रभाव 
पड़ना स्वाभाविक था, इससे व्यापार की गति मन्द पड़ गई। ऐसी स्थिति में ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
जिसने कि १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अपने को एक हृद प्रशासक सत्ता के रूप में अधिकृत कर 
लिया था समत्ष मारतवष के लिये एक-एक रूपात्मक मुद्रा के पद्धति के विकास की ओर पैर बढ़ाया । 
इस प्रकार १६ वीं शताब्दी की भारतीय मुद्रा के इतिहास को हम चार सुस्पष्ट भागों में 
विभाजित कर सकते हैं :--. 
. (१) १८००-१८२४--एकत्व का प्रयास | 
(२ ) १८३५-१८७४--प्रयोगात्मक काल । 
( ३) :१८७४--१८६३--मौद्रिक मूल्य हास काल । 
(४ ) १८६ ३--१६००--एक धातवीय रजत मुद्राविधि का परित्यागन | 
प्रथम युग (_ १८००---१८३५ )-- १६वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक यूरोप में द्विधात- 
वीय मुद्राविधि का ही बोलबाला था । ईस्ट इन्डिया कम्पनी भी इससे प्रभावित हुईं और उसने यहाँ 
अपने अधिकत क्षेत्रों में उसी द्विधातवीय मुद्रा-विधि के परिचालन का प्रयक्ष किया । उसने इसके 
लिए, एक नहीं कई प्रयास किये ओर सत्र के सब असफल रहे | इन प्रयक्षों के असफल होने का 
मुख्य कारण सोने का ठकसाल द्वास/ज्यून-मूल्यांकन के कारण अधिकृत अनुपात को ठीक न रख 
सकना था। इस प्रकार ईस्ट इन्डिया कम्पनी को फिर चाँदी का सहारा लेना पड़ा): «४ 


मुद्रा तथा विनिमय डष्परै 


द्वितीय युग (१८३५-७४) -सम्‌ श्य १८ में मदरास प्रेसीडेन्सी ने १८० श्रेन का चाँदी का रुपया 
चलाया | १८२१३ में इसी का पालन बअम्बई प्रेसीडेन्सी ने किया ओर अन्त में श्य३४ में यही रजत 
मुद्रा भारत में ईस्ट इन्डिया कम्पनी के अधिक्त क्षेत्रों की पूण वेध मुद्रा घोषित कर दी गई | इस 
प्रकार द्विधाववीय मुद्रा के कुछ प्रयोग करने के पश्चात्‌ ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने रजत एकघातक्रीय 
मुद्रा-विधि को अपनाया । इसके अनुसार कोई भी आदमी टकसात् में अपनी चाँदी लेकर जाता और 
उसके श्छू० ग्रेन ( १९/१२ फाइन ) के वजन वाली मुद्रायें ढलवा लाता । इसका कोई शुक्ल न 
लिया जाता | परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि स्वण-मुद्रा क्षेत्र से बिल्कुल ही हट गई थी। श्८३५ 
के करेंसी कानून के अनुसार सोने की मुहरों आदि के दढालने का अधिकार था। १८४१ में कम्पनी 
सरकार ने १:१५ की दर से लेन-देन में सोने की मुहरे लेने की भी आज्ञा दे दी। इसी बीच 
१८४८, से लेकर १८६४६ तथा आस्ट्रेलिया तथा केल्लीफोर्निया की सोने की खानों के खोज से, सोने 
की पूर्ति और बढ़ गई | इस प्रकार टकसाल में सोना काफी हो गया और चॉँदी को उसने अपने 
स्थान से हटा दिया। इस प्रकार देश में सोने की भरमार ओर चाँदी की कमी होने लगी। उधर यह 
कमी होती जा रही थी दूसरी ओर जनता की मुद्रा ( द्रव्य / सम्बन्धी मांग बढ़ती जा रही थी, उस 
समय एक प्रकार से मुद्रा का अकाल सा ही फैल गया था। अमरीका आदि देशों से भी भारत में 
सोना काफी परिमाण में आ रहा था, यह सोना भारत से मेजी गई कपास के बदले में था, अतएव 
यहाँ की जनता और विशेषकर व्यापारी वर्ग सरकार से स्वण प्रमाप ( 006 8$0970&7"6 ) की 
स्थापना की बड़ी मांग कर रहा था | अन्त में श्यू६४ को नवम्बर में सरकार ने गिन्नियाँ 
( सावरेन ) लेना स्वीकार कर लिया । इसी बीच भारत की समस्त मौद्रिक समस्या का अध्ययन करने 
के लिये “मेंसफील्ड कमीशन” की स्थापना की गईं थी । इस कमीशन ने सोने तथा चाँदी पर 
आधारित एक मुद्रा-प्रमाण की स्थापना का सुझाव दिया था। इस कमीशन ने १५, १० तथा ४ रुपये 
की मूल्यवाली स्वण -मुद्राओ्रों के परिचालन का भी सुझाव दिया था | परन्तु इस कमीशन के प्रतिवेदन 
पर सरकार ने कुछ भी ध्यान न रिया । श्एू७२ में सर रिचाड ठेम्पल ने भी भारत में स्वण-प्रमाप 
की स्थापना की सल्लाह दी परन्तु इसका भी कोई असर न हुआ | इस प्रकार यह प्रयोगात्मक काल भी 
बिना किसी सफलता के समास हुआ । । 
तृतीय युग ( १८७४-१८८६३ ) - १८७३ ई० के बाद से चाँदी की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में 
परिवत्तन होना प्रारम्भ हुआ, इसका भारतीय मौद्रिक तथा विनिमय पद्धति पर भी बुग प्रभाव पड़ा । 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति के कारण समस्त विश्व में चाँदी के मूल्य में भारी गिराव हो गया | 
यूरोप के व्यापार तथा सरकारी बजट पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, भारत सरकार भी इस ग्रमाव से 
बची न रह सकी । धीरे-घीरे भारतीय रुपये के मूल्य में हास होता चला गया। १८६२ में देश की 
इस विनिमय तथा मौद्विक पद्धति का अध्ययन करने के लिए. हरशेल? समिति को नियुत्ति की गई । 
इस समिति ने भारतीय टकसालों में पहले की भाँति स्वतन्त्रतापूवंक निःशुल्क रूप से रुपये के दालने 
को बन्द कर देने का सुझाव दिया | हाँ सरकार अवश्य सोने के विनिमय के लिये १ शि० ४ पे० 
प्रति रुपया के हिसाब से रुपयों को ढलवा सकने का सुकाव दिया। इस प्रकार श्य६३ के एक्ट (८) 
के साथ ही तीन और घोषाणायें प्रकाशित कर दी गई' जिसके अनुसार इन सुमावों को क्रियात्मक 
रूप प्रदान करने की व्यवस्था की गई। | ह 
चतुर्थ युग ( १८६३-१६०० )-सन्‌ १८८ में एक कानून पास किया गया जिसके 
अनुसार इड्जलेंड में भारत सचिव द्वारा प्राप्त किए गए. सोने पर ग्रति एक रुपया ७*५३३४४ ग्रेन 
पक्के सोने की दर से पन्न-मुद्राओं के प्रचलन का अधिकार प्रदान किया गया । भारतीय पत्रःमुद्रा के 
हुरक्षित कोष के एक श्षंग के रूप में यह सोना बैक आफ इज्ञलेंड में रखा जाने को था। इन, १८६३. 


डटड भारतीय अर्थ-शाख का विवेचन 


छा. तक के करेंसी सुधारों का मुख्य उद्दं श्य भविष्य में रुपये के सोने वाले मूल्य- के गिशव को रोकना, 
स्वर्ण उपयोग से भारतीयों को परिचित कराना, तथा १ शि० ४ पे० प्रति रुपयों के अनुपात से रुपये 
तंया स्टलिज्ञ के अनुपात को स्थिर रखना था| इस प्रकार इन सभी सुधारों का मुख्य उद्दे श्य भारत में 
स्वर्ण प्रमाप का प्रचलन करना थां। श्द्ण ई० में सरकार ने भारतीय मौद्रिक व्यवस्था पर अ्रपने 
निश्चित विचार उपस्थित करने के. लिये 'फाउलर समिति? ( 0 एछ]०% (!0777706० ) की 
नियुक्ति की गई। 

फाउलर' समप्रिति, श्८झ६८--फाउलर समिति ने करेंसी सुधार सम्बन्धी उन कई योज- 
नाओं और प्रस्तावों पर विचार किया जो कि उसके समक्ष उपस्थित किए, गए थे। इन प्रस्तावों में 
से एक प्रस्ताव वा उद्दं श्य पुनः चोँदी की स्वतंत्रतापूर्वक मुद्रा दालने की आजा दे देना था। परन्तु 
यूदद प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकृत कर रिया गया कि ऐसी व्यवस्था करने से भारतीय करेंसी -की 
वही दशा हो जायगी जो कि श८्ए७८-६३ में हुई थी। इसके अतिरिक्त लेजले प्रोबिन तथा श्री 
ल्िन्डसे महोदयों की भी योजनाएँ थीं। प्रोब्रिन ने एक प्रकार के स्वर्ण बुलियक-प्रमाप ( 8060 
9ग्रा070 8॥2॥0970) जो बाद में स्वश॒ विनिमय प्रमाप के नाम से प्रसिद्ध हुआ, की योजना 
उपस्थित की । समिति ने इन दोनों महोदयों की योजनाओं को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि 
ज॑नमतः इन योंजनाओ्रों के बहुत विरुद्ध है । इन योजनाओं के स्थान पर समिति ने स्वण॒ मुद्रा प्रमाप 
की स्थांपना का समर्थन किया और इस उद्देश्य की पूति के लिये समिति ने निम्नलिखित सुझाव 


पेश किये :7- 
प्‌ ) भारतीय यकसाल्षों में त्रिठेन वाले साबरेन तथा अद्ध॑ सावरेन बनने दिया जाय । 


._: (२) ब्रिटिश सावरेन तथा अरद्धसावरेन को बेध मुद्रायें घोषित कर रिया जाय जिससे 

उनका भारत में भी चलन हो जाय । 

(“६ ) विनिमय की दर स्थायी रूप से १ शि० ४ पे० स्थिर रख। जाय 

( ४ ) रुपये को असीमित कानून-आह्य मुद्रा के रूप में जारी रखी जाय 

(४ ) सरकार को चाहिए कि स्वणु के बदले में रुपया देना जारी रखे 

(-& ) सरकार को स्वण की पूर्ति के लिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए विशेषकर उस समय 
जत्र कि व्यापार का सन्तुलन भारत के विपक्ष में हो | इस पूर्ति की ओर और भी ध्यान रखना चाहिए; 
आदि । ब 

संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि फाउलर समिति ने इस बात पर काफी जोर दिया कि 
एक निश्चित विनिमय प्रभाव युक्त स्व॒णु प्रमाप के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। फाउलर- 
प्षमिति की प्रायः इन सभी बातों को सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसको कार्य-रूप में परिणत 
करने का प्रयत्न किया 


स्व॒ण विनिमय प्रभाप का विकास-(7770077079 07 (५०१0 05 ९०782)8 ९ 
'38704&7) )--सरकार ने इन सभी प्रस्तावों को स्वीकार कर, उनको क्रियात्मक रूव प्रदान करने 


का विचार किया.। सावरेन तथ[ अद्ध सावरेन को कानून आद्य सिक्का (7.0०४७] 67007) 
बना दिया गया, एक पौणड पह्द्रह रुपये के बराचर कर रिया गया। भारत में स्वर्ण॑-मुद्रा बनाने 
के लिए एक टकसातल्न खोलने का प्रयत्न किया गया, परन्तु १६०२ में यह योजना स्थगित 
“कर दी गई, इसका. मुख्य कारण यह था कि ब्रििश ट्रजरी ने कुछु कटिनाइयाँ खड़ी कर दी थीं 
१६०० में स्वणअमाप-छुत्षित कोष की भो स्थापना हो गई। फाउलर समित के सुभावों को 
कार्य रूप में परिवत्तित करने के ल्लिए, करेंसी कार्यालयों से यह कहां गया कि जहाँ. तक हो सके 
जनता को सावरेज दिए जाँय, परन्तु इसका परिणाम कोई अ्रच्छा न निकत्ा | दुर्भिन्ष आदि के कारश 
देश में बपये की माँग बहुत बढ़ गई इसके अतिरिक्त श्रन्य कोई और माध्यम भी नहीं था जिससे कि 


मुद्रा तथा विनिमय चुटःपू 


इस मांग की पृत्ति हो जाती | इस श्रमाव को देखकर १६०० ई० म॑ एक अच्छे पेमाने पर सरकार 
ने रुपयों को फिर से दल्षवाना प्रारम्भ कर रिया, १८-६८ का काबून दो वर्षों' के लिए और बढ़ा दिया 
गया | जहाँ तक स्वसा[ सुरक्तित -कीप का सम्बन्ध है उसका निर्माण रुपयों के गढ़ने से होने वाले लाभ 
द्वारा किया गया । पहले भारत रुरकार का ऐसा विचार था कि मारत में ही इस सोने को विशेष पेटी 
में सुह्तित रखने का विचार था परन्तु भारत सचिव ने यह तय किया कि इसे लन्दन भेज दिया 
जाय और वहीं इसे स्टर्लिंग प्रतियूतियां में विनयोजित कर दिया जाय। इस सम्बन्ध में यह कहा 
गया कि ल्नन्‍्दन में इसका अ्रच्छा उपयाग हा सकेगा और आवश्यकता के समय इससे अच्छी सहायता 
ली जा सकेग्गे। 

इस प्रकार रुपयों के गढ़ने से जो लाभ होता उस ब्न्दन भेज रिया ज्ञता, वहाँ उसे सुरक्षित 
रखा जाता। इसे स्वण-प्रमाण सुरक्षित कोष ( (00 ह्ञाग्ए08४वत ४६०१९ ) कहा जाता था। 
इस रूप ,मं॑ लन्दन में स्वरणे-प्रमाप सुरक्षित फोप तथा पत्रनमुद्रा सुरक्षित कोष की स्थापना की 
गई | १६०६० में स्वरण-प्रमाप-सुरक्षित कोष की मारतीय शाखा की भी स्थापना की गई जो 
कि यहाँ रुपये वाले सिक्कों के रूप में सुरक्षित रखा जाना था। उस समय स्वर्ण प्रमाप सुरक्षित कोष 
इन्हीं लन्दन और मारत में स्थित कोषों को कहा जाता था | इसी बीच एक नवीन पद्धति का और 
जन्म हुआ | भारत से ल्न्दन को जहाज में लादकर सोने का भेजना ठीक नहीं समझा गया 
सम्बन्ध में कहा गया कि व्यथ में ही वहाँ भेजने का व्यय बढ़ाया जाता है | यदि भारत में रुपयों के 
विनिमय के रूप में लन्दन में ही स्वण ले लिया जाता है तो इस व्यय को रोका जा सकता है। 

अतएव १६०४ में सेक्रेटरी आफ स्टेट ने कॉंसिल जिलों को १ शि० ४०५ पेश की दर से 
तरिक्रय कर देने की इच्छा प्रकट की | इसी बीच त्न्‍्दन में इन्हीं श्रश्मिमों से रजत का क्रय करके उसके 
रुपये गढ़ने के लिए मारत भेजा गया | परन्तु अब भी मिश्र तथा श्रास्ट्रेलिया से कुछ सोना भारत 
ब्रता और उसको पुनः लन्दन भेजा जाता | १६०४ में इस व्यय को मी दूर कर दिया गया | 
इस प्रकार रुपये-लिंग विनिमय की घटा-बढ़ी को ऊपरी सीमा १ शि० ४१ पे० के हिसाब से 
निश्चित हो गई । जब तक सेक्रेटरी की कसिल बिलों की उस मूल्य पर बेचने की इच्छा थी तम 
तक विनिमय की दर में इस बिन्दु से ऊपर कोई दृद्धि नहीं हो सकती थी । परन्तु साधारणतया जब 
तक भारत का व्यापारिक सन्तुलन पक्ष में था तक तक ऐसा नहीं हो सकता था | परन्तु १६०७ में 
संसार की मोद्रिक स्थिति तथा देश में जल-बृष्टि न होने के कारणु यह बटना था घटी और भारतीय 
विनिमय 7२ बड़ा आधात पहुँचा | २३ नवम्बर को यह १ शि० ३३४ पंस हो गया। यह स्थिति तत्र 
तक नदीं सुबरी जब तक कि भारत सरकार ने तार द्वारा होने वाले आदान-पदानों को बेचना स्वीकृत 
न किया। इन सब बातों के परिण[न स्वरूप एक नवीन पद्धति का जन्म हुआ जिसे साधारणतया स्व 
विनिमय प्रमाप ( (|७ ते ॥05०॥७॥89० /४४70487'त ) कहते हैं । 

इस मवीब पद्धति की सुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं +--- 

( १ ) रुपए को स्वर्ण में केवल बाहरी कार्यो' के लिए ही परिवत्तित किया जा सकता था 
जिसकी दर एक रुपए की सोलह पेंस थी । 

( २ ) आ्तरिक करेंसी में रपए, तथा पत्र-मुद्राएं थीं। इसके अतिरिक्त कुछु सहायक सिक्‍के 
झ सीमित राशि म॑ सावरेन का भी प्रचल्लन था। 

(३ ) रुपये करा स्टलिंग ( स्वण ) मूल्य १ शि० ४३ पें० तथा १ शि० ३३३ पें» के बीच 
नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई । 

( ४ ) इस पद्धति की पूर्ति के लिए दो सुरक्षित कोष एक इंगलैण्ड तथा दूसरा 'भारत में 


सता गया | 


उष्यद भारतीय श्रथ-शाह्ष का विवेचन 


लन्दन सुरक्षित कोष में ( श्र ) पत्र-मुद्रा की।लन्दन वाली शाखा, (ब ) स्वर प्रमाप सुरक्षित 
कोष ( स ) सेक्रेटरी आफ स्टेट के सन्तुल्नन । भारतीय सुरक्षित कोष में (क ) पत्र करेंसी सुरक्षित . 
कोष (728]087: (“गा7'९४८ए 2+९४९7४४) का भारतीय हिस्सा, ( ख ) सरकारी ट्रेजरी बैलेन्स, 
(ग ) स्वरण-प्रमाप सुरक्षित कोष की रजत शाखा। ये सुरक्षित कोष विभिन्न कार्यों की पूर्त्ति के ल्विए 
निर्मित किए गए थे परन्तु बास्तव में बात यह थी आवश्यकता होने पर विनिमय की सहायता के 
लिए, इनसे काम ले लिया जाता थां | प्रथम विश्व युद्ध तक यह पद्धति सुगमतापूबंक चलती रही, 
युद्ध प्रास्म्म होने पर इसका अन्त हो गया | 

चेम्बलेन क्तीशन- ९६१३ की अप्नत्न में चेम्बरलेन कमीशन की नियुक्ति की गई | 
इस कमीशन के अध्यक्ष श्री आस्टिन चेम्बर लेन महोदय थे। कमीशन का काय भारतीय मौद्रिक 
पद्धति का अध्ययन कर, उसके विकास के सम्बन्ध में सुझाव उपस्थित करना था। कमीशन ने अपने 
प्रतिवेदन में ( फरवरी १६१४ में ) सरकार द्वारा विनिमय को स्थिर करने वाले कार्यो' का समथन 
किया। उनका इस सम्बन्ध में दृढ़ विचार था कि भारत में स्वणं विनिमय-प्रमाप भारत के लिए 
अत्यन्त उपयुक्त तथा आवश्यक है। भारतीय जनता में संचयन की मनोदृत्ति अधिक होने के कारण 
उन्होंने फाउलर समिति के स्वण मुद्रा युक्त स्वर्ण प्रमाप का समर्थन नहीं किया | उनका कहना था 
कि यदि भारतीय जनता चाहती है ओर सरकार व्यय सहन कर सकती है तो मारत में सावरेन तथा 
अद्ध सावरेन के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कमीशन ने लन्दन में स्वण तथा 
स्‍्र्विंग प्रतिभूतियों के रखने के महत्व पर बड़ा जोर दिया | परन्तु इसके पूर्व कि इस कमीशन के 
सुझावों पर पू्ण रूपए से विचार किया जाता, प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्भ हो गया | 

स्वर्ण विनिमय-प्रमाप का अन्त-अगस्त १६१४ में प्रथम विश्व युद्ध प्रारम्म हुआ । 
युद्ध के प्रारम्भ होने पर जैसा कि लोगों में प्रायः हुआ करता है, अशान्ति फेल गईं, लोगों में विश्व 
की भावना घटने लगी, लोग बेड्लों से अपनी धरोहर या अमानते निकालने लगे तथा नोटों के बदले 
में नकदी मांगने लगे | परन्तु सरकार ने स्थिति को बड़ी अच्छी तरह संभाला। सरकार ने सेविंग 
बैड से अमानतों को निकालने तथा नोटों को बदलवाने की अच्छी उंविधाएँ प्रदान करके जनता में 
अविश्वास की भावना नहीं फैलनी दी। सन्‌ १६१६ में स्थिति फिर बिगड़ गईं। इस समय देश में 
चाँदी की मुद्रा्ों या रुपयों की मांग बढ़ रही थी, दूसरी युद्ध-जन्य स्थितियों के कारुण चाँदी का भाव 
भी उठ रहा था, इस समय सरकार विनिमय के स्थायित्व को स्थिर न रख सकी | रुपये की इस अधिक 
मांग होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे ;-- 

( १) आयात से निर्यात का अधिक होना, इस समय युद्ध के कारण जलयानों श्रादि के 
प्राप्त दोने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, दूसरे ग्रेट ब्रिटेव तथा मित्र राष्ट्र युद्ध के लिए सामग्रियाँ खगीर 
रहे थे | इससे आयात में कमी हुईं और निर्यात में वृद्धि । 

(२) युद्ध जन्य अवरोधों के कारण चाँदी का श्रायात नहीं किया जा सकता था, इससे रुपए 
के अभाव सम्बन्धी कठिनाई और भी बढ़ती गईं । 

(३ ) युद्ध के पूर्बीय क्षेत्र पर लड़ने वाले सैनिकों की माँगों की पूर्त्ति के लिए मुद्रा की ओर 
भी आवश्यकता थी | 

इन सत्र कारणों से देश में रुपये का बड़ा अभाव हो गया। सरकार को बढ़ती हुई कीमतों पर 
चाँदीं खरीदनी पड़ी । २७ पेंस प्रति श्ंस से लेकर १६१६ में चाँदी का भाव ४३ पेंस प्रति ऑस हो 
गया, १६२० में ८६ पेंस प्रति ओंस के हिसाब से इसका भाव चेढ़ गया। जैसा कि हम ऊपर कह 
चुके हैं कि चाँदी की पूर्ति के अभाव के कारण तथा उसकी मांग अधिक बढ़ जाने के कारण और 
बाहर के रूप में स्टक्िंग का मूल्य हास दो जाने के कारण, याँदी का भाव काफी चढ़ गया था | 


मुद्रा तथा विनिमय है 


चाँदी केमूल्य में इस बृद्धि का भारतीय विनिमय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । भारत में लोग रुपये 
को गल्लफर उसकी चाँदी को बेंच कर काफी ल्लाम उठाने लगे | इसलिए सरकार के लिए यह सम्भव 
नहीं थाकि वह इस बढ़े हुए मूल्य पर चाँदी खरीदे ओर एक शिलिंग चार पेंस के हिसाब से रुपयों 
की पूत्तिकरे, ऐसा करने में उसे काफी हानि उठानी पड़ती, दूसरे जैसा कि हम अभी कह चुके हैं 
कि. रुपपर बाजार में रिखत्ाई भी नहीं पड़ते थे लोग उन्हें गल्ला-गल्लाकर चाँदी बना 
रहे थे । । 
। ऐसी त्थिति में सरकार ने यह वोषित कर दिया कि जैसा चाँदी का मूल्य होगा, उसी हिसाब 
से रुपए के मूल्य का भी निर्धारण होगा, यह एक प्रकार से रजत-प्रमाप का पुनपर्चालने था। 
सेक्रेटरी आफ स्टेट ने ( २८ अगस्त १६१७ को) तार द्वारा होने वाले आदान-प्रदानों 
( 88878]0॥0 ॥78708787'8 ) की दर भी १ शि० ४३ पेंस से उठाकर १ शि० ४ पेंस 
कर दी। बाद में इस दर में समय-समय पर और बृद्धि होती रही, ११ अ्रगस्त १६१६ को यह दर 
२ शि/ ४ पेंस तक पहुँच गई । 
उपरोक्त उपायों के श्रतिरिक्त सरकार कुछ स्थिति को सुधारने के लिए कुछ अन्य उपायों को 
भी प्रयोग में लाई । ये उपाय ये हैं :-- 
(१ ) गैर-सरकारी लोगों के लिए चाँदी के आयात की बन्दी कर दी गई, उधर सरकार ने 
मुद्राश्रों के गढ़ने के हेतु विशात्र परिमाण में अ्रमरीका में चाँदी की खरीद की | 
(२) सरकार ने २० दिसम्बर १६१६ से कौसिल ड्राफ्ट की त्िक्री को भी सीमित कर दिया | 
(३) आयात होने वाले सभी सोने की खरीद सरकार करने त्वगो और उसे पत्र मुद्र। सुरक्षित 
कोष में सुरक्षित रखकर नोटों को परिचाल्ित करती रही | 
(४) श्रमोद्रिक कार्यों के लिये सोने तथा चाँदी का उपयोग अवैध घोषित कर दिया गया | 
(५) बुलियन तथा रजत-मुद्रा के निर्यात को बन्द कर दिया गया । 
(६) ढाई तथा एक रुपये के नोट चालू कर दिये गये । 
(६) इसके अ्रतिरिक्त अ्तिरिक्त-कर, बड़े-बड़े खर्चों को बन्द करके भी मुद्रा सम्बन्धी इस कठि- 
नाई को दूर करने का प्रयत्न किया | 
इन सब प्रयत्नों के बावजूद भी विनिमय को एक कृत्रिम स्तर पर रखने में असफल रही और 
इस प्रकार स्वणु-विनिमय प्रमाप का अन्त हो गया । 


स्मिथ समिति-...जब युद्ध समाप्त हो गया तो मोद्रिक स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए 
ओर भी प्रयत्न किये गये । १६१६ की मई में सर हँनरी बेबिंगटन स्मिथ की अध्यक्षता में एक समिति 
की नियुक्ति की गईं | इस समिति ने निम्नलिखित सुराव उपस्थित किये ;-- 

(१) रुपये को बिना किसी प्रकार का उसके वजन दत्यादि में परिवत्तन किये उसे असीमित 
वंधानिक मुद्रा (,९2७&/ /९7१6॥) बना रहने दिया जाय । 

(२) रुपये का विनिमय मूल्य दो शिलिंग स्वण रहने दिया जाय | 

(३) १० रुपया प्रति सावरेन के हिसाब से भारत में सावरेन को भी असीमित कानून गआराह्य 
मुद्रा (7777॥66 ॥,०४७) व'९७70७7०) के रूप में माना जाय । 

(४) जैसे ही रुपये तथा सावरेन बीच में नवीन अनुपात का अनुसरण करना प्रारम्भ कर दिया 
जाता है तब से. स्वर्ण के आयात तथा निर्यात पर से नियंत्रण बिल्कुल हटा लिया जाय । बम्बई में सोने 
के सिक्के दालने के लिये टकसाल ध्थापित की जाय । 

(५४) चाँदी के आयात तथा निर्यात की रुकावटों को भी हट दिया जाय तथा जब सरकार की 
स्थिति ठीक हो जाय तो चाँदी पर से आयात-कर भी उदा ल्षिया जाय | 


है. भारतीय. अथ-शाह्य का: विवेचन 


स्मिथ समिति का सबसे प्रधान सुझाव रुपये के विनिमय मूल्य से सम्बन्धित था। समिति का 
कथन था- कि चाँदी के मूल्य में इस प्रकार की वृद्धि हो जाने से उस १ शि० ४ पे० की पुरानी दर से 
रखना सम्भव नहीं है। ग्रतएव समिति ने यह निश्चय क्रिया कि उस समय रुपये के प्रचलित मूल्य 
को जो कि २ शि० स्वण के लगमग था, जारी रखा जाय | समिति ने वह निष्कर्ष काफ़ी सोच-समझ् 
कर निकाला था। उसका कथन था कि विनिमय की इस ऊंची दर से बस्तुश्रों के मूल्य में काफी गिराव 
होगा जिससे उपभोक्ताओं को काफी ल्ञाभ मिलेगा । इससे उत्पादकों को मी लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें 
विदेशी माल रुपये के हिसात्र से कुछ सस्ते रूप में प्रात्त हों जाबगा । ऊँची विनिमय दर से सरकार को 
भी अच्छा लाभ मिलेगा | ै 
.. श्री डी० एम० दल्लाल महोदय जो कि इस समिति में एक मात्र भारदोय सदस्य थे, रुपये के 
दो शिक्षिंग वाले विनिमय मूल्य को इड़ी आहाचना की । परन्तु सरकार ने इस आर जरा मी ध्यान 
नहीं रिया | सन्‌ १६२० की दो फरवरी से रुपये के नवान अनुपात को व्यह्ृत किया गया । इसके ग्रनु- 
सार सोने की कीमत १५॥॥>) ताला थी जब्र कि बाजार म॑ सोने का वास्तविक मूल्य २२। | तोल्ा था | 
इसलिये सरकार को दो शिक्लिंग ( स्वण ) की दर से व्टलिछ्ठ की पूर्ति करना अ्सम्मव हो गया। 
व्यापारिक सन्तुल्नन भारत के विपक्ष में चले जाने के कारण स्टर्लिज्ञ की माँग भी बढ़ गई, दूसरे इस 
समय विनिमय में सट्दा बड़े जोरों से होने लगा । लाभ कमाने के ल्लात्नच से रुपयों को स्ूल्िज्ञ में बदलने 
लगे | यूरोपियनों ने भी इस नई दर से अच्छा लाभ उठाया, मात्र के श्रायात करने वालों ने इस 
अवसर को नहीं खोया । कहने का तात्यय यह है कि सभी त्ञोगों ने इस विनिमय की दर का दुरुपयोग 
करने में कोई कोर-कसर नहीं रख छोड़ी । स्वर्ण के रूप में स्टर्लिक्ष के मूल्य-हास हो जाने के कारण 
सरकार को दो शिक्लिंग से अधिक देना पड़ता था। पहले सरकार ने दो शि० स्वर्ण की दर से विनिमय 
की दर स्थिर रखनी ज्वाही किस्तु इस सब॒का कुछ मी परिणाम न निकला । उसे काफी हानि उठानी 
पड़ी । विनिमय की दर में घीरे-घीर गिराव होता गया, यहाँ तक कि जुलाई १६२१ में वह ११5६ 
पेंस स्वण या १ शिक्विंग ३३३ पेंस स्टलिज्ञ रह गईं। इसका प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर 
गहरा प्रडा । 
अब इस समय सरक.र ने विनिमय को विश्व स्थिति के अनुरूप नियन्त्रित होने के लिये छोड़ 
दिया । सत्‌ १६२३ की जनवरी से विनिमय में पुनः वृद्धि होने लगी । १६२४ ई० की अक्तूबर में यह 
१ शि० ४ पें० स्वर्ण या १ शि० ६ पें० स्लिज्ञ पहुँच गई। इस समय सरकार से इस दर के स्था- 
यित्व के लिये काफी जोर दिया गया, परन्तु सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। १६५५ की 
अप्र ज्ञ में १ शि० ६ पेंस स्वणश की दर से यह अनुपात स्थिर कर दिया | इसके कुछ ही मद्दीनों बाद 
शाही कमीशन ( 09५9७) (0070759707। ) की नियुक्ति की गई, जिसने इस समस्या का अच्छा 
व्ययन किया । 
विशेष वक्तव्य हम ऊपर कह चुके हैं कि सरकार की ऊंची विनिमय दर सम्बन्धी नीति 
से देश को काफी हानि उठानी पड़ी । भारतीय जनता द्वारा सरकार की इस नीति की काफी: आ्रालोचना 
की गई । इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि इस समय चाँदो का भाव काफी चढ़ा हुआ था, स्टलिज्ञ 
डालर का भी भाव ऊंचा ही था | इसलिये ऐसी स्थिति में सरकार को कोई भी निश्चित कदम उठाने 
के लिये शी्रता न करनी चाहिये था | फिर यह बात बिल्कुल द्वी स्पष्ट थी कि युद्ध के बाद आयात में 
निश्चित्‌ रूप से वृद्धि होगी, निर्यात कम होगा । इन सन्न के परिणामस्वरूप स्टलिज्ञ की माँग बढ़ने 
में भी कोई संदेह नहीं था। 
अतएव अधिकारियों को यह भत्रीभांति समझ लेचा चाहिये. था कि उसकी ऊँची. दर वाल्ी 
: यह योजना सफल नहीं हो सकती.) ऐसी श्थिवि. में यदि विनिमय कोः झपना जुतर प्रास्न कर कैने के-जिये 


“5 जुँद्रीं तथा विनिमय | ध्द्ह्‌ 
दोड़ दिया जाता तो वह बाद में कुछ निम्नतर स्तर पर स्थिर हो जाता और देश का -व्यापार इतना 
असन्तुलित न हो पाता जितना कि हुआ । सरकार ने विनिमय की इस दर को  ल्वगाकर तो एक भारी 
भूल की ही थी, साथ ही उसने सबसे बड़ी भूल उसको जारी रख कर की | 

प्रश्न उठता है कि आखिर सरकार इस ऊँची विनिमय दर के पीछे क्‍यों पड़ी रहीं ! इस प्रश्न 
का उत्तर जिल्कुज्ञ साधारण सा है। ब्रिटिश सरकार अपने हितों की पूर्ति के लिये मारत के दित-अहित 
की विशेष चिन्ता नहीं करती थी । उसका उद्द श्य भारत के लिये अधिक से अधिक यातायात को 
प्रौत्साहन प्रदान करना था और यह कार्य भारतीय रुपये की अंगरेजी मुद्रा के हिसाच से मूल्य बढ़ा देने 
से काफी सुगम हो गया | उधर ब्रिटेन इस दर से लाभ उठा रहा था और भारत की काफी हानि सहरनी 
पड़ रही थी | सरकार की इस नीति से अधिक आयात से भारत के उद्योग-धन्धों को काफी हानि उठानी 
पड़ी, भारत ने युद्ध के समय जो मात्न मित्र राष्ट्रों को मेजा वह शटलिज्ञ क्रेडिट? के रूप में मिला, 
. विनिमय की दर को एकदम से गिरा देने के कारण भारत में माल आयात करने वालों को काफी 
आर्थिक हानि हुई। इस प्रकार सरकार की इस नीति से ब्रिटेन को भले ही ल्वाभ हुआ हो किन्तु भारत 
को उससे हानि ही हुई | इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश अगले परिच्छेद में डालेंगे । 

सस्‍्वरण -विनिमय प्रमापू-जैसा कि हम पीछे कह खुके हैं कि भारत को स्वण -विनिमय 
प्रमाप की इस ऊंची दर से अनेक हानियाँ उठानी पड़ी, लंदन में स्टल्िज्ष प्रतिभूतियों ( 8[6- 
7]ग7न्‍्ट 8०८ 68 ) में ३४ करोड़ रुपया का घादय हुआ, इन सच्च कारणों से सरकार ने 
भविष्य में इस दर को त्याग देने का निश्चय किया। २४ अगस्त १६२४ को लेफ्टीनेन्ट कमान्ड्र 
हिल्टन यंग की अध्यक्षता में, भारतीय मौद्विक व्यवस्था की जाँच के लिए शाही कमीशन? ( 09) 
(१0०घागा88097 ) की नियुक्ति की गई | इस कमीशन के मुख्य तीन कार्य थे :-- 

(१ ) भारत के लिये सर्वोत्तम मौद्विक पद्धति के सुझाव देना ; 

(२ ) स्टर्लिज्ञ तथा रुपये के अनुपात के सम्बन्ध में सुझाव देना; 

( ३ ) एक केन्द्रीय बैड को स्थापना के लिये सुझाव देना । 

इस कमीशन की रिपोर्ट ४ अगस्त १६२६ को प्रकाशित हुईं । भारत के लिये किसी निश्चित 
और स्थायी मौद्रिक पद्धति के सम्बन्ध में परामर्श देने के पूव उसने तात्कालीन मोद्रिक पद्धति की जाँच 
की, और उसके निम्नलिखित दोष बतलाए :-- 

(१ ) यह पद्धति बड़ी पेचीदी है, ओर साधारण आदमी इसे आसानी से समझ नहीं 
'सकता है। करंसी में दो सांकेतिक मुद्रायें-- रुपये तथा रुपयों वाले नोट--हैं, साथ ही पूरे मुल्य का 
एक तीसरा सिक्का (सावरेन ) भी प्रचलित है. जिसकी कोई आवश्यकता नहीं । इनमें से एक प्रकार 
की संकिंतिक मुद्रा ( रुपये ) काफी व्यय साध्य हैं ओर यदि चाँदी के मूल्य में इंद्धि होती है तो यह 
सिक्का क्षेत्र से लापता भी हो सकता है । 

(२ ) सुरक्षित कोष़ों का व्यर्थ का दुहराव है | स्वण प्रमाप, पत्र मुद्रा तथा बेकिंग ये तीन 
प्रकार के सुरक्षित कोष ( रिजव ) हैं, जिनमें करेंसी तथा साख के नियंत्रण का उत्तरदायित्व बढ़े 
अव्यवस्थित दंग से विभाजित है । यह उत्तरदायित्व अन्य देशों में केन्द्रीय बेल के हाथ सें रहता दे । 

( ३ ) इस पद्धति से मुद्रा कान तो स्वतः विस्तरण ही होता है ओर न संकुचन को ही 
सहायता प्राप्त देती हे । । 

(४) इस पदति में लोचकता का अमाव है। ' 

इसके अ्रतिरिक्त कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में कुछ अन्य दोषों का भी उल्लेख किया था | 
जब कमीशन को यह निश्चय हो गया कि बतमान्र पद्धति में कई दोष हैं ओर इसका परिवर्तन करना 
अ्रत्फत अनिवाय -है तो उसने खण--बुलियन-प्रमाप ( ७०4 फेत्चोएणा शिक्वात्त9-त ) की: 

फा० ६२ 
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स्थापना-का सुझाव दिया | इस निष्कष पर पहुँचने के पू्े उसने : स्वण->विनिमय-प्रमाप तथा स्वर - 
मुद्रा-युक्त स्वण--प्रमाप के स्थापित - करने पर भी काफी विचार किया था. किन्तु इसे उसने अच्छा न 
समझा । कमीशन ने कहा कि हमारे मौद्रिक सम्बन्धी जितने भी दोष हैं वे सब स्वर्ण खुलियन प्रमाप के 
चलन-से दूर हो. जायेंगे। अतएव कमीशन के सुझावों के अनुसार इस नवीन पद्धति की स्थापना की 
' गई.।:इस पंद्धति की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित थीं : -- 

( १ ) करेंसी अथारटी ( प्रस्तावित रिजर्व बैड ) को स्वण का निश्चित दर पर क्रय-विक्रय 
करना था-जो कि राशि' में १,०६५ तोला ( ४०० पक्के औंस ) से कम न हो | स्वण' की बिक्री वी 
व्यवस्था' इस प्रकार की जाने को थी कि साधारणतया करेंसी अथारटी को अमौद्रिक कार्यों" के लिये 
स्‍्व॒ण की पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं थी। .. . ह 

(२) रुपयों की पूण रूप से कानून-ग्राह्म सिक्का घोषित किया. गया, परन्तु... सावरेन और 
अ्रद्ध-संवरेन को हृय दिया गया | दी कं 

... , (३ ) जनता को तीन या पाँच साल के सरकारी सेविंग सार्यीफिकेट देना जिसकी रकम वह 
सोने या रुपयों में दे सकती थी । इस व्यवस्था का उद्देश्य नवीन पद्धति के प्रति लोगों के विश्वास 
क्रो जागत करना था। ् 

( ४). उस समय प्रचत्नित करेंसी नोटों के रुपये भुनाने की. सुबिधा बराबर दी जाती रही । 

(४ ) एक रुपये वाले नोठों को परिचाल्लित किया गया 'जो कि पूर्ण रूप से कानून ग्राह्य 
सिक्का (- [९8४] [७४0०/") थे. परन्तु उन्हें रुपये वाले सिक्कों में नहीं बदला जा सक्रतां था | 

“(६ ) स्वस -प्रमाप तथा पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोषों-को एक ही में मिलाया जाना । 

ऊपर हमने इस नवीन पद्धति की विशेषताञ्नों पर विचार किया | इस पद्धति के सम्बन्ध में 
कहा गया कि इससे कई लाभ होंगे | से 

( १ ) सर्वप्रथम इस पद्धति से विनिमय की स्थिरता को बड़ी भारी सहायता पहुँचेगी । 

(२ ) यह पद्धति सुगम, सरत्न एवं निश्चित है और इससे जनता में बिश्वास' की भावना 
उत्पन्न होगी। .' 

( ३ ) सस्ता सोना सुरक्षित रहेगा और उसका परिचालन नहीं होगा । 

(४ ) जब पर्याप्त मात्रा में सोना एकत्रित हो जायगा तो इससे भविष्य में स्वण मुद्रा के 
परिचाल्नन में सहायता प्राप्त होगी । 

( ५ ) जब रुपयों तथा. नोटों के विनिमय में स्वण प्रदान किया जाने लगेगा तो इससे 
मुद्रा के स्वतः विस्तरण में सहायता पहुँचेगी और जत्र स्वण' के विनिमय में नोट तथा रुपया दिया 
जायगा तो उसके संकुचन की वृद्धि होगी | है. 

यह तो रही स्वण-बुलियन के पक्त में कुछ बातें, इसके. अतिरिक्त इसमें कुछ दोष भी ये 
जिनकी जनता ने कड़ी आलोचना की थी। इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह था कि केवल बड़े 
बढ़े सर्राफ या अन्य धनी व्येक्ति ही ४०० औंस राशि के स्वर्ण को खरीद सकते थे, साधारण आदमी 
के मान की बात नहीं: थी। ये व्यक्ति मी साधारणतया करेंसी अ्रथारटी से सोना लैनों लामकारी 
समभति थे.।'करेंसी अथारटी से सोना लेने. में भी लाभ था जब कि किसी विदेशी रकम का भुगतान 
करना हो। इस प्रकार यह कहा गया कि स्वण विनिमय पद्धति तथा कमीशन द्वारा प्रस्तावित स्व 
बुलियन. प्रमाप में कोई विशेष अन्तर नहीं है | भारतीय जनता स्वण' मुद्रा युक्त एक' पूरा स्वण' 
प्रमाफ़ की स्थापनी ख़ाहती थी। इस बात का समन कई श्रन्य विद्वानों ने भी किया था |. - . 

7७० शौदिक अलुषात कां प्रश्नः-मौद्विक प्रमाप की समस्या, को हल कर लेने के पश्चात्‌ 
करेंसी कीसन: ने; विनिमय की: त्थिरता सम्बन्धी समस्या पर विचार किया | कमीशन ने १शि० ६ पै० 
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इसमें कई दोष थे, इन पर कमीशन ने प्रकाश मी डाल्ला था । नोटों का रुपये वाले सिक्कों में चरलने की 
व्यवस्था, सुरक्षित कोषों का दुददररावा तथा साख निय॑त्रण से करेसी का अ्रल्लग किया जाना आदि 
कुछ मुख्य दोष ये। ग्रमाप वाली यह नवीन पद्धति बहुत दिनों तक न चल सकी। ध्३१ की 
सितम्बर में ग्रेट ब्रिटेन को कुछ कारणों से स्व -प्रमाप स्थिर कर देना पड़ा । इसका भारत की 
माद्रिक तथा विनिमय सम्बन्धी स्थिति पर भी गहरा प्रभाव पड़ा । 

सन्‌ १६२७ के करेंसी कानून के अनुसार सरकार ने स्व॒ण का क्रय किया था और १६ सितंबर 
तक निम्नतर स्वरणविन्दु ( 4+09७90०7' ४९०१ +0778 ) पर स्टलिंग की भिक्री की थी। जब ब्रिटेन 
की स्वण प्रमाप को समास कर देने की बात का समाचार मिला तत्र गवनर जनरल ने १६२७ के 
करेंसी कानून के पाँचवें अनुच्छेद को समास कर देने के लिये अध्यादेश जारी किया | उसी दिन 
लन्दन में सेक्रेटरी आफ स्टेट ने गोलमेज परिषद की उपसमिति को रुपये की १ शि० ६ पेंस की दर 
चालू करने के निश्चय की सूचना दी। अतएव २४ सितम्बर को पहले वाले अध्यादेश को वापस 
लेने के हेतु एक दूसरे अध्यादेश को पास किया गया। इसके अनुसार १६२७ का करेंसी कानून 
पुनः पूर्णूप से स्थित रहा, साथ ही सरकार को कुछ विशेष कार्यो के लिये स्वण या स्टिंग के बेचने 
का अधिकार रिया गया | इम्पीरियत्ल बेक को कुछ मुख्य कार्यों के लिये विनिमय माध्यम वितरित 
करने का अधिकार रहा । 

... इस ग्रकार भारतीयों के विरोध करने के बावजूद भी रुपये का स्टर्लि'ग से सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया गया | इस सम्बन्ध का एक परिण।म यह हुआ कि स्टिंग के साथ स्वर्ण तथा अ्रमरीका 
फ्रान्स आदि देशों के सिक्कों की तुलना में रुपये के मून्य का हास होने लगा | देश से सोना बाहर 
जाने लगा | सरकार ने इस बात को रोकने के लिये कुछ भी प्रयत्न न किया | 

सरकार की इस सम्बन्ध में जो नीति रही है उसकी निम्नलिखित आधारों पर थाज्ोचना का 
गईं है :-- 

.. (१) रुपये को बजाय स्वर्ण के स्टलिं ग से सम्बन्धित करना | 

(२) १ शि० ६ पेंश के अनुपात को रखना | 

(३ ) स्वर्ण का विदेशों को प्रवाह । 

हम यहाँ इन पर कुछ विशेष प्रवाह डालेंगे । 

रुपया और स्टर्लिंग ऊपर जैसा कि हम कह चुके हैं कि सरकार ने रुरे को 
स्टिंग से सम्बन्धित किया और इस सम्बन्ध में उसने निम्नलिखित तक उपस्थित किये थे ;--.- 

( १) सरकार का कथन था हि एक ऋणी के रूप में भारतीय रुपये को ऐसे ही छोड देना 
अच्छा नहीं होगा | 

(२ ) भारत का स्टलि ग पर. इंगलेंड तथा कुडु अन्य देशों के साथ खासा अच्छा व्यापार 
है. इंसलिये इप व्यापार को स्थायी रखने के लिये यद आवश्यक है कि उसे किसी स्थिर आबार पर 
आधारित किया जाय 

.. (३) स्वण के हिसाब से रुपये के मूल्य हास से भारत के स्वण प्रमाप वले देशों के साथ 
होनैवांसे नियात व्यापार को प्रोत्साइन मिलेगा । 

क्‍ (४) उस समय भारत के ऊपर १५,०००,००० पोंड स्टर्लिंग ऋण, तथा १९,०४०,००० 

अन्य देनी थी। यदि रुपये को स्टलि ग से सम्बन्धित न किया जाता तो देगताश्रों (28 ए॥९॥8) 
के लिये प्रन का प्रात होना कठिन हे जाता । 

बरदि सरकार स्टलिय से भारतीय रणत-मुद्रा को सम्बन्धित न करती तो उसके लिये केजल 


दो डी और रास्ते रहते. था तो स्वृण -प्रमाप को अ्रपनाया ज़ाय अथवा एक स्वतन्त्र प्रमांप को झपनांगा 
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जाय | भारत चिरकाल तक स्वण॒ -प्रमाप को स्थिर नहीं रख सकता, केवल अमशेका जा देश ही 
अपने असाधारण सुरक्षित स्वए-कोष से ऐसा कार्य करने में सकल हो सकता था । पेसे मय में जब 
कि स्वण के लिये काफी माँग थी रुपये का स्वण में परिवर्तित करना सम्भव नहीं था । अफीति से 
मन्‍दी में और वृद्धि होती। इसके अतिरिक्त जत्र तक स्वण के रूप में स्टलिंग का मूलहास होडा 
तब तक स्वर्ण के रूप में रुपये के निश्चित अनुपात का प्रभाव स्टिंग पर बड़ा शपड़ता | 
स्टलि ग वाले देशों से हमारा व्यापार ब्रिगड़ जाता । जहाँ तक स्वतन्त्र स्वण माप का प्र है, यह 
हा नहीं जा सकता कि भारत एक ऋणी देश के रूप में इसको व्यव॒त्थित करने में स्ष हो पाता 
अथवा नहीं । 
इसके विपरीत रुपये को स्टिंग से सम्बन्धित करने का विरोध करनेवाले लोगोग़ कहना 
था कि रुपये को स्टर्लिंग के साथ सम्बन्धित करके भारत को स्टिंग की घटा-ढ़ी में छ्रकार का 
साभीदार सा बना दिया । भारत एक अपने उपयुक्त विनिमय की दर को अपनाने सेद्वित रखा 
गया । दूसरे यद्यपि भारत का स्वणु -प्रमाप वाले देशों के साथ होने वाला निर्यात-गाएर अवश्य 
बढ़ता, उसे अवश्य प्रोत्साहन मिलता और मिल्ला, किन्तु इससे इन देशों से आने प्ले आयात 
में कमी होती जत्र कि इंगलड को भारतीय बाजार में एक प्रकार से 'इम्पीरियल प्रिफरेन्स” साजता रहा। 
तीसरे इन लोगों का कहना था कि इससे भारत पुनः स्वण प्रमाप की स्थिति में आरा जागा। इसके 
अतिरिक्त श्रानोचकों का कथन था कि स्वण के रुपये वाले मूल्य में वृद्धि हो जाने के प्रमस्वरूप 
स्‍्वण -निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। वास्तव में आलोचकों का कथन सत्य ही निकतलार्त्षग से 
सम्बन्धित होने के कारण भारत को कई हानियाँ उठानी उड़ीं। भारत के विदेशी व्यापार गतिविधि 
बदल गई, उस भीषण मन्ददी के समय देश की दशा और भी खरात्र रही। इस प्रश्न प्ये का 
घ्टलिंग से सम्बन्ध स्थापित होने के परिणामस्वरूप मास्त का भविष्य सूलि ग क्षं त्रवान्ने के करे भाग्य 
के साथ सम्बद्ध हो गया | 
स्वण -निर्यात--( 70० ४5907 ० 8०0 )--१६३१ से रुपए 3हएलिंग से 
सम्बन्धित होने के बाद से भारत से विशाल परिमाण में सोने का निर्यात होने लगा।॥ वर्षों में 
१२ ००-० : से लेकर १६३०-३१ में भारत ने कुल ४४७ करोड़ रुपये से ऊपर के ही सर करे सिक्कों 
तथा बुलियन का आयात किया था, जब्न कि केवल नौ वर्षों में १६३१-३२ से लेकर (३६-४० 
तक इै८र करोड़ से ऊपर की कीमत के स्वणु-बुलियन देश से बाहर चले गए | इस स््फ़यात ने 
उस समय रुपए और स्टलिंग की विनिमय दर स्थिर करने में काफी महत्वपूण काय जि जब कि 
भारत के सामान्य अतिरिक्त निर्यात का एक प्रकार से अन्त हो चुका था। स्वण के छा स्टर्लिज्ष 
का मूल्य हस हो रह था और उधर रुपया स्टलिग से सम्बन्धित था | श्रतएव धीरे-धीरे हा के मूल्य 
में वृद्धि होने लगी । स्वर्ण कौ इस असाधारण मूल्य वृद्धि से लोगों ने सोना बेचना छू गुरू कर 
श्या। वे लोग लिनको कि आर्थिक कठिनाई थी उन्होंने ऐसे अवसर से श्रौजी ल्ाम 
ज््ठाया | 
जब स्व का निर्यात इस रूप में होने लगा तो भारतीय जनता ने इसका कढ़ श्लैव करते 
हुए सरकार से इसका रोकने का आग्रह किया। परन्तु सरकार ने इस प्रकार का कोई गन नहीं 
किया, उल्टे उसने इसका बचाव करते हुए कहां कि ( १ ) स्वण निर्यात किसी देश देशपार का 
श्रावश्यक अंग होता है, कोई अ्रसावारण बात नहीं है, ( २ ) स्वण के निर्यात से सर श्री साख 
अच्छी हुईं हे, उसे विनिमय को स्थिर रखने में सहायता पहुँची हे, इससे सरकार को (७ लाख 
पोर्ड के स्टलिंग ऋण को अ्रदा करने में मदद प्राप्त हुई है, (३) लवण के निर्यात भारत के 
सावजनिक कोष ( >थ!0 768९7ए९४ ) की शक्ति बढ़ी है, (४) स्वण की जिलैरे कढि- 


४६४ भारतीय अ्रर्थ-शात्ष का विवेचन 


नाई के समय में कृषकों को अपना निर्वाह करने में सुविधा प्राप्त हुई है, ( ५ ) स्वर्ण के निर्यात से 
भारत को विदेशी माल खरीदने का और अवसर प्राप्त हुआ, ओर इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को. 
प्रोत्साइन प्राम्त हुआ है। 

यह तो रही सरकार की बात, इसके अतिरिक्त स्वण निर्यात की आलोचना करने वालों ने 
सरकार पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि स्वण -निर्यात से भारत के स्वण -खोतों को हानि 
पहुँची है, सदियों से संचित किया हुआ द्रव्य हाथ से निकल गया है, देशी बेकिंग को गहरा गआ्राब्रात 
पहुँचा है । स्वण के इतनी अधिक मात्रा में चले जाने से भारत को अब स्वण -प्रमाप के ध्येय 
तक पहुँचना कठिन हो गया है। इसके अतिरिक्त श्रालोचकों का कथन था कि यह निर्यात किया जाने 
वाला सोना लोगों द्वारा कठिनाई के समय में निकाला गया सोना है, इससे लोगों को कोई विशेष 
ल्वाभ नहीं हो रह अतएव इसका परिणाम श्रच्छा नहीं निकलेगा । इसके साथ ही इन ,ल्लोगों का यह 
भी कहना था कि जब कि संसार के अन्य देश अपने स्वर्ण सम्बन्धी ल्लोतों को सुरक्षित रखने 
का प्रयत्न कर रहे हैं तो भारत ही ऐसा क्‍यों कर रहा है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयों द्वारा स्वण -निर्यात की काफी आल्लोचना की गईं। इन 
लोगों ने सरकार को इस स्वण -प्रवाह को रोकने के लिए कहा। इन लोगों ने कहा कि या तो सरकार स्वयं 
इस स्वण का क्रय करे या रिजवे बैड द्वारा इस स्वण का क्रय करवा कर उसके सुरक्षित कोषों को 
ओर सुसम्पन्न बनवाए | कुछ लोगों ने स्वण के निर्यात पर भारी कर आदि लगाने का भो सुमाव , 
दिया । परन्तु इस सम्बन्ध में १६२६ में विधान-सभा में भाषण देते हुए, अथ-मंत्री ने कहा था कि 
: यदि इस प्रकार का कर लगा दिया जाता है तो स्वण का विक्रय करने वात्ते कृषक पर यह भार 
ओर भी बढ़ जायगा | 

जहां तक रिजव॑ बेड द्वारा स्वण के क्रय करने का प्रश्न था, इस सम्बन्ध में कह्दा गया कि 
इससे स्वण की सट्ेबाजी में दृद्धि होगी | इस सम्बन्ध में सरकार की ओर चढहे कुछ भी तक उपस्थित . 
किया जाय किन्तु इतना अवश्य है कि यदि सरकार इस ओर कुछ प्रथत्न करती तो इस स्वणु प्रवाह 
को रोकने में अवश्य सफल होती | सरकार का यह कहना कि स्वर्ण निर्यात से भारत को अपने 
शोधनाधिक्य ( -38)]972९ 07 42897]0768 ) को ठीक करने में सहायता मिली, इस सम्बन्ध 
में हम यह कह सकते ह कि शोधनाधिक्य को ठीक करने का यह कोई वज्ञानिक उपाय नहीं था। उस 
समय सबसे प्रधान कारण तो रुपए, की वह अधिमूल्यन था जो १६२७ से चत्र रह था ओर 
जिस पर बाद में जाकर विश्व-व्यापी थ्रार्थिक मन्दी ने अपना प्रभाव डालकर स्थिति को और भी 
गम्मीर बना दिया था। यदि सरकार जरा भी मारतीय हित का ध्यान रखती तो इसमें कोई सम्देह तहीं 
कि वह स्वण के इस प्रवाह रोकने में सफल होती । यरि रिजर्व बैहू उस समय पर्याप्त मात्रा. में 
स्व का क्रय कर लेती तो वतंमान समय में जब कि स्वण का मूल्य इतना बढ़ गया है, वह 
उससे अच्छा लाभ उठाती | डा» दे ने अपनी पुस्तक अर्वाचीन भारत की आथिक समस्याश्रों? में 
जो यह बात लिखी है कि सरकार ने स्रण का क्रय न करने तथा और स्व -निर्यात को नियंत्रण 
न करने की जो नीति अपनाई थी वह काफी विवेकपूण नीति थी उससे हम सहमत नहीं । सरकार की 
नीति पूर्ण तया स्वार्थपूण थी। इसमें भारत के हित का कोई ध्यान न रखा गया । 


रुपये के पुन; मल्य निर्धारण का प्रश्न ः--जत्र से सरकार ने १६२७ के करेसी 
कानून के अनुसार १ शि० « पें० के अनुपात निर्धारित किया तब से बराबर जनता उसको 


परिवर्तित करने के लिए. मांग .कुएती-रही | जनता की यह मांग तब तक जोरों से बनी रही जब तक 
कि द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रारम्भ न हुआ। सन्‌ १६२६ से लेकर १६३६ तक मुद्रा के अवमूल्यन. के 
'क्िएं:जो/माँगें/की जाती उद्दीः उस, सम्बन्ध में. निम्नलिखित तक उपस्थित किए; जाते थे, 





मुंद्रें तथा. मैंय' - हि 


(१) भारतीय उद्योग तथा कृषि पर सरकार की मुद्रा सम्बन्धी इस ;नीति का बुरा असर 
पड़ा। सरकार ने १ शि० ६ पे० के हिसाब से रुपये की दर निश्चित कर दी थी। वह 
मुद्रा के संकुचन, स्टर्लिंग आदि की बिक्री करके इस दर को स्थिर रखने में समर्थ थी | 

( २ ) उस समय रुपये के इस नवीन दर के हिसाब से अधिमूल्यन हो जाने के कारण 
व्यापास्कि सन्‍्तुल्लनन विपक्ष में हो गया था, औद्योगिक प्रगति रुक गई थी, वस्तुओं के मूल्य में मन्‍्दी बनी 
हुई थी | सन्‌ १६२८ से लेकर १६३३ तक भारतीर्य वस्तुओं के मूल्यों में ४०९८ का गिराब हुआ 
जन्न कि ब्रियन में वस्तुओं के मूल्य में १६"४५; का गिराव हुआ था और जब कि १६३६ में ब्रिटेन 
की वस्तुओं के मूल्य में १६.३% चढाव हुआ, भारत के मूल्यों में केबल ५७ की ही वृद्धि हुई । 
युद्ध के समय में भारतीय वस्तुओं के मूल्यों में और भी गिराव रहा | देश की औद्योगिक प्रगति भी 
एक प्रकार. से रुकी सी रही । जितने मात्न का भारत से निर्यात किया जाता था उसका मूल्य आयात 
वाले माल्न से कहीं गिरा हुआ रहता था सन्‌१६३३-३४ तक निर्यात कीजाने वाली बस्तुओ्रों के मूल्यों के 
देशनांक में जब कि ४६"४%६ का गिराव हुआ, आयात वाल्ली वस्तुओं के मूल्यों में केवल ३४'८% 
का ही गिराव हुआ। 


मन्‍्दी के समय में व्यक्तिगत सामग्रियों ( 72779/8 ४67०॥४7086 ) का निर्यात हुआ 
उसका यता नीचे दी हुई तालिका से लग जायगा :--- 


वर्ष । करोड़ रुप« में 
१६३०-३१ . ६१० 
.  शध्शेश१२ हि ३४ ० 

शध्श्स्श्रे हे 
१६३३-३४ .. डेटा डी 
श्ध्रेड्३भ २३४ 
१६ ३४-२६ ' स्ह्ध 
१६ ३६-३७ ७७११ 
श्ट्रे७-शेध.. :- १५४ 
१६ ३८-शे६ श्ध्ध् 
१६१६-४० ४७ पट 


यह तो रही मारत की बात, अन्य देशों विशेषकर कृषि प्रधान देशों में ऐसी स्थिति का सामना 
सरकारों ने अ्रपनी-अ्रपनी करसी का मूल्य हास करके किया । भारत में १६३१ में रुपए को स्टर्लिंग 
साथ मिल्लाकर स्वण के हिसाब से उसका जो मूल्य-हास किया गया था, वह पर्याप्त नहीं था । अन्य 
देशों की तुलना में भारत की स्थिति श्रसुविधाजनक थी, इसका पता नीचे दी हुईं तालिका से 
लग जायगा। 


देश का नाम १६२३ में करेंसी का मूल्य तथा १६१३ के उस 
मूल्य का प्रतिशत | 
आस्ट्रेलिया ७५४-० प्रतिश्नत 
श्य्ली २० 
जापान ' भू७ ०७० मा 
| पुर्तेगाल ' . है ३ क्र 


५ फऋन्स ३१४ ,,, 
बेल्जियम २२६ ' 


रु >% 
४है है भारतीय अथ-शाह्न का विवेचन 


. संयुक्त राज्य अमरीका. - ना | - हू०७०  ,, 
यूनान | शा दा 
स्पेन ध्दण ,, 
ग्यूजीलेंड ७४० ,; 


( ४ ) सरकार के समक्ष रुपए, के अ्रवपूल्यन को मांग करते हुए कहा गया स्व के निर्यात 
से भ्रभी हमारी वास्तविक मौद्रिक सम्बन्धी स्थिति छिपी है | इसी निर्यात के कारण सरकार १ शि० 
पेश की दर को बनाए रखने में सफल है परन्तु स्वण का यह निर्यात अधिक रिनों तक नहीं चल्ल 
सकता इसलिए सरकार को चाहिए कि वह स्थिति को अश्रच्छी तरह सममभते हुए रुपए का पुतः मूल्य 
निर्धारण करे | 

(१) लोगों का कहना था कि इस नवीन अनुपात (१शि० &पश) के कारण मन्दी में ओर वृद्धि 
हो गई है, भारतीय वस्तुओं के हूल्यों का संसार के मूल्यों से सामझ्जस्य बैठना असंभव सा हो गया है | 
इसलिए ऐसी स्थिति में मूल्यों में कुछ इद्धि करने तथा निधन कृषक को सहायता देने के लिये रुपए का 
पुनः मूल्य निर्धारण करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में लोगों का यह तक था कि आयात वाली वस्पुओ्रों 
के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कृषकों तथा अन्य उपभोक्ताओं की कठिनाई में और बइद्धि हो गई 
है| यदि देश की मुद्रा की दर में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उससे उत्पादन में अच्छी वृद्धि हो 
जायगी जिससे उत्पादकों को काफी ल्लाभ मिलेगा साथ ही अन्य लोगों की भी इससे काम या पन्या प्राप्त 
हो जायगा, बेकारी के दूर होने में सहायता मिलेगी 

यदि मुद्रा का अनुपात अच्छा है उंसका उस देश की वस्तुओ्रों के मूल्यों के स्तर तथा आ्रायात 
व निर्यात से सम्यक सामझस्य है तो अनुपात में, या मुद्रा की उस दर में स्थिरता बनी रह सकती है । 
सरकार ने उस समय जो विनिमय. की दर को स्थिर करने का प्रय्ल किया था और जिसके कारण 
भारत के राष्ट्रीय हितों पर आघात पहुँचा था उस नीति को उपयुक्त नीति नहीं कह जा सकता | इस 
सम्बन्ध में आलो चेकों का कथन था कि यदि सरकार कि विनिमय दर की नीति लोचपूर्ण रहती है तो 
इससे वस्तुओं की लागत तथा उनके मूल्यों में परस्पर में अच्छा सन्तुलन बना रह सकता है ओर 
इससे कृषि तथा उद्योग दोनों ल्लामपूर्ण स्थिति में चल सकते हैं | इस प्रकार की विनिमय की 
दर उस देश का स्वाभाविक अनुपात होता है | इंगलेंड ने १६३१ में अपनी स्टर्लिंग का मूल्य हास 
करके इसी प्रकार के स्वाभाविक स्तर को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था| परन्तु जो स्तर इंगलेंड के 
लिए स्वाभाविक हो सकता है, वह भारत के लिए नहीं । 

इसके अतिरिक्त ज्ञोगों का कहना था कि १ शि० ६ प्रेंश की इस ऊंची प्रिनिमब दर के 
कारण देश में बेकारी फैल रही है, उत्पादन में हास हो रहा है, वस्तु की लागत और विक्रय 
मूल्य में असमानता बढ़ गई है, इससे जमींदारों तथा काश्तकारों, लेनदारों तथा देनदारों, मजदूरों 
तथा मालिकों सभी की स्थिति को आधात पहुंचा है। इसलिए यह आवश्यक है कि विमिमय की 
इस दर में घुद्रा के इस अनुपात में परिवत्तन किया जाय | इस प्रकार इन सब आधारों पर अनुपात 
में परिवत्तन करने की प्रबत्ल मांग थी किन्तु इस ओर सरकार ने कुछ भी ध्यानन दिया 
: इसके बाद दी द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, ओ< इस सम्बन्ध में सारी विचार धास ही परिवर्तित 
हो गई। 
एक मोद्रिक सत्ता के रूप में रिजब बे कु ( 46 [१९४९९॥"९ िक्रछ: 88 
.. 0एशकशाठए &प्र0:79 2--सन्‌ १६३५ की पहली अ्रप्रेल् से करेंसी के नियंत्रण का झ्रधिकार 
. झ्रकार के हाथ से हटकर एक नई केन्द्रीय बकु--रिज्ञव बैड आव इंडिया--के हाथ में चरल्घा आया | 
इसो बेंह के हाथ में पहले से ही पत्र-मुदर) तथा स्वण श्रमाप सुरक्षित कोष झा गए वे ।जौह्म नपीन 


किले 





. ... मुद्रा तथा विनिमथ .. 2 ५। 


व्यवस्था द्वारा सुरक्षित कोषों के . ढुहरावं तथा करेंसी व साख के नियंत्रण सम्बन्धी उत्तरदायित्व का 
विभाजन समाप्त हो गया था | हम इस पर विशेष प्रकाश थआगे डालेंगे | यहाँ पर हम स्टरलिंग विनिमय 
प्रमाप को स्थिर रखने में रिजव बैड ने जो कार्य किया, उस पर विचार करेंगे। . 

रिजव बेड कानून के चालिसवें अनुच्छेद के अनुसार रिजव बैड किसी भी व्यक्ति को जो 
उसकी कल्नकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मदरास या रंगून की शाखाओं में मांग करे, उसे स्टर्लिंग बेंच सकती 
थी। इसके बदले में वह व्यक्ति ( कम से कम १ शि० ५ह9ं$ पँंस प्रति रुपया की दर से ) कानून- 
ग्राह्म-करेंसी में इसका मूल्य अदा कर देता था। इसी कानून के ४१ वें अनुच्छेद के अनुसार यह 
भी व्यवस्था कर दी गई थी कोई भी व्यक्ति जो स्टर्लिंग की बिक्री करना चाहे उससे रिज़व बैड स्टलिंग: 
खरीद ले जिसकी दर १ शि० 8६६ पें० प्रति रुपया से अधिक न होनी चाहिए, इस प्रकार रिजव॑ 
बेड निश्चित दर पर स्टलिंग का क्रय-विक्रय करके १ शि० ६ पेश का स्टर्लिंग अनुपात स्थिर किए 
रही । रिजव॑ बैक कानून ने इस अनुपात को वेधानिक बना दिया था। इस कानून में यह उल्लेख 
कर दिया गया था कि भारत के लिए सर्वोत्तम मौद्रिक प्रमाप का तब विचार किया जाना: चाहिए 
जब कि अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिति पूण रूप से स्पष्ट हो जाय, जिससे कि इस दिशा में जो नीति 
अपनाई जाय उसका परिणाम स्थायी रहे | जब इस प्रकार की स्थिति हो जाय तो रिजव बैड गवर्नर 
जनरल को अपने सुझाव दे जिससे सरकार भारत की भावी मौद्विक नीति को स्थायी रखने के हेतु 
नियमों का निर्माण कर सके | परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के छिड़ जाने के कारण इस प्रकार के उपायों 
को अपनाने की तिथि स्थगित कर दी गई । 

भारतीय पत्र-सुद्रा १६२४ तक- भारत में सबसे पहले १८०६ ई० में बैक भ्राफ बज्ञाल 
की नोट चलाने की सुविधा दी गई। इसके पूव  व्यवहारतः भारत में नोटों का प्रचलन नहीं था | 
इसके बाद श्य४० ई० में बैड आफ बाम्बे तथा श्द४३ में बैड आफ मद्रास को यह सुविधा 
प्रदान की गई। जैसा कि हम पिछुले परिच्छुद में कह चुके हैं. कि ये बैड कोई सरकारी संस्थाएं 
नहीं थीं, हाँ सरकार का इनके प्रबन्ध में थोड़ा हाथ था, बैल्लों की पृ जी में भी उसका कुछ हिस्सा 


रहता था। . 
इनमें से प्रत्येक प्रेसीडेन्सी बैड को निश्चित सीमा में नोट चल्ाने का अधिकार था। उन्हें . 


पहले २३१३% सुरक्षित कोष रखने का अधिकार था, बाद में इसे घटाकर २५%६;कर दिया गया | ये 
नोट कानून ग्राह्म मुद्रा नहीं थे, और इनका प्रचत्नन प्र सीडेन्सी नगरों में ही था। सन्‌ १८६१ में 
सरकार ने इन बैह्लों से नोट चलाने का अधिकार अपने हाथ में लिया | सारा देश बृत्तों में विभाजित 
किया गया और जो. नोट चालू किए जाते थे वे केवल उसी बृत्त में कानून ग्राह्य मुद्रा के रूप में 
प्रचल्षित होते थे । ये .नोट श््४८ के बैड चाटर कानून में दिए गए मौद्रिक पिद्धान्तों के अनुसार 
चालू किए जाते थे। पत्र-मुद्रा-सुरक्षित कोष की रकम भी निश्चित कर दी गईं | ५... ४ 
जहाँ तक नोटों के चल्लन की सुरक्षा का प्रश्न था उपरोक्त सुविधा बड़ी सुन्दर थी परन्तु नोटों 
के चलन में न तो यह सुविधाजनक ही मालूम पड़ती थी ओर न इससे उनके चल्नन में लॉच ही 
मित्नती थी। नोठों के चल्नन का क्षेत्र सीमित होने के कारण तथा निश्चित ज्ेत्र में मुद्रा के कानून 
ग्राह्म होने के कारण यह कठिनाई खड़ी होती थी। बाद में यह दोष दूर कर दिया गया। इस चलन 
का एक दोष जैसा कि , ऊपर कह चुके हैं उसकी अलोचकता भी था। इस अल्ञोचकता को दूर करने 
का कुछ प्रयत्न भी किया गया, सन्‌ १८६३ में रुपए को सांकेतिक मुद्रा बना देने से इस दिशा में कुछ 
प्रगति भी हुई । 
पहले पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष में रजत मुद्रा, बुलियन तथा भारत सरकार की रुपए ली 
प्रतिभूतियाँ सम्मिलित थीं । बाद में कुछ कानूनों के निर्मित हो जाने से स्वण -मद्राएँ, बुलियस तथा 
फा० ६३ 


ड्ह्द भारतीय अ्र्थ-शासत्र का विवेचन 


स्टलिंग प्रतिभूतियाँ भी भारतीय पत्र-मद्रा सुरक्षित कोष में रखी जाने लत्गीं। पत्र-मुद्रा दोषों से मुक्त 
नहीं थी, इसमें कई दोष थे, इनमें से मुख्य ये हैं-- 

( १ ) यह भौद्विक पद्धति स्वतः परिचाल्लित नहीं थी । 

(२ ) पत्र मुद्रा सुरक्षित कोष का घातवीय अंश काफी बड़ा था । 

( ३) सुरक्षित कोष का एक अंग भारत के बजाय ल्न्दन में रखा जाता था। 

(४ ) करेंसी तथा बैज्लिग में कोई सम्बन्ध नहीं था | 

(५ ) केन्द्रीय बैड के न होने के कारण सरकार को वाध्य होकर अपने कोषों को रिज्ञव॑ 
ट्रेज्ञरियों' में रखना होता था। इससे समय-समय द्रव्य बाजार में आर्थिक संकट खड़ा हो 
उठता था। 

(६ ) यह करेंसी पद्धति अत्नोचयू्ण थी। अन्य देशों में बैल्डों की चेके, घरोदरे तथा 
परिचाल्नित नोट करेंसी पद्धति को ल्लोचकता प्रदान करते है परन्तु भारत में बैड्टिंग के विकसित न होने 
के कारण तथा हुडी बाजार के असंगठित होने के कारण तथा केन्द्रीय बैड के न होने के कारण 
ऐसा न हो सका । चेस्बरलेन कमीरान ने ल्लोचकता प्रदान करने के लिए कोष के फ्यूडीशरी श्रंश को 
अच्छे ढक्न से निश्चित करने का सुझाव दिया। कमीशन ने आगे कहा कि नोटों के उपयोग को 
प्रोत्साहित किया जाय, नकदी की सुविधाश्रं में जृद्धि की जाय । 

प्रथम विश्व युद्ध ( १६१४-१८ ) के समय भारतीय पत्रनम॒द्रा यद्धति पर बड़ा आघात 
पहुँचा । ज्ञोग नोटों को परिवत्तित कराने की ओर जोरों से बढ़ने लगे। युद्ध के प्रारम्भ वाले आठ 
महीनों में ही दस करोड़ रुपए. के नोठ परिवत्तित किए गए | सरकार ने स्थिति को सुधारने का प्रयत्न 
किया । एक तथा ढाई रुपए के नाश नोट चल्लाए गए. नोटों को परिवत्तित कराने की जो 
अतिस्क्ति सुविधाएँ प्रदान की गईं थों, उन्हें बन्द कर दिया गया। जब युद्ध समाप्त दो गया तो 
बेत्रिंगटन स्मिथ समिति ने भारतीय मौद्विक पद्धति की काही जाँच की। इस समिति ने नोटों के 
परिवर्तित करने के लिए जो पहले नियंत्रण ल्वगाए गए थे उन्हें हटा लेने का सुझाव दिया । उसने 
पत्र मुद्रा कोष के धातबीय अंश को नोटों के कुल्ल चल्लनन को कम से कम ४०% रखने का सुझाव 
दिया । सरकार ने इस समिति के सुझावों को कायरूप में परिणित करने के लिए कानूनों का निर्माण 
किया | 

बाद में १६२६ के हिल्टन यंग कमीशन ने रिज़ब बैड की स्थापना का सुझाव दिया, इसी बेड 
को नोटों के परिचालन का पूर्ण अधिकार सौंपा जाने को था। कमीशन के सुम्कावों के अनुसार स्वरण- 
प्रमाप सुरक्षित कोष तथा पत्र-मुद्रा सुरक्षित कोष को मित्रा दिए जाने का भी सुझाव दिया। १६२७ 
का करेंसी कानून पास किया गया जिसके अनुसार पत्र-मुद्रा-सुरक्षित कोष की स्टिंग प्रतिभूतियों का 
पुनम ल्यन किया गया | 

रिज़ब ब कु नोटों को परिचालित करने वाली सत्ता के रूप में-१६३४ ई० 
के रिज्ञव बैड कानून के अनुसार रिज्ञवं बैड को नोटों के परिचालन का पूण अधिकार प्रदान किया 
गया। बैड ने १६३५ की पहली अप्रेल् से काम करना शुरू कर दिया। स्वणं प्रमाप तथा. पत्र-मुद्रा 
सुरक्षित कोषों को मित्ला दिया गया । रिज्ञव बैड के इशू विभाग के आदेयों में स्वयं बुलियंन, स्टर्लिंग 
प्रतिभूतियाँ, रपए वाली मुद्राएँ तथा प्रतिभूतियाँ सम्मिलित थीं | कुल आदेयों ( 3886 ) या 
पूजी में से ४०% स्वण मुद्राएं, स्वण बुलियन या स्टलिंग प्रतिभूतियाँ सम्मिल्षित थीं । केन्द्रीय सरकार 
' की पुर्वानुमति लेकर यह बैडूः ४० ०;से कम की भी स्टर्लिंग प्रतिभूतियों, या स्वर्ण बुलियन तथा स्व 
मुद्राओओं का. अवधारण कर सकती थी। वास्तव में बैक अपने कुल दायित्वों से कहीं अधिक स्वयं 


रखती भी). 
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मुद्रा का विस्तरण व संकुचन--जैसा कि ऊपर हम देख खुके हैं कि रिक्षव बैंक 
कानून के अनुसार बैड का इशू डिपाट््मेन्ट” निम्नल्लिखित पूँजी (38868) को रख सकती थी ३-- 

(१ ) स्टिंग प्रतिभूतियाँ, ( २ ) रुपए वाली प्रतिभूतियाँ जिसमें ट्रेजरी बिल भी सम्मिलित 
हैं, (३) स्वर्ण म॒द्राएँ तथा बुलियन, ( ४ ) रुपए. वाल्ली मुद्राएँ इसमें रुपए. वाले नोट भी 
सम्मिलित हैं । 

यदि परिचाल्षित नोटों की वापस कर, आदेयों को कम कर दिया जाता तो इससे खुद्रा का 
संकुचन हो जाता । इसके विपरीत यदि इन्हीं आदेयों की वृद्धि की जाती तो मुद्रा का विस्तरण' होता । 
साधारणतया रिजर्व बैड अपने इशू विभाग” के आदेयों ( 8886(8 ) में वृद्धि रुपए या स्टलिग 
प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करके या अन्य उपायों द्वारा मुद्रा का विस्तरण करती | इसके अतिरिक्त 
रिजव बैक इन्हीं प्रतिभूतियों को 'इशू विभाग” से बैह्लिक्क विभाग में हस्तान्तरित करके मुद्रा का 
संकुचन कर सकती थी। युद्ध के समय में नोटों के परिचालन में काफी वृद्धि हुईं | चुद्ध के कारण 
एकत्रित स्टिंग प्रतिभूतियों पर इन नोटों को परिचालित किया गया था। युद्ध प्रारम्म होने के समय 
( १६३६ की सितम्बर में ) कुल १८२ करोड़ रुपए के नोट परिचालित थे | १६९४५ की तीसरी अ्रगस्त 
को ये ११३३ करोड़ रुपए, के हो गए । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समय कुल परिचाल्लित नोटों 
में काफी वृद्धि हुईं | इस युद्ध का भारतीय मौद्विक पद्धति पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर अगले परिच्छेद 
में विस्तारपूर्वंक विचार करेंगे | 


उन्दीसवां प्रिच्छेद 
मुद्रा तथा विनिमय 


( द्वितीय विश्व युद्ध के समय ) 


ग्राकृथन--जैसा कि हम पिछले परिच्छेद में कह चुके हैं कि १६३६ की सितम्बर में द्वितीय 
विश्व युद्ध प्रारम्म हों गया । युद्ध के प्रारम्भ होने से पुरानी मोद्रिक सम्बन्धी समस्याएँ तो जहाँ थीं 
वहीं रह गई, उसके स्थान पर कितनी ही नवीन समस्याएं उठ खड़ी हुईं । युद्ध के समय की सबसे 
महत्वपूर्ण मौद्रिक समस्या विनिमय के नियंत्रण सम्बन्धी थी। इसके अतिरिक्त करेंसी की राशि में 
हुईं अतुल्न इद्धि, उसके परिणामस्वरूप होनेवाल्ी वस्तुओ्रों की मूल्य बृद्धि तथा कुछ अन्य समसस्‍्याएँ 
थीं जिनका कि सम्बन्ध युद्ध से था | हम यहाँ पर इन्हीं समस्याञ्रों पर विशेष प्रकाश डालेंगे । 


युद्ध तथा हमारी मौद्रिक स्थिति-झछ का हमारी करेंसी या मौद्रिक स्थिति पर यह 
प्रभाव पड़ा ।-- 

(१) युद्ध का तत्काल्लीन सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ा कि लोगों ने नोटों को एकदम से परि- 
वर्तित करना प्रारम्म कर दिया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को रुपयों का राशनिज्ञ करना पड़ा | 

(२) सरकार ने एक तथा दो रुपयों वाले नोटों को परिचालित कर दिया । 

(३) नई अद्न्नियाँ चालू की। 

( ४ ) नये रुपये वाले सिक्‍क्रे जिनमें कि चाँदी कम राशि में थी चालू किये गये । 

(५) पुराने प्रामाणिक रुपयों को वापस ले लिया । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैँ कि युद्ध के समय में नोठों के परिवर्तन की माँग बड़े जोरों से 
बढ़ने लगी। सन्‌ १६४० की जून के बाद छ्ृगभग १ करोड़ रुपया प्रति सप्ताह की कीमत के नोट 
परिवर्तित किये जाने गे । इसके परिणामस्वरूप 'इशू? विभाग में रुपयों की कमी हो गई | युद्ध के 
प्रारम्भ होने कै पूर्व ७४,४७ करोड़ रुपयों का स्टांक था। १६४० की पाँच जुलाई को केवल ३२ करोड़ 
रुपया रह गयै। इसलिये सरकार ने आवश्यकता से अधिक मुद्दों का रखना अ्रवेध घोषित कर 
दिया | युद्ध कै समय रुपए. वाले सिक्कों की तो कमी थी ही, साथ ही अन्य छोटे-छोटे सिक्कों में भी 
काफी कमी रही, बाद में रिजव बेक ने इन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया । इस कमी 
को दूर करने के लिये २४ जून १६४० को सरकार ने एक रुपए, वाले नोट चालू किये। इन नोटों 
को रुपये वाले सिक्‍कों में नहीं परिवर्तित किया जा सकता था। १६४३ की फरवरी में दो रुपये वाले 
नोटों को भी चाल्नू किया गया। छोटे-छोटे सिक्कों की कमी पूरी करने के लिये १६४० में चवन्नियाँ 
तथा अ्रठज्नियाँ भी चलाई गईं। इनके संचयन को रोकने तथा चाँदी की क्रिफायत करने के लिये 
इनमें चाँदी का अंश ३३ के स्थान पर $ ( पक्का ) कर दिया गया। १६४१ की ३१ मार्च से महा- 
रानी विक्टोरिया तथा १६४२ की ३१ माच से जाज सप्तम वाला रुपया तथा अ्रठन्नी, तथा १६४१३ 
की ३१ मार्च से ज़ाज पञ्मम तथा षश्म वाले रुपये तथा अठन्नियाँ कानून ग्राह्य मुद्रा न रह गई । 
इनके स्थान पर“चाँदी तथा गिल्वट मिले हुए सिक्‍के चल्लाये गये | 


ट  अरि नेमय नियंत्रण ( /7700७726 (४07070] )-..हम पिछले परिच्छेद में देख 


चुके हर क्षि युद्ध प्रारम्भ होने के कुछ वर्षों पूव सरकार को १ शि० ६ पं० के हिसात्र से रुपए अर ० & पं० के हिसात्र से रपए और. 
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लिंग की दर को स्थिर रखना कठिन हो गया। सरकार ने मुद्रा-संकुचन तथा स्वण॒-निर्यात करके 
इस दर को स्थिर रखने का प्रयत्न किया । मन्दी के समय हमारे निर्यात में कमी हो जाने से स्थिति 
ओर भी बिगड़ गई। युद्ध के प्रारम्भ होने पर इस निर्यात में वृद्धि हुईं। इसके परिणामस्वरूप रिजव 
बैंक ने काफी मात्रा में स्टलिज्ञ खरीद लिये, उसे उस दर के भी स्थिर रखने में कोई कठिनाई नहीं 
मालूम पड़ी | जहाँ तक स्टर्लिंग का सम्बन्ध था वहाँ तक रुपये की स्थिति ठीक बनी रही किन्तु डाह्मर 
के हिसाब से उसका मूल्य कम हो गया। डाद्वर ही नहीं येन तथा कुछ अन्य मुद्राश्रों के हिसाब से 
भी उसका मूल्य कम हो गया । 
ग्रेट ब्रिटेन के अनुसार भारत सरकार ने भी विनिमय को नियंत्रित करना प्रारम्भ कर दिया | 
सन्‌ १६३६ के भारत सुरक्षा श्रध्यादेश ( ॥26#6768 07 वंणतां॥ 07वांफक०७ ) के 
अनुसार सरकार को विदेशी विनिमय के क्रय को नियंत्रित करने, विदेशी विनिमय तथा विदेशी प्रति- 
भूतियों के प्राप्त करने, प्रतिभूतियों के क्रय तथा निर्यात पर नियंत्रण त्गाने का अधिकार प्राप्त हो. 
गया | विनिमय के नियंत्रण के लिये सारे साम्राज्य को केवल एक मौद्विक इकाई मान लिया गया, 
इस इकाई को सस्टर्लि'ग क्षेत्र, ( 98060॥798 ै४७० ) कहा जाता था। इसक्षेत्र के अन्तर्गत 
होने वाले फोषों ( फन्‍्डों ) के स्वतंत्र स्थानान्तर पर किसी प्रकार की रुकावर् नहीं लगाई जाती थीं । 
इस क्षेत्र के बाहर खरीदी तथा बिकने वाल्ली मुद्राओं ( करेंसियों ) पर कड़ा नियत्रण लगाया 
जाता था। समस्त विदेशी विनिमय सम्बन्धी काम-काज अधिकृत व्यापारियों द्वारा हाता है, इन पर 
रिजव बैक-अपने विनिमय-नियंत्रण-विम[ग ( ि5५0॥987086 (४0770] ॥08]907'/767॥ ) 
द्वारा होता था। कोई भी रकम स्यटात् ग क्षेत्र से बाहर वाले देश को तब तक नहीं भेजी जा सकती . 
थी, जब तक कि उस रकम को मभेजनेवाज्ञा एक आवेदन-पत्र में उस रकम के भेजने के कारण तथा 
अन्य बातों का पू्ररूप से उल्लेख न कर देता | 
न कार्यों के लिये कोई रकम बाहर भेजी जा सकती थी, वे कार्य मुख्यतः ये थे ; 
(१) आयात वाले मात के झुगतान के लिये 
(२ ) कुछ छोटे-छोटे निजी कार्यो' के लिये; 
(३०) यात्रा के व्यय के लिये, ये एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकृत किये जाते थे 
( ४) अन्य व्यापारिक कार्यों के लिये, इसके लिये प्रार्थी को अपने भुगतान की पुष्टि के 
हेतु चार्ट्ड एकाउन्टैन्ट्स आदि के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ते थे; 
(५) कुछ अन्य कार्यों के लिये | 
इन नियमों या नियंत्रणों का उद्द श्य इस बात का प्रयत्न करना था कि विदेशी विनिमय केवल 
व्यापार के प्रतन्धन तथा कुछ अन्य संशोधित कार्यों के लिये किया जाता है अथवा नहीं। इन 
नियंत्रणों द्वारा विनिमय में होनेवाली गड़बड़ी को रोकने का पूर्ण प्रयत्न किया गया था । 
नि्यात-नियंत्रण --जत्र धीरे-धीरे विनिमय नियंत्रण में वृद्धि होने लगी तो भारत से गैर- 
सलिज्ष देशों को भेजे जाने वाले माल पर भी नियंत्रण लगाना आवश्यक प्रतीत होने लगा। अ्रतण्व 
रिजिव बैंक ने एक निर्यात-नियंत्रण योजना तैयार की । इस योजना का उद्द श्य यह देखना है कि 
निर्यात वाले माल का विदेशी विनिमय भारत को वापस आ जाता है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं 
होता कि बह विदेशों में ही रह जाता है, दूसरे यह देखना कि निर्यात का अथ-प्रबन्धन कुछ निश्चित 
खोतों में ( जिससे कि अधिकतम विनिमय मूल्य प्रास हो जाय ) हो रहा है या नहीं । 
आयात-नियंत्रण -- पहले बैंकों को विदेशी विनिमय की प्राप्ति के ल्षिये काफी सुविधा 
प्रदान की गई परन्तु ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता गया ये सुविधाएं कम की जाती गई । बाद में वे प्रामाणिक 
आयात के मात्न॒ तथा कुछ निजी कार्यों के भुगतान के लिये ही विनिमय का क्रय कर सकती थीं । 


५०२ भारतीय अथशाञ्न का विवेचन 


आयात पर भी कड्ढा नियंत्रण लगा दिया गया, बिना ल्लायसेन्स प्राम डिये स्टलिज्ष क्षेत्र से बाहर 
वाले किसी भी देश का आयात नहीं हो सकता था | 

विदेशी करेंसी तथा बुलियन प्रतिभूतियों पर नियन्त्रणु- इन सामान्य बस्तुओ्नों के 
नियन्त्रण के अतिरिक्त बुलियन प्रतिभूतियों तथा करेंसी नोटों के निर्यात-आयात पर भी नियन्त्रण 
लगाया गया | स्वण के आयात के लिये ल्ायसेन्स तो लेना पड़ता था किन्तु यदि वे किसी विशेष 
मुद्रा विशेषकर डालर आदि का व्यय नहीं पैदा कर देते तो उन्हें स्वतन्त्रतापूवक आने दिया जाता 
था। जहाँ तक प्रतिभूतियों का सम्बन्ध था, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो कि मारत का रहनेवाला 
न हो नहीं ली जा सकती थीं ओर न तो ये रिजर्व बेंक की श्रनुमति से भेजी ही जा सकती थीं । 
विदेशी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिये लायसेन्स प्राप्त करना होता था, यह लायसेन्स तभी दिया जा 
सकता था जब कि विनियम की रकम भारत की किसी बैंक के विदेशी एजेन्ठ को दी जाती थी। 
भारत से बाहर ले जाने के जवाहरातों तथा नकदी पर भी नियन्त्रण लगाया जाता था। हाँ कुछ 
निश्चित न्यूनतम रकम शअ्रवश्य त्रिना किसी ल्ायसेन्स के ली जा सकती थी परन्तु इसके ऊपर के लिये 
रिजव बैंक के विनिमय नियन्त्रण विभाग से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता था। जिन देशों पर 
शन्नुओं का अधिकार था वहाँ से करेसी नोटों का आयात: नहीं हो सकता था । 

भारत तथा यु के सप्रय का डालर पूछू-( [7679 70 ४४७7-7776 
]00!06/ ])00)] ) युद्ध के समय में होने वाले विनिमय नियन्त्रण का वन करते समय यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि उस समय स्थापित किये गये 'इम्पायर डालर पूल का वणन कर देना भी 
आवश्यक है । यह 'पूल्लः (.200] ) किस ग्रकार स्थापित हुआ ओर इसकी क्यों स्थापना की गई 
इस विषय पर हम यहाँ कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे । 

युद्ध के समय प्रायः स्टलिज्ञ ब्लाक वाले देश अ्रपना विदेशी विनिमय सन्तुत्नन स्वर्लिज् के 
रूप में लन्दन में रखते थे। उस समय स्टलिज्ञ को किसी मी देश की ( ऐसा देश जो कि सटलिज्ष 
सन्तुल्लनन रखता था ) करेंसी या मुद्रा में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता था। परन्तु युद्ध के 
प्रारम्भ हो जाने पर इस दिशा में अनेक बाबायें खड़ी हो गई और इस पद्धति का सुचारू रूप से 
चल्षना कठिन प्रतीत होने लगा । 

१६१६ ई० में यू० के० स्टर्लिज्र/ समूह के सदस्यों के विदेशी विनिमय सुरक्षित कोषों के 
नियन्त्रण का कार्य अपने हाथ में ले लिया । किसी भी स्टर्लिज्ञ क्षेत्र वाले देश के व्यापारिक सन्तुलन ' 
के आधिक्य का सुततान यू० के० स्टलिज्ञ के रूप में करता था। इसी रूप में भारत का भी स्टर्लिज्ञ 
बाकी काफी हो गया। परन्तु इसके अतिरिक्त वह शोधनाथिक्य जो कि स्टर्लिज्न देश का गेर स्टलिज्ञ 
देश वाज्लों के साथ होता था बह भी स्टलिज्ष प्राप्ति के द्वारा समाप्त कर दिया जाता था| इस संत्र में 
संयुक्त राज्य अमरीका की डाढवर मुद्रा' सबसे म थी, इसल्लिए बजाय इसके कि इसका नाम विदेशी 
विनिमय वाला स्टिंग क्षेत्र निधि नाम रखा जाता, इसका नाम 'एम्पायर डालर पूल” रखा गया । 

इस प्रकार इस पद्धति के अनुसार सम्यूण स्टर्लिज्ञ क्षेत्र व्यवहारतः एक मौद्रिक इकाई बन 
गया और विनिमय नियन्त्रण के छिये इनमें प्रयः एक ही से नियमों और निम्रन्त्रणों को कार्यान्वित 
किया जाता था। युद्ध के प्रारम्भ से लेकर ३१ मार्च १६४६ तक भारत ने अनुमानतः ४०४ करोड़ 
रुपये के डालर पैदा किये तथा २४० करोड़ खर्च किये, इसके अतिरिक्त भारत ने लगभग ४१ करोड़ 
की अन्य धात्विक मुद्राये भी खर्च की, इस प्रकार इस पूल” में १६४५-४६ के अन्त तक भारत ने 
कुल ११४ करोड़ रुपये दिए।। परन्तु उस समय भारतीय जनता यह नहीं चाहती थी कि ऐसे समय 
में जबकि भाख को अपने पुनर्निर्माण के लिए काफी पूँजी.की आवश्यकता है, वह इस पूल्ल! में 


मुद्रा तथा विनमय-... «: ५० है 


अपनी रकम खपाये | बेंसे तो भारत की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिये, १६४४ तथा १६४५ में 
२०० लाख डालर स्वीक्षत किये गये किन्तु उस समय आवश्यक वस्तुझ्नों के प्राप्त न होने के कारण 
इसका कोई उपयोग न हो सका । परन्तु सिद्धांततः भारत इस प्रकार के नियन्त्रण के विरुद्ध था, वह 
चाहता था कि उसकी डालर वाल्ली आय पर किसी प्रकार का नियन्त्रण न रहे। अतः १६४७ में 
भारत को अपने डालर खोतों को स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त करने का विश्वास दिल्लाया गया, -इसी समय 
उसे अपनी स्टरलिज्ष वाली भी बाकी प्राप्त हो नई श्रौर उसकी स्थिति कुछ सुधर गई। इसके बाद 
१९४८ में इस दिशा में उस पर कुछ नियन्त्रण क्रिर ल्वगाए गए किन्तु १६७६ में इन्हें हटा 
लिया गया । 
करसी की युद्ध के समय में खपृत- अुद्ध के समय में भारतीय मौद्विक सम्बन्धी स्थिति 
सें जो परिवर्तन हुए, उनमें करेंसी का अधिक प्रसरण मी एक था। युद्ध प्रारम्भ होने के पूव 
( १ सितम्बर, १६३६ में ) रिजब बेंक द्वारा परिचाल्षित नोदों का कुल मूल्य श८घ२.१३ करोड़ रुपया 
था । १६४५ की १६वीं अक्तूबर को कुल ११४६,८४ करोड़ रुपये के नोट चालू थे। इसका 
तात्पय यह है कि इस समय में लगभग ६७७,७२ करोड़ रुपये की वृद्धि हुईं। सन्‌ १६३१६ की सितम्बर 
से १६४५ की अगस्त तक कुल १४२,१६ करोड़ की रुपये वात्ी मुद्राएं खपीं, इसी समय अन्‍य छोटी 
मुद्राएं ६७.४६ करोड़ रुपये की खपीं | बेंक की श्रमानतों में भी इंड्धि हुईं । युद्ध के प्रारम्भ से लेकर 
३१ मार्च १६४५ तक प्रामाणिक बेकों की अमानतों की कुल रकम ४६० करोड़ रुपया थीं। इस 
प्रकार युद्ध के पूरे समय में नोटों के प्रचलन में कुल ११६८.६४ करोड़ की वृद्धि हुई। इस दृद्धि में 
से ८२.४ प्रतिशत ब्द्धि नोटों के चलन के कारण हुईं, ११.६ प्रतिशत रुपये वाल्ली मुद्राओ्ों तथा 
५.६ प्रतिशत छोटी मुद्दा्ों के परिचालन के परिणामस्वरूप हुईं । 
मल्‍यां में धृद्धि--करेसी या झ॒द्रा में इद्धि होने के साथ ही साथ सामान्य मूल्य स्तर में भी 
वृद्धि हुईं, इस विषय में नीचे दी हुईं तालिका से और प्रकाश पड़ जायगा ४-- 
थोक मूल्यों का देशनांक 
( १६ अगस्त १६३६८ १०० / 
व कृषि उत्पादन. वना साज्ञ कच्चा माल सामान्य देशनांक 
१६३६-४० १२७ ९२१ र्श्द ४२६ 
१६४५-४६ २७३ २४० २१० २४४ 
यही नहीं मूल्यों की वृद्धि तथा करेंसी के म्रसरण में धनिष्ट सम्बन्ध था, इंस बात का पता 
नीचे दी हुईं तात्चिका से खग जायग। :-- 
जुलाई १६३६८ ४१०० 
( ये सारे आंकड़े प्रत्येक वर्ष के प्रथम तीन महीनों के हैं ) 
१६४० १६४२ ६६४३ १६४४ १६४४ १६४६ 
मांग वाली अमानतें १०४. १६७ रछरे रेह० ऐएभ४. पपर 
परिचालित नोट ११५९५ २०४ ई४६ ३४०४ दर ७०५४ 
थोक मूल्य १२५. श४ शृषप्ा रहह 2३०५१ रहध 
स्टर्लिंग आदेय--हम पिछुले परिच्छेद में कह चुके हैं कि इसके पूब कि रिजव बेक अपने 
नोटों के परिचालन में वृद्धि करता उसे बक के 'हेतु विभाग? के आदेयों में इंद्धि करनी होती | परन्तु 
वास्तव में आदेयों में कोई वृद्धि नहीं होती थी। इस बात का पता नीचे दी हुईं तालिका से लग 
जायगा +-- . . 


पूं ०४ भारतौय अथ-शाख्न का विवेचन 


हास (>> ) या वृद्धि (+2 
३१-८-४४५ अन्त १-६-१६३६ प्रारम्भ 
करोड़ रुपयों में 


(१) स्वण मुद्राएँ तथा बुलियन >< 

(२) स्टल्लिंग प्रतिभूतियाँ -- ६७४८ 
(३) रुपये वाली मुद्राएँ न्+.. धुद४ 
(४) रुपये वाल्ली प्रतिभूतियाँ -+. २०,४ 
(५४) कुल आदेय +॑ £६३६.६ 
(६) कुल्ल परिचाल्नित नोट -यं- ६१३६,६ 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है करंसी का अ्रधिकांश प्रसरण स्टलिंग प्रतिभूतियों 
के हिसाब से हुआ | ये प्रतिभूतियाँ तन्दन में स्टिंग के रूप में विनियोजित थीं। दूसरे शब्दों में 
भारत ने इंगलेए्ड को ऋण रूप में दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत ने इन स्टर्लिंग 
खोतों को किस तरह प्राप्त किया और ह्न्दन में ये इस रूप में क्‍यों रखीं गई १ इस बात को पूरी तरह 
से समझने के लिये हमें उस समय भारत सरकार द्वारा ब्रिव्श सम्राट के लिये खरीदे जाने वाले माल 
की पूर्ति के अ्रथ-प्रबन्धन की व्यवस्था पर अच्छी तरह विचार करना आवश्यक है। आइये हम यहाँ 
पर इसी पर विचार कर । 

कहने की आवश्यकता नहीं क्रि युद्ध के प्रारम्भ होने से भारत को भी उसमे सहयोग प्रदान 
करन पड़ा | युद्ध के लिये भारत सरकार कुछ मात्र की खरीद भारत के वास्ते करती थी । इस रूप में 
जो व्यय वह करती थी वह बजट में मारत की सुरक्षा के लिये किये गये व्यय के रूप में दिखल्ाया 
जाता था | इस व्यय की पूर्ति वह कुछ तो करों आदि के द्वारा तथा कुछ विमिन्न प्रकार के ऋणों 
आदि के, द्वारा करती थी | इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रति वर्ष ब्रिटिश सम्राट तथा मित्र राष्ट्रॉ 
की सरकारों के लिये भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीद करती थी । इन सामग्रियों की पूर्ति को 
रकम ब्रिटिश सरकार लन्दन में स्टिंग के रूप में देती थी | इस स्टलिंग का कुछ प्रयोग तो होम 
चार्जज? के भुगतान में कर दिया जातां था और कुछ स्यल्िंग ऋण की पूर्ति में कर दिया जाता था, 
शेष रकम इंगलेंड को ऋण-स्वरूप दे दी जाती थी | ब्रिटिश सरकार की स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ भारत 
के रिजव बेंक के आदेय के रूप में ल्नन्‍्दन में रखे रहते थे | पहले तो ये बेकिंग विभाग के आदेय 
के रूप में रहे, बाद में जब कि रुपये की अ्र्थ-प्रबन्धन की आवश्यकता खड़ी हुईं इन्हें इशू विभाग को 
हस्तान्तरित कर दिया गया । इन्हीं आदेयों के हिसाब से भारत में नोटों का परिचालन किया गया। 
ओर भारत सरकार इन्हीं नोटों से आवश्यक सामग्रियों की खरीद करती थी। इस प्रकार ऐसी स्थितियों 
के कारण भारत में करसी का विस्तरण हुआ । परन्तु इस रूप में वे सारे स्टर्लिंग जो स्टिंग प्रति- 
भूतियों के रूप में विनियोजित थे रिजव बंक के अधिकार में नहीं आर गये । रिजव' बैंक ने भारतीय 
मात्न के आयात करने वालों से कुछु स्टलिंग की खरीद की और भारतीय निर्यातकों को रुपये में 
उसका भुगतान किया । नीचे दी गई ताल्िकाश्रों से यह स्पष्ट हो जायगा कि किन-किन खोतों से 
स्टलिं ग॒ प्राप्त हुआ और उसका किन-किन बातों में उपयोग किया गया | 


स्टिंग की प्राप्ति करोड़ रुपयों में 
... (१) रिजर्व बंक के स्टिंग आदेय, अगस्त १६३६ ६४ 
(२) बेंक द्वारा क्रय किए गये स्टिंग, सितस्बर.१६३६ से माच... 
१६४६ तक | प्प्श्३ 


(३) ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गये १६१२ 


मुद्रा तथा विनिमय. -औै०५४ 


(४) कुछ अन्य खोतों से प्राप्त स्टलिंग ४ 
॥॒ कुल ग्राप्ति. २४५४ 
स्लिंग का उपयोग : -- करोड़ रुपयों में 
(१) ऋण चुकाने के लिये दिये गये स्टलिज्ञ, मार्च १६४५ के अन्त तक ४११ 
(२) जनता के हाथ बेचे गये स्टर्लिंग ७५ 
(३) सरकार द्वारा खच किये गए स्टर्लिंग ३१४ 
(४) रिजव बहू द्वारा अवधारित स्टलिंग १६४४ के मार्च के अन्त तक १७२४ 
कुल रप्प४ 


रुपये वाली प्रतिभूतियाँ--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि केवल्ल स्टलिग की प्रति-. 
भूतियों की इद्धि से ही करेंसी का विस्तार या प्रसार नहीं हुआ, रुपये वाली ग्रतियूतियों में वृद्धि हो 
जाने के कारण भी इसमें काफी वृद्धि हुई | पहले रिजर्व बेड कानून के अनुसार ये प्रतिभूतियाँ ५४० 
करोड़ रुपये से अधिक की नहीं रखी जा सकती थीं | परन्तु १६४१ की फरवरी के एक अध्यादेश 
द्वारा इस सीमा को दूर कर दिया गया | इससे सरकार को रिजव बड़ से उधार लेने की सुविधा 
प्राप्त हो गईं | 
_.. #मुद्रा स्फीति (/707]8/707)--जब (१६४३ में) मुद्रा में इस तरह का असार होने लगा 
श्रीर वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक बृद्धि होने लगी तो कुछ लोग कहने लगे कि देश में मु॒द्रा-स्फीति 
का पूँरा प्रकोप फैल गया है। इस सम्बन्ध में मारतीय अ्रथशास्री तथा भारतीय जनमत पूर्ण रूप से 
सहमत था । उसका यह कहना था कि मुद्रा-स्फीति के सभी लक्षण देश में पूण रूप से विद्यमान हो 
गये हैं किन्तु कुछु लोग विशेषकर सरकारी अधिकारी इस बात से नहीं सहमत थे | उनका कहना था 
कि भारत में मुद्रा-स्फीति बिल्कुल ही नहीं है ।इस सम्बन्ध में वे निम्नलिखित तक उपस्थित करते थेः--- 

(१) नोटों का परिचालन स्थलिज्ञ प्रतियूतियों के ग्नुसार ही किया जाता है इसलिये अत्यधिक 
परिचालन कभी हो ही नहीं सकता; 

(२) जब तक कि देश के समस्त साधन पूण रूप से नहीं लगते तब तक अतिरिक्त नोटों के 
प्रचलन से मुद्रा स्फीति नहों हो सकती; 

(३) वस्तुओ्रों के मूल्यों में वृद्धि होने का कांरण मुद्रा स्फीति नहों बल्क साधनों का युद्ध की 
ग्रोर लग जाना तथा नागरिकों के उपभोग के लिये आवश्यक पदार्थों' की कमी होना है । इसलिये इन 
सब दोषों को दूर करने का मुख्य उपाय उत्पादन में वृद्धि करना है। इन लोगों का कहना था कि देश में 
खाद्यान्न की कमी का मुख्य कारण चावल वाले प्रदेश-बर्मा से चावल का आयात रुक जाना, यातायात 
के साधनों का अमाव, गल्‍्ला छिपाकर रखने की मनोइत्ति तथा चोरबाजारी है। इसलिये इन्हीं सब 
दोषों को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार माँग के अनुसार पूर्ति न होने के कारण 
वस्तुओं के मूल्य में काफी बद्धि हो गई है । 

परन्तु ये सब बातें तो इतनी अधिक महत्वपूण नहीं थीं, ये ही कारण मूल्यों में वृद्धि होने के 
लिये विशेष उत्तरदायी नहीं ये, इनका मुख्य कारण अपस्फीति थी । आइये हम यहाँ पर इस विषय 
पर विशेष प्रकाश डालें । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि माल का एक घ्थान से दूसरे स्थान को या दूसरे शब्दों में 
स्वतंत्रता-पूर्वक आयात या निर्यात होता तो स्वॉलिंग प्रतिभूतियों के अनुसार नोटों के परिचालन से कोई 
विशेष हानि न होती । इतने विशाल परिमाण में स्टर्लिज्ञ प्रतिभूतियाँ रिजव बैक में न एकत्रित होतीं । 


फा० ६४ 


'पू०छ आरतौय अथथ-शाज्र का विवेचन 


भारत से निर्यात होने वाले इतने अधिक मात्र के बदले में विदेशों से भी मारत में आयात होता | 
भारत से हजारों मील की दूरी पर स्थित स्टलिज्ञ प्रतिभूतियाँ मारतीय मुद्रा में होने वाले मूल्य-हास को 
रोकने में सम नहीं हो सकती थीं। जहाँ तक लोगों का यह कहना है कि देश के समस्त साधनों का 
पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जःता तब तक अतिरिक्त करंसी से मुद्रा-स्कीति नहीं हो सकती यह बात 
भी ठीक नहों मालूम होती। भारत के पास पर्यात॒ प्राकृतिक साधन हैं किन्तु क्या इन साथनों को 
बिल्कुल ही थोड़े समय में प्रयक्त किया जा सकता है। युद्ध के समय में जितना भी इनका अधिक से 
अधिक उपयोग किया जा सकता था किया गया, श्रोद्योगिक क्षेत्र में पुराने कर्मों में विकास हुआ, 
किन्तु कल्न-पुर्जों व अन्य यंत्रों आदि के न प्रात होने के कारण विशप प्रगति नहीं की जा सकी, कृषि- 
क्षेत्र में पहले से ही भूमि पर अत्यधिक भार था। उस समय खाद्य तथा अखाद्य दोनों ही फसलों की 
काफी आवश्यकता थी, इनमें से एक की ओर अधिक ध्यान देने का तात्यय दूसरे का अ्रभाव पैदा 


करना था। 


फिर लोगों का यह कहना कि कुछ विशेष प्रकार का वस्तुओं का अभाव था इसलिये मूल्य वृद्धि 
हुई यह भी बात तकयुक्त नहीं मालूम पड़ती । जब कि सभी वस्ल॒श्रों के मूल्य में एकदम से बृद्धि हो 
रही थी तो इसका मुख्य कारण मौद्रिक स्थिति ही थी न कि अन्य वस्तु | उत्पादन की वृद्धि के अनेक प्रयक्ष 
करने के फलस्वरूप उसयें केवल्न २०५: की ही ब्रृद्धि को जा सकी जब कि इसी समय करेंसी में ५३०९: 
की वृद्धि हुईं | इस प्रकार मूल्य वृद्धि का सारा कारण मुद्रा सील ही थी। एक बःर भी यदि मुद्रा 
स्फीति का श्रीगणेश हो गया तो फिर बह अपने-श्राप ही बढ़ता जाता है| करंसी का जितना ही अधिक 
प्रसार होता है, मूल्यों में उतनी ही भ्रत्रिक बृद्धि, मूल्य बरढ्धि से अधिक करेंसी की आवश्यकता होती है, 
नवीन करेंसी के आने से मूल्यों मे और भी बृद्धि होती है ओर इस प्रकार सुद्रा#फीति का एक कुचक्क 
सा फैल जाता है । इस प्रकार बिना उत्पादन की बृद्धि के ही मंद्रा में वृद्धि होती जाती है, सरकार इस 
रूप में एक प्रकार से लोगों में कृत्रिम क्रन्‍-शक्ति सी उत्पन्न कर देता है | 


युद्ध के समय में अपने-अपने देशों में मुद्रा-स्फीवि को रोकने के लिये संयुक्त राज्य अमरीका, 
यू० के० आदि देशों ने कितने ही प्रयत्न किये | यदि हम १६३६ की जुल्लाई के लेकर १६४६ के अन्त 
तक के आंकड़ों को देखें तो हमें पता चल्ल जायगा जब्च कि मारत में मूल्यों में श्य० ५६ थू० के० 
में ७२५८ तथा संयुक्त र्ष्य अमरीका में ४३% की बइद्धि हुई थी । नीचे दी हुयी तालिका से यह बात 
आर स्पष्ट हो जायगी 


जुलाई १६३६---१०० 


' बर्ष संयुक्त राज्य अमरीका यू० के० भारत 
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हड़़ा तथा विभिमय ३१०७. 


वतेमान समस्‍यायें 


भारतीय मौंद्रिक पद्धति की विशेषतायें--वर्तमान मौद्रिक समस्‍्याह्रों पर विचार 
करने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम भारतीय मौद्विक पद्धति को विशेषताओं पर एक दृष्टि डाल 
लें। भारतीय मौद्रिक पद्धति की सबसे पहली विशेषता यह है कि यहाँ द्रव्य का कोई निश्चित प्रमाप 
( स्टेन्डड ) नहीं है जिससे कि राष्ट्रीय अ्रथ व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन तथा परिवद्धन के मूल्य 
ग्नी आँका जा सके। रुपया कोई प्रामाशिक मुद्रा नहीं है, यह पोणड-स्टलिज्ञ पर आधारित रहता है। 
इसका परिणाम यह होता है कि इनमें होने वाले परिवर्तनों या घटा-बढ़ी का प्रभाव हमारे देश की मुद्रा 
की स्थिरता पर मी बड़ा गहरा पड़ता है | इस प्रकार विनिमय की स्थिरता से मारतीय मौद्रिक पद्धति 
की स्थिरता निश्चित नहीं रखी जा सकती। वेसे तो यह बात अन्य देशों के लिए भी लागू होती है 
किन्तु अन्य देश से अध्थिरता की स्थिति में ग्रपना प्रमाप ठीक निश्चित कर लेती है, किन्तु हम ऐसा 
नहीं कर पाते | आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने उझपये को स्टलिज्ञ से मुक्त कर आत्म 
निभर बनाने का प्रयत्न करे | अब स्वतन्त्र भारत में जच कि उसका ऋण दूर हो चुका है, इस स्थिति 
को प्रात करने में आसानी से सफल हो सकते हें | 

“दूसरे मूल्य का भी कोई निश्चित प्रमाप नहीं है जिसके हिसाब से करेंसी नोटों का स्पष्टीकरण 
किया जाय | यद्रपि नोट असीमित कानून-याद् मुद्रा हैं किन्तु उन्हें स्वण या रजत में परिवर्तित नहीं 
किया जा सकता केवल्न उन्हें कानून ग्राद्म मुद्रा में ही बदल्ला जा सकता है, इसके अ्रतिरिक्त एक और 
बड़ी कठिनाई है वह हे करसी नोटों को स्टलिड् प्रतिभूतियों ( 56799 56८प्रल68 ) में 
परिवर्तित करने के लिये स्टलिज्ञ पर निर्भर रहना, जिसके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश ऊपर डाल चुके हैं। 

"तीसरे रुपये में धीरे-घीरे चाँदी की कमी जाती रही, गिलट का प्रयोग बढ़ता रहा और अब तो 
पत्र मुद्रा का ही विशप प्रचलन है | इस समय चाँदी के मूल्य में काफी वृद्धि हो जाने के कारण चाँदी 
की मुद्राओं के निर्माण को विशेष ग्राशा नहीं की जा सकती | द 

भारतीय मौंद्रिक पद्धति में एक वड़ी कमी यह है कि वद व्यापार में होने वाले परिवरत॑नों के 
अनुसार स्वतः विस्तरण या संकुचनशीक् नहीं है। एक बार जिन रुपयों को परिचल्लित कर दिया 
जाता है उनका दुबारा वापस आाना असम्भव सा ही रहता है, लोग उर्न्हें संचित कर लेते हैं। पुनः 
जब नवीन रुपयों को आवश्यकता हं!ती है, गकसाल से फिर नवीन रुपये गढ़ कर श्राते हैं इससे देश 
के साधनों पर काझी जोर पड़ता है, उसके लिए विदेशों से और अग्रविक चाँदी खरीदना होता है 
इससे व्यापारिक सन्तुल्लन त्रिगड़ जाता है। नोटों के पर्चात्वनन में ल्ोच का भी अमाव रहता है 
क्योंकि इसके लिये रक्षित कोप के रखने की व्यवस्था करनी होती है। इसलिये जब तक ऐसी व्यवस्था 
है पत्र मुद्रा से विशेष ल्वाम नहीं प्राप्त हो सकता । इन सत्र बातों के श्रतिरिक्त हमारे देश मे सब 
प्रकार के परिचाज्लित द्रव्यों के पूल्य में तथा सप्ट्रीय अ्थ-व्यवस्था में एकता नहीं है । 

“परोक्त विवरण के देखने से हमें वास्तीय मौद्रिक व्यवस्था की कुछ विशेषताओं का परिचय 
प्राम्त हो गया अब हम यहाँ पर कुछ मुख्य मौद्धिक ममस्याओं पर विचार करेंगे, मौद्विक प्रमाप, अनु- 
पात और स्टर्लिज्ञ सम्तुलन सम्बन्धी समथायें प्रधान हैं। हम यहाँ पर इन पर अलग-अलग 
विचार करेंगे । | 

विनिमय ग्रमाप की स्स्यायें--विभिन्न प्रमापों के प्रयोग के विषय में थोड़ा प्रकाश 
हम पिछले परिच्छेद में डाल चुके हैं, अभी हमारे योग्य मीद्विक प्रमाप की व्यवस्था नहीं हुईं | कहना 

होगा कि भारतीय मोद्रिक व्यवस्था के बहुत से दोष €म एक अच्छे प्रमाप द्वारा दूर कर सकते हैं। 


दे 
भारत मुख्य रूप से प्रमाप सम्बन्धी ज्षेत्र लिखित शास्तों को श्रपना सकता है :--. 


पूण्य भारतीय श्र4-शासत्र का विवेचन 


 ( १) खबरों प्रमाप को अपनाये; 
(२ ) डाल्वर विनिमय प्रमाप को अपनाये; 
(३ ) स्टर्लिज्ञ विनिमय प्रमाप को जारी रखे; अथवा 
(४ ) रुपये को सबसे बिल्कुल ही अलग ही रखे । 

_ स्वणें-प्रमाप ( 000 85870&४० )--इस समय स्वण-प्रमाप के अपनाने की बात 
को उतना महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता जितना कि मूतकाल में । वेसे तो इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि स्वण का अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक निधि में काफी महत्वपूण स्थान रहेगा किन्तु यह आशा नहीं 
की जाती कि स्वण-प्रमाप अ्रधिकांश देशों द्वारा अपना लिया जायगा | इसलिये यदि रुपये को स्वण 
के साथ सम्बन्धित कर दिया गया तो उन देशों की मुद्राओं के साथ जिन्होंने स्वण-प्रमाप को नहीं 
अपनाया है, स्थिति हमेशा अस्थिर रहेगी, उसमें अक्सर चढ़ाब-उतार होता रहेगा । यही नहीं स्वण - 
प्रमाप के अपनाने में एक और कठिनाई होगी, वह यह कि भारत पर्याप्त मात्रा में रक्षित स्वण रख 
सकने में समर्थ नहीं होगा । 

डालर-प्रमाप ( 700)]9/ ४६७70 97'0 )--$छ लोग भारत के लिये डालर-प्रमाप 
को अपनाने का सुझाव रखते हैं। इस सम्बन्ध में उनका कथन है कि डालर काफ़ी प्रतिष्ठित मुद्रा 
है; संयुक्त राज्य अमरीका ने युद्ध में अच्छी सफलता! प्राप्त कर अपनी आर्थिक व्यवस्था को अस्त- 
व्यस्त होने से बचाया हे, इसलिये भारत के लिये भी डाल्र-प्रमाप से कापी अच्छी सुविभा प्राप्त 
होगी । किन्तु हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि यदि हम डालर-प्रमाप को अपनाते हैं तो इसके लिये 
हमें एक अ्रच्छे 'डाल्वर रक्तित कोष! की स्थापना करनी होगी जिसमें कि पर्याप्र मात्रा में डालर रखने 
होंगे । ऐशसी मात्रा में हमें डालर तभी प्रास्त हो सकते हैं जब कि हम या तो अमरीका से ऋश लें, 
या विशाल्ष मात्रा में निर्यात करें, अथवा हम ग्रेट ब्रिटेन से अपने रूलिज्ञ के एक अंश को डालर 
में परिवर्तित करने के लिये कहें | जशँ तक अमरीका से,भारत के ऋण लेने के प्रश्न हैं, इस सम्.न्ध 
में भारत सफल्न नहीं हो सकता क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन तथा कुछ झन्य यूरोपियन देशों के सामने भारत 
को अमरीका से ऋण मिलना सम्मव नहीं प्रतीत होता । यदि हम विशाल राशि में निर्यात कर 
डालर प्रास करें और इसका एक रक्षिद कोष स्थावित करें तो यह भी सम्भव नहीं | अब रही यह ब्रात 
कि स्टल्िज्ञ के कुछ अंश को डालर में परिवर्तित कर लिया जाय यह भी सम्भव नहीं मालूम पड़ती | 
मान ल्लीजिये यदि किसी प्रकार अह कोष स्थापित भी कर त्षिया तो विरकाल्न तक अमरीका जैसे देश 
की मुद्रा के साथ यह सम्बन्ध बनाये रखना बड़ा कठिन हो जायगा। डाह्र से सम्बन्ध स्थापित होने 
का तात्पय ल्ञागत तथा मूल्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अस्त-व्यस्त कर देना होगा। इसलिये शल्नर 
प्रमाप को अपनाना उपयोगी नहीं होगा । ह 
स्टलिज्ञ विनिमय प्रमाप--जो लोग स्टलिंग विनिमय प्रमाप का समर्थन करते हैं उनका 
कहना है कि भारत से निर्यात किए जाने वाले माल की रकम की अदायगी के ज्लिए स्टल्लिंग से ही 
अच्छा लाभ मिल सकता है। भविष्य में, अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग फी योजनाओं के होने के 
बावजूद भी स्टर्लिंग समूह वाले देशों की संख्या अधिक रहेगी, इस प्रकार स्टिंग से सम्बन्धित होने 
पर मारत के व्यापार को काफी सुविधाएँ प्राप्त होंगी । 
इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना है कि स्टरल्लिंग-प्रमाप को अपनाए रखने से भविष्य में 
कोई विशेष लाभ नहीं होगा, उल्टे कठिनाइयां ही होंगी, पारस्परिक विनिमय के लिए स्टिंग कोई 
अच्छा आधार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वे सुविधाएँ जो अतीत में स्टर्लिंग से मिलती रही हैं 
श्रब वे नहीं रह गई हैं। हमारा स्ूलिंग ऋश प्रायः समाप्त ही हो गया है, होम चार्नेज” भी 
समाप्त हो गए हैं ।फ़िर इज्ञलैरड एक ऋणी देश रह गया हे और वहाँ विनिमय की स्थिरता के 


मुद्रा तथा विनिमय पू०६ 


लिए, हिसाब रखना बहुत अच्छा नहीं है। यू० के» तथा संयुक्त राज्य अमरीका की बस्तुओं की 
लागत तथा मूल्य को देखते हुए. यह कहा जा सकता है कि भविष्य में डाल्वर के हिसाब से स्टिंग 
का मूल्य हास भी हो जायगा । इस प्रकार स्टर्लिंग से सम्बन्धित होने का परिणाम भारतीय रुपए को 
ब्रिटेन की मौद्रिक नीति पर छोड़ देना होगा | फिर जब से भारत अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि का सदस्य 
हो गया है हमारी सुद्रा का एक नवीन ही सम्बन्ध हो गया है, स्टर्लिंग वाल्ला सम्बन्ध पहले से अब 
धीमा पड़ गया है। इसलिए अब भारतीय प्रमाप को केवल्ल स्टल्लिज्ञ विनिमय प्रमाप ही कहना न्याय 
संगत नहीं । न तो स्टलिज्ञ से सम्बन्धित होने पर अतीत में हमें कोई ल्ञाम हुआ है और भविष्य में 
भी ऐसे लाभ की सम्भावना बहुत थोड़ी है । स्टलिज्ञ के ही कारण देश में मुद्रा-स्कीति का उदय 
हुआ है, स्टलिंग के ही कारण भारत एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति का अनुकरण नहीं कर सका है। 
इसलिए भविष्य में स्टल्लिंग से भारतीय रुपए को सम्बन्धित रखना उपयुक्त नहीं किन्तु भारत तथा 
ग्रंट ब्रिटेन के सम्बन्धों को देखते हुए कुछ समय तक भारतीय रुपए का स्टलिंग से सम्बन्ध रहना 
कोई अनुपयुक्त नहीं होगा । 

मुक्त रुपया ( []6 ४४७९७ ०००९6 )--इन सब बातों के अतिरिक्त कुछ लोगों का 
' कहना है कि रुपये को किसी विशेष प्रमाप से सम्बन्धित न रखकर मुक्त रखा जाय और रुपए को 
मौद्विक क्षेत्र में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए मुक्त रूप से छोड़ दिया जाय । इन नीति के 
सम्बन्ध में कई लाभ बतलाए जाते हैं। इस सम्बन्ध में सबसे बड़ा तक यह उपस्थित क्रिया जाता 
है कि इससे भारत विश्व में होने वाली वस्तुओं के मूल्यों के परिवर्तन से दूर रहकर अपनी विनिमय- 
दर में परिवत्तन, परिवर्द्धन करता रहेगा इससे देश के अन्दर वस्तुओं की ल्लागत तथा मूल्यों को 
कोई विशेष आधात नहीं पहुँचेगा। इस नीति का वास्तविक लाभ तभी हो सकता है जब #कि 
बहुत थोड़े देश इसका अनुसरण करें, यदि बहुत से देशों ने ऐसा करना शुरू किया और इन 
सभी देशों ने अपनी-अपनी मुद्रा का मूल्य हास करता प्रारम्भ किया तो इससे अनेक कठिनाइयाँ 
उठ खड़ी होंगी और कोई विशेष लाभ न प्राप्त होगा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा खड़ी होगी। 
करेसी दरों में होने वाले विशात्ष अन्तर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि! के नियमों के अनुसार नहीं है, 
इस निधि के सदस्य होने के नाते भारत भी इसके नियमों का उल्लंबन नहीं कर सकता । 


मुद्रा का किसी प्रकार की अन्य मुद्रा से कानूनी सम्बन्ध न होने का तात्पय यह है कि रुपये. 
को बाजार में बिल्कुल ही मुक्त रूप से छोड़ रिया जाय | स्वण अथवा किसी अन्य मुद्रा से रुपये का 
चाहे कोई कानूनी सम्बन्ध न हो किन्तु वास्तव में ऐसे सम्बन्ध के बनाये रखा जा सकता है | उदाहरण 
के लिए, भारत बिना किसी कानूनी पद्धते के स्वण से अपना सम्बन्ध रख सकता है। इस 
प्रकार की व्यवस्था उसी तरह उपयोगी हो सकती है जैसा कि स्वएं-प्रमाप वाली व्यवस्था। हाँ, इस 
पद्धति में इतना अवश्य है क्रि इससे विनिमय सम्बन्धी वेभिन्य या विविधताएँ उठ खड़ी हो सकती हैं 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस तरह की विभिन्नताएँ वास्तव में होती ही रहेंगी। इस तरह 
का वास्तविक सम्बन्ध स्टलिंग, डालर आदि से भी बनाये रखा जा सकता है । 

अनुपात की समस्या दम पीछे कह जुके हैं कि भारत में अनुपात सम्बन्धी समस्या 
ने पहले काफी विचार-इन्द उत्पन्न कर दिया था किन्तु युद्ध के प्रारम्भ होने पर इस दइन्द का एक 
प्रकार से श्रन्त सा हो गया । द द 

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि के सदस्य के रूप में भारत ने अपना अनुपात १ शि० & पेंश 
घोषित कर दिया । पर प्रश्न यह है कि क्या यह निण य बतिल्कुल्न उपयुक्त है। वास्तव मं उपयुक्त 
श्रनुपात उसी को कह्शा जा सकता है जिसके अनुसार ल्लागत तथा मूल्य में साम्य बना रहें | किसी भी 


५१० भारतीय अर्थ-शासत्र का विवेचन 


देश की विनिमय की दर उस देश के आथिक विकास, मूल्य स्तरों, तथा शोधनाधिक्यों के सम्बन्धों 

का देशनांक होती है। इन सब बातों को देखते हुए, हमें वह प्रतीत होत] है कि १ शि» ६ पेश की 

विनिमय दर बिल्कुल उपयुक्त है। भारत को बत्तमान आर्थिक स्थितियों की देखते हुए, यह अनुपयुक्त 
नहीं प्रतीत होती । भारत में मूल्य बहुत बढ़े हुए. हैं इसलिए, यदि अनुपात में आर कमी की जाती 
है तो मूल्यों में और इंधि होगी | इस दर को अधिक रखने से एक ओर लाम है वह यह कि आयात 
का मात्न हमें कुछ सस्ता पड़ता है। अभी दमें विदेशों से अ्रमी काफी मात्रा में वस्तुओं का आयात 
करना है इसलिये विनिमय की दर में कमी करने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होगा | 

.. बतेमान समय में कोई ऐसी श्रव्यवस्था नहीं माल्ूम पड़ती जिससे कि इस दिशा में विशेष 
परिवर्तन करने की श्रावश्यकता हो | इस प्रकार कुल मिल्लाकर हम कह सकते हैं कि १ शि० ६ पें० 
का निर्णय काफी विवेकपूर्ण है । जब विश्व में वस्तुओं के मूल्यों का स्तर बिल्कुल स्थिर हो जायगा 
तब हमें अपनी सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उसमें उपयुक्त परिबर्तेन करने के लिए, प्रय् 
करना होगा | सितम्बर १६४६ में जब कि स्टल्िज्ञ का अवमूल्यन हुआ था, उस समय हमारे 
वाशिज्य विभाग के मन्त्री भी सी० एच० भाभा ने कह्दा था--स्टल्िज्ञ के हिसाब से रुपये का भी 
अवमूल्यन कर दिया जाय, यानी १ शि० & पें० के स्थान पर उसे १ शि० ४ पे० कर दिया जाय ।” 
परन्तु इस सुझाव को स्वीकार अनुपात में इस प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं था, इससे देश 
को थोड़े समय के लिए अवश्य ल्लाम हो जाता, भारतीय व्यापार के सन्तुल्नन में अवश्य कुछ सुधार 
हो जाता किन्तु इससे कोई स्थायी ल्ञाभ की आशा नहीं की जा सकती थी । 

हमें आज आवश्यकता है देश के कृपि तथा ओद्रोगिक विकास की । इसको पूर्ति केवल थोड़े 

समय के ज्लिए मुद्रा का अबमूल्यन करके ही नहीं की जा सकती | इस समय हम विदेशों से काफी 
परिमाण में खाद्यान्न खरीद रहे हैं, हमें विदेशों से अन्य सामान मी खरीदना है, यदि विनिमय 
के मूल्य में हम थोड़ी भी कमी करते हैं तो ये वस्तुएँ हमें बड़ी मंहगी पड़ेंगी। इसलिए वर्तमान 
स्थितियों में ऊंचे अनुपात से ही हमें ल्लाम मिल सकता है। श्रतः वर्तमान समय में इस अनुपात को 
ही रखन[#उपयुक्त होगा । 

.... /पौंड-पावना--( 90708 -38/070088 ) युद्ध के समय में ल्न्दन में काफी 
स्टर्लिज्ञ एकत्रित हो गया था । युद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्व लन्दन में ६४ करोड़ रुपया इस रूप में 
था, १६४५-४६ में यह रकम १,७३३ करोड़ रुपया हो गई, १६४६-४७ में 2,६१२. करोड़ रुपये. 

१६४७-४८ में १,५६५ करोड़ रुपये रह गई। ये स्टर्लिज्ञ, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं 

भारत द्वारा युद्ध के लिये खरीदी गई तथा निर्यात की गईं रकम के भुगतान के रूप में एकत्रित “हुये 

श्रे। स्टलिंज्ञ में जो रकम ब्रिटिश सरका' ने भारत सरकार को दी, भारत सरकार ने उसे रिज्र्त बक 
के हाथ सौंप दिया। स्टर्िज् की प्राप्ति के इन खोतों के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने भारत से जे 
प्रत्यक्ष खरीद की उसकी रकम, भारतीयों की डालर तथा गैर स्टर्लिज्ञ वाली रकम जिसे आवश्यक 
रूप से 'इम्पायर डालर पूल” में सम्मिलित कर लिया गया, भारत में अमरीका की सेना के लिये 
खर्चा की गई रकम तथा व्यापार में होने वाल्ली सामान्य रकम. से भी स्टर्लिज्ञ के एकत्रित होने में 
सहायता मित्नी । इस प्रकार ब्रिटेन पर भारत्‌ का काफी ऋण हो गया, यह ऋण भारत में पोंड-पावने 
के नाम से प्रसिद्ध है । युद्ध काल में भारत ने भूखे ओर नंगे बदन रहकर करोड़ों रुपये का माल 

ब्रिटेन को भेजा, इसके अतिरिक्त अन्य उपायों से भी भारत से जबरदस्ती ऋण प्राप्त किया | इस . 

प्रकार ये पावने हमारे त्याग और बलिदानों के संग्रह के रूप में थे । उधर ब्रिठेन में चचित्र के समान 

भारत-द्रोददी इसे युद्ध ऋण के नाम से पुकारते और इसे कम करने की बात कर रहे थे। अमरीका 
ने भी अंशतः इस:बात. का समर्थन किया था | इस सम्बन्ध में इन लोगों का कहना था कि भारत ने 


.« मुद्रा तथा विनिमय. ४१ है 


युद्ध का बहुत कम खर्चे उठाया, उसने जो सामान भेजा उसके सुद्रा स्करीति वाले मूल्य ल्गाए। इन 
तकों' पर वे पौस्ड-पावने को कम करने की बात करते थे। किन्तु भारत ने युद्ध के पूरे बोझ को 
संभाला, नियन्त्रित मूल्य पर वस्तुएं भेजी, इन सब बातों को उसने सिद्ध भी कर द्या । 

भारत ने युद्ध को सफल्ल बनाने के लिये जिंतना बलिदान किया वह किसी से छिपा नहीं | बंगाल 
का हुर्भिक्ष, वस्तुओं के मूल्यों का गगन स्तर इस बात के प्रमाण हैं। ये पौरड-पावने हमारे त्याग, 
हमारे बलिदान के फल हैं और इन्हें प्रात्त करने का हमें पूरा अधिकार है। इस प्रकार के ता आर 
तथ्यों के उपस्थित करने के पश्चात्‌ इंगलड पौए्ड-पावनों का समझौता करने के लिये तैयार हुश्रा, 
जून १६४८ में भारत के तत्काल्लीन अर्थ-मन्त्री श्रीषणमुखम चेद्टी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि: 
मंडल इंगलैए्ड गया और इस सम्बन्ध में समभौता किया गया । इस पर हम आगे विचार करेंगे । 

पौंड-पावने का समझौता- उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि पौंड-पावने हमारे 
त्याग और बलिदान के फल हैं। हमने उनके लिये अनेक कष्ट उठाये हैं | इसल्लिए वे हमें एक सामान्य 
ऋण की ही भाँति प्राप्त हो जाने चाहिए. परन्तु इसका तात्पय यह नहीं कि हम अपने ऋणी से 
हस रकम को बिना उसकी स्थिति का कोई ध्यान रखे हुये वसूल करें, इसके ल्विए हम अपने 
ऋगी देश-पग्रेट ब्रिटेन-का मी ध्यान रखें | हम यह देख रहे है कि युद्ध के कारण इंगल्ेंड की श्रार्थिक 
स्थिति काफी डांवाडोल हो चुकी है, उसकी विदेशों में विनियोजित पजी समाप्त हो चुकी है, उसकी 
जत्यान सम्बन्धी स्थिति भी काफी अस्त-व्यस्त हो चुकी है। उसे युद्ध से अस्त-व्यस्त अपनी आशिक . 
स्थिति की पुनरंचना करनी है। वह अपने विदेशी ऋण को तभी चुका सकता है जब कि विदेशों को 
काफी परिमाण में वस्तुएं भेजता तथा जलयान आदि की सुविधाएं प्रदान करता है । इस प्रकार ब्रिटेन 
को इस ऋण के चुकाने का केवल एक ही रास्ता है वह है अपने निर्यात की बृद्धि, इसे वह धीरे-धीरे 
ही पूथ कर सकता है। . “4 
हम अपने इस पौंड पावने को इज्नलैंड से मुख्य रूप से निम्नलिखित उपायों द्वारा ले 
सकते हैं हे 
( १) इच्चलैंड से आवश्यक सामग्रियों को मंगा ले परन्तु वहाँ से उपभोग की बस्तुओ्नों का 
मंगामा भारत के लिए. द्ितकर नहीं होगा, हमें मुख्य कर भारी यन्त्र आदि को ही मंगाने में अपने इस 
साधन का प्रयोग करना चाहिये । क्‍  आ 

और क्योंकि ग्रेट ब्रियेन हमारी इस मांग की जल्द ही पूर्ति नहीं कर सकेगा इसलिये हमें 
स्टलिंज्ञ के कुछ अंश को डालर में परिवत्तित कर देना चाहिए. | इसके अतिरिक्त देश की सुरक्षा के 
लिए. ब्रियेन के जल तथा वायु सेना के ल्लि०एः आवश्यक सामग्री खरीदकर ब्रियेन के जल्ल तथा 
वायु मार्ग सेवाओं के हिस्सों को प्राप्त कर यू० के० भारतीयों को औद्योगिक तथा अन्य उच्च शिक्षा की 
सुविधाएँ प्रदान कर पौंड-पावने का प्रयोग किया जा सकता है । 

«| पौंड-पावने सम्बन्धी समझौतेः---(६४७ है के प्रांसस में पौंड-पावने समबस्धी जो... - 

सममभौते हुए उनसे कोई निश्चित लाभ नहीं मित्र सका, हाँ १६४७ की अगस्त में एक अन्तरिम संम 


कं 


भौता हुआ | १६४८ की जनवरी में छै मास के लिये इस समभौते की अवधि और बढ़ा दी. - 
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गई। १६४८ के प्रथम छेछै महीनों के दो समभोतों से ८३० लाख पौडन्यावने भारत 
को मिले, इसमें से केवल ३० ल्ञाख पौंड प्रयुक्त किए जा सकते थे। इन छे-डै मह्दीनोंवाली पद्धति 
भारत. के लिये असन्तोषजनक प्रतीत हुई, इससे हमारे विदेशी विनिमय में अनिश्चितता बनी 
रही । इसके बाद १६४८ के जून में होनेवाले समझोते के अनुसार ३०जून १६४१ तक के समय में 
(तीन वर्षों में) १०७ करोड़ रुपए देने का वचन दिया । जून के इस सममोते के समय १,५४७ करोड़... 


की कीमत के पौंड-पावने इमें .ब्रिदेन से मिल्नने थे ॥। १६४८ में भारत को _5२० लाग्ख पोंड ब्रिय्न से 


५१२ भारतीय श्र-शासत्र का विवेच॑न 


ले इसके अतिरिक्त उसने अपनी डालर सम्बन्धी कमी की पूर्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मौद्धिक निधि 
११० लाख पोंड ऋण लिया । 

सेवा-निबृत्त यूरोपियन पदाधिकारियों को पृ्व॑-सेवा ज्वेतन देने के लिए. भारत सरकार ने ब्रिटेन 
सै वाषिकी (9777/77768) भी खरीदी । युद्ध के अन्त होने पर ब्रियिश सरकार ने भारत में जो कुछ 
भी स्टोर आदि छोड़ा था उसे भी भारत सरकार ने खरीद ल्लिए, इसके लिये मारत्‌ ने१३३ करोड़ 
रुपया देना स्वीकार किया। उपरोक्त समभोते के समय पॉौंड-पावनों की राशि ४५० करोड़ रुपए... 
थी । परन्तु इसमें से पाकिस्तान के हिस्से के पौंड-पावने निकालने, फोजी सामग्री के लिये दी गई 
राशि को घटाने और पू् सेवा वेतन के लिये खरीदी गई वाषिकी की राशि को कम कर देने के 
पश्चात १०६७ करोड़ रुपये के पौंड-पावने रह गए। इनमें से श्रीपएमरुखम चेट्टी के अनुसार 
२६७ करोड़ रयये के पोड-पावने संचिताधिकोष की चलाथ्थ संबित रखे जा सकते हैं| इस प्रकार 
केवल ८०० करोड़ की शेष राशि बची । 

भारत सरकार इन पौंड-पावनों को काफी राशि में उठा रही है, १६४८-४६ के प्रथम दस 
' मास में रिजव॑ बैड के स्टिंग आदेय ( 38९०४ ) केवल ५४६ करोड़ रुपये रह गये | इस कमी 
के होने के मुख्य कारणों का उल्लेख ऊपर कर चुके हैं । 

१६४६ में इस दिशा में एक और समभौोता किया गया। यह समझौता १६४८ के समभोते 
से कहीं अच्छा था । इस समझौते की मुख्य-मुख्य बातें ये थीं :-- 

(१) १६४८-४६ के वष के लिये ८१० लाख पोंड उठाने का समझौता किया गया । 

(९० पूरे साल में उठाई जाने वाल्ली रकम में भी वृद्धि की गईं, ४०० लाख पोंड के स्थान 
पर यह राशि ५०० लाख पौंड कर दी गई | 

३ ) यू० के० तथा भारत दोनों देशों ने अपने आयातों में कमी करने का विचार क्रिया | 
यू० के० ने भारत की इस मद में अधिक खच होने वाल्ली रकम की पूर्ति के हेतु कुछ अतिरिक्त रकम 
उठाने का निश्चय किया । 

(४) सन्‌ १६४६ के इस समभौते के अनुसार भारत केन्द्रीय संचिताधिकोषों (4९९७४०॥"ए७४) 
से १४०० से लेकर १५०० लाख डालर उठा सकता था जब कि १६४८ के समभौते के अनुसार 
उसे केवल ६०० लाख डाबर ही उठने का का अधिकार था । 

१६४८ के समभोते के समय भारत के धालिक मुद्रा में अनुमानतः १६०० से लेकर शद्य०० 
लाख डालर तक का घाय था। भारत से थ्राशा की जाती थी कि वह इस घाटे की पूर्ति करेगा और 
इसके लिये वह श्रन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक निधि से भी कुछ ऋण प्राप्त कर ल्ेगा। वास्तव में भारत का 
आयात निर्यात से कहीं अधिक रहा, इससे व्यापारिक सन्तुल्लन भारत के पक्ष में न रहा, भारत को 
काफी घाटा उठाना पड़ा | इस घाठे की पूर्ति के लिये उसने ४६० लाख डालर अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
निधि से लिये । १६४६ की फरवरी में यू० के० भारत को अगले समभौते के होने के पूर्व तक घात्विक 
मुद्रा की अग्निम रूप में देने के मान्यता प्रदान की । इसके अ्रतिरिक्त भारत को धात्विक मुद्रा सम्बन्धी 
इस स्थिति को दूर करने के देतु यह परामश दिया गया कि वह डाह्वर क्षेत्र से आनेवाले माल के 
आयात में कमी करे। -” 

,.._ इस प्रकार १६४६ के इस समभौते को देखते हुये हम यह कह सकते हैं कि यह समभौता 
पहले. वाले समभोते से काफी अच्छा था | परन्तु उस समय यह आशंका थी कि भारत की शोघना- 
धिक्यों: सम्बत्धी स्थिति को देखते हुये उसके पौण्ड-पावने उपयुक्त नहीं हैं। यह आशंका सही ही 
निकली आज इस क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी गम्भीर हो गई है, उसका निर्यात बिल्कुल दी 

. मर हो'गयां' है, देश की खाद्य सम्बन्धी स्थिति खराब होने के कारण उसके आयात में भी .कमी 


मि 
से 
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करना सम्भव नहीं है | यू० के० तथा डालर क्षेत्रों के मूल्यों में काफी असमानता है। इससे यह 
स्पष्ट है कि भारत स्टलिंग क्षेत्र वाले देशों से ही आयात कर फायंदे में नहीं रह सकता । एक -सीमा 
तक ही हम अपने डालर-आयात को भी कम कर सकते हैं। अभी तक भारत अपने व्यापारिक 
सन्तुल्लन को अन्तर्राष्ट्रीय मोद्विक निधि की सहायता से पूरा करता रहा है, परन्तु वह ऐसा क्र तक 
करता रहेगा | बहुत दिनों तक यह बात नहीं चल्ल सकती । इस सम्बन्ध में हमें यह स्मस्ण - रखना 
चाहिये कि पोण्ड-पावने के समझौते से चाहे वह कितना ही अच्छा क्‍यों न हो उससे देश की व्यापार 
सम्बन्धी, समस्याएं, हल नहीं हो सकतीं, उनके हल करने का केवल एक ही साधन है, वह है निर्यात 
की वृद्धि । 

पौण्ड-पावने सम्बन्धी सबसे अन्तिम समभीता १६४० की दिसम्बर में हुआ था जिसके 
अनुसार हमारे पौरड-पावने को प्रत्येक छठे व के प्रारम्भ में! ३५० ज्ञाख पौरढ् की निकासी. की 
व्यवस्था की गईं थी। यह व्यवस्था १६४१ की जुलाई से प्रारम्भ होने वाली थी। आवश्यकता इस 
बात की है कि हम अपने इन पौरड-पावने का उचित उपयोग करे, अभी तक हमने इनका उपयोग 
केवल खाद्यान्न तथा कुछु अन्य उपभोग की वस्तुओं के खरीदने में किया है। दिसम्बर १६५० में 
हमारे पौनन्‍्ड पावने के हिसाव्र में ६१६० लाख पौण्ड की रकम थी। 

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि-सच्‌ १९४३ में यू० के०, संयुक्त राज्य अमरीका तथा 
कनाडा ने शअ्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक योजनाओं का निर्माण कर लिया था। १६४४ में वर टेन बुड्स में इन 
थोजनाओं पर विचार-विमश हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक नवीन योजना प्रकाश में आईं। 
इसके अनुसार एक अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय बेंक की स्थापना की गई। 
अन्तर्राष्ट्रीय बे क के विषय में मारतीय बेकिंग व्यवस्था सम्बन्धी परिच्छेद भें विचार कर चुके हैं। 
वहाँ हम अन्तर्राष्ट्रीय मौद्गिक-निषि (76778000%)7 (0790०87५४ कप्रछते) पर विचार 
करेगे 

अन्तर्राष्ट्रीय मौद्विक निधि की स्थापना सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रदत्त पू जी से की गई है, यह पूंजी 
८,८००,०००,००० डालर निश्चित की गई थी। इसमें निश्चित कोटे के अनुसार ही सदस्य राष्ट्रों 
ने पू जी प्रदान की है। सदस्य राष्ट्र को निधि के साथ अपने श्रम्यंश (कोटे) का ७५४ प्रतिशत अपनी 
मुद्रा में तथा २४ प्रतिशत (या अपने स्वण कोषका १० प्रतिशत) स्वर्ण में जमा करना पड़ा । अपना 
अभ्यंश सदस्य राष्ट्र अपने केन्द्रीय बेक के साथ जमा कर सकते हैं। जो निर्धन राष्ट्र हैं वे अपने 
देश में ऋण लेकर ऐसा करेंगे | इसके बदले में वे थोड़ा ( या एकदम ही नहीं ) सूद दे सकते हैं। 
:. इस निधि? का उद्देश्य विनिमय की स्थिरता बृद्धि में करना, विनिमय की मूल्य हास प्रति- 
इन्दिता को दूर करना, सभी राष्ट्रों के पारस्परिक व्यापार में बृद्धि करना तथा उनकी मुद्राओं का 
बहुविधि पंरिवत्तन सुल्लम करना है| विनिमय सम्बन्धी वें सभी नियंत्रण तथा प्रतिब्रन्ध' जो निधि 
द्वारा स्वीकृत, नहीं हैं, वे सब हय दिये जायेंगे, हाँ संक्रमण काल में कुछ नियन्त्रणों को अवश्य 
स्वीकृत कर लिया जायगा। निधि? ने अपने १६४६-५७ के प्रतिवेदन में संयुक्त राज्य अमरीका नेसे 
देशों से यह निवेदन किया था कि वे व्यापार सम्बन्धी रियायतों को हटा दे, टैरिफ को कम . करें तथा 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को और सुलभ बनावें । 

अन्तर्सष्ट्रीय मौद्रिक निधि का मुख्य काय सदस्य राष्ट्रों की मुद्राओ्रों का क्रय-विक्रय करना है 
परन्तु वह किसी भी देश के अम्यंश को अधिक से अधिक २०० प्रतिशत तक रख सकेगी। स्ंवण - 
प्रमाप-ऋणी देश को अपने यहाँ से स्वर्ण का चालान करना पड़ता है किन्तु इस नवीन व्यवस्थ। 
के अनुसार उसे हरएक के सन्मुख हाथ फैलाने की अवश्यकता नहीं। वह इस संस्था की अनुमति 
से विनिमय-दर परिवर्तित क्र सकता है, उससे दूसरे घनी देशों की मुदध्राएं ले सकता हैं-। यदि 
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फिसी देश का आयाताधिक्य उसके अभ्यन्श के ७५ प्रतिशत से अधिक हो जाता है तब यह संस्था 
उसके श्रेम्यन्श को अभावपूर घोषित कर देगी | यह उसके संचिताधिकोष को उन देशों में सम॑- 
भाजित करेगी जिन्हें उसकी आवश्यकता है। यह संस्था विदेशी विनिमय बाजार में इस प्रकार 
की मुद्रा को स्वर्ण के परिवत्तेन में मोल्र ले या यों ही उधार ले | आशा है कि इस यत्न से ऋंणी 
देश को अच्छी सहायता मिलेगी किन्तु यदि इतने पर भी उसकी दशा नहीं सुधरती तो यह संस्था उसे 
अपने आयात-राशि को कम करने की चेतावनी दे देगी । 

यह अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि किसी सदस्य-राष्ट्र को अत्यावधि के लिए ऋण भी प्रदान कर 
सकती है, उस राष्ट्र के जमा का २४% ऋण वह दे सकती है। परन्तु ऋण मिल्लने पर उसे अपनी 
मुद्रा में उतनी ही रकम जमा करनी होगी। इस ऋण पर उस देश को सूद देना पड़ेगा किन्तु यदि सूद 
५८८ से बढ़ जायगा तो यह ऋणी देश को अपना ऋण कम करने की सम्मति दे सकती है। 

अन्तर्गष्ट्रीय मौद्रिक निधि सदस्य-राष्ट्रों के शोधनाधिक्य को सन्तुलित रखने के ल्लिए उसकी 
आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी | 

..... इस संस्था का प्रबन्ध बारह डायरेक्टरों की एक कायकारिणी समिति करती है। इन डायरेक्टरों 
में भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस तथा संयुक्त राज्य श्रमरीका के प्रतिनिधि स्थाई रूप से रहते हैं। इनमें 
से दो स्थान लैंटिन अमरीकन रिपव्ल्िक के हैं तथा ५ निर्वाचन द्वारा पूरे किये जाते हैं। इस संस्था 
द्वारो अ्रन्तयु द्वीय काल्न के मौद्रिक दोषों को दूर करने में रामबाण सिद्ध हुई है। भविष्य में बड़े-बड़े 
काम पूरे होने की आशायें हैं परन्तु इसकी सफलता के लिए. आवश्यकता है अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की। 
अन्त राष्ट्रीय मोद्रिक निधि तथा भारत--कछना न होगा कि भारत को किसी भी ऐसी 
अन्तर्गष्ट्रीय मौद्रिक योजना को स्वीकार न करना चाहिये जब तक कि उसकी कुछ शर्तें पूरी न हों। 
ये शर्तें तथा इस निधि द्वारा जिस सीमा तक इनकी पूर्ति की जा रही है उनका उल्लेख नीचे किया 
जा रहा है :--- 

(१) भारत को स्टिंग से अपना सम्बन्ध रखने या न रखने की स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये, 
उसे अपने विनिमय के अनुपात को भी परिवर्तित करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये | इस निधि ने भारत 
पर स्टर्लिज्ञ से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए कोई मान्यताएँ नहीं लगाई है । यह निधि विनिमय की 
दरों में परिवतन करने के लिए सहानुभूतिपूवंक विचार करती है । 

(२) निधि को चाहिए, कि वह भारत को आयात बढ़ाने की अपेक्षा निर्यात ब्टा कर अपना 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्तुल्लनन ठीक करने में बाधा न पहुंचावे | जैसा कि हम ऊपर कह चखुके हैं कि निधि 
किसी देश की आन्तरिक अथ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगी इससे उसकी इस शत की भी पूत्ति हो 
जाती है| है 

(३) भारत को अपने औद्योगिक विकास के लिये अपनी अथ्थ-नीति का प्रयोग करने के लिए 
स्वतन्त्र होना चाहिए। इस क्षेत्र में सम्भवतः यह निधि सदस्यों की स्वतन्त्रता को मान्यता प्रदान 
करेगी । 

(७) भारत .को निधि के प्रबन्ध में स्थायी स्थान ग्राप्त होना चाहिए, यह भी अधिकार अघ उसे 
प्रात्त हो गया है। 

.. .इस प्रकार देखने से पता चल्षता द्दे कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि में अच्छा स्थान 
प्रात हो गया डे है.) भारत का इस निधि में अम्य श ( कोश ) ४००० लाख डालर है और १६:४८ 
की मा से लेकर १६४६ की मार्च तक उसने इस निधि से कुछ नहीं तो ६२० लाख डालर ऋण 
लिया दै.। कह अंत्पकादीन ॥॒ कक है और इसका उपयोग म्रुरुय रूप से शोधयाधिक्यों ( 898906 
.. '$#१४४7०7६ ) को: ब्यबस्थि्ष करने ; के , लिए किया जाता दे। सन्‌ १६४६ की मा में 
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एच० एच० बारसन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था। इसका कार्य भारत 
को ओर डालर क्रय करने की सत्ता प्रदान करने की सम्माव्यताओं का निरीक्षण करना था। 
अन्तर्राष्ट्रीय मोद्रिक संघों में सम्मिलित होने से लाभ-भास्त को अपने 
ओ्रौद्योगिक विकास के लिए विशाल राशि में पूंजी की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति 
अन्तर्राष्ट्रीय बैड द्वारा प्रदत्त सुविधाश्रं द्वारा हो सकती दे । अन्तर्राष्ट्रीय बैड्ू द्वारा उसे अपने स्टरलिंस . 
आदेयों के प्राप्त होने में सुविधा मित्र सकती है । इन्हीं स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर वह दीघ- . 
कालिक ऋण भी प्रात कर सकता है। इस प्रकार यदि यू० के० अ्रच्छा सहयोग प्रदान करे तो 
भारत को अपनी आवश्यकता के लिए पर्याप्त ऋण प्राम हो सकता है। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक 
निधि का भी सदस्य बने रहना चाहिए । इससे कई ल्लाम हैं! सर्प्रथम तो बिना इसके सदस्य हुए. 
वह अन्तर्राष्ट्रीय बेछू का भी सदस्य नहीं बन सकता। दूसरे अभी थोड़े वर्षो तक भारत का व्यापारिक 
सन्तुल्नन उसके पक्ष में नहीं रह सकेगा, इस निधि के सदस्य होने के नाते उसे अपने शोधनाधिकयों 
की ठीक रखने में सहायता मिलेगी। तीसरे, अन्य देशों ने इन योजनाओं को स्वीकार कर लिया है 
ओर भारत भी सबसे अलग नहीं रहना चाहता। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों में अच्छा माग लेना 
चाहिए. और यदि वह अलग रहता है तो यह नहीं कर सकता | अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता में हाथ न 
बैंटाना उसके लिए. ल्लाभदायक भी न होगा । इन सब बातों को देखते हुए भारत ने इन अन्तर्राष्ट्रीय 
योजनाश्रों में सम्मिल्षित होकर कोई बुराई नहीं की है। इससे उसे काफी ल्वाभ प्राप्त होने की 
ञ्राशा है | . 
अवमल्यन ( स्‍0०५७)प०४ 07 )- युद्ध के बाद के वर्षों में स्टलिंग क्षेत्र की शोधनाधिक्य 
( 9]87700 04 ]983777678 ) की समस्या बड़ी गम्भीर हो गई। यह समस्या कोई नवीन 
नहीं थी | युद्ध के पूर्व के कुछ वर्षों से स्टलिग क्षेत्र को डालर वाले देशों के साथ व्यापारिक सन्तुल्लन 
प्राप्त करने में +ठिनाई हो रही थी, यहाँ तक कि १६३८ में कुल्न १३०० लाख पौरड का घाट हुआ 
था । युद्धोत्तर काल्न में इस घाटे में और मी वृद्धि हुईं। सन्‌ १६४६ में २२६० लाख पौर्ड तथा 
१६४७ में १०२४० लाख पौण्ड का घाद हुआ था । बाद में व्यय में काफी कमी करने के पश्चात १६४८ 
में इसे कुछु कम किया गया, उस समय ४२३० लाख की कमी रही । इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय 
संचिताबिकोप खाली होता जा रहा था। इस घाटे के होने तथा डाल्लरों की कमी के लिए, कई कारण 
उत्तरदायी थे । ब्रिटेन में लागत अधिक होने के कारण उसके निर्यात में कमी हो गई, मांग की बृद्धि 
होती गई और इसकी पूर्त्ति अमरीका करता गया। युद्ध के समय अमरीकन उद्योग ने अच्छी ओद्योगिक 
कुशलता भी प्राप्त कर ली थी | अ्रतः स्टलिग क्षेत्र से बाहर वाले देशों उदाहरणार्थ बेल्जियम तथा 
स्विस्ज़रलैर्ड को डालर में काफी रकम भेजी गई । यही नहीं स्टलिंग ज्षेत्र वाले देशों में मुद्रास्फीति 
भी अपना पूरा प्रकोष फेलाए, थी, मूल्यों का देशनांक गगनस्तर पर पहुँच गया था। रहनसहन के 
व्यय में वृद्धि हो गई थी, मजदूरी में भी काफी इृद्धि रही। इसके परिणामस्वरूप डालर के हिसाब से 
इन देशों की क्रय-शक्ति तथा मुद्राओं के विनिमय मूल्य में बड़ी असमानता फेल गई थी । मूल्यों में 
वृद्धि हो जाने के कारण निर्यात के वास्तविक मूल्य तथा अप्रत्यक्ष आय में भी.ह्यास हो गया था। 
युद्ध के पूर्व ग्रेट ब्रिटेन अपने शोधनाधिक्य की पूर्ति कुछ तो विदेशों से होने वाल्ली अप्रत्यक्ष आय 
से करता था और कुछ अपनी बस्तियों की डालर आय से । परल्तु युद्ध ने-इन सभी साधनों को नश्ट- 
भ्रष्ट कर दिया था | अ्रन्त में ब्रिटेन ने अमरीका, कनाडा, मार्शल एण्ड” देयताओं, मुद्रानिधि आदि 
से ऋण प्राप्त कर इसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया, किन्तु इन सबसे स्थिति विशेष सुधरती हुई न 
दिखलाई पड़ी, स्थिति काफी गम्भीर मालूम पड़ने लगी । १६४६ के उत्तराद्य में स्थिति इतनी गम्भीर 
हो गई कि इसको दूर करने के लिए कोई निश्चित, नवीन और अच्छा उपाय निकालने का प्रयत्न किग्ना - 
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जाने खगा । इस समय हाउस आफ कामन्स में भाषण देते हुए सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने कहा कि “हमने 
अपनी उत्पादक शक्ति में विकास कर लिया है, परन्तु यह बहुत जल्दी नहीं हो सका है। समय इतना 
कम है और हमारे साधन इतने स्वल्प हैं कि केवल हम डालर-दर में परिवर्तन करके ही यथाशीघ्र 
मूल्यों में उतार ल्ला सकते हैं |? अतः सन्‌ १६४६ की जुलाई में राष्ट्र मंडल के अर्थ-मन्त्रियों का एक 
सम्मेलन हुआ । सर स्टैफ्ड क्रिप्स ने यह घोषणा की कि ग्रेट ब्रिटेन डालर की खरीद में २५% 
की कमी करेगा। राष्ट्र मंडल- के अन्य देशों ने सी इसी प्रकार की कमी करने का विचार किया | 
राष्ट्र मंडल के -अथमंत्रियों के सम्मेलन के पश्चात्‌ संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा तथा ग्रेट ब्रिटेन 
के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन वाशिंगटन में हुआ | इसमें एक दस-सूत्री योजना तैयार की गई 
जिसका उद्द श्य॑ ब्रिटेन की डालर सम्बन्धी कमी को पूरा करना था। अन्य बातों के साथ अ्रमरोका 
से अपने टेरिफ में कमी करने अपने देश के आन्तरिक मूल्यों में वृद्धि करने को कहा गया। 

इसके पश्चात १६४६ की १८ सितम्बर को ३०"५०८के हिसाब से पौणड-स्टलिंग में अब 
मूल्यन करने की घोषणा की गईं । पाकिस्‍तान को छोड़कर राष्ट्र मंडल के सभी देशों ने इस नीति को 
अपनाया । कनाडा तक ने अपने डालर में १०९८ के हिसाब से अबमूल्यन कर दिया। भारतीय रुपए 

 पौणड-स्थल्ंग के अनुसार ही अवमूल्यन कर दिया गया | रुपए का स्टांलंग मूल्य १ शि० ६ पेंश 

ही रहा किन्तु अमरीकन करसी के. हिसाब से वह ३२ सेन्‍्ट के स्थान पर २१ सेन्ट रह गया | 
भारतीय मुद्रा का इसलिए. श्रवमूल्यन क्रिया गया कि स्टिंग क्षेत्र की करेंसी के हिसाब से हमारी 
करेंसी का अधिमूल्यन न हो जाय जिससे कि इन देशों में हमारी वस्तुएँ मंहगी पड़ने लगे । वैसे तो 
भारतीय मुद्रा के अवमूल्यन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी परन्तु स्टर्लिंग समूह के सदस्य होने 
के नाते भारत को भी ऐसा ही करना पड़ा । भारत के निर्यात लगभग तीन-चौथाई स्टर्लिंग क्षेत्र 
वाले देशों को जाता दै। यदि भारत अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करता तो इन देशों में हमाग 
निर्यात काफी कम या नहीं के बराबर हो जाता । अभी अपना देश ऐसी आशिक स्थिति- में है कि 
इसके अतिरिक्त अन्य किसी रास्ते को अपनाना उसके लिए हितकर न होता | परन्तु ये सब होते हुए 
।किस्ताते के अपनी मुद्रा के अवमूल्यन करने के कारण तथा डाह्वर क्षेत्र से खाद्यान्न तथा यन्त्रजातों 
के मंगाने के कारण स्थिति बिल्कुल ही बदल गई | इस स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित 
अष्टसूत्री कायक्रम निर्मित किया गया ३-- 

( १ ) देश की आवश्यकताश्रों को देखते हुए! ऐसी थ्यापार-नीति का निर्माण करना जो हमारी 
विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकता को काफी कम कर सके। 

( २) ऐसे देशों के आयात को, जिनकी मुद्रा का हमारी मुद्रा से हिसाब ठीक नहीं बैठता 
उसके ओद्योगिक पंदार्थों के मूल्यों को कम करने का प्रयत्न करना | 

(३ ) साख को नियंत्रित करके मूल्यों की वृद्धि को रोकना । 

(४ ) धाल्विक मुद्रा वाले देशों के निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगाकर उससे लाभ 
पैदा करना । 

(५ ) बैक्षिंग आदि सुविधाओं को प्रदान कर लोगों में द्रव्य-संचयन की मावना जागत 
करना, तथा उत्पादन की बृद्धि को प्रोत्साहित करना | । 

( ६ ) सावजनिक व्यय को कम करने के हेतु लोगों में मितव्ययिता की भावना भरना, जिससे 
कि को कुछ बचत ( सेविंग ) कर सके | ' 

(:७:):छिपाई. हुईं पूंजी को निकालने तथा उत्पादन में दृद्धि करने के लिए प्रयत्न करना । 
कल (८) लाया; तथा श्रन्य उपभोग की वस्तुओं में १०%;के हिसात्र से मूल्य की कमी 
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अवप्ल्यन के परिशाम--भारत को अवमूल्यन से निम्नल्निखित त्ञाम प्राप्त हुए :-- 

(१) भारत तथा ग्रेट ब्रिटेन के वे चतुर संह्ेबाज जिन्होंने अवमूल्यन के पूर्व अपने कोषों 
को डाह्नर ज्षेत्र में हस्तान्तरित कर दिया, उन्हें ३००८का लाभ हो गया, इसके विपरीत अन्य सभी 
ब्यापारी तथा कुछ अन्य लोगों की इससे हानि उठानी पड़ी । 

(२ ) डाढर क्षेत्रों में भेजे जाने वाज्ते मात्न के निर्यात को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर 
डालर छुंत्र से आंने वाले माल को हतोत्साहित होना पड़ा क्योंकि इस समय श्रमरीका से आने वाली 
बस्तुओं के काफी रुपए, देने पड़ते थे जितने कि इसके पहले नहीं पड़ते थे | 

( ३ ) जहाँ पौरड पावनों से डाढ्वर क्षेत्र में वस्तुएं खरीदने का प्रश्न था इस दिशा में 
हमारे पौर्ड-पावनों में ३० %;का हास हुआ । 

अमरीका से आने वाले माल के मंहगे हो जाने से हमारी खाद्य स्थिति तथा विकास सम्बन्धी 
योजनांग्रों को कुछ आधात पहुँचा। अवमूल्यन के परिणामस्वरूप हमारे शोधनाधिक्य पर भी 
गहरा असर पड़ा | आइये यहाँ पर इन्हीं सब बातों पर विचार करे। अवमूल्यन से हमारे शोधना- 
धिक्‍्य को हमारे पक्ष में सन्तुत्षित होने का सहारा मित्रा | इस बात का पता हमें इससे ज्ञग जायगा 
कि अवमूल्यन के बाद के तीन महीनों में, १६४८ के पूर्वाद्ध से लेकर इसी समय ४१८ करोड़ 
रुपये की अतिरिक्त बचत हुईं। १६५४० के प्रथम तीन महीनों में पुनः बचत हुई परन्तु १६४० के 
दूसरे तीन महीनों (अप्र ल, मई, जून ) में घाय हुआ । धात्विक मुद्रा वाले ज्षेत्रों को होने वाला 
निर्यात १६४६-१६५० की तुलना में ६६% बढ़ गया । परन्तु १६५० के उन्हीं दूसरे वर्ष-चौथाई 
में इसमें भी हास हो गया। अवमूल्यन के पूव के छै महीनों की ठल्लना में अवमूल्यन के बाद के 
छे महीनों में हमारे निर्यात की कुल राशि में ४६% की बृद्धि हुई। इसी तरह १६४६ के पहले 
तीन महीनों का हमारा ३४.१ करोड़ रुपए का व्यापारिक घाटा दूसरे तीन महीनों २६.६ करोड़ 
रुपए के ल्लाम में परिवत्तित हो गया, इन सब लाभों के होने का श्रेय अवमूल्यन को ही है। शोधना- 
धिक्षय में इसी प्रकार की उन्नति होने के परिणामस्वरूप युद्ध के बाद के समय में सबसे पहले १६४६ 
की जुलाई से लेकर १६४० की जून तक के वर्ष भारत ने स्टिंग आदेयों में कुछु भी नहीं निकाला | 
जहां तक हमारे सूती कपड़े के निर्यात का प्रश्न है अवमूल्यन से उसे मी अच्छा लाम प्राप्त हुआ । 
भारत के आगे अन्य देशों के सूती कपड़े की अधिक ब्रिक्ती नहीं हो सकी, इसका मुख्य कारण 
अवमूल्यन ही था | अवमल्यन के प्रारम्भ होने के ६ महीने पूर्व इस खोत से औसत आय २,५ 
करोड़ रुपया होती थी, अवमूल्यन के बाद के छै महीनों में इससे ७.७ करोड़ रुपया हुईं । 

(४ ) अवमूल्य से हमें डालर देशों से आने वाला तैयार मात्र मंहगा पड़ने लगा है, तथा 
प/किस्तान से कच्चा माल जैसे जूट व कपास आदि के प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है । 

(५ ) यद्यपि अवमूल्यन से हमें शोधनाधिक्य के सनन्‍्तुलित होने में ल्लाम प्राप्त हो गया है 
किन्तु इससे मुद्रा-स्फीति के दूर होंने में कोई सहायता नहीं प्राप्त हुईं हे। इसमें कोई सन्देह न 
कि अवमूल्यन के पश्चात्‌ शीत्र ही कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे सूत, कच्चा लोहा, फोलाद, आदि के 
मूल्यों को कम करने में सफल हुई । सामान्य मूल्य स्तर में कुछ हास हुआ परन्तु १६५० की जून में 
इसमें फिर बृद्धि हुई और यह देशनांक २८१"३%६ हो गया। सामान्य थोक मूल्य देशनांक में धीरे 
धीरे लगातार वृद्धि होती चल्ली जा रही है। बाढ़ तथा फसल न होने के कारण हमारी खाद्य समत्या 
ओर भी बुरी हो गई . है. | इसके परिणामस्वरूप ' खाद्यान्न के मूल्यों में दिनोंदिन वृद्धि होती जा 
रही है | जहाँ तक दो प्रकार वे कच्चे माल का-कपास और जूट--का सम्बन्ध है अवमूल्यन के 
कारण पाकिस्तान: से. इनका मिलना दुल्लंभ हो गया दे, क्‍योंकि पाकिस्तान ने.अपनी मुद्रा का 
अवमूल्यन नहीं- किया दे। आयात पर कढ़ा नियंत्रण होने के कारंण कुछ वस्तुओं का अभाव, ओर 


पूश्द्ध भारतीय अ्रर्थ-शास्ष का विवेचन 


खटकने लगा है | इन सब कारणों से १६५० के अक्तूबर में मूल्य देशनाँक ४१३५४ हो गया था। 
इस प्रकार सरकार को स्थिति के सम्भालने में कठिनाई खड़ी हो गईं है किन्तु इस सबके लिए 
अवमूल्यन को ही हम दोषी नहीं ठहरा सकते। वास्तव में बात यह है कि अवमूल्यन देश के तमाम 
श्रार्थिक रोगों के दूर करने की कोई औषधि नहीं है। इससे केवल क्षणिक लाभ प्राप्त हो 
सकता है | 

अवमूल्यन एक कृत्रिम उपाय है जिसके द्वारा हम विदेशों में अपने माल को सस्ते दामों 
पर बँच सकते हैं | देश के आथिक रोगों को दूर करने का उपाय है उत्पादन की बृद्धि और उस 
उत्पादन में लगने वाल्ली लागत का कम होना, साथ ही साथ उपभोग को भी कम करने का प्रयत्न 
करना । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अवमूल्यन से स्टिंग क्षेत्र के देशों की प्रतियोग्यात्मक दृत्ति को 
बलवती कर दिया है। अवमूल्यन के पूब स्टलिज्ञ क्षेत्र की स्थिति क्ञीण थी जब कि डाह्वर क्षेत्र की 
स्थिति दृढ़ थी | परन्तु अब स्टलिंग की स्थि+ि दृढ़ हो गई है और डालर की कुछ हल्की पड़ गई है । 
स्टिंग क्षेत्र के केन्द्रीय संचिताधिकोष पहले से दुगने हो गए हैं | परन्तु इन सब्र बातों को इतना 
महत्व नहीं प्रदान किया जा सकता जितना कि अन्य बातों को जिससे कि देश की वास्तविक आशिक 
दशा में सुधार हो । 

पाकिस्तान तथा अवमशस्यन्न “देंम ऊपर कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने अ्रपनी मुद्रा 
का अबमूल्यन नहीं किया। टलिंग समूह का केवल यही एक ऐसा देश था जिसने अपनी मुद्रा का 
अवमूल्यन नहीं किया । इस सम्बन्ध में लोगों का विश्वास है कि आथिक कारणों के अतिरिक्त कुछ 
ग्रन्य बातें थीं जिनके कारण उसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी 
इस नीति को निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है :--- 

( १ ) इस सम्बन्ध में उसका कहना है कि पकिस्तान का व्यापारिक सन्तुल्लन उसके पत्त में है 
श्रौर ऐसा कोई मौलिक असन्तुलन नहीं है जिसे दूर करने की उसे आवश्यकता हो | परन्तु इस बात 
को पूण रूप से नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान का यह व्यापारिक सन्तुलन अस्थिर और 
अनिश्चित है। केवल भारत के साथ ही उसका यह सन्तुल्नन पक्त में कह्य जा सकता है किन्तु शेप 
स्टलिंग क्षेत्र से उसका यह सन्तुल्लन ठीक नहीं है। मारत के साथ होने वाले व्यापारिक सन्तुल्नन के 
कारण ही वह संसार के अन्य देशों से क्रय करने में समथ है और यह सन्तुललनन तभी तक बना हुआ 
है जब्र॒ तक कि दोनों देशों के रुपयों में विनिमय साम्य बना हुआ है, जहाँ यह साम्य'मिट बहाँ 
सारी चीजों में परिबत्त न हो जायगा | अभी भारत पाकिस्तान से जूट तथा कपास अच्छी मात्रा में 
ले रहा है, जहाँ भारत इन वस्तुओं की ग्रावश्यकता की पूत्ति अपने ही. उत्पादन से करने लगेगा 
वहाँ पाकिस्तान का वह उसके पक्ष वाला सन्तुल्नन नष्ट हो जायगा। पाकिस्तानी रुपार के अ्रधिम- 

यन से उसके निर्यात में तो कमी होगी ओर आयात में वृद्धि। इससे व्यापारिक सन्तुल्लनन बाद में 
पाऊिस्तान के विपक्ष में चला जायगा। डाह्षर देशों में भी उसके निर्यात को प्रोत्साहन नहीं 
मिलेगा, क्योंकि डालर-*देशों को स्टतिंग देशों से सस्ते मूल्यों पर मात्न ग्राम होगा। इन सच बातों 
का परिणाम यह होगा कि धीरे-घीरे पाकिस्तान का व्यापारिक सन्तुल्नन उसके विपक्ष में चला जायगा, 
इससे उसे बहुत हानि उठाने की आशंका है । 
(२ ) पाकिस्तान एक यह भी तक उपस्थित करता है कि उसका आन्तरिक मृल्य-स्तर ऐसा 
नहीं हैं ज़िसें झ्वमल्यन की आवश्यकता हो, परन्तु उसकी यह बात भी सत्य नहीं है । 
(३१ इस सम््रन्ध में पाकिस्तान एक और तक उपस्थित करता है, वह यह कि मुद्रा का ऋब- 
मूल्यन नः करंले:के कारण! पाकिस्तान की स्टलिक्ष क्षेत्र से सस्ते मूल्य पर यन्त्र-जात मित्र जायेंगे स्थथ 
ही ढात्वर देशों से! भी इनके ख़सदने में. उसे कुछ त्ञाभ होगा ! परन्तु पाकिस्तान का यह केवल एक. 


मुद्रा तथा विनिमय धशहे 


बहाना है, अ्रभी पाकिस्तान के सन्मुख कोई विशाल योजनायें नहीं है जिससे कि उसे यन्त्र-जातों के 
क्रय करने की आवश्यकता हो, हाँ उसे अ्रसत्र-शत्र अवश्य विदेशों से खरीदने हैं । 

(४) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान को एक और लालच था वह यह कि उसका भारतवाला ऋण 
कलम के एक ही डोबे से समास हो जायगा। परन्तु भारत के ऋण के मूल्य पर तभी और इसी 
सीमा तक असर पड़ेगा जय कि और जिस सीमा तक भारत के यूल्य स्तर में स्थायी रूप से बृद्धि होगी। 
यदि ऐजा न हुआ तो पाकिस्तान को उसी परिमाण में सामान देना पड़ेगा। पाकिस्तान यह जानकर 
उसे थोड़े से पाकिस्तानी रुपयों से मजे का भामान मिल जाता है परन्तु मारत के लिए पाकिस्तानी 
रुपयों का कोई महत्व नहीं है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन सामान भेजकर पूरा किया जाता है न कि 
करेंसी को भेजकर | 

( ५ ) सम्भवतः पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन इसलिए भी नही किया होगा कि 
भारत को उसकी कपास, जूट तथा खाद्यान्न की काफी आवश्यकता हे, भारत विवश हो कर उससे यह 
खरीदेगा, चाहे इसके लिये उसे जो मूल्य चुकाना पड़े। परन्तु पाकिस्तान की यह आशा दुराशा में 
परिवर्तित हो गई। भारतीय उद्योगपतियों ने उनके इस कच्चे मात्त को मनमांगे दामों पर लेने से 
इन्कार कर दिया | 

/ ६ ) पाकिस्तान के अवमृल्यन न करने का एक कारण यह भी था कि इससे मुद्रा-स्फीति 
की विरोधी स्थितियों का उदय होगा परन्तु इन स्थितियों के उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी पाकिस्तान 
अपस्फीति के चक्कर में आ्रा गया है ।- कृषि-उत्पादित वस्त॒श्रों के मूल्य गें एकदम से गिराव हो गया 
है, जनता जिसका अधिकांश अंश कृषक है, उसकी क्रय-शक्ति को भारी आघात पहुँचा है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि अवमूल्यन न करने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में कोई 
सुधार नहीं हुआ है । उसने अपनी मुद्रा का अधिमूल्यन केवल्न राजनैतिक कारणों के लिए किया । 
पाकिस्तान ऐसे देश को जिसकी आर्थिक स्थिति अभी विल्कुल्न अनिश्चित है, जिसने ओद्योगिक विकास 
की पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रखा, इस प्रकार की नीति अपनाना घातक है। यह ठीक उसी 
प्रकार है जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी शकल्ल को सुन्दर बनाने के ल्लिए अपनी बढ़ी हुईं नाक को 
ही काट डालता है | पाकिस्तान को सहकारिता का ध्यान रख कर भारत से मिल कर अपना आशिक 
विकास करना चाहिए, दोनों देशों की अ्र्थ-नीति में कुछ साम्य होना चाहिए, उसे अ्रपनी मुद्रा के 
विनिमय मूल्य को व्यापार तथा वस्तुओं के मूल्य-स्तर को देखते हुए ही निश्चित करना चाहिए इसी 
में उसका कल्याण निहित है | 


तीसवाँ परिच्छेद 
सावंजनिक राजस्व 

किसी भी देश के सावजनिक राजस्व का प्रभाव उस देश के उद्योग-वाणिज्य-ब्यवस|य कृषि 
आदि पर बड़ा गहरा पड़ता है । दूसरे शब्दों में किसी भी देश का आर्थिक संगठन उस देश के 
आर्थिक जीवन को पदे-पदे प्रभावित करता रहता है। आशिक संगठन का आधार राज्य की राजस्व- 
व्यवस्था होती है। राज्य की राजस्व-व्यवस्था के अनुसार ही देश की सामाजिक-आशिक स्थिति का 
उत्थान या पतन निमेर रहता है। उदाहरण के लिए मान लीजिये कि यदि किसी देश के जनमार्ग अच्छी 
स्थिति में नहीं हैं, जनता के मानसिक तथा शारीरिक विकास के साधन पर्यात नहीं हैं, जनता को 
चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त रूप में सुलभ नहीं हो रही हैं तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
'उस देश की राजस्व व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है, इन सब आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए, पर्यात् 
धन नहीं प्राप्त हो रहा है | यदि इस गड़बड़ी को दूर कर राजस्व-व्यवस्था को सुन्यवस्थित कर दिया 
जाता है तो ये सारी की सारी आवश्यकताएँ आसानी से पूरी हो जायेंगी । 

साबजनिक राजस्व का एक दूसरी दृष्टि से महत्व और है वह यह कि यदि राजस्व व्यवस्था 
श्रच्छी है तो उससे सम्पत्ति के उचित वितरण को काफी सहायता प्राप्त होगी | राज्य कर लगता है, 
उसकी आय से सार्वजनिक कल्याण के कार्यों की पूति करता है। कर लगाने का उद्देश्य केवल 
राज्यकोष में वृद्धि करना दी नहीं वरन्‌ उनको कुछ विशेष समर्थ वर्गों से वसूल्ञ कर जनता विशेषकर 
निधनों के हित के ल्विए. कार्यों' का शोधन करना है| सावेजनिक राजस्व इन्हीं सब बातों का ध्यान 
रखता है | हम इस परिच्छेद में भारत में सावंजनिक राजस्व की वत्तेमान पद्धति तथा तदूसम्बन्धी 
समस्याञ्रों पर विचार करगे | 


्््ि भारत में सावंजनिक राजस्व---हम ऊपर कह चुके हैं कि किसी देश की आर्थिक 

परिस्थितियाँ उस देश के सावजनिक राजस्व की पद्धति द्वारा प्रभावित होती रहती हैं। परन्तु इसके 
अतिरिक्त यदि यह कहा जायगा कि आशिक परिस्थितियाँ सावजनिक राजस्व को प्रभावित कब्ती हैं तो 
यह बात भी किसी सीमा तक सत्य होगी | यह वात भारत के सम्बन्ध में अधिक सत्य सिद्ध होती 
है | भारतीय सार्वजनिक राजस्व के खोत तथा उसके व्यय की रूपरेखा भारत की विशिष्ट प्रकार की 
आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर रहती है । भारत में जो बातें भारतीय 
राजत्व-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं वे मुख्यतः ये हैं :--- 


.. “(१ ) जनता की कृषि पर निर्भरता--कहना न होगा कि भारत एक कृषि प्रधान 
देश है | यहाँ की दो-तिहाई जनता कृषि पर नि्र रहती है | जब इतनी बड़ी जनसंख्या एक ही 
व्यवसाय पर निर्भर रहेगी तो उसके परिणाम-स्वरूप वह सार्वजनिक कोष में अन्य लोगों की अपेक्षा 
अधिक ही धन प्रदान करेगा। यहाँकी अ्रधिकांश जनता कृषि पर निर्भर करती है, कृषि का 
उत्पादन वर्षा पर निभर करता है और उत्पादन पर निभर रहता है राजस्व | यहाँ की अधिकांश 
खेती. वर्षा पर निभर रहती हे , वर्षा अनिश्चित रहती है । यदि उचित समय पर उचित परिमाण 
में झर्टि नहीं. होती तो इससे राज्य की आय में कमी हो जाती है, किसानों को ल्गान में छूट 
दे दी जाती है, साथ ह्वी उन्हें तकाबी, ऋण श्रादि के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती 
है, इंससे सरकार का व्यय भी अधिक रहता है । इस बात का प्रभाव मुख्य रूप से राज्यों या 
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प्रान्तों की सरकारों पर पड़ता है परन्तु इसका अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्रीय सरकार के राजस्व पर भी 
गहरा प्रभाव पड़ता है। जनता की क्रय-शक्ति के कम हो जाने से सामान्यतः, व्यवसाय, आयात तथा 
रेलवे की आय आदि पर बुरा असर पड़ता है। इसके परिणाम-स्वरूप धीरे-धीरे रेलवे की आय, 
ग्रायकर तथा आयातकरों आदि में धीरे-धीरे हास होने लगता है। 

अन्य देशों में भूमिकर या लगान का इतना महत्व नहीं है जितना कि भारत में, इसका 
मुख्य कारण हमारी कृषि पर की निभरता ही है। इसी तरह यहां आयातकर का अ्रभी उतना महत्व 
नहीं हुआ है जितना कि अन्य देशों में | 

(६) )ग्रामों की अधिकता-भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ ही सांथ गांबों 
का देश है। गांव वाले जो कुछ उनके आ्रास-पास उत्पादन होता है, उसी का उपभोग करते 
हैं केवल नमक, शकर, दियासलाई मिट्टी का तेत्न आदि थोड़ी सी बाहर की वस्तुओं को छोड़कर 
अन्य सभी वस्तुएँ गांव वाले अपने आस-पास के स्थान से ही खरीद लेते हैं, इस कारण से आन्त- 
रिक उत्पत्ति करों की आय के खोत में भी कमी हो जाती है | 

५८३) नि्धनता--भारतीय जनता कितनी निधन है, यह बात सभी जानते हैं| उन्तकी इस 
निधनता के कारण उनमें कर देने की क्षमता अधिक नहीं रहती, कर देने की क्षमता के कम 
रहने के कारण हमारे करों से विशेष ञ्राय भी नहीं हो पाती, भविष्य में कर बढ़ाने की भी विशेष 
आशा नहीं रहती। अधिक थश्राय न होने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनता के 
हित के अन्य कार्यो' की भी पूर्ति नहीं हो पाती, राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों में जितना व्यय किया 
जाना चाहिए. उतना नहीं हो पाता । क्‍ 

(४ ) कर तथा सम्पत्ति का असमान वितरण--अपने देश में कर तथा सम्पत्ति का 
वितरण भी समान नहीं है। यहाँ किसी के पास तो काफ़ी परिमाण में सम्पत्ति है तो किसी के 
पास खाने भर को अन्न भी नहीं हैं। इसी प्रकार कर-वितरण में मी असमानता है । 

५ ) केन्द्रित शासन परिपाटी--मभारतवर्ष चिरकाल से केन्द्रित शासन-पद्धति का 
अनुगामी रहा है। भारतीय सदेव से इस बात के इच्छुक रहे हैं कि सरकार उनकी बहुत सी 
आवश्यकताओं की व्यवस्था करे। इसलिये भारत में सावजनिक व्यय की वृद्धि की महती आवश्य- 
कता है। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा स्थानीय राजस्व का विशेष महत्व नहीं है, उसका स्थान 
नगण्य है और वह सदैव प्रान्तीय या राज्यों की सरकारों की ही आशिक सहायता पर निर्भर रहता 
है। सन्‌ १६२७-२८ में ब्रिटिश भारत की आम्य संस्थाश्रों की कुल आय ४० लाख पौण्ड से भी 
कम थी, जब कि इसी समय में तथा इंगल्लंड तथा वेल्स जिनकी संख्या ब्रिव्श भारत की जन- 
संख्या की केवल तीसवाँ माग थी, उसकी गआम्य संस्थाओं से कुल आय २७० लाख पौण्ड 
हुईं थी। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के सावजनिक राजस्व व्यवस्था पर हमारे आमों, ग्रामवासी 
निधन जनता, कृषि, कृषक कृषि का वर्षा पर निर्मर रहना, देश की अ्रधिकांश जनता के रहन-सहन 
के स्तर का निम्न होना, सम्पत्ति का असमान वितरण होना तथा हमारी शासन पद्धति आदि का 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है । 

.... भारतीय राजस्व का विकास-भारतीय सावजनिक राजस्व व्यवस्था का उचित ज्ञान 

प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके विकास पर भी एंक इृष्टि डाल ली जाय। सन्‌ 

१८३१३ तक आर्थिक या राजस्व की दृष्टि से प्रत्येक प्रान्त स्वृतन्त्र था, वह स्वयं अपनी आय करता 

ओर अपने अनुरूप जिस तरह चाहता उसका व्यय करता। सन्‌ १८३३ के चाटर एक्ट द्वारा इस 

दिशा में महत्वपूरा परिवत्तन कर दिया गया | इसके अजुसूर बकऋ न के केन्द्रीपरण का उदय हुआ 
फा० ६६ 
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साथ ही विकास हुआ श्रार्थिक केन्द्रीयकरण का। श्रब प्रान्तों के हाथ से कर-निर्धारण के सभी अधिकार 
छिन गए, और आन्तीय व्यय की छोटी से छोटी रकम के लिए भी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति लेनी 
पड़ती थी । प्रान्तीय सरकारें प्रति वर्ष एक निश्चित रकम पाती, इस रकम का परिमाण विभिन्न 
राज्यों की कार्य-ज्षमता पर निर्भर रहता था | उस समय मितव्ययिता का कोई प्रश्न ही नहीं था, यदि्‌ 
किसी वर्ष के बजट में कभी कुछ घाटा हो जाता तो दूसरे वष उन्हें और लम्बी रकम मांगने का 
अचबसर मित्न जाता और प्रान्तीय सरकारें मनमाने ढद्ग से व्यय करतीं । इस प्रकार केन्द्रीयकरण से 
प्रान्तीय शासन पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। ऐसी स्थिति में केवल्ल एक ही उपाय था--ओशिक 
विकेन्द्रीकरण । भारत के सबप्रथम वित्त-मन्त्री श्री जेम्स विज्नियम तथा उनके बाद के श्री सैमुअ्॒ल 
लेंग, मेसे तथा भ्री र्विड टेम्पल्न जैसे वित्त-मंत्रियों ने विकेन्द्रीकरण का काफी पक्ष और समर्थन 
किया था । 

विकेन्द्रीकरण की ओर सबसे पहला कदम १८७० में लार्ड मेयो की सरकार ने उठाया था | इस 
समय ल्लाड भेयो ने कुछ विभागों को प्रान्तों के हाथ में हस्तान्तरित कर दिया । इन विभागों से मिलने 
वाल्ली रकम के अतिरिक्त प्रान्तों को कुछु और निश्चित रकम स्वीकृत कर दी गई जिससे कि वे इनका 
प्रबन्ध कर सके । इसके बाद श्थू७७ में लाड ज्िटन के समय में कुछ और विभागों का व्यय सम्मालने 
का उत्तरदायित्व प्रान्तों के ऊपर छोड़ दिया गया | इस समय निश्चित वार्षिक रकम के अतिरिक्त 
प्रान्तों के हाथ में आय के कुछ ओर श्लोत त्रा गए। सन्‌ श्दू८२ में ल्ाड रिपन की सरकार ने एक 
नवीन व्यवस्था की । इसके अनुसार आय की कुछ मदे या तो पूर्ण रूप से इम्पीरियल होतीं अथवा 
पूर्ण रूप से प्रान्तीय ही होतीं। अन्य मददों को केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों में विभाजित कर दिया 
गया । इस व्यवस्था में प्रत्येक पाँच वर्ष बाद संशोधन करने का विचार किया गया, श्दूद७, श्य६२ 
तथा १८६७ में इसमें थोड़ा बहुत परिवत्तन भी किया गया । सन्‌ १६०४ में लाड-कज़न ने इस 
व्यवस्था को अद्ध -स्थायी किया, सन्‌ १६१२ में लाड्ड हार्डिन्ग्ज की सरकार ने इसे पूण रूप से स्थायी 
कर दिया। यह व्यवस्था १६१६ तक चलती रही, इस समय इसमें कुछ महत्वपू्ण परिवत्तन 
किया गया । 

१६१६ के विधान के अजुसार संघीय राजस्व--सन्‌ १६१६ के कानून ने किसी 
सीमा तक केन्द्रीय तथा ग्आन्तीय आय व व्यय के खोतों को बिल्कुल अलग कर भारतीय राजस्व की 
समस्या को हल करने का प्रयत्न किया। प्रान्तों को कर-निर्धारण तथा ऋण लेने के भी अधिकार 
प्रदान किए गएं । 

.. मेस्टन एवाड--केन्द्रीय तथा प्रान्तीय आय की मदों के बिल्कुल अल्लनग कर दिए जाने से 
केन्द्रीय बजट में काफी धाया होने ल्गग। इस घाटे की पूर्ति के लिए प्रान्तों से सहायता मिलना 
आवश्यक था। अतः प्रान्तों द्वारा दी जाने वाल्ली रकम का निश्चय करने के लिए एक समिति नियुक्त 
की गई । इस समिति के अध्यक्ष लाड मेस्टन थे | समिति ने जो निर्णय किया, उसे मेस्टन एवार्ड 
कहा जाता है। समिति ने ग्रारम्मिक, माध्यमिक तथा प्रामाणिक अनुदानों का सुझाव दिया। प्रान्त 
की तत्काल्लीन आंथिक स्थिति के अनुसार प्रारम्मिक अनुदानों को निश्चित फ्िया गया. प्रामाणिक 
अनुदानों के श्रनुतार यह देखा जाता था कि बाद में जाकर कोई प्रान्त कितनी रकम दे सकता है 
और उसे कितनी रकम देनी चाहिए । 

प्रायः सभी प्रान्तों में मेस्टन एवाड से असन्तोष फैल गया। मदरास, संयुक्त प्रदेश आगरा 
व अवध ( श्रब उत्तर प्रदेश ) तथा पंजाब जैसे प्रान्तों ने अपने ऊपर लगाए, गए. भारी अनुदानों 

तथा बम्बद व बंगाल ने अपनी आय के बढ़े खोत--आय कर--न्‍से वंचित हो जाने का कड़ा 
घिरोंध किया । 


सावजनिक राजस्व .... धू१३ 


इसके अतिरिक्त मेस्ट्न एवाड्ड के विरुद्ध लोगों का कहना था कि केन्द्रीय दथा प्रान्तीय खोतों 
का जिस प्रकार निर्धारण किया गया है, वह उसमें उनके पारस्परिक आवश्यकताओं की उपेक्षा 
गई है। उनका कथन था कि केन्द्रीय सरकार के काये कुछ स्थायी से हैं, उनके बढ़ने की कोई विशेष 
आशा नहीं है किन्तु केन्द्रीय सरकार के आय के साधनों को काफी सम्पन्न रखा गया है | दूसरी ओर 
जब #ि प्रान्तों को जिनके कि हाथ में राष्ट्र निर्माणकारी जैसे कार्यो के पूरा करने का उत्तरदायित्व है 
ओर ऐसे कार्यों के बढ़ाए जाने की मांग बढ़ती जा रही है, उनके आय के लोतों को बहुत ही सीमित 
रखा गया है । प्रान्तीय आय के साधन की मुख्य स्तोत माल्गुजारी या ल्वगान पहले से ही काफी थी 

से और बढ़ाना सम्मव नहीं था, आबकारी कर में तभी दृद्धि हो सकती थी जबकि ल्लोग शराब खूब 

पीने लगे परन्तु यदि कोई प्रान्त अपने प्रदेश में मद्मनिषिष करना चाहता, शराबबन्दी करना चाहता 
तो उसके इस खोत का अन्त ही समभिये । स्टैम्प शुल्क न्याय का कर था, जंगलों से भी विशेष आय 
होने की आशा नहीं थी | इस प्रकार इस योजना में काफी दोष था। 

कुछ प्रान्तों का ऐसा विचार था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। बंगाल 
तथा बम्बई जैसे ओद्रोगिक नगरों के हाथ से आयकर जैसा आय का अच्छा खोत निकल्ल गया था 
जबकि पंजाब जो कि कृषि प्रधान प्रान्त था उसे विशेष हानि नहीं हुईं क्योंकि उसका मुख्य ल्ोत 
मालगुजारी था। यही नहीं इस योजना का एक बड़ा दोष यह था कि इसमें विभिन्न वर्गों के ल्ञोगों 
द्वारा रिए जाने वाले अ्नुदानों में कोई साम्य नहीं था। प्रान्तों की कृषकों से ही विशेष आय होती 
थी, व्यवसायी तथा उद्योगपतियों के अनुदान केन्द्र में चले जाते थे जब कि प्रान्त ने इन लोगों को 
भी वे ही सुविधाएं ग्रदान की थीं जो कि कृषकों या अन्य साधारण वर्गों के ल्लोगों को 
मित्नती थीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'मेस्टन एवाड” की योजना कई दोषों और अमभावों से पूर्ण थी 
जिनके कारण प्रान्त काफी असन्तुष्ट थे। वास्तव में प्रान्त तथा केन्द्र के आय के खोतों का पूर्ण रूप 
से प्रथक्करण व्यावहारिक नहीं है। इस प्रकार की योजना एक संधीय राज्य के लिए उपयुक्त थी। 
संघों में भी इस सिद्धान्त का विशेष अनुसरण नहीं किया जाता। संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य 
संघीय राज्यों की मी प्रद्नत्ति प्रथ्करण की ओर न होकर एकीकरण की ओर थी। अ्रतः भारत में 
इस प्रकार की योजना की सफलता की आशा करना सस्मव नहीं था। 


संघीय राजस्व १६३५ के विधान के अच्ुसार-प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत 
की एक बड़े आथिक संकट का सामना करना पड़ा । विनिमय व करसी की अस्थिरता, मूल्यों की 


प्रट-बटी सरकारी नौकरों के वेतन की अधिकता, तथा युद्ध के बाद किए. जाने वाले पुनर्निर्माणकारी 
कार्यों में काफी रकम लग जाने के क़ारण प्रान्तीय. बजट में काफी बाद होने ल्गा। केन्द्रीय राजस्व 
की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। अ्रतएव केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को इस स्थिति को 
सम्मभालने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ा। १६२३ के बाद से केन्द्रीय राजस्व की स्थिति अच्छी 
हो जाने पर प्रान्तीय अनुदानों में कमी कर दी गई, १६२८-२६ में इसे बिलकुल ही समाप्त कर दिया 
गया । परन्तु इन अनुदानों को बन्द करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 

ऐसी दशा में, देश की आर्थिक स्थिति की काफी जाँच की गई और सन्‌ १६३५ के संविधान 


के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व मदों का इस प्रकार वितरण किया गया : 


संधीय स्रोत--( १ ) अ्रायत निर्यात कर 
(२) औषधियों तथा कुछ अन्य नशीले पदार्थों को छोड़कर भारत में तैयार किए; जाने वाले 
माल पर उत्पति कर | 


सावजनिक राजस्व भ२३ 


इसके अतिरिक्त मेस्टन एणवाड के विरुद्ध लोगों का कहना था कि केन्द्रीय तथा प्रान्तीय खोतों 
का जिस प्रकार निर्धारण किया गया है, वह उसमें उनके पारपरिक आवश्यकताओं की उपेक्षा 
गई है। उनका कथन था कि केन्द्रीय सरकार के कार्य कुछ स्थायी से हैं, उनके बढ़ने की कोई विशेष 
आशा नहीं है किन्तु केन्द्रीय सरकार के आय के साधनों को काफी सम्पन्न रखा गया है । दूसरी ओर 
जब कि प्रान्तों को जिनके कि हाथ में राष्ट्र निर्माणकारी जैसे कार्यो' के पूरा करने का उत्तरदायित्व है 
और ऐसे कार्यों के बढ़ाए जाने की मांग बढ़ती जा रही है, उनके आय के खोतों को बहुत ही सीमित 
रखा गया है। प्रान्तीय आय के साधन की मुख्य स्त्रोत माल्गुजारी या ल्गान पहले से ही काफी थी 
उसे और बढ़ाना सम्मव नहीं था, आबकारी कर में तभी दृद्धि हो सकती थी जबकि लोग शराब खूब 
पीने लगे परन्तु यदि कोई प्रान्त अपने प्रदेश में मद्ननिषिध करना चाहता, शराबबन्दी करना चाहता 
तो उसके इस खोत का अन्त ही समभिये । स्टैम्प शुल्क न्याय का कर था, जंगलों से भी विशेष आय 
होने की आशा नहीं थी। इस प्रकार इस योजना में काफी दोष था । 

कुछ प्रान्तों का ऐसा विचार था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया है। बंगाल 
तथा बम्बई जैसे श्रोद्योगिक नगरों के हाथ से आयकर जैसा आय का अच्छा खोत निकत्न गया था 
जबकि पंजाब जो कि कृषि प्रधान प्रान्त था उसे विशेष हानि नहीं हुईं क्योंकि उसका मुख्य खोत 
माल्गगुजारी था। यही नहीं इस प्योजना का एक बड़ा दोष यह था कि इसमें विभिन्न वर्गों के लोगों 
द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों में कोई साम्य नहीं था। प्रान्तों को कृषकों से ही विशेष आय होती 
थी, व्यवसायी तथा उद्योगपतियों के अनुदान केन्द्र में चले जाते थे जब कि प्रान्त ने इन लोगों को 
भी वे ही सुविधाएं ग्रदान की थीं जो कि कृषकों या अन्य साधारण वर्गों के लोगों को 
मित्रती थीं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'मेस्टन एवाड” की योजना कई दोषों और अ्रभावों से पूर्ण थी 
जिनके कारण प्रान्त काफी असन्तुष्ट थे । वास्तव में प्रान्त तथा केन्द्र के आय के खोतों का पूर्ण रूप 
से प्रथक्‍्करण व्यावहारिक नहीं है। इस ग्रकार की योजना एक संधीय राज्य के लिए. उपयुक्त थी। 
संघों में भी इस सिद्धान्त का विशेष अनुसरण नहीं किया जाता। संयुक्त राज्य अमरीका तथा अन्य 
संघीय राज्यों की भी प्रवृत्ति प्रथक्करण की ओर न होकर एकीकरण की ओर थी। अ्रतः भारत में 
इस प्रकार की योजना की सफलता की आशा करना सस्मव नहीं था । 


संघीय राजस्व १६३५ के विधान के अज्ुसार- प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत 
की एक बड़े आथिक संकट का सामना करना पड़ा । विनिमय व करसी को अस्थिरता, मूल्यों की 


घटा-बढी सरकारी नौकरों के वेतन की अधिकता, तथा युद्ध के बाद किए जाने वाले पुनर्निर्माणकारी 
कार्यों में काफी रकम लग जाने के क़ारण प्रान्तीय बजट में काफी वाया होने ल्गा। केन्द्रीय राजस्व 
की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। अ्तएब केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को इस स्थिति को 
सम्मालने के लिए काफी प्रयत्न करना पड़ा। १६२३ के बाद से केन्द्रीय राजस्व की स्थिति अच्छी 
हो जाने पर प्रान्तीय अनुदानों में कमी कर दी गई, १६२८-२६ में इसे बिलकुल ही समासत कर दिया 
गया | परन्तु इन अनुदानों को बन्द करने से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । 

ऐसी दशा में, देश की आर्थिक स्थिति की काफी जाँच की गई और सन्‌ १६३+ के संविधान 


के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व मदों का इस प्रकार वितरण किया गया : 


संघीय स्रोत--( १ ) अ्रायत निर्यात कर 
(२) औषधियों तथा कुछ अन्य नशीले पदार्थों को छोड़कर भारत में तैयार किए. जाने बाले 
माल पर उत्पत्ति कर | 


पूए४ भारतीय अथ-शासत्र का विवेचन 


( हे ) कारपोरेंशन कर | 

( ४ ) नमक कर | 

(५ ) कृषि को छोड़ कर अन्य आय पर कर | 

( ६ ) कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर | 

(७ ) उत्तराधिकार कर ( कृषि भूमि को छोड़कर ) 

( ८ ) तमाम व्यावसायिक आदान-ग्रदानों पर स्टाम्प कर | 

( ६ ) वायु तथा रेल्मारग द्वारा भेजे जाने वाले मात्न तथा यात्रियों पर सीमा-कर । 

( १० ) मनोरंजन तथा द्यतक्रीड़ा आदि पर कर । 

( ११ ) न्यायालयों के स्टाम्प से कर | 

( १२ ) अन्तदेशीय जलमार्गों' द्वारा मैजे जाने वाले माल तथा मुसाफिरों पर कर | 

निम्नलिखित कर संघ द्वारा लगाए तथा एकत्रित किए जाते परत प्रान्तों के हिस्से में रख 
दिए जाते थे :--- 

( १ ) कृषि-भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर ( २) चेक, बिल आदि 
पर स्टाम्प शुल्क, ( ३ ) म्ुसाफिरों तथा माल पर के सीमा कर ( ४ ) भाड़े तथा महसूल पर लगाए 
हुए. कर । 

इसके अतिरिक्त आयकर ( कृषि आय-कर को छोड़कर ), प्रान्तीय सूची के अन्तर्गत आने 
वाली वस्त॒श्रों को छोड़कर अन्य वस्तुश्नों पर उत्त्ति कर, निर्यातकर, विशेषकर जूट का निर्यात-कर 
आदि से होने वाली आय का संघ तथा प्रान्तों में विभाजन हो जाता था किन्तु संघ-सरकार जन्न तक 
संघ सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी न रहती तब तक वह कोई हिस्सा नहीं दे सकती थी | 

नीमियर रिपोर्ट ४--- हम ऊपर वह खुके हैं कि बम्बई तथा बंगाल जैसे उद्योग- 
प्रधान प्रान्त अपने आय कर के हिस्सों से सन्तुष्ट नहीं थे। अतः जब १६३५ के विधान के 
अनुसार प्रान्तों को स्वतंत्रता प्रदान की जाने लगी तो देश की राजस्व ब्यवस्था का एक बार फिर 
जाँच करना आवश्यक समझता गया | १६१५ में सर ओटो नीमियर को इस कार्य के लिये नियुक्त 
किया गया । 

सर ओटो नीमियर के सन्मुख सबसे प्रधान समस्या आय-कर के वितरण की थी। सर 
ओटो नीमियर ने इस सम्बस्ध में अपना परामश देते हुए. किसी विशेष सिद्धान्त या मत को लेकर 
चलना अच्छा नहीं समभा उन्होंने इसके लिये ऐसी युक्ति निकाली जो व्यावहारिक और उपयोगी थी | 
हाँ अपने सुझाव देते हुए उन्होंने मुख्य दो बातों का ध्यान रखा एक तो यह कि केन्द्रीय सरकार 
की आर्थिक स्थिति पर कोई आघात ग पहुँचे दूसरे प्रान्तों को ऐसी आर्थिक सहायता दी जाय 
जिससे कि प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना के समय उनके पास पर्या्ष साधन रहें | 

नीमियर महोदय का लक्ष्य किसी प्रकार से प्रान्तों की असमानता को दूर करना न था, 
उनका उद्दं श्य था विभिन्न प्रान्तों को अपने-अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य बनाना । इसकी 
पूर्ति उन्होंने ऋण के परिशोध, तथा अन्य आर्थिक सहायता दिलाकर, करने का प्रयत्न किया। उन्होंने 
आसाम, संयुक्त प्रान्त ( अब उत्तर प्रदेश ), उड़ीसा तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त को वार्षिक 
अनुदूत्तियाँ देकर किया । बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ौसा तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त के सम्पूर्श 
वास्तविक ऋण का अन्त कर दिया गया | मध्य प्रान्त का भी १६३६ के पूर्व के घाटे बले ऋण का 
भी परिंशोंध करं दिया गया। इसके हे जूट के :निर्यात कर पर १२३ % की बृद्धि कर के जूट 
इत्पन्न करने वाले प्रदेश को लाभ पहुँचाने का सुझाव रखा | 


५ २६ | भारतीय अथ-शास्न का विवेचन 


१४५ प्रतिशत की वृद्धि हुईं थी। इस समय बंगाल का हिस्सा २० प्रतिशत के स्थान पर ८ प्रतिशत 
तथा पंजाब का ८ प्रतिशत के स्थान पर घ प्रतिशत कर दिया गया। श्री देशमुख महोदय ने निम्न- 
लिखित प्रतिशत निश्चित किए $--- 


प्रात्त]य . प्रारम्भिक हिस्सा अतिरिक्त कुल 
बम्बई २० प्रतिशत १ प्रतिशत २१ प्रतिशत 
मदरास १५ प्रतिशत २५ प्रतिशत १७५ ग्रतिशत 
उत्तर प्रदेश १५ प्रतिशत ३ प्रतिशत १८: प्रतिशत 
पश्चिमी बंगाल १२" ग्रतिशत १ प्रतिशत १३*'पू प्रतिशत 
मध्य प्रदेश व बरार ५ प्रतिशत १ प्रतिशत ६ प्रतिशत 
पूर्वी पंजाब ४ प्रतिशत १५ प्रतिशत प्त्पू प्रतिशत 
उड़ीसा २ प्रतिशत १ प्रतिशत ३ प्रतिशत 
बिहार १० प्रतिशत २'# प्रतिशत १२९५ प्रतिशत 
ब्रासाम २ प्रतिशत १ प्रतिशत ३ प्रतिशत 
जूठ के निर्यात के नवीन हिस्से निम्नलिखित थे ;--- 

आसाम ४० लाख 

पश्मिची बंगाल १०५ लाग 

बिहार २५ जल्ञाख 

उड़ीसा पू लाख 


देश मुख एवाड का भी विशेष स्वागत नहीं दो सका । कोई भी राज्य सन्तुष्ट नहीं था। जिन 
शज्यों को अधिक मिला था और अधिक माँग रहे थे जिन्हें कम मिल्ला वे अत्यन्त ही असन्तुष्ट ये | 
बम्बई, पश्चिमी बज्ञाल, मदरास, बिहार सबके सभी राज्यों ने इस निशुय के प्रति काफी अ्रसन्तोप 
प्रगंट किया । इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि देशमुख महोदय का काय वितरण 
सम्बन्धी किसी विशेष सिद्धान्त का निश्चय करना नहीं था। उन्होंने सीमियर महोदय के निशुय के 
आधार पर ही अपने निष्कर्ष निकाले । उनका मुख्य उद्दं श्य विभाजन के बाद होनेवाली गड़बड़ी के 
कारण बचे हुए, अतिरिक्त कोष का उचित वितरण करना था। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में यदि 
विशेष परिवर्तन-परिवद्धन किया जाता तो देश के वतमान आर्थिक सन्तुल्लन के नष्ट होने का काफी भय 
था । अतएव ऐसी स्थिति में देशमुख के निशय को विशेष दोषपूर्स नहीं ठहराया जा सकता | 

संघीय राजस्व संघीय राजस्व के व्यवस्था को सफल्न बनाने के लिए कई बातों के ध्यान 
देने की आवश्यकता होती है। सव प्रथम राजस्व व्यवस्था ऐसी हो जो सुगमता से काय रूप में 
परिणित हो सके साथ ही जिसके प्रबन्ध में प्रशासन सम्बन्धी विशेष व्यय न हो। कर के वसूली 
आदि करने में विशेष व्यय न हो, कर का निर्धारण भी अच्छी तरह हो-सके, लोगों को बेईमानी आदि 
का विशेष अबसर न मिले । इसके लिये संघ को चाहिये कि कुछ विशेष प्रकार के करों जैसे सम्पत्ति 
कर-कारपोरेशन कर, श्रयात-निर्यात करों को स्वयं वसूल करे | 

दूसरे आर्थिक व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि प्रय्येक इकाई को अपनी तात्कालिक तथा बिकास 
सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए पर्यास रकम प्राप्त हो सके | 

तीसरे प्रत्येक राज्य अपने-अपने ज्षेत्र में पूर्ण स्वाघीन रहे। इसके साथ ही साधनों तथा 
प्रशासन सम्बन्धी कार्यों का इस प्रकार संगठन हो जिससे कि एक दूसरे के कार्थों में परस्पर साम्य 
रदे । इस प्रकार की व्यवस्था से ही संघीय राजस्व व्यवस्था सफल हो सकती है। 


सावजनिक राजस्व: पू२७ 


संघीय राजस्व व्यवस्था की इन आवश्यकताओं की पूत्ति के लिए. साधनों के उपयुक्त विभाजन 
के लिए. विभिन्न प्रस्ताव उपस्थित किये जाते हैं। प्रोफेसर सालिग मैन ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
सुकाव पेश किए हैं :-- 

( १ ) साधनों का पूर्ण प्रथककरणु 

( २ ) प्रान्तों द्वारा कर निधारण, 

( ३ ) केन्द्र द्वारा कर निर्धारण तथा राज्यों द्वाग परिवद्ध न । 

( ४ ) आय का विभाजन, तथा 

(४ ) संघ सरकार द्वारा नकद सहायता । 

वास्तव में इस सम्बन्ध में सबसे आदश उपाय पूर्ण प्रूथ का है। परूतु कहीं भी पूर्ण 
प्रथक्करण की व्यवस्था सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त सिद्धान्ततः इकाइयों को प्रत्यक्ष कर तथा 
संघ के जिम्मे अग्रत्यक्ष करों का रखना अच्छा समझता जाता है। परन्तु इधर थोड़े दिनों की अनुभूतियों 
से यह बात ठीक नहीं मालूम पड़ी है। इनका मुख्य कारण यह है कि इन दिनों संघ के हाथ में 
अधिक से अधिक कार्यों के करने का उत्तरदायित्व आता जा रहा है। सन्‌ १६१३ में संयुक्त राज्य 
गझमरीका में संघ सरकार के हाथ में आय कर आ गया था, आस्ट्रेलिया में मी संघ सरकार।को आय 
कर का ६००८, मिल्नता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पद्धति का प्रचल्लनन दिनोंदिन बढ़ता 
जा रहा है | 

साधारणतया तीन प्रकार की सू|चयाँ रखी जाती हैं :--- 

( १ ) केवल संघीय सूची, 

(२ ) केवल प्रान्तीय सूची, 

( ३ ) संयुक्त सूची । 

संघ सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता संघीय राजस्व का मुख्य अड्भ है। इस प्रकार की 
नकद सहायता देने के कई कारण हैं | सब प्रथम तो यह कि प्रान्तों का कार्य मुख्य रूप से सार्वजनिक 
हित या कल्याण के कार्यों का विकास करना होता है। इन कार्यों की पूर्ति के लिए. काफी 
पूँजी की आवश्यकता होती है, प्रान्तों के पास आय के इतने साधन नहीं होते जिनसे कि वे इन कार्यों" 
की अच्छी तरह पूत्ति कर सके। इनके अतिरिक्त प्रान्तीय असमानताओ्ं को दूर करने के लिए भी 
केन्द्र द्वाय नकदी सहायता की आवश्यकता होती है। संवीय राजस्व सम्भन्धी व्यवस्था की कठिनाइयों 
को दूर करने के सम्बन्ध में वित्त विशेषज्ञ बहुत दिनों से विचार कर रहे हैं। साइमन कमीशन के 
आर्थिक सल्लाहकार सर वाल्टेयर लेटन का कथन था कि मारत में आन्तों तथा केन्ध के साधनों में पूर्ण 
प्रथमक्रण नहीं हो सकता | लेटन महोदय एक “टम्स पूल! स्थापित करने के पक्ष में थे जिससे कि 

न्‍तों को उनकी ग्रावश्यकता के अनुसार सहायता>दी जा सके । वत्तेमान राजस्व व्यवस्था बहुत कुछ 

ल्ेटन महोदय के विचारों पर श्राधारित है । 

नवीन संविधान में राजस्व व्यवस्था---भारत के नवीन संविधान में १६३५ ई० 
के विधान में दी गई वितरणु-व्यवस्था को ही अपना लिया गया है। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार 
के आ्राय के खोत--आयात-निर्यात कर, कुछ वस्तुओं पर उत्पत्ति कर, आयकर ( जिसमें कि कारपोरेशन 
कर भी सम्मिलित है ), डाकखाने, तारघर तथा रेलवे--हैं । राज्यों को मालगुजारी, जंगल, स्टाम्प 
रजिस्ट्रेशन, प्रान्तों की सूची के उत्पत्तिकर,कृषि-आय-कर तथा कुछ श्रन्य करों से आय प्राप्त होगी । 
विशेषज्ञ समिति ने वतमान वितरण-व्यवस्था को ही चालू रखने का सुझाव दिया था । वर्तमान 
व्यवस्था संविधाम के ल्ञागू होने से पाँच बष तक जारी रहेगी । 


५४ रैट: भारतीय अ्र्थ-शात्न का विवेचन 


विशेषज्ञ समिति जिसके कि अध्यक्ष श्री एन० आर० सरकार थे, यह सुझाव दिया था कि केन्द्र 
को आयात-निर्यात कर, रेलवे के भाड़े तथा महसयूत, तथा केन्द्र के उत्पत्ति कर्रों से होने बाली आय को 
अपने हाथ में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुओं की वास्तविक श्राय में भी केन्द्र का 
हिस्सा रहना चाहिए। संघीय स्टाग्प शुल्क, माल पर सीमा कर, ओषधियों आदि पर उत्पत्ति कर का 
प्रबन्ध केद्ध द्वारा होगा परन्तु ये सच पान्‍्तों के हित के लिए. किया जायगा । जूद उत्पन्न करने वाले 
क्षेत्रों के लिए दस वर्ष के लिए एक निश्चित रकम स्वीकृत कर दी गई है । पहले की अपेक्षा 
असाम और उड़ीसा को अधिक नकदी सहायता दी गई है। पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वा पंजाब को भी 
कुछ समय के लिए, नकदी सहायता देने का विचार किया गया है। तम्बाकू की उत्पत्ति कर के 

को भी प्रान्तों में वितरित कर दिया जायगा। यह वितरण इन विभिन्न प्रान्तों के उपयोग के 
अनुसार किया जायगा । इसी प्रकार ६०% से ऊपर ही उत्तराधिकारी तथा सम्पत्ति करों का भी 


विभाजन किया जायगा | 

संबिधान में एक वित्तीय आयोग ( ॥/५79808॥0०७ ((0707785707॥ ) की भी नियुक्ति 
की व्यवस्था की गई है। इस आयोग का मुख्य काय केन्द्र द्वारा प्रबन्धित करों में प्रान्तों के 
हिस्सों का निश्चय करना, प्रान्तों से आए हुए, सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करना, तथा 
राश्टपति द्वारा पूछे गए, अन्य विषयों पर परामश देना होगा । यह आयोग प्रति पाँचवें बष सारी स्थिति 
का अध्ययन करेगा । 

भारत में वबतमान समय में राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था अच्छी नहीं है । जहाँ राज्यों का सम्बन्ध है 
उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं जिससे कि वे समाज-सेवा सम्बन्धी कार्यों का भत्नीमाँति निर्वाहन कर 
सके | केन्द्रीय सरकार के पास काफी बचत नहीं होती जिससे कि वे राज्यों को अच्छी सहायता प्रदान 
कर सके | आवश्यकता इस बांत की है कि भारत में केन्द्रीय सरकार अन्य संघीय सरकारों की भाँति 
सामाजिक संगठन की योजनाओं को कार्यान्वित करने में उनको निर्देशित व संगठित करने में काफी 
हाथ बयाए । राज्य तथा केन्द्र मिलकर राष्ट्र के विकास का प्रयज्ष करें | आज भारत के सम्मुख 
कितनी ही महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएँ हैं, इन समस्यात्रों का अच्छा हल तभी हो सकता है जब 
कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें मिलकर इनकों हल करने का प्रयत्न करें | 

कुछ दिनों पूर्व देश के कुछ वाणिज्य संधों ने केन्द्रीय सरकार से प्रान्तों की आर्थिक 
नीतियों के विरुद्ध आवेदन किया था| उन्होंने कह्य था कि प्रान्त बिना किसी अन्वप्रान्तीय बात का 
विचार किए हुए. अ्रन्धाघुन्धी कर लगाते चले जाते हैं जिसका प्रभाव उद्योग तथा व्यवसाय पर 
बड़ा बुरा पड़ता है | इन लोगों ने कुछ राज्यों द्वार लगाए गए बिक्री कर आदि के विरोध में 
काफी असन्तोष प्रगट किया था । केन्द्रीय सरकार को चाहिए. कि वह इस ओर अच्छा ध्यान दे | 
ऐसी स्थिति में राजस्व सम्बन्धी क्षेत्र में एकत्व की स्थापना करने के लिए कर-निर्धासण, ब्यय, 
ऋण आदि के सम्बन्ध में एकरूपात्मक नीति के अनुकरण करने की आवश्यकता है ) 

भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर, तथा देशी राज्यों के भारतीय संघ में मित्र जाने से ऐसी 
आशा की जाती है कि राज्यों तथा प्रान्तों में रहा-सहा भेद बिल्कुल दूर हो जायगा | १६५० की पहली 
अर्प्रल्न से भारतीय राज्यों में केन्द्रीय विषयों के आथिक नियंत्रण-नियमन आदि की ओर क्रियात्मक 
कदम उठाने का विचार किया है। दस वर्षों' के अन्दर ही इस ज्षेत्र में शासन तथा अन्य आंथिक 
आवश्यकताओं के पूरा करने का विचार किया है । इस प्रकार धीरे-धीरे एकीकरण की ओर बढ़ने 
का प्रयत्न किया गया द्वे, जब तक एकीकरण का यह काथ पूर्य नहीं होगा तब तक राज्यों में 
केंग्द्रीय बिषयों . का प्रबन्ध राज्य की सरकार केन्द्रीय सरकार की अतिनिधि के रूप में करेंगी। 
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देशी राज्य तथा राज्य-संघों की आन्तरिक राजस्व व्यवस्था कां संगठन भी प्रान्तों के अनुरूप ही 
किया जायगा । इन राज्यों के भी वही अधिकार ओर कत्तेंब्य रहेंगे जो कि प्रान्तों के रहेंगे | प्रान्तों 
की भाँति इन राज्यों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा आथिक सहायता प्राप्त होती | अब भारत की 
तमाम आन्‍्तरिक व्यापारिक रुकावटों को दूर कर दिया गया है और सम्पूर्ण देश केवल्ल एक आथिक 
इकाई के रूप में काय कर रहा है। केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के लिए रेलवे, सुरक्षा, डाक व तार 
आदि के सम्भालने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया है। १६४० की पहली अप्रल्न से 
ही सेन्ट्रलू एकसाइज, तथा श्रन्य केन्द्रीय कर सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रगा दिए 
गए हैं! ह 


फी० ६७ 


इकतीसवां परिच्छेद 
कि 
कन्द्रीय राजरद 
“पिछले परिच्छेद में हमने मारतीय राजस्व व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों पर प्रकाश 
डाला, साथ: ही हमने यह भी देखा क्रि प्रान्तों तथा केद्ध के सम्बन्धों में क्रिस प्रकार विकास 
हुआ । इस परिच्छेद में केन्द्रीय राजस्व पर विचार करेंगे। केन्द्रीय राजस्व की मुख्य म्दें आयात- 
निर्यात कर, केन्द्रीय उत्पत्तिकर, कारपोरेशन कर, आय कर, तथा अफीम व नमक कर हैं। इसके 
अतिरिक्त केन्द्र की आय की अन्य मर्दे रेलवे, डाक व तार, सिंचाई, नागरिक-प्रशासन मुद्रा तथा 
टकसाल, सुरक्षा सम्बन्धी सेवाएं तथा कुछ अन्य साधन हैं। 
आइये अब हम इन मदों पर अलग-अलग प्रकाश डालें । 
अथिात-निर्यात कर इस मद में जैसा कि उसका नाम सूचित करता है, आयात तथा 
निर्यात दोनों कर सम्मित्षित रहते हैं। सन्‌ १८४७ के महान विप्लब के पूर्व आयात कर ४५८ से 
कम था, विप्लव के बाद आतधिक संकट के कारण इसे बढ़ाकर १० 5० केर दिया गया पर्च्तु इंगलेएड 
के उद्योगपतियों के विरोध के कारण श््ू७५ में इसे फिर ४५८ कर दिया गया, १८८२ में इसे 
बिल्कुल ही हटा दिया गया। श्य६४ में मारत सरकार ने अपनी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर 
करने के लिए ५% के हिसाब से फिर आयात-कर लगा दिया | इस बार फिर ल्लंकाशायर के उद्योग- 
पतियों ने इसका विरोध किया, अतएव उनको सन्तुष्ट करने के लिए भारत में बीस कोये तथा 
इससे उपर वाले कोये पर ५०६ के हिसात्र से उत्पत्ति-कर क्षगा दिया | इससे भी उन्हें सन्‍्तोप न 
हुआ तो सूती कपड़े पर से आयात-कर घटकर २३% कर दिया गया, इसी तरह का उत्पत्ति कर 
भारत में भी बनाने वाले कपड़े पर लगा दिया गया। 
भारत में अंगरेज-शासकों की इस दुर्नीति का विरोध किया गया, भारतीय नेताश्रों ने इस 
बात की कड़ी आल्लोचना की । परन्तु भारतीय कपड़े के उद्योग को हानि सहना ही बदा था। भारत 
में बना हुआ सूती कपड़ा मैनचेस्टर ओर लक्काशायर में बने हुए महीन कपड़ों का मुकाबला नहीं 
कर सकता था। इससे यहां के धनी व्यक्ति जो कि महीन कपड़ा पहनते थे, उन्हें तो अच्छा लाभ 
हुआ किन्तु वे निधन व्यक्त जो कि मोटा कपड़ा पहनते थे, उन्हें हानि उठानी पड़ी | बाद में समय- 
समय पर देश की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए आयात कर में वृद्धि कर दी गईं परन्तु 
उत्पत्ति कर वही ३६% रहा अन्त में १६२६ में इसे बिल्कुल उठा दिया गया। १६२४ में जब्र कि 
विवेचनात्मक संरक्षुणश-नीति का अनुसरण किया गया तो आयात कर संस्क्षुणु-कर में परिवर्तित कर 
दिया गया | आयात-निय ति-कर से सरकार को आधिक कठिनाइयों के समय काफी सहायता मिली । 
जहाँ तक निर्यात-कर का सम्बन्ध है केवल जूट, चमड़ा व खाल पर ही यह कर लिया जाता 
रहा है। सन्‌ १६४८-४६ में तिललहन तथा बनस्पति घी पर निर्यात-कर लगाया गया किन्तु १६४६- 
४५० में इसे हटा दिया गया | १६४६-४० में सिंगार तथा सिगरेट पर एक नवीन निर्यात कर लगाया 
गया । १६४८ की नवम्बर में निकाले गए एक अध्यादेश द्वारा देश में फैज्ञी हुई मुद्रा-स्फीति को दूर 
करने के लिए, टैरिफ में कुछ परिवत्तन किए, गए,। इसके अनुसार विल्ञासिता की कुछ वस्तुओं के 
कर में वृद्धि कर दी गईं । १६४६-५० के बजट तक यह क्रम जारी रहा। श्रवएव शराब तथा 
रेशम, कृत्रिम रेशम, उन, व ऊनी माल आदि पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया, कागज, स्टेशनरी 
का सामान, काँच का सामान, फोटोग्राफी का सामान, घड़ियाँ तथा धातु के बने हुए. फर्नीचर आदि 
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पर के कर में वृद्धि कर दी गईं। मोटर स्प्रिय पर भी बारह आने के स्थान पर आयात-कर पन्द्रह 
आना प्रति गेल्नन कर दिया गया । इन आयात-करों का प्रभाव सामान्य उपभोग की वस्तुश्नों पर 
काफी पड़ा इसके बाद उससे कम प्रभाव विल्ञासिता की वस्तुओं पर पड़ा तथा सबसे कम प्रभाव 
कच्चे माल तथा बड़े-बड़े सामानों पर पड़ा | आयात-निर्यात कर, कर-निर्धारण के समानता के सिद्धान्त, 
की शर्तों को पूरा नहीं करता, क्योंकि इससे निधन “व्यक्तियों पर जितना भार पड़ता है, उतना 
धनी व्यक्तियों पर नहीं | 

अरब भारत स्वतन्त्र हो गया है, वह अपने ओद्योगिक विकास की ओर बढ़ता जा रहा है । 
अतए भविष्य में इस खोत से विशेष अच्छी आय होने की आशा नहीं है । 


“उत्पत्ति कर ( एएॉ०४ ॥5८86 >प्रा०९8४8 )--उत्तत्ति कर को अंग्र जी में 
“एक्साइज? कहते हैं। एक्साइज़ कर वह कर कहलाता है जो देश में उत्पन्न होने वाले कुछ विशेष 
पदार्थों' पर यो कुछ वस्तुओ्नों;के व्यापारिक ल्ाइसेन्स पर लगता है। इस कर का उद्द श्य या तो 
सरकारी आय होता है अ्रथवा कुछ वस्तुओं के उपयोग पर नियंत्रण । पहले अंग्र ज सरकार ने फौलाद, 
मोटर स्पिट, तथा मिद्ठी-के तेल् पर यह कर लगाया था परन्तु १६३४ में सबसे महत्वपूण उत्पत्ति-कर 
लगाये गये जिन वस्तुओं पर यह कर लगाया गया उनमें से मुख्य शकर तथा दियासलाइयाँ थीं । 
पहले. देशी खाँडसारी शकर पर ॥॥-) प्रति हन्डरवेट तथा चीनी पर १|-)-प्रति हन्डरवेट के हिसाब 
से उत्पत्तिकर लगाया गया। १६३७ में खांडसारी शकर की दर १-)) तथा मित्र की बनी हुईं चीनी 
पर २) प्रति हन्डरवेट के हिसात्र से कर बढ़ा दिया गया | १६४० में युद्ध के समय में खांडसारी को 
छोड़कर अन्य शकर पर २ रुपये के स्थान पर तीन रुपया प्रति हन्डरवेट उत्पत्तिकर कर दिया गया। 
इस बात का विरोध भी किया गया किन्तु कुछ ल्ञाभ न मित्रा । इसी प्रकार पहले दियासलाई पर भी 
४० से कम सींक वाले बकसों पर १) ग्रति कोड़ी, ४० से लेकर ६० सींक तक के बक्सों पर १॥) तथा 
६० सींक से ऊपर वाले बक्सों पर ३) प्रति कोड़ी के हिसाब से उत्पत्ति-कर त्वगाया गया। युद्व कें 
समय (१६४१ में) इन दरों को दुगना कर दिया गया १६४६-४७ के बजट में इस कर में कमी की 
गईं परन्तु १६४८-४६ में ४० सींक वाले बकसों पर २॥) प्रति कोड़ी के हिसाब से उत्पत्ति-कर बढ़ा 
दिया गया | इन करों के लगाने का मुख्य कारण भाश्तीय बजट के सन्तुत्नन को ठीक करना था। 

सन्‌ १६४८-४६ में चाय तथा कहवा पर ५०% के हिसाब से तथा बनस्पति घी पर ७ रुपये 
प्रतिशत के हिसाब से उत्पत्ति-कर क्षगाया गया | १६४६ की जनवरी से सुपरफाइन कपड़े पर मूल्या- 
[सार २५%, फाइन कपड़े पर ६३८८ तथा मोटे कपड़े पर एक पैसा प्रति गज के हिसाब से उत्पत्ति- 
कर लगाया गया | १६४६-४० के बज< में चीनी पर ३) के स्थान पर ३॥॥) प्रति हन्डरवेट उत्पत्ति- 
कर कर दिया गया । मोटर टायर के उत्पत्ति-कर में भी वृद्धि कर दी गई | 

हमने ऊपर कहा कि. मारत सरकार ने सूती कपड़े पर भी उत्पत्तिकर लगा दिया है। यहाँ 
पर हमें स्मरण रखना चाहिये कि सूती कपड़े पर लगाये गये इसी उत्पत्ति-कर का अंग्र जों के समय में 
(१८६४ में) हमने बड़ा विरोध किया था और हमारे विरोध के कारण ही १६२६ में अ्ंग्र ज सरकार 
को इसे हटाना पड़ा था | आज जब कि हम स्वतंत्र हो गये हैं, यह कर फिर हमारे मत्ये मढ़ दिया 
गया है। कहना न होगा कि कपड़ा हमारे दैनिक उपभोग की वस्तु है इस पर इस प्रकार का कर 
लगाया जाना उचित नहीं है । 

० आय-कर--यह कर विशेषतया लाभ या वेतन पर लगता है। कृषि से होने वाली आय पर 

यह कर नहीं लगता । उस पर कहीं-कहीं दूसरा कर लगता है जिसे क्रषि आय-कर कहते हैं, इसके 
सम्बन्ध में आगे लिखा जायग । 
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भारतवष में आय-कर सन्‌ १८६० ई० से लगने लगा है। वेसे तो समय-समय पर आय- 
कर व्यवस्था में कुछ न कुछ परिवतन होता रहा किन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण परिवर्तन १६०३ में किये 
गये, इस-समय आय-कर की लगने की न्यूनतम श्कम ५००) के स्थान पर २०००) कर दी गईं। 
१६१६ में इसकी दरों में संशोधन किया गया, १६३१ में आय-कर से मुक्त होने वाली रकम की 
न्यूनतम सीमा १,००० कर दी गईं तथा आय-कर व सुपर टैक्‍स पर अतिरिक्त कर लगा दिया गया, 
सुपर टैक्स का प्रचलन किया गया। १६३४ में आय-कर से मुक्त रकम की न्यूनतम सीमा दो हजार 
रुपया कर दी गई, १६४८ में यह ३,००० तथा १६४० में ३,६०० रुपया कर दी गई। 

सन्‌ १६३४ में भारत की आय-कर व्यवस्था का अ्रध्ययन करने के लिये भाश्त सरकार ने एक 
समिति नियुक्त को । इस समिति के सुझावों के अनुसार १६३६ में आय-कर-कानून ( [7700778- 
प७7 १८३) पास किया गया | इस कानून के अनुसार भारत की आय-कर व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण 
परिवर्तन किये गये । अ्रब आय-कर '्लैच सिस्टम” या परत-पद्धति से लगाया जाने लगा। आय की परे 
निर्धारित कर दी गई और प्रत्येक आगे की परत पर कर की वद्ध मान दरें निश्चित रहीं। इस पद्धति से 
यह आशा की जाती है कि आय-कर में बृद्धि होगी, साथ ही इससे निध न-कर-दाताओं को कुछ लाभ 
प्रात्त होगा । इस कर के छारा आय-कर व्यवस्था के दोषों और अभावों को दूर करने का प्रयत्न किया 
गया है | इस कानून के अनुसार न्यूनतम सीमा से ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति . को अपनी आ्राय का 
हिसाब रखना आवश्यक कर दिया गया है, जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे वे दण्ड के भागी होंगे | 
१६४५-४६ के बजट में उपाजित तथा अनुपाजित आय में अन्तर को निश्चित कर इस दिशा में 
ओर विकास किया गया जिसके अनुसार उपार्जित आय वाल्लों को कुछ सुविधा प्रदान की गई किन्तु 
१६५०-५१ के बजट में इस अन्तर की दूर कर दिया गया | 

हमारी आय-कर व्यवस्था में मुख्य रूप से दो दोष हैं। सर्वप्रथम इस पद्धति में व्यक्ति को 
इकाई न मान कर कुठम्त्र को इकाई माना गया है। वास्तव में समानता के सिद्धान्त के अनुसार इसमें 
यह देखना चाहिये कि यदि दो व्यक्तियों की आय एक-सी है परन्तु एक व्यक्ति का कुठम्ब दूसरे से 
काफी बड़ा है तो हमें बड़े कुद्धम्ब वाले व्यक्ति को आय-कर में कुछ छूट देनी चाहिये । इज्नलैणड में 
इस ग्रकार की छूट दी जाती है किन्तु भारत में इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ साधारणतया 
सभी का परिवार बड़ा है इसलिये सभी को इस प्रकार की छूट देनी पड़ेगी | इससे प्रशासन सम्बन्धी 
कठिनाइयाँ उठ खड़ी होंगी । 

हमारी आय-कर व्यवस्था का दूसरा दोष यह है कि अभी देश में कितने ही ऐसे प्रान्त हैं 
जहाँ पर कि कृषि से होने वाली आय, भले ही वह कितनी विशाल हो किन्तु उस पर आय-कर नहीं 
लिया जाता | हमारी आय-कर व्यवस्था का यह बड़ा दोष है और इसे दूर करने के लिये, इसमें सुधार 
करने के लिये हमें प्रयत्त करना चाहिये। .. 

आयात-निर्यात कर के बाद केन्द्रीय सरकार के आय का महत्वपूर्ण' खोत आय-कर है । इससे 
केन्द्रीय सरकार को काफी आमदनी होती है। युद्ध के समय में ग्राय-कर पर एक अतिरिक्त कर 
( सर-चाज ) तथा एक अतिरिक्त ल्ञाम कर ( 25४0688 32508 हज ) भी लगा दिया 
गया था किन्तु बाद में १६४६ में इसे हटा दिया गया | १६४७ ४८ के बजट में व्यापार से होने वाली 
आय पर एक व्यापार-लाम-कर ( .डिप्र&४7688 72%0768 गज ) लगा दिया गया है | १६५०- 
५१ के बजट में यह अनुमान किया गया था कि आय-कर से १४३,६० करोड़ रुपये की आय होगी | 

आय-कर की दर १६४०-४१ की--(अ )--प्रत्येक व्यक्ति, हिन्दू धर्म को मानने 
वाले संयुक्त कुद्मम्ब, रजिस्ट्री न की हुई फर्मो ( कोठियों ) तथा व्यक्तियों के अन्य सब्डोें को आय-कर 
देना होगा । यह उसी समय देना होगा जब कि किसी व्यक्ति की श्राय ३,३०० रुपये से. झभिक हो 
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जाती है तथा संयुक्त हिन्दू परिवार की आय ६,००० रुपये से बढ़ जायगी। आय की दर इस 
प्रकार है 
कुल आय के पहले १,५०० रु० पर कुछ नहीं 
2. 9 9 अगले ३,४०० रु० पर )॥ फी रुपया 
9. 9 9 9 -5?०० रु० पर “मी ,, ,9 
के अजय 0 £“) 99. 99 
7६. 9 99 . 75 शेष पर )) 99: 9 
( ब ) प्रत्येक कम्पनी गजिस्ट्री की हुईं फर्म के ल्षिए चाहे उसकी जितनी आय हो || आना 
फी रुपया। 
स॒पर टैक्स की दर (ञ्र )-प्रत्येक व्यक्ति, संयुक्त हिन्द परिवार तथा रजिस्ट्री 
हुए फर्म या अन्य संघ्रों पर ; -- 
कुल्ल आय के पहले २४,००० रु० पर कुछु नहीं 
» अगले १४,००० रु० पर &] फी रुपया 
१४,००० रु० पर ।) फो रुपया 
१५,००० रू० पर >>) फो रूयया 
१५, ०० रु० पर |&] फी रुपया 
१५,००० रु० पर |&])॥ फी रुपया 
१४,००० रु० पर ||) फो रुपया 
श्र शेष पर ॥|]॥ फी रुपया 
( व ) कम्पनियों से ल्ली जाने वाली कर की दर |) फी रुपया चाहे जितनी आय हो। 
कृषि आय पर कर--जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारी कर व्यवस्था का एक 
बड़ा दोष यह है कि कुछ प्रान्तों में चाहे कृषि से होने वाली आ्राय कितनी ही बड़ी है किन्तु उससे 
कोई कर नहीं लिया जाता | यह कहना कि कृषक लोग आय-कर के स्थान पर माल्गुजारी देते हैं 
झोर यदि वे इस पर आय-कर भी देने लगे तो उन पर दुगना मार बढ़ जायगा, यह बात भी ठीक 
नहीं ज॑चती । मात्रगुजारी या तो स्थायी होती है या अस्थाई । जिनःल्ोगों को माल्गुजारी सदा एक सी 
देनी पड़ती है, उन्हें कृषि से समय-समय पर होने वात्षी आय की वृद्धि से काफी त्वाम हो जाता है, 
जिन लोगों को अस्थायी बन्दोबस्त के अनुसार मालगुजारी देनी होती है, उनकी मी मालगुजारी की दर 
लम्बी अवधि के लिए. निश्चित की जाती है, इस सम में खेती की पेदावार के मूल्य में जो बृद्धि 
होती दे उस वृद्धि को देखते हुए मात्नगुजारी की दर में कोई परिवत्तन नहीं होता, इस प्रकार वे उससे 
अच्छा ल्ञाभ उठा लेते हैं। इसलिए किसी आधार पर भी कृषि आय को आ्राय-कर से मुक्त रखने की 
बात का समर्थन नहीं किया जा सकता | कृषि आय कर से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, इससे 
कृषक तथा गेर कृपक जनता पर कर के भार के समान होने में सहायता मिलेगी। इससे काश्तकार 
तथा जमींदारों के कर सम्बन्धी मार के समान होने में सहायता मिलेगी । 
आज जब कि युद्ध के समाप्त हो जाने के कारण कृषि उत्पादन के मूल्य में काफी वृद्धि हो 
गई है, कृषकों को काफी ल्ाम मिल्ला हे, ऐसी स्थिति में यदि उनसे उचित परिमाण में आय कर 
लिया जाने लगे तो कोई अनुचित बात न होगी। वेसे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि कृषि से होने 
वाले लाभ का मूल्यांकन करना सुगम नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में अपने मात्गगुजारी वाले कागजातों, 
रिकार्डों से काफी सहायता मिलेगी, माल्नगुजारी वसूल्न करने के लिए सभी राज्यों में सरकारी कम- 
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चारियों का काफी अ्रच्छा संगठन है, उनके सहयोग से इस कठिनाई के दूर होने में हमें काफ़ी सुविधा 
प्रात होगी। देश के कुछ दाज्यों ने अपने-अपने क्षेत्र में कृषि-अय-कर लगाना शुरू कर रिया 
है । आशा है निकट भविष्य में इस दिशा में अच्छे नियमों का निर्माण होगा और इस खोत से 
सरकार को.श्रच्छी आय प्रात हो सकेगी 
“ नमक कर ( 596 "85 ) नमक कर देश के महत्वपूण करों में से रहा है। इसी कर के 
विरुद्ध सन्‌ १६३० में महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह किया था। भारत में किसी भी कर का ऐसा प्रबल 
व्यापक और संगठित विरोध नहीं हुआ जैसा कि इस कर का हुआ। भारत में विशाल ससुद्र-तट 
नमक की कील, नमक के पहाड़ होने के कारण यहाँ जनता की इस पदाथ्थ सम्बन्धी आवश्यकताएं 
सहज ही पूरी हो सकती थीं तो भी कुछ नमक यहाँ बाहर से आता था। इसका कारण अंगरेज 
सरकार की नीति थी । वह स्वाभाविक रूप से मिल्नने वाले या बनाए जा सकने वाले नमक का जनता 
को यथेष्ट उपभोग नहीं करने देती थी। वह इस पर अपना एकाधिकार रखती थी तथा काफी कर 
लगाती थी । 
ग्रनुमानतः इस कर से नो करोड़ रुपए. की आय होती थी। इसी कारण जनता का विरोध 
होते हुए भी सरकार इस कर को लगाती थी। आखिर १ अप्रेल १६४७ से राष्ट्रीय सरकार ने इस 
कर को समाप्त किया | इससे भारत सरकार को लगभग ८ करोड़ रुपए. की आय की हानि हुई है । 
अब लोगों को नमक बनाने की स्वतंत्रता है, इसके लिए, उन्हें कोई लाइसेन्स लेने की जरूरत 
नहीं होती । 
>'अफीम-कर- भारत सरकार का देश में उत्पन्न की जाने वाली अफीम के उत्पादन तथा 
वितरण पर एकाधिकार है। अफीम पोश्ते के दाने से बनाई जा सकती है। पोश्ता वही व्यक्ति वो 
सकता है जिसे कि ल्लायसेन्स प्राप्त है, लायसेन्स प्राप्त व्यक्ति को पोश्ते की सारी उपज सरकार के 
हाथ में बेच देनी पड़ती है, इसके बाद सरकारी कारखानों में इससे अफीम का निर्माण क्रिया 
जाता है । 
अब से चालीस वष पहले अफीम का चीन आदि देशों को निर्यात करके मारत-सरकार इस 
मादक पदाथ के कर से प्रति वष २०-२५ करोड़ रुपया पैदा करती थी | परन्तु यह आय अनैतिक थी, 
इससे चीन वालों के स्वास्थ्य पर बड़ा बुर असर पड़ता था । इसलिए सन्‌ १६९०८ से अफीम के. 
निर्यात में क्रशः कमी की जाने त्गी। १६१७ से ओऔषधि के रूप के सिवाय इसका निर्यात नहीं 
किया जाता। १६४०-४१ में अनुमानतः इस स्रोत से केवल १५५४ लाख रुपए को आय हुईं। 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा मादक पदार्थों" का उपयोग यथा सम्मव बन्द करने से इस कर का आय के रूप 
में रहा-सहा म्रहत्व मी कम हो जायगा | 
द “मृत्यु कर ( 7268 ॥2प0४ )-मत्यु कर को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं 
एक तो जायदाद कर ( 8090७ शेप्राए ) तथा उत्तराधिकार कर ( छिप्रटठ688[0] 
ल्‍)प9 )। जायदाद कर उस समय लगाया जाता है जबकि किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी . 
जायदाद उत्तराधिकारियों के हाथ में चल्नी जाती है । यह मृतक की जायदाद के कुल मूल्य के हिसात्र 
से ज्षिया जाता है। इसके विपरीत उत्तराधिकार कर प्रत्येक उत्तराधिकारी को मिले हुए हिस्से के 
' हिसाब से लिया जाता है । 
आधुनिक काल में प्रायः प्रत्येक राज्य के लिए मृत्युनकर आय का एक अच्छा खोत माना 
जाता /है.। मारत में भी कर-निर्धरिण समिति, १६२४-२५ ( ['85०६07 उंजव॒र्पाएए 
00७7४ ॥४९० ) ने इन करों के लगाने की सिफारिश की थी परन्तु उस पर कुछ कार्य नहीं किया 
जा सका। सन्‌ १६३४ के कानून के पास होने के समय तक इस सम्बन्ध में विचार-विमश होता 
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रहा | अन्त में १९३५ के कानून में एक संशोधन के द्वारा भारतीय विधान सभा को इस सम्बन्ध में 
कानून बनाने का अ्रविकार प्राप्त हो गया। केन्द्रीय सरकार को मत्यु-कर लगाने का अधिकार मिल 
गया | अ्तण्व १६४६ में केन्द्रीय विधान सभा में जायशाद शुल्क विधेयक ( [87978 42 पपा३ 
हि] ) पेश किया गया किन्तु राजनीतिक परिवत्तेनों के वारण इस विधेयक को स्वीकृत न किया 
जा सका। अन्त में १६४८ में भारतीय संघ की पालियामेन्ट ने इस विधेयक को पेश किया । इस 
विधेयक के पेश करने का मुख्य उद्देश्य सम्पत्ति के असमान वितरण को दूर करना वथा राज्यों की 
अराथिक स्थिति को सुद ढ़ करना था| 

यह सम्पत्तिकर मृतक द्वारा छोड़ी हुईं सम्पत्ति के कुल्न मूल्य पर लिया जायगा। अभी इस 
विधेयक में दो बातों के और पूरे क्रिए जाने की शआ्रावश्यकता है-- एक तो शुल्क की दर, दूसरे उससे 
होने वाली आय का प्रान्तों में वितरण की व्यवस्था | शुल्क की दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय 
पर निश्चित को जायगी तथा इससे होने वाली आय का प्रान्तों में वितरण प्रान्तों के परामश पर 
ही निश्चित किया जायगा। परामश के बाद होने वाले निणुय को एक केन्द्रोय विधि में उल्लिखित 
कर दिया जायगा । 

आशा है कि इस विधेयक के पास होने से राष्ट्रीय सम्पत्ति के और अच्छे वितरण में सहायता 
मिलेगी, सामाजिक न्याय तथा संगठन के और अधिक हृढ़ होने में सुविधा प्राप्त होगी। सम्पत्ति 

डु थोड़े से ही हाथों में एकत्रित रहने के बजाय अच्छे रूप से वितरित हो सकेगी । परूठु इस 
सम्बन्ध में कुछ लोग यह आशंका करते हैं कि इस कानून से संयुक्त हिन्दू परिवार की स्थिति को 
गहरा धका लगेगा । 

रेलवे से----.सन्‌ १६०० तक रेलों से कुछ भी लाभ नहीं होता था, इसके बाद से रेलों से 
अच्छा लाभ होने लगा । इस सम्बन्ध में हम विशेष प्रकाश पहले डाल चुके हैं | १६४०-४१ के 
सामान्य बजट में इस मद से होनेवाली आय अनुमानतः ६, ३७ करोड़ रुपए, थी । 

डाक व तार विभाग से--- इस खोत की आय विशेष नहीं है | यह विभाग मुख्य रूप 
से सावजनिक कल्याण के लिए ही खुले हुए. हैं। १६४०-४१ के बजट में इस विभाग की 
वास्तविक आय अनुमानतः ४.४८ करोड़ थी। 

इसके श्रतिरिक्त आय की कुछ अन्य मर्दे मी हैं जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं । 

केन्द्रीय व्यय ((१0778) #07)०707/प7:0)-रेलों को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार की व्यय 
की मुख्य मर्दे--सुरक्षा, शान्ति और सुव्यवस्था तथा ऋण सम्बन्धी व्यय है । भारत में सावजनिक 
व्यय की रकम में शनेःशनेः काफी वृद्धि होती चली गई है । सन्‌ १८६६-१६०० में सरकारी व्यय 
व्८०७ करोड़ रुपया था । सन्‌१६४६-५० में यह ३२१२०४३ करोड़ रुपया हो गया । १६५०-४१ 
में कुल सरकारी व्यय अनुमानत३ ३३७ ८८ करोड़ रुपया थ। १६४६-४० में सुरक्षा सम्बन्धी व्यय 
१७०,०६ करोड़ तथा १६४०-४१ में अनुमानतः १६८५-०१ करोड़ रुपया था। विभाजन के बाद से 
सुरक्षा सम्बन्धी व्यय में और बृद्धि हो गई है। इस बृद्धि का मुख्य कारण समस्त विश्व में फेली हुईं 
राजनीतिक अस्थिरता, हैदराबाद की पुल्षिस कारवाई, काश्मीर का थुद्ध तथा जलन व वायु सेना 
के विकास के लिए किए. गये कार्य हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से नागरिक-प्रशासन में भी काफी 
व्यय हुआ है। १६३८-३६ से लेकर १६४८-४६ तक के इस दशाब्द में यह व्यय २४८ करोड़ 
रुपए. के स्थान पर ४०,५ करोड़ रुपया हो गया । १६४०-४१ में यह व्यय अनुमानत: ४०,०६६ 
करोड़ रुपया था । 

बैंसे तो युद्ध समाप्त हो जाने के बाद इस व्यय में कुछ कमी होनी चाहिए थी किन्तु युद्ध के 
समय जो बहुत से नए विभाग खोले गए वे अ्रभी तक चत्च रहे है। इसलिए उनका खर्चा अमी 
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वैसा ही पड़ रहा है। फिर विभाजन के कारण, शरणार्थियों आदि के आवागमन से, स्वतंत्रता प्रांसि 
के कारण, विदेशों में दूताबास स्थापित करने के कारण इस व्यय में और भी इद्धि हुईं है। १६४६ 
में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त की गई अर्थ समिति (प]2070907 (0097776०8) ने प्रशासन 
में छै करोड़ रुपए. की कमी करने का सुझाव दिया था। समिति ने कहा कि सरकार को चाहिए. कि 
बह अपनी कुछ योजनाओं को कम करे । सरकार इन सुझावों के अनुसार कार्य कर रही है, अब 
कोई नवीन योजनाओं को न॒तो कार्यन्वित किया जायगा और न कोई नवीन दूतावास ही स्थापित 
किया जायगा । आशा भविष्य में सरकार इस दिशा में और कमी करने का प्रयत्ञ करेगी | 


युद्ध के समय में केन्द्रीय राजस्व- अद के समय में जहाँ पर भारत की अन्य 

स्थितियों पर प्रभाव पड़ा वहाँ उसके राजस्व पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा । सन्‌ १६३८-३६ में 
कुल व्यय ८५"१५ करोड़ रुपया था जब कि युद्ध के समय में १६४४-४५ में ५१२६५ करोड़ रुपया हो 
गया । १६३६-४० में सुरक्षा सम्बन्धी व्यय ५३ करोड़ रुपया था, १६४४-४५ में यह व्यय ६०० 
करोड़ रुपया हो गया, १६४५-४६ में भी लगभग यही व्यय रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 
युद्ध के पूर्व की अपेक्षा युद्ध के समय में काफी दृद्धि हुईं | व्यय के साथ ही साथ युद्ध के समय में 
सरकारी आय में भी वृद्धि हुईं । 

हम यहाँ पर युद्ध के समय सरकारी आय तथा व्यय दोनों पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे | 

व्यय - युद्ध के छे वर्षों में सरकार का औसत व्यय १४६८ करोड़ रुपया था। युद्ध के पूर्व के 
समय में साधारणतया यह रकम ५११ करोड़ रुपया रहती । युद्ध के समय में सरकारी व्यय के इतने 
अधिक परिमाण में बढ़ जाने का कारण सरकार का सुरक्षा सम्बन्धी व्यय था जो कि युद्ध के पू् श्द १८ 
में ४६" १८ करोड़, किन्तु युद्ध के समय में १६४४-४४ में ३६७२३ करोड़, १६४४-४६ में ३२६१"३४ 
करोड़ रुपया हो गया। 

इन आँकड़ों से भी हम युद्ध में किये गये सुरक्षा सम्बन्धी व्यय का पूरा पता नहीं त्गा 
सकते । इसके अतिरिक्त भी ब्रिय्श सम्राट के लिये कुछ और मी व्यय किया गया था | 


आय--हम ऊपर कह चुके हैं कि युद्ध के समय में सरकार का व्यय बहुत बढ़ गया था। 
इस व्यय की पूर्ति के ल्षिये आय में बृद्धि करना भी श्रावश्यक था । इसलिये भारत सरकार ने करों आदि 
की दर बढ़ाकर, नए कर लगाकर, जनता से ऋण लेकर तथा मुद्रा-स्फीति उत्पन्न कर इस ब्यय की 
पूर्ति की। युद्ध के छे वर्षों में कुल आय ११,१३ करोड़ रुपया थी जो कि युद्ध के पूर्व सामान्यतः 
५,६७ करोड़ रुपया रहती । इसका तात्पय यह हुआ कि इस समय आय में १०००८ की बृद्धि हुई। 


युद्ध के समय में सरकार ने जो अतिरिक्त कर गाए उनसे अच्छी आय हुई। कुल बृद्धि 
का दो तिहाई भाग इन्हीं करों द्वारा हुआ | सन्‌ १६४० में आयकर, सुपर-टेक्स, कारपोरेशन करों पर 
२५ प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त कर लगाया गया, १६४१-४२ में इसे ३३- प्रतिशत तथा 
- १६४२-४३ में ५० प्रतिशत कर दिया गया। १६४३-४४ में कारपोरेशन कर, आयकर की दरों में 
वृद्धि कर दी गईं तथा सुपर-टक्स पर अतिरिक्त कर को भी बढ़ा दिया गया। १६४०-४१ में ४० 
प्रतिशत के हिसाब से अतिरिक्त ल्ञाभ कर ( 5०९७४ +70776 पृ'85% ) लगाया गया, 
१६४१-४२ में यह दर ६६३ प्रतिशत कर दी गईं। उद्योगपतियों ने इस अतिरिक्त लाभकर का 
विरोध भी किया था | उनका कहना था कि इस कर के ल्वग जाने से उद्योगों के पुनर्निर्माण की 
योजनाओं के पूण होने में बाघा खड़ी होगी, यदि कर हटा दिया जायगा तो इससे देश के उद्योग को 
छात्र सिल्ेगा | १६४६-४७ के बजट के भाषण में सर आककीबाल्ड रोलेश्डस मे भी यह स्वीकार 
: क्िसा:मा कि यह अतिरिक्त कर अनुचित है। बाद में इस कर को हटा लिया गया। .. 
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भारतीय उद्योगपति इस कर के हठाये जाने पर काफी प्रसन्न हुए। इसके अतिरिक्त सरकार 
ने मूल्य हास भत्ता देकर भी उद्योग-धन्धों को सहायता प्रदान की। इन करों के अतिर्क्ति युद्ध के 
कारण कुछ अन्य करों का भी लगाया जाना आवश्यक हो गया। १६४०-४१ में शकर पर के 
आयात कर तथा उत्त्ति-कर में इद्धि कर दी गईं, दो रुपया प्रति हन्डखेट के स्थान पर इस समय 
तीन रुपया प्रति हन्डरवेट कर दिया गया | पेट्रोल कर में भी दस आने प्रति, गैल्न के स्थान पर बारह 
आने प्रति गेलन कर दिया गया | १६४१-४२ में दियासलाइयों के उत्पत्तिकर को दुगना कर दिया 
गया। टायर तथा व्यूज़ों पर भी कर लगाया गया। कहंत्रिम रेशम के कोये पर भी &] प्रति पौरड 
के स्थान पर [-] प्रति पौर्ड के हिसाब से आयात कर बढ़ा कर दिया गया। १६४२-४३ में सभी 
आयातकरों में १/४ के हिसाब से अतिरिक्त कर लगा दिया । इसके दूसरे वर्ष तम्बाकू तथा बनर्पति 
तेल्न आदि पर नये उत्पत्तिकर लगा दिये। १६४४ ४५४ में सुपाड़ी, कह्वा, चाय आदि पर उत्पत्ति 
कर लगाया गया तथा तम्बाक के उत्पत्ति-कर में वृद्धि की गई | इस प्रकार युद्ध के समय में कर 
सम्बन्धी इन परिवतनों के कारण भारतीय कर-व्यवस्था का रूप एकदम से बदल गया। १६३८-३६ 
में आय पर कुल्न कर १७'२८ करोड़ रुपया था, १६४४-४६ में यह १६०"४ करोड़ रुपया हो गया | 
इसका तात्पय॑ यह है कि इसमें बारह गुने की वृद्धि हो गई। इसी तरह उत्पत्ति-कर १६३८-३६ में ८६६ 
करोड़ १६४४-४४ में ३६:०७ करोड़, तथा १६४४-४६ में ४५२५ करोड़ रुपया हो गया । इन सत्र 
बातों को देखने से पता चलता है कि हमारी कर-व्यवस्था में काफी परिवतन हो गए. हैं। 
१६४०-४१ का बजट - भारत सरकार की मुख्य-मुख्य आय की मर्द हम नीचे दे रहे हैं: -- 


केन्द्रीय सरकार की आय ( लाख रुपयों में ) 
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मुद्रा ओर टकसाल ६,६६ ६,भ२ 
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प्रान्तों को दिया जाने वाला आयकर हर *>१४,२० 
का हिस्सा घराइये ४५,७४ -न७,१२ 
कुल आप रेप, ३६ 'है,४७,४० 
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१६४६-४० १६५०-३१ 

» मद संशोधित अलुमान अनुमान 
विविध करों की प्राप्त १३,६६ १३,८०१ 
आंबपाशी १० २३. 
सुरक्षा सेवाओं में (वास्तविक). १७०,०६ १,६८,० १ 
नागरिक प्रशासन ४०,८६९ ५०,०६६ 
मुद्रा तथा. गकसाल २,४३ १,७६ 
नागरिक निर्माण कार्य ' ८, १३ ६,६७ 
विविध ४०,७२२ शेटए,७० 

: प्रान्तों से लेनी देनी २,६६ १५४१ 
असाधारण ८, ३० ३,४४ 
ऋण का सूद आदि ३८,८२१ ३६,४५० 

. कुल व्यय द ३,३६, १० ३,३७,प८ 

शा ४ 32 नी ३३६ 


बचत ( -|- ) घाठा ( -- ) 

पहले १६४०-५१ के बजट में यह आशा की गई थी कि १"३६ करोड़ रुपए की बचत होगी 
किन्तु कुछ कारणों से यह बचत न हुई उनमें से मुख्य कारण ये थे :-- 

( १ ) निम्नतर आय बाले लोगों को आय-कर से छूट दी गईं, 

(२) कुटीर उद्योगों तथा छोटे पैमाने के उद्योगों में बनने बाली दियासलाइयों पर की 
उत्पत्ति-कर को 'घणा दिया गया; 

( ३.) सार्वजनिक गाड़ियों के मोटर के कल्न-पु्जों के आयात पर छूट दी गई । 

सन्‌ १९४०-४१ का बजठ समस्‍्त भारत का बजट है, इममें भारतीय संघ में मिले हुए 
राज्यों का भी आय-व्यय सम्मिलित है, पहले की तरह केवल ब्रिटिश भारत के प्रान्त ही नहीं हैं। 
इसलिए, इन आऑकड़ों की ठुल्नना पिछले आंकड़ों से नहीं की जा सकती । किसी भी देश का बजट 
उस देश की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का दपण होता है| उससे हमें पता चल जाता है कि 
किसी राष्ट्र की किन-किन आर्थिक समस्याओ्रों को किस तरह हाथ में लेना है। विभाजन के बाद से 
हमारे बजट का मुख्य उद्द श्य देश में फैली हुई मुद्रा-स्फीति को रोकना रहा है। इसके लिए लोगों 
के क्रय-शक्ति को बढ़ाने तथा उत्पादन में इंद्धि करने के प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया है । 
इस समय काश्मीर तथा शरणार्थियों के पुनसंस्थापन आदि के कारण सरकार का व्यय भी अ्रधिक 
रहा है । परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी विभाजन के बाद के बजटों से यह बजट मिलता- 
जुलता रहा है । 
हु १६४०-४१ के बजट में उद्योग आदि के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, सरकार 
में कर सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएँ दीं ;--- द 2 

(६ ६ ) व्यापार-लाम-कर हटा दिया गया । 

३ “६ २) कम्पनियों द्वार दी जाने वाली आय-कछ की दर ४ आने के स्थान पर चार आशा कर 
दी गई । क्‍ 


: केन्द्रीय राजल ' १३६ 


( डे ) ३७.० ००) से लेकर !चूछ० ०) तक की बिक्री पर कर ३३ ग्राने के स्थान पर ३ , आय 
कर .दिया गया। ह 
(४ ) १३,०००) से ऊपर की आय पर |-) के स्थान पर।) आय-कर कर दिया 


गया है | 
(५ ) उपांजिंत आय के लिए सुपर-टेक्स की अधिकतम दर || ->) तथा अनुपाजित के लिए 


॥)॥ कर दी गई । 
(६ ) व्यक्तियों के लिए. अरब ३,००० रु० के स्थान पर ३,६०० रु० तथा संयुक्त हिन्दू 
परिवार के लिए. ४,००० र० के स्थान पर ६,००० रु० आय-कर की सीमा निर्धारित कर दी 


गईं । 

(७ ) ३१ मांचे १६४० के पहले बनने वाले घरों पर से दो वर्ष के लिए. आय-कर की छूटे 
रखी गईं | 

(८ ) स्थानीय कार्यों के लिए. डाक की दर भी कम कर दी गई। 

( ६ ) साधारण टेल्ीगराम की न्यूनतम कर घटा कर एक आना तंथा एक्सप्रंस टेल्लीग्राफ पर 
दो आना कर दिया गया । 

( १० ) टेलीफोन के ट्रंक कोल की दर भी १६) के स्थान पर १२) तथा आवश्यक के लिए 
३२) के स्थान. पर २४) कर दिया गया। 

इसके अतिरिक्त बजट में कुछ ओर भी महत्वपूर्ण परिवत्त न किए. गए । सुरक्षा सम्बन्धी व्यय 
में भी दो करोड़ रुपये की कमी की गई परन्तु यह अ्रब भी कुल. बजट का ५०५०८ था। इस समय 
उपाजिंत तथा अ्नुपाजित अन्तर को भी दूर कर दिया गया। कारंपोरेशन टैक्स की दर दो आने 
प्रति रुपए, के स्थान पर ढाई आने प्रति रुपया कर दिया गया | कपांस पर के निर्यात कर में बृद्धि 

गई, लोहा, फौल्लाद, सरसों के तेल आदि पर नए, निर्यात-कर लगायें ग्रये। इस प्रकार 

देखने से यह पता चल्नता है कि १९४१-४२ के इस बजट में काफी संशोधन किये गये । परन्तु इन 
सब सुधारों के होते हुए भी कुछ लोगों ने बजट की काफी आलोचना की है । उनका कहना हे कि 
पृ जीपतियों को बहुत अधिक रियायतें देने से कोई त्वाभ नहीं है, इन्हें .जिंतनी ही सुविधाय 
दी जाती हैं उतना ही अधिक ये शोर मचाते हैं | इन सुविधाओं के मिलने के बावजूद भी इन्होंने 
कोई विकास या प्रगति नहीं की है । 

इसके अतिरिक्त व्यवसायी-वग को भी बजट से कुछ सनन्‍्तोष नहीं हुआ है। मध्यम वग के 
लोगों को भी इससे कोई लाभ नहीं मिल्ला है | कुछ लोगों ने आल्लोचना करते हुए यह कहा कि 
अर्थमंत्री ने बजट में कोई कठोती नहीं की है। इन सब बातों को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है 
कि वास्तव में हमारा इस बर्ष बजट काफी अभावों से युक्त है। परन्तु भारत की वत्तमान श्राथिक 
व राजनैतिक समस्याओं को देखते हुए. यह कहा जा सकता है कि श्रथमंत्री ने इस दिशा में जो कुछ 
काय किया है, वह ऐसी स्थिति के लिए अनुचित नहीं था । 

राजस्व की वर्ामान गतिविधियाँ--भारत की वत्त मान आ्रार्थिक स्थितियों को देखते 
हुए, हम कुछ निश्चित निष्कर्ष निकात्न सकते हैं। इस समय देश में उपभोक्ताश्रों तथा उत्पादकों 
दोनों के लिए, माल्न या सामान की काफी माँग है, इसलिए, अमी आयात में वृद्धि होती ही जायगी | 
परन्तु ज्यों-ज्यों देश का ओद्योगीकरण होता जायगा, आयात कम होगा, आयात-कर की आय में 
कुछ कमी होगी और उत्पत्ति करों का महत्व बढ़ता जायुगा । इसके साथ ही ज्यों-ज्यों देश समृद्ध होगा, 
अपना औद्योगिक उत्थान करता जायगा, त्यों-त्यों आयकर, सुपर टेक्स, कारपोरेशन टेक्सों से होने 
वाज्ञी . आय में बृद्धि होती जायगी। प्रत्यक्ष .करों का महत्व ओर बढ़ेगा । युद्ध के बाद की विकास 


भारतीय श्रथ-शात्र का विवेचन 


पू ४० - । 
सम्बन्धी योजनाओं को कार्यात्वित किए. जाने के लिए सावंजनिक ऋण में वृद्धि होने लगेगी | भविष्य 
में सम्पत्तिकर, कृषि आय-कर, बिक्री-कर आदि नवीन खोतों से अच्छी आय हो सकेगी । हाँ यदि 
देश में अपस्फीति सम्बन्धी स्थितियों का उदय हुआ तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों के ऊँचे वेतन 
देने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा | 

कर-क्षमता का प्रश्न--वेसे तो कर-क्षमता से तात्पय कई बातों का हो सकता है किन्तु 
मुख्य रूप से इसका तात्पर्य उस सीमा से है जिसके कि आगे कोई भी कर दाता कर देने में असमथ 
रहता है | इसका यह भी तात्पय हो सकता है कि प्रत्येक कर का एक अनुकूलतम बिन्दु होना चाहिए, 
जिसके कि आगे कर में वृद्धि न होनी चाहिए | सर जोशिया स्टैम्प के अनुसार कर-क्षमता की आय 
कुल्न उत्पादन तथा कुल उपभोग की राशियों के अन्तर को निकाल कर की जानी चाहिए । भारत 
में उपभोग का प्रमाप तो कम है ही साथ ही जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं उत्पादन भी बहुत कम 
है, इस प्रकार इन दोनों का अन्तर भी बहुत कम है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ ल्लोगों के कर 
देने की क्षमता भी बहुत थोड़ी है | परन्तु इस प्रकार के किसी सिद्धान्त के अनुसार हम, लोगों के 
कर देने की क्षमता को मलीमाँति माप नहीं सकते | वास्तव में कर-क्षमता कोई अस्थिर और निश्चित 
वस्तु नहीं है, यह गतिशील होती हे तथा परिस्थितियों के अनुसार यह परिवत्तित होती रहती है। 
इस प्रकार यह कहद्दा जा सकता है कि कर-क्षमता लोगों के कर देने की इच्छा तथा उनको प्रभावित 
करने वाली वृत्तियों पर निर्भर रहती है। कर की दर, उसके एकत्रित करने की पद्धति जिन कार्यों में 
उसका व्यय किया जाता है, वे काय तथा राष्ट्रीय आय का वितरण आदि कुछ ऐसी बातें हैं जो 
कि कर-क्षमता को निश्चित करती हैं। इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति 
सावजनिक थाती होती है इसलिट ज॑ब राज्य को आवश्यकता हो, इस थाती को उसके द्वाथ में सौंप 
देना चाहिए | यदि इस विचार को मान लिया जाय तो कर-क्षमता का प्रश्न ही नहीं उठता, राज्य 
अपनी आवश्यकतानुसार ही कर-निर्धारण करती रह सकती है । 

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि भारत में उपभोग बहुत कम है, यहाँ के लोगों के रहन- 
सहन का स्तर भी बड़ा निम्न है। यदि हमःस्टेम्प महोदय के उपभोग और उत्पादन वाले सिद्धान्त 
को मान ले तो यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोगों की कर-द्षमता भी काफी है किन्तु ऐसा कहना 
उचित नहीं, यहाँ उपभोग तो कम है ही साथ ही उत्पादन भी बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति द्वी नहीं 
प्रत्येक कुद्ठम्तर के ल्रिए. एक अच्छे रहन-सहन के स्तर के होने की आवश्यकता है और इसी श्रावश्य- 
कंता को ध्याम में रखकर ही लगाया जाना चाहिये, ऐसा कर न होना चाहिये जिसका प्रभाव उनके 
रहन-सहन के स्तर पर बुरा पड़े | ब्रिटेन के प्रसिद्ध अथशास््री व राजस्व विशेपज्ञ सर वाल्टर लेटन का 
कथन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का केवल ८५% ही कर के रूप में त्षिया जाता है जब कि जापान 
तथा ग्रेट ब्रं ठेन में यह २०-२० प्रतिशत है। उनका कहना है कि भारत में विशाल राशि में सम्पत्ति 
पड़ी हुईं है जिस पर कि कर को बिना मारस्वरूप बनाए सरलता से कर लगाया जा सकता है। 

युद्ध के बाद के वर्षों के बजटों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत में लोगों की 
कर-क्षमता ( स्‍"85७0]6 (/9]09० 7 ) में वृद्धि हो गई है । इन करों से होनेवाली आय को 
विशेष रूप से सावजनिक कल्याण के कार्यों में ही लगाना हितकर होगा | 

कर भार तथा उसका वितरणशु-हम ऊपर कह चुके हैं कि ब्रिटेन तथा जापान की 

तुलना में भारत में कर कम लिया जाता है। जब्न कि ब्रिटेन तथा जापान में राष्ट्रीय झाय का २० % 
कर हीता है, भारत में केवल ८% ही कर लिया जाता है। भारत १६३९-४० में श्रति व्यक्ति पाँच 
रुपया दो पोई कर भार था; युद्ध के समय से तथा युद्ध: के बाद के वर्षों में नवीन करों के लगाने तथा 
कुंछे करों की दरों में इृढ्धिं दो जाने से यह भार और भी बढ़ गया होगा, इस समय त्णमग़- यह 4) 
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प्रति व्यक्ति होगा | इस प्रकार इन आंकड़ों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कुछ श्रन्य देशों की 
तुलना में मारत में कर-भार कम है। परन्तु हम इन आकड़ों के आधार पर ही इस बात का समर्थन 
नहीं कर सकते। कर-भार के स्तर का तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि हम सार्ब- 
जनिक व्यय की रूपरेखा का अध्ययन नहीं करते | यदि राज्य द्वारा नागरिकों को अच्छी सुविधाएँ नहीं 
प्राप्त होतीं तो थोड़ा से थोड़ा कर भी भार स्वरूप प्रतीत होगा | इसके विपरीत यदि राज्य सामाजिक 
कल्याण के अनेक काय करता है, तो,यदि कर कुछ अधिक लिए जायेंगे तो भी जनता को वे बुरे नहीं 
प्रतीत होंगे । इसका तात्पय यह होगा कि जनता व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों को करने की अपेक्षा 
उनका सामाजिक रूप से लिया जाना अधिक पसन्द करती है। 

यदि राज्य जनता के ल्लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है,सावजनिक दातव्य चिकित्सा- 
लय खुल्वा देता है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार दिल्लाने का प्रयल करता है तो यदि वह हमारा आय 
का आधे से भी अधिक भाग आय-कर के रूप में ले ले तो कोई हानि नहीं ! यही नहीं यदि राज्य- 
निवासियों के कपड़ों, उनके मोजन आदि की व्यवस्था करने लगता है, उनको मनोरंजन की सुविधाएँ 
प्रदान करता है तो यदि वह उनकी आय का ७४% भी कर के रूप में तो लेता है तो कोई हानि नहीं । 
अन्य समृद्ध देशों की सरकारें निधनों को आर्थिक सहायता, बीमारी में बीमे की व्यवस्था, बेकारी को 
दूर करने का प्रयत्न, बृद्धावस्था में पेंशन का प्रबन्ध आदि करती है। ऐसे देशों में यदि कर का भार 
अधिक भी है तो वह भारतवरूप नहीं मालूम पड़ सकता किन्तु मारत जैसे देश में जहाँ की आय का 
आधा और कमी-कभी आधे से मी अधिक भाग सेनिक-व्यय में चल्ला जाता है, जहाँ की काफी रकम 
ऋण के सूद आदि में चली जाती है, जहाँ का नागरिक-प्रशासन कार्य में होने वाला व्यय काफी है 
और जहाँ पर साँनजनिक कल्याण के लिए, नहीं के बराबर रकम बचती है, वहाँ थोड़ा सा भी कर 
भार स्वरूप प्रतीत होगा । अतएव भारतवासियों को वतमान अवस्था में जो कर देना होता है, उसे 
हल्का नहीं कहा जा सकता | 

कर को रकम के कम या अ्रधिक होने के अतिरिक्त उसके वितरण का भी काफी महत्व होता 
है । यदि हम भारतीय कर-व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर मात्गुजारी, आयात 
निर्यात कर कुछ वस्तुओं पर उपपत्ति-कर आदि ऐसे करों में से हैं जिनका भार निध्धनों पर अधिक 
पड़ता है। कुल मित्लाकर करों का निधनों पर भार जितना पड़ता है उतना धनियों पर नहीं। आय 
कर तथा आयात की कुछ ही वस्तुएं ऐसी हैँ जिन पर धनिकों को अधिक कर देना पड़ता है। इस 
तथ्य का समथन कितने ही अ्थ-विशेषज्ञों ने किया है। सन्‌ १६२३-२४ के आंकड़ों के आधार पर 
श्री के० थी० शाह ने यह निष्कप निकाला था कि भारत में आथिक दृष्टि से हीन व्यक्तियों पर कर का 
भार अधिक हे । भारतीय कर निर्धारण समिति ( १६२४-२५ ) तथा सर वाल्टर लेटन ( १६३० ) 
ने भी इस तथ्य का समथन किया था। 

आवश्यकता इस बात की है कि कर-भार का वितरण समान हो जो, काय या वस्तुएँ सामान्य 
उपभोग की हों उन्हें या तो कर से बिलकुल मुक्त कर दिया जाय अथवा बहुत हल्का कर लगाया 
जाय, धनिकों द्वार उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाय | यह एक उदाहरण 
के रूप में बात थी, इसके अतिरिक्त भी कई बातें हो सकती .हँ जिनके द्वारा इस दोष को दूर किया 
जा सकता है । युद्ध के समय में कर-भार बहुत अधिक बढ़ गया था, भारत जैसे निर्धन देश के 
ज्षिए करों का इतना अधिक होना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । 


भारत का सावंजनिक ऋणशु----सावजनिकण ऋण वह ऋण होता है जो सरकार द्वारा 
लिया जाता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यदि कोई सरकार कोई व्यय उतने ही रुपए में चला 
लेती दे जितनी कि उसे आय होती है, तो उस पर ऋण का मार नहीं होता । परन्तु जब्र वह अपना 
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व्यय इतना बढ़ा ले कि उसके लिए उसे पर्याप्त आय न हो सके तो ऋण लेने की आवश्यकता 
होगी। प्राचीन काल में राज्यों के ऋण लेने को प्रथा कम थी, उस समय राजा या बादशाह ऋण 
नहीं लेते थे, वे अपनी आय के अनुसार व्यय करते थे । यदि उस समय राज्य को पूंजीगत अथवा 
युद्ध॒ सम्बन्धी व्यय के लिए रुपए, की आवयश्कता होती थी तो बड़े-बड़े साहूकार लोग अपने फालतू 
रुपए को नाम-मात्र के व्याज पर सरकारी ऋण में लगा देते थे । आजकल्ल तो सरकारे अपनी साख 


का खूब उपयोग करती हैं। ॥॒ 
अन्य देशों की सरकारों की भाँति भारत सरकार ने भी सावंजनिक ऋण ले रखा है परन्तु 


हर्ष की बात यह है कि इस ऋण पर उसे जितना सूद देना पड़ता है, उसे उससे कहीं अधिक आय 
होती है । उसके ऋण का अधिकांश उत्पादक कार्यो' जैसे रेलवे तथा सिंचाई आदि में ल्वगा हुआ है, 
जिससे उसे काफी आमदनी होती है । १६४६ की ३१ की माचे को भारत सरकार को रेलों से कुछ 
नहीं तो ७६७ करोड़ रुपय की आय हुईं थी, डाक, तार व अन्य व्यावसायिक विभागों से ४२ करोड़ रुपए. 
की | कुत्न सूदवाली देनी २१४६ करोड़ रुपए थी जिसमें से ६९९ करोड़ ऐसा ऋण था जो कि उत्पादक 
कार्यों में नहीं गा था, किन्तु इस ऋण को भी पूर्णतया अनुत्मादक नहीं कह सकते | 

साबवजनि क ऋण का विकास-- सन्‌ १७६२ में सावजनिक ऋण केवल्न ७० लाख 
पोंड था परन्तु ज्यों-ज्यों ईस्ट इंडिया कम्पनी ब्रिटिश राज की स्थापना का प्रयक्ष करती गईं त्यॉ-त्यों 
सावंजनिक ऋण में इद्धि होती चल्ली गई | सन्‌ १८५४७ के पूर्व यह ऋण ६०० लाख पौरड हो गया, 
१८:६० में यह १००० पौण्ड हो गया । पहले इसमें से अधिकांश ऋण अनुत्पयादक था किन्तु जब 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश सम्राट के हाथ में शासन-सत्ता आ गई तो यह ऋण [भीरे-धीरे 
उत्पादक होने ल्वगा, सरकार सिंचाई तथा रेलवे के विकास की योजनाएँ कार्यान्वित करने लगी | प्रथम 
विश्वयुद्ध के पूव के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने अनुत्यदक ऋण को कम करने का प्रयत्ष किया। अतिरिक्त 
झ्राय को सा्बंजनिक कार्यो में लगाया जाने ल्वगा । सार्वजनिक कार्यों' में लगने वाली ग्रत्येक अतिरिक्त 
आय से अ्रनुत्पादक ऋण में हास और उत्पादक ऋण में बद्धि होने लगी । इसके परिणामस्वरूप 
१६१४ में अनुत्पादक ऋण केवल ई करोड़ रुपया रह गया। यदि युद्ध न छिंड़ जाता तो इस 
प्रकार थोड़े ही वर्षों' में हमारा अनुसादक ऋण बिल्कुल ही समाप्त हो जाता । युद्ध के प्रारम्भ से 
त्ेकर बाद तक के समय ( १६१४-१६२४ ) में हमारा अनुत्पादक ऋण २५४८ करोड़ तथा उत्पादक 
ऋगणु ४०० करोड़ रुपए के स्थान पर ७०० करोड़ रुपए हो गया | अनुत्पादक ऋण के कम करने की 
सरकारी नीति की महामान्य गोखले जी ने बड़ी आलोचना की थी उनका कहना था कि इस प्रकार 
अतिरिक्त आय का -अनुत्पादक ऋण में प्रयुक्त किया जाना उचित नहीं है, उसका उपयोग जन 


हितकारी कार्यों में किया जाना था। । क्‍ 
नीचे दी हुई तालिका से भारत की वत्तमान सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी स्थिति का पता लग 
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प्रथम विश्वयुद्ध तक लोगों को भारतीय द्रव्य बाजार के सम्बन्ध में अच्छी भावना नहीं थी, परल्तु 
युद्ध के बाद जब उन्होंने स्थिति बदली हुईं देखी तो उनका विचार बदल्ल गया । द्वितीय विश्वयुद्ध 
तक जब कमी भारत सरकार को द्रव्य की आवश्यकता होती तो वह ह्न्दन के द्रव्य बाजार से 
अपना सम्बन्ध स्थापित करता, परन्तु जिन दरों पर यह ऋण दिया जाता उसके सूद की दर 
कभी-कभी बहुत ऊँची रहती । यही नहीं विदेशी ऋणदाता अपने द्रव्य की सुरक्षा के लिए हमेशा 
चिल्लाया करते और भारत के वेधानिक विकास में हमेशा रोड़ा अ्रव्काया करते | युद्ध के बाद से 
भारतीय द्रब्य-बाजार से ही सहायता ली जा रही है, विदेशों की अपेक्षा यह काफी सस्ता भी पड़ रहा है । 

भारत के कुल ऋण का ६० %;भाग स्थायी ऋण है। प्रथम विश्वयुद्ध के समय ट्रेजरी बिल्ल 
इशू किए. गए थे | साधारणतया ये तीन महीने बाद पनः चुकाए जा सकते हैं, परन्तु जब पहले वाले 
पक जाते हैं तो नवीन इश किए जाते हैं |:परन्‍्तु इस तरह के श्रल्पकात्रिक ऋण का होना अच्छा 
नहीं है । 

ऋण परिशोध ( /2०0०॥ ॥8०१७777970% )। अ्रमी कुछ दिनों पूव तक हमारे अर्थ 
विभाग के पास ऋण-परिशोध की कोई सुन्दर व्यवस्था नहीं थी। परन्तु ऋण के भ्रुगतान के लिए 
देश की साख को स्थिर रखने तथा उसे समुन्नत करने के लिए किसी प्रकार के व्यवस्थित ऋण परि- 
शोध कोष का होना नितान्‍न्त आवश्यक रहता है। सन्‌ १७६८ में ल्ाड वेलेजली ने प्रयोगात्मक रूप 
से एक ऋण परिशोध की योजना कार्यान्वित की थी परन्तु यह योजना बहुत दिनों तक न चलन सकी | 
भारत सरकार ने ऋण को कम करने के लिए, अतिरिक्त आय तथा कभी-कभी प्रति वर्ष दुर्मिक्ष के लिए 
निकाली जाने वाल्ली रकम का उपयोग किया। रेल्लों की खरीद की भुगतान के लिए रेलवे ऋण 
परिशोध-कोष तथा वापिक वृत्तियों की आवश्यक योजनाओं का उपयोग किया गया । १६१७ में एक 
क्ण-परिशोष-कोष की भी स्थापना की गईं | उस समय अतिव्ष ५०,००० पौर्ड इस काय के लिए 
अल्लग निकाल देने का निश्चय किया गया । 

परन्तु अभी तक जो काय किया गया था वह पर्याप्त नहीं था, ऋण-परिशोध की समस्या को 
अभी तक किसी वेज्ञानिक एवं सुब्यवस्थित योजना द्वारा हत्व करने का प्रयत्न नहीं किया गया था। 
अन्त में १६२४ दिसम्बर में भारतीय विधान समा ने इस दिशा में एक व्यवस्थित योजना स्वीकार की, 
इस योजना कें निर्माता सर बैसिल ब्लैकेट थे | इन्होंने ऋण-परिशोध के लिए प्रतिवर्ष चार करोड़ 
रुपए तथा अतिरिक्त ऋण के १/८० भाग को अलग निकाल कर रख देने का सुझाव दिया था | 
१६३३-३४ में जब रेलों को घाट होने लगा और उन्होंने सामान्य राजस्व में अनुदान देना बन्द कर 
दिया तो ब्लैकेट साहब की यह योजना समास कर दी गईं । इस समय ऋण' देने की रकम तीन करोड़ 
सालाना निश्चित कर दी गई | १६३० से केश सार्टीफिकटों? को भी सरकारी ऋण के रूप में माना 
जाने लगा और इस दायित्व के भी चुकाने की उचित व्यवस्था की गई | अब रेल्ों ने पनः अपनों 
अनुदान देना. प्रारम्म कर दिया हैं किन्तु ऋण-परिशोध की रकम वही तीन करोड़ . वार्षिक“ 
ही, हैः। 


भू (हे +$ 
9 भारतीय श्रथ-शासत्र का विवेचेन 


अन्य देशों में ऋण परिशोध की काफी अच्छी व्यवस्था है, सावंजनिक ऋण आयुक्त नियुक्त 
कर दिए गए हैं जो द्रव्य-बाजार से अपना सम्बन्ध बनाए, रखते, उसकी गति विधि को देखते रहते 
और ऋण परिशोध की उचित व्यवस्था करते हैं। परन्तु अमी तक भारत में ऋण परिशोध के लिए, 
उचित व्यवस्था नहीं की गई हैं। इस दिशा में कोई अच्छी वेश्ञानिक पद्धति का अनुसरण नहीं किया 
गया है | 

सावेजनिक ऋण तथा ह्ितीय विश्वयुद्ध--हम पीछे कह चुके हैं कि द्वितीय विश्व 
युद्ध के समय में युद्ध को अच्छे ठक्क से संचालित करने के लिए पर्यात राशि में ऋण प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया | १६४० की जून में छे वर्ष के 'डिफेन्स बान्डस”; दस वर्षीय डिफेन्स सेविंग सा्ोंफिकेट, 
तथा बिना ब्याज के बान्ड चालू किए गए | इनके अतिरिक्त तमाम सरकारी नौकरों के ल्षिए. 'डिफेन्स 
सेविंग प्रावीडेन्ट फन्‍्ड” स्थापित किया गया) पोस्टलल डिफेन्स सेविंग बैड एकाउन्ट की भी स्थापना की 
गई । १६४५-४६ में ऋण लेने की इस योजना को ओर आगे बढ़ाया गया । युद्ध के प्रारम्भ से लेकर 
१६४६ की जनवरी के अ्रन्त तक साव॑ंजनिक ऋण को कुल रकम १,१७३ करोड़ रुपया हो गई । 
सरकार की ऋण प्रात्त करने की इस योजना के परिणामस्वरूप जनता की बढ़ी हुईं क्रय-शक्ति में 
हास हुआ, साथ ही उधर सरकार भी युद्ध के बाद की विकास योजनाञ्रों के लिए कुछ रकम 
सुरक्षित रख सकी | 

भारत के स्टलिंग ऋण का परिशोध--द्वितीय विश्वयुद्ध की भारत के लिए सबसे बड़ी 
देन हमारे स्टिंग ऋण का परिशोधन हो जाना है। युद्ध के पूर्व श्र ब्रिटेन का भारत 
पर ३००,०००,००० पौरड ऋण था । युद्ध के समय में भारत का व्यापारिक सन्तुल्लनन उसके पक्ष में 
रहा, उसने युद्ध में संत्नग्न ब्रिटेन तथा मित्र राष्ट्रों की आवश्यक सेनिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में 
पूर्ति की, मित्रराष्ट्रों के लिए. उसने काफी खर्च उठाया युद्ध के व्यय के रूप में ब्रिव्श सरकार से 
उसे कुछ रकम भी मिल्लननी थी, भारतीय सेना को आधुनिक साधनों से पूर्ण बनाने के ल्षिए, भी उसे 
अच्छी रकम प्रात हुईं। इन सब कारणों से भारत की आथिक दशा काफी अच्छी हो गई | पहले 
भारत ब्रिटेन का ऋणी था अब ब्रिटेन पर भारत की एकम चढ़ गई। ३१ माच १६४६ को भारत 
का पौण्ड पावना १३,३०० लाख हो गया | इसके बाद से भारत सरकार की इस रकम में धीरे-धीरे 
हासन. होता जा रहा है | स्वतंत्र भारत की सरकार तथा ब्रिटेन की सरकार के बीच पोर्ड-पावने सम्बन्धी 
कई महत्वपूर्ण समभौते हो चुके हैं, ब्रिटेन धीरे-धीरे यह रकम चुका रहा है। १६४० के समभौते 
के बाद हमारे पौर्ड-पावने कैवल ६१६० लाख पौण्ड के रह गए । इधर भारत अपने औद्योगिक 
विकास के ल्िए,, कृषि की उन्नति के ल्विए विदेशों से काफी मात्रा में यन्त्रजात इत्यादि मंगा रहा हे, 
इससे; यह रकम कम होती जा रही है | कहना न होगा कि ये पौरड-पावने हमारे त्याग और बलिदान 
के फल्न हैं| युद्ध कालीन समय में भारत ने भूखे पेट ओर नंगे बदन रहकर ब्रिटेन को करोड़ों रुपए 
का. माल भेजा था। युद्धकाल में वस्तुएं निर्यात करने का यहाँ की श्रथ-व्यवस्था पर कितना बुरा 
प्रभाव पड़ा है, यह किसी से छिपा नहीं है । बन्ञाल का अकाल, समस्त देश में खाने कपड़े का अभाव, 
बस्तुओं के मूल्यों में भीषण बृद्धि सब इसी के परिणाम थे । इसलिए ये पौण्ड-पावने अपना एक 
विशेष महत्व रखते हैं| इनका उपयोग मारतचासियों के कष्ट-निवारण, देश के आर्थिक संकट को दूर 
करने में ही होना चाहिए, परन्तु यह बढ़े दुख की बात है कि हमने अ्रभी इन आदेयों का अच्छा उपयोग 
नहीं किया हे, इसका एक खासा अच्छा भाग हमने अपने व्यापारिक सन्तुज्ञन को ठीक करने में' 
किया है |. इस सम्बन्ध में यह तर्क उपस्थित किया जाता है कि देश की-शोधनाधिक्य ( 3७]87206 
6: /0?9520678.) सम्बन्धी स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, कि ब्रिना स्टिंग का. सहास लिये यह 
स्पिति नहीं ढीक की जा सकती थी। इसके उत्तर में यही कहना है कि इस सारी गड़बड़ी का कस! 


केन्द्रीय राजस्व पूषपू 


केन्द्रीय सरकार की श्रवुरदर्शिता थी । खैर अ्रभी सक जो श्रुटियाँ हुईं थे हुई', भविष्य में इस दिशा 
में हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, अ्रत्र बचे हुए. श्रादेयों को हमें देश के आ्राथिक 
पुनर्निर्माण में ही विचारपूवंक सावधानी से व्यय करना चाहिए; | 

विशेष वक्तव्य-हमने ऊपर सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी स्थिति पर एक विहंगम हष्ठि 
डाली, हमने देखा कि हमारी सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है| भारत सरकार 
पर दूसरों का जो ऋण है, उसे चुकाने के उत्तरदायित्व को वह अच्छी तरह अनुभव करती है और 
उसे अपने कत्तव्य-पालन का यथेष्ट ध्यान है। पर संयोग से मारत सरकार का ऋण जिन राज्यों की 
ओर निकलता है, वह पूणतः सुरक्षित नहीं है | बर्मा और पाकिस्तान से ऋण की पूरी रकम कब 
ओर किस रूप में मिलती है, यह समय ही बताएगा । भारत को इच्नलैएड से जो स्टिंग राशि लेनी 
है, वह भी जैसे और जब हम चाहेंगे नहीं ले सकेंगे। उसमें इन्नलैएणड की सुविधा को प्रधानता दी 
जायगी । दूसरों को सुविधा का ध्यान रखना ठीक है पर यह कार्य हम स्वेच्छा और स्वतंत्रतापूर्वक 
नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसा करने के लिए. विवश हैं। यहाँ इसका दायित्व स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय 
सरकार पर नहीं है; यह तो ब्रिटिश सरकार की विरासत है। अस्तु, हमें इस अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के 
हिसाब को यथासम्भव सुन्दर दक्ष से निपटा लेना है। भविष्य में होने वाले ऋण सम्बन्धी कार्यों में 
तो भारत-सरकार भारतीय हित को ध्यान में रखकर उचित शर्तें ठहरायगी ही, और अब तो उसे 
उपयु क्त बातों से शिक्षा भी मिल्ल गई है, इसलिए ऐसी त्रुटियों की सम्भावना कम है । 


फा० ६६ 


बत्तीसवाँ परिच्छेद 
प्रान्तीय राजस्व 


प्राकक्थन - हम पिछले परिच्छेद में कह चुके हैं कि पहले भारत में प्रान्तों की अपनी घ्वतंत्र 
आशिक व्यवस्था नहीं रहती थी । वे केन्द्रीय सरकार के श्राश्रित रूते थे, उनको प्रतिबष एक निश्चित 
रकम मिल्नती थी, उसी से अपना व्यय सम्मालते थे। सन्‌ १६१६ से ग्रान्तों तथा केन्द्र की आय की 
पदों को विभाजित करने के काय को शुरू किया गया , धीरे-धीरे इस दिशा में विकास होता गया | 
अ्रत् इस समय प्रान्तों या राज्यों की आय की मुख्य मद निम्नलिखित हैं :--(१) मालत्गुजारी, (२) 
आबपाशी, आबकारी, जंगल, स्टाम्प, रजिस्टरी तथा कुछ अन्य लखोत | 

हम यहाँ इन पर अल्मग-अल्ञग प्रकाश डालेंगे - 

मालगुजारी--आयात-निर्यात कर के बाद सरकारी आय का सबसे बड़ा साधन मालगुजारी 
है, इससे प्रतिवर्ष ३४ करोड़ रुपए की श्राय होती है | उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में आय का यह 
सर्वप्रधान साधन है । पहले प्रायः प्रान्तों की आय का मुख्य साधन मालगुजारी ही रहता था, अब यह 
अनुपात घट गया है। भारतीय मालगुजारी व्यवस्था का अध्ययन करते समय कुछ ऐसी बातें सामने था 
जाती ह जो काफी खठकती हैं | उदाहरण के लिए एक ऐसा व्यक्ति जो कि खेती नहीं कर रहा है, दूसरे 
साधन से वह लगभग तीन हजार रुपया सालाना पैदा कर रद्या है किन्तु उससे कोई कर नहीं लिया जाता 
परन्तु एक निधन किसान चाहे वह इससे कहीं कम कमा रहा है मालगुजारी देने के लिए बाध्य दाता है। 
यहाँ जैसा कि हम कृषि वाले परिच्छेद में कह चुके हैं कि लगातार ७५५९६ ऐसी जोतें ह जो अनार्थिक हूं 
उनसे अच्छा लाभ नहीं होता, इसलिए इन जोतों पर मात्गुजारी त्वी जाना न्याय संगत नहीं किन्तु यदि 
सरकार इन सब जोतों से माल्गुजारी लेना बन्द कर दें तो एक तो उसकी आय में भी कमी होगी, दूसरे 
इससे अनार्थिक जोतों में और इंद्धि होगी | यह तो रहो अपनी मालगुजारी व्यवस्था की एक कठिनाई या 
विचित्रता | इसके श्रतिरिक्त इस व्यवस्था में एक विचित्र बात और है, वह यद कि मालत्गुजारी की दर 
सारे देश में एक सी नहीं है । उत्तर प्रदेश में यह ५०% से लेकर २०% मध्य प्रदेश में ४२५६ से 
लेकर ७५८ तथा मदरास में १००% से लेकर १०%६ तक है। यही नहीं कहीं मालगुजारी को वसूली 
स्थाई बन्दोबस्त (जैसा कि बंगाल में है) के अनुसार ली जाती है और कहीं पर अस्थाई। इस प्रकार हम 
कह सकते हैं. कि संवहन (770706700) की दृष्टि से यह मालगुजारी व्यवस्था श्रनिश्चित है, कर 
निर्धारण तथा वसूली की दृष्टि से अनुपयुक्त, प्रबन्ध की दृष्टि से अ्नाथिक, बितरण की दृष्टि से 
असमान तथा अ्लोचपूर्ण है । इस कर के प्रतिगामी होने में कोई सन्देह नहों है। 

आबपाशी (7778980070 )--प्रान्‍्तों की ग्राय का एक साधन आबपाशी से लिया जाने 
वाला कर भी है। यह आबपाशी का कर कभी-कभी कहीं मालगुजारी के साथ ही बसूल्न कर लिया 
जाता है, अथवा सिंचाई या गैर सिंचाईं वाली भूमि पर अलग-अलग हिसाब से वसूल किया जाता है 
वेंसे तो सिंचाई के लिए ली जाने वाली यह रकम कर के रूप में ही मानी ज;ती है किन्तु कोई ऐसा 
निश्चित सिद्धान्त नहीं है जिसके आधार पर इसे बसूल किया जाता हो | वर्तमान समय में सिंचाई से 
ली जानेवाली रकमों की दर में बहुत कम परिवर्तन किया जाता है परन्तु समय-समय पर श्रावश्यकता 
के अनुसार इसमें परिवर्तन करना जरूरी है। हाँ इस सम्बन्ध में एक बात न भूलना चाहिए. वह यह 
कि सिंचाई में ज्ञाम उठाने वाले कृषकों को आपाशी कर की दर में परिवत्तन करने से विशेष असुविधा 
न हो, क्योंकि कृषक ही हमारे रूमाज के छुछय अंग हैं, उनकी निषनता से सभी परिचित हैं, उनसे 


प्रान्तीय राजस्व यू ७ 


हमें बहुत-कुछ लाभ प्रात्त होता है, श्रतः उनकी आशिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में 
हमें कोई परिवत्तन करना चाहिए। 

आबकारी कर--अफीम के विषय में हम पीछे कद चुके हैं। उसे छोड़कर अन्य मादक 
पदार्थो' पर लगाया जाने वाला कर आबकारी-कर कहलाता है। यह कर प्रान्तीय है और भांग, - चरस, 
शराब आदि नशीले पदार्थों पर लगता है | इनकी बिक्री से जो आय होती है, उसमें से लागत खचे 
निकलने पर जो शेष रहे, वह सरकारी मुनाफा या आमदनी होती है, इस मद का ब्योरा यह है-- 
लाइसेंस, डिस्टिलरी (शराब की भद्दी) की फीस, शरात् ओर अन्य मादक पदार्थों' की बिक्री पर महसूल, 
आवकारी-विभाग का अफीम की बिक्री से लाभ, मादक पदार्थो' के सेवन सम्बन्धी जुर्माना, आदि। 

विगत वर्षों" में इस मद की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही थी, प्रान्तीव सरकारों ने अपनी 
ख्राय घटने की आशंका के कारण मादक पदार्थों के प्रचार को रोकने का विशेष प्रयत्न नहीं किया | 
१६२६-३० में इस मद की रकम २०,४१,२३,२८४ रुपया पहुँच गई। इतनी बढ़ी हुईं रकम 
लोगों के नशीले पदार्थो' के सेवन की बंद्धि की द्योतक थी | अ्रतएव १६३७-३६ ई० में प्रान्तीय 
सरकारों विशेषकर काँग्रेसी सरकारों ने मादक द्रव्य-निषेघ के सन्बन्ध में अच्छा कार्य किया था। भारत 
के स्वतन्त्र होने पर किर सत्र प्रान्तीय सरकारों के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ, परन्तु उन्हें बहुत 
से कार्य करने थे जिनके लिए, रुपए. की काफी आवश्यकता थी। इसलिये उन्होंने मद्य-निषेष-नीति को 
यथेष्ट रूप में नहीं, अपनाया, अब धीरे-धीरे पूण मद्य-निषेध की ओर कदम उठाया जा रहा है, बहुत 
सी प्रान्तीय सरकारों ने मद्य-निष्षध की निश्चित नीति का अ्रनुसरण करना शुरू कर दिया है। आशा 
है कि निकट भविष्य में इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त हो जायगी | 

जंगल - जंगलों से इमारती तथा जत्लाने की लकड़ी की बिक्री, चराई की फीस तथा कुछ 
अन्य छोटी-छोटी वस्तुओं की बिक्री द्वारा श्राय होती है। प्रान्तीय सरकारों को जंगलों से औसतन 
तीन करोड़ रुपए. सालाना की आमदनी होती है | यह बहुत थोड़ी है। यदि जंगलो में अच्छी 
पूंजी छगाई जाय उनकी अच्छी व्यवस्था की जाय तो उनसे काफी अच्छी आय हो सकती है। 

स्टाम्प--यह दो प्रकार के होते हैं, अदालती और गैर अदालती | अदातती स्टाम्प की 
आय में कोट-फीस या अदालतों में पेश होने वाले मुकदमों के कागजों और दरख्वास्तों पर लगाए 
जाने वाले टिकटों की आमदनी शामिल्न है। गेर अदाल्वती स्थाम्प में व्यापार और उद्योग सम्बन्धी 
कागजों ( हुँडी, पुर्जो, चेक, रुपयों की रसीद आदि ) पर लगने वाले टिकटों की आमदनी गिनी 
जाती है। 

अदातती स्टाम्प प्रत्यक्ष रूप से न्याय पर कर है। गैर अदालती स्टाम्प भी परोक्ष रूप में 
न्याय-कर ही है। १६४६-४० में प्रान्तीय सरकारों में से उत्तर प्रदेश की सरकार को इस मद से 
२ करोड़' ३० लाख रुपये की आय का अनुमान था। 

रजिस्टरी--इस मद में दस्तावेजों की रजिस्टरी कराने की फीस, रजिस्टरी की हुई दस्तावेजों 
की नकल की फीस, और जुमने आदि को अ|य होती है। कागजों की रजिस्टरी होने से लोगों को 
बेईमानी करने का कम अवसर मिलता है| सन्‌ १६४६-४० में उत्तर प्रदेश की सरकार को इस 
मंद से लगभग २२ लाख रु० की ग्राय का अनुमान था। | 

शेड्यूल्ड कर--( 50॥60प्र60 79:6४ ) --ये वे कर थे जिनको कि लगाने का 
अधिकार १६१६ के कानून के अनुसार प्रान्तीय सरकारों को मिल्न गया था| इस मद में विज्ञापन 
मनोरञ्न तथा उत्तराषिकार आदि कर सम्मिलित हैं | 
.... ग्रान्तीय व्ययू--शासन प्रबन्ध करने के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों को ज्ञोगों की साम- 
जिक आवश्यकताश्रों कौ पूर्ति करनी होती है ओर शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य तथा कृषि 


इंढम. भारतीय श्र॒र्थ-शास्त्र का विवेचन 


एवं उद्योग जैसे राष्ट्र निर्माणकारी विभागों की भी व्यवस्था करनी दोती है। अन्य देशों की तुलना 
में भारतीय राज्यों में इन सेवाओं पर बहुत कम व्यय किया जाता है। यही कारण दै कि अ्रधिकाश 
जनता अ्रशिक्षित है तथा प्रतिवर्ष ल्लाखों की संख्या में स्लियाँ और बच्चे छूत की बीमारियों के कारण 
मौत के शिकार बनते हैं । हे 

प्रान्तीय राजस्व पर एक आलोचनात्मक दृष्टि--हम पीछे कह जुके हैं कि प्रान्तीय 
था राज्य की सरकारों को जिन खोतों से आय प्राप्त होती है उनके बढ़ने की आशा नहीं है, बल्कि 
उनके कम होने की ही सम्भावना है। परन्तु उनसे जिन कार्यों के किए, जाने की आशा की जाती 
है, उनमें .दिनोंदिन और अधिक व्यय किए जाने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। प्रान्तों की 
आय का मुख्य खोत माल्गुजारी है। मालगुजारी का भार जनता पर पहले से ही काफी है, उसे 
घटाएं जाने की मांग है, आबकारी-कर से होने वाली आय भी एक न एक दिन बिल्कुल ही बन्द हो 
जायगी, रजिस्ट्री से होने वाल्ली आय नगण्य ही है। जंगलों से अच्छी आय प्रास करने के लिए 
उसमें काफी पूँ जी के लगाए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यदि हमें शिक्षा तथा 
सावंजनिक स्वास्थ्य आदि के विकास करने के लिए भी काफी खच करने की जरूरत है। इस प्रकार 
प्रान्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रान्तीय आय के साधन कम ही नहीं 
बरन्‌ के अपर्यात तथा अलोचपूर्ण हैं | ध 

इसके अतिरिक्त यदि हम प्रान्तीय करों के वितरण को देखें तो हमें पता चल्न जायगा कि 
इन करों का।वितरण भी असमान है निर्घन जनता पर कर का भार काफी है.।मालगुजारी तथा सिंचाई 
की वसूली से होने वाली अ|य का अधिकांश निधन जनता द्वारा दिया जाता है, यही हाल न्याय करों का 
भी है। रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी जहाँ पर उसका भूमि से सम्बन्ध है निर्धन व्यक्तियों द्वारा लिया 
जाता दे । इन करों का भार अधिकतया अग्रमीण जनता पर ही पड़ता, नगरों में रहने वाली जनता ' 
यदि मुकदमेंबाजी वगैरा में नहीं पड़ती तो उसे इससे कोई मतलब ही नहीं रहता, परन्तु प्रान्तीय सरकारों 
से जिल्लन/ लाभ नयुर-निम्वासी उठाते दे उतना ग्रामवाले नहीं । 

यदि इम प्रान्तीये सरकारों के व्यय की ओर देखें तो इमें पता चल जायगा कि इनका व्यय 

भी उचित और समान रूप से नहीं किया जाता | आय का अधिर्काश शान्ति और सुव्यवस्था में ही 
खच द्वो जाता है, सामाजिक सेवाओं में बहुत ही कम खर्च किया जाता है। जंगलों आदि के विकास 
के लिए विशेष ब्यूस् नहीं किधा जाता जिससे कि उसके द्वारा होने वाली आय में इद्धि हो। वर्तमान 
समय में प्रान्तीय रॉंजस्व में सबसे प्रधान स्थान मात्नगुजारी का है। भारत में कुल आय का १६५ 
भाग मसात्गगुजारी का होता है, जब कि फ्रान्स में २% तथा इटली में ७% है। ग्रेट ब्रिटेन में 
१६३५-३६ ६० में कुल ८२४८० लाख पोंड आय में से मालगुजारी का भाग केवल ८० लाख था | 
अतएव भारत में आवश्यकता इस बात की दै कि आन्त माल्गुजारी पर द्वी विशेष निर्भर न रहें, निर्धन 
किसानों पर के इस भार को कम करने के साथ ही साथ वे खेती से अच्छी आय करने वाले घनी 
व्यक्तियों पर कर लगाने का प्रयत्न करें। 


प्रान्तीय राजस्व में सुधार केसे हो (-- इम ऊपर कह लुके हैं कि प्रान्तीय राजस्व में. 
हे है, इन दोषों को दूर करने के लिए, मुख्य रूप से निम्नल्लिखित उपाय श्रपनाए जा 
सकते हैं :-... 

(१) या तो प्रान्तों को अपने क्षेत्र के आय-कर के वसूल करने और उसका उपयोग करने 


हे . रेशा अधिकार, दिया जाय अथवा वे प्रान्त जो उद्योग प्रधान हैं उनके दिल्से में बृद्धि 
आ चाद। -. 


प्रान्तीय सम्ंत्य । यू ड£ 


( २) जो किसान निर्धन हैं, उनकी माल्गुजारी में कमी की जाय जिससे कि धीरे-धीरे 
अनाथिक जोतों में कमी हो जाय | 

(३ ) धीरे धीरे कृषि आय पर आय कर लगाया जाय, इससे निधनों पर से माल्रगुजारी का 
भार कम होगा ओर धनिक भूमिधरों को उचित सहयोग देना पड़ेगा । 

(४ ) धीरे-धीरे उत्तराधिकार कर भी ल्वगाया जाय | 

( ४. ) प्रान्तीय तथा स्थानीय राजस्व में परस्पर सहयोग हो, तथा एक दूसरे को आव्मनिभर 
बनाने _का अयत्न करना चाहिए, जिससे कि वे अपने-अपने कत्तव्यों का अच्छी तरह तरह पालन 
कर रुक | 

(६ ) कर के भार का सामान रूप से वितरण रखने के लिए घनिकों द्वारा उपभोग की 
जाने वाली वस्तुओं पर नवीन कर लगाए जाँय | 

( ७ ) प्रान्तोीय राजस्व की वत्तमान गतिविधि को भी परिवत्तित करने की आवश्यकता है उसे 
भूमि करों की निर्भरता से दूर रखने की आवश्यकता है। यदि ग्रामों में कुयीर उद्योगों का तथा नगरों 
में बड़े-बड़े उद्योगों का विकास किया जाय तो इस बात की पूर्ति की जा सकती है। 

( ८) सरकार को अपने बजट को सन्तुल्वित करने के फेर में ही नहीं रहना चाहिए उसे साव॑- 
जनिक कल्याण के कार्यो' की ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है | 

अभी प्रान्तीय सरकारों के आय के साधन बड़े सीमित हैं, ऐसे साधनों से देश के पूण आर्थिक 
विकास की आशा करना निराशा मात्र है। भारतीय जनता काफी निधन है, वह अधिक कर देने 
योग्य भी नहीं है | हमारी आर्थिक स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि राज्य रुपया खर्च कर प्रान्त के 
साधनों को विकसित कर | यदि सरकार अ्रच्छी तरह से व्यय करती है, सावजनिक कल्याण के 
लिए, प्रयत्न करती हे तो जनता समूद्धि के पथ पर अग्रसित होती जायगी, अधिक समृद्धि होने पर वह 
अधिक कर देने के योग्य मी हो जायगी | 

प्रान्तीय राजस्व की वर्तमान गतिविधियाँ :;77मवत्तमान काल्न में प्रान्तीय राजस्व 
मे काफी महत्वपूण परिवर्तन हुए हैं। प्रान्‍्तों में स्वायत शासन स्थापित हो जाने से प्रांन्तीय मंत्रियों 
की अपने-अपने प्रान्तों में नए-नए कर लगाने का खूब प्रोत्साहन मिल्ना। प्रान्तीय सरकार आय के 
नवीन साथन खोजने ल्वगीं | अतः कई नवीन करों का उदय हुआ। | बिक्री-कर, मनोरंजन कर, मोटर- 
स्प्रिट की चिक्री पर कर, नगरों की श्रचत्ध सम्पत्ति पर कर, तम्बाकू परकर आएरि ऐसे ही नवीन कर 

| इन नवीन करों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने “<म्प्लायमेन्ट करों ( ॥077]0]09- 

, ॥07# 7७5 ) भी लगाया । इन नवीन करों के लगाने से प्रान्तीय क्रोड़-पत्रों ( बजटों ) की रूप- 
रेखा काफी बदल गई | 

युद्ध के बाद के वर्षों में देश के पुनर्निर्माण को योजनाएँ जोरों से बनने लगीं ओर उन्हें 
कार्यान्वित किया जाने लगा । प्रान्तीय सरकारों के शिक्षा, चिकित्सा व सावंजनिक स्वास्थ्य, कृषि व 
उद्योग विभाग अपने-अपने कार्यो' को बढ़ाने ओर उन्हें पूरा करने में लग गये। विभिन्न प्रान्तों में 
प्लानिंग समितियाँ नियुक्त को गई । यातायात के साधनों के विकास तथा सिंचाई आदि को याजनाएँ 
तैयार की गई । प्रत्येक प्रान्त अपनी-अपनी नवीन योजनाओं को तैयार करने त्षगा | केन्द्रों से भी 
ञ्रार्थिक सहायता प्रदान की गई। इन योजनाओं का प्रान्तीय राजस्व पर प्रभाव पड़ना निश्चित था | 
१५ अगस्त १६४७ को देश का विमाजन हुआ । प जाब, बंगाल तथा श्रासाम प्रान्त विभक्त हो गये, 
इनके विभ[जन से व्यापार व उद्योग पर गहरा धक्का लगा, आवागमन के साधन अस्त-ब्यस्त हो 
गये, इन स्थानों में भीषण रक्तपात हुआ, इजारों आदमी काल के ग्रास बने, लोगों ने अपनी सम्पत्ति 
से द्वाथ धोया, फसलें नष्ठ हो गई । सरकार को शान्ति स्थापित करने, शस्णारथियों के निवास, 


छू ० भारतीय अ्र्थशात्र का विवेचन 


भोजन-वस्त्र आदि की व्यवस्था करने में काफी व्यय करना पडा । इन सब कारणों के फलस्वरूप 
सरकार का खर्च काफी बढ़ा | फिर देश में खाद्यान्न की कमी होने के कारण अधिक अन्न उपजाओो 
आन्दोलन तथा आनन्‍्तरिक सुरक्षा व कर्मचारियों को मंहगाई के भत्ते आदि के देने के कारण खच 
और भी बढ़ा । युद्ध के समय में ध्षकार की जो कुछ बचत हुईं थी वह युद्ध के बाद के इन कार्यों में 
खच्च की जाने लगी, इस बचत से बजट के घाटे की भी पूर्ति का सहारा मिल्ला । नवीन करों की आय 
से भी इस दिशा म॑ सहायता प्राप्त हुईं । 

वैसे तो इन वषों में कर से मिल्ननेवाली आय में तो कमी ही रही किन्तु १६३८-३९ की 
तुलना में १६४८-४६ में सरकारी आय में तिगुनी वृद्धि हुई । इस सम्बन्ध में हमें एक बात याद रखनी 
चाहिए. कि इस समय प्रान्तीय सरकारों को केन्द्रीय सरकार से सी आशिक सहायता प्राप्त होती रही, 
इसल्निए प्रान्तों की आय पर उसका भी कुड्) प्रभाव पड़ा । जहाँ तक करों की आय का सम्बन्ध है हम 
देखते हैं किप्रान्तों में आय के मुख्य साथनों में विशेष वृद्धि नहीं हुई। १६३८-३६ ई० से लेकर १६४८८ 
४६ के इन दस वर्षों में माल्गुजारी में केवल १० लाख रुपए की बृद्धि हुई। युद्ध के समय में स्टाम्प, 
जंगल तथा आबकारी आदि से कुछ अच्छी गाय हुईं किन्तु युद्ध के बाद उसमें हाव हो गया। गत दशा- 
5द में प्रान्तीय सरकारों ने जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कुछु नवीन कर लगाकर आय में वृद्धि करने 
का प्रयज्ञ किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, मदरास, उड़ीसा, आसाम आदि की 
सरकारों ने कृषि आ्रय-कर लगाया है । ऊपर हम मनोरंजन, पेशों आदि पर लगने वाले करों के 
सम्बन्ध में कह ही चुके हैं। यदि हम जनता की आधथिक स्थिति को देखे तो हम कह सकते हैं कि ये 
कर एक सीमा पर पहुँच चुके हैं ओर इससे अधिक बढ़ाना अच्छा नहीं हैं । 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रान्तों को युद्ध के समय में आबकारी, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन 
आदि से होने वाल्ली आय में काफी वृद्धि हुई, इन खोतों से थोड़ी बहुत थग्राय अब भी हो रही है किन्तु 
ज्यों-ज्यों मद्य निषेध का प्रचार होता जायगा, ग्राम पशञ्चायतों की स्थापना से मुकदमेत्राजी में कमी होती 
जायगी, त्यों-त्यों इन करों से होने वाली आय में भी हास होता जायगा | उघर दूसरी ओर मँहगाई के 
भत्ते आदि के कारण व्यय में भी कोई कमी नहीं की जा सकेगी | इधर सरकार को अनेक योजनाओं के 
कारण प्रांतों का व्यय और बढ़ा हुआ है । इन सब कारों से प्रांतों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ 
हो गई है। वे केन्द्र से आर्थिक सहायता की माँग कर रहे हैं, केन्द्रीय सरकार से प्रांतों की आय-कर 
आदि की माँग बढ़ती जा रही है । 

हम ऊपर कह लुके हैं कि स्वतन्त्रता की ग्राप्ति पर प्रांतीय सरकारों ने बड़ी-बड़ी योजनाओं को 
कार्यान्वित करना शुरू कर दिया, प्रारम्मिक शिक्षा, जमींदारों का अन्त तथा मद्रनिषिध आदि की 
योजनाओं को कायान्वित करने में काफी रकम लगा दी | इस कारण से उनकी आर्थिक कठिनाई और 
भी बढ़ गई है । किन्तु इस सम्बंध में प्रान्तों या राज्य को बहुत सोच-सममकर काय करना चाहिए । 
जितने भी सुधार कार्य या योजनाएँ हैं उनके पूरा करने में बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए । उदाहरण 
के लिए मचेनिषेध को ही ले ल्लीजिये इसके लिये सरकार काफी प्रयक्षशील है, इसको बन्द कर नवीन 
कर लगाना श्रच्छा समझ रही है किन्तु ऐसा करना वहुत अच्छा नहीं है । इसी प्रकार शिक्षा प्रचार 
के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। केन्द्री4 सरकार भी चाहती थी कि प्रांतीय सरकारें 
इस ग्रकार सुधार-कार्य करने में जल्दी न करें । उसके ऐशा कंर्ने का उद्दे श्य मुद्रा-स्फीति रोकना भी 
था । इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तों के अ्थ मंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया था किन्तु 
इसका कोई असर नहीं हुआ । यद्यपि प्रान्तों ने बजट के घाटे को दूर करने का प्रयक्ष करना शुरू कर 
दिया है किन्तु अब भी वे नवीन करों के. लगाने तथा नए. नए. विशाल खच्चों के कम करने का प्रयक्ष 
तेंहीं कर रहे हैं।। 


- प्रान्तीयं राजस्व ु पथ १ 
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प्रायः सभी प्रान्त मद्यनिषेध के पीछे पड़ गए. हैं। आय के साधनों का उन्होंने अनुचित' उपयोग 
करना शुरू कर दिया है। वे इस बात की चिन्ता नहीं करते कि वे जो कर लगा रहे हैं उसका जनता 
पर, उसकी आशिक स्थिति पर, व्यवसाय पर, उद्योग पर-क्या प्रभाव पड़ेगा । उदाहरण के लिए बम्बई 
को ही ले लीजिये वह प्रान्तों से होने वाले सभी निर्यात पर कर: कगाने का विचार कर रहा है, यह 
अन्तर्प्रान्तीय व्यापार तथा राष्ट्रीय हित से कितना बुरा है, यह सभी जानते हैं । बम्बई ने पहले से ही 
कपड़े पर बिक्री कर लगा रखा है, इस विक्री-कर तथा केन्द्रीय उत्पत्ति कर से कपड़े के व्यापार को बड़ा 
धक्का पहुँचा हैं। बिहार सरकार की मी खाद्यान्नों पर बिक्री कर लगाने की बात को उपयुक नहीं कहा 
जा सकता । मद्रास सरकार ने मं गफल्ली की खरीद के कर में ५४०५८ बृद्धि कर दी है, उसने कहवा- 
अ्रहों आदि पर भी कर क्षमा रखा है। १६४६-५० में उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा मदरास की सरकारों 
ने लगभग ४ करोड़ रुपया सालाना की आय के लिए. नवीन करों को लगाया | १६४६-४७ ई० में 
प्रान्तों की कुल आय २४६"०७ करोड़ रुपया हुईं | १६४६ ४० में भारतीय संघ के राज्यों की कुल आय 
२७५.३३ करोड़ रुपया थी | १६४५-४६ में उत्पति कर से सब करों से अधिक आय हुईं थी, करों से 
होने वाली आय में कुल ३२०:८% इस खोत से हुई थी परन्तु सरकार की मद्य निषेध योजना से इसमें 
हास हुआ | इस समय इसका भाग केवल १०% ही रहा | इस कमी की पूर्ति बिक्री कर द्वारा हुई 
है; १६४६-५० ई० में इस मद से ३८ ३० करोड़ रुपए, की आय हुईं । प्रत्येक प्रान्त में बिक्री करों 
की व्यवस्था में कुछु न कुछु अन्तर है, मदरास में इस कर की दर एक पैसा प्रति रुपया है। उत्तर प्रदेश 
में भी यही दर है, बंगाल तथा पंजाब में कुछ चीजों को बिक्री कर से मुक्त रखा गया हे | बिहार का 
बिक्री-कर सबसे बुरे बिक्री करों में से माना जा सकता है, इसमें खाद्याननों पर भी बिक्री कर लगाने का 
प्रस्ताव किया गया है | द्वितीय विश्वयुद्ध के समय सबसे महत्वपूर्ण कर माल्गुजारी था, इसके: बाद 
आनकारी तथा स्टाम्प का नम्बर आता था । १६३८-१६ ई० में कुब आय के ये कर क्रमशः 
४२ ८४%,२२ ३४% तथा १६ २३% थे। अब मालगुजारी में कोई विशेष बृद्धि नहीं हुई है, 
हाँ १६४६-५० में स्टाम्प से होने वाली आय १५४८४ करोड़ रुपया थी। आबकारी कर की आय के 
विषय में हम कह ही चुके हैं । हाँ, अब प्रान्तों को केन्द्र द्वारा आय कर के हिस्से के रूप में अच्छी 
आय प्राप्त हो रही है | न्‍ 

इस प्रकार देखने से पता चत्नता है कि युद्ध के बाद तथा देशों के स्वतन्त्र होने पर प्रान्तीय 
राजस्व व्यवस्था में काफी परिवर्तन हुआ है। परन्तु अभी इन राज्यों की राजख-व्यवस्था को अच्छा 
नहीं कहा जा सकता, जब तक कि इस दिशा में किसी अच्छी पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाता 
तब तक राज्यों की राजस्व व्यवस्था के वतमान दोष दूर नहीं हो सकते । 


आन्तीय राजस्व तथा द्वितीय विश्व युद्ध-ञद्ध का जितना प्रभाव केन्द्रीय राजस्व 
पर पड़ता है उतना प्रान्तीय राजस्व पर नहीं पड़ता । थुद्ध के समय में केन्द्रीय सरकार के आय के 


मुख्त लोत--आयात निर्यात कर, रेलों से होने वाली आय, आयकर आदि--बड़ी बुरी तरह प्रभावित 
होते हैं | केन्द्रीय सरकार को ही युद्ध का संचालन आदि करना पड़ता है। परन्तु प्रान्तीय राजस्व 
पर इसका विशेष प्रभाव नहों पड़ता । इस प्रकार भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से प्रान्तीय राजस्व 
व्यवस्था पर विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है | इसका तात्यय॑ यह नहों कि युद्ध का लोगों पर प्रभाव 
नहीं पड़ा है, या प्रान्तों की सारी आर्थिक स्थिति अछूती ही रही है, ऐसा नहीं था। प्रान्तों में 
खाद्यान्न की कमी हुई, आवश्यक वस्तुओरों का मिलना मुश्किल्न हो गया, वस्तुश्रों के मूल्य में काफी 
वृद्धि हो गई, यातायात के साधनों की कमी हो गई। आगन्‍्तों को कर व्यवस्था में भी परिवेन किए 
ग्रये, प्रान्तों को देश में शान्ति ओर सुरक्षा के लिये भी काफ़ी खर्चे करना पड़ा। युद्ध के समय में 
प्रायः सभी प्रान्लों की आय में बृद्धि हे गई.। १६३८-३६ में प्रान्तों को छुछ आय क्ेबद्ध छा४ करोड़ 


भू घर ह भारतौय अ्थ-शात् का विवैचन 


रुपये थी, १६४५-४६ में १६० करोड़ रुपये हो गई। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बम्बई, मदरास प्रान्तों 
में तो इस आय में २००५ की बृद्धि हुईं। आय में इस वृद्धि के होने का मुख्य कारण प्रान्तों के 
आयकर के हिस्सों का बढ़ जाना था। इस समय खेती वाल्ली वस्तुश्रों के मूल्य में काफी वृद्धि हो 
जाने से माल्गुजारी से भी अच्छी आ्राय हुई | इसी प्रकार अन्य साधनों से भी अच्छी आय हुई । 
इस समय प्रान्तों ने अत्यधिक ल्लाम तथा न्यूनतम व्यय की नीति अपनाई । 

१8४०-४१ का बजट राज्यों का-केद्वीय सरकार ने राज्यों को यह आदेश दिया 
था कि राज्य अपने-अपने बजट को सन्‍्तुलित करने का प्रयत्न करें। केन्द्र द्वारा दी जाने वाली 
सहायता में भी कमी कर दी गईं | अ्तएव राज्यों को स्वयं अपने साधनों पर निर्भर रहना पड़ा | 
राज्यों ने अपने व्यय में कमी करने का प्रयत्न किया | विकास की योजनाओं में लगने वाले खच्चे 
को बन्द कर दिया; मद्य-निषेध के प्रचार को भी कम कर दिया | इस प्रकार राज्यों ने अपने-अपने 
व्यय में कमी करके तथा कुछु नए कर लगाकर आय बढ़ाने का प्रयत्न किया। १६५०-४१ का 
राज्य बजट इसी प्रवृत्ति का द्योतक है। हम यहाँ पर विभिन्न राज्यों के बजठ पर एक विहंगम 
दृष्टि डालेंगे | 

उत्तर प्रदेश--१६४०-११ के बजट में सरकारी आय का अनुमान ४२,२६,०६,७०० 
रुपया तथा व्यय का अनुमान ४२,२१,११,७०० रुपया किया गया था। राज्य के अ्रथ मंत्री का 
विचार है कि राज्य की आधिक स्थिति काफी अच्छी हैे। बिना किसी मद में विशेष कशेती किए है 
इस राज्य के बजट को सन्तुल्लषित करने में सहायता मिल्री है। उत्तर प्रदेश ने सावजनिक कल्याण 
के कार्यों में भी अच्छी प्रगति की है। १६३७ में राष्ट्र निर्माणशकारी विभागों में इस राज्य में केवल 
३ करोड़ रुपया खच हुआ था किन्तु इस वर्ष १९-६८ करोड़ रुपया व्यय किया गया। इस वर्ष के 
बजट में पुलिस में होने वाले व्यय में कमी की गई तथा किसी नए कर को नहीं लगाया गया | 

बम्बई- बम्बई राज्य की कुल आय का अनुमान ६१,३८,०६,००० रु० किया गया है, 
कुल व्यय ६१,३७,०८,००० रु० है, इस प्रकार १,६८,००० रुपए की बचत की आशा है। इस 
बचत को लाने के लिये सरकार ने अपना व्यय कम करने का विचार किया है। कोई नवीन कर 
नहीं लगाये गये हैं। 

सध्य अदेश--यह उन राज्यों में से है जिसकी आधिक स्थिति हृढ़ मानी गई है । इस 
राज्य की अनुमानित आय १७-५७ लाख तथा अनुमानित व्यय १६-१६ लाख रुपये है, इस प्रकार 
लगभग १*४ करोड़ रुपये की बचत होने को आशा है। इससे पता चल्लता है कि राज्य ने व्यय 
करने में काफी किफायतशारी की है। अच्छा है यंदि राज्य साव॑जनिक कल्याण के कार्यों की 
ओर कुछ विशेष ध्यान दे तथा जनता पर से कर भार को कम करने का प्रयत्न करे | 

पूर्व पल्चाब--इस राज्य की कुल अनुमानित आय १६-१८ करोड़ तथा व्यय १६१४ 
करोड़ रुपया लगाया गया हे, जिसमें कुल ४ ज्ञाख रुपये के बचने की आशा है । राज्य की सरकार 
ने बजट को सन्ठुल्षित करने के लिये कोई नवीन कर नहीं लगाये केवल बिक्री कर की दर में वृद्धि 
की । सहकारी तथा पशु चिकित्सा विभाग को दी जाने वाली रकम में कमी की गई। आधबपाशी 
की दर में ५०% की दृद्धि की जाने का विचार किया जा रहा है । 

पश्चिमी बंगाल--अआयथिक दृष्टि से पश्चिमी बंगाल की दशा सबसे खराब है | बंगाओ 
पर युद्ध, दु्िक्ष, देश के विभाजन, से साम्प्रदायिक दल्लों आदि का गद्दरा प्रभाव पड़ा है | पंजाब की 
भांति पश्चिमी बंगाल्न को भी शरणार्थियों की पुनर्स्थापना आदि में काफी ब्यय करना पड़ा है। 
करों में कांफी बूँद्धि की जा चुकी है और आगे वृद्धि करने की सम्भावना नहीं है। आय के खाते 
में १३,अरे,८३;० ०० रुपयों तथा ब्यय में ३४,९२,८७,००० रुपया आंका गया है, बजट में १३३१ 


प्रान्तीय राजस्व धूप है 


- ही 


क्रोड़ का घादा है, बजट में कुल ५६० करोड़ का घाद्य है। पश्चिमी बंगाल अपनी विकास 
सम्बन्धी योजनाओं को अच्छी तरह कार्यान्वित कर रहा है। १६४०-४१ के बजट में १४.६१ करोड 
रुपया विकास सम्बन्धी योजनाश्रों के क्षिये निकाल दिया गया है, जिसमें से तीन करोड़ रुपया 
सड़कों के विकास के लिये, ४६१ करोड दामांदर घाटी योजना के लिये, २ करोड़ मयूराह्ली. योजना 
फे लिये निश्चित क्रिया गयां है | 

आसास--बंगाल की भांति आसाम की भी आ्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वह अपने 
बजट को सन्तुल्षित करने में सफल नहीं हुआ है | इस राज्य की अनुमानित आब ६-०१ करोड़ तथा 
खच ६८८ करोड़ रुपया आंका गया है, इजट में ८७ लाख का घाटा है। इस घाटे को पूरा करने 
ऋ लिये कैसी नवीन कर को न लगाकर लगे हुए करों की दर में ही बद्धि करने का विचार किया 
गया है। इसके अतिरिक्त राज्य ने व्यय में भी कमी करने का विचार किया है। 

मद्रास-मररास की अनुमानित आय ४४.५७ करोड़ तथा व्यय ५५,२१ करोड़ रुपया है, 
३६ लाख की बचत की गाशा है। निकय्वर्ती राज्यों के मिल जाने से बचत म॑ कमी हो गई है। इस 
वर राज्य ने पूर्ण रूप से मद्य निषेध का विचार किया है, परन्तु किसी नवीन'कर के त्गाने का विचार 
नहीं किया गया है । 

बिहार-- बिहार तो वेसे ही आशिक दृष्टि से पिछुड़ा हुआ प्रदेश है, इसे अपने बजट को 
सन्त॒ल्षित करने का कार्य काफी कठिन है। इस राज्य की १६५०-४१ को अनुमानित आय २५४,६० 
लाख तथा व्यय २६,२७ लाख रुपया है, ३७ लाख रुपए का घाटा है। स्थानीय संस्थाश्रों को 
_ आर्थिक सहायता देने के लिये राज्य की सरकार ने सावजनिक बसों, टक्‍्सी आदि पर दो आना 
प्रति रुपया के हिसात्र से कर कर लगा दिया है, इससे ८० लाख रुपया की आय होने की आशा है | 


डड़ीसा--आर्थिक दृष्टि से उड़ीसा सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, निकय्वर्ती रियासतों के 
मित्र जाने से स्थिति और भी खराब हो गई है। अपने आथिक विकास आदि के लिये उड़ीसा सरकार 
ने केन्द्रीय सरकार से आशिक सहायता की प्रार्थना की थी किन्तु उसे कुछ सहायता न मिली । ऐसी 
स्थिति में उड़ीसा सरकार को और भी आधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस राज्य की 
१६४०-५१ की अनुमानित आय १०,६५४,८१ हजार रुपया तथा व्यय ११,४१,७६ हजार रुपया-है | 
ञ्राथ में ७४.६५ लाख का घाटा है। घाटे की पूर्ति के लिये राज्य ने युद्ध के बाद के विकास योज- 
नाथ्रों के खच में कमी कर दी है । 

उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त नीचे हम उन राज्यों या राज्य संघों के बजट में आँकड़े दे रहे हैं 
जो भारतीय संघ में मिल गये हैं, इसमें जम्मू तथा काश्मीर शामित्न नहीं है :-- 

राष्य अआय ब्यय . बंचत्त-.. 
. घाटा- 

( हजार रुपयों में ) 


( हजार रुपयों में). ( हजार रुपयों में ) 


ट्रावनकोर--कोचीन १४,००,१६ १४,२६,२० “२६०४ 
मध्य भारत १०,२०,७८ १०,८५७ ६८ -“+ ५६६ ० 
राजस्थान १६,०६,०० १६,०६९,००........|| -.*««: 
सौराष्ट्र ७,५४६, ०४ ७,५४६ ,१६ --२,८६ 
पेप्सू ४,२४६ ,६९ ४,५४,४२ -|- २,५४० 
मैसूर ११,६६,प८ ११,६६,८२ -+ ३,०६ 
हैदराबाद २६,८६ , ० १ ३०,०१,४४ -“ १२४१ 
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शप४ भारतीय श्रथ-शात्र का विवेचन 


इस प्रकार कुल मिलाकर ६६,६० लाख रुपयों का घाटा है । इन राज्यों की आय का लगमग 
पाँचवाँ हिस्सा आबकारी से आता है। त्रिक्री कर से होनेवाली श्राय कुल आय का केवल आठवाँ हिस्सा 
है जिससे पता चलता है कि ये राज्य व्याणरिक दृष्टि से कितने अधिक पिछुड़े हुए हैं। औद्योगिक 
दृष्टि से विछुड़े होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इन राज्यों को चाहिए कि अन्य 
प्रान्तों की भाँति साधारण व्यय को ये कम करें | 

विशेष वक्तृव्य--राज्यों के क्रोड़ पत्रों को देखने से यह पता चलता है कि प्रायः सभी 
राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वे आय के साथनों का जितना अधिक से अधिक उपयोग 
कर सकते हैं कर चुके हैं ओर अब इन लोतों से उन्हें विशेष आय होने की सम्भावना नहीं, उन्हें 
अपनी विकास सम्बन्धी योजनाओ्रों के अर्थ-प्रबन्धन के लिए. काफी प्रजी की आवश्यकता हे, जन्न 
विकास सम्बन्धी योजनाएँ पूरी हो जायेगी तमी उनकी आय में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। अन्य 
राष्ट्र निर्माणकारी कार्यों के लिए भी पूंजी की आवश्यकता है। राज्यों ने बिक्रीकर लगाकर अपनी 
आय बढ़ाने का विचार किया था किन्तु उससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलना है । 


स्थानीय राजस्व 


प्राकथषन-हमने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व पर विचार किया अब हम यहाँ 
स्थानीय राजस्व पर प्रकाश डालेंगे | स्थानीय राजस्व का तात्पर्य नगरपालिकाश्रों 
( म्युनिसपेल्टियों ), जिल्ला-बोडो, और पंचायतों आदि स्थानीय संस्थाओ्रों के आय-व्यय से है । 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय राजस्व की भाँति स्थानीय राजस्व से भी थ्राया की जाती है कि वह कर के 
समानता, ल्ोचकता, उत्पादकता आदि सिद्धान्तों का पाल्नन करेगा, परन्तु इसमें ओर अन्य राजस्तों 
में थोड़ा सा अन्तर है। स्थानीय राजस्व का मुख्य आधार अचल सम्पत्ति होता है. केन्द्रीय राजस्व 
के विपरीत स्थानीय राजस्व में कई प्रकार के कर होते है जो क्रि यहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं और 
स्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय करों की थ्राय अनिश्चित 
होती है, वह जनता की सुख समृद्धि पर निर्भर रहती है। केन्द्रीय कर प्रायः देश भर में एक से होते 
हैं, वे प्राय: एक ही दर से वसूल किए जाते हैं। इसके विपरीत स्थानीय करों में तथा उनकी दर में 
स्थानीय भेद से मिन्नता होती है | स्थानीय संस्थाएं अपने करों से प्राप्त आय को रोशनी, सड़कों की 
मरम्मत, शिक्षा, सफ़ाई पानी के नक्बों आदि के ऐसे कार्यों में खर्च करती हैं, जिनसे कर दाताश्रों को 
प्रत्यक्ष लाम हो जब कि केन्द्रीय करों से होने वाला ल्ञाम इतना प्रत्यक्ष नहीं मालूम पड़ता 

हम यहाँ पर यद विचार करेगे कि हमारा स्थानीय राजस्व आवश्यकताओं के अनुरूप है 
अथवा नहीं | स्थानीय सरकार के मुख्य अज्ञ नगरपालिकाएं तथा जिल्ला-बोर्ड हैं। आइये पहले 
नगरपात्तिकाशं पर ही विचार कर । 

नगरपालिकाओं का राजस्थव॒--ये नगरों या कस्बों में काम करती हैं। नगरपालिकाओं के 
मुख्य कार्य सर्वसाधारण की सुविधा के लिए सड़क बनवाना, उनकी मरम्मत करना, अस्पताल या 
आ्रौषधालय खोलना, पीने और नहाने आदि के लिए, पानी की व्यवस्था करना, आ<म्मिक शिक्षा के 
लिए और हो सके तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए संस्थाश्रों की व्यवस्था करना, वाचनालय 
और पस्तकालयों आदि की स्थापना या सहायता करना, मेले ओर नुमायशें करना, बिजली की रोशनी 
तथा ट्राम चलाने आदि की व्यवस्था करना इत्यादि | इन सब कार्यो' के करने के लिए. रुपए की 


ग्रावश्यकता होती है । 
नगरपालिकाओों के आय की मदों को निम्नलिखित भागों में विमाजित किया जा 


सकता है । 


प्रान्तीय राजस्व ' * थे छू भू 


(१ ) व्यापार-कर, जैसे चुज्ञी आदि ! 

(२ ) सम्पत्ति-कर जैसे मकानों, इमारतों आदि पर कर | 

( ३ ) व्यक्तियों पर कर--इसमें तीर्थ यात्रियों, घरेलू नौकरों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं पर 
लिया जाने वाल्ा कर सम्मिलित है । 

(४ ) फीस व लायसेन्स आदि, जैसे पानी, रोशनी का शुल्क, स्कूल की फीस, बाजार तथा 
बूचड़खानों के लिए. लिया जाने वाला शुल्क । इसके अतिरिक्त इक्का, तांगा, सायकिल, मोटर, 
गाड़ियों आदि के -लायसेन्स के लिए भी शुल्क लिया जाता है | 

कार्पोरेशन तथा अन्य बड़ी-बड़ी नगर पात्षिकाएँ सार्वजनिक कल्याण से कार्यों के अच्छी आय 
करती हैं। १६३६-४० ई० में ७४६ नगरपालिकाएँ थीं, उनकी कुल आय ४४,३१,४२, १६८ थी। 
नगरपालिकाश्रों द्वारा ली जाने वाली चुंगी आदि व्यापारिक करों के विरुद्ध ज्ञोगों का कहना है कि 
इस कर को हटा दिया जाना चाहिए | इस कर से होने वाली आय बड़ी अनिश्चित रहती है, करदाता 
को बड़ी असुविधा रहती है | यह कर जब जीवन रक्षक पदार्थों पर ल्वगता है तो इसका भार निधन 
व्यक्तियों पर बहुत पड़ता है ) इस कर के कारण आदमियों तथा गाड़ियों के आवागमन में बाघा 
उपस्थित होती है| इसलिए इसके हटाए जाने के विरुद्ध काफ़ी जनमत है। अन्य देशों में इस कर 
को स्थानीय राजस्व से हटा दिया गया है | 

जिला-बोर्ड आदे ( ()8[770/ 3080'त8 )--भारतवषं गाँवों का देश है, जिला- 
ब्ो्डों का उद्दे श्य गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का प्रबन्ध करना है। ये जिला बोड ऐसी सड़क 
बनवाते हैं जो दो या अधिक गाँवों के बीच हों, सड़कों पर पेड़ ल्लगवाते तथा उनकी रक्षा करते, देहातों 
में प्रारम्मिक या माध्यमिक विद्यालय खोलकर शिक्षा का प्रचार करते, चिकित्सा तया स्वास्थ्य का 
प्रबन्ध करते, पशुओ्रों के इलाज के लिए पशु-चिकित्सालय खोलते, बाजार, मेला, नुमाइश या कृषि 
प्रदशनी आदि का प्रबन्ध करते, पीने के णनी के लिए तालाब या कुए खुदवाते तथा उनकी 
मरम्मत करते हैं । 

इन वोर्डो' की आय की मर्दे इस प्रकार होती हैं :--- 

(सरकारी अनुदान-न शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, चिक्रित्सा, सावजनिक स्वास्थ्य 
सड़के, अन्य विषय ( स्थायी मंहगाई सरकार से तथा अस्थायी निर्वाचन आय ) मजिस्ेट द्वारा 
किए जाने वाले दंड से आय, घाट को आय | 

२--भूमिकर---[ भूमि पर एक रेज कर सड़क कर ] 

२-- स्थिति व सम्पत्ति कर | 

४--पशु बाड़ा । 

५--घाट-- प्रान्तीय तथा अन्य थाटों को आय | 

६-शिक्षा--[ मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल की फीस, बोडिंग हाउस की आय, यूद के 
अतिरिक्त वक्‍फ से आय, जमानत पर सूद, अन्य स्थानीय संस्थाओं से सतायता | 

७--ओऔद्योगिक शिक्षा--[ फीस तथा बनी हुई वस्तुओं की विक्री से आय | 

८- चिकित्सा--[ रोगियों, दवा की बिक्री, स्थानीय संस्थाश्रों से चन्दा आदि से | 

४--सावेजनिक स्वास्थ्य--[ फीस व दंड, व्यक्तियों से सहायता, स्थानीय संस्थाओं से 
सहायता श्रादि ] 

०--पशु-चिकित्सा--[ दवा की बिक्री आदि से | 

११--हाद की दूकानों--[ ल्ायसेन्स फीस, सवारियों ओर जानवरों पर महसूल, हाट-कर, 

आदि से | 


हे भारतीय अ्रथशाल्नका विवेचन 


१२-- मेला तथा लुमायश 
२३--सम्पत्ति से-[ मकान व भूमि का किराया, अचल सम्पत्ति को खरीद, आदि से | 


१४-- खेती और बाग--[ बीज, ओजार, पेड़ों की क्रय, बाग आदि से आय ] 

१४--सूद--[ शिक्षा ओर चिकित्सा सेक्यूरवियों के अतिरिक्त ] 

१६--विविध--[ पुराने सामान की त्रिक्रो, पशु बाड़ा व सफाई के जुर्माना, स्थानीय 
संस्थाओ्रों से सहायता, अन्य व्यक्तियों से सहायता आदि | 

१७--असाधारण या कं से आय 

उपरोक्त मर्दी से ही जिल्ला-बोर्डे। की आय होती है किन्तु जिला बोर्डो! के पास रुपए का काफी 
अभाव रहता है और उनसे काफी काय की जाने की आशा की जाती है । इसल्लिए आवश्यकता है 
कि प्रान्तीय सरकारे जिल्ला-बोडों' को अ्रच्छी आधिक सहायता प्रदान करें | 


स्थानीय संस्थाओं के आय के क्ञीण साधन--उतमान वेधानिक ब्रिकास के 
कारण स्थानीय संस्थाञ्रों के उत्तरदायित्व और कत्तंब्यों में वृद्धि हो [गई है। अब जिन कार्यो" के 
उनसे किएं जाने की आशा की जाती है वे काफी विशाल है। शिक्षा, सावजनिक स्वास्थ्य, यातायात 
आदि के साधनों का विकास जैसे कार्यो का उत्तर दावित्व इन संस्थाओं पर है। इन सब बातों तथा 
जनसंझ्यां या उनके काय-क्षेत्र को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके आय के साधन बड़े अल्प 
व ज्ञीण हैं। १६२७-२८ में ब्रिटिश भारत में समत्त ग्रामीण बडे” की आय ४० लाख पौण्ड 
से कम थी परन्तु इंगलैण्ड तथा वेल्स में जिसकी कि जनसंख्या भारत की जनसंख्या के तेरहयाँ 
भाग से अधिक नहीं थी, उसकी ग्रामीण संस्थाओं को करों झ्रादि से २७० लाख पौर्ड की आय 
हुई थी | 

१६३१-३२ ई० में स्थानीय संस्थाओं का कुल्न रूचे कुल केन्द्रीय प्रान्तीय तथा स्थानीय 
व्यय का केवल १२९८था | इस अकार प्रति व्यक्ति १०) ही व्यय पड़ा। इतने अल्प व्यय से हम 
अधिक कार्यों के किए जाने की कया आरा कर सकते हैं| यदि हम इज्ञलेस्ड और वेल्स से इसको 
तुलना करें तो हमें ज्ञात होगा कि वहाँ प्रति व्यक्ति १० पौरड १७ शि० व्यय किया जाता है| संयुक्त 
राज्य अमरीका में स्थानीय व्यय कुल व्यय का ५७ प्रतिशत, जापान में ४० प्रतिशत व्यय किया, जाता 
है । इन देशों में स्थानीय संस्था द्वारा किए जाने वाले व्यय को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे 
देश में इतनी संस्थाएं कितना कम व्यय करती हैं। यही कारण हे कि देश में शिक्षा आदि का अच्छा 
प्रचार नहीं हो पाता, चिकित्सा सम्बन्धी अच्छी सुविधा न मिलने से प्रति वष हेजा, महामारी, चेचक 
आदि छूत की भयानक बीमारियों से हजारों और लाखों आदमी मर जाते हैं। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे स्थानीय राजस्व की ध्थिति अ्रच्छी नहीं है, स्थानीय राजस्व 
की दशा अच्छी न होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं : -. 

(१) निधन जनता की कर देने की क्षीण क्षमता; 

(२ ) जो ल्लोग धनी हैं उनकी कर न देने या कर-देने से बचने की प्रवृत्ति; 

(३ ) नागरिक संस्थाओं का अर कुशल शासन प्रबन्ध; 
(४ ) केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय संस्थाश्रों में आय के साधनों का अनुपयुक्त वितरण; 


(५, ) स्थानीय संस्थात्रों का शिक्षा प्रचार तथा चिकित्सा आदि के लिए अदूरदर्शिता पूण 
बोजनाओं का बनाया जाना; नागरिक संस्थाएँ जो योजनाएँ बनाती हैं वे बहुत विचारपूर्वक नहीं 
बनाई जातीं, इंसका परिणाम यह (निकलता है कि उन्हें इन योजनाओं में 4हुत कम सफंज्ञता मित्षती 

है और उन्हें आधिक संकट का सामना करना पड़ता है । 


गा] 
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( ६ ) नगरपाल्िकाशों के हिसाब आदि पर बहुत अ्रच्छा नियंत्रण नहीं होता इसका प्रमाव 
यह होता है कि इन संस्थाओं में गबन इत्यादि भी खूब हांता है । 

(७ ) नागरिक संस्थाओं में काय करने वाले व्यक्ति भी अपने उत्तरदायित्व का ठीक से 
अनुभव नहीं करते इसका भी प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता । 

(८) अब इधर थोड़े दिनों से कुछ राज्यों में पंचायतों के स्थापित हो जाने से जिला- 
बोर्डों के हाथ से आय का साधन निकतल्न गया है, उधर दूसरी ओर उनके. उत्तरदायित्व भी बढ़ 
गये हैं। 

(६ ) थोड़े दिनों से प्रान्तीय सरकारों ने बिक्रीकर, श्रचत्न सम्पत्ति पर कर, मनोरंजन कर 
श्रादि लगाकर के स्थानीय राजस्व के साधनों पर आघात पहुँचाया है। 

हमारे स्थानीय राजस्व के उपयुक्त न होने के मुख्य कारणों का उल्लेख हम ऊपर कर चुके 
हैं, इन दोषों को दूर किए बिना प्रान्तीय राजस्व की ध्थिति को सुधारना असम्मव है। 

ये दोष दूर केसे हों १--कहना न होगा कि मारतीयों की निर्धनता के कारण, राजस्व 
के लिए. नवीन लोतों को खोज निकालना, दूसरे शब्दों में नवीन करों का लगाना उपयुक्त नहीं है | 
अतएव इसके लिए हमें अन्य बातों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम इन नागरिक 
संस्थाओं की प्रशासन सम्बन्धी स्थिति को ठीक करें, इन संस्थाश्रों के अधिकारियों एवं कमचारियों में 
उत्तरदायित्व के भावों का जागरण करें, प्रान्तीय सरकारें इन संस्थाश्रों के कार्यो' पर अच्छी निगरानी 
रखें तो इस दिशा में अच्छा सुधार हो सकता है । अधिकारियों को चाहिए कि इन संस्थाश्रों के लिए 
वसूल किए जाने वाले करों को अच्छी तरह वसूल करने का प्रबन्ध करें, करों आदि के वसूल करने में 
जो धाँवली तथा बेईमानी आदि होती है, उसे दूर करे । 

कर निर्धारण जाँच समिति ( 7985४86070 ग्रिधवरां॥/ए ('0०ञात्रा6० ) स्थानीय 
राजस्व के विकास के लिए निम्नलिखित सुकाव दिए थे :-- 

( १ ) मालगुजारी की दर में थोढ़ी कमी की जाय जिससे कि स्थानीय संस्थाओ्रों के लिए भी 
कर वसूल करने को थोड़ी गुज्नाइश रहे । 

(२) प्रान्तीय सरकारों को चाहिए वे भूमि से होने वाल्ली वसूली में से कुछ अंश नागरिक 
संस्थाओं को भी दे । 

(३ ) नगरपालिकाओं द्वारा विज्ञापनों पर कर लगाया जाय | 

(४) प्रान्तीय सरकारें स्थानीय संस्थाओं को मनोरंजन कर आदि में से भी कुछ अश दें । 

(५ ) नागरिक संस्थाओं को चाहिए. कि वे सम्पत्ति तथा व्यवसाय आदि पर लगाने वाले 
करों में वृद्धि करे । 

( ६ ) केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह मोटर गाड़ियों पर से आयात कर को हट दें और 
प्रान्तीय सरकारों को उस पर अतिरिक्त कर लगाने दे जिससे कि स्थानीय संस्थाओ्रों को लाभ 
मिल्न सके । 

( ७ ) विवाहों की रजिस्ट्री के लिए भी स्थानीय संस्थाश्रों को शुल्क लगाना चाहिए । 

(८ ) प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि राष्ट्रीय महत्व के वे कुछ कार्य जो कि अभी स्थानीय 
संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं, उन्हें अपने दाथ में ले ओर स्थानीय संस्थाञ्रों को ऐसे कार्यों से 
मुक्त करे | । 
उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त निम्नलिखित उपायों से मी स्थिति को सुधारा जा सकता है;-- 

'( ६.) स्थानीय संस्थाओ्रों विशेषकर नगरपालिकाञओं को चाहिए कि कुछ व्यावसायिक कार्यों 
को अपने हाथ में-तें ज़िससे कि अच्छा ज्ञाम मित्र सके | इन कार्यों में तम्बाकू व पेट्टोल की जिक्र 
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का एंकाधिपत्न, सिनेमा, सावजनिक सुविधा के अन्य काय जैसे विद्युत, स्थानीय बातायात आदि | 
अन्य समृद्ध देशों की नगरपातिकाशों ने इन कार्यों को हाथ में लेकर अपनी अभय में अच्छी इद्धि 
की है | 

( १० ) संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि देशों में स्थानीय संस्थाएँ जब सावजनिक कल्याण के 
कार्य करती हैं और उससे जनता को काफी ज्ञाम मिलता है तो विशेष करों को लगाकर ये संस्थाएँ 
श्रच्छा ल्वाम कमाती हैं, भारत में भी इस प्रकार का प्रयत्न. किया जा सकता है। 

(११ ) प्रान्तीय सरकारों को चाहिए कि वे स्थानीय संस्थाओं को मोटर ल्वारियों से मिलने 
वाले कर, बिक्री-कर तथा मयोरंजन कर में से स्थानीय संस्थात्रों को कुछ मांग दे । 

(१२ ) अभी तक स्थानीय संस्थाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़कों आदि के निर्माण 
में अच्छी रकम खर्च कर देती हैं परन्तु अब इनमें से अधिकांश व्यय प्रान्तीय कोष से दिया जाना 
चाहिए, क्‍योंकि इन कार्यों का मध्त्व ऊेवल स्थानीय दृष्टि से ही नहीं है । 

(१३ ) इन सब बातों के हो जाने पर भी प्रान्ती। सरकारों को चाहिए कि वे नागरिक 
संस्थाओं को कुछ और ग्राथिक सद्ायवा प्रदान करे । 

( १४ ) स्थानीय संध्वाओं के विकास के लिए, उनके व्यापारिक कार्यों' की पूर्ति के लिए 
ऋण मिलने की सुविधा होनी चादिए। 

कहना न होगा कि हमारी स्थानीय संस्थाएँ ईमानदारी से कार्य नहीं कर रही हैं, जो लोग इन 
संस्थाश्रों में जाते हैं वे अपने उत्तरदवित्व का पूरी तरह अनुभव नहीं करते, यदि वे अ्रच्छी तरह 
से कार्य करने लगें तो स्थानीय संस्याश्रों की बहुत कुछ आ्राथिक स्थिति ठीक हो जाय । 

भारतीय राजस्त्र व्यवस्था पर एक आलोचनात्मक दृष्टि “सेंसर में कोई 
भी ऐसी राजस्व व्यवस्था नहीं है जो सबंथा दोप मुक्त हो, जो पूण्ण हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष 
न हो | परन्तु भारतीय राज्य्व पद्धति में अन्य देशों की अपेक्षा कुछ अधिक बुराइयां हैं। हम यहाँ 
पर इन दोषों को दो दृष्थियों से अध्ययन करेंगे एक तो कर-पद्धति की दृष्टि से, दूसरे सार्वजनिक व्यय 
की दृष्टि से । 

आइये पहले कर पद्धति की दृष्टि से विचार करे। भारतीय करूव्यवस्था बड़ी दीली-ढाली वे 
अव्यवस्थित है। इसका विकास किसी निश्चित वेश्ञानिक पद्धति के अनुसार नहीं किया गया है, इसका 
निर्माण या विकास समय-समय पर उठने वाली आवश्यकताओं तथा बजग को सन्तुल्षित करने के 
लिए. हुआ है। कर का भार क्या होगा, उसका देश के उत्पादन पर क्या प्रमाव पड़ेगा, कर वितरण 
समान है या असमान इस बात पर बिल्कुज्ञ ध्यान नहीं दिया गया ! भारतीय बजठ हमेशा से ही 
अनिश्चित रहते आए हैं। देश का मुख्य उद्योग कृपि है, कृषि पर जल्ल बृष्टि का गहरा प्रभाव 
पड़ता है अतएवं मातसून को इस अनिश्चितता ने भी भारतीय बजट को प्रभावित क्रिया जिसके कर 
ब्यवस्था में काफी परिवर्तन-परिवद्ध न होता रहा है। हमारी कर-व्यवस्था की एक विशेषता यह भी रही 
है कि वह एक हो लकीर की फकीर बनी रही है। मालगुजारी तथा उत्तत्ति-कर आदि का जनता द्वारा 
प्रबल विरोध होने पर. भी उसे हटने का प्रयत्न नहीं किया गया। हमारी कर व्यवस्था का एक दोष 
प्रत्यक्ष करों की अविकसित स्थिति रही है। इसके अतिरिक्त करों की प्रतिगामी प्रवृत्ति भी हमारी कर 
पद्धति का सबसे बड़ा दोष रहा है। इसमें कर के सबश्रेष्ठ सिद्धान्त समानता और समता का विचार 
नहीं रखा गया है। माल्गुजारी, आयात-निर्यात, उत्पत्ति-कर, रेलवे के माड़े आदि ऐसी मर्दे हें जिनमें 
अधिकतंया निधनों की जेत्र से ही पैसा जाता है। धनिकों से लिया जाने वाला मुख्य कर, आय-कर 
हैं। इस प्रकार धनिकों की अपेक्षा निध नों पर करों का भार अधिक पड़ा है। एक तरफ एक निधन 

कृषक ने मालंगुजारी देने के साथ ही जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओ्ों--च्रीनी, मिद्ठी का तेल्र, नमक 
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तंथा सामान्य उपभोग की अन्य वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क आदि को मी दिया किन्दु जमींदार जो 
कि कृषकों का खूब शोषण करते, कृषि से खूब लाभ कमाते रहे, कृषि श्रय-कर जैसे करों को देने से 
मुक्त रहे | सरकार के संरक्षण करों का भी प्रभाव सबसाधारण पर ही पड़ा न कि घनिकों पर। कर- 
भार जितना निधन व्यक्तियों पर पड़ा उतना धनिकों पर नहीं | इस प्रकार हमारी सम्पूर्ण कर व्यवस्था 
ई दोषों से युक्त रही, उसमें ऋर के समानता, समता, निश्चितता जैसे महत्वपू्व सिद्धान्तों की बिल्कुल 

ही उपेक्षा की गई | 

ऊपर हमने कर-ब्यवस्था की दृष्टि से भारीय राजस्व-व्यवस्था पर विचार किया। अब हम यहाँ 
देखेंगे कि सावंजनिक व्यय की दृष्टि से हमारी राजस्व व्यवस्था कहाँ तक सफल्न हुई | मारत में धीरे- 
धीरे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती जा रही है परन्तु यदि व्यय अच्छे ठक्क से और विचारपूर्वक किया 
जाता है तो इस सम्बन्ध में डरने की कोई बात नहीं | 

यदि हेम भारतीय बजट की व्यय की मदों पर एक दृष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि देश 
में सबसे अधिक व्यय सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों म॑ं किया जाता रहा है । एक समय था जब कि मारत 
मे जितना व्यय सेना पर किया जाता था, उतना संसार के किसों भी देश में इस मद में ब्यय नहीं 

ता था। १६३५-३६ में भारत में कुल आय का २४% सुरक्षा सम्बन्धी सेवाओं पर किया गया, 

जब कि उसी समय इंगलैण्ड में इस मद में केवल १५०, व्यय किया जाता था। कफ्रान्स में इस मद 
में कुल आय का १६%, जमनी में १७ प्रतिशत तथा इटल्ली में २१ प्रांतेशत व्यय होता था । सन्‌ 
१६४१-४२ में सुरक्षा व्यय १०२ करोड़ रु० हुआ। ज्यों-ज्यों युद्ध बढ़ता गया इस मद में होने वाला 
खर्च भी बढ़ता गया | १६४२-४३ में इस मद में १३३ करोड़, १६४३-४४ में १६० करोड़ और 
१६४४-४४ में यह ३३८ करोड़ रुपया हो गया । इस प्रकार सुरक्षा, व्यय कुल्ल व्यय का ६६ प्रतिशत 
तथा कुल आय का ६४ प्रतिशत तक पहुँच गया । सेना की मद में इतना अधिक व्यय किए जाने 
का जनता ने काफी विरोध किया । मारत के ख्तन्त्र हो जाने पर भी कुछ विशेष कारणों से हमारा 
सेनिक या सुरक्षा-ब्यय काफी हो रहा है। आशा है कि थोड़े समय बाद देश में इस मद में होनेवाली 
रकम में कमी होगी। यदि भारत की अपने आर्थिक विकास के लिए और कार्यों को करना हे तो 
सुस्ज्षा-व्यय में कमी करके हम काफी बचत कर सकते हैं। अब स्वतन्त्र भारत में जो सेना रह गई 
उसमें विदेशी तत्व नहीं है, समस्त सेना मारतीय है | ऐसे समय में आवश्यकता इस बात की है कि 
सैनिक नांगरिक हित के कार्यो में सहायक हों । जो सैनिक देश के मुल्की ( असैनिक ) कार्य करने 
योग्य हों, उनसे अवकाश के समय दूसरे उपयोगी काय लिए. जाँय । इससे जनता को सैनिक व्यय का 
यथेष्ट ल्ाम मल्ल सकेगा और देश का व्यय-भार बढ़े बिना ही बहुत सा ल्लोकोपयोगी कार्य 
होता रहेगा | 

हमारे व्यय का एक दूसरा बड़ा दोष यह है कि हमारे यहाँ नागरिक प्रकाशन में भी काफी 
व्यय किया जाता रहा है । यहाँ से सरकारी अधिकारियों पर होने वाल्ला व्यय श्रन्य देशों की अपेक्षा * 
कहीं अधिक रहा है। सरकारी अधिकारियों को ऊँचे-ऊँचे वेतन तथा भत्ता आदि दिये जाते है। 
जत्र यहाँ अगरेज थे तब तो इस मद में होनेवाला व्यय और भी अधिक था, स्वतंत्र भारत ने इस 
दिशा में सुधार किया है किन्तु भारत जैसे निधन देश के लिए. इतनी बड़ी रकम देना कभी भी 
उचित नहीं कहा जा सकता। प्रो० के० टी० शाह के अनुसार यहाँ पर सरकारी उच्च 
पदाधिकारियों को औसतन तीन हजार रुपया प्रति माह मिलता है जब कि यू० के० में केवल एक 
हजार प्रति माह । इन ऊँचे-ऊँचे बेतनों में अवश्य कमी की जानी चाहिए | यहाँ पर अधिक से अधिक 
एक हजार रुपया प्रति माह प्रति व्यक्ति होना चाहिए | हाँ इसके साथ ही न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन 
के अन्लर को भी डीक ढंग से निश्चित किया जाना चाहिए सामान्यतः यहाँ ५० र० अति व्यक्ति प्रणि 


"३६० भारतीय अथशांह्न का विवेचन 


माह न्यूनतम वेतन की दर होनी चाहिए। इस प्रकार भारत में आय का अधिकांश सुरक्ष। या सेना 
तथा अन्य प्रशासन सम्न्बधी कार्यों' को संचालित करने में ब्यय हो जाता है। कुछ लोगों का ऐसा 
विचार है कि यहाँ पर ८८% व्यय तो इन कार्यों में होता है १९% राष्ट्र निर्माण के कार्यों 
में किया जाता है। सर बाल्टर लेटन का कहना था कि भारत सुरक्षा, तथा शान्ति एवं सुव्यवध्था 
में अन्य पाश्चात्य देशों की माँति व्यय कर रहा है परन्तु शिक्षा, स्थास्थ्य, स्वच्छुता आदि से व 
देशों की तुलना में नहीं के बराबर रकम खर्च कर रहा है। सन्‌ १६३४ हई० में हमारी आय 
का ३४% भाग शान्ति और सुरक्षा आदि की स्थापना में खर्चे हो गया था| जन्र हमारी आय का 
इतना बडा भाग राज्य प्रशासन आदि के कार्यों में कितनी खच हो जात है फिर सामाजिक कल्याण के 
कार्यों में कितनी रकम उठाती होगी | सन्‌ १६३४-३४ में शिक्षा (केन्द्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय) पर कुल 
६ आना प्रति व्यक्ति के हिसार के खच हुआ जन्न कि संयुक्त राज्य अमरीका में शिक्षा पर २४ रु० तथा 
ग्रेट ब्रिटेन में १९ रु० खच किया गया। इसी तरह चिकित्सा, कृषि तथा उद्योग आदि में भी बहुत कम 
रकम खर्च की गई। सार्दजनिक कल्याण के अन्य काय जैसे नि्धनों की सहायता, सामाजिक बीमा 
स्वास्थ्य बेकारी श्रादि की ओर खच करने का तो ध्यान ही नहीं दिया गया। 

नीचे दिए हुए आँकड़ों से १६४५-४६ में प्रति व्यक्ति किस मद में कितनी रकम खर्चे की 


गई. इसका पता लग जायगा ; 
रू० शा. प्‌[० 


_ सैंनिक सेवाओं में न १३ है 
_पील्िरस, न्याय जेल, आदि -+- तु ७ ११ 
शिक्षा ध्् ० ७ २ 
चिकित्सा ्थ ० २ रे 
सावजनिक स्थास्थ्व नह ० २ ३ 
. कृषि दल ० ५ ३ 
उद्योग ध् ० ० दर 
वैज्ञानिक विभाग कि मु ९ भू 


क्‍ उपरोक्त आँकड़ों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा राज्य जिलकुल पुलिस राज्य 
ही बना हुआ है, सामाजिक सेवाश्रों के क्षेत्र में कुछ भी काय नहीं किया गया है| जितना भी हमारी 
सरकार व्यय करती है उसका अधिकांश ऐसे कार्यों में खर्च होता है जिससे कि लोगों के आर्थिक 
'बिंकास में कोई सहायता नहीं मिलती । हमारे साबंजनिक व्यय का एक और दोष है वह यह कि भिन्न- 
भिन्न प्रान्त जिस स्तर की सेवाएं प्रस्तुत करते हैं उनमें आपस में बड़ा अन्तर है। वे निधन प्रान्त 
या राज्य जिनको कि सामाजिक विकास के दछोत्र में काफी काय करने की आवश्यकता है, वे धन की 
कमी के कारण कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी व्यवस्था से देश का विकास कभी भी नहीं हो सकता । राज्य 
कार्य केवल कर वसूल कर शान्ति और सुव्यवस्था स्थापित करना ही नहीं है, उसका काये अपने राज्य 
के निवासियों को नेतिक, सामाजिक और आशिक विकास भी करना है| अ्तएवं सावंजनिक राजस्व की 
व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे कि देश का सामाजिक और श्ार्थिक निर्माण हो | इस उद्द श्य 
की पूर्ति के लिए, हमें अपनी कर व्यवस्था में आमूल पतिवतन कर॑ने होंगे। मालंगुजारी, आबकारी 
की दरों में कमी करना, जीवनोपंयोगी आवश्यक बस्तुश्रों की कर से मुक्त करना, विलासिता की 
वस्तुओं पर लगने वाले कर में बृद्धि कर देना आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे हमें इस दिशा में 
यंता मिल सकती है। परन्तु यदि अभी ऐसी करना सम्भव नहीं है, और हमारी कर पद्धति भी 
प्रतिंगाँसी ही बनी रहँती है तो हम अपने व्यय को व्यवस्थित कर इस दिशा में सुधार कर सकते हैं। 
बतमारन समय में हमें सावजनिक व्यंध की व्यवस्था को ही सुधार कर आगे कदम रखना चाहिए | 
सार्वजनिक व्यय ऐसा हो जिससे कि कृषकों का, कारखानों में काम करने वाले मजदूरों तथा अर न्य निर्धन 
व्यक्तियों को ययेष्ट लाभ हो इसी में देश और समाज का कल्याण निहित है। श्राशा है कि स्वतंत्र भारत 
की सरकार इस दिशा में क्रियात्मक कदम उठाकर देश को समृद्धि के पथ पर अंग्रसिंत करेंगी। 


अममकानमन्‍्पााइकर डी चकित 


तेंतीसवाँ परिच्छेद 
भारत में वस्तुओं का मूल्य तथा मृल्य-निय॑त्रण 


ग्राककृथन्न--किसी देश की वस्तुओं का मूल्य उस देश की आर्थिक स्थिति का द्योतक होता 
है | किसी देश की वस्तुओं का मूल्य उस देश की आर्थिक उन्नति या अवनति का मापदण्ड होता है, 
उससे हमें पता चल्न जाता है कि उस देश के निवासी किस स्थिति में हैं, उनकी आिक स्थिति क्‍या 
है ! इसके अतिरिक्त वस्तुओं के मूल्य के अनुसार ही सरकार भी मात्गुजारी निश्चित एवं निर्धारित 
करती है । वस्तुओं के मूल्यों के अनुसार ही सरकार अपनी करेसी का संकुचन एवं विस्तरण करती 
तथा अपनी नियंत्रण नीति का निर्धारण करती है। इस प्रकार देखने से हम कह सकते हैं कि किसी 
देश की वस्तुओं के मूल्यों का श्रार्थिक तथा राजनैतिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्त्व होता है। इस 
परिच्छेद में हम भारत में वस्तुओं के मूल्यों तथा तद्जनित समस्याश्रों पर विचार करंगे | 

भारत में वस्तुओं के मूल्यों पर एक विहंगम दृष्टि डालने से हमें पता चलता है कि सन 
४८५७ के महान्‌ विप्लव के पूर्व जब्र कि मारत में न तो अच्छी तरह सड़कों का निर्माण हुआ थ 
और न रेले ही बनी थीं, उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान की वस्तुओं का लाना ले जाना सुगम 
नहीं था, उस समय वस्तुओं का मूल्य विभिन्न प्रदेश या स्थान की स्थितियों पर निभर रहता था। 
उस समय किसी स्थान में एक वस्तु पर्याप्त मात्रा में होती और उस वस्तु का मूल्य कम रहता था जब 
कि उसी वस्तु का दूसरे स्थान में बड़ा अमाव या अ्रकाल सा ही रहता था ओर ऐसे स्थान में उसकी 
कीमत काफी बढ़ी हुई होती थी। धीरे-धीरे जब यातायात के साधनों का विकास होने लगा, रेलें और 
सड़कें एक नगर को दूसरे नगर से, एक गांव को दूसरे गांव से, एक स्थान को दूसरे स्थान से मित्राने 
लगीं तब वस्तुओं के मूल्य में एक नवीन प्रृष्ठ खुला । बड़े-बड़े नगरों में वस्तुओं के मूल्यों में प्रतियो- 
गिता चलने लगी, भारत संसार के सम्पर्क में आया और उसकी वस्तुओं के मूल्य का निर्देशन 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा नियंत्रित होने लगा, उनमें शनै:-शनेः इद्धि होने लगी और उसकी मूल्य 
सूची अथवा देशनांक जो कि श्य७छर३ में केवल १०० था श्य६३ में १०५ हो गया। इसके बाद 
वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि का क्रम जारी ही रहा | पहले अकाल के वर्षो में खाद्यान्नों के मूल्य में इद्धि 
हुई, फिर जब फसल अच्छी हुईं तो उनमें पुनः गिराव हो गया । इसके बाद इन्हीं वस्तुओं के मूल्य 
फिर बढ़ने लगे और अब बिना अकाल के ही अकाल का मूल्य होने लगा | गोखले महोदय ने देश 
में वस्तुओं के इस बढ़ते हुये मूल्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया | सरकार ने वस्तुओं के 
इस बढ़े हुये मूल्यका अध्ययन करने के हेतु १६१० में दत्त समिति नियुक्त को। 

दत्त मूर्य जाँच समिति-जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि सन्‌ १६१० में भारत 
सरकार ने वस्तुओं के मूल्य की दृद्धि की जाँच करने के तिये श्री के० एल० दत्त की अध्यक्षता में 
एक समिति नियुक्त की । दत्त महोदय ने भारत में वस्तुश्नों के मूल्य की कुछ अन्य देशों के मूल्यों से 
तुलना की थी। दत्त महोदय के अनुसार भारत में मूल्य वृद्धि के निम्नलिखित कारण थे :--- 

(१) खाद्यान्न के उत्तादन में हास, इस ह्वास का घुख्य कारण कुसमय वृष्टि, खाद्यान्न के स्थान 
पर अखाद फसलों का बोया जाना तथा अनुवरा भूमि पर खेती करना; 

(२) यातायात के साधनों का विकास तथा साथ ही इनके महसूल् या भाड़े में कमी; 

(३) साख तथा बैक्लिंग कें.साधनों का विकास | 


फॉ० ७१ 


ध६२ भारतीय अथ-शासत्र का विवेचन 


यह तो रही भारत की बात, उस समय सार में वस्तुओं के मूल्य में काफी बृद्धि हो गईं थी। 
विश्व-व्यापी मूल्य बृद्धि का मुख्य कारण बोर तथा रूस व जमन के युद्ध का होना, स्वण तथा करेंसी 
की अधिक पूर्ति होना, कृषि उत्पादन की कमी होना तथा साथ ही उनकी मांग का बढ़ना, बैल्लिंग तथा 
साख सम्बन्धी सुविधाओ्रों के विकास से मुद्रा के प्रचलन में वृद्धि होना । 

भारत में इस मूल्य वृद्धि के होने का मुख्य कारण यह था कि श््ू६३ में रुपया एक सांके- 
तिक मुद्रा हो गया | इसके अतिरिक्त साथ ही सरकार भी स्वच्छुन्दतापूवक रुपये को गढ़ती चली 
गई | १६०० से लेकर १६०८ तक में कुल सौ करोड़ रुपये के सिक्के ओर अधिक निर्मित हो गये 
थे और यही इसका मुख्य कारण था। 


प्रथम विश्वयुद्ध तथा उसके बाद--जब प्रथम विश्वयुद्ध का प्रारम्भ हुआ तो वस्तुओ्रों 
के मूल्य में ओर वृद्धि होने लगी। युद्ध के समय में वस्तुओं के मूल्य इंद्धि के मुख्य कारण 
निम्नलिखित थे ४--- 

(१) तैयार मात्न के आयात में कमी हो गईं, जो व्यक्ति अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे 
हुये थे वे अब सैनिक आवश्यकता के लिये अस्त्र-शस्त्रों का उत्पादन करने लगे; 

(२) बीमा तथा समुद्री यातायात के महसूल् में बृद्धि हो जाने से यह कठिनाई और बढ़ गई; 

(३) सरकार भी आयात ओर निर्यात पर जो नियंत्रण लगाये थी उसका मी बुरा असर पड़ा; 

(४) इधर देश में नोटों का चल्नन बहुत था। १६१४ में देश में २३७ करोड़ रुपये के नोट 
चालू थे, १६१६ में यह संख्या २६५ करोड़ तथा १६१६ में ३६२ करोड़ हो गई । करेंसी के अतिरिक्त 
साख में भी इंद्धि हुई | इसका भी प्रभाव बड़ा बुरा पड़ा। सन्‌ १६१८-१६१६ तथा १९१६-१६२० 
में वर्षा के न होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में और वृद्धि हो गई। 

इसके बाद सन्‌ १६२० से लेकर १६२६ तक वस्तुश्रों के मूल्य की गति विपरीत दिशा को 
रही, धीरे-धीरे वस्त॒श्रों के मूल्य में कमी होने लगी। इस से संयुक्त राज्य अमरीका, श्रेट-ब्रिटेन तथा 
भारत आदि देशों ने अपस्फीति? को नीति अपना कर उसमें और हाथ बटठाया | फिर तो १६२६ से 
लेकर १६३६ तक भीषण मन्दी बनी रही । सन्‌ १६२६ की न्यूयाक की वाल्न स्ट्रीट वाली ब्रव्ना का 
समस्त विश्व में प्रभाव पड़ा | इस मन्दी के सम्बन्ध में हम विशेष प्रकाश भारत का व्यापार! शीप्रक 
परिच्छेद में डाल चुके है। यू० के०» के साथ सम्बन्ध होने के कारण भारत अपने रुपये का अनुपात 
१ शि० ६ पे० रखे हुये थे, यदि वह इस अनुपात में कुछ कमी करता तो सम्मवतः उसे कुछ सुविधा 
प्राप्त हो जाती | दूसरे उस समय देश की राजनैतिक स्थिति ऐसी थी जिससे स्थिरता की आशा नहीं 
की जा सकती थी । भारत एक कृषि प्रधान देश था इस कारण उसे और भी हानि उठानी पड़ी 
इसका मुख्य कारण यह था कि जितना हास इस समय खेती की पैदावार वाली बस्त॒ओ्रों में हुआ था 
उतना अन्य वस्तुओं में नहीं । सनू १६३४ में तो वस्तुओं के मूल्य का यह गरिराव और भी नीचे 
पहुँच गया । अन्य वस्तुओ्रों के उत्पादन करने वाले देशों के मूल्य में इतना हास नहीं हुआ- था जितना 
कि भारत के। 

इस मत्य-हास का प्रभाव--वस्तुओ्ं के मूल्य में इस प्रकार के परिवतन होने का 
प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता है | इसके कारण समाज में अशान्ति, बेगारी, तथा अन्य कई दोष आ जाते 
हैं [वस्तुओं के मूल्य में: इस प्रकार के हास होने के कारण भारतीय कृषक की दशा और भी खरात्र हो 
' गई । मुन्दी के समय में उसकी आ्राय तो कम हो गई किन्तु उसके द्वारा दिये जाने वाले. सिंचाई के 
करों तथा कमान आदि में कोई कमी नहीं हुईं । कठिनाई के कारण जो कुछ ऋण उसने पहले लिया 
था वह भी कैम नहीं हुआ । इन सब कारणों से. उसकी- स्थिति और भी खराब रही, यही दा 


भारत में बस्ठुओं का मूल्य तथा मूल्य नियंत्रण .. - भूहड॥ 


जमींदार का भी रहा। ध्यापारी भी अपने माल को अच्छे लाभ पर नहीं बच सका, माल के खरीदने 
वाल्लों की संख्या कम रही | इसका प्रभाव उत्पादक पर पड़ा जिसका मात्र मा्न-गोदाम में जमा पड़ा 
रहा | हाँ इस समय वे ही लोग मौज में रहे जिन्हें कुछु निश्चित वेतन मिल्नता था किन्तु ऐसे लोगों 
की संख्ये| बहुत कम थी 

जहाँ तक संरकार का सम्बन्ध था उसे भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आ्रायोत- 
निर्यात कर, आयकर, रेलवे की अ्रय आदि इन संभी बातों में बड़ी कमी हुईं | सब॑ तरफ करों में वृद्धि 
की गई, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई | निर्यात कम हो गया और सरकार को 
आवश्यक व्यय सम्माज्नना कठिन हो गया किन्तु ऐसी स्थिति में भारत से सोने का खूब निर्यात किया 
गया, इस निर्यात के कारण ही विदेशी विनिमय के भार को सम्मात्रा गया और विदेशों में भारत 
सरकार की साख की रक्षा की गई | सन्‌ १६३४ के पश्चात्‌ से वस्तुओं के मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि 
होने लगी, १६३: से तो वे उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ही बढ़ती गई । 

द्वितीय विश्वय ड के समय में (१६३६-४४)-- जब सन्‌ १६३६ में युद्ध घोषित हो 
गया तो सभी प्रकार की वस्तुओं में एकदम से वृद्धि होने लगी किन्तु सइ बाजी आदि के कारण यद्द 
प्रारम्म होने के पन्द्रह महीने पश्चात्‌ स्थिति फिर गिर गई | १६४९१ में ग्रेटब्रिटेन ने अपनी आवश्यकता 
के लिये भारत से काफी माल खरीदा । उसकी इस खरीद का परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो देश 
में माल की कुछ कमी हुईं दूसरी ओर करेंसी की इंद्धि। स्वभावतः देश में वस्तुओं के मूल्य में बृद्ठि 
होना अवश्य भावी था। सन्‌ १६४१ के दिसम्बर में जापान भी य॒द्व में सेंम्मिल्ितं हुआ, युद्ध की अप्ि 
भारत के निकट तक आ गई । इसके परिणाम स्वरूप १६४२ में सभी प्रकार की वस्तुओ्नों के मूल्य 
में वृद्धि हो गई। (६४२ के मध्य में मूल्यों में ओर भी वृद्धि हो गई । १८४३ में यह स्थिति और भी 
गम्भीर हो गई । यद्ध क्षुत्र के निकट होने के कारण कल्कते को सबसे बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा, बम्बई की भी दशा करीब यही थी किन्तु वहाँ पर मूल्य में इतनी बूृद्धि नहीं हुईं जितनी 
कि कलकत्ते में | इस सम्बन्ध में एक बात और स्मरण रखने की है वह यह कि प्रथर्म विश्वयुद्ध में 
जिस प्रकार तैयार मात्र के मूल्य में अधिक बृद्धि हुईं थी उसी प्रकार द्वितीय विश्वयुद्ध में जीवनोप 
योगी श्रावश्यक पदार्थों' जैसे ख|्यान्न श्रादि की । 

पहले सरकार ने यह सोचकर कि उत्पादकों तथा किसानों दोनों ने ही पहले जों हानि 
उठाई है, उसकी पूर्ति कर लें, वस्तुओं के इस मूल्य-बृद्धि को रोकना ठीक नहीं समझा । बाद में जब 
१६४३ में वस्तुओं के मूल्य में काफी वृद्धि रही और देश में मुद्रास्फीत की परिस्थितियाँ अपना पूरा 
प्रभाव दिखाने ्ञगीं तो सरकार ने मूल्यों के नियन्त्रण की ओर कदम बढ़ायां । 

इस समय देश की खाद्यान्न सम्बन्धी स्थिति बंडी गम्भीर हो गई थी, बर्मा के भारतवर्ष से 
अलग हो जाने के कारण चावल की काफी कमी हो गई । उधर देश में खेती की पैदावार भी अच्छी 
नहीं रही | इन्हीं सच कारणों से इसी समय बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लाखों आदमी 
' खाने की क्री के कारण काल के ग्रास बने | इसी समय इसी बंगाल में हजारों आदमी मलेरिया 
चेचक, हैजा आदि के कारण मोत के शिकार बने । वास्तव में इस समय सबसे अंधिक कठिनाई निधन 
व्यक्तियों को उठानी पड़ी जिनके पास मंहरगे अन्य के खरीदने के लिये पेसे ही नहीं थे | 

अतएवं सरकार ने धीरे-धीरे इस प्रकार के दोषों को दूर करने के लिये प्रयत्न करना शुरूं 
किया । उसने मूज्य-बृद्धि को रोकने, वितरण को नियन्बित करने तथा लोगों की क्रय-शक्ति को कम 
करने के लिए प्रयत्न किए, | 

बड़े-बढ़े नगरों में खा्यान्न, कपड़े, चीनी तथा अ्रन्य आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग कर दी। 
सरकार ने सूती कपड़े तथा सूत के मूल्य नियन्त्रण के लिये, चोरबाजारी तथा मुनाफाखोरी को रोकंने 


६७ भारतीय अथ-शाखत्र का विवेचन 


. कै- लिये कामूनों का निर्माण किया । उसने अतिरिक्त लाभकर तथा अन्य करों की वसूली भी बड़े 
जोरों से शुरू कर दी | अब यह अतिरिक्त लाभकर बजाय साल भर के तीन ही महीने में लिया जाने 
ह्गा । नागरिकों के उपभोग के लिये और अधिक माल दिया जाने लगा, स्थानीय उत्पादकों को अपने 
उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहित किया गया | बंगाल में आस्ट्रेलिया तथा पंजाब जैसे स्थानों 
से खाद्यान्न भेजा गया संक्ष प में जो कुछु भी काय सुगमता से मूल्यों के नियन्त्रण के लिये किया 
जा सकता था, उसे किया गया। अन्त में इन सब्र प्रयत्नों के फलस्वरूप मूल्य-ब्ृद्धि में कुछ 
रुकावट हुई | 

सनू १६४४ की अगस्त में युद्ध का अन्त हुआ परन्तु युद्ध के अन्त से स्थिति में कोई सुधार 
नहीं हुआ । देश में खाद्यान्न, कपड़ा तथा अन्य उपभोग की वस्तुश्नों की भीपण कमी बनी रही। 
इस समय देश में बड़ी-बड़ी मशीनों की जिनसे कि युद्ध के समय बड़ा काम लिया गया था, हालत 
खराब हो गईं थी और अब उनके स्थान पर नवीन मशीनों या यंत्रों की आवश्यकता थी किन्तु विदेशों 
- से इनका ग्राप्त होना सम्मव नहीं था । देश में श्रमिकों की मजदू- अब भी बढ़ती जा रही थी। 
अतएव वस्तुओं के थोक मूल्य में भी कोई कमी नहीं हुई उल्टी उसमें वृद्धि ही होती रही। नीचे दी 
हुई तालिका से यह बात और स्पष्ट हो जायगी ;-- 

थोक मूल्यों का देशनांक 
( आधार-१६ अ्रगस्त १६३६ -- १०० ) 


वष कच पदार्थ कृषि पदार्थ जीवनोपयोगी बना सामन्य 
आवश्यक पदार्थ माल्न देशनांक 
१६३६-४० रैशर्धाप १२७,५ १२४,२ १३१५,४५ १२५.,६ 
१६४०-४१ १२०५ १०८.६ ११३४ श्श्ध्य श्थ्प 
१६४१-४२ १४६.६ १२४-२ १३२-५ १४४ ४. १३७,० 
१६४२-४३ १६५६५४,६ १६६२ १६६, ० १६०,४. १७१५१. # 
१६४३-४४. १८५४-१० २६८. ४ २३२५ २४१,७ २३६५ 
१६४४-४५ २०६ ० २६५ ४ २४०.५ रभण ३. रध४ध २ 
१६४५-४६ २१०.१ २७१५८ २४६ ४ २४०,०.. २४५० 
१६४६-४७ २३५४, ० ३१४,० २८०० २५६, ७० २७४ ० 
१६४७ ४प्८ रेध४ ० ३४७ ० २३१३ ० जप ३०७ ० 


जब हम भारत में बस्तुओं के मूल्य की तुलना, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा 

जैसे देशों से करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कि जितनी मूल्य इृद्धि भारत में हुई्दे उतनी 
अन्य देशों में नहीं। भारत को इस दिशा में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वस्तुओं का मूल्य इस बात पर निभर रहता है कि कितनी प्रकार की बस्तुएँ 
बिकने वाली हैं और कितने परिमाण में द्रव्य उपलब्ध है । भारत में उस समय युद्ध के लिए मित्र 
राष्ट्रों द्वारा विशाल परिमाण में वस्तुओं की खरीद की गई, १६४३ में यह खरीद और बढ़ गई, इस 
वृद्धि का परिणाम निकल्ला मुद्रा-स्फीति | युद्ध की मांग की पूर्ति के लिये लाखों भारतवासी अन्न-वम्न 
. की भयानक कमी सहते रहे, इसके बदले में उन्हें और कुछ नहीं मिला, हाँ मिल्ली केवल भविष्य में 
अरे की जाने वाली स्यलिज्ञ की प्रतिभूतियाँ | अन्य देशों में भी पत्न-मुद्रा के प्रचलन तथा मांगवाली 
अ्रमानतों में वृद्धि हुई किन्तु राशनिंग तथा अन्य नियन्त्रणों से वहाँ मूल्य में इतनी वृद्धि नहीं हुई । 
भारत में भी नियंत्रण लगाए गए किन्तु ये नियन्त्रण इतने पूर्ण नहीं थे जितने कि श्रन्य देशों में 
इसलिये यहाँ मूल्य में इृढ्ि भी झधिक रही । युद्ध के समास दोने पर यह आशा की गई थी कि इस 


भारत में वस्तुओ्रों का मूल्य तथा मूल्य नियंत्रण ' ' शहप 


दिशा में स्वतः सुधार हो जायगा किन्तु यह कुछ भी नहीं हुआ। अनेक सम्मेत्षन हुए किन्तु इन 
सम्मेज्ञनों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा | यू० के० से विशाल्न मात्रा में वस्तुओ्रों का आयात होने 
लगा, सेना की भी अब इतनी खपत नहाँ रही । विदेशों से कुछ कच्चा माल, मशीनों आदि के आयात 
. से मूल्यों में कुछ गिराव होना चाहिये था परन्तु यह सब कुछ भी न हुआ । 

सन्‌ १६४६-४७ में मूल्यों के सामान्य स्तर में वृद्धि होती हुईं दिखलाई पड़ी, १६४८ में यह 
वृद्धि और भी तीव्रगति से बढ़ने लगी | इस प्रकार की वृद्धि के मुख्यतया निम्नलिखित कारण थे :-- 

( १ ) इस वृद्धि का सबसे प्रधान कारण यह था कि इस समय औद्योगिक तथा कृषि दोनों 
ही उत्पादन में बड़ा हास हुआ । सन्‌ १६४७-४८ में पिछुले वष की तुलना में जूट, कपास, सीमेंट, 
कागज, दियसलाई तथा रासायनिक पदार्थों के उत्पादन में कमी रही । त्पादन में इस हास का 
एक कारण यह था कि इस समय देश में औद्योगिक अशान्ति फैली हुई थी, औद्योगिक झगड़े बढ़ 
रहे थे, इन झगड़ों के कारण १६४७ में कुछ नहीं तो १६ ६ लाख श्रमिक दिवसों ( वात तै&ए8 ) 
की हानि हुई थी, १६४८ में इस प्रकार ८० लाख दिन बेकार गए थे। जहाँ तक खाद्यान्न के उत्पा- 
दन का प्रश्न है उसमें भी हानि ही हुई सन्‌ १६४७ में भारतीय संघ ( जिसमें हैदराबाद 
भी शामित्न था) में कृषि-उत्पादन ४०० लाख टन था, जब कि १६४२ से लेकर १६४६ तक 
इसका ओसत उत्पादन ४३० लाख टन रहता था । उधर क्ृषि के उत्पादन में तो दिनोंदिन हास हो 
रहा था दूसरी ओर जनसंख्या में उत्तरोत्तर इृद्धि हो रही थी। 

(२ ) उत्पादन में हास के साथ उधर मुद्रा-स्फीति की स्थितियाँ बढ़ रही थीं | इसका मुख्य 
कारण नोटों का अधिक चलन था| सन्‌ १६४६ के अन्त में ११,६३ करोड़ के नोट चालू ये १६४८ 
के अन्त में १९,८३ करोड़ रुपए, के नोट चालू थे, इस बृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रामाणिक बैड़ों 
द्वारा दिए गए अग्रिम में भी काफी बृद्धि हुईं, जो कि इसी काल्न में २८५ करोड़ से अब ४२७ करोड़ 
रुपये हो गई थी । मुद्रा ओर साख की इस दृद्धि से अपस्फरीत हुई ओर अपस्फीत से मूल्य-बृद्धि । 

(३ ) बेंसे तो १९४५ के अगस्त में युद्ध समाप्त हो गया था किन्तु सरकार की आय में कोई 
विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, सरकारी बजट में घाटा रहा, इससे मूल्य-बृद्धि को ओर बढ़ावा हुआ । 

(४ ) १६४८ में भारत का व्यापारिक सन्तुल्नन भी उसके पत्ष में नहीं रहा, विदेशों और 
विशेषकर धात्विक मुद्रावाले देशों से खाद्यान्न के मंगाये जाने के कारण यह सन्तुत्नन ओर भी बिगड़ा । 
भारत के इस व्यापारिक सन्तुल्लनन को ठीक करने के लिए सरकार ने ग्रायात पर नियन्त्रण लगा दिया | 
उधर लोगों के वेतन में भी कुछ इड्धि हुई महगाई के मत्ते के मिलने के कारण लोगों की क्रय-शक्ति 
बढ़ी जिसका भी अच्छा असर नहीं पड़ा, मुद्रा-सफीत में ओर भी वृद्धि हुई । 

( ५ ) सन्‌ १६४७ के अन्त में सरकार ने बहुत सी वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, शकर, कपड़ा, सूत 
कपास आदि से नियन्त्रण हटा दिया। सरकार ने यह सोचा था कि ऐसा करने से जिन लोगों ने इ 
वस्तुओं को छिपाकर संचित कर रखा है, वे बेचने के ल्लिए. बाहर निकाल लेंगे परन्तु इसका मी 
प्रभाव बुरा पड़ा । बाद में सरकार ने सोचा कि ऐसा करके उसने बड़ी गल्लती की है | अतएव उसने 
किर से नियन्त्रण लगाने की ओ: कदम बढ़ाया, इस कारण धीरे-घीरे मूल्यों में कि गिराव होता 
गया । १६४६ के मार्च में मूल्यों के थोक भाव का देशनांक ३७० पहुँच गया, जो कि १६४८ की 
जौलाई में ३६० था | 

क्‍ मूल्यों में इस असाधारण ब्रांद्ध का कारणु-मल्या मे इस प्रकार का चढ़ाव-उतार 
साधारणतया किसी एक कारण से नहीं होता तल्कि कई कारणों से मित्लकर मूल्यां में इस प्रकार का 
परिवर्तन होता है । हम यहाँ पर इन्हीं कारणों पर अलग-अलग विचार करेंगे | 


पू३ ६ ४ भारतीय अर्थ-शाप्न का विवेचन 


' मुद्रा-स्फीति ( 277/803। ) मुद्रा-स्फीति में करेंसी या पत्र-मुद्रा के प्रचलन में अ्त्य 
घिक वृद्धि हो जाती है, इसके लिए मुख्यकर सरकार उत्तरदायी होती है और वह इसे विशेषकर 
अपने चालू बजट के घाटे की पूर्ति के लिये करती है। बिना किसी व्यापार या वाणिज्य 
सम्बन्धी आवश्यकता के ही, नए. नोट निकात्न दिये जाते हैं । भारत में युद्ध के समय में जो मुद्रा- 
स्फीति हुई ओर नोटों का जो प्रचलन हुआ उसका मुख्य कारण यह था कि ब्रिग्शि सरकार ने अपने 
लिए या अपने मित्र-राष्ट्रों की सेना सम्बंधी आवश्यकता के लिए. युद्ध-सामग्री खरीदी | ऑँग्रेज लोग 
युद्ध की आवश्यकता की पूर्ति में इस प्रकार लगे हुए थे वे मारत को वस्खुओ्नों के रूप में उस रकम का 
भुगतान करने में असम थे, अतएव लन्दन में भारत के स्वलिंज्ञ आदेय एकत्रित होते गये | श्रेंगरेजों 
को इस आदेय से काफी ल्ञाम हुआ, उनके बजट में जो घाटा हुआ उसकी वे पूर्ति करते रहे और उनके 
देश की वस्तुओ्रों के मूल्य में अधिक वृद्धि नहो सकी। युद्ध के समाप्त होने पर भी पर्याप्त मात्रा में 
सलिज्ज न ग्राप्त हो सका । यदि यह पर्यात मात्रा में प्राप्त होता तो मारत अ्रच्छी तरह मशीनें और प्लांट 
इत्यादि खरीद लेता | इसी समय युद्ध के बाद, भारत के स्वतन्त्र होने पर काश्मीर तथा हैदराबाद में 
उपद्रव मचने के कारण सरकार को ओर भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सरकार ने ऐसी आर्थिक 
स्थिति को देखकर अनेक व्यक्तियों से सलाह ली, अनेक वर्गों' के लोगों से इस विपय में परामश 
किया । इन लोगों ने देश में फेली हुईं इस मुद्रा-स्फीति के निम्नलिखित कारण निकाले :--- 

( १) करेंसी में बराबर वृद्धि हो जाने के कारण यह स्थिति और गम्भीर होती गई ! 
सन्‌ १६३६ में केवल १७६ करोड़ रुपये के नोट चालू थे जबकि १६४६ में इनकी संख्या ११.६१ 
करोड़ रुपये हो गई | सन्‌ १६३६ में १२६ करोड़ रुपये के अग्निमों तथा बिल्लों का बड्चा किया गया 
था जब कि १६४६ में यह रकम ४४४ करोड़ रुपये हो गई | १६३६ अ्रगस्त में सामान्य मूल्य देश- 
नांक केवल १०० था जबकि १६४६ की मार्च में यह ३७० हो गया । 

(२ ) युद्ध के समय तथा युद्ध के बाद के वर्षो' में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के बजट 
में बराबर घाटा बना रहा | 

(३ ) सरकार के कुछ वस्तुश्रों से नियन्त्रण हटा देने का भी बुरा प्रभाव पड़ा । 

( ४ ) नोकरी वाले लोगों के वेतन में बृद्धि तथा उनको भत्ता आदि प्रदान करना | 

(५) पाकिस्तान से भारत में शरणार्थियों के आने के कारण एूँजी नकदी में परिवर्सित हो 
गई, इससे चालू द्रव्य में ओर वृद्धि हुई । 

(६ ) रिजव बैक के सरकारी प्रतिभूतियों को सहायता दी जाने के कारण द्वव्य की पूलि में 
वृद्धि हुई । क्‍ 

(७ ) चोरबाजारी तथा अन्य प्रकार की छिप्री हुई आय के द्रव्य का दबाव होना । 

(८ ) सरकार के ऋण लेने तथा सेविंग आदि के आन्दोलननों का असफल होना | 

(६ ) देश में खाद्यान्न तथा अन्य सभी प्रकार की उपभोग की वस्तुओं का कम होना । 
इधर कुछ वर्षों से खाद्यान्न में भारत की आत्मनिर्मरता का अ्रन्त हो गया था | वह करीब २०-२५ 
ज्ञाख टन चावल बर्मा, माया तथा थेलैएड से भेंगा रह था, परन्तु बाद में जापान ने इन देशों पर 
अपना अधिकार जमा लिया जिससे खाद्यान्न की पूर्ति में और कमी हो गई । इधर यह कमी तो रहो 
है साथ ही उसे हराक, बदरीन, लंका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को भी खाद्यान्न भेजना पड़ा | 
इससे देश में खायान्न का और भी अभाव हुआ | इसके बाद देश का विभाजन हुआ जिसके 
परिणामस्वरूप गेहूँ बाह्य, प्रदेश पञ्ञाब और सिन्ध मी उसके हाथ से निकल गया, यह कमी और 
. भी बढ़ी । 


भारत में बस्तुओं का मूल्य तथा मूल्य नियंत्रण ५३१७ 


इसके अतिरिक्त विदेशों से आने वाली अन्य वस्तुओं के आयात में भी कमी रही, युद्ध के 
समय में भारत के समुद्री व्यापार का परिमाण बहुत कम रहा | नीचे दी हुईं तालिका से यह बात 
और स्पष्ट हो जायगी । ये आंकड़े १९४० से लेकर १६४३ तक के हैं । 
आयात का परिमाश 
( आधार १६३८-३६ ८८ १०० ) 


१६४०-४१ १६४१-४२ १६४२- ४ है 
आयात का परिमाण ८१.३ ७४२ २७.६ 
प्रतिशत हास २०.३ व्प३ ४६.३ 
मूल्य स्तर १२६.७ १५३,४ श्६२ ६ 


इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि आधार वर्ष ( १६३८-३६ ) की तुलना विदेशों 
आनेवाली बस्तुओ्रों के आयात में ३७.६ प्रतिशत का ह्ास हुआ 

विदेशों से आनेवाले मात्न में तो कमी हुईं ही साथ ही मारत में उपभोग के पदार्थों' में भी 
बड़ा हास हुआ। यहाँ भी युद्ध की माँग की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं का निर्माण होने लगा । 
कागज, फौलाद, सूती कपड़े, चमड़े का सामान, चाय, रबड़ सभी यू० के० तथा अन्य मिनत्रराष्ट्रो 
द्वारा खरीदे जाने लगे और नागरिकों के उपभोग के लिए ये वस्तुएँ नहीं के बराबर रह गई | 
विदेशों द्वारा यह माल कितने परिमाण में खरीदा गया, इस बात का पता उन स्टलिज्ञ आदेयों से 
मित्र जायगा जो कि भारत को विदेशों से मित्नने वाले थे | ये आदेय निम्नलिखित हैं :-- 


करोड़ शपये में 
(१ ) स्टर्लिज्ञ आदेय रिजव बैड के अवधरण में अगस्त १६३६ ६४ 
(२) वे स्टल्लिज्ञ जो रिजव॑ बैड ने खरीदे १६९४५ के माच के अन्त तक. ६४४ 
(३ ) शाही सरकार ने जो स्टल्निज्ञ चुकाये १,२६२ 
योग २ 9००७ 


यातायात की कठिनाइयाँ तथा वस्तुओं का अनुपयुक्त वितरशु--यातायातः के 
देश में जितने उपलब्ध साधन थे वे सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लग गए | पहले अधिक- 
तया कोयले का आयात समुद्री मार्ग द्वारा होता था किन्तु अरब रेलों पर इसका भार शआ पड़ा । इसके 
अतिरिक्त पेट्रोल, रबढ़, ठायरों तथा मोटर लारियों को कमी के कारण सड़कों के यातायात में भी. 
कठिनाई हुईं | इसलिए उन स्थानों से जहाँ पर किसी वस्तु की बचत होती या वह वस्तु उस स्थान. 
में अधिक उत्पादित होती वहाँ से उसका ऐसे स्थान में जहाँ कि उसकी कमी थी, भेजना सुगम नहीं 
था | इसके अतिरिक्त विभिन्न ग्रांतों द्वारा केन्द्रीय सरकार को विशेष सहयोग भी नहीं प्राप्त हुआ । 
अतएव केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हत्न भी नहीं कर सकी, ओर कुछ लोग सट्ठेबाजी, मुनाफेर 
खोरी आदि से मनमाना ल्वाभ उठाते रहे । 

सट्टे बाजी तथा झुनाफेखोरी आदि- सामान्य स्थितियों में भी वस्तुओं के मूल्य की 
घटा-बढ़ी में सट्टेबाजी का बड़ा हाथ रहता है। कुछ ल्लोग कहते हैं कि. सट्ेब्राजी. से: साधारणतया 
मूल्यों के व्यवस्थित होने में सहारा मित्रता है परन्तु युद्ध के समय स्थिति दूसरी ही हो जाती हद |. 
मूल्य इद्धि की आशा से जीवनोपयोगी आवश्यक पदार्थों को ल्लोग संचित किये बैठे रहते हैं ओर उप- 
भोक्ताओं को उन वस्तुओं की कमी खय्कती रहती है | ऐसे लोग समाज के कल्याण का जरा भी ध्यान 
नहीं देते, अपने रुपये बनाने के चक्कर में गरीत्रों का खून चूसने के लिये समाज का अह्वित करने के 
लिए. उतारू रहते हैं। एक सज्जन का कहना है कि सटबाज पक्का मुनाफेलोर ओर जुआड़ी होता 
है बह जनता का कहर शत्र होता है। चादे वद बनिया हो, या बेंकें, या जमौंदार अथवा य्क 


पद. ह भारतीय अथ्थ-शाल्र का विवेचन 


यदि वे ऐसा करके जनता की, आवश्यकता की उपेक्षा करते हुए उपभोग की वस्तुओं का संचयन 
करते हैं तो वे समाज के पक्के शन्नु हैं। भारत में युद्ध के समय में कितने ही व्यक्तियों ने इस 
प्रकार के सञ्चयन तथा सट्देबाजी से खूब लाभ कमाया, ये लोग भी देश में होने बाली मंहगी 
के लिये बड़े जिम्मेदार थे । युद्ध के समय में बेसे ही प्रत्येक व्यक्ति घबड़ा जाता है। सद्देत्राज 
ही नहीं, उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाला व्यक्ति भी मूल्य में वृद्धि चाहता है। साधारण 
उपभोक्ता भी युद्ध की सनसनी के कारण और भविष्य में वस्तुओं के सगमता से न प्रात होने 
के कारण अपने पास अपने उपमोग की वस्तुओ्रों को जमा कर लेता है और इस प्रकार अनजाने 
ही वह मूल्य वृद्धि में हाथ बेटाता है । 

सरकार के नियन्त्रणों का असफल होना--युद्ध में संल्ञम जितने भी राष्ट्र थे उन 
सबने अपने-अपने देशों में वस्तुओं पर नियंत्रण लगाया । ऐसा करने का उनका मुख्य उदद श्य यह 
था कि युद्ध-जन्य आवश्यकताञ्रों के ल्लिए उन्हें अच्छी कीमतों पर आवश्यक सामग्री ग्राम हो जाब | 
भारत ने भी अपने यहाँ वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रित किया परन्तु वह यहाँ विशेष सफलता न प्राप्त 
कर सकी । इसका मुख्य कारण यह था कि उसके नियंत्रण लगाने की पद्धति तथा नियंत्रण नीति 
व्यवत्थित और संगठित नहीं थी। सरकार ने वस्तुओं का मूल्य तो निर्धारित कर दिया किन्तु उसने न 
तो आवश्यक वस्तुओं की पूत्ति ओर न उनके राशनिंग का ही प्रयत्न किया | 

सरकार ने युद्ध के प्रारम्मिक वषा में ही कृषि उत्पादन की वस्तुओं के मूल्य को नियत्रित कर 
दिया. परन्तु ऐसा करना उपयुक्त नहीं था क्योंकि युद्ध के थोड़े ही वर्षों पूर्व की भीपण मन्दी से 
भारतीय किसान तबाह हो गय। था। उसे इस मूल्य-बृद्धि से अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिला 
था । सूत तथा कपड़े के मूल्य में भी काफी इद्धि हुईं। सत्‌ १६४२ में मूल्य निर्यत्रण के लिए तीन 
सम्मेलन हुए. | परव्तु इनमें यह निश्चय किया गया कि सभी वस्तुओं पर नियंत्रण लगाना उचित 
नहीं । इस प्रकार कुछ वस्त॒श्नों पर सरकार ने नियन्त्रण लगाया क्रिन्तु इस नियंत्रण नीति को काथ 
रूप में अच्छी तरह परिणत नहीं किया गया। नियन्त्रण के इस दीलेपन का परिणाम यह निकला 
काला बाजार, चोर-बाचार और मुनाफे खोरी | बाजार से आवश्यक वस्तुएँ गायब ही हो गई । बाजार 
मेँ न गन्ना मिल पाता था और न कपड़ा । यही नहीं मिद्ठी का तेल, पेट्रोल, चीनी थ्रादि का मिलना 
दुल्लभ हो गया, ये वस्तुएं, काले बाजार में नियन्न्रित मूल्य से दुगने तिग्ुने दामों पर बिकती थीं । ड़्स 
बाजार से आवश्यक वस्तुश्रों को नदारद देखकर सरकार ने कुछ वस्तुओं से नियन्त्रण हटाना प्रारम्म 
किया.। १६४२ में गेहूँ पर से नियन्त्रण हटा दिया गया | कपड़ा न मिलने के कारण सरकार ने १६४३ 
में गरीतरों के लिए. स्टैन्डड क्लार्था बेचना शुरू कर दिया | इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार 
नियन्श्ण-नीति योजना को कायान्वित करने में सफल न हुई | यदि सरकारी कर्मचारी ईमानदारी 
कड़ाई तथा परिश्रम से काय करते तो सम्भवतः पहले ही सरकार इसमें सफलता प्राप्त कर लेती और 
वस्तुओं के मूल्य में इतनी इंड्धि न होती जितनी कि हुईं, जनता को आवश्यक वस्तुएँ यथेष्ठ मात्रा में 
और नियंत्रित मूल्य पर बाजार में उपलब्ध हो जातों । 

क्‍ मूटय-दृद्धि का प्रभाव--मूल्य दृद्धि का प्रभाव छोटे-बढ़े, घनी-निर्धन सभी पर एक-सा 
नहीं प्रड़ता। जो व्यक्ति पैसे वाले होते हैं, उन्हें विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता | वे अपने आराम 
की थोड़ी वस्तुओं को छोड़कर आसानी से अपना जीवन-निर्वाह करते हैं किन्तु निधन मनुष्य तो अपने 
नित्म॒की उपभोग वस्तुओं को भी नहीं प्राप्त कर पाता । जितनी ही कम उसका उसकी आय हुईं श्रोर जितना 
ही अ्ाप्ररिवार हुआ उसे उतनी ही अधिक मुसीबत उठानी पड़ती है । भारत जैसे देश में जहाँ की 
अधिकांश: जलता निर्धन थी महंगी से उसे काफी कष्ट उठाना पड़ा । उसके रहन-सहन का व्यय बढ़ 
. गणएकिन्द आय में कोई विशेष इद्धि नहों हुई । उनको अपना जीवन-निर्वाह कश्ना भी मुश्किज्ष दो 


भारत में वस्तुओं का मूल्य तथा मूल्य-नियंत्र्ण ,. हर 


गया । यहाँ पर हम भारत के कुछ प्रमुख नगरों के श्रमिकों के रहन-सहन के व्यय की एक तालिका 
( (08 0 4/0779 4706568 ) दे रहें हैं। इससे स्थिति का कुछ और परिचय प्रात 
हो जायगा | 

हद 


श्रमजीबियों के रहन सहन का व्यय 
वष नागपुर हापुड़ कलकत्ता बम्बई 

(अगस्त १६३६८ १००) (अगस्त १६९३६ -- १००) (अगस्त १६३६ ८८ १००) (१६३४५८८१००) 

खाद्यान्न अन्य वस्तुएँ खाद्यान्न अन्य वस्तु खाद्यान्न अन्य वस्तुएँ खाद्यान्न अन्य वस्तुएं 
श्ध्डधू शणर शस्प्पू ३६४ श्श् ३६० २७५४ ३१७ र्६ 
१६४७ ३१२० २२० ४२४ रे७प८ ड्श्ट ३०९ २४४ २०६ 
श्६४य८ ३७६ 7७२ ४१४ ४७१ ४५९ १२३६ शेष ३०३ 
१६४६ दरेप्प४ ३७७ रेट डछ्ट ४७४ ३४७ ३५६६ ३०७ 

हम यहाँ पर मूल्य-बृद्धि का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा इस पर कुछ विस्तार पूवंक 
विचार करेंगे । इस पर विचार करने के पूव हम यह देख ले कि मूल्य वृद्धि का उत्पादन पर क्या 
प्रभाव पड़ता है। जब मूल्य कम होता है और उसमें थोड़ी सी बृद्धि होती है तो इससे उत्पादन में 
भी वृद्धि होती है परन्तु जब वस्तुओ्रों के मूल्य में वृद्धि होती ही चल्ली जाती है तो उसका प्रभाव 
उत्पादन की ल'गगत पर होता है जिसके परिणामस्वरूप मांग और उत्पादन में दोनों में हास होने 
लगता है । जब्र उत्पादन कम होता है ओर करेंसी का प्रचत्नन अधिक तो मुद्रा-स्फीति की परिस्थितियों 
का उदय होता है | मुद्रा स्फीति से ज्ञोगों को अपनी सम्पन्नता के विषय में एक गल्लत धारणा हो जाती 
है। प्रत्येक मुद्रा जो कि किसी व्यवसायी को प्रात होती है उसकी कीमत माल्न से कहीं कम होती है । 
करों में वृद्धि हो जाती है। सम्पत्ति तथा निघनता में काफी अन्तर हो जाता है, थोड़े ही व्यक्ति सम्पन्न 
दिखलाई पड़ते हैं शेष को सदेव अर्थाभाव बना रहता है | 

काला बाजार--जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं कि मूल्य-बृद्धि से ल्लोगों में सदैव वस्तुओं 
के संचयन की भावना में बृद्धि होती है | चाहे वह उत्पादक हो या व्यापारी श्रथवा उपभोक्ता;सब के 
सब संचयन की ओर, वस्तुओों को छिपाकर एकत्रित रखने की ओर प्रदत्त होते हैं। कुछ अधिक मूल्य 
प्राप्त करने की भावना से ऐसा करते हैं ओर इकछा किए हुए, माज्ञ को चोर बाजार या काले बाजार में 
बेचते, कुछ अधिक मूल्य-बृद्धि होने के डर से पहले ही खरीद कर रख लेते हैं, सरकार इन कार्यों को 
रोकने का प्रयत्न भी करती किन्तु जब तक मुद्रा-स्फीति रहती है तब तक सरकार के ऐसे प्रयत्न सफल 
नहीं होते । इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मूल्य-बृद्धि या महंगी से उत्पादकों, उद्योगपतियों, 
व्यापारियों, जमींदारों सभी को अच्छा लाभ होता है। उन्हें तभी कुछ कष्ट उठाना पड़ता है जब ४ 
सरकार उन पर कड़ा नियंत्रण लगाती ओर उस नियंत्रण में वह सफल हो जाती है, परन्तु मूल्य बृि 
का उपभोक्ता पर पड़ा बुरा असर पड़ता है इनमें भी निश्चित वेतन पाने वाले ल्लोग अ्रधिक कष्ट 
उठाते हैं। यहाँ हम इसी पर विचार करेंगे। 

मध्यम वर्ग के लोगों पर--मध्यम वर्ग के ल्ञोग एक प्रकार से समाज की रीढ़ होते हैं। 
ये लोग साधारणतया सुशिक्षित होते हैं ओर सरकारी या अन्य दफतरों में नौकरी करते होते हैं। मूल्य- 
वृद्धि का इन पर बड़ा बुरा प्रभाव पढ़ता है, उन्हें एक निश्चित वेतन मित्रता जिसमें से अधिक 
बचत की सम्भावना नहीं रहती । अतएव वाध्य होकर उन्हें अपने रहन-सहन के स्तर में कमी करनी 
पड़ती है। उनकी आय का एक बड़ा भाग अपने कुद्ठम्ब के कपड़े-लत्तों में ही खच कर देना होता है, 
वे अपने भोजन में कमी कर देते हैं और येन-केन प्रकारेश अपना जीवन निर्वाह करते हैं । ऐसे लोगों की 

फा० ७१ 
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ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए क्योंकि समाज का बही ऐसा “वर्ग होता है जो सरकार की 
घ्थिरता को कभी भी बड़ा धक्का पहुँचा सकता है । 

श्रमिकों पर--मूल्य बृद्धे ओर उसके साथ ही रहन सहन के स्तर में बृद्धि होने के कारण 
श्रमिक वर्ग भी बड़ा अप्रसनन्‍न सा रहता है। मंहगी के कारण उनमें अशान्ति फेल जाती है, यद्यपि 
उन्हें मंहंगाई का भत्ता इत्यादि दिया जाता है किन्तु वस्त॒ुए. इतनी मंहगी होती हैं कि इस भत्ते से 
कुछ भी नहीं होता | कृषि श्रमजीवियों की स्थिति यदि उन्हें उनका पारिश्रमिक रकम में न मिल्नकर 
किस्म में मिलता है तो उनकी दशा ओर भी खराब हो जाती है। भारत में महंगी के समय अनेक 
औद्योगिक झगड़े श्रमिकों में फैले हुए असन्तोष के कारण ही उत्पन्न हुए । 
इन दोषों को दूर करने के उपाय-- 

युद्ध के समय में--जब सरकार ने इस प्रकार बढ़ती हुई महंगी देखी तो उसने इसको 
रोकने के ल्लिए कई उपाय निकाले | हम इन पर यह संक्षेप में विचार करेंगे | 

( १ ) मूल्य-बृद्धि को रोकने का सबसे अच्छा उपाय करेंसी के विस्तार को रोकना है। 
जितना ही मुद्रा का फैलाव होगा ओर अच्छे नियंत्रण की व्यवस्था नहीं की जायगी तो मुल्य में बृद्धि 
होती ही जायगी । १६४१ में भारत में अंगरेजों की खरीद काफी रही अ्रतएव पत्र-मुद्रा का प्रचलन 
भी काफी रहा । इसके बाद इसमें कुछ कमी की गई | 

(२ ) इस मूल्य-वृद्धि को रोकने का दूसरा उपाय अपस्फीति है | वेसे तो यह बड़ा दुस्तर 
काय है किन्तु इसे कर वृद्धि इत्यादि के द्वारा रोका जा सकता है। सरकार ने इस नीति को भी अप- 
नाया और १६४३ की मई में एक अध्यादेश पास किया जिसके अनुसार अ्रतिरिक्त लाभ की बयूली 
की उचित व्यवस्था की गईं । आ्राय-कर पत्रों ((70070 +४5 ('०७४37709708) की जिक्री से 
भी इस दिशा में सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । 

( ३ ) सरकार ने इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए तथा मुद्रा को एकत्रित करने के लिए 
आवश्यक बचत योजनाएं भी कार्यान्वित कीं। वास्तव में यदि ग्रामों में इन योजनाश्रों के प्रचार का 
उचित प्रयोग किया जाता तो अच्छी सफलता प्राप्त होती | कुछ प्रान्तीय सरकारों ने प्रत्येक जिल्षों में 
सेविंग के प्रचार के लिए विशेष कर्मचारियों को नियुक्त किया जिससे कि वह करोड़ों रुपयों को एकत्रित 
कर मुद्रा-प्रसरण को कम करने में सफल हों । क्‍ 

(४ ) सरकार ने भारत में ऋण प्राप्त करने की युद्ध के समय जो योजना चलाई बह विशेष 
सफल न हो सकी इसका मुख्य कारण यह था कि उस समय को सरकार में जनता का विश्वास नहीं 
था दूसरे युद्ध के समय प्रजी विनियोग के लिए अन्य कितने ही साधन थे जिनके द्वारा अच्छी आय 
की जा सकती थी | इसलिए जनता सरकार को ऋण देने में अपना विशेष लाभ नहीं समझती थी। 

(४ ) सरकार ने मूल्य इृद्धि को रोकने के लिए. सरकारी कर्मचासयों के भत्ते आदि में कुछ 
वृद्धि की किन्तु इससे मुद्रा स्क्रीति में इद्धि होने के अतिरिक्त और कोई विशेष लाभ न हुआ। 
अच्छा यह होता कि सरकार बजाय मंहगाई के भत्ता देने के सरकारी कमचारियों के लिए 
उचित और नियंत्रित मूल्य पर सामान देने के वास्ते दूकानें खोल्ती, उनके लिए अच्छे राशन की 
व्यवस्था करती । 

(६ ) सरकार ने सद्ट बाजी को भी रोक कर मूल्य-बृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया | सोने 
चाँदी, गक्ला आदि के सटे को काफी नियंत्रित किया गया | व्यापार को नकदी के आधार पर 
अलने के लिए सरकार ने वे सभी प्रयत्न किए जो कि किए जा सकते थे । 

(७ ) मूल्य वृद्धि को रोकने का एक उपाय यह भी द्वोता है कि उत्पादन में दृद्धि की जाय । 
उस संमय कितने ही लोगों का यह कहना था . कि यदि सभी बस्खुओं के उसपादन में काफी बुद्धि की 


भारत में बस्तुओं का मूल्य तथा मूल्य-नियंत्रण ,. पूछ ३ 


जाय तो मूल्य-इृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार ने इस ओर भी कुछ ध्यान दिया अधिक अन्न 
उपजाश्रो , कम कपड़े पहनो' आदि के आन्दोलन किए गए, किन्तु इस समय इन सबके . करने से कोई 
विशेष ल्ाम नहीं हुआ । एक तो देश में कृषि की पैदावार बेसे ही कम थी, अन्य वस्तुएँ मी अधिक 
उत्पादित नहीं की जा सकती थीं, उनका उत्पादन सीमित था | इसलिए कुल्ष मित्नाकर हमारे देश में 
उत्पादन की काफ़ी कमी थी। आवश्यकता इस बात की थी कि सरकार अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन का नारा बुल्लन्द करवाने की अपेक्षा उत्पादन के बृद्धि की श्रच्छी योजनाएँ बनाती और 
उन्हें मत्रीमाँति कार्यान्वित करती | खाद्य तथा अखाद्य फसलों के ज्षेत्र को निश्चित कर, उसे 
नियंत्रित करती | 


( ८) उस समय देश में खाद्यान्न का अभाव तो था ही, साथ ही एक बहुत बड़ी कमी थी 
उसके उचित वितरण के लिए यातायात के आ्रवश्यक साधनों की | सरकार ने इस आवश्यकता को 
अच्छी तरह समझा ओर खाद्यान्न के यातायात के लिए कुछ विशेष सुविधाएँ और प्राथमिकता प्रदान 
की गई। परन्तु इन सब्न प्रयत्नों के बावजूद भी रेले' उतना सहयोग न प्रदान कर सकीं जितनी की 
आवश्यकता थी । | क्‍ 

(६ ) इनके अतिरिक्त सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से मूल्य को नियंत्रित करने का प्रयत्न किया । 
उसने गेहूँ, चावल, चना, जैसे खाद्यान्नों के मूल्य को निश्चित किया, किन्तु जैसा कि हम ऊपर 
कह चुके हैं कि किसी सरकार के मूल्य नियंत्रण की योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक 
कि उसके लिए कोई सक्रिय और पूण प्रयत्न न किया जाय | जब तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं 
की जाती तब तक काला बाजार और चोर बाजार के अतिरिक्त कुछ भी त्ञाभ नहीं मित्नता | भारत 
में भी नियंत्रणों के दीले होने से कोई विशेष लाम नहीं उठाया जा सका। 

युद्ध के बाद के वर्षो में-- युद्ध समातत होने के बाद भी वस्त॒श्नों का मूल्य बढ़ता ही 
गया। इधर भारत के राजनैतिक जीवन में भी काफी परिवत्तन हो गया था, देश भारत और पाकिस्तान 
इन दो टुकड़ों में विभाजित हो गया । भारत में शरणार्थियों के आवागमन से तथा पंजाब ओर सिंध 
जैसे गेहूँ वाले प्रदेशों के हाथ से निकल जाने से स्थिति ओर भी गम्भीर हो गईं, मूल्य-इद्धि में भी 
कुछ रुकावट नहीं हुईं। अतएव ऐसी स्थिति में सरकार ने देश के कितने ही लोगों से इस विषय में 
परामर्श किया । इन लोगों ने निम्नलिखित सुझाव पेश किए $--- 

(१) इन लोगों ने कहा कि सरकार को चाहिए. कि वह अपने व्यय को कम करे । राज्यों 
तथा केन्द्र में जो अनावश्यक अधिकारी हैं उन्हें हटाकर अपने खर्च को कम करे। यही नहीं, इन 
लोगों ने सरकार के सामाजिक, शैक्षणिक श्रादि कार्यों में होने वाले व्यय को कम करने का सुकाव 
दिया | इन लोगों का कथन था कि सरकार को एक पाई मी बेकार नहीं खच करनी चाहिए। उसे 
भविष्य में अपने बजट को बनाने तथा उसके स्वीकृत करने में मी बड़ी सावधानी बत्तनी चाहिये । 

( २ ) इन लोगों ने आयकर को कड़ाई से वसूल करने का सुझाव दिया। इनका सुझाव था 
कि व्यापार से होने वाले ज्ञाभ पर २४ प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि की जाय, छिपे हुए आयकर को 
बयूला जाय तथा कृषि आदि पर नए कर लगाए जायें। 

(३ ) इन्होंने कद्दा कि सरकार जनता से ऋण प्राप्त करने का उचित प्रयत्न करे | छोटी- 
छोटी सेविंग, बांड आदि को अच्छे सूद की दर पर आकर्षित करने का प्रयत्न किया जाय | कुछ 
अधिक सूद की दर पर छमाही तथा वार्षिक ट्रेजरी बिलों से मी लाभ प्राप्त किया जा सकता है | 

( ४ ) रिजव बैड द्वारा चालू किए गए. कुल पत्र-म॒द्राओं को भी सीमित किया जाय | सभी 
बैल्लों से अपने मांग वाले दायित्वों में. २४. प्रतिशत सरकारी प्रतिभूतियों के रखने को कह जाय । 
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( ५ ) उपभोग वाल्ली आवश्यक वस्तुओं के आयात को तो ग्रोत्साइन अदान किया जाब 
परन्तु अनावश्यक वस्तुओं के आयात को बन्द कर दिया जाय | आवश्यक वस्तुओ्रों के आयात तथा 
द्विपक्षीय व्यापारिक सम्बन्धों को ठीक रखने के ल्लिए निर्यात को भी नियंत्रित किया जाय | 

(६ ) इन लोगों ने सरकार को सल्लाह दी कि छोटे-तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 
पूर्ण प्रयत्न किया जाय । प्रत्येक बढ़े उद्योग के उत्पादन वृद्धि की निश्चित योजनाएँ बनाई जायें। 

(७ ) सरकार को चाहिए, कि वह खाद्यान्नों के बढ़ते हुए मूल्य को रोकने का उत्तरदायित्व 
स्वयं अपने ऊपर ले | नगरों तथा ओद्योगिक क्षेत्रों में राशन द्वारा अन्न के वितरण की व्यवस्था जारी 


रखी जाय । 

इनमें से कुछ सुभावों पर सरकार ने काय करना शुरू कर दिया है । 

शुशुनिंगँ ( क्‍४०४07778 )--जब मांग के अचुसार पूत्ति नहीं होती, यह्द पूर्ति 
अनिश्चित तथा अ्रपर्याप्त रूती है तो राशनिंग की आ्रावश्यकता होती है। युद्ध के समय में जब 
जापान ने बर्मा पर अधिकार कर लिया ओर वहाँ से चावल्ल का आना श्रसम्भव हो गया तो सरकार 
ने देश में राशनिंग व्यवस्था जारी करने का प्रयत्न किया । उस समय देश भर का शासन केन्द्र द्वारा 
होता था| इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त से आवश्यक वस्तुए प्राप्त हे जातीं और देश की मांग की आव- 
श्यक पूत्ति की जाती। यदि उत्तर प्रदेश अपनी शकर न॒देता, बंगाल अपनी जूट, पंजाब अपना 
गेहूँ, बस्बई अपना सूती मात्न को देने से इन्कार कर देता तो देश में बड़ी अशान्ति फैल जाती, 
परन्तु इन सबके सहयोग से देश में पूत्ति सम्बन्धी कोई विशेष बाधा न खड़ी हुई । 

राशनिंग की सबसे सुन्दर व्यवस्था वह है जिसमें किसी प्रकार का मेद-माव न बर्ता जाय | 
धनी-निधन, छोटे-बड़े समी को अपनी आवश्यकता के लिए समान रूप से वस्थुएं प्राप्त हो जायें। 
यदि इसमें किसी प्रकार का पक्तुपात या भेदभाव किया जाता है तो उसका प्रमाव अच्छा नहीं पड़ता | 
राशनिंग की दूसरी विशेषता यह होती है वह यह कि यदि किसी एक वस्तु की राशनिंग की जाती है 
तो दूसरी वस्तु की राशनिंग करना अनिवाय हो जाता है, यदि ऐसा नहीं किया जाता तो राशनिंग का 
उचित उपयोग नहीं हो पायेगा, मूल्य वृद्धि को भी सहारा मिक्षेगा। इसके अतिरिक्त राशनिग के 
कारण सरकार के वस्तुश्नों की समस्त पूत्ति पर नियंत्रण रखना आ्रावश्यक हो जाता है। राशनिंग द्वारा 
जनता को कई ल्वाम होते हैं, काला बाजार का अन्त होता है, जनता को सरत्षता से ये बस्त॒ुएँ प्राप्त हो 
जातीं हैं, लोगों को बचत करने के लिए वाध्य होना पड़ता है और इस प्रकार मुद्रा-स्कीति के भी दूर 
होने में सहायता प्राप्त होती है । पाश्चात्य देशों में राशनिंग के द्वारा मूल्यों की वृद्धि को रोकने में 
काफी प्रयत्न किया गया था | 

इन ल्ाभों को देखकर भारत में भी राशर्निंग की व्यवस्था की गई किन्तु प्रारम्भ में भारत 
सरकार की अज्ञानता और ल्वापरवाद्दी के कारण राशनिंग की ठीक व्यवस्था न हो सकी। यहाँ पर 
इसके लिए अनुभवी तथा शिक्षित कर्मचारियों का श्रभाव था। अतएव यहाँ राशनिंग की इस 
अव्यवस्था के कारण भ्रष्टाचार, बेईमानी रिश्वतखोरी आदि अनेक बुराइ्याँ आ घुसीं। व्यापारियों, 
सरकारी कर्मचारियों ने राशनिंग से अनुचित ल्ञाम उठाने का प्रयत्न किया। जनता ने भी अपने 
कत्तेव्यों को ठीक से नहीं समझा, शादी-विवाह तथा अन्य सामाजिक उत्सवों में खाद्यान्न के उपभोग 
करने में कोई कमी नहीं हुईं । 

: “इन सब दोषों के द्वोते हुए भी देश में राशनिंग व्यवस्था से जनता की परेशानी काफी दूर 
हुईं | १६४७ में इस आशा से कि छिपा हुआ माल बाजार में बिकने लगेगा और लोगों की कठिनाई 
'दूर हो जाययी सरकार ने श्रनियंत्रण की नीति अपनाई ओर दिसंबर में बहुत सी वस्तुओं से नियंत्रण 
हुए ढ़िया:) सरकार ने देश करे न्यापारियों से प्रार्थना की कि वे इस समय झपनी देश भक्ति का परिकय 


भारत में वस्तुओं का मूल्य तथा मूल्य-नियंत्रण | भू ७ है 


देते हुए मूल्य-बृद्धि को रोकने का प्रयत्न करे | किन्तु सरकार की यह आशा पूरी न हुई वस्तुओं के 
मूल्य में दिनोंदिन इृद्धि होती ही गई | इस बात का पता हमें उस समय के मूल्यों को देखने से लग 
जायगा। १६४८ की जुलाई में सामान्य मूल्य देशनांक १६० हो गया | १६४७ की जुलाई में यह 
र६२ तथा नवम्बर मे ३०१ था । 
यह देखकर सरकार ने श्रपनी नीति में फिर परिवत्त न किया और खाद्यान्न तथा कपड़े पर पुनः 
नियत्रण लगा दिया | १६४६ के सितम्बर में शकर की भी राशनिंग शुरू कर दी गईं | इसके अतिरिक्त 
मिट्टी के तेल्न, लोहा, फोलाद तथा सीमेन्ट आदि के भी उचित वितरण का प्रयज्ञ किया गया। इन 
सब प्रयत्नों के फत्नस्वरूप धीरे-धीरे मूल्यों में हास होने लगा और १६४६ के मार्च में सामान्य मूल्य 
देशनांक ३०७ हो गया | 
पृरय नियन्त्रण (7770९ (४07708)--पहले ल्लोग यह आशा करते थे कि जब युद्ध 
का अन्त हो जायगा, विश्व में शान्ति स्थापित हो जायगी तो मूल्यों का नियंत्रण तथा राशनिंग अपने 
आप ही समास हो जायगी परन्तु यह आशा आशा ही रही न राशनिंग का अ्रन्त हुआ, न मल्य 
नियंत्रण का और न वस्तुओं के मूल्य ही कम हुए. । इसका मुख्य कारण यह था कि जिन बातों पर 
ये सब्र वस्तुए आधारित थीं उनकी ही उचित व्यवस्था नहीं हो सकी । दूसरे शब्दों में उत्पादन 
की वृद्धि की सबसे बड़ी आवश्यकता थी और यह पूरी न हो सकी | इसका मुख्य कारण यह था कि 
युद्ध के समय में देश के कारखानों में खूब काम हुआ, दो-दो पातियों तक मशीनों पर काम होता था 
श्रोर मशीनों की दशा काफी खरात्र हो गई थी, इन पुरानी मशीनों के स्थान पर आवश्यकता थी नई 
मशीनों की, किन्तु मशीनें विदेशों से अच्छी तरह प्रास्त नहो सकी, न तो अमरीका से और न इंगलैएड 
से ही भारत को नई मशीनें मित्नीं | दूसरे यहाँ पर भारत में युद्ध के समय की कुछ लोगों के पास 
अच्छी कमाई थी और उस कमाई को ठीक रूप में विनियोजित करना चाहते थे, और इसके लिये वे 
उस माक्ष को खरीदने में लगे हुए थे जिसे वे युद्ध के समय नहीं खरीद सके, तीसरे कुछ ऐसे ल्लोग थे जो 
अपने पास रखे हुए मात्न को स्वार्थवश बचना नहीं चाहते थे । ऐसी स्थिति में मूल्य-नियंत्रण का 
इंटाना उचित नहीं था। फिर हम लोगों में कुछु ऐसी मावना घर किए हुए, है जिसके अनुसार हम यह 
सोचते हैं कि ज्यों ही किसी वस्तु से नियंत्रण हट कि उसका खुले बाजार में मित्नना दुर्लभ हो जायगा 
वह वस्तु काले बाजार में ब्रिकेगी ओर उसका मल्य भी अ्रघिक रहेगा । 
उपरोक्त बातों के अतिरिक्त भारत सरकार को मूल्य नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई अ्रनुभव नहीं 
था, इस सम्बन्ध के जो अधिकारी थे वे भी अकुशल और अनुभवहीन थे । इसके अल्लावा इन सरकारी 
कर्मचारियों में ईमानदारी का भी बड़ा अभाव था वे अपने कर्तव्य की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं करते थे । 
वे चोरबाजारी, आदि के बहुत कम मामले पकड़ सके। दूसरे यादि कोई अपराध पकड़ा भी जाता तो 
अपर।धी को छोटा-मोटा दड देकर ही मुक्त कर दिया जाता | ये लोग यह भूल गये कि चोरबाजारी करने 
वाला ब्यक्ति जनताका, समाज का शत्रु है और इसे जितना भी दंड दिया जय उतना कम है। सरकारी 
करमचारियों की तो बात ही क्या जनता ने भी सरकार को उचित सहयोग नहीं दिया। उपभोक्ता लोग मात्र 
'संचित करते गये और सौद्षगर कृत्रिम अमाव उत्पन्न करता गया। जिले के वे अधिकारी जिन पर यह 
य॑भार सौथा गया था वे बिल्कुल ही अयोग्य और अनुभवहीन थे । सरकार का सबसे बड़ा दोष 
यह भी था कि उसने वस्तुओ्रों के मूल्य का तो नियंत्रण किया किन्तु उनकी पूत्ति का कुछ भी प्रयक्ष 
नहीं किया | जब बाद में केन्द्रीय सरकार ने पूति को भी नियंत्रित करने का प्रयत्न करना शुरू किया तो 
ग्रान्तों ने उसे सहयोग न दिया। इस प्रकार के अधूरे उपायों द्वारा कात्मा बाजार जोर पकड़ता गया । 
उत्पादन में भी कोई दृद्धि नहीं हो सकी, युद्ध के समय में देश के कारखाने सरकार की आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए. 3त्पादन करते रहे । घनियों ने और धन पैदा किया और अधिक ज्ञाभ कमाने के 


पूछ भारतीय ग्र4-शासत्र का विवेचन 


लिये वे समाज के हित-अहित का जरा भी ध्यान नहीं रखते थे। इस प्रकार सरकार मूल्य नियंत्रण में 
भी कुछ सफलता न प्रत्त कर सको। 

मूल्य तथा मूल्य नियंत्रण १६४६-४० में -- हमने पीछे देखा कि मार्च १६४६ 
तक सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप मूल्यों में कुछ हास हुआ था किन्तु इसी महीने (मार्च १६४है 
से) वस्तुओं के मूल्य में फिर वृद्धि होना शुरू हुई । अन्त में अगस्त १६५० में सामान्य मूल्य देशनांक 
महक ८ गया इस बृद्धि के कई कारण ये, इनमें से कु का उल्लेख हम नीचे कर रहे हैं। 
42./,«€) मुद्रा का अवभूल्यन-- १६४६ के सितम्बर में रुपए का अवमूल्यन हुआ | इस समय 
३"३ रुपया के स्थान पर डालर का मूल्य ४८ रुपया प्रति डालर हो गया। इसके कारण अमरीका 
तथा अन्य डाढर वाले क्षेत्रों से आने वाली वस्तुएं मंहगी हो गईं | सरकार ने विदेशों से आनेवात्ी 
वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण लगा दिया । इस प्रकार की वस्तुओं के लाने के लिए लायसेन्स प्राप्त 
करना है के कर दिया गया | 

(९) वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने का दूसरा कारण कारिया-सुद्ध था, जिसको सुनकर 
व्यवसायियों ने माल की पुनः एक्ित ओर संचित करना शुरू कर रिया | युद्ध के कारण विभिन्न 
राज्यों ने भी आवश्यक कच्चे माल को एकत्रित करना शुरू कर दिया । 

_6) बखयओं के मूल्य में बृद्धि होने का एक कारण पाकिस्तान तथा भारत के साथ होनेवाले 
आर्थिक और राजनैतिक झगड़े थे। काशमीर की समस्या मुख्य थीं, वही सारे ऋगड़े को जड़ थी 
ओर अब भी है । पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी नहीं किया इससे दोनों देशों में 
होने वाला व्यापार एकदम स्थगित सा हो गया । देश में जूट, कपास जैसे कच्चे माल की कमी हो गई, 
इससे अन्य वस्तुएं भी महगी हो गईं । बाद में नेहरू-लियाकत समझौते से कुछ स्थिति सुधरी किन्तु इससे 
भी विशेष लाभ नहीं हुआ । वस्तुओं की इस मंहगी को देखकर सरकार को फिर परेशानी मालूम पड़ी, 
उसने व्यापारियों से फिर प्राथना की कि थे मूल्य-बृद्धि को रोकने में सहयोग दें जिससे बे बारे उपभोक्ताओं 
को कठिनाई न उठानी पड़े, किन्तु व्यापारियों पर इसका कुछ भी श्रसर न पड़ा । अन्त में वाध्य होकर 
सरकार को मूल्य व पूि के नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ा | उसने साइकिल्ों व सायकिलों के अन्य 
सामान ब्लेड, बच्चों के लिए खाने के सामान श्र के मूल्यों को निश्चित कर दिया। सरकार ने चूत तथा 
सूती कपड़े, शकर व खाद्यान्नों पर अपनी नियंत्रण नी।त को जारी रखने की घोषण। की । इसके साथ 
ही साथ उसने खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिभरता प्राप्त करने के लिए मी प्रयक्ष करना शुरू किया। 

ऊपर हमने देश में राशनिंग तथा मूल्यों के नियंत्रण पर प्रकाश डाला | उपरोक्त विवरण 

से यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध के समय ओर शान्ति के समय में भी जब आवश्यक वस्तुओं का 
उपलब्ध होना दुलभ होता है तो इनका लगाना थ्रावश्यक् हो जाता है, और इनसे बहुत कुछु लाभ 
भी प्राप्त होता है किन्तु यदि जनता सरकार को सहयाग नहीं देती तो इन नियंत्रणों का सफल होना सम्भव 
नहीं होता इ सल्षिए इन नियंत्रणों के सफल होने के लिए सब से बड़ी आवश्यकता है जनता का सहयोग 
तथा इन कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए इमानदार और कर्तव्य परायण अ्रधिकारियों की | इसमें कोई 

संदेह नहीं कि कन्ट्रोल या नियंत्रण जनता को पसन्द भी नहीं हं।ते, इससे उसे काफी परेशानी उठानी पड़ती 

और यदि ये ठीक प्रकार से संचाल्वित नहीं होते, इनमें किसी तरह की बेईमानी वगैरा होती है तो जनता 

को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। परन्तु इन आधारों पर कन्द्रोल या नियंत्रणों को 

लगाने की तेक: नहीं उपस्थित कर सकते । जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि जन्न तक सरकारी अधिकारी 
अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान रखते हैं, जब तक उपभोक्ता लोग चोरणाजारी से वस्तु के खरीदने को 

'अधरम का काय मी संम्ते, जब तक जनता में पूर्ण रूप से नागरिक भावना जादणत नहीं होती तब 





भारत में वस्तुओं का मूल्य. तथा मूँल्य-नियंत्रण । १७५ 


तक नियंत्रणों में ये दोष बने ही रहेंगे । जब ये दोष दूर हो जायेंगे तो राशनिज्ञ तथा कन्द्रोल के सफल 
होने में कोई सन्देह नहों रह जायगा | 

मत्य नीति (?7९८० 7200ए7)-- इसके पू्वे कि हम भारत द्वारा अपनाई जाने वाली 
किसी निश्चित मूल्य-नीति पर प्रकाश डालें, अभी पिछले थोड़े वर्षों में मूल्य के नियंत्रण 
सम्बन्धी जो काय हुए, हैं उन पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि मुल्य 
वृद्धि का मुख्य कारण युद्ध तथा युद्ध के बाद के वर्षों में चालू किये गये नोटों का प्रसरण है। इस 
प्रकार मुद्रा-स्फीति ही इस मँहगाई का मुख्य कारण है। अतणव हम यहां मुद्रा-स्फीति पर ही 
प्रकाश डालेगें । मुद्रा-स्फीति कई प्रकार की होती है | म॒द्रा-स्फीति के प्रारम्मिक काल्न में जब कि 
धीरे-धीरे मल्य में वृद्धि होना शुरू होती है' तो उसे ज्ञाभकारी मुद्रास्फीति (]07/0776 474]9/07) 
कहते हैं| इसके अनुसार वस्तु के मल्य में तो वृद्धि होती है किन्तु उसी हिसाब से लागत में 
वृद्धि नहीं होती इस प्रकार उत्पादक को अच्छा त्ाम प्राप्त हो जाता है। इस मुद्रास्फीति के कारण सबसे 
अधिक हानि ओर कष्ट मध्यमवर्ग के व्यक्तियों को उठाना पड़ता है। यदि इसी समय आवश्यक 
साधन उपलब्ध हो जाँय और उत्पादन में काफी. इंद्धि हो जाय तो स्थिति सामान्य स्तर पर आ जायगी 
ओर यदि किसी कारण से ऐसा सम्मव न हुआ तो स्थिति हाथ से निकत्न जाती है ओर उस समय तीजरगामी 
मुद्रास्फीति (0७]]0])772 777]8/707) का रूप घारण कर लेती है ओर देश की मौद्रिक व्यवस्था 
अन्ततः विश्व खल्ित हो उठती है। श्रार्थिक प्रणाल्वी का सामूहिक अधः पतन जाता है । ऐसी ही स्थिति 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जमेनी में पेदा- हुई थी और श्रभी थोड़े दिनों पूव चीन की भी ऐसी दशा थी | 
ऐसी स्थिति में यदि सरकार मल्यों में और अधिक दृद्धि नहीं होने देती, उसके रोकने के लिए अच्छे प्रयत्न 
करती, कुछ अधिक मल्य स्तर पर सरकार मुल्य को स्थिर कर देती है तो उसी बढ़े हुए मूल्य के 
अनुसार लागत भी व्यवस्थित हो जाती है, इसे हम लागत वाली मुद्रास्कीति ((४080 +77]8607) 
कहते हैं । इस प्रकार की मुद्रास्कीति में हमारी आन्तरिक तथा वाह्य आधथिक व्यवस्था असन्तुल्षित हो 
जाती है । निर्यात में कमी हो जाती है ओर आयात या तो बढ़ जाता है या स्थिर हो जाता है, देयताएं 
अथवा भुगतान ( ?89५7)०778) असन्तुलित हो जाता है । 

ञ्न्तरिक सन्तुल्लन इस प्रकार बिंगड़ता है कि जैसे लागत में वृद्धि होती है, माल की बिक्री 
बन्द हो जाती है, लाभ में गिराब हो जाता है, बेकारी बढ़ जाती है । ऐसी स्थिति में जैसा कि इम 
ऊपर कह चके हैं कि मध्यम वर्ग को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यदि वे 
अपने को न सहन कर सके तो उनकी क्रोधाग्नि क्रान्ति या विद्रोह में प्रगट हो जाती है। इस रोग से 
छुटकारा पाने का उपाय सरल नहीं है। अश्वारोही मुद्रास्काति किसी भी देश की आशिक व्यवस्था 
की बिल्कुल ही विश्व खलत्लित कर देता है| इसको रोकने के लिए. यदि एकदम से मूल्यों में गिराब 
कर दिया जाता है तो वस्तुओं का उत्पादन करने वाले कारखाने और मिल्लें बन्द हो सकती हैं जिससे 
कि देश में बेकारी का वातावरण छा सकता है और भयानक मन्दी से लोग अनेक. कष्ट उठा सकते 
हैं। जब युद्ध लगातार काफी दिनों तक चल्नता रहता है तो सभी देशों में उसके परिणामस्वरूप 
पहले लाभकारी मुद्रा-स्फीति का जन्म होगा, फिर लागतवाल्ली मुद्रा-स्फीति के। नीचे हम युद्ध तथा 
युद्ध के बाद के कुछ वर्षों के थोक मूल्यों का देशनांक दे रहे हैं, इससे इस बात का कुछ परिचय 
प्राप्त हो जायगा 
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उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि संयुक्त राज्य अमरीका तथा ग्र ८ ब्रिटेन की तुलना 
में भारत की स्थिति बड़ी खराब है | हाँ जहाँ तक इटली और फ्रान्स का सम्बन्ध है, इनकी तुलना में 
भारत की स्थिति विशेष बुरी नहीं रही । संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी आथिक स्थिति काफी दृढ़ 
रखी, मूल्यों की वृद्धि को काफी सम्माला । ग्रेट ब्रिटेन ने अपने यहाँ मुद्रा-स्फीति का प्रसरण बिल्कुल 
ही नहीं होने दिया । परन्तु चाहे कोई भी देश हो वह अपने उस मूल्य-स्तर को लाने में समर्थ नहीं 
हुआ है जो कि युद्ध के पहले थी। हाँ केवल्न उन देशों ने जिन्होंने कि अपनी पहले वाल्ली मौद्रिक 
पद्धति ( १॥07/68%9 छिए8/ शा ) में आमूल परिवर्तन कर दिया है, या अपनी ग्राचीन मुद्रा की 
अपस्फीति कर दी है, उनकी स्थिति अवश्य कुछ ॒ ठीक रही । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस पद्धति से मुद्रा स्फीति केदूर होने में सहायता प्रास्त द्वोती है 
परन्तु इससे जनता की कठिनाई और भी बढ़ जाती है। अतएव जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है 
हम इस उपाय का अनुसरण नहीं कर सकते | भारत के लिए इस दोष से मुक्त होने का सब्रसे श्रच्छा 
उपाय उत्पादन की वृद्धि करना है, इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस उत्पादन 
में लागत भी कुछ कम ल्गनी चाहिये | इस उद्द श्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित 
कार्या' के करने का विचार किया है ;--- 

( १ ) केन्द्रीय तथा राज्यों के बजठ के घाटे को कम करना, जहाँ तक सम्भव हो सके सरकारी 
खर्च को कम करना | इस सम्बन्ध में यह कह देना अनुचित न होगा कि भारत में मुद्रा-स्फीति का एक 
मुख्य कारण भारतीय बजट का घाटे पर चलना भी था । युद्ध के बाद के पाँच वो में कुछ नहीं तो 
५०७ करोड़ रुपये का बजटों में घाटा रहा । यदि यह रकम बचती तो इसका अन्य किसी योजना को 
पूर्ति आदि में उपंयोग हो जाता | अब सरकार ने अपनी इस कमी को अच्छी तरह समझ लिया है 
ओर उसे दूर करने की ओर पूण रूप से प्रयत्नशील है । 

(२) प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष करों के द्वारा जहाँ तक हो सके सरकारी आय में वृद्धि करना। 
परन्तु अब जब कि करों थ्रादि की संख्या बहुत बढ़ गईं है इसलिये भविष्य में कर लगाते समय उसपर 
. अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये । 

(३ ) सट्ट बाजी आदि को रोकने के लिये बैड की साख को नियंत्रित करना । 

(४ ) औद्योगिक विकास आदि योजनाश्रों के लिये सावंजनिक ऋण प्राप्त करना । 

(५ ) मूल्य बृद्धि को रोकने के हेतु राशनिंग तथा अन्य कठोर नियंत्रणों को लगाना । 

( ६ ) खाद्यान्न, कब्चा मात्न तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में बृद्धि करना । 

इनमें से कुछ उपायों को सरकार ने कार्य रूप में परिणित किया है किन्तु इससे कोई विशेष 
ल्भ प्राप्त नहीं हुआ, मूल्य-वृद्धि में कोई रुकावट नहीं हुईं । लागत वाली मुद्रा स्फीति का प्रसरण 
बना रहा और हमारे निर्माण में हास होता रहा | इससे इमारे व्यापार में बड़ा घाय हुआ, बाद में 
रुपये के अवमूल्यन से हमारा ब्यापारिक सन्तुल्नन कुछ ठीक हुआ। अतएव आवश्यकता इस बात की 


हैं कि हम श्रपनी नीति में कुछ परिवर्तन करे थोड़े समय के लिये हम इस वर्तमान मूल्य स्तर को 

* ही स्थायी बनाने का प्रयास करे, फिर धीरे-धीरे उत्पादन की दृद्धि के साथ-साथ मूल्यों को कम करने 

का प्रयत्न करें पर्तु इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि हम मूल्यों के उसी स्तर को 

. स्थिर बनाने का प्रयत्न करना चाहिये जिसके द्वारा उत्पादक, अ्रमिक तथा उपभोक्ता सभी को उचित 

ल्ञाभ प्राप्त हो। मध्यम श्रेणी के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये हम एक सुन्दर आर्थिक योजना 
के 


५ 


को म्ुुंगोजित कर देश का आर्थिक, पनर्निर्माण' करने में कोई कोर-कसर न॑ रख' छोड़े 


चौंतीसवाँ परिच्छेद 
भारत में आर्थिक नियोजन 


क्‍ ( ह6०४०४7० ?]87प्रांघ8 7 ४११9 ) 

प्रावकथन--जब हम अपनी अठ॒ल्ल प्राकृतिक सम्पत्ति पर दृष्दि डालते हैं तो हमें पता चल्ल 
जाता है कि यदि इन! साधनों का, इस प्राकृतिक सम्पत्ति का उचित उपयोग किया जाय तो कोई 
कारण नहीं कि भारत अन्य देशों से पिछुड़ा रह जाय | भारत में श्रम का अभाव नहीं, . यहाँ की 
जनसंख्या विशाल्न है, उसके पास पर्याप्त मात्रा में भूमि भी है, संक्षेप में किसी भी देश के कृषि एवं 
औद्योगिक विकास के लिए जो बातें होनी चाहिए, उनमें से अधिकांश हमें अपने देश में ही उप- 
लब्ध हैं। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि जब मारत में प्राकृतिक साधन इस प्रचुर मात्रा में हैं, तो 
आज वह ऐसी स्थिति में क्यों है जब कि उसे अपनी छोटी-छोटी आरवश्यकताश्रों के ल्लिए; भी विदेशों 
का मुँह ताकना पड़ता है, बह अपने पेट मर खाने और पहनने भर को पर्याप्त खाद्यान्न तथा बस्त्र भी 
उत्पादित नहीं कर पाता । जीवनोपयोगी अन्य आ्रावश्यक वस्तुओं का भी अभाव बना ही रहता है। 
इन सब अभावों के कारण मारतीय जन-समाज अपना सम्पक विकास नहीं कर पाता । भारत- 
वासियों के रहन-सहन का स्तर बिल्कुल निम्न है और उनमें से अधिकांश को भयानक नि्घनता का 
सामना करना पड़ता है। इधर इन जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं का तो अभाव बना ही हुआ 
है, उधर दूसरी ओर हमारी जनसंख्या में अ्नवरत इद्धि होती जा रही है। अपने साधनों के पर्यात 
रूप से विकसित न होने के कारण, हमारी आर्थिक दशा ग्रोर भी खराब होती जा रही है। अन्य 
देशों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से हम कितने पिछड़े हुये हैं इस बात का पता हमें नीचे दिये हुये 
श्रांकड़ों से लग जायगा । ये आंकड़े अन्य देशों की तल्नना में भारतीय निधनता के देशनांक हैं :-- 

प्रति व्यक्ति वाषिक आय 


संयुक्त राज्य अमरीका १६३१ वह पोंड 
ग्रेट ब्रिटेन १६३१ ७६ |. 9 
सोवियत रूस १६२५ १० गा 
जमनी १६२५ ३६ गड 
जापाम १६२५ १४ 4५ 
मिश्र श्श्शेट २१ ५५ 
भारत १६३९१ रू गा 


उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो गया कि अन्य देशों की तुलना में भारत कितना विछड़ा 
हुआ है | हम कितने निर्धन हैं इस बात का पता हमें कुछु अन्य तथ्यों से भी लग जायगा । 
१६३६ ई० में सर जान मीगो ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि यहाँ केवल ३६% लोग ऐसे 
हैं जिनको कि पूर्णरूप से भोजन मिलता है, ४१% ऐसे हैं जो किसी प्रकार अपना पेट भरते हैं, 
२०% को वो अपना पेट भरना भी मुश्किल है । थोड़े दिनों पूब डा० आकरायड ने भी कहा था 
कि भारत की अधिकांश' जनता को ठीक से भोजन नहीं प्राप्त होता | कहना न होगा कि जिस देश 
के निवासियों कों पेट भर भोजन भी नहीं प्राप्त होता, उनसे उनके अन्य प्रकार के विकास को आश। 
ही क्या की जा सकती है! भारतवासियों को एक तो पर्यात्र मात्रा में भोजन नहीं मिलता दूसरे जो 
भोजन मिलता भी है उसमें जीवन रक्षक श्रावश्यक पदार्थों का बड़ा अभाव रहता है । मोजन में इन 
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५७८ भारतीय अ्रथ-शात्र का बिवेचन 


पदार्थो' के अभाव के कारण ही भारतीयों का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी आयु कम होती जा 
रही है । 
इस प्रकार कुल मिल्लाकर आज हमारी आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गईं है | 
हमारे इस आर्थिक अधःपतन का, इस निर्धनता का, राष्ट्रीय आय के कम होने का मुख्य कारण देश 
की आर्थिक प्रगति का सम्यक व समुचित रूप से विकसित न होना है। पराधीनता काल्न में अंगरेजों 
ने जो नीति अपनाई वह हमारे देश के सम्यक आथिक विकास के लिए उपयुक्त न थी। दासत्व- 
काल में भारत को अंगरेजों के ही इशारों पर चलना पड़ा, पराधीन रहने के कारण वह अपनी 
कोई स्वतन्त्र नीति न अपना सका जिसके आधार पर देश का यथेष्ट आथिक विकास हो पाता। 
भारत की आशिक स्थिति पर विश्व की राजनीतिक परिस्थितियों ने भी गहरा प्रभाव डाला, वतंमान 
शताब्दी में होने वाले दो विश्वयुद्ध इस बात के प्रमाण हैं। भारत ने राजनैतिक पराधीनता से मुक्ति 
प्राप्त कर इन बाधाय्रों को अपने पथ से हटा दिया है और देश के आशिक विकास के लिए वह 
पूण रूप से प्रयत्नशील है । 
वतमान आशिक पद्धति पर दृष्टि डालने से हमें पता चलेगा कि इस समय इस दिशा 
में मुख्य रूप से निम्मल्निखित दोष हैं $--- 
( १ ) उत्पादन में कमी, , 
( २) आथिक जीवन की अरस्थिरता, तथा । 
(३ ) वितरण को असमानता । 
हम पिछले परिच्छेदों में कह चुके हैं कि देश में प्राकृतिक साधनों का अभाव नहीं है, हमारी 
प्राकृतिक सम्पत्ति अतुल है किन्तु सबसे बड़ा अभाव तो इन साधनों का समुचित उपयोग न करने 
का है। देश में नतो अच्छी मात्रा में मशीनें हैं ओर न हैं कुशल्ल श्रमिक जो कि इन पर काम करें, 
यही नहीं पूंजी का भी काफी अ्रभाव है। ऐसी स्थिति में उत्पादन में बृद्धि की आशा ही कया की 
जा सकती है ।अत्र लीजिये आथिक जीवन की अ्रस्थिरता की बात | भारत की अधिकांश जनता 
का मुख्य उद्यम कृषि है, कृषि वर्षा पर स्थिर रहती है, इसलिये आर्थिक जीवन का भी स्थिर रहना 
सम्भव नहीं। रही वितरण की असमानता इस सम्बन्ध में १६२४ ई*० में प्रोण के० टी० शाह तथा 
खम्बत्त महोदय ने छान-बीन की थी। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ यदि सौ रुपयों का सौ व्यक्तियों 
में वितरण किया जाय तो मोटे तौर से ३३ रुपए. धनिक वर्ग के एक सदस्य को, ३३ रुपए मध्यम 
वग के ३३ व्यक्तियों को तथा शेप रुपए अन्य वर्गों के ६६ व्यक्तियों के हाथ में जाँयगे | १६३१-३२ 
ईं० में डा० वी० के० आर० बी० राव ने जाँच की थी ओर यह निष्कर्ष निकाला था कि ग्रामीण क्षेत्रों 
औसत आय ५१) प्रति व्यक्ति है तो नगरों में १६ ६) है | इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए, 
कि जिस समय यह जाँच की गईं थी उस समय नगरों में रहने वाल्ली जनसंख्या कुल जनसंख्या की 
केवल १२% थी। इसके अतिरिक्त जो अन्य जाँचें की गईं हैं उनसे भी हमें पता चल्ल जाता है कि 
भारत में लोगों की आय अन्य देशों की तुल्नना में नहीं के बराबर है | यहाँ जो आय होती भी है 
उसका वितरण भी अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में वर्तमान आधिक विकास के लिए एक निश्चित 
नियोजन ( >]&77778 ) का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है। 
नियोजन का उद्देश्य क्या हो १-छमारे नियोजन का मुख्य उद्देश्य या ध्येय अन्य 
समृद्ध राष्ट्रों से प्रतियोगिता में न पड़ अपने ही राष्ट्रवासियों के लिए पेट भर अन्न तथा वस्नर की 
व्यवस्था.करना होंना चाहिए । इन नियोजनों का निर्माण इस उद्द श्य. से. किया जाना चाहिए जिससे 
कि अत्वेक भास्दवासी को पर्याक्ष मात्रा में मोजन मित्र सके जिससे कि वह अपना स्वास्थ्य अ्रच्छा रख 
सके, .उसंकोंअप्रनी आवश्यकता. भर के लिये पूरे बच्त्र भी प्राप्त हो सकें । कहने का तात्पय यंह है कि 


भारत में आथिक नियाजन ४७६ 


उसको वे सत्र सुविधाएँ. मित्र जानी चाहिए जिससे कि उसके रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाय । 
उसको रहने के लिए निवास-स्थान खाने, के ल्विए पर्याप्त भोजन, पहनने के लिए यथेष्ट वस्तरों के 
अतिरिक्त मनोरंजन की अन्य सुविधाएँ भी प्रात हो सके | उसकी शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो जाये 
तथा बेकारी व बृद्धावस्था के लिये उसे अच्छा सहारा प्रास हो सके । नियोजन का उद्द श्यै इन्हीं बातों 
की पूत्ति करना होना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कि कोई भी योजना जनता 
के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती । इसके अतिरिक्त एक बात और है, वह येह कि कोई भी 
योजना किसी एक ही व्येक्ति विशेष को सारी की सारी सुविधाएँ नहीं प्रदान कर सकती, कल्यै|ण के 
लिए प्रत्येक ध्यैक्ति को अपने कुछ हितों का बलिदान करना होगा। द 

हम ऊपर कह चुके हैं कि द्वितीये विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ भारत के प्रायः सभी विचारकों, एवं 
सुधारकों का ध्यान भारतीयों की निधनता को दूर करने की ओर आकर्षित हुआ | युद्ध के बाद के 
वर्षों में प्लान या नियोजनों की बाढ़ सी आ गईं । गान्धी योजना, बिड़ला योजना, बम्बई योजना, 
भारतीय सरकार की योजना, राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी योजना आदि इन्हीं योजनाश्रों में से हैं | इनमें से 
सभी योजनाओं या नियोजनों का उद्दे श्य भारत की आथिक उन्नति करना है। इनमें से एक भी योजना 
को कार्यान्वित कर पूरा किए जाने के लिए करोड़ों रपए की आवश्यकता है। जहाँ तक किसी भी 
नियोजन के निर्माण का प्रश्न है वह उतना कठिन काय नहीं है जितना कि उसका कार्यान्वित किया 
जाना और उसको सफल करना है। अतणव प्रत्येक नियोजन को कार्यान्वित करने के पूर्व हमें यह देख 
लेना चाहिए. कि इसकी सफल्नता कहाँ तक सम्भव है। इसके अतिरिक्त उस नियोजन (प्लान) में 
हमें निम्नलिखित बातों के भी देखने का प्रयत्ष करना चाहिए ३--- 


(१) क्‍या इस योजना से लोगों में सहकारिता का विकास होगा; (२) क्‍या इस योजना में 
ज्रथ प्रबन्धन की पद्धति उचित है; (३) क्‍या इस योजना द्वारा पर्याप्त प्रमाण में उत्पादन होगा; 
(४) क्या इस योजना द्वारा देश में सम्पत्ति का उचित वितरण होगा | यदि किसी नियोजन में इन 
सभी बातों का ध्यान रखा जाय तो इससे उसको सफलता में बहुत-कुछ सहायता मित्न जायगी | 


. ऊपर हमने योजनाओं की प्रृष्ठभूमि पर कुछु प्रकाश डाला, यहाँ पर हम कुछ योजनाशञ्रों पर 
अलग-अलग विचार करेंगे । 

बम्बई-योजना ( 7)6 9070099 70870 )--बम्बई-योजना वत्तेमान भारत की मुख्य 
योजनाथों में से है। इस योजना के निर्माताश्रों का कथन है कि इस योजना में भारतीयों के रहन- 
सहन के स्तर को ऊँचा उठाने की ओर ध्यान दिया गया है। जीवन-यापन के लिये जो न्यूनतम 
आवश्यकताएँ होनी चाहिए उन सब की पूर्ति का ध्यान रख! गया है। नागरिकों के लिए. सन्तुलित 
भोजन, रहने के लिये निवास-स्थान, पहनने के लिये उचित कपड़े नागरिकों के स्वास्थ्य आदि की 
ओर काफी ध्यान दिया गया है | निर्माताओं के कथन के अनुसार यह योजना १५ वछ-सें पूरी हो 
जायगी । उद्योग योजना में ऋषि, यातायात, सामाजिक सुविधाएँ आदि सभी क्षंत्रों में यथेष्ट उन्नति 
करने की योजना उपस्थित की गई है। हम यहाँ पर इन पर अलग-अलग प्रकाश डालेंगे । 

-कर्षि---इस योजना के अनुसार कृषि के उत्पादन को दुगना किया जायगा। यह कहा गया 
है कि जब तक भूमि के विल्ञीनीकरण की, आमीण ऋण की तथा गाँवों में अनाथिक जोतों की 
समस्या को हल नहीं किया जायगा तब तक कृषि में यथेष्ट विकास नहीं हो सकेगा। श्रनाथिक जोतों 
को दूर करने के लिए, सहकारिता के आधार पर सामूहिक खेती का सुझाव रखा गया है, बच्षारोपण 
से भूमि के विल्लीनीकरण की समस्या को हल करने का सुकाव दिया गया है। खेती की जानेवाली 
भूमि के कछ् त्रफल्न में भी बद्धि करने का सुझाव दिया गया है। प्रति एकड़ उत्पादन में बुद्धि करने 
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के लिए सिंचाई की अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार किया गया है। फसलों के हेर- 
फेर की बैद्नि क पद्धति, अच्छी खाद, अच्छे बीज व श्रौजारों के उपयोग का विचार किया गया है। 

उद्योग--जहाँ तक उद्योगों का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में विद्य॒त, खान, इंजीनियरिंग 
रासायनिक पदाथ यातायात के साधनों आदि के मत्न उद्योगों को प्रधान रूप से विकसित करने का 
बिचार किया है। इन उद्योगों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। अन्य उपभोग की वस्तुओं के 
उत्यादन के ल्विए भी उद्योगों के विकास का प्रयत्न किया जायगा। इन उद्योगों में सूती, ऊनी व 
रेशमी कपड़े का उद्योग, चमड़े के सामान का उद्योग, कागज, तम्बाकू व तेल आदि के उद्योग 
सम्मिलित हैं। देश में श्रम की अधिकता होने के कारण कुटीर उद्योगों के विकास का विशेष प्रयत्न 
किया जायगा | 

>थीोतायात--उद्योग तथा कृषि के विक्रास के परिणामस्वरूप दोनों प्रकार के उत्पादन में 
काफी वृद्धि होगी जिससे वस्तुओं के यातायात में भी काफी चइद्धि होगी | इस बढ़े हुए. यातायात के लिये 
आवागमन के साधनों के विकास की भी योजना बनाई गई है | २१,००० मील और लम्बी रेलवे 
लाइनें बिठाने का तथा स्थत्न मांग को हुगना करने का विचार किया गया है। 

सामाजिक सुविधाये-- षि तथा औद्योगिक विकास के साथ ही साथ नागरिकों 

को शिक्षा, चिकित्सा, निवास श्रादि की भी ओर अच्छी सुविधाएँ प्रदान करने का विचार किया गया 
है। लोगों के लिये सन्तुलित भोजन की व्यवस्था करने का विचार किया गया है | योजना के अनु 
सार प्रत्येक व्यक्ति को पहनने के लिए वष में कम से कम ३० गज कपड़ा तथा रहने के लिए उचित 
निवास-स्थान की व्यवस्था की जायगी | ऐसी आशा! की जाती है. प्रत्येक्त गांव में अपना एक 
अस्पताल होगा तथा प्रत्येक नगर में तपेदिक, केसर जैसे भयानक रायों के लिए विशेष प्रकार के 
चिकित्सालय रहेंगे । प्रत्येक गाँव में एक प्रारम्मिक विद्यालय होगा तथा निकय्वर्ती नगरों में माध्य- 
मिक तथा उच्च शिक्षा के लिए भी विद्यात्य रहेंगे | 

इस योजना में कुल्न १०,००० करोड़ रुपया लगने का अनुमान किया जा रहा है। इस 
रकम को विभिन्न खोतों से प्राप्त करने का विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में, ८०० करोड़ रुपया 
संचित द्रव्य से, १,००० स्टलिज्ञ प्रतिभूतियों से, ७०० करोड़ रुपया विदेशी ऋण से, ४००० करोड़ 
रुपया लोगों की बचत से तथा ३,४०० करोड़ रुपया रिजव बैड से ऋण के रूप में लिया जायगा | 
यह योजना तीन श्रेणियों में विभक्त की गई है, प्रत्येक श्रेणी के पूरे होने में पांच वर्ष ख़गेंगे | 

योजना पर आंलोचनात्मक दृष्टि--इस योजना को अथशाञ्लियों तथा कुछ अन्य 
बिद्वानों द्वारा काफी आलोचना भी की गईं हे। इसके विपक्ष में मुज्य रूप से ये बातें कहीं 
जाती हैं :-- 

.. (१ ) लोगों का कहना है कि यह एक बड़ी व्यापारिक योजना है और इससे कुछ थोड़े से 
व्यापारी ही देश के प्राकृतिक साधनों तथा उत्पादन के नियंत्रक बन जायेँ गे । पूँ जीपतियों का बोल- 
बाला हो जायगा परल्‍्तु इस प्रकार की आशंका करने की कोई आवश्यकता नहीं, राज्य का योजना 
में काफी हाथ रहेगा और अन्य तत्व अनुचित लाभ नहीं उठा सकेंगे । 

(२) कुछ लोगों का विचार है कि इस योजना से एक प्रकार की आर्थिक तानाशाही का 
उदय होगा, पंरनन्‍्तु यह विचार अप! है, नियोजकों की इच्छा उपभोक्ताओं या उत्पादकों की स्व- 
नंतो.को अंपहरण करेना नहीं है | 

६ ३) कुछ लोगों का ऐसा कथन है कि इस योजना में किस प्रकार का कृषि संगठन होगा 
इस बात पर, पूररुरूप से प्रकाश नहीं डाला गया है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि इस 
नेगीजन के निर्माताभ्रों का उद्द श्य भूमिषरों को बिना उनके अधिकारों से वंचित किए हुए ही 





भारत में अधिक नियोजन हि धूट १ 


हकारिता के आधार पर खेती करने का है | ग्रायोजकों के सन्मुख सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि किसी 
प्रकार अनाथिक जोतों को कम कर कृषि का विकास किया जाय | 

(४ ) इस निग्नोजन के विषय में एक यह बात भी कही जाती है कि इसमें गान्धी जी के 
आदशवाद की उपेक्षा की गई है ओर इससे जनता मोतिकवाद की ओर अग्रसित होगी। परन्तु इस 
सम्बन्ध में इमें यह स्मरण रखना चाहिये कि बिना भौतिक उन्नति के कोरे आध्यात्मिक आदशवाद 
से काम नहीं चल्न सकता । 

( ५ ) कुछ विचारकों की ऐसी धारणा है कि संग्रहीत द्रव्य ( (78886 १0869 ) 
से इस प्रकार की योजनाओं का अथ-प्रबन्ध करना श्रच्छा नहीं | इससे मुद्रा स्फीति की बृद्धि को 
बढ़ावा मिलेगा परन्तु ऐसी घारण गल्नत है, यदि संग्रहीत (()789£60) द्रव्य से उत्पादन में बृद्धि 
होगी तो मुद्रा-स्फीति से उठनेबाले दोष भी समाप्त हो जायेँगे। 

( ६ ) योजना के विपक्ष में एक यह भी छोटी सी बात कही जाती है कि इस योजना की 
लागत का अनुमान युद्ध-पूब के मूल्यों के अनुसार किया गया है परन्तु यह भी कोई बड़ी बात नहीं, 
इसको युद्ध के बाद के मूल्यों के अनुरूप ही व्यवस्थित किया जा सकता है। े 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस योजना के विपक्ष में उठने वाल्ली कोई भी बातें ऐसी नहीं 
हैं जिससे कि योजना बड़ी दोषपूण माल्यूम पड़े | आयोजकों ने काफी अच्छी योजना प्रस्तुत की है जो 
कि विशात्न होते हुये भी व्यवह्ारिक है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस योजना में कुछु अभाव ओर 
तुग्याँ हैं परन्तु योजना के निर्माता इन च्ुटियों से पूरी तरह परिचित हैं और उन्हें दूर करने के लिये 
प्रयत्नशील हैं। योजना के सफल्ल होने या कार्यान्वित किये जाने में सबसे अधिक रोड़ा अटकाने वाद्ी 
थी हमारी परतंत्रता, अब वह दूर हो गई है ओर स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय सरकार देश के सम्यक 
आर्थिक विकास के लिये प्रयत्नशील है ग्रतएव सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग से इस 
प्रकार की योजनाओं के सफल न होने का कोई कारण नहीं ! 

नियोजन के दूसरे भाग में वितरण की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। इससे पता चल्नता 
है कि योजना के पूण हो जाने पर इससे मिलने वाले लाभ का अधिकांश राज्य के हाथ में जायगा | 
राज्य इस रकम से सामाजिक कल्याण के अन्य काय जैसे शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करेगी । 
जितने भी उद्योग स्थापित किये जाये गे उनका उद्देश्य अधिक लाभ कमाना न होकर राष्ट्रीय आवश्य- 
कताश्रों की पूति करना होगा । इस सम्बन्ध में लोगों में मतभेद हो सकता है किन्तु वत्तमान आवश्य- 
कताओ्ं को देखते हुये ऐसा कोई भी काय जिससे उत्पादन में बृद्धि हो बुरा नहीं कह्य जा सकता | 

इस सम्बन्ध में यहाँ पर यह भी कह देना अनुचित न होगा कि यह योजना भारत से अंग्रेजों 
के निकलने के पूब ही तैयार हो गई थी | ग्रतएव ब्रिविश समाचार-पत्रों ने इस योजना को दोषपूण 
ठददराने का काफी प्रयत्न किया, था इसकी कट्टु आल्लोचना को थी। उनकी इस आलोचना का 
उह श्य और कुछु न होकर केवल यही था कि इस प्रकार की योजना सफल्न न हो क्योंकि यदि ऐसा हो 
गया तो ब्रिटेन के हाथ से भारतीय बाजार निकत्न जायगा। वेसे तो अंग्रेज पदाधिकारी बराबर यह 
कहते जा रहे थे कि ब्रिटेन भारत की पूण ओऔद्योगिक उन्नति देखना चाहता है परन्तु वास्तव में 
ऐसी बात न थी । यदि अंभ्रज शासक यह चाहते कि मारत का ओरोद्योगिक उत्थानः हो तो आज 
भारत की यह स्थिति न होती | 

कुल मिल्लाकर हम यह कह सकते हैं कि यह योजना राज्य के आर्थिक विकास की दृष्टि से 
काफी पूण है।इस योजना के पूरी हो जाने पर देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग को काम 
मिल्न जायगा, बेकारी के दूर होने में सहायता मिलेगी। वास्तव में रहन-सहन के न्यूनतम स्तर,की 
प्राप्ति के लिये बेकारी को दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिये। औद्योगिक. विकास से इस 
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दिशा में अच्छी सहायता मिलेगी | जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग व्यापार तथा अन्य नौकरियों 
में लग जायगा | इस योजना के अनुसार ऐसा अनुमान किया जाता है कि १६६२ मे जत्र कि 
योजना पूर्ण हो जायगी उस समय जनस ख्या का वितरण इस प्रकार होगा : 


१६३१ १६६१ 
(दस लाख में ) प्रतिशत ( दस ल्लाख में ) . प्रतिशत 
कषषि १०६*३ २५८ १२६९७ प्ला0 
उद्योग २२११ १५५८ 2, २६५८ 
नौकरियाँ श्६नएर १३९८ ३४४७ १६५७ 
कुल कार्यशील जनता श४७ए"६.. १००५६ २२२३ १००९६ 
कुल जनता ३३८९१ ४६४*० 


सामाजिक व्यवस्था में कुछ दोप अपृ्ण ताएँ होने के कारण जनसंख्या का एक अल्पांश 
अवश्य बिना ल्ञाभ का रहेगा। उत्पादन की मांग तथा पूर्ति के अनुसार कमी-कभी कुछ बेकारी आदि 
भी फैलेगी | योजना का उद्देश्य यह है कि वह जनता को अगिक से अधिक सुविधा पहुँचाये | जनता 
को शिक्षा, चिकित्सा यातायात आदि की निःशुल्क सुविधाएँ प्राप्त हो जाने के कारण उसके रहन- 
सहन की लागत में कम व्यय हो जायगा । योजना के अनुसार ऐसा विचार किया जाता है कि योजना 
के पूण होने पर प्रतित्यक्ति आय में इस प्रकार वृद्धि होगी :--- 
प्रति उद्योगी व्यक्ति की औसत आय 


१६१३१ १६६१ वूद्धि 
कृषि १९४ २०० ६ रे कि 
उद्योग १६१ रध्ष्८ १२६ ५८ 
नौकरियाँ २६५ ३६७ प्०९५ 


खावश्यकता इस बात की है क्रि योजना जनता की मनोद्ृति आदि का ध्यान रखते हुये 
कार्यानिवित की जाय। सम्पत्ति के असमान वितरण को दूर करने, बेकारी इटाने, नागरिकों के रहन- 
सहन के स्तर को ऊ चा उठाने, देशवासियों के अन्न-बस्त्र तथा निवास की उचित व्यवस्था करने का 
पूण प्रयत्न किया जाना चाहिये । 

जन-यो जन[--( पीपुल्स प्लान ) - कोई भी योजना का ही यह तात्पय नहीं हो जाता 
कि उससे आर्थिक विकास पू्ण रूप से हो ही जायगा, इसके अ्रतिरिक्त भी कुछु ऐसी बातें होती है 
जिन पर जनता का आशिक उत्थान एवं पतन निभर रहता है। पीपल्स प्लान जिसे राय-योजना 
(8078: 72॥87 ) भी कहते हैं, भारतीय श्रम-सच्ठा के विचारों को समथक है। बम्बई योजना 
की अपेत्षा यह योजना अधिक सुब्यवध्यित है। इसमें उत्तादन तथा उसके वितरण आदि के निय तरस 
की पूरी व्यवस्था की गईं है, संक्षेप में इस योजना में उन सभी बातों का समावेश कर रिया गया है 
जिनका होना किसी योजना में आवश्यक है | इस योजना के परे होने में दस वर्ष लगेंगे और 
इसके पूरे होने में कुल १५,००० करोड़ रुपये के व्यय होने का अनुमान किया जाता है| इस रकम 
का नीचे दिये हुये हिसाब से व्यय किया जायगा $-- 


ः करोड़ रुपयों में 

कृषि २,६४० 

उद्योग ५,६०० 
 बातायात १,१५० ९ 


भारत में आथिक नियेजन पूरे 





स्वास्थ्य ७६० 
शिक्षा १,०४० 
निवास ३,१४० 
योग २ हक 3900 

योजना के कार्यान्वित किये जाने पर प्रथम तीन वर्षो में १६.०० करोड़ रुपए के व्यय किए 

जाने का अनुमान है । ऐसा विचार किया जाता है रम्मिक विनियोग से योजना का श्रथ- 

प्रबन्धन स्वयमेव हो जायगा राज्य ऐसे म॒दों में व्यय करेगा जिससे कि उसे बुस्‍ूत ल्लाभ मिले। इस 


सर 

प्रकार प्रथम पाँच वर्षों में कृषि में ६६५८ व्यय किया जयगा | जब कि उद्यो वल्ल २०% ही 
व्यय होगा, यातायात के साधनों आदि के विकास के लिए प्रथम तीन दर्षों में कोई व्यय नहीं किया 
जायगा | प्रथम पाँच वष मुख्यरूप से कृषि के विकास के लिये ही निश्चित किये गये हैं, दूसरे पाँच 
वर्षों में औद्योगिक विकास की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जायगा। कृषि से होने वाली आय की 
बचत का व्यय उद्योगों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, निवास जैसे सावजनिक कल्याण के कार्यों में किया 
जायगा | इससे यह स्पष्ट है कि योजना का सुख्य अंग कृषि का विकास करना है। कृषि उत्पादन की 
वृद्धि के लिये भूमि का राष्ट्रीकरण कर दिया जायगा। भूमि के उपादेयकरण तथा सिंचाई के साधनों 
के सम्यक विकास से कृषि वाल्ली भूमि में ५०% का इंद्धि का विचार किया जाता है। उत्पादन की 
पद्धति का यंत्रीकरण होगा तथा राज्य की ओर से २७,००० फार्म तथा कृषि अनुसन्धान संस्थाएँ 
स्थापित की जायेगी । इससे लोगों को खाने मर को पर्यात॒ मात्रा में अन्न तो प्राप्त ही हो जायगा, 
उद्योग-घन्धों के ल्लिए भी कच्चा मात्र मित्र जायगा साथ ही विदेशों के निर्यात के ल्विए भी कुछ मात्र 
बच जायगा | 

योजना पर आल्ोचनात्मक दृष्टि--ल्ोगों का कहना है कि कृषि उद्यादन में इस 
तरह की पंचगुनी वृद्धि किए जाने से देश में इतना अ्रधिक अन्न पेद[ होजायग] जिसको आसानी से देश 
में खपत नहीं हो सकेगी, विदेशों में भी उसकी उचित राशि में ठीक मूल्य पर बिक्री नहीं हो 
सकेगी क्योंकि भा रत ही कृपिवात्या एक अकेला देश नहीं रहेगा, सथुक्तराज्य अमरीका, रूस आदि देश 
भी इस समय में चुप नहीं बठे रहेंगे | इसका परिणाम यह होगा कि इस अ्रति-उत्पादन से दूसरी मीषण 
मन्दी का उदय हो जाय और समस्त विश्व एक बार फिर आर्थिक संकट में पड़ जायगा। वास्तव में योजना 
का उद्द श्य रूस की भाँति मारत में मी भूमि का सामाजीकरण करना है। परन्तु भारत जैसे देश में 
इस प्रकार का आसानी से क्रान्तिकारी परिवत्तन करना असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है । प्रोफेसर 
बृजनारायण ने अपनी (पोस्ट बार प्लानिंग, में इस योजना की खूब आलोचना की है । 

योजना में क्षि तथा उद्योग के विकास पर तो विचार किया ही गया है साथ ही वितरण की 
पद्धति पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण लगाने की व्यवस्था की गई है। उपभोग की सभी वस्तुओं का मूल्य 
निश्चित कर दिया जायगा और सहकारी समितियों द्वारा वितरण की व्यवस्था की जायगी। उपभोक्ता 
भण्डारों आदि पर राज्य का पूरा नियंत्रण रहेगा | योजना में यातायात के साधनों के पूर्ण विकास के 
लिये अच्छी व्यवस्था की गई है | स्थल्ल मार्ग में १५०% की वथा रेल्न माग में ५०%, की बृद्धि 
करने का सुझाव दिया गया है| जल्यान आदि के विकास के लिये भी सुझाव दिया गया है | इसके 
अतिरिक्त राज्य सावजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, निवास आदि के अथ प्रबन्धन में पूरा सहयोग देगी | 

इस पीपुल्स प्लान” में उपभोग की वस्तुओं वाले उद्योगों पर काफी जोर दिया गया है। ऐसे 
उद्योगों पर ३,००० करोड़ रुपए का व्यय किया जायया । योजना में कुटीर उद्योंगों की उपेक्षा की 
गई है, ओर मूल उद्योगों के महत्व को भी पूर्णरूप से नहीं आंका गया है । 


है 4 भारतीय अ्रथ-शात्र का विवेचन 


योजना में यह भी कहा गया कि युद्ध के बाद विश्व में युद्ध की समस्या कोई विशेष महत्वपूण 
नहीं रहेगी, इसलिये सुरक्षा के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना व्यर्थ होगा, परन्तु उसकी 
यह बात सत्य नहीं सिद्ध हुई । 'पीपुल्स योजना” के आदश का प्रतीक रूस भी आज इस को न 
स्वीकार कर तृतीय विश्वयुद्ध की तैयारी में लगा हुआ है | फिर योजना में एक बात यह भी कही गईं 
है कि दस वर्षों' बाद कृषि के उत्पादन में चौगुनी, या इस से अधिक, औद्योगिक उत्पादन में छे गुनी 
वृद्धि हो जयगी | जनता के रहन-सहन के स्तर तिगुना हो जायगा, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्वास्थ्य 
चिकित्सा, शिक्षा, निवास आदि की सुविधाएँ. भी जनता को पर्यात्॒ रूप में प्रात्त हो जायेगी | किन्त 
देश की स्थिति को देखते हुए, इतने समय में इस प्रकार की विल्नक्षण उन्नति होने की आशा नहीं की 
जा सकती। अतणए्‌व योजना का इस रूप में भविष्यवाणी करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । 
'पीपुल्स योजना? में कृषि व औद्योगिक उत्पादन में तो विल्नक्षण इद्धि करने का उपाय बतल्ला 
दिया गया है किन्तु बेकारी तथा सामाजिक सुरक्षा आदि के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं डालना 
गया है । 

इस प्रकार देखने से हमें पता चल्लता है कि पीपुल्स योजना? में मी कुछ ऐसी अपूरणताएँ 
था त्रुटियाँ हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक था। 

गानधी योजना ( 79७ 0&700॥797 7?]&7 )-- अन्य योजनाञ्रों की तरह गान्धी 
योजना | तम्बे-चोड़े खर्च की बात नहीं कही गई हे । इसमें यह स्पष्ट कह दिया गया है कि भारत 
एक निर्धन देश है और इसे बहुत धीरे-धीरे सोच-समकक कर कदम उठाना चाहिये । यह योजना भी 
दस वर्षा में पूरी होगी तथा इसके पूरा होने में अतुमानतः कुल ३,५०० करोड़ रुपया व्यय होगा 
जिसमें से ११७४ करोड़ रुपया कृषि में, ३५०करोड़ ग्रामोद्योंगों में, ४०० करोड़ यातायात में तथा शेष 
५७५ करोड़ सामाजिक सेवाओं में व्यय किया जायगा । रे 


गान्धी-योजना एक आदशवादी योजना है और इसमें कोरे आर्थिक विचारों को स्थान नहीं दिया 
गया है इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारा नियोजन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर 
आधारित होना चाहिये | उसका उद्द श्य जनतात्रिक ही होना चाहिये। योजना में आमों के सर्वोगीण 
विकास पर पूण रूप से प्रकाश डाला गया है | यदि हम अन्य देशों की योजना की तुलना करें तो हमें 
पता चलन जायगा कि इस योजना के उद्द श्य और काय-पद्धति में काफी अन्तर है। रूस और ग्रेट 
ब्रिटेन की योजनाओं को इतना अच्छा नहीं कह्य जा सकता । गान्धी जी विशाक्ष पैमाने के उद्योगों में 
विश्वास नहीं करते थे, उनका कहना था कि विशाल पैमाने के उद्योग में सब्र कार्य मशीनों पर ही 
आधारित रहते है, मशीनों से मानवीय श्रम का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और कुछ थोड़े से ही 
ह्वाथों में सम्पत्ति रहती है । 


गान्धी-योजना के अनुसार प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह इस प्रकार का उत्पादन करेगा जिससे कि 
बह अपनी आवश्यकताओं के लिए पूण रूप से आत्म-निर्मर हो जायगा। योजना में कुटीर उद्योगों 
को विशेष महत्व दिया गया है, यंत्रों के बल पर विशाल्न पैमाने के उद्योंगों को बड़ा दोषी ठहराया गया 
है। गान्धी योजना का उद्द श्य समाज का संर्वागीण विकास करना है प्रत्येक व्यक्ति को 
रहने के लिये उचित स्थान, खाने के लिए. संम्तुलित भोजन, पहनने के लिये प्रति-वर्ष कम से कम 
बीस गज़ कपड़ा, बालक तथा बालिकाशों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सावजनिक चिकित्सा तथा 
मनोरंजन सम्बन्धी सुविधाएँ अ्रदान करने की उचित व्यवस्था करना ही इस योजना का उद्द श्य है । यही 
नहीं गान्धी-योजना का विचार है कि वत्तेमान कर-व्यवस्था में उचित सुधार करके निधन जनता पर 
थे कर का भार हल्का किया जाय, कृषि प्ले होनेवाली ऊँचो आय पर ऋृषि-आयकर लगा दिया जाय बथा 


भारत में आर्थिक नियोजन पद 


निम्नतर आय वाले लोगों को इससे मुक्त किया जाय । सैनिक व्यय में कमी की जाय तथा किसी भी 
सरकारी अधिकारी को पाँच सौ रुपए मात्तिक से अधिक वेतन न दिया जाय । 

इस प्रकार गान्‍्दी योजना मानव-शक्ति का पूणु उपयोग, करना चाहती है। इसका उदं श्य 
लोगों में नागरिक भावना जाणत करना तथा ईमानदारी से अपनी रोजी कमाने के लिए सहायता 
देना है, लोगों को रहन-सहन के निम्न-स्तर से ही संतोष रखना होगा क्योंकि रहन-सहन के स्तर में 
विशेष बृद्धि करने के लिए भारी यंत्रजाल्ों और विशेष पूँजी की आवश्यकता होगी | डा० जानमथाई 
के शब्दों में 'गान्धी योजना उद्योगपतियों को योजना ( 7 प्र४7"४9.3808 72]97 ) से बिल्कुल 
विपरीत है । गान्धी-योजना देश का आर्थिक पुननिर्माण का आधार कृषि को बनाती है जबकि बम्बई 
योजना के नियोजकों का विचार है कि देश के झआ्रार्थिक पुनर्निमाण की आधार-मित्ति उद्योग 
होने चाहिए।! 

गान्धी-योजना सन्तति निग्रह आदि के आधुनिक कृत्रिम उपायों को ठीक नहीं समझती, उसका 
विचार है कि इसके लिए. सबसे अच्छा उपाय संयम का अनुसरण करना है। गांधी योजना के 
अनुसार प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह अपनी आवश्यकताञ्रों के लिए. श्रात्म-निर्भर हो जायगा। अभी 
तक इन ग्रामों की उपेक्षा ही की गई है। योजना में उनके महत्व का पूरा ध्यान रखा गया है | 
इस दृष्टि से देखने से गान्धी योजना एक आदश योजना मालूम पड़ती है । यह योजना अधिक से 
अधिक विकेन्द्रीकरण तथा राज्य द्वारा-न्यूनतम नियंत्रण पर जोर देती है परन्तु ह्ञोगों का विचार है 
कि इस प्रकार की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। कुछ ल्लोगों का यह भी कहना है कि इस योजना द्वारा 
भारत अन्य समृद्ध देशों के समान उन्नति नहीं कर सकेगा, चर्खा आदि के सहारे विशेष उन्नति नहीं 
की जा सकती । 

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए. निम्नलिखित खोतों से पूंजी प्राप्त करने का विचार 
किया गया है :-- 


आन्तरिक ऋण से -. २,००० करोड़ रुपए 
उत्पादिंत द्वव्य से न+ १,००० करोड़ रुपए, 
करों से “5 ४०० करोड़ रुपए 


राष्ट्रीय नियोजन समिति के प्रस्ताव--भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कायकारिणी समिति 
ने १६३८ ई० में राष्ट्रीय नियोजन समिति की नियुक्ति की थी। इसका उद्द श्य ऐसी योजनाए, 
निर्मित करना था जिंससे कि जनता के रहन-सहन का स्तर उच्च हो तथा उनकी निधनता दूर हो | 
संक्षेप में इसका उद्द श्य उत्पादक तथा उपभोक्ता, व्यक्ति तथा समूह के हितों का उचित ध्यान रखते 
हुए राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा समाज में सम्पत्ति का उचित वितरण करना था। 


नियोजकों ने योजना का निर्माण करते समय विभिन्न दृष्टिकोणों की समभकर अपने विचार 
निश्चित किए, और एक योजना तैयार की जो कि स्वतन्त्र भारत के लिए काफी उपादेय समझी 
जाती है। योजना में उद्योग-पन्धों के प्रति जो नीति निश्चित की गईं उसके अनुसार सुरक्षा सम्बन्धी 
उद्योगों को राज्य के हाथ में छोड़ देने तथा अन्य मूल-उद्योगों के भी धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण करने 
की ओर जोर दिया गया। नदियाँ, जंगल, खानें आदि पर सामूहिक रूप से जनता का अधिकार 
निश्चित किया गया । भूमि सम्बन्धी नीति भी निश्चित कर दी गई | जमींदारी का अन्त कर सहकारिता 
के आ्राधार पर खेती करके अनार्थिक जोतों को समाप्त करने पर जोर दिया गया। रिक्षव बैक का 
राट्रीयकरण कर अन्य प्रामाणिक बैछ्लों को उसके नियंत्रण में रखने का सुझाव दिया गया । राष्ट्रीय ह्वित 
की दृष्टि से भारत के विदेशी व्यापार कों विकसिल करने के उपाय निश्चित किए गए। 


फा० ७४ 


भ्टद भारतीय अर्थ-शास्त्र का विवेचन 


| इस राष्ट्रीय नियोजन समिति ने विभिन्न समसस्‍्यात्रों का भल्नीमाँति अध्ययन कर अपने विचार 
निश्चित करने के ज्षिए २६ उपसमितियाँ नियुक्त कीं। भारत सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों तथा देशी 
रियासतों से सहकारिता की मांग की गई । देश के आशिक जीवन के प्रत्येक पहलू का भल्लीभाँति 
श्रध्ययन किया गया | परन्तु प्रान्तीय सरकारों तथा अन्य संस्थाओं से पूर्ण सहयोग न प्राप्त हुआ 
ओर प्रत्येक उपसमिति को आंकड़ों सम्बन्धी अमाव खटकता ही रहा | परन्तु यह सब होते हुए, भी 
उपसमितियों ने अपने प्रतिवेदन प्रकाशित कर दिए,। राष्ट्रीय नियोजन समिति ने जो योजना प्रस्तुत 
की है. उसके अनुसार सम्पत्ति के उचित वितरण में अच्छी सहायता मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति को 
समान सुविधाएँ प्रदान की जायेगी तथा जो व्यक्ति या व्यक्तिसमूह पिछुड़े हुए हैं उन्हें विशेष 
सुविधाएं दी जायेगी | इसके अनुसार व्यक्तिगत सम्पत्ति का अन्त नहीं किया जायगा किन्तु मूल 
उद्योगों पर सावजनिक अधिकार होगा, सहकारिता के आधार पर खेती की जायगी, आमीण न्षेत्रों 
में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायगा | इस प्रकार ग्रामीण तथा नगरों की जनता का उचित 
आशिक विकास सम्भव हो सकेगा ! 
भारत सरकार की योजनाए--भारत सरकार ने भी समय-समय पर देश के आर्थिक 
बिकास के लिए योजनाएँ निर्मित कीं। १६४४ की अगस्त में जन्र प्लानिंग तथा डेवल्लपमेन्ट” विभाग 
सर दल्लाल के हाथ में आगया तो इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए,। १६४४ के नवम्बर 
में 'येज्ञो बुक' के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की गईं, बाद में योजना का विस्तृत रूप प्रकाशित 
किया गया । योजना को दो भागों में विभाजित किया गया एक दीघकाल्लीन योजना तथा दूसरी 
अल्पकालीन योजना । 
अल्यकालीन योजना जो कि १६४७*४८ से प्रारम्भ होकर पाँच वर्ष में होगी उसकी मुख्य 
बातें निम्नलिखित हैं :-- 
(१ ) युद्ध सम्बन्धी उद्योग से छूटे हुए व्यक्तियों आदि को काम देना तथा सुरक्षा सम्बन्धी 
सेवाओं का पुनसंस्थापन; 
(२) अतिरिक्त फौजी सामग्री, इमारतें आ्रादि की निकासी; 
/ ३ ) उद्योग को युद्ध से हटाकर शान्ति की ओर मोड़ना; 
(४ ) शान्ति सम्बन्धी स्थिति के अनुसार नियंत्रणों को व्यवस्थित करना । 
दीघकालीन योजनाओं में से कुछ ऐसी योजनाएँ थीं जिनमें विशात्र पेमाने पर पूजी लगने 
की आवश्यकता थी, इनमें से मुख्य ये हैं 
(१) देश के कृषि व औ्रौद्योगिक विकास में सहायता पहुँचाने के लिए. जल्न-विद्य त 
योजनाए, ; 
( २ ) कुछ प्रमुख विशात्न तथा कुयोर उद्योगों का विकास करना; 
( हे ) यातायात व आवागमन के साधनों का उचित विकास करना; 
(४ ) भूमि के उपादेयकरण, सिंचाई आदि के द्वारा क्रषि की उन्नति करना | 
. कृषि तथा उद्योग के उचित विकास के लिए सार्वजनिक निवास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि 
की भी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने का विचार किया गया। सरकार ने शिल्प-शिक्षण की ओर 
विशेष ध्यान दिया, श्रौद्योगिक विद्यात्षयों की स्थापना करने के अतिरिक्त उसने अनुसन्धानशालाएँ 
भी.स्थापित कीं । केन्द्रीय सरकार ने अपनी योजनाश्रों को कार्यान्वित करने का तो निश्चय किया दी 
साथ ही राज्य की सरकारों को भी आवश्यक सल्लाह व अन्य सहायता देने का विचार किया | वैसे तो 
निया 8228 ले सुम॒त्त भारत के लिए. निर्मित डुआ था किन्तु इसमें राज्यों को अपनी-अपनी योजनाश्रों 
पॉन्वित करने, में कोई बाघा नहीं खड़ी की गई | जहाँ तक वितरण का प्रश्न था, इस सम्बन्ध 





भारत में आर्थिक नियोजन घूट७ 


में यह निश्चय कर दिया गया कि उत्पादित सम्पत्ति के समान वितरण के लिए पूर्ण अ्यत्न किए 
जायेंगे । नियोजन के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट कर दिया गया कि श्रमिकों के हित का उचित ध्यान 
रखा जायगा, उनके स्वास्थ्य मनोरंजन व आराम का पूरा ध्यान रखा जायगा। निधनों के लिए भी 
शिक्षा, चिकित्सा आदि की अच्छी सुविधाएँ मुक्त प्रदान की जायँंगी। 
दल्लित या पिछड़ी हुईं जातियों के मी विकास का पूर्ण प्रयत्न किया जायगा | दुर्भाग्यवश देश 
के विभाजन हो जाने तथा अन्य कारणों से कई नई कठिनाइयाँ खड़ी हो गई जिससे इस योजना को 
पूरी तरह से कार्यान्वित करना सम्भव न हो सका। ऐसी स्थिति में देश की इन परिश्थितियों के 
अनुसार एक नवीन योजना निर्माण करना आवश्यक हो गया, अतएवं देश के उचित आर्थिक 
विकास के लिए पंडित जवाहर ल्ञाल्न नेहरू की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन”! की नियुक्ति 
की गई । | 
प्लानिंग कमीशन--छम पीछे कह चुके हैं कि महात्मा गांधी प्रत्येक आराम या यूँ कह 
कह लीजिये कि प्रत्येक घर को अपनी आवश्यकताओं के लिए, आत्म-निर्मर बनाना चाहते थे | उनका 
विचार था कि प्रत्येक ब्यक्ति में सेवा की भावना जाग्रत हो और कोई एक दूसरे का शोषण न करे । 
यदि लोगों में ऐसी भावनाओं का उदय हो जाय तो कन्ट्रोल्न की कोई आवश्यकता न रहेगी और न अन्य 
किसी प्रकार के नियंत्रण की, कन्ट्रोल्न के हग देने से वस्तुओं का पर्यास मात्रा में मित्नना सुगम हो 
जायगा, कन्ट्रोज्ञ के हटाने के बाद भी यदि वस्तुश्रों की कमी होती है तो इसके लिए जनता जिम्मेदार 
होगी । यदि जनता चाहतो है कि वस्तुओं के उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में मित्नने के लिए सरकार 
अपनी ५०८९8 तो इस काय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाने चाहिए :-- 
१ ) उद्योगों के विकास के लिए । स्राधनों का उचित वितरण किया जाय, 
जग के लिए. आवश्यक नवीन सामग्री 
प्रात्त की जाय, ( ४) सामान्य मूल्य स्तर में धीरे-धीरे कमी की जाय, ( ५) उत्पादन की ल्लागत में 
कमी की जाय, ( ६? बेकारी को दूर कर लाभदायक कार्यों में जनता को लगाया जाय । 
द्वितीय विश्व युद्ध तथा उसके बाद आने वाले देश के विभाजन का- भारत की आशिक स्थितिं 
पर गहरा अ्रसर पड़ा । देश की आशिक व्यवस्था का ढांचा बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गया। ऐसी स्थिति 
में यह स्पष्ट हो गया कि किसी ऐसी-बेसी योजना से कोई काम नहीं चलेगा, अतएवं १६४४६ की 
दिसम्बर में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन की नियुक्ति की गई । 
कमीशन को मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर विचार करना था : -- क्‍ 
(१) देश के आर्थिक साधनों का पता त्ञगाना तथा राष्ट्र की आवश्यकता के लिये जिन 
बसस्‍्तुश्नों का अ्रभाव हो उनको पूर्ति के किये प्रकाश डालना; 
(२ ) देश के साधनों के उचित व सन्तुल्ित उपयोग के लिये योजना बनाना; 
( ३ ) योजना को कार्यान्वित करने के लिये उचित व्यवस्था करना ; 
(४ ) जो चीजें आर्थिक विकास में रोड़ा अय्काती हैं उन्हें दूर करने तथा आ्िक विकास 
में सहायता पहुँचाने वाल्ली वस्तुओं के.प्रयोग का सुक्काव दूं; 
(५ ) योजना के प्रत्येक भाग में ्वगने वाले यंत्रों का निश्चय करना; 
(६ ) योजना के कार्यान्वित किये जाने में कितनी सफलता प्राप्त हुईं हे, इस सम्बन्ध में 
समय-समय पर अपने विचार उपस्थित करना; 
(७ ) अपने कार्यो को सुविधापूर्वक सचालित करने के लिये अथवा देश में फैली हुईं श्रार्थिक्‌ 
परिस्थितियों के अ्रनुसार नीति निर्धारित करने के लिये, तथा कुछ अन्य मुख्य समस्याओं पर केन्द्रीय 
भ राज्य की सरकारों को अपने सुझाव देना | 


बी 


धूद्८ भारतीय अ्रर्थ-शांख्र का बिवेचन 


कमीशन की सबसे पहली बैठक २८ मार्च १६५० को हुई | इसने अपने कार्य को निम्नलिखित 
भागों में विमक्त किया :-- की, 
. ' (१) आशिक साधन 

(१२) श्रर्थ 

(३ ) खाद्यान्न तथा कृषि 


(४ ) उद्योग, व्यवसाय तथा यातायात 
(४ ) प्राकृतिक साधनों का विकास 


( ६ ) रोजगार तथा अन्य सामाजिक सेवाश्रों की करना 

कमीशन बढ़ी सावधानी और लगन से काय कर रहा है, उसने श्रान्तीय तथा केन्द्रीय विकास 
योजनाञ्रों का खूब अच्छी वरद निरीक्षण किया है परन्तु कुछ प्रतिबन्धनों के होने के कारण बह जितना 
करना चाहती है उतना नहीं कर पा रही है। ये प्रतिबन्धन या परिसीमन मुख्य ये हैं :--(१) सीमित 
पूँजी, (२) कपास तथा जूठ जैसे कच्चे माल का अमाव, (३) यन्त्रजात तथा अन्य कल्ल पुर्जो' की कमी, 
(४) कुशल कममचारियों का अभाव, (५) खाद्यान्न का अभाव तथा उसको पूर्त्ति के लिये विदेशों पर 
निर्भर रहना, (६) यातायात के अ्रपू्ण साधन | केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों को यह निर्देश दे दिया 
है कि अपनी पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करते समय इन अभावों का पूरा ध्यान रखे । इसके 
अतिरिक्त कमीशन ने निम्नलिखित निर्देश और जारी किये हैं :--- 

( १ ) वर्तमान मुद्रा-स्फीति सम्बन्धी स्थितियों को रोकने के लिये बजठ को सन्तुल्ित करे; 

(२ ) जो योजनायें कार्यानिवत की जा रहीं हैं उन्हों के लिये प्राकृतिक साधनों का उपयोग 
किया जाय; 
(३ ) केवल ऐसी ही योजनाओं को हाथ में लिया जाय जो कि ठीक समय में पूरी की 
जा सके, ु 

( ४) जिन गोजनाञ्रों को कार्थान्वित किये जाने के लिये चुना जाय एसी होनी चाहिये जिनसे 
होनेब्राल्ना ल्लाभ उनमें लगनेवाली एँजी के हिसाब से काफी हो । द 

भारत में सबसे पहले इस प्रकार की योजना का निर्माण कर देश के आशिक बिकास के 

लिये प्रयत्न किया जा रहा है। कमीशन ने अपनी योजना में कृषि तथा कु्ीर उद्योगों के विकास की 
ओर काफी ध्यान दिया है। सिंचाईं तथा शक्ति के साधनों के विकास के लिये दीघकालीन योजनाएँ 
भी निमित की गई हैं। इन सब्र कार्यों का सारा दारोमदार प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों पर ही नहीं 
हे वरन्‌ स्थानीय संस्थाओं तथा जनता को भी अ्रयना पूरा सहयोग प्रदान करना चाहिये । 

हम पीछे कह चुके हैं कि किसी भी योजना को सफलता पूर्वक कार्यान्वित करने के लिए पर्यात 
राशि में पू जी की श्रावश्यकता होती है, बिना पर्यात पूँजी के उनका सफल होना सुगम नहीं होता । 
देश में कार्यान्वित की जाने वाल्ली इन नवीन योजनाश्रों के लिए पूँजी किन-किन खोतों से प्रात की 
जाय, इस सम्बन्ध में कई विद्वानों ने अपने-अपने विचार प्रगठ किए हैं । 

प्रो० अदारकर के अनुसार निम्नलिखित खोतों से इस पूंजी को प्राप्त करना चाहिए $-- 
क्‍ (१ ) राज्यों में जमींदारी के उन्मूलन से जो रकम प्राप्त हो उससे एक 'राष्ट्रीय नियोजन 
निधि: ( ४७07%) -7]87778 कपणते ) की स्थापना की जाय, जमींदारों को ३३% के 
ट्िसाव से दीघ कालीन बान्ड दे दिए, जांय | अ्दारकर के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था से ग्रामीण 
देत्रों में बचत भी होगी पे तथा भविष्य में मुद्रा-स्फीति को रोकने में सहायता मिल्ेगी, 

६ २) सार्टीफिक्रेद देकर लोगों से स्वर्ण प्राप्त किया जाय , 


भारत में आथिक नियोजन प८६ 


(३ ) यू० के० से पोण्ड-पावने के सम्बन्ध में नया समझौता किया जाय तथा बिकास- 
योजनाओ्रों के लिए, ५००० लाख पौरड प्राप्त किये जांय 

(४ ) कुछ अधिक सूद की दर देकर आन्तरिक ऋण भी प्राप्त किया जाय 

(५ ) डा० पनन्दिकर का कथन है कि देश में इन येजनाञ्रों के लिए उचित परिमाण में 
पू जी न प्राप्त होने पर अच्छा यह है कि विदेशी पूँजी के प्रोत्साहित किया जाय | उनका कथन 
है कि इस बात की ओर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं कि वह विदेशी पूजी अन्‍्तर्रा- 
ध्ट्रीय बक से मित्न रही है या किसी अन्य संस्था से अथवा किसी व्यक्ति विशेष से । चाहे कहीं से 
भी हो विशाल राशि में पूंजी प्रात की जाय | भारत के स्वतन्त्र हो जाने से अब इस बात का विशेष भयें 
नहीं रह गया है कि विदेशों से ऋण ले लेने के कारण भारत को किसी प्रकार की राजनैतिक दासता 
का सामना करना पड़ा है। पश्चवर्षीय याजनाश्रों को अच्छी कार्यान्वित करने के लिए! भारत सरकार 
काफी पूंजी का प्रबन्ध कर रही है। अभी थोड़े दिनों पूर्व उसने संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से 
काफी परिमाण में डालर-ऋण लिया है। 

प्लानिंग कमीशन का कार्य -दम यहाँ प्लानिंग कमीशन ने जो काय किया है 
उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे । 

__ कृषि काय --प्राकृतिक संकटों के उपस्थित हो जाने के बावजूद भी खाद्यान्न में आत्मनिमरता 
प्राप्त करने के लिए. १६५२ की मार्च को लक्ष्य (टाजंट) निश्चित किया गया है| तब तक खाद्यान्न के 
उत्पादन में ४४ लाख टन की वृद्धि होने की आशा है जिसमें से ३६ लाख टन तो गहरी जोत से, हैं 
लाख भूमि के उपादेयकरण से,२.६ लाख टन सिंचाई से तथा २.१ लाख टन गन्ने वाली भूमि को 
खाद्योत्रादन वाली भूमि में परिवर्तित कर देने से, प्राप्त किया जायगा। भूमि के उपादेयकरण 
तथा अन्य कार्यो" के लिए ट्रैक्टर आदि खरीदने के वास्ते मारत सरकार ने १०० लाख डालर का 
ऋण लिया है। इन कार्यो' से कुछ ल्ञाभ पहुँचा है इससे १६४० में यह आशा की गईं थी कि 
खाद्यान्न के आयात में १५ लाख टन की कमी की जायगी किन्तु बाढ़ इत्यादि के आ जाने और फसलों 
के नष्ट हो जाने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। इधर बिहार तथा मद्रास में भी फसल्षों के नष्ट 
हो जाने के कारण खाद्यान्न की कमी और बढ़ गई फिर भी आत्म-निभ रता के लक्ष्य को प्राप्त किए, 
जाने का प्रयत्ञ किया जा रहा है| खाद्यान्न ही नहीं १६४२: की माच से अन्त तक कपास की ४० 
लाख तथा ६२ लाख गाँठ उत्पन्न किए. जाने का प्रयत्ष किया जा रहा है किन्तु इसकी पूरी होने की 
आशा कम है| इस अतिरिक्त उत्पादन से भारत का कुछ रुपया विदेश को जाने से बच जायगा। 

सिंचाई आदि... प्लानिंग कमीशन ने सिंचाई के केन्द्रीय बोड के सन्मुख भारत में सिंचाई 
तथा विद्य॒ त के विकास की एक १५ वर्षीय योजना उपस्थित की है | इस योजना में १६०० करोड़ रुपया 
लगने का अनुमान किया जाता है । इस योजना तथा कुछु अन्य योजनाएँ जो कि कार्यान्वित की जा 
रही हैं उनके पूरी हो जाने पर ४२० लाख एकड़ भूमि सिंचाई के ल्षिए. पानी मित्न सकेगा इससे 
१४० लाख टन और अधिक खाद्यान्न उत्पन्न हो सकेगा । उन योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की 
जायगी जिनसे कि शीघ्र ही त्ाम मित्न सकेगा। ऐसी योजनाओ्रों के लिए. १०० करोड़ रुपया से भी 
अधिक रुपया अल्लग रख दिया जायगा। वत्त मान समय में १३५ योजनाएँ हैं जिन सबमें ४६० 
करोड़ रुपया लगेगा | इन योजनाश्रों में से १९ बड़ी योजनाएँ हैं, भाकरा, हीरा कुन्ड, तथा दामोदर 
ध्राटी योजना सबसे बड़ी योजनाश्रों में से हैं इसके अतिरिक्त २४ मध्यम श्रेणी की तथा ६६ छोटी 
श्रेणी की योजनाएं हैं। इन सब योजनाश्रों से १२६ ल्लाख एकड़ नई भूमि में सिंचाई हो सकेगी । 
प्लानिंग कमीशन ने ऐसा सुकाव दिया है कि प्रत्येक राज्य में एक सिचाई विकास समिति (7770- 
2980707 ॥06ए९]07977676 ए98 ते ०७78 50470 ) स्थापित की जाय । 


भू६० भारतीय अ्रर्थ-श।छ्न का विवेचन 


' कमीशन का ऐसा विचार है कि आबपाशी की दर में कुछ थोर इंद्धि करके, अधिक परिमाण 
में मिलने वाले पानी के कारण होने वाले खेती के ज्ञाभ के आधार पर मालतणुजारी को दर में वृद्धि 
करके, राज्य की सरकारें अपनी-अपनी आय में इद्धि कर सकती हैं| कमीशन का विचार है कि प्रत्येक 
राज्य की उ्ररकीर को एक पन्द्रहवर्धीय योजना तैयार करना चाहिए | 

उद्योग --कमीशन ने कुटीर उद्योगों के विकास की ओर अच्छा ध्यान दिया है | सूती कपड़े, 
चमड़े,. तेल पेरना, अच्छी किस्म का कागज बनाना, चावल्न कूटना, साबुन आदि का निर्माण करना, 
तथा बेन बनाना आदि कुटीर उद्योगों की ओर कमीशन ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। इन कुटीर 
उद्योगों के विकास के लिए, सभी प्रकार की आवश्यक सहायता देने का विचार किया है और इस 
दिशा में कुछ कार्य भी किया जा चुका है | कमीशन ने इन उद्योगों को देश-विदेश के उद्योगों की 
प्रतियोगिता से बचने के लिए संरक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया है। कमीशन का कथन है कि 
कुटीर तथा विशाल पैमाने के उद्योगों के क्षेत्र को निश्चित करके इस दिशा में अच्छी सहायता प्राप्त 
की जा सकती है। उदाहरण के ल्विए तेल को ही ले ज्ञीजिए, कमीशन का सुकाव है कि खाने योग्य 
तेन्ञ का उत्पादन कुठीर उद्योग के अन्तगत आए तथा न खाने वाला विशाल्न उद्योगों के अन्तर्गत । 
हम ऊपर कह चुके हैँ कि भारत सरकार खाद्यान्न, कपास तथा जट में आत्म-निर्मरता प्राप्त 
करना चाहती है, देश के श्रोद्योगिक उत्पादन में मी बृद्धि करने के लिए वह पूण रूप से प्रयत्नशील 
है । इन कार्यों की पूर्ति के लिए उसने मंत्रिमंडल में एक अल्लग विभाग ही खोत्न दिया है। 
देश के प्राकृतिक साधनों के उचित उपयोग की ओर यह अच्छा कदम उठाया गया है| यदि देश 
के पू जीपति अपने दृष्टिकोण में परिवत्तन करते हैं, इस मिली-जुल्ली अथ-व्यवस्था की बदली हुई 
परिस्थिति में अपने को व्यवस्थित कर लेते हैं, ट्रमेन की चार सूत्री तथा कोल्मम्नो येजना के अनुसार 
विदेशों से कुशल्न शिल्पियों की सहायता मित्र जाती है, यदि मारत सरकार येग्यतायूवंक अपने कार्यों" 
फी करती है तथा श्रम व पू जी में परस्पर में श्रच्छा सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हो जाती है तो 
कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि वह अपने थ्रार्थिक विकास में असफल रहे | भारत सरझार की १६४६ 
की औद्योगिक नीति के विषय में तो हम पहले विचार कर ही चुके हैं | हम कह चुके हैं कि अस्र- 
शत्त्र, अणुशक्ति के उत्पादन, रेलवे यतायात आदि कुछ उद्योगों पर सरकार ने अपना एकाधिकार 
घोषित कर दिया है, कुछ अन्य उद्योगों के विषय में उसने कह दिया है कि सरकार इन उद्योगों पर 
भी उचित नियंत्रण ओर नियम न रखेगी ऐसे उद्योगों में वायुयान तथा जल्नयानों का निर्माण, कोयला 
तथा खानों से निकत्नने वाले तेत्न के उद्योग आदि हैं। अन्य उद्योग व्यक्तिगत साहस के लिए छोड़ 
दिए जायेंगे किन्तु यदि सरकार देखती है कि कोई उद्योग ऐजसी स्थिति में उचित विकास नहीं कर 
रहा है, उसका कार्य असन्तोषपूर्ण है तो सरकार उसमें भी हस्तक्षेप कर सकेगी। सरकार इस 
ओ्रौद्योगिक नीति से उद्योग एवं पू जीपति ने पूंजी के विनियेग से हिचकिचाने लगे | इस बात को 
दूर करने के लिए मंत्रियों तथा अन्य सरकारी श्रधिकारियों ने सावंजनिक भाषण आदि देकर जनता 
को विश्वास दिलाने की कोशिश की है | जिससे कि उद्योग में पूं जी का विनियेग हो सके । सरकार 
ने इसी समय विदेशी पू भी को भी प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया | सरकार ने आय-कर तथा सुपर 
टैक्स की दरों में कमी कर तथा कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान कर देश के उद्योग तथा व्यवसाय को 
प्रोत्ताइन प्रदान करने की कोशिश की | सरकार ने जल्लयान, वायुयान के निर्माण, रासायनिकपदार्थो' के 
उत्पादन, इस्पात के अच्छे उत्पादन आदि की दिशा में काफी अच्छी सफलता ग्राम कर ली है, भ्रम 
तथा पू जी में. भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित करने में सफलता मिल्न गई है । 
. कीलम्बो-योजना--दक्कषिण-पूर्वी एशिया के सामूहिक आर्थिक विकास के लिए, एक और 
योजना का निर्माण किया गया है, इस योजना को कोल्नम्बरो योजना कहते हैं। यह योजना बम्बई 
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योजना से भी कुछ आगे बढ़ी हुईं है। इसके पूरा होने में छः वर्ष क्वगेंगे तथा इसमें केवल १८४० 
करोड़ रुपया व्यय किया जायगा । इसमें कृषि तथा यातायात के विकास की ओर विशेष व्यान दिया 
गया है। यद केवल एक ही देश नहीं वरन्‌ कई देशों की सहकारिता के आधार पर आधारित किया 
गया है। इस प्रकार इससे भारत को कुशल शिल्पियों, यन्त्रजातों, कच्चा माल खाद्यान्न व अन्य उप- 
भोग की वसुश्रों के आयात में सहायता मिलेगी | इन आयातों से देश में फैली हुईं म॒द्रा-स्फीति में 
हास होगा, तथा देश के आथिक विकास में वृद्धि होगी | इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि प्रति 
व्यक्ति कम से कम १५ गज कपड़ा तथा १६ ऑंस खाद्यान्न का उपभोग हो सके | 
भारत के विकास कायक्रम में नदियों की घादी की योजनाएँ जैसे दामोदर ( ५० करोड़ रु० ), 
हीराकुएड ( ३० करोड़ ), भाकरा (७६ करोड़), तथा रेलें, सड़कें, बन्दरगाह ( ७०२ करोड़ रुपये ) 
उद्योग तथा खनिज सम्पत्ति का विकास ( १८० करोड़ रुपया ), शिक्षा, स्वास्थ्य आ्रादि सामाजिक 
कार्यों के विकास में २६१ करोड़ रुपया खच किया जाने का विचार किया गया है। इन कार्यों की 
पूर्ति के लिए निम्नलिखित खोतों से पूँजी प्राप्त की जायगी : -- 
(१ , आत्तरिक घोत जैसे कर, सरकारी व्यय, बचत आदि से १००० करोड़ रुपया ( छः 
बंधे में ) प्राप्त किया जायगा | 
(२ ) पोंड पावनों से २१०० लाख पौंड या २७० करोड़ रुपया छः वर्षों में, 
(३ ) अमरीका की आयात-निर्यात बैड तथा अन्तर्राष्ट्रीय बेड से ऋण, 
(४ ) बन्दन वथा अन्य देशों के द्रव्य बाजारों से निजी ऋण; 
(५ ) अन्य देशों विशेषकर संयुक्त राज्य श्रमरीका की सरकार से सरकारी आधार पर ऋण; 
इस प्रकार देखने से पता चलता है कि कोलम्बी योजना श्रन्य योजनाओं से काफी अच्छी 
है। यह इस बात की भी द्योतक है कि भारत के विकास के लिए अन्य देशों से किस रूप में सहायता 
प्राप्त हो रही है ओर भविष्य में किस रूप में प्राप्त होगी । 
विशेष वक्तव्य--स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व यह कहा जाता था कि ब्रियिश सरकार भारतवर्ष 
के आथिक विकास के ल्लिए, कोई ठोस कार्य नहीं करती, वह बहुत सा समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट 
कर देती वह जो कुछ काय, करती भी है, उसमें विदेशी हितों का विशेष ध्यान रखती है। परन्तु 
अब आज हमने स्वतंत्रता प्राप्त कर त्ली है हमारे रास्ते से हमारे श्रार्थिक विकास में आने वाला रोड़ा 
हट गया है, और हम श्रब अपने देश का आ्िक विकास सुगमता से कर सकते हैं। देश के 
आिक पुनर्निमाण के लिए भारत की राष्ट्रीय सरकार ने अनेक योजनाश्रों का निर्माण किया, जिन 
पर कि हम अभी विचार कर ही चुके हैं। इन योजनाओं से सरकार की आथिक नीति का पता चल 
जाता है। भारत को आज अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, अतएव 
उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि वह अपनी आवश्यकता के लिए आत्म-निर्भर बने | भारत- 
वासियों का रहन-सहन का स्तर भी बड़ा निम्न है, अतएव उसके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि वह 
इस स्तर को कैसे ऊंचा उठाए। मारत सरकार इन सब कार्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील है । 
हमारे सामने सोवियत रूस का भी उदाहरण है, उसने भी अ्रपनी अ्शिक्षित जनता को लेकर अपने 
राष्ट्र की अभूतपूर्व आर्थिक उन्नति की है, हम भी अपने देश की आ्रावश्यकताओं की पूत्ति कर उसको 
समृद्ध के पथ पर अग्रसित कर सकते हैं । 
'देश में वर्तमान समय में मुख्य रूप से निम्नलिखित आवश्यकताएँ या अनिवायताएँ हैं, 
इनको दूर करना ही हमारा प्रधान कर्त्तेन्य होना चाहिएं..। 
(१ ) खाद्यान्न में आत्मनिभरता की आवश्यकता--आज भारत में उसकी खाद्यान्न 
की आवश्यकता में कुछ नहीं तो १०%की कमी रहती हे। इस कमी को पूरा करने के लिए, 


१६२ - भारतीय अ्रथशात्न का विवेचन 


संसार के अन्य देशों से वह बराबर खाद्यान्न का आयात कर रहा है। १६४८-४६ में उसने ३० लाख 

टन खाद्यान्न का विदेशों से आयात किया, १६४६-५० में इससे भी अधिक परिमाण से खाद्यान्न 

विदेशों से आया, अब भी विदेशों से खाद्यान्न आता ही जा रहा है। और इस वर्ष भी लगभग 

५० लाख टन श्रन्न विदेशों से आना है। भारत सरकार विदेशों से ट्रैक्टर आदि मंगा कर भूमि के 
उपादेयकरण का प्रयत्न कर रही है, यदि यही क्रम जारी रहा तो आशा है कि निकट-भविष्य में हम 
इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेगे।। इसके साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि हम केल्ा, 
शकरकन्द, मछुली आदि सहायक खाद्य-पदार्थों के भी उत्पादन में विशेष ध्यान दे । 

(“९ ) देश के औद्योगिक संगठन की आवश्यकता--इसके अनुसार हमें देश में कई 
नवीन उद्योगों की स्थापना करना, मूल उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना तथा बेकारी को दूर करना और 
“एक अच्छे श्ौद्योगिक संगठन का उदय करना है। 

' «३ ) नियोत तथा आयात को सन्तुलित करना--हम देख रहे हैं कि युद्ध के बाद 
से: हमारे आयात-निर्यात का सन्तुल्लन बिगड़ गया है। आवश्यकता है कि हम॑ विदेशों से आने वाली 
विज्ञासिता की वस्तुओं का उपयोग कम करें, इसके अतिरिक्त अपने देश में उत्पादन में बृद्धि कर 
आयात की राशि को कम करना है, इसके साथ ही अपने देश से भेजी जानेवाल्ली वस्तुओं की किस्म 
को अच्छा कर, उसमें अन्य सुधार कर निर्यात की राशि में बृद्धि करना चाहिए। संक्षेप में आयात- 
निर्यात के संतुल्लनन के लिए हमें उन सभी बातों के पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिनसे कि 
इस दिशा में लाभ प्रात्त हो सके । 

५०४) दे श॒ में उत्पादित माल की लागत को कम करना--उपमोग रे सामग्रियों के 
अतिरिक्त भारत में निर्मित की जबनेवाल्ली वस्तुओं की "8 अन्य देशों की ठुलना में अधिक होती 
है। शकर, सीमेन्ट, सथा सूती कपड़ा ऐसी ही वस्ख॒ओ्रों में से हैं। विभाजन के कारण कपास तथा जूट 
के क्षेत्र के पाकिस्तान के हाथ में चले जाने से हमारी कुछ वस्तुओं के निर्माण में लगाने वाली लागत 
में और भी इंड्धि हो गई है । आवश्यकता इस बात की है कि हम इस लागत में कमी करने का अयक्र 
कर । ऐसी वस्तुएँ जिनका हम विदेशों को निर्यात करते हैं उनकी लागत में तो और भी कमी करने की 
न | 

४) यातायात के साधनों का विकास--भारत की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई हे, 
. बह अब भी बढ़ती ही जा रही है, उसके साथ ही व्यापार में भी बृद्धि हो रही है इसके परिणाम-स्वरूप 
भुसाफिरों ध मात्र के यातायात में औ< भी बद्धि हो गई है, वत्तमान यातायात के साधन इतने 
पर्यात नहीं हैं जिससे कि इस भार को वे अच्छी तरह वहन कर सके । इसलिए आवश्यकता है कि 
व यातायात के साधनों का उचित विकास किया जाय । 

ट ) राष्ट्रीय आय का समान वितरंण -जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि हमारी 
आज की सबसे बढ़ी समस्या भारतीयों के रहन-सहन के स्तर में बृद्धि करने को है । श्रभी इसमें 
अपनी अनेक कठिनाइश्रों को दूर कर हे इस उद्द श्य की पूर्त्ति करना है। वर्तमान समय में भारत 
अनेक आशिक कठिनाइयों के बीच में फंसा हुआ है, कृषि प्रधान देश होते हुए भी कृषि में पिछड़ा 
हुआ। है | वर्तमान औद्योगिक प्रगति को देखते हुए. अ्रन्य देशों की तुल्नना में वह कहीं श्रधिक पीले 
है । अतः देश के सन्मुख सबसे बड़ी समस्या इन दोषों को दूर कर एक अच्छे श्रार्थिक संगठन 
का उदय करना है। प्रत्येक व्यक्ति को पेट भरने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्नर, रहने के ल्विए 
निवास स्थान की व्यवस्था करना है। उनके रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। इन सब बातों 
के अतिरिक्त देश है सम्पत्ति के असमान वितरण को भी दूर करना दे । संक्षेप में इसमें 28338 के 
सारे आथिक दांचें में आमूल परिवत्तन करना है । अतएव हमारे किसी भी नियोजन या आयिक नीति 
का मुख्य उद्दे श्य ऐसी व्यवस्था का विकास करना होना चाहिए । इन सब कार्यों की पूर्ति एक 
जनतंत्राक्मक सरकार ही कर सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि जनता भी सरकार 
की अपना” पूरा सहयोग प्रदान करें और इस प्रकार अपने-श्रपने समाज के अपने राष्ट्र के नेतिक, 


शारीरिक 


शारीरिक आर्थिक: आएबं.सामूहिक विकास में हाथ बटावे। 


पेंतीसवाँ परिच्छेंद 


राष्ट्रीय आय 


ग्राकक्थन---सारे आ्रार्थिक क्रिया-कल्षापों का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूंत्ति 
करना होता है। मनुष्य अ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, जो कार्य वह करत 
है उसके बदले में उसे कुछ मित्रता है उसी के द्वारा उसके आ्रार्थिक हितों की पूर्ति होती है। भ्रतः किसी 
भी व्यक्ति का आर्थिक हित इस बात पर निर्भर करता है कि कौन-कौन सी सेवाएँ तथा सामग्रियाँ 
उपलब्ध हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय सम्पत्ति किसी भी देश के देशवासियों की वह सम्पत्ति है जिसका 
उपयोग विनिमय तथा आदान-प्रदान में किया जा सके । राष्ट्रीय सम्पत्ति के अन्तर्गत किसी भी देश के 
केवल प्राकृतिक साधन ही नहीं श्राते हैं वरन्‌ उसमें उस देश का नैसरगिक सौन्दर्य, उसकी भौगोलिक 
स्थिति, नदियाँ, बन्दरगाह आदि भी आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय सम्पत्ति ऐसी निधि या पूँजी 
है जिसकी कि एक दृष्टि से माप की जा सकती है और नहीं भी की जा सकती । इस राष्ट्रीय सम्पत्ति 
या निधि से जो आय होती है उसे राष्ट्रीय आय (7०/078] ॥700776) अथवा राष्ट्रीय ल्ञाभांश 
(२७६7079)! तए704670 ) कहा जाता है। 

इस राष्ट्रीय आ्रांय में किन-किन बातों को लिया जाना चाहिए इस संबन्ध में विद्वानों में बहुत 
मतभेद है | उदाहरण के लिये माता या पत्नी की ही सेवाओं को ले लीजिये, घर में इन महिलाश्रों 
द्वारा जो लाभ होता है, वह अमूल्य है परन्तु इसे राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत नहीं लिया जाता, इसके 
विपरीत इन्हीं कार्यों को यदि कोई दासी या नौकरानी करती है तो उसे आय के रूप में माना जाता 
हे । इसी प्रकार जैसा कि प्रो० पीगू का कथन है कि यदि मकान और फर्नीचर को किराये पर उठा 
दिया जाता है तो वे राष्ट्रीय आय के अन्तगते आ जाती हैं किन्तु जब इन्हें मेंट स्वरूप दे दिया जाता 
है तो ऐसा नहीं होता, यद्यपि इनसे मिल्ननेवाला ल्ाम दोनों दशाओं में बराबर रहता है। कुछ अर्थ- 
शाह्नियों का विचार है कि सावंजनिक सेवकों की सेवाओ्रों को कुल राष्ट्रीय आय के अन्तर्गत नहीं माना 
जाना चाहिये । इसके विपरीत कुछ अ्थशाह्नियों का ऐसा कथन है कि बिना किसी सेवा के बदले में 
भी मिलने वाली आय जैसे दृद्धावस्था की दत्तियाँ (पेन्शन), दान आदि में दी जाने वाल्ली रकम को भी 
राष्ट्रीय आय के अन्तंगत नहीं रखा जाना चाहिये इस तथ्य का समर्थन कुछ भारतीय अ्रथ शात्रियों 
के अतिरिक्त हंगरी के प्रसिद्ध अथ शास्त्री फेलनर तथा वार्गा ने की है। परन्तु अभी थोड़े दिनों पूष से 
यह दृष्टिकोण मान्य नहीं समझा जाने लगा हे। थोड़े दिनों से कतिपय देशों में जिनमें हंगरी भी 
सम्मिलित हैं इस अंकार की कुछ सेवाश्रों को राष्ट्रीय आ्राय के अन्तर्गत लिया जानें लगा है | इस 
संबन्ध में हमें यह व्यान रखना चाहिये कि भारत जैसे देश में जहाँ कि प्रशासन कार्यों' में काफी व्यय 
किया जाता है , राष्ट्रीय आय के अ्रन्तर्गत सावंजनिक सेवाओं के सम्मिलित किए जाने से राष्ट्रीय आय 
की रकम काफी बंदी हुई मांलूम पड़ेगी । सोवियत रूस में इस प्रकार की स्मी सेवाओं को  राष्ट्रीब 
आय में नहीं श्रांका जाता । 

श्री कोलिंने क्लॉक महोदय ने अपनी पुस्तक निशनल इनकम! में राष्ट्रीय आय की परिभाषा 
करते हुए.कहा है| कि किसी भी काल की राष्ट्रीय आय में उस काल में उपभोग की गई. सामग्री तथा 
प्रात सेवाओं का द्व्वेश्मूएय ((0707 ५४०]0०) सम्मिलित रहता है। राष्ट्रीय आय संबन्धी विषय 
के मॉरतीय विददीनि' डॉक्टर वीं० के० आऑर० वी० राव ने राष्ट्रीय आय के संबन्ध में कहद्दा है' कि किसी 
कॉल के अप्दर अमि पाली सेंथाएँ तथा सामग्रियाँ ( इसमें आयाप नहीं सम्मिलित है ) जो कि उसे 


पूल ० ७५ 


पूहड भारतीय अ्र्थशांत्र का विवेचन 


काल में बिक्री के लिये उपलब्ध हों या विक्रय-योग्य हों उनका द्रव्य-मूल्य ( +(0769 ए७/!प6 ) 
राष्ट्रीय आय कहलाता है | यहं मूल्यांकन चालू मूल्यों के अनुसार आंका जाता है । 


राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों क्वो उपयोगिता--किसी भी देश के आर्थिक 
उत्थान एवं पतन का परिचय हमें उस देश की आय से लग सकता है। वेसे तो इस पद्धति को पूण 
नहीं माना जा सकता, इसमें भी कुछ अभाव है किन्तु फिर भी इस दिशा में इससे अ्रच्छी सहायता 
मिंलेती है। यदि किसी देश की जनता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उस देश का काफी धन डाकक्‍्टरों 
वैदों में खच हो जाता है। इसी तरह यदि किसी देश में चोर-डोकुश्ों आदि का आतंक रहता है 
साम्प्रदायिक दंगे होंते हैं तो उस देश की काफी रकम शान्ति और सुरक्षा की स्थापना में हीं व्यय हो 
जायगी | ऐसे देश की आय से उस देश का विशेष आर्थिक-हित या कल्याण नहीं हो सकेगा ।. परन्तु 
इन सब अ्रभावों के होते हुये भी यदि हम हाबट्ल्वर महोदय के ये शब्द कि यदि राष्ट्रीय आय अधिक 
है तो अन्य सब चीजों के बराबर रहते हुये भी आश्थिक-हितः अधिक होगा, मान लें तो कोई. अनुचित 
ने होगा। इस प्रकार श्रार्थिक-हित या कल्याण ( ॥700707776 ४४७।४७०४.) कई वस्तुओं द्वारा 


प्रभावित होंता है । 


जब हम राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों पर दृष्टि डालते हैं तो हमें पता चलत्न जाता हैं 
कि इन आऑँकड़ों का महत्व काफी है। सबसे पहले तो इन आंकड़ों से हमें रहन-सहन के रंतर का 
पता चलता है। वैसे तो ये आंकड़े औसत आंकड़े ही होते हैं ओर देश में आय के वितरण पर अच्छा 
प्रकाश नहीं डालते, किन्तु फिर भी देश की थार्थिक स्थिति का थोड़ा आभास इससे अवंश्य प्राप्त 
हो जाता है | जब्र हम किसी देश के आथिक उत्थान या पतन का पता लगाना चाहते हैं, यह 
जानना चाहते हैं कि वह देश आथिक विकास की किस सीमा तक पहुँचा है तो हमें राष्ट्रीय आय 
सम्बन्धी आँकड़ों से बहुत सहायता मिल्नती है । इसमें कोइ सन्देह नहीं कि इन आँकड़ों से हमें आशिक 
विकास का पूरायूरा और बिलकुल सही पता नहीं चलता किन्तु उससे हमें आरथिक विकास की 
प्रवृत्तियों का आभास अवश्य मित्र जाता है। आज विश्व में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आँकड़ों का महत्व 
केवल 'शैंकणिक दृष्टि से ही नहीं है, व्यापारिक दृष्टि से मी इन आंकड़ों का महत्व काफी है । 
ऐसे आंकड़ों से किसी देश के दग्राथिक पतन के कारणों तथा उससे होने वाले दोषों के दूर करने में 
भी सहायता मिलती है। इन आंकड़ों से हमें ज्ञात हो जाता है कि आय के वितरंण की क्‍या 
प्रवृत्ति है ! किसी मी देश के कृषि या ओ्रोद्योगिक किसान के लिए. बनाई गई कोई भी योजना 
सम्भव' नहीं हो सकती जब तक कि हमें यह पता न चल जाय कि समाज का कौन सा अ्रंग ऐसा है 
जे बचत कर सकता है और जो बचत वह कर सकता है वह कितनी हो सकती है १ इस बात का 
पता लगाकर ही हम समाज के विभिन्न वर्गों' पर कर लगा सकते हैं और उससे अ्रपनी योजनाओं 
के लिए, एूँजी प्राप्त कर सकते हैं| जब हमें यह पता चल जाय कि देश के साधन इतने पर्याप्त 
नहीं हैं कि उनसे इन कार्यों के लिये पर्याध्ष एूँजी प्राष्त हो जाय तो हम विदेशों से पूंजी आमंत्रित कर 
सकते हैं ।.इसके द्वारा उत्पत्ति तथा उपभीग की भी गतिविधि को निश्चित कर सकते हैं। 


भारत जैसे निधन देश के लिए जिसके निवासियों के रहन-सहन- का. स्तर “बड़ा निम्न है 

ज़िसके निवासियों का स्वास्थ्य. बिलकुल .गिरा हुआ है.। जहाँ की जनता की. मृत्यु-संख्या इतनी 
अधिक-है,, उसके लिये इन आंकड़ों का महत्व और भी अधिक है। ऐसी स्थिति-में राष्ट्रीय आय 
... सखस्धी#्रॉकड़ों का जो महत्व हैः उसकी उपेक्षा नहीं की जा.सकती । स्वतंत्र. भारत कीः राष्ट्रीय सरकार 
. सूद्दरीय आय सम्बन्धी संदी आॉकड़ों की सहायता से जो देश में फैले हुए सम्पत्ति के असमान- बितरण के 
दूं करते, से, जोडों की।कर देने की चुमताी, का पता लगा कर, कर हयबस्था-को/च्यवल्यित करने में अच्छी 


राष्ट्रीय: आय पूह्षू 


सफलता प्राप्त कर सकती है। यही नहों देश की वत्तमान अर्थ-व्यवस्था के अन्य दोषों के दूर करने में 
भी इससे सहायता मिल सकती है। 

राष्ट्रीय आय के आंकने की पद्धतियाँ--राष्ट्रीय आय के आंकने की मुख्यतया 
तीन प्रणात्रियाँ हैं :--( १ ) दृष्टात पद्धति ( 9870]62०7ए०७ ४700700 ), ( २) व्यावहारिक 
पद्धति ((0००]०८प्४ 7र७॥06 ), (३) मिश्रित पद्धति ( 5606 77९60 ) । 
सर जोशिया स्टैम्प ने प्रथम पद्धति को आय-कर ( 700776 ) पद्धति तथा -द्वितीय पद्धति: को 
इनवेन्टरी पद्धति? कहा है । 

दृष्टगत कर आय-पद्धति आये-कर के आंकड़ों पर निर्भर रहती है, इसके अतिरिक्त इसमें 
श्रमिकों तथा अन्य पेशेवाले व्यक्तियों की आय, जो कि आय-कर के आंकड़ों की सीमा से कम होती है के 
औसत को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। यह पद्धति उस देश के लिए. अधिक उपयुक्त होती है 
जहाँ कि आयकर . देनेवाल्लों की संख्या अधिक है भारत में मी यदि अन्य कर्मचारियों या व्यवसायियों 
की जिनको आय-कर नहीं देना पड़ता ओसत आय के सही आंकड़े प्राप्त कर लिए. जायें तो इस.पद्धति 
से ज्ञाम उठाया ज़ा सकता है । 

द्वितीय पद्धति . जिसे अँगरेजी में इन्वेंटरी या सेन्सस पद्धति भी कहते हैं उसमें उत्पादन तथा 
पारिश्रमिक अथवा मजदूरी की गणना की जाती है। इसमें व में कुल सामग्री तथा सेवाएँ जिनका 
कि उपभोग किया गया है, उन्हें बाजार मूल्य के अनुसार आंका जाता है । इस पद्धति में उत्तादन 
का सही-सही मूल्यांकन होना आ्रावश्यक रहता है । भारत में उत्पादन की - सही-सही गणना 
अभी तक नहीं की गईं है। बेंसे तो सरकार खेती की पैदावार की कुछ मुख्य वस्तुओं के उत्पादन के 
अनुमान प्रकाशित करती है । जंगल तथा खनिज सम्बन्धी आंकड़े भी प्रकाशित किए जाते हैं 
परन्तु अभी तक इस दिशा में पूर्ण आंकड़े नहीं प्राप्त हैं। 

तीसरी पद्धति इन दोनों पद्धतियों के मिश्रण से बनी है। भारत में ढा० राव ने उपरोक्त दोनों 
पद्धतियों को मिलाकर इस पद्धति को जन्म दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा प्रकाशित खेती की 
पैंदाबार, खनिज तथा औद्योगिक उत्पादन दूध व दूध से बनने बाली अन्य चीजों के आंकड़े, बग्बई के 
ओद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी तथा छोटे-छोटे सरकारी कमंचारियों के वेतन के आंकड़ों का उंपयोग 
किया है-। अन्य ज्षेत्रों में भी उन्होंने जाँच करके इस दिशा में सहायता प्राप्त की है। 

भारत में ग्रति व्यक्ति आय -भाख में राष्ट्रीय आय का अनुमान समय-समय पर 
लगाया गया है| इंस दिशा में सबसे पहला उल्लेखनीय प्रयत्न श्री दादाभाई नौरोजी ने किया था। 
आपने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक पावर्दी एंड अनब्रिट्श रुल् इन इंडिया? में बताया कि सरकारी 
आकड़ों के आधार पर सन्‌ १८६८ में मारत की अनुमानित राष्ट्रीय आय प्रति वष प्रति व्यक्ति २० रु० 
थी | उस समय सरकारी आंकड़े ययेष्ठ रूप में उपलब्ध नहीं थे, ओर राष्ट्रीय आय के हिसाब लगाने की 
पद्धति -भी विकसित नहीं हुई थी, इससे श्री नौरोजी के अनुमान में त्रुटियाँ होना स्वाभाविक हे परन्तु 


इसके बहुत बंढने की गु जांइश भी नहीं थी। ' 
विभाजन के पूव ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान लगाया गया उसका विवरण 


नीचे दिया जा रहा है--- 


 द्विंसाब लगाने वाला हिसाब का समय प्रति व्यक्ति आय 
सन्‌ रुू० आ० पा० 

छंदो भाई नौरोजी १८:६७-७ ० ९० ०.०७ 

हाई क्रोमर तंथां बाबर श्ष्षर २७ ०. ० 


विंलियम डिग्वी श्द््६६. १७ ८ ५ 


. 4 भारतीय श्रथ-शाज्ञ का विवेचन 


'ज्ञाडे कर्जन १६०० ३० ० ०» 
विल्नियम डिग्बी १६०१ श्फ हे ६8 
एटकिन्सन श्य७५ ३० ८; ० 
जद शष्प६५ शेहू छू ० 
वाडिया और जोशी. १६१३-१४ ४४ ५ ६ 
, शांह ओर खम्बत १६००-१६१४ ३६ ० ० 
(युद्व-पूव) 
9 (युद्ध तथा युद्ध के बाद) शे८द.. ०. ० 
फिन्डले शिराज १६२१ १०७ ०७ ७ 
कर १६२२ ११६ ० ० 
साइमन कमीशन रिपोर्ट १६२६ श्श्द्‌ू ० ० 
ड[० राव १६२४-२६ ७६ ७ ० 
हर १६३१-२९ (आमीण) ४१ ० » 
(शहरों का) श्६ृदू ० ० 
(शहरों का भारत में) ६४ ० ०» 
सर जैम्स ग्रिग १६३७-रे८ पूदू ० ० 
'ह्टूडेन्ट' कामस में १६ रे८६-३६ ४2६ ७ ७ 
१) 959 १६४२-४३ ९४२ ० ० 


उपरोक्त विवरण के देखने से यह पता चन्न जाता है कि विभिन्‍न विद्वानों के अनुमानों में 
काफी अ्रन्तर है। इस अन्तर का सबसे प्रधान कारण तो यही है कि विभिन्‍न अनुमानों का क्षेत्र 
विभिन्न रद्य है, कुछ अनुमानों में तो समस्त ब्रिटिश भारत रहा है ओर कुछ में देशी रियासतों को 
नह्ों शामित्र किया गया है। फिर विभिन्न समयों में मूल्यों में भी काफी अन्तर हो गया दे । उदाहरण 
के लिये १६१३-१४ में जिस वस्तु का मूल्य ४५) था १९२१-२२ में उसी का ८०) हो गया। इसके 
अतिरिक्त विभिन्न हिसाब लगाने वालों का दृष्टिकोण भी कुछ भिन्न सा रहा दहै। राष्ट्रीय इष्टिकोण 
वाले ज्ञोगों का अनुमान सरकारी लोगों के अनुमान से सदेव कम रहा है। कहना न होगा कि उपरोक्त 
खोजों के पीछे राजनैतिक, भावना थी इसलिये जो अनुमान निकाले गए, वे पूर्श्रूप -से ठीक नहीं 
माते जा सकते | इसके अतिरिक्त विभिन्‍न अनुमानों में जिन वस्तुओं का समावेश किया गया वे एक 
सी नहीं थीं। अ्नुमानांकन का आधार भी एक सा नहीं था। सरकारी अधिकारियों द्वारा आंके -गए 
आंकडे भी पूर्णतया सही नहीं थे । देश में आंकड़ों सम्बन्धी विभिन्नता कैसी रही है और अभी कैसी दे 
इस विषय पर तो हम पहले ही विचार कर चुके हैं। प्रोफेसर बाडले तथा डी० एच० राबटसन मद्दोदय 
जो आंकड़ों के एकत्रित करने के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए, भारत में निमन्त्रित किए. गए थे 
उन्होंने इस दिशा में प्रकाश डालते हुए कहा कि इस ज्षेत्र में आमूल परिवर्तत करने की आवश्यकता 
है। अभी हमें जो ऑँकड़े उपलब्ध हैं, वे अपर्यात और अपूर्ण हैं। कृषि उत्पादित बस्तुओं के मूल्यों 
सम्बन्धी आंकड़े तो विश्वलनीय मालूम नहीं पड़ते, मृत्यु तथा जनसंख्या की संख्याएँ अपूर्ण हैं, तथा 
मजदूरों की मजदूरी के विषय में कोई सामान्य जानकारी ही नहीं है। उपरोक्त श्रनुमानों में डा० राव 
के अनुमान अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय श्राय के आँकने सम्बन्धी दोनों पद्धतियों 
मिल्लाकर अपनी नवीन पद्धति निकाल ली है| डा० राव की इस काये-पद्धति के विषय में विशेष 
जानकारी रंखना अत्यन्त आवश्यक है । नीचे दिये हुए विवरण से इस पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा | 





राष्ट्रीय आय हा ३६७ 


ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय आश्र का क्‍्योरा 


( १६३१-३२ ) 
(अर) इन्केम्ट री अनुमान दस लाल रुपयों में वास्तविक भूल की छूट 
(१) कृषि उत्पादन ६,०८६.२ 
फल तथा दालें आदि १७४६,६ 
७,८३६, १ 
बाकी सामान की बरबादी, बीज, सूद 
तथा पशुओं झादि का मूल्य हास १,६०६ . ५६२७ 
(२ ) पशु ( दूध, गोश्त, चमड़ा, इड़डी आदि भी ) र३कर३ - १०% 
मछुल्ली व शिकार झादि १२० -- 8०७ ” 
खनिज पदाय श्दर० 9८ 
जंगल की पैदावार ६२ » 
( ब ) आय से अनुमात्त :--- 
( १ ) आय कर के हिसाब से आय र्श्द१्ू २६ 
(२ ) वह आय जो आय-कर में नहीं श्राती-- 
(4 ) उद्योग के कम चारियों की २,१०० 
(3 ) सरकारी नौकरों की--रेलवे डाक व 
तार आदि ५६० 
(377) अन्य यातायात के कर्मचारी श्परे 
(7 ) व्यापार के कमचारी १,२३३ 
(9) अ्रन्य पेशों के ४१६ 
(४7 ) घरेलू नौकर ३२५ ४8४४. १६ 
(सर) अन्य 
जायदाद ( घर आदि ) ७७४ 
रेशम द १२ 
मिट्टी के बत्तन आदि ६० 
शहद १० 
पेंशन ७६ 
सरकार के व्यावसायिक काय धर 
कृषि ऋण पर सूद १७० 
झग्रत्यक्ष कर कि + व 
बाकी १८२५४ 
अप्रत्यक्ष करों से आय सनीछर६& 
आन्तरिक सार्वजनिक ऋण पर + १६० 
शायात से त्ियात की श्रघिकता श्रादि _३६६_ 


०७५ ७८० # .. 

१६,८६०. दस लाल इपये ५:४६ 
उपरोक्त अकिड़ों पर विज्ञार करने के पश्चात्‌ डा० राव ने यह निष्कर्ष निकाज्ना कि कृषि 
उत्पन्न का १५०८ अधिक झाँका ग्रप्रा, इसी प्रकार आय कर में भी क्षमभग ४५% की भन्न या छूट 


बृह्ट , भारतीय अ्रथ-शात्र का विवेचन 


हो सर्कती है।इस प्रकार राव: महोदय के अनुसार भारत की वास्तविक राष्ट्रीय आय १६,६४१० 
लाख तथा १८,६७७० लाख रुपये के बीच में-थी, इस द्विसाब से राष्ट्रीय आय ग्रति व्यक्ति ६५ ० 
हुईं, जिसमें ६०८ ( घटती या बढ़ती") का अन्तर पड़ सकता है। इसके बाद आमीण जनता की 
राष्ट्रीय आय का पता लगाने के बाद राव महोदय ने यह निष्कष निकाला की. आमीण क्षेत्रों में प्रति 
व्यक्ति राष्ट्रीय आय ४१ रुपया है । 

अभी थोड़े दिनों पूर्व ( १६४८ में ) भारतीय संघ की राष्ट्रीय आय के विषय में और छान- 
बीन की गई थी; ओर कुछ अनुमान निकाले गये थे, और ईस्टन एकनामिस्ट में प्रकाशित किये गये 
थे। ये अनुमान राव महोदय के १६३१-२२ के अनुमानों के आधार पर निकाले गये थे। भारतीय 
संघ की प्रति व्यक्ति आय २१३१ रुपया तथा पाकिस्तान की २१४ रुपया निश्चित की गई थी। भारत 
में इस राष्ट्रीय आय के कुछु कम होने का एक कारण यह था कि पाकिस्तान की कंषि-सम्पत्ति भारत से 
अधिक थी | 

पाकिस्तान में गेहूँ, कपास तथा जूट उत्पन्न करने वाला अधिकांश क्षेत्र चला गया। परन्तु 
इन अनुमानों को पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता। अब भारत सरकार राष्ट्रीय आय सम्बन्धी 
आंकड़ों की उपयोगिता की ओर पूर्णुरूप से सतक है। राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जान- 
कारी प्राप्त करने, इस सम्बन्ध में खोज-बीन करने के लिये उसने एक (विशेषज्ञ-समिति” की नियुक्ति 
की है। अ्रभी इस समिति की रिपोट प्रकाशित नहीं हुईं है परन्तु भारत सरकार के वाणिज्य-विभाग 
ने विभाजन के बाद ( १६४५-४६ व १६४६-४७ ) के मारतीय संघ के आँकड़ों को प्रकाशित किया 
है । ये अनुमान निम्नलिखित हैं :--- 














' करोड़ रुपयों में 
१९४४-४५ १६४६-४७ 
( १ ) कृषि का कुल्ल उत्पादन-- ..  २२,४० २५,४५ 
““.. पशुओं से शा दिया ४२१ 
कुल २७०८८ २३,०६५ 
बीज, पशुओं व औजारों आदि के रखने में, बाकी .. छाप... ७७५ 
ऊृषि का वास्तविक उत्पादन १,६६३ २,२६१ 
जंगल ( ५ » ) . ६ * ४६ 
खान ( 99.99 ) ७ डे 
कुल वास्तविक उत्पादन २,००६, २,रेघष८ 
(२ ) आय कर वाली आय परे. ध्ुपर 
वह आय जो आय-कर में शांमित् नहीं है 2३,२६३ २,५३३ 
बाकी--खनिज कम्पनियों का लाभ-तंथा उसमें लगे हुये गा 
व्यक्तियों की आय मी दर 7 जह६ 
बढ़ती--सरकारी कार्यों में वास्तविर्क ल्ाभ-तथा सैनिकों 
को किस्म में मुगतान '६४'  दू३ 
कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय” भ३ १ “प्पट० 
प्रकि ब्लंक्ति आय ८ २०४. श्र 


उपरोक्त आंकड़ों को देखने से पता“चैल जाता है कि १६४६-४७ में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय 
आंग्र एरपासपंया:थी जबः कि; १६४५-४६ : में केवंलः २०४ रुपया थी। इससे . यह माल पड़ता है 
मिीेशसः सापय सिष्ट्रेय आवःमें कुछ अंदि.हो मई: हे; किन्तु यह, इद्धि वास्तविक नहीं हे क्योंकि:इस समय: 


+* ही, य्‌ ख्उंस यऋर> की व+- 

कन , अड कृर 5 संट्ठ्री शो उंचक ऋम अं अडकी क 

हक है; कर ब्थई! श “महल. ६ ( पल ह 
च् बढ अर क्र जूक कक ] जे 


मेँ बस्तुओं- के मृक््य-स्तर में १९ ५४ की वृद्धि हुई-है।। १६४७६:४७१के ये आंकड़े केवल! मारतीय-संच्च 
के राज्यों के हैं;:इंसमें वे देशी राज्य सम्मिलित/नहीं हैं; जो,बादू ग्ें भारतीय खंत्र, में शामित्राहुयै+। 
१६४८-४६ के प्रान्तीय अनुमानों से यह पंतां चलती हैं. कि रौष्टीय त्आय.६ 8 प्यक कशैड तश्ना ग्रति 
व्यक्ति आय २७२ .करोड़ रुपया थी। ५ 
- * कुछ लोगों ने.इन आंकड़ों की काफी आलोचना का ह+ उदाहरण के त्वए:. आश्रक-वष्या 

के अम्ुुख पत्र ईस्टनें एकनामिस्ट! को ले ल्लीजिये | इसका विचार है इन आंकड़ों से पता. चलत़ा हैं 
कि १६३१ की.तुलना में इनमें ७०% की बृद्धि हुईं है किन्तु यह-वृद्धि स्वाभाविक नहीं | परन्तु यह तक 
न्याय संगत नहीं प्रतीत होता क्योंकि अन्य लोगों ने भी जो अनुमान-त्गाये. हैं, वे भी .इस वृद्धिःके 
द्योतक हैं। आय में वृद्धि होने-के. अतिरिक्त हात्न में की गई खोजों से यह पता है चल्नवा कि वितरण 
की दिशा म॑ भी कुछ परिवतन हुआ है। त्ोगों का ऐसा कहना है कि उधर आय का अधिकांश ऐसे 
हाथों में जाने लगा है जिनमें बचत की भावना नहीं के बराबर है। १६५० के अर्थ-आयोग ने भी 
इस ओर ध्यान आकर्षित किया है। 

देश के विभिन्न भागों में स्थित चैम्बस आफ कामस ने तथा भारत के अथ-मन्‍्त्रीःने भी इस 
तथ्य को स्वीकार किया है| इन लोगों का ऐसा विश्वास है कि देश के औद्योगिक बिनियोग में कम। 
होने का मुख्य कारण यही है। बम्बई तथा कुछ अन्य राज्यों में की गईं जाचों से भीइंस. बात का 
पता चलता दहैे। इनसे हमें पता चलता है कि श्राज १६४१ में ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति जितनी 

छी है उतनी १६३६ में नहीं थी। मदरास राज्य में डा० नरायन स्वामी नायद्व द्वारा कीगई जाँच 
से हमें कुछ दूसरी ही बातों का पता चलता है। इसलिए ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय सम्बन्धी क्षेत्र 
आवश्यक काय करने की नितान्त आवश्यकता है। ** . 

निष्कृूषं “उपरोक्त विवरण से हम ग्रह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत में आंकड़ों 
सम्बन्धी स्थिति बड़ी: असन्तोषजनक है । कुछ विषयों- के तो ऑँकड़े अभी तक प्राप्त हीः नहीं हुए हैं. 
और न इस दिशा भें विशेष प्रयक्ष ही किया गया-है॥ १६३४ ६० में प्रकाश्ति बाडले- रबर्सन' 
प्रतिवेदन: में -आँकड़ों के एकत्रीकरण के सम्बन्ध में कुछु अच्छा सुर्ाव दिया “गया था, उन्होंने इसके 
लिए एक अलग विमाग स्थापित करने का सुझाव दिया था। उनका कथन था कि गवरनंर-जर्नरल् की 
कौंसिल में चार और म्दस्य होने चाहिये, इनमें से दो सदस्य तो शिक्षित अथशास्त्री हों तथा एक 
आकड़ों का निर्देशक हो | उत्पादन की प्रति पाँचवें वध गणना की जानी चाहिए साथ ही प्रति दशवें 
वर्ष जनगणना होती रहनी चाहिए । प्रत्येक बड़े प्रान्त में आंकड़ों सम्बन्धी एक अधिकारी नियुक्त होना 
चाहिए, और उसे इस प्रकार से आंकड़ों के केन्द्रीय डायरेक्टर को सहयोग देते लेते रहना चाहिए, । 
इन लोगों ने राष्ट्रीय आय के आँकने की प्रायः उसी पद्धति का सुझाव दिया था जिसका डा० राब ने 
अनुकरण किया। 

अभी तक राष्ट्रीय आय के जो भी अनुमान निकाले गये हैं चाहे वे सरकारी हों अ्रथवा गैर 
सरकारी सभी इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय जनता बड़ी निधन है । प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 
की दृष्टि से तो वे निधन हैं ही साथ ही वे जितनी सामग्री का उपभोग करते हैं, उस दृष्टि से भी बड़े 
निधन हैं। कृषि-प्रधान देश होते हुये मी वह अपनी आवश्यकता भर को अन्न नहीं पैदा कर पाता। 
डा० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार भारत में ६३० लाख आदमियों के लिये खाद्यान्न का अभाव 
बना हुआ है । डा० आकरायड के अनुसार मारतीय जो भोजन करते हैं उसमें विदामिन का अभाव 
काफी रहता है। दूसरे शब्दों में भारतीय जनता का सारे का सारा रहन-सहन का स्तर बिल्कुल गिरा 
हुआ दे । बढ़े-बढ़े नगरों में निवास की कठिनाई रहती हे, गाँवों में जहाँ निवास की सुविधा है, वहाँ 
अस्वच्छुसा काफी रहती है। गा मृत्यु संख्या अ्रधिक हे। शिशुओं तथा माताओं की भी गृद्यु ख्र ख्क में 


०४ भारतौय अवेक्षात्न को विवेचन 

अधिकता रहती है| उनकी इस सब स्थिति का मुख्य कारण देश के कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में 
कमी होना है | जब हम भारत की इस ह्थिति की: तुज़ना अन्य देशों से करते हैं तो हमें यह बात 
आर खटकती है | श्री कोलिन क्वार्क महोदय ने विभिन्न देशों के आर्थिक कल्याण ( 700707८ 
एए०]/४7० ) की तुलना के लिये एक सिद्धांत निकाला है। उन्होंने कुछ देशों की राष्ट्रीय आय को 
एक ही मूल्य-स्तर पर ला दिया है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय इकाई ( 4फराहफाक्षाप0्शनों ते ) 
के रूस में उपस्थित किया था। इस अन्तर्राष्ट्रीय इकाई (3, 7.) की परिभाषा बतलाते हुये उन्होंने 
कहा है कि यह सेवाओं तथा सामग्रियों का वह परिमाण है जो कि १६२४-३४ के औसत काल में, 


सशक्त राज्य श्रमरीका में एक डालर में क्रय किया जा सके | 
अन्तरोष्ट्रीय इकाई (7, 0. 8, ) 


आत्ट्रेल्िया हप्प्ण 
मिश्र ३७७--- ३४,०७० 
ग्रेट ब्रिटेन १०६६ 
संयुक्त राज्य. अमरीका रे श्धर 
फ़ान्स द्य्स् 
सोवियत रूस ३२० 
दक्षिणः अफरीका २७६ 
चीन १००---६ २७ 
जापान २४३ 
ब्रिदिश भारत २७७ 


यह हो सकता है कि कोलिन महोदय के अनुमान दोषपूर्ण हों परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं. 
कि ब्रिटिश भारत तथा चीन को स्थिति सबसे गई-गुजरी थी। आवश्यकता इस बात की है कि स्वतंत्र 
भारत की. राष्ट्रीय सरकार राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़ों के प्राप्त करने में कोई कोर-कसर न रख 
छोड़े,, हम की बात हे कि हमारी सरकार इस विषय के महत्त्व को अच्छी तरह समझ रही है और इस 
कार्य की:पूत्ति के लिये क्रियात्मक कदम उठा.रही है | 


छत्तीसवाँ परिच्छेद 
देश के विभाजन का आधि क प्रभाव 


वतमान काल में राजनीति और अ्रथशाद््र का सम्बन्ध इतना प्रगाढ़ हो गया है कि राजनैतिक 
घटनाएँ केवल राजनेतिक क्षेत्र तक ही प्रभाव नहीं डालती वरन्‌ वे आशिक क्षेत्रों को भी गहराई तक 
प्रभावित करती हैं। भारतवष का विभाजन भी साधारण दृष्टि से एक राजनैतिक घटना ही है किन्तु 
इसका प्रभाव आशिक क्षेत्र में भी कम नहीं हुआ है । सन्‌ १६४७ की १५ अगस्त को वास्तविक रूप 
में देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान नामक दो राज्यों में हो गया। तब से अब तक लगभग 
५ वर्ष का समय बीत गया है और विभाजन के आथिक परिणाम एवं प्रभाव बहुत कुछ स्पष्ट हो चले 
हैं | इस परिच्छेद में हम उन्हीं का विचार करेंगे | 
विभाजन के आशिक प्रभाव और परिणामों के सही-सही निरूपण में कई प्रारम्भिक कठिना- 
इयाँ हैं, जिनके कारण उनका ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता | प्रथम -कठिनाई तो सही 
आँकड़ों सम्बन्धी है जिसका हम प्रथम परिचछेद में जिक्र कर चुके हैं। संयुक्त भारत में : अधिकांश 
आंकड़े दोषपूण एवं गल्खनत थे और बहुत से आंकड़ों का.तो अभाव ही था। विभाजन के पश्चात्‌ भी 
इस स्थिति में विशेष सुधार नहीं हो पाया है, यद्यपि भारत सरकार इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है । 
सके अतिरिक्त विभाजन को श्रभी ५ व्ष ही हुए हैं। इतने छोटे समय में सभी परिणामों एवं प्रभावों 
को जानना सम्भव नहीं है। बहुत से प्रभावों को तो समयानुसार ही जाना जा सकेगा | उपरोक्तें दो कठि 
इयों के अतिरिक्त एक तीसरी कठिनाई और भी है। काश्मीर के मामले को लेकर तथा कुछ अ्रन्य 
कारणों से भारत और पाकिस्तान के मौजूदा स्थिति में अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं । दोनों देशों में अच्छे 
सम्बन्ध न होने के कारण कुछ अस्वाभाविक सी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके फत्लस्वरूप भारत और 
पाकिस्तान के मध्य व्याप/र आदि स्वाभाविक रूप में नहीं चल्ल रहा है । इसी भाँति जब सितम्बर १६४६ 
में राष्ट्रमंडल् के समस्त सदस्यों ने ( पाकिस्तान को छोड़कर ) जिनमें मारत भी सम्मिल्षित हे, अपनी 
मुद्रा का अवमृल्यन करने का निश्चय किया तो पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का अवमृल्यन नहों किया । 
पाकिस्तान की इस नीति से काफी लम्बे अरसे तक भारत और पाकिस्तान का व्यापार एक प्रकार से 
बन्द ही हो गया था और अच्च भी वह स्वाभाविक रूप में नहीं चल+ रहा है। उपरोक्त कठिनाइयों के 
अतिरिक्त अन्य अनेक एसे अदृश्य तथ्य हैं जिनके कारण विभाजन के समस्त परिणामों और 
प्रभावों को आज नहीं जाना जा सकता । फिर भी हम इस परिच्छेद में उन सभी प्रभावों एवं आराथिकु 
समस्याओं का विचार करेंगे जो विभिन्‍न आर्थिक क्षेत्रों में विभाजन के फल्लस्वरूप पैदा हो गई हैं । 
यह स्पष्ट ही है कि विभाजन भारत के लिये आथिक दृष्टि से .हितकर सिद्ध नहीं हुआ है । 
विभाजन के फलस्वरूप भारत खाद्यानों की दृष्टि से अ्रब एक अ्रभावग्रस्त क्षेत्र हों गया है। सन्‌ 
१६४७-४८ में भारत को अपनी खाद्यानों की कमी की पूत्ति के लिये चौबीस लाख अस्सी हजार टन, 
१६४८-४६ में सत्ताइस लाख सत्तर हजार टन और १६४६-५० में अदठाइस लाख चालीस हजार टन: 
अ्रन्न बाहर से मेंगाना पड़ा और इस वर्ष लगभग पचास लाख टन श्रन्न बाहर से मँगाने वाला है. 
जिसके लिये क्रमशः भारत को एक अरब दो करोड़, एक अरब बीस करोड़ और एक अरब सात करोड़" 
झयया विदेशों को देना पड़ा और इस वर्ष ल्रगभग २०० करोड़ रुपया विदेशों को,देना पड़ेगा | 
भविष्य में भी यह रक्रम तब तक विदेशों क़ो हमें देनी पढ़ेगी जब तक हम अपना अन्नोत्पादन उस - 
सीमा तक नहीं बढ़ा लेते कि हमें बाहर से अन्न में गाने की आवश्यकता न्‌ रह जावे। भारत, सरकार. 
का अनुमान-था कि; सन्‌ १६४२ तक. उसकी, सिंचाई ऊलक़त्वी. सभी केजलायें पूरी. हे-ज्कवंगी ओर 
फा० ७६ 


६०१ | भारतीय अथ-शात्ष का विवेचन 


तभी मारत अन्नोत्पादन की दृष्टि से स्वावल्लम्बी हो जायगा। किन्तु आशिक संकट कै कारण बहुंत 
सी योजनाएँ त्यथगित कर देनी पड़ी हैं, और फलस्वरूप सन्‌ ४२ तक भारत श्रन्नोत्पादन की दृष्टि 
से स्वावल्म्बी हो जायगा इसमें सन्देह ही प्रतीत होता है। खाद्यान्न की कमी के अतिरिक्त विभाजन 
का प्रभाव भारत के व्यापार पर भी पड़ा है। जूट ओर रुई दो एसी भारतीय पैदाबार थीं जिनके 
निर्यात से भारत को भारी ज्ञाम था, किंतु देश के विभाजन से पश्चिमी पंजाब, सिंध और पूर्दों 
बंगाल सरीखे उपजाऊ क्षेत्र मारत के हाथ से निकल्न गए. जिनमें र॑ई और जूट की पेदावार होती 
थी। अब इन पदार्थों के निर्यात का प्रश्न तो दूर की बात है, भारत को अपनी जूद और रुईं की 
मिल्नें चल्ाने के लिये पाकिस्तान से ही इन पदार्थों का आयात करना पड़ रहा है। इस भाँति 
विभाजन से भारतीय व्यापार को दोहरा नुकसान हुआ है। एक शोर उसका निर्यात घट गया है ओर 
दूसरी ओर उसे अपने उद्योग-धन्धों को चालू रखने के लिये आ्रायात बढ़ाना पड़ा है। इसी के 
फलस्वरूप भारत को निर्यात की अपेज्ञा आयात अधिक करना पड़ रहा है। सन्‌ १६४८ में आयात 
की रकम निर्यात से एक अरब रुपये अधिक थी और १६४६ में यह एक अरब उनसठ करोड़ थी। 

भारत की वित्त-व्यवस्था पर भी विभाजन का प्रभाव पड़ा है। पाकिस्तान और भारत की 
आपसी तनातनी के फल्षस्वरूप दोनों ही देशों को अपने रक्षा विभाग तथा सेना पर अ्रपेक्षाकृत 
अधिक खर्च करना पड़ रहा है । इस अधिक खर्चे की पूर्ति सरकार को करों में बृद्धि करके और अपनी 
आर्थिक उन्नति की योजनाओं में कदौती करके करना पड़ रहा है। फल्लस्वरूप भारत सरकार न तो 
करों में कमी कर सकती है और न अपनी श्राथिक योजनाओं को ही पूण कर पाती है। इस भाँ,ते 
विभाजन का प्रभाव भारत की आथिक स्थिति पर बहुत व्यापक रूप में हुआ है | अब हम भिन्‍न-मिन्‍न 
क्षेत्रों में विभाजन का जो ग्रभाव हुआ है, उसका प्रथक-प्रथक रूप से विचार करते हैं। 

जनसंख्या भारत की जनसंख्या सन्‌ १६४१ ई० की जनगणना के आधार पर ३६ 
करोड़ श्ण लाख के लगभग है। किन्तु इधर पाकिस्तान की जनगणना सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध नहीं 
हैं, अत हम सन्‌ १६४६ के अनुमानित आँकड्डों के आधार पर ही दोनों देशों की जनसंख्या के 
सम्बन्ध में विचार करेंगे | | 

जनसंख्या ओर क्षेत्र फल 
( सन्‌ १६४६ ई० के अनुमानित आँकड़ों के आधार पर ) 


क्षेत्रफल जनसंख्या का प्रति. 
देश जनसंल्या अ्रतिशत॒ वर्ग मीलों में प्रतिशत बर्ग मील घनत्व 
संयुक्त मात ४१७० लाख १००५८. शषश्द्रा१००० १००५८ २६४ 
भारतीय संघ. ३२३७० लाख ८१% १२२१००० ७७५८ २७६ 
पाकिस्तान ८०० लाख १९,२९८. र६१००० २३५८ र्रर्‌ 


उपरोक्त श्रॉकड़ों से यह स्पष्ट है कि विभाजन के फलस्वरूप भारतीय संघ को अ्रविभाजिंत 
भारत की ८१% जनसंख्या ओर ७७% भूमि मिली है। पाकिस्तान को इसके विपरीत १६.२% 
जनसंख्या ओर २३% भूमि मित्ली है। विभाजन से पूव भारत में प्रति वर्गमील २६४ मनुष्य रहते 
थे। विभाजन के फलस्वरूप मारत में यह संख्या २७६ हो गयी है और पाएरिस्तान में यह घट कर 
२२२ ही रह गई है। पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में और पूर्वी भाग में जनसंख्या के घनत्व में भारी 
अंतर दे क्योंकि पाकिस्तान की ६० प्रतिशत जनसंख्या का निवास पूर्वी पाजिसतान में है। पश्चिमी 
पाकिस्तान में जनसंख्या का . घनत्व १६४ मनुष्य ग्रति वगमील है, जब कि पूर्वों पाकिस्तान में यह 
७५७४ अनुष्य प्रति वर्ग मौल हे । 
:.'. » अपहेक आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन से भारत की जनसंक्षयां के घनत्व में 





देश के विभाजन का आशिक प्रभाव '... ६०३ 


वृद्धि हुई है और पाकिस्तान की जनसंख्या के घनत्व में कमी। इस भाँति विभाजन के फस स्वरूप 
भारतीय संघ में भूमि पर भार बढ़ा है जब कि पाकिस्तान में यह कम हुआ है । 

नगर और ग्रामों की जनसख्या--सन्‌ १६५४१ की जनगणना के पूरे आँकड़े उपलब्ध 
नहीं है अतः सन्‌ १६४१ की जनगणना के आँकड़ों के आधार पर ही हम इस सम्बन्ध में विचार 
करेंगे। सन १६४१ की जनगणना के अनुसार अविभाजित भारत की जनसंख्या ३८ करोड़ ६० 
लाख के लगभग थी । जिसमें से कुल जनसख्या का ८७.२५% अर्थात्‌ ३३ करोड़ ६२ लाख ब्यक्ति 
गाँवों में निवास करते ये शेष शहरों में | विभाजन के फल्ल स्वरूप जो परिवतंन हुआ है, वह निम्न 
लिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जावेगा १-- 

नगरों और आमों की जनसंख्या 
कुल जनसंख्या नगरों की जनसंख्या प्रतिशत प्रार्मोकीजनसंख्या प्रतिशत 


अविभाजित भारत ३८६० लाख ४६८ लाख १२.८% श१रे६२ लाख ८७.२५ 
भारत य संघ २१८६ लाख ४४१ लाख १२,८०८ २७४८ लाख ८६.२५ 
पाकिस्तान ७०१ लाख ५७ लाख ८,६०८. ६४४ लाख ६१.४% 


इस भाँति यह स्पष्ट है कि भारत में पाकिस्तान की अ्रपेक्षा श्रधिक व्यक्ति शहर में निवास 
करते हैं। पाकिस्तान में ६२५६ व्यक्ति आमों में निवास करते हैं जब कि भारत में ८६% व्यक्ति ही 
ग्रामों में निवास करते हैं । 
सांप्रदायिक आधार पर जनसंख्या का वितरण--भारतीय संविधान द्वारा भारत को 
लौकिक राज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप जनसंख्या के उपरोक्त आधार पर वितरण किये जाने 
का कोई महत्व नहीं रह गया है, किन्तु विभाजन का प्रत्यज्ञ रूप से सबसे अ्रधिक प्रभाव इसी क्षेत्र 
में पड़ा है। विभाजन के फलस्वरूत लगभग एक करोड़ से अधिक व्यक्तियों को देश परिवतन करना 
पड़ा दै। ६० लाख से अधिक हिन्दू भारत आये हैं और लगभग ४० लाख मुसल्लमान भारत से 
पाकिस्तान गये हैं। अब भी स्थान परिवतन जारी है। इस रद्दोबदल के बाबजूद भी लगभग डेढ़ 
करोड़ हिन्दू पूर्दी बंगाल ( पाकिस्तान ) में हैं और लगभग ३ करोड़ से अ्रधिक मुसल्लमान भारत में । 
नीचे इस सम्बन्ध में अनुमानित आँकड़े दिये जा रहे हैं जिससे वस्तुतः स्थिति का दिग्दशन हो सकेगा । 
सांप्रदायिक आधार पर जनसंख्या का वितरण 
( लाखों में ) 
१६४१ में १९४८ में 
भारत प्रतिशत पाकिस्तान प्रतिशत भारत प्रतिशत पाकिस्तान प्रतिशत 
हिन्दू. २७६० प६५ प्र० १६०. र७प्र० २६२० ८७ प्र०- २१०. २७ प्र० 
मुसलमान ४३० १३९५” ४१० ७३” ४४० ौ३ २? पू७० ७३१. 
योग ३१६० १०० ? ७०० १०० ? ३३७० १०० ?! उप्च०0.. १०० ” 
ऊंपि पर विभाजन का प्रभाव--#षि की दृष्टि से मारत की भूमि पर विभाजन का 
जो प्रभाव पड़ा है वह भिन्न-मिन्न क्षेत्रों में मिन्न-मिन्न है | दोनों ही देशों में लगभग कुल भूमि के 
आधे भाग पर ही खेती की जाती है। सन्‌ १६४४-४६ के अमुमानित आँकड़ों के आधार पर 
गविभाजित मारत में कुल भूमि ६६७० लाख एकड़ थी जिसमें से केवल्ल ३४०० लाख एकड़ पर 
ही खेती की जाती थी | विभाजन के फल्लस्वरूप' भारत के हिस्से में ५५८० लाख एकड़ भूमि आई 
जिसमें से २९५० लाख एकड़ ही बोई जाती थी। पाकिस्तान के हिस्से में कुल १०६० लाख एकड़ 
भूमि आईं जिसमें से केवल ४५४० लाख एकड़ पर ही खेती की जाती थी। भारत में प्रति व्यक्ति पीछे 
पाकिस्तान की अ्रपेक्ञां कुछ अधिक भूमि पर खेती की जाती द्दे। मास्त में प्रति व्यक्ति पोछे, "७५ 


+भक 
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£ एकड़ पर. खेती की जाती है जत्र कि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पीछे "६४ एकड़ पर ही खेती होती 
है । पश्चिमी पाकिस्तान की स्थिति इस दृष्टि से पूर्वी पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक अच्छी है। 
पश्चिमी पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पीछे '८५ एकड़ भूमि पर खेती होती है जब कि पूर्वी पाकिस्तान 
में प्रति व्यक्ति पीछे केवल्न "४२ एकड़ पर ही खेती होती है । भारत की १५ ग्रतिशत भूमि पर जक्ञल 
है जब कि पाकिस्तान की केवल ५ प्रतिशत भूमि ही जड़ल्ों के अन्तर्गत आती है| पश्चिमी पाकि- 
-स्तान में ऐसी भूमि पर्याप्त मात्रा में है, जिस पर सिंचाई की सुविधा होने पर खेती की जा सकती 
दे । सिंचाई के साधनों “की इष्टि से पाकिस्तान की स्थिति भारत की अ्रपेक्षा कहीं अच्छी है । 
अविभाजित भारत के सिंचाई के बड़े-बड़े साधन श्रर्थात्‌ नहर और बाँध जो पश्चिमी पंजाब ओर सिन्घ 
में स्थित थे पाकिस्तान के हाथ में चले गये। फल्लस्वरूप इस समय यह स्थिति है कि भारत में 
कुल खेती की जाने वाली भूमि की १६ प्रतिशत ही सिंचाई के साथनों से पूर्ण है ओर पाकित्तान में 
खेती की जाने वाली भूमि का ४३ प्रतिशत सिंचाई के ज्षेत्र में आता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का 
बास्तविक दिग्दर्शन निम्नलिखित आंकड़ों से हो जाता है :--- 
खेती की ज्ञाने वाली भूमि तथा सिंचाई का अदेश ( १६४४-४६ ) 
( लाख एकड़ों में ) 
र्पि प्‌ 74 आओ 
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अ्रविभाजित भारत ६६७० ३४००. रृद७० ६३०. ४४० ६७० १६१ ६:७० 
भारत प्रप८ध० २६४०. २४१०... ४४०. ३४० ४७०. १६१ ८२२० 
पाकिस्तान १०६०. ५४४० ४६० ६०. १०० २०० रेध ५० 
खाद्य और अखाद्य फसलें--विभाजन के पूब अ्विभाजित भारत में २१६० लाख 
एकड़ भूमि में खाद्य फसलें बोई जाती थीं और ४८० लाख एकड़ में अखाद्य फसलें श्रर्थात्‌ तेलहन 
ग्रादि । इस भाँति उस समय में कुल बोई जाने वाल्ली भूमि में से ८२ प्रतिशत भूमि खाद्य फसकल्ले 
उत्पन्न करने में लगी हुईं थी और १८ प्रतिशत श्रखाद्य फसलों के उत्पादन में | विभाजन के पश्चात्‌ 
इस ज्षेत्र में जो परिवतन हुये हैं उनका पता नीचे दी गई ताल्निका से स्पष्ट हो जाता है--- 
खाद्य ओर अखाद्य फसलों के अन्तगगत ज्षेत्र 
( लाख एकड़ों में ) 


एक बार से 
ग्रधिक जोती 
गई भूमि 
सिंचाई 
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अविभाजित भारत २१६० ४८० --- न न भी 
भारतीय संघ ना ना श्टर० ४०५७ १६६० ४२० 
पाकिस्तान ज+- शा ३८० ८०. प्राप्य नहीं प्राप्य नहीं 


खाद्य फसलें--यद्यपि मारत में प्रति व्यक्ति पीछे '६१ एकड़ भूमि पर खाद्य फसलों का 
उत्पादन किया जाता है ओर पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति पीछे "५४ एकड़ भूमि ह्वी खाद्य फसलें 
उत्पन्न करने कें काम में लाई जाती है, फिर भी पाकिस्तान में सिंचाई आदि की सुविध! होने के 
फलस्वरूप वे” अपनी ओवश्यकता से लगभग ६२४५ लाख टन गेहूँ अधिक उत्पन्न करते हैं 
जब कि भारत में लगभग ३० लाख से ५४० त्ञाख उन अन्न की प्रति वर्ष कमी पड़ रही है । 
पाकिस्तान में भी पश्चिमी पाकिस्तान ही खाद्यान्नों की दृष्टि से स्वावत्म्बी है, पूर्वी पाकिस्तान में तो 


चावक अपर्यात्त मात्रा में ही उत्पन्न होता है | सन्‌ १६४४-४५ में ही ७६४०० ०. टन चावल की कमी 


देश के विभाजन का आशथिक प्रभा ु ६०५ 


पड़ी थी । इस कमी की पूर्ति पश्चिमी पाकिस्तान अपने यहाँ के चावल से नहीं कर सकता : अतएव 
पूर्वी-बंगाल के लिये चावल या तो बाहर से पाकिस्तान क्रो मंगाना पड़ेगा या बज लियों को गेहूँ 
खाने का अभ्यास डालना होगा जिसे वे सिन्ध और पंजाब से आसानी से प्राप्त कर सकेगे। 
पाकिस्तान में कुल २४००० टन शकर उत्पन्न होती है जो उनके लिये बहुत ही अ्रपर्यात् है। 

जैसा कि अ्रभी हमने बताया कि भारत खाद्यान्नों के विषय में कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ प्रति 
वर्ष ३० से ४० लाख टन तक खाद्यान्नों की कमी पड़ रही है। इस कमी की पूर्ति अ्रभी विदेशों से 
अन्न मंगाकर की जा रही है किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चत्न सकती। भारत सरकार को 
योजना सन्‌ १६५४२ तक खाद्यान्नों के मामले में अपने को आत्मनिर्भर कर लेने की है, किल् मौजूदा 
स्थिति को देख कर यह संभव प्रतीत नहीं होता । खाद्यात्नों के उत्पादन को बढ़ाने में सबसे बड़ी बाधा 
सिंचाई की कमी है जिसके लिये भारत सरकार प्रयःनशीत्न है | शकर के मामले में भारत को स्वाव- 
लम्बी कहा जा सकता है | यहाँ प्रतिषष १२ लाख टन शकर का उत्पादन होता है। 

अखाद्य फसलें--जैस। कि पहले बताया जा चुका है कि अखाद फसलों के अन्तगंत हमारे 
यहां रई, जूट और तेलदन मुख्यतः आते हैं| इस स्थल्न पर हम विचार करेंगे कि विभाजन का इन 
पर क्या प्रभाव पड़ा है । 

जूट--बविभाजन का ग्रभाव जूठ के उत्तादन और तत्सम्बन्थी उद्योग पर बहुत ही गददरा बड़ा 

है । विभाजन से पूर्व अविभाजित भारत में लगभग ८० लाख गांठ जू: उत्तन्न द्वोता था जिसमें से 
८५ पतिशत केवल अविभाजित बड़ाल में उत्पन्न किया जाता था। विभाजन के पश्चात्‌ त्थिति यह 
है कि ७३ प्रतिशत जूट उत्पादन करने वाला ज्षेत्र पूर्वी बच्चाल अर्थात्‌ पाडिस्तान के हाथ में चत्ना 
गया है | जूट की समस्त मिलें भारत के क्त्र में अई है ग्रतएव उन्हें चलाने के लिये बंगाल का 
जूट आना आवश्यक है। अनुमानतः भारतीय जूठ की मिलें ६० लाख गाँव जूट प्रतिवर्ष अपने 
उपभोग में लाती हैं। लगभग ६ लाख गांठ जूड निर्यात किया जाता है और एक लाख पचास 
हजार गांठ जूट अन्य कार्यों में खर्च रिया जाता है | इस भांति मारत में प्रति वर्ष लगभग ७० लाख 
गांठ जूट की आवश्यकता द्ोती है। इसमें से बह पाकित्तान से केवल ४५ से ४० लाख गाँठ जूट 
लेता है और मत्रिष्य में इतना भी नहीं लेना चाहता । ऐसी योजना को कार्यास्वित करने का प्रयत्न 
किया जा रहा है. जिससे कि मारत स्वयं जूट का उत्तादन अपने क्षेत्र में करके स्वाक्षम्बी हो सके | 
पाकिस्तान से जूट लेने में भारत को दो मुख्य कठिनाइथाँ हैं +-- 

१--पाकिस्तान राजनैतिक विरोध और कहता के कारण भारत को जूट और रई देने का 
इच्छुक नहीं है | वइ अन्य नये बाजार बनाने में प्रवत्नशील दे । 

२--पाकित्तान द्वारा अपने रुपये का अ्वरल्यन ने करने के फलस्वरूप पाकिस्तानी जुट भारत 
को बड़ा मंहगा पड़ता है क्योंकि मारत के १४० रु० पाकिस्तान के १००२० के बराबर ही ठहरते 
हैं | अ्रतः भारत स्वयं अपने यहाँ जूद उत्पन्न करने के लिये प्रवत्तशील है | इस £शा में कुछ काय 
भी हुआ है | सन्‌ १६४७ में भारत में केवल १७ लाख गांठ जूड उल्रन्य हुआ था और १६४६ में 
यह ३१ लाख गाँठ पहुँच गया। सन्‌ १६५० में यह झोर मी अ्रधिक बढ़ा श्रोर ल्वभग ५० लाख 
गाँठ तक पहुँच गया है । निम्नलिखित श्रांकड़े इस तथ्व को भत्नीम ति प्रगठ करते हैँ-- 
' । जूट क। उत्पादन 


लाख एकड़ों में लाख गांठों में | 
१६४७ शह४डणा १६४६ १६.४० ६४७ ६४० १६४६९ १९६५० 
भारत ७ ८३ १२ का १७५ २१ ३१६ जे 


पाक्रिस्तिन ९१ . १६ . ६१६ १२४ ध्ध् ४ ॥ ११ डे ६ 


& ०४ भारतीय श्रथ-शासत्ष का बिवेचन 


हुई --जूट की भाँति ० रुई मी भारत के उद्योगों के चलाने के लिये एक महत्वपूर्ण पदाथ 
है | विभाजन की प्रभाव इस पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। विभाजन के पूर्व १६४६-४७ में 
सयुक्त भारद में १४७ लाख एकड़ भूमि में रुई ओई गईं थी जिससे लगभग ३५ लाख गाँठ का 
उद्याइ। हुआ था । विभाजन के फलस्वरूप जो नवीन स्थिति उत्पन्न हुईं है उसका . चित्रण निम्न- 
लिखित श्आाँकड़ों से भत्नीमांति हो जता है ३-- 
रुई का उत्पादन 


लाख एकड़ों में लाख गाँठों में 
शै६४७ शधह्डरते रहुडह १६४० १६४७ १९४८ शेहृडहू १६४० 
भारत ११७ १०७ ११३ श्श्प् श्र २२१ १७७ १२११७ 
पाकिस्तान ३० रद श्र ना ११ १० १२ ना 


उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट ही हो जाता है कि पाकिस्तान में प्रति एकड़ र॑ई की पैदावार 
भारत से अविक है। ऐसा होने का प्रमुख कारण यह है कि पाकिस्तान में रुई पैदा करने वाला द्ोत्र 
पंजाब और सिन्ध में है जहाँ कि नहर की सिंचाई की पूर्ण व्यत्रस्था है। इसके अ्रतिश्क्ति हमें यह 
भी स्मरण रखना चाहिये कि पाकिस्तानी ज्ेत्र में उत्पन्न होने वाद्दी रई तम्बे रेशे वाली होती है 
जिसकी कि भारतीय मित्नों की श्रावश्यकता रहती है | पाकिस्तान में लम्बे रेशे बाली रई का उत्पा- 
देन लगभग १० लाख गाँठ प्रति वर्ष का होता है जिसमें से ८ लाख गाँठ के लगमग तो भारत 
ही खपा सकता-है, किन्तु जूट की ही भांति भारत को पाकिस्तान से झई मिलने में भी बही कठि- 
नाइयाँ उपस्थित होती हैं अर पिछले वर्षों में मारत को पर्याप्त मात्रा में पाहिस्तान से रुई प्राप्त 
नहीं हो सकी है । पाकिस्तान की रुई के स्थान पर मिश्र या अमरीका की क्म्बे रेगे वाली रुई प्रयोग 
में लाई जा सजी है किन्तु भारत प्रत्येक वस्तु के ल्लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता अतः 
बह रुई का उत्ादन बढ़ाने में भी जूट की ही भांति प्रयत्नशील् है । 

तेलदन -तेलदन के मामने में भारत पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं “अधिक संपन्न देश 
है | अविभाजित भारत में जितने क्षेत्र में तेलहन उत्पन्न क्रिया जावा था उसका ८२८: त्षेत्र 
भारत के हिस्से में आया है और केवल ८% पाकिस्तान के हिस्से में | भारत और पाकिस्तान 
की तेलइन सम्बन्धी स्थिति निम्नल्निखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जाती है :--- 


तेलदन का उत्पादन 


दस लाख एबड़ों में दस लाख टनों में 
६४ एह्ण्ण्ा १६४६ १६४० ४७ रह्थथा शध्धहू १६५० 
भारत श्३ ४ २७ २४ और १ प्‌ १९ 
पाकिस्तान १४ १६ श॑६ १ है है 'ड न्द 


भारत में लगभग सभी प्रकार के तेल्नहन उत्पन्न ढोते हैं जैसे मूंगफली, दुआँ, सरसों 
अलसी, महु /, रेडी श्रारि, डिन्‍्तु पाकिस्तान में मूंगफल्ली तो कतई नहीं होती । भारत में प्रतिवर्ष 
लगभग ३० लाख टन मू गफली होती है जबकि पाकिस्तान में नहीं के बराबर होती है । 

अन्य पदाथं--उपरोक्त पदार्थों के अतिरिक्त मारत और पाकिस्तान में कुछ श्रन्य 
वस्तुओं का उत्ताइन इस प्रकार है । 

भारत में तराहिसतान की अपेज्ञा लगभग दुगनी तम्बाकू उत्पन्न होती है। पाकिस्तान में 
डेढ़ लाख वन तम्बाकू उत्पन्न होती है जत्र कि भारत में लगभग तीन लाख टन । काकी का उत्पा- 
दन भारतीय क्षेत्र में १६००० टन के द्वग्भग है जब कि पा कस्तान में यह नहीं के बराबर द्ोती है | 


देश के घिभाजन का आर्थिक प्रभाव ,.. ६०७ 


भारत में ४०३० लाख पौनन्‍्ड के लगभग चाय उद्यन्न होती है जब कि पाकिस्तान में केवल ६०० 
लाख पी-ड के दी लगभग । भारत की ७५ प्रतियत चाय निर्यात कर दी जाती है। 

पशुश्रों श्रौर दूध के मामले में भारत की अपेज्ञा पाकिस्तान अधिक संपन्न है। उनके 
यहाँ की गाय और भंस भारतीय गाय और मैंत की अपेज्ञा अधिक दूध देतो हैं। फल्लव्वरूप प्रति 
व्यक्त दूध का ओतत पाक़ितान में भारत से अधिक पड़ता है। 

खनिज्ञ पदाथु-खनिज पदार्थों" की उपलब्धि और उत्पादन की दृष्टि . से भारत 

पाउिस्तान को अपेक्षा कहीं अधिक संपन्‍न है। भारत के पास ल्गभग सभी प्रक्नार के खनिज 
पदार्थ हैं जब कि पाकिस्तान के पास केवल थोड़ा सा पेट्रोल और बहुत कम मात्रा में कोयला है | 
कोयला जो आधुनिक समय में उद्योग-घन्धों का प्राण है, उसकी व्थिति बतमान समय में यह है 
कि भारत के पास इस समय लगभग ६००००० लाख टन वोयला खानों में है जिसमें से १६४७६० 
लाख वन निकलने लायक है, इसके विपरीत पाकिस्तान के पास कुल ३००० लाख टन ही कोयले 
का भंडार है और उसमें से १६६० लाख टन निकलने लायक है। इसी भांवि बाक्साइट का भी 
संपूर्ण भंडार भारत का २२०० लाख टन का है और उसमें से उच्च श्रंणी के बाक्साइट का 
मंदार भी ३४५० लाख टन है। इसके विपरीत पाकिस्तान में बावसाइट कतई नहीं है | बाक्साइट 
का महत्व भी श्राधुनिक युग में लोहे से कम नहों है क्योंकि हल्की धातुग्रों, एलमुनियम के उत्पादन 
तथा हवाई जद्धाज आई के निर्माण में इसका प्रयोग आ्रावश्यक होता है । 

थोड़े से पेट्रोल और कोयले के अतिरिक्त पाहिस्तान के पास जिष्सियम ओर क्रोमाइट 
पर्यात मात्रा में है और पहाड़ी नमक पर एक प्रकार से उसका पूर्णाधिकार है। भारत के पास 
लोहा, कोयला, ताँगा, मेंथनीज, बाक्‍्साइट, पेट्रोल, माइका, क्रोमाइ-, जिप्सियम आईि सभी प्रकार 
के खनिज पदार्थ हैं। दोनों की खनिज सम्पत्ति की तुल्लनातव्यक अध्ययन के छये निम्नल्निखित 
आँकड़े 4िए जाते हैं जो सन्‌ १६४४ के उत्पादन को ग्ञधार मानकर लिए गए हैं :-- 


खनिज पदाथ भारत पाकिस्तान 
कोयला .. शए४८ लाख टन ३ लाख टन 
लोहा २१ लाखटन...... +- 
ताँचा ३'३ लाख ठन ब्व 
मैंगनीज ३७ लाख टन न 
आक्साइट १९१३५ ८्न जन 

पेट्रोल ६६० लाख टन २१ लाख टन 
माइका १३६००० हन्डरवेंट न... 
क्रोमाहट २१ हजार टन १६ इजार टन 
जिप्सियम २६ हजार टन पूष् हजार टन. 


मारत भी खनिज पदार्थों की दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं कहा जा सकता. है । उदाहरणतः 
पैट्रोल का उत्पादन भारत में बहुत ही श्रर्याप्त मात्रा में होता है। उसे इसके लिये विदेशों पर 
निभर रहना होता दै। इसी भाँति कुछ अन्य आवश्यक पदाथ भी हैं। 

विद्यत शक्ति के साधनों की इडि से दोनों ह्वी देश सम्पस्न दे किन्तु बरतमान समय में अधि 
कांश विद्यू त शक्ति के उत्पादन के केन्द्र भारतीय सच्च के छोत में ही आए हैं। मप्निष्य की बोज- 
नाओं में भी भारत ही अधिक शक्ति पैदा करेगा यह स्पष्ट ही है । 

उपरोक्त बिवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि भारत खनिज पदार्थों की इष्ठि से 
पाकिशाम को अ्रवेद्धा पदों आधिक संपन्‍न देश हे। अ्रम्पब दे भविष्य में अनुसन्शनों' ओर 


६्०्ट : भारतीय अथ-शात्न का विवेचन: / 


शोधों द्वारा दोनों ही देशों में कुछु खनिज पदार्थ और उपलब्ध -हो सके | किन्तु पाकिस्तान में 
इसकी निकट भविष्य में कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती | श्रतः भविष्य में काफी लम्बे समय तक 
पाकिस्तान को कुछ महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का जैसे लोहा, मैंगनीज, ताँबा, अ्श्रक आदि का 
भारत अथवा श्रन्य देशों से आयात करना पड़ेगा । द 

उद्योग धन्धे -देश के विभाजन का सबसे अधिक घातक ओर/व्यापक प्रभाव औद्यो- 
गिक क्ेत्र में हुआ है। विभाजन के फलस्वरूप आबाशे की जो भयंकर अ्रदत्ना बदली हुईं है उसका 
परिणाम यह हुआ कि लाखों हिन्दुओं को पाकिस्तानी क्षेत्र छोड़कर भारत आना पड़ा ओर लाखों 
मुसलमानों को मारत छोड़कर पाकिस्तान | पाकिस्तान के अधिकांश उद्योग-घन्धों ओर अधिकांश 
व्यापार के माल्रिक और संचात्षक हिन्दू ही थे। उनके चले आने से पाकिस्तान में उद्योग-धन्धों को 
चलाने के लिये परजी और योग्य संचाल्कों एवं व्यवस्थापकों का सवंथा अभाव हो गया है। वेसे तो 
संपूर्ण भारत में ही किन्तु विशेष रूप से पूर्वी पंजाब में जो भारतीय क्षेत्र में आया है, अधिकांश 
रूप से कारीगर आर श्रमिक मुसलमान ही थे। पाकिस्तान बन जाने से वे भारत छोड़कर चले गये 
क्र भारतीय उद्योग-धन्धों में कुशल कारीगरों को एक बड़ी संख्या -का अभाव हो गया जिसका 
प्रभाव उत्पादन पर भी मंयकर रूप से पड़ा । इस भाँति दोनों ही देशों को विभाजन से हानि हुई । 

इसके अतिरिक्त विभाजन के फलस्वरूप जो दूसरी समस्या दोनों देशों के सामने आई वह 
कच्चे माल की है। मारत का श्ौद्योगिक विकास संयुक्त भारत की ही दृष्टि से हुआ था। उद्योग- 
धन्धों के संस्थापकों ने कभी यह कल्पना भी न की थी कि कमी देश का इस भाँति विभाजन हो 
जाब्रेगा। आकस्मिक रूप से इस घटना के घर जाने से कच्चे माल के सम्बन्ध में स्थिति यह हो गई 
है कि जूट और रई का अधिकांश उत्पादन तो पाकिस्तान में होता है और कपड़े तथा जूठ की अधि 
कांश मिले भारतीय क्षेत्र में आई हैं | इसका परिणाम यह हुआ है कि कपड़े और जूट' की भारतीय 
मिलों को चत्नाने के लिये कच्चे मा्न का अ्रभाव हो गया है और उधर पाकिस्तान को उपरोक्त दोनों 
पदार्थ बेचने की समस्या | यदि दोनों देश समझौते और सद्मावना से काम ले' तो इस समस्या का 
आसानी से निराकरण हो सकता है, किन्तु पाकिस्तान के मौजूदा रुख से इसकी संभावना कम ही 


प्रतीत होती है । 
विभिन्न उद्योग धन्धों की पाकिस्तान और भारत की स्थिति इस भाँति है... 


मिलों की सख्या 


उद्योग घनन्‍घे..... भारत : पाकिरतान 
कपड़े की मिले रेथ० | १४ 
जूट की मिल्लें . . र १९१३, न 
ऊन की मिलें... - १७ नल 
रेशमी कपड़े की मिक्षे २७४ धर 
चीनी की मिले १६५ 8 
लोहे के कारखाने ३६ ना 
कागज की मिले १६ ना 

. दियासल्वाई -के कारखाने. १६ प्र 
काँच के कारखाने .. १४० ् 

: सीमिस्ड के काइखाने:. हि भा 

ड़ 


हि र्सायनिफ ५ फासय्खाने 
। हर 
३ डे है ' / ढ़ बढ «. 
४ ० 2 कई हा) रे “व | 
त 8: * हु 


देश के विभाजन का आशभ्रक प्रभाव ६०६ 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हों जाता है कि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान औद्योगिक हल त्र 
में बहुत पिछड़ा हुआ है । संयुक्त भारत की केवल ३४% प्रतिशत कपड़े की मिलें, ८५८ चीनी की 
मिले, १२% सीमेन्ट के'कारखाने और लगभग ५ प्रतिशत कांच के कारखाने पाकिस्तानी क्षेत्र में 
गये हैं | इस स्थत्न पर हमें यह न भूलना चाहिये कि भारत पाकिस्तान की अ्रपेज्ञा औद्योगिक हक त्र में 
अवश्य समृद्ध है किन्तु वैसे राष्ट्र की श्रौद्योगिक आवश्यकताओं को सम्पूर्ण रू से पूण करने में 
असमथ है। मारत में भी अभी ओद्योगीकरण की बहुत आवश्यकता है। यदि हम दोनों देशों की 
ओऔद्योगीकरण की दृष्टि से तुल्नना करे तो निम्नल्निखित निष्कर्षों' पर पहुचेगें। 


१ --विभाजन के फलस्वरूप उद्योगों की दृष्टि से भारत पाकिस्तान की अपेक्षा अधिक अच्छी 
स्थिति में रहा है | संयुक्त भारत की ८१% जन संख्या भारतीय सच्च के भाग में आई है जन्न कि 
संयुक्त भारत के समस्त उद्योगों का ८६% भाग भारतीय सच्ठ में आ गया है श्रोर साथ ही साथ 
संयुक्त भारत में लगे हुये श्रमिकों का ६० %भाग भी भारतीय सच्छ के भाग में आया है जो इन 
उद्योगों का संचालन कर रहा है। 

२--स युक्त भारत के प्रमुख-प्रमुख उद्योग धन्धों सम्बन्धी कारखाने भारत के भाग में थ्राये | 

३--पाकिस्तान के पास जो भी उद्योग धब्बे हैं, वे भारत के उद्योगों की अपेक्षा कहीं अधिक 
छोटे पैमाने पर हैं। 

.. ४--भारतीय सच्चः में विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं जो देश की विभिन्न आवश्यकताओं को 
पूरा कर सकते हैं किन्तु पाडिस्तान में ऐसा नहीं है । 

इस स्थत् पर हम कुछ बड़े बड़े उद्योगों का विचार करते हैं। जूट उद्योग दोनों देशों के लिये 
एक बड़ा उद्योग है । इस उद्योग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि संयुक्त भारत के जूठ के कुल 
उत्पादन का लगभग तीन चौथाई -जूट पूर्वी बह्चाल में उत्पन्न होता है जो पाकिस्तान के ज्ञुत्र में चला 
गया है| इसके साथ ही साथ पूर्वी बल्लाल में जो जूट उत्पन्न होता है वह भारत में उत्पन्न होने 
वाले जूद की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठतर होता है। साथ ही साथ जूट की समस्त मिले' भारतीय ज्ञंत्र में आा 
गई हैं और उन्हें अपनी आवश्यकता के ७० ७८भाग के लिये पाकिस्तानी जूट पर निभर रहना होता 
है। इस भाँति भारत पाकिस्तान के कच्चे जूट के लिये सबसे उपयुक्त बाजार है। उपरोक्त कमी को 
दूर करने के लिये भारतीय ज्षत्र में मी अधिक जूद उत्पन्न किया जा रहा है और आशा है भविष्य 
में भारत कच्चे जूट की कमी को बहुत बड़े अंश तक पूरा कर लेगा । 

दूसय बड़ा उद्योग सूत और कपड़े का है। विभाजन के फत्लस्वरूप संयुक्त भारत की कुल 
मित्रों का ५%से कम ही भाग पाकिस्तान के हिस्से में आया है और ६५ प्रतिशत मिलें भारतीय 
सद्छ के हिस्से में आई हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारत अपनी आवश्यकता से कुछ अधिक 
ही कपड़ा बना लेता है जब कि पाकिस्तान को काफ़ी कपड़ा बाहर से आयात करना होता है। सन्‌ 
१६४८-४६ में भारत ने ३४ करोड़ १० लाख गज कपड़े का निर्यात किया था |-इसके विपरीत 
पाकिस्तान को लगभग प्रतिबंध ५ अरब गज कपड़ा बाहर से आयात करना होगा। रुईं. के सम्बन्ध 
में पाकिस्तान की स्थिति का री दृढ़ है। संयुक्त भारत की कुल रुई की पैदावार का ४०% भाग 
पाकिस्तान उत्पन्न करता है। साथ ही साथ लम्बे रेशे वाली सारी रुई का उत्पादन पाकिस्तान के 
क्ञत्र मेंहोता है जिसकी मारतीय मिल्लों को बहुत आवश्यकता है। इस भाँति लम्बे रेशे वाली रुई फे 
लिये भारत को पाकिस्तान का या अन्य देशों का आश्रित रहना ही होगा | मौजूद” स्थिति यद्द है कि 
भारत को अपनी मिलों को ठीक से चलाने के लिये १० लाख गांठ रुई. अ्रन्य देशों से आ्रायात 
करनी होंगी | 


पृ ७० ७७ 


$ ६० भारतीय शत्रथ-शास्र का विवैचन 


सीमेन्ट के उद्योग के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि भारतीय सह्डू में सीमेन्ट के १६ कारखाने 
हैं जब कि पाकिस्तान में केवल पाँच | सन्‌ १६४८ में भारतीय सचद्ड में पन्द्रहद लाख पचास हजार 
टन सीमेन्ट का उत्पादन हुआ था और पाकिस्तान में केवल तीन लाख तीस हजार वन का। साथ ही 
साथ पाकिस्तान का सीमेन्ट उद्योग आंशिक रूप से मारत के ही ऊपर निभेर है क्योंकि कोयला 
और जूट के बोरे इस उद्योग की जान हैं, जो भारत से ही पाकिस्तान को उपलब्ध होते हैं। अतः भारत 
की सहायता के अमाव में पाकिस्तान के सीमेन्ट के कारखाने अपना उत्पादन ठीक से नहीं कर सकते | 

लोहे और इस्पात बनाने वाल्ला कोई भी कारखाना पाकिस्तान में नहीं है, अतः लोहे और 
इस्पात सम्बन्धी अन्य उद्योग भी वहाँ पनप नहीं सकते | 


यद्यपि पाकिस्तान में गन्ना काफी होता है, किन्तु वहाँ शकर बनाने के कारखाने बहुत कम 
हैं। अत; शकर के लिये भी पाकिस्तान अन्य देशों का मोहताज बना रहेगा। 


कागज, ऊनी कपड़े तथा अन्य छोटे-छोटे उद्योग धन्धों की दृष्टि से भी पाकिस्तान क 
दूसरे देशों के आश्रित रहना पड़ता है | 


पजाब ओर बंगाल के उद्योग धन्धों पर विभाजन का प्रभाव--विभाजन का सबसे 
अधिक प्रभाव बल्लाल और पंजाब पर पड़ा | विभाजन के फलरू+रूप अन्य समस्त प्रान्त तो समूचे 
के समूचे या तो भारत में रहे अथवा पाकिस्तान में, किन्तु इन दोनों प्रान्तों को भी बिमाजित होना 
पड़ा | विभाजन के फलस्वरूप इन दोनों प्रान्तों के दोनों भागों में भयंकर रूप से आबादी को 
रहोबदल हुई । लाखों हिन्दुओं को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब छोड़कर भारत आना पड़ा और 
लाखों मुसलमान स्वयं ही स्वेच्छा से भारतीय सड्ड' छोड़कर पाकिस्तान चले गये ' भयानक राजनैतिको 
अशान्ति और रक्षा के अ्रभाव में लगमग एक वर्ष तक पंजाब, सिन्ध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त के 
समस्त कारखाने बन्द रहे ओर कुछ नष्ट भी कर दिये गये। 


इस स्थल पर हम बारी-चबारी से दोनों प्रान्तों के उद्योग घन्धों पर विभाजन का जो प्रभाव 
पड़ा उस पर विचार करेंगे | पहले हम बन्ञाल को लेते हैं। उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में पूर्वी बल्चाल्न 
की स्थिति पश्चिमी बन्नाल के मुकाबले में बहुत ही निम्नतर है। जूट, इंजिनियरिंग, श्रार्डिनेस, तेल 
तथा धान आदि के अधिकांश कारखाने पश्चिमी बन्नाल में स्वत हैं। इसके साथ ही साथ मारत 
का सबसे बड़ा ओद्योगिक एवं व्यापारिक केन्द्र कक्बकता नगर भी पश्चिमी बज्ञाल के हिस्से में आया 
है । विभाजन के बाद दोनों बन्नाल में विभिन्न उद्योग धन्धे जिस प्रकार स्थित थे, वे निम्नलिखित 


तालिका से स्पष्ट हो जाते हैं-.- 


उद्योग धन्धें पश्चिमी बड्भाल पूर्वी बद्भाल 
जूठ की मिल्लें ६६ न 
कपड़े और सूत की मिलें ३१ ० 
ऊन की मित्र ः है किन 
शक्कर की मिलें १ १२ 
रासायनिक कारखाने २५ से 
: तेल की मिल्ले श्ष् डर 
_ आर्डिनेस फैक्टरी ३ ब्लड 


के कहखाने २७ ह श३ 
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ईंट और रायत के कारखाने रे नल 
शे 

जहाज बनाने के.कारखाने ओर डाकयाड ३ ५ 

चमड़े के कारखाने -.. छह कल 


पंजाब पर भी विभाजन का कम प्रभाव नहीं पड़ा है। विभाजन के पूव भी पञ्माब औद्योगिक 
दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ ही प्रान्त था । विभाजन के फलस्वरूप पश्चिमी पाकिस्तान लाभ में रहा । 
उसे प्रथम तो लाहर सरीखा औद्योगिक एवं व्यापारिक नगर मिल गया इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
पाकिस्तान में पंजाब के अधिकांश उद्योग धन्घे स्थित हैं। दोनों हिस्सों की स्थिति निम्नलिखित 
तालिका से स्पष्ट दो जाती है । 


उद्योग धन्धे पश्चिसी पंजाब पूर्वी पंजाब 
कपड़े ओर सूत की मिले दर १० 
रासायनिक कारखाने थे हे 
इंजिनियरिंग के कारखाने श्ष्र्‌ 8 
आ्राडिनेस फ्रेक्टरियाँ ्‌ 
दियासलाई बनाने के कारखाने ३ धन 
शकर के कारखाने र्‌ ३ 
तेल की बड़ी मिले" & २ 
ऊन की मिले" श ६ 
आटे की मिल्लें १२ प्र 
चमड़े के कारखाने श्‌ १ 
कागज की मिल्न ना १ 


व्यापार--विभाजन का भारत के व्यापार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इसे जानने से पूर्व 
हम विभाजन से कुछ समय पूर्व की स्थिति पर दृष्टिपात करेंगे । जैसा कि हम पूर्व परिच्छेदों में बता 
चुके है कि द्वितीय महायुद्ध से पूत्र भारत के व्यापार का संतुल्लनन अक्सर उसके विपक्ष में रहा करता 
था और भारत एक ऋणी देश था, किन्तु द्वितीय मद्षयुद्ध के समय से भारतीय व्यापार का संतुल्लन 
भारत के पक्ष में रहने लगा अ्रर्थात्‌ भारत आयात से अधिक मूल्य की वस्तु निर्यात करने ल्गा। 
इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत एक कजंदार देश न रहकर कज देने वाला देश बन 
गया | किन्तु यह स्थिति बहुत समय तक कुछ नई समस्यायों के कारण चलने से असमथ रही। 
लड़ाई के पश्चात्‌ भारत को अ्रन्न संकट, तैयार माल की भारी आवश्यकता, तथा श्रन्य कुछ आवश्य 
कताश्रों वश विदेशों से भारी आयात करना पड़ा । इसी बीच सन्‌ १६४७ में पाकिस्तान का निर्माण 
हुआ जिसके फल स्वरूप नवीन आधिक समत्यायों का जन्म हो गया। व्यापार पर इसका बहुत व्यापक 
और प्रभावशात्री प्रभाव हुआ । कल्ल तक जो भारत के लिए“आमन्‍्तरिक व्यापार था वह पाकिस्तान 
के निर्माण से बिदेशी व्यापार हो गया । विभाजन के पूर्व भारत और पाकिस्तान की आर्थिक 
समस्‍यायें एक थीं और देश के एक भाग की आवश्यकताएं दूसरे भाग द्वारा पूरी होती थीं। श्राज 
भी विभाजन के पश्चात्‌ दोनों देश बहुत कुछु अंश तक एक दूसरे पर निभर हैं। राजमैतिक कारणों 
से वे भले ही श्रात्मनिर्भर होने का प्रयत्न करते रहें या अपनी श्रावश्यकताओ्ों कौ पूर्ति राजनैतिक 
भंगड़ों के कारण एक दूसरे से न करके अन्य देशों से करे, यह एक दुसरा प्रश्न है | विभाजन के 
पूव॑ भारत का आन्तरिक ब्यापार विदेशी व्यापार से अ्रनुमानतः पन्‍्द्रह गुना था। यह भी केबल 


६१२ भारतीय अर्थ-शासत्र का बिवेचन 


ग्नुमान मात्र ही है, संभव है इससे भी अधिक रहा हो । विभाजन के परिणाम स्वरूप इस आंतरिक : 
ब्यापार। का एक बड़ा अंश विदेशी ध्यापार हो गया है। आज की स्थिति में: हम यह सही-सही तो 
मालूम नहीं कर सकते कि भारत और पाकिस्तान की वतमान व्यापार संबन्धी स्थिति क्‍या है, क्योंकि 
प्रथम तो हमारेयहाँ सही आँकड़े एकत्रित करने के पूण साधन नहीं हैं ओर दूसरे पाकिस्तान और 
भारत के राजनैतिक ऋंगड़े अभी तक सुलमे नहीं हैं और निकट भविष्य में उनके सुल्लभने की कोई 
संभावना भी-प्रतीत नहीं होती | राजनैतिक मनमृठाव के फल्लस्वरूप व्यापार अमी तक अपनी स्वा- 
भाविक स्थिति में नहीं आया है ओर कब्र तक आ पायेगा, यह भी सही-सह्दी अनुमान नहीं लगाया 
जा सकता | 


_ श्रब तक के अध्ययन से यह स्पष्ट ही है कि भारत को पाकिस्तान से कच्चा जूट, लम्बे रेशे 
की रुई और खाद्यानों को आयात करने की आवश्यकता है। इसके विपरीत पाकिस्तान को भारत से 
कोयला, काँच का सामान, श्रश्नक, घातुए, कपड़ा, शक्कर, कमाया हुआ चमड़ा, इस्पात और लोहा 
अूट का बना हुआ सामान आदि आयात करने की आवश्यकता है | भविष्य में भारत और प्राकिस्तान 
के मध्य जो व्यापार होगा उसकी स्थिति क्‍या रहेगी इस विषय में मिन्न-भिन्न अथशाह्िियों के मिन्न- 
मिन्न अनुमान है, किन्तु इस विषय पर सबका मत एक ही है कि व्यापार का संतुलन भारत के 
विपक्ष में रहेगा और पाकिस्तान के पक्षु में | आंकड़ों के विषय में कुछु मतभेद अवश्य दै। सन्‌ 
१६४६-४७ के अकिड़ों के आधार पर प्रोफेसर सी० एन० वकील का अनुमान है कि भारत पाकिस्तान 
से प्रतिषष चाल्लीस लाख गाँठ जूट, पांच लाख गन खाद्यान्न तथा पाँच लाख गांठ के लगभग क्म्बे 
रेशे की रुई आयात करेगा ओर इसके विपरीत पाकिस्तान भारत से लगमग तीस लाख टन कोयला, 
पचास करोड़ गज कपड़ा, पचास लाख मन चीनी तथा कुछ अन्य पदार्थ आयात करेगा । उपरोक्त आंकड़ों 
को यदि आधार मान लिया जाय तो भारत का आयात निर्यात से ४७ करोड़ रुपया अधिक होगा और 
यह भारतीय व्यापार के संतुल्नन के विपक्ष में पढ़ेगा ओर पाकिस्तानी व्यापार के पक्ष में | इस स्थल 
पर एक अन्य अथशास्ी डा० डी० के० मल्होत्रा का भी अनुमान व्यक्त करना अनुचित न होगा | 
डा० मल्होत्रा का अनुमान था कि भारत और पाकिस्तान के व्यापार की स्थिति इस प्रकार होगी-- 


१--मभारत पाकिस्तान को कोयले, लोहे, कपड़े, शकर, जूट के सामान आदि के रूप में ६० 
करोड़ रुपये का सामान देगा। 


२--पाकिस्तान भारत को जूट, खाद्यान्नों तथा $ई के रूप में; ६५ करोड़ रुपये का सामान 
देगा । 


इस भाँति भारत को पाकिस्तान से लगभग पाँच करोड़ रुपये अधिक का सामान लेना होगा 
ओर व्यापार का संतुल्लन भारत के विपक्ष में रहेगा। 


प्रो० सी० एन० वकीज्ष और डा० मल्होत्रा के उपरोक्त अनुमान सामान्य परिस्थितियों के 
आधार पर हैं, जबकि आयात ओर निर्यात निर्वाव रूप से दोनों देशों के मध्य हो सकता हो और 
उस पर आ्रायात-निर्यात कर द्वारा कोई बाधा न खड़ी की गई हो। किन्तु वास्तविक स्थिति इसके 
विपरीत है पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीति का निरूपेण इस भाँति कर रहा है जिससे कि वह 
भ्रविष्य में आयिक दृष्टि से पूर्णतया भ्रात्मनिभर बन जाय | इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की नीति 


. - यह भी रहीं है कि वह भारत को अपना कच्चा माल देने की अपेक्षा अन्य देशों में श्रपना कच्चा 


“माह बेचना चाहता है औ्रौर'घना हुआ मा्ष भारत की अ्पेज्ञा अन्य देशों से लेना उचित समझता 
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है । अपनी इस नीति को सफलत्न बनाने के हेतु उसने भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 
कड़ी चुज़ी लगा दी। भारत को भी अपनी आत्मरक्षा हेतु वही नीति बरतनी पड़ी | पाकिस्तान द्वारा 
किसी भाँति ऊची चुज्ली की दरें निर्यात पर स्थिर की गई, उसका अ्रनुमान निम्नल्निखित चुज्ञी की दरों 
से हो जायगा जो उसने फरवरी १६४८ में स्थिर की थी-- 


पाकिस्तान द्वारा निधोरित नियांत कर कुछ वस्तुओं पर 


(१) रुई ६० रुपया प्रति गाँठ ( ४०० पौन्‍्ड ) 
(२)जूट 7 ६० रुपया प्रति गाँठ 
(१) चमड़ा ओर खाल मूल्य पर १०% 
(४) बिनोत्ा मूल्य पर १०% 
भारत द्वारा निधोरित नियोत कर कुछ वस्तुओं पर 
(१) कपड़ों और सूत पूल्य पर ९५% 
(२) तेलइन 5. - ८० रुपया प्रति टन 
(३) बनस्पति पर २०० झरुपया प्रति टन 
(४) मेंगनीज ६० रुपया प्रति वन 


उपरोक्त प्रकार की नीति का असर यह हुआ कि व्यापार की गति में बाधा तो खड़ी हुई 
ही, साथ ही साथ भांवष्य के लिए शत्रुता का वातावरण भी उत्पत्न हो गया जो दोनों ही देशों के 
लिये अहितकर है | 


उपरोक्त बाधाञ्ं एवं जटिल्न परिस्थितियों के बावजूर भी भारत और पाकिस्तान के व्यापार 
के विषय में हम १६४८-४६ के आँकड़ों से कुछु अनुमान कर सकते हैं | दम इस स्थज्ष पर १६४८- 
४६ के बष को आधार इस कारण मान रहे हैं, क्योंकि १६४७-४८ का वर्ष विभाजन के घातक 
प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ था और १६४६-४० के वष में अवमूल्यन के प्रभाव स्वरूप दोनों देशों का 
परस्पर व्यापार एक प्रकार से ठप्प ही हो गया था। अतः १६४८-४६ के आँकड़ों को ही हम अपने 
अ्रध्ययन के लिये उपयुक्त समभते हैं--- ' 


भारत का पाकिस्तान से व्यापार 
( १६४८--१६४६ ) 


लाख रुपयों में 
. निर्यात आयात 
स्थल्न द्वारा ३०३६ ु ४८६६ 
जत द्वारा ४४२६ . २१२२३ 
भोग . ७४६२ १०७२६ 
व्यापार का संतुललन--- “३२६७ दल्वाख रुपया 


बस्तुओों की दृष्टि से उपरोक्त ब्यापार की स्थिति इस भाँति थी--- 


६१४ भारतीय अर्थ-शासत्र का विवेबन 


भारत और पाकिस्तान का व्यापार, वस्तुओं की दृष्टि से 


( १६४८-४६ ) 

करोड़ रुपयों में 
भारत से नियात मूल्य भारत में आयात मूल्य 
१--कपड़ा ओर सूत २१ १ - कच्चा जूट ७१ 
२--जूट का बना सामान ६ र्‌जरूई १७ 
३--कोयला २्‌ ३--अन्य पदाय १६ 
४--सरसों का तेल धर ( चमड़ा, खाद्यान्न 
फू तम्बाकू पू फल्ल, बीज आदि ) 
&६---नकली रेशम का सामान _* 
७--अन्य पदार्थ श्ष् 


पाकिस्तान की वतंमान गति विधि से यह स्पष्ट है कि वह अपना कच्चा माल भारत के हाथ 
न बेचकर अन्य देशों को बेचने के लिए, उत्सुक है। इसके साथ ही साथ वह अपने यहाँ के जूट और 
रुई का उपयोग करने के ल्षिए अ्रमरीका आदि देशों से मशीन आदि खरीदने की भी चेष्टा कर रहा 
है जिससे कि वह अपने कच्चे माल का उपयोग पाकिस्तान में ही कर सके । जूट और रूई कि मित्रों 
की मशीने खरीदने के ल्लिए पाकिस्तान अमेरिका, जापान, आस्ट्रेलिया और अजेंन्याइना आदि देशों से 
बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के 'लए बुद्धिमतापूर्ण मार्ग यही होगा कि वह अपनी जूट और 
कपड़े की मित्रों को चल्वाने के लिए भारत में ही जय और रुई की पैदावार आत्मनिर्भर होने योग्य 
बढ़ा ले । इस दिशा में भारत प्रयत्नशील भी है और ॥शा है कि शीघ्र ही निकट भविष्य में वह उपरोक्त 
दों वस्तुओं के लिए. आत्मनिर्भर हो भी जायगा। 

इस स्थल्न पर यह स्पष्ट र देना असंगतपू्ण न होगा कि भारत और पाकिस्तान के व्यापार 
के सभी श्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं। व्यापार संबंधी आऑआँकड़ों में जो व्यापार दोनों देशों के अन्तर्गत 
समुद्र द्वारा होता है, वह तो सम्मिलित कर लिया जाता है, किन्तु बहुत सा व्यापार जो जमीन के 
रास्ते होता है उसके आाँकड़े ठीक से और सही सहयो शात नहीं हो पाते । ऐसी स्थिति में व्यापार की 
बास्तविक स्थिति का सही सही अनुमान होना सम्भव नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि दोनों देशों के 
व्यापार में व्यापार का संतुलन अभी पाकिश्तान के पक्ष में दी दे | 

यावायात--इस स्थल पर हम विचार करेगे कि विभाजन का देश के यातायात के साधनों 
पर क्या प्रभाव पड़ा है | यातायात के भारतवष में प्रमुख रूप से चार साधन थे-- 

१-- रेले 

२--सड़के 

३--समुद्री यातायात 

४--वायु मार्ग 

इन सबमें सबसे महत्वपूण साधन रेलें ही है अ्रतएब सर्वप्रथम एम उसी को लेते हैं-- 

रेले--विभाजन से पूर्व संयुक्त भारत में नौ रेलवे ल्ाइने' थीं। विभाजन होने पर इनमें से 
सात छाइने थीं4 विभाजन होने पर इनमें से सात लाइने तो पूरी की पूरी भारतीय ज्ेत्र में आई 
और शेष दो लाइनों में से कुछ भाग पाकिस्तान को मिला ओर कुछ भारत को । ये दो त्ाइने क्रमशः 
” भाथ वेस्टन रेलबे और आस.म बंगाल रेलवे थीं। देश का विभाजन होने पर रे्षवे क्ाइनों की 


घर 
+ 


स्थिति इस प्रेंकार हो गई-- 


हि 
"की 
ल्शफ 


देश के विभाजन का आर्थिक प्रभाव 
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&१६ भारतीय अथशास्न का विवेचन 


उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभाजन के फलस्वरूप रेलवे लाइनों के 
विभाजन में पाकिस्तान घाटे में ही रहा क्योंकि उसे अपनी जनसंख्या ओर क्षेत्रफल के अनुपात में 
कम रेलवे लाइन मित्नी है। विभाजन के फल्लस्वरूप जहाँ उसे अविभाजित भारत की १६५०८ जन 
संख्या २३५, भूमि मिली, वहाँ रेलवे लाइन संपूर्ण रेलवे लाइन की लम्बाई की १७% अर्थात्‌ ६६घ८ 
मील ही मिली । इस ६६५८ मील में से भी १८१७ मील लम्बी लाइन उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त में 
ऐसी है जो केवल सैनिक उद्देश्य के लिए ही निर्मित की गईं थी उसका कोई अन्य उपयोग नहीं है । 
विभाजन से पूव संपूर्ण रेलवे लाइनों में ८०३ करोड़ रुपया लगा हुआ था। जो भाग पाकिस्तान को 
मिल्ला है वह लगभग १३६ करोड़ रुपये का है। इसके साथ ही साथ विभाजन से पूब भारत को 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त की रेज्लों पर व्यर्थ में सपया खच करना पड़ता था जो अब बच गया। वे 
रेलवे ल्ञाइन एक प्रकार से भार स्वरूप थीं, क्योंकि १६२४-२४ से १६४४-४६ तक के २१ वष की 
अवधि में उसे हिस्से के कारण रेलवे को ४२ करोड़ का नुकसान हुआ जो अब पूर्णरूपेण बच 
गया है। इस भाँति विभाजन से भारतीय रेल्लों को दो करोड़ प्रति वष्र की बचत हुई है। 

इस स्थल्न पर हमें यह न भूलना चाहिए, कि विभाजन के परिणाम-स्वरूप आबादी की जो 
भारी रदोबदल्ल दोनों देशों के मध्य हुईं उसका अधिकांश भार रेल्ों को ही सहन करना पड़ा था । 
विभाजन होने के बाद के २६ माह में भारतीय संघ की रेलों ने लगभग ३० लाख से ऊपर शरणाथियों 
को इधर से उधर पहुँचाया | इस सबसे रेलवे को मारी आथिक क्षति तो हुई ही, साथ ही साथ रेलवे 
की व्यवस्था में भी अनुशासन का अभाव हो गया । अधिकांश शरणाथियों को रेलवे ने बिना टिकट 
ही पहुंचाया था और भारत में आने के पश्चात्‌ भी महीनों तक भारत में शरणार्थी बगैर टिकट यात्रा 
करते रहे | 

उपरोक्त कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के परिणाम स्वरूप रेलों को एक और कठिनाई का 
सामना करना पड़ा। विभाजन के परिणाम स्वरूप जैसे अन्य सरकारी महकमों के कमचाररियों की 
पाकिस्तान और भारत के मध्य रद्दोबदल् हुई, उसी भाँति रेलवे में भी हुआ | हजारों कर्मचारी भारत 
से पाकिस्तान गये और पाकिस्तान से भारत आये । इससे कुछ विभागों में कमचारियों का सबंधा 
ञ्रभाव हो गया। रेलवे में डाइवरों तथा कारीगरों की एक बड़ी संख्या मुसलमानों की थी और उनमें 
से अधिकांश के पाकिस्तान चले जाने से इस प्रकार के कम॑चारियों का बड़ा ग्रमाव हो गया । पाकिस्त 
से जो कमंचारी भारत आये उनमें से अधिकांश क्क्षक आदि थे । ऐसी स्थिति में कुछु समय तक तो 
रेलों को भल्लीमाँति चल्लाना एक समस्या ही हो गयी। इससे कोयले का एक भाग से दूसरे भाग में 
पहुँचना अप्रेज्ञाकृत बहुत कम हुआ ओर जिसका प्रभाव देश के उद्योगों पर पड़ा | धीरे धीरे किसी 
प्रकार दो वष में स्थिति पूबवत्‌ हो गयी । 

“ * * आंसाम बंगाल रेसवे का विभाजन हो जाने से आसाम और पश्चिमी बंगाल के मध्य 
रेलवे का सम्पन्ध कट गया | आसाम में उत्पन्न होने वाले पदार्थ विशेष कर जूट और चाय को पूर्वी 
बंगाल ( पाकिस्तान ) से होकर मेजने का. प्रयास किया गया। किन्तु पाकिस्तान सरकार ने इस प्रकार 
के यातायात में अड़चने उपस्थित कीं। ऐसी स्थिति में सरकार को स्थायी व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए पश्चिमी बंगाल और आसाम के मध्य एक नयी रेलवे लाइन बनवानी पड़ी जिसमें लगभग 
८ करोड़ ६० लाख रुपये व्यय हुए । 

क्‍ विभ्वाजन का रेलवे राजस्व पर प्रभाव--दोनों ही देशों की रेलों के राजस्व पर विभाजन 

का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा | विभाजन वाले वध में दोनों देशों की रेलों को घाय सहना पड़ा । भारतीय 
रेल्लों ने परिस्थिति पर बहुत शीघ्र ही काबू पा लिया और उसका सन्‌ १६४८-४९ का बजट घाटे का 
न होफश छुकाफे का झहा । सभू १६५१ लक स्थिति में और भी सुधार हो मय और इस सम सक 
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पिसाई, राजस्व रिजव तथा पुननिर्माश की मदों में रेलवे के पास १२४ करोड़ रुपये का रिजव हो गया. 
था। अब तो इस स्थिति में शोर भी सुधार हो गया है। सन्‌ १६४२-४३ के आर्थिक वष में रेलवे 
को २५ करोड़ रुपये बचत होने का सरकारी अनुमान है। पाकिस्तान अपनी रेलवे सम्बन्धी स्थिति 
को सुधारने में भारत की भाँति सफलता प्राप्त नहीं कर पाया है। उसके कारण निम्नलिखित हैं--- 
१--बंगाल आसाम रेलवे का कुछु भाग ओर एन०, डब्लू० रेलवे का अधिकांश भाग सैनिक 
महत्व का है जो रेलवे को प्रतिवर्ष घाये ही देता है । 
२--पाकिस्तान में कोयला नहीं होता अतः उसे अपनी रेल्ों को चल्लाने के लिए बाहर से 
कोयला आयात करना होता है। यह कोयला काफ़ी ऊँचे दामों में पड़ता है और स्वभावतः रेल्नों को 
चलाने का खर्चा अपेक्षाकृत अधिक बैठता है। 
पाकिस्तान के सनन्‍्मुख यह एक गंभीर प्रश्न था कि रेलवे के मद में होने वाले इस निरन्तर 
घाटे की समस्या का सामना किस प्रकार किया जावे | इस समस्या को स्थाई रूप से हल्न करने के हेतु 
पाकिस्तान सरकार ने रेलवे बजट को केन्द्रीय बजट में ही मिला दिया है। अब रेलवे के मद में परथक 
रूप से घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता | 
जैसा कि पहिले बताया जा चुका है कि भारत अपने यहाँ की रेल्ों को आ्थिक दृष्टि से सफल 
रूप से चलाने में समथ रहा है और वह केन्द्रीय वित्त व्यवस्था पर भार न होकर सहायक ही हो रहा है । 
इसके साथ ही साथ विभाजन के पश्चात भारत अपने ज्षेत्र की समस्त रेल्ों का राष्ट्रीयकरण करने में 
भी सफल रहा है। देशी राज्यों तथा अन्य समस्त कम्पनियों की रेल्ों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है 
ओर अब भारत की समस्त रेल्ों को छुः जोनों में बाँय्ने की योजना को कार्यान्वित किया जाने वाला 
है। साधारण दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि भारतीय रेल्लों का संक्रमण काल्न निकल चुका 
है और उसके स्वर्ण युग का उदय हो रहा है| विभाजन के परिणाम स्वरूप जो हानि हुई थी और 
जो कठिनाश्याँ सामने आई थीं उनका एक प्रकार से निराकरण किया जा चुका है। बगैर टिकट यात्रा 
में काझ्री कमी हो गईं है | कानपुर, आसनसोल, हावड़ा आदि स्थानों पर यार्ड में बैगन तथा इंजनों 
को रुकने की औसत अ्रवधि कम हो गई है। रेलवे के कारखानों में प्रति व्यक्ति उत्पादन कुछ बढ़ 
ही गया है | युद्ध के दौरान में रेलों पर अत्यन्त भार पड़ा था। रेलवे लाइने', बैगन तथा इंजन 
बुरी तरह क्षति अ्रस्त हो चुके थे | उनमें धीरे-धीरे सुधार किया जा रहा है। काफी तादाद में विदेशों 
से इंजन मंगाये जा चुके हैं और मंगाये जा रहे हैं। मारत में भी चितरंजन कारखाने में इज्ञन बनना 
प्रारम्भ हो गया है | 
भारत और पाकिस्तान की रेल्ोों की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हम दोनों देशों 
के विभाजन के बाद के बंजटों को प्रस्तुत करते हैं। इससे भी स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जावेगी | 
विभाजन के पश्चात्‌ भारत ओर पाकिस्तान की रेलों की वित्तीय स्थिति 
( लाख रुपयों में ) 
/. भारत पाकिस्तान. 
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&श्द्द भारतीय अथ-शासत्र का विवेचन 


ु सडक “विभाजन के पूव अविभाजित भारत में लगभग तौन ल्ञाख मील लम्बी सड़के 
थीं। विभाजन के पश्चात्‌ भारत में लगभग २४०००० मील लम्बी सड़के रह गई' और पाकिस्तान 
में ५६००० मील लम्बी | भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रफल्त एवं जमसंख्या को देखते हुए. इतनी 
सड़के बहुत ही अपर्याप्त हैं। पश्चिमी देशों की तुलना में यह लम्बाई बहुत ही कम है। इंगल्लेंड में 
प्रति वग्मील लगभग दो मील ह्म्बी सड़कें हैं, संयुक्त राज्य अमरीका में लगभग प्रति वर्गमीत्र 
एक मील जबकि भारत में प्रति बगमील केवल "२० मील और पाकिस्तान में इससे भी कम लगमग 
*१५ मील ही है। भारत में सड़कों को बढ़ाने तथा कच्ची सड़कों को पक्का बनवाने की बहुत ही व्यापक 
योजना तैयार हो रही है । इसके साथ ही साथ मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण करने को भी गंभीरता 
स्रे सोचा जा रहा है। कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस दिशा में क्रियात्मक कदम भी उठाया है। बम्बई 
उत्तर प्रदेश तथा मेंसूर में आंशिक रूप से मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण हो भी गया है| पंजाब में 
भी इस दिशा में क्रियात्मक कार्य करने का विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार भी धीरे-धीरे 
सड़कों का सुधार करने तथा मोटर यातायात का राष्ट्रीकरण करने का प्रयत्न कर रही है। 

जहाजरानी; समुद्री यातायात--सामद्विक यातायात एवं जहाजी शक्ति की दृष्टि से 
भारत विभाजन के पूव भी एक पिछड़ा हुआ राष्ट्र था। विभाजन से पूव भारत के पास कुल 
मिल्लाकर ३६०००० टन के जहाज थे। विभाजन के पश्चात्‌ भारत के पास २१२७००० वन के 
जहाज रह गए. हैं और पाकिस्तान के पास ३३००० टन के | इत्त दृष्टि से भारत के पास समस्त 
संसार के जहाजी बेड़े का केवल २५०० वाँ भाग है ओर पाकिस्तान के पांस २४००० वाँ | 
. भारत को विभाजन के फत्चस्वरूप कराँची सरीखे प्राकृतिक बन्दरगाह से हाथ धोना पड़ा है। उस 
कमी की पूर्ति के लिए, भारत ने कन्डला, माज्लार और मंगलोर आदि के बन्दरगाह बनवाए हैं । 
उसके साथ-साथ भारत सरकार मद्रास, कल्ककता, बम्बई और विजगापट्म के उन्‍्दरगाहों का विस्तार 
एवं सुधार कर रही है। पाकिस्तान के पास पश्चिम में कराँची का यद्यपि एक सुन्दर ओर साधन 
संपन्न बन्दरगाह है | किन्तु पूव में केवल चटर्गाँव का बन्द्रगाह है | चटगाँव का बन्दरगाह पूर्वी पाकिस्तान 
की निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था को पूर्ण करने में सर्वथा असमथ है | अ्रतः पाकिस्तान इस बन्द्रगाह का 
सुधार एवं घिस्तार कर रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान में भी कराँची बन्दरगाह पर भार कम करने के 
डेतु पाकिस्तान पासनी बन्दरगाह का निर्माण कर रहा है जो फारस की खाड़ी में स्थित है | 

भारत में विजगापद्टग में जहाज बनाने का काफी अच्छा याड है जहाँ १०००० टन तक के 
जहाज बन सकते हैं। भारत में जहाज बनाने का खच ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत अधिक है। 
भारत सरकार इस याड को अपने हाथ में लेकर सुचारू और सुव्यवस्थित रूप के कार्य करने का 
विचार कर रही है । 

हवाई यातायात--हवाई शक्ति और साधन के सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान की 
अपेक्षा फहीं अधिक अच्छी स्थिति में है। विभाजन के समय भारत में दस हवाई जहाज की कम्पनियाँ 
थीं, जिसमें भारत के हिस्से में दससों आई ओर पाक्स्तान में एक भी नहीं रही | हवाई कम्पनियों ने 
शरणार्थियों को पाकिस्तान से लाने में तथा काश्मीर को फौजें पहुँचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण 
काय किया । भारत सरकार की सहायता के कारण भारतीय हवाई जहाज की कम्पनियों की स्थिति 
बहुत सुधर गई है और सुधरती जा रही है । अब तो भारत में हवाई जहाजों का निर्माण भी होने 
लगा . है | इधर पाकिस्तान ने भी दो हवाई जहाज की कम्पनियाँ स्थापित कर त्ली है । भारत की 
भाँति: औद्योगिक साधनों के अभाव में हबाई जहाज निर्माण करने की दिशा में पाकिस्तान विशेष कुछ 
नहीं कर पाया है । दोनों ही देशों में हबाई यातायात को उन्नत करने का बहुत ही व्यापक एवं 
विस्तृत दोने पड़ा छुआ है। 


देश के विभाजन का आाशथिक प्रभाव ६१६ 


मुद्रा और विनिमय - सन्‌ १६४७ में भारत का विभाजन स्वीकार किए जाने के 
पश्चात्‌, भूमि, सम्पत्ति आदि का बट्वारा तो तत्काल कुछ माह के अन्दर ही हो गया किन्तु मुद्रा 
श्र विनिमय के साधनों का बटवारा तत्काल न किया जा सका | ऐसा करना व्यवहारिक भी नहीं 
था,क्योंकि मुद्रा प्रणाल्ली एक ऐसी वस्तु है जिसका प्रचलन करना ओर मान्यता दिल्वाना एक दिन का 
कार्य नहीं है | अतः सुविधा और व्यवहारिकता को दृष्टि में रखते हुए यह निश्चय किया गया कि. 
कुछु समय तक, जब तक पाकिस्तान अपनी स्वतंत्र मुद्रा का निर्माण! न कर ले, भारतीत मुद्रा से ही 

म चल्ावे । उपरोक्त प्रयोजन को सिद्ध करने के हेतु रिजब घंक आडेर १६४७ पास किया गया | 
इसके अंतगत निम्नलिस्वित मुख्य मुख्य धाराएं थीं--- 

१--भारतीय नोट ३० सितम्बर १६४८ तक पाकिस्तान में कानून श्राह्म मुद्रा छे रूप में 
प्रचल्षित रहेंगे | 

२-३० सितम्बर १६४८ के बाद से भारत ।पाकित्तान के क्षिए नोटों का निर्माण नहीं 
करेगा और पाकिस्तान इस तिथि के पश्चात्‌ अपनी स्वतन्त्र मुद्रा-प्रणाल्ी की व्यवस्था करेगा । 

३- पहली अप्रेल् १६४८ के बाद से रिजन्न बैंक पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी नोटों का 
निर्माण कर सकेगा | 

४--३० सितम्बर १६४८ के पश्चात्‌ रिजव ब्क का इशू विभाग ( [850०७ ])0007४- 
7676 ) पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तानी नोटों की कीमत के बराबर के आदेय प्रदान करेगा। 

५ - विशेष परिस्थितियों में पाकिस्तान सरकार को भारतीय नोटों को पहली अक्टूबर १६४६ 
तक स्वीकार करना पड़ेगा, किन्तु वे पाकिस्तानी नोटों द्वारा जब चाहें तत्र परिवर्तित किये जा 
सकेंगे । 

६--पाकिस्तान द्वारा अपने सिक्‍कों का निर्माण कर लेने के एक वष बाद तक भारतीय सिक्‍के 
पाकिस्तान में कानून गआ्ाद्य मुद्रा के रूप में प्रचलित रहेंगे | 

उपरोक्त उपबन्धों के आधार पर पहली अक्टूबर १६४८ से पाकिस्तान द्वारा अपनी स्वतन्त्र 
मुद्रा का प्रयोग किया जाने लगा । 

उपरोक्त बातों के साथ यह भी निश्चय किया गया कि पहली अक्टूबर १६४८ के बाद 
से पाकिस्तान को स्वतन्त्र रूप से अपने रुपये का विनिमय मुल्य स्थिर करने का अधिकार होगा । 
सितम्बर १६४६ तक दोनों के रुपये का मूल्य बराबर था किन्तु जब सितम्बर १६४६ में भारत ने 
शअ्रपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया तो पाकिस्तान ने ऐसा करना उचित न समझा और अपने रुपये 
का मूल्य ज्यों का त्यों बनाए रखा। फलस्वरूप पाकिस्तानी १०० रुपया १४४ भारतीय रुपयों 
के बराबर हो गया । ऐसा करने में पाकिस्तान निम्नलिखित कारणों से सफल हुआ-- 

१-- १२ सितम्बर १६४७ को भारत और पाकिस्तान के मध्य जो आर्थिक समभौता हुआ 
था उसने पाकिस्तान को आ्रार्थिक दृष्टि से काफी सुदृढ़ कर दिया और साथ ही साथ अपने रुपये का 
विनिमय मूल्य स्थिर करने के लिये पर्यात विचार करने का भी अवसर प्रदान किया। 

२-- विभाजन के बाद पाकिस्तान को पर्यास मात्रा में नकद और प्रतिभूतियाँ ( ४०९८एा* 
(68 ) प्राप्त हुई । 

३--गेहूँ, जठ, रुई तथा कुछ अन्य कच्चे पदार्था का मारी मान्नामें निर्यात कर सकत्ले में समर्थ 
होने के कारण पाकिस्तान का व्यापार का संतुलन उसके पक्ष में रहा जिससे उसकी आशिक स्थिति 
श्रौर भी सुदृढ़ हो गई | 

बेंकिंग--विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान तत्काल ही नतो अपनी मुद्रा-प्रणाली का ही 

निर्माश कर सका ओर न एक केन्द्रीय मैकु की स्थापमा । छऐेसी स्थिति में उसने अपने केन्द्रीय बेहछू 
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को स्थापित होने तक के लिये रिजर्व बैड से ही अपना काम चलाना श्र यकर समझा | ३० सितम्बर 
१६४८ तक रिजर्व बेक्न ही पाकिस्तान के लिये भी कार्य करता रहा | ३० सितम्बर १६४८ के पश्चात्‌ 
पाकिस्तान ने अपने लिये स्टेट बैंक आफ पाकिस्तान की स्थापना कर ली, जिसका संगठन रिजव बैड 
की ही भांति है। बैक आफ पाकिस्तान की स्थापना होने पर रिजव बैक ने उसे चलाने के लिये बड़ी 
अच्छी मात्रा में नोठ, रपये ओर प्रतिभूतियां ( 88९८प7०४६७४ ) प्रदान की, जिसके विषय में पिछले 
परिच्छेदों में पर्यात प्रकाश डाला जा चुका है । 

दोनों देशों की बैकिंग सम्बन्धी स्थिति का अनुमान दोनों देशों में प्रमाणिक ओर श्रप्रमाणिक 
बैछगें के आफिसों की संख्या से लग जायगा | वह इस प्रकार थी-- 

विभाजन से पूब .... विभाजन के पश्चात्‌ 
(३१ माच १६४७ की). १५ अगस्त १६४७ को ३० जून १६४८ को 
भारत पाकिस्तान योग भारत पाकिस्तान योग भारत पाकिस्तान योग 
प्रमाणिक मैकू श्य६० ६३३ ३४६६ रप्८ड ४५७६ ३४६० २६६१ ४७७ ३४०८ 
अप्रमाणिक बैक्कू २७०६४ ७०४ रेए४ह८ रू१श९ए ६३१४ ३४४६ २४६९ ४७५. ३०७४ 

विभाजन के बाद स्थिति यह थी कि पाकिस्तान को लगभग २० प्रतिशत जनसंख्या मित्नी 
थी और उसी के अनुपात में उसके पास बैड्ों के आफिस भी थे | किन्तु पाकिस्तान में श्रशान्ति रहने 
श्रौर सुरद्धा का समुचित प्रबन्ध न होने के कारण बहुत से बैल के आफिस या तो टूट गये या भारत में 
प्रधान कार्याक्ाय के आ जाने के कारण बन्द कर देने पड़े | बैड्ों के आफिस तो टूटे ही साथ ही साथ 
पकिस्तान से अधिकांश हिन्दू चले आए। उन्होंने अपना रुपया बढ़ाँ के बैल्लों से निकाल लिया। 
साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग जो कि देशी दक्क पर लेन-देन का कार्य करते थे और स्थानीय 
ब्यापार को सहायता प्रदान करते थे, वे भी वहाँ से अपना रुपया लेकर चले आए । कुछ महत्वपूण बैड 
जैसे पंजाब नेशनल बेझु आदि ने लाहोर से अपना प्रधान कार्यालय दही हटा लिया | इन सबका परिणाम 
यह छुआ कि पाकिस्तान की बेह्निंग व्यवस्था को भारी आधात पहुँचा। पाकिस्तान के अन्तदे शीय 
ब्यापार को चन्नाना एक समस्या हो गई | इस समस्या ,के निराकरण के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने 
एक करोड़ क़्गाकर एक फाइनेंस कारपोरेशन की स्थापना की जिसका कार्य रुई और गेहूँ के व्यापार 
को सहायता करना है । 

राजस्व व्यवस्था--मोफेसर सी० एन० वकील ने १६४४-४५ के वित्तीय वर्ष को आधार 
लेकर दोनों देशों की विभिन्न मदों से होने वत्ते आय सम्बन्धी आँकड़े दिए. हैं मिनसे दोनों देशों की 
राजस्व व्यवस्था का काफी ज्ञान हो जाता हे । आँकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए, हैं-.. 


( दोनों देशों की आय की मर्दे १६४४-४५ ) 


आय की. मर्द भारत का हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा योग 
( क्षाख रुपयों में). (लाख रुपयों में) (लाख रुपयों में ) 
आयात-निर्यात कर २६३२ ८६७ श्पर६ 
संघीय आबकारी भर उत्पत्ति कर ३२८७ ५२७ रेप्प१४ 
.. . .कारपोरेशन्‌ कर क्‍ 
'साधरसण ४२६४ ४४रे ४७ रेप 
अतिरिक १२७३ श्प्प्ड ३४५७ 
ज्वॉपार काम कर... . ११०० १३०० १२०० 


... प्रशासन. हू. ,.  भज्क ..... . श्ष्द 
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करसी और टकसाल ६६७ श्र १२४६ 
सिविल कार्य भू६ श्ष् ७७ 
ब्याज १३७ ४१ श््ष 
अफीम १०४ बन १०४ 
राज्यों से आय ४६ १७ ६० 
लड़ाई से आय १४३२ ध्श्द १८६० 
पोस्ट और टेलीग्राफ 
की वास्तविक आय छ्प्प्६्‌ २३६ १०२५ 
रेलवे की वास्तविक आय २४६४ ७३६ २१२०० 
श्राय कर का वह भाग जो प्रान्तों की “२१२५ “+"प ३ १ --२६४५६ 
दिया गया 
योग २००४४ ३५२६ २३५६ ३ 


प्रोफेसर सी० एन० वकील का अनुमान बहुत कुछ सही था, यह १६४८-४६ के बजट आने 
पर सिद्ध हो गया। प्रास्तों के ग्राय विषयक अनुमान भी १६४४-४५ के आंकड़ों के आधार पर 
निम्नलिखित थे--- 


भारतीय संघ के राज्य आय लाख रुपयों में 

पूर्वी पंजाब ८८०६ 
उत्तर प्रदेश २७४७ 
बिहार १२७५ 
उड़ीसा श्श्८ 
आसाम ४६२. 
मध्य प्रदेश ६६२ 
बम्बई २२६७ 
मद्रास ४१९२४ 
पश्चिमी बंगाल श्ष्ण्८ 
पाकिस्तान के प्रान्त 

पश्चिमी पंजाब १४६५ 
सिन्ध पय्८० 
उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रान्त (पड | 
पूर्वी बंगाल 4-4 
सिलहट १०० 
बलूचिस्तान २० 


विभाजन के फलस्वरूप दोनों ही देशों का व्यय काफी बढ़ गया है क्‍योंकि साम्प्रदायिक झगड़ों 
एवं काश्मीर के प्रश्न को लेकर दोनों ही देशों में काफी मनोमात्िन्य हो गया है अतणव दोनों ही 
देशों को आस्तरिक शान्ति के लिये पुलिस एवं वाह्म सुरक्षा के लिये काफी मौत्रा में फोज रखनी 
पड़ रही हैं। 

इसके साथ ही साथ दोनों देशों के मध्य जो जनसंख्या का भारी परिवर्तन हुआ है उससे 
शरणार्थियों के बसाने की समस्या को भी इल करने में दोनों ही देशों का करोड़ों रुपया खच शो रहा 
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है। विभाजन वाले वष में खेती की फसलों एवं व्यापार को बहुत अधिक हानि उठानी पड़ी, जिसका 
प्रभाव जनता एवं सरकार दोनों पर ही पड़ा । 

विभाजन हो जाने के कारण मारत को अन्न की भारी कमी हो गईं है क्‍योंकि सिन्ध, पंजाब 
जो भारत के अन्य कमी वालों प्रान्तों को अन्न भेजा करता था, अब नहीं भेज सकते | इधर स्थिति 
ओर भी बिगड़ गई है, लगभग इसी वष ४० लाख टन अन्न बाहरी देशों से आयात होने जा रहा 
है | अन्न के आयात के बदले में मारत को करोड़ों रुपया विदेश भेजना पड़ रहा है, जिसके फल- 
स्वरूप देश की कई योजनाएँ स्थगित करनी पड़ी हैं। इन यॉजनाश्रों के स्थगित होने में राष्ट्रोन्नति 
में भारी व्याघात हुआ है । इन योजनाओं को पूरा करने के लिये अधिक कर लगाकर भी रुपया इकट्ठा 
करना न्याय सक्ञत एवं सम्भव नहीं है क्‍योंकि जनता की वतमान आधिक स्थिति अधिक कर भार 
सहन करने के योग्य नहीं है । ऐसी स्थिति में इन नवीन योजनाओं को पूण करने का एक मात्र मार्ग 
ऋण रह जाता है। वह या वो जनता से लिया जा सकता है या अन्य देशों से अ्रथवा थोड़ा-थोड़ा 
दोनों से ही । 

अपने अपने देश में पेन्शन देने का भार तो दोनों द्वी देशों को स्वीकार करना पड़ा है किन्तु 
विदेश स्थित लोगों की पेन्‍्शन तथा विभाजन के पूत्र के कर्ज का ब्याज भारत को ही एक मात्र रूप से 
देना है। भविष्य में कुछु वर्षो तक भारत को उपरोक्त मद में ६५"५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष 
देना होगा । 

लेनी देनी-१२ दिसम्बर १६४७ को भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समभौता हुआ 
जिसके द्वारा लेनी देनी ( 088९8 कते 479077[703 ) के विभाजन के आधार भूत 
सिद्धांत तय कर लिये गये थे । 

लेनी देनी के विषय में अविभाजित भारत की स्थिति पहली माच १६४७ को इस भाँति थी। 
भारत के पास १००० करोड़ रुपये की ब्याज देनी वाली लेनी थी, इसके अतिरिक्त ८६७ करोड़ 
रुपये का ऐसा ऋण था जो वसूल नहीं किया गया था, तथा ५५१४ करोड़ रुपया नकदी और प्रतिभूतियों 
के रूप में खजाने खाते था। इस सब का विभाजन सममौते के अनुसार इस माँति हुआ-- 


भारत पाकिस्तान 
ब्याज देने वाली लेनी ८३५ करोड़ रुपया १६५४ करोड़ रुपया 
नकद ३२५ करोड़ रुपया ७५ करोड़ रुपया 


८६७ करोड़ रुपये के वसूल्न न किये गए ऋण में से लगभग १७४५८ पाकिस्तान को दिया 
गया | फौजी स्टोर के सामान में से लगभग एक तिहाई पकिस्तान को दिया गया। आडिनेंस फैक्टरी 
का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान की छु। करोड़ अत्वग से दिशा गया । 

भारत सरकार ने समत्त प्रतिभूतियों पर ब्याज देनी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली यद्यपि 
इन प्रतिभूतियों में से कुछ पाकिस्तान के नागरिकों की हैं | मारत का पकिस्तान पर जो ऋण है 
उसे पाकिस्तान विभाजन के पाँच वष बीत जाने पर छुठ वर्ष से देना प्रारंभ करेगा। वह कुल ऋण 
की अदायगी पचास वष में करेगा | इस रूप में पाकिस्तान मारत को १५ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष छठें 
वर्ष से देना आरंभ करेगा। पक्िस्तान के निवासियों की प्रतिभूतियों के ब्याज के रूप में भारत को 
सात करोड़ रुपया ग्रति वष्च देना होगा। इस भाँति विभाजन के छुठ वर्ष से भारत को पकिस्तान से 
आठ करोड़े रुपया हीं प्रतिवष मिलेगा । 


बैकारो की समस्या फ ६६१ 


भारत सरकार ने सेना की सद्दापता से गाड़ियाँ और ल्ारियाँ मर-मर कर शरणार्थियों को भारतीय संघ 
में पहुँचा रिया, गाड़ी ही नहीं लाखों की संख्या में पैदल भी इन शरण थियों को भारत पहुँचाया गया । 
नंगे ओर भूखे ये श«णार्थी जब भारतीय संत्र में पहुँचे तो इनके मोजन,वस्त्र और निवास की व्यवस्था 
करना सरकार का पहला कतेत्य था। प्रायः प्रत्येक प्रान्त में सुत्यवस्थित शरणार्थी-शिविर खोले गए | 
सरकार ने इन शरणार्थियों के लिए जो कुड्छ किया वह काफी सराहनीय था। इनमें से कुछ शित्रिर तो 
एक प्रकार से स्च्छुता के आरश थे | खुने मैद्ञनों में इन शित्रिरों को स्थापित किया गया था। 
शरणार्थियों को आटा, दाल, घी, नमक. तरकारी, मसाले, तेल, साबुन तथा बीमारों व बच्चों के लिए 
फल आदि की व्यवस्था की गई । पहनने के लिए कमीज, पैजामे, बंडियाँ, जर्ती, कोट तथा ओढ़ने के 
लिए कम्बल व रजाइयाँ आदि दी गई' | पहले तो इन वस्व॒ुओ्रों की पूर्ति ठीक नहीं हुईं, किन्तु बाद में 
यह सन्तोपप्रद हो गईं । इसके थ्रगिरिक्त सरकार ने शरणार्थियों को शिक्षा चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि 
की भी सुविधाएँ प्रदान की | इन सत्र बातों के होते हुए भी इन शिविरों में कुछ भ्रष्टाचरण भी फैला 
किन्तु सरकार ने उसको रोकने का प्रयत्न क्रिया | १९७४६ की श्रप्रेल् तक भारत सरकार ने शरणार्थियों 
पर २६ करोड़ रुपया खर्च किया | १६४६-५० के बजट में शरणार्थियों के पुनसंस्थापन आदि के लिए 
३८ करोड़ २३ लाख रुपया स्वीकृति किया गया था। प्रान्तीय सरकारों ने भी इस दिशा में करोड़ों 
रुपए खर्च किए | 
पुनसंस्थापन की समस्या -शब्णार्थियों के लिए मोजन तथा वस्त्र की व्यवस्था करने के 
अतिश्क्ति सबसे बड़ी समस्या उन्हें पुनसस्थापित करने की है। यदि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, 
इनझो पुनर्म-थायित करने के लिए कोई अच्छा प्रयत्न नहीं क्रिया जाता तो इसका प्रभाव देश की 
झाथिक स्थिति पर बड़ा बुरा पड़ेशा। यरि इस ओर 3चित ध्यान न श्या गया तो हमारा राष्ट्र इन 
कुशल, स्वस्थ व्यक्तियों के लाभ से दंचित रह जायगा। वाप्तव में यह हमारे ल्विए बड़े दु:ख की बात 
है कि हमार देश आधिक दृष्टि से इतना पिछुड़ा हुआ है कि इस विशाल मानवीय शक्ति का 
उचित उपयोग नहीं कर सकता | हमारी स-से बड़ी ग्रानश्यकता यह है कि हम इन विस्थातितों के 
पुनसस्थापन के ल्लिए उचित व्यवस्था करें | डा० एलन० सी० जैन महोदय ने, जो कि भारत सरकार 
के पुनसस्थापन विभाग के श्राथिक सल्लाहकार थे, शब्णाथियों के बसाने, पुनर्सस्थापित करने के लिए 
एक अच्छी योजना बनाई थी। यदि इस योजना का ईमानदारी से पात्नन किया जाय तो इस इशा में 
अच्छी सफलता मित्न सकती है । 
यदि पुनसेस्थापन की योजना को वेजश्ञानक ढ़ंग से कार्यान्दित करना है तो हमें सबसे पहले इस 
बात का पता छागाना दोगा कि कितने ऐसे विस्थापित हैं जिन्हें पुनर्सस्थापन की आ्रावश्यकता है। 
पुनसस्थापन की गणना के अनुप्तार १६३० को दिसम्बर तक पश्चिमी पाकिस्तान से आनेदाले 
शरणातियों की संख्या ४० लाख तथा पूर्वोय पाजिस्तान से आनेवाल्ों को संख्या ३० लाख थी । 
साधाग्णतया मारत से पाकिस्तान के लिए मुस्लमान भी इसी संख्या में गए हैं। परन्तु यहाँ पर 
एक बात कह देना अनुचित न होगा वह यह कि यहाँ से जो मुसल्लमान पागिस्तान गए उनमें से 
अधिकांश मजदूर, कारीगर, शिल्नी वगैराथे किन्तु जो गैर मुसलमान शरणार्थों पाकिस्तान से भारत 
में आए वे मुख्य रूप से उद्योग-धन्धों में लगे रहने वाले, व्यावसायिक तथा अन्य पेशेवाले लोग थे 
जिनका कि रहन-सहन का स्तर काफी ऊँचा था। इस प्रकार हमारी शरणाथियों की यह समस्या और 
भी कठिन हो गई है | ग्रतः पुनर्सश्थापन की इस समस्या को हमें बड़ी सावधानी” से हल करना 
होगा । इसे एक अखिल भारतीय समम्या के आधार पर हल करने में काफी सुविधा मिलेगी। 
शंरणाथों प्रायः भारत के सभी राज्यों में फैल गए हैं और सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्र के 
शरणार्थियों की ब्यवस्था कंर्ना ही अयस्कर है| ' 
पूह ७ आ७ 


६8३७ भारतीय अथ-शासत्र का विवेचन 


पुनसस्थापन की दृष्टि से शरणार्थियों को दा भागों में बाद जा सकता है--एक नगशरों में रहने 
बाले शरणार्थी तथा दूसरे ग्रामीण शरण।र्थी | पश्चिनी पाफितता॥ से भारत मे आने वाले शह 
शरणाथ्ियों की संख्या अनुमानतः २० लाख तथा ग्रामीण शस्णावियों |) एडश शनुसायत; ३ « झा 
थी | हमें इन दानों क्षेत्रों के रहने बातों की श्राइएवबता दा ब्वान् स्वत हुए %ऋब परना दाग 

पुनसस्थाधन के लए उपलब्ध | छून- अाए। ता के पुमसेस्थाचन 8 लिए 
सबसे पहली आवश्यकता उनके रहने के दाग बिवातद तन वश ऑीविशोबाजन के व॥ण सोमगार 
की है| यदि हम भारत से जानेवाले मुसद्यमानों तथा पाकिस्तान से भारत में आनेवाले दिन्दुओ। 
की छोड़ी हुई सम्पत्ति की ओर दृष्टि डालें तो हमें पता चत्ष जाषगा कानों की छोड़ी हुई 
सम्पत्ति में बड़ा अन्तर है| पश्चिमी पंजात में हिल्‍दुओं तथा विकयों को छूटी हुईं भाम ६७ जाख 
एकड़ थी जब कि पूर्वी पंजाब में मसलमानों द्वाए .ड़ी गई भभ केबल ४४ सास ए+ मेंस से 
११५ लाख एकड़ हिसार तथा गुरयाँव जिले में अहाँ +| पसलो 5 ॥चक्या की काया नहीं जा सकती | 
यही हाल निवास-स्थान या घरों का भी है, सल्दुओ। दया परकणां से गांजा में जो मकान होड़े हू 
उनकी संख्या तथा कीमत दानों मे भारत में मुग्लमानों द्वा। छोड़े गान वनों से कहीं अबिक हे | अत्र 
रही रोजगार को बात, इस सम्बन्ध में मी वियाप ब्ाया नहीं का जा सा ती कक्‍याक बट सजाने चांती 
जनसंख्या का अधि #श उद्योग, व्यवसाय तथा नकतजा भें क्या रहने बाला समुदाय है, इन क्षेत्रों 
में भारत में पहले से ही हिन्दु यों और सिफ्लों का अधिक! है, जो वहाँ से सुतत्नमान पाकित्वान गए 
हैं वे मुख्यकर कारीगर, मजदर श्षादि थ | 

ग्रामीर पुनसस्थापन ( दि हे। दविएछवीत0॥ ) आमीण शरगाशथियों 
जिनमें विशेषकर किसान, छोटे-छोटे दुकानदार, महासन, कॉरीयर आई है आराजश्यक ४ कि समसे 
पहले विस्थापित क्पकों को पुनसल्यावित किला आब | पर्ती पजा। की सरकार ने भाम-बितरण के लिए 
एक सुन्दर योजना कायान्वित को थी जिसके अनुसार ऋये। निल्याक्ित कृपक की सूमि “तरित की 
गई थी। प्रत्येक कुटुम्ब को से लेकर १४ एक्ट के जज दी गई थी । अच्छी खेती के लिए 
सामूहिक पद्धति का अनुसरण किया गया था निच्तु बाद बानतां भरा वट्ठ सकल नहीं हुई । इससे 
यहुत से लोगों न अनुचित लाम उद्धाने को काशिंश की । कु: प्वगों ने अलग-अलग स्थानों में 
विभिन्न नामों से भूमि अपने अधिकार में करना, उस पर मिल वश तकानी थादि से ज्ञाव उदाया 
शोर भूमि के जीतने या उस पर खेती करने का प्रखक्ष कहां किया । 

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में पश्चिगीा पॉकिता। से शानेदाल तगभग ६,९४,००० 
ग्रामीण कुटड्ठम्बों का खेती के लिए भूपि वितांग्त कर 5 गई है ने ज्ीगा की खेती के ने के खिए 
ब्रैल तथा ओजार आदि खरीदने के बारते, मानों की मरम्मत करवाने या बनवाने तथा कुएँ शरद 
खुदवाने के लिये आशिक सद्यायता भी दे दी गई है | १६४० की सितम्बर के इस मे; में भारत 
सरकार का कुल ४,००,००० रुपण खर्च हुआ । अब भी १४००० परिवारों के लिए नाम की 
व्यवस्था करनी है। आवश्यकता इस बात को है कि ऐसे भू-स्वा्मी जो खेती नहीं करते उन्‍हें खेती के 
लिये भूमि न देकर अन्य धन्‍्वों में लगाने का प्रयक्ष किया जाय तथा इजनि के रूप में उन्हें दुलयू रकम 
दे दी जाय | ऐसे ज्ञोगों को निकालकर भारत सरकार को केबल बीत लाख आई मि। (४ लाख परिवारी) 
को भूमि की व्यवस्था करनी होगी । यह तो हम पहले कद ही चुके हैं कि अ्रभी देश में अ्रच्छी भूमि की 
. कमी. है। इसलिये हमें सिचाई तथा भूमि के उपादेयकरण की योजनाथ। से इस दिशा में सुधार करना 
होगा । भारत की ८१५ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो बेकार है ओर जिसका उपादेयकरणा करना 
“आवश्यक है | इसके उपादेयकरण-से खेती के ल्लिए हमें काफी भूमि मिल जायगी । इसके अतिरिक्त 


 शाल्ाओं व दयूघ बेछों के खुदवाने, भाकरा बाँध, नानगज्ञ व दामोदर घारी जैसी योजनाओं के पूरे होने 
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पर भी हमें इस दिशा में काही लाग पहुँचेगा। झावश्यक्रता इस बात की है कि कृषि के श्राधुनिक पद्धति 
के अनुसार विकास करने के दिए सभा प्रदत्न >िये जाँ+ जिससे कि अधिक से अधिक उत्मादन हो सके 


आर तो मे री पुन अपन्न-( (०080 क्‍७७३७045 (800॥ ) भास्ट से पाकिस्तान से 


ने वाले शहरी ११ लाख हिन्दुओं आर सिकखों में अनुमानतः एक ल्ाखलोग ऐसे हैं जो बड़े 
ने पर किये जाने वाले उद्योग तथा दस द्याख थोटे पंसाने पर किए जान बाले उद्योग-घन्धों 
व्याथयार तथा नौकरियों श्यादि में लगे थे। इन लोगों. के लिये इन्हीं उद्योग-धन्धों में लगना 
अच्छा होगा । अतण्य छोटे तथा बड़े पैमाने पर फिए जाने वाल्ते उद्योगों का विकास करने के लिए 
सभी प्रयत्न किये जाने चा था इन्हीं उद्योगों में इन विस्थापितों को पनसंस्थापित करने की 
कीशिंश करनी सादिए। ऐसे उद्येग-८न्घे जिनका विफास किया जाना अत्यन्त श्रावश्यक 
हू उनमें सूत हतना बे बुतनां, माणे ५ बलियाइन का काम, रगाई व छपाई, गल्लीचे बनाना, 
पा के बगीचे, दुन्‍्बशाढ्ा, मुर्ों तथा शव की मक्हियों को पाना, तेल, साबुन, खेहा 
के सामान, खिलाने, कड़ी के पर्दाचर, चमड़ा, कःगज, साइकिल श्रारि के उद्योग प्रमुख हैं। 
अब इनका अच्छी तर विकास किया जाता हैं तो इनमें कम से क्रम तीन ल्लाख आदमियों को घन्धा 
मिल्ल जायगा | इन उद्योगों में सकत्नवायूतक्क काये करने के लिये शश्णाथियों को उचित शिक्षा भी 
४ जानी चादिये, इसके जिये शिक्षण-शिविर खोल $िए. गए हैं । 

कुशर उद्योगों या छोटे पमाने वाले उद्योगों के अतिरिक्त विशाल पेमाने के उद्योगों को भी 
विकसित करना चाहिए | परन्तु इस मकार के विशाज्ष उद्योगों को सकत्ता सरकार की सक्रिय सहायता 
पर ही निभेर है। इसके लिए यदि एक आंद्रोगिक विकास समिति , वता४/&/ 4७ए९।०]- 
0॥ 30870 ) क्या ऋण था: दने के ल्षिय एक राष्ट्रीय पुनसंस्थापन श्रथ-प्रतन्धन संस्था 
( पक्चाणाव। ।२089] 0 #क्ताए७ ५ 07]007७0॥) ) की स्थापना से अच्छी 
सहायता मिल्ल सकती है| इस रिशा में भारत सरकार ने अच्छा प्रयत्न किया है, उद्योगपतियों को ऋण 
प्रदान किया गया है | इन विशाल पैसाने के उद्योगों में जो कि शरणार्थियों के लिए उपयोगी होंगे 
मुख्य उद्योग दो-तीन सूती व ऊनी कपड़ों को भिल्दें, सरकारी कार्यों के लिये सिले हुए कपड़ों 
॥ करवाना, मोथ्यं की मरम्मत व तारपीन के तेल के कारखाने, सुद्रणालय, दियासल्वाई, चीड़ को 
लकड़ी, लकड़ी काटने आदि # उद्रोंग सुख्य हैं। 

छाटे तथा बड़े पमाने पर किये जाने-वाले उद्योगों के अतिरिक्त विस्थापित ब्यापारियों के 
पुनर्सस्थापन का ग्रइन आता है, यह समा कुछ कठिन है। व्यापारियों के लिये मुख्य रूप से दो 
चीजों की झ्रावश्यक्रता होती है एक तो नगर में रहने के लिए स्थान तथा व्यापार के लिए पूरी सुविधा | 
ये दोनों बातें ही कठिन हैं। इसके साथ ही उन्हें ऋण की भी आ्रावश्यकता होती है। इन कठिनाइये 
के होते हुए भी हमारी के-द्रीय तथा राज्यों की सरकारें इस ओर प्रयत्नशील हैं | शरणार्थियों के रहने 
के ल्षिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछु गिलों, विहार, पशिचमी बंगाल आदि में बस्तियाँ बनाई गई हैं । 
इन प्रदेशों में विस्थापितों के लिये स्टात्न या छोटी-छोटी दुकने भी दी गई' हैं । पूर्वी पंजाब की 
सरकार ने इस रिशा में बड़। सराहनीय काय किया है। इन विस्थापितों के शिक्षा आदि की भी काफी 
& च्छी व्यवस्था की गई है। कुछ स्त्रियों, बच्चों तथा बृद्धों को राज्य की ओर से पाल्चित पोषित किया 
जा रहा हे | 

उपणेक्त बातों को देखने से पता चलता है कि हमारी केन्द्रीय तथा राज्य की सरकारें शरण र्थी 
समस्या को हल करने में काशी सफल्न हुई हैं। आशा है निकट भविष्य में ये विस्थापित अपनी पूर्य- 
समृद्धि को प्राप्त कर आनन्द और सन्‍्तोष के साथ अपना जीवन यापन कर सकेंगे | 
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